पाठकों से दो शब्द 


आ्राज के युग में केवल राजनीति के विद्यार्थी के लिए ही नहीं वल्कि सामान्य 
व्यक्ति के लिए भी, अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का उतना ही महत्व है जितना 
स्थानीय अथवा पारिवारिक घटनाश्रों का । राजनीति जीवत का सूत्र बन चुकी 
है और भ्रन्तर्राष्ट्रीय-राजनीति के प्रभाव से कोई मुक्त नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय 
जगत में घटित होने वाली घटनाओं का प्रत्येक समाज और प्रत्येक राष्ट्र पर 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। मत: उपयोगिता की दृष्टि से 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर किसी भी अच्छे ग्रन्थ का प्रणायन स्वतः ही 
श्रावश्यक एवं वांछनीय है। 


प्रस्तुत पुस्तक प्रथम महायुद्ध के बाद से द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति 
तक की अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं और क्रिया-कलापों का चित्र प्रस्तुत करने का एक 
प्रयास है । अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओ्रों के किसी भी चित्र में जिन बातों का समा- 
वेश करता चाहिए--उन्हें, पुस्तक के कलेवर के अनुरूप, समाविष्द करने की 
चेष्टा की गई है | चू कि पुस्तक का प्रतिपाद्य विषय अ्रन्तर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक 
घटनात्रमों, राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्धों आदि के व्यावहारिक रूप का 
दिग्दशंन कराना है, अत: अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धान्तिक पक्ष को प्रस्तुत 
नहीं किया गया है--प्रावश्यकतानुसार प्रासंगिक रूप में यथास्थान निर्देश कर 
देने का ध्यान जरूर रखा गया है। 


यह प्रयास किया गया है कि वर्णान पूर्ण स्पष्ट और श्रालोचनात्मक 
हो। विषय-सामग्री विविध और बहुल हैं । फिर भी यह पूरी चेष्टा की गई है 
कि पुस्तक पाठकों के लिए बोभिल न वन कर रोचक बनी रहे । विपय पूरी 
तरह बोधगम्य रहे, भाषा दुरह न हो, आवश्यक प्रसंग छूटे नहीं--इन 
बातों का विशेष ध्यान रखा गया है । 


पुस्तक के प्रणयन में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर लिखे गये सभी प्रमिद्ध 
विद्वानों के प्रग्थों से पूरा लाभ उठाया गया है। उनके प्रति मैं आभार प्रकट 
करता हूं। 


पुस्तक के प्रणयन व प्रकाशन में जिन मित्रों ने सहयोग दिया है उनका 
मैं कृतज्ञ हूं । 
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पाठकों से दो शब्द 


श्राज के युग में केवल राजनीति के विद्यार्थी के लिए ही नहीं बल्कि सामान्य 
व्यक्ति के लिए भी, अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का उतना ही महत्व है जितना 
स्थानीय भ्रथवा पारिवारिक घटनाओं का । राजनीति जीवन का सूच बन चुकी 
है भर भ्रन्तर्राष्ट्रीय-राजनीति के प्रभाव से कोई मुक्त नहीं है। अच्तर्राष्ट्रीय 
जगत में घटित होने वाली घटनाओं का प्रत्येक समाज औ्ौर प्रत्येक राष्ट्र पर 
प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अतः उपयोगिता की दृष्टि से 
श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर किसी भी अच्छे ग्रन्थ का प्रशयन स्वतः ही 
प्रावश्यक एवं वांछनीय है। 


प्रस्तुत पुस्तक प्रथम महायुद्ध के बाद से द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति 
तक की अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं झौर क्रिया-कलापों का चित्र प्रस्तुत करने का एक 
प्रयास है। अन्तर्राष्ट्रीय घटनात्रों कै किसी भी चित्र में जिन बातों का समा- 
वेश करता चाहिए--उन्हें, पुस्तक के कलेवर के श्रनुरूप, समाविष्ट करने की 
चेष्टा की गई है। चू कि पुस्तक का प्रतिपाद्य विषय भ्रन्तर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक 
घटनात्रमों, राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्धों आदि के व्यावहारिक रूप का 
दिगद्शन कराता है, प्रत: अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धान्तिक पक्ष को प्रस्तुत 
नहीं किया गया है--प्रावश्यकतानुसार प्रासंगिक रूप में यथास्थान निर्देश कर 
देने का ध्यान जरूर रखा गया है। 


यह प्रयास किया गया है कि वर्णोन पुर्णा स्पष्ट और आ्ालोचनात्मक 
हो। विषय-सामग्री विविध और बहुल है। फिर भी यह पूरी चेष्टा की गई है 
कि पुस्तक पाठकों के लिए वोफिल न वन कर रोचक बनी रहे । विषय पूरी 
तरह बोधगम्य रहे, भाषा दुरह न हो, आवश्यक प्रसंग छूटे नहीं--इन 
बातों का विशेष ध्यान रखा गया है। 


पुस्तक के प्रणयन में भ्रत्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर लिखे गये सभी प्रसिद्ध 
विद्वानों के ग्रग्थों से पूरा लाम उठाया गया है। उनके प्रति मैं आभार प्रकट 
करता हूँ। 
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वाशिंगटन सम्मेलन, इसकी पृष्ठभूमि श्रौर उसके बुलाये जाने है 
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+5%०/८६९३ 5 हे 
साम्यवादी रूस की विदेश-नीति 
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सोवियत विदेश नीति का मुल्यांकन 
फकिशाटां888.... ४ 

भध्य पुर्व (पश्चिसी एशिया), १६१४-४५ “' 
(पत6 006 788, 494-945) 
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सुष्टि के झारम्भ-कील से ही युद्ध मानव-इतिहास का एक निर्णय: 
तत्व रहा है। युद्ध की तूलिका ने संसार के इतिहास का एक बड़ी सीमा 
तक चित्रण किया है। यह मानव के विकासमयी इतिहास का वहू आवश्यक 
अड्भू रहा है जिसे पार करके है इतिहास भ्रागे वढ़ा है भौर बढ़ता जा रहा 
है। सत्‌ १६१४ से १६१८ तक लड़े गये विवाशकारी प्रथम महायुद्ध ने भी 
मानव-इतिहास के निर्माण की श्र खला में एक महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ी । इसने 
इतिहास को एक नया भोड़ दिया और सृष्टि के इस रंग-मंच पर नये-नये खेले 
दिखाये | यह मानव-इंतिहास का प्रथम युद्ध था जिसमें संसार के लगभग सभी 
देशों ने ग्रपमी भूमिका भ्रदा की। 


प्रथम महायुद्ध तत्कालीन यूरोपीय देशों और उनसे सम्बन्धित राष्ट्रों 
की आथिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का विस्फोट था। यह उपनिवेशों 
के बंटवारे के लिये साम्राज्यवादियों के मध्य एक संघर्ष था जिसमें अनेक छोड़े 
राष्ट्र उसी तरह पिस गये जिस तरह गेहूं के साथ घुन पिस जाते हैं। इन मूल 
भूत कारणों की आड़ में और मी अनेक छोटे-मोटे ऐसे कारण उपलब्ध किये 
गये जिन्होंने युद्धागित के प्रज्वलित होने में प्रत्यक्ष और ग्प्रत्यक्ष सहायता दी । 

यरोप का क्षुव्ध एवं साम्रज्यवादी वातावरण 

प्रथम महायुद्ध के प्रारम्भ होने से काफी समय पूर्ण यूरोप में पांच 
महाशरक्तियां विद्यमान थीं--आस्ट्रिया, फ्रांस, ग्रंट ब्रिटेन, प्रशिया और हूस | 
कुछ समय पश्चात्‌ इटली का एकोकरण हो जाने के परिणामस्वरूप बह छठी 
शक्ति वन गया प्रौर जर्मन साम्राज्य का एकीकरण हो जाने पर प्रशिया का 
स्थान जमनी ने ले लिया । १९वं शताब्दी के. पूर्वा् तक इन राज्यों की 


हु #च्त राष्ट्रीय सम्बन्ध 


शक्ति में सन्तुलन बना रहा, किन्तु इसके बाद यह सम्तुलन पहले शर्नेंः शनेः 
ग्रौर फिर तेजी से बिगड़ने लगा । | # 


यूरोप का इतिहास सन्‌ १८७० से १६१४ श्रर्थात्‌ प्रथम महायुद्ध के 
आरम्भ होने तक सशस्त्र क्रांति और साम्राज्य-निर्माण के पृष्ठों से भरा पड़ा 
है । इस युग में सभी देश अपनी-अपनी शक्ति बढ़ाने और भविष्य में अनेक 
सुविधाएं प्राप्त करने की श्राशा में परस्पर होड़ लगाये हुएं थे । ब्रिटेन-,में हुई 
औद्योगिक क्रांति और यूरोप के भ्रन्य देशों में हुए श्रौद्योगिक विकास के 
कारण साम्राज्य निर्माण की महत्वाकांक्षा पुष्पित-पल्लवित होती गई। एक 
ग्ोर तो कच्चे माल के स्रोत तलाश करनो आवश्यक हो गया, और -दूसरी 
ग्रोर कारखानों में निर्मित माल को बेचने के लिये बाजारों-की. आवश्यकता 
अनुभव हुई । चू कि कच्चे माल के खोत और निर्मित माल की बिक्री के लिये 
ब्राजार सीमित थे, अतः उन पर आधिपत्य स्थापित करने के लिये यूरोपीय 
राज्यों के बीच होड़ होता स्वाभाविक था। यूरोप के अतिरिक्त शेष संसार 
प्रौद्योगिक एवं तकनीकी दृष्टि से बड़ा अ्रविकसित. और पिछड़ा हुआ था। 
वह इतना सक्षम न था कि सम्पन्न एवं समृद्ध तथा आधुनिक सम्यता के प्रतीक 
पश्चिमी राष्ट्रों का मुकाबला कर सके । इन परिस्थितियों. में नतीजा यह 
निकला कि यूरोप के शक्तिशाली देशों ने एशिया एव अफ्रीका के अ्रधिकांश 
देशों को अपना गुलाम बंना लिया । अब संघर्ष इन गुलाम. देशों के पुंनंविभा- 
जन का था और यह पुतविभाजन केवल युद्ध द्वारा ही सम्मव हो सकता थां। 
स्पष्ट है कि सन्‌ १६१४ में, होनेवालि भयानक विस्फोट ' की आग सम्पूर्ण 
यूरोप में पहले से ही भड़क रही थी।...... ह 
यूरोप का वातावरण नाना विषम कारणों, से निरन्तर क्षुन्ध होता 
जा रहा था । १९वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में यूरोप में केवल ऊपर- 
ऊपर शांति थी, श्रन्यथा वास्तविकता यही थी कि सभी राष्ट्र एक भावी 
विशाल और व्यापक युद्ध की सम्भावना से आशंकित थे । आत्म-रक्षा के लिये 
गुट बना रहे थे और सैनिक सांधनों का तेजी से विस्तार किया जा रहा थी । 
विचारशील लोग जानते ये कि युंद्ध.दुर नहीं है। शासक लोग विशेष त्रस्त थे 
प्रौर सैनिक लोंगों में इसकी हमेशा चर्चा रहा करती थी । हे 0 
यूरोप के राष्ट्र अपनी शक्ति ' संगठित ' करने के लिए व्याकुल थे । 
प्रास्ट्रिया हंगरी के अन्दर और बाहर रहनेवाले . दक्षिणी स्‍लाव्ज (90०॥ 
9808) एक राज्य में संयुक्त होना चाहते थे। पोलिश जनता जो .आस्ट्रिया, 
हस और जर्मनी में बसी-हुई थी, अपना एक नया पोलैण्ड . स्थापित करना 
चाहती थी. । मैकियावली ने इटली की जिस एकता कास्वप्न देखा जा है 


एकता सन्‌ १८७० :में इटली को प्राप्त हो गई थी। किन्तु इंटली को श्रपने 


प्रथम विश्व-युद्ध की राजनयिक पृष्ठभूमि ई 


एकीकरण से ही सन्‍्तोष न था-। उसके मस्तिष्क में प्राचीन 'रोमन साम्राज्य 
की स्मृतियां गुज रही थीं, उसकी आत्मा में शक्ति की प्यास बेतहाशा जाग 
उठी थी । यंहां के नंवयुवकों को सिखांयां जाता था कि वे महान्‌ विजेता 
जूलियस सीजेर. के उत्तराधिकारी हैं, श्रतः उनमें इस संसार को विजय करने 
को भावना होनी चाहिये । 


, , फ्रांस एक बार फिर प्रशिया से टक्कर लेना चाहता था क्योंकि वह 
अपनी पिछली पराजय को भूला नहीं सका था । ६१८७० के युद्ध में जम॑नी नें 
फ्रांस से खनिजों के भण्डार श्रॉल्सेस-लोरेन को छीन लिया था। यह फ्रांस की 
राजनीतिक और आाथिक पराजय थी | जमन्री यह जानता था कि फ्रांस इस 
हार को भूलेंगा नहीं, इसी कारण उसने फ्रांस के चारों ओर के देशों को मित्र 
बनाने के लिये सन्धियां की और वह स्वयं को सैनिक दृष्टि से समृद्ध बंनाने में 
जुट गया ! 


जर्मनी ने सेनिक दृष्टि से श्रपने को सबसे अधिक सबल बनाया। 
स्कलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों को यह सिखाया जाने लगा कि जमन 
सबसे उन्नत देश है और सबसे अधिक बलवान है। जर्मनी के नवयुवकों में यह 
भावना भरी गई कि जर्मनी के अतिरिक्त ग्रन्ये सब देश श्रयोग्य और हीन 
हैं। वास्तव में जम॑न लोगों का यह सिद्धान्त बन गया था कि शांति कोरा 
स्वप्न है जबकि युद्ध एक भ्रावश्यक तत्व है जिसके न होने पर संसार गंदले 
पानी की भांति सड़ने लगेगा । जमंनी में सेनिक प्रदर्शन हुआ करते थे। कभी 
नौ सेना प्रदर्शत करती थी तो कभी स्थल सेना। जर्मन सम्राट विलियम 
द्वितीय के स्वभाव में ही सैनिकता थी । सन्‌ १८६४ में उसने घोषणा कर दी 
थी कि जर्मनी विश्व शक्ति है और अ्रब इसके भविष्य का निर्माण समद्र पर 
होगा । सनू १६०० के जमेन नौ-सेना अधिनियम , की प्रस्तावना में स्पष्टतः 
घोषित किया गया कि---“जर्मनी का नौ-सेनिक बेडा इतना शक्तिशाली होगा 
कि यदि सब से अधिक बलशालोी नो-सेनिक शक्ति भी उससे संघर्ष करेगी तो 
उसकी महानता के लिये खतरा उत्पन्न हो जायगा ।” श्रपने को सशक्त बनाने 
की दृष्टि से जमंती ने अनेक' सन्धियां भी की जिनमें विशेष उल्लेखनीय 
“तिहरी मैत्री' (776 /व०४70००) है। यह 'सन्धि सन्‌ १८८२ में जर्मनी 
आस्ट्रिया और इटली के मंध्य हुई । इसके अंनुसार यह तय किया गया कि 
यदि फ्रांस इटली पर आक्रमण करेगा तो जर्मनी उसे अवश्य सहायता देगा । 
यह मैत्री सन्‌ १८८७, १८६१ और १६०२ में विस्तारित होती रही । १८६० 
में इंगलैण्ड के साथ एक सन्धि करके भी जमनी ने अपने अनेक मतभेद सुल- 
भाने की चेष्टा की थी, यद्यपि वह इंस बात से श्रवगत था कि उसे यूरोप में 
अपनी सत्ता स्थापित करने के लिये ब्रिटेन से ही टकंकर लेनी है। 


रट 
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ब्रिटेन भी कम्त चॉकन्ना न था। ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति अधिक- 
वर नाविक थी, अतः जमंन नौ-सेना के विस्तार से उसका सशंकित हो. उठना 
स्वाभाविक था | ब्विटेन ने अपनी सुरक्षा के लिये यौद्धिक-शक्ति के विकास के 
साथ-साथ सैनिक सन्धियां करनी भी झ्रारम्भ कर दी | सन्‌ १६०२ में जापान 
के साथ और १६०४ में फ्रांस के साथ सन्धियां की गई । सन्‌ १६९०७ में 
इंगलैण्ड ने फ्रांस और रूस के बीच होनेवाली. १८६९३ की संधि पर भी 
हस्ताक्षर कर दिये । सन्‌ १६०७ की यह सन्धि त्रिराष्ट्र मैत्री (796 
छटिा(शा।९) के नाम से जानी गई । ह के 


बाल्कन श्रन्तरीप के छोटे-छोटे राज्यों में भी साम्राज्यवाद श्राने 
लग गया था। वाल्कन की राष्ट्रीय प्रतिदवन्द्रिता ने बहुराष्ट्रीय आस्ट्रिया और 
हंगरी राजतन्त्र के लिए भय उत्पन्न कर दिया था | बाल्कन राज्यों में सबिया: 
नामक राज्य एक मुख्य समस्या बन रहा था क्योंकि वह समस्त सर्ब या 
स्‍लाव जाति को एक राज्य में संगठित करना चाहता था। बल्गेरिया नरेश 
फडिनेण्ड ने जार की उपाधि धारण करली थी -और यूनान पुनः यूनानी 
साम्राज्य के स्वप्न देखने लगा था । यहाँ भी विद्यार्थियों को सिखाया जांता 
था कि एक सपय यूरोप और एशिया में यूनान का बहुत बड़ा सांम्राज्य था | 
वाल्कन प्रदेश का धार्मिक और जातीय पहल एक बंहुत बड़ी समस्या था । 
प्राय: द्वीप के राजा इसाई थे जो मुसलमान टर्की के नेतृत्व को उखाड़ फैकना 
चाहते थे । उनकी सहायता के लिए पहले रोम और बाद में आस्ट्रिया तथा 
हंगरी तैयार थे । परन्तु, इसके बहाने रूस भी भू-मध्य सागर की ओर बढ़ना 
चाहता था जो अग्रेजों को अ्रसह्य था। आस्ट्रिया को भी रूस का आगे 
बढ़ना नापसंद था | इधर आस्ट्रिया और सबिया के बीच भी मनमुटाव था। 
रूस म भी साम्राज्यवाद की भावना बड़ी प्रबल थी। वह ट्रांसमाइवेरियन 
रेलवे बनाकर जापान के पड़ौस में पहुच गया था और अन्त में हारकर वापस 
लौटा था । रूस निकट-पूर्ण तथा बाल्कन क्षेत्रों में जर्मनी एवं आस्ट्रिया-हंगरी 
के विरुद्ध श्रपना प्रभाव बढ़ाने को प्रयत्तशील था।. ह “ 
यूरोप से हटकर शेष जगत को देखें तो संयुक्त-राज्य अ्रमेरिका सुनरो- 
सिद्धांत से चिवका हुआ भ्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति. में तठस्थ बेठा था। उसकी 
शंक्ति कम नहीं थी, लेकिन वहां साम्राज्यवाद बहुत श्रवत नहीं था। आर्थिक 
दृष्टि से वह बहुत समृद्ध था । यूरोप. के समी राष्ट्र उससे शास्त्र खरीदक 
अपने को शक्तिशाली बनाने की चेष्टा कर रहे ये । अमेरिका में कोई विदेः 
विभाग नहीं था और न वहां पर कोई राजदूतों की संस्था थी । गुप्त संधिय 
कोई नहीं की जाती थीं। उसने भव तक कोई ऐसे देश नहीं जीते थेज 
उसके साथ नहीं घुल-मिल सकते हों और न उसने कोई उपनिवेश हाँ कायर 
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किये थे । अमेरिका की यह नीति बन गई थी कि वह संसार के भगड़ों में 
नहीं पड़ेगा और संसार फो शअ्रपने - मामले में भी हस्तक्षेप नहीं करने देगा । 
फिलिपाइन्स के ढापू पहले स्पेन के अधिकार में थे श्लौर फिर श्रमेरिका के 
अधिकार में भ्रा गये थे । परल्तु राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने स्पष्ट घोषणा कर दी 
थी कि उनको यथा-सम्भव शीघ्र से शीघ्र स्व-शासन का भ्रधिकार दिया 
जायेगा और जिस दिन वहां लोग यह कह देंगे कि उन्हें भ्रव अमेरिका के' 
शासन की आ्रावश्यकता नहीं है, उसी दित अमेरिका वहां से चल देगा । श्रमे- 
रिका शक्ति सम्पन्न होते हुए भी यूरोप के शक्ति-संतुलल को भंग नहीं करना 
चाहता था। उधर सुद्र-पूर्ण एशिया में जापान एक नई शक्ति के रूप में 
उदित हो रहा था । 


उपरोक्त सम्पूर्ण विवरण से प्रकट है कि चारों श्ोर शंका, प्रतिस्पर्धा 
और युद्ध का वातावरण बनता जा रहा था। २०वीं शताब्दी के प्रथम दशक 
में ऐसा प्रतीत होता था मानो यूरोपीय देश किसी ज्वालामुखी पर्णत पर 
बैठे हुए हों। सब को भय था कि न जाने किस समय -यह्‌ पहाड़ धधक उठे 
और .इसमें न जाने कौन भस्म हो जाय. और कौन बच जाय । इस अन्‍्तर्रा- 
ष्ट्रीय अराजकता में श्रफ्रीका और एशिया का कोई स्थान न था । परस्पर 
सन्देह करने वाले या डरने वाले और लड़ने के लिए तैयार होने वाले सब 
यूरोपीय देश थे । इनमें से हरएक देश सारे संस्तार पर अपता अधिपत्य कायम' 
करना चाहता था और इसी लिए इनमें परस्पर संघर्ष था। साम्राज्य और 
व्यापार-लिप्सा के कारण इनमें प्रपंच और कूटनीति चला करती थी जो 
कभी-कभी लड़ाई का रूप धारण कर लेती थी । यद्यपि अ्रभी कोई बड़ी लड़ाई 
नहीं हुई थी लेकिन एक विशाल बारूद घर बन चुका था जो एक चिनगारी 
से ही धधक उठने वाला था। यह चिनगारी भी २८ जन १९१४ को इसमें 
लग गई जिससे ऐसा धड़ाका हुआ कि सारा संसार थर्रा उठा। 
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इस दिन भर्थात्‌ २८ जून १६१४ को आस्ट्रिया के सम्राट का भतीजा 
ऑर्केड्यूक फ्रांसिस फडिनेण्ड . (#णजातर८6७ क्पक्षाट >धाधाश्या0) भपनी 
पत्नी सहित रोसनिया (80०भां9) की राजधानी सराजीबों ($शुं०९०) 
में एक शानदार घोड़ें-गाड़ी में बंढठकर बाजार में निकला और उसका वध 
कर दिया: गया । वध करनेवाला युवक सबिया की एक आतंकवादी पार्टी 
ब्लैक हैण्ड' (88० पसथवा0)-का सदस्य था। इस घटना से सारा आस्ट्िया 
सबिया के विरुद्ध रोष से भर उठा। आस्ट्रिया हंगरी सरकार ने सविया के 
सामने इस हत्याकांड के सम्बन्ध में कुछ मांगें युद्ध की अन्तिम चेतावनी के 
रूप में रखी | सर्विया ने युद्ध रोकने का पूर्ण प्रयास किया और इस प्रश्न को 
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हेग न्यायाधिकरण में ग्रथवा महान्‌ शक्तियों के समक्ष रखना चाहा । रूस के 
विदेश भन्‍्त्री ने सबिया को अ्रपनी सहायता देने का श्राश्वासन - दिया । उधर 
जमंती ने आस्ट्रिया हंगरी का साथ देने का निश्चय करते हुए उसकी सैनिक 
कार्यवाही को उपयुवत समझा । वः्तव में आस्ट्रिया की अपेक्षा - सबिया बहुत 
निर्वेल था और इसीलिए वह उससे युद्ध करने के लिए तुला हुआ था | फिर 
जर्मनी जैसी विशाल शक्ति का वड़ा प्रोत्साहन भी उसे प्रोप्त हो चुका थां। 


अन्त में, झ्रास्ट्रिया ने फडिनेण्ड की हत्या के' ठीक एक मांस बाद 
रं5.जुलाई १६१४ को सबिया के.विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर ही दी और 
दो ही दिन में बेलग्र ड (80890०) पर अधिकार कर लिया.। २९ जुलाई 
को. रूस ने सबविया के पक्षमें युद्ध संचालन का आदेश दे दिया । उधर जमंतनी ने, 
जो युद्ध के अवसर की ताक में ही था, १ अगस्त को रूस के विरुद्ध, ३ अ्रगस्त 
को फ्रांस के विरुद्ध तथा ४ अगस्त को बेल्जियम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 
क्र दी 4 बेल्जियम एक तटस्थ देश था जिसके विषय में यह अन्तर्राष्ट्रीय 
समभौता हो चुका था कि न तो उसको किसी देश से युद्ध करना .चाहि ये था 
आर न अन्य किसी देश को उससे युद्ध करता था। इस समभौते.पर इ गले ण्ड,' 
फ्रांस, प्रशिया, आस्ट्रिया और रूस ने हस्ताक्षर किये थे और पिछले ८० वर्षों 
से इसका पालन होता आ रहा था। लेकिन जब जर्मनी ने . बेल्जियम की 
स्वतन्त्रता का अन्त करना चाहा तो. इंगल॑ण्ड उदासीन.. न रह सका। बढ़ता 
हुआ सैनिक जर्मनी उसकी सुरक्षा के लिए भी एक खतरा था। फलतः 
बेल्जियम के सम्राट की प्रार्थना पर ४ अगस्त को इंगलंण्ड ने जर्मनी पर 
आक्रमण कर दिया। कुछ सप्ताह में जापान और मास्टेगरी मित्र राष्ट्रों में मिल 
गये और ऑटोमन साम्राज्य जमंनी तथा श्रास्ट्रिया-हंगरी में मिल गये । 
युद्ध-क्षेत्र का तैजी से विस्तार होता गया और ,शीघ्र ही. सारे संसार में युद्ध 
की ज्वाला धधकने लगी। युद्ध-क्षत्र में विश्व के सभी भ्रमुख राष्ट्र झा गये 
भौर अन्तिम विश्लेषण में वे निम्नलिखित रूप से पंक्तिबद्ध हो गये-- 
ह (3) मित्र तथा संयुक्त-राष्षट्रों (#आ०त शत ; मैड80 लेंस 90०४5) 
मे-इगलेण्ड, फ्रांस, रूस, सबिया) जापान, पुंत्तगाल, इटली, संयुक्तराष्ट्र 
हूमानिंया, यूतात, स्याभ, लाइबेंरिया, चींन, ही कयूबां, पनामा, “ब्राजील, ग्वेटे- 
माला, नोइकरगुआ, कोस्टारिका, हैटी, _होडरस है ( हक ु कर 
पड, $थजं9, भू), एणापडं, छा ह (6 न 9265, 
पं पर8॥9, (07०606, झंद्रआ, व०श74,' (४४08, ु 0 कक 
आशय ठप्रश्चथ्राक्षा०, पंएबरे।88, (०शं8 ह छि08, पक्षों, ल0॥00785॥ 
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0) केन्रीय शक्तियों (7॥6 एशाधब ९०श९३७) में जमेती, आस्ट्रिया- 
हंगरी, बलोरिया और टर्की (00ग्राक्षाए, 6प्रश9-ंपराहआण, फेपॉडिबां8 
8॥0 ०7८०५) थे । 


संसार के इतिहास में यह प्रथम युद्ध था जिसने आधुनिक उद्योग के 
श्रपार साधनों को सम्पूर्णतः एकत्रित ' किया, जिसमें पहली वार वायुयानों, 
टेंकों, विषैली गेसों और पनडंब्बियों का प्रयोग हुआ. इस युद्ध में प्रचार और 
कूटनीति के समस्त यन्त्र काम में लाये गये । अ्रपंनी प्रचण्डता, व्यापकता तथा' 
भीषण॒ता; मानवीय और भौतिक साधनों, राष्ट्रीय स्वार्थों का समावेश- और 
समाज के समस्त वर्गों की सेवा के उपयोग में प्रथम विश्वयुद्ध श्रपूर्ण सिद्ध हुआ । 


''एडशारटाएए5 
4,  7)80788 ॥॥6 ताजाणाक्षा० 'शपभा0॥ , 07 6 _6ए6 07 ॥6 व. 
ए/0770 फ्क्षा. | 
प्रथम महायुद्ध के पूर्ण की कूटवीतिक परिस्थिति की विवेचना कीजिए । 
2. “छपरा 09० 85 3 जशञा06 छश9$ एश4958 70९९१ 80 शा 97687व20 
0 ए४82९-फ्र&ए 38 7 प्रा 6 947, ॥0807088. 


“सम्पूर्ण यूरोप युद्ध के लिए सम्भवतः पहले कभी इतना सल्नद्ध ने 
था जितना कि १६१४ के ग्रीष्म में ।/ विवेचना कीजिए । 


द्वितीय प्रध्याय 
-4-५ गति ४ सु ; है| लक ) ते 50: 
शाति-सभमभीौतरा 
[१६१६ से १६२२ तक की शान्ति-सन्धियां श्रौर विश्व-समस्याओं 
के समाधान में उनको श्रकुशलता ] 
[0740% डाग्रपपए्रशाएा] 
(प्रा एट्ाटट #ट्यां25 ण 99-]922 भशाएत धाशी' ॥80९॥03९ए 


7 $0४72 क्षणोए ?फओशा$) 


बा. मई. १०२-०३०-क--क पक प--+-+ 
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+---२७०-७- <४+-+$०-% ७--क-नकी 
“इस संधि (वर्साय को) की घाराए' युद्ध में मृत शहीदों के खून से 
लिखी गई हैं, परमात्मा का आदेश पालन करता हम सब का इस 
समय का कत्तव्य हैं। जो लोग इस लड़ाई में प्रवृत्त हो गये 
हैं हमें उन्हें दुबारा ऐसा न करने की शिक्षा श्रवश्य 
देनो हैं।” आर न 
-“&लॉयड जाजें 


युद्ध का अन्त, युद्ध के परिणाम श्रौर शान्ति समभौता 


युदूध का शझ्रन्त+--रे८ जुलाई, १६१४ से प्रारम्भ होनेवाले महायुद्ध 

का अन्त मित्र और साथी राष्ट्रों की विजय में हुआ । ३० सितम्बर १६१८ 

को आस्ट्रिया और बलोरिया के पतन के बाद जर्मन-जनरल लुडेनडर्फ 

([॥6 ठथ्यागराक्षा-00ाशथ ॥,ए१०॥१०) ने जन सम्राट केसर (६8०) 

को मित्रराष्ट्रों के साथ शान्ति कर लेने की सलाह दी । ६ अक्टूबर १६६८ 

को जर्मनी ने शान्ति की अपील की । ५ नवम्बर १६१८ को मित्रराष्ट्रों ने 

जर्मनी की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और ११ नवम्बर १६१ क को 

युद्ध-विराम-सन्धि पर जम॑ंन प्रतिनिधियों तथा मित्रराष्ट्रों की सेनाओं के 

जनरल मार्शल फोत्र (भाभी 7००) द्वारा हस्ताक्षर कर दिये जाने पर 
११ बजे दिन में 'युदूध-बन्द' की घोषणा कर दी गई । 

साक्षात्‌॒ काल से भी अधिक भयानक इस बुद्ध की समाप्ति के समा-- 

से अखिल विश्व ने सन्‍्तोष और आनन्द की एक गहरी सांस ली । लोगों 

हे ग्पार हर्ष था कि आखिर १,५६५ दिन के वाद रणभेरी की आवाज 


, शान्ति-समभोता हट 


-'स्तब्ध. हो गई है और निरीह मानवता के नृशंस ह॒त्यावाण्ड पर. परदा गिर 
गया है। सचमृच संसार इस सुखद घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था क्योंकि 
झब तक इतिहास में इससे श्रधिक जन-धन का भीषरण विनाश: और किसी 

' युद्धः में, नहीं हुआ थी।॥ विश्व-इतिहास के. इस भमयानकतम प्रथमः महायुद्ध 

' भें भाग लेनेवाले दोनों पक्षों के साढ़े छः. करोड़ सैनिकों में से १. करोड़ ३० 

लाख काल -का ग्रास बने थे। इस प्रकार प्रति पांच सैनिकों में से लगभग 
एक सैनिक लड़ते हुए मारा गया था। घायल सैनिकों की संख्या.२ करोड़ 

“२० लाख थी जिनमें से-७० लाख़ व्यक्ति तो एकदम.पंगु और वेकार हो गये 
थे । दूसरे शब्दों में प्रति तीन सैनिकों में से एक श्राहत हुआ था। हताहतों 
की यह संख्या: यूरोप में, १७६० ई० से १६९१३ ई० तक होने वाले सभी 
छोटे-मोटे युद्धों के!हताहतों, की. संख्या के दुगुने से भी अधिक थी । सैनिकों 
-का -तो...यबह . मीषण नर-संहार हुआ ही था किन्तु नागरिक जन-संख्या का 
विनाश तो इससे भी कहीं.अधिक हुआ था । वास्तव में . श्रपनी विकरालता 
और नृशंसता- की तुलना में इस महायुद्ध ने इतिहास के सभी पूर्ववर्ती युद्धों 
'को बच्चों. की पटाखेवाजी की तरह नगण्य बना दिया । ह 

“ आ्राथिक दृष्टि से भी यह य॒द्घर बडा व्ययसाध्य और घिध्दंसक था;। 
“उभयंपक्ष ने युद्ध के संचलेन में २ खरव ७० अरब डालर व्यय किये थे । इस 
प्रन-हाति की. व्रिशालता, का. अनुमान. इसी से लगाया जा सकता हैं कवि यदि 

३४ करोड़-व््यक्तियों में :इस धन-राशि का विभाजन किया जाता तो प्रत्येक 
व्यक्ति के हिस्से में लगंगग पौने चार हजार रुपये आते । 

/ 7 | घेदेघ के परिणामः--लगभग सवा चार वर्ष चलनेवाले इस भीपरंण 
“बुद्ध नें संसार की परिस्थिति की- एक प्रकार से काया ही प्रलट दी॥ यह 
'कहने में संभंवते:' कोई अंतिशयोक्ति न होगी कि यूरोप और मध्य-पू्व के 
'ररोक्षेत्रों में एक युग का देहावसान ही हो गया । इस युद्ध ने प्राचीन युग के 
स्थान पर एक नवीन युग को जन्प दिया, मानव मस्तिष्क में एक शुभ जीवन-- 

स्थापन की आशा का संचार किया लेकिन यह ओशा चिरस्पाई ते बेन सकी । 
अ्रन्तः में संसार की वहुसंख्यंक जनसंख्या के लिए यह-आाशां दुराशा ही प्रमा- 

शित॒ हुईं। इस युद्ध के कुछ विलक्षण किन्तु स्वाभाविक परिणाम निकले | 
थे परिशाम निम्नलिखित रूप में संसार को दृष्टिगोचर हुए-- 

(0) इसे नहांयुद्ध 'ने सामाजिक जीवन के प्रत्वेक पहल को प्रमावित 
किया | जीवन के प्राचीन श्रादर्श श्रपना महत्व खो बैठे और उनके स्थान पर 
नवीन एवम्‌ सर्वेथा भौतिक तया स्वार्थंमय प्रतीकों को स्थापना हुई । हे 

... [) युद्ध के पहले यूरोप का प्रमुख राजनीतिक सिद्धान्त 'उंदारता+ 
वाद.का था। बुद्ध के वाद गेथोन हार्डी (ठवणाए० पक्ष) के जच्दों में, 


द्वितीय अहम ह 
शामि-सममातरा 
[१६१६ से १६२२ तक की शान्ति-सन्धियां श्रौर विश्व-समस्याओ्रों 
के समाधान में उनकी श्रकुशलता ] 
[00008 5 ए्रशरारा] 


(॥० ?टद्वाटट धाटया25 ०णा 99-]922 भात धशे/ ॥900९5040९१ 
50 घए2 क्षण)0 77000शा७) 





बी. हैं. ३०२००क-०क-+३--३ ५%--+- + 
“हूस संधि (वर्साय की) की धाराए' युद्ध में मृत शहीदों के खून से 
लिखी गई हैं, परमात्मा का आदेश पालन करता हस सब का इस 
समय का कत्त व्य हैं। जो .लोग इस लड़ाई में प्रवृत्त हो गये 
हें हमें उन्हें दुबारा ऐसा न करने की शिक्षा श्रवश्य 
देनी है।” 


--लायड जार 


युद्ध का अ्रन्त, युद्ध के परिणाम और शान्ति समभौता 


युदूध का श्रत्त:--२८ जुलाई, १६१४ से प्रारम्भ होनेवाले महायुद्ध 
का अन्त मित्र और साथी राष्ट्रों की विजय में हुआ । ३० सितम्बर १६१८ 
को आस्ट्रिया और बल्गेरिया के पतन के बाद जर्मन-जनरल लुडेनड्फ 
(06 0श॥॥87 -6&7०9। [.ए6०706077) ने जर्मन सम्राट कसर (6६४5८) 
को मित्रराष्ट्रों के साथ शान्ति कर लेने की सलाह दी । ६ अक्टूबर १ रे ८ 
को जमेनी ने शान्ति की अपील की | ५ नवम्बर १६१८ को मित्रराष्ट्रों ने 
की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और ११ नवम्बर १६१८ को 
युद्ध-विराम-सन्धपि पर जर्मन प्रतिनिधियों तथा मित्रराष्ट्रों की सेनाओं के 
जनरल मार्शल फौच (५०ार्रा्थों 70००) द्वारा हस्ताक्षर कर दिये जाने पर 
११ बजे दिन में युद्ध बन्द'ं की घोषणा कर दी गई । 

साक्षात्‌ काल से भी अधिक मयानक इस उद्ध की समाप्ति के समा- 
चार से श्रखिल विश्व ने सन्‍्तोष और झानन्द की एक गहरी सांस ली | लोगों 
को अपार हर्ष था कि आखिर १,५६४ दिन के वाद रणभेरी की आवाज 


जरमनी 


०क--+--$--७-क-+क-क-$ *-+-क-७-+ ७-+- +-+-क कक 


. शान्ति-समभौता पद 


.स्तब्ध हो गई है और निरीह मानवता के नृशंस हत्यावाप्ड पर. परदा गिर 
गया है। सचमृच .संसार इस सुखद घड़ी को प्रतीक्षा कर रहा था क्योंकि 
अब तक- इतिहास में इससे श्रधिक जन-घत का भीषश विनाश: और किसी 

' यदूधः में , नहीं हुआ था। विश्व-इतिहास के. इस मयानकतम प्रथम: महाबुद्ध 

' भें भाग लेनेवाले दोनों पक्षों के साढ़े छः करोड़ सैनिकों में से १, करोड़ ३० 
'लाख कंल -का ग्रास बने थे। इस प्रकार प्रति पांच सैनिकों में से लगभग 
एक सैनिक लड़ते हुए मारा गया था । घायल सैनिकों की संख्या.२ करोड़ 

-२० लाख थी ज़िनमें से-७० लाख़ व्यक्ति तो एकदम.पंगु श्र वेकार हो गये 
थे । दसरे शब्दों में प्रति तीन सैनिकों में से एक श्राहत हुआ था। हताहतों 
की यह संख्या: यूरोप में, १७९६० ई० से १६१३ ई० तक होने वाले सभी 
छोटे-मोटे युद्धों के/हताहतों की. संख्या के दुगुने से भी. श्रधिक थी। सेंनिकों 
का तो यह . भीषण नर-संहार हुआ ही था किन्तु वागरिक्र जन-संख्या का 

' विनाश तो इससे भी कहीं अधिक हुआ था । वास्तव में .श्रपत्ती विकरालता 
और लृशंसता: की तुलना में इस महायुद्ध ने इतिहास के सभी पूर्ववर्ती युद्धों 
को बच्चों. की पटाखेवाजी की तरह नगण्य बना दिया । है 

ग्राथिक दृष्टि से भी यह युद्ध बड़ा व्ययसाध्य भशौर विध्वंसक था.;। 
(उभयंपक्ष, ने युर्ध के संचालेन में २ खरव ७० अरब डालर व्यय किये थे । इस 
ध्रन-हाति की-' विश्ञालता, का. अ्रनुभान इसी से लगाया जा सकता है कि यदि 
:३५ करोड़-व्यक्तियों में इस धन-सशि का, विभाजन किया, जाता तो, प्रत्येक 
“व्यक्ति के हिस्से में लगमग पौने चार.हजार रुपये आते । 
'- !  झेंदध के परिणामः+-लगंभग सवा चार. वर्ष चलनेवालें इस भीषण 
युद्ध ने संसार की परिस्थिति की. एक प्रकारं' से काया .ही - प्रलट दी॥ यह 
कहने में संभवत: कोई  अ्रतिशयोक्ति न होगी कि यूरोपं॑ भर मध्य-पूर्व के 
रणाक्षेत्रों में एक युग का देहावसान ही हो गया । इस युद्ध ने प्राचीन युग के 
स्थान पर एक नवीन युग को जन्प दिया, मानव मस्तिष्क में एक शुभ जीवन-- 
स्थापनं की आशा का संचार किये लेकिन यह आशा चिंरस्थाई प ब्रेन सकी । 
श्रन्तः में संसार को वहुसंख्यक' जनसंख्या के लिएं यह-"श्रार्शा दुराशा ही प्रमा- 
शित हुई। इस युद्ध के कुछ विलक्षण किन्तु स्वाभाविक परिणाभ निकले । 
ये परिशार्स निम्नलिखित रूप में संसार को दृष्टिगोचर हुए 
() इस महंंयुद्ध ने सामाजिक जीवन के प्रत्येफ पहल को प्रभावित 
किया । जीवन के प्राचीन आदर्श अ्रपना मह॒त्व खो बैठे और उनके स्थान पर 
नवीन एवम्‌ सर्वेथा भौतिक तथा स्वार्थमय प्रत्तीकों को स्थापना हुई । 


.. [7) युद्ध के पहले “यूरोप का प्रमुख राजनीतिक सिद्धान्त उंदारताः- 
वादका: था| युद्ध के बींद .गेथोर्न हार्डी (50007 प्रक्षंत9) के शब्दों में 


धन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


"वास्तव में उदारतावाद श्रपती मृत्यु-शैय्या पर सो गया"? उदारतावाद 
" सिद्धान्तों से सहानुभूति रखते हुए भी इच्लैप्ड के अधिकांश व्यक्तियों मे 
निर्वाचन में उदार-दल (9० 79) के पक्ष में मतदान इसलिए नहीं 
किया क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया कि उदार-दल को दिया जानेवाला मत 
एक शव को दिया गया मत होगा। न केवल इम्लेण्ड में बल्कि यूरोप के 
प्रन्य भागों में इसी प्रकार की मनोव्‌ त्ति पतपने लगी । अरब अधिकांश लोग 
समाजवाद की श्रोर प्राक्ृष्ट हुए । हे 

(7) युद्ध ने चारों ओर बरेकारों की एक विशाल फौज खड़ी कर 
दी। भयंकर वेकारी ने अ्रधिकांश लोगों के जीवन के श्राशा-दीपों को बुकाकर 
उनमें निराशा का श्रंधकार फैला दिया। परिणामस्वरूप एक ऐसा वातावरण 
वना जिसने उदारतावाद श्रौर प्रजातंत्र को डगमगा दिया। 

(४) युद्ध के आरम्भ होने से पूर्व यूरोप में ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मन, 
प्रास्ट्रिया-हंगरी, रूस और इटली छ: महान्‌ राष्ट्र थे । किन्तु शान्ति-सम- 
भोते के परिणामस्वरूप झ्रास्ट्रिया और हंगरी एक तरह से लुप्त हो गये। 
जरंदी और रूस शान्त पड़ गये। इटली भी भहत्वहीन देश हो गया । 
स्वतस्त्र पोलण्ड की स्थापना हुई। बाल्टिक में एस्टोनिया (?॥0०गांश), 
लेटविया (.७(४४४), लिथुआनिया (/0श/॥9), और फिनल॑ण्ड (एंपाशार्त) 
जैसे छोटे-छोटे राज्य स्थापित हुए | जमेनी से भ्र॒लग आस्ट्रिया एक छोटा- 
सा राज्य हो गया । आस्ट्रिया-हंगरी के साम्राज्य के विनाश के परिणामस्वरूप 
श्रनेक नये तथा नये बढ़ें हुए (४८४४ थाधा8००) राज्यों का निर्माण हुआ । 
चेकोस्लोवाकिया (0०८४०४०५४वा८४) एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया । सबिया 
(8७:०४), जिसका अ्रव नया ताम' युगोस्लाविया (४४४०७4४४) हो गया 
था, बहुत बढ़ा हुआ (06279 ७॥|260) राज्य हो गया । रूमानिया का 
राज्य-क्षेत्र भी पर्याप्त रूप से बढ़ गया। इस युद्ध ने बहुत से राजतस्त्रों 
(४/०7भण6») को भी समाप्त किया । 

(९) य्रुद्धकाल में स्त्रियों का सराहनीय योगदान रहा था, श्रतः 
युद्धोपरात्त नारी-मताधिकार के भ्रति सहानुभुतिपुर्ण बातावरण व्याप्त 

गया । 
कर (४) युद्धकाल में औद्योगिकरण की प्रक्रिया के तौब्रतर हो जाने 
के फलस्वरूप विश्व-राजनीति में प्रयतिशील मजदूर वर्ग ने पदार्पण किया ॥ 
युद्धकाल में ही एक श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना यह घटित हुई कि रूस में 


[, “ए67॥0 वि, ॥शीपा ए85 6॥ ॥8 0ं०व7॥ 5220.7 


--छ्धा सबवाबव), # आण। परंड0५पघ 00 (दक्षी०74! 
825 आ 4 43, 40 280, 798०4., 
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सन्‌ १६१७ में जार को मारकर समाजवादी सरकार को स्थापना कर 
दी गयी । जबंनी में तो सनाजवादी शास्त्र स्वापित होकर ही रह गया, 
प्रनप नहीं सका । लेकिन रूस में साम्यवादी शासन दृढ़ एजं पुष्ट हो गया 
और यहां से साम्यवाद का विचार सारे संसार में फैलने लगा। बोल्शेविक 
ऋआंति की वेदना में पड़ा रूस आ्राचार-तीति, अर्थ-व्यवस्था, राजनीति तथा 
तकनीक आदि उन सभी वातों के क्षेत्र में चुनौती बच गया जिनका प्रतिनिधि 
पश्चिम था। वह शीघ्र ही एक अत्यन्त बलवान अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति बन 
गया । वास्तव में साम्यवादी विचारधारा आज इतनी प्रवत्र हो चुकी है 
कि सम्पूर्ण संसार दो राजनीतिक दलों में विभक्त है । एक दल पूजीवाद कर 
है और दूसरा साम्थवाद का । 


(था) युद्ध के वाद बड़े परिमाण में संसार के शक्ति-संतुलन का 
स्थानान्तरण हो गया । इस कारण विभिन्न देशों के सापेक्षित महत्त्व में 
निश्चित परिवर्तेन हुआ ॥। संयुक्त-राज्य-प्रमेरिका, जो १६ वों सदी में 
यूरोप का अन्त भंडार था, अब उसका महाजन वन गया। १६१४ में वह 
यूरोप का ऋणी देश था, १६१६ में वह उसका ऋणदाता बन गया और 
विश्व-नेतृत्व के क्षेत्र में उसने ब्रिटेत की गम्मीर चुनौती दी। अमेरिका 
की सहायता से ही युद्धकाल में मित्र-राष्ट्र शत्रुओं का दमन कर सकते में समर्थ 
हुए थे, अतः युद्ध के बाद शांति-सम्मेलन में श्रमेरिका ने भहत्त्वपूर्ण भूमिका 
अदा की । ह 

(शांत) युद्ध के परिणाम-स्वरूप एशिया में जपान एक महत्त्वपूर्ण 
शक्ति के रूप में उदित हुआ जिसने कालान्तर में पशश्चम के साम्राज्यवादियों 
को एफ गम्भीर चुनौती दी । 


शान्ति-समभौताः--युद्ध तो समाप्त हो गया था फिन्‍्तु परेशानियों 
का अ्रभी अन्त नहीं हुआ था । विजयी राष्ट्रों के विजयोल्लास में भी चिन्ता 
के अस्फुट स्वर सुनाई पड़ते थे। युद्धकाल की परेशानी नहीं थी लेकिन 
झब सबसे वडा और जठिल भ्रर्त शान्ति को स्थाथों व्यवस्था करना था। 
शांति की व्यवस्था किस प्रकार हो, यही एफ बड़ा प्रश्न-चिन्ह बना हुआ था । 
इस प्रकार युद्धोत्तर वातावरण हर्ष और विषाद दोनों से रंग हुआ था। जो 
युद्ध में हार चुके थे, उन्हें तो हार का गज था किन्तु जो विजयी होफर 
निकले उन्हें मी विजयोपरान्त व्यवस्था करने की तोब्र उत्तरण्ठा विन्तित 
कर रही थी । स्थायो शांति की व्यवस्था करने का काम युद्ध के संचालन 
की अपेक्षा कहीं कठित था। मनुष्यों को भेड़-बकरी की तरह मार डालना बड़ा 
आसान है, किन्तु शांति के साथ उनके रहने का प्रवन्ध करना बड़ा कठिन 
है। इस प्रश्त को जटिलता का अनु भान इसी से लगाया जा सकता हूं कि 


(२ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


जहां युद्ध सवा चार वर्ष में समाप्त हुआ था, वहां विभिन्न देशों के सोथ 
शांतिं-संधियां करने में पांच वर्ष का समंय लगाः। मित्र और साथी ' राष्ट्रों 
(200 & /5500०४५८०0 707०४) ने २८:जन १९१६९ को जमंनी के साथ 
वर्ताय (५०७४॥०७) की ' संधि, १० सितम्बर १६१६ को आस्ट्रिया, के साथ 
रोन्ट-जमन (88. 6थाथांत) की संधि, २७ नवम्बर १६१९-में बलगेरिया 
के साथ न्यूइली (भ०८णां॥४) की संधि, ४ जून १६२० को हंगरी के साथ 
ट्रियनो (प्ररांधाणा) की संघि, १० अगस्त १६२० को .ठर्की के" साथ 
सेत्र (5०४०5) की संधि तथा २३ जुलाई १६२३ को .लोसाने (व ैए5४॥76) 
की संधि सम्पन्न की | यह संधि ६ शअ्रगस्त, १९२४ को श्रमंल -में “आयी 
प्रौर उसके वाद ही सारे संसार में पुन: विधिवत्‌ शांति स्थापित हो सकी ॥ 
इसी बीच प्रशान्त-महासागर में हित रखने वलि राष्ट्रों का एक. सम्मेलन 
१६२१-२२ के शीतकाल : में वाशिगटन में हो चुका- था। इस - सम्मेलन 
में आने वाले राष्ट्रों ने मुदूरपूत्र में.शांति स्थापित रखने के लिए: कुछ 
संधियां की ॥ १६१६ में की गई वर्साथ की संधि से, लेकर बाद:में की. गयी 
उवरोक्त सभी संधियां अपने. संयुक्त रूप सें “शांति-समभोता", (0९४९९ 
&2०6०ए0००0 कहलाती इ#!। १६१६ के बाद,२० वर्ष तक अर्थात्‌: प्रथम 
महायुद्ध की समाप्ति से द्वितीय महायुद्ध के आरम्म काल के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति के रंगमंच पर जितनी. भी महत्त्वपूर्ण घटनाएं घटित .हुई, उनका 
प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष रूप से इन शांति-संधियों के साथ गहरा सम्बन्ध है । 
भरत: यह उचित एवम्‌ आवश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का अध्ययन 
भ्रारम्म करते समय इन विभिन्न संधियों का ज्ञान प्राप्त करें। यह उल्लेखनीय 
है कि इन संधियों को सम्पन्न फराने का प्रधांत श्रेय पेरिस के शांति-सम्मेलन 


(9९३०० (०ग्रथ्ि'॥०३) को है। 
पेरिस का शान्ति-सम्मेलन और इसके कर्णाधार 


युद्ध समाप्त होने पर फ्रांस की राजधानी पेरिस को शांति-सम्मेलव 

के लिए उपपुक्त स्थान चुना' गया क्योंकि फ्रांस ने युद्ध में काफी भाग लिया 
था और जर्मनी के आक्रमणों का प्रतिरोध करने 'में बहुत अधिक शौर्य 
प्रदर्शि किया था । इस शांति-सम्मेलने में केवल मिंत्र-राष्ट्रों को ही 
झ्रामंत्रित किया गया । जो राष्ट्र इस युद्ध में पराजित हुए थे, उन्हें नहीं 
बुलाया गया । उनकी ' केवल उप्ती समय जरूरंत समभी गयी जब शांति- 
संधियों पर हस्ताक्षर कराने का अवसर झाया। सोवियत रूस लाल हो चुका 
और धुरी-राष्ट्रों से उ उने समभौता भी किया था, अंत: उसको प्रतिनिधित्त 
करने का अवसर नहीं दिया गया। सम्मेलन का पहला पूर्ण अधिवेशन 
(शजाश॥ $28भं0णा ) १८ जनवरी १६१६ को प्रारम्भ हुआ । इसमें भाग 


शान्ति-समझीता ४ १३ 


लेने के लिए ३२ राज्यों के ७० प्रमुख प्रतिनिधि आये जिनमें विश्व के 
विशिष्ट राजनीतिज्न तो थे ही, साथ ही स्वयं अमेरिकन राष्ट्रपति, ११ 
प्रधानमंत्री और १२ ' विदेशमंत्री भी थे.। प्रत्येक देश ने अपने प्रतिनिधि 
भंण्डल के साथ अनेक सचिव, सहायक और परामशंदाता भेजे थे। अनेक 
प्रतिनिधि-मण्डलों की संख्या सैकड़ों की थी जिनमें सुशिक्षित कूटनीतिज्ञ, 
सैनिक, नवशैनिक, नागरिक-प्रशासनकर्त्ता, विधि-विशेषज्ञ, वित्त और 
आधिक-विशेषज्ञ, श्रम्रिक वेता, राज्यमंत्री, संसद-सदस्य श्रौर सभी प्रकार 
के पत्रकार तथा प्रचारक थे । 


शांति-सम्मेलल अपना काम एकदर्म ओरम्म नहीं कर सका। इसका 
प्रथम कारण यह था कि स्थायी शांति. की व्यवस्था करने से पहले यह 
जरूरी था कि युद्ध काल में उत्पन्न हुई दुर्मावनाओं का शमन हो जॉब) 
द्वितीय कारस-यह था कि भविष्य की.व्यवस्था करने से पूवे यह श्रावश्यक 
माना गये कि नव-निर्मित राज्यों को. भली प्रकार जड़ों जमाने. के लिए 
समय. भिलना. चाहिए । तृतीय और. अ्रन्तिन कारण यह था फि क्रांति द्वारा 
रूस में जो समाजवादी सरकार स्थापित; हुई थी वह श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर 
क्या रुख रखती है, इसकी जानकारी अथवा इसका संकेत शांति-प्रम्मेलन में * 
भागः लेने वाले प्रतिनिधधयों को मिल जाय । 


' शांति-पसम्मेलन की प्रारम्भिक कठितांइयां:--शांति-सम्मेलन का काये 
जव प्रारम्भ हुआ तो उसके संमक्ष समस्याओं का अम्बार लगा था।। शाति- 
निर्माण ' करने वाले पेरिस में केवल 'शांति-निर्मारे के लिए ही एकत्रित 

हीं हुए थे वेल्कि उनका उद्दे श्य शांति को स्थिरता देवा, ' विभिन्न समस्याओं 
को सुलकाना, विश्व को प्रजातंत्र के लिए सुरक्षित बनाना और संसार के 
गुलाम राष्ट्रों को आत्म-निरणंय का अधिकार देना थां। डा० लेंगसम 
(0.आंष्ट>थ॥) के शब्दों में--- 


। “पेरिस की सभा का- झ्रायोजन केवल ऐसे . शान्ति-सम्बन्ध स्थापित 
करने के लिए हो नहीं किया गया था जिनसे -कि कम से कम २३ मित्र-राष्टों 
में से श्रधिक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रों को संतुष्टि मिलती और “राष्ट्संघ' की स्थापना 
के लिए सहमति मिजती जो कि ४० व ५० राष्ट्रों (विशेषकर जो मित्र नहीं 
थे) को स्वीफार हो बल्कि इसे केन्द्रीय एगं पूर्वी यूरोप के' लाखों भूखों की 
क्षंघा-शांत करनी थी, श्रतृष्त विजयी सेनाओं फो वश में करंता था, जनता की 

न्तरिक मृछित भ्ावाजों को सँतुष्ट करना 'था ओर प्रथम भहायुद्धं की 
समाप्ति पर छोटे-२ युद्ध करने वाले दर्जनों «राष्ट्रों में शान्ति की स्थापना 
करना था | पोल (?0०5) और यूंक्रे नियन  ( एाप्बांशा8), रूमानियन 
श्र हंगरी वाले, यून।नी और तुकं, सवे (5005) और मोस्हेनेग्रिन (१०८- 
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धात्हा5), चैंक और जर्मन, रूसी तथा अ्रमेरिकन, ६टालियद और यूगो- 
स्वावियन (४४8०७४/५४)--मे सभी युद्ध में संलग्त थे । सबसे ऊँचा युद्ध 
संयुक्त राष्ट्र के विल्वन के आदश्श और युद्धफाल में श्रावश्वकीय रूप से मिन्न- 
भिध्न यूरोपीय देशों में होनेवाली गुज्त संधितों के बीच में था। महात्‌ 
शक्तियां स्वयं नीति और दृष्टिकोणों में इतनी विषभतापूर्णा थी भ्रौर उनके 
स्‍्वार्यों में इतनी भिन्नता थी फि वसाय की संधि श्रपने भ्रन्तिम रूप में नहीं हो 
सकती थी यदि जर्मनी के स्वार्थों की रक्ष। क़रनेवाला फोई दूसरा विस्मार्क 
प्रधवा १9॥0/थ॥0 होता ।” 


निस्संदेह सम्मेलन को अपना कार्य भ्रारम्भ करने में अ्रनेक विषम 
03 का सामना करना पड़ा । संक्षेप में ये कठिनाइयां निम्मलिखित 

सर्वप्रथम, बैठक आरम्भ होने पर यह समस्या उठ खड़ी हुई कि संधि 
प्रारम्भिक होनी चाहिए भप्रथवा श्रत्तिम । मार्शल फौच ((वभाशी 700०) 
तथा कुछ श्रन्य लोग प्रारम्मिक घि पसन्द करते थे । यह संधि स्पष्ट एवं 
झ्रारोपित संधि होती निसमें सैनिक, क्षेत्रीय तथा क्षति-पूर्ति के ही उपबन्ध होते । 
इसके बाद दूसरी संधि होती । यह संधि शांतिपूर्णमक और प्रतिष्ठानुकूल सम- 
भौते के आधार पर विजेता एवं विजितों के बीच होती जिसमें प्राथिक 
पुनियाश, निःशस्त्री करण एवम राष्ट्र संच को समस्याओं की चर्चा को 
जाती । ऐसा लोग इसलिए सोच रहे थे कि किसी भी नई व्यवस्था का सुत्र- 
पात्त क्रोध भरे वातावरण में संभव नहीं होता | अत: जब प्रारम्भिक और 
ग्रन्तिम संधि के श्रभ्थन्तर काल में कोच के निशान मिट जाते, तब सही संधि 
हो पाती । लेकिन तत्कालीन वातावरण और जनमत बड़ा अ्रधीर हो रहा 
था। प्रतिनिधियों में इतना धैये नहीं था कि वे दो सम्मेलनों में भाग लेते । 
कंनेल हाउस (2००7० 40१६४) जैसे लोगों का विश्वास था कि छोटी- 
छोटी बातों पर विवाद करने की अपेक्षा शान्ति-स्थापना के लिए अविलम्ब 
पूर्ण संधि की जाना ग्रच्छा था । शुरू में राष्ट्रपति विल्सन भी प्रारस्मिक 
संधि के पक्ष में थे, किन्तु अन्त में वह भी बदल गये । अ्रव वह प्रत्येक परा- 
जित राष्ट्र के साथ अलग-अलग एक ही संधि चाहने लग गये । 

दूसरे, सम्मेलन में भाग लेने के लिए इतने अ्रधिक प्रतिनिधि झाये थे 
कि सम्मेलन के कार्य का सुचारु संचालन करना संभव न था । विशाल संख्या 
में प्रतिनिधि एक साथ बैठकर किसी समस्या पर शंतिपूर्गक विचार नहीं कर 
सकते थे । श्रतः इस कठिनाई का निवारण करने के लिए और सम्मेलन का 
दार्य शांतिपूर्तक चलाने के लिए दस कौ परिषद्‌! (2०एत॑! रण 7था) वनायी 
गयी । इस परिषद्‌ में संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट-ब्रिटेन, फ्ॉस, इटली थ्रौट 


शान्ति-समभौता है 


जापान के दो-दो प्रतिनिधियों को स्थान दिया गया। किन्तु शीघ्र ही यह भनु- 
भव किया गया कि कार्य-संचालन और गोपनीयता की दृष्टि से यह दस- 

-सदस्यीय-परिषद्‌ भी बहुत बड़ी है। भ्रतः मार्च १६१६ में यह घोषणा की गयी 
कि भविष्य में सम्पूर्ण कार्य का सम्पादन “चार व्यक्तियों की परिषद्‌ 
((०णातलो ० ए०ए) करेगी | ये चार व्यक्ति अ्मेरिकव राष्ट्रपति चिल्सन 
(५४(३६०॥); ब्रिटिश प्रधान मन्‍्त्री लॉयड जाज  ([॥096 06०४०), फ्रैन्च 
प्रधानमंत्री कक्‍्लेमेन्‍्सो ((/आ॥०॥००४॥) और इटली के प्रधानमन्त्री श्ररलैण्डो 
(0720700) थे। इन्हें 'चार बड़ (92 7०ए) कहा जाता था। जब 
अप्रैल १९१६ में इटली के प्रधान मंत्री आरलैण्डो राष्ट्रपति विल्सन से नाराज 
होकर वापिस लौट गये तो सम्मेलन के सम्पूर्ण भहत्वपूर्ण निर्णोयों का भार 
विल्सन, लॉयड जार्ज और क्लेमेन्सो--इस "त्रिमृर्त' पर भरा पड़ा । 


तीसरे, इस सम्मेलन के लिए पेरिस का चुनाव किचित दुर्भाग्यपुरों 
था, क्योंकि शांतिवार्ता के लिए वहां का वृतावरण एकदम श्रनुपयुक्त और 
प्रतिकूल था । युद्ध की ज्वालाए' पेरिस के समींपस्थ क्षेत्र को ध्वस्त कर चुकी 
थीं। डा० कीन्स (07. ६०५॥०७) के कथनानुसार “पेरिस एक पिशाच था 
ओर. वहां पर प्रत्येक श्रस्वस्थ था । सम्पूर्ण वातावरण श्रसंतोष, घृणा, प्रति- 
शोध, उन्माद भ्रौर द्रोह से उबल रहा था।” २ पेरिस के समाचार-पत्रों में और 
वहां की जनता के प्रदर्शनों में केवल एक हो नारा ध्वनित होता था-- 
“पराजित शत्रु के साथ दया का बर्ताव मत करो ।” वास्तव में पेरिस वह 
“स्थान था जहां पर जमनी का दोष स्वय' सिद्ध सत्य था। पेरिस पर पड़े बमों 
के आाघातों ने सभी प्रतिनिधियों की शिराश्रों पर कुप्रमाव डाला था। स्पष्टत: 
इस वातावरण' में स्थायी शान्ति की व्यवस्था संभव न.थी। शान्ति-वार्ता 
के लिए स्विटज्रल॑ण्ड जैसे तटस्थ देश का जेनेवा (0०॥०४8) जैसा कोई 
नगर अधिक उपयुक्त रहता । 


घौये, पेरिस का शान्ति सम्मेलन तो एक 'विजेतागोष्ठी” (शल0ा5 
एफ) था । जहां वियना सम्मेलन में विजित श्रौर विजेता दोनों राष्ट्रों के 
प्रतिनिधियों मे भाग लिया था वहां पेरिस-सम्मेलन की. कार्यवाही में पराजित 
राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को भाग नहीं लेने दिया गया । उन्हें निमन्त्रण केवल 
तभी दिया गया जब संधि की शर्तों पर उनके हस्ताक्षर कराये जाने थे। , 
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वास्तव में लोसाने की संधि (लय ० [.8058॥]6 ) को छोड़कर श्रन्य 
सभी संधिवां पराजित राष्ट्रों पर थोपी गयी थीं।....], हक जल 
पाँचवें, पेरिस के शान्ति-संस्थापकों : का सिद्धान्त वियना केशान्ति- 
पंस्थाप्कों की भांति क्षति-पूर्ति के सिद्धान्त में "विश्वास! करने , की, अ्रपेक्षा 
विशेष रूप से उन श्राकांक्षाओं को संतुष्ट.करना था जिन्हें: उन्होंने स्वयं हूं 
“जगाया था। साथ ही जहां वियना: सम्मेलन . ने. अपना कार्य: परम्परागत 
कट्चीतिक प्रथाओं के वातावरण में, सम्पन्न किया. था. वहां पेरिस-सम्मेलन 
के राजनी तिज्ञों पर अनुत्तरदायी जनमत का प्रभाव छाया . हुआ' था , उन्हें 
अपने कार्यों से अपने-अपने देशों के निर्वाचक मण्डलों को, जो प्रतिशोध की 
“मावनाओं के वशीभूतत थे, संतुष्ट करना था। | . जचआआ: हज; 
। : छठे, सम्मेज्नन के सामने ऐसी कोई निश्चित एवं'सुस्पष्ट योजना नहीं थी 
जो प्रतिनिधियों के पारस्परिक विरोधी दृष्टिफोणों में समन्वय ;स्थापित कर 
सकती । यद्यपि लड़ाई के दौरान ही युद्धोत्तर-पुर्नानर्मास के सम्बन्ध:में :विस्तृत 
बाद-बविवाद, हुआ था, किन्तु फिर भी कोई ठोस योजना नहीं बनाई जा सकी 
थी।.डी० सी० सोमरवेल . (0 8; इग्राथफ़्था ) केः शब्दों, में-- , .. मी 
। ;$ रा 2 * “प्रारम्भ से; भ्रन्त तक- प्रह:सब; के विरुद्ध सब ,कांः मामला, था,' एक 
गड़बड़ भाला. और: छीना-भपटी थी जो.निरल्तर बढ़ती, हुई अव्यवस्था के एक 
.ऐंसे...विश्व में की .जा रही थी, जो इस अविलस्ब ज्ञान से संचालित: हो: रहा 
था कि;एक भ्रविलम्ब शान्ति एक श्रेष्ठ शान्ति-से श्रे़तरःहोगी 47: -..* 
कट सातवें, सम्मेलन ,का संगंठव .इतनां: दोषपुर्रा था,औरःकार्यपद्धति 
:इतनी अपूर्ण थी ,कि सम्मेलन से किसी कार्य के सफल निष्पादन की आशा 
नहीं की. जा सकती।थी-॥ सम्मेलन-के सभी महत्वपूर्ण निर्णय त्रिमूर्ति (विल्सन, 
'बलेमेन्सो, लॉयडः जाज)।: द्वारा: किये ज़ाते थे |. पुर्ण सम्मेलन: का..कीर्य इन के 
निर्णयों पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगाने;तकः सीमित रह, गया,था | 
छोटे राष्ट्र, सम्मेलन के निर्णंयों को प्रभावित करने के अवसर से वंचित रह 
धये .थेः। वे कैवल परामश-दात्री” समितियों में ही र्पने विचार व्यक्त कर 
सकते थे। पूर्णा सम्मेलन के अधिवेशन भी केवल छः बार हुए थे।' यद्यपि 
विभिन्न समस्थाश्रों पर विचार करने के लिए ५६ विशेषज्ञ समितियों की 
रचना की गयी थीं किन्तु यह सब कुछ बड़ी देर से हुआ था । साथ ही इन 
समितियों में केवल विश्वेषज्ञों को स्थान दिया गया था जो स्वाभाविक रूंप॑ 
से किसी भी प्रशन पर व्यापक दृष्टिकोण से विचार नहीं कर सकते ये। 
विज्लम्ब से संगठित किये जाने.और सदस्य विशेषज्ञों के संकुचित दृष्टिकोरा 
के कारण ये समितियां बहुत उपयोगी: कार्य नहीं कर सकी । ' ; 


[7 क. है. 3डेडाशा; एलेएव्० फ० फथछ, एक 2. 


शान्ति-समभौैता १७ 


प्राठ्वीं और श्रन्तिम कठिनाई थी व॑यक्तिक तत्व (205०५ 0४- 
007) । विल्सन, लॉयड जार्ज;, क्लेमेन्सो तथा आरल॑ण्डो--इन चार जन- 
नायकों अथवा कर्णाघारों के बीच किसी भी प्रकार की समानता नहीं पायी 
जाती थी और इन्हीं के विणंयों का मूल्य था | पेरिस-सम्मेलन के इन कर्ण- 
ध्रों में राजनीतिक दूरदशिता और कूटतीपिक योग्यता के गुण पर्याप्त 
मात्रा में विद्यमान नहीं थे । इनके पारस्परिक विरोधी व्यक्तित्व और स्वभाव 
ने शान्ति-सन्धियों पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला और सम्मेलन में नाना-व्यव- 
घान प्रस्तुत किये । ये अपने व्यक्तित्व और अपनी प्रकृृत्ति में एक दूसरे से कितने 
विपरीत थे इसका अचुमान उनके संक्षिप्त पर्चिय से लगाया जा सकता है । 


बिल्सन (५४४०7) :--संय्रुक्त राज्य श्रमेरिका के राष्ट्रपति बुड्ो 
टिल्सन का व्यक्तित्व श्रनोखा था । वह पेरिस-सम्मेलन का सर्वोच्च पुजारी 
था जिसने सम्मेलन के प्रारम्भ में बहुत ऊची प्रतिष्ठा प्राप्त की । उस समय 
उसे वस्तुतः शांति का देवता और हजरत मूसा और ईसा की भांति एक नया 
मसीहा समभा जाता था जिसमें एक नयी दुनिया बसाने की लगन थी 
तनिकल्सव (!भं०70507) ने लिखा है कि वह स्वयं को मानव-जाति की 
नयी व्यवस्था करने वाला पैगम्बर मानता था। विल्सन के परम मित्र कनेल 
हाउस के अनुसार “बह श्रपने प्रभाव और श्रपनी सत्ता के उत्कर्ष काल में 
सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था, क्‍योंकि वह दुनिया की नेतिक और झाध्या- 
त्मिक शक्तियों का प्रवक्ता था ।” यूरोप में उस समय यह भावना विद्यमान 
थी कि केवल विल्सन ही ऐसा व्यक्ति है जो विभिन्न राष्ट्रों के राग-हे प और 
उनकी ईईर्ष्य-मावना से ऊपर उठा हुआ तथा मानवता का रक्षक है । भ्रत्त 
जब यह दार्शनिक राजा हाथ में अपने सिद्धांत्तों की पुस्तिका लेकर सैनिक- 
शक्ति से लेंस .संधि की श्र निर्धारित करने आया तो यूरोप की जनता ने 
उसके सम्मान में हृदय खोल दिया। सभी देशों में उसका अभूतपूर्व स्वागत 
हुआ | जब वह पेरिस पहुंचा तो फ्रन्‍्च उसे देखकर आनन्द-विभोर हो उठे । 
गलियों में अपार जन-समूह ने उसकी अर्चना की ओर शअ्रखबारों ने उसके 
गुणगान .गाये। वास्तव में सभी की आशाए' उसकी और लगी थीं। विजयी 
न्याय की आशा करते थे, विजित दया की और सामान्य जन-शांति की । 


प्रिन्सटन में राजनीति-दर्शन का यह श्रृतपूर्ण प्रोफेसर एक प्रतिभा- 
शाली वक्ता तथा आदर्शवादी विचारक था )! वह कठोर विश्वासों का व्यक्ति 
था जिसमें राजनीतिक दृरदर्शिता तो उच्चकोटि की थी, लेकिन इतनी कटह- 
नीतिक योग्यता नहीं थी कि वह अन्य प्रतिनिधियों को पराजित राष्टों के 
साथ उदार व्यवहार के लिए तेयार कर सकता, यद्यपि, स्टेन्नाह बेकर के 


हक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


कभी हिम्मत नहीं हुई कि वह विल्सन के समक्ष अथवा उसकी पींठ-पीछे 
भी उसकी था उसकी सहवशीलता, शक्ति अ्रथवा साहस -की निन्‍्दा या 
श्रश्नशंसा करने का साहस करे.” विल्सन का यह्‌ विश्वास था कि राष्ट्रसंघ 
([.०880९ ० ९४४०॥५) की स्थापना से ही मानव-जाति की रक्षा हो सकती 
है, श्रतः वह इसे सब शांति-सन्धियों का अनिवायें श्रंग -बनाना चाहता था। 
किन्तु चू कि वह मानसिक दृष्टि से लॉयड जार तथा क्लेमेन्सो के समान कुशाग्र 
औ्रौर तीत्र नहीं था और श्रपने पूर्ग-निर्धारित विचारों पर विशेष रूप से 
मरोसा रखता था, अतः कूटनीति के क्षेत्र में और राजनीतिक सौंदे-बाजी में 
सौं-सिखिया सिद्ध हुआ । उसके आदर्शवाद और राष्ट्रसंघ की स्थापना के 
ग्रत्यधिक उत्साह का दूसरे देशों ने पूरा लाभ उठाया | श्रन्य देश राष्ट्रसंघ के 
निर्माण की बात मान लो इसके लिए विल्सन सब कुछ त्यागने के लिए तैयार 
था । यहां तक कि राष्ट्रसंघ के लिए वह अपने १४ सूत्रों के अनेक सिद्धांतों 
की अवहेलना करने के लिए भी तैयार हो गया । पॉल बडेसल (7. 8059) 
के कथनानुसार क्षति-पू्ति की समस्या के अतिरिक्त अन्य सभी प्रश्तों पर 
ब्रिटेन, फ्रांस और जापान विल्सन से राष्ट्रसंघ कें नाम पर प्राय: अपनी अधि- 
कांश बातें मनवाने में सफल हुए । चीनी जनता द्वारा बसा हुआ शाण्दुर्ग 
का प्रदेश विल्सन के आत्म-निर्णय के सिद्धांत के आधार पर चीन को 
मिलना चाहिए था किन्तु विल्संन ने राण्ट्रसंघं की स्थापना के लिए अन्य 
महाशक्तियों का सहयोग प्राप्त करने की अभिलाषा से इसे जापान को देने का 
निर्णय किया । यह निरणंय स्वयमेव विल्सन द्वारा अपने सिद्धांतों पर कुठारा- 
घात था | फिर भी, पेरस-सम्मेलन में यदि पराजितों के सार्थ थोड़ी नर्मी 
बरती गई तो वह विल्सन के कारण ही | इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि 
विल्सने सम्मेलन में न होता तो लॉयड जार्ज और क्लेमेन्सो त जाने क्या से क्या 
कर देते । विल्सन ही उनकी असीम आआाकांक्षाओं पर अ्र कुश लगाता रहा । 
यदि विल्सन न होता तो फ्रांस जमंनी का नामोनिशान मिटाकर ही 
दम लेता [7 
कुछ लोगों का विचार है कि विल्पन ने पेरिस में स्वयं आकर एक 
मारी भूल की । यदि वह॒ वाशिंगटन में रह कर ही अमेरिकत प्रतिनिधियों 
को झ्रादेश देता रहता तो यंह बहुत' संभव था कि उसका प्रमाव अधिक 
व्यापक होता । पर विल्प्तत को सर्वाधिक . चिन्ता राष्ट्रसंधघ की थी झौर 
उसकी अभिलाषा थी कि विश्व-संस्था के विधान का निर्माण वह स्वयं करे । 
लेकिन वास्तव में यह वड़ दुर्माग्य और दुख की बात हुई कि जहां सम्मेलन 
में उतकी उपस्थिति स्वयं सम्मेलन के लिए हितकर न रही, वहां अपने देश 
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से दूर होकर वह अमेरिकन जनता से सम्पर्क स्थापित न रूख सका जिसका 
दुष्परिणाम यह हुआ कि उसके द्व+रा पोषित राष्ट्रसंघ को उसके स्वयं के देश 
ने भ्रस्वीकार कर दिया। अमेरिकन सीनेट ने विल्सन के राष्ट्रसंघ की 
सदस्यता के प्रस्ताव को नहीं माना । १६१८ में फाँग्रेस के चुनावों में 
विल्सन विरोधी रिपब्लिकन दल को काँग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त 
हो गया और सीनेट ने राष्ट्रसरंधघ के विधान एबं वर्साय की संधि को स्वीकार 
करने के मसविदे को रह कर दिया । यह म।नवता के एक महाच्‌ पैगम्बर का 
दुखमय प्रराभव था । 


लायड जा (7॥0790 . 6९ण१.्८०!३--ब्रिटेव के प्रतिनिधि मण्डल 
का नेता ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉय्ड जाज एक यश्चार्थवादी, सावधान, तेज और 
खतुर कूटनीतिज्ञ था | उसे विस्तार से दुराव था 4 जो बरटियां उससे होती थीं 
उनके प्रति वह उदासीन रहता था । उसमें अपने सहयोगियों का उपयुक्त 
उपयोग करने का निश्चित गुण था। दूरदर्शी, सजग और आकर्षक 
लायड जर्ज़ को ६-७ कुछ ऐसे ज्ञान आष्त थे जो एक साधारण व्यक्ति 
में नहीं पाये जाते । इनमें चरित्र-निरीक्षण का ज्ञान, स्वभाव जानने और 
सन की गहुराइथों तक पहुंचने के ज्ञान प्रमुख थे । लॉयड जाज की अनथक 
कार्य-शक्ति, चातुर्यपूर्ण कूठनीति, दूसरों की दुर्बलताओं से लाभ उठाने की 
सामर्थ्य श्लैर विनोदग्रियता बड़ी विद्वक्षण थी ॥ जे० डिल्लोन के मतानुसार 
उसके अ्रधिकांश निर्यंय कल्पना और अन्‍्तदू ध्टि (77007) के आधार 
पर होते थे और उसके निकटतम साथी भी कई बार कूटनीति में उसकी 
अग्रली चाल का अनुमान लगाने में असफल रहते थे ।१ पहले सम्मेलन में 
उसकी सफलता का एक कारण यह था कि उसे जो अच्छी सलाह दी जाती 
थी वह उसे मान लेता था । 

.. यद्यपि लॉयड जाजे और उसकी राष्ट्रीय सरकार ने १६१८ का 
निर्वाचन जर्मनी से पूर्ण हर्जाना लो,' 'शिलिंग के बदले शिलिग, टन के 
बदले टन, (702० (व्याक्षाए 97४, #शआंधाड 0० #शञएह३ क्ात 
पृ०ा णि 7०7), कैंसर को फांसी पर लद॒काओ' जैसे नारों के आधार 
पर जीता था, किन्तु उसने पेरिस-सम्मेलन में जमनी के साथ फ्रांस की श्रपेक्षा 
अधिक मृंदु और उदार व्यवहार पर बल दिया क्योंकि वह जानता था कि. 
ब्रिठिश व्यापार के पुनरुत्था-न और रूसी साम्यवाद के प्रसार के विरोध 
के लिए एक सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था वाले जर्मनी का होना आवश्यक था। 
लॉयड जाजे फ्रांस की भांति जर्मनी को पूर्णातः कुचलने का पश्षपाती नहीं 
था । जमंत्री के क्रशः उत्थान में ब्रिटिशन्व्यापार की उन्नति की कहपनाः . 
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उसने की थी । लेकित इसके साथ ही उप्तें शीघ्र शांति-स्थापना की तीर 

अभिलाषा भी थी। वह जानता था कि ब्रिटिश व्यापार की उन्नति की दृष्टि 
से शांति की शीघ्र स्थापना जरूरी है। इसीलिए वह ॒फ्रन्च प्रधान-मन्त्री 
वकिमेन्पो के जमंन्री के साथ कठोर व्यवहार के प्रस्तावों का विशेष रूप से 
तीत्र विरोध नहीं कर सका, हाँ यह भ्रवश्य हुआ कि ७ मई १६१६ को प्रारूप 
सधि (शी 7८७५) की प्राप्ति के बाद जब जमनी ने संधि की शर्तों 
को अत्यधिक कठोर तथा श्रन्यायपूर्ण बताया तब लॉयड-जार्ज ने संधि की 
शर्तों में संशोधन कर उसे अधिक उदार बनाने का प्रयास किया। लेकिन 
यह प्रश्रास एक विलम्बित श्रर्थात्‌ देर से किया गया प्रयास था जो क्लेमेन्सो 
के विरोध से टकरा कर धराशायी हो गया । यहां यह उल्लेखनीय हैं कि 
शर्तों को उदार बनाने के इप्त प्रयास की श्रसफलता से लॉयड जार्ज के प्रमुख 
उद्दे श्यों की पूत्ति को कोई क्षति नहीं पहुंची । शान्ति सम्मेलन के इस महान 
कूटनीतिश के सामने तीन प्रमुख उद्देश्य थे--प्रथम, वह जमनी का एक 
ताविक प्रतिद्वन्द्दी के रूप में सर्वनगाश कर देना चाहता था; द्वितीय, वह 
फ्रान्स को इतना शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था कि यूरोप का शक्ति- 
संतुलन बिगड़ जाये; और तृतीय, वह ब्रिटेन के लिए लूट के माल में अधिका- 
धिक हिस्सा प्राप्त करना चाहता था । लॉयड जाजें ने इन तीनों उद्देश्यों की 
पूर्ति में पर्याप्त सफलता प्राप्त की । 


क्लेमेन्सो (0शशाशाट््थ्रा:---फ्रान्स का प्रधानमन्त्री और शान्ति 
सम्मेलन का प्रधान क्लेमेन्सो प्रतिष्ठा में लॉयड जार्ज से किसी भी प्रकार 
कम नहीं था| उसे 'शेर' (72०) का नाभ दिया गया था। सम्मेलन. में 
वह एक वप्रोवृद्ध व्यक्ति की बुद्धि लेकर आया था| ७७ वर्ष के इस बूढ़े ने 
१८७० में जर्मनी द्वारा फ्रांस के लज्जापूर्णा पराभव को अपनी श्राँखों से 
देखा था । १६१८ में फ्रांस महायुद्ध का एक विजयी राष्ट्र था, अतः वह जमेनी 
से पिछली पराजय का पूर्ण प्रत्तशशोव लेने के लिए आतुर था। जर्मनी को 
कुचलने और फ्रान्त को सब प्रकार के भावी आक्रपणों से सुरक्षित बनाने 
की आकांक्षा रखने वाला क्लेमेन्सों ऐसे सम्मेलन को धोखे की ठट्टी समभता 
था जिप्षमें जर्मनी को सैनिक दृष्टिकोण से अ्रक्षम बनाने की योजना न हो 
उत पर कठोर प्रकार के हरजाने न आरोपित किये जाय॑ं, राइनलण्ड मे 
स्थायी कब्जे की बात न हो और न सीमान्त राज्यों के संगठनों की चचा 
हो । यह कठोर व्यक्ति (॥०एश्ा गिंडए०) हमेशा फ्रान्त का हिंत-चिन्दन 
करता था और फ्रान्स की रक्षा के लिए दिलेर की तरह तंथार रहता था| 
जर्मनी को क्षीण बना देने की उसमें कितनी उत्कट अ्भिलापा थी, इसका 
प्रनुमान कनेल हाउस (प्र०7४४) के इन शब्दों से लगाया जा सकता है--- 
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“उसे इस बात का दृढ़ विश्वास था कि जमेनी शक्ति के श्रतिरिक्त 
कुछ नहीं समझता । उसका एक सात्र उ् श्य जमंती का इतना दसन करना 
था कि वह फिर कभी फ्रान्स के लिए संकट न बन सके । 


लॉयड' जाज ने भी कहा था---क्लेमेन्सो भयानक है। वह जर्मनों 
से जहर की भांति घुणा करता हैँ और यदि उसका वश चने तो वह सारे 
जनों को कुचल कर रख दे ।”? 


क्‍्लेमेन्पो में फासिस्टवादी प्रवृत्ति कूट-कूट कर भरी थी। वह युद्ध 
को समाज का--विशेषकर यूरोपीय समाज का--शाश्वत ढंग समभकृता था 
और शान्ति को अन्य माध्यम से जारी किये गये युद्ध की संज्ञा देता था या 
उसे शक्तियों का संतुलब समभता था। उसका कहना था कि जमंनों और 
फ्रान्सीसियों में संघर्ष भ्रनिवार्य है और यह वर्षों से चला श्रा रहा है । इस 
बार जब जमंनी बुरी तरह हारा है तो उसे पूर्णतः कुचले बिना छोड़ देना 
एक भहान्‌ भूल होगी। शक्ति-संतुलन का पुजारी क्लेमेन्सो बिस्माके की 
राजनीति का समर्थक था । उसे झ्रादर्शवाद से चिड़ थी। विल्पन के चौदह 
सूत्रों (7007७७॥ 7075) पर व्यंग करते हुए वह कहा करता था कि 
'ईसा मसीह केवल दस श्राज्ञाओं से संतुष्ट थे, लेकिन श्री विल्सन चौदह 
श्राज्ञाओं पर बल देते हैं।” एक अन्य अवसर पर उसने कहा था कि 
“लॉयड जाज तो अपने को नेपोलियव समभता है परन्तु विल्सन अपने को 
ईसा मानता है। 


शांति-सम्मेलन के प्रधान के रूप में बलेमेन्पों की भूमिका निश्चय 
ही महत्वपूर्ण थी । अपने व्यंगात्मक वाक्‍्यों, प्रवाहपुण भाषण और उप्रता 
के बल पर वह सब विरोधों को दवा देता था । अमेरिका के राज्यमन्त्री 
ले नरसिंग (7.,80»7॥8) ने उसकी सफलता का रहस्य बतलाते हुए लिखा 
है कि “वह यह जात्तता था कि कब विरोध करता चाहिए श्रौर कब सम- 
भोता । उसे आदर्शवाद के सही मूल्य का श्रौर इस बात का ज्ञान था कि 
विभिन्‍त देश इसका उत्साहपूर्ण समर्थन उस समय तक ही करते हैं जब तक 
कि इससे उनके स्वार्थों को कोई हानि नहीं पहुंचती ।” हे 


| 
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भ्रन्तंराष्ट्रीय सम्बन्ध 


आररतल ण्डो (0गग्राप0:--उपरोक्त 'भिमूर्ति' के अतिरिक्त इटली के 
प्रधानमन्त्री श्रॉरल ण्डो की गाना भी 'चार बड़ों' में होती थी। वह बहुत 
ही विद्वान, मापणप्रिय और कुशल कूटनीतिज्ञ था जो कानून का अध्यापक 
रह चुका था। उसके भाने का एकमात्र उदृश्य 'लदन-संधि (१६१५) 
फी पूर्ति करवाना था। वह इठलो युद्ध में सम्मिलित भी इसी उद्देश्य से हुआ 
था । उसको यह भरपूर चेष्टा रही कि वह कुछ भी इटलो के लिए प्राप्तः 
कर सके। राष्ट्रसंघ से संबंधित एक प्रश्व के उत्तर में उसने कहा था, “हां, 
हम राष्ट्रसंघ में विश्वास करते हैं, परन्तु हम चाहते हैं कि पहले पयूम 
(7०7०) नगर का प्रश्न हल कर लिया जाय ।” उसका यह उत्तर उसके 
सम्पूर्ण दृष्टिकोश का प्रतिनिधि था। ऑरलण्डो को अंग्रेजी का उत्तम 
ज्ञान न था। अ्रतः वह शांति-सम्मेलन की कार्यवाही पर अपना विशेष प्रभाव 
नहों डाल सका । 


शांति सम्मेलन उपरोक्त 'चार बड़ों (छांड्ठ #0ए) के अ्रतिरिक्त अमे- 
रिफा से लतसिंग तथा कनल हाउस, इंगलैंड से बालफोर और बोनरला, 
फ्रान्‍्स से पिशोन और काम्बो, इंटली से सोन्नियो, बेल्जियम से हाइमैन्स, 
दक्षिण अफ्रीका से जनरल स्मट्स व बोथा तथा पोलौण्ड से दमोवस्की और 
पादरेफस्की शामिल हुए थे। पेरिस के इस शांति-सम्मेलन में 'चार बड़ों' 
में समान दृष्टिकोण का नितान्त ग्रभाव रहा । इसमें आदर्शवाद और भौतिक- 
बाद का संघर्ष हुआ । चू कि ऐसे वातावरण में किसी एक पश्ष की पूर्ण 
विजय सम्मव न थी, अतः दोनों पक्षों ने ही समन्वय की भावना अपनायी । 
फिर भी विल्सन के आादर्शवाद की अपेक्षा क्लेमेन्सों का भौतिकवाद अधिक 


विजयी हुआ । 
शान्ति-सम्मेलन के मूल भ्राधार 


शान्ति सम्मेलन की बैठक प्रारम्भ होने पर यह भरश्न उत्तन्न हुआा 
कि शान्ति-रचना अ्रथवा विभिन्न शान्ति-संधियों का क्या आधार हो । 
जल बी प्र एक ओर तो विल्सन के आदशेवाद का पा और 
इसरी ओर गरोवीय राजनीतिज्ञ राष्ट्रीय हितों को मान्यता देकर राजनीतिक 
गधाशवाद का ः करने ह तुले हुए थे, अतः ऐसे हक मे 
शाच्ति-रचना के ए से अधिक आधा रों ने अपनी-अपनी मा | अप कक 
ढंग से भ्दा की । शिान्ति-रचना के ये मूल आधार, जिन्होंने शास्ति-निर्माता 
के निर्णायों को प्रभा| वित किया, छे यैनू. 
(क) श्रम रेका के राष्ट्रवति विल्सन और जमनी का यह मत था 
कि शान्ति-स धियों व, ग आधार वे सिद्धान्त होने चाहिये जो विल्सन ने मुदध- 
काल में प्रतिपादित कस थे । युद्ध काल में विल्सव ने चार वार साथी दादरी 
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के युद्धोहे श्यों की व्याख्या की थी। पहली बार ८ जनवरी १६१८ को 
कांग्रेस के समक्ष भाषण करते हुए उसने अपने चौदह-सूत्री कार्यक्रम को पेश 
किया था । इसके बाद ११ फरवरी १६१६८ को कांग्रेस के ही सामने उसने 
अपने चार सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया । इसके उपरान्त ४ जुलाई १६१८ 
को उसने ४ लक्ष्यों की घोषणा की और फिर २७ सितम्बर को ५ व्याख्याओं 
की स्थापना की । 


(ख) इंगलौण्ड, फ्रान्प्, इटली आदि मित्र राष्ट्र युद्ध के समय की 
गई गुप्त-प धिपों के आधार पर शान्ति-प्रमभौते की झूप-रेखा प्रस्तुत करना 
चाहते थे । व 

(ग) शान्ति-निर्माताओं के निर्णयों को रूस की क्रान्ति ने भी बड़ा 
प्रभावित किया । वे रूस को प्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र से वहिष्कृत मानते थे । 
सम्मेलन के प्रत्येक निर्णय पर रूसी ऋत्ति का अज्ञातमय भय अर कित था। 


(घ) राष्ट्रीय की भावना का स्वतन्त्रता के लिए विकसित होना 
भी समभौते का आधार रहा । राष्ट्रीयता की भावता ने इस सम्मेलन के 
अनेक निर्णायों को प्रभावित किया | 


(ड) अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राग्स और इटली के राष्ट्रीय स्वार्थों ने 
सम्मेलन पर निश्चित रूप से अपनी अ्रमिट छाप छोड़ी । 

(च) अ्रत में, ब्रेस्ट लिटोवस्क (96४ 4॥0४&८) की संधि का 
भी पेरिस सम्मेलन पर व्यापक प्रमाव पड़ा । 


शान्ति-सम्मेलन के उपरोक्त मूल आधारों की अभ्रव हम विस्तार से 
चर्चा करेंगे । 


(क) विल्सन के सिद्धान्त : चौदह शर्तें (ए0४7९थ ?०गर५):--- 
संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध में उत्त समय प्रवेश किया था जब मित्र राष्ट्रों 
की स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी। अतः स्वाभाविक था कि शान्ति-रचना के 
महान्‌ कार्य पर अमेरिका का प्रभाव अनिवार्य रूप से पड़े | अ्रमेरिका के 
युद्ध में सम्मिलित होने से पहले और वाद में राष्ट्रपति वित्सन ने वार-वार 
इस वात पर वल दिया था कि युद्ध के वाद शान्ति की व्यवस्था तथा स्थापना 
कृतिपय निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर होनी चाहिये । उसने यह चेतावनी 
दी कि ऐसा न होने पर शान्ति-संधि का वास्तविक उद्दे श्य पूरा नहीं होगा 
क्योंकि ऐसी संधि विजेता पक्ष द्वारा पराजित पक्ष पर बलपूर्वक थोपी हुई संधि 
होगी। पराजित पक्ष इस संधि को विवशता में स्वीकार किया हुआ अपमान 
समभगा । इस तरह की भआ्नारोपित शान्ति-संधि के मूल में अ्रसन्‍्तोप और 
कटुता का वह सागर छिपा रहेगा जो अन्त में शान्ति की किसी भी व्यवस्था 


को अपने में डुबो लेगा । युद्धोत्तर शान्ति-व्यवस्था बालू पर बनी दीवार 


५५ श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


की भांति अ्स्थिर न सिद्ध हो, यह भावना हृदय में लिये हुए २ अ्रप्रेल १६१७ 
को, युद्ध में प्रवेश करते समय, शान्ति के पैगम्बर राष्ट्रपति विल्सन ने भअमे- 
रिकन कांग्रेस के समक्ष यह घोषणा की कि--- | ह 


“पंसार को प्रजातन्त्र के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाने की आव- 
एयकता है । उसको शान्ति का निर्माण्य राजवीतिक स्वतन्त्रता के सुपरीक्षित 
प्राधारों पर होना चाहिये। हमें अ्रपने किसी स्व्रार्थ की पूर्ति नहीं करनी 
है । हमें किसी विजय अथवा प्रदेश की झाकांक्षा नहीं" हैं। हम अपने लिये 
युद्ध का कोई हरजाना भी नहीं चाहते झऔर न अपने त्यागों के लिये किसी 
प्रकार की क्षति-पूर्ति की ही इच्छा रखते हैं। हम तो केवल मानव जाति के 
प्रधिकारों का समर्थन करने वालों में एक हैं ।! | 

इन अधिकारों की विस्तृत व्याख्या विल्सन ने ८ जनवरी, १६१८ 
को कांग्रेस के समक्ष भाषण करते हुए की । अपने भाषरा में उसने यह कहा 
कि यदि भावी शान्ति की समुचित व्यवस्था करनी है तो निम्नलिखित १४ 
शर्तों का पालन किया जाना चाहिए-- 

(१) शान्ति के सभी समभौते सार्वजनिक और खुले वार्तालाप 
द्वारा निश्चित किये जाय॑ । गुप्त कूटनीतिक वार्तायें न हों । 

(२) युद्ध और शान्ति दोनों में ही समी राष्ट्रों को प्रादेशिक जलीय 
सीमाओं से परे के समुद्रों पर पूर्ण स्वतन्त्रता आ्राप्त होगी । केवल किसी 
झन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा श्र्थात्‌ समभोते या निर्णय के लागू होने पर ही इस 
स्वतन्त्रता को स्थगित किया जायेगा । 

(३) सब देशों में व्यापारिक परिस्थितियों की समानता को स्था- 
पित॑ करने के लिये सब प्रकार के झाथिक प्रतिबन्धों को हटा दिया जावे । 

४ (४) आन्तरिक सुरक्षा के लिये ही राष्ट्र आवश्यक शस्त्रास्त्र रखेंगे 
ब्र्थात्‌ सभी राष्ट्र इस बात का आश्वासन देंगे कि वे राष्ट्रीय शस्त्रों को 
घ॒टां .कर इस सीमा तक ले आयेंगे कि उनकी केवल घरेल शान्ति के लिये 


प्रावश्यकंता हो । 
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रि रु 
शान्वि-प्रमभभीता ११ 


(५) जनता को इच्छा श्र हितों का पूरा ख्याल रखते हुए उप- 
निवेश सम्बन्धी समस्याओं का उचित और निष्पक्ष फैशला किया जाय । 

(६) रूस के प्रदेशों को खाली कर दिया जाय, और अपने राज- 
'नीतिक विकास तथा राष्ट्रीय नीति के तिर्धारण की उसकी स्वाधीनता को 
मान्यता दे दी जाय । ि शशि 

(७) बेल्जियम को खाली कर दिया जाय, उसके तटस्थीकरण को 
सात लिया जाय और उसकी प्रभूसता को सीमित करने का प्रयास नहीं 
किया जाय । 

5. (८) संपूर्ण फ्रेन्च प्रदेश को स्वतन्त्र कर दिया जाय । उसके वे 
प्रदेश, जिन पर विदेशियों का श्रधिकार हो, लौटा दिये जायं। १५७१ में 
अल्तेत्र-लोरेन (शै84०७-.व्याक्वा।) लेकर उपके साथ जो भ्रस्प्राय हुम्ना 
था उसको समाप्त कर दिया जाब । 

(६) इटली की सीमाओं की पुनव्थवस्था राष्ट्रीयता के स्पष्ट मान्य 
सिद्धान्त के आधार पर की जावे । 
' (१०) आस्ट्रिया-हंगरी के' लोगों को इस वात का खुला श्रवसर 
दिया जाय कि वे स्वायत्त-शासन का विकास कर सकें । 

,. (११) झरूमानिया, सबिया और. भान्टीनिग्नों से विदेशी फौजें हटा 
दी जाय॑ । उतके जिन प्रदेशों पर अधिकार कर “लिया गया है, वे उन्हें वापिस 
लौटा. दिये जायं। सबिया को समुद्र तंट तक पहुंचने की सुविधा दी जाय । 
ऐतिहासिक परम्परा के श्राधार पर वाल्कन राज्यों को पारस्परिक सम्पन्ध 
को, निर्धारित 'किया जाय । ह 

(१२) आटोमन साम्राज्य के तुके भागों को सुरक्षित प्रभुसत्ता दी 
'जाय । तुर्क साम्राज्य में रहने वाली अन्य जातियों फो भी स्व्रतन्त्र 
विकास के लिये पूरां-स्वतस्त्रता दी जाय। दरें दनियांल और बासफोरस 
जलडमरूमध्य अन्तर्राष्ट्रीय समभौते के अनुसार सब “देशों के जहाजों और 

व्यापार के लिये खोल दिये जायं । ह 

(१३) पोल लोगों द्वारा बसे असंदिग्ध पोल प्रदेशों से स्व॒तस्त्र पोलौण्ड 
का निर्माण किया जाय तथा इस राज्य को सम्‌द्र तक पहुंचने का स्वतन्त्र 
:ऐवं सुरक्षित मार्ग दिया जाय । ल्‍ डक 

.. (१४) निश्चित समभौते के अनुसार सभी राष्ट्रों का एक सामान्य 

संगठन स्थापित किया जाय, इसका उह श्य बिना किसी भेदभाव के सभी 


छोटे-बड़ं राज्यों को प्रादेशिक अ्रखण्डता और राजनीतिक स्वतस्त्रता प्रदान 
करने का अवसर देना हो ।१ ' 
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7. *() 056७ (०रशाक्ा(8 रण 7९80९, क्थाए धा।५९१ 8॥; 


के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


इन चौदह सूत्रों पर भाषण करते हुए निष्कर्ष रूप से विल्सन ने 
कहा--/जिस कार्यत्रम को मैंने प्रस्तुत किया है उसमें एक सिद्धान्त स्पष्ट 
रूप से निहित है। वह सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक राष्ट्र को चाहे वह सबल 
हो या दुबंल, समान रूप से न्याय मिलना चाहिये और स्वतन्त्रता एवं सुरक्षा 
की समान शर्तों पर उन्हें जीवित रहने का अ्रधिकार प्राप्त होना चाहिये ।” 


विल्सन ने भ्रपनी उपरोक्त शर्तों को सर्वप्रथम जमंनी सरकार के 
समक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया । श्रमेरिकन कांग्रेस के द्वारा इन शर्तों 
को स्वीकार कर लेने के पश्चात्‌ इन्हें मित्रराष्ट्रों की सरकारों के पास भेज 
दिया गया। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने इन शर्तों को निम्नलिखित दो संशोधनों 
के साथ स्वीकार कर लिया-- | 


(2) 8९१०7 रण (6 8685; 
(3) छाह6 पराशाधां0ग8 [7906; 
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28580९007४76 ६0 470९; 
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प्रप्पर॥आए; 
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शान्ति-समभौता २७ 


() पहले संशोधन के अनुसार उन्होंने सामूहिक स्व्रतन्त्रता के विषय 
में श्रपने को पुरणुत: स्वतंत्र रखा । 

() दूसर। संशोधन सातवीं और आ्राखवीं शर्तों के विषय में था 
जिसके अनुसार यह व्यवस्था की गई कि जमंनी मित्रराष्ट्रों की नागरिक जनता 
को भ्रौर उसकी सम्पत्ति को जमन आक्रमण द्वारा पहुंची क्षति के लिये हरजाना 
देगा । यह संशोधन वस्तुतः वड़ा महत्वपूर्ण था । 

चार सिद्धान्त (प्रा6 एएणा ए0/गाशंएी०5):---१ १ फरवरी १६१८ 
को अमेरिकन कांग्रेस के समक्ष दिये गये अपने एक भापण में अपनी १४ 
सूत्री योजना को स्पष्ट करते हुए बिल्सन ने शांति-समभौते के आधारभूत 
चार सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया--- 

(१) अच्तिम समभौते का प्रत्येक अंश न्याय पर आ्राधघारित किया 
जाए ताकि शान्ति स्थाई रह सके । 

(२) राष्ट्र और प्रांतों को एक प्रभुमत्ता से दूसरी प्रभुम्त्ता को 
खेल के मोहरों की भांति नहीं बदला जा सकता । 

(३) इस युद्ध से संलग्न प्रत्येक प्रादेशिक निर्णय उससे सम्बन्धित 
जनता के हित प्रौर लाभ के लिये होता चाहिये, केवल दूसर॑ं देशों के दावों 
'को पूरा करने के लिये नहीं । ' 

(४) सभी सुस्पष्ट राष्ट्रीय महत्वाकांक्षात्रों की अधिकतम पूर्ति व 

सन्मुष्टि होनी चाहिये ताकि यूरोप और विश्व की शांति में स्थायित्व श्रा 
सके । 

अपने इसी भाषण में विल्सन ने यह भी कहा कि “भ्रव किसी प्रदेश 
को किसी दूसरे राज्य में शामिल नहीं किया जायगा और किसी से क्षतिपूर्ति 
'के लिये हरजाना नहीं लिया जायगा ।” 

चार लक्ष्य (6 7 #&॥5):--४ जुलाई १६१८ को विल्सन 
ने माउण्ट बनेत के भाषण में शान्ति-समभौते के चार लक्ष्य घोषित किये--- 

(१) ऐसी प्रत्येक निरंकुश शक्ति को विनष्ट करना जो अकेले-प्रकेले 
अ्रपतती मरजी से विश्व की शांति भंग करने की क्षमता रखती हो, और यदि 
वह शक्ति पूर्णत: विनष्ट न की जा सके तो कम से कम उसे इतना दुर्वंल अवश्य 
बना दिया जाय कि वह लगभग अ्रपंग बन जाए । 

(२) प्रदेश, संप्रभुता, आशिक व्यवस्था अथवा राजनीतिक सम्बन्धों 
से सम्बद्ध हर प्रश्न का समाधान हिंतवद्ध जनता की स्वीकृति के आधार पर 
होना चाहिये न कि किसी राष्ट्र अथवा जाति के भौतिक हितों या लाभ के 

. भ्राधार पर जिन्हें वह अपने वाह्य प्रभाव अथवा स्वामित्व के कायम रखने 
के लिए चाहता हो । 


का । अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


(३) राष्ट्रों को पारस्परिक सम्बन्ध सामान्य कानून (0शाशाणा 
,9७) के प्रति आदर के उन्हीं सिद्धान्तों पर आश्रित होने चाहिये - जो किसी 
भी सभ्य समाज में नागरिकों के पारस्परिक सम्बन्धों का निर्धारण करते 

हैं। अतः प्रत्येक राष्ट्र का यह कतंव्य है कि वह सभी प्रतिज्ञाओं और शर्तों 
को निभाये, किसी प्रकार के ग्रुप्त पड़यंत्र की रचना न करे, निजी स्वार्थ 
को पूति के लिए किसी पर श्राधात न करे श्रौर प्रत्येक के अधिकार की 
स्वीकृति के आधार पर पारस्परिक विश्वास की स्थापना करे । :..' 

(४) शांति के लिये एक ऐसे संगठन की स्थापना की जाए जो 
प्रत्येक श्राक्मण का निराकरण कर सकने में सक्षम हो । 

पांच व्याख्यायें (ए४० ॥7शए7०४४०॥59) :---२७ सितम्बर १६१५ 
को न्‍्यूयार्क में विल्सन ने अपने एक भाषण में विश्व में शांति स्थापित करने 
के विषय में भ्रपनी सरकार के कतंव्यों के सम्बन्ध में पांच व्यास्याओ्ं की 
घोषणा कौ-- है 

(१) शांति-व्यवस्था के लिये बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष न्याय 
का व्यवहार होना चाहिये, अधिकारों की समानता में पक्षपात नहीं होता 
चाहिये और न ही किसी स्तर'का ध्यान रखा जाना जाहिये । । 

(२) किसी एक राष्ट्र या देश के विशेष हित को किसी समभोते 

- का आधार तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक कि यह हित श्रन्य सव 
लोगों के सामान्य हित के अनुकूल न हो। * ह 
(३) राष्ट्रसंघ के भीतर कोई संघ-मैत्री या विशेष प्रसंविदा या 
* समभौता नहीं होना चाहिये । 

(४) राष्ट्रसंब के अन्तर्गत कोई स्वार्थपूर्ण श्राथिक मेल नहीं 
होता चाहिये । राष्ट्रसंध केवल वही आशिक दण्ड लगा सकता है जिससे आधिक 
क्षेत्र में अनुशासन आओर+-नियंत्रण रहे । ' पे 

- (५) सम्पूरी | विश्व को सभी अन्तर्राष्ट्रीय समभौतों तथा से 


से अवेवगत॒& के ाचा हि । 
_... विल्वन वैध ; षणों में सन्निहिंत उपरोक्त सिद्धान्तों का सार स्पप्टतः 
यही है कि श/ति-व्ववर७- शाप प्क रते हुए लोकतन्त्र, राष्ट्रीयता, आत्मनिर्णंण वेंवा 
राष्ट्रतंघ के सिलासतों 3 ० पालन किया जाना चाहिये। विल्सन का यह 
गश्चित मत था कि शा 7 के लिए सबसे महान्‌ संकट स्वेच्छाचारी में 
'* ग शासन हे। गन | निरंकुश शासन की जगह जनता द्वारा नियंत्रित 
> औैपत्मक शासन-व्यत्रर पं की सर्वेत्र स्थापता कर दी जाए है श्र बड़े 
वो के आक्रमणों हे ७3. 20/क राज्यों की रक्षार्थ राष्ट्रसेंध का निर्माण हो जाएं 


छोः 


विश में स्थाई शान्ति कट 08 ही प्रस्थापना का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। 


रब 


व्स्था 


गन्ति-सम भझौता 7 २६ 


५ अ्रक्ट्वर १६१८ को जमेंनों ने विल्सन से उसके १४ सूत्रों'शौर 
९ बाद के सिद्धांतों के श्राधार पर उन्हें शान्ति प्रदान करने की प्रार्थना की । 
८. भ्रक्‍्टूवर को विल्सन ने जर्मती से तीन प्रश्नों कां'उत्तर चाहा--() क्या 
जम॑नी ने १४ सूत्रों को स्वयं ही संधि का श्राधार माना है ? (7) क्‍या 
जमंनी अपनी फौजों को तुरन्त ही विदेशी भूमि से हटा लेगा ? (7) क्‍या 
जर्मन सरकार यह विश्वास दिला सकती है कि वर्तमान तथा भावी जर्मन 
शासन वास्तविक लोकतन्‍्त्रात्मक श्राधार पर बनेगा ? १३ अ्रक्टूवर को 
जमंनी ने इन सभी प्रश्नों का स्वीकारात्मक उत्तर दिया। (४ श्रक्टूबर को 
विल्सन ने जर्मन सरकार को यह लिखा कि प्रथम तो कोई ऐसा युद्ध-विराम 
समभीता नहीं हो सकता जिससे कि मित्र राष्ट्रों की संयुक्त सेना को वर्तमान 
सैनिक आधिपत्य की स्थापना की पूर्ण संतोषप्रद सुरक्षा न मिले; और द्वितीय, 
पनडुब्बी युद्ध श्रविलम्व बन्द किया जाए। यह भी कहा गया कि “जमंनी 
में एक प्रजातन्त्र सरकार की स्थापना की जाएगी ।” २० श्रक्दूवर को जमंनी 
हारा ये सभी शर्ते स्वीकार कर ली गई । तत्पश्चात्‌ मित्रराष्ट्रों का समर्थन 
प्राप्त किया गया। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने दो संशोधनों के साथ, जिनका 
-उल्लेख विल्सन के १४ सूत्री कार्यक्रम के सन्दर्भ में किया जा चुका है, विल्सन 


के प्रस्तावों को मान लिया और तब ११ नवम्बर को युद्ध-विराम समझोता 
सम्पन्न हो गया । 


... बिल्सन के विश्व-शान्ति के कार्यक्रम को श्रालोचना (टमॉवलंशा 
ण एश5075 ए0दट्वात्राआ॥6 ० 9०१० 2९४९०) :--विल्सन ने जिन शर्तों 
ग्रथवा सूत्रों को प्रस्तुत किया उनके आधार पर वास्तविक शांति-संधि का 
सम्पन्न किया जाना कठिन था। प्रथम, प्रस्तावित संकेतों में अधिकांश 
अस्पष्ट एवं भ्रावश्यकता से श्रधिक आदर्शवादी थे, अतः अपने पूर्ण रूप में 
उनकी पूर्ति की जाना संभव नहीं था । दूसरे, ये संकेत श्रथवा सूत्र अधिकांशत 
प्रचार (2709488709) की दृष्टि से प्रतिपादित किये गये थे । त्तोसरे 
प्रस्तावों की प्रभावकारिता अधिकांशत: युद्ध के लूट के भाल, कटनीतिक 
कुशलता और राज्यों के नेतृत्व पर निर्भर करती थी । चौथे, युद्धकाल में 
की गयी मुप्त-स घियां विल्सन के प्रस्तावों के विरोध में पड़ती थीं। श्रत:ः 
अनेक राज्यों के लिए यह कठिन था कि वे विल्सन के प्रस्तावों से पूर्णतः 
सहमत हो जायें और अपने निजी हितों का खथाल छोड़ दें । 


फिर भी इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि विल्सन के कार्यक्रम 

- ने शांति-समभौते को निश्चित रूप से प्रभावित किया। अथमततः, विल्सन 

राष्ट्रतंघ नार्मेक एक अ्न्तरॉष्ट्रीय संगठन की स्थापना के लिए विशेषरूप से 
आतुर था। वह शच्तर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में कानून के शासन्र , (पफ० / 


३० 
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रिए।८ ए !.89) की स्थापना द्वारा श्रन्तिम शांति-समभौते की कमियों को 
सुधारने की संभावना में विश्वात करता था। उसके प्रस्तावों का अनुसरण 
करते हुए हो राष्ट्रंध का निर्माण किया गया, भले ही यह बात अवश्य हुई 
कि राष्ट्रसंघ ने आशानुरूप सफलता-पुर्वक काये नहीं क्रिया । दूसरे, विल्सन 
की योजना के आधार पर ही विश्व निःशस्त्रीकरण (५/००-0879- 
पथ) के लिए सर्वोच्च प्रयास किये गये, यद्यपि इन प्रयत्नों की वास्तविक 
सफलता संदिग्ध ही रही । तीसरे, सार ($807), राइनल ण्ड (0 8॥0), 
डेंजिग (थाथ्॥8), श्रादि के बारे में पहली बार आत्मनिर्शय ($०- 
पसंथायांां०) का सिद्धांत समुचित रूप से लागू किया गया। पोल॑ण्ड, 
चेक़ोस्लोवाकिया आदि दये राज्यों के निर्माण में तथा अल्पसंख्यकों ()॥0- 
00०8) के विषय में सम्पन्न की गयी संधियों तक में आत्मनिरणंप्र का सिद्धान्त 
प्रयुक्त किया गया । चौथे, मित्रराष्ट्रों का लड़ाकू-व्यवह्ार विल्सन के उदार- 
'वादी सिद्धान्तों के. कारण ही विनम्र बनाया जा सका । जापान की विदेश- 
:नीति के मामले में भी विल्सन के उदारवाद ने सफलता अ्रजित की । 


ह (२) गुप्त-संधियां भौर वचन (8९९8८ प्राध्यां९5 शाएं ए7णा5९8): - 
“विल्सन के पूर्व-चचित सिद्धान्तों के श्रतिरिक्त पेरिस की शांति-व्यवस्था का 
दूसरा बड़ा आधार मित्रराष्ट्रों द्वारा की गयी वे सन्धियां और प्रतिज्ञाएं धीं 
जो उन्होंने युद्धकाल में परस्पर एक दूसरे से की थीं। न्यायपूर्णा शान्ति 
चाहने वाले कूटनीतिज्ञ राष्ट्रीय-परम्परा से सिक्त थे । पामर एण्ड परकिन्स 
_(एशण०' था| ?शत॥8) के अनुसार पेरिस में सम्मिलित ये कूटतीतिज्ञ 
“झपने पारस्परिक प्र॒ों सो जिनके बिना विजय सभव न थी, श्रपने युद्ध- 
' उद्देश्यों के निश्चयपूर्ण कथनों से, श्रपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं के उत्साह 
से, नीतियों के श्रपने पवित्र विश्वास सं, रूसी क्रांति की विक्षुब्धकारी उल- 
भनों से एवं श्रन्य ्रस ख्य नियंत्रणकारी तथा बावक प्रभावों से परिचित 
प्रयवा भिन्न ($प्श०) थे। यह कहना प्रत्युत्तियु्ण नहों होगा कि वचनों 
झौर तथ्यों के संयोग 'पेरिस की शान्ति' का पूर्व निश्चय कर सके ये [र 
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शान्ति-समभौता ३१ 


जर्मनी ने जब विल्सन से विराम-संधि की प्रार्थना की तो उसने 
(विल्सन ने) यह घोषणा की कि वह भ्पने भाषणों में प्रतिपादित सिद्धान्तों 
भौर प्रमुखतः चौदह शर्तों के आघार पर सन्धि-वार्ता करने को तैयार है। 
किन्तु मित्राष्ट्रों हारा तटस्थ राज्यों को अपने साथ करने के लिए 
भ्रथवा रूस जैसे निरुत्साही देश को उकसाने के लिए श्रथवा शत्रु के साम्राज्य 
में विद्रोह मड़काने के लिए की गयी गुप्त-सन्धियों में जो प्रतिज्ञाएं परस्पर 
की थीं वे ऐसी चट्टान प्रस्तुत करती थीं जिनसे विल्सन के झ्ादर्शवाद के 
जहाज का टकराकर चूर हो जाना सुनिश्चित था। मित्रराष्ट्र श्रपत्ती ग्रुप्त- 
सन्वियों के कारण विल्सन के चौदह-सूत्री कार्यक्रम एवं भ्रन्य सिद्धान्तों से 
बन्धना नहीं चाहते ये । लेकिन विल्सन ने उन्हें यह्‌ धमकी दी कि यदि ने 
ग्पनी हठ पर कायम रहे तो श्रमेरिका न केवल जमंत्ी के साथ एक पृथक 
सन्धि कर लेगा बल्कि उन्हें (मित्रराष्ट्रों को) श्राथिक सहायता देना भी 
बन्द कर देगा। अब मिनराष्ट्रों को विवश होकर वेमन से विल्सन की चौदह 
शर्तों को पूर्ववणित संशोधनों के साथ सन्धि-चर्चा का आधार स्वीकार करना 
पड़ा। फिर भी इन गुप्त-सन्धियों का प्रभाव उपेक्षणीय नहीं रहा । श्रनेक 
कठिनाइयों के वावजूद भी शान्ति समभौते में इन सन्धियों को स्थान दिया 
गया । जब कमी इन सन्धियों और विल्सन के श्रात्मनिणंय के सिद्धान्त में 
संघर्ष की स्थिति पैदा हुई तो इन सन्धियों को मान्यता मिली और झात्म- 
निणुय के सिद्धान्त का बलिदान कर दिया गया। इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय 
है कि इन संधियों की कार्यान्विति सर्देव पराजित राष्ट्रों की कीमत पर हुई । 
यहां यह्‌ भी ध्यान रखना चाहिए कि संयुक्त राज्य भ्रमेरिका इन गुप्त-संधियों 
में सम्मिलित नहीं था और इसलिए इनसे वन्धा हुआ भी नहीं था । 


शांति-सममोते पर जिन गुप्त-संधियों ने श्रपनी छाप छोडी उनमें से 
प्रमुख निम्नलिखित हैं-- | 


(१) लंदन पेक्ट (२६ श्रप्नंल, १६१५):--यह संधि इट 
प्रेंट-ब्रिठेन, फ्रांस और रूस के मध्य हुई थी। दा हे का रा 
प्रलोभन देकर उसे मित्रराष्ट्रों के पक्ष में युद्ध में सम्मिलित करना था। इस 
संधि के द्वारा ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने इटली को यह वचन दिया कि 
श्रास्ट्रिया-हंगरी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने के बदले युद्ध के बाद उसे 
ये प्रदेश दिये जायंगे---ट्रें न्टिनो ([7४०॥6॥0 ), दक्षिणी ट्रिरिल (80ए॥०ा 
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37५70!) , ट्रस्ट (77०७४), उत्तरी डालप्रेशित -()00770%॥ 20008), 
डालमेशिवन दापू' (शंग्रशाशा जिक05), वेलोना (५४४०॥४), और 
रोइस -टापू (१॥00०$ ॥अ0॥03) । इसी संधि के द्वारा इंटलो को यह भी 
आश्वासन दिया गया कि यदि युद्ध के उपरान्त टर्की का विभाजन हुआझना तो 
उसे भी कुछ. रियायतें दी जायंगी और ग़दि ब्रिटेन तथा फ्रान्स ने जमेती की 
कीमत पर अपने साम्राज्पों का विस्तार किया तो उसे भी उस लूट .ें से 
कुछ हिस्मा दिय्रा जायेगा। इटली को यह भी आाश्वासेत मिला कि घोष से 
भागड़ा होते पर उसे: मित्रराष्ट्रों से सहायता मिलेगी । इस संधि द्वारा इस्ट्रिया 
ग्रौरः: डालमेशिया का शेष भाग युगोस्जाविया को देता निश्चित हुआ । यह 
उल्लेखनीय है कि जब थोड़े दिन बाद इस संधि का भष्डा फूट गया तो 
थुगोस्लाविया में भारी श्रसंतोष पैदा हुआ। समूचे डालमेशिया में सलाव 
जाति के लोग रहते थे, अ्रत: उसके एक बड़े भाग का इठली को दिया जाना 
युगोस्लाविया- कर्मी पसन्द नहीं कर सक्रंता था । युद्ध के बाद विल्सन ने. इस 
सन्धि की व्यवस्था को मानने से. इन्कार कर दिया । ह ह 
'”' (२) कुस्तुनतुनिया की सन्वि (१८ मार्च, १६११):--युडध के अनन्त 
में टर्की साभ्राज्य का परस्पर रूप, फ्रात्स और इंगल॑ण्ड में विभाजन के लिए 
१८ मार्च १६१५ को एक गुप्त समभौता हुआ । इसमें यह व्यवस्था की गयी 
कि कुस्तुँवृतुनिया और एशिया माइनर का एक भाग रूस को दे दिया जायेगा, 
फॉरस और मेसॉपोटामिया की ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्रों की मात्यता दी जायेगी 
तथा रूस, फ्रांस की इन राइन नदी के पश्विप्र-.तक की गयी प्रादेशिक मांगों 
'का समर्थन करेगा । 5 जय ० 
(३) रूमानिया से सन्धि (अगस्त, १६१६ ):--हूमानिया ने मित्र- 
राष्ट्रों की ओर पे युद्ध में शामिल होने के पुरस्कार स्वरूप बुकोविता 
(9ए/7०शं7०) और द्र स्पिल वेनिया ( पृप्चा59ए879) के प्रदेश मांगे । 
मित्रराष्ट्रों ने एक गुप्त समभोते द्वारा उसे ये प्रदेश देना स्वीकार किया । 


(४) साइक्स-पिको तमभौता (१६ मई, १६१६)--इस दिन 
है त है ४ हे 5५ जार्ज 4 
इं'गल॑ण्ड के सर मार्क साइवंस (आ र्थक्षॉए 59685 ॥ और फ्रॉव के जय 
पिकी 06ण४०४ 2००) के मध्य एक गोपनीय संधि हुई जिसे बाद में 
; श्ोटो प्राज्य का बहते 
रूस की सरकार ने भी मात लिया | इसके अचुत्तार श्रोदामन वा: ४ 
सा भाग फ्रांस और इगलौड में बंट गया । ब्रिटेन तथा फ्रॉंत ने 8883 के 
उन्हें  जन्‍क सके हे भागों बा 
प्रसव को स्वतन्त्र राज्य मानता कि उत्हें उः विभिन्न हक मे हा ने 
प्रधिकार प्राप्त रहें । इस संधि के अन्तर्गत फ्रांस को पूरा सीरिया, लेवताने, 
मौसल विलेयत (7॥6 'थ०५आं प्ाएल) और सिलीमिया (८0०१) 
न्नं इराक का बचा हुआ भाग किली- 
एशिया माइनर में प्राप्त हुए ।. ब्रिठेत को ईराक का वा ६ 


शान्ति-प्मभौतां ३३ 


स्तीन का हाइफा एकेर [706 प्शे9-#ैल० परीआांल ण ?िशेष्शा०) 
तथा वर्तमान ट्रास्सजोर्डन राज्य (7॥6 .७०॥६ 90० ण॑ गिश्याशुणेवंआ) 
मित्रा। ... ४ 

.... (५) इटली के साथ संधि (१६ प्रप्नेल, १६९१७)--जब इटली फ्े 
साइक्स-पिको गुप्त समझौते का पता चला तो उसने भी टर्की साम्राज्य के 
विभाजन में अपना हिस्सा चाहा । फलस्वरूप ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने इटली 
के साथ सेण्ट जीन डी मोरिने (80. >०श 70० ै॥॥ाभाता८) की गुप्त संधि 
की । इस संधि के द्वारा समर्ना (आआ५॥9) का जिला इटंली को दिया जाता 
निश्चित हुआ। बाद में मित्रराष्ट्रों ने इस जिल्ले को गतान को देने कर 
निश्चर्य किया । 


(६) प्रेट ब्रिटेन श्र जापान फो संधि (फरवरो, १६१७)--जापान 
और ब्रिटेन के मध्य हुई इस गुप्त संघि में जापान द्वारा ग्रे ट-ब्रिटेव को समुद्री 
चेड़े की सहायता: इस शर्त पर दी गई कि ब्रिटेन बदले में शाण्ट्‌ग 
(80000) में जमंत अधिकारों और प्रशान्त महासागर में भूमघ्य रेखा 
के उत्तर में स्थित जर्मन टापुओं पर, जिनको जापानियों ने श्रपने अ्रधिकार में 
कंर लिया था, जापानी दावों का समर्थन करे । 

(७) फ्रांस श्रौर रूस का समझौता (मार्च, १६१७)--इस समभौते 
“के अनुसार रूस ने फ्रांस के अल्सेस-लोरेन, सारधादी तथा राइन प्रदेश के 
“दावों. में, सहायता देने का वचन दिया और फ्रांस ने भी रूम के प्रादेशिक दावों 


को. (ज़मेती और आस्ट्रिया के साम्राज्यों के -कुछ प्रदेश) प्राप्त करवाने का 
खच्न दिया । । 


 » “इस तरह स्पष्ट है कि उपरोक्त विभिन्न गुप्त संधियों द्वारा विभिन्न 
राज्यों ने एक दूसरे को ऐसे आश्वासंन दिये कि जिनके अनुसार अन्तिम समे- 
'भीते; के समंय' एंक दूसरे की साम्राज्य लिप्सा को तृथ्त होने में सहायता 
देना था। इन गुप्त संधियों में विभिन्न राष्ट्रीय स्वार्थ प्रतित्रिम्बित हुए थे, 
अतः शांति-समभौत इनसे किसी भी रूप में अ्र्प्रभावित नहीं रह सकता था । 
े (३) रूस है बोल्शेविक 'क्रांति (80॥ा०४९ 'एलणणीणा शा 
हि5अं9)---बुद्ध काल में ही सन्‌ १६१७ में रूस में महान्‌ बोल्शेविक क्रांति 
हुई और युद्ध के बाद पेरिस में आयोजित शांति सम्मेलन के प्रत्येक निर्णय पर 
इस क्रांति का भूत छाया रहा, पृ जीवादी दर्शन, मूल्यों और संस्थाओं के लिए 
रूस की यह नवीन व्यवस्था एक गम्भीरतम-चुनौती थी जिसकी, अ्रवहेलना कर 
सकता पेरिप्त के शांति-निर्माताओं के लिए सम्भव न था । २ २ मार्च, १६१६ 
को कर्नेल हाउस ने अपनी डायरी में लिखा था, “वोल्शेविज्म सभी ज़गह शक्ति 
आप्त कर रहां है। हंगरी का अभी पतन हो चुका है। हम वारूद के खले 


| 


0 8 हा 7 3 


रैर्ट अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
ढेर पर बैठे हुए हैं जिसे एक ही चिनगारी उड़ा: सकती है ।”” पेरिस सम्मेलन 
गा किये गये विचार-विमर्शों पर रूसी ऋतति की. चुतौती का कितना प्रमाव 
भ्र'/कित रहा, इसे व्यक्त करते हुए श्रमेरिकत प्रतिनिश्नि: मंडल के एक सदस्य 
रे स्‍्टेनांड बेकर (ऐि४४ अआंशाशक्षत छे८८) ने लिखा है-+हर समय, 


के 
१ 


बातचीत के हर मोड़ पर अंव्यवस्था का एक भुत उठ खड़ा होता था, ऐसा 
लगता था जैसे पूर्व से एक काला बादल उठकर सम्पुणुं संसार पर भश्रांच्छा- 
दित हो रहा हो और उसे निगल जाने की धमकी दे रहा हो।” .. 


पेरिस के शांति सम्मेलन पर रूसी क्रांति का विभिन्न रूपी प्रभाव पड़ा 
नो संक्षेप में इस प्रकार है-- हे ३... रह. 

(*) क्रांति के फलस्वरूप रूस शांति-सम्मेलन में प्रविष्ट नहीं हुमा 
श्रौर विजित प्रदेशों के बंटवारे में उसको उसके हिस्से से वंचित कर 
नदिया गया । ह ह 

(7) क्रांति के फलस्वरूप रूसी साम्राज्य में से कुछ नवीन राज्यों की 
रचना सम्भव हुई और रूमानियां की सीमाओं का विस्तार किया जा सका। 
».. (77) रूसी कांति ने जमंनी के प्रति मित्राष्ट्रों के दृष्टिकोण में एक 
परिवर्तंत किया । पेरिस के शांति निर्माता यह सोचने के लिए विवश हो गये 
कि ऐसा कोई काम न किया जाए अ्रथवां जेमनी को कुचलने की इतनी चेष्ठा न 
की जाये कि वह बोल्शेविज्म को अपनाने के लिए लोलायित होने लगे | लॉयड 
जार्ज ने स्पष्ट रूप से कहा कि “यदि जमंतरी में समाजवादी व्यवस्था कायम 
हो गई तो सेम्पुर्ण यूरोप बोल्शेविक प्रभाव में चला जाएगा शोर जमेन 
अनरलों व हथियारों से संयुक्त लाल स ना यूरोप पर एक नये आक्रमण का 
सृत्रपात कर देगी 7 क्रांति ने मित्रराष्ट्रों में यह भावना पैदा की कि 
जर्मनी को एक ओर तो इतना दुबेल बना दिया जाये कि वह भविष्य में 
उनका गम्मीर प्रति्दी न बन सके, परन्तु साथ ही दूसरी ग्रोर उसके प्रति 
इतना बुरा व्यवहार भी न किया जाय कि वह साम्यवादी बनकर उनके लिये 
फिर से सिरदर्द बन बैठे । वे यह जानते थे कि केवल जमंनी ही क्रांतिकारी 
रूस के प्रभाव और विस्तार को रोक सकता था । 


लिन कल चना 


॥. *'ज़रांताए!गाल एटश ए एश्ा॥87११5 शा 4ए१९ एणाएए्श) |॥८ 
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शान्ति-समभौता ' हेप्‌ 


(४) क्रांति से आतंकित पेरिस सम्मेलन के शांति-निर्माताओं ने यह्‌ 
लिएचय किया कि कांति का दमन करने के लिये उन्हें प्रत्येक, सम्भव, तरीका 
अपनाना चाहिये १ अपने इस निश्चय के अनुरूप उन्होंने रूस के आ्रन्तरिक 
मामलों में हस्तक्षेप की नीति का समारम्म किया । रूस की त्ाकेवन्दी की 
यई। यह नाकेबन्दी इतनी कठोर की गई कि उसे डाक्टरी एवं रेडक्ास 
सम्बन्धी मानवीय सहायता से भी वंचित कर दिया गया । 


(५) क्ांति से आतंकित शांति के कर्णाधार श्रमिकों की दशा 
सुधा रने के लिये प्रयत्वशील हुए, परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संघ की 
स्थापना हुई । * ६ 


ह (४) राष्ट्रीयता का प्रश्न (0०९७० णे रिशीणाशांशा)--युद्ध 
के उपरान्त राष्ट्रीयता का प्रश्न विशेष गम्भीरता लेकर प्रस्तुत हुआ । चार- 
विशाल साम्राज्यों के पत॑न, रूस में बोल्शेविक ऋति, विल्सन के आ्रात्म-निर्णेय 
के सिद्धांत आदि ने राष्ट्रीयता के प्रश्न को एक नया मोड़ दिया भर हर कहीं 
साम्राज्यों की दासता में जकड़े हुये लोग अपने स्वयं के राष्ट्रीय राज्यों की 
मांग करने लगे। युद्ध काल में स्वयं मित्रराष्ट्रों ने पराधीन देशों को भ्रपने 
उत्पीड़फों के विरुद्ध विद्रोह का भण्डा ऊंचा करने के लिये भड़काया था। 
उदाहरणार्थ भ्रग्रेजों ने भ्ररव राष्ट्रों को टर्की के विरुद्ध विद्रोह करने के लिये 
बड़ा भ्रोत्साहत दिया था। अतः राष्ट्रीय भावना के उदय ने पेरिस-सम्मेलन 
के निणयों को निश्चित रूप से प्रमावित्त किया । सम्मेलन में यह प्रश्न उठा 
कि जिन चार साम्राज्यों का पराभव हो चुका है उनकी कब्र पर नवीन राज्यों 
की रचना किस प्रकार की जाय । सम्मेलन ने अपनी सुविधा के अनुसार 
'राष्ट्रीयता के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की । प्रयमतः प्रात्मनिर्शय के सिद्धांत 
के श्राधार पर ठर्की. रूप और आस्ट्रिया तथा हंगरी के साम्राज्यों में से 
पोलैंड, चे फोस्लोव्ाकिया, युगोस्लाविया, एस्टोनिया [ ए॥०गां॥ ), लिथुआनिया 

(/परप्रक्षां), लेटविया (7.0ए०) आदि के नवींने राज्यों की स्थापना 
हुई। द्वितीय, जहां ब्रात्मनिर्णाय का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सका, वहां 
इन नये राज्यों में अल्पसंख्यक जातियों के हितों की रक्षा के लिये पृथक प्रबन्ध 
किये गये । तृतीय, अनेक मामलों में राष्ट्रीयता की मांगों तथा भित्रराष्टों 
द्वारा सम्पन्न की गई गुप्त संधिवों के मध्य सामंजस्य स्थापित फरना असम्भव 
न गया, परिणामस्वरूप मित्रराष्ट्रों में इस बात से आक्रोश और नाराजगी 
व्याप्त हो गयी । चतुर्थ, चू कि मित्रराष्ट्रों ने कुछ 338 में राष्ट्रीयता के 
उदय को पंहले से ही मान्यता दे दी थी, अतः इस पूर्वर ' तथ्य से पेरि 

सम्मेलन को सहमत होना पड़ा । । गा 


६ हक लि रस 


(५ ) राज्यों के' राष्ट्रीय स्वार्थ (१डणार्ओं [700४६ ्॑ 8॥86)-- 

प्रमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस तथा इठली--इन 'ब्ार जबड़ी' - (कांड एणणा) 
शक्तियों पर शांति-सन्धि की शर्तो' का प्रारूप बनाने का उत्तरदायित्व डाला 
गया था । इन शक्तियों के अपने-अपने राष्ट्रीय स्वार्थ -थे जिन्होंने शांति की 
शर्तों को प्रमुख रूप से प्रभावित किया । संयुक्त राज्य अमेरिका के कोई 
प्रादेशिक हित (गगग0774 ॥7/७०४५): नहीं थे । उसके मुख्य: उह्दे श्य ये 
पै-- (१) ब्रिटिश नाविक-शक्ति को कमजोर करके यूरोप की. राजनीति में 
प्रयनी श्रेष्ठता का विस्तार करना, (२) सवंत्र आर्थिक जाम श्रथवा 
रियायतें प्राप्त करना, (३) चीन में जायानी विस्तार-वाद पर रोक लगाना, 
प्रौर (४) अ्रपनी नयी शक्ति (२०७ छ।शाह7)) के अनुपात में 'विश्व- 
पूंजीवाद का नेतृत्व पद (4 ए०आंगंणा ॑ द्ववशआए ण ऋण१ व्वएं- 
!आंआा) प्राप्त करना तथा यूरोप का पंच (4शा८) बन जाना। चूकि 
उस समग्र फ्रांस और ब्रिटेन की शक्ति के समक्ष अमेरिका का “विश्व-नेतृल! 
का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका, अतः अमेरिका ने वसयि की सन्धि 
पर राष्ट्र संघ का भागीदार होने से इन्कार कर दिया। इसके स्थान पर 
उसने पृथकत्व (5040॥) की नीति अपनायी और इस नीति के नाम में 
प्रप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय और कूटनीतिक सामरिक तैयारियों को दृढ़ करने की 
नीति का अनुसरण किया । पेरिस-सम्मेलन में श्रमेरिका द्वारा भाग लेना 
पूर्णत: निष्फल नहीं गया । वह मध्य-पूर्व के कुछ संरक्षण क्षेत्रों में 'खुले-द्वार' 
(09०॥ 4००7) की नीति: को स्वीकार करने के लिए ब्रिटेन एवं फ्रांस को 
विवश करने में सफल हुआ । जापान जितना प्राप्त करना चाहता था उसे 
रोकने में तथा जापान की जातीय समानता की मांग का विरोध करने में भी 
प्रमेरिका को आंशिक सफलता मिली। जापान की जातीय समानता की 
मांग का विरोध इसलिए किया गया ताकि जापानियों के संयुक्त राज्य भ्रमेरिका 
में परदेशवास (सशाआं8/800) को मान्यता न मिल .सके। श्रमेरिका ने 
यूरोपीय राष्ट्रों से मूतरो सिद्धान्त (776 )/0०07००४ 700०77०) मनवाने में 
भी सफलता पायी । उसने ऋणदायक राष्ट्र के रूप में यूरोप में श्रवेक भ्राथिक 
श्रायोगों में अपनी सदस्यता रखी । 


ब्रिटेन के स्वार्थ अधिक स्पष्ट थे । उसके विषय में “जल से घिरे होते 
क्री स्थिति, श्रौद्योगीकरण, शक्ति-संतुलन के विचार के वन्धन, विशाल साम्राउ्य 
के स्वामित्व, खाद्यनदार्थो' के लिए बाह्य साधनों पर निर्भरता एवं झतिरिक 
पूंजी की उपस्थिति” ने पेरिस के शांति-सम्मेलन में उसके स्वार्थों श्रौर उसव्े 


नीतियों का निर्धारण किया । पेरिस-सम्मेलन में ग्रेंट-ब्रिटेन के प्रमुख सवा 
कक 5 #/ $ई # ० कुक रे क ककि | ०2 *, अन्‍न्‍्क्‍तन कक फ कल “० दोच्डज्ककिजिशाओड म् 


शान्ति-समभोता... ३७ 
क्षेत्र से जर्मनी को. दूर करना, (२) .जमेनी के, पक्ष 'में उदार व्यवहार 
भ्रपनाकर साम्यवादी प्रभाव से जमनी की रक्षा फरना, (३) श्रपनी , नाविक 
शक्ति को निर्बाध बनाये रखना, (४) श्रफीका, मध्यपूर्व तथा प्रशान्त महासागर 
के विज़ित क्षेत्रों को छीनकर प्रपने साम्राज्य में मिलाना एवं (५) संयुक्त 
राज्य भ्रमे रिका, जिसकी नौ-सेना के कार्यक्रम से ब्रिटिश नाराज थे, के विरुद्ध 
संतुलनकारी शक्ति के रूप में जापान का समर्थन करना। ब्रिटेन के युद्ध 
सम्बन्धी उद्देश्य बहुत कुछ पूर्य हो गये । जर्मनी की नाविक शक्ति नष्ट कर 
दी गई, जमंनी के उपनिवेशों तथा व्यापारिक जहाजों को उसे (प्रिटेन को ) 
सौंप दिया गया शौर जर्मनी की श्रौद्योगिक क्षमता को क्षत-विक्षत कर ,दिया 
गया । ब्रिटिश साम्राज्य में १,६०७,०५३ वर्गमील भूमि तथा ३४५,०००,०००५ 
मनुष्यों का विस्तार हुमा । लार्ड रिडेल (7,009 ॥२76८॥) के शब्दों में 
“हमने जितनी चीजें प्राप्त करने की योजन। बनायी थी, उतनी प्राप्त कर 
ली हैं।” 


फ्रांस के प्रमुख उद्दें ए8्य इस श्रकार थे--(१) ब्ूसेप में फ्रांस कीं 
श्रेष्ठता स्थापित करत्ता, (२) जर्मनी को हर प्रकार से कमजोर रखना, 
(३) राइन नदी के बायें किनारे तक फ्रैन्च साम्राज्य. का विस्तार करना, 
(४) यूरोप के कोयले, लोहे भर इस्पात फे क्षेत्रों, जैसे श्रल्सेस-लोरेन, सार, 
रूर (रेणा।) श्रादि पर पुनः कब्जा करना, और (५) जमंनी तथा भ्रास्ट्रिया 
के एकीकरण (0७॥7०४॥07) के किसी भी प्रयत्न फा प्रतिरोध करना । 
यद्यपि फ्रान्स को श्रल्सेस-लोरेन तथा सार का कोयला क्षेत्र प्राप्त हो गया, परन्तु 
भ्रपनी सीमा को राइन नदी के. बायें तट (प्राल ९४ छा: णी ह० 
र।॥7०) तक श्रागे बढ़ाने की उसकी चेष्टा को ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य 
अमेरिका के कठोर विरोध का सामना करना .पड़ता, जिन्होंने इसके बदले में 
फ्रान्स के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा (7॥6० रकषाणाव। 8०००७) की गारंटी 
दी । जमेती को कमजोर रखने की इसकी मांग स्वीकार कर ली गयी । 


ग्रन्त में, इटली के राष्ट्रीय स्वार्थ ये थे--(१) इटालियनों से श्राबाद 
सीमा क्षेत्रों को प्राप्त करना, (२) सबिप्रा फे विरुद्ध इटली की सुरक्षा के 
लिए आश्वासन प्राप्त करना, (३) एड्रियाटिक (४0॥8॥0०) पर श्रपने प्रभाव 
फा विस्तार करना, एवं (४) श्रपने श्रीपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार 
करना । इटली की अधिकांश मांगों को सम्मेलन में स्वीकार नहीं किया गया, 
किन्तु उसकी उत्तरी सीमा का ब्रेनर दरें (7॥० छाल 72855) तक 
विस्तार कर दिया गया । कुल मिलाकर इटली अ्रसन्तुष्ट ही रहा। पयुम 
(७॥7०) पर उसका दावा भी स्वीकार नहीं किया गया । 


दे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


मर (६) ब्रस्ट-लिटोवस्क की सन्धि (8९ एथघ०९ र्ण छाल 
+0 9): को परास्4 कर लेने के वाद जर्मनी और उसके सांथियों में 
३ भाचे, १६१८ को उतर पर ब्रेस्ट-लिटोवस्क की अपमालजनक सन्धि थोष 
दी । इस सन्धि का शांति-सम्मेलन पर काफी प्रभाव पड़ा । स्वयं विल्सन भी 
इससे अ्रप्रमावित न रह सका । इस सन्धि ने यह प्रकट कर दिया कि जर्मती 
पराजित देश के साथ कंपा व्यवहार कर सकता है। इस सन्धि में जर्मनी द्वारा 
पराजित शत्रु के प्रति किसी भी प्रकार की दया का प्रदर्शन नहीं किया गया । 
यह सस्वि कब्जा करने की ऐसी नंगी और अमानवीय नीति पर आधारित थी, 
गो अपने धराशायी शत्र्‌ के लिए लेशमात्र भी कोमलता नहीं जानती । 
हु इसने महायुद्ध को समाप्त करने वाले देशों में शान्तिवादियों के हृदयों में मी 
प्रतिरोधक भावना पदा कर दी । विल्तन जैसे महान्‌ शान्तिवादी एवं उदार- 
हृदय व्यक्ति ने भी १८६ अप्रैल १६९१८ को अपने एक भाषण में स्पष्टतः कह 
डाला कि यद्यपि मैं एक न्याययुक्त शान्ति चाहता हू किन्तु शान्ति के लिए 
एक हल रूस में जरमत-सेनापतियों ने स्वयं प्रस्तुत किया है और मैं उस हल 
का अर्थ अच्छी तरह समभता हू | अपने इसी माषणा में उसने कहा-- 
“जर्मनी ने. एक बार फिर कहा है कि शक्ति, केवल शक्ति ही इस बात का 
निर्णय करेगी कि मानव-जीवन के संचालन में शान्ति एवं न्याय का राज्य 
कायम होगं। कि नहीं । श्रतः हमारी तरफ से भी इसका केवल एक हो 
'अत्युत्तर शक्ति है, श्रपती चरम सीमा तक शक्ति, सीम(रहित शक्ति ।7? एक 
ब्रिटिश स्मृति-पत्र का यह कहना सही ही था कि यथार्थ में ब्रेस्ट 
लिटोवस्क सन्वि ने १४ शर्तों को बातचीत का श्राघार बनाये जाने की 
उपयोगिता से वंचित कर दिया । “विल्सन की घोषराएं ब्रेस्ट लिटोवस्क 
सन्धि के पहले के निश्चित दृष्टिकोण की श्रभिव्यक्ति थीं”, श्रत: उन्हें शांति- 
स्थापना की शर्तो' के पूर्णा कथन के रूप में नहीं माना जा सकता था । 


, निष्कर्ष रूप में यह कहा जा. सकता हैं कि विल्सन की धोपणाश्रों, 
गुप्त सन्धियों, राष्ट्रीयता की भावनाओं, राष्ट्रीय स्वार्थो, रूसी बोल्शेविक 
क्रान्ति, ब्रेस्ट-लिटोवस्क सन्धि एवं भ्न्यान्य छोटी-मोटी समस्याग्रों ने 
पेरिस-सम्मेलन के सिद्धान्तों, विचार-विमर्शों और कार्यों को प्रमावित किया । 
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शान्ति-समभझभीता डर 


. शान्ति सभभोते की विभिश्त सन्धियां 
यह पहले बताया जा चुका है कि शान्ति की शर्ते पांच सन्धियों में रखी 
गयी जिनके नाम इस प्रकार हैं--वर्साय की सन्धि, भ्रास्ट्रियः के साथ सेण्ट 
जरमेत की सन्धि, बल्गेरिया के साथ न्यूइली की सन्धि,. हंगरी के साथ ट्रियनो 
की सन्धि और टर्की के साथ सेन्न की सन्धि । इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि 
जमती के साथ सन्धि ही शांति-सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी । , 
प्रव हम उपरोक्त पांचों सन्धियों पर विस्तार से पृथक-प्रथक रूप में 
अकाश डालेंगे । ु 
वर्साय को संधि, २८ जून १६१६ 
(7706 7७४७४ ० १७५४॥९०७ ) 

वर्साय को सन्धि का प्रारूप भोर उस पर हस्ताक्षर (रपट शाप 
89ग्राए8 ण॑ ० प्राध्याए ण॒ शश5आं।९५) --पेरिस शांति-सम्मेलन में 
वर्साय की सन्धि का प्रारूप (027) तैयार करते समय कुछ मामलों प्रर 
विशेष कठिताइयां उठ खड़ी हुई; उदाहरणार्थ--(१) राष्ट्र संघ के अनुबन्ध 
पत्र ([6 (०एथाध्षया ०*॥॥० ॥,0388५९ ०६ स्‍२७४०॥५) की सही व्याख्या 
(२) फ़रांस की सुरक्षा की समस्या एवं राइन नदी के बायें किनारे का प्रश्न, 
(३) इटली और पोलैण्ड के क्षेत्रीय दावे, (४) पराजित राष्ट्रों के अधीनस्थ 
भू-भागों एवं उपनिवेशों का भविष्य, (५) जमंनी से क्षति-पूर्ति का प्रश्त 

आदि । | | 


उपरोक्त समस्याओं पर कभी गोपनीय रूप से और कभी खुली बैठकों 
में लगभग चार महीने तक लम्बा वाद-विवाद चलता रहा और तब ६ मई 
१६१६ को सन्धि का अन्तिम मसविदा या प्रारूप बनकर तैयार हुआ । २३० 
पृष्ठों में छपा यह सन्धि-पत्र १५ भागों में विभाजित था जिसमें ४३६ धाराएं 
और ८०,००० शब्द थे । इस सन्धि-पत्र में जर्मनी के साथ की गई व्यवस्थाओं 
के अतिरिक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
न्याय के स्थायी न्यायालय का संविधान था और इनसे सम्बन्धित नाना 


व्यवस्थाए थीं । प्रस्तुत अध्याय में हम केवल जमेनी की” विजय की मख्य 
व्यवस्थाओं का ही उल्लेख करेंगे । ' के 


संधि की शर्तों का प्रारूप ७ मई को . जर्मन प्रतिनिधियों को सौंप 
दिया गया । यह जर्मन प्रतिनिधि मण्डल विदेश भस्त्री वॉन श्लोकडोफ-रान्जाओ 
(०४ छा००प्वणा-रेशा।287) के नेतृत्व में ३० ः 


या ँल को वर्साय पहुंच 
चुका था। इन प्रति को 'ट्रायनन पेलेस होटल! में ठहराया गया था। 
होटल को कांटदार तारों से घेर दिया गया: था और जम प्रतिनिधियों को 


यह निर्देश दे दिया गया था कि वे मित्रराष्ट्रों के कित्ती|भी प्रतिनिधि अथवा 


४; हें 
कर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


किसी पत्रकार से किसी प्रकार का सम्पर्क ने रखें। उन्हें निर्धारित स्थानों के 
अतिरिक्त अस्यत्र. जाने: की.भी अनुमृति नहीं थी, और सबसे बढ़कर बात तो 
यह थी कि पेरिस- की दुकानों पर जब वे सामान खरीदने जाते थे तो उन्हें 
फ्रांस की--जनता अपमान. भरे शब्द सुनाती थी ।. कर 


, . जब ट्रायनन पेलेस. में क्लेम्ेन्सों . जर्मन. प्रतिनिधि-मण्डल - के नेता 
विदेश मन्त्र ब्रोकडोर्फ-रान्जाओ के समक्ष संधि-पत्र प्रस्तुत करने “के लिए 
पहुंचा तो मित्र राष्ट्रों कें प्रतनिधियों को सलामी दी गई, किन्तु- जमेन 
प्रतिनिधियों को नहीं । जर्मन प्रतिनिधियों... को .सम्बोधित करते हुए क्लेमेन्सों 
ने कहा--“आपके सामने उंन छोटे-बंड़े समी राष्ट्रों, के प्रतिनिधि मौजद हैं 
जिन्हें यह युद्ध मिलकर लेड़ेनां पड़ा है जो उन पर लाद दिया गया था। 
अब समये-आ गया हैं किं:हमें लोग अपना हिसाव-किताबं ठीक करलें । आप 
लोगों ने शांति की मांग की है और हंम लोग शांति: प्रदान करने के लिये 
बिल्कुंल तैयार हैं ।” संन्धिं के प्रांर्प को तैयार देखकर जमंत प्रतिनिधियों को 
बड़ी निराशा:हुई क्‍योंकि वे; इस विश्वास के साथ विशेषज्ञों को लेकर आये 
थे कि मित्रराष्ट्रों के साथ . आमने-सामने की वार्तालाप के वाद ही सन्वि की 
शर्ते तय होंगी । ७ मर का 
जन प्रतिनिन्नियों से. कहा गया कि- वे तीन सप्ताह के भीतर संधि- 
श्रस्तावों पर अपना लिखित वक्तव्य दें दे, इस विषय में कोई मौखिक वार्तालाप 
नहीं होगी (संधि की शर्तों ने जमंत्री को विद्व्त कर दिया ।सम्पूर्ण जमत-जनता 
ने एक स्वर से इसे अपना अपमान समभा ॥जर्मन॑ गंणतन्त्र के राष्ट्रपति ने शर्तों 
'को असह्य, धांतिंक एवं पूर्ति के अयोग्य बताया। इस पर लॉयड जाजे ने 
सिंहँं-गर्जनां करते हुए कहा---“जर्मन. लोग कहते हैं कि वे सन्धि पर हस्ताक्षर 
“नहीं करेंगे । जर्मनी के राजनीतिज्ञ भी यही वात कहते हैं। लेकिन हम लोग 
'कहंते हें-- महानुभावों ! प्रांपको इस पर हस्ताक्षर करना ही हूं । श्रगर आप 
बर्साय में ऐसां नहों करते- हैं तो प्रापको बलिन में करना ही होगा एः 
/... अन्त में, रह मई को जर्मन प्रतिनिधियों के संधि-प्रस्तावों की 
आलोचना .मित्रराष्ट्रों को प्राप्त हुई। जमनी का विरोधी प्रा के 

६०,००० शन्दों का था। जर्मनी को प्रमुख शिकायत वह (00008 
शर्तों पर आत्म-समर्पेण किया था, प्रस्तावित सन्धि उन घर्तों के अनुरूप नहीं 
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शान्ति-समभौता र्‌ 
थी । निःशस्त्रीकरण की शर्ते न केवल जमेंनी पर वल्कि समस्त राज्यों पर 
लागू की जाती चाहिये । जम॑नी के प्रस्ताव में संघि-पत्र की उस धारा २३१ 
को निकालबे की बात कही गई थी जिसके अनुसार युद्ध शुरू कराने का एक- 
मात्र उत्तरदायित्व जनी पर डाला गया था । 


जमेनी के विरोध-प्रस्ताव पर मित्र-राष्ट्रों की विशेषज्ञ समितियों ने 
विचार करते के उपरान्त केवल कुछ छोटे-मोटे संशोधन स्वीकार किये, जसे-अपर 
साइलीशिया को पोलैण्ड को सीधा सौंप देने के वजर्य जनमत संग्रह करना, 
पोलैण्ड के पश्चिमी सीमान्त तथा पूर्वी प्रशिया के रास्तों के सम्बन्ध में कुछ 
संशोधन करना, जर्मन सेना को घटाने की दर में कमी करना आदि । जर्मती 
पर युद्ध शुरू करने का उत्तरदायित्व डालने वाली धारा २३१ को निणालना 
अप्ान्य हरा दिया गया । जर्मनी से इस संशोधित सन्धि पर पांच दिन के 
भीतर हस्ताक्षर कर देने को कहा गया, अन्यथा पुनः युद्ध छेन्‍ने की घमकी 
दी गई। सम्पूर्ण जर्मनी में रोष का वातावरण छा गया । तत्कालीन शिडेमान 
सरकार ने सन्धि को अस्वीकार करते हुए त्याग-पत्र दे, दिया। अन्त में, 
नव-गठित सरकार ने, जिसमें गुस्टाववौर प्रधान मन्त्री तथा मूलर विदेश 
मन्‍्त्री था, सम्धि पर हस्ताक्षर करना स्वीकार कर लिया। जर्मन प्रतिनिधि 
जत्र अन्तिम बार हस्ताक्षर करने वर्साय आये तो उन्हें फिर वन्दियों की भांति 
रखा गया। मित्र राष्ट्रों ने यह निश्चय किया कि जर्मनी के साथ सन्धि पर 
हस्ताक्षर पेरिस के समीप वर्साव के राजप्रासाद के उसी शीशमहल (पथ 
0 १70) में हों, जहां फ्रांस को हराने के बाद १५७१ में प्रशिया के 
राजा को जर्मन सम्राट घोषित किया गया थ्रा । इस त्तरह मित्र राष्ट्रों ने 
चाहा कि जर्मन साम्राज्य की जन्म-भूमि में - ही उसका अन्त्येष्टि संस्कार 
घूमधाम से किया जाय । २८ जून, १६१६ को कड़े फ्रेंच भीड़ द्वारा फैंके 
गये पत्थरों और गालियों की बौछार सहते हुए जर्मन प्रतिनिधि पेरिस से 
वर्साय पहु चे । जित समय वे कंदियों की भांति शीशमहल में लाये गये, उस 
समय “मूलर (छ. ॥(४०॥८7) बिल्कुल पीला और घवराया हुआ था, किन्तु 
बेल कै (200॥65-00) बिल्कुल शांत और तना हुआ था। सब्वप्रथम इन 
दोनों ने हस्ताक्षर किये और इनके बाद वे्णानुकऋ्रम से अंन्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों 
मे ।” क्लेमेन्सो के आग्रह पर ठीक ३ बजे दोपहर में सत्धि पर हस्ताक्षर किये 
गये । इस भरकार वर्साय की सन्धि के अन्तिम दृश्य पर पराक्षेप हुआ । हस्ताक्षर 
करने के वाद जर्मन प्रतिनिधि ने हा-- हमारे प्रति फैलाई गई उप्र घृणा की 
भावना से हम भ्राज सुपरिचित हैं। मेरा देश दबाव के कार श्रात्म-समर्पण 
६ रहा हैं; किन्तु वह यह कभी नहीं भूलेगा कि यह भ्रन्यायपुर्ण संधि है ।” 
कूपरे दिन जर्मनी के एक समाचार-पत्र में 'कहीं हम भूल न जाये शीषेक से 


+ 


है 


श्र अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
प्रकाशित एक लेख में ये उद्गार प्रकट किये गये--“संसार के राष्ट्रों की 
मैष्डली में जर्मनी अपना उपयुक्त स्थान प्राप्त करने का प्रयत्त करेगा ओर तब 
६६१६ का बदला ।” वास्तव में इन- शब्दों में द्वितीय महायुद्ध के. बीज 
विद्यमान थे * 


वर्साय की. सन्धि की प्रमुख व्यवस्थाएं. (धआा एछ0शंज्नंणाड ० (९ 
वाश्थाए ण एक्ष:आं॥०)--र्साय की. सन्धि की मख्य व्यवस्थाओं का 
उल्लोख निम्नलिखित शीब॑कों के अन्तगंत किया जा सकता है-- 

, भादेशिक व्यवस्थायें (पशया0एंक &परश्राउभाशा5)--इस संधि 
की प्रधान प्रादेशिक व्यवस्थाएं थे थी-- 


() जर्मनी को अल्तेव-लोरेत के प्रदेश फ्रांस को वापिस करने पड़े । 


... [[) बेल्जियम॑ और. लक्जमबर्ग. ( [75श॥7०४8 ) की तटस्थता 
(7० 89० ० ]१०ए४४॥॥४) की समाप्ति" की घोषणा की गई और 
उनकी मावी राजनीतिक स्थिति (#ए/णा० #णांप्र॑ंत्या 847७) पर राष्ट्र 
संघ द्वारा पुतविचार की व्यवस्था की गई। 

(0) मास नेट (॥(&४॥०), यूपेव ( 2िएएथा ) तथा मालमेडी 
()४४॥77209-) नामक. जन प्रदेश बेल्जियम .को जर्मन आक्रमण से हुई 
क्षति की एवज में दिये गये । 

: (४) उत्तरी जर्मनी का श्लेसविग ( 50॥०5ए8 ) नामक प्रदेश 
एक जनमतः स ग्रह (?०७७०॥०) के पश्चात्‌ डेन्मार्क को दे दिया गया। 
इस जनमत सं ग्रेह पर टिप्पणी करते हुए जमंन विदेश मंत्री ने कहा--“यहू 
जनमत स ग्रह सिवाय एक प्रहसन के और कुछ न था.,,.....वालीस हजार 
जर्मन पक्ष वाले व्यक्ति जर्मनी से उनकी इच्छा के विरुद्ध छीन लिए गए ।” 
दक्षिणी श्लेसविग ने जमेनी के साथ रहने का ही निश्चय किया । 

द (४) सार ($8&7) के औद्योगिक प्रदेश पर राजनीतिक सर्वोच्च 
सत्ता जमंनी की ही मानती गई, पर उसकी ओर से इसका शासन प्रवन्ध 
राष्ट्स घ के एक आयोग को सौंपा गया, सार प्रदेश की खानों पर स्वामित्व 

फ्रांस का ही रखा गया क्योंकि १६१८ में जमंती ने फ्रांस की कोयला-सानों 
का जानबूक कर विध्वंस किया था । यह व्यवस्था पन्धह वष के रा की गईं 
इसके बाद एक!जनमत स ग्रह में सारवासियों को यह निर्णय करना था कि दे 
फ्रांस के शासन में रहना चाहते हैं वा जर्मती के शासन में या राष्ट्रसप 
के शासन में । यदि सारवासी जमंनी के साथ संयुक्त होने की द््चा हा 
करें तो जम॑नी फ्रांस को निश्चित मूल्य देकर सार का खाना ह पुन; 
खरीद ले । इस मूल्य का तिर्धारण एक फ्रच, एक जमन तथा , "5 
के एक विशेषज्ञ द्वारा होना था। यह उल्लेखनीय हैँ कि जनवरी १६ 


+५८ 
स्प्र्म 


शान्ति-समझौता के ४०. परे 


हुए जनमत संग्रह में-६० प्रतिशत सारवासियों ने जमनी से मिलने को 
इच्छा प्रकट को और फ्रांस को; खायों के मूल्य के रत में ६,००० लाख 
फ्रांक प्राप्त'हुए ।. | 

(शं) पूर्व में जमंनी को पोल लोगों द्वारा आवासित पश्चिमी 
प्रशिया ( फ७छशा।  शाप्रन्‍आं4 ), पोजन ( 708७॥ ).'तथा साइलीशिया 
(808४9) :के कुछ भाग -पोलड को देने पड़े । इससे पोलौंड, को बाल्टिक 
समुद्र तक एफ गलियारा (0070०) -मिल गया और .इसप्रकार पूर्वी प्रशिप्ा 
शेष जमंनी से अलग हो ग्रया । जमेन. आबादी वाला डेन्जिग (772) 
का जमेन नयर जर्मनी से छीनकर राष्ट्रसंघ के संरक्षण में एक स्वतन्त्रः नगर 
(7९९ ०9) बना दिया गया जिसमें डेन्जिग वन्दरगाह के चारों. -ओर 
का ७०० वर्गमील का प्रदेश आ गया । एक्र संधि द्वारा उसे पोलौंड के साथ 
एक चुगी संघ ((एरशणा एगञां०ा) में सम्मिलित कर दिया गया तथा 
पोलंड को उसके. -विदेशी सम्बन्धों.का संचालन . करने का अधिकार . द्वे 
दिया गया |. . 

(शा) पूर्वे-में, जम गी - ने मेमल ()/७॥७) बन्दरगाह और उण्की. 
पाशवेभूमि . (प्रा(॥]0॥0) प्रमुख मित्र और साथी राष्ट्रों (शालंएक्ष 
ह60 0, 0550०ं(०० 07०8) -को इसलिए सौंप दिये कि ये भाग 
लिथुआनिया को. हस्तान्तरित कर दिये जायें । 

(शाप्र) पश्चिमी प्रशिया-के एलेन्सटटाइन (#॥0#0॥), मेरियन- 
वर्डर (िशांशाएशव4०) तथा साइलीशिया. में जनमत-संग्रह . की व्यवस्था 
कौ-गयी । पहले दो स्थानों में-जनता ने जमेनीके साथ रहने के पक्ष में 
मत, दिया, किन्तु जिन थोड़े सेन्गांवों ने. पोलौंड के. पक्ष में बहुमत दिया 
उन्हें. पोलेड को - हस्तान्तरित कर दिया। अपर. साइलीशिया :में जनमत 
लेता अगले -वर्ष के लिये स्थगित कर दिया गया । अ्रतः दोनों पक्षों में बड़ी 
दुर्भाववा फैली- और गम्भीर. हिंसात्मक उपद्रव भी हुए । अपर साइलीशिया, 
का. विशेष महत्व इस -वात से था कि उसमें कोयले और लोहे की प्रचुरता 
थी तथा घनीआबादी- वाला औद्योगिक क्षेत्र भी उसमें, शामिल था | इस 
भाग का निरणुय: अन्तिम समय तक . विवादास्पद बना रहा। मित्र राष्ट्रों 
की सर्वोच्च परिषद ने यह..मामला राष्ट्र-संघ परिषद में भेज दिया जिसने गति- 
रोध की आशंका-से उसा मध्य मार्ग अजताया जो ब्रिटिश-इटालियन नीति को . 
ही अमली रूप दिलाने-का एकर सतकंतापूर्ण प्रयास था । इस पक्षपात पूर्ण 
निर्णाय ने सम्पूर्ण जर्मन जनता को विक्षव्ध कर दिया और राष्ट्रसंघ के 
प्रारम्मिक वर्षों में ही वह राष्ट्रसंघ में अपनी आस्था खो बैठी । 

(४) सुरक्षा की दृष्टि से फ्रांस की मांग थी कि जर्मनी की पश्चिमी 
सीमा राइन नदी होनी चाहिए और इस नदी के वायें तट पर अल्सेस से 


जी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
हाँलड के मध्य दस हजार वर्गमील का एक स्वतन्त्र तटस्थ राज्य बनाया 
लाना चाहिये। १६१७ में रूस के साथ हुए एक गुप्त समभौते के अनुसार 
फ्रांस ने यह भी तय किया था कि जर्मनी द्वारा संधि की शर्तें पूरी होने 
तक यह प्रदेश फ्रंच सेनाओं के अधिकार में रहे । ब्रिटेन और संयुक्त राज्य 
अमेरिका के विरोध के फलस्वरूप फ्रांस को राइन के पश्चिमी तट पर 
स्वतन्त्र राज्य का आग्रह छोड़ना पड़ा । इसके बदले में यह व्यवस्था की 
गई कि जम द्वारा संधि की शर्तें पुरी कराते हेतु इस प्रदेश में १५ वर्षों 
धक मित्रराष्ट्रों की सेना रहे एवं राइन नदी के बायें तट का तथा ४० 
किलोमीटर तक दायें तट का स्थायी रूप से निःशस्त्रीकरण कर दिया जाय 
जिसमें किसी प्रकार की कोई फिलेवन्दी न हो सके । तक 


(5) जमनी के उपनिवेश भ्रेट ब्रिठेन, फ्रांस, बेल्जियम, दक्षिण 
अफ्रीकन संघ, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलंड और जापान को मैंडेंट ()४७॥036) 
के रूप में बांट दिये गये । मैंडेट प्रणाली का आशय यह था 
कि जो देश वहुत पिछड़े हुये हैं उनका समुचित कल्याण और विकास करना 
सभ्य देशों का पवित्र कर्तव्य है, अतः विभिन्न उपनिवेशों का शासन पवित्र 
धरोहर के रूप में राष्ट्रसंध की ओर से इसलिए दिया जाता चाहिए कि वे 
इनकी उन्नति के प्रयत्न करें एवं इनकी वाधिक उन्नति व प्रयति की रिपोर्ट 
राष्ट्रसंघ को भेजें । इस व्यवस्था के अनुसार जर्मन पूर्वी अफ्रीका (00गराशा 
889 &ह0७) ग्रोट ब्रिटेन के शासन में आया; जगत दक्षिणी-पश्चिमी 
अफ्रीका ( 0थागेशा $एणएवर-फ्छ्का. दैपिएक ) दक्षिण अफ्रीकन संघ 
(86 एऐ़ाणा रण $0णी। ह808 ) को प्राप्त हुआ; टोगोलेंड तथा 
कैमसन ( 08०॑क्ात श्ातव॑ एशाश००0$ ) का विभाजन फ्रांस और 
इज्धलड ने किया; भ्रशात्त महासागर में भूमध्य रेखा के दक्षिण के ढापू 
भास्ट्रे लिया और न्यूजील ड को मिलें, तथा भूमध्य रेखा के उत्तर के ढापू 
और शाण्टग में जर्मन अधिकार जापान को प्राप्त हुए । शाण्टरंग के प्रश्न 
प्र शांति-सम्मेलन में बड़ा संघर्ष हुआ | १४६७ ई० में जमेती की चीन के 
शाण्टग के प्रान्त में दो जर्मंन-मेशनरियों की हत्या का समाचार मिला। 
अंत” उसने इस प्रान्त में कियाऔचों ( एु।80०आा0फ) में जर्मन-बेड़ा भेज 
दिया और मांच १५६८ में चीन को एक ऐसी संधि स्वीकार करने के लिए 
बाध्य किया, जिसके अनुसार चीने का कियांऔचो-खाड़ी के समुद्र तट पर 
३०० वर्गमील का प्रदेश &€ वर्ष के पट्टं पर जमेनी को दिया गया। इस 
प्रदेश में जर्मती को कुछ सैनिक -और आधिक विशेषाधिकार भी प्रदान 
किये गये और अशान्त-महासागर में यह जर्मनी का एक अत्यन्त महत्वद्स 


नक्शा $ च्कशशाशा. पॉलोयॉ्न के 98906 से गया गष्ससंधि के 


पन्ति-प्रभंभौता ४ 


/रा मित्रराष्ट्रों ने शाण्टूग प्रदेश तथा प्रशान्त में भूमध्य रेखा के उत्तर में 
स्थत जर्मन ठापू जापान को देने का निश्चय किया। प्रथम महासुद् में 
चौन की सरकार ते भी जरमनी के विरुद्ध युद्ध-घोषणा की थी । भ्त्त: युद्रोत्तर 
शांति-सम्भेलन में एक ओर चीन ने शाप्ट्रृंग तथा कियाआओचो के भीनी 
प्रदेश वापिस मांगे तो दूसरी ओर पगुप्त-संधि के आधार पर जापान ने भी 
इन प्रदेशों पर अपने स्वत्व का दावा किया । जापान का पक्ष प्रबल इसलिए 
भी हो गया क्योंकि वह युद्ध के दौरान इन प्रदेशों पर अधिकार कर चुका 
था। जापान ने शाण्टुग पर उसका दावा'न मानने की सूरत में राष्ट्रसंच 
के बहिष्कार की घमकी भी दी। ब्रिटेन और फ्रांस ने १६१७ को गुप्त 
संधि के आधार पर जापान का पक्ष लिया । अन्ततः शाण्टुग पर जापानी 
अधिकार मान लिया गया । फिर भी जापान ने अपने पास केवल जमंनी 
वाले आथिक अधिकार ही रखते हुए इस प्रायद्वीप का राजनीतिब-प्रशासन 


चीन को देता स्वीकार कर लिया और १६२३ में अपने वचन का पालन 
भी किया । 


(४) दक्षिण में, जमेनों ने एक छोटा सा भूमाग नवगठित चेकोस्लो- 
वाकिया राज्य को सोंप दिया । इसके साथ ही यह प्रतिबन्ध मी लगा दिया 
गया कि राष्ट्रसंघ परिषद्‌ (000 ० 0० 7,0880०) को सर्वेश्तम्मत 
स्वोकृति (एग्रशांर0५४ (075९४) के बिना वह आस्ट्रिया के साथ संघ 


नहीं बना सकेगा । जम॑नी ने आस्ट्रिया की स्वतन्त्रता स्वीकार फी और यह 
वचन दिया कि वह उसका सदेव आदर करेगा । 


वर्साय की संधि के प्रादेशिक अथवा क्षेत्रिक उपबन्धों के परिणाम- 
स्वरूप जमेनी को यूरोप में २५,००० वर्गमील से भी अधिक भूमि और लग- 
भग ७० लाख नागरिकों से हाथ धोना पड़ा । लगभग ६५ प्रतिशत कच्चे लोहै, 
४९ प्रतिशत कोयले, ७२ प्रतिशत जस्ते, ५७ प्रतिशत राँगे के बहुमूल्य कच्चे 
सामान की क्षति हुई | जमेनी के सारे उपनिवेश, जिनमें १३,००० ,००० व्यक्ति 
और ६,०००,००० वर्गमील भूमि थी, प्रमुख मित्र और संयुक्त राष्ट्रों को सौंप 


दिये गये और आगे चलकर संरक्षणात्मक क्षेत्र के रूप में नहीं वत कर 
दिये गये |... क्‍ कं: 20 22 3 
(२) सेनिक व्यवस्थाएँ ((॥श्रिफ 9707 ४०७ 
के द्वारा जम॑नी को निःशस्त्र करने और सैनिक 
जमेनी की जल, 


)--वर्साय की संधि 
दृष्टि से पंगु बनाने के लिए 
स्थल और वायुसेना पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये गये-- 
(7) जमंनी अनिवार्य सैनिक सेवा (एका5इफाफांणा 
कर देगा ओर ३१ मार्च १६२० के बाद से कम से कम १ २ वर्ष 
राज्य की स्थल सेना १ लाख से 


) को समाप्त 
के लिए जर्मन 
अधिक नहीं होगी । यह भी व्यवस्था की गयी 


श्ट 
| अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


खत से कम: २५ वर्ष तक और साथारिख सैनिकों को १२ (वर्ष 
6 2 हे । यह व्यवस्था इसलिए की गयी ताकि अधिक व्यक्ति 
(६ एक वाल में सारी' फौज के ५ प्रतिशत से अधिक 
को घटाने पर रोक लगा दी गई। - . * 0 
मन ह. 5 00220 उठा: दिया गया और अस्त्र-शस्त्र, 
कि व गा 
5६, की सैनिक कारों' तथा फौजी: हवाई जहाजों पर प्रतिवन्ध 
लगा दिया गया । वायुसेना से सम्बन्धित, समस्त सामग्री तब्ट कर देने की 
ब्यवस्था दी गई । - ७ | * 3 0 है0 ० पा (ते 
,.. (7) जर्मन नीसेना को कठोरंतापुर्वक सीमित कर दिया गया । यह 
व्यवस्था दी गवी कि जमती की नौतेवा में दत हजार टेत के: युंदपीतों; 
६ ऋजरों, १२ विव्वंसक पोतों और १२ ट/रपीडो नौकाओं से अधिक कुछ 
नहीं होगा । जर्मनी को पनडुव्वियाँ रखने का पूर्ण निषेध कर. दिया गया और 
उसके पाप्त विद्यमान सभी पतडुब्बियाँ मित्रराष्ट्रों को सौंप देने या तष्ट करने 
की व्यवस्था की. गयी । जर्मन जलस़ेना में १५ हजार. से अधिक व्यक्ति नहीं हो 
सकते थे और वह न तो नये लड़ाकू. जहाज आप्त कर सकता था और-न ही 
इन्हें वना सकता था। इस संभि: में; हेलिगोलैण्ड,(सथा80 40 )-के बन्दरगाह 
की किलेबन्दी को नष्ड करने-और.-उसे।पुनः कभी न बनाने. का अदिश :दिया. 
गया । यह स्पष्ट कर दिया गया. कि बाह्टिक तथा उत्तरी समुद्र के तट किले- 
बन्दी से सर्वथा मुक्त रहेंगे । 220 80 * की, सफर । 

.. (५) राइन नदी के:वायें किनारे पर जर्मत प्रदेश-में तथा दायें तट 
पर ५० किलोमीटर... ३२ मील) के, भीतर असैनिक्रीकरण कर दिया गया । 
इस प्रदेश में स्थायी या अस्थायी रूप से.त कोई सेना ही रखी-जा सकती थी. 
थीर न किसी प्रकार की कोई किलेबन्दी ही हो-सकती थी । - ि 

(9) -जर्मनीःनिःशस्त्रीकरंण के पर्यवेक्षण' के लिए और सेना के प्रत्येक 

अंग पर नियन्त्रण. रखने के लिए. मिन्र॑राष्ट्रीय आयोगों (0-6 80 
(णगाणांड्भंणा$ ० (०77०) की व्यवस्था की गयी जो १६२४५ तक कार्य 
करते रहे और तत्पश्चात्‌ धीरे-धीरे भंग केर दिये गये। इन आधयोगों की 
व्यवस्था जमेनी के खर्च पर की गयी ।* :«. के; न्की- 

: संध्षप में यह कहना चाहिए कि सैंनिक दृष्टि से जर्मनी को एक पंगु 
बना देने में:मित्रराष्ट्रों ने कोई भी कसर उठा नहीं रखी। ई०एच० कोर (£.म.. 
८४7) के शब्दों में “जर्मनी का जिस कठोरतापुर्वक -और समर हा ते 
निःशस्त्रीकरण किया गया, उतना और किसी देश: का कमी नहीं किया गया 
था। इसका उल्लेख लिखित, रूप में प्राप्त आधुविक इतिहास में नहीं . 


शान्ति-समझीता ४७ 


मिलता ।”_ जर्मनी जैसे देश के लिए यह एक घोर अपमान था, लेकिन परास्त् 
जमेनी के लिए यही बुद्धिरता थी कि वह आँख मीचकर वर्साय-संधि के वडुवे 
धघृट को चुपचाप पी जाय । ! 


(३) श्राथिक - व्यवस्थाएं (#९णाणाए शि9ांज्न॑णा$ )ज-जर्साय 
की संधि का प्रमुख उद्देश्य आथिक दुंष्टि से जरमव्री, को एकदम . पंगु बना देना - 
था। संधि में आ्थिक शर्तें सबसे अधिक विवादास्पद थीं और इन्होंने मित्रराष्ट्रों 
में कटु मतभेद उत्पन्न कर दिये । ५ नवम्बर १६१८ को मित्रराष्ट्रों ने विराम 
संधि से पूर्व ही जर्मनी से “मित्रराष्ट्रों की नागरिक जनता को और उतकी 
सम्पत्ति को.जर्मनी की जल, स्थल और वायु सेनाओं के आक्रमणों से पहुंची 
हुई क्षति” का हरजाता देने की माँग की थी, किन्तु जब शांति-सम्मेलब 
प्रारम्भ हुआ तो ब्रिटिश एवम्‌ फ्रैन्च प्रतिनिधि यह आग्रह करने लगे कि 
जर्मनी से न केवल. क्षति-पूर्ति, बेल्कि युद्ध का सम्पूर्ण व्यय माँगा जाय क्योंकि 
युद्ध प्रारम्भ करने का पूर्ण उत्तरदायित्व केवल जरमेती पर है । संयुक्त राज्य 
अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने ब्रिठेग और फ्रांस की इस मांग का कढ़ा 
विरोध किया और इस बात पर बल दिया कि जर्मनी से केवल क्षति-पूर्ति की 
राशि ही वसूल की जाय । अन्ततः लायड जाज और ब्लेमेन्सो को विल्सन से 
सहमत होना पड़ा । वर्साय-संधि की धारा २३१ में क्षति-पू्ति के आधार को 
स्पष्ठ करते हुए उल्लेख किया गया--“क्योकि यह युद्ध जर्मनी और उसके 
साथियों द्वारा प्रारम्भ किया गया; अतः जमंनी यह स्वीकार करता है कि 
इससे होने वाली क्षति के लिए वह तथा उसके साथी देश उत्तरदायी हैं ।”*, 


इस संधि के द्वारा जो महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्थाएं की गई वे 
निम्नानुसार थीं--- गा 2 ० 


४६ ह 
| अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


कि अफर्मर को कम से कय- २५ वर्ष त्क और साधारण सैनिकों को .१ २. वर्ष 
तक सेना में रहना पड़ेगा। यह व्यवस्था इसलिंड की गयी ताक्ि अधिक व्यक्ति 
मेनिइ-विक्षा ने ले सकें। एक साल में सारी' फौज के ५ प्रतिशत से अधिक 
की घटाने पर रोक लगा दी गई। * , - ५ 0 
(0) जर्मन प्रधान सैनिक कार्यालय उठा दिया गया और अंस्व-शस्त्र, 
गोला बारूद तथा अन्य युद्ध सामग्रियों का उत्पादन सीमित कर दिया गया । 
सभो टंकों, लोहे की सैतिक कारों तथा फौजों' हवाई जहाजों. पर प्रतविवन्ध 
नगा दिया गया । वायुसेना से सम्बन्धित. समस्त सामग्री चब्द कर देने की 
ध्यवस्था दी गई । . 5 | आम 

| (॥) जर्मन नौसेना को कठोरंतापुर्वक सीमित कर दिया गया । यह 
व्यवस्था दी गयी कि जर्मनी की नौतेना में दस हजार: टव के ६ युद्धपोतों। 
६ ऋजरों, १२ विव्वंसक पोतों और १२ ठरपीडो नौकाओं से अधिक कुछ 
नहीं होगा । जर्मनी को पनडुब्वियाँ रखने का पूर्ण निषेध कर: दिया गया और 
उसके पास विद्यमात सभी पनडुब्वियाँ मित्राष्ट्रों को सौंप देने या नष्ट करने 
की व्यवस्था की.गयी । जमंत जल़सेना में (५ हजार से अधिक व्यक्ति नहीं हो 
सकते थे और वह न तो नये लड़ाकू . जहाज प्राप्त कर सकता था और न ही 
इन्हें वना सकता था| इस संधि. में. हेलिगोलैण्ड;([पथां8०७॥ ) -के बन्दर॒गाह 
कीं किलोबन्दी को वष्ट करने-और-उसे,पुतः, कभी नःबनाने का आदेश दिया: 
गया। यह स्पष्ट कर दिया गया कि बाल्टिक तथा उत्तरी समुद्र के तट किले- 
बन्दी से सर्वथा मुक्त रहेंगे । न 

. (५) राइन नदी के वायें किनारे पर जमेन प्रदेश में तथा दायें तट 
पर ५० किलोमौटर..(३२ मील) के. मीतर असैनिकौकररण कर दिया गया । 
इस प्रदेश में स्थायी या अस्थायी रूप से. न कोई सेना ही रखी जा सकती थी 
थौर न किसी प्रकार की कोई किलेब्रन्दी ही होसकती थी |. ' 

-(४) जर्मनीःनिःशस्त्रीकरण के पर्यवेक्षणा के लिए और सैना के प्रत्येक 
अंग पर नियन्त्रण रखने के लिए मित्रराष्ट्रीय आयोगों (707-/ै० 
(०णा758०॥8 ० (१०770) की व्यवस्था की गयी जो १६२५ तक फय। 
करते रहे और तत्पश्चात्‌ धीरे-धीरे भंग कर दिये गये । इन आयोगों की 
व्यवस्था जमेनी के खर्च पर की गयी ।* **. के. 

संक्षेप में यह कहना चाहिए कि सैतिक दृष्टि से बमनी को एकदम 
बना देने में मित्राष्ट्रों ने कोई भी कसर उठा मेहीं'रखी। ई०एच० कोर [ हक 
८7) के शब्दों में “जमेनी का जिस कठोरताइुवक और सम्दय | 

उतना और किसी देश का “कर्मी नहीं किया गया 


निःशस्त्रीकरण किया गया, गे 
थ्रा। इसका उल्लेख लिखित. -रूप में प्राप्त आधुनिक इतिहास में नह 


शान्ति-समभौता ४७ 
मिलता ।” जर्मनी जैसे देश के लिए यह एक घोर अपमान था, लेकिन परास्त 
जमं॑ नी के लिए यही बुद्धिमता थी कि वह आँख मीचकर वर्साय-संधि के क.ड॒वे 
घूट को चुपचाप पी जाय । ! 


- (३) ग्राथिक - व्यचस्थाएँ (70णणाए९ ह शि०णंज्नंणा5)॥--पर्साय 
की संधि का प्रमुख उहं श्य आथिके दृष्टि से जमेनी.को एकदम . पंगु बना देना 
था। संधि में आर्थिक शर्तें सबसे अधिक विवादास्पद थीं और इन्होंने मित्रराष्ट्रों 
में कटु मतभेद उत्पन्न कर दिये । ५ नवम्बर १६१८ को मित्रराष्ट्रों ने विराम 
संधि से पूर्व ही जर्मनी से “मित्रराष्ट्रों की नागरिक जनता को और उनकी 
सम्पत्ति को.जर्मती की जल, स्थल और चायु सेनाओं के आक्रमणों से पहुंची 
हुई क्षति” का हरजाता देने की माँग की थी, किन्तु जब शांति-सम्मेलब 
प्रारम्भ हुआ तो ब्रिटिश एवम्‌ फ्रैन्च प्रतिनिधि यह आग्रह करने लगे कि 
जर्मनी से न केवल. क्षति-पूति, वेल्कि युद्ध का सम्पूर्णा व्यय माँगा जाय क्योंकि 
युद्ध प्रारम्भ करने का पूर्ण उत्तरदायित्व केवल जर्मनी पर है । संयुक्त राज्य 
अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने ब्रिटेन और फ्रांस की इस मांग का कंढा 
विरोध किया और इस वात पर बल दिया कि जर्मनी से केवल क्षति-पूर्ति की 
राशि ही वसूल की जाय । अन्ततः लायड जार्ज और बंलेमेन्सो को विल्सन से 
सहमत होना पड़ा । वर्साय-संधि की धारा २३१ में क्षति-पूर्ति के आधार को 
स्पष्ट करते हुए उल्लेख किया गया--“क्थोकि यह युद्ध जमंनी और उसके 
साथियों द्वारा प्रारम्भ किया गया; अतः जर्मनी यह स्वीकार करता है कि 
इससे होने वाली क्षति के लिए वह तथा उसके साथी देश उत्तरदायी हैं ।/*, -: 

इस संधि के द्वारा जो महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्थाएं .की गई' वे 
निम्नानुसार थीं-- 9 फट; 


हे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


द्वारा चुकायी जाने वाली राशि की मात्रा और अदायगी का ढंग निश्चित करना 
था । इस आयोग में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और 'इटली के 
प्रतिनिधि स्थायी रूप से सम्मिलित थे | जापान, बेल्जियम और युगोस्लाविया 
के देशों में से पांचवां प्रतिनिधि तब शामिल कर लिया जाता था जब कि 
भायोग इन देशों के दावों पर विचार कर रहा हो । 

(॥॥) भायोग की सिफारिशों के आने तक अर्थात्‌ ! मई १६२१ से 
पहले तक की अवधि के लिए यह॒ निश्चित हुआ कि जर्मनी मित्रराष्ट्रों को 
सोना, जहाज, जमानत, माल आदि के रूप में ५ अरब डालर की धन-राशि 
प्रदान करेगा । ह ००५ 
..._(##) यदि आयोग ने इस आशय की मांग की तो जमेनी को ५ 

वर्षों तक मित्र देशों के लिए २० लाख टन के. जहाज प्रति वर्ष बनाने होंगे । 
जम नी द्वारा इस मांग की पूर्ति न करने पर आयोग को यह अधिकार होगा 
कि वह इच्छानुसार कार्यवाही करे । ु 

.._ (९) मित्रराष्ट्रों के इस अधिकार को मान्यता दी गयी कि वे 
युद्धकाल में विनष्ट अथवा क्षतिग्रस्त्र व्यापारिक-जहाजों, नौकाओं आदि की 
पूर्ति जर्मनी से करे । अतः: जर्मनी से कहा गया कि वह १६०० जथवा उससे 
अधिक टन के अपने सभी व्यापारिक जहाज मित्रराष्ट्रों को सौंप दे । 
(४) यह व्यवस्था की गयी कि जर्मनी १० वर्षों तक निम्नांकित, 
धरिमाण में प्रति वर्ष कोयला देता रहेगा--फ्रांस को ७० लाख दन, 
बेल्जियम को ८० लाख टन और इटली -को ७७ लाख टन। यदि आयोग 
आदेश दे तो कुछ कम मात्रा में लक्जमबर्ग को भी कोयला देता होगा । 

.(शं) जमेनी पर यह भी मार डाला गया कि वह कोयले के 

अतिरिक्त मित्रराष्ट्रों को भारी परिमाण रा कोलतार हे (ए०भ-थि ।५ 
है “37277 प “पाई फा मसाला तथा रासायनिक पदार्थ देगा । 
32 326 पलक: ' नें के क्षतिग्रस्त अथवा विनष्ट क्षेत्रों के पुननिर्माण' 
50) जर्मनी: निःश््त मात्रा में मशीनें, औजार और पत्थर, ईंट, 
अंग पर: नियन्त्रण, रखम्या आदि सामग्री दी जाने की व्यवस्था की गयी। 
(णग्रांई्भ0१5 ० (०7फचत किया गया कि संधि लागू होने से ३ माह 
.करते रहे और तत्पश्चात्‌ ७/;स और बेल्जियम को भारी संख्या में पशुधन 
व्यवस्था जमेनी के खर्च पर. कीादि) देगा । | किक 
संक्षेप में पे कहना ज्मेन, उपनिवेशों में और मित्रदाद्ध | कम 
बना देने में. मि मैरऔं, ने को जमन पू जी थी, वह जत्त कर ली गयी। पक दिये 
है गंवा न मे ७7 व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दियि 
४7) के शबरीन में कझम्के विशेष वस्तुओं के. आयात 
निःशस्त्रीकरण तक के मित्रराष्ट्रों को जमेनी से कुछ वस्दुत 


था| इसका पर विशेष सुविधाएं दी गयीं । 






शान्ति-समभौता ४ 


(४) यह निश्चित किया गया कि जमेंनी अपनें पनडुब्बी-बेतार 
के तार (97णए्रश॥6 4०८ह४०॥ ०००]९५) मित्रराष्ट्रों को सरैंप देगा । 

(५) स्विट्जरल ड और चेकोस्लोवाकिया जैसे चारों ओर स्थल 
प्रदेश से घिरे हुये देशों को समुद्र तक पहु चने फी सुविधाएं देने के लिये एल्ब, 
ओडर, नोमत और डैन्यूब़ आदि नर्दियों को अन्तर्राष्ट्रीय बना दिया 
गया । कील नहर (7४७ 7९ एंथआ४) को मी अन्तर्राष्ट्रीय बना कर 
सब देशों के. जहाजों कें लिये खोल दिया गया। चेकोस्लोवाकिया को 
हैम्बर्ग (स्रद्यागपा8) तया स्टैटित (800॥) बन्दरगाहों के उपयोग की 
स्वतन्त्रता प्रदान की गयी । नवम्बर १६३६ में जर्मनी ने इन शर्तों सब को भंग 
कर दिया । 


(24) जमेनी से कहा गया कि वह ५ सेकड़ के हिसाव से वेल्जियम 
को सारे रुपये लौटा दे जितना कि बेल्जियम ने युद्ध काल में मित्रराष्ठों से 
ऋण लिया था। यह भी व्यवस्था की गयी कि जम॑नो मित्रराष्ट्रों की 
आवेशन-सैन्य (0॥779 ण 0०००७४४०॥ ) का व्यय-भार वहव करेगा । 


(४) कावूनी व्यवस्थाएं (.०ए० |०शंंणा3)--इस संधि की 
धारा २३१ में जर्मनी को युद्ध आरम्भ करन का अपराधी माना गया । 
जमंनी के सम्राट विलियम द्वितीय को सार्वजनिक तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय 
नैतिकता और संधियों की पवित्रता के विरुद्ध उच्च अपराध करने का दोषी 
ठहराया गया । मित्रराष्ट्रों, अमेरिका, इज्भूल॑ण्ड, फ्रांस, इटली और जापान 
ने मिलकर एक मिनराष्ट्रीय सैनिक भदालत की नियुक्ति की । इस अदालत 
को विलियम द्वितीय के मृकंदमे की जांच का भार दिया ग्या। किन्तु 
चूंकि नीदरलंड (7॥८ 'टाा०]॥705) ने उसे (विलियम को) समपित 
करना अस्वीकार कर दिया, तो उस पर मुकदसा नहीं चलाया जा सका । 
सेनिक न्यायालय ने अन्य १०० ज्मनों पर युद्ध के नियमों का उल्लघन 


करने का अभियोग लगाया, किन्तु अन्त में केवल १२ पर हो जन व्ययाह्षकों 5 


में अभियोग चलाये गयें । उनमें से. कुछ को अपराधी करार दिया गया और 
उन्हें हल्की संजायें दी गई | इस सम्बन्ध में यह उ्लेख्नीय हैं कि जो 
हिन्डनवर्ग (प्रगराव०7०णा४) १६२५ ई० में युद्ध-अपराधो रह चूका था, 
वह जमन गणतंत्र का राष्ट्रपति चता ग्रया और २ ष्ट्रों में से “किसी ने 
इस निर्वाचन का विरोध नहीं किया । वस्तुत: जमंन जनत ने कभी इस बात 


को स्वीकार नहीं किया कि युद्ध का वास्तविक उत्तरदायित्व जर्मन नेताओं 


पर था। । 


(५) राजनीतिक व्यवस्थाएं (?णांधंट्थ हल 73 ) --वर्साव की 
संधि में. राष्ट्संघ की स्थापना सम्बन्धी प्रावधान रखे गये जिन पर . आगे चल- 


न] 


प्र 
असत्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


कृर्‌ विचार किया गया दै । रूस और जर्मनी के मध्य की गई ब्रेस्ट लिेवस्क 
की संधिऔर साथ ही युद्ध के पहले की गई अन्य संधियां अमान्य ठ्ह्रा 
दी गई । जमंनी को कहा गया कि वह अपनी सेनाओं को. अपनी हि । 
पीमाओं के भीतर बुला ले।इस संधि. के द्वारा बेल्जियम, पोलंड, 
पृगोस्लानिया और चेकोस्तोवाकिया की स्वतंत्रता को मान्य ठहराया गया। 


संधि की शर्तों को पूरा करने "के लिये इसके !४ अध्याय में अनेक 
गारण्टियों ( एपक्षआा९०) की व्यवस्था की गई। यह स्पष्ट कियो गया 
कि संधि को कार्यान्वित करते के लिये राइन नदी के पशिचिस में स्थित जमंद 
प्रदेश तथा उसके पुत्रों पर १४ वर्षों तक मित्रराष्ट्रीय. सेना का .आधीपित्य 
रहेगा । जर्मनी द्वारा संधि का ईमानदारी से पालन करने. पर तीन 
अवस्थाओं (80868) में इस मित्रराष्ट्रीय सेना को हटाने का उपबन्ध भी 
किया गया । यह कहा गया कि पांच वर्ष बाद कोलोन (0००४४०) के 
क्षेत्र से और पुल से, दस वर्ष वाद | कोब्ल नस (00002) के क्षेत्र से और 
पर्द्रह वर्ष बाद साइन (४4॥2) प्रदेश से मित्रराष्ट्रीय सेनाएं हृटा ली जायेंगी 
लैकिन साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि जमंनी द्वारा संधिकी 
शर्तों का समुचित रूप से पालने न किये जाने पर मित्र-राष्ट्रीय सेता १५ वर्ष 


के वाद भी जर्मन प्रदेश में बनी रह सकती थी । - | । 
व्यवहार में, मित्रराष्ट्रीय सेनाएं बहुत पहले हटाली गई और जून 
१६३० तक सेनाओं ने राइन प्रदेश खाली कर दिया । 

(६) पन्य शर्ते (ाइएथांआ९०७5 शि०्णंआंणा$)--वर्साय की संधि 
पैं और भी कुछ विशेष शर्तें रखी गई । जरमती से कहा गया कि सत्‌ १६७० 
के युद्ध में उत्तने फ्रान्‍्स से जो ट्रॉफी, कऋण्डा. और कलात्मक वस्तुएं प्राप्त की 
थीं वे उठ्ते वापिस लौटा दी जायें | लोमितः विश्वविद्यालय के जो कागजात 
भर हस्तलेख आदि युद्ध में नष्ट कर , दिये गये थे, उनकी प्रति लौठायी 


“जाय... इपी प्रकार यह व्यवस्था. की गई कि जमेनी खलीफा ओवमन 


[॥6 एशाए। 0#एछा) के भूल कुरान (07काश (९००४) को, 
जिसे तुर्की अधिकारियों द्वारा मंदीता: (0४००॥४) से हटाकर जमेन सम्राट 
क्रैसर विलियम द्वितीय को भेंटःकिया गया: था, हैजाज के वादशाह (7॥6 
६8 ० 86 मिट#॥८) को लौठा दे । जर्मती को पूर्वी अफ्रीका के सुल्तान 
मक्रावा (जहा ७४४७४) की खोपड़ी भी ब्रिदेन को लौटा देने के 
लिये कहा गया । जर्मनी. ने यहू वादा किया कि वह उने दो चित्रकारियों 
(एकंपरगह०) को बेल्जियम को लौटा देगा ')े उस समय जमंती में थीं। 
वर्साय की संधि का जर्मदी पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा 
फ़ासम (.आएशआआ) के शब्दों में “- “इससे पूरोप में जर्मन प्रदेश का 


धान्ति-समझौता श्पे 


झाठवां भाग और ७० लाख व्यक्ति कम हो गए, उसके सारे उपनियेश, 
१५ प्रतिशत क्ृषियोग्य भूमि, १२ प्रतिशत पशु, १० प्रतिशत कारखाने 
छिन गए । उसके व्यापारी जहाज ५७ लाख टन से घट फर फेवल ५ लाख 
टन रह गये, ब्िठेन की नोस ना से स्पर्धा करने वाली उस की नो-शर्वित 
बिल्कुल नष्ट कर दी गई औौर स्थल सेना की श्रथिकतम संख्या १ लाख 
निश्चित कर दी गई । उसे अपने कोयले के २/५ भाग से लोहे के २/३ भाग 
से जस्ते के ७/१० भाग से तथा प्राघे से श्रधिक सीसे से हाथ धोना पड़ा । 
उपतिवेशों के छित्त जाने सं उस रबड एवं तेल की भारी कमो हो गई । 
वर्साय की प्रादेशिक व्यवस्थाग्रों मे उसके उद्योग-धन्धों और व्यापार को 


एकदस चोपट कर दिया । क्षेतिपूरति के लिए उसने कोरे चक पर हस्ताक्षर 
कर दिये ३7२ 


वर्साय की संधि को श्रालोचना (टप्रंटंआ रण धार एछ5शो25 
प्राध्या१ )--आधुनिक युग में विभिन्न राष्ट्रों द्रा जिन विभिश्र मसविदों पर 
भाज तक हस्ताक्षर किये गये हैं उनमें सर्वाधिक विवादास्पद मश्नविदों में से 
एक वर्साय की संधि है । यह संधि अनुचित कटु बालोचना और अतिशयोक्ति- 
पूर्ण प्रशंसा दोनों ही की पात्र रही है। तत्कालीन परिस्थिति ही ऐसी थी 
कि सिद्धान्त की दृष्टि से पूर्ण और निष्पक्ष किसी समभौते पर सर्ववम्भत 
मोहर लगती असम्भव थी । यह संधि एक ऐसे समय सम्पन्न हुई थी जबकि 
मित्रराष्ट्रों की क्षति चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी और जर्मन अत्याचारों 
के घाव बिल्कुल ताजे ही थे | यही नहीं, जर्मनी स्वयं 'ब्रेस्ट लिटोवस्क' 
की संधि (१६१८) द्वारा यह उदाहरण ३2 र चुका था कि विजेता को 
पराजित के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये । इस संधि के समय जीत 
की खुशी में मदहोश जर्मनी ने पराजित रूसियों के साथ बड़ा ही दुर्दशापुर्य 
और घोर अपमानजनक व्यवहार. किया था ।-अतः यह अस्वाभाविक न था 
कि जमनी को किसी प्रकार की सुविधा की “चर्चा का नैतिक अधिकार 
देते की वात सोचने मात्र तक की चिन्ता विजेता मित्रराष्ट्रों को सताती । 
इस के अतिरिक्त संधि-पालन के प्रति ईमानदारी बरतने की सम्मावनाओं को 
भी जमनी पहले ही वष्ट कर .चुका था । जर्मनी ने संधि की दो धाराओं 
को संधि से पहले ही तोड़ दिया था--प्रथम तो १८७० में पकड़े गये फ्रेंच 
वेड़े को स्केमाफ्लो' में डुवो दिया और द्वितीय वेलिन में फ्र डरिक महान 
की मूर्ति के समक्ष फ्रेंच राष्ट्रध्वत को जला डाला | इन सभी परिस्थितियों 
में और आक्रोश एवं अविश्वास के ऐसे वातावरण के 

क्षा 


ं यह आशा करना व्यर्थ 
था कि मित्रराष्ट्र अपने निहित स्वार्थों की रक्षा|के उद्देश्य से संधि 
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+ शर्तों ञ र॒यंधि-उल्ल घन की रोक-धाम प्र कड़ी निगरानी के विषय में 
उतार बनते । सम्भवतः इसीलिये ब्रिटिश संसद में प्रधान मंत्री लॉयड जा 
ने संधि के बारे में अपने उद्गार प्रकट करते हुए कहा था-- 

“प्रस्तावित संधि को जमनी के साथ किसी प्रकार का अ्र्याय 
नहीं कहा जा सकता । इस संधि पर केवल वही श्रव्याथ का आरोप लगा 
सकता हूँ जो जम नी के युद्धका्यों को भी. न्याय-स'गत ही समभता हो । 
बुद्ध विय्यों मं शर्तें प्रवश्य भयानक जचती हैं, पर भीषण कुकृत्य स्वयं ही 
असर भयानकता का क्षमाधात भी करते हैं। यदि जर्मनी कहों जीत जाता 
ती इससे भी प्रधिक भयावह परिसामों का हमें सामना करना पड़ता ।” 

संधि की भौगोलिक धाराओं की चर्चा करते हुये ललॉयड जॉर्ज ने 
कहा कि अल्तिस-लोरेन, स्लेसविग तथा पोलौण्ड को लेना अधिकारी को 
सौंपना भात्र है। संधि की अतिरिक्त धाराओों के बारे में उसने घोषणा की कि 
"जर्मन उपनिवेशों के आदि निवासी की शासत सम्बन्धी सही शिकायतों को 
सुनने के वाद भी पुनः उत उपतिवेशों को जर्मनी को ही सौंप देना एक 
आधारभूत कृतघ्तता ही कही जाती |“ गैथोनहार्डी (9800077० प्र्०) 
ने तो संबि की प्रशंता में यहां तक कह दिया है कि “ऐसे आदर्श स्वरूप की 
ग्रांति-संधि आज तक कभी नहीं की गई”? किन्तु प्रशंसकों के विपरीत्त 
आलोचक़ों . की दृष्टि में वसयि की संधि एक' अत्यन्त अन्याभ्रपूर्ण और 
कलुपित दस्तावेज (8 'क्ा(84- 7००77/५॥) है जिप्तमे मित्रराष्ट्रों ने 
जर्मनी को विनष्ट करने का वेसा. ही बर्बर प्रयास किया जैसा प्राचीव काल 
में रोम मे कार्येज के साथ अमातुषिक व्यवहार किया था ।सधि पर प्रहार 
करते हुये फिलिप सस्‍्तोडेन (॥॥9 $00४०७॥) ने कहा है-- 

“इस संधि को लुदेर गे, साम्राज्यवादियों तथा तैन्यवादियों को सत्तुष्ट 
करना चाहिये। इसने उन लोगों की श्र,शान्रों पर तुबारापात कर दिया 
जो यह श्राशा करते थे कि. युद्ध का श्रन्त शान्ति का संदेश लायगेगा । यह एक 
शान्ति-संधि नहीं है ः दूसरे युदूध की घोषणा है। यह जनतस्त्र तया 
पदध में वीर गती पाने वालों के साथ विश्वासघात है। संधि मित्रराष्ट्रों 
के वास्तविक उह्ोश्यों का पर्शार्काश करती है हे ु 

वर्साथ की सन्धि/ अन्यायपूर्ण थी क्योंकि इसके प्रस्तावक स्वयं हृदय 
मे निष्पक्ष और ईमानदार नहीं थे । श्री नेहरू के शब्दों में, “मित्रराष्ट्र पता 
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शान्ति-समझौता: . 


और प्रतिशोध की भावना से भरे हुए थे श्ौर थे 'मोस का पोन्ड, [0गाएँ 
० एज) ही नहीं चाहते थे बल्कि जमनी के अवध अत (ए०ञ्राग्ञारे 
शरोर से खून की अ/खिरी बूंद तक ले लेना चाहते थे ।! वास्तव में यह 
संधि इतनी त्रुटिपूणं थी कि इसके जन्मदाता और हस्ताक्षरकर्ता भी इससे 
अपत्तुष्द थे । दक्षिण अफ्रीका के प्रधान मम्त्री जनेरत स्टम (0 लाधयो 
शाप) ते कहा था---मैंने संधि पर हस्ताक्षर किये हैं, इसलिये नहीं, कि 
मैं इसे एक सन्तोषजतक आलेख मानता हूं, वरत्‌ उपलिये कि यह युद्ध बंद 
करने के लिग्रे आवश्यक है।” उम्तका मत था कि हम संधि हारा की गई 
व्यवस्थाओं में भ्रविष्य में संणोधन की आवश्यकता पड़ेगी। स्वयं राष्ट्रप्सि 
विल्पन ने स्वीकार किया था कि पेरिस के शांति-सम्मेलन के काये को पुवरावृत्ति 
आवश्यक होगी । उन्हीं के शब्दों में--“थूरोप महायुद्ध की बिभी धिकाओं 
को सहन करता गांत, बजांत और उत्ते जित हो उठा । अतः उसके लिये एक 
अच्छी संधि करता असम्मव है। परन्तु यदि राष्ट्रसंघ को वैधानिक रुप 


दे दिया जाय तो फिर यह संघ संधि की आपत्तिपूर्ण घाराओें में संशोधन 
करने का साधन बन सकेगा” 


पेस्तुत: वर्साय की संधि में निश्चित रूप से अनेक दोष थे और 
इसके द्वारा भावी युद्ध को रोकने का असफल प्रयात्त किया गया था। इस 


संधि की जो कु आजोजनाएं हुई और इसके जिन विभिन्न दोषों को प्रकट 
किया गया, उन पर हम अश्ोलिखित रूप छे प्रकाश डाल सकते हैं । 


(१) असम्भव, श्रपम्तानजनक एवं कठोर शर्तें:--वर्साय की सन्धि 
की शर्तें अपरिमित रूप से कठोर ओर अपमानजनक थीं। उनकी कठोरता 


के कारण उनकी. पूर्ति होता अत्स्मव था-। सम्धि का मूल उद्देश्य जर्म तो 
को सदैव के लिये पंगु बनाकर रखना था | सन्धि के निर्माता जर्मनी को 
भविष्य के लिये एक सबक देना चाहते थे । ब्रिटिश प्रधान मन्‍्त्री लॉयड जॉर्ज 
ने स्पष्ट रूप से घोषणा की थी.कि--/“इस सन्धि की घाराएं युद्ध में मृत 
शहीदों के खून से लिखी गई हैं। जिन लोगों ने इस युद्ध ध्को शुरू किया था 
उन्हें दुबारा ऐसा न करने की शिक्षा अवश्य देनी है।”? इसी उद्दे श्य को ध्यान 
में रखकर और प्रतिशोपष की इसी भावना में बहकर संन्वि की शर्तों को 
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शान-ूक कर ऐसा बनाया गया कि जमेनी बुरी तरह कुचल दिया जाय | 
बस पर क्षति-पूत्ति अथवा हजनि की राशि इतनी अधिक थोपी गई कि वह 
उसे अदश ही नहीं कर सकता था। उस पर भी इसके अग्ाव में जमंनी के 
इलाकों को कब्जे में कर लेने की धमकी भी ऊपर से दी गई ।. क्षत्ि-पू्ति की 
शर्ते इतनी कठोर थीं कि उतका विरोध करते हुए ब्रिटिश मन्त्री-मण्डल के 
सदस्य मि०6 केन्स ने अपना त्यागपत्र तक दे दिया। सन्धि की आधिक 


व्यवस्था को चचिल ने मू्खतापुर्ण बताते हुए कहा--/इतिहास इस लेन- 
देने को पायलपत् की संज्ञा प्रदान करेगा । उन्होंते स निक अभिशाप और 
भआाधिक स'फठ को उत्पत्ति में सहायता पढुंचाई “यह सब उप्त जटिल 


मूर्सता की दुखर कहानी है जिसको रचन! में पर्याप्त श्रम और सद्भुणों का 
मपब्यय हुआ थ। ।”! क्षति-पूर्ति के अतिरिक्त मित्रराष्ट्रों ने बढ़ो अपमाने- 
जनक हूप में जमंवी फो बिल्कुल शस्त्र विहीत बना दिया जबकि स्वयं सशस्त्र 
बने रहे। जमंनी को जल, थल और वायु सेनाओं को लगभग समाप्त कर 
दिया गया, उत्के उपनिवेश छीन लिये गये, सार के जमंन प्रदेश को १५ वर्ष 
के लिये अधिकार में ले लिया गया, राइनलौण्ड में १४ वर्ष के लिये मित्र- 
राष्ट्रों की सेनाए' रख दी गई' और युद्ध छेड़ने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व 
ज्ञषमनी पर डाल दिया गया। यह सब कुछ जमंनी का प्रबल राष्ट्रीय अपमान 
था । इतनी कठोर और अपमानजनक शर्तों को कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र 
एक लम्बे काल के लिये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि यदि संधि की शर्तों को स्थायी बताने में मित्रराष्ट्रों को सफलता मिल 
जाती तो जमंनी का नाम संसार की महान्‌ शक्तियों में से हमेशा के लिये 


मिट जाता । 


(२) एंक पक्षीय शेतें:--वर्साय की सन्धि का एक बड़ा दोष यह 
था कि इसकी शर्तें एक पक्षीय थीं। इस सन्धि में पारस्परिकता (॥२8७॑- 
ए7०था9) और समानता के सिद्धान्त को तिलांजलि सी दे दी गई थी । 


सन्धि के निर्माण में आदान-प्रदान की भावना का सर्वथा अभाव था। झसमें 
पराजित पक्ष पर तो अनेक शर्तें लागू की गई थीं, किन्तु विजेताओं को उनसे 
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शान्ति-समभौता भ्र्प्‌ 


पूर्णतः मृक्त रखा गधा था | निःशस्त्रीकरण, यातायात, उपनिवेशों, युद्धापरा- 
धियों पर मुकदमे चलाते, एशियापरी देशों के आंत्मसमपेण की शर्तों की 
समाप्ति, राष्ट्रस॑घ की सदस्यता, पट्टे तथा रियायतों के विलोपन, नहरों 
तथा रेलमार्गों के एक छोर से दुसरे छोर तक प्रतिबन्धहीन गमन, स ग्रहालयों 
की लूट भादि के बारे में सब शर्तें एक पक्षीय थीं जिनके फलस्वरूप जमंनी 
को सावभौमिकता अप्तलियत में विजयी राष्ट्रों के हाथ में चली गई । सन्दधिं 
के पीछे जो आदर्श थे, वे केवल जमेनी के ऊपर ही प्रयोग किये गये। इस 
सन्धि के द्वारा निःशस्त्रीकरण के आदर्श के नाव पर जमेत सेनाओं का विघटन 
कर दिया गया लेकिन मित्रराष्ट्र इस बारे में प्रतिबंध मृक्त रहे । जमनी से 
उपनिवेश छीन लिये गये, पर मित्रराष्ट्रों के पास रहने दिये गये । युद्ध में 
क्ररता आदि के अपराध दोतों पक्षों की ओर से हुए पर अभियोग केवल जमेन 
व्यक्तियों पर ही चलाये गये । इस प्रकार की एकपक्षीय शर्तों के कारण 
जमंत्री में यह धारणा घर कर गई कि जमन जनता के साथ श्रन्याय हुआ 
है । जमनों के मन में यह बात बैठ गई कि वे अपनी पराजय का बदला 
लेने के लिये युद्ध की ऐसी तैयारियां करें कि भविष्य में कभी कोई शक्ति 
उन्हें न हरा सके । यदि शर्तें दोनों पक्षों पर समाव रूप से लागू होतीं तो 
जमेंनी को सम्मवतः कोई असन्‍्तोष नहीं होता । एडम्प्त गिबन्स (/वंशाई 
0+00०॥$) ने सही ही लिखा है---“पारस्परिकता को शअ्रनुपस्थिति में वह 
एक शक्ति की शांति थी श्रीर उमकी शर्तों की कार्थान्विति केवल उस समय 
तक प्षम्भव थी जब तक कि वह शक्ति जिसने जरममनी को हस्ताक्षर करने 
के लिये बाध्य किया था, उसे कार्यान्वित करती रहे ॥/? 


(३) आरोपित सन्धिः 
की सन्धि को आरोपित सन्धि! (702०० 76४०७) की स॒नज्ञा दी है। 
यह सन्धि जर्मनी पर उसकी इच्छा के।विरुद्ध थोपी गई थी । युद्ध के समय 
से ही प्रतिद्वन्दियों में हेष और घृणा के भाव इतने भर गए थे कि विजयी 
राष्ट्र प्रतशोध की अग्नि में जल रहे थे । अतः जब युद्ध स्थग्रित हुआ तो 
विजित और विजयी के बीच न तो संधि सम्बन्धी कोई वार्तालाप ही हुआ 
और न मिलकर लेन-देन के तरीके पर ही संधि के उपबन्ध प्रस्तुत किये 
गये । केवल दो अवसरों को छोड़ कर--प्तधि के सुझाव रखते समय और 
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उन पर हस्ताक्षर कराते समय--जर्मन प्रतिनिधियों को कभी भी मित्रराष्ट्रो 
के प्रतिनिधियों के आमने-सामने नहीं लाया गया | इतना ही नहीं, इन दो 
भवसरों पर भी अस्‍्तर्राष्ट्रीय शिष्टाचार का जनाजा निकौल दिया गया । 
जमन प्रतिनिधि अपराधी की तरह पहरे में लाये-ले जाये गये. और मार्ग में 
लोग उन पर पत्थर वरसाते रहे । इस सार्वजनिक प्रतिष्ठा से पीड़ित होकर 
एक जन प्रतिनिधि के मुह से निकल पड़ा--/हमारे प्रति फैलाई गई 
उग्र घुणा को भावना से हम आज सुपरिचित हैं।” विराम संधि के समय 
भी वार-वार पुनः युद्ध छेड़ने की धमकी दी जातो रही और सपि-प्रस्तावों 
का अमंनी द्वारा: विरोध करने .पर लॉयड जॉर्ज बरस पड़ा--“गे शर्तें युद्ध 
में मृत शहीरों के खून से लिखी गई हैं ।'*****“जमैन कहते हैं कि वे इन 
पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, उनके समाचार पत्र और राजनीतिज्ञ भी यही 
कहते हैं, किन्तु हम कहते हैं कि तुम्हें हस्ताक्षर करने होंगे । यदि तुम वर्साय 
में हस्ताक्षर नहीं करते तो तुम्हें बलिन में ऐसा करना पड़ेगा ।” 


उपरोक्त सभी घटनाओं का जमंनी एवं अन्य पराजित देशों पर बड़ा 
मनोवैज्ञानिक कुप्रमाव पड़ा । कोर (८श7) के शब्दों में, “इन श्रवावश्यक 
अ्पमानों के, जिनका श्रौचित्य केवंल यही हो सकता है कि युद्ध की तीढ् 
कदुता श्रव भी श्रवशिष्ट थी, ज्मनी मों व प्रन्यन्न व्यापक मनोवैज्ञानिक 
प्ररिण/म हुए ।” जमंत जनता के मन में यह बात घर कर गई कि वर्साय 
की- संधि एक आरोपित संधि है जिसे मानने के लिये जर्मन बाधित 
नहीं है । 

(४) क्षरिक भावावेशों पर श्राधारित संधि--वर्साय की संधि 
स्थायी विवेक (?थग्रक्ाआ ५४४००) पर॑ आंधारित न होकर क्षणिक 
भावावेशों (770 788आ०॥5$) पर आधारित थी । इसमें सन्तुलित 
विचार, बुद्धमता और न्याय नहीं बल्कि तत्कालीन घृणा, कदुता और 
आक्रोश समाविष्ट थे | पेरिस का वातावरण ही ऐसो था कि वंहाँ जमंनी 
का दोष स्वयं धिद्ध सत्य था: और प्रतिकार की भावना श्रवल थी। 
लार्ड ब्राइस: ने इस शांति समभौते पर लॉड सभा में 0386 । करते ' हुए कहा 
था---“शांति केवल. संतोष के द्वारा आ सकती है । इन से या को परिणाम 
राष्ट्रों को असन्तुष्ट बनानां है, इससे विद्रोहों और युद्वों के लिए भृमि 
तेयार होगी ।” । 

(५) राजनीतिज्ञों की शांति, जनता हे की नहीं- जनरल हे है 
अंनुर्तार वर्साय की संधि राजवीतिज्ञों..की शरति थी, जनसाधारण ग 
(॥५ 968०6 ० पल #श्रांध्धगाथा 70 8 ए88०९ 0 पा कक 
उसके शब्दों में--/तवीन जीवन का अश्वासन, महान मानवात्र आदशा के 
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विजय जिसके लिये जनता ने अपना रक्त और घन बहाया था, एक नवीने 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था तथा नन्‍्यायसंगत और श्रेष्ठ विश्व के निमित्त उनकी 
आकांक्षाओं की पूर्ति, इस संधि-पत्र में नहीं लिखे गये हैं । इसमें ऐसी प्रादेशिक 
व्यवस्थाएं हैं जिनसें, मेरी बिनीत सम्मति में, संशोधन की आवश्यकता 
होगी । इसमें ऐसी प्रत्याभूतियों (0प्रधाआ(४०७) का विधान है जो शीघ्र हो 
नवीन शांतिपूर्ण प्रभाव के प्रतिकूल पायी जायेगी” ““ इसमें ऐसे दण्डों 
(?एगरं॥97०॥5) की पूर्व सूचना है जिन पर अधिक ठन्डे दिमाग से विचार 
करने पर विस्मृति का स्पंज फेर देता अधिक उपयुक्त पाया जायगा । इसमें 
ऐसी क्षति-पूर्तियां [7था॥ग्रध०७) निरदिष्ट हैं जो यूरोप के औद्योगिक 
पुनरुत्थान को गम्भीर हानि पहुचाये विना लागू नहीं की जा सकतीं और 
जिन्हें अधिक सह्य एवं नम्न कर देना सबके हित में होगा***““जनसाधारण 
की वास्तविक शांति को राजनायकों की शांति का पूर्णुरूप से अनुसरण 
करना चाहिए ।* 


(६) जम नी म॑ प्रजातस्त्र की जबरत स्थापता--वर्साथ की संधि ने 
जमंनी में प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था बलातू आरोपित की क्योंकि मित्रराष्ट्र 
किसी निरंकुश शक्ति के साथ समझौता करने को तंयार नहीं थे । ऐसा 
करते समय वे भूल गये कि लोकतन्त्र वहीं चिरस्थायी हो सकता है जहां उसकी 
विभिन्न संस्थाओं का शर्ने:-शर्ने:स्वतः विकास हुआ हो, लोकतन्च्र को जबद सती 
किसी देश पर वहीं थोपः जा सकता । जर्मनी की जनता राजतंत्र की अभ्यस्त 
थी, अतः यूरोप के कतिपय देशों में प्रचलित लोकतंत्र से वह सहमत न हो 
सकी | वर्साय की संधि ने जमेनी में यद्यपि केसर की निरंकुश शक्ति विनष्ट 
कर दी, लेकिन हिटलर की तानाशाही के रूप में वह शक्ति शीघ्र ही 
पुनर्जीवित हो गई । 


(७) भ्रनेक छोटे-छोटे राज्यों का निर्माण--वर्साय की संधि के 
परिणामस्वरूप यूरोप में एक नवीन राजनीतिक व्यवस्था का जन्म हुआ । 
आत्मनिरणंय के आधार पर अनेक छोटे-छोटे नवीन राष्ट्रों का विर्माण किया 
गया । आस्ट्रिया, चेकोसलोवाकिया, इस्टोनिया, लौटविया, लिथआनिया 
भादि राष्ट्र जन्म से ही अनेक समस्याओं में उलक गये जिनका पूर्ण निदान 
उनके हाथ न था । हंगरी, बल्गेरिया, रूमानिया आदि राष्ट्र अत्यन्त निर्वल 
हो गये । इन राष्ट्रों के दोनों तरफ जर्मनी और रूस दो बड़े देश असन्‍्तुष्ट 
बने रहे ओर चू कि कोई भो लघु राष्ट्र इनका मुकाबला नहीं कर सकता था, 
भत: उन्हें हड़पना और उन पर हावी होना उनके लिये सुगम हो गधा । इन 
दोनों हो असन्तुष्ट राष्ट्रों ने अवसर याकर दुर्बल और साधनहीन राष्ट्रों 
को अपनी आधीनता स्वीकार करने को वाध्य कर दिया । राष्ट्रसंघ इनकी ; 
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ध्रः के प्न नहीं जुट 
गे पर ा रे | गदर लत्रीन साम्राज्यवादी प्रवृत्ति 
ँ ५ गय १६१६९ में ही सम्पन्न हुआ । 

८) संघर्य क्षै नए दौर सी | 
पक बल रिशम्मा बा की का मय 
(६१६ तक अन्तराष्टीय कानून किसी देश गे 58 व ! 
की सम्पस्ति में भेद भानता था कर 3 और उसके वॉगरिकों 
नहीं की जा सकती थ्री । लेकिन ; की (20800 970एथ७। जब्त 
शनुमार युत्ान्त दैश [ 6 एतञएश: के हे हा ने की गई ' जा लिस्यों के 
हि दर कम 8_थ८॥ (07705) अपनी तथा अपने मित्रों 
) राज्य सीमा में किसी शत्रु देश के व्यक्ति की, किसी भी प्रकार को सम्पत्ति 
ते ((एाी४०७०) कर सकता था, और यदि बह युद्ध में विजयी हुआ, 
|; पराजित देश की सरकार को अपने नागरिकों की द्स तरह जब्त की 
गई तम्पत्ति की क्षति-पूर्ति करने के लिये बाध्य कर सकता था। वास्तव में 
पह एक नया दृष्टान्त था । 

(६) तीन विराधी श्रादर्शों के भध्य संघर्ष--वर्साय की संधि में तीन 
विरोधी आदर्शों के मध्य संघर्ष (5वपस्‍88६ एण्वश ॥708 ००॥॥०॥॥६8 
ए०४)३) निहित था | यह संबि बिल्सन के उच्च आदर्शवाद, क्लेमेंधों के 
राष्ट्रवाद और लॉयड जॉर्ज के अवसरवाद (07707ए7ंश/)- में कोई मेल 
ने था। ग्रेट ब्रिटेथ और फ्रांस के हितों में संघ, ग्रोट ब्रिटेन और संयुक्त 
राज्य अमेरिका के मध्य विश्व-नेतृत्व के लिये प्रतिस्पर्धा, जायान. और संयुक्त 
राज्य अमेरिका के मध्य व्यापार-वाणिज्य सम्बन्धी विवाद, और मिनरराष्ट्रों के 
मध्य हुई पारस्परिक गुप्त संधियां प्रजातंत्र- एवं आत्मनिर्णोय के सिद्धान्त 
के मार्ग भें बाधक थी; वर्सायथ की संधि इन विभिन्न हित-सचर्षों की 
तन्‍्तान थी । ', ह 
(१०) विश्वासघाती संधि--वर्साथ की संधि पर जमेनी का सबसे 
बड़ा आलक्षेप यह था कि यह उसके साथ प्रवल विश्वासधघात था। संधि 
की रचता करते समय मित्रराष्ट्रों ने उन प्रततिज्ञाओं का पालन नहीं 
किया जो विल्सन के चौरह सूत्री कार्यक्रम में सन्निहित थीं जमंनी का 
कहना था कि उसने विल्यन के सिद्धांतों और चौदह शर्तों पर आत्मसमर्पण 
किया था, लेकिन वर्साय की संधि में इनका उल्लबन हुआ था। संधि की 
प्रस्तावित शर्तों पर आक्षेप करते हुए जमंत सरंकार ने कह दिया था कि 
“एक सम्पूर्ण जाति को अपनी पृत्यु के आदेश पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिये 
कहा जा रहा है ।” हेरोल्ड निकोलसन (द्ा०8 3संणा०50॥) ने अपनी 
पुस्तक “१६१६ की शांति रचना में स्पष्ट लिखा है-- हे मर 
... “हारी शांति की.शर्तों का निर्णय खुले जाम नहीं हुआ। जिन 
धोपनीयता इस सम्मेलन में बरती गई, उतनी सम्मवतः किसी दूसरे कूटनीतिक 
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सम्मेलन में नहीं बरती गई थी । समुद्रों की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं की 
गई। यूरोप में स्वतंत्र व्यापार की स्थापना करना तो दूर रहा पत्युतत 
पृवषिक्षा कहीं अधिक मात्रा में व्यापारिक चुगियां लगाई गई । राष्ट्रीय 
शस्त्रास्त्रों में भी कमी नहीं की गई $ विजेताओं में जमेन उपनिवेशों का इस 
प्रकार विभाजन किया गया कि उसे व तो उचित ही कहां जा सकता है और 
न स्वत त्र मस्तिष्क पर आधारित एवं निष्पक्ष । विभिन्न क्षेत्रों के निवार्षियों के 
हितों की बात का तो कहना ही क्‍या, उनकी इंच्छाओं का भी खुलकर निरादर 
किया गया है । रूस को राष्ट्रों के सम्रज में स्थान देने से इंकार किया गया 
और उसे निर्वाधक रूप से अपनी संस्थाओं को विकसित करने की स्वत भरता 
भी नहीं दी गई । राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर इटली की सीमाओं की 
व्यवस्था नहीं की गई और पोलौंड के सीमा>द्षेत्र में ऐस अनेक व्यक्तियों को 
सम्मिलित कर लिया गया जिनका पोलिश जाति से निश्चित रूप से कोई 
सम्बंध न था । राष्ट्रंसघ व्यवहार में समन रूप से छोटे और बड़े सभी 
राष्ट्रों को राजतीतिक स्वतंत्रता का आश्ययसन देने में असफल रहा । प्रत्येक 
मामले में जो भी प्रादेशिक व्यवस्थाएं की गई उनको आधार प्रतिद्द द्वी राज्यों 
के विरोधी दावों के बीच समझौता था । वास्तव में संघर्ष के तत्वों को 
स्थायी बनाया गया (7 
स्पष्ट है कि आलोचकों के अनुसार इस संधि सें लगभग उन संभी 

सिद्धांतों की खुलकर अवहेलना हुई जिनकी स्थापना विल्स्नन ने अपने कार्वक्रम 
में की थी | विल्सत के चौदहं सूत्री कार्यक्रम का पालन वर्साय की सब में 

कहां तक हुआ--यह देखने के लिये हमें कुछ विस्तार में जाना होगा । 

वर्साय की संधि श्रौर विल्सेन को चौदह शर्तें 
जर्मनी ने व्यवह्मरत: विल्सन की चौदह शर्तों के आधार पर आत्म- 

समर्पण किया था । लेकिन वर्साय की संधि प्रस्तावित की गई तो उसमें 

विल्सन के सिद्धान्तों की मूलतः अवहेलना को गई और संगीन की नोक पर 

जर्मनी को संधि के मसविदे पर- हस्ताक्षर भी करने पड़े । इस सम्बंध में 

जहां जमेनी ने यह प्रबल आंक्षेप लगाया कि शांति-समभौते में विल्सन की 

सभी चौदह शर्तों को उठा कर ताक” पर रख दिया गया, वहां ब्रिटिश प्रधान 
मंत्री लॉयड जॉर्ज ने ब्ल पूर्वक यह कहा कि संधि में ऐसी कोई बात नहीं है जो 
युद्ध-समाप्ति से पूर्व मित्रराष्ट्रों द्वरा की गई घोषणाओं के प्रतिकूल हो | 
गेथोने हार्डी के अनुसार भी वर्साय की संधि में चौदह शर्तों बे 


हैं शर्तों का अधिकतम 
पालन किया गया* और डा० सेटन वाद्सन के मत में चौदह शर्ों में से केवल 
ये 
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अनेक विद्वानों ने अपना मत उपरोक्त पक्ष के विरोध में रखा । इन विद्वानों 
पहला तक॑ यह है कि वर्साय की संधि में चौदह सूत्रों का उल्ल घन नहीं 
किया गया। गैयोई हार्डी के अनुसार चौदह सूत्रों में केवल पांचवा, सातवां, 
आठवां और तेरहवां--ये चार सूत्र ही जमती से सम्बन्धित थे और इन चारों 
का पालन किया गया । दूसरा तके यह प्रस्तुत (किया जाता है कि विल्सन 
के सूत्र या शर्तें उसके राजवीतिक भाषणों का अ्रंग थीं और उनमें वह 
सुनिश्चितता नहीं थी जो कानूती स धियों तथा समकौतों के लिए आवश्यक 
होती हैं । शर्तों के शब्द इतने अस्पष्ट थे कि उनकी अनेक व्याख्याएं हो 
सकती थीं । उदाहरणार्थ चौथी शर्ते यह थी कि राष्ट्रीय शस्त्रास्तों को 
“घरेल सुरक्षा के अनुरूप निम्नतम बिन्दु” (उ.0ए८छ एणाएऑ ०णार्रं४था 
ज्यों (0०४० 5४४४) तक घटा दिया जायगा ॥ यह “निम्नतम बिन्दु 
बहुत ही अस्पष्ट और लचकोला शब्द था जिसकी विभिन्न राष्ट्रों द्वारा अपने 
हितानुरूप विभिन्न ब्याख्याएं की जा सकती थीं । पांचवीं शर्ते में “औपनिवेशिक 
दावों” ((०0०0गांठ। ०ंथां75) के निष्पक्ष निबटारे की बात थी, लेकिन यह 
स्पष्ट नहीं किया गया था कि निपटारा किन देशों के उपनिवेशों का होगा । 
इसी तरह नवीं शर्तें में इटली की सीमाओं के वारे में “राष्ट्रीयता की स्पष्ट 
पहचाने जाने वाली रेखाओं" ((6ब्ाए ए९ए०शांटवण९ गँ।6४ 0ी ॥400॥- 
4॥9) का वर्शान था, लेकिन रेखाओ्रों वाली यह बात इतनी ग्रस्पष्ठ थी कि पेरिस 
सम्मेलन में इस पर तीच्र विवाद होता रहा । तीध्रा तर्क॑यह है कि विल्सन 
के सिद्धान्त केवल शांति-प्ममकौते का भझ्रंग अथवा गझ्राधार नहीं थे, अपितु 
उनका सम्बन्ध तो सम्पूर्ण मानव जाति से था । ये सिद्धास्त एक देश के साथ 
होने वाली संधि से सीमित नहीं थे । वल्कि विश्व में एक नई व्यवस्था स्था- 
पित करने का वृह्तत्तर उद्दे श्य लिये हुए थे । चौथा तक यह है कि विल्सन के 
सिद्धान्त कुछ भशों में परस्पर विरोधी थे, भ्रत: उनका पूर्णा रूप से पालन किया 
जाना सम्मव न था। इनमें एक तरफ तो ग्रात्मनिर्ंय के सिद्धान्त पर 
बल दिया गया था और दूसरी ओर यह भी कहा गया था कि शांत्ति 
समभौता वास्तविक न्याय (855ध7627 उए560०८) पर झाधारित होना 
चाहिये । उद्ाहरगार्थ संधि की धारा €० द्वारा आस्ट्रिवा एवं जमेंनी के सम्मेलन 
पर प्रतित्रन्ध॒ लगाया गया था जबकि ग्रात्मनिर्णय के सिद्धान्त के अनुसार 
उन्हें यह अधिकार देना चाहिये था। चू कि यहां श्रात्मनिर्णय का सिद्धान्त 
लागू करने से वास्तविक न्याय को क्षति पहुंचती और चेकोस्लोवाकिया की 
सुरक्षा खतरे में पड़ जाती (वाद में ऐसा ही हुम्र), श्रत: संधि में आस्ट्रिया- 
जमंनी के सम्मेलन पर प्रतिवनन्‍्ध की व्यवस्था आत्मनिग्ंय के भिद्धान्त के 
प्रतिकूल होते हुए मी की गई। पांचवा तक यह है कि विल्सत क्री चौदह 
शर्तें जमंनी द्वारा स्वीकार की जाने से पूर्व हो अनेक महत्वपूर्ण संभोधनों, 


ह अन्तर ष्ट्रीय सम्बन्ध 


इसवों को मिकार हो चुही थीं। लॉयड जॉज और क्लेमेंसो ते पहली 
शत की स्यास्या करते हुये कहा कि इसका अर्थ गुप्त संधियों का निषेध है, 
प्न्भर्ना पर प्रतिवन्ध लगाना । समुद्रों की स्वतन्त्रता की 
सी शोर प्षह्ि पूनि की सातवीं-आत्वीं शर्त में मी उतके द्वारा कुछ 
प्विधत किये गे । छुठा सर्क यह है कि विल्तन की शर्तों का पालन न 
हल इंव झारोपष लगाने वाले जमनी ने हिटलर के नेतृत्व में स्वयं भ्रमेक 


द १2] 
#++ 7 


कल गीटिम सदियों को तोड़ा। जमेन अधिनायक हिटलर ने न केवल 
हाय का झारोपित' साथ का उत्लघन किया, बल्कि उन सपधियों की भी 


कप 


धयाटदनो थो नी. अर्मनी मे स्वेच्छा से स्वीकार की थीं । प्रौर तो और 
दटमर मे ऋम थे माय १६३६ में किये गये प्रनाक्रमण समभौतें तक को तोड़ 
था । रस परिस्थिति में जमंनी को 'विश्वासघात' की दुहाई देने का कोई 
इपपर मंदी था । उसके लिए यह शोमरीय नहीं था कि वह विल्सन के 
लिद्वासतों के उत्तपन का आरोप लगाए | 


धाग्लन में, बिल्तन की चौदह शर्तों का विश्लेषण करने से हम जिन 
दर्णिमों पर पहुंचते हैं वे संक्षेप में इस प्रफार हैं-< 
(१) पहली शर्ते खुली संधियां करने की थी । यह इस दृष्टि से परी 
(६ छि यह व्यवस्था की गई कि सविष्य में किसी भी संधि को गुप्त नहीं रखा 
दायगा, सभी संधियों को प्रकाशित कर दिया जायगा । वर्साय की .संधि 
भी पारा १८ में यह उल्लेख था कि राष्ट्रसंघ के सब मिल अपने द्वारा 
किये गये झ्न्तर्राष्ट्रीय समभीौतों को संघ के रजिस्टर में फोरन दंजे करायगे 
तथा संघ के कार्यालय द्वारा इन्हें प्रकाशित किया जायगा । कि 
(२) समुद्रों की स्वतन्त्रता की दूसरी शर्ते की पति वहीं हुई ) विराम- 
संधि से पहले ही मित्रराष्ट्रों ने इसे श्रस्वीकार कर दिया शा । 
(३) तोसरी शरद व्यापारिक प्रतिबन्ध श्रौर चुगियां हटाने से 2 
'थी | इसक यद्यपि अनेक देशों हारा पालन नहीं किया गया, तथापि वस 
में यह व्यवस्था थी कि राष्ट्रयंध इसके सब 


न 
सदस्यों के लिये यातायात एवं आवागसन के मार्गों की स्वतत्त्रता तथा सुरक्षा 


'की संधि की बारा रे३े (ई) 
की. व्यवस्था करने का कार्य करेगा । इसी बात को ध्यान में रखते हुए धारा 


३३१-६२ हारा विभिन्न जल-मार्मों एवं नदियों का भन्तर्राष्ट्रीयकरण किया 
गया । हे निदस मम 
(४) चौथी शर्त शस्त्रास्तर घटाने की थी | यद्यपि इस शर्ते का वावः 

» हम्मा किन्‍्तु इसके लिये वर्साय की संधि को दोष नहीं दिया जा 82५ 
न के संधि की घारा ८ के अनुसार नि:शस्त्रीकरण को लागू करने के 
बयोंति सें। 


दायित्व गे कौंसिल सिल पर डाला गया 
ताने हे 
) 


) 


शान्ति-पतमझौता दे 


पराजित राष्टों की सैन्यशक्ति सीमित करके संधि में इस दिशा में पहला 
पग उठाया गया, लेकिन निःशस्त्रीकरण सम्मेलनों की विफलता के कारण 
समस्या का समाधान नहीं हो पाय। । 


(५) उपनिवेशों के निष्पक्ष एवं न्‍्यायपूर्ण विभाजन की पांचवी शर्तें 
के अनुसार जर्मनी एवं टर्की के उपनिवेश तथा साम्राज्य छीवकर राष्ट्रसंघ 
को दिये गये। राष्ट्रसंव ने इनका शासनाधिकार (ऐर्शआ040०) ग्न्य विभिन्न 
देशों को दिया । हार्डी के मतानुसार यह व्यवस्था विल्सन की शर्तों के अचु- 
कल थी । 

(६) रूस से जमेन सेनाएं हटाने तथा उसे संव में शामिल करने के 
लिये निमंत्रण देने की छठी शर्ते भी पूरी हुई। जर्मनी ने रूस पर ब्रंस्ट- 
लिटोवस्क की संधि की जो कठोर शर्तें लादी थीं, उतसे रूस को मुक्ति मिली 
झौर रूस बाद में संघ का सदस्य बना । 

(७) बेल्जियम की स्वतन्त्रता की सातवीं शर्ते पूरी हुई । 

(८) आठवीं शर्ते के अनुपालन में अल्सेस-लीरेन फ्रांस को लौटाने की 
व्यवस्था की गई। 

(६) नवों शर्तें, जो इटली के राष्ट्रीय सीमान्त बनाने की थी, पूरी 
नहीं हुई, क्योंकि इटली को दक्षिणी टिरोल के ढ़ाई लाख आस्ट्रियन, जमेन 
तथा इस्ट्रिया प्राय:द्वीप के ५२ प्रतिशत युगोस्लाव दिये गये । 

(१०) दसवीं शर्ते आस्ट्रिया-हंगरी की पराधीन जातियों को स्व 
तन्त्रता देने की थी | यद्यपि यह शर्ते पूरी हुई, किन्तु इसके साथ कुछ जमेनों 
और मगयारों को विदेशी शासन में रख दिया गया | 

(११) ग्वारहवीं शर्ते के अनुपालन में बाल्कान राज्यों की व्यवस्था 
की गई। 

(१२) ठर्की से सम्बन्धित बारहवीं शर्त का पालन नहीं हुआ । इसके 
तुर्कों से भिन्न जातियों द्वारा बसे हुये प्रदेशों को स्वतस्त्र नहीं किया गया 


बल्कि राष्ट्रसंघ के आदेश से मित्रराष्ट्रों ने इन पर शासन करना शुरू कर 
दिया । 


(१३) समुद्री मांगें वाले स्वतस्त्र पौलण्ड के निर्माण की तेरहवीं 
शर्ते पूरी हुई । 


(१४) राष्ट्रसंच के निर्माण की चौदहवीं शर्ते भी पूरी हुई । 
विल्सन की चौदह शर्तों के पालन-अ्रपालन के उपरोक्त विश्लेषण के 


जे दे में लंगसम (.2785आ॥) का यह मत उल्लेखनीय है कि इन शर्तों 
में पांच (७, 5, ११, १३, १४) का पालन हुआ, चार ( ५,६;९६,१० ) 


घसमयि को सान्ध का प्रीचित्य 

दइमाय का संधि के दोपों श्रौर उस पर लगाये गये कटु प्राक्षेपों को 
काजल मे. दब सकते, प्रस्ते उठता है कि क्या वसाय की संधि वस्तुतः एकदम 
खिल चंषा परे: भम्याययुक्त भी । बया इस संधि का कोई औचित्य नहीं 
दा * छोर क्या याए मारतव में उस निन्‍दा की अधिकारिणी थी जिसकी 
थे पर प्रत्येक दिशा से वर्षा की गई ? यदि औचित्य का अर्थ केवल 
विन्यम के भाषणों को धल पनीय अनुरूपता” लिग्रा जाय तो अवश्य ही 
था कया जा सता है कि संधि जर्मनी के प्रति कुछ श्र शों में अन्यायपूर्ण 
पी । पट संधि इसलिये भी अन्यायपुर्णा थी क्योंकि इस संधि के निर्माताओं 
की मूल भावना जर्मती को कुचल डालना था, न कि जमनी के साथ न्याय 
मारमा । दी० ई० जेसप (7. 2. 3०६४००) ने अपनी पुस्तक “776 77४७/ए 
3 एटा5225, ७85 3/ उंप्र४/ ?” में टिप्पणी करते हुए लिखा है कि सचाई 
यहू थी कि विल्सन के भाषणों की स्वीकृति देते में मित्रराष्ट्रों ने जर्मनी 
से!कुछ प्रण किये थे जिन्हें उन्होंने पूरा नहीं किया और सम्मवतः युद्धविराम 
क्ले समय प्रण करते हुए भी उतका इरादा प्रणों को पूरा करने का नहीं था । 
इसके एकाधिक कारण थे। प्रथव तो उनका विचार था कि तत्कालीन 
उत्ते जनापूर्ण बाह्य एवं मानसिक अवस्थाश्रों में कुछ वचन पूरे नहीं किये 
णा सकते थे, दूसरे, उन्हें विश्वास था कि जर्मनी ज॑से देश से व्यवहार करते 
समय यही उचित है कि कुछ वचनों का पालन नहीं किया जाय, और तीसरे, 
वे इस वात से भी परिचित थे कि निर्देयता, छुल-कपट एवं बेईमानी से युद्ध 
करने . वाले जमंती ने विल्सन के माषाणों का सहारा इसलिये लिया था कि 
बह इसकी आड़ में पराजय के परिणामों से बच जाय । हा 
वर्साय की संधि उन नीतिज्ञों की दृष्टि में असहनीय नहीं मानी जानी 
घाहिये जो परिस्थिति के अनुसार कार्य करना नैतिक समभते हैं। श्री हा 
ते इसी धारणा का अनुसरण करते हुए कहा कक और ठोस वर हे 

कोण से न्याय का प्रश्व उन परिस्थितियों में भ्रौर 50200 के प्रकाश 


ना 
अनकनन-नननानननाा।। 


पु द्राहव।+ में 0१0 8॥706 49, 9, 826 34. 


शान्ति-समभौता ६४ 


विचारा जाता चाहिए जिनके अन्तगत मित्रराष्ट्र रहे और उन्होंने शान्ति- 
निर्माताओं के मुख्य उ्द श्यों एवं कार्यों तथा संसार की आ्रावश्यकताओं को 
कार्यान्वित किया। शांति-निर्माताओं को किसी एक विजेता को नहीं अपितु 
झ्रनेक विजेताओं को संतुष्ट करना था 4 विजित पक्ष में केवल एक जमेंनी 
था जिसे केवल स्वयं के हानि-लाम की चिन्ता थी जबकि विजेता पक्ष में २७ 
राष्ट्र थे जिनके ब्थाथें कितने ही विषयों पर विषमतापूर्णं और भश्रसमान 
थे। इन परिस्थितियों में समभौते का सम्भावित रूप लाने में ही महान्‌ 
कठिनाईयों फा सामना करना पड़ा । उदाहरणाय्े फ्रांस अपने से अपेक्षाकृत 
अधिक बड़े और ग्रौद्योगिक दृष्टि से अधिक समृद्ध पड़ौसी देश जमंनी से 
अपनी सुरक्षा वनाथे रखने के मामले में यथा्थंवादी था चूक्रि जमंनी ५० 
वर्ष में दो बार उसके प्रदेश पर आक्रमण कर चुका था । फ्रांस से भिन्न, इग्लौंड 
जमंनी को फिर से यूरोप में उसके पुराने आथिक जीवन स्तर पर लाना 
चाहता था, क्योंकि युद्ध तक वह इंग्लण्ड का एक सबसे बड़ा ग्राहक और 
सामग्री की पूर्ति करने वाले सर्वोच्च देशों में से एक था । इधर इटली की 
महत्वाकांक्षाएँ प्रधानतः भू-मध्यसांगरीय प्रदेश (776 )९०४॥८78697) ) 
पर टिकी हुई थीं और ये फ्रांस तथा ब्रिटेन के विरुद्ध जाती थीं। रूमानिया 
ग्रीस और अरखब में से प्रत्येक ने कुछ निश्चित हुए मूल्य वर (4॥ 3 5090- 
[8(९०0 970०) पर युद्ध में प्रवेश किया था भ्रौर यह मूल्य किसी-न-किसीं 
प्रकार चुकाना था। इसके अतिरिक्त मित्रराष्ट्रों के युद्धकाल में दवाव के 
समय किये हुए पहले के कुछ प्रण थे और साथ ही कुछ ऐसे पूर्णा सत्य थे 
जिन्हें पूरा करना उसके लिये अनिवार्य था ॥” 


संधि के श्रौचित्य पर बल देते हुए लॉयड जा ने कहा था कि 
यह संधि बदला लेने के लिये नहीं की गई थी । उसके शब्दों में-"जर्मनों ते 
युद्ध का समर्थन किया, श्रतः यह श्रावश्यक हो जाता है कि जो राष्ट्र श्रकारण 
ही श्राक्रान्ता बन जाते हैं उन्हें यही शिक्षा मिलनी चाहिये, श्रौर पड़ौसियों 
पर हमला करने वालों के भाग्य पर ऐसी ही मोहर लगनी चाहिये ।” गैथोने 
हार्डी ने भी इन्हीं विचारों का प्रदल समर्थन करते हुए यह मत प्रकट किया 
कि “वास्तव में पहले कभी मी ऐसे उच्च ग्रादर्शों पर श्राघारित कोई संघि- 
पत्र बना ही नहीं है ।” “विल्सन के सिद्धान्तों का इसमें मिचों पाया 
जाता है, किसी भी अभ्रश में उन रिद्धान्तों से हम भंटके नहों। इस संधि में 
किसी अन्तर्राष्ट्रीय श्रणांति तथा असुरक्षा के कण भी नहीं मिलते 


संधि के पक्ष में युक्तियाँ उपस्थित करते हुए रस आरोप का खण्टन 
किया जाता हे कि जिस प्रकार प्राचीन काल में रोम ने कार्थेज को जीत कर 
उसका समोन्मूलन किया था उसी प्रकार इस संधि में जमेनी को विनप्ट 


5६ 
। अन्तरंष्ट्रीय सस्वन्ध 
हे का प्रयत्त किया गया, था| हां, यह अवश्य है कि राष्टयूति विल्मन के 
हक बा ह< अ्रभाव होते से हो यह संधि अधिक कठोर नहीं हो पायी । 
ओऔचित्य को दश्शति हैए इतिहासकार हॉल तथा डेवित 


( मिथ शात 082ए65 ) में सत्य ही लिखा है-- - 


ट्रियनो की संधि में चेकोस्लोवाकिया द्वारा मांगा गया हंगरी के मैदान में होकर 
गुजरने वाला तंग रास्ता या गलियारा उसे दे सकती थी और इस प्रकार 

श्रास्ट्रिया तथा हंगरी को ध्थक एवं य्रूगोस्लाविया तथा चेकोस्लोबाकिया 
पे कर सकती थी। पर इसमें इस तरह की बेहूदी वाते नहीं की गई । ग्रतः 
यह कहना अत्युक्तिपूर्ण है कि यह कार्थेज जैसी शांति-संधि थी | कार्येज का 
विध्वंत्त कर दिया गया था, उसकी मिट्टी में तमक मिला दिया गया था । 
पराजित जमंन्री के साथ उससे कहीं अच्छा बर्ताव किया गया था जो जर्मन 
लोगों ने ब्रे स्ट-लिटोवस्क की संधि में रूसियों के साथ किया था। वर्साय की 

संधि में विजेताओं अथवा निर्माताओं नेव केवल जर्मनी का विध्वंस नहीं 
किया किन्तु अपनी शर्तों की कठोरता कम करने के लिए दो उपायों को 
व्यवस्था की भी -करदी-पहला.उपाय तो क्षतिप्रति आयोग की नियुक्ति थी 
जो उसके हजने की रकम को कमर कर सकता था और दूसरा उपाय राष्ट्र 
संघ था जो इसके अन्य ग्रव्याथ हटा सकता था 7? 


वर्सा० की संधि पर आलोचलाग्रों को वर्षा करते समय उस वाता- 
बरणु की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये जिसमें कि इसने जन्म लिया था । 
जैसा कि ज़ेस१ ने लिखा है--“बातावरण भी, जिम्में संधि-निर्माताग्रों यो 
कार्य करना था, समान रूप से प्रतिकूल था । यद्यवि वे विजेता थे किल्नु दीर्ष- 
कालीन युद्ध से प्रायः शक्ति-क्षीणः हो गये थे और उनमें ग्राधात थी बढ़ 
भावना उबल रही थी जो उतर पर युद्ध थोपे जाने तथा युद्ध में जर्मनी द्ाा 
निर्मम क्र रतापूर्णा ढंग अपनाने से पैदा हुई थी। सभी घाव प्रमी कण्गे ईं 
ये और स्वभाव कन्नह यूक्त थे। सम्मेलन सम्पूर्ण संसार का देश गा ड! 
जिसमें सम्पूर्ण प्रतिनिधियों ने ऋर दमनकर्त्तात्रों के हाथों में या युद्ध रे 
विधिवत्‌ अनुशासनों से मुक्त हुए अनेक देशों की लड़णड़ाती हुई 888 
को चलचित्र रूप में देखा ।” वस्तुत: ऐसे बीज और ऐसी भूमि मैं दा 
पंधि से श्रच्छे उत्पादन की ग्राशा भी नहीं की जा सकती थी । 
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यदि युद्ध के विस्तार और आतंक को ध्यान में रख जाय तो संधि 
के नियमों को उतना कठोर नहीं कहा जा सकता जितना - आलोचक प्राय: 
बताते हैं। यहां पुन: जेसपव को उद्धुत करते हुए हम कह सकते हैं कि 
“जमंनी कमी कुचला नहीं यया, केवल उसके सम्बद्ध रूप से छोटे से 
झौर युद्ध नीति के अनुसार निश्चित भाय पर अधिकार किया गया ।” भ्रल्सेस- 
लोरेन, ए्लेसविग, पोलौण्ड का जमंनी से लिया जाना न्‍्यायोचित था। यदि 
मूल निवासियों के साथ किये ग्रये दुव्यंवबहार के बाद भी जमेनी को उसके 
'उपनिवेश लौटाये जाते तो यह एक नीच प्रकार का विश्वासघात होता । 


वर्ताय की संधि के पक्ष और पिपक्ष में जो कुछ भी कहा जाय परन्तु एक 
यह महत्वपूर्ण बात तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि इस संधि के द्वारा भविष्य 
में युद्ध ठालने की दिशा में एक कदम उठाने की कोशिश की गई और संसार 
में शांति स्थापना के लिये राष्ट्रसंघ जैसी संस्था की नींव डाली गई । इस 
तरह एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया गया जिमके द्वारा युद्ध को तथा 
उसके कारणों को दूर किया जा सके । इस संधि द्वारा विश्व को एक नवीन 
मापदण्ड प्राप्त हुआ जिसके द्वारा राष्ट्रों की कूटनीतिक चालों की आलोचना 
झौर सराहना होने लगी तथा सैद्धांतिक रूप से उन सिद्धांतों को पोषण 
मिला जो विल्सन के सिद्धांतों में सब्निहित थे । अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने 
के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ आ्रादि संस्थाओं का निर्मारण क्रिया गया । 
यद्यपि राष्ट्रसंघ श्रपने कार्य में सफलीभूत नहीं हुआ, फिर मी श्रन्तर्राष्ट्रीय 
भगड़ों को न्याय के आधार पर त्य करने की चेष्टा आरम्भ हुई | हमेशा 
कार्यों के पूर्व विचारों का जन्म होता है । मन्थन द्वारा विचारों की सा्थकता 
स्पष्ट होती है और तव विचार कार्यों में परिणत होते हैं। इस दृष्टि से 
वर्साय की संधि को नवीन दृष्टिकोण, नवीन सिद्धांत, नवीन विचार आर 
नवीन व्यवस्था के स्वरूप की जननी कहा जा सकता है। दोषपूर्ण होते हुये 
मी यह संधि महत्वपूर्ण है क्योंकि “संतार के इतिहास में यह एक नये मार्ग 
की सूचक थी ॥7! * 
वर्साय संधि की विफलता और द्वितीय महायुद्ध 


वर्साय की संधि “म्क्‍्कारी, घृणा, प्रतिकार की भावना, आदर्शवाद 
श्रौर मोतिकवाद का अद्भुत सम्मिश्रण थी।” उसे नैतिक शब्दावली का 
झावरण पहनाया गया । उत्तमें की गई व्यवस्थायें उसकी भाषा से मेल नहीं 
खाती थीं । वर्साव की संधि शांति को व्यवस्था न होकर अप्नन्तोष की जनक 
थी झ्लौर आलोचकों के अ्नुसा र, उपक्े मूल में दूसरे, महायुद्ध के बीज विद्यमान 
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पे । इसी-के कारण जमैंती में: नाजीवाद भर इटली में फासिस्टवाद के उदय 
को विशेष प्रोत्ताहन 'मिलां व ० 2, 

४ */ वर्साय की संधि का उद्देश्य यूरोप में स्थायी शांति स्थापित करना 
था किस्तु हुआ यह कि इसमें बीज रूप में विद्यमान विवाक्त बीज २० वर्ष के 
मोतर ही विशालकाय विष-वृक्ष बतकर द्वितीय महायुद्धं के रूप में माववतां 
के महा विनाश पर उतर आराया। 'संधि के ठीक २० वर्ष २ महीने ४ 
इित वाद संत्षार प्रथम महांयुद्ध से मी प्रेचिक भीषशे युद्ध को अन्ति- 
ज्वालाओं में फंस गया । वास्तव में १६९१६ में संधि पर हस्ताक्षर होने के 
बाद से ही भावी रक्तपात और विनाश के. ताण्डव नृत्य की शुरुआत हो गई । 
दोनों महायुद्धों के मध्यवर्ती काल: में संधि की व्यवस्थाओं को वोड़ा-मरोड़ा 
बाता रहा और इस तरह संतार द्वितीय महायुद्ध की झ्ोर जाने-अ्तजाते 
बढ़ता रहा। _. ., ५9 

इस संधि के अनेक भाग मित्रराष्ट्रों की सहमति, उपेक्षा शोर विरोध से 

हंशोधित और भंग होते चले गये और : जर्मनी ने.संधि को व्यवस्पाप्रों को 
हुकराने में कोई कसर नहीं छोड़ी । इस कथन में वस्तुतः कोई अंतिशयोक्ति 
तहीं है कि संत्वार में किती भी संधि में इतनी तीम्र गति के साथ संगोधन 
और तोड़-मरोड़ नहीं हुये जितने कि इस संधि में किये गये । १६२६ ई० में 
जब जर्मनी को राष्ट्रसंध की सदस्यता दी गई तब संधि के प्रथम गाग में 
संशोधन किया. गया । युद्ध-अपराधियों सम्बन्धी सातवां माग कमी नी ठीक से 
क्रार्यात्वित नहीं हो सका जमेन सम्राट विलियम द्वितीय और अनेक अन्य 
युद्ध-अपराधी दण्डित नहीं किये जा. सके । केवल १२ व्यक्तियों फो साधारण 
दण्ड दिये गये ।. क्षेति-पूर्ति सम्बस्धी आठवें माग की व्यवस्थाओं में पहले तो 
संशोधन .किया गया और बादमें उनका भी परित्याग कर दिया गया । यह नाग 
वास्तव में कभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ । क्षतिपूर्ति की रकम को बप्र ले १६२१ 
में क्षत्िपूर्त आयीग ने, १६२४ में डावेस कमेटी ने, १६२६ गया कमेदी ने 
और १६३१ में हुवर कमेटी ने क्रमश: कम्र कर दिया । अल में (६३२ में 
लोजान सम्मेलन द्वारा क्षतियूर्ति के प्रश् कों ही समाप्त कर दिया गया । 
१६२० से लेकर १६३१ तक जमंती ने २९ अ्व ५5 हा 
स्रार्क (00 ४क्षा5) 'मित्राष्ट्रों को हजनि के रूप में दिये, विन्दु 
लिये उसने अमेरिका से इससे लगमग दुगनी रकम उधार ले ता हे 2 
की अधिकांश धतराशि वापिस कमी नहीं लीटर है 
ग्यारहवें भाग में भी पहले अनेक ॥ किये गये और हर 860 हि 
त्याग कर विया गया। चौदहवें अव्याय में दी गई गारखिव्यों । ० हे । 
वे उतकी अवधि से पांच वर्ष पूर्व ही १६३० में मास हू हा ' 
५५५५ ३६ में हिटलर ते पांचवे भाग की उस मर्यादाओं वी 
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दिया जो जमंव सेनाओं को सीमित करने वाले निःशेस्त्रीकरण से सम्बन्धित 
थीं। १६३६ में-उसने राइनलॉड में जर्मन सेनोयें भेजकेर राइन प्रदेश के 
अमैनीकरण सम्बन्धी उमवन्धों को दफना-दिया | १६३५ से १६३८ के बीच 
जर्मनी ने सन्ध्रि के वारहवें भाग की कंटु आलोचना की और नदियों के अन्तः 
राष्ट्रीय, नियन्त्रण श्रादि से सम्बन्धित व्यवस्थाओं को भंग कर दिया । इसी 
अध्य चीन- पर जायाने- के आक्रमण और अवीसीनिया पर इटली के आक्रमण 
द्वारा यह भी सिद्ध हो गया कि तेरहवें- अध्याय द्वारा स्थापित राष्ट्रसंध 
अप्तफल हो गया था । संक्षेप में यह कहना चाहिये कि १६३७ तक वर्साय की 
सन्धि के प्रादेशिक व्यवस्थाओं वाले दूधरे, तीसरे और चौथे भाग ही अखण्डित 
बल गणे और शेप सब. निष्फल:हो गये । इन बचे हुये भागों को भी हिटलर 
ने पश्चिमी शक्तियों की उपेक्षा और सहमतिः से भंग कर दिया । उसने मार्चे 

३८ में आस्ट्रिया क्राःः जमनी के साथ एकीकरण कर दिया, सितम्बर 
१६३८ में चेकोसलोवाकिया का अंग>भंग कर दिया और भार्च १६३६ में 
वोहीमिया तथा मोराबिया पर अधिकार करके संधि के विभिन्न अंश 
तोड़ डाले । अन्त में जब हिटलर ने वर्साय की सन्धि का पोलिश गलियारे 
एवं. डेल्जिंग सम्बन्धी व्यवस्थाओं को भंग. करते के उद्देश्य से पोर्लोड पर 
आकमरं, किया तो द्वितीय महायुद्ध का श्रीगणंश हो गया । 


स्पष्ट है कि वर्साय की संधि के उंन्मूल की प्रक्रिप्रा का अन्त द्वितीय 
मगहायुद्ध में हुआ । प्रश्न यह उठता है कि ह्विंतीय महायुद्ध के श्रीगंणेश के 
लिए वर्साय की संधि को दोषी ठहराया जां संकतां है । इसके पक्ष में यह कहां 
जांता है कि इस संधि की जैसी कठोर और अपमानजनक शर्तों को कोई भी 
स्वाभिमानी राष्ट्र एक लम्बे समय तक के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता था । 
जमंनी जंसे स्वाभिमानी राष्ट्र के लिये इस तरह की आरोपित संधि कोई 
सवक' नहीं हो सकती थी । संधि के द्वारा आरोपित घोर अपमान से प्रता- 
ड्ित स्वाभिमानी जमेनी के लिए यह स्व्रामांविक था कि वह भविष्य में युद्ध 
द्वारा अपने अपमान को धोने का प्रयत्न करे | इस तरह भावी युद्ध के बीज 
तो १६१६ की इस संधि के द्वारा ही वो दिये गये थे। पेरिस के शांति- 
सम्मेलन की सबसे बड़ी 'सफलता' यह थी कि उप्तते एक ऐसे विप-वक्ष के 
बीज का आरोपण किया जो १६३६ में एक विद्याल संहारक वृक्ष के रूप में 
परिवर्तित हो गया और उसके कट फलों को यम्पूर्ण संमार को बुरी तरह चखता 
पड़ा । ? चू कि जमेनी बुद्ध में पराजित हो चुका था, और अमहाय था ब्रत 
वर्साय की संधि पर उसे हस्ताक्षर करते ही पड़े | लेकित एज वर्गर ने विराम 
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संधि के समय ही कह दिया था-“जर्मन जाति कष्ट सहेगी परन्तु मरेगी नहीं ।” 
संधि की शर्तों को जमंत्री पर लादते समय और शर्तों के प्रालत के लिये कठोर 
नियन्त्रसों की व्यवस्था .करते समय- लॉयड जॉर्ज का विचार था कि “६० 
वर्ष तक जभंनी का उत्थान नहीं हो सकता, लेकिन जर्मनी के भय से सर्देव 
प्राशंकित रहने वाले फ्रांण के नेता क्लेमेंसो ने १६१६ में ही यह मय व्यक्त 
कर दिया-“में जो कहुता हूं' उसे ध्यान से सुनो । छह महिने में, एक साल में, 
पांच साल में जब के चाहेंगे पुतः हम पर श्राक्रमछ करेगे ।” फ्रांस का यह 
भय अस्तृतः सत्य सिद्ध हुआ और जर्मनों ने एक्र वार फिर फ्रांस को रौंद 
डाला । इस समभौते पर भाषण करते हुए लाडे ब्राइश्न ने लार्ड समा में वह 
सम्मति प्रकट की थी--“शांति, केवल सन्‍्तोष के द्वारा आ सकती हैं। इन 
संधियों का परिणाम राष्ट्रों को असन्तुष्ट बनाना है। इससे विद्रोह और बुद्धों 
के लिये भूमि तैयार होगी ।” संधि के अवसर पर मार्शल फॉँच (00) 
ते भी कहा था कि “वर्साय की संधि, संधि नहीं ग्रपितु २० वर्षों के लिए 
एक विरास-स थि है ।/? फॉच की भविष्यवाणी संचमुच २० वर्ष वाद फलित 
हो गई । 

: इसमें कोई सन्देह नहीं. कि हितीय विश्वयुद्ध के लिये वर्साव की 
भ्रन्यायमूलक और अपमानजनक संधि एक सीमा तक उत्तरदायी थी, क्म्तु 
साथ ही मित्रराष्ट्रों की परस्पर विरोधी और संधि की शर्तों का कठोरता- 
पूर्वक. पालन न करवाने की नीति भी कम उत्तरदायी न थी । प्रधिक सत्ता १0 
यही है कि युद्ध का वास्तविक कारण इंगलंड और फ्रांस की तुप्टकरय | 
नीति ही थी । यदि संधि की शर्तों का कड़ाई से पालन कराया जाता हु 
ः श्षप्ेनी को यह अनुभव हो जाता कि वह युद्ध में न केवल हारा ही है भरत] 
भविष्य में कोई युद्ध लेड़ना उसके लिए स्वयं के महा विनाश का निमन्त्रण हो 
होगा | १६३६ में जब हिंदलर ने राइनलौंड के अरसनीकरण का उपबन्ध भंग 
किया तभी 'इ गले ड और फ्रांस सरलतापूर्वक उसकी प्राक्षमक प्रायांक्षाप्रा 
का दर्मत क्र सकते थे । लेकिन उन्होंने ऐसा न करके हिदिलर के भाहित कं 
प्रोत्साहन दिया और अभ्त्यक्ष हप से उसकी शक्ति में वृद्धि की । गंधि ० 5 ' 
को तोड़ने के प्रति मित्रराष्ट्रों ने जित उपेक्षा, उदामीनता, प्रद्धल ममदत दा 
नपु धकता का प्रदर्शन किया, उससे उत्साहित होकर हिटलर एक के बाद है 


| ॥ | घट ६ |] ः >_ 


(० ॥87 5 पर. णाड: कि 
0 4 ॥00 96४ : किए रैटर हक 
#टंटे >> 
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शान्ति-समझौता ३१ 


प्रदेश हड़पता चला गया और उसने द्वितोय महायुद्ध छेड़ने को मूर्खतापूर्ण 
हिम्मत कर डाली । ल॑गसम ([॥8527॥) के मतानुसार “१६९१८ में अपनी 
मीषण हार के केवल २१ वर्ष बाद ही जमेरी को इतिहास का सबसे बड़ा 
युद्ध छेड़ने में समर्थ बनाने का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि शांति सम- 
* भौते को बनाये रखने के लिये ग्रंट ब्रिटेन और फ्रांस ने विभिन्न तीति-मार्गी 
का अ्रवलम्बन किया 4 अंग्रेजों ने १६२० के बाद व्यापारिक हितों की दृष्टि 
से (मृदु) नीति का तथा फ्रेंच लोगों ने जमेसी को निर्बेल बनाये रखने के 
लिए दूसरी (कठोर) नीति का आश्रय लिया । १६२०-२१ के बाद प्रत्येक 
जमेन-फ्रंच विवाद श्रन्ततोगत्वा ब्रिटिश-फ्रंतच्त विवाद बन जाता था और 
इससे जमेंनी को लाम पहुंचता थां। 


शांति समभ्ोते की भ्रन्य संधियां 


यह बताया जा चुका है कि पेरिस के शांति-सम्मेजन में जर्मनी के 
अतिरिक्त अन्य पराजित देशों के साथ भी विभिन्न संधियां कीं । इन संधियों 
को वर्साय की संधि की भांति ही अपने-अपने उस स्थान-विशेष के नाम से 
पुकारा गया जहां उस पर हस्ताक्षर हुए । ये सांघियां, जो शांति-समभौते 
का ही भाग थीं, निम्नलिखित थीं---- 
- सेन्‍्ट जर्मेन की संधि, 
« न्यूइली की संधि, 
 ट्रियनों की संधि, 
सेत्र की संघि, तथा 
. लोसाने की संधि । 

ये सभी संघियां वर्साय की संधि के 'समूत्ते पर हीकी गई. । ड्न्हें 
बनाने का श्रेय पांच व्यक्तिपों की एक परिषद को था जिसमें 'चार बड़े राज्यों 
का एक प्रतिनिधि होता था और जिसका प्रधान क्लेमेन्सो था.) ह 

(१) भास्ट्रिया के साथ -सेन्ट जर्मन की संधि (प९आए ० 5६. 
(शथगरश्श0, 99 )--आस्ट्रिया ही एकमात्र ऐसा वफादार साथी था जिसने 
जमंनो का ग्रस्त तक साथ दिया। थ्रुद्ध में पराजित होने के बाद/|आस्ट्रिया- 
हंगरी साम्राज्य का पतन हो गया और इस साम्राज्य के खंडहरों में से जछ 
नवीन राज्यों का उदय हुआ । जब पेरिस शांति-सम्मेलन का समोरस्भ ह्भा 
तो सम्मेलन के समझ इन नवोदित राज्यों को झास्यता प्रदान करने का प्रश्न 
उपस्थित हुआ और वर्साय की संघि के नमूने पर ही पेरिस के # 
हर नामक स्थान पर आस्ट्रिया के साथ एक संधि सम्पत्त की 
जमे न की इस संघि पर हस्ताक्षर १० सितम्बर १६१६ को 


हुए य, 
अन्त जन तानतक अकलिनतज - सती १५ + क 3० 


ाश् 


ख्र्व न आम 2० 





है भ्रत्तर्राष्ट्रीय सम्वन्ध 


गया था। इस संधि की सबसे बड़ी विशेषता आ्रस्ट्रिया-हंगरी के पुराने विज्ञान 
साश्राज्य का. विभाजन करता ओर. इसमें : हिसस्‍्पा मॉगले वाले ५: देशों--- 
चेकोस्लोवाकिया; पोल ड, युगोस्लाविया, इटली और रूमानिया के दावों को 
सन्तुष्ठकरना.था। ५, ४ ४४ 5 “८ 65 ह 
... सम्मेलन में महाशक्तियों के सम्मुख आस्ट्रियां-हँगरी के धूप 
साम्राज्य और नवीन परिस्थितियों से सम्बन्धित दो महाति कार्य थे । प्रयन 
तो छः हे इस साम्राज्य में बसी जैक, स्‍्लाव, पोल, सर्वे, इंटालियन, _ झूमानी 
हि आदि विभिन्न जातियों की राष्ट्रीय महत्वांकांक्षाओं की पूर्ति करनी थी ! 
/* दूसरी ओर, आास्ट्रियत साम्राज्य का एक ऐसा न्यायपूर्ण विभाजन करना था जो 
यूरोप की शांति को सुरक्षित रखने में सहयोगी सिद्ध हो । यद्यपि इस्त कठिन 
. कार्य को अधिकांशतः विशेषज्ञ समितियों ते पूर्ण किया, क्षित्तु अवेक वार 
ऐसे भी अवसर प्रस्तुत हुए जब इस सम्बन्ध में चार बड़ों। (88 ता ) 
में गम्भीर राजनीतिक विवाद उत्नन्न हो गये। ऐसे अवरों पर “विह्मन 
और उसके साथियों ने फर्श पर बिछाये गये विशालकाय मानवित्रों पर पूटनों 
के बल बैठते हुए" जटिल प्रश्नों का समाधान क्रिया । 

३५१ धाराओं वाली इस संधि में राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रीय 4 मिक सप 
की व्यवस्थायें लगभग वर्साय की सन्धि के अनुरूप ठी थीं। इस संपिये 
अनुसार जो प्रमुख व्यवस्थाए' की गई, वे इस प्रकार थीं-- 

(१) स'धि की भूमिका में यह घोषित किया गया कि प्रासिटरसा- 
हंगरी से एकतन्‍्त्र शासन समाल करके लोकतांमिश शासन को स्थापना 
की जायेगी | 

(२) संधि की पण्वीं धारा ने झ्रास्ट्रिया और जर्मनी गा पुनः सर 
का मिेध किया जिसका उहं श्य लाखों आस्ट्रिता बासियों पे योग 







बनाने, ८02 
जर्मनी! बी पुनः शक्तिशाली बनने से रोकता और जर्मनी थे धर » 
वैकीर की रक्षा करा था। यही नहीं, आरिय्रेवारि 


खचक। 


देश की नाभि जमन-भास्ट्रियां से बदल करके दारदिया-गरप हर 
(९०४० 0 0 8७५79) रखने पर बाध्य तिया गया । (5) मत गा 
के परिणामस्वरूप आस्ट्रिया की श्रावादी हे करोड़ से पद कर व74 


गयी । इसी तरह क्षत्रफत्त £ में 


नि 
7६४4 हे ६ ३ 2 डक हा हा 
द्ध 4 , हल रे देगा 


लाख॑ ह कल मी 
कक पइवल ३२ हजाद बर्गदील रह गया । ग्रासिट्रिया के शतप्रव हार 
देशों को मिले। घटती को देशिए्ट ४6 


हिस्से दूसरे 
ट्रीस्टे (प४८8०), 
तथा डालमेशियन पेंद 4 
दो बोननिया [0878 ), दगडिगोविंशा 


ठ म्टिया हा ॥ै। | [ घ १ - ॒ ूई का उ्पज्जगर है रह है) ग 
हि 5 कं र् कै 
नर | ट्र पा 8 शा र ट् गे $ रहा + 
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शान्ति-समभौता ७३ 


तथा डालमेशियन , किनारें (पर एथागशीशा ०००४) के कुछ ञश 
और ठापू मिले । चैकोस्लोवाकिया तामक एक नये देश की सृष्टि हुई जिसमें 
बोहेमिया ,8०॥०॥४8), मोराविया (४०७४७), तिम्त श्रास्ट्रिया और 
लगभग सारा आ्ास्ट्रियन साइली शिया मिला, अ्रन्तिम प्रदेश की सूडेंटेस पर्वत- 
माला में लगमगग ३० लाख जमनत तिवास करते थे। पोर्लंड को 
आस्ट्रियन गैलीशिया (8ए४पंश्ा 0थां०ं॥) प्राप्त हुआ । ठेशेन (7०४०॥७॥) 
का उद्योग प्रधात जिला पोलैंड तथा चैकोस्लोवाकिया में विभाजित किया 
गया । रूमानिया को बुकोविना (छेप:०शं०७) तथा ट्रांसिल्वानिया (778- 
75/ए०॥9) दिये गये । इस प्रकार आस्ट्रिया एक बड़े साम्राज्य से एक छोटे 
से देश के रूप में परिवर्तित हो गया । 


(४) आस्ट्रिया की सेना घटाकर केवल ३० हजार स्वयंसेवकों की 
कर दी गई, नई भर्ती का निषेध कर दिया गया तथा युद्ध-सामग्री की 
मात्रा और लड़ाकू जहाजों की संख्या घटा दी गई। नौसेना के नाम पर उसे 
केवल पुलिस-ध्येय के लिए डेन्यूग नदी में तीन किश्तियां रखने दी गई । 


(५) वारा १७७ में आस्ट्रिया से मित्रराष्ट्रों के लिए हानि 
व क्षय करने का उसका उत्तरदायित्व स्वीकार कराया गया। आस्ट्रिया 
को युद्ध अपराधियों के समर्पण के लिए तथा तीस वर्ष तक मुग्नोवजा देने को 


कहा गया । उसकी राष्ट्रीय कला की निधियां २० वर्ष के लिये जब्त कर 
ली गई । 


(६) आस्ट्रिया अपने पुराने मित्र और मित्रराष्ट्रों के बीच हुई शर्तों" 
पर सहमत हो गया । उसने गैर-यूरोपीय क्षेत्रों में भ्रपने अधिकार व उपहार 
त्याग दिये तथा मित्रराष्ट्रों का आस्ट्रिया की 'युद्ध-अपराधी' के रूप में परीक्षा 
लेने का श्रधिकार स्वीकार किया । आस्ट्रिया को एड्रियाठिक (40798०) 
सागर तक खुला मार्ग दिया गया और इसके साथ चैकोस्लोवाकिया को भी 
उसके प्रदेश में से रेलें ले जाने का अधिकार दिया गया । 


इस संधि के द्वारा वस्तुतः आस्ट्रिया-हंगरी की आथिक रीढ़ तोड़ दी 
गई । आस्ट्रिया का साम्राज्य, उसकी विशाल सेना, उसका भव्य राजवंश 
सभी दुछ एक मंवर में अदृश्य हो गये । देश में सर्वेन्न विध्वंस के दृश्य उप- 
स्थित हो गये । इस संधि में एक अन्य प्रमुख दोष यह रहा कि आत्मनिर्णय 
के सिद्धांत द्वारा श्रास्ट्रिया में रहने वाले जर्मन लोगों को जर्मनी में मिल जाने 
का अ्रधिकार प्राप्त होना चाहिये था, किन्तु ऐसा किया नहीं गया। इस 


बन्याय को आस्ट्रिया ने बहुत बुरा समझा और आगे चलकेर इसके कुपरिणाम 
सम्पणं यरोप को भगततने पडे । 


ज अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
(२) बलोरिया के साथ च्यूइली की संधि (76४ शा, 
99)--बलोरिया के अतिनिधि ने संधि की शर्तें तय होने से पूर्व ही 
शांति-सम्मेलन को एक आवेदन-पत्र भेजा | इस “पत्र में यह बताया गया 
कि बल्गेरिया द्वारा जर्मनी की ओर से युद्ध-प्रवेश भूतपूर्व सम्राट फ्डिनेण्ड 
की गलती से हुआ था | चू कि. फरडिनेण्ड ४ श्रक्टूवर १६१८ को गद्दी त्याग 
चुका है, भ्रतः बल्गेरिया को उसके ग्रपराध का दण्ड नहीं मिलता चाहिये । 
बलोरिया ने यह भी कहा कि उसको ग्रपने प्रदेश के पर्याप्त विस्तार का 
ग्रधिकार था, विशेष रूप से मेसेडोनिया ()४००१०॥४) और डोवरूजा 
(009४) में । मित्रराष्ट्रों ने बलोरिया के दावों और उसके तर्कों को 
प्रस्वीकार करते हुये उसे यह स्मरण कराया कि वह एक पराजित राष्ट्र था 
जिसे उसकी इच्छानुकूल कुछ नहीं मिल सकता था। चू कि भ्रव वल्गोरिया 
के समक्ष ग्रात्मसमर्पण के अतिरिक्त और कोई मार्ग शेष न था, भ्रतः पेरिस 
के एक उपनगर न्यूइली में २७ नवम्बर १६१६ को उसने मित्रराप्ट्रों द्वारा 
इच्छित संधि पर हस्ताक्षर कर दिये। इस संधि के अनुसार निम्बलिसित 
व्यवस्थाएं की गयीं-- . ; 

ह ( १ ) बलो रिया के पश्चिमी भाग के चार ' छोटे प्रदेश यूगोस्लाबियां 
को इस बात के बावजूद दे दिये गये कि उनमें बल्गेरियन जनता का बहुमत 
था-। ऐसे इंसलिए किया गंया क्योंकि मित्रराष्ट्र सामरिक-दृष्टि से इन प्रदेशों 
का यूगोस्लोविया के पास रखना श्रावश्यक समभते थे ताकि वह युद हे 
में कुछ पहांड़ी दर्रों का नियंत्रण करके निश-सलोनिका रेलमार्ग को सुरक्षित 
रख सकें । 

(२) बल्गेरिया की सवसे बड़ी क्षत्रि यह हुई कि उसे पश्चिमी धृंस 


(776 पफ्जाबएंशा (098 ) यूवान को देना पड़ा। इसे उसने १६१३ में 
लिये यह सम्मव हो गधा या 


टर्की से प्राप्त किया था और इसके द्वारा उत्तके 
कि वह एजियन सागर तक पहुंच सके | इसे प्रदेश 
सुमुद्र तट पर पहुंचने के मार्ग से वंचित हो गया । 
सीमा में भी कुछ परिवतंत किये गये.। 

(३) बल्गेरिया की सैन्पशक्ति घटा दी गयी ! ; 
संख्या २० हजार और सशस्त्र प्रधिकारियों को (३ दा 
नौ. ऐैना समाप्त करके उम्तके पास केवल पखगैर साया 
किश्तियाँ और ६ मोढर वोट” ही रहने दिये गय । हि 
(४) भन्य पराजित राष्ट्रों की भांति बुद्ध वी दीटइट 


+ घनराधि देने का बाजदा ये 
बलोरिया ने ४४ करोड़ डालर की धवराद्व देने का वे: 


0 78२१ से अगले ३७ वर्षों में चुकाता था । 


जे को यो देने व हा 
्क्काक हर 
१ 95 


ग्रीस और बलोरियं वी 


न 
०५ न कि 
ल्‍्स्क्काए- इेजआर ४5 
<7₹77 ॥5 50०७ |] 
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करत पक 
कार द् कहर ही | 
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(५) इस संधि ने वल्गेरिया की कमर तोड़ कर रख दी | यद्यपि 
उसे अपने अ्रन्य॒ साथियों की तुलना में सबसे कम प्रदेश देता पड़ा, लेकिन 
इसेसे वह वाल्कान राष्ट्रों में क्षेत्रफल, जनसंख्या, सैन्य-शक्ति एवम्‌ साधन- 
सम्पत्ति की दृष्टि से सर्वाधिक निवेल देश हो गया । मित्रराष्ट्रों ने बल्गेरिया 
से यह वायदा अवश्य किया कि वे एजियन सागर तक उसके आशिक 
यातायात को सुरक्षित रखेंगे। बल्गेरिया एक ऐसा दुबंघतम देश बन गया 
जिसे अपने अस्तित्व के लिये हर समय बाह्य सहायता पर निर्भर 
करना पड़ा । 

(३) हंगरी के साथ ट्रियनों की संधि (प्रात रण 'प्रैभाणा, 
4920 )--३ नवम्बर, १६१८ की युद्धविराम शर्तों के अनुसार हंगरी ने 
लगभग बिना किसी शर्त के श्रात्मसमर्पण कर दिया । चेकोसलोबाकिया और 
रूमानिया के आक्रमण और आन्तरिक सामाजिक एवं राजनीतिक उथल- 
पुथल-के कारण हंगरी में एक घोर राजनीतिक संकट उठ खड़ा हुआ तथा 
अराजक स्थिति पैदा हो गयी । ऐसी परिस्थिति में पेरिस शांति-सम्मेलन के 
लिये यह असम्भव हो गया कि वह हंगरी की किसी भी .सरकार के साथ कोई 
संधि सम्पन्न करे | अन्ततः मित्रराष्ट्रों के समर्थन से एडमिरल होर्थी 

(49 स्०0५9) के नेतृत्व में एक नयी सरकार बनी और ४ जनवरी 
१६२० को हंगरी के होर्थी शासव के साथ संधि सम्पन्न की नई । इस स'धि 
पर वर्साय में स्थित द्वियनों के भव्य राजप्रासाद में हस्ताक्षर किये गये । 
सैष्ट जमेंन की संधि 'आ्रास्ट्रिया गरातन्त्र' के साथ हुई थी, ट्रियनों की स'धि 
हेंगरी की राष्ट्रीय सरकार' के साथ हुई । 

इस सधघिने फ्यूम' (पाणाा०) के प्रश्त पर शांति-सम्मेलन में 
तीब्रतम विवाद उत्पन्न किया । लन्दन की गुप्त संधि में मित्रराष्ट्रों ने इटली 
को एड्रियाटिक सागर पर ट्रीस्टे और पोला के बन्दरगाह देने का निश्चय 
किया था। लेकिन युद्ध के बाद इटली ने चाहा कि एड्रियाटिक सागर पर 
उसका पूर्ण नियन्‍्त्रण हो जाय ! इस दृष्टि से उसने हंगरी राज्य के फ्यूम 
पन्द्ाह पर अपना दावा प्रस्तुत किया | उसे यह डर था कि यदि फ्यूम 
का बन्दरगाह यूगोस्लाबविया को मिल गया तो इस क्षेत्र में वह उसका प्रवल 
भतिद्वन्दी हो जायगा श्लौर डालमेशिया के तट का तथा एड्रियाटिक सागर 

पग पूरा समृद्री व्यापार उसके (इटली के) हाथ में नहों आ सकेगा । अ्रपने 
पक्ष के समर्थन में इटली ने कहा कि १६१० की जनगणना के अनुसार 
पयृम में इटालियन २४ हजार थे जबकि ग्रूगोसलाव १६ हजार । इटली के 
विरुद्ध युगोस्लाविया का दावा यह था कि फ्यूम के उपनगर सृशाक (8058८) 
की भ्ावादी को शामिल करने पर यहां युगोस्लावों का बहुमत है। इसके 
भतिरिक्त बुद्ध से पूर्व यहां चुनावों द्वारा निर्वाचित प्रत्येक श्रधिकारी युगोस्लाव 


प्रन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध 


ये था। यूगोस्लाविया का एक बड़ा तके यह था कि उनके सभी बड़े रेल 
। फ्यूम की अक्षाश रेखा पर थे और उतका सीधा व स्वाभाविक सम 
भाग यही बन्दरगाह था, अतः इसे यूगोस्लाविया को मिलना चाहिये 2 
चू कि विल्सन ने यूगोस्लाविया के दावे को अधिक युक्तियुक्त समझा भरत 
इंटालियन प्रतिनिधि ऑरलौडों तथा सोन्नियों नाराज होकर स्वदेश लौट 
गये । शांति-सस्मेलन में इस समस्या का समाधान ने हो सका और यह निर्णय 
किया गया कि इटली एवम यूगोस्लाविया परस्तर तपिजार्ता द्वारा 
इस प्रश्त का समाधान करें | १९२० में दोनों ही राष्ट्रों ने फ्यूम को एक 
स्वतन्त्र नगर मान लिया। ततपश्चात्‌ १६२४ में हुये एक स्मभौीते द्वारा 
फ्यूमः इटली को मिला तो इसका प्रधान उपनगर सूझाक यूगीस्‍्लाविया 
का अंग बना । 


फ्यूम के श्रतिरिक्त हंगरी के भ्रत्य प्रदेशों के विभाजन की व्यवस्था 
तथा भ्रन्यान्य व्यवस्थाएं इस संधि के द्वारा निम्तानुसार हुई-- 

(१) हंगरी को आस्ट्रिया से पृथक कर दिया गया। बुर्जन्े 5 
(8प्रह०ााक्ात) का ११३२ वर्गमील क्षेत्र श्रास्ट्रिया को प्रदान क्रिया गया । 
यही एक मात्र ऐसा प्रदेश था जो किसी पराजित राष्ट्ू को मिला था । 

(२) द्रांसिल्वातिया और उसके साथ के कुछ प्रदेश झुमानिया को 
दिये गये । 

(३) क्रोशिया (0709#&) और स्लीवाकिया (80एशंं2) शमंगः 
युगोस्लाविया तथा चेकोस्लोवाकिया को मिजे | गुगोस्लाविया को रतवोविया 
तथा वानांत (छभा0) का लगभग श्राघा भाग मी बात हुआ । 

(४) प्रन्य पराजित राज्यों को तरह हँगरी को भी युझते लि! 
उत्तरदायी ठहराया गया और हरजाने के रूप में एक बहुते वा 5 बम देने रो 
विवेश किया गया । 

(५) हंगरी की जलसेना भंग कर दी गयी और उसी सा ४ 
संख्या घटाकर ३४ हजार कर दी गयी | 

टियनों की सन्धि का परिणाम यह हुग्रा कि जनमंरपा हद डे! 


गया। गेंद * 5 


की दृष्टि से हुंगरी एक छोटा और स्राधारण दाज्य हो मगर 
हंंगरी की झावादी २ करोड़ १० लाख थी, लेकित इस संधि दी हरा रे 
नये हंगरी का निर्माण हुआ उसके जनसत व केवल ४४ ताग रह गएा। 


लगभग हंगेरियन लोग धव कला रा 
जिल्लए $ “| 


इंसके अतिरिक्त ३० लाख के जगम 
रा हए पे 


प्रजा बनने के लिए विवश किये गये । संधि 5 
>४ खाट ८ 

का क्षेत्रफल १ लाख २३ हजार वर्गमील से पठार ई* हेड: 
वी पढा्ध पे ऋतभ 


गया। संक्षेप में संधि की व्यवस्थाओं ते गरी कों शुड 


5 52. 
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तिहाई और जनसंख्या का ४० प्रतिशत वाला राज्य बना दिया | इस सन्वि ने 
अत्यन्त गम्मीर जातीय उपद्रवों और शत्रुता को जन्म दिया तथा, हंगेरियनों 
के अनुसार, यूरोप में भ्रनेक अल्सेस-लोरेन बना दिये । 


(४) टर्की के साथ सेन्र की सन्धि (॥7७॥५७ ० 50७25, 920)--- 
१० अगस्त १६२० को मिन्रराष्ट्रों ने टर्की की मगोड़ी-सरकार के साथ जो 
इनकी सैनिक सहायता से कुस्तुनतुनिया में जमी हुई थी, सेत्र नामक स्थान 
पर एक संधि की । टर्की स्ताम्राज्य, जो विजित दलों में से था, उसके साथ 
कसी संधि हो, यह समस्या बड़ी कठिन थी । टर्की को लेकर इंगलैंड, फ्रांस 
रूस और इटली में काफी वाद-विवाद होते आये थे । साथ ही साथ युद्ध-काल 
में भी गुप्त सन्धियां इतनी हुई थीं कि इनसे उलभन और भी बढ़ गयी थी । 
सेत्र की जो सन्धि तैयार हुई उस पर सुल्तान के प्रतिनिधियों ते हस्ताक्षर 
किए । इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिए टर्की को वास्तव में विवश कर 
दिया गया था, क्‍योंकि १६१६ में “पूर्णाहूप से विजित' टर्की के न केवल विभिन्न 
प्रान्तों वल्कि उसकी राजधानी पर भी मित्रराष्ट्रों का कब्जा था और उसके 
प्रान्तों में से अधिकांश गुप्त संधियों द्वारा मित्रराष्ट्रों के बीच बाँट लिये 
गये थे । 
सेत्र की सन्वि के अनुसार, (१) टर्की ने मिश्र, सूडान, साइप्रस, 
ट्रिपोलीटानिया, मो रक्‍को, ट्यूनिशिया, अरब, फिलस्तीन, मेसोपोटामिया और 
सीरिया पर अपने सव अधिकारों का परित्याग कर दिया, (२) एशिया- 
माइनर, थुस का कुछ भाग, एड्रिनोपल (/&079॥096) और गैलीपोली 
(७०90) यूनान को दे दिये गये, (३) सीरिया फ्रान्स को मिला और 
इ गलेंड को फिलस्तीन (?०८४४०) और मेसोपोटामिया (४०७०००(४- 
पं) अर्थात्‌ वर्तमाल इराक प्राप्त हुए, (४) हेजाज (प्रश्षोंश) के राजा 
को स्वतन्त्र मान लिया गया, (५) इंदली को रोडस्‌ तथा डोडेकनीज टापू 
मिले, (६) दर्रे दनियाल के जलडमख्मध्य का प्रदेश अन्तर्राष्ट्रीय एवं क्िले- 
बन्दी रहित वना दिया गया, आर्मीनिया को स्वतन्त्रता प्रदान कर दी गयी तथा 
कुदिस्ताव (छप्राठा5४॥) को भी स्वतन्त्रता का वचन दिया गया, (७) टर्की 
की सैन्य शक्ति ५० हजार सैनिकों तक सीमित कर दी गथी, जलसेना पूर्ण 
रूप से नष्ट कर दी गयी और वायुसेना का भी मित्रराष्ट्रों को समर्पण कर 
दिया गया, एवं (5) ठर्की की संप्रभुता पर आत्मसमर्पण सम्बन्धी और भ्रन्य 
प्रतिवन्‍्ध लग। दिये गये, कुस्तुनतुनिया (0०॥शआथा॥॥0०0फ०), अलेवजेन्ट्रिया 
(/घ०शावं3),.. स्मर्ना (आाए्ा॥3) आदि बन्दरगाहों और मरित्ता 
(ध७४7(58) नदी पर अत्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण स्थापित कर दिया गया । 
टर्की की आधिक स्थिति को देखते हुए उससे हरजाना नहीं मांगा 
गया, यद्यपि युद्ध के लिए उसे उत्तरदायों अवश्य ठहराया गया । किन्तु फिर 


७६ 

होता था । यूगोस्लाविया का एक बहा हक यह था कि उनके सती उड़े रेस: 
भाव फूम की अक्षाँश रेखा पर थे और उनका सीक्षा 
माय यही कन्दरगाह था, श्रत: इसे वगोस्लाति- जाति 
हे का हे वा, अतः इसे यूगोस्लाविया को मिलना आहिये । 
६ विल्मन ने वृगोस्लाविया के दावे को अधिक यक्तियक्त समक्क 3० 


2] फुल) समक्ताा अतः 


हि] 


डालिवन प्रतिनिधि ग्रॉरलॉडों तया सोन्चियों नाराज होकर छददेश लौट 
गत । शांति-सम्मेलन में इस समस्या का समाधान ते हो सका और वह निर्णय 
किया गधा कि इटली एवम्‌ बूपगोस्लाविया पर्सर स्क्िवा् कल 
बहन, न करें। १६२० में दोनों ही राष्ट्रों ने स्युर को एक 
जितत्त्र नयर मान लिया। तत्पश्चात्‌ १६२४ में हुये एक समझौते दाता 
का " इंठली को मिला तो इसका प्रवाद उपनगर सूझाक युगोस्लाविया 
का अंग बना । 


तवा अन्यान्य व्यवस्थाएं इस स वि के द्वारा निम्तानुत्तार हुई-- 
(६) हँगरी को आस्ट्रिया से पृयक्॒ कर दिया ग्या। दुर्जनलौंड 


(908थ॥2) का १४३२ वर्गनील क्षेत्र आरस्ट्रिया को प्रदान किया गया । 
यहां एक मात्र ऐसा प्रदेश था जो किसी पराजित राष्ट्र को मिला था । 

(२) ट्रांसिल्वानिया और उसके साथ के कुछ प्रदेश रूमानिया को 
गये । 

(३) कोशिया ((7098) और स्लौवाकिया (॥0० 79) क्रम 
युगोस्लाविया तथा चेकोस्लोवाकिया को मिजे । युगोस्लाविया को स्वावोनिया 
तया वानात (84) का लगभग आधा भाग भी आप्त हुआ ! 


०५ 


द्यि 


ढ | 





(४) अन्य पराजित राज्यों की तरह हंगरी को मी दघुद्ध के लिए 
उत्तरदायी ठहराया गया और हरजाने के रुप में एक वहुत वड़ी रकम देने को 


विवश किया गया । 
( ५) हंगरों की जलसेता भंव कर दी गयी और उसकी भेना 


संख्या घटाकर ३५ हजार कर दी गयो। 


द्वियनो की सन्धि का परिणाम यह हुआ कि जनसंख्या एवं स्ेत्रएत 
2 ०-5 र्प्य | 
| साधारण राज्य हों गया। युद्ध के 5: 


की दृष्टि से हंयरी एक छोदा और स् । 
र इस संधि के ऋादंग 


की आबादी २ करोड़ १० लाख थी, लैकिन इस 
नये. हंगरी का निर्माण हुआ उसकी जनसंल्या केवल 


७४ भाव रह गयो। 


गा लाख ०० व लगभग कि फीड तोग भ्र्व्‌ इल्गाा 728 2208 क्र 
इंसके अतिरिक्त ३० लाख के लगभग हंगारिवत लोग भव इंच राज्य है 


ल्‍ दिदतन किये ऊफे + सांप 45 द्वारा नो 
प्रजा बनने के लिए ददश किये गये । च्द्ि के द्वार सक 


का क्षे बरफ़ल १ लाख २५ हजार वर्गनील से घटकर ईे 
गया संक्षेप में संधि को व्यवस्था ने हमर 


शान्ति-समझौता 9७ 


तिहाई और जनसंख्या का ४० प्रतिशत वाला राज्य बना दिया । इस सन्धि ने 
अत्यन्त गम्भीर जातीय उपद्रवों और शत्रुता को जन्म दिया तथा, हंगेरियनों 
के अनुसार, यूरोप में प्रनेक अल्सेस-लोरेन बना दिये । 


(४) ढ्को के साथ सेत्र को सन्धि (१४७१ ण 5७९४५, 920)-- 
१० अगस्त १६२० को मित्रराष्ट्रों ने टर्की की भगोड़ी-सरकार के साथ जो 
इनकी सैनिक सहायता से कुस्तुनतुनिया में जमी हुई थी, सेत्र नामक स्थान 
पर एक संधि की । टठर्की साम्राज्य, जो विजित दलों में से था, उसके साथ 
केसी संधि हो, यह समस्या बड़ी कठिन थी । टर्की को लेकर इ गलैंड, फ्रांस 
रूस और इटली में काफी वाद-विवाद होते आये थे । साथ ही साथ युद्ध-काल 
में भी गुप्त सन्धियां इतनी हुई थीं कि इनसे उलभन और भी बढ़ गयी थी । 
सेत्र की जो सन्धि तैयार हुई उस पर सुल्तान के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर 
किए । इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिए टर्की को वास्तव में विवश कर 
दिया गया था, क्योंकि १६१६ में 'पूर्ंखूप से विजित' टर्की के न केवल विभिन्न 
प्रान्तों वल्कि उसकी राजधानी पर भी मित्रराष्ट्रों का कब्जा था और उसके 
ढक में से अधिकांश गुप्त संधियों द्वारा मित्रराष्ट्रों के बीच बाँट लिये 
गे ! श्र 
सेत्र की सन्धि के अनुसार, (१) टर्की ने मिश्र, सूडान, साइप्रस, 
ट्रिपोलीटानिया, भो रक्‍्को, ट्यूनिशिया, अरब, फिलस्तीन, मेसोपोटामिया और 
सीरिया पर अपने सब अधिकारों का परित्याग कर दिया, (२) एशिया- 
माइनर, थूंस का कुछ भाग, एड्रिनोपल (#&०7ध07० ) और गलीपोली 
(0290०) यूनान को दे दिये गये, (३) सीरिया फ्रान्स को मिला और 
इ गलैंड को फिलस्तीत (?4७४४॥०) और मेसोपोटामिया (॥९४09068- 
एशं७) अर्थात्‌ वर्तमात् इराक प्राप्त हुए, (४) हेजाज (पतश्षोशु ) के राजा 
को स्वतन्त्र मान लिया गया, (५) इटली को रोडस्‌ तथा डोडेकनीज टाप 
मिले, (६) दरें दनियाल के जलडमरूमध्य का प्रदेश अन्तर्राष्ट्रीय एवं क्रिले- 
दन्दी रहित बना दिया गया, आर्मीनिया को स्वतन्त्रता प्रदान कर दी गयी तथा 
कुदिस्तान (६ण्ताशक्ा) को भी स्वतस्त्रता का वचन दिया गया, (७) ठ्की 
की सैन्य शक्ति ५० हजार सैनिक्रों तक सीमित कर दी गथी, जलसेना पर्स 
ही कर दी गयी और वायुसेना का भी मित्रराष्ट्रों को समर्पण कर 
* एव [८ प्र आत्मसमर्पण 
प्रतिवन्ध न व लग हि 200 
(कैकव्वातां। ] स्पा ($गजश्ा8) आदि िअ ! ह 
; $ दरगाहों। और मरित्ता 
( लक) का ये अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण स्थापित कर दिया गया । 
एक को आथिक स्थिति को देखते हुए उससे हरज़ाना नहीं मांगा 
गया, यद्यपि युद्ध के लिए उसे उत्तरदायों अवश्य ठहराया गया । किन्तु फिर 


रे 
] 


गा बन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 

भी इस सन्धि के हारा मित्रराष्ट्रों को ८कीं के वजट और. वित्तीय काननों की 

देख-रेख का अधिकार प्राप्त हुआ। इस कार्य के सम्पादन के लिए एक वित्तीय- 

सा को रचना हुई जिसमें ब्रिटेन, फ्रान्‍्स और इटली के प्रतिनिधि शामिल 
। 


सेत्र की सन्धि सो खलीफा के विशाल साम्राज्य में केवल अनातोलिया 
का पहाड़ी भाग और कुस्तुंनतुनिया के आसपास का कुछ प्रदेश ही रह गया । 
टर्की के सौभाग्यवंश बहू अपमानजनक सन्धि कार्यान्वित नहीं हो पायी । 
मुस्तफा कमाल पाशा (४०४४६ लायक 285॥9 ) के नेतृत्व में राष्ट्रवादियों 
में इसका प्रवल विरोध किया । राष्ट्रवादी शक्तियों ने, कमाल पाशा के सबल 
नेतृत्व में, सेत्न की सन्धि को मित्रराष्ट्रों की सहायता से जवर्दस्ती लागू करने 
वाली थूतावी फौजों को अपनी मातृभूमि से खबेड़ना शुरू किया और सितम्बद 
१६२२ तक उन्हें दुरी तरह परास्त कर लघु-एशिया (88 ींगण ) सो 
निकाल दिया । अब कमाल पाशा की सरकार जम गयी ओर क्रिटेन को 
छोड़कर लगभग सभी ग्रूरोपीयन देशों ने चुपके-चुपके उसे मान्यता मी देदी । 
१ नवम्बर, १६२२ को सुल्तान का पद समाप्त कर दिया गया तथा २० 
नवम्बर, १६२२ को लोसाने ([.80#0॥॥6) में राष्ट्रवादी टर्की भौर मित्र- 
राष्ट्रों.के बीच ;वार्ता प्रारम्भ हुई । 


: (५) इकीं के साथ लोसाने की . सन्धि (परोध्या) र्ण व्राध्आाएं, 
4923)--मित्रराषधरों और टर्की की राष्ट्रवादी सरकार के सध्य लोसाने का 
सम्मेलन २० तवम्बर १६२३ से २४ जुलाई १६२३ तक चलता रहा। इस 
सम्मेलन में ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, द्वतान, बल्ग्‌रिया और गलती 
ते तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक पर्यवेक्षक (30 एड) के माध्यम 
से भांग लिया | यह सम्मेलन १७ समभौतों में प्रतिफलित हुआ, किल्तु एन 


नली पे 


समझौतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोसाने की सन्धि थी जिस पर २४ जुलाई 
शह२३ को हस्ताक्षर हुए । ; 

ह 'लोसाने की इस सन्धि रा (१) अनातोलिया ( हम कक 
ढर्की की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया गया और बम ता तथा हू हर 
को स्वतन्त्रता .देने की वात का अस्त कर दियी गया, ( १) ५8 हे 

वर्दी थे से, गैलीपीली, साइलीशिया, अदालिया (0) कक हे हर 
को वापिस मिल गये, परन्तु वें प्देग ता ब्रिटेन और 03 4 
पर दिये गये थे; वापिस नहीं लौटा गे (३) 2 0) 
के जलडमरूओं के प्रदेश को पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय और रा हक 
जया, (४) ,दर्की ने अपनी सीमाओं से वाहर अं हू 3 
गर्व, सीरिया, सिंश, फिलस्तीन, सुंडान, सीइपः 


के % ८ 
ग्ीधाफा पा 
६ जब ७१०१३ ३४.३ 
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शान्ति-समभीता न 


दिये, (५) यूनानी और तुर्की भाषा-माषी लोगों की यूनान और टर्की के मध्य 

स्वेच्छा से भ्रदला-बदली हुई, (६) दर्की के मुसलमानों और गैर-मुसलमानों 
के समान राजनीतिक अधिकारों को मास्यता दी गयी, (७) टर्की की जल 
और स्थल-सेना के ऊपर कोई पाबन्दी नहीं लगायी गयी और उससे हरजाने 
की रकम नहीं मांगी गयी, (८) फ्रैकलिन-बाउलिन समझोते ' ([गिक्षाी॥- 
छ०णाए 887०७॥८॥/) में निर्धारित सीरिया की सीमा स्थायी कर दी 
ययी, परन्तु मोसल (॥४०६४।) के प्रश्त पर विचार नहीं किया गया | 


इस प्रकार लोसाने की सन्धि के द्वारा टर्की ने लगभग” वे सारी वातें 
पूर्ण करालीं जिनकी चर्चा २० जनवरी, १९२० को प्रकाशित उस राष्ट्रीय 
समभौते- में की गयी थी जिसके द्वारा कमप्ताल पाशा की अस्थायी सरकार ने 
सम्पर्श एशिया-माइनर और थेस को टर्की के लिएं मांगा था और जिसमें 
टर्की के संप्रभुत्व पर किसी भी रूप में विदेशी नियस्त्रण अस्वीकार कर दिया 
गया था। सेत्र की सन्धि को ठकराकर लीसाने की सन्धि'' में सफलता प्राप्त 
करना कमाल पाशा की टर्की के लिए एक बड़ी विजय थी। तुर्को ने 
सांस्क्ृतिक सीमा बच्दी, ग्रत्तर्राष्ट्रीय गुलामी से मुक्ति, राष्ट्रीय 'स्वाधीनता 
आदि वे सारी चीजें प्राप्त करलीं जिनके लिए वे-लड़े । लोसाने की इस सन्धि 
में जिस मावता और उदारता का प्रदर्शन हुआ्ला था, यदि - उसे अन्य सन्धियों 


में भी स्थान दिया गया होता तो कदाचित्‌ संसार -उस पीड़ा से मृक्त हो जाता 
जो उसे श्राये चलकर भगतती पडी । 


झल्पसंस्यक संघियां (शाग्रणापं०४ पए९४क९७) - 

उपरोक्त शांति-सन्धियों के द्वारा यूरोप के नक्शे में बड़ा परिवर्तेत 
लाया गया और राष्ट्रीयता के सिद्धास्त का पालन करते हुए विभिश्न जातियों 
की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का भी प्रथत्त किया गया। किन्तु फिर 
भी उनको सम्पूर्ण श्राकांक्षाओं को स्थान दिया जा सकता सम्भव नहीं हुआ 
क्तोंकि प्रथम तो यूरोप में अ्रवेक स्थानों पर विभिन्न जांतियां बड़ी मिली-जुली 
थीं और दूसरे कुछ ऐसे अन्य कारण थे जिनसे विवश होकर मिबराष्ट्रों को 
अनेक वार राष्ट्रोयव्ा के सिद्धान्त का उल्लंघन करना पड़ा । इस प्रकार स्थिति 
यह थी कि यूरोप के नवीन राष्ट्रों की सीमाओं में अनेक अल्पसंख्यक जातियों 
का समावेश हो गया था | विभिन्न राज्यों में लगसमग १ करोड़ ७० लाख 
अ्पस्स्यक रह गये । चैकोस्लोवाकिया, पीलैण्ड और इटली में जमेन अ्रल्पर्सख्या 
में थे । इसी प्रकार हंगरी के ३० लाख 'मगयार और आस्ट्रिया के 
४० लाख जमंन विदेशी शासन में पहुच गये थे । इन परिस्थितियों में इस 


वात को पर्बाप्त जाशंका थी कि विभिन्न राष्ट्रों की सरकारें इन अल्पर्साल्यर्की 
के साथ दुव्यवहार करें अथवा दसरे शब्दों में वटमत उनसे पर दमस-चकि 


>> ः प्रन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध 
चलाये | विल्सन का यह दृढ़ विचार था कि बहुमत जाति के हारा गलवसृस्मकों 
पर किया जाने वाला ग्रत्य/चार विश्व-शांति के लिए गंभीर संकट सिद्ध हो 
सकता है। यूरोप के ऐसे वातावरण में यह आवश्यक समझा गया कि शांति 
परिषद्‌ द्वारा कुछ अत्पसंस्यक सन्धियों की व्यवस्था की जाय । 


उपरोक्त विचार की कार्यान्िति हेतु शांति परिषद्‌ अथवा सम्मेलन ने 
नवीन राज्यों की एक समिति नियुक्त की जिते अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर 
विचार करने का कार्य सौंपा गया । समिति की सिफारिशों के भ्राधार पर 
अल्पसंख्यकों के भ्रधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था आस्ट्रिया, हंगरी, वलोरिया 
और टर्की श्रादि के साथ की.गई सन्धियों में की गई ।-मिनराष्ट्रों ने प्रबल 
विरोध होल हुए भी चैकोस्लोवाकिया (१० सितम्बर १६१६), गूगोस्लाविया, 
(१० सितम्बर १६१६), रूमातिया (६ दिसम्बर १६१६), गूतान (१० 
अगस्त १६२०), श्रार्मीनिया (१० अगस्त १६२०) के साथ भी इस प्रकार 
की सत्धियां की । बाद में इसी प्रकार की संन्धियां लेटविया, लिथुआतनिया, 
एस्टोतिया, फिनलैंड और अल्वानिया ने राष्ट्रसंध के साथ की । 


: ““ हल सन्धियों के अनुसार विभिन्न राज्यों ने श्रपती सीमाग्रों में रहने 
वाली सब जातियों की सुरक्षा करने और उतके धार्मिक, जातीय एवं मापा 
सम्बन्धी अ्रभिकारों की स्वतन्त्रता की बतेये रखने को वेचेंसे दिया । पल 
संधियों की देखभात का कार्य राष्ट्रसंध कों सौंपा गया। राष््रसप् पर 

“परिषद के.बहुमत से ही इनमें कोई संशोधन हो सकता दा । 
। उपरोक्त सम्पूंशों विवरण से स्पष्ट है कि पेरिस के शान्ति सम्मेलन ने 
गुद्धीं को समाप्त करने के लिये लड़े जाने वाले युद्ध! के वाद विभिन्न के 
द्वारा शान्ति स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिंय मानव 0 बे क 
दुर्भाग्य था कि यूरोप का राजनीतिक वातावरण 4. क्ुब्ध 23000 # 
श्टीय विद्व ५ की अग्नि - सुलगती रही, परत्यसंस्यकों के मा के 3 व 
लिये की गई संधियों की शर्तों के प्रति पा ० 28 4५83 
में सं एक दूसरा खना पड़ा । पेरिस ३ 
गाता रहीं कि प्रथम तो सम्बन्धित पक्षों ने गा वी 
गज पालन का उत्तरदायित्व नहीं निमाया, द्वितीय फ्रोंमि में बनिमेंगो मा 
हे हो गया और उम्रवादी पोआन्कार-सरकार सत्ताहड पा ही 
मा है नीति पर चलने का ध्येय अपनाया कि जितके लस्वन सं पे 
हक हो जांय॑ भर फ्रांस को खुलकर जर्मी ने वददा 


मिले । वास्तव में फ्रॉंस की राजनीति में पोआान्कार का 8 सा 
5 सिद्ध हुआ । इस सम्बन्ध मे झांति-मंधियों में ££ 


विनसने पट गा 
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8, 8 
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| ॥ दुर्भाग्यपूर्ण नद्यों को मंगार मे 77 
लिये अंतर हर >्|च यांधातिवा सिरे हनी । प्रधिा हक है ६ 


न- नजर 


शान्ति-समझौता ८६ 


महानतम देश के समर्थन से वंचित हो जाना पड़ा और उनको कार्यान्वित करने 
का भार केवल उन्हीं लोगों पर रह गया जो प्रतिशोध की आग में जल रहे 
थे ।* यह कहना सर्वथा उपयुक्त है कि यदि संधि की शर्तों का पालन सभी 
पक्षों की ओर से होता तो पेरिस की शांति सधियों की वह दुर्देशा नहीं होती जो 
बाद में हुई ।* ह 
#द्ञा६8(7875 
], ३४६30 ४07 प्रातंश#ै॥त ए>ए शी श्र १९३०९ परारधांलड 
० 7९8०6 $88॥शा॥807॥. 
"शांति सुंधियों अथवा शांति समझौते” से आप क्‍या अर्थ समभते है ? 
2... "848९8 ० ए९३४०७ इ$छदीटायद्ा एण॑ 499 फ़ाएए८त ॥0 ४७ 6 
एाफ.शा$ ० 6 ?९३४०९ ७६९४”, ('0रा९॥(, 
“शांति सम्मेलन के मूल आधार ही सम्मेलन के शांति निर्माताशञरो 
क्रे लिये समस्या सिद्ध हुये ।/” इस कथन की विवेचना कीजिये । 


3... फाक्षां॥रर ॥86 इथ्वींथा। व्क्एर९5 0 [6 ५४5९६ प्राध्थए 0 
]99. शान लीटिट 40 धीारए णा आऐए5वचृए्सां गरैंशगए 





3, 'गा[8 ग्रछ गाए सीधा 6 ॥7765४४९ प्रांश! ० ॥॥6 हासताटडा 
वंशा३०एा३2ट9 7 ॥6 एगात0 ए85$ शाविवाइशा गिएणा0 धार णिएटर 
एल्ागत 6 60एशाआ ॥॥6 0क॥926 00768 40 6 ०४९॥॥॥४ 

' छीथागरत शाणटाएा8 ० (6 वठ्वाएं 835 8 शोी0ण6 ७३४5 205। 
धहपश्राबए6 0 06 048008 ए2५ शातालशंए शाक्षाह०0, वह वश- 
फालधं0) एव5 शी. शाधारए गा 86 ॥375 एी शंतठांगप5 एला- 
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पण्ठ 
भ्रन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध 


चलाये । विल्सन का यह दृढ विचार था कि बहुमत जाति के द्वारा अल्पसंख्यकों 
प्र किया जाने वाला अत्याचार विश्व-शांति के-लिए गंभीर संकट सिद्ध हो 
प्रकता है । यूरोप के ऐसे वातावरण में यह आवश्यक समझा गया कि शांति 
परिषद्‌ द्वारा कुछ अल्पसंख्यक सन्धियों की व्यवस्था की जाय। 


उपरोक्त विचार की कार्यान्विति हेतु शांति परिषद्‌ अथवा सम्मेलन ने 
नवीन राज्यों की एक समिति नियुक्त की जिसे श्रल्पसंख्यकों के अधिकारों पर 
विचार करने का कार्य सौंपा गया । समिति को सिफारिशों के आ्राधार पर 
अल्पसंख्यकों के अ्रधिकारों की युरक्षा की व्यवस्था आस्ट्रिया, हंगरी, बलोरिया 
और टर्की आदि के साथ की गई सन्धियों में की गई ) मित्रराष्ट्रों ने प्रबल 
विरोध होते हुए भी चैकोस्लोवाकिया (१० सितम्बर १६१६), यूगोस्लाविया, 
(१० सितम्बर १६१६), रूमानिया (६ दिसम्बर १६१६), यूनान (१० 
अगस्त १६२०), भ्रार्मनिया (१० अगस्त १९६२०) के साथ भी इस प्रकार 
की सन्धियां की । बाद में इसी प्रकार की सन्धियां लेटविया, लिथुआनिया, 
एस्टोनिया, फिनलैंड और अल्बानिया ने राष्ट्रसंघ के साथ की | 


' इन सन्धियों के अनुसार विभिन्न राज्यों ने अपनी सीमाओं में रहने 
वाली सब जातियों की सुरक्षा करने और उतके धामिक, जातीय एवं भाषा 
सम्बन्धी अधिकारों की स्वतन्त्रता को बनाये रखने का वचन दिया। इन 
संधियों की देखभाल का कार्य राष्ट्रसंध को सौंपा गया। राष्ट्रसंध की 
परिषद्‌ के बहुमत से ही इनमें कोई संशोधन हो सकता था । 


उपरोक्त सम्पूर्ण विवरण से स्पष्ट है कि पेरिस के शान्ति सम्मेलन ने 
धयुद्धों को समाप्त करने के लिये लड़े जाने वाले युद्ध' के बांद विभिन्न संधियों 
द्वारा शान्ति स्थापित करंने का प्रयास किया, लेकिन मानव जाति का यह 
दुर्भाग्य था कि यूरोप का राजनीतिक वातावरण निरन्तर क्षुब्ध होता गया, 
राष्ट्रीय विद्वेष की अग्नि 'सुलगती रही, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के 
लिये की गई संधियों की शर्तों के प्रति कोई वचन नहीं.-निभाया गया और 
प्रन्तत:ः १६३८ में संसार को एक दूसरा महायुद्ध देखना पड़ा। पेरिस की 
शान्ति-संधियां असफल इसलिये रहीं कि प्रथम तो सम्बन्धित पक्षों ने संधि की 
शर्तों के पालन का उत्तरदायित्व नहीं निभाया, द्वितीय फ्रांस में क्लेमेंसो सरकार 
का पतन हो गया और उमग्रवादी पोआन्कार-सरकार सत्तारूढ़ हुई जिसने प्र(रम्म 
से ही ऐसी नीति पर चलने का ध्येय अपनाया कि जिसके फलस्वरूप संधि की 
शर्ते बेकार हो जायं और फ्रांस को खुलकर जर्मेदी से वदला लेने का मौका 
मिले । वास्तव में फ्रांस की राजनीति में पोआन्कारे का पुनः श्रवेश यूरोप के 


लिये अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्णा सिद्ध हुआ । इस सम्बन्ध में शांति-संधियों से प्रमेरिका 
है. 55% नी पतन ल्‍पफललर भीतर: किस भाग संघियों को ससार के एक 


शान्ति-समभौता 5८ 


महानतम देश के समर्थन से वंचित हो जाना पड़ा और उनको कार्यान्वित करने 
का भार केवल उन्हीं लोगों पर रह गया जो प्रतिशोध की आग में जल रहे 
थे ।* यह कहना सर्वथा उपयुक्त है कि यदि संधि की शर्तों का पालन सभी 
पक्षों की श्रोर से होता तो पेरिस की शांति सधियों की वह दुदंशा नहीं होती जो 
बाद में हुई ।* ह 

एछज्६८ाड:5 


3,.. ज्ञव्वा 60 एएए प्रा70श्चशधात एछए पी6 (शा '?९४०९ पउ9ा€ह 
णाः 7९३०९ $लशाशाशां, 


"शांति रंधियों अथवा शांति समभौते” से आप क्या अर्थ समभते हैं ? 


2.. ञ 98865 0० 763०९ $66ीदहाव्या एण 499 0०५९० (0 ४७९० (6 
ए700078 ण ॥6 768८९ (४८९४१, (0ग्रगशा।. !, 


“शांति सम्मेलन के मूल आधार ही सम्मेलन के शांति निर्माताओं 
के लिये समस्या सिद्ध हुये ।” इस कथन की विवेचना कीजिये । 


3, फक्षांगरश 6 उ्यांथा। द्क्वाणा25 ती ॥6 एशघ्धं।68 पाल्याए त॑ 
]9]9., ज्ञात थीिए ॥84 धा९ए जा 5ए०8९९१एथा ५४09 


8. 'वाउ5 रण 9रीए धाधां ही ॥स्‍]605996 क्रांशा। ण धार हाल्याट्ड 
06702282८५ ॥ ॥6 शांत छ385 जशाविदाबशा व0॥7 6 ण८टट5 
फक्कांगत 6 ९0०फशाहएं। वी86 तक्मा426 8006 40 (6 ०82७9 

- ज़ॉग्ागवा९0 डाएलपा8 0 पा6ह वहकााए 88 3 शा०े8 छएव$ धीगा6ठडा 
पार्एशाब)6 0 (6 02ाए8 ए३$ धावारए जाबाए०0, ॥5 ९- 
एालकाणा ए३5 ी लाततार वा 8 शा05 0 शंतगणांगाड ०० 
९८5 शत धी6 थाग्रात0भा88 0 एथाएएा65 ह670 द्वाते शगगा।8- 
7600 99 06 ॥07706 छ०परा68 0 एश्ा--ऐस्‍प्रशशा 6 7शा28६ 0 
अलांए4 00 (6 पढवएाशा65 ० 2पा09९ पर ध९2ा९४ 0 0९8९९ 
एट8 7०४७: हए९॥ 3 शशि प9.7' 


794 02०82८ - [00, ?,?, 442-43. 


2. “एल आत०्णेत थी 287९6 2९ 6९ ह6887608 छश€ ॥6एश श्ांए्टा 8 
ठफ्भाए8 079 & ' ग्रां50९]४॥९०05 8॥0 णांग्रण्8ध४ए० धावए ० 
इ९०००ाते ।&86 5(९5४767 शञा0 43ए6 7॥970]60 (९७7 (07 [86 45 
ग्री९९॥ एश्था8. , - 790 (6 धशाएपंधांणा ० ॥656 #९४॥७5 86675 
शिंधाणिए - घात ॥0ध्भाए ्राथज़ाशल्त थात णित्रार्त, ९ 
तंगाद ग्रगोधिए था €एगाणारंए ग्र्ा3०8४ 709 वैधाशांगहढ ०्श्ल 
एप्ा०ए० फ़0पाँत ॥3ए8 ए6था 3एटा६९१,? 


>7.09व 0९08०, रिएाी 67907 7८३०६-४६७॥४८६, 
। ५०. ॥ 797, [403-7, 


अ्न्तरष्ट्रीय सम्बन्ध 


१६१९ की वर्साय की संबि की मुख्य विशेषता: 
हे न. आर की परीक्षा 
कीजिये । आने वाले इतिहाध पर उनका क्या प्रभाव पड़ा ? 


3 ॥85 0९९००॥६ ६50 928 ॥शात्षादल्ते (90 (6  “?6806 5 थिाएए 
णी एग्राउशाध08 जब 8 णाप्रंगा5 एऐैलावाएड ण॑ 79ए0०थांएए पका<त 
५९8९७00९ पेल्थोड्य बहते गाधशाक्षोंत, एडथ॥)॥ लि कि 
(॥6 गभा॥ एाण्ंशंगा जी ता 776७९ए 0 पटाइ।65 70 #6 ॥86 
णएी 779 $9(शा87. 


यह कहा गया है कि “यह संधि, मक्करारी, घृणा, प्रतिकारी की भावना, 
आदर्शवाद और भौतिकवाद का विचित्र मिश्रण है। 


हे उपरोक्त कथन को दृष्टि में रखते हुए वर्ाय संधि के मुरुष-मुख्य 
थों की भ्रालोचना कीजिये । . के 0 


न्यूफपह धत्याए णी एटाइश्या।65 ॥80 त्लांग जाब्रावणथांआं०६ त्रांणी 
तशशप्रानट्व प्रापका. ण 48 8एऑड९तुपशा: गाॉं४॥णए,” (शा. 
पएड़बाय76- (68 0078 इच्ाला शत शंबा8 ण॑ध्थाए ऐीर्ल 
(९९९६४ ०॥॥6 (8४९ ०0 ४छ३शा88, 

“चर्साय की संधि में कुछ ऐसी विशिष्टतायें थीं जिन्होंने इस संधि के 
परिवर्तित इतिहास को बहुत प्रभावित किया।” (कार) ह 
उपरोक्त कथन की आलोचना कीजिये तथा वर्साय की संधि के दोषों का 
स्पष्ट वर्णान कीजिये । 


“| एाहधी. 00एणाएपा९ ० ॥98078 फए९३०९ ए$ ग्रां$860 
9[9."7 (णागगउ्रकय. 

“स्थायी शांति का एक महान्‌ ग्रवसर १६१६ में खो दिया गया । ” 
विवेचना कौजिये । 

“(उछताक्ाएं ए38 लपशी०6त 40 6 ९ बात ए३5 पर 9९ 
(९१ ०ए९॥ (0 [०४ ६88 .228806 ० 'पिद्वांए79, 0980095 ॥6 
इ[8/साएला। 7 [0 गए [06 पा८४५9 ० १६758/065. 

“जमेनी को कुचल कर धूल में मिला दिया गया और उसे राष्ट्रसंघ 
तक में सम्मिलित होने की इजाजत नहीं दी गई।” 

वर्साय की संधि के प्रकाश में इस कथन की विवेचना कीजिये । 

छह जा ॥96 $8॥6१६ टडिशांप्रा55 णी [6 रिक्षां5 9९802 $2९(6- 


प्राशा 8िश पीढ तिह एण]0 ज़ध गाते टघबा।॥76 6 एं९फ धीवा 
॥6 कु पर९३ए ० एथा३965 ४85 प्रहालए था क्षाय्रोभिएट णि 


एशा०/ ५९७5. 
प्रथम सिश्वयुद्ध के बाद हुए पेरिस के शांति सममोते की मुख्य 
विशेषताओं को वतलाईये और इस धारणा की समीक्षा कीजिये कि 


शान्ति-समझौता घ्े 


१0, 


[], 


2, 


3. 


वर्साय की शांति संधि केवल मात्र २० वर्ष के लिये एक विराम- 
संधि थी । 


ढपुफ्ल ऊ्रएतां०ा5 9०८5 एण (6 ज़द्वा रे 94-]8 प्रषष्व तथा 
जंथणए गि [ए० 9॥00969 -- 40 ॥6 परशावृर्णाघ0९6 ॥रशंशी00प्रा5 
भात 0 ९(॑लाते पाला... €०णाणाएंए 8पएछाशा३0५.१ (90:50॥) 
(गगधधगाशा( 0 (06 588९067[- 


“४१६१४-१८ के युद्ध के विजेताओं ने श्रपनी विजय का दो उउद्दंश्यों 
के लिये उपयोग किया--[१]| अपने पराजित पड़ौसी राष्ट्रों को पंग्रु 
बनाने के लिये तथा [२] अपती आर्थिक प्रभूता के विस्तार के लिये ।” 
[जेक्सन ] । उपरोक्त कथन की आलोचना कीजिये । 


नुफबबाए एण पलाइ्थ65 ए३५ ३ 'तांए 460 9९3९०,(टवा०) फ्फेक्षात, 
७06 3 टाी०श्यो 706 ०] (6 (€कए ० ए९७६४||९३. 
'वर्साय की संधि एक आरोपित संधि थी [कार] विवेचना कीजिये । 
वर्साय की संघ पर एक आलोचनात्मक निबन्ध लिखिये। 


बट प्र0॥ एणाए०एशशंये थात 20रए॥/0४(८९४ छ56८॥, एक 
००ाा०ण॥60 हा अशाध्शावा ० टिप्रा006 शीश ॥6 680९ 
शीीशाशा।, ४३४ 6 फाएशंशंणग ण ॥९्कृथाबां0ा 7 6 फए०ए 
० प्रश्ष३8॥68,77 7)5ट०055. ह 

“यूरोप के राजनीतिज्ञों के सामने शतिपूर्णा व्यवस्था के उपरांत मुख्यतः 
विवादास्पद और पेचीदापूर्ण समस्या आई जो कि संधि में क्षतिपूर्त के 
निर्णय थे ।” विवेचना कीजिए । 


छ0ण थि| त6 ॥0ए 0 शश्षधथ]68 98४ 7659णाञ्र96 0. ॥॥6 
8९००0 एछ0ात फ्था 


वर्साय की संधि द्वितीय महायुद्ध के लिये कहां तक उत्तरदायी थी ? 


ए968९०१०6 ॥ एार्थ 06 0ण्रा।०७॥ ए0॥0 ० एल्ञ्नंतध्ता ५॥]६०० 
भाते ७छ्नोथा। 00 जब €टंला। 0856 फ्ढा6 00फ0 4९१ |॥ [॥6 
९०एशाधा( 0 6 4,९8206 0 १४४०५. ९४४४४ ९6 ()6 700॥8 
ता 00शशा०९ एशजल्टा 6 प&व्वए णी एश5468 400 (6 
एए॥६४०ए४रंभ) 97709७९8. 

राष्ट्रपति विल्सन के १४ सूत्रों का संक्षेप में वर्णन कीजिये और 
बतलाईये कि राष्ट्रसंघ के संविदा में किस सीमा तंक इन्हें अजित 
किया गया था । वर्साय की संधि और विल्तन के भिद्धान्तों में 
असंगतियां थीं ? पल 
(006 ४7 83ए[भ58] ० 06 9९8०८ ॥९9७ ० ५९४९६ 

वर्साय की संधि का मूल्यांकन कीजिये। ह 


पड 


१6. 


7. 


अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


7स्‍5ण०08४8 हल एड्ाॉणारड ठधाश' धवल्वाह8 धरा एशरड ०07णएत९6 9 
धीह 5 ?९23808 (१0॥थ2२४०0०., 


पेरिस शांति सम्मेलन में निशित अन्य संधियों की विवेचना कीजिये । 
“ - - - 
एज/6 भागा 658 ता-- 
संक्षिप्त वर्णन कीजिए - 
() 776 वाध्थाए ण 8थाए एह्याक्ष, 
[सेग्ट जरमेन की संधि] 
ह ) 7706 पारशए ० था]. 
[न्यूली की संधि] 
67) 776 पृप॥ए र्ण $6श685. 
[िव॑र्स की संधि] 
(९) 06 पराश॑ए ण॑ 40४46. 
.. [लासेन की संधि] - 
(९) 776 6३४ ० /धशा०णा, 
[द्रायनृत की संधि] | 
पल ९8४९8 $६लाशा। (शील' धार वि एगांते प्र) 9श(काएं- 
7260 एचा078.” (0ग्राशाह7, 
"शांति समभौते मे गूरोप का बाल्कनीकरण कर दिया ।” 
विवेचना कीजिये । 
55709 [॥6 झं270406' 0 [76 एगं7०॑७।६ रण 3्था 58९07॥ा - 
ह8007, 0ए शि' छ5 7 ॥[0[स्‍०व 4॥ ॥6 80707४३॥ 86 शाला 
09[9-20 शाव :।.. शा वठध्णी ? - 
झ्रात्मनिर्णय के सिद्धान्त के महत्व और अभिष्नायः को स्पष्ट कीजिये । 
१६१६-२० के यूरोपीय समभौते में यह सिद्धान्त कहाँ तक लागू किया 


. गया और इसके क्या परिणाम हुए ? 


तृतोय भ्रध्याप 


राष्रसप्न 


(मरा: 77000 07% 07 ४४११०।४७) 


१“ कैब. ३--$--क.७--क--8. ५..२००-२७-२७-५७ ०-० 





क--+-.६--०+- क..क--००--क-०७-२०-<. ५२. 
“लोग शान्ति-सम्भेलन की एक सहान रचना थी । इसकी श्रन्तरात्मा 
पूर्णतया भ्रन्तर्राष्ट्रीय थी श्रौर यदि उसके सदस्य दृढ़तापूर्वक 
निष्पक्ष रूप से उसका उपयोग फरते तो यह शान्ति फा 
एक महान साधन सिद्ध होती ।” 

--गंथार्न हार्डी 

युद्ध के बाद शांति और णांति के बाद युद्ध--यह मनुष्य के विकास- 

क्रम का इतिहास रहा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते श्रन्तिम 

रूप से शांति का आाकांक्षी है और इसीलिए शताव्दियों से उसकी यह कामना 
रही है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थायी जांति की स्थापना होनी चाहिए । 

ु जब शांति की स्थापना का प्रयास किया जाता है तो यह कार्य प्रायः 

' एक ऐसी संस्था को सौंपा जाता है जो निष्पक्ष रूप से विभिन्‍न राष्ट्रों के 

: विरोधी हितों के मध्य ताल-मेल स्थापित कर सके । इस प्रकार की विश्व-संस्था 

,क उद्भव क्षेत्रीय अथवा स्थानीय युद्धों से नहीं प्रत्युत विश्व-युद्धों से होता है । 

. इस प्रकार के युद्ध विश्व-इतिहास में श्रव तक तीन घार लड़े गये हैं-नेपोलियन 

के युद्ध, प्रथम महायुद्ध, और द्वितीय महायुद्ध । इन तीनों ही व्यापक युद्धों के 

बाद क्रमशः पवित्र संधि (प्र॒०9 त90०), राष्ट्र संघ. ([,टवह्व6 

'पका०॥5) तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ (_((960 'पिद्वा०ा5 0ह78४॥0णा )-- 

श्न तीन विश्व-संगठनों का जन्म हुआ । ये संगठन श्रतेक सम्मेलनों, भ्रस्थायी 

- स्थार्ओों, अन्तर्राष्ट्रीय लोकसंघों एवम्‌ अन्य नाना-प्रयासों के फल थे जो भ्रन्त- 

. पैष्ट्रीय हितों को संस्थागत रूप देने के लिए किये गये थे । 
राष्ट्रसंघ के विचार का उद्गम श्रौर उसका जन्म 
विचार का विकास--यद्यपि राष्ट्रसंघ वेधानिक रूप से १० जनवरी 
१९१० को श्रस्तित्व में आया, किन्तु इसके उद्देश्यों की श्रावश्यकता का अनुमव 


हर प्राचीन काल से ही रहा था। यूरोप के विचारक, दार्शनिक श्रौर राज- 
से सध्यकाल से ही युद्धों को रोकने और स्थायी शांति स्थापित करने की 


मर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


विभिन्न योजनाएं और कल्पनाएं बनाते चले आ रहे थे। १४ वीं शताब्दी में 
पियरे डुबोइस ( शश४8 00000 ) ने फ्रैन्च राजा को अधोनता में सम्पूर्ण 
ईसाई जगत को एक सूत्र में पिरोने का सुझाव रखा था। टॉमस एक्विनास 
(ए॥०॥७४ 4८पुणां)85) युद्धों की भ्रराजकता मिटाने के लिये सब राज्यों 
को एक सार्वभौम चर्च के अधीन रखता चाहता था । इटली का प्रसिद्ध कवि 
दांते (02॥७) सभी शासकों को एक सार्वभौम साम्राज्य का वशनर्ती बनाने 
का इच्छुक था। धवीं शताब्दी में सल्‍ली (50॥9) ने अपनी 'प्रान्ड डिजाइनें 
पुस्तक में समस्त यूरोप को इस प्रकार १५ रियासतों में बांटने का प्रस्ताव पेश 
* किया था कि वे सब मिल कर अवसर आने पर एक साधारण सभा के संरक्षण 
भें कोई भी सामूहिक कार्यवाही कर सकें । १७वीं शताब्दी में एमरिक ऋस 
(89५7० (77०००), हयूगो ग्रोशियस [ 080 (०08 ) और विलियम 
पेन (जीक्षा। एसशा ) ने. १५वीं शताब्दी में सेन्ट 'पियरे ($8॥0 शिंथा०), 
झरूसो और जर्मन दार्शनिक कास्ट ने युद्धों के रोक-थाम की अनेक योजनाएं 
उपस्थित की । 
१८वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद के विस्तार के साथ- 
साथ विश्व के राज्यों की दूरी व.म होने लगी और उनके बीच के सम्बन्धों का 
नियमन करने के लिए संधि, समभौते, सम्मेलन आदि का व्यवहार सामान्य 
बन गया । नेपोलियन के युद्धों के भीषण कष्टों से यूरोप के शासकों की ग्राँरों 
खुलीं और भन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की अनेक संस्थाओं का विकास हुआ ।? नेपो- 
लियन की पराजय के बाद यूरोप की राजनीतिक सम्स्याञओ्रों को सुलकाने के 
लिए वियना-कांग्रेस (१८१४-१८११ ) में प्रयास किये गये । इस कांग्रे स में, 
यूरोप की प्रादेशिक व्यवस्था को अखण्ड बनाये रखने के उहं श्य से ब्रिटेन, 
आस्ट्रिया, प्रशिया और रूस ने एक -चतुमुंख समझौता ((९०४॥7[९ 
+0॥8॥००) किया जिसमें बाद में फ्रान्स भी सम्मिलित हो गया और 
इसे (0पएां7्रएपए० 8]शा०० कहा जाने लगा । चीवर और हैवीलैण्ड 
((४७८एथ' क्ा4 7 ८३शीक्षा0) के मतानुसार यह समभौता अनेक कारणों 
थे अन्तर्सष्ट्रीय संगठनों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम था। युद्ध की 
उपज होने पर भी शांतिकाल में यह मान्य रहा । बड़ी शक्तियां थोड़े-योई 
समय के बाद सम्मेलन करती रहीं और यह मान लिया गया कि विश्व-शांति 
बड़ी शक्तियों के सहयोग पर आधारित हैं। इस प्रकार के सम्मेलनों के होते 
रहने से ही इस युग को श्यूरोप का मेल | (णाव्शा र्ता छण०7९) कहा 
जाता हैं। १६वीं शताब्दी के अन्तिम और २ ०वीं शताब्दी के प्ररम्म में अनेक 
: ऐसी संस्थाओं और संगठनों का निर्माण किया, गया जिनकी प्रकृति अ्रन्त- 
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रष्ट्रसंध रु 


राष्ट्रीय थी और जो राष्ट्रों के मध्य सम्बन्ध-स्थापत “की दृष्टि से महत्व- 
पूर्ण थे 4 बे, 

राष्ट्रसंघ का जन्म--सन्‌ १६१४ में विश्व-विनाशकारी प्रलय आरा 
टपका । प्रथम महायुद्ध के छिड़ते ही युद्ध बन्द करने वाले संगठन की तीक्न 
आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक राष्ट्रसंघ 
की स्थापना के विषय में आम चर्चा चल पड़ी । मानव-जाति के भावी जीवन 
में युद्धों के दुःखान्त नाटकों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए राज्यों के संघ 
की मांग को उत्ते जना मिली. । इस समय (१६१४ में) ब्रिटेन में लॉड ब्राइस 
ने, फेबियन सोसायटी ने, ब्रिटिश विदेशमंत्री बालफोर द्वारा फिलिमोर की 
अध्यक्षता में नियुक्त की गयी कमेटी ने और जनरल स्म॒दस ने राष्ट्रसंघ के 
सम्बन्ध में भ्रनेक सुकाव प्रस्तुत किये। १६१४ में संयुक्त राज्य अमेरिका में 
आांति स्थापित करने वाले संघ ([«ब९806 ६0० लागि०८ ० ए८४०९) की 
स्थापना की गयी। यह काये भूतपूर्व राष्ट्रपति दैफ्ट (॥५॥) के नेतृत्व में 
हुआ । उसी वर्ष जून में इस संघ के तत्वावधान में फिलाडेलफिया में एक 
सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें निम्नलिखित चार सूत्री कार्यक्रम निर्धारित 
किया गया-- 

(4 ) सभी भ्रन्तर्राष्ट्रीय विवाद मध्यस्थ के सुपुर्दे कर दिये जाये । 

(॥) दूसरे भगड़ों को समभौते के लिए एक कौंसिल के सामने रखा 

जाय । 


(7) शांतिपूर्ण हूल को स्वीकार न करने वाले पक्ष के विरुद्ध आर्थिक _ 
एवम्‌ सैनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय । 


(४) समय-समय पर ऐसे सम्भेलनों का आयोजन हो जो अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यवस्था के कानून बनाथे । 


मई १६१६ में उपयुक्त निरंयों को क्रियान्वित करने के लिए वाशि- 
गठन में एक सम्मेलंन बुलाया गया । दिसम्बर १६१६ में राष्ट्रपति विल्सन ने 
सम्पूर्ण विश्व में शांति एवम्‌ न्याय की सुरक्षा के लिए एक भ्रन्तर्राष्टीय संघ 
की स्थापना का सुझाव रखा । २२ जनवरी १६१७ को अमेरिकन सीनेट के 
समक्ष 'शांति के लिए विश्वसंघ” (४००6 [,6887० 60 ?९४००) के विषय 
पर विल्सन ने निम्नलिखित उदगार प्रकट किये-- 


“अज के बाद संसार में शांति स्थ।पित तंभी संभव है जबकि हम एक 
नई तथा ठोस कूटनीति को श्रपनाएं, संसार के बड़ें राष्ट किसी भी आपसी 
समभोतते को मान लें, शांति स्थापित करने के मूलभूत आधारों के विरुद्ध जब 


कोई गुट युद्ध द्वारा कार्यवाही करने लगे उम्र पर तुरन्त सामूहिक कार्यवाही की 
जा सके तमी सम्यता कायम रह सकेगी ।” 


ध् भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


उपरोक्त सम्बन्ध में विल्सन द्वारा कुछ प्रस्ताव मी प्रस्तुत किये गये । 
झ जनवरी १६१८ को विल्सन ने श्रपना प्रसिद्ध चौदह सूत्री शांति कार्यक्रम 
प्रकाशित किया । इसके अतिम सूत्र में यह स्पष्ट घोषित: किया.गया कि 
“छोटे ्रौर बड़े राज्यों को सम्रान रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता और प्रादेशिक 
इखण्डता का पारस्परिक झ्राश्वासन देने के लिए निश्चित संविदाधों के अन्तगंत 
राष्ट्रों का एक सामान्य संघ बनाया जाना चाहिए ॥”? सितम्बर १६१६ में. 
राष्ट्रपति विल्सन ने यह स्पष्ट घोषणा की कि राष्ट्रसंघ का विधान 'शांति 
समभौते' (९४०९८ $८धाध्याथा) का ही;एक भ्ग होना चाहिए। ११ 
नवम्बर १६१८ को युद्ध-विराम हुआ और जनवरी १६१६ में पेरिस में शांति- 
सम्मेलन बुलाया गया ।_ | ै 
. जब शान्ति-सम्मेलन प्रारम्भ - हुआ तो सम्मेलन के समक्ष वे विभिष्न 
सरकारी और गैर-सरकारी योजत्राए' प्रस्तुतं की गई” जो संघ ' (,८8४४८) 
की स्थापना के लिए अब तक बनायी गई थीं। सम्मेलन में ये योजनाएं पेश 
की गई--- ह | 5 
(3 ) योजना का वह प्रारूप जो लॉर्ड फिलिमोर की अध्यक्षता में 
ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई एक समिति ने मार्च १६१८ 
में तैयार किया था। ह 
(#) वह प्रारूप जो राष्ट्रपति विल्सन के निजी परामश्शंदाता कनेल 
हाउस ने बनाया था । 
(77) जुलाई १६१८ में राष्ट्रपति विल्सत द्वारा बनाया गया प्रारूप । 
४<... (+९) दिसम्बर १६१८: में जनरल स्मट्स द्वारा परिषद्‌ और संरक्षण- 
ै व्यवस्था की तैयार की गई योजना का प्रारूप । 
(५) फिलिमोर रिपोर्ट के, आधार पर रॉबे सिसिल द्वारा तैयार 
की गई योजना का प्रारूप । 
0] राष्ट्रपति विल्सन का दूसरा और तीसरा प्रारूप जो क्रमशः ६० 
6 जनवरी १६१६ तथा २० जनवरी १६१६ को तैयार किया 
गया था । ह | 
शात्ति सम्मेलन के समक्ष रखे गये उपरोक्त सभी प्रारूपों में से राष्ट्र- 
धति विल्सन के तीसरे प्रारूप झौर ब्रिटिश प्राहव को मौलिक माना गया । 
कि इन दोनों ही मारूपों में मतभेद थे अतः सेसिल हस्टे (2०० प्ष्ठा४) 


ि७9 जी 
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66 ह्राश्थां का गा] ड&०8 शीर6- 


“ राष्ट्रसंघ जी 


तथा हन्टर मिलर (पघतणाएथ फिगर) द्वारा इनका समन्वित रूप तैयार 
कराया गया । उन्होंने ब्रिठिण-शभ्रमे रिकन प्रारूपों का अपना यह समन्वय, जिसे 
इन्टर-मिलर प्रारूप कहा जाता है, रे फरवरी १६१६ को शांति-परिपद्‌ के 
*राष्ट्रसंघ आयोग, 0.०४९७९ ०| 'िक्षा०ा8 (णगायध्श०) के सामने पेश 
किया । यह हन्टर-मिलर प्रारूप फ्रेंच योजना के साथ मेल नहीं खाता था । 
फ्रन्‍्च प्रधानमंत्री क्‍्लेमेन्सो फ्रान्स की सुरक्षा की दृष्टि से यह चाहता था कि 
राष्ट्संघ एक शक्तिशाली संगठन वने श्रीर इसके लिए उसके पास एक श्रन्त- 
रष्ट्रीय सेना हो । क्‍लेमेन्सो राष्ट्रसंध को सैनिक शक्ति से इसलिए सम्पन्न 
करना चाहता था ताकि वह शांति भंग करने वाले और संधि की व्यवस्थाओं 
को तोड़ने वाले राष्ट्रों का दमन कर सके । राष्ट्रपति विल्सन ने अन्तर्राष्ट्रीय , 
सेना का इस आधार पर घोर विरोध किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसी 
किसी संधि को स्वीकार नहीं करेगा जिसके अनुपालन में उसे अपनी सेना 
किसी अस्तर्राष्ट्रीय संस्था को देनी पड़े । इसके अतिरिक्त विल्सन का तक यह भी 
था कि राष्ट्रसंघ का सदस्य बनने वाले राष्ट्रों की ईमानदारी पर पूरा भरोसा 
किया जाना चाहिए १ बी, 


अन्तत:, शैं४ फरवरी, १६१६ को 'राष्ट्रसंघ आयोग! ने; राष्ट्रसंघ का 
अन्तिस प्रारूप या मसविदा (शी) तैयार किया | इसके सिद्धान्त मुख्य रूप 
से अमेरिका की देन थे जबकि कानूती ढांचा ग्रेट ब्रिटेन द्वारा निर्मित था। 
सम्मेलन के सामने १४ फरवरी को, राष्ट्रसंघ के घोष॑णा-पत्र का प्रांखूप प्रस्तुत 
करते हुए विल्सन ने बड़े मामिक शब्दों में कहा--...., ह 


“एक सजीव वस्तु का जन्म हो रहा है,”*““यह शांति का आश्वासन 
है। यह आकर के विरद्ध एक निश्चित आश्वासन है। इस कार्यक्रम के पीछे 
सशस्त्र शक्ति है, परन्तु यह शक्ति पृष्ठभूमि में है और यदि वंसार की पक पति 
पर्याप्त न हुई तो भौतिक शक्ति काम करेगी । परन्तु भौतिक शक्ति का प्रयोग 
अन्त में ही होगा, क्योंकि हम यहां शांति के विधान की रचना कर रहे हैं 
युद्ध का संगठन नहीं बना रहे हैं। हमारी कल्पता केवल यही नहीं है कि यह 
लीग विश्व-शांति की स्थापना करेगी वरन्‌ इससे आगे भी हम सोचते हैं कि 
किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय मामले में सहयोग के लिए इस लीग का प्रयोग हे 
किसी दी ] ; गकिया 


र८ अप्रेल १६१६ को शांति सम्मेलन के पूर्ण. श्रधिवेशन में राष्ट्रसंघ 

के प्रा्प को स्वीकार कर लिया गया | १० जनवरी १ ६२० से इसे त्नि 
ल्वित किया गया। यह वर्साय की संधि की प्रथम २६ धाराओं में ६ मा 
या। सेन्ट जर्मेन, सेत्र आदि अनेक संधियों में इसे सम्मिलित क्रिया गया के 
संविधान को जानवूक कर समझौते या प्रतिज्ञा-पत्र [ हा, 


| 


श्० 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


का नाम दिया गया ताकि वि ; 
वभिन्न राष्ट्र इसे अपने से ऊ ं 
आंति भें ध ह॥ 52088 
ठने समभने की श्रांति में न पड़ें । कं 22 


राष्टरसंघ के उद्देश्य और उसकी सदस्यता ;--- 

रा लक कि न का समभौता या प्रतिश्रव या संविदा (0०- 
अल 0 मर चार्टर से बहुत छोटा, केवल चार हजार शब्दों का 
हक 2. ह 7 तथा एक से दस पैराग्राफों वाली २६ घाराएं 
ही थ विदा संघ के उद्द श्यों, सदस्यता की श्रवस्थाओ्रों, इसकी 
हक सामात्य ढ़ांचे और इसके दायित्वों भ्रादि को प्रस्तुत करता था। 
हा का प्रतिश्रव 202 डक की भूमिका या प्रस्तावता (60ा- 

) में संघ के उद्दं श्यों की घोषणा करते हुए यह कहा गया था कि--- 


“समभझौता करने वाले उच्च पक्ष, 
अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने तथा भ्रन्तर्राष्ट्रीय शांति 
व सुरक्षा बनाये रखने के लिये, द 
उत्तरदायित्व स्वीकार करके तथा युद्ध के प्रति आस्था न रखकर, 
रा के मध्य स्पष्ट, उचित व प्रादरणीय सम्बन्धों की स्थापना 
ह 


अन्तर्राष्ट्रीय कानून के समभौतों की सरकारों के व्यवहार के उचित 
नियमों के रूप में हृढ़तापूर्णा स्थापना करके, 

संगठित जातियों के पारस्परिक व्यवहार में संधि के सम्पूर्ण दायित्वों 
के लिये स्याय व सावधानी युक्त सत्कार रखकर, 

राष्ट्रसंध के इस संविदा अ्रथवा प्रतिज्ञापत्र या प्रतिश्रद से सहमत 


होते हैं । * 
दिशिर कक अल लक 
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राष्ट्रसंघ हर 


संविदा में उल्लिखित उपरोक्त भूमिका से स्पष्ट है कि राष्ट्रसंघ के 
प्रमुख उ््द श्य तीन थे-- (१) अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना 
करना, श्रर्थात्‌ न्याय और सम्मान के आधार पर श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की 
स्थापना करके भावी युद्धों को टालना, (३) संसार के राष्ट्रों के मध्य मौतिक् 
त्तथा मानसिक सहयोग को प्रोत्साहन देना ताकि मानव जीवन सुखी और 
आनन्दमय बन जाये, और (३) पेरिस संधि को अभ्रमल में लाना श्रथवा दूसरे 
शब्दों में पेरिस शांति सम्मेलन द्वारा स्थापित व्यवस्था को बनाये रखना । 


संविदा अथवा प्रतिश्रव की प्रथम ७घाराओं में संघकी सदस्यता के नियमों 
गौर संघ के विभिन्न श्रगों का वर्शात किया गया था । इसकी ८वीं और (वीं 
धारा निःशस्त्रीकरण से सम्बन्धित थी। १०वीं से १७वीं धारा तक विभिन्न 
भाग़ों के शांतिपूर्णो निर्णय, आक्रमणों को रोकने और सामूहिक सुरक्षा 
((०॥००/ए९८ $८०७७५ ) बनाये रखने के उपायों का प्रतिपादन किया गया 
था । इन घाराओं के अन्तर्गत राष्ट्रसंघ को यह अधिकार था कि वह शांति 
और सुरक्षा के लिये कोई भी उचित कदम उठावे, सदस्य देशों की जांच करे और 
सदस्य देश से युद्ध करने की संभावना का निराकरण करे, .किन्तु संविदा की 
धाराझ्रों की अवहेलना करके युद्ध-घोषणा करने वाले सदस्थ देश को भ्रन्य 
समस्त सदस्य देंशों के विरुद्ध युद्ध के लिये अपराधी माने आदि। संविदय 
्वारा युद्ध पूर्ण रूप से वजित न थे। भ्रन्तर्राष्ट्रीय युद्ध मी तब वैध माता जा. 
सकता था जब उन देशों का विवाद पहले राष्ट्रसंघ में मध्यस्थता के लिये रखः 
गया हो और राष्ट्रसंघ उसे सर्वसम्मत ढंग से सुलभाने में असमर्थ रहा हो + 
संविदा की अवहेलना करके युद्ध छेड़ देने वाले राष्ट्र के लिये धारा १ ६ में यह 
स्पष्ट व्यवस्था थी कि राष्ट्रसंध अन्य सदस्य राष्ट्रों को श्राकान्ता देश के साथ 
सभी प्रकार के आथिक और वैयक्तिक सम्बन्ध तोड़ने के लिये बाध्य कर 
सकता था । ऐसी स्थिति में यह मी व्यवस्था थी कि परिषद्‌ संघ के सदस्यों से 
यह सिफारिश करे कि वे संविदा की व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रमावकारी 
सैनिक, नौसेनिक और वायु सेना शरक्ति का प्रयाग करें। 


संविदा की १८से २१ तक की धाराओं में संधियों की रजिस्टी 
प्रकाशन, संशोधन और वैधता का उल्लेख था । वास्तव में संविदा युद्ध हू 
करने के निषेघात्मक प्रयत्नों के साथ-साथ युद्धोत्पादक कारणों को भी न्द्‌ 
. करने के भ्रति सजीव था । गुप्त संधि-प्रथा को अमान्य करार दे दिया जाग द्ुर 
झ्रौर सदस्य देशों से एक ऐसे प्रतिज्ञापत्त पर हस्ताक्षर लिये हम था 
तहत उन्होंने न केवल उन पुरानी संधियों को रह मान लिया " 


की मूल नीति से टकरातीं थीं वल्कि भविष्य में संविदा के त्ि है 422 अब 
ही नई संधियां करने का वचन दिया संविदा में उन संन्धियों पर अनुकूल 


| 


रे 


आर शक 
ट्रीय सम्बन्ध 


करने की व्यवस्था थी जो ग्रव्यवहारय हो चुकी थीं ग्रैर जिनके चाल रहने से 
पसार की शांति को खतरा थां। * शास्त्रों क्री होड़ को घटाने के लिये संविदा 

ह रा 'सृदस्थ देशों को प्रे रिति किया गया - था कि ध्चे केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के 

-. 'निमित्त ही शस्त्रास्त्र रेखें, व्यक्तिगत उद्योगों के द्वारा शस्त्रास्तरों का तैयार 
'* ना भयंकर प्रतिवाद का सामना करते है।” संविदा की धारा २१ में 

: गुनरों सिद्धान्त की स्वीकृति श्रौर धारा २२ में संरक्षरा-प्र्था या शासमादेश- 
उथा ( ॥(६004/० ) का उल्लेख है। धारा २३ में संघ के सदस्यों द्वारा 
अमिक कल्याण, बाल कल्याण, रोगों पर नियंत्रण, नारी-व्यापार निषेध आदि 
.* सम्बन्ध-में किये जाने वाले कार्यों पर बल दियां गया था। धारा २४. में 
। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के राष्ट्रसंध के साथ सम्बन्धों का वर्णन किया 
या था। धारा २५ रैड कॉस को प्रोत्साहन देती थी तो भ्रन्तिम धारा २६ 
में राष्ट्रसंच के समभौते में संशोधन करने की ,प्रक्रिया समाविष्ट थी। 


सदस्यता (९४५७0 )--राष्ट्रसंघ के सदस्य दो वर्गों में विभा- 
'जित थे--मौलिक या प्रारम्मिक तथा प्रविंष्ट । घार्रा १ के अनुसार प्रारम्भिक 
सदस्य वे स्व-शासित राज्य, डोमीनियन यां उपनिवेश थे जिन्होंने या तो शांति 
संधियों और वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किये थे या जो राष्ट्रसंब' का सदस्य 
बनने के लिये आमंत्रित किये गये थे । राष्ट्रंसंघ की साधारण सभा (858०॥- 
:09) किसी भी स्वशासित राज्य; डोमीनियत या उपनिवेश को राष्ट्रसंघ का 
“सदस्य वना सकती थी । ये राज्य प्रविष्ट सदस्य कहलाते थे । 


राष्ट्रसंघ-के ४३ प्रारम्भिक अ्रथवा मौलिक सदस्य थे। इनमें ३० 
प्रारम्मिक हस्ताक्षरकर्त्ता थे और १३ तटस्थ राज्यों को प्रारम्मिक सदस्य होने 
के लिये आमंत्रित किया गया था। चीन ने वर्साय संधि पर हस्ताक्षर करने से 
इन्कार कर दिया था, किन्तु सेण्ट जर्मेत की संधि पर हस्ताक्षर करके जुलाई 
१६२० में वह राष्ट्रसंघ का एक प्रारम्भिक सदस्य वन गया। राष्ट्रसंघ के 
मदस्थों की संख्या १६३५ में बढ़कर ६२ हो गई," किन्तु अग्नैल १६४६ में सं 
की अन्तिम बैठक के समय यह संख्या घट कर ४३ ही रह गई और इनमें से 
भी कैवल :३४ राज्यों के प्रतिनिधि बेठक में सम्मिलित हुये । 


१६२० में अल्बानिया, फिनलैण्ड, वल्गेरिया, आस्ट्रिया, कोस्टारिका 
और लक्जम्बर्ग; १६२२ में ऐस्टोनिया, लेटविप्रा और लिथुग्रानिया; 
(१६२८ में हंगरी, इधोषिया और स्वतन्त्र आायरिश राज्य; ६६२४ मे 
झौपनिवेशक गणराज्य; १६२६ में जमेनी; १६३१ में मवितिकी; १६३२ मे 

और इराक; १६३४ में अफगानिस्तान, ईक्वेडोर और रूम तथा 

- १ ३७ में मिश्र भी राष्ट्रसंघ के सदस्य वन गए । 





, 
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'राष्ट्रसंघ का यह दुर्भाग्य था कि इसमें सब महाशक्तियां कभी सम्पि- 
जलित नहीं हुई । प्रारम्भ में ही संयुक्त राज्य अ्रमेरिका, जर्मनी और रूस इसके 
सदस्य नहीं बने । संयुक्त राज्य अमेरिका तो इसका कमी सदस्य बना ही नहीं। 
जमंनी १६२६ में सदस्य बना और २१ अ्रक्टूबर १६३३ - को उसने सदस्यता 
त्यागने का नोटिस दे दिया । सोवियत रूस जैसी महाशक्ति १९३३ में जाकर 
संघ की सथ्स्य -बनो, किन्तु परिषद्‌ ((2णा०ं।) ने उसे १९४० में फिनलैन्ड, 
पर आक्रमण करने के कारण संघ से निष्कासित कर दिया। जापान श्रौर 
इटली को इसकी सदस्यता छोड़ने के नोटिस क्रमशः १६३३ और १३३७ में दे 
दिये गये । तत्पश्चात्‌ इसके सदस्यों की संख्या निरंतर घटती ही गई । संसार 
के ६ राष्ट्रों ने संघ की सदस्यता के लिए कमी भी प्रा्थनापत्र नहीं भेजे । इन 
राष्ट्रों के ताम ये थे--सऊदी अरेबिया, यमन, ओमन, नेपाल, मांचकों और 
संयुक्त राज्य अमेरिका । । 

संविदा में संघ की सदस्यता से पुंथक होने की व्यवस्था भी की गई 
थी । कोई भी सदस्य दो वर्ष का नोटिस देकर इसकी सदस्यता से पृथक हो 


सकता था अथवा परिषद्‌ ((०ण्याथं) के सर्वेसम्मत मत द्वारा निकाला जा 
सकता था । 


राष्ट्रसंघ की आथिक आवश्यकताओं की पूंति सदस्य राज्यों के चन्दे से 
होती थी । जनसंख्या, क्षेत्रफल और राष्ट्रीय घन के अनुपात से-साधारण सभा 
(४$$०॥09 ) चन्दे की रकत्र निश्चित'करती थी ( 


राष्ट्रसंघ का प्रधान कार्यालय जेनेवा में स्थित था । प्रतिवर्ष सामान्यत 
सितस्वर में संघ का वाषिक. अधिवेशन हुआ करता था यद्यपि आवश्यक 
कारणों वश इसके विशेष अधिवेशन भी बुलाये जा सकते थे। राष्ट्रसंध के कमे- 
चारियों और प्रतिनिधियों को सभी कूटनीतिक सुविधायें प्राप्त थीं । 


राष्ट्रसंघ की प्रकृति 


राष्ट्रसंघ के संविदा अथवा प्रतिश्रव ( (०शथ्शथाा) से स्पष्ट है कि 
यह एक नम्न संगठन ([,0056 (०णाव्तिक्षक्षां०) था । इसके दोनों प्रतिनिधि 
एवम्‌ प्रशासकीय अवयव (२७छा०8उथाह0४ए6 ४00. इतगीत|जा0तए० 06 
8भ३) सीमित शक्तियों से युक्त थे । ये ग्रवयव उन सदस्य राज्यों से निर्देशित 
अथवा अनुशासित होते थे जिनके द्वारा उन्हें सत्ता (#&ए0०प५ ) प्राप्त हुई 
थी। चूकि राष्ट्रसंध में न जनता का प्रतिनिधित्य था और न जनता 'उसकी 
सत्ता का स्त्रोत ही थी, अतः राष्ट्रसंघ के अवयवों से जनता .की इच्छानुसार 
कार्य करने की आशा भी नहीं की जा सकती थी । ऐसा होना संभव भी नहों 
है। सकता था, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि न तो कूटनीतिक. एजेण्ट के रूप में 
कार्य कर सकते थे श्र न हीः लीग को वास्तविक स्वरूप प्रदान करने जाली उन 


४ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


संधियों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों की श्रालोचना ही कर- सकते थे जिनमें 
उनकी सरकारें सम्मिलित थीं । राष्ट्रसंघ इस दृष्टि से भी एक नम्न और 
अविकासशील संध था कि प्रथम तो इसके संविदा में संशोधत करना राष्ट्रों के 
अपने हाथ में नहीं था, और द्वितीय, संघ का संविधान इतना अधिक कठोर था 
कि वह परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप नहीं ढाला जा सका था । “राष्ट्रसंभ 
का संगठन संप्रभु राज्य (59०6 5०0शथंष्रा/) की ठोस शिला पर श्राधारित 
था और इसीलिए कानून की दृष्टि से राष्ट्रलंघ सदस्य राष्ट्रों के सहुधोग पर 
आ्राश्चित था ।” दूसरे शब्दों में राष्ट्रसंघ का जीवन स्वाश्रित न होकर पराश्रिन 
था । इसलिए सदस्यों के ऐच्छिक सहयोग के अन्त के साथ ही राष्ट्रसंव का 
भी अन्त हो गया । वास्तव में ऐंच्छिक राज्यों का संघा (8 एणैप्रांधिए 
285008४०॥ ० ॥800०॥$) होने के अतिरिक्त इसका श्रन्य कोई रूप हो भी 
नहीं सकता था । सदस्य राज्य अपनी प्रभुसत्ता बचाने के लिए किसी ऐसी 
संस्था में जाने को श्रनिच्छुक थे जहां उन पर निर्णय लादे जाने का भय हो।? 


राष्ट्रसंघ एक दृष्टि से प्राचीनता और नवीनता का सम्मिश्रण (/ 
-हणंग्रबांगा रण ० ०१ बात धा०6 7९७) था | यह नवीन इस दृष्टि से 
था कि इसके निर्माताओं ने यह बात ध्यात में रखो थी कि शांति के लिए 
नकारात्मक दृष्टिकोण को तिलान्जलि देकर ठोस और विधेथात्मक (0५४५८) 
- रुख अपनाते हुए अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण को शर्ने “शने: अनुकूल दिशा 34282 ले 
जाना चाहिए । यह प्राचीनता का द्योतक इसलिए था कि इसमें य 
सम्बन्ध निर्धारण की वही व्यवहारिक प्रणाली अपनायी जाती रही जो १६वीं 
' शताब्दी से १६वीं शताब्दी तक प्रचलित रही थी । 
संक्षेप में यह कहना चाहिए कि राष्ट्रसंघ में क्रांतिकारी गतिशीलता 
नहीं थी और न इसका संगठन ही क्रांतिकारी था । यह्‌ तो विजेता राष्ट्रों 
का विजित राष्ट्रों और सोवियत संघ के विरुद्ध एक संघ था जिसमें प्रमेरिका 
जैसा महान्‌ शक्तिसम्पन्त विजेता राष्ट्र श्रत्त तक अनुपस्थित रहा । पश्चिमी 
'शाष्टों के शासक वर्ग के सोवियत, विरोध के फलस्वरूप राष्ट्रसंघ ने भी पर्याप्त 
अ्रशों में एक ऐसी नीति का अनुसरण किया जिससे फासिस्ट शक्तियों को बल 
मिला और विश्व-शांति की शक्तियों को आधात पहुंचा। रा्ट्रव॒व इस ट्प्टि 
से भी क्रांतिकारी संगठन नहीं था कि इसने विश्व के अ्रन्‍्य राष्ट्रों को उनके 
तात्कालिक रूप में स्वीकार कर लिया ह और ॥॒ केवल उनके पारस्परिक 
व्यवहारिक सम्बन्धों को सरलता श्रौर स्वतंत्रतापूवक चलाने के सा एक 
ह अधिक, संतोषजनक उपाय (/ ॥7076 83789 00)7 :कधंव००) दान 
करने की चेष्टा की । इसने झन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के निधरिण को कार्य- 


पृ. के. ही. सका : ७०॥४६ (॥6 4.2९8९06 0० [४४०॥5 45 ?, ?. 22. 
| 


राष्ट्रसंघ धर 


प्रणाली को ऋतिकारी बनाने का प्रयास नहीं किम्ना ।. इसने केवल पुराने 
कूटनीतिक उपायों को नवीनता का जामर पहनाया भ्रर्थात्‌ नयी बोतल में 
पुरानी शराब भरने की कहावत चरितार्थ की । फिर भी यह अवश्य है कि 
पुरातन और नृतन के संयोग द्वारा उत्पन्त इस नवीन संघ ने अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीतिक जीवन को एक नया स्वरूप दिया और क्रियात्मक राजनीति को 
सूत्रबद्ध करते का प्रश्रास किया । इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही रही कि 
इसके पास “सामूहिक इच्छा” (०००२७ शा!) मनवाने की शक्ति का 
अभाव था, यह केवल सामान्य सहमति प्राप्त करने के लिए अवसर खो सकता 
था । एक ओर तो इसे उन्नतिशील विचारों को गोद लेने का कार्य तिमाना 
था-और दूसरी ओर इसे उन सरकारों की इच्छाप्रों का भी ध्यान रखना था 
जिनके लिए इसका निर्माण किया गया था। राजनैतिक दृष्टि से यह कहना 
उपयुक्त है कि राष्ट्रसंघ राष्ट्रीय विदेश नीति का एक उत्तम साधन था | 
यह पराजितों पर थोपी गयी शांति-संधियों का ही एक अभिन्न भाग था और 
इसीलिए अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान में यह कभी सफल 
न हो सका । 


राष्ट्रसंघ के भ्रग प्रथवा उसका ढांचा 
राष्ट्रसंघ, संगठन की दृष्टि से एक डीलाढाला अर्ध संच (000/00०- 
ध्व०7) था। संघ का संविधान अत्यन्त. कठोर था और अपने अल्पजीवन 
में उसका लेशमात्र भी विकास नहीं हुआ ॥ संघ का संगठन सदस्य राष्ट्रों की 


स॒प्रभुता के सिद्धान्त पर आधारित था। इस प्रकार संघ का जीवन स्वाश्रित 
न होकर सदस्यों के ऐच्छिक सहयोग पर आश्रित था । है 


राष्ट्रसंघ के तीन प्रधान अंग थे--साधारण सभा [8$४०॥७४ ], 
परिषद्‌ [00४ाण!] और सचिवालय [$००७०ं47॥ | । इनके अतिरिक्त 
दो स्वायत्त [#ै0००रा०५४] अंग थे---अन्तर्राष्ट्रीय. न्याय का स्थायी 
न्यायालय [ ?गाशालाई 0007 रण परह्याकांग्मवां 3४४०९ | तथा, 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ [..0.] | इन प्रमुख और स्वायत्त अग्रों के 
अलावा अन्य गौण एवम्‌ सहायक अंग भी थे, जैसे---आथिक और वित्तीय 
संगठत, संवाद एवं यातायात संगठन, स्थायी शासनादेश या संरक्षण आयोग 
[४४69068 (०ाणाएंडअं०ा] और बौद्धिक सहयोग का अच्तर्राष्ट्रीय 
प्रतिष्ठान. [फिशाबाजाव] ग्राशाफाट..ण पागाब्या॥ (७- 
०एथथांणा ] ह 

साधारण सभा (4&5७शएंए)--संघ के संविदा 
की तीसरी ओर पांचवी धाराओं में साघारण सभा के जद श्य 
वेझत था। साधारण समा संघ का प्रतिनिधित्व करने वाला 


[एगक्षाक्रा। ) 
और क्षेत्र का 
भौर विचार- 


का अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


पल अवयव था । इसमें संव के सेमी सदस्य संम्मिलित थे। साधारण समा 
को राष्ट्रसंघ के व्यवस्थापिका सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन का मार सौंपा गया 
था । सभा में यद्यपि प्रत्येक सदस्य देश अधिक से आधिक तीन प्रतिनिधि भेज 
पकता था, किन्तु किसी विषय- पर उतका मत (४०४८) केवल .एक ही माना 
जाता था । राष्ट्रसंघ का कोई भी निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों की 
संवंसम्मति से ही हो सकता था । इस सम्बन्ध में अपवाद केवल उन्हीं निर्णयों 
का हो सकता था जो प्रक्रिया से सम्बद्ध विंषयों से ताल्लुक रखते थे । दूसरे 
शब्दों में राष्ट्रसंघ में 'मतेक्य का' नियम!  [्रालए/७ रण एांशांग्रो ] 
अपनाया गया था । यद्यपि यह नियम राष्ट्रसंघ की' सफलता में बड़ा बाघक 
सिद्ध हुआ, तथापि इस नियम के ब्रिना; काम नहीं चल सकता था, सदस्य 
राज्य अपनी राष्ट्रीय प्रभुंसता की रक्षा के लिए इतने सतर्क थे कि वे वेसी 
संस्था में. जाने को इच्छुक नहीं थे जहां उत पर किसी निर्णाय के लादे जाने 
का भय हो .।“ समा की सदस्य संख्या. सामान्यतः: एक' सौहो जाती थी । 
मे सदस्य प्रायः अधेड़ आयु के अपने , राज्यों द्वारा नियत किये गये सरकारी 
अधिकारी और कूटंनीतिज्ञ “होते थे ।: सभा की बैठक प्रायः तीन सप्ताह के 
लिए प्रतिवर्ष जेनेवा में होती: थी। समा: की प्रथम, बैठक १५. नवम्बर, 
१६२० को आरम्म हुई थी और अन्तिम बैठक ६ से १८ अप्रेल १६४६ तक 
चली थीं । १६ अप्रे ल, १६४६ का दिन राष्ट्रसंध को दफताने का दितथा। 
इस दिन राष्ट्रसंघ को समाप्त करने और उसंके समस्त अधिकारों, कार्यों 
और सम्पत्ति को संयुक्त राष्ट्रसंघ (0-५.0.) को हस्तान्तरित करने का 
निश्चय किया गया ।__ हि पर 
सभा अपने अध्यक्षों का निर्वाचन स्वतः करती थी और संविदा 
की व्यवस्थाओं के अनुपार अपने रीति-नियम बनाती थी । यह प्रतिवर्ष एक 
अध्यक्ष एवम्‌ आठ उपाध्यक्षों का निर्वाचन करती थी । इसकी एक सांमान्य 
समिति, क्रुछ़ विशेष समितियां और छः स्थायी समितियां थीं । साधारण समा 
पल मतदान की चार पद्धतियां थीं। कुछ विषयों पर निर्णय सर्वथम्नत 
होते थे; कुछ पर साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित हो सकते थे, कुछ विषयों 
पर निर्णय के लिए दो तिहाई बहुमत की, तो कुछ के लिए पूणणा बहुमत का 
आवश्यकता होती थी । ० 
साधारण समा के कार्य अत्यधिक विस्तृत थे, बच्यपि उनमें कुछ 
अस्पष्टता 'विद्यमान थीं । संविदा हा तीसरे अनुच्छेद के 7 ध। 
(साधा रण सभा) राष्ट्रसंघ के कार्यकत्र हैं लाने वाले किसी हे मी विषय ही हा 
अंथवा संसोर की शांति पर प्रभाव डालन वादे किसी नी विपय पर अपना 


न... 
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बैठक में विचार कर सकती थी ।”? व्यवहार में (]7 97800४००) इसने 
अपनी तीनों प्रकार की सामान्य शक्तियों--निर्वाचन सम्बन्धी, श्र॑ंगीभुत 
संबंधी, विचार था परामर्श सम्बन्धी--का प्रयोग किया । 

निर्वाचन सस्बन्धी (परा०्लण४) कार्यप्रणाली के भ्रन्तर्गत सभा के 
करत्त व्य इस प्रकार थे--() दो तिहाई मतों से नये सदस्यों का चुनाव, (४) 
साधारण बहुमत द्वारा परिषद्‌ (20णाण) के ६ अस्थायी सदस्यों में से 
३ को सभा के लिए प्रतिवर्ष चुनना, (॥/) प्रति ६ वर्ष के लिए स्थायी 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के १४ न्यायाधीशों का निर्वाचन करना, (7४) परिषद्‌ 
द्वारा नियुक्त महामन्त्री (8०००७४- 0«/धा॥) की नियुक्ति की स्वीकृति 
देना । 


प्रगीभृत (005४॥प्रथा/) कार्यो में यह संविदा की २ वीं धारा के 
अनुसार संविदा के तियमों में ऐसे संशोधन कर सकती थी जो परिषद्‌ को तो 
सर्गसम्मति से स्वीकृत हो और प्रभावित सदस्य देशों की रुचि के अनुकूल हो 
सके । 

विचार सम्बन्धी (0०0०9॥४९) कार्यों के अन्तगंत समा अन्तर्राष्ट्रीय 
हितों के सामान्य राजनीतिक, आथिक, टेक्नीकल प्रश्नों पर विचार करती 
थी । सभा के सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय समाओं पर प्रमाव डालने वाली उन॑ परि- 
स्थितियों पर गम्भीर रूप से विचार करते थे जो अन्तर्राष्ट्रीय शांति को भंग 
करने की चुनौती दें या राष्ट्रों के बीच की उस सदभावना पर आघात करें 
जिस पर विश्व-शांति आधारित हो। संविदा की १९वीं धारा के अन्तर्गत 
सभा अनुचित संधियों के पुनविचार का परामर्श देती थी, टेक्नीकल आयोगों 
झौर परिषद्‌ के कार्य का निरीक्षण करती थी तथा संघ का वाषिक बजट 
तेयार करती थी जो लगभग ६० लाख डालर का होता था। 


साधारण सभा स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकती थी अपितु केवल 
परामश अथवा सलाह दे सकती थी । इसमें छोटे-छोटे राष्ट्रों को भी श्रपना 
विचार प्रकट करने का अवसर प्राप्त होता था । यद्यपि संगठनात्मक दृष्टि से इसे 
परिषद्‌ से गौण बनाया गया था और इसीलिए संघ के विधान-निर्माता जन- 
रल स्मट्स और सेसिल का यह विचार था कि वास्तविक कार्य संघ की 
परिषद्‌ में होने के कारण इसका विशेष महत्व नहीं होगा, किन्तु धीरे-धीरे 
इसका महत्व और सम्मान परिषद्‌ से अधिक बढ़ गया। यह विश्व की 
समस्याओं पर विभिन्न राष्ट्रों के विचारों की अभिव्यक्ति के रंगमंच का काम 


। 
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करने लगी श्रौर अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समभौते कराने का महत्वपूर्ण 
साधत बन गई। विधान द्वारा सभा को परिषद्‌ से कम अधिकार इसलिए मिले 
थे कि विधान निर्माता इसे कार्यकारिणी का रूप नहीं देना चाहते थे क्योंकि 
प्रथम तो यह एक बहुत बड़ी संस्था थी और दूसरे इसका अधिवेशन भी साल 
में एक बार ही होता घा। . |; ह 

पाधारण सभा का अधिवेशन खुला होता था जिसमें आम जनता 
दशक के रूप में शामिल हो सकती थी । यहां वाद-विवाद स्वतस्त रूप से हुआ 
करते थे और उन सभी विषयों पर बहस" हो सकती थी जो पहले विविध पर- 
राष्ट्र मंत्रालयों में गोपनीय रखे जाते थे। वास्तव में सभा केवल एक बाद- 
विवाद की सोसामटी न होकर राष्ट्रसंघ का एक प्रभावशालत्री श्रग थी [? 

परिषद्‌ ((०णातो) “परिषद्‌ क्रो राष्ट्रसंध की कार्यकारिणी माना 
गया था। यह लघु संस्था साधारण सभा से अधिक शौलसम्पन्न और 
रचना में उससे भिन्न थी। साधारण सभा में राष्ट्रसंघ के समी सदस्य 
थे किन्तु परिषद्‌ की सदस्यता सीमित थी। साधारण सभा सदस्य राज्यों 
की समानता के सिद्धान्त पर आधारित थी जब कि परिपद्‌ के संगठन का 
आधार महाशक्तियों की उच्चता का सिद्धान्त था। 

परिषद्‌ में दो प्रकार के सदस्य थे--स्थायी और अस्थायी । प्रारम्भ 
में बड़े देश केवल अपने श्रापकों ही इसका सदस्य बनाना चाहते थे, किन्तु 
छोटे देशों के विरोध के कारण इसमें अस्थायी सदस्य भी रखे गये । आरम्भ 
में यह निर्णय किया गया था कि . परिषद्‌ में पांच स्थायी 5 स्थान होगे जो 
अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रास्स, इटली और जापान को दिये जाय॑गे। न गण्टी 
के विरोध के फल-स्वरूप चार अस्थायी स्थानों की व्यवस्था की गई जो १६२० 
में बेल्जियम, ब्राजील, ग्रीस व स्पेव को दिये गये | परिपद्‌ के स्थायी 
एवम्‌ अस्थायी सदस्यों की संख्या लगातार घटती बढ़ती रही । एक स्थायी 
हि राज्य अमेरिका के लिए खाली रही, जो उसके संघ में 52 न 
होते के कारण कभी. भरी जा सकी । जब जमेरिका ने स्वयं को 5236 
अन्तर्राष्ट्रीय संघ से हटा लिया तो १६२० में स्थायी और 0 कक 
भें४:४का अनुपात . रह गया, अर्थात्‌ ब्रिटेत, फ्रान्स, इ्ट्ली और कक 
ये चार स्थायी सदस्य रहे और ग्रस्थायी सदस्य भी चार ही थे। १ रे 
में दो और ग्रस्थायी (ए०7-कथाप्रक्षाक्ा) स्थान 6) गये जिन्हें ग 
और युगोस्लाविया को दिया गया।। इस प्रकार अस्थायी 5 का 
बढेवड ६ हो गन आए परिविद में बह जिया? पहात आए का क्न्ति 
१६२५ में जमनी को संघ में प्रवेश के लिए आमंत्रित किया गया, डिन्‍्तु 
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उसने इस आमंत्रण को यह कहकर ठुकरा दिया कि यदि उसे महान्‌ शक्तियों 
'की समानता की शर्तों पर आमंत्रित नहीं किया जाता और परिषद्‌ में 
स्थायी स्थान नहीं दिया जाता तो वह सदस्य बनने को तेयार नहीं है । 
१६२६ में परिषद्‌ के अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़कर ६, १६३३ में १० 
ओर १६३४ में ११ हो गई। १६३९ की अन्तिम परिषद्‌ में महाशक्तियों 
में से केवल ब्रिटेन और फ्रान्स दो ही देश स्थायी सदस्य रह गये । अन्य 
अस्थायी सदस्य बेल्जियम, बोलिविया, चीन, डोमिनिकन गणराज्य, मिश्र, 
फिनलं ण्ड, यूनाव, ईरान, पेरू, दक्षिण अफ्रिका और य्रुगोस्लाविया--ये ११ 
लघु राष्ट्र थे । जापान और इटली क्रमशः १९३३ और १६३७ में राष्ट्रसंघ 
की सदस्यता छोड़ चुके थे और सोवियत रूस राष्ट्रसंध में १६३३ में प्रविष्ट 
होकर परिषद्‌ का स्थायी सदस्य बन गया था । लेकिन उसे भी बाद में 
फिनलण्ड पर आक्रमण करने के कारण संघ से निष्कासित कर दिया गया 
था। यही कारण था कि परिषद्‌ की अन्तिम बैठक में केवल ब्रिटेन और फ्रांस 
ही स्थायी सदस्यों के रूप में उपस्थित थे । 
परिषद्‌ की कार्यविधि (200९९०१४७) इस प्रकार की थी कि इसके 
प्रत्येक सदस्प का मत एक होता था । परिषद्‌ का निर्णय प्राय: निविरोध होता 
था। इस निविरोध नियम के कुछ अपवाद थे, जैसे--रीति के विषयों से 
सम्बन्धित मामले, शांति संधियों में अल्पसंख्यक धाराओं के संशोधन, संघ के 
सदस्यों के बीच होने वाले विवादों पर सिफारिशें आ्रादि । परिषद्‌ का अध्यक्षे- 
पद प्रत्येक अधिवेशन में परिवर्तित होता रहता था । परिषद्‌ के अधिवेशन 
१६२६ के बाद से ही प्रतिवर्ष सामान्यतया तीन होते थे, विशेष अधिवेशनों 
की संख्या निश्चित तहीं थी । परिषद्‌ के सदस्य-राज्यों के नाम फ्रेन्च भाषा में 
वर्शक्रमानुसार लिख लिए गये थे श्र उसी क्रम से विभिन्न देशों के प्रति- 
निधियों को अर्थात्‌ सदस्य-राज्यों को बारी-बारी से प्रत्येक अधिवेशन के लिये 
परिषद्‌ का नया अंध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता था | इस तरह अध्यक्ष पद पर 
वरंमाला के अनुसार एक देश के बाद दूसरे देश की बारी आती थी। संयुक्त- 
राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद्‌ की तरह परिषद्‌ के किसी सदस्य को“निषेधाधिकार' 
(४०४०-००ए०) नहीं था । जब ॒ किसी ऐसे राज्य का मामला परिषद्‌ के 
सम्मुख पेश होता था जो उस समय परिषद्‌ का सदस्य न हो तो उसे यह 
अवसर दिया जाता था कि उस राज्य का प्रतिनिधि परिषद्‌ के अधिवेशन में 
उपस्थित होकर अपना विचार प्रकट कर सके | परिषंद्‌ की बैठकें सामान्यतः 
खुली 07 9०००) होती थीं, किन्तु आवश्यकता होने पर गोपनीय([0 9॥98/०) 
भी हो सकती थीं। इसकी कार्यवाही ((॥77(2७) सदैव प्रकाशित होती थी । 
, परिषद्‌ का कार्यक्षेत्र मी साधारण सभा की तरह असीमित था। यह 
राष्ट्रसंघ के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित प्रत्येक विषय और विश्व शांति सम्बन्धी 
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मामलों पर समा के समान ही विचार कर सकती थी। परिषद्‌ के मुख्य कार्य 
थे--सचिवालय को निर्देश देता, अत्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का प्रबन्ध करना, 
राष्ट्रसंघ के अन्य छोटे अगों से प्रतिवेदन प्राप्त करना, अस्त्र-शस्त्र घटाने की 
योजना तैयार करवा, संघ के सदस्पों के बीच के कगड़ों को तय करना,शासना- 
देशों ()४६॥०4८5) का, अल्पसंख्यकों की संधियों का और अन्य समभौतों का 
निरीक्षण एवम्‌ प्रबन्ध करता, बाह्य आक्रमणों से सदस्य राष्ट्रों की प्रादेशिक 
अखण्डता की रक्षा करना आदि । परिषद्‌ की शक्तियां अन्तर्राष्ट्रीय संधियों 
द्वारा बढ़ायी जा सकती थीं। परिषद्‌ को यह अधिकार था कि वह संघ के 
नियमों का उल्लंघन करने पर सदस्य राज्यों को सदस्यता से वंचित कर दे । 
उसके अन्य प्रमुख कार्य सभा के प्रस्तावों को क्रियान्वित करना, महासचिव को 
मनोनीत करना, सचिवालय के अन्य उच्च-पदाधिकारियों की नियुक्तियों की 
स्वीकृति देना आ्रादि थे। अनेक संधियों द्वारा परिषद्‌ को सार घाटी के प्रशासन 
और डेंजिय के स्वतन्त्र नगर के प्रबन्ध का कार्य मिला हुआ था । 

ह परिषद्‌ वास्तव में राष्ट्रसंघ का एक शक्तिशाली और महत्वपूरं श्रग 
थी जिसके पास वैधानिक अधिकारों के अतिरिक्त विश्व-राजनीति को प्रमावित 
करने के अनेक मौके थे ॥ सदस्य-राज्य परिषद्‌ के अधिवेशनों पर अधिकांशतः 
अपने प्रधानमन्त्री या विदेशमंत्री भेजते थे, इस प्रकार विभिन्न देशों को एक- 
दूसरे के निकट सम्पर्क में आने का मौका मिलता था। विदेश मंत्री या विदेश 
मंत्रालय से सम्बन्धित उच्च-पदाधिकारी पारस्परिक बातचीत से अनेक भगड़े 
सुलझा देंते थे । विश्व-शांति की दिशा में यह एक उत्साहवर्धक कदम था 
जिससे यह स्पष्ठ हो गया कि अन्तर्राष्ट्रीय कंगड़ों का समाधान युद्ध के अति- 
रिक्त भ्रन्‍्य उपायों द्वारा भी किया जा सकता है? परिषद्‌ की प्रथम बैठक 
१६ जनवरी १६२० को हुई श्रौर १०७वीं अन्तिम बैठक १४ दिसम्बर १६३६ 
को । जि 

सचिवालय (5०0०ंश्ाांश):--राष्ट्रसंघ का तीसरा महत्वपूर्ण अंग 
सचिवालय था । यह एक अस्थाई. सिविल सेवा अभिकरण यथाजा जनता म 
स्थापित किया गया था। इसे राष्ट्रसंघ का “सर्वाधिक उपयोगी और निस्भ॑देह 
सब से केस विवादास्पद अंग” कहकर पुकारा गया है । मे वैवालिव 5 # कक 
महासचिव (56००क्ष) 0था०8] ) कहलातः था जिसके अधीन दा उप 
महासचिव (287पॉ५ इललाटॉशा28 0०76४), दी अबर सचिव ( 5 
8८८०७१६७) तथा लगभग ७५० अन्य कर्मचारी कार्य करते थे | ये कम- 


द्वजा 


चारी अस्तर्राष्ट्रीय-प्रशासकीय सेवा के अन्तर्गत थे जिन्हें लगमन ४० देगा से 
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लिया गया था। महासचिव की तिथुक्ति परिषद्‌ द्वारा साधारण सभा की 
अनुमति से होती थी. राष्ट्रसंघ के प्रथम महासचिव ब्रिटिश सिविल सर्विस 
के श्री जेम्स एरिक ड्मन्‍्ड (]श्वा25 शिा० )शाश््राणात) थे जिन्होंने अपनी 
योग्यता, अतथक परिश्रम, चातुर्य, कार्यक्षमता और निष्पक्षता के कारण तेरह 
वर्ष तक बड़ी सफलापूर्वक इस पद पर कार्य किया । उनके त्यागपत्र देने के 
पश्चात्‌ फ्रान्स के जोसेफ एवनोल (308०छ७॥ #५४०॥0०) १६३३-४० तक तथा 
आयरलैण्ड के श्री सियेन लैस्टर (८, [.,०४९४/) १६४०---४६ तक राष्ट्रसंघ 
के महासचिव रहे हैं। सचिवालय के अ्रधिकारी, जो योग्यता के आधार पर 
महासचिव द्वारा नियुक्त किए जाते थे, अ्रपने देशों के हित का प्रतिनिधित्व 
नहीं करते थे वल्कि वे सचिवालय के प्रति उत्तरदायी होते थे, उसके प्रति 
निष्ठा रखने की शपय लेते थे । सचिवालय के ११ विभाग थे जिनमें से प्रत्येक 
एक निर्देशक (6००7) के अधिकार में रहता था। महासचिव श्रपने 
सहायक, कार्यकर्ता परिषद्‌ की सहमति से चुनता था । 


सचिवालय, सभा एवम्‌ परिषद्‌ दोनों के लिये कायें करता था । सचि- 
वालय के कर्मचारियों का कार्य इस श्र्थ में बड़ा कठिन था कि उन्हें अ्रपवी 
राष्ट्रीय निष्ठाओं से ऊपर उठकर भ्रन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से कार्य करना पड़ता 
था । सचिवालय का कार्य अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करके संघ के सभी 
अगों की सहायता करना था । यह साधारण सभा और परिषद्‌ के लिए 


विचारणीय विषयों की सूची तैयार करता था,बैठकों की कार्यवाही का विवरण 


रखता था, विविध प्रकार के प्रशासत्तात्मक कार्य करता था, मसौदे 


बनाता था, शोध करता था, संधियों को करता था, रिकोर्ड रखता 
- था और अन्य ऐसे ही अनेक कार्थ करता था ५ संघ में दिए गये भाषणों का 
8 और अग्न॑जी भाषा में अनुवाद करना, राष्ट्रसंघ कौ सरकारी 
पत्रिका में सभा और परिषद्‌ की कार्यवाहियों प्रकाशित कराना सचिवा- 
लय के अधिकारियों का काम था । राष्ट्रसंघ के। सदस्य राज्यों के मध्य होने 
वाली संधियों को कार्यालय में रजिस्टड कर लेके, के काये को राष्ट्रसंघ के 
विधान की १८वीं धारा के अनुस्तार अतिवाये बना ट“ै4। गया था। १६४१ 
तक राष्ट्रसंध के सचिवालय में ४७३३ संधियों को <ज 


परोपे ।६ ७ किया गया । 
फत्तर हेरिस के अनुसार सचिः है ! 

न्‍ सचिवालय राष्ट्संघ का - 

अनूठा अंग था। संघ के कार्य प्ट्संघ का - विशिष्ट और 


ये की सफलता अधिकांशत: & . ” सचिवालय 
अस्तित्व के कारण थी। सचिवालय ते: € ... सचिवालय के 


का संगठन वास्तव में को, गई चीज नहीं 

थी ।! यह राज्य * ऐ %।२ हे 

हब जय सरकार के सचिवालयों के ही समान था, ' अन्तर्राष्ट्रीय 
4. 20/७: &॥ पा ५ 

08५7४४॥०, ९. 24" 7० 60 06 छफ्तए ० ६... भांणाव। 
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ह पा सन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध 


क्षेत्र में इस प्रकार की संस्था की स्थापना एक विल्कुल नई चीज थी, और 
इसलिए इसकी महत्व और भी अधिक बढ़ गया था । राष्ट्रसंघ के विधान या 
संविदा ((०४०॥७॥४) के द्वारा अवश्य ही सचिवालय की कोई विशेष अधिकार 
नहीं दिये गये थे, किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से जो काम इसे करने पड़ते थे, वे 
निश्चय ही महत्वपूर्ण थे । सचिवालय के कमंचारी विभिन्न देशों, जातियों, 
धर्मों और नसस्‍्लों के थे । फिर भी वे एक साथ मिलकंर संकुचित राष्ट्रीय हितों 
से ऊपर उठकर सहयोग से काम करते थे । इस तरह सचिवालय अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग का एक अत्यन्त उत्कृष्ट नमूना था। यदि राष्ट्रसंघ का उद्देश्य अन्त- 
रष्ट्रीय सहयोग की अभिवृद्धि था तो सचिवालय बहुत कुछ इस उद्देश्य की 
पूति में सहायक था।? | 

ह भ्रन्तर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय (?शप्राश्ाथां 0० 
जा(शाक्रांणान उध्र७/००)--राष्ट्रसंघ के संविदा की १४वीं धारा में कहा गया 
था कि--परिंषद्‌ (7००7०) अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय की 
स्थापना के लिए योंजनाए' बत्ताकर राष्ट्रसंध के सदस्यों के समक्ष उनकी 
स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करेगी ।” स्पष्ट है कि इसमें यह सिद्धान्त नीहित था 
कि यदि सामुहिक सुरंक्षां का सिद्धान्त भंगड़ों का शांस्तिपूर्वक समझौता था तो 
शांतिपूर्ण समभौतों का मुख्य सिद्धान्त “मध्येस्थता” और “न्यायिक” सम- 
भौता था। ह 

संविदा की १४वीं धारा के अनुपालन में सन्‌ १६२० में परिषद्‌ ने 

विधिवेत्तांबीं के एक आयोंग की नियुर्क्ति की जिसके द्वारा प्रस्तावित किये गये 
न्यायालय के विधान को कुछ संशोधर्नों के वाद साधारण सभा ने १३ दिसम्बर, 
१६२० को निविरोध स्वीकार कर'लिया । इस तरह अन्तर्राप्ट्रीय न्याय का 
स्थायी न्यायालय अस्तित्व में आया । 
5) अन्तर्रष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय के न्यायाधीशों का सर्वेप्थम 
निर्वाचन सितम्बर १६२१ में हुआ और १५ फरवरी, १६३२ को यह हेग के 
शांति महल (7॥6 06/64॥ सती -ए्ञां०४ 0 6 ९९४०९ ए०/०८६) में 
स्थायी रूप से स्थापित हुआ । न्यायालय के सदस्यों की संख्या प्रारम्भ में ११ 
रखी गयी । इनके अतिरिक्त चार उप-न्यायाधीश भी रखे गये । न्यायाधीशों 
का निर्वाचत परिषद्‌ के बहुमत हारा होता था और साधारण समा के बहुमत 
द्वारां उन्हें स्वीकृति: प्रदान की जाती थी। न्यायाधीश अन्तर्राप्ट्रीय कानून के 
पूर्ण ज्ञाता, प्रसिद्ध बकील, अपने देश के सर्वोच्च न्यायालय के स्थायाधीश बतने 
की योग्यता से । सम्पन्न और विश्व की प्रमुख विधि-व्यवस्थाओं का प्रतिरनि!ः खत 
करने वाले होते थे। इनका निर्वाचन € वर्ष के लिए होता था और ये स्ववनेव 





पँः 
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३ वर्ष के लिए अपने समापति और उपसभापति का चुनाव करते थे । न्याया- 
लय की बैठक प्रतिवर्ष हेग में होती थी और उसका आरस्म प्रायः जून में होता 
था। राष्ट्रसंघ को न्यायालय पर प्रतिवर्ष लगभग ५ लाख डालर व्यय करने 
पड़ते थे । व्यायाधीशों का ६ वर्ष के पश्चात्‌ पुनः निर्वाचत हो सकता था। 
अपने कार्यकाल में न्यायाधीश किसी राजनीतिक अथवा प्रशासकीय पद के 
अधिकारी नहीं होते थे । प्रत्येक न्यायाधीश को प्रतिवर्ष ३० हजार डालर के 
अतिरिक्त विभिन्न भत्ते भी दिये जाते थे। त्यागपत्र अथवा मृत्यु द्वारा हुए 
रिक्त स्थानों की पूर्ति अवशिष्ट समय के लिए होती थी। सन्‌ १६३१ में 
न्यायाधीशों की संख्या ११ से बढ़ाकर १४ कर दी गयी, किन्तु बाद में १६३६ 
में उपन्यायाधीश के पद समाप्त कर दिये गये। ह 


स्थायी न्यायालय के कार्य की भाषा फैन्च और अभग्नेजी थी। ऐसी 
व्यवस्था भी थी कि यदि दोनों पक्षों के विशिष्ट कानूनों और रीति-रिवाजों 
का पूर्ण ज्ञान न हो तथा उनके राज्य का कोई न्यायाधीश भी न हो तो एक 
अस्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सके । किन्तु यहां यह स्मरणीय है कि 
सभी न्यायाधीश अच्तर्राष्ट्रीय कायंवाहक ([ ७728 आ9] 0ग्री०४४४) थे, न 
कि अपनी सरकारों के प्रतिनिधि । न्यायाधीशों के सभी निर्णय, परामर्श और 
आदेश खुले रूप में (॥7 ०००॥) दिये जाते थे । निर्णय अधिकांशत: बहुमत से 
होता था लेकिन कुछ मामलों में अल्पसंख्यकों के मत को भी ध्यान में रखा 
जाता था। निर्णयों का आधार कानून था, न कि राजनीति । 


न्यायालय का का्यक्षेत्र दो प्रकार कांथा--एक तो 'स्वेच्छा से! और 
दूसरा 'अनिवायय/ । विधान की धारा ३६ को' _ धारा' (07079 . 
(]9७४6) में परिवर्तित कर दिया गया था सदस्य राज्य स्वेच्छा से 
स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते थे । जिन राज्यों ने इस धारा को 
स्वीकार किया उन्होंने निम्नलिखित कानूनी घर में ्यायालय के अनिवाये 
न्याय को माच्यता प्रदान की : (१) किसी संधि का शरपष्टीकरण, (२) अन्त- 
रॉष्ट्रीय कानून सम्बन्धी कोई भी प्रश्न, (३) किसी ः समभोते का 
उल्लंघन तथा (४) इस प्रकार के उल्लंघन के सम्बन्ध में क्षति-पूर्ति के रूप 
अथवा सीमा को निर्दिष्ट करना । इस अनिवार्य न्याय को मान्यता के सम्बन्ध 
में शर्ते यह थो कि उपरोक्त माजलों से सम्बन्धित दोनों ही पक्ष "ऐच्छिक घारा' 
का पालन करते रहे हों। उपरोक्त श्रेणियों में आने जले सभी झगड़ों में 
यद्यपि न्यायालय के निर्णय को मानना अनिवार्य (2०7४७ 509 ) ह था, ह किस्तु 
यह इस धारा को न मानने वाले राज्यों की इच्छा पर+प््नर था 
भागड़ों को सम्मुख धस्वुत करें या न करें। जिन राज्यों ह स्यायालय का 
उपरोक्त अधिकार क्षेत्र स्वीकार किया, उनकी संख्या १६२७ २० थी जो 
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१६३६ में बढ़कर ३९ हो गयी और तब ४७ | अनिवार्य घारा ((णाएएं- 
509 (]७756) के अन्तर्गत एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को सामने पेशी के लिए 
बुला सकता था और यदि दूसरा राष्ट्र न्यायालय में न आये तो न्यायालय 
अपने आप न्याय कर सकता था । विधान की रचना करने वाले कानून विशे- 
पज्ञों के आयोग ने प्रारम्भ में यह सिफारिश की थी कि किसी संधि, अस्तर्सष्ीय 
कानून और क्षति-पूर्ति को भंग करने पर न्यायालय का अनिवार्य त्याय-क्षेत्र 
हो, लेकिन परिषद्‌ तथा साधारण सभा ने इस सिफारिश को इस आधार पर 
अस्वीकार कर दिया था कि संविदा ((०एथआथ&एा] की धारा १४ के अनुसार 
न्यायालय किसी को अतिवार्य न्याय के लिए बाध्य नहीं कर सकता । 


कि स्थायी न्यायालय के न्याय का एक स्रोत विभिन्न संधियां थीं। इनकी 
संख्या लगभग ४०० थी । इनके प्रमाव से न्यायालय के कार्य वस्तुतः अन्त- 
रष्ट्रीय हो गये । न्यायालय का काम किसी भी राष्ट्र द्वारा पक्ष प्रस्तुत सुनने व 
सलभाने के अतिरिक्त साधारण सभा अथवा परिपद्‌ द्वारा रखे गये किसी भी 
प्रश्न पर सलाह देना भी थे । 


यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यायालय १८६९६ ई० में स्थापित 'हिंग पंच न्यायालप' 
(एथ्राक्षाथा (00 ण॑ 477#थव0 ॥६ ॥॥० प्रश्नष्ठएघ० से भ्रमेक भ्रशों में 
भिन्‍न था। हेग न्यायालय कोई स्थायी अदालत नहीं थी ) इसमें केवल १३२ 
प्रमुख कानून-विशेषज्ञों की सूची थी जिसमें से विवादास्पद राज्य $छ व्यक्तियों 
को चुनकर पंच बना सकते थे अर्थात्‌ कुछ व्यक्तियों को चुतकर सम्बन्धित प्रश्न 
पर विचार करने के लिए एक अस्थायी न्यायालय की रचना कर दी जाती 
थी । लेकिन इसके सर्वथा विपरीत अस्तर्राष्ट्रीय न्यायालय १५ न्यायाधीशों का 
सदैव कार्यरत स्थायी न्यायालय था जो पंच-न्यायालय के कार्य क्षेत्र से ऊपर 
उठकर अन्तर्राष्ट्रीय कानूत का स्पष्टीकरण करता था और संधियों के भंग का 
निश्चय करता था। अचन्‍्तर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय हेंग के न्यायालग्र 
से अधिक उन्नतिशील था। ,' 

. १६२२ से १६३६, तक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ६४ मामलों को 
अपने हाथ में लिया, ३२ पर निर्णय दिया और २०० आदेश तथा २७ परामर्श 
दिये । सभी निर्णायों का लेखा प्रकाशित किया गया। इस विपय में शूमैन ने 
लिखा है--“अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय के १७ वर्ष के रिकार्ड में यह संस्था बड़ी 
मूल्यवान सिद्धवान हुईं ।” अपने निर्ण॑यों और परामर्शों के द्वारा इस न्यायालय 
ने जिन कानूनी सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया वे आने वाले काल में अन्तर्रा- 
प्ट्रीय कानून के प्रशासन में विश्चित रूप से बड़े उपयोगी प्रमाणित हुए। $ 
सितम्बर, १६३१ के /#प्रशा0-एथगाा (प्रशणा5 एफ पर दिये गये 


- निर्णय के अलावा इस न्यायालय ने विश्व के समक्ष अपनी निष्पक्षता वो 
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ठीक ही प्रमाव डाला। इसके कारण इस के सम्मान में वृद्धि हुई और जब 
राष्ट्संघ ने अपनी समाधि में प्रवेश विया तो १६४६ में यह संयुक्त राष्ट्रसंघ के 
न्याय के अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालेय ([7ठग्र्माणाश 0०णा रण 7एञ्ां०४ ण 7॥6 
ए४/८१ ४०5) में परिणत कर दिया गया ॥ राष्ट्रसंघ के स्थायी न्‍्याया- 
लय ने एस० एस० विम्बलडन, पोलौण्ड में बसे जमेनों, एस० एस० लोद्स 
आदि विवादों पर महत्वपूर्ण निर्णय दिये थे। प्रो० ग्रान्ट गिलमोर ('शिर्ण: 
07५॥६ (7०४८) जैसे विद्वानों का मत है कि स्थायी न्‍्यायालय का कोई 
भी निर्णाय कभी भी अधिक “प्रतिष्ठा और महत्व” का नहीं रहा । 


भ्रन्तरोष्ट्रीय भ्रम संगठन (. ।.. 0.) का जन्म--अन्तर्राष्ट्रीय श्रमसंघ, 
जिसका कार्यालय जैनेवा में था, राष्ट्रसंघ का एक अंग होते हुए भी महत्व की 
दृष्टि से स्वयं में एक राष्ट्रसंघ के समान था और वर्साय की संधि द्वारा इसे 
स्वीकार किया गया था । पेरिस के शांतति-सम्मेलन में स्थायी शांति की समस्या 
पर विचार करते समय संसार के विभिन्न देशों के प्रतिविधियों ने यह अनुभव 
किया कि “"सार्वलौकिक व स्थायो शांति की स्थापना तभी हो सकती है जबकि 
यह सामाजिक न्याय पर आधारित हो ४” “सामाजिक न्याय” से उतका अभि- 
प्राय क्या था, इसका स्पष्टीकरण कभी नहीं कियर गया, किन्तु यह अवश्य था 
कि संसार के श्रम की शोचनीय अवस्था ने संसार की शांति और एकता को 
संकटग्रस्त बना दिया था और २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही विभिन्न देशों 
में श्रमिकों ने सरकारों और मालिकों पर अपनी अवस्था सुधारने के लिए 
दबाव डालने के उहद श्य से अनेक अवेधानिक संगठन स्थापित कर लिए थे । 
रूस में, श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए, साम्यवाद का भूत सर्जीव हो उठा 
था और कार्ल मार्क्स का यह नारा क्रांतिकारी रूप धरने लगा था--“दुनिया 
के मजदूरों एक हो ।” रूसी कांति ने, प्रथम विश्वयुद्ध के उपरान्त, यूरोप के 
श्रमिक आन्दोलनों को बड़ा गतिशील बना दिया और शांति-संधियों में इस 
तरह की व्यवस्थाएं समाविष्ट करने की मांग उठ खड़ी हुईं थी जो “श्रमिक- 
वर्ग के लिए संगठन के अधिकार, स्वदेश-त्याग, सामाजिक बीमा, कार्य करने के 
घंटे, स्वास्थ्य रक्षा और श्रम के संरक्षण आदि से सम्बन्धित नैतिक तथा - 
मौतिक दोनों प्रकार की सुरक्षा प्रदान करें ताकि अन्तर्राष्ट्रीय प्‌ जीवादी स्पर्द्धा 
के आत्रमणों से उन्हें सुरक्षित रखा जा सके ।” 


संगठित श्रम की उपरोक्त मांगें उत्तरोत्तर शक्तिशाली होती गयीं और 
पेरिस के शांति-सम्मेलन में विराजे हुए पूजीपति देशों के प्रतिनिधियों ने यह 
समझ लिया कि यदि श्रमिकों की दशा में सुधार करने के लिए कोई उपयुक्त 
भयास न किया गया तो संमभवतः सम्पूर्ण यूरोप 'लाल' हो जायगा । अतः इस 
भय की पृष्ठभूमि में, पेरिस शांति-सभा ने राष्ट्रसंघ के संविदा में एक श्रम- 
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संगठन ([,800पा (08क॥5970॥) को समाविष्ट करने का निर्णय किया । 
पेरिस के शांति-संयोजक यूरोप के 'लाल' हो जाने के भय से कितने चिस्वित 
थे, यह ब्रिटिश प्रतिनिधि द्वारा व्यक्त इन शब्दों से भलीं-भांति स्पष्ट हैं++ 
“मुझे अस सुधार के कार्य की श्रावश्यकृता स्मरण कराने की अभ्रधिक जरूरत 
नहीं है क्योंकि हम सभी इस बांत से परिचित हूँ कि हमारे चारों: श्रोर हमारे 
मध्य नवीन विचारों की लहर उठ रही है और परिखणासंस्वरूप विश्व इस 
समय उत्त जनापुरं है।” इस प्रसंग में यह भी .उल्लेखनीय है कि कुछ ही 
दिवस पूर्व रूसी साम्यवादियों ने संसार के सभी श्रमिकों की एक सभा आयो- 
जित करके उन्हें “तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय” (व॥6 वृफ्ात दगाश्ान्वांणा॥।) 
स्थापित करने का निर्मंत्रण दिया था और शीघ्र ही इस 'तृतीय अन्‍्तर्राष्ट्रीय' 
ने सभी देशों के निम्न जाति के लोगों के लिए अपना “घोषणा पत्र! 
(१/०07०४४०) बनाया था। 


उपरोक्त कारणों से प्रभावित होकर २८ अप्रेल, १६१६ को वर्साय की 
संधि में ही अन्तर्राष्ट्रीय श्रमसंघ (!. 7.. 0.) की व्यवस्था की गयी । इस 
श्रम-संगठन के विधान को वर्साय संधि के ११वें भाग के रूप में स्वीकार 
किया गया । ह 

अन्तर्राष्ट्रीय, श्रमसंघ के जन्म एवं निर्माण के प्रसंग में यह उल्लेखनीय 
है कि १६९१९ में एंक ऐसे संगठन की यह मांग कोई नवीन नहीं थी, प्रत्युत 
इसकी आधार शिला पहले से ही बनती जा रही थी । 

... उद्देश्य- इस संघ के “उद्देश्य! को वर्साय की संधि में व्यक्त करते हुए 
कहा गया था कि--“राष्ट्रीय और श्रन्तर्राष्ट्रीय नीतियों का केन्द्रीय उद्दे श्य इस 
सिद्धान्त की कार्यान्विति होनी चाहिए कि जाति, धर्म श्रयवा लिग के भेद-भाव 
के बिना सब मनुष्यों को अपनी भौतिक समृद्धि श्ौर श्राध्यात्मिक विकास को 
स्वतंत्रता एवं समान, श्राथिक सुरक्षा और समान श्रवसरों को स्थिति में प्राप्त 
'करने का पूरा श्रधिकार है।” श्रतः श्रन्तर्राष्ट्रीय क्षमसंघ का लक्ष्य “श्रमिकों को 
आद्योगिक तथा कृषि सम्बन्धी उत्पादन की प्रक्रिया में सस्ते दार्मो में खरीदों 
जाने वाली वस्तुश्रों के स्थान पर मानवोचित मान्यता प्राप्त कराना है ।” 


श्रमसंघ के इस उद्देश्य के विषय में प्रो० लियोनार्ड (70 [.९०7970) 
का कहना है कि “इन सिद्धान्तों की सरकारों द्वारा स्वीकृति केवल एक प्रथम 
कदम था, उनके वास्तविक महत्व की परीक्षा उनकी प्राप्ति के लिए किये गये 
प्रयत्नों से होती । कार्य वस्तुतः चुनौती से युक्त था । श्रमिकों के स्तर में दुघार 
सभी देशों की सामाजिक व्यवस्था में समा गया था और सरकारों की नी विदों 
के कोमलतम भागों को प्रभावित कर रहा था | सामाजिक सुरक्षा और एग 
रोजगार के लिए व्यवसाय के कार्य में सरकार के हस्तक्षेप की मांग ही दर्द 
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जो कितने ही देशों. की आशिक व्यवस्था के प्रतिकूल थी | इसके लिए अधिका- 
घधिक कर और .उच्चतर श्रम-मूल्य: की आवश्यकता थी जिससे लाम घट जाता । 
स्पर्द्ा, स्वतंत्र साहस (]76७ थथ]॥75०) और एकाधिकार पर आधारित 
सामाजिक व्यवस्था में कार्ये करने वाली सरकारें कहां तक इस ओर पग बढ़ाने 
के लिए उचद्यत हो सकती थीं ? ” 


यदि संक्षेप में प्रस्तुत किया जाय त्तो यह कहना होगा कि अच्तर्राष्ट्रीय 
श्रमसंघ के प्रधान उद्देश्य ये थे--(१) सामाजिक न्याय की उन्नति से 
स्थायी शांति-स्थापना में योग देना, (२) अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही द्वारा श्रमिकों 
की स्थिति और उनके जीवन-स्तर में सुधार लाना, एवम्‌ (३) आ्िक संथा 
सामाजिक स्थिरता को प्रोत्साहन देना । इन उद्देश्यों का यह स्वाभाविक 
निष्कर्ष था कि श्रमसंघ कार्य के घण्टे नियत करने, श्रम की मजदूरी नियत 
करने, .बेकारी दूर करने, रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाने, श्रमिकों को 
वीमारी, दुघेटता एवम्‌ अन्याय के विरुद्ध शरण देने, वालकों तथा स्त्रियों की 
सुरक्षा करने, व द्धावस्था के लिए प्रबन्ध करने, समान कार्य के लिए समान 
मजदूरी दिलाने, स्वदेश छोड़कर दूसरे देश में कार्य करने वाले श्रमिक के 
हितों की रक्षा करने, स्वतन्त्रता के सिद्धान्त को स्वीकार कर श्रमिकों की 
स्थिति सुधारने आदि की दिशा में सक्रिय हो । 


ढांचा या संगठन :--अ्रमिकों की मांगों के फलस्वरूप जन्म लेने वाले 
इसे श्रमसंघ के तीन बंग थे--._ 
(१) सामान्य समा (6शाश्षश (णाक्ि७ा००), 
(२) शासक सभा या मण्डल (66एशग॥।॥8 8067 ), एवम्‌ 
(३) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय (र/्धा80079] * [990पा 
(#06) । 


सामान्य सभा श्रथवा सम्मेलन में सभी सदस्य राष्ट्र सम्मिलित थे । 
इस सम्मेलन की बैठक वर्ष में एक बार होती थी जिसमें सामान्य नीतियों 
का निर्धारण होता था | यह सम्मेलन विभिन्न सिफारिशों को पास करता था 
जिनमें श्रमिकों से सम्बन्धित कानूनों के कुछ ऐसे व्यापक एवम्‌ विस्तृत 
सिद्धान्त नीतित होते थे जो विभिन्न राज्यों में श्रमिक कानून बनाते समय 
उपयोगी तथा पथ-प्रदर्शक हो सकते थे । .इस सम्मेलन में प्रत्येक सदस्य-- 
राज्य के चार प्रतिनिधि होते ये-एक मजदूरों द्वारा चुना हुआ, दूसरा मालिकों 
हारा चुना हुआ, दो सरकार द्वारा चुने.हुए । इसके पास कानून निर्माण के 
कोई अधिकार नहीं थे । यह केवल श्रमिकों की दशा सुधारने के उपायों पर 
बोर इस सम्बन्ध में प्रचलित वुराइयों की ओर विश्व का ध्यान श्राकृषष्ट कर 
सकता था। हां, उपरोक्त सिफारिशें मथवा समझौते (927 (णाएशाप05 ) 
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प्रायः ऐसे विस्तृत कानूनी प्रस्ताव हुआ करते थे जिनके सम्बन्ध में प्रत्येक सदस्य- 
राज्य से यह आशा की जाती थी कि वह इन्हें संपुष्ट ( 7१४४६५) करेगा और 
इनके अनुसार कानून बनायेगा । जन १६३६ तक प्रतिवर्ष होने वाले सामान्य 
सम्मेलनों में इस तरह की १३३ सिफारिशें पारित की थीं । सम्मेलन द्वारा ये 
सिफारिशें $ के बहुमत से पारित होती थीं और इब्हें राष्ट्रीय विधान सभाओं 
के सम्मुख एक वर्ष के अन्दर संपुष्टि (२4ध0860०॥) के लिए जमा करवाना 
होता था। सम्मेलन के प्रत्येक प्रतिनिधि को स्वतस्त्र रूप से वोट देने का 
अधिकार था और ऐसे अवसर उपस्थित हो जाया करते थे जब एक ही 
देश के प्रतिनिधि एक दूसरे के विपरीत वोट देते थे । - 


शासक मण्डल सें ३२ सदस्य होते थे--८ प्रतिनिधि मजदूरों के, ८ 
मिल मालिकों के और १६ विभिन्न राज्यों के | अधिकतम औद्योगिक महत्व 
रखने वाले राज्यों की श्रमसंघ में प्रधानता बनाये रखने की दृष्टि से सन्‌ 
१६२२ में यह व्यवस्था की गयी थी कि इसके ८ प्रतिनिधि बेल्जियम, कनाडा, 
फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, भारत और जापान द्वारा चुने जाने चाहिए । जब 
संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत यूनियन संघ के सदस्य बने तो उन्हें 
कनाडा और बेल्जियम के स्थान पर स्थायी प्रतिनिधि चुनने का अधिकार 
दिया गया। शासक मण्डल श्रमसंघ की कार्यपालिका के रूप में कार्य करता 
था । इसके सदस्य तीन वर्ष की अ्रवधि के लिए चुने जाते थे और इसकी बैठकें 
वर्ष में चार बार होती थीं। इश्न मण्डल का कार्य सम्मेलनों का कार्यक्रम 
बनाना, अन्तर्राष्ट्रीय श्रमसंघ के अध्यक्ष की नियुक्ति करना और संघ के 
कार्यो की देखभाल करना था । यह वजट तैयार करता था, और विभिन्न 
समितियों तथा कमीशनों का निर्देशन करता था । 


भ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय का प्रमुख अधिकारी ([)6९०० 0सा6- 
70) के नाम से पुकारा जाता था । उसकी सहायता के लिए ३५० विभेयत्ञ 
होते थे जिनकी नियुक्ति वह स्वयं करता था। यह श्रम कार्यालय श्रममंघ्र के 
स्थायी सचिवालय के रूप में कार्य करता था। इसका काम सूचनाक्षों का 
संकलन तथा वितरण करना, सम्मेलन की तैयारी में शासक मण्डल की महा- 
यता करना, सम्मेलनों के निर्णोयों के आधार पर सरकार द्वारा कानूनों की 
मसविदा तैयार करने की प्रार्थता पर उनको सहयोग देता, विशेष जानवारी 
खोज-बीन करना, सम्मेलनों की सफलता के लिए साधन उपलब्ध करना, 
विश्व के विभिन्न भागों में श्रमिक कल्याण का कारें करने वाली संस्थाओं से 
सम्पर्क स्थापित करना आदि था । इसने अनेक रिपोर्टों, अध्ययनों और दस्ता- 
वेजों का तथा इण्टरनेशनल लेबर रिव्यूं तथा बुलेटिन नामक पत्रिकात्रों ४ 
प्रकाशन भी किया। इसके कार्यों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रमसंघ ने विश्व हे 
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श्रमिकों की समस्याओं पर उन्हीं के स्तर पर विचार-विमेश के लिये एक स्वस्थ 
विधान मण्डल प्रस्तुत किया जिसने श्रमसंघ के नाम चार चांद लगाये । 

उपरोक्त वर्णान से यह प्रकट है कि जेनेवा में अवस्थित इंस अन्तर्राष्ट्रीय 
श्रमसंघ का स्वरूप राष्ट्रसंघ के सदृश था और सामान्य सम्मेलन, शासक- 
मण्डल एज अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय नामक इसके तीनों अंग राष्ट्रसंघ 
की साधारण सभा, परिषद्‌ ओर सचिवालय से मिलते-जुलते थे। 


प्रन्तर्राष्ट्रीय श्रमसंघ को राष्ट्रसंघ से सम्बन्धित करने वाली तीन प्रमुख 
कडिया थीं--(१) इसके वाषिक वजट पर मतदान ओर स्वीकृति राष्ट्रसंघ 
को साधारण सभा करती थी, (२) बेगार, दासता और शरणार्थियों आदि 
की व्यवस्था से उत्पन्न हुई व्यावसायिक समस्याओं जंसे विषयों में श्रमसंघ 
राष्ट्रसंघ के परामशंदाता का कार्य करता था, एवं (३) अन्तर्राष्ट्रीय श्रमसंघ 
के निर्माणकर्त्ताओं का विचार इसको राष्ट्रसंध का ही एक अग बनाना था 
ताकि राष्ट्रसंघ के सभी सदस्य इसके भी सदस्य हों । 


उपरोक्त प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि वे राज्य जो राष्ट्रसंघ के 
सदस्य नहीं थे भ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रमसंध में प्रवेश कर सकते ये । सन्‌ १६३४ में 
अमेरिका का भ्रवेश इसका उदाहरण है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रसंघ का परि- 
त्याग कर देने वाले राज्य मी चाहने पर इसके सदस्य बने रह सकते थे 
जैसा कि जापान ने १६३३ में किया । परिषद्‌, न्याय के स्थायी न्यायालय 
श्रौर महासचिव को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से सम्बन्धित अनेक कार्य करने 
होते थे । श्रससंघ का निर्देशक राष्ट्रसंध के सहासचिव के प्रति उत्तरदायी 
था। 

अन्तर्राष्ट्रीय श्रमसंघ द्वारा स्वीकृत सिफारिशों श्रथवा समभौतों या 
परम्पराओं ((०ए०॥ं०॥8) का मूल्य बहुत कम था। लेकिन सदस्य राष्ट 
द्वारा उस्त सिफारिश या समझौते को स्वीकार कर लेने पर उसका मल्य बढ़ 
जाता था और तब उसे सम्पुष्ट (२४४५) भी कर दिया जाता था। यह 
स्मरणीय है कि कभी-कभी सम्पुष्ट की गई सिफारिशों या परम्पराओं का भी 
बहुत सामान्य एवं लघु अर्थ होता था क्‍योंकि अन्तर्राष्ट्रीय श्रमसंघ का उन्हें 
कार्यरूप में परिणत करने का कार्य बड़ा असन्तोषजनक होता था । श्रमसंघ 
अपने कार्यो की पूर्ति राष्ट्रसंघ को मशीनरी, सूचना-आयोग, न्याय के स्थायी 
न्यायालय आदि द्वारा कर सकता था, किन्तु किसी भी उद्दं श्य की सन्तोष- 
जनक पूर्ति इसलिये नहीं हो सकती थी क्योंकि राष्ट्रसंघ की दण्ड व्यवस्था 
($870707 5एशंथग ) उपयुक्त वहीं थी । 


राष्ट्रसंघ के श्रन्य श्रवयव--उपरोक्त अ्रयों के अतिरिक्त कुछ श्रन्य 
कार्यों के लिये राष्ट्रसंघ के अ्रन्य अवयव अथवा अ्रमिकरण भी थे । इन्हें सहा- 


हक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


यक-अग (6फ्राशए 08श॥8) एवं स्वायत्त (8एॉ/070०700$) संस्थाएं 
कहा जा सकता है। संघ के विधान-निर्मातात्ों की गह इच्छा थी कि संघ को 
विविध राजनैतिक प्रश्तों पर किये जाने .वाले अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय 
स्थापित करने वाला एक महत्वपूर्ण केन्द्र बताया जाय । इसी उद्देश्य की पूर्ति 
हेतु राष्ट्रसंघ के भ्रन्य सामाजिक और ग्राथिक श्रवयव बनाये गये, जैसे-- 
वित्तीय संगठन,..यातायात संगठन, आशिक संगठन, बुद्धिजीवी सहयोग समिति, 
श्रफीम झ्रादि मादेक एवं घातक झषधियों या पदार्थों के प्रयोग पर परामशे- 
दात्री समिति, स्त्रियों श्रेर बच्चों के अवेध _ व्यापार पर नियंत्रण समिति 
(एणाग्रगं(88 ० (8 पर्भी० णी एण्राथा गाव (रोताण ।), शरणार्थियों 
प्र संगठित समिति ग्रादि । यद्चपि राष्ट्रसंघ के चारों ओर नाना टेकनिकल 
एजेन्सियों, आयोगों ग्रौर प्रामशंदात्री समितियों की रचना हुई, किन्तु यह 
भ्रवश्य है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ की ग्राथिक-सामाजिक परिंषद्‌ जैसी महत्वपूर्ण 
पृथक संस्था का अभाव ही रहा । राष्ट्रसंघ के ये विभिन्न अ्रभिकरण अपने 
सम्बद्ध क्षेत्र में जानकारी' प्राप्त करते थे और इस विषय में राष्ट्रसंघ को 
परामर्श दिया करते थे। | 
' “राष्ट्रसंघ के कार्य 

...._ राष्ट्रसंघ का मूल उद्देश्य विश्व में शांति को स्थायी रूप से बनाये रखने 
और विश्व के देशों के मंध्य सहंयोगपूर्णा सम्बन्ध स्थापित करना था। अपने 
इस मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिये राष्ट्रसंध को बिन विभिन्न कार्यो को करना 
पड़ता था वह निःसन्देह अत्यधिक विस्तृत थे । अ्रपने आर्थिक, सामाजिक, 
मांनवीय, राजनीतिक झादि सभी कार्यों के द्वारा वह विश्व में उच्च कोटि के 
स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण की सृष्टि करने का ब्रभिलापी था । राष्ट्रसंघ को 
जो विभिन्न वृहद कार्ये सम्पन्न करने पड़ते थे, उन्हें सुविधा की दृष्टि से हम 
निम्नलिखित पृथक-पृथक शीर्षकों के अन्तर्गत प्रस्तुत कर सकते हैं-- 

(१) प्रशासनात्मक कार्य (80गरंगशाओंए2 एप्राणा05) 

(२) संरक्षण प्रथा सम्बन्धी कार्ये (निवालरींणा$ ॥शधध।8 ६०0 
एवात865 कफशशा) | > 

(३) अल्प संख्यंकों के हितों की सुरक्षा सम्बन्धी कार्य (#एा/णा०णा5 
एंगरगांएर ६० 6 शि०/००ांगो रण ०7०5) 

(४) आर्थिक, सामाजिक और मानवता सम्बन्धी 
8०८8, 80००ांणगाएंए भा प्रणावा शिक्षा #&लांशं।०5) 

| (५) अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सम्बन्धी का्ये. (#ए7८ा०005 

ए28०८० 870 8०0777५ ) 
उपरोक्त सभी कार्यों पर एक-एक करके विचार 


धी कार्य (778£ 


इलशगााए (0 पर्षालाबना0ारं 
श्रब हम राष्ट्रसंघ के उप 
करेंगे । 
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प्रशासनात्मक कार्य 


(4१ ागरांगरांह। ॥व४९ एप्राटव95) 


राष्ट्रपंघ का जन्म शांति-संधियों से हुआ था श्रौर विशेषतः वर्साय की 
संधि में राष्ट्रतंध से यह अपेक्षा की गयी थी कि वह उस संधि को क्रियान्वित 
करेगा। राष्ट्रसंध उस संगठन शक्ति के रूप में उदित हुआ जिसका काम शांति- 
संधियों की धाराओं को लागू करना और उन्हें क्रियान्वित करवा था । - 


संधियों के सामान्य प्रशासन के अतिरिक्त संधियों में कुछ ऐसी विशिष्ट 
धाराएं थीं जिनके प्रशासन का काम विशेष तौर पर राष्ट्रसंघ को सौंपा गया 
था। उनमें सार की घाटी और डैन्जिग के स्वतंत्र नगर का प्रशासन विशेष 


महत्व का था। यह उत्तरदायित्व वर्साय की संधि द्वारा राष्ट्रसंघ को सौंपा 
गया था । 


(7) सार-घाटी का शासन--वर्साय की संधि के अनुपार राष्ट्रसंघ को 
सार बेसिन (706 887 89»॥) पर १४ वर्ष तक शासन करने का श्रधिकार 
मिला । शर्तों के अनुसार परिषद्‌ द्वारा नियुक्त ५ सदस्यों के कमीशन को उक्त 

' क्षेत्र पर शासन करने का अधिकार था । इस ५ सदस्यों वाले कमीशन में एक 
सदस्य फ्रैन्च, एक सार निवासी और अन्य तीन सदस्य फ्रान्स तथा जमेती से 
भिन्न देशों के नागरिक होने थे । परिषद्‌ ने फरवरी १६२० में अपने दूसरे 
अधिवेशन में एक कट्टर फ्रान्स्ीसी देशभक्त विवटर रॉल्ट (शंतण एेथणा) 
की अध्यक्षता में इस शासक-कमीशन की नियुक्ति की। रॉल्ट के श्रतिरिक्त 
कमीशन का एक सदस्य सारवासी अ्रल्फ़ ड वोन वॉक (4]#०0 ए०7 फे०क) 
था और शेष तीन सदस्यों में एक बेल्जियम, एक पेरिस में रहने वाला डेन 
तथा एक कनाडियन था । परिषद्‌ ने-कमीशन के कार्य संचालन के लिए नियम 
और सिद्धान्तों की रचना की । कमीशन का वहुमत फ्रैन्च पक्षपाती था, अतः इससे 
असंतुष्ट होकर सारवासी वॉक ने शीघ्र ही त्यागपत्र दे दिया। मार्च १६२२ 
में कमीशन के परामर्श के लिए ३० व्यक्तियों को एक सलाहकार समिति भी 
स्थापित की गयी जिसके सदस्य वालिग-मताधिकार के आधार पर क्षेत्र की 
जनता द्वारा निर्वाचित होते थे । 


कमीशन ने, जिसमें स्पष्टत: फ्रैन्च ब्रहुमत था, परिपद्‌ द्वारा की गयी 
व्यवस्थाओं और उसके द्वारा दिये गये निर्देशनों का कमी उचित सम्मान नहीं 
किया । परिषद्‌ ने जिस सलाहकार समिति की स्थापना की उससे महत्वपूर्ण 
मामलों में कमी परामर्श नहीं लिया गया । परिषद्‌ द्वारा सार वेसिन में कानून 
और व्यवस्था की रक्षा करने का कार्य स्थानीय सशस्त्र पुलिस (6&70- 
7८7९) को सौंपा गया, लेकिन स्थानीय .पुलिस के स्थान पर इस प्रदेश में 
फ्रान्च वे, ५ हजार सैनिकों की अपनी एक सैनिक टुकड़ी कायम रखी | परिषद्‌ 


रे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बर 


ने सार निवासियों को यह अधिकार दिया था कि वे प्रशासन सम्बन्धी शिका 
यतें सीधी कर को भेज सकते हैं, किन्तु इस भ्रधिकार का तब तक कोः 
महत्व नहीं था जब तक परिषद्‌ वस्तुत: उनकी सुनवाई करे। सार में फ्रान्स रे 
फ़न्‍्च मुद्रा लागू की और जर्मन विद्यार्थियों पर फ्रान्सीसी स्कलों में भर्ती होने 
के लिए दबाव डाला गया | यहां यह उल्लेखनीय है कि संधि द्वारा यह व्यवस्था 
की गयी थी कि कमीशन को विराम संधि के समय प्रचलित किसी भी कानन 
को स्वयं बदलने का अधिकार नहीं था । ऐसा करने के लिए उसे सार- 
निवासियों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की स्वीकृति लेना प्रावश्यक था । 


कमीशन के प्रशासन से सार-वासियों में श्रसंतोष और शिकायत की 
भावना बढ़ती गयी। श्रसंतोष वृद्धि का एक प्रमुख कारण यह था कि सार- 
वासियों के प्रतिनिधियों का चुनाव माचे १९२२९ तक टाला जाता रहा और 
चुनाव हो जाने पर जो उपरोक्त सलाहकार समिति बनी वह केवल एक दर्शनी- 
हुण्डी थी क्योंकि उससे किसी महत्वपूर्ण मामले पर विचार-विमर्श महीं किया 
जाता था। सन्‌ १६२३ में सार-वासियों का असंतोष तब और भी अधिक 
भड़क उठा जब सार के खनिकों ने रूर के जर्मन खतिकों की सहानुभूति में 
हडताल कर दी और कमीशन ने हड़ताली खनिकों का निर्दयता के साथ दमन 
किया । संघ के विरुद्ध कुछ कहना भ्रथवा लिखना दण्डनीय अपराध बना दिया 
गया और प्रेस पर अनेक प्रतिबन्ध थोप दिये गये । इन सब कारणों से सार- 
वासियों का असंतोष और आन्दोलन तीव्रतर होता गया और तब अन्‍न्ततः 
बाध्य होकर परिषद्‌ ने सन्‌ १६२३ में कमीशन के कार्यो और शासन की जांच 
कराई । कमीशन के प्रधान रॉल्ट ने यह स्वीकार किया कि सार में फ्रन्च 
हितों की सुरक्षा करता वह अपना पवित्र कर्त्तव्य समभता है और सार की 
फ्रौन्च सेना को आदेश तथा वेतन पेरिस से मिलते हैं | परिपद्‌ ने वास्तविकता 
समभते हुए भी कमीशन की अत्याचारपूर्ण कार्यवाहियों की निन्‍दा नहीं की, 
प्रत्युत केवल यह सुझाव रखा कि विदेशी सेना को हटाकर पवार में स्थानीय 
पुलिस नियुक्त कर दी जाय । सन्‌ १६२६ में रॉल्ट ने कमीशन से त्यागरपत्र दे 
दिया । तत्पश्चात्‌ कमीशन के अध्यक्ष पद पर एक श्रग्रंज सर ग्र्नेस्ट बिल्टन 
(१६२७) की नियुक्ति हुई । विल्टन के उपरान्त १६३२ में ज्याफ्री जी ० ताक्स 
को इस पद पर रखा गया । इनके सहानुभूतिपूर्ण शासन द्वारा सारवासियों में 
कमीशन के प्रति असंतोष और विरोध की मात्रा पूवपिक्षा कम हो गयी । 


वर्साय की संधि के अनुसार सार के शासन का स्थायी निररेय १६३५ 
ई० में जनमत संग्रह (?८०50००) द्वारा होना था | इसमें मतदान करने 
का अधिकार उन सभी लोगों को प्राप्त था जिनकी श्रवस्था २० वर्ष मे 
भ्रधिक की थी और जो जमंनी से अ्रलग होते समय सार प्रदेश में रहते थ । 
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सन्‌ १६२२ में ही ऐसे व्यक्तियों की सूची बना ली गयी थी। सार निवासियों 
ने कमीशन के विरुद्ध अपने असन्‍्तोष को तोब्र अभिव्यक्ति १६३४ में होनें 
वाले जनमत संग्रह की संभावना के कारण ही नहीं की थी। लेकिन जमंनी 
के सौभाग्य या दुर्भाग्यवश जनमत संग्रह के दो वर्ष पूर्व जमनी में नाजी दलं 
की सरकार स्थापित हो गयी औ्लर संसार को मह युद्ध की ज्वाला में धकेलं 
देने वाले हिटलर का भी अमभ्युदय हुआ जिसने सार को बलपूर्वक जोतनें 
की धमकियां देना शुरू कर दिया और फ्रांस को चेतावनी दी कि वहू सार 
की घाटी जमंनी को वापिस कर दे । लेकिन फ्रांस भी जर्मनी को इतनी सुगम 
विजय देने को तैयार न था । 


सन्‌ १६३४ में परिषद्‌ ने जनमत संग्रह की व्यवस्था के नियमों को 
निश्चित करने के लिए एक निष्पक्ष समिति बनायी श्रौर इसके सुझावों के 
अनुसार १३ जून, १६३५ को मतसंग्रह का दिन निश्चित किया गया। 
मतदान से पूर्व ही फ्रांस और जर्मनी दोनों देशों ने यह वचन दिया कि वे 
निर्वाचन पर प्रभाव डालने वाला कोई सरकारी दबाव नहीं डालेंगे और न 
ही चुनाव के बाद मतदाताओं से किसी प्रकार का कोई बदला लेगे। जनमत 
संग्रह की तैयारी के लिए स्वीडत, स्वीटजरल ण्ड, हॉल ण्ड के प्रतिनिधियों का 
और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक विशेषज्ञ का आयोग बनाया गया। 
निर्वाचच्च का दिन समीप आने पर सार में उत्त जना, अशांति तथा उपद्रव 
बढ़ने लगे । शान्ति एवं सुब्पवस्था की दृष्टि से राष्ट्रसंघ ने वहां ३ हजार 
सैनिकों की अन्तर्राष्ट्रीय सेना नियुक्त कर दी। अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण में 
लगभग €० प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया जिनमें ९० प्रतिशत सार को 
जमंनी में मिलाने के पक्ष में थे | जर्मनी के पल्ष में पड़े वोदों की संख्या ५ 
लाख २५ हजार, राण्ट्रतघ के पक्ष में ४६ हजार ५०० और फ्रांस के पक्ष 
में केवल २,१०० थी। जनमत संत्नह के निर्णय के आधार पर १ मार्च, 
१६३५ को राष्ट्रसच ने सार का प्रशासन जर्मनी को सौंग कर अपने एक 
उत्तरदायित्व से मुक्ति पायी। सार के प्रग सन की यह समस्या राष्ट्रसाच 
के लिए एक कठोर अग्नि परीक्षा थी जिसमें उसे पर्याप्त सफलता मिली । 


0) डैम्निंग का शासतः---सार घाटी के समान डेन्जिंग भी एक जर्मन 
वहुल प्रदेश था। परन्तु जिस तरह फ्रांस को सन्तुप्ट करने के लिए सार घाद़ी 
के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्थाएँ की गयी थीं, उसी प्रकार पोल॑फ्ड को संत्रप्ट 
करने के लिए डैन्जिग के सम्बन्ध में मी कुछ विज्वेप व्यवस्थाएं की गयीं। प्रथम, 
डेन्जिंग के जमंन वन्दरगाह को जमती से अलग कर राष्ट्रसंत्र के संरक्षण में एक 
स्वतन्त्र नगर बना दिया गया । द्वितीय, डेन्जिंग को अपने आस्तरिक मामलों में 
पूर्ण स्वशासन प्रदान किया गया किन्तु उसकी आशिक व्यवस्था पोल ण्ड को सौंपी 


११४ 
। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


गयी और उसके विदेशी सम्बन्धों के संचालत का भ्रधिकार भी पोलण्ड को 
दिया गया। : ऐैतीय, डेन्जिंग के शासन की देखरेख के लिए राष्ट्रोयसंघ द्वारा 
एक हाई-कमीश्नर की नियुक्ति की गयी जिसे डैन्जिग और पोल प्ड के विवादों 
का निर्णय करने का अधिकार भी दिया गया । चकि डैन्जिग-वासियों को 
अपना शासन विधान बनाने की स्वतन्त्रता मिली थी, ग्रतः उन्होंने अपने 
शासन के लिए एक़ द्विप्तदनात्मक व्प्रवस्थापिका निर्वाचित की । चुनाव 
वयस्क मताधिकार के श्राधार पर क्रिया गया। संविधान के अनुसार इस 
व्यवस्थापिका का प्रथम सदन (५णा८5898) १२० सदस्पों का था । दूसरा 
सदन सीनेट था जिसमें २२ सदस्य होते थे । दोनों सदनों में .क्रिसी मामले 
पर मतभेद होने पर उस सम्बन्ध में जनता की राय लेनी होती थी । सीनेट के 
८ सदस्य सरकार के प्रमुख होते थे । 


डेन्जिग के प्रशासन में राष्ट्रसंघ् को सफलता नहीं मिल सकी । डेन्जिंग 
का सामला इतना जटिल था कि वह अन्त तक शांति से हल तहीं हुप्रा शोर 
उसके बारे में एच० जी० वेल्स द्वारा १६३३ में की गयी यह भविष्यवाणी 
सत्य सिद्ध हुई कि अगला महायुद्ध १६४० में पोलिश गलियारे के सम्बन्ध में 
होगा । १९३६ में डैन्जिग और पोलिश गलियारे की समस्या को लेकर ही 
द्वितीय महायुद्ध हुआ 4। 


पोलौण्ड के साथ डैन्जिग के सम्बन्ध शुरू से ही बड़े तनावपूर्णा रहे। 
प्रथम पांच वर्षों में ही दोनों के विवादों में राष्ट्रसंघीय हाई-करमीश्नर को 
५० निर्णाय देने पड़ो । १६२७ में परिषद्‌ की एक भी बैठक ऐसी नहीं हुई 
जिसमें डेन्जिंग का प्रश्त प्रस्तुत न हुआ हो। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी 
इन दोनों के कुछ विवाद गये। झ्राथिक और राजनैतिक प्रश्नों की सीमाओं 
के निर्धारण की जटिल समस्या दोनों के पारस्परिक विद्वंप को उम्रतर 
बनाती गयी। इसी समय पोलौण्ड ने डेन्जिग के पास गदिनिया (00979) 
नामक एक नवीन वन्दरगाहू का विकास करना आरस्म किया । परिणाम- 
स्वरूप डैन्जिंग का व्यापार घटने लगा। प्रतिस्पर्दा की दौड़ में गदिनिया 
बाजी मारता गया । १६३३ तक गदिनिया से होने वाले व्यापार की मात्रा 
द्वैन्जिग के व्यापार की श्रपेक्षा बहुत अधिक बढ़ गयी। पोल प्रसन्न हुए, जमन 
चिन्तित । इसी मध्य जमनी में नाजियों की सरकार कायम हुई । नाजियों 
की सफलता से डैन्जिग के जर्मनों को प्रसन्नता और पोलों को चिन्ता हुई । 
फिर भी सिनेट के भ्रध्यक्ष डा० हमेन रौशर्तिंग (9. मक्षाआहा। रि0एआ- 
गा) ने पोलौण्ड के साथ शांति की नीति का प्रयोग किया और पोल 5 
के साथ दो समभौते किये | प्रथम समभौते के अनुसार पोल ण्ड का ५४४ 
प्रतिशत व्यापार डेन्जिंग द्वारा तथा ५५ प्रतिशत गदिनिया द्वारा करवे वाद 
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द्वितीय के अनुसार पोल बच्चों के लिए विशेष स्कूल बनाने के निश्चय हुए। 
जनवरी १६३४ में पोल॑ण्ड और जमेनी के मध्य यह तय हुआ कि भविष्य 
में पोल॑ण्ड और डेन्जिग के विवाद राष्ट्रसंघ को नहीं सौंपे जायेंगे अपितु 
उनका निरंय दोनों देश आपस की बातचीत के द्वारा कर लिया करेंगे । 
इस समभौते के वाद राष्ट्रसंध की परिषद्‌ की उपेक्षा की जाने लगी । १६३४ 
में डॉ० रोशनिंग अध्यक्षपद से निवृत हो गये । उनके स्थान पर उम्रवादी 
जमंन व्यक्ति के अध्यक्ष बन जाने से डैन्जिग और पोलण्ड के मध्य पुन 
तनातनी बढ़ने लगी। यह तनातनी बत्रिना युद्ध के संभवतः मिट भी नहीं 
सकती थी । वास्तव में यह अन्यायपूर्ण था कि डेन्जिग के दक्षिण-पश्चिम 
में २६० मील लम्बी और ८० मील चौड़ी, विश्चुला नदी के दोनों किनारों 
को त'ग पट्टी जमंत्र होते हुए भी, समुद्री मार्ग प्रदान करने के लिए पोल॑ण्ड 
को दे दी गयी। मित्रराष्ट्रों का तर्क यह था कि इस पट्टी के पूर्व में रहने 
वाले २० लाख जनों के हितों की अपेक्षा पोल॑ण्ड के सम्पूर्ण राष्ट्र के 
आथिक हित अधिक महत्वपूर्ण हैं किन्तु जर्मन लोगों के लिए यह एक घोर 
राष्ट्रीय अपमान था कि इस गलियारे द्वारा उनकी मातृभूमि दो टुकड़ों में 
विभक्त हो जाय । पौलंण्ड के गलियारे (2077907) का यह प्रश्न पोल॑ण्ड 
और जम॑ंती के मध्य घोर वैमनस्प का जनक बन गया और इसी प्रश्न को 
लेकर द्वितीय महायुद्ध छिड़ा । 


इस तरह स्पष्ट है कि डेन्जिंग का प्रशासन राष्ट्रसघ की ग्सफलता 
की कहानी है। १६१६ के शान्ति-निर्माताओं ने सोचा था कि डेन्जिग के 
प्रशत का उनका निर्णय स्थायी होगा लेकिन यह स्थायी नहीं हो सका । 
जम॑न प्रचार में भ्रतवरत्त गति से डेन्जिग में उसके ऊपर किये गये भत्याचारों 
का राग गूजने लगा और १ सितम्बर, १६३६ को जमंनी ने पोल ण्ड पर 
प्राक्मण करके १५ दिन के अन्दर ही डेन्जिग को ही नहीं प्रत्युत सम्पूर्ण 
पोलण्ड को अपने अधिकार में ले लिया । 


संरक्षय-प्रथा सम्बन्धी कार्य 
([४॥048(९ 595(शा।) 


संरक्षस-प्रथया का भ्रमिद्राय:--संरक्षण-प्रथा क्रो अधिदेशीय अ्रथवा 
आदेश व्यवस्था (श०॥080० $ए86०॥) के नाम से भी पुकारा जाता है । 
संरक्षण-प्रया की संज्ञा उच्च प्रणाली को दी गयी थी जो प्रथम महायुद्ध के 
अन्त -में टर्की और जर्मनी से ले लिए गये उपनिवेशों का निबटारा करने के 
लिए स्वीकार की गयी थी और अन्त में जिसे राष्ट्रसंध के विधान की धारा 
२२ में सम्मिलित कर लिया गया था। इस व्यवस्था अथवा योजना को 
सुभाने वाला व्यक्ति दक्षिण अफरिका का। जनरल स्मट्स था। इस व्यवस्था 
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के अन्तगंत राष्ट्रस॑ [रदायित्व ड॑ 
जमंन साम्राज्य के नि मा का 8 
प्रायद्वीप के मिवासियों के कल्याण और उन्नति की पा द 
५० लक सय ल्याण और उन्नति को व्यवस्था करे। राष्ट्रसंघ 
बह त्व॑ का निर्वाहि करते हुए उपरोक्त प्रदेशों और उपनिवेशों 
हक 2 अप हितों हा ध्यान में रखते हुए. विभिन्न देशों की 
28 30 कं २२ वीं धारा में संरक्षरण-प्रथा की चर्चा करते 
“उत्त उपनिवेशों और क्षेत्रों पर, जो कि पिछले युद्ध के परिणाम- 
स्वरूप उन राज्यों को प्रभुसत्ता में नहीं रह गये है जिनका पहले उने पर 
शासन था, तथा जिनमें ऐसे लोग बसते हैं, जो श्राधुनिक विश्व की कठिन 
परिस्थिति में अपने पैरों पर खड़े होने योग्य नहीं हैं, यह सिद्धान्त लागू किया 
जाय कि ऐसे लोगों का कल्यायय और विकास सभ्य देशों का पवित्र कत्त व्य 
है। इस सिद्धास्त को व्यावहारिक रुप देने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि ऐस्त 


लोगों का संरक्षण उन समुन्तत राष्टों 'को सौंपा जाय, जो ''! इस 
उत्तरदायित्व को सर्वोत्तम रूप में निभा सकते हों” झौर इस 


संरक्षण-अ्धिकार का उपग्रोग वे राष्ट्रसंध की शोर से संरक्षक राज्य फे रूप 
में करें १! 

राष्ट्रमंध द्वारा उपनिवेशों का शासव-प्रवन्ध जिन राज्यों को सौंपा 
गया वे राज्य 'संरक्षक-राज्य' ()४श्रातंश०ण9 80065) के नाम से पुकारे गये । 
मे राज्य राष्ट्रसंघ के साथ किये गये समझौते के अनुप्तार उनको सौंपे गये 
भूमागों का प्रबन्ध करते थे । इन्हें अपने शासन-अवन्ध की रिपोर्ट प्रतिवर्ष 
राष्ट्रसंध की परिषद्‌ | (0०एशर्णी) को देवी पड़ती थी। संरक्षण-व्यवस्था के 
निरीक्षण के लिए राष्ट्रसंध ने १६२० में एक स्थायी संरक्षण-आयोग 
(एकपराक्षाल र॥008(6 0०णग्राधश००)) स्थापित किया जो भेण्देटरी 
राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गयी उपसोक्त रिपोर्ट की जांच करता था, याविकाएं 
सुतता था और संरक्षण-व्यवस्था के बारे में परिषद्‌ को आवश्यक मिफारिें 
करता था। इस आयोग में सरकारों के प्रतिनिधि नहीं होते थे बल्कि ११ 
विशेषज्ञ होते थे जिनमें में अधिकांश को पणा-भका08#0५ देशों 
लिया जाता था। ईवें विशेषज्ञों को उनके विशेष और टैबतीकल ज्ञात 
झ्राधार पर संध द्वारा छांटा जाता था। मैस्डेटरी राज्य अब्रवा शक्ति *े 
प्रतिनिधि आयोग की बैठकों में भाग ले सकता है ताकि जब उसकी सरकार 
की रिपोर्ट पर विचार हो रहा हो उस समय आवश्यकता पड़ने पद वह ही 


अतिरिक्त सूचना प्रदान कर सके | आयोग दारा जांच पड़ताल की डाई है 


१ >भ स 


४. 





. राष्ट्रसंध संविदा, अनुच्छेद २२ (१) 
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वाद मय सिफारिशों के जब रिपोर्ट परिषद्‌ को प्ररतुत कर दी जाती थी तो 
रिपोर्ट और सिफारिशों के आधार पर परिषद्‌ यदि आवश्यक होता तो, 
मैन्डेटरी शक्ति को और भी निर्देशन एवम्‌ सुझाव देती थी । 

.. संरक्षेण-व्यवस्था की श्रावश्यकता क्प्रों पडी ?:--यहां यह जानना 
अप्रासंगिक न होगा कि ऐसे कौन से कारण थे जिनसे बाधित होकर उपरोक्त 
व्यवस्था को जन्म देना पड़ा। प्रो० शूमेन ([शर्ण. 5०णाश्वा) के प्रनुसार 
संरक्षण-व्यवस्था “साम्राज्यवाद की दोहरी समस्या --एक और तो निवासियों 
के हितों की रक्षा करना तथा दूसरी ओर साम्राज्य-निर्माताओं में शान्ति 
रक्ना--के दृढ़तापुवंक समाधान की सबसे श्रधिक मनोरंजक श्रन्तर्राष्ट्रीय 
चेष्टाओं में ““ है ।”7 वास्तव में संरक्षण-व्यवस्था जनरल स्मट्स 
की एक ऐसी खोज थी जिसका उद्ंश्य विल्सन के आदर्शवाद और अन्य 
मित्र-राष्ट्रों की साम्राज्यवादी आकांक्षाओं में समन्वय स्थापित करना था। 
युद्ध के बाद टर्की, जर्मंदी आदि केन्द्रीय शक्तियों के अधिकांश प्रदेश व उप- 
निवेश मित्र-राष्ट्रों के कब्जे में श्रा गये । इन क्षेत्रों की व्यवस्था के वारे में 
विद्यमान विभिन्न समस्याओं ने मित्र और संयुक्त राष्ट्रों को बड़ी उलभन में 
डाल दिया। ये समस्याऐ' प्रमुखत: निम्नलिखित थीं -- 

() इन क्षेत्रों को एकदम संयुक्त करना राजनीतिक रूप में असंभव 
था, क्योंकि मित्रराष्ट्र स्वयं को विल्सन के चौदह सूत्रों से बांध चुके थे। 
विल्सन के पांचवें सूत्र में यह स्पष्ट कहा गया था कि “सब औपनिवेशिक 
दावों का स्वतन्त्र रूप से, खुले दिल से और निष्पक्ष रूप से निबटारा इस 
सिद्धान्त के आधार पर हो कि ऐसे प्रश्नों का निर्णय करते समय सम्बद्ध 
ज़नता के हितों को, वहां की सरकार के न्याय दावों के साथ समान महत्व 
दिया जाय ।” 

(7) राष्ट्रपति विस्सन चाहते थे कि आत्मनिशाय के सिद्धान्त के 
अनुसार भूतपूर्व जमंन उपनिवेशों को स्वतन्त्रता प्रदान की जाय, किन्तु भ्रन्य 
मित्रराष्ट्र इस विचार से सहमत न थे। उन्होंने काफी कीमत और बड़े 
बलिदान के बाद इन उपनिवेशों को पाया था और वे इनको क्षति-पू्ति के 
रूप में भ्रपने साम्राज्यों का अंग बना लेना चाहते थे । भित्रराष्ट्रों का जनमत 
भी केन्द्रीय शक्तियों के प्रति बदले की भावना से परिषूर्ण था । 

(7) इन प्रद्देशों को इनके भूतपूर्व स्वाभियों के हाथ में नहीं सौंपा 
जा सकता था। प्रथम तो इनके सूल-निवासियों को, जिनमें से कुछ ने युद्ध 
में मित्र-राष्ट्रों को सहायता दी थी, यह आश्वासन दिया गया था कि उन्हें 
अपने भूतपूर्व स्वामियों के हाथ में सौंप कर प्रतिरोध के दांव पर नहीं रखा 


]. #. 7. उलाफादा $ प्राधयाबा0पर्तण ऐ000०३, 2. 44. 


रत अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


जायगा हे दुसरे यह डर था कि पराजित शासक वर्ग की पुर्ोस्थापना की 
स्थिति में जमत्री इन प्रदेशों का प्रयोग मूल-निवासियों की फौजी अतियों के 
लिए और भावी युद्ध की तैयारी में सैनिक-भड्ढों के रूप में कर सकता है । 


उपरोक्त स्थिति में न तो यह संभव था कि विजित उपनिवेशों अयवा 
भूभागों को उनके भूतपूर्व स्वामियों को लौटा दिया जाय और न यह॒संभव 
था कि विजेता राष्ट्र उन पर सीधे अपना कब्जा जमा ले । इस उलभून 
भरी समस्या का हल जनरल स्मद्स ने खोज निकाला जिसके अनुसार इन 
अदेशों को न तो पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान की जानी थी और ने मित्र राष्ट्रों के 
साम्राज्यों में व्रिलीत करना था, बल्कि एक विशेष व्यवस्था के अन्तगंत 
राष्ट्ररंघ के संरक्षण में उनके शासन को मित्र राष्ट्रों को सौंप दिग्रा जाना 
था.। यही विशेष व्यवस्था संरक्षण-व्यवस्या (](७09० 8$950७॥) के नाम 
ु से विख्यात हुई । इस व्यवस्था ने एक ऐसा रूप प्रस्तुत किया जिसमें मित्र 
: एवं संयुक्त राष्ट्रों के राजवीतिंक, ओआथिक और सैतिक स्वार्थों की पर्याप्त 
आंशिक पूर्ति की गई, इन क्षेत्रों के आस्मनिर्शंय के अधिकार को सम्मान 
दिया गया, गुप्त संधियों की शर्तों की भावना को बनाये रखा गया, साम्यवाद 
के प्रसार की आशंका को आंशिक रूप में मिटाया गया और तत्काल स्वशासन 
की इन क्षेत्रों की अयोग्यता, राजनीतिक सुचिधा तथा मानवीय भावनाओं 
के मध्य सामनन्‍्जस्य स्थापित करने की चेष्टा की गयी । 

संरक्षण के प्रकार--संरक्षण अथ॑ंवा मेण्डेट शासन के श्रधीन १४ क्षेत्र 
थे। राष्ट्रसंघ के संविदा ((०एथाथ) के २२वें अनुच्छेद में विभिन्न तंरक्षणों 
([(७702025) का रूप जन साधारण के विक्रास को अवस्था, प्षेत्र-विणिष को 
भौगोलिक स्थिति, उसकी आथिक दश्शा एवं अन्य परिस्थितियों के अपुक 5 
अलग-अलग प्रकार का बनाया गया। इन विभिन्न क्षेत्रों को ए० बी० सी० इन 
तीन श्रेणियों में विभाजित (या गया । ह 

प्रथम श्रेणी (८855 8) में टर्की साम्राज्य की वें जातियां या प्रदेश 
थे “जिनका विकास इस अवस्था तक हो चुका था वे कि अस्थायी श््प मे अवेतन्य 
राष्ट्र माने जा सकते हैं, पर वे जब तक अकेले अपने परों पर खड्टे होने की 
सामथ्ये नहीं रखते, तब तक उन्हें अधिदेशक अथवा संरक्षक ()४६ कक ) 
राज्यों की प्रबन्ध सम्बन्धी सलाह और सहायता मिलती रहनी चाहिये । इल 
जातियों की अभिलाषायें अधिदेशक राज्य के चुनाव में मख्य रूप से विचारणीय 
होनी चाहिये ।” ! ॥॒ 5 

इस 'ए' श्रेणी में ईराक (क्षेत्रफल १,१६,६०० और जनसख्या ले - 
भग ३७ लाख), पैलेस्टाइन और ट्रांसनोरडन ( केवफत २६,२३० वंगमील 


लिये सौदे 


््ा 


और जनसंख्या लगभग १७ लाख) ग्रेट ब्रिटेन को शासन प्रवस्र के 


राष्ट्रसंघ श्श्हृ 


गये । सीरिया और लेबनान (क्षेत्रफल '७७,२२० वगेमील और जनसंख्या 
लगभग ३६॥ लाख) फ्रांस को मिले | यहां यह उल्लेखनीय है कि क्षधिदेशक 
राज्य (॥(४७००028079 $08/6) के चुनाव में जन साधारण की इच्छा का ध्यान 
नहीं रखा गया परन्तु १६३२ में ईराक को, १६४१ में सीरिया और लेबनान 
को, १९४६ में ट्रांसनोरडन को और १६४६ में इजइराल को स्वतन्त्रता प्रदान 
करके इन अधिदेशों या संरक्षणों (॥४७॥09(०8) को समाप्त कर दिया गया 


द्वितोय भरे सी (0855 छ) में मध्य अफ्रीका के वे जमेन उपनिवेश थे, 
जिन्हें निश्चित सरकारी निरीक्षण की आवश्यकता थी और इनके स्वायत्त 
शासक होने में अमी बहुत विकास अपेक्षित था। इस “बी श्रेणी के अन्तगेत 
केमरून ((॥०70075) का छठा भाग, टोगोलैण्ड (7०8० थ्मा0) का ३ 
'माग तथा टांगानिका (727॥8279779) का एक छोटा भाग ग्रंट ब्रिटेन को 
प्रदान किया गया । केमरून तथा टोगोलैण्ड का शेष माग फ्रांस को दिया गया । 
पूर्वों अफ्रीका का उत्तरी तट रूआण्डा-उरूण्डी (२0004-07 रण, क्षेत्रफल 
२,६,००० वर्गमील और जनसंख्या लगभग ४० लाख) बेल्जियम को सौंप दिया 
'गया। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से ब्रिटेन को केमरून का ३४,०८९ 
वर्गमील क्षेत्र व १४, ३०,००० जनसंख्या, टोगोलैण्ड का १३,०४१ वर्गमील 
क्षेत्र और ४,२३,००० जनसंख्या तथा ठांगानिका का ३.६२,६८८ वर्गमील 
क्षेत्र और जनसंख्या ६६,१४० प्राप्त हुई, फ्रांस को केमरूत का ४,३२,००० 
वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और ३० लाख जनसंख्या तथा टोगालैण्ड का २१,८६३ 
वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल व १० लाख जनसंख्या मिली । 


इन प्रदेशों के (बी श्रेणी के) संरक्षक राज्यों को यह भादेश था कि 
वे इन क्षेत्रों में दास प्रथा तथा अस्त्र-शस्त्र के व्यापार को बंद करें और केवल 
पुलिस तथा सुरक्षा के अतिरिक्त अन्य किसी काम में आदिवासियों का प्रयोग 
न करें। इसके अतिरिक्त इन प्रदेशों में राष्ट्संघ के अन्य सदस्यों को व्यापार 
और वारिज्थ., के लिये समान अवसर प्राप्त होने की व्यवस्था भी क्री 
गई थी । 


तृतीय श्षेणी (८45६ ८) में जमंन दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका और 
महायुद्ध के पूर्व प्रशान्‍्त महासागर के जन टापू सम्मिलित थे । यह माना.गया 
कि इन क्षत्रों की आबादी बहुत कम्त थी, इनवा क्राकार बहुत छोटा था और 
ये सम्यता व संस्कृति के केन्द्रों स बड़ी दूर पर स्थित थे, अतः इनको प्रृथक्‌ 
राज्य का रूप नहीं दिया जा सकता वल्कि उचित यही है कि इन्हें संरक्षक 
()४४॥0४07५) .राज्यों का अंग बना दिया जाय, परन्तु स्थानीय जनता के 
हितों की सुरक्षा के लिये कुछ संरक्षण (5९(०४०४॥०५) अवश्य रख लिये जाय॑ । 
इन प्रदेशों का संरक्षक राज्य की भूमि के समीप होने से भौर पअन्य परि- 


१२० 
अन्तर प्टीय सम्बन्ध 
स्थितियों के कोरण सं“ 
सरक्षक राज्य का अंग बन जाना ही 
ही शासन-प्रवन्ध 
दृष्टि से सर्वोत्तम समझा गया। आज 


ग श्रणी के अन्तर्गत दक्षिणी-पश्चिमी अफ्रीका दक्षिण 
को, सेमुआ (88708) स्मूजीलैण्ड को, नौरा (प८ए7०) ग्रेट न कप 
व. न्यूजोरोण्ड को संयुक्त हप से, भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित प्रशान्त महा- 
सागरीय द्वीप आस्ट्र लिया को और भृमध्य रेखा के उत्तर में स्थित द्वीप जापान 
को दिये गये । नौरां का संरक्षण संयुक्त इसलिये रहा क्योंकि संरक्षण आदेश 
«री होने से पूर्व ही ब्रिटेन, आस्ट्रं लिया और न्यूज़ीलैण्ड ने संयुक्त रूप से इस 
“हीपसमूह की फोरफेट खानों पर कब्जा कर लिया था। हां, यह अवश्य हुआ 
कि सुविधा की दृष्टि से ब्रिटेन एवं च्यूजीलैण्ड ने प्रशासन का कार्य आस्ट्रेलिया 
हाथों ही छोड़ दिया । 


सार रूप में, सम्पुर्णा संरक्षण-व्यवस्था के श्रन्तर्गत कौन-कौन से 
संरक्षित-प्रदेश ()०704/6$) किस-किस संरक्षक-राज्य ([](श्५॥॥०५ 
7०७८7) के शासनान्‍्तर्गत आए--यह तिम्नांकित चार्ट में एक ही दृष्टि में 
बोधगम्य है--- न्‍ 
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संरक्षण व्यवस्था के अच्तग्रेत सर्वाधिक लाभ ब्रिटेत और फ्रांस को 
हुआ इन्हें क्षेत्रफल और जनसंख्या का निम्नलिखित लाम मिला-- 
संरक्षण में श्राने चलली भूमि. संरक्षण सें श्राने वाली जनसंख्या 
ब्रिटेन ५,५०,०१६ वर्भभील ! १,७७,६३,४०० 
फ्रांस २,६५,६०२ वर्गमील ६६,२०,००० 
इस संरक्षण-व्यवस्था में कहा गया कि विजित शत्रुओं के उपनिवेशों 
पर जो कब्जा मित्रराष्ट्रों को दिया गया है वह वस्तुत: राष्ट्रसंघ का है और 
ये देश राष्ट्रसंघ की ओर से उपनिवेशों के अनुशासन और सुव्यवस्था मात्र 
के लिये नियत किये गये हैं । वास्तव में विल्सन के सिद्धान्तों का उपहास 
करने के लिये और दुनिया को धोखा देने के लिये इससे बढ़कर दूसरा श्रेष्ठ 
उपाय हो भी नहीं सकता था । संप्रभुता के हस्तानान्तरण की इस उदार 
और न्यायंपू्ं प्रतीत होने वाली आड़ में मित्रराष्ट्रों ने अतिशय स्वार्थ- 
लाभ किया । हां, संरक्षण व्यवस्था की यह विशेषता अवश्य रही क्रि जहां 
ग्रतीत में संप्रभुता के हस्तानान्तरण में उत्तरदायित्व कार्यान्वित व सुनिश्चित 
करने हेतु किसी यब्त्र की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी वहां संरक्षण व्यवस्था 
में इस चुटि को सुधारने का प्रयत्न किया गया । इसमें राष्ट्रसंघ ने स्थायी 
संरक्षण आयोग (ऐशशश्ाला ४४१०४ (णगप्रध्भ0ा ) के रूप में एक 
स्थायी छंस्था को निरीक्षणाधिकारी बनाया | 
यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रसेंघ के संविधान में केवल सिद्धान्तों और 
संरक्षणों की श्र णियों का वर्णन था, किन्तु यह उल्लेख नहीं था कि ये संरक्षरंण 
किन राज्यों में बांटे जायं। इसका निर्णय आपसी समभौते से होना था।। 
तदानुरूप, १६१६ के शांति-सम्मेलन में विल्सन, लॉयड जाँज, क्लेमेंसो तथा 
आरल ए्डो ने द्वितीय और तृतीय श्र णी के संरक्षणों का विभाजन किय। जवकि 
प्रथम श्रेणी के संरक्षणों के सम्बन्ध में सैनरेमो के सम्मेलन में निश्चित किया 
गया । 
संरक्षणों पर राष्ट्रतंध का नियन्त्रणः--राष्ट्रसंधघ को संरक्षणों 
((9702(8५) के सम्बन्ध में तीन प्रकार के निरीक्षणात्मक या नियन्त्रणात्मक 
अधिकार प्राप्त थे-- 
(१) संरक्षक राज्यों को संरक्षण में आये उपनिवेशों या प्रदेशों के 
सम्बन्ध में प्रतिवर्ष राष्ट्रसंघ की परिषद्‌ को एक वापिक प्रतिवेदन श्रेजना 
होता था । 


श्र अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


हे (२) प्रत्येक संरक्षण के लिये सौंपे गये प्रदेश के शासन के सम्बन्ध 
में राष्ट्रसंघ करी परिषद्‌ निर्देश दे सकती थी। ह 


। (३) संरक्षक राज्यों के वाषिक प्रतिवेदनों अथवा रिपोर्टो की जांच 
राष्ट्रसंघ हारा तियुक्त स्थायी संरक्षण श्रायोग (?व्याशाणा 'रिबरात॥65 
(०ग्राशंध्श०0) करता था। प्रह प्रायोग देखता था कि संरक्षण व्यवस्था 
का और परिषद के तत्सम्बन्धी आ्रादेशों का पालन हो रहा है अथवा नहीं। 
जैसा कि कहा जा चुका है, झ्रायोग संरक्षक राज्य द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों 
का सूक्ष्म अध्ययत्त करता था और इस्त पर अ्पत्ती सिफारिशें परिषद्‌ को देता 
था । इस आयोग का कार्य पुर्णात: परामर्शात्मक था। यह आयोग परिषद्‌ 
का ऐजेल्ट मात्र था जिसके द्वारा परिषद अपने अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण श्रधि- 
कार का प्रयोग करती थी। आयोग की कार्यवाही अंग्रेजी और फ्रेंच 
भाषाओं में होती थी। समाएं गुप्त होती थीं ताकि वहस खुलकर हो सके । 
इस आयोग की सूचना के स्रोत श्रपर्याप्त और अ्रविश्वसनीय थे क्योंकि इसे 
संरक्षित प्रदेशों में जाने का और वहां के निवासियों की शिक्रायतें सुनने का 
अधिकार नहीं था । अस्पष्ट और गलत वक्तव्यों की स्वतस्त् जांच के लिगे 
कोई व्यवस्था नहीं थी | श्रायोग को सम्बन्धित क्षेत्र के बारे में सूचना प्राप्त 
करने के लिये ऐसे लोगों अथवा संस्थाओं पर निर्भर रहना पढ़ता था जिनकी 
इन प्रश्नों में अभिरुचि हो । चू'कि ऐसी संस्थाओं की संख्या ग्रत्यल थी, अत; 
आयोग की सूचना व प्रमुख स्रोत संरक्षक राज्य ही थे। जिन लोगों के 
कल्याण के लिये संरक्षण व्यवस्था स्थापित की गई थी उन्हें अपनी शिकायत 
पेश करने और पूरी सुतवाई पाने का कोई अवसर न था । १६३३ में जापान 
ने राष्ट्रथ छोड़ दिया किन्तु उसके अधिदेश या संरक्षण स्थापित रहे । 
१६३३ के बाद उसते जो भी वाषिक प्रतिवेदन भेजे वे एकद्म अपृर्ण अर 
१६३८ में तो उसने प्रतिवेदत भेजना भी वन्‍्द कर दिया । 


उपरोक्त कारणों से स्थायी संरक्षण ग्रायोग की उपयोगिता तिश्चित 
रूप से बहुत कम हो गई, फिर भी इसमें कोई मन्देह नदी कि इसने अलार्खो- 
घष्टीय राजनीति में एक सर्वथा नंग्रे सिद्धान्त का श्री गर्गेश किया । इसने 
साम्राज्यवादी शोषण के स्थान पर विभिन्न वशवर्त्ती प्रदेशों को पवित्र धरोहर 
समभने की भावता पर वले दिया । लार्ड वालफोर के शब्दी म, 888 
प्रथा विजेता राष्ट्र द्वारा विजित प्रदेश में श्रपनी प्रमुतचा सिम हक 88 
लगाई हुई मर्यादा है । झ्रायोग ने एक बड़ी सीना तक आय 508) से 
और भौपनिवेशिक प्रशासत का ऐंड अप म माप ३ 
संरक्षक सरकारों की कार्य प्रणाली को नि:सन्देह प्रभावित जता 5 
में जममत के अतिरिक्त ग्रायोग के पास ऐसा कोई सस्ते नहीं था 


बे 
डा (के कल ४ 


ब्धु 
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अवज्ञाफ़ारी राज्य को क्ुुकाने में समथे हो सके । यही कारण था कि संरक्षितों 
के हितों की रक्षा का प्रभावकारी यन्त्र यह नहीं बच सका । 


संरक्षण व्यवस्था : सिद्धान्त और व्यवहार:--सं रक्षण व्यवस्था सिद्धांत 
और व्यवहार में भिन्न थी। व्यवहार में यह व्यवस्था साम्राज्यवाद का एक 
नवोन रूप ही सिद्ध हुई । संरक्षण प्रणाली संरक्षित प्रदेशों की मलाई के लिये 
स्थापित की गई थी, लेकिन संरक्षक राज्यों ने इन प्रदेशों का शासन उनके 
कल्याण के उद्देश्य से नहीं प्रत्युत श्रपने हितों की रक्षा के उह श्य से किया | 
ब्रिठेत ने ईराक में ईराकियों की स्वतन्त्रता-आप्ति की महत्वाकांक्षाओं को 
कुचलते के लिये दननपूर्ण नीति अपनाई । फिलिस्तीन (78|6७7४॥०) में उसने 
“फूट' डालो और राज्य करो” की नीति का अवलम्बन किया । फ्रांस ने 
सीरिया और लेबनान दोनों में राष्ट्रवाद का निर्देयतापूर्वंक दमन किया 
इी प्रकार टोगोलण्ड और कैमरूत सें भो जतता की छच्छाश्नरों की 
अवहेलना की गई । तृतीय श्रेणी के संरक्षित प्रदेशों में संरक्षक राज्यों ने 
भुक्तद्धारर नीति नहीं भ्रपनाई । इसके विपरीत संरक्षित प्रदेशों के साथ 
साधारण उपनिवेणशों का सा व्यवहार किया गया। संरक्षण प्रणाली में सिद्धान्त 
लागू यह किया गया था कि संरक्षित प्रदेशों की जनता की इच्छा थओं का ध्यान 
रखा जायगा लेकिन व्यावहारिक रूप से इस सिद्धान्त की पूर्ण उपेक्षा की 
गई। ईराक-फिलिस्तीन और सीरिया की जनता की राय को कोई महत्व 
नहीं दिया गधा और उनकी आवश्यकताओं की तरफ से आंख मूद ली गई। 
ऐसा ही अन्य प्रदेशों में मी हुआ । परिणामतः लगभग सभी जगह विद्रोह 
और दंगे-फसाद होते रहे । 


संरक्षण व्यवस्था के मौलिक सिद्धांन्त व्यवहार में परस्पर विरोधी 
इसलिये सिद्ध हुए क्योंकि इस व्यवस्था को एक ऐसे आाधाररूप में मान्यता 
प्रदान की गई थी जिसके द्वारा औपतनिवेशिक समस्या को विल्सन के सूत्रों, 
रिद्धान्तों और लक्ष्यों के अनुरूप इस प्रकार सुलकाया जा सके कि फ्रान्स 
औरौर ब्रिटेग की साम्राज्यवादी आकांक्षायें भी संतुष्ट हो जायें । वास्तव में 
यह व्यवस्था गुप्त स धियों के अनुसार “पराजित शत्रु के औपनिवेशिक लूट 
के विभाजन के निमित्त पर एक पारदर्शी आवरण” (4 गाशाउब्चाथा। 
एणश एज 6 तरंज्नणा एी €००ग्रांध 59णो5 रण ॥6 त6विश्व20 
शालाए 88 जा ३९एणवतेंशाए6 शांति ध6 5०एा८ 6०665) मात्र 
थी। इस व्यवस्था के कारण क्षेत्रफल, जनसंख्या, साधनों और सैनिक महत्व 
के स्थानों की दृष्टि से ब्रिठेन और फ्रांस के साम्राज्यों का-बड़ा विस्तार 
हुआ | ब्रिटेन के नियन्त्रण में केषटाउन के काहिरा तक फैला हुआ सम्पूर्ण 
अफीकी क्षेत्र आ गया जिसके फलस्वरूप द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होते ही 


राष्ट्रसंघ श्श्र्‌ 
में श्रसफल हो गई ।”? संरक्षण व्यवस्था-व्यवहार में जन समूहों और भूप्रदेशों 
की अधिकार लिप्सा का एक खेल वत गई । इस खेल में जानवरों और मोहरों 
की भांति अदला-वदली चलती रही । दराबरी के लिये अदला-बदली हुई और 
क्षेत्रों को दूसरों को सौंपा गया, जैसे जूब्राल ण्ड (उण्फशंश्वधाव) और ट्यूनिस 
में इटली को। संरक्षित प्रदेशों में मूल निवासिय्रों के अबंत्रोप और विद्रोह 
को कुचलने के लिये नृशंस उपाय अपनाये गये | उदाहरण १६२२ में दल्षिणी- 
पूर्वी अफ्रीका में 8077०2४%7 जाति का विद्रोह कुचलने के लिये संरक्षक 
राज्य दक्षिणी अफ्रीफी संघ ने मशीनगनों और कमवारी करने वाले जहाजों 
का प्रयोग किया और सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया । 
इसी तरह १६२४ में फ्रांस में 3०9० ॥9)026 विद्रोह का श्रत्यन्त क्रता- 
पूवंक इम्त किया और तोपों से दमिश्क के पूरे केन्द्रीय क्षेत्र को वहम-वहस 
कर डाला। गैर संरक्षक राज्यों ने सम्पूर्ण संरक्षण-वन्यवस्था की कटु 
आलोचना की, इंसे निस्सार बताया और “पुराने साम्राज्यवादी भेड़ियों को 
नये भेड़ों की खाल पहना कर छिपाने के लिये पाखण्डी जाल” (प्रणुणलां- 
0४ औक्या। त68ंशा०त 60 वंडशांइठ 06 गाएशथांक्रीशाए ए0ए65 ग। 
प८ए ४९९०१$ ००४ांण्2) की सज्ञा दी | कूटनी तिज्ञों और राजनीतिज्ञों ने 
इस प्रथा की बुराई की। रूस, जर्मनी, टर्की, श्रमेरिका आदि ने इसे एक 
उपहास कह कर पुकारा। 

संरक्षण व्यवस्था इस दृष्टि से भी एकपक्षीय सिद्ध हुई कि इसे 
विजेताओं द्वारा शत्रु राज्यों से छीने गये प्रदेशों पर ही लागू क्रिया गया था, 
विजेताओं ने अपने उपनिवेशों को इस व्यवस्था से सर्वेया स्वतन्त्र रखा था । 
दरअसल में जनरल स्मद्स की प्रारम्भिक योजना संरक्षित प्रदेशों की आड़ 
में सम्पू्ं पूर्वी योरोप पर अधिकार करने की थी । अ्पती योजना में उसने 
कहा था, “योरोप का खंडन हो रहा है और राष्ट्रसंघ को इस विशाल भूमाग 
का उत्तराधिकारी हो जाना चाहिये। रूस, आस्ट्रिया और टर्की के विधघटन 
के फलस्वरूप उन्मुक्त जन प्रधानत: राजनीतिक दृष्टि से प्रशिक्षित नहीं हैं। 
उनमें से अनेक स्वराज्य के लिये अ्रक्षम अथवा दुर्वेल हैं । वे अधिकांशत: निर्वेद 
हैं। उन्हें आथिक और राजनीतिक स्वतन्त्रता के योग्य वनाने के लिये काफी 
परिचर्या की आवश्यकता होगी ।” इस प्रकार स्मद्स का वास्तविक मन्तव्य 
राष्ट्रसंव की आ्राड़ में व्यावहारिक रूप से ब्रिटेत और फ्रांत को रूसी, आस्ट्रि: 
याई और तु साम्राज्यों का उत्तराधिकारी बता देना था । ब्रिटेन जर्मनी 
को आशिक और औपनिवेशिक प्रतिद्वन्दी के रूप में वित्तृष्ट देखना चाहता 
था और इसीलिये जर्मती को एक भी संरक्षित प्रदेश नहीं दिया गया हालकि 
दुष्पयोग की स्थिति में संरक्षित प्रदेशों को वापिस लिया जा सकता था । 


लत थि-++.- 
जलन तत्व 


4, #&€॥॥2[॥ हाह्धाव॥ ; परहा5 रण (798, ?, 26, 


राष्ट्रसंघ १२७ 


संस्था के सम्मुख उत्तर देना होगा, अतः दमनकारों नीति का अवलम्बत 
इतना अधिक न किया जाय कि विश्व लोकमत एकदम उनके विरुद्ध मड़क 
उठे । विश्व जनमत के भय से ही कालान्तर में ईराक, सीरिया, लेवनान 
भादि को स्वतन्त्रता प्राप्त हो सकी । मंडर (शश्वात००) का मत है कि 
“निस्सन्देह श्रौपतिवेशिक सरकार का स्तरों पर प्रभाव पडा क्योंकि ब्रिटेन 
अ्रथवा फ्रांस के लिये. अपने औपनिवेशिक अधिपत्यों पर एक प्रकार से और 
अपने संरक्षित प्रदेशों पर इूसरे प्रकार से शासन करते रहना संभव नहीं 
था । भ्रन्त में प्रोण लियोनार्ड (,0णप्वा0) के शब्दों मों यह कहना 
उचित है कि, “राष्ट्रसंघीय संरक्षण व्यवस्थ। की मान्य दुर्वलताओं के बावजूद 
यह ओपनिवेशिक नीति तथा प्रशासन मे एक स्पष्ट सुधार का प्रतिनिधित्व 
करती थी ।” 


सन्‌ १६४६ में द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद संरक्षणा-प्रणानरी का अन्त 
करके संयुक्त राष्ट्रसंघ में टूस्टीशिप की पद्धति शुरू की गयी । 


प्रल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा सम्बन्धी कार्य 
(एपालांगाड उशेभाए 00 तार 76७९ॉींगा 
रण शिांा078०5 ) 


अल्पसंख्यकों की रक्षा की समस्या अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का सर्देव 
से एक ज्वलत प्रश्त रही है । अल्पसंख्ययं के विरोध को केवल तमी तक 
टाला जा सकता है जब तक कि या तो बे ग्रत्पन्त अल्प भथवा नगण्य रूप 
में हों या बहुसंख्यक वर्ग किसी न किसी रूप में उनके उद्दे ज्यों की पूत्रि करता 
रहा हो। इन दोनों में से कोई भी बात न होने पर कोई भी राष्ट्र हमेश 
के लिए अल्पसंख्यकों को नितान्व पृथक, मयमीत था घृगित अवस्था में उससे 
कर खतरे से बचा नहीं रह सकता । ही 


का 


अटर्की 
>) 
नए 
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प्रो० शुमंच (8तागाक्ा / ने संरक्षण व्यवस्था का निरुपण करते 
हुए सत्य हो लिखा है कि “आरात्म-निश्चय, लथु राष्ट्रों के श्रथिकारों, राज-- 
नीतिक जल्दबाजी प्रौर मानवीय भावों को पेचीदा प्ृष्ठभुमि से वे विचार 
उद्मृत हुए जिन्हें श्रागे चलकर राष्ट्रसंघ के संविदा की २ रवीं धारा और 
संन्क्षर-समकीते में समाविष्ट किया गया, किन्तु भ्रन्तिस व्यवस्थाश्रों में 
संरक्षय व्यवस्था के आ्रारस्सिक सिद्धान्त का विस्तार से उल्लंघन हुआ्र। तथा 
प्रदल--बदल की भावता ने इसे गन्दा बता दिया।” 


संरक्षण व्यवस्था का मृल्यांकनः--संरक्षण व्यवस्था यद्यपि दोषों का 
.पिटारा थी किन्तु इससे यह आशय नहीं लिया जाना चाहिये कि इसका कोई 
महत्व ने था अथवा यह उपादेयता से पूर्णतः शुत्य थी । इसकी दुर्बंलताओ्ं 
पर ध्यान न देते हुए प्रो० शुमं न ने लिखा है कि--्षरक्षण व्यवस्था ने 
प्रवनत क्षेत्रों पर श्रन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण मों एक महत्वपुर्ण साहसिक कार्य का 
प्रतिनिधित्व किया । इत्त व्यवस्थ। की प्रस्तावना ने, जिसके विचारानुसार 
उन क्षेत्रों के शासक सम्पूर्ण सभ्य जगत के प्रति श्रपनी शक्ति प्रयोग के मार्ग 
के लिए कुछ दाधित्व रखते थे, औपनिवेशिक नीति व प्रशासन भ एक स्पष्ट 
सुधार प्रस्तुत किथा ॥” यद्यपि संरक्षण: व्यवस्था सम्बन्धी समकौता अनेक 
दृष्टियों से श्रपूर्ण था और मूल निवासियों के आआत्मनिरंय के अधिकार व 
आकांक्षाओं के जनाजे पर ढिके हुए बड़े देशों के स्वार्थी महल पर आश्रित 
था, फिर भी, “इसमें एक नवीन विश्व-व्यवस्था के विचार की किरणों थीं।” 
इसने इतिदास में पहली बार ट्रस्टीशित, संरक्षण और अधिदेशीयता के 
चिद्धान्तों (?पंत्रढ.०४ 00 प५ए७४९७॥०, (०४8०. 870 ६7046 ) 
को अस्तर्राष्ट्रीय स्वीकृति प्रदान की । स्थाई संरक्षण आयोग को जो वाधिक 
प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाते थे उनके द्वारा अन्यास की पूर्ति (॥0० | 
ग्राध्या; रण ॥76 909) के प्रश्न पर लोकमत दिया गया और उच्च स्तर के 
वादविवाद के लिये महान्‌ अवसर उपलब्ध हुए। इसके अतिरिक्त स्थाई 
संरक्षण आयोग ने, किन्‍सी राइट (एपांध०/ शपंह॥) के मतानुसार, 
संरक्षित प्रदेशों में श्नोपनिवेशिक प्रशासत का एक मापदण्ड उपस्थित किया, 
तथा औपनिवेशिक जन समुदाय के लिये स्वराज्य एवं आत्मनिरणंय के उद्दे श्य 
को जीवित रखा । इस व्यवस्था के मूल में छिपे आ्राग्रह के बल पर साम्राज्य- 
बादी शक्तियों ने कम से कम सिद्धान्तत: यह स्त्रीकार कर लिया कि पिचड़ 
हुए प्रदेशों का शासन उन प्रदेशों के । ह हित में किया जाना 3 है 
रे संब यद्यपि संरक्षित राज्यों पर नियंत्रण में अत्यन्त कमजोर 325 हु 
तो भी इस तथ्य मात्र का यह सुपरिणाम निकला कि शासक राज कम 
से कुछ-त-कुछ चौकन्ने बने रहें कि उन्हें अपने कार्थो के लिये एक अस्तर्राष्ट्र 


बे 
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सेसस्‍्था के सम्मुख उत्तर देना होगा, अबः दमतकारो नीति का अ्रवलेम्बत 
इतना अधिक न किया जाय कि विश्व लोकमत एकदम उनके विरुद्ध मड़क॑ 
उठ । विश्व जनमत के भय से ही कालास्तर में ईराक, सीरिया, लेवनान 
यादि को स्वतन्त्रता प्राप्त हो सकी । मंडर ('शशाएंए) का मत है कि 
“निस्सन्देह पश्रौपनिवेशिक सरकार का स्तरों पर प्रभाव पडा क्योंकि ब्रिटेन 
श्रथवा फ्रांस के लिये अपने श्रौपतिवेशिक श्रधिपत्यों पर एक प्रकार से श्रौर 
अपने संरक्षित प्रदेशों पर दूसरे प्रकार से शासन करते रहना संभव नहीं 
या ए* प्रन्त में प्रो० लियोनार्ड (.टणागा0) के शब्दों मों यह फहना 
उचित है कि, “राष्ट्रंघीय संरक्षण व्यवस्था को मान्य दुर्बलताश्रों फे बावजूद 
यह श्रौपनिवेशिक नीति तथा प्रशासन में एक स्पष्ट सुधार का प्रतिनिधित्व 
करती थी ।” 


सन्‌ १६४६ में द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सेरक्षण-प्रणाली का शन्त 
करके संयुक्त राष्ट्रसंघ में ट्स्टीशिप की पद्धति शुरू की गयी | 


प्रल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षा सम्बन्धी कार्य 
(मजालांणा5 उशग्राएष्र 00 6 7०९लाींणा 
० ंएणा।०5) 


अल्पसंख्यकों की रक्षा की समस्या अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का सदैव 
से एक ज्वलत प्रश्त रही है । अल्पसंख्यकों के विरोध को केवल तभी तक 
टाला जा सकता है जब तक कि या तो वे अत्यन्त अल्प अथवा नगण्य रूप 
में हों या बहुसंख्यक वर्ग किसी न किसी रूप में उनके उद्देश्यों की पूर्ति करता 
रहा हो। इन दोनों में से कोई भी बात न होते पर कोई भी राष्ट्र हमेशा 
के लिए अल्पसंख्यकों को नितान्त पृथक्र, भग्रमीत या घृरित अवस्था में... हल: 
कर खतरे से बचा नहीं रह सकता । 


वास्तव में बहुसंख्यक वर्ग प्ल्पसंख्यकों को अपनी अथिव्यवस्था पर 


एक बोझ समभता है और इसीलिए उत्हें:बाहर वमिकालना चाहता है। 
अल्पसंस्कों के विरुद्ध नानोस्प्रकार्श की विमेद-नीति अपनायी जाती है । 
भेद-मावों से भरे कानूनों का निर्माण करके अल्परांख्यकों को द्वितोय श्रेणी 
का नागरिक बना दिया जाता है, उन्हें नागरिक स्वतस्त्रता से वंचित कर 
दिया जाता है, कानून की समानता उनके प्रति कार्यरूप में परिणत नहीं की 
जाती है, समाज में उनके प्रति भेद-भाव का व्यवहार होता है, बहुमत वर्ग वी 
किसी एक ही राष्ट्रीय मापा को अनिवार्य करके उनका अहित किया जाता 
है, जनता में उतके प्रति सार्वजनिक विद्रोह की भावना फैलायी जाती है 
और नौकरियों, विवाहों व मनोरंजनों में उनके प्रति अन्तर की नीति अपनायी 
जाती है । इन सब कार्यों के बचाव में एक थोथा तर्क यह दिया जाता है फ़ि 
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दो नैतिक समूह एक राजनीतिक एकता के लिए मिलकर कार्य नहीं कर 
सकते । ऐसा तक प्रस्तुत करने वाले यह भूल जाते हैं कि रूस ने अल्पसंख्यकों 
की समस्या को सुलक्काकर किस तरह शान्तिपूर्ण राष्ट्रीय एकता बनाये रखी 
है। सोवियत संघ में लगभग २०० विभिन्न जाति और रंगगत समूह हैं जो 
लगभग १२४ प्रकार की विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। किन्तु ये सभी समूह 
राष्ट्रीय एकता, अखप्डता और संप्रभुता के लिए मन और मस्तिष्क से एक ही 
विचारधारा से कार्य करते हैं। राजनीतिक हो -नहीं, अपितु आथिक और 
सांस्कृतिक क्षेत्र में मी रूस ने अल्पसंख्यकों को एक सूत्र में पिरोने में और उन्हें 
नागरिकता के समान अवसर प्राप्त कराने में सफलता प्राप्त की है । 


झ्रल्पप्॑ंस्यकों की समस्या और शान्ति-सम्मेलनः--अल्पसंख्यकों की 

यह समस्या, जो अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिये सदेव घातक रही ' है, प्रथम 
महायुद्ध से पूर्व और उसके बाद अत्यस्त विषम रूप में ्रकट हुई । महायुद्ध 
से-पूर्व यूरोपीय देशों ने राष्ट्रीय अ्ल्प्षख्थकों को अपनी सीमाश्रों के अन्तर्गत् 
बरवस एकीभूत (68आए्आा०0) करने की नीति अपनायी। इस भ्रकार 
बरबस एकीशभूत करने या जबरदस्ती मिलाये जाने का प्रारम्भ १६१४ में रूस, 
जमनी, आस्ट्रिया, हंगरी और टर्की में प्रारम्भ हुआ । एकीभूत न हुए अ्रल्प- 
संख्यकों को राष्ट्र के लिए संकठमय समझा जाता था, क्योंकि उतकी स्वामि- 
भक्ति प्रविश्वसनीय मांवी जाती थी । जनता में उन्हें एक ऐसा विरोधी तत्व 
माना जाता थे जो किसी भी समय अपने रक्ते और भाषां वाले पड़ौसी 
शत्र राष्ट्रों के साथ षड़यस्त्र रचता कर सकता था । रूप, जर्मती, हंगरी आदि 
उपरोक्त देशों को बलपूर्वक अल्पसंख्यकों को अपने में मिलाने के प्रयतनों में 
सफलता प्राप्त नहीं हो सकी क्योंकि वे उतको बहुसंख्यक वर्म के धर्म और 
उसकी भाषा, जाति तथा संस्कृति को अपनाने के लिए वाध्य नहीं कर सके । 
इसके विपरीत हुआ यह कि अल्संख्यक्रों का जितका अधिक दमन किया गया, 
वे उतनी हीं दुढ़तापुवेक अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षां के लिये कटिवद्ध 
हो गये । अपनी भाषा और संस्क्ृति की रक्षा के लिये- उंतके संघर्ष ते धीरे- 
धी? सम्पूर्ण विश्व की ध्यान झ्रपनी ओर आकर्षित कर लिया । अब उनके 
भ्रात्मनिर्णय के अधिकार की मांग का अनेक प्रभावशाली पक्षों ते अपना 
प्रबल समर्थन देता आरमस्त कै दिया ! इनमें सर्वेविक ख्याति महान्‌ 
अभी । राज्य के राष्ट्रपति बूड़ो विल्सन ने श्रजित की जिसने ११ फरवरी, 

१६ १ को यह स्पष्ट घोषणा की कि-- ह 

५विश्ित्त जन समूहों और प्रान्तों को एक प्रभुसत्ता से दूसरी प्रभुसत्ता 

को इसे प्रकार हस्तान्तरित नहीं किया जायगा मानों वे शक्ति-संतुलन के भव 


ज के मोहरे हों ।” 
संदा के का निन्‍्दनीय, जमीन-जायदीद या खेल के मोहरे ह 


राष्ट्रसंघ श्२६ 


धुरी राष्ट्रों की पराजय के साथ जब प्रथम महायुद्ध समाप्त हो गया 
और रूस, श्रास्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी एवं टर्की के साम्राज्यों का विलोप हो 
गया तो पेरिस-शांति-सम्मेलय के सम्मुख इन भूतपूर्व साम्राज्यों के निवासी 
अल्प संख्यकों के पुर्वाप्त और उतकी पुनव्य॑वस्था की गम्भीर समस्या प्रस्तुत 
हुई । समस्या के समाधान के लिए कुछ स्थानों में तो उन्हें आत्म-निर्णय का 
अधिकार दे दिया गया और कुछ को नये राज्यों में समाविष्ट कर दिया गया । 
इस बात का प्रयास किया गया कि यूरोप के सभी राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों को 
“एक राष्ट्र एक राज्य' के सिद्धान्त के आधार पर नवीन राज्यों में पुनर्गठित 
कर स्व-शासन और स्वतन्त्रता प्रदान कर दी जाय । किन्तु नाना राजनीतिक 
और आधथिक कारणों के फलस्वरूप व्यवहार में पूर्ण सफलता नहीं मिल पायी 
और सभी संभव प्रयत्नों के बावजूद यूरोप में लगमग १६ करोड़ ८० लाख 
राष्ट्रीय श्रल्पसंख्यक अब भी निम्नलिखित श्रनुपात में रह गये (पहले यह 
संख्या ५४ करोड़ थी )-- 


जर्मन राष्ट्र का अल्पसंख्यक वर्ग... -« «« ७;५६४,००० 
मगयार राष्ट्र का अल्पसंख्यक वर्ग. ... -« २,८०३,००० 
बलगोरिया राष्ट्र का अल्पसंख्यक वर्ग . ». १,२३६,००० 
यूगोस्लोविया राष्ट्र का अल्पसंख्यक वर्ग...... . ४पघ०,००० 
रूथेन्स का अल्पसंख्यक वर्ग (चेकोस्लोवाकिया में)... ४३२,००० 
पूर्वी गलेशिया का अल्पप्त॑र्यक वर्ग ० *«»  ३,७००,००० 
रूमानिया का अ्रल्पसंहघयक वर्ग. ... ... ३००,००० 
पौलेण्ड राष्ट्र का अल्पसंख्यक वर्ग (चेकोस्लोवाकिया में) १६७,००० 

टोटल १६,८१५,००० 


१६१६ में उपरोक्त शेप बचे हुए अल्पसंख्यकों को यदि उन राष्ट्रीय 
सरकारों की इच्छा पर छोड़ दिया जाता जिन्हें जबरदस्ती इन्हें अपने में 
मिलाने की आदत थी तो यूरोप पड़यन्त्रों से भरपूर रहता और परिणामत: 
स्थायी शांति असंमव हो जाती । अतः इत श्रल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए 
शांति सम्मेलन ने अल्पसंख्यक संधियों का उपाय अपनाया | इसके भ्रनुसार 
अल्पसंख्यकों के संरक्षण के हेतु राष्ट्रों ने आपस में कुछ संधियां की और इन 
संधियों की व्यवस्थाओं को कार्यान्वित करने का भार राष्ट्रसंघ को सौंपा 
गया। इस तरह पेरिस-सम्मेलन की और उसके बाद की गयी संधियों ने 
यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों में बसने वाले लगभग ३ करोड़ अल्पसंख्यकों के हितों 
की सुरक्षा का भार राष्ट्रसंघ पर डाला । अल्पसंख्यवों के संरक्षण के बारे में 
संधियां केन्द्रीय तथा दक्षिण-पूर्वी यूरोप के १५ राज्यों और मित्र-राष्टों के 
बीच हुई । इस सम्बन्ध में राष्ट्रसंघ शोर विविध राज्यों के सध्य जो समभोहा 
हुआ उसमे निम्नलिखित उद्दे श्य सन्निहित किये गपे-- 


अच्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


(१) अल्पसंख्यकों के जीवन और उतकी स्वतंत्रता की रक्षा करना, 
(२) अल्पसंख्यकों के धर्म अथवा विचार का आदर करना, यदि वह 
सार्वजनिक शान्ति और व्यवस्था के लिएं घातक न हो; 
(३) सभी अल्पसंख्यकों को नागरिकता का अधिकार प्रदाव करेना, 
(४) अदालत के सामने सब के साथ समान व्यवहार होना और 
सब को समान ' सुविधा तथा नौकरी के समान सुयोग .प्रदान 
करना, ० 
(५) व्यापारिक तथा धामिक मामलों में और प्रेस तथा अदालत में 
- झल्यसंख्यकों को किसी भी भाषा का प्रयोग करने की स्वतंत्रता 
(६) अल्पसंख्यकों की शिक्षा की व्यवस्था उनकी अपनी ही भाषा 
में करना । रेट घ् ््ि 
. संधि करने वाले राज्यों हे यह स्वीकार किया कि उपरोक्त सिद्धान्त 
3नके संविधान के श्राघारभूत तत्व होंगे श्रौर आगामी व्यवस्थापन तथा भशा- 
संकोप प्रादेशों द्वारा परिवर्तित नहीं किये जा सकेंगे । अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध 
मई की गयी संधियों का संरक्षण राष्ट्रसंघ को सौंपते हुए सम्बन्धित राज्यों ने 
इंस विषय से सम्बन्बित उत्तरदायित्वों को राष्ट्रीय महत्व का स्वीकार किया । 
... राध्ट्रसंघ तथा श्रल्पसंस्यक्-प्रथम और द्वितीय महायुद्धों के मध्य- 
काल में राष्ट्रसंघ ने अल्पत्तंस्यकों के संरक्षक की भुमिका श्रदा की । राष्ट्रसंध 
ने अल्पसंख्यकों की संरक्षण व्यवस्था के निर्वाह “में जिस विधि को श्रपनाया 
वह दो परस्पर विरोधी सिद्धान्तों पर आधारित थी-पहला सिद्धान्त अच्त- 
राष्ट्रीय निरीक्षण एवं नियंत्रण का था वो इसरा राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के श्रति 
सम्मान का । इन सिद्धान्तों पर श्राधारितः इस कार्य-विधि के चारं चरण ये- 
प्रथम चरण श्रावेदन का था । इसमें अल्पसंख्यक वगे का कोई व्यक्ति- 
गत सदस्य, अस्तर्राष्ट्रीय संगठन अथवा दाज्य किसी अल्पसंख्यक संधि के 
वास्तविक अथवा सम्भावित उल्लंघन या समाप्ति की शिकायत राष्ट्रसंघ दा 
कर सकता था। किन्तु शर्त यह थी कि यह सूचना या शिकायत [ । ) संधि 
में दी हुई सुरक्षाओं से सम्बन्धित हो, (#) उसमें नवीन बुक हो कं 
वह किसी नवीन तथ्य पर अ्रकाश डालती हो, (॥) उसमें राजनी जि 
पृथकता की मांग न की गई हो (९) जागता-यत्र मैं सब हब हो जाग 
भाषा का प्रयोग हो, तथा (९) गलत एवं अप्रामाणिक तथ्य ने हों, थाता 
तथ्यों की पुष्टि विश्वसनीय हो । 


मंसयों में कि ६ में सरंक्षा परियद्‌ 
रुयक संधियों में किसी व्यक्ति को परोक्ष रूप में सुरंक्षा परिय३ 
अल्प गो वरव्य देने का अधिकार नहीं था। लेकित वाद 


कक 


के सम्मुख शिकायत के लिये वक्तव्य देने के 


पष्ट्संघ १२६ 


में की गई एक व्यवस्था के अनुसार परिषद्‌ के तीन संदस्यों की समिति के 
द्वारा व्यक्तिगत प्रार्थना पर -विचार किया जाने लगा। यह समिति मामले 
पर पहले सम्बन्धित राज्य की सरकार के साथ विचार-विमर्श करती थी 
झ्ौौर इसमें असफल होने पर ही वह मामले को पंरिपद कें सम्मुख पेश 
करती थी । 


द्वितीय चरण श्रल्पसंख्यक विभाग द्वारा परीक्षा का था । इसमें श्रावे- 
दन अथवा प्रार्थता पत्र. राष्ट्रसंच के सम्मू ख भेज दिया जाता था। राष्ट्रसंघ 
सचिवालय का अल्पसंख्यक विभाग इस बात की परीक्षा करता था कि प्रार्थना 
पत्र उपरोक्त शर्तों' की पूर्ति करता है अथवा नहीं । अनुचित, अघूरे और 
अनियमित प्रार्थना, पत्र को अलग हटा दिया जाता था लेकिन पूर्णो, उचित 
एवं जायज प्रार्थना-पत्र को उस राज्य की सरकार के सम्मुख भेज दिया जाता 
था जिसके विरुद्ध प्रार्थना-पत्र में शिकायत की गई हो । यदि वह सरकार पुन- 
विचार आदि का उचित श्राश्वासन दे देती थी तो मामला वहीं समाप्त हो 
जाता था और राष्ट्रसंघ के लिये कोई कार्यवाही करना शेष नहीं रहता था। 


तृतीय चरण सदस्यों में भ्रचार शौर उप-समित्ति श्रवस्था का था.॥ 
यदि दोषी सरकार का उत्तर असंतोपजनक होता था तो उसे परिपद्‌ के समस्त, 
सदस्प के वीच घुमाया जाता था । इस तृतीय चरण में भी दोषी सरकार 
के विरुद्ध कोई औपचारिक कार्यवाही नहीं की जाती थी । इस चररप-ते। | २६ 
पद्‌ मामले को क्रेवल अपनी एक उप-समिति--“अल्पसंख्यक रू लिये जेम्स 
सौप देती थी । इस समिति में परिषद्‌ का समापति और परिपद्‌ सार्वजनिक 
सदस्य होते थे जो कि उन राज्यों के प्रतिनिधि होते थे जिनकी परोह्षलत्ा नहीं 
शिकायती राज्य में कोई रुचि न हो । यह समिति विवाद को सम्बन्धि ६३५ को 
के साथ अनौपचारिक वार्ताश्रों के द्वारा सुलझाने का प्रयास करती : 
चरण या अवस्था में अनेक शिकायतें दूर हो जाती थीं । 


१--अल्प- 
चौथा श्रोर श्रन्तिम चरण परिषद्‌ द्वारा विचार का था।य इस्तव में 


समिति विवाद के निपटारे में असफल हो जाती थी तो परिषद्‌ सीधे (३ साथ 
अपने हाथ में ले लेती थी | परिपद्‌ के प्रधान साधन प्रर्यान और प्रच(२ बात 
परिषद्‌ मामले को विधिवेत्ताओं के एक आयोग अथवा अन्तर्राष्ट्रीय न्याउनकी 
स्थायी न्यायालय को सौंप सकती थी । ऐसे दो या तीन मामलों पर नया? 


हे निरय अी अपनी 
ने श्रपना निर्णय भी दिया था। : सुरक्षा 
; ५ 4 

अश्रल्पसंख्यकीं के संरक्षण मे राष्ट्रसंध की श्रसफलता---नाना ब्हुसंख्य क 


इयों और विषम परिस्थितियों के कारण राष्ट्रसंघ अल्पसंख्यकों के प्रति सुगम न 

उत्तरदायित्व का निर्वाह. नहीं कर पाया । अल्पसंख्यक संघियों से व्द्रसंघ की 

तो अल्पसंख्यकों के साथ निर्देयता से व्यवहार करते ही थे किन्तु उो श्रसफलता 
॥ 


९।८्टसंघ जे 


देना बन्द कर दिया । जर्मनी में यहुदियों को खुले ग्राम सताना प्रारम्भ कर 
दिया गया और राष्ट्रसंध नाजियों के शिकारों को किसी प्रकार का संरक्षण 
प्रदान करने में ग्रसफल रहा । सितम्बर १६३४ के नूरेम्बर्ग के कानूनों के 
अन्तगंत यहुदी अल्पसंख्यक जमेनी की नागरिकता से भी वंचित कर दिये 
गये । उनके बच्चों को सार्वजनिक स्कूलों में भर्ती होने से रोक दिया गया । 
हजारों यहूदी गृह-हीन और क्षुध -पीड़ि। रहे | जर्मनी के उदाहरण का अनु- 
गमन करते हुए पोल ण्ड, रूम।निया, हंगरी और अन्य बहुत से देशों ने भी 
असंख्य यहूदियों को अपने प्रदेशों से वाहर निक्राल दिया। राष्ट्रसंघ ऐसे 
अत्याचार को बन्द करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा सका ॥ द्वितीय 
महायुद्ध काल में लाखों पोल्स, जैक्प, यूगोसलाव श्रौर रूपी तथा यहुदी 
फासिस्टवादी देशों के द्वारा मौत के घाद उतारे गये | इस तरह राष्ट्रसंघ की 
असफलता के कारण संसार को एक बार पुनः अल्पसंख्यकों के पुनर्वापन श्र 
उनकी पुनव्पंवस्था की महान्‌ समस्या का सामना करना पड़ा । 


राष्ट्रसंघ अपनी दोययूर्ण व्यवस्था के कारण न तो अल्पसंश्यकों को 
सुरक्षा का आखापन दे सका और न उन राज्यों को ही संतोष दे पाया जो 
अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदात करने के लिये कानूतबद्ध थे। इस क्षेत्र में एक 
सबसे बड़ी कठिनाई राष्ट्रसंघ के सम्मुख यह थी कि उसके पाप किसी ऐसे 
कोष का अभाव था जिससे वह अल्पसंख्यकों की सहायता कर सकता । २६ 
अक्टूबर १६३३ को संब ने जमंनी से आ रहे शरणा्ियों के लिये जेम्स 
मेक्डोतल्ड को उच्च-कमीश्तर के पद पर नियुक्त किया था किन्तु सार्वजनिक 
कोष के अमाव में शरणाथियों की सहायता के प्रयाप्त में उसे सफलता नहीं 
मिल सकी । अतः परेशान होकर व थककर उसने २७ दिसम्बर १६३५४ को 
इस्तीफा दे दिया । 


अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में राष्ट्रसंघ की श्रसफलता के फारण--अल्प- 
संख्यकों की सुरक्षा से सम्बन्धित विषय ' में' परिषद का कार्य वास्तव में 
बड़ा जटिल-और कठिन था क्योंकि इसे एक ओर तो अल्पसंसु्यकों के साथ 
होने वाले दुव्यंवहार॒ को रोकना था और दूसरी श्रोर ऐसा करते हुए इस बात 
का भी ध्यान रखना था क्रि वहुध्वंसुपकों के राष्ट्रीय गौरव और उनकी 
संप्रभुता को कोई क्षति न पहुचे। इस कठिन कार्य में राष्ट्रसंध को अपनी 
नीति पर कु आलोवना का सामता करना पड़ा। अल्पसंख्यकों,की सुरक्षा 
का कार्य अधिक दुरुह इसलिये भी था क्‍योंकि अल्पसंख्यक और बहुसंख्य क 
दोनों ही कट्टर विरोधी पक्ष थे और उन्हें एक साथ सन्तुष्ट रखना सुगम ने 
था। व्यावहारिक और सैद्धांतिक दोनों ही आधारों पर है प्ट्संघध की 
अल्पतंस्यक-संरक्षण नीति की धज्जियां उड़ाई गई' और संघ ॥ श्रसफलता 


का अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


# गीत गाये गये । राष्ट्रसंघ अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने-में क्यों अश्रफल 
रहा इसके एकाधिक कारंण थे जिन्हें निम्नलिखित रूप में प्रकट किया जा 
सकता है--- कक |; न्‍ 

(६) पहला कारण राष्ट्रों की श्रपने दायित्वोंकों पूरा करने की 
अनिच्छा थी। अल्पसंख्यक संधियां सम्बन्धित राज्यों पर उनको इच्छा के 
वेरुद्ध थोपी गई थी, भरत: उनमें इन संधियों के प्रति ईमानदारी के कोई 
भाव न थे। इसके अतिरिक्त जिन ,मिनत्रराष्ट्रों द्वारा उन पर ये संधियां थौपी 
गई थीं, वे भी संकीरों स्वार्थों से ग्रस्त थे और उनमें भी इनका पालन करने 
शी उत्सुकता नहीं थी। उदाहरणार्थ फ्रांस ने पोलौंड, चैकोस्लोवाकिया, 
पुगोस्लाविया और रूमानियाँ को इस बात- में खुले आम प्रोत्साहित किया कि 
ते अल्पसंख्यकों के प्रति इच्छानुसार व्यवहार अपनाकर अपने दायित्वों की 
भ्वहेलला करें।. ह ४० 2 अर 

(२) इसरा कारण यह्‌ था कि केवल. परिषद्‌ के सदस्यों को ही संधि 
की कार्यवाहियों को करने का अधिकार दिया गया था। यह एक अनुचित 
'यवस्था थी । इसके कारण परिषद के बाहर के ४० राष्ट्र जो अल्पसंख्यकों की 
कक्षा के प्रतियादक थे, इसमें माग नहीं ले सकते थे । उदाहरणार्थ जब हंगरी 
भे मामले में रूम।निया ने यह विरोध किया कि परामश के लिये सम्बन्धित 
'मला विश्व-त्यायालय में भेजा जाय तो कोई सदस्य इस पर सहमत नहीं 
_आ और हंगरी फी सुनवाई नहीं हुई। उपरोक्त व्यवस्था के कारण अल्प- 
गंख्यक- सुरक्षा सिद्धांत एकांगी रहा और उसे पूर्णतः कार्यान्वित नहीं किया 
गा सका । ह । हि अन 
(३-) 'तीसरा कारण यह था कि श्रल्पसंख्यक सिद्धांत को कार्यान्वित 
*रने- की थह विधि दोषपुर्सा थी, यद्यपि ऊपर से वह निर्दोष जान पड़ती थी । 
थम तो प्रार्थता-पत्र या आवेदन करने के बारे में ही अनेक प्रतिवन्‍्ध लगाये 
ये थे और दूसरे परिषद कोई कार्यवाही करने के लिये तव तक बाध्य न थी 
जब तक कि तीन सदस्यों की समिति इंस बात का निर्णय न करदे कि वास्तव 
 प्रार्थनापत्र परिषद के विचार के लिये उपयुक्त भी है या नहों है। इसके. 
अतिरिक्त समिति भी मामले को परिषद के सामने तमी ले जाती थी जब वह 
पामलें पर पहले सम्बन्धित सरकार के साथ विचार-विमर्श कर चुकी हो. 
और इसमें उसे असफलता मिली हो | स्पष्ठ हैं कि शिकायत को कार्यान्वित 
करने की यह विधि नितांत दोषपूर्ण थी। इस सम्बन्ध मे ऋइल (870) 
| ठीक ही लिखा है कि अल्पसंख्यकों का अधिकार आर्थना-सत्र ४१ के 
ग्राथ ही समाप्त हो जाता था । यदि परिषद में उसका कोई रा रह दे 
ऐप उसके लिये यह आशा करवा व्यर्थ था कि उसका मामला निष्पक्ष और 


यायपुर्ण आ ।र पर तय होगा । 
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(४) चोथा कारण यह था कि अल्पसंण्यकों की रक्षा सम्बन्धो 
व्यवस्था श्रन्तर्राष्डीय नहीं थी, अतः वे देश जो अल्पसंख्यक संधि से सम्बन्धित 
नहीं थे अल्पसंख्यकों के साथ निर्देयतापूर्ण व्यवहार करते थे। अल्पसंख्यक 
संरक्षण सिद्धांत में मी भेद-माव बरता गया था। यद्यपि फ्रांस, बेल्जियम, 
डेनमार्क और इटली को कई प्रदेश मिले थे, किन्तु उन्होंने अल्यसंख्यक संधि 
पर हस्ताक्षर नहीं किये थे । जमेनी को छोड़कर कोई बड़ा राष्ट्र इन संधियों 
में सम्मिलित नहीं हुआ था । बड़े राष्ट्रों ने इन संधियों में सम्मिलित न 
होने को न्‍्यायोचित समझा था । उदाहरणार्थ यह कहा गया था कि ब्रिटिश 
डोमिनियन में भारतीयों और एशियावादियों तथा संयुक्त राष्ट्र में नीग्रो और 
जापानियों की अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रवन्ध असम्मव था । व्यूएल (97०) 
का कथन है कि जब तक अल्पसंख्यक संरक्षण सिद्धांत को सर्वव्यापक नहीं 
बनाया जाता, तव॒वक उसका व्यवहारिक्‌ उपयोग मी नहीं हो सकता । 
यद्यपि यह उचित हो सकता है कि इस सिद्धांत को कुछ देशों तक ही सीमित 
किया जाय, परन्तु यह सर्वथा अनुचित है कि युगोस्लाविया को तो विवश 
किया जाय क्रि वह इटली के अल्पसंख्यकों की रक्षा करे जबकि इटली को इस 
बात के लिये विवश न किया जाय कि उसका भी कर्तव्य यूगोस्लाविया के 
अल्ससंख्यकों की रक्षा करना है । यद्यपि १९२२ की साधारण समा (058०- 
70]9) ने इसे स्वीकार कर लिया कि यह सिद्धांत दोनों ओर लागू होता है, 
लेंकिन व्यवह् रिक रूप से इस बात का पालन नहीं हुआ । 


(५) पांचवें, श्रल्पसंस्थक संधियों की शर्तें' ठीक नहीं थीं श्रौर उन्हें 
पूर्णतः कार्यात्वित नहीं किय। गधा । राष्ट्रीय घृणा के कारण इन संधियो 
का उल्लंघन अवश्यम्मावी हो गया । कुछ प्रदेशों पर तो यह लागू भी नहीं 
हो सकती थीं, हां इतता अवश्य था कि कम से कम विश्व जनमत के सम्मुख 
श्रल्पसंख्यक अपने दुखों की बात कह सकते थे । 


(६) छठे, राष्ट्रसंघ के वास आर्थिक साधनों का श्रभाव था। यहृ: 
दियों की समस्या के समावान के लिये राष्ट्रसंघ ने १६३३ में जिस उच्चा- 
युक्त की नियुक्ति की वह पर्थाप्त आथिक साधनों के भ्रभाव में कोई प्रभाव- 


शोली कार्य नहीं कर सका और अन्ततः १६३४ में उसने अपने वद से इस्तीफा 
दे दिया | 


(७) सातवें, श्रल्पसंज्यकों की सुरक्षा के दायित्वों का पालन करने 
के लिए राषज्ट्रंसंध ने श्रपुर्णा और दूल-मल प्रयास फिये.॥ उसने अपराधी 
राष्ट्र के विरुद्ध कोई भी प्रभावशाली कार्यवाही करने की कोशिश नहीं की 
बल्कि सर्देव दोनों पक्षों के मध्य कोई न कोई समभौता कराने का प्रयास 
किया । राष्ट्रसंघ की इस नीति ने प्रार्थी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के महत्व 
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को गौण बना दिया । इसके स्थान पर दोषी राष्ट्र के तुष्टीकरण की तोति 
ने महत्व धारण कर लिया । | | ह 

(८) श्राठवाँ कारण ग्रह था कि राष्ट्रसंध के पास प्रत्पसंख्यकों 
सम्बन्धी दायित्वों का पालन कराने के लिए आवश्यक शक्ति का श्रभाव था । 
अल्पतंर्यक संंधियों को स्वीकार करने वाले सभी राज्य स्व॒तन्त्र और संप्रभुता 
सम्पस्त थे । अतः राष्ट्रसंघ उन्हें इस बात के लिये बाध्य नहीं कर सकत।; था कि 
वे अपने अल्यसंख्यकों को आवश्यक सुविधायें और अधिकार दें ही । राष्ट्रमंध 
का कार्य केवल उन्हें “परामर्श और सहायता देवा” था। राष्ट्रसंध की शक्ति- 
सीमा केवल यहीं. तक थी कि वह अ्स्पसंख्यकों की रक्षा के लिये अनुकूल 
वातावरण का निर्माण करने की चेष्टा करे । राष्ट्रसंघ को द्विपक्षीय समभोतों 
के सम्बन्ध में भी कोई सत्ता प्राप्त नहीं थी । उदाहरणार्थ, १६३३ में अन्त- 
रष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि ईस्टने केरे- 
लिया (28802॥ (28॥) में फिन -जाति के अल्पसंख्यकों (#्रिएओ। 
. ग्रांगरा009) से सम्बन्धित रूस और फिनलोंड का विवाद राष्ट्रसंघ के अधि- 
कार क्षेत्र में इसलिए नहीं आता क्योंकि रूस और फिनलंड की भ्रल्पसंख्यक 
संधि एक हिपक्षीय समझौता मात्र थी । - 
' * (६) नवां और अन्तिम कारण यह था कि राष्ट्रसंघ ने अल्पसंख्यकों 
के भविष्य के विषय में कभी कोई स्पष्ट और निश्चित नीति नहीं अपनाई । 
इसका यह परिणाम निकला कि राष्ट्रसंघ की सिफारशें भी बहुधा अस्पष्ट, 
अतिश्चित और प्रभावहीन रहीं । ह ह 
...- इस सम्पूर्ण पृष्ठभूमि में हमारे सम्मुख स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रसंच 
न तो अल्पसंख्यकों को ही सुरक्षा का समुचित आश्वासन दे पाया और न॑ उन 
राज्यों को ही संतोष प्रदात कर सका जो अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने 
के लिए कांतूनन बंधे ये । “राष्ट्रसंध के साथ मुख्य समस्या वास्तव में वहू 
थी कि वह कभी निश्चय नहीं कर पाया कि उसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों को 
शांति और सुविधापूर्वक बहुसंख्यकों को मिलाकर उतके समान कर देना है 
अथवा अल्पसंख्यकों की सभ्यता व संस्कृति को अलग ; बनाये रखना है। ईस 
असमंजस की स्थिंति में वह केवल सिफारिश मात्र करके चुप हो जाता था। 
निष्कर्ष यही निकलता हैं कि राज्यों की संप्रभुता और 432 के मा 
की सुरक्षा प्रदान करने के दोहरे उद्देश्य में सामंजस्थ स्थापित न कर ठ् 
के कारण राष्ट्रसंघ को पूर्णतः श्रतफत होना पड़ा ) हि 

झ्राथिक, सामाजिक श्रोर मानवता सम्बन्धी कार्य 
( [एनाणा।५, 5०0७ शाएं प्रणत्रशाॉश्िंत्ा है ीश९5) ] 
राष्ट्रसंघ प्रभुंखतः एक राजनीतिक संस्था थी तथापि राजनीतिक 


कार्यों की तुलता में उसका श्रराजनीतिक कार्यों का क्षेत्र विशेष महत्वपूर्ण 
॥| 
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है । संघ ने आर्थिक, सामाजिक भ्रादि मानव जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों 
में अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए कार्य किया और अन्‍्तर्राप्ट्रीय 
सहयोग के एक तवीन युग का सूत्रपात किया । इस प्रकार के गैर राजनीतिक 
कार्यो में उसने उल्लेखनीय सफलतायें अजित कीं । राष्ट्रसंघ के प्रयत्नों से 
विश्व-इतिहास में सम्मवतः पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में राजनीतिक 
और कटनीतिक ही नहीं प्रत्युत्‌ आिक एवं सामाजिक विषयों पर गम्भीर 
विचार-विमर्श होने लगा । अराजनी तिक क्षेत्रों में राप्ट््ंथ ने जिन महत्व - 
पूर्ण कार्यों का सम्पादन किया वे संक्षेप में निम्नानुसार उल्लेखमीय हैं--- 


(१) श्राथिक सहयोग---राष्ट्रसंघ को युद्ध से जर्जर राज्यों की 
आथिफ व्यवस्था को पुनर्स्थायित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। 
राष्ट्ंघ ने इस दिशा में एक प्रभावशाली नीति का संचालन किया। उसने 
सर्वप्रथम विश्व के सभी देशों को इस वात के लिये प्रेरित किया कि वे 
स्वस्थ आथिक नीतियां अपनायें ताकि महायुद्ध से विध्वसित विश्व का 
आशिक पुतनिमाण सफलतापूर्वक किया जा सके । इसके लिये संघ ने अनेक 
ग्राधिक एवं वित्तीय सम्तितियों की स्थापत्ता की जिन्होंने भांकड़ों और तथ्यों 
के संकलन का कठिन कार्य पूरा करने के साथ-स/थ नाना आशिक समस्याओं 
का महत्वपूर्ण और उपयोगी शोध कार्य भी क्रिया । 


राष्ट्रसंथ के संगठन में वे सब अन्तविरोध सचन्निहित थे जो प्राय: 
पू जीवादी व्यवस्था में पाये जाते हैं । परन्तु इस सीमा के होते हुए भी सच 
ने विभिन्न आधिक सम्मेलनों का आयोज़न किया और तत्कालीन आर्थिक 
गृत्यियों को सुलभाने के प्रति सजीव चेष्टा की । अपने प्रथम क्षेत्रीय कार्यों में 
संघ ने सितम्बर १६२० में ब्र्‌ सेल्स सम्मेलन श्रायोजित किया जिसमें जमंनी और 
अमेरिका सहित ३६ देशों ने भाग लिया। शक्तियों के गम्भीर संघव॑ण के 
वावजूद सभा ने कुछ वास्तविक कार्य और दूरबव्यापी अनुरोध किये । इसने 
वजट के संतुलन, प्रसार, निरोध, झ्रावश्यंकता से श्रधिक व्यय के निवारण, 
स्वर्ण-प्रमाण के लिये बापसी, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विध्नों को हटाना 
आवागमन की सुविधाओं में सुधार और कुछ शक्तियों में चलने वाले विरोधों 
का अत करने का अनुरोध किया। सभा द्वारा प्रस्तावित एक थाथिक व 
राजस्व समिति १६२० में अस्तित्व में आई जिसे शीघ्र 3 । स्थाई आधार 
पर स्थापित कर दिया गया। संघ के सभी सदस्यों को वारिज्य देगी सुविधा 
के लिये अक्टूबर १६२३ में एक श्रत्तर्राष्ट्रीय चु गी सम्मेलन श्र पोजित किया 
गया। इसके वाद मई १६२७ में जेनेवा में द्वितीय विश्व श्राथिक सभा का 
आयोजन हुआ जिसमें लगभग ५० देशों के अर्थशास्त्रियों, व्यावसायिक संघ-- 
नेतागण, व्यापारी एवं सरकारी प्रतिनिधि एकत्र हुए। संसार की आर्थिक 
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अवस्था पर गम्भीर विवेचन के 
कस ड पश्चात्‌ समा ने निम्नलिखित ६ अनुरोध पारित 
१. “श्रम, पूंजी और सा गं में | 
नि ) मग्नी सभी देशों में वि रें, जिससे 
उनकी मितव्ययता पुनः सचेत हो जाय । कक जी 
हे 228 का उ्दं श्य स्पर्धा नहीं, बल्कि सहयोग होना चाहिये । 
क हा -कर, जैसे कि वे आपत्तिपूर्णा व व्यर्थ थे, त्याग दिये जाय 
5 “कैम जे ५ रूप से स्थायी बना दिये जाय । 
. संसार के वर्तमान काल में श्रत्यधिक व्यावसायिक 
बह 25087 ववसायिक होने के कारण 
हे व्यवस्थित करने के लिये व्यावसायिक काम करने 
५. कृषि व व्यावसायिक उत्पादन साथ-साथ चले | 
६. उद्योग त्क॑पूर्ण हों, जिससे उत्पादन का मूल्य कम हो सके ।” 


पी 2 परिणाम हे यद्यपि अधिक उत्साहपूर्ण नहीं हुए तथापि यह 
52 इसने एक अन्तर्राष्ट्रीय सहायता संघ को जन्म दिया। इस 
सहायता संघ में लगभग सम्पूर्ण विश्व के प्रतिनिधि थे जो कहीं भी क्रिसी 
भी संकट के होने की तुरन्त रिपोर्ट देते थे । इस सहायता संघ ने अनेक वार 
ही देशों को सहायता दी, अथवा सहायता हे देने के प्रयत्न किये । 

[्‌ १६३३ में, जबकि विश्व आर्थिक संकट के फंदे में था, राष्ट्रसाघ के 
तत्वावधान में लन्दन में अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य सम्बन्धी सभा का आयोजन हुमा । 
समा अपने उह्दे श्यों की प्राप्ति में सफल नहीं हो सकी क्योंकि विभिन्न राज्यों 
की सरकारों ने आथिक सकट का सामना करने के लिये स्वतन्त्र उपायों 
का अवलम्बन लेना ही उचित समभा । 

राष्ट्रस घ द्वारा किये गये इन विभिन्न आर्थिक प्रयत्नों पर टिप्पणी करते 
हुए प्रो ० लियोनार्ड ([,००॥५7१) ने लिखा है-- 

“केवल दो दशाब्दियों के अन्दर ही सरकारों ने तुलनात्मक 'एकान्त 
मैं अपनी सामान्य श्राथिक व राजस्व सम्बन्धी समस्याओं पर ग्रन्तरप्द्रीय 
स'गठन के द्वारा गम्भीर सहकारिता की झोर कंस रस इतिहास में 
प्रथम बार अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों का एजेंडा, चुगी, च्यूनता, कच्चे मालों की 
पहुंच, आयात-कर नियमावली और आशथिक पुननिमाण जैसे श्राथिक प्रश्नों 
से परिपूर्ण था इसका अर्थ यह नहीं था कि इन सभी क्षेत्रों में कार्यक्रमों 


को किया गया, अभ्रथवा कोई ठोस नीतियां बनीं । फिर भी यह अत्यन्त महत्व 
है उनके द्वारा स्थापित अवगत 


की बात थी कि बेर प्र सरकार एवं उन व 
संयुक्त रूप से वोदविवाद और अध्ययन कर रहे थे। यह अन्तराश्धाय 
आर्थिक सहकारिता की दिशा में एक दूरगामी पग था । व 
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(२) वित्तीय सहायता:--अपने आशथिक उत्तरदायित्वों के निर्वाह 
में राष्ट्सघ ने दूसरा महत्वपूर्ण पण आथिक स कटग्रस्त देशों को सकटों का 
सामना करने और पुतनिमाण के लिये बहुमूल्य वित्तीय सहायता देने का 
उठाया । १६१८-१६२० के वर्षो में सम्पूर्ण मध्य व पूर्वी योरोप भुखमरी 
ग्और आर्थिक विनाश का दाशरुण दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे । आस्ट्रिया की दशा 
सबसे बुरी थी। आस्ट्रियावासियों को जीवित रखने के लिये मित्रराप्ट्रों ने 
३ वर्षों में लगभग '४०,०००,००० पौण्ड की सहायता प्रदान की । यह सहा- 
यता भी जब अपर्याप्त रही तो मित्रराष्ट्रों ने राष्ट्रसघ से श्रास्ट्रिया के आर्थिक 
पुर्ननिर्माण की दिशा में पग उठाने की प्रार्थना की । १६२३ में राष्ट्रस घ 
ने आस्ट्रिया को आ्थिक पुननिर्माण के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय ऋण उगाहने 
में सहायता दी और उसकी देख-रेख के लिये एक वित्तीय आयुक्त की 
नियुक्ति की । जून १६२६ तक आशिक पुननिर्माण का कार्य पूरा हो गया 
और वित्तीय आयुक्त हटा लिया गया। आस्ट्रिया की दशा सुधर गई और 
जनता में विश्वास का पुनर्जागरणशु हुआ । आस्ट्रिया की सरकार का बजट 
पूर्णत। संतुलित हो गया । १६३०-३१ के बीच विश्व-व्यापी आथिक मन्दी 
के कारण आस्ट्रिया पुन. संकट के जाल में जा फंसा। १६३१-३२-३३ में 
राष्ट्रसघ ने आस्ट्रिया को पुनः सहायता दी जिससे उसकी प्रचलित मुद्रा पुष्ट 
हुई । 


०. 


राष्ट्रसघ ने हंगरी की आथिक व राजस्व सम्बन्धी पुनर्स्थापना का 
कठिन कार्य भी सफलता से निबदाया । संघ ने मार्च १६९२४ के दो समभौतों 
के अनुसार हंगरी को आर्थिक सहायता ग्रदान की। राष्ट्रस'घ द्वारा नियुक्त 
आयुक्त जरमिया स्मिथ (7ध८॥ ० था) की देख-रेख में अ.शा से पूर्व दो 
वर्ष के अन्दर ही हंगरी की अर्थव्यवस्था में स्थिरता व सम्पन्नता का पुनर्जन्म 
हुआ और तब जून १६२६ में राष्ट्रसंघ ने अपना आयुक्त हटा लिया। 
सितम्वर १६३१ में हंगरी सरकार की प्रार्थना पर राष्ट्रस'घ ने हंगरी की 
प्र्थ-व्यवस्था की पुनः जांच की । 


आस्ट्रिया और हंगरी के समान ही संघ ने १६२४, १६२५, १६३२ 
और १६३३ में यूनान को तथा १९२६ व १€२८ में बल्गेरिया को अनेक 
प्रकार की आथिक और वित्तीय सहायता दी । इन दोनों देशों के शरणाधियों 
की सघ ने बड़ी सफलता से व्यवस्था की । 


वर्साय की संधि ने राष्ट्रस' ६ ँ सार घाटो और डेन्जिग के प्रशासन का 
उत्तरदायित्व डाला । इनके सम्बन्ध में भी राष्ट्रसाघ को अनेक प्राथिक एवं 
वित्तीय कार्य करने पड़े । सार-शासक आयोग ( ॥6 उल्चका 060एकप्रांगड़ 
(००३) द्वारा अस्तावित द्वीबकालीन ऋण के सम्बन्ध में राष्ट्रस'घ की 
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दिये । कर हज बम १६३१ में २ बार विस्तृत आधिक परामर्श 
6 जज  डआलप कर णि में राष्ट्रसघ बड़ा सहायक सिद्ध हुआ। 
अग र्क आधिक अवस्था के पुनस्थपिन में बहुमूल्य सहा- 
हे हे राजस्व समिति द्वारा तैयार किये गये झ्रथिक कार्यक्रम के आधार 
की हर ४ ते लेबल 7 विन वी (00004 कि की 
लत लक एक केन्द्रीय बैंक भी स्थापित किया ग्रया। राष्ट्रसघ 
के रक्षता में दो ऋण भी स्थापित हुए--एक सन्‌ १६२४५ में डेन्जिंग नगर- 
सम लका द्वारा दया हुआ और दूसरा १६२७ में स्वयं स्वतत्त्र नगर द्वारा 
देया हुआ । इन दोनों हो ऋणों का उद्दे श्य जन कार्यों के लिग्रे आय-व्यय 
का प्रबन्ध करना था । 


(३) शरखार्थी सहायता .कार्य:--पुनर्निर्माए तथा शरणार्थियों को 
वसाने के कार्यक्षेत्र में आस्ट्रो लिया, यूनातत, बल्गेरिया और हंगरी की राष्ट्र 
स'घीय योजनायें सराहनीय थीं। महायुद्ध के कारण लाखों रूसी, यूनानी 
तथा आर्मेनियन लोग बे-घरबार हो गये थे और यूरोप में एक गम्मीर शर- 
णार्थी समस्या जन्म ले चुकी थी। लोकसेवोफ्योगी सगठत (#ीकषा- 
का0ए॥० 05४४०), रेड कास (०४ (7०85), बाल-सेवा-कीप 
(38० 6 (फ्रोत्ाथा रिप्प्रव) और व्यक्तिगत सरकारों द्वारा इस गम्भीर 
सामाजिक समस्या के निवारणार्थ जी भी कार्य किये गये वे अपर्याप्त थे । 
अतः इस समस्या को सुलभाते के लिये राष्ट्रसघ ने एक अस्तर्राष्ट्रीय कार्या- 
लय की स्थाफ्ता की जिसका अध्यक्ष डा० नानसेन (7. गांवाए रण 
पिद्वाए्टा)) को बनाया गया । इस दयालु, सहायहे एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति 
ते सन्‌ १६३० तक बड़ी कुशलता और बुद्धिमान से इस विकट समस्या को 
सभाल।। उसके प्रयत्नों से सम्बन्धित सरकारों व दान समूहों द्वारा आवश्यक 
कोष प्रदान किये गये और राष्ट्रस॑ंघ द्वारा आवश्यक सहयोग दिया गया। 


उसके निर्देशन में लाखों रूसी, यूनानी और आर्मेनियन प्रुनः वसाये गये । 


उन्हें पुनः गृह व जीवन की आवश्यकताओं और शिक्षा . के लिये शिक्षालयों 
की सुविधा प्रदाव की गई। विशेषत: यूवान-टर्की शत्रुता के फलस्वरूप 
१६२२ में १० लाख से भी अधिक युनानियों ने जब शरणा्थियों के रूप 
में अपने देश लौटकर ब्रूनीत के लिये एक विषम समस्या उलन्न कर दी तो 
राष्ट्रस'घ के प्रयत्नों ते एक यूनानी शरश््थी बोर्ड की स्थापना की गई और 
सच के स रक्षण में शरणार्थियों को बसा के लिये यूताव सरकार को १६२४ 

श्रौर २८ में दो ऋण दिये गये । 
१६३० में डा० तानसेन की मृत्यु के|पश्चात्‌ राष्ट्रसंध ने इस नहार्‌ 


व्यक्ति के वाम पर “श्रणायियों के लिए ३४ कार्यालय ((िथाश्टव $ 
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| मना हो, विन्‍्त साहोवाद ने रंद्म के 
0॥0८ ण एिटीए!९०७) की रवापना की, सन्त ताडडिज 7 
फलस्वरूप जम॑नों में एवं अन्य अनक देशों में से न हब घोर संव्यालाए 


किये गये श्रौर लाखों यहूदी गृह-निर्वासित हो गये ती राद्ुमंत पे जत्सि 
शरणार्थी समस्या का प्रभावशाली समाधान नहीं वर रबा । साद्गत “है 
केवल इतना ही किया कि इन शरगाधियों के लिये हुए उत्त ऋयुक हे नव 
पद की स्थावता की जो १६४६ तक कार्य करता रहा कोर लव मंद रा 
संघ में विलीन हो गया । 


(४) बोद्धिक सहयोग--राष्ट्रसंघ के टौडिक सहमत का 
कम महत्वपूर्ण न थे। इन कार्यो का उद्देश्य उन चीडथिक दहाशो मे 08 
करना था जिनके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों, साहिस्यवतर ), कछावर-रसो, 
शिक्षकों और लेखकों वेः पारस्परिक सम्बन्धों भा विकास हो । सादनधे वा 
यह विकास सामान्य सम्यता झौर संस्कृति की उ्तवि हे लिए बंद उपमोग 
था । राष्ट्रसंध के उद्देश की मूल भावना महू थी कि मानामक दाता मे 
राष्टों के मध्य निकटतर एकता स्थापित हो श्लोर लिवर जॉनिञभानति, न 
हारा शांति की सुरक्षा के लिये प्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में बूदि हो। बहिदंसम 
के सुझाव पर राष्ट्रसंध की परिषद ने बोद्धिक सहयोग के लिये परस्मारा्रीम 
समिति की स्थापना की जिसमें प्र/रम्म में १९ सदस्य थे सौर बाद में उनरों 
संख्या १७ हो गई | इस समिति के सदस्य विश्य के बुद्धिमान जीय थे, थेगे 
प्रो० आइन्सटाइन, मेडम क्यूरी, गिलवर्ट मरे, लौरेग्ग आदि। ४म बोदितः 
समिति के उल्लेखनीय कार्य ये थे । 


जा 
हि 
च्न्डै 
वां 
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अयो 


१. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का वैज्ञानिक प्रष्मगग, २. दाति-विद्धित 
क्षेत्रों में बौद्धि सहायता प्रदान करना, हे. शिक्षा सगरशधी गूसना तगा 
प्रौढ़ एवं श्रमिकों की शिक्षा की सप्रस्पा के राप्दोग ऐेम्टों गत एकीकेशाण, 
४. राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों और भ्रन्तर्राष्ट्रीय साम्पन्धों में सुबड्ों फी शिक्षा, ५. 
वैज्ञानिक अनुसंधान कैद्ध को सहयोग तथा एस उद्देश्य की पूति के लिए अरा- 
रॉष्ट्रीय फण्ड एकत्रित करना, ६. अस्र्राष्ट्रीय बोध के गित विद्याज्नओं को 
पाठय-पुस्तकों के हानिकर श्रणों को हटाने के लिए गस्वर्ाष्ट्रीय का, ७ 
राष्ट्रीय व केद्धीय पुस्तकालयों में सहयोग, ८. स्गॉरिकों एमं का आदि के 
कार्यो की सुरक्षा, ६. वैज्ञानिक श्रजायवघरों और भनिशेटरों, संगीत और 
कविता में भ्रन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सहयोग शाददि । 


' बौद्धिक क्षेत्र में पेरिस में श्रन्तर्राष्ट्रीय बौद्धिक गहयोग की संस्था 
खोलने के लिए १६२४ में फ्रांस ते एक प्रस्ताव प्रस्तुत किगा जिशे राष्ट्रसंप 
ते स्वीकार कर लिया । परिणामस्वरूप सन्‌ १६२६ में पेरिरा 


में 'बीद्विक 
सहयोग के संस्थान” की स्थापना हो गई । कुछ ही राग गें एरा संस्था ते, 


कम अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
राष्ट्रसंघ की समिति ने श्लौर अनेक विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय समितियों तथा 
४० से भी अ्रधिक राष्ट्रोय समितियों ने पूर्णंतः बौद्धिक सहयोग संगठन का 
रूप धारण कर लिया। आ्राथिक कठिनाइयों और मतभेदों का सामता करते 
हुये मी इस संगठन ने अपने ढंग से सम्मेलनों , सेमिनारों और वाद-विवादों 
का आयोजन किया, सामूहिक सुरक्षा पर साहित्य प्रकाशित किया, अनेक 
उच्चकोटि की साहित्यिक पुस्तकें निकालीं और नैतिक निःशस्त्रीकरण, रेडियो 
के प्रसारण कार्यक्रमों तथा अन्तर्राष्ट्रीय बौद्धिक मित्रता को बढ़ायां । अपने 
इन सब कार्य-कलाथों द्वारा इसने विग्रव-शांति की स्थापना में पर्याप्त 
सहयोग दिया । ; ॥ 

(५) परिवहन तथा संचार--राष्ट्रसंघ की परिवहन अथवा मार्ग- 
समिति (प्राध्चाओं। (0ग्रा॥०९) ने भी अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य 
किया । यह समिति राष्ट्रसंघ की रचना होते हुये भी एक प्रकार से स्वतन्त्र 
समिति थी और ऐपे राज्य भी इतकी सदस्यता प्राप्त "कर सकते थेजो 
राष्ट्रसंघ के सदस्य नहीं थे । यातायात एवं परिवहन के क्षेत्र में इस संगठन 
के उल्लेखनीय कार्य ये.थे--रेल्वे की अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था करना, पासपोर्ट 
के कार्य को सरल बनाना, वाणिज्य और पर्यटक (70०ए7०8४) मोटरकारों 
सम्बन्धी नियम बनाना, बिजली और जल के वितरण में विकास करना, 
जलयानों या रेलों की भीड़ के आपसी अधिकारों के विवादों पर श्रान्तरिक 
सरकारों को परामर्श देना, कलेन्डरों को बदलना आदि । 

ह (६) स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य--राप्ट्र ंघ के संविदा के २३वीं धारा 
में कहा गया था कि “संघ के सदस्य बीमारियों को रोकने ओर उन्हें नियंत्रित 
करने के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से विचारणीय प्रश्नों के विपय में आवश्यक 
कदम उठाने की.चेष्टा करेंगे ।”! इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये साधारण सभा 
और परिषद ने १६२३ में एक प्रस्ताव पारित करते हुए स्थायी स्वास्थ्य 
संगठन (?िशाफात्राथां विल्थाती 0897ंट47००) की स्थापना की । इस 
संगठन का उद्देश्य “अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा जनस्वास्थथ का सुरक्षा को 
बढावा देता” था । अन्तर्राष्ट्रीय संगठन होने के नाते उसका सम्बन्ध किसी 
देश की ग्रान्तरिक स्थिति से तथा। स्थार्यो स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख भंग 
स्वास्थ्य समिति, परामरश्शदात्री कौंसिल और स्वास्थ्य विभाग थै।_ 

इस संगठन का मुख्य कार्य संक्रामक रोगों के निवारण देँतु सवाय 
अधित करना, अफ्रीका के निद्रा रोग पर अध्ययन, विभिन्न राज्य कक 

का श्र वर्तः औ्और चीन जैसी अनेक देशों को जन- 
अफसरों का श्राँत रिक कप को मानव-जीवन 
स्वास्थ्य सेवाओं का पुनतिर्माण, दिश्व के ज्ञान और अनुमव 
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की दे तिक समस्याओं के विपय में एकत्रित करना प्रादि थे । इस संगठन के 
तत्वावधान में संक्रामक रोगों को रोकने के लिये सिंगापुर में एक ईस्टर्न 
ज्यूरो (उ्#०ता उिप८8७) की स्थापना की गई । इस व्यूरों के पास्त ११३ 
चनन्‍्दरगाह प्रति सप्ताह अपने यहां की सार्वजनिक स्वास्थ्य की रिपोर्ट भेजते 
थे । इसके श्रतिरिक्त, मलेरिया रोग का निराकरण करने के लिये इस संगठन 
ने १६२३ में एक मलेरिया आयोग की स्थावता की। इसी प्रकार के प्रयत्न 
तपेदिक, कंन्पर, ग्रातणक आदि बीमारियों को रोकने के लिये किये गये । 


स्वास्थ्य के क्षेत्र में किये गये उपरोक्त नाना-प्रयत्नों के फलस्वरूप 
नगरों में ती मृत्यु-दर कम्र हो गई किन्तु गांवों में स्थिति पहले ही के समान 
अश्षन्तोषजनक बनी रही । इसलिये सन्‌ १६३१ में स्वास्थ्य संगठन ने ग्रामीण- 
स्वास्थ्य एर एक सम्पेलन का आयोजन किया जिप्तमें २३ देशों के प्रतिनिधियों 
ने भाग लिया। सम्मेलन ने ग्रामीण-स्त्रास्थ्य के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण 
सिद्धांत प्रतिपादित किये । 


अपनी आथिक कठिनाइयों के बावजूद भी अपने कार्यो के लिये स्थाई 
स्वास्थ्य संगठन का सम्मान बहुत अधिक बढ़ गया और १६९२३ के १२ सदस्यों 
से बढ़कर १६४५ तक इसकी सदस्य संख्या २० हो गई । अन्त में यह संयुक्त- 
राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठन में मिल गया । 


(७) नारी कल्याण और बाल कल्याण--लसंघ के संविदा की घारा 
२३ में सदस्य-राष्ट्रों से यह अपील की गयी थी कि वे अपने-अनने देश में 
स्त्रियों और बच्चों के व्यापार को रोकने का प्रयास करेंगे शौर इस सम्बन्ध 
में सामान्य पर्यवेक्षण के कार्य को संघ को सौंप देंगे । इस व्यवस्था के अनु- 
पालन में संघ ने सर्वप्रथम एक परामशेंदात्री श्रायोग की स्थापना की जिसे 
दो समितियों में विभाजित किया गया--प्रथम, स्त्रियों और बच्चों के व्यापार 
को रोकने वाली समिति श्र द्वितोय, बाल हितकारी समिति। १६२१ में 
इस आयोग ने अनैतिक उद्देश्यों के लिये होने वाले स्त्रियों के व्यापार को 
रोकने के नियम बनाये । साधा रण-सभा ने एक अभिसमय (('णाएथआपंठा ) 
स्त्रीकार किया जिसके द्वारा विवाह के लिये सम्मत्ति की झ्रायु (88० ०।' 
(07527) बढ़ा दी गई और अनैतिक उद्देश्यों के लिये स्त्रियों के व्यापार पर 
रोक लगा दी गयी । १६२७ में राष्ट्रसंध के तत्वावधान में एक विशेषज्ञ 
समिति ने समस्या पर अपनी शोध-रिपोर्ट प्रस्तुत की । १६२६ में संघ के 
तत्वावधान में ही युदृरपूर्व में बच्चों श्रोर महिलाशों की स्थिति की जांच की 
गई । १६३२ में सामाजिक प्रश्तों पर एक परामर्शदात्री प्रभिति के ख्प में 
परामशेदाता-आयोग का पुनननर्माण हुआ । सन्‌ १६३३ में एक यह नियम 
बनाया गया कि यदि किग्नी जवान रूुत्री का अनैतिक उद्देश्य के जिये उत्को 
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इच्छा से भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो व्यापार करने वालों को दण्ड 
का भागी बनना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में पहले केवल यह व्यवस्था थी कि 
दण्ड केवल उसी स्थिति में दिया जायगा जब कि बेची जाने वाली स्त्री पृ 
आयु की न हो । । ह 


राष्ट्रसंघर ने अश्लील प्रकाशनों को रोकने और वैश्या-वृत्ति का अन्त 
करने के लिये भी काफी प्रयत्न किये। बाल हितकारी समिति ने विभिन्न 
देशों के विवाह की आयु से सम्बद्ध कानूनों का अध्ययन किया, गैरकानूनी 
बच्चों की समस्या पर विचार किया और इस विषय में अपने मूल्यवान परा- 
मर्ण दिये। इसके फलस्वरूप अ्रनेक देशों ने विवाह की आयु को बढ़ाने के लिये 
अपने नियमों में सुधार किया ! 


(८) सादक द्रव्यों पर नियल्त्रश--राष्ट्रसंघ के कार्यो' का एक अन्य 
महत्वपूर्ण पहल मनुष्य को उन हानिकारक नशीले पदार्थों से बचाना था 
जो उसके मानसिक और शारीरिक विकास की गति रोककर उसे क्षीण बना 
/ देते हैं । वंसे १६०६ में ही लोगों के मस्तिष्क में यह बात झायी थी कि अफीम 
- जैसे मादक पदार्थों के यातायात पर रोक लगा दी जानी चाहिए। कुछ राष्ट्रों 
द्वारा सहयोग देने का वचन मिलने पर इस कार्य के लिए १६९०६ में अ्रन्त- 
राष्ट्रीय अफीम कमीशन का निर्माण हुआ था और कमीशन के प्रस्तावों को 
कार्यानिवित करने के लिए हेग में १६१२ में एक सम्मेलन भी बैठा था । राष्ट्र- 
संघ ने निर्मित होते ही इस कार्य को अपने ऊपर लिया और उसकी संविदा 
की धारा २३ में इसकी चर्चा भी की गयी। सन्‌ १६२० में संघ ने अ्रफीम 
और प्रत्य भयंकर औषधियों के व्यापार के सम्बन्ध में एक परामशंदात्री 
समिति नियुक्त की.। यह समिति सामान्यतः भ्रफीम कमेटी के नाम से प्रसिद्ध 
हुई । इसका | मुख्य उद्ं श्य सभी प्रकार के मादक पदार्थों (क्ची प्रफीम, 
तैयार अफीम, कोकीन आदि) पर नियंत्र करके उन्हें केवल ओऔपभधिियों ग्रौर 
वैज्ञानिक प्रयोगों की आवश्यकताश्रों को पूर्ति तक ही सीमित कण था। 
१६२५ तथा १६३१ में मादक पदार्थो' की समस्या को सुलभाने के लिए 
'ैनेवा नियम' (00०५8 (०४७॥४०75) स्वीकार किये गये । इनके द्वारा 
की गई कि मादक पदार्थों, का उत्तादन केवल वैज्ञानिक एवं 
लविकित्सा सम्बन्धी उद्देश्यों के लिये हीं सीमित रहना चाहिये। इस बा 
ते प्राप्ति के लिये दो नवीन संस्थाएं स्थापित की गई । इनमे अवम स सता 
सिह * शा + (८ा09 9000) और द्वितीय संस्था 
स्थायी केन्द्रीय मण्डल [ शशजातगहा 


निरीक्षक मण्डल ः 
(६). दासता. एवं बेगार की समस्पाए--शसता भर शोपण की 
हटस घ के लिये कम नहीं थी। इसके निदान के उपायों पर 
ब्टूसघ के लिये कम नहीं था। ई 
समस्या भी र 


यह व्यवस्था 


([807थ८ं५०७५ 8००0५) कहलाई । 
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विचार करने के लिये संघ मे १६२४ में एक विशेष समिति की नियुक्ति की ॥ 
इस समिति की रिपोर्ट के श्राधार पर १६२६ में साधारण सभा ने “दासता 
के दमन के भ्रन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय” को स्वीकार किया भौर परिषद्‌ को यह्‌ 
निर्देश दिया कि वह समस्या पर प्रतिवर्ष एक वमिक रिपोर्ट तैयार करे तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को इस समस्या का गहन रूप से अ्रध्ययन करने के 
लिये प्र रित करे । १६२६ तक राष्ट्रसघीय सचिवालय ने भी शोपण की इस 
गम्भीर सामाजिक कुरीति के विरुद्ध विभिन्न राज्यों हारा किये गये कार्यों 
का वाषिक प्रकाशन प्रारम्भ कर दिया । राष्ट्रसंघ ने विशेषज्ञों की एक 
अस्थायी समिति की नियुक्ति की जिसने १६३१ में श्रपनी रिपोर्ट में बताया 
कि तिब्बत्त और मध्य एशिया के कुछ भागों को छोड़कर, जिनके विपय में 
जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी, केवल अरब एवं श्रफ्नोका के कुछ भागेंं में ही 
दास प्रथा समाप्त नहीं हो सकी थी। इनके भ्रतिरिक्‍त अ्रन्य॒ सब ने दासता 
को कानूनी तौर पर रह कर दिया था। राष्ट्रसघ ने लीबिया से दासता 
समाप्त करने के प्रश्न पर बड़ी लगन से कार्य किया । उसने इथोपिया, नेपाल 
और बर्मा की सरकारों को इस बात के लिये प्रोत्साहित किया कि वे अपने 
यहा से दास प्रथा को मिटा दें । सन्‌ १६३० में श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने बेगार 
अथवा शोषण के उन्मूलन के लिये एक अन्तर्राप्ट्रीय अभिसमय की स्वीकृति 
प्रदान की । इस अभिसमय अ्रथवा नियम के अन्तर्गत श्रल्प काल में ही शोषण 
या अनिवार्य श्रम को समाप्त करता था। १६३० से १६३६ तक राष्ट्रस'घ 
ने मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को पर्याप्त सीना तक मिटा दिया । 


(१०) युद्धवन्दियों को रिहाई का कार्य--युद्धंदियों को छड़ाना 
और उन्हें वापस स्वदेश लौटाने का प्रबन्ध करना भी राष्ट्रस'घ की एक 
उल्लेखनीय सफलता थी | डा० नानसेन के प्रयत्नों से लगभग ५ लाख युद्ध- 
बंदियों को वन्धन मुक्त किया गया। उनके दु:खों को दूर किया गया और उन्हें 
सहायता दी गई । दातव्य गृहों द्वारा उन्हें मदद मिल्री । संघके प्रयत्नों से 
१६२२ के श्रन्त तक लगभग सभी युद्धवंदी अपने-अपने घरों को वापिस 
पहुंच गये । 


उपरोक्त सम्पूरों विवरण से यह स्पष्ट है कि श्रार्थिक, सामाजिक, 

बौद्धिक एवं मानवता सम्बन्धी क्षेत्रों में राष्ट्रस घ ने ग्रत्यन्त पहत्वपुर्ण, उप- 
योगी तथा बहुमूल्य कार्य किया । इन सभी गैर राजनीतिक कार्यो में स'घ 
को आशातीत सफलता मिली ।सघ को मानवीय और वैज्ञानिक गति- 

, विधियां वास्तव में पहले के किसी भी मानवीय संगठन की गतिविधियों से 
अधिक महान्‌ थीं | अराजनीतिक क्षेत्र में संघ का एक मात्र उद्देश्य यह था 
कि सम्पूर्ों विश्व में एकता, प्रेम, सहयोग, सद्मावना और मैत्रीभाव फैल । 
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इस उद्देश्य की प्राप्ति में संघ बहुत कुछ सफ़ल हुआ । संघ के प्रयासों ते 
लाखों लोगों में आशा, विश्वास और नवजीवन का संचार किया । 
. - अन्तराष्ट्रीय शांति श्रोर सुरक्षा सम्बन्धी कार्ये 
[ एिाशाणा5 फेशेकताए (0 प्रशशान्राणानो 7९४९९ शां 5०ट८ए(३ ) 


राष्ट्रस'घ का संबाधिक महत्वपूर्ण कार्य अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को 
बनाये रखना तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपुर्ण ढंग से समाधाव करना 
था । इसका कार्यक्रम विश्व को किसी भी भावी विनाश से बचाने का था । 
इस उहं एय की प्राप्ति के लिये संघ के. से विदा (207०॥9॥) में चार प्रकार 
की व्यवस्थाएं की गई थीं । पहली व्यवस्था में संघ के सदस्यों को कुछ ऐसी 
कामूनी बाध्यताओं एवं ऐसे उत्तरदायित्वों को स्वीकार करने के लिये कहा 
गया जिनसे उनके युद्ध प्रारम्भ करते की शक्ति एक बड़ी सीमा - तक मर्यादित 
हो जाती थी । दूसरी व्यवस्था के अतुसार संघ के विधान में इस प्रकार की 
प्रक्रियाओं को स्थास दियां गया था जिनसे अ्रन्तराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण 
ढंग से समाधान हो सके । तोसरी व्यवस्था ढारा उडुंड़े छिड़ 
जाने की स्थिति में अथवा किसी राज्य द्वारा अपने दायित्वों का उल्लंघन 
करके युद्ध जारी रखने की दशा में स थे की यह अधिकार दिया गयीं था कि 
वह अपराधी अथवा आाक्रमशकारी या दोषी राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रति- 
बंधों और से निक कार्यवाही का प्रयोग कर सके। चोथी व्यवस्था बुद्ध के 
निवारणार्थ शस्त्रास्त्रों को घटाते और निःशस्त्रीकरण करने से सम्बद्ध थी । 
अब हम उपरोक्त चारों व्यवस्थाओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए 
यह वतायेंगे कि संघ के संविदा की धाराए' किप्त रुप में और कैसे इनकी पूर्ति 
करती थीं । 
वास्तव में मानव इतिहास में यह पहला अवश्तर था कि जब सर्वोच्चि- 
सत्ता-सम्पन्न राज्यों ते अपनी प्रभुगता पर वाह प्रतिवस्ध लगाता स्वीकार 
किया । प्रयध्ष व्यवस्था के अत्तर्गत विधात की १०वीं घारा के बनुवार मंत्र 
के सदस्यों ते यह कानूनी वाध्यता स्वीकार: की कि वे आपस में मिलकर से 
देशों की वरमान राजरीतिह खजलता और प्रादेशिक अखण्डता का रक्षा 
बाह्य आत्रयणों से करेंगे। राष्ट्रसेंध को यही प्रसिद्ध सामूहिक सुरक्षं 
((0॥४०४४९ 5००१0) का तिंद्वांत था । के 
संघ के विधान की घारा ३ सें १६ पेड में युद्धों को शांतिवुर्ण ढ। 
से रोकने की प्रक्रियाओ्ों का उल्लेख था। *ै! धाराओं में युद्ध से पहुँचे हा 
में प्रमतः से सुधार किये--(९) सकी शा ४ 
स्थिति में प्रमुवत: तीन प्रकार से ये यो (मरभौते के लिए सब 
बाधित किया गया कि वे भपने विवादों को शांतिपुएं समा £ एस 


में प्रस्तुत करें भौर कुछ पम के लिये युद्ध एकदम बन्द करदें। (२) ते 


राष्ट्रसंघ _ १४७ 


नौतिक और कानूनी विवादों की शांति के लिये कुछ नवीन संस्थाग्रों की 
रचना की गई । (३) इंनें संस्थाओं के सम्मुख विवाद प्रस्तुत हों--इसके 
लिये कुछ प्रक्रियायें और प्रणालियां बनाई गई । 


संविदा की ११वीं धारा के भ्रनुसार किसी युद्ध अथवा युद्ध की धमकी 
को राष्ट्रसंघ के लिये चिन्ता का विषय बताया गया | संघ के किसी भी 
सदस्य की प्रार्थना पर महाप्तचिव को परिषद की तत्काल बैठक बुलाने का 
अधिकार दिया गया और हर सदस्य का यह मैत्रीवर्ण अधिकार घोषित क्रिया 
गया कि वह अन्तर्राष्ट्रीय शांति को खतरा पैदा करने वाली परिस्थितियों 
की ओर साधारण सभा अथवा परिषद का ध्यान आर्कोपत कर सके | यह 
धारा, वास्तव में राष्ट्रसंघ के संविदा की सबसे महत्वपूर्णा धारा थी और यह 
विल्सन की सिफारिश पर रखी गई थी । संघ के समक्ष इस धारा के अन्तर्गत 
४० अन्तर्राष्ट्रीय विवाद लाये गये । इस महत्वपूर्ण घारा का मूल उद्देश्य यह 
था कि युद्धों के विरुद्ध एक शक्तिशाली जनमत तैयार हो सके । ऐसा विश्वास 
कियां गया था कि जब परिषद या साधारण सभा में श्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को 
संकट में डालने वाले विषयों पर विस्तृत विवाद होगा तो संसार के शांति- 
वादी लोकमत की शक्ति द्वारा ऐसे संकटों का निराकरण हो सकेगा । 


१२वीं धांरा म॑ अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के उपाय बतलाये 
गये थे । ये उपाय तीन प्रकार के थे । इसके अनुसार संघ के सदस्यों ने यह 
मान लिया कि यदि उनमें किसी प्रकार का ऐसा विवाद होगा जिससे शांति 
भंग होने की सम्भावना हो तो या तो वे इसे किसी पंच (&70908८०) को 
सौंपेंगे, या इसका अदालती समभौता (उण्वांलंगग 8०0छयाथा) करायेंगे 
अथवा इसे जांच के लिये परिषद के सम्मुख पेश करेंगे । साथ ही, उन्होंने 
यह भी तय किया कि किप्ती मी अवस्था में पंच के या अदालत के निर्णय के 
अथवा परिषद की रिपोर्ट के तीन महीने के अन्दर युद्ध का सहारा नहीं लेंगे । 
इस धारा में ठीन महीने तक युद्ध न करने की व्यवस्था इसलिये की गई थी 
ताकि विवाद की उम्रता कम हो जाय, उत्ते जित मनोभावनायें ठण्डी पड़ जाय॑ 
और इस बीच शांतिवांदी' लोकमत का दबाव पड़ने से युद्ध की सम्भावना 
कम हो जाय । यह उल्लेखनीय है कि संब के श्रल्पकालिक जींवन में ऐसा 
कोई अवसर उपस्थित नहीं हुआ जब किसी राज्य द्वारा इस धारा की व्यव- 
स्थाओं.का पालन किया गया हो। इस घारा के द्वारा परिषद से अपनी 
रिपोर्ट छः महीने के अन्दर दे देने तथा पंचायत और न्यायालय से अपना 
निर्णय उचित समय के अन्दर दे देने के लिए कहा गया । 


१३वीं घोरा के श्रन्तर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि किसी ' संधि की 
व्याख्या के बारे में तथां अन्तर्राष्ट्रीय कानून और अन्तर्राष्ट्रीय दयित्वों ([0- 


शड८ 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्ह 
हम पक 008980॥5) के उल्ज घन के सम्बन्ध में उत्पन्न होने 
वादों का पंचाय: अ्रन । ;$ है 
गा 503 हक 4005४ ग्वायालय द्वारा निर्शंय हो। संघ . 
या कि थे पंचायती ब्रथवरा नया: निर्णयों 
है न्यायिक चिणंयों « 
। बाते कसी राज्य के विरुद्ध युद्ध के साय का अवलम्बन नह 
अत उसे सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि १ शेवीं धारा किसी अनिवाः 
सा को लागू नहीं करती थी, अर्थात्‌ संघ के संविदा ने पंचायत य 
हे थे सम्बन्धी निरय के आश्रय में जाना अनिवांय नहीं बनाया था : 
हर शा के चौथे पराग्राफ में यह भी कहा गया था कि पंच अथवा न्याया- 
य ये को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व परिषद्‌ का है। 


.. संविदा की कारा १४ द्वारा साधारण सभा अथवा परिषद को यह 
प्रधिकार दिया गया कि वे किसी मी विवाद अथवा प्रश्न पर अच्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय की सम्मति मांग सके | ह 


संविदा की सबसे लम्बी १५वीं धारा में उन विवादों को हल करने 
की व्यवस्थायें दी गई थी जिन्हें पंचायती था न्यायिक निर्शय के लिये न सौंपा 
गया हो परन्तु जिन्हें परिषद के साभने पेश कर दिया गया हो । इस घारा के 
अन्तर्गत परिषद के सम्मुख रखे जाने वाले विवाद हर तरह के हो सकते थे 
और उतकी परीक्षा करने में परिषद प्रश्त के काबूनी व राजनीतिक दोनों 
रूपों को स्वीकृति देती थी । परन्तु परिषद्‌ ऐसे किसी विषय पर ऐसी कोई 
सिफारिश नहीं कर सकती थी जो किसी राज्य के घरेलू अधिकार क्षेत्र 
(720॥658 .ग्रांघध०४०४) में आता हो । इस घारा के ग्रस्तर्गत परिषद 
के सम्मुख लाये जाने वाले विवादों के हल की निम्नलिखित व्यवस्थायें की 
गई थीं-- । 


सर्वप्रथम विवाद से सम्बन्धित राज्य विवाद की सूचना संघ के मंहा- 
सचिव को देते थे जो इसकी जांच और विचार का प्रवन्ध करता था। 
विवाद करने वाले देश अपना सारा मामला, अपनी सब आवश्यकता और 
कागजात महासचिव को भेजते थे ताकि वह उनका प्रकाशन कर सके। इसके 
बाद परिषद्‌ का यह काम हो जाता था कि वह अपने भश्रविवेशन में दोतों 
पक्षों में समभौता कराने की चेष्टा करे। यदि समभौता हो जाता वा तो 
विवाद समाप्त हो जाता था और जिन तथ्यों. और व्याख्यात्रों का प्रकाण 
करता परिषद उचित समझती थी, उतका प्रक्राशन कर देती थी। ढिल्‍्लु 
यदि परिषद को विवाद शांत करने में सफलता प्राप्त न होती तो भी वह 
इस पर प्रकाश डालने वाले तथ्यों और सिफारिशों की रिपोर्ट प्रकाशित करती 
थी । विवाद करते वाले दलों के अतिरिक्त परिषर को 8 पर्नसम्थति 
से पास हो जाती वो संघ के सदस्यों का यह कर्तव्य होता था किये परिषद 


जे 


कप अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध 


.__युद्ध रोकने के लिये आधिकः पतिबन्ध के अतिरिक्त इसी धारा मे 
से निक कार्यवाही की व्यवस्था भी थी । विधान में यह कहा गया था क्रि संघ 
भाक्रामक राज्यों के विरुद्ध स॑ तिक कार्यवाही कर सकता है और इसके लिये 
संदस्य राज्यों को सेना .प्रदान "करनी पड़ेगी। किन्तु व्यावहारिक दृष्टि हे 
इस व्यवस्था का फोई मूल्य नहीं था क्योंकि विधान में ऐसी कोई धारा नहीं 
थी जिससे सदस्यों को सेता प्रदाव करने के लिए बाध्य किया जा सके | इस 
व्यवस्था. का पालन करना न करना एकदम ऐच्छिक था और संघ के इतिहास 
में इस व्यवस्था का प्रथोग कभी नहीं हुआ । संघ ने किसी भी अवसर पर 
इसके नियम तोड़ने वाले सदस्यों के विरुद्ध से निक कार्यवाही नहीं को। 

संघ के संविदा को १७वों धारा में. संघ के सदस्यों और गैर-सदस्य 
राज्यों के विवादों या गैर-सदस्य राज्यों के पारस्परिक विवादों के समाधान 
की व्यवस्था थी । ऐसी अवस्था में गैर सदस्य राज्य को आमत्रित किया जाता 
था कि वह उस विवाद के प्रयोजन के लिये राष्ट्रसंघ की सदस्यता के उत्तर- 
दायित्वों को स्वीकार कर ले । इस दशा में दो अवस्थायें उतन्न हो सकती थीं- 
() गैर सदस्य राज्य परिषद्‌ के आमंत्रण को स्वीकार कर ले । ऐसा होने 
पर १२वीं से १६वीं धाराओं तक की व्यवस्थांयें सैद्धान्तिक रूप में लागू हो 
जाती थीं, (7) गैर सदस्य राज्य विवाद के मिर्णय के उद्दे श्य के लिये संघ 
की सदस्यता के उत्तरदायित्वों को स्वीकार करने से इन्कार कर सकते थे । 
ऐसा होने पर १९वीं से १५वीं धाराओं में अकित रीतियों में से कोई भी 
लागू नहीं होती थी । लेकिन फिर भी आमंत्रित राज्य द्वारा संघ के किसी 


ह सदस्य के विरुद्ध' युद्ध छेड़ देने की अवस्था में उसके विरुद्ध १६वीं धारा के 


उपबंधों को लागू कर देने की व्यवस्था थी । 

विवाद से सम्बन्धित यदि दोनों ही दल गैर सदस्य राज्य होते और 
बे संघ के उपरोक्त आमंत्रण को अस्वीकार कर देते तो परिषद्‌ ऐसे उपाय 
काम में ला सकती थी जो युद्ध को रोक दें अथवा विवाद को तय कर द ।_ 

संविदा फी धारा १६ के अनुसार साधारण समा 8 वेग सदर 
के. सदस्यों से उत्त संधियों पर पुनविचार के लिये कह सकती थी, जो समयान्तर 
के कारंण अनुपयुक्त हो गई हों । मुख्यतया, इस धारा के हई ध््य गा 
जीन परिस्थितियों के अनुकूल बनाने का दा | युद्ध के निवारण के हे 
राष्ट्सेंघ के विधान के अन्तर्गत चौथी व्यवस्था शस्त्रास्‍्त्रों को का रा ८ 
श्स्त्रों की होड़ बंद करने बाबत थी । इसकी पवीं धारा में शान्ति स ५ 
करने के लिये शस्त्रास्त्रों की कमी को आवश्यक बताया था और इस मम्वन्ध 


में विस्तृत योजना बनाने का कार्य परिषद्‌ को सौंपा गया था। परिषद्‌ ने 
स दिशा में अनेक केंदम उठाये, किन्तु सफलता अजित नहीं की । इस विषय 

क थक ज है 

में विस्तार से चर्चा अगले अध्याय मे की जायगी । 


राष्ट्रसंघ १५ 


राष्ट्रसंघ के संविदा की धारा १० सामूहिक युरक्षा के सम्बन्ध में व्य- 
वस्था करती थी । इसमें कहा गया था कि “संघ के सदस्य, इसके सभी सर्दस्यों 
की प्रादेशिक एकता एवं राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान क़रने तथा उन्हें 
बाहय आ्राक्रमण के विरुद्ध सुरक्षित रखने का वचन देते हैं | इस प्रकार के 
किसी भी आक्रमण के होने अथवा इस प्रकार के आक्रमण की धमकी या भर्य 
उत्पन्न होने की अवस्था में परिषद्‌ उन साधनों के विषय में परामर्श देंगी 
जिनसे इस उत्तरदायित्व को पुरा किया जी सके ।” 


राष्ट्रसंघ द्वारा सफलतापूर्वक सुलभाये गए श्रन्तर्राष्ट्रीय विवाद 


राष्ट्रसंघ की २० वर्ष की भ्रवंधि में लगभग ४० राज॑नीतिक विवाद 
और झगड़े उसके समक्ष लाये गये । इनमें से कुछ समस्याओं को शांतिपूरों 
उपायों हारा हल करने में संघ को पूरी सफलता मिली । किन्तु वे सभी झगड़े 
प्रायः छोटे राष्ट्रों के थे । बड़ राष्ट्रों से सम्बन्ध रखने वाले विवादों में पंघ 
को कोई विशेष सफलता नहीं मिली | बड़े राष्ट्रों ने अपने स्वार्थ के कारण 
संघ के श्रादेशों की अधिकांशतः अवहेलना ही की | । 


जिन छोटे देशों ने बड़े देशों के श्रत्याचारों एवं अन्यायों के विरुद्ध 
संघ में समय-समय पर शिकायतें की उनमें से कुछ पर तो संघ ने ध्यान ही 
नहीं दिया, कुछ पर यह निर्णय नहीं ले सका और कुछ पर जो निर्णय लिया 
गया उसे यह प्रभावशील न बना सका ओर भ्रन्त में द्वितीय विश्वयुद्ध ने 
किशोर अवस्था में ही इसकी हत्या कर डाली । राष्ट्संघ की सफलताओओों के 
बारे में मार्गेन्यो महाशप ने सत्य ही लिखा है कवि जहां तक श्रन्तर्राष्ट्रीय व्य- 
वस्था के निर्माण और शांति की रक्षा एवं कायम रखने का प्रश्न है संघ को 
केवल किसी-किसी श्रवस्तर पर ही सफलता प्राप्त हो सकी । वह भी ऐसे श्रव* 
सरों पर जहां कि इसका सदस्य बडी शक्तियों के हित परस्पर नहीं टकराते 
थे श्रथवा इसके प्रभावशील सदस्यों मं से श्रधिकांश का हित वह मांग 
करता था ।”? 


संघ के सामने झाने वाले २० महत्वपूर्ण विवादों का. यदि विश्लेषरां 
किया जाय तो यह ज्ञात होगा कि इनमें से ११ विवाद किसी प्रदेश पर आक्र- 
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मण अथवा लड़ाई से सम्बन्धित थे और € विवादों में कोई आक्रमण नहीं 
हुआ था । इन २० महत्वपूर्ण मामलों में प्रथम वर्ग के केवल तीन और द्वितीय 
वर्ग के केवल चार विवादों को ही संघ शांतिपूर्ण ढंग से सुलफा स्का | इस 
तरह २० प्रमुख विवादों में से केवल ७ विवाद ही संध के द्वारा सुलभागे 
गये । ये विवाद संक्षेप में निम्नलिखित थे--- 


(१) भ्रल्यानिया का सीमा-विवाद (१६२१-२४)--इस विवाद 

के। सम्बन्ध यूनाव और यूगोस्लाविया के मध्य था | ये दोनों देश अल्वानिया 
का, जो कि यूयोस्लाविया और यूनान के पश्चिम में स्थित है, आपस में बंट- 
वारा कर लेना चाहते थे। किन्तु राष्ट्रसंघ ने अल्वानिया को एक स्वतंत्र 
“राज्य की मान्यता दी और १६२० में वह राष्ट्रसंघ का सदस्य बना लिया 
गया । अल्वानिया की सीमा का निर्धारण करने में कुछ देर लग गयी । इसी 
मध्य १६२१ में यूगोस्लाविया के कुछ सैनिकों ने अ्रल्वानिया पर हमला कर 
दिया । अल्वानिया ने संघ से अपील की और संघ के हस्तक्षेप से यह मामला 
तय हो गया । राष्ट्रसंघ की परिषद्‌ को इस विवाद के समाधान में राजदूतों 
के सम्मेलन से बड़ी सहायता मिली । 


; (२) श्रार्लंड विवाद (१६२१ )४-ऑल न्‍ड॒ (4वांथा0) टापू के 
स्वामित्व के ऊपर फिनलोंड और स्वीडन के मध्य भंगड़ा था। यह दटापू 
द्वोनों देशों के बीच बाथनिया की खाड़ी के दक्षिण में अश्रवस्थित है। 
इस ठापू के अधिकांश निवासी स्वेडिश जाति से सम्बन्ध रखते थे और उनकी 
यह आकांक्षा थी कि इस टापू को स्वीडन में मिला दिया जाय। चूंकि 
स्वीडन की सरकार की स्वामाविक सहानुभूति इनके पक्ष में थी श्रतः उसने 
फिनल ण्ड की सरकार से, जिसका १८०६ से ही टापू पर स्वामित्न था, इस 
विषय . पर बातचीत प्रारम्भ की। फिनलण्ड सरकार की इस वियय पर 
नीति एकदम स्पष्ट थी। उसका कहना था कि न केवल एक लम्बे समय 
से टापु पर उसका स्वामित्व था चल्कि वर्साय की संधि के द्वारा भी टापू 
पर उसके प्रभुत्व को स्त्रीकार कर लिया गया था | फिनल॑ ण्ड की सरकार 
ने आाग्रहपूर्वंक यह कहा कि इस टापू के बारे में विवाद खड़ा करना स्वेडिश 
सरकार के लिए अनुचित है। दोनों राष्ट्रों के हठील हृष्टिकोश के कारण 
विवाद ने उम्र रूप धारण कर लिया । चू'कि ये दोनों ही राष्ट्र दाष्ट्रम 
के सदस्य नहीं थे अतः ब्रिटेन ते इनके विवाद को राष्ट्रसघ के सम्मुख प्रस्तुत 
किया १६२१ में संघ की परिवद्‌ का ध्यान इस विवाद वी और सा 
किया ग्रया ! फिनलंण्ड ने विवाद को “अपना घरेल, मामला बाधित क्या 
और उसे राष्ट्रसघ के अधिकार क्षेत्र से बाहर” बताया । परिषद्‌ ने फिनलेंड 
के इस दावे को स्वीकार न करते हुए मामले की जांच के लिए एक बाबोग 


'राष्ट्रसंघ १५३ 


निश्चित किया | आ्रायोग ने स्थानीय पर्यवेक्षण एवं अन्य जावश्यक परीक्षा 
के बाद यह स्पष्ट कर दिया कि टापू पर फिनलं णड के स्वामित्व को स्वीकार 
कर. लेना चाहिए किन्तु साथ ही वहां वे वाली स्वेडिण जनता के अधि- 
कारों की सुरक्षा की व्यवस्था भी होती चाहिए भ्रौर इस दृष्टि से ीप वासियों 
को स्वायत्त-शासन और स्कूलों में स्वेडिश मापा में शिक्षा पाने का अश्रधिकार 
दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त टायूओ्रों को निःशस्त्र एवं तटस्थ घोषित 
किया जाना चाहिए । इन व्यवस्थाओं का दोनों देशों ने स्वीकार कर लिया 
ओर तदानुरूप दोनों देशों में ६ अप्रेल १६२२ को एक अन्तर्राष्ट्रीय संधि 
हो गयी । संघ की यह एक उल्लेखनीय आरम्मिक सफलता थी। 


(३) हंगेरियन विवाद (१६२३-३०):-यह विवाद हुंगरी तथा 
रूमातिया के बीच था । पेरिस के शान्ति-समझौते के अनुसार हंंगरी का 
ट्रांसिवानियां और वानात का प्रदेश हंगरी से रूमानिया को प्राप्त हुमा 
था । इन प्रदेशों में वसे हुए हंगेरियन स्वेच्छा से हंगरी में बसता चाहते थे। 
चू कि एसे व्यक्तियों (00800) की रूमातिया में गये प्रदेशों में बहुत सम्पत्ति 
थी, अतः इस सम्बन्ध में विवाद उठ खड़ा हुआ। राष्ट्रसघ ने दोनों देशों 
के भंगड़ों को शान्तिपुर्ण ढंग से सुलझाया और इस विषय में दोनों देशों के 
मध्य समभौता हो गया। 


(४) बल्गेरियथा तथा यूनान का विवाद (१६२५-२६) :--बल्गेरिया 
और यूनाव का सीमा विवाद युद्ध के उपरान्त हल नहीं हुआ था, फलस्वरूप 
इन दोनों ही देशों की सीमाओं पर निरन्तर आक्रमण और उपद्रव होते रहते 
थे। अक्टूबर, १६२४ में दोनों देशों के मध्य सीमान्त को लेकर एक गम्भीर 
भंगड़ा शुरू हो गया। सीमा पर सलोनिका के उत्तर-पूर्व में यूनानी सोमान्त 
चौको का अधिकारी और उसका एक सन्तरी मार डाले गये । इस पर यूतान 
की सरकार ने पहले तो बलोरिया से क्षमा-याचना और क्षति-पूर्ति की 
मांग की और दो दिन बाद ही इस बारे में जांच-कमीशन स्थापित करने 
के वल्गेरियन प्रस्ताव को रहू करते हुए अपनी सेनाश्रों को बल्गेरिया पर 
आक्रमण करने की आज्ञा दे दी । यूनानी सेना बल्गेरिया के एक नगर में 
:घुप्त गयी और बल्गेरिया के अन्दर ७० वर्गमील पर उसने अपना प्रधिकार 
जमा लिया । इस पर, २२ अक्टूबर १६२५ को बलोरियः ने १० वीं और 
११ वीं धाराओं के अन्तर्गत राष्ट्रस'घ से/यूनान की शिकायत की । राष्ट्रस'घ 
की . परिषद्‌ ने शीघ्र ही पेरिस मे अप|गी वैठक वुलायी शोर उसने सर्वप्रथम 
लड़ाई बन्द करने की तथा दोनों देशों. की सेनाओं को अपनी सीमाओं में 
लौट जाने की आज्ञा दी। परिषद ने फ्रांस, ब्रिटेन तथा इठली से कहा कि 
वे सैनिकों की वापसी की देखभाल | करने के जिए वहाँ अपने सैनिक अधिकारी 
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भेजें । राष्ट्रसघ के आंदेश का यूनान और वेल्गेरिया दोनों ही ने पालन 
किया। २६ अक्टूबर. तक सेनाओं के लौट जाने के 'धाद सर होरेस रस्त्रोल्ड 
की . अध्यक्षता में पांच व्यक्तियों का एक जांच-करमीशत नियुक्त किया गया 
जिसने यूनान के आक्रमण को अन्थांयपुर्णा ठहराया और उसे बल्गेरिया को 
आक्रमण से होने वाली हानि. के लिए मुआवजो देने को कहा । १ मार्च, 
5१६२६ को ग्रूनान ने क्षति-पूत्ति की रकम चुकायी और इस तरह राष्ट्रसघ 
ने एक और मामले को सफलतापूर्वक तय किया । 

(४) लौठिशिपा विवाद (१६३२-३३):--लौटिशिया का सगर 
दक्षिणी अमेरिका में कोलम्बिया और पेरू राज्यों की सीमा पर स्थित था । 
.इस नगर पर दोतों ही देश अपने स्वामित्व का दावा करते थे। यद्यपि पेरू 
ने १६२२ की संधि में इसको कोलम्बिया को दे दिया, परन्चु १६३३ में पेर 
की फौजों ते इस पर फिर से अधिकार कर लिया। कोलम्बिया ते राष्ट्रस॑ंघ 
में इसकी शिकायत की-। संघ के हस्तक्षेप से १६३३ में यह पुनः कोलम्बिया 
-की लौटा दिया गया । 
॥ (६) राषण्ट्रीयता से सम्बद्ध झ्रादेशों पर ब्विटिश-फ्रन्च विवाद 
"(१९२१-१२ ४--+ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य ट्यूनिस और मोरककों में 
राष्ट्रीयता के प्रश्त पर विवाद उठ खड़ी हुआ । फ्रांत ने ट्यूनिस वे मो खको 
में १६२१ में एक आदिश प्रचारित किया कि फ्रांस तथा उसके उपनिविशों 
मे जन्म लेने वाले को फ्रांस की नागरिकता प्राप्त होगी। इन प्रदेशों में 
अशभ्नेज तिवासी भी थे । रफ्ते-आधार पर इ्हें इ'यर्लोंड की नागरिकता भी 
प्राप्त होती थी । चूंकि यह आदेश ब्रिटिश राष्ट्रीयता के कानूनों के विपरील 
था, आठ: दोनों देशों के मध्य विवाद उठ खड़ा हुआ। है विवाद को सुलक्ान 
के लिए ब्रिठेत ने यह प्रस्ताव रखा कि ममता पंच-निर्णेव द्वारा हैल हे 
जाय । किन्तु फ्रांस ने इस अस्ताव को यह कह कर दुकरा दिया कि ये 
उसका “बरेल मामला” है। बाद में यह विवाद अल 50 लक 
न्यायालय के सुपुर्दे किया गया जिसने घरेल, अधिकार क्षेत्र केफ़रच दावे 5 
श्रस्वीकार कर दिया । अस्त में विवाद को राष्ट्रसघ से वापिस ले का 
और दोनों देशों के विदेश झन्वियों ने पारस्परिक वात ट हि! हि 
हल केर लिया । दो बड़े राष्ट्रों दारा पारस्परिक वार्ता में विवाद हाई: 
राष्ट्स घ की भावना की विजय थी, । दर 

-(७) यावोजनों (ए०एकट0०) विवाद (१६२३-२६): कि 
कौलप्ड और चैकोस्लोवाकिया के मध्य सीमा सम्बन्धी विवाद पक 
११ के अनुसार परिषद्‌ ने पर विचांस बा ५५280 486 07 
निमुक्त किया । कमीशन की सिफारिशों के अनुसार 
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उपरोक्त विवादों के श्रतिरिक्त ओर जिन समस्याञ्रों फो सुलभाने में 
राष्ट्रसंघ कुछ सफलता प्राप्त कर सका, वे ये थीं-- 


(८) मेमल समस्या (शिकार &शथि7)--मेमल क्षेत्र जर्मनी के 
उत्तरी-पूर्वी किनारे का क्षेत्र था जिसे वर्साथ की संधि के अनुसार जमंनी से 
पृथक कर दिया गया था ताकि लिथुआनिया को बाल्टिक समुद्र के लिये मार्ग 
मिल जाय । इस क्षेत्र को जब डेंजिग के समान स्थिति देने का प्रश्न उठा 
और उधर पोल;ड ने स्वयं ने इसे हस्तगत करना चाहा तो लिथुआनिया जी 
स्वयं मेमल पर अपना कब्जा चाहता था, विगड़ खड़ा हुआ | जयवरी १६२३ 
में लिथुआनिया ने मेमल पर आक्रमण करके फ्रांसीसियों को निकाल दियां 
और वहां एक अस्थायी सरकार की स्थापता कर दी। जब शास्तिपूर्ण 
ढंग से इस झगड़े को निपटाने के सारे प्रयत्न बेकार साबित हुए तो यह 
समस्या राष्ट्रसंघ की परियद्‌ के जिम्मे सौंप दी गई। परिषद्‌ ने एक समिति 
वियुक्त की । समिति की रिपोर्ट के आधार पर संघ ने यह तय किया कि 
बन्दरगाहु को छोड़कर शेष सम्पूर्ण मेमल क्षेत्र का स्वामी लिथुआनिया है। 
पर साथ ही मेमलवासियों को आन्तरिक स्वतन्त्रता मिली और मेमल वन्दरगाह 
पर शासन करने के लिए एक अच्तर्राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना हुई । पोलड ने 
इस व्यवस्था का विरोध किया पर उसका कोई फल नहीं निकला । 


(६) यूपेन तथा मेलमं डी (॥?फएथा-'श७॥7९09 ) समसस्‍्या--जर्मनी 
ने राष्ट्रसंध की कौंसिल को १६२०-२१ में अनेक स्मृति-पत्रों द्वारा यूपेन व 
मेलमेडी को वेल्जियम में मिला देने का विरोध किया। कौंसिल ने विचारो- 
परान्त निर्णय दिया कि उक्त दोनों को स्थानानतरित करने का निर्णय अन्तिम 
व अपरिवतेतीय है । जमेनी को भी इस निरणंय की सूचना दे दी गई। 


(१०) मोसुल विवाद (०५) (ण्रा।0ए४४५5९, 4924-25)---यह्‌ 
भांगड़ा मोसुल पर टर्की, ईराक और ब्रिटेत के अपने अधिकार प्रदर्शित करने 
के कारण उत्पन्न हुआ था । लोसाने की संधि में यह व्यवस्था की गई थी कि 
टर्की और ईराक की सीभा को ब्रिटेन व टर्की परीक्ष रूप से आपस में. बात- 
चीत द्वारा सुलफा लेंगे भर यदि अगले नौ महोन्रों तक मामला तय नहीं 
होता तो उसे संघ के सुपुर्द कर दिया जायेगा । चूकि कोई भी पक्ष पैट्रोल के 
कारण महत्वपूर्ण मोसल जिले पर अपना दावा छोड़ने को तैयार न था अतः 
दोनों पक्षों में कोई फपला नहीं हो सका और ६ श्रगस्त १६२४ को ब्रिटेन 
द्वारा यह मामला राष्ट्रबंध के सम्मुख प्रस्तुत किया गया । अपने प्रथम दो 
चरणों में परिषद्‌ ने दोनों पक्षों से यह वादा करा लिया कि वे लोसाने-संधि की 
व्यवस्थाओं का सम्मान करते हुये “यथास्थिति//की बदलेंगे नहीं और राष्ट्र- 
संघ के निर्णय को मार्नेंगे | परिषद्‌ ने समस्या की जांच के. लिए एक सर्वथा 


| 


हर 
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तैटस्थ जांच-आयोग भी नियुक्त कर तिया। अक्टूबर में दोनों ही पक्षों की 
ओोर से 72483: आने पर कि “यथास्थिति रेखा” का श्रतिक्रमण करने के 
प्रथत्त किये ग्रे हैं, परिषद्‌ की ब्रसेल्प में बैठक हुई जिसने एक स्थाई सीर्मात 
स्थापित कर दिया जिसे बाद में 'ब्रू सेल्त रेखा कहा गया । १६२४ में स्वीडन 

हँगरी तथा बेल्जियम ने मामले पर विचार करता आरम्भ करके परिषद्‌ को 
रिपोर्ट दी । सितम्बर में परिषद्‌ ने आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना 
शुरु क्रिया । इसी मध्य टर्की के कैल्डियन ईसाइयों ने विद्रोह कर दिया जिसे 
ठर्की सरकार ने निर्देयतापूर्वक दबा दिया । राष्ट्रसंघ के एक प्रतिनिधि जबरल 
लेडोबर की तटस्य रिपोर्ट से टर्की के अत्याचारों की कहानी सिद्ध हो गई । 

राष्ट्रसंघ ने पर्याप्त खोजबीत और विचार-विमर्श के बाद अन्त में मोसुल 
विवाद पर अपना निर्णय दे दिया । “ब्रू सेल्स-रेखा” को इस शर्ते पर स्वीकार 

कर लिया गया कि उसे ब्रिटेन और ईराक दोनों के ही संरक्षण में २४ वर्षो 

के लिए रखा जायगा और केल्डियन ईसाइयों अथवा कुर्दों (#४४५७) को 

संरक्षकों की शोर से सुरक्षा की पूर्ण गारन्टी प्राप्त होगी। जून १६२६ में 

ब्रिटेल, टर्की, और ईराक ने एक त्रिपक्षीय-संधि पर हृष्ताक्षर किये जिसके 

अनुसार निर्धारित-सीमान्‍्त को मान लिया गया । राष्ट्रसंघ के लिए यह एक 

गौरवशाली सफलता थी । 


(११) अपर साइलेशिया का विवाद (१६२१ )--यह जर्मनी और 
पोलौंड के बीच सीमा का भगड़ा था, जिसमें फ्रांस ने पोलौड का पक्ष लिया 
जबकि शिटेन को जमेनी से सहानुभूति थी। इस भाड़े को राजदूतों का 
सम्मेलन ६ल ने कर सका । अत्य उपायों से भी इस विवाद के समाधान का 
प्रयास विफल हुआ । अन्त में मामला राष्ट्रसंघ की परिषद्‌ के मम्मुख प्रस्तुत 
हुआ जिसने बेल्जियम, ब्राजील, चीन और स्पेन के सदस्पों की मभिति नियुक्त 
की । इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर परिषद्‌ ने निर्णय दिया कि अपर- 
साइलेशिया का विभाजन कर दिया जाय। जर्मनी और पो्लोड ने निर्णय 
स्वीकार कर लिया । इंस तवीन सीमा समभौते के फलस्वरूप अपर साइलेजिया 
के एक हिस्से पर जमंती की और दूसरे हिस्से पर, जिसमें खतिज पदार्थ मे: 
क्षेत्र थे, पोलौंड की प्रभुतता कायम हुई । 
सुलझाये जाते वाले भ्रन्तर्राष्ट्रीय विवाद 

झथवा 
राष्ट्रसंघ के पतन की कहानी 
्‌ र ड विवादों में 
हम जल 04884 8 प्राय: असफल हो 


होता था उन विवादों में मशस्थता बे जनह दि मे 
था। अल्तर्राष्ट्रीय महत्व के | न और विशेष रूप से विस्ताजतर विदाई 8 


संधघद्वारान 
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बंद दसा 8. ६६7 


राष्ट्रसंघ ११५७ 


राष्ट्रसंघ को असफलता का मुख बहुत कुछ इसलिये देखना पडा कि बड़े 
राष्ट्रों ने राष्ट्रसंघ के पिद्धान्तों में विश्वास का केवल दिखावा किग्रा, व्यवहार 
में वे अपनी स्वाथ्थपूर्ण नीतियों पर निरन्तर अग्रसर होते रहे । उनकी “कथनी 
और करनी का यह अन्तर” राष्ट्रसंघ के लिये अन्ततः भ्रन्त्येष्टी क्रिया सिद्ध 
हुआ । १६९२९ से १६४६ का युग राष्ट्रसंघ के प्रति महाशक्तियों के घोर 
विश्वासघात का युग रहा और इसलिये इस युग को राष्ट्रसंघ की मरण बेला 
कहा जा सकता है। यदि राष्ट्रसंघ के सदस्य राष्ट्रसंघ के विधान के प्रति की 
गई शपथ का निष्ठापूर्वंक पालन करते तो राष्ट्रसंघ की अन्य कमजोरियां स्वतः 
दूर हो जातीं और उसे अल्प काल में ही अपनी जीवन-लीला समाप्व न करनी 
पड़ती । राष्ट्रसंघ का इतिहास पाल बाकृप्लर (!?॥0॥ं ऐ8णा८०॥) के इस 
कथन की सत्यता का साथी है कि, “यह राष्ट्रसंघ नहों या जो श्रसफल रहा, 
यह इसके सिद्धान्त नहीं थे जो श्रपर्याप्त पाये गये | यह तो चे राष्ट्र ये 


जिन्होंने इसकी उपेक्षा की। यह सरकारें थीं जिन्होंने इसका साथ छोड 
दिया ॥!! 


अब हम उन प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय विवादों की चर्चा करेंगे जिनके समा- 
धान में होने वाली असफलता राष्ट्रसंघध की असफलता की कहानी बन गई । 


(१) बिलना (शां|्रा॥) विवाद (१६२०-२२)--विलना नगर 
पोल ण्ड और लिथुआनियां के मध्य में स्थित था। यह नगर पहले लिथुआ- 
तियां की राजधानी रह चुका था, अत: इसकी अधिकांश आवादी लिथूनियन 
थी। युद्ध के उपरान्त जब लिथुआनियां के स्वतन्त्र राज्य क्री स्थापना हुई तो 
वर्साय संधि के अन्तगंत विलना 'नगर पर लिथुआनियां के श्राधिपत्य को स्वी- 
कार कर लिया गया । किन्तु सन्‌ १६२० में रूस के वाल्शेविकों . ने विलना 
पर कब्जा कर लिया | चंकि १७६५ से महायुद्ध के पूर्व तक इस पर पहले 
उसका आधिपत्य रह चुका था । १२ जुलाई १६२० को रूप और लिधुझा- 
नियां के मध्य एक संधि हुई जिसके अ्रनुसार विलना पुनः लिथुआनियां को 
वापिस मिल गया रूसियों के हट जाने पर पोलौण्ड संघर्प पर उतर आया 
क्योंकि उसकी पहले से ही विलना पर श्रांखें लगी हुई थीं। अब पोलण्ड और 
लिथुआ्रानियां में विलना पर सीधी लड़ाई छिड गई । पोलौण्ड ने राष्ट्रसंघ से 
अपील की । परिषद्‌ ने तुरन्त ही वहां एक सैनिक कमीशन भेजा | ७ गवटवर 
१६२० को दोतों पक्षों ने एक़ युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किये जिसके 





[. “पु ॥8 ॥00 6: |.९४ 8७6 गा्वा जिं[९त, (६ 8 ॥0 ॥६ 770७9॥68 
00 (४)॥| एशाल ई०्ातव जक्चाप्राड़, व छ़5 ॥॥6 ॥/0णा8 ज़ांगा 
762|९060 ३. [0 ए85 [6 80एथगापशा हर 80870060॥60 |.” 


४ नबीवाबं 84020 


मर अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध 


अनुसार विलना लिथुआनियां में ही रहा । यह समझौता १० अक्टूबर से लागू 
होने वाला था किन्तु £ अक्टूबर को ही एक स्व्रतन्‍्त्र पोलिश कमाण्डर जनरल 
जेलीगोस्की ने पोल ण्ड की फौजों की सहायता से विलना पर अ्रधिकार जमा 
लिया और लिथूनियनों को बाहर निकाल दिया । पोर्ल ण्ड की सरकार ने न 
केवल इस कार्यवाही का उत्तरदायित्व लेने से ही इन्कार किया बल्कि यह भी 
कंहा कि बिना जनमत संग्रह हुए विलना से उनके निकाले जाने का वह 
विरोध करेगा । पोल ण्ड ने एक संदिग्ध जनमत संग्रह द्वारा विलना को अपने 
राज्य का भ्रग बना लिया । इस पर लिथुआतियां ने १६२३ ई० में भेमल 
प्र, जो वर्साय की संधि के द्वारा मित्र राष्ट्रों के अधिकार में था, कब्जा कर 
लिया । इधर इसकी प्रतिक्रियास्वरूप मिंत्र राष्ट्रों ने विलना पर पोल ण्ड के 
अधिकार को मान्यता प्रदान कर दी-। समस्या इस प्रकार जटिलतर होती 
गई। राष्ट्रसंघ की परिषद्‌ ते दो वर्ष से भी अधिक समय तक भंग को सुल- 
भाने के भ्रसफल प्रयत्त करने के बाद अन्त में ३ फरवरी १६२३ को दोनों 
देशों के बीच पुनः सीमा-निर्धारण किया जिसके अनुसार विलना पो्ोण्ड में 
मिला दिया गया । लिथुआनियाँ के तीम्र प्रतिवाद की कोई सुनवाई नहीं हुई । 
संक्षेप में, पोल ण्ड मे अपनी शक्ति से विलना. पर कब्जा कर लिया और इस 
प्रकार पोलौण्ड तथा लिथुआनियां का लम्बा विवाद समाप्त हो गया। सादर 
संघ ने लिथआनियां के साथ कोई त्याय तहीं किया और न ही वह दोनों पक्षों 
में समभौता करा सका। इसके विपरीत उसने विवाद का जा हल हि 
किया वह स्पष्टतः वसयि-संधि के अतिकूल था और बम के 
विउुद्ध शक्ति सम्पत्त राज्य के श्रति हल आर की भावना परिलक्षित होती थी । 

; 28] कि संधि के प्रयत्नों से अन्तर्राष्ट्रीय तनाव घंदा हो, 
हां, यह ग्रवेश्य हुआ 


बंढ़ा नहीं । 


(२) कोफू (८०7४) विवाद ((€२ ३)--+ह हा के 05% 
प्रथम विवाद था जिसमें एक बड़ी शक्ति संलग्न थी और हे 8 व पक 
के सम्बन्ध में संघ की वास्तविक कमजोरी की स्पष्ट के से ४ के रे 
इटली और यूतान के मध्य था और इसका जन्म यूनानी 8230 (8 है 
अल्वानिया की सीमा का निरय करने वाले हर बी 20620 
निधियों की हत्या से हुआ था । इटली ने बना हा ०2 रे मा 
याचना भाँगने को कहा और साथ ही कति-वृ हक सा 0 
पर करोड डालर चुका देने की मांग की । उटली ने । हम 26 
के लिये क्वेवल २४ घण्टे का समय दिया | यूनान ने अयल क म 
शष्ट्संघ में श्रपील की । इटली मे इसकी की पक | हर 
मत मस्सायें और यनाने के कीफू पास 


दर 
>> 


प्‌ पर अधिकार 
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'लिया। परिषद्‌ में इटली ने तके प्रस्तुत किया कि यह घरेल मामला है 
»जिसमें प्ररिषद्‌ के हस्तक्षेप को सहन नहीं किया जायगा। इटली ने कहा कि 
यह विषय राजदूतों के सम्मेलन का है। राष्ट्रसंघ 'ने मामले को पेरिस में 
'“राजदूत्तों के सम्मेलन को सुपुर्द कर दिया, वैसे भयभीत यूनान १ सित्तम्व्रःर 
५१६२३ को राष्ट्रसंघ और राजदूतों के.सम्मेलन दोनों.ही के समक्ष अपील 
कर चुका था। मामले पर राजदूतों के सम्मेलन में तो विचार हुआ ही, किन्तु 
“दोनों देश परस्पर व्यक्तिगत वार्तालाप भी चलाते रहे । इस पारस्परिक बात- 
“चीत के द्वारा यह निश्चित हुआ कि यूनान हजने के रूप में ५ करोड ३० 
“लाख लायर ([/7८५$, इटालियन. सिक्‍क्रा) अच्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास उस 
"समय तक के लिये जमा 'करा दे जब तक कि दावे की धनराशि के औचित्य 
: पर न्यायालय क़ा निर्णेय न हो जाय । बाद में इटली ने इस हल को भी 
अस्वीकृत कर दिया । राजदूतीं के सम्मेलन ने सिफारिश की कि यूवान को 
!माफी मांगनी चाहिये, हत्या करने वालों को दण्ड दिया जाना चाहिये और 
' ५ करोड डालर की क्षति पूर्ति कर. देती चाहिये तथा इन शर्तों की पूति पर 
' इटली द्वारा.कोफू वापिस यूनान को लौटा देता चाहिये । सम्मेलन द्वारा दी 
'गई व्यवस्था के अनुरूप सभी बातों की पूर्ति हो गई और यूनान तथा इटली 
“पुन: मित्र बन गये । निस्प्न्देह इस मामले को सुलभाने में राष्ट्रसंघ की विजय 
'हुई, किन्तु यह स्पष्ट था कि यूनान को निबल होने का दण्ड मिला और 
' यद्यपि इटली न्ते कोफू पर बम वर्षा करके यूनान को क्षति पहुंचाई थी, फिर 
भी मुआवजे के रूप में उसे पुरस्कार मिला | इससे जाहिर हो गया कि राष्ट्र- 
संघ वर्ड! देश के खिलाफ विश्वास और हृढ़ता के साथ कार्यवाही नहीं कर 
सकता । कोफू -विवाद का हल संध के सिद्धान्तों और नियमों की पहली प्रबल 
अवहेलना थी । इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि सम्पूर्णो 
'निरंय राजदूतों के सम्मेलन ने दिया था, संघ की परिषद्‌ की इस मामले में 
'पूर्णो उपेक्षा की गई थी । 


सा (३) -प्रामचाको (6/0॥ (॥8८००) विवाद (१६२४-३३ )---२,८०० 
वरगमील का कम आबादी वाला यह दलदली प्रदेश ८६ वर्ष तक दक्षिण अमे- 
रिका के पैरागुए (?शा88089 ) तथा बोलीविया राज्यों के मध्य विवाद का 
-विषय बना हुआ था। इन दोतों राज्यों के-मध्य सीमा-का निर्धारण कभी 
नहीं हुआ था। सम्पूर्ण चाको प्रदेश के लगभग १५,००० वर्गमील के क्षेत्र में 
तैल के कुओं का पता लगने से इस क्षेत्र का महत्व बढ़ गया श्रौर पैरागुए ने 
अपना आधिपत्य जमाने के लिये इस प्रदेश पर हमला कर दिया। विवादा- 
स्पद चाको जिले में ८ दिसम्बर १६२८ को सशस्त्र संघर्ष से शांति को निश्चित 
खतरा पैदा हों गया और राष्ट्रसंध की - परिषद - ते मामले में हस्तक्षेप क़रते 


जी 
हा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


'हैये दोनों पक्षों से कहा कि वे विवादास्पद क्षेत्र के प्रएक को शांतिपुर् ढंग से 
पुलभाने का प्रयत्त करें। दोनों राज्यों ने अन्तर प्रमेरिकन संघ (7: 


इस समय तक राष्ट्रसंध पर्दे के पीछे ही रहा । जनवरी १६३३ में राष्ट्रसंध 
ने चाको में एक खोज कमीशन भेजने का निश्चय किया जो जूत तक तो कार्य 
ही आरम्म नहीं कर सका और जब इसने कार्य शुरु भी क्रिया तो इससे 
कोई स्थायी हल नहीं निकल सका । कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर १६९३४ 
में परिषद्‌ ने दोनों राज्यों को शस्त्र भेजने पर प्रतिबन्ध लगा दिया । बोली- 
“विया ने प्रार्थना की कि मामला परिषद्‌ से हटाकर साधारण सभा (/580- 
709) को सौंप दिया जाय । सभा के शांति प्रस्ताव को बोलीविया ने तो 
मान लिया किन्तु पैरागुए ने उसे अस्वीकृत कर दिया । इस पर राष्ट्रयंध द्वारा 
'बोलीविया को शस्त्रास्त्र भेजने की पावन्दी हटा ली गई लेकिन पैरागुए के 
विरुद्ध यह प्रतिबन्ध जारी रहा । परिणाम यह हुआ कि पैरागुए ने संघ की 
-सदस्यता त्याग दी | इस तरह पैरागुए और वोलीविया के मामले से राष्ट्रगंध 
की हाथ धोना पड़ा । संघ से बाहर, श्रमेरिकन राज्यों द्वारा मध्यस्थता के 
' प्रयत्न होते रहे और आखिर २१ जुलाई १६३८ को दोनों पक्षों के मध्य एक 
'संधि हो. गई । मध्य एवं पूर्वी, चाको का बड़ा भाग (६५,३१३ वर्गमील) 
परागुए को और छोटा पश्चिमी भाग (४६,५६१ वर्गमील) बोली बिया 
'को मिला |... . ह 
|... (४) मंचूरिया का संकट (१६३१-३२)--१६३१ में दाष्ट्रमंत् को 
अब तक के जीवन का सबसे भीषण संकट--मंवूरिया का संकट-प्रस्तुत हुआ है 
इस संकट का समाधान करने में राष्ट्रसंध दुरी तरह असफल रहा और यही 
 श्रसफलता उसके विनाश का एक गम्भीर कप जब गहई। इन करत हे 
कोई अतिशयोक्ति ने होगी कि मंबूरिया-संकट ने एक तरह से राष्ट्रंत्र ग 
भाग्य का निरंय कर दिया । राष्ट्रसंध ने इस समस्या को अप ० 
'बहस, जांच-पड़ताल, कमीशन, प्रचार, पंचायत, नैतिक हक, पे ; हा 
'अस्त्रों का प्रयोग किया किन्तु ये 00 हे जप बहि आस जा 
से अंसफल हो गये भौर राष्ट्रम्ंघ के लिये विवाश का वोज वो गये । 
। 6 यह व्रद्रिज्ञार 


पर 


. १६०४ की रूस-जापान संधि के अनुसार जापान को रा 
था कि वह दक्षिण मंचूरिया रेलवे की रक्षःक्वेरि दे मर पट 
न सैनिक रख ले जिनका प्रधान कार्यालय मृत्रदत (ह७/:०2४॥ होगा 
प र प्र ००० ९ 
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१८ सितम्बर १६३१ की रात्रि को जापान ने अचानक ही चौनियों पर आाकर- 
मण कर दिया और लगभग १०,००७ चीनी सैनिकों को भगाकर मुकदन पर 
कब्जा कर लिया । इस आक्रमण के बचाव में जापान की ओर से यह तक 
उपस्थित किया गया कि उपद्रवी चीनियों द्वारा रेलवे की सम्पत्ति को विनष्ट 
होने से बचाने के लिये ही जापान को विवश होकर यह कार्यवाही करनी पड़ी 
है । कुछ ही दिनों में जापान ने मुकदन के उत्तर में चीन के सभी शहरों पर 
कब्जा कर लिया । मंचूरिया का अधिकांश भू-भाग जापानी कब्जे में आ 
गया । जापान ने वहां मंचूकाओ सरकार के नम से एक कठपुतली सरकार 
स्थापित करके उसे मान्यता देदी । 


जापान का यह आक्रामक कार्य राष्ट्रसंध के विधान का घोर अति- 
क्रमण था, क्योंकि चीन राष्ट्रसंघ का एक सदस्य था । २१ तिवम्बर को चीन ने 
राष्ट्रसंध के विधान की ११वीं धारा के अनुसार अपील करते हुये राष्ट्रसंघ से 
जापान के विरुद्ध सहायता की याचना की और सम्पुर्ण चीन-जापान विवाद 
को परिषद्‌ के सम्मुख प्रस्तुत किया। २२ सितम्बर को जापान ने अपने बचाव में 
कहा कि उसका उद्देश्य चीनी-अ्रदेश को अपने अ्रधिकार में लेना नहीं है, 
बल्कि उसका यह कदम तो चीनी लुटेरों से अ्रपनी रक्षा करना है। जापानी 
प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि चू कि इस मामले को चीन और जापान सीधी 
वार्तायें करके ही तय कर सकते हैं, अतः परिषद्‌ को ऐसा कोई कदम न उठाना 
चाहिये जिससे इस वार्ता में किसी प्रकार की बाघा पड़े । जापान ने यह 
आश्वासन देकर ब्रिटेत को अपने पक्ष में कर लिया कि उसका वास्तविक उद्देश्य 
साम्यवाद के प्रसार को रोकना है | परिषद्‌ में चीनी शिकायत पर बहस होती 
रही और ३० सितम्बर को सर्वंसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि 
जापानी सरकार यथासम्मव शीघ्र ही अपनी सेनायें वापिस बुलाले ताकि 
यथास्थिति' पुनर्स्थापित हो सके । इसके वाद परिषद्‌ का अधिवेशन दो सप्ताह 
के लिये स्थगित कर दिया गया । 


जापान- ने राष्ट्रसंघ की परिषद्‌ के उपरोक्त प्रस्ताव की पूर्ण उपेक्षा 
करते हुये मंचूरिया को अपने चंगुल में और भी कसकर जकड़ने का प्रयास 
जारी रखा । श्रव यह स्पष्ट हो गया कि जाप्रान न केवल राष्ट्रबंध के विधान 
का .ही उल्लंघन कर रहा था, बल्कि पेरिस समभौते और वाशिंगटन और 
६ राष्ट्र संधि का भी उल्लंघन कर रहा था। इन दोनों सन्धियों का सम्बन्ध 
संयुक्त राज्य अमेरिका से भी था। इसका यह स्पष्ट परिणाम हुआ कि अमे- 
रिका में जापानी आक्रमण के महत्व को समझा जाने लगा और इस विवाद 
में अमेरिका की रुचि जागृत हो गई | जब जापानी आक्रमण शांत नहीं हक 
तो मजबूर होकर चीन नें ६ अक्टूबर को राष्ट्रेसंघ से एक दूसरी अपील की । 
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१३ अवट्बर को परिषद की बे जिसमें यह निर्णाय 

5 आमन्वित किया जाना 
42093 0088६ हे इस निर्णय हा तीज विरोध करते हुए यह कहाँ 

ं के अन्तर्गत किसी . गैर सदस्य- केवल 
हा अल जा सकता है.जब कि वह विवाद- में 53483 08% 
थे हट परिषद ने इस आपत्ति को प्रतुचित मानकर इसकी अवहेलता कर 
है. जापान और संघ के मतभेद की खाई पृत्रपिक्षा श्रधिक चौड़ी हो 
ई । १६ अक्टूबर को अमेरिकन प्रतिनिधि ने परिषद्‌ की बैठक में दर्जक की 
हैसियत से अल्पकाल के लिये पेरिस-सममझौते की रक्षार्थ स्थात ग्रहण किया । 
अमेरिका के इस सहयोग से कूठनीतिक क्षेत्रों भें काफी उत्ताहू बढ़ गया और 
यह समझा गया कि यदि राष्ट्रसंव जापान' "को खो रहा था तो उत्तकी जगह 
उसे संयुक्त. राज्य अमेरिका जैसा महान्‌ राष्ट्र मिल रहा था। किन्तु प्रमेरिकन 
प्रतिनिधि की इस घोषणा से कि उसका राष्ट्र, परिषद्‌ की कार्यवाही में केवल 
उसी सीमा तक भाग लेगा जिसका सम्बन्ध पेरिंस-समभौते से होगा, संघ के 
राज्यों को बड़ी निराशा हुई । ह 


परिषद्‌ में मंचूरिया प्रश्त पर वाद-विवाद होता रहा। जापानी प्रति- 
निधि ने इस बात पर बल दिया कि मंचूरियत कार्यवाही थात्म-रक्षा दे उद्देशग 
से की गई है आर इसको युद्ध न मानकर पुलिस कार्यत्राह्दी माना जाये। 
जापात ते यह रुख भी अपनाया कि चीत और जापान दोनों देश प्रत्यक्ष वार्ता 
द्वारा इस मामले को तय कर सकते हैं । लेकिन, जब प्रत्यक्ष वार्ता के तरीरों 
पर बहुस होने लगी तो प्रकट हो गया कि दोनों देशों के विचारों में उत्तर- 
दक्षिण का अन्तर था । चीन का अग्रह था कि किसी वार्ता के आरम्भ करने 
से पहले जापान को चीन की भृप्ि भे अपनी फौर्े हटा लेनी चाहिये जबकि 
जापान का कहता था कि सेनायें हटाने से पहले चीन से ममभौते के लिये 
सीधी बातचीत की जाय । परिषद्‌ में चीच को बहुमत का समर्थन था । फल: 
२४ श्रक्टूबर को परिषद्‌ ने यह प्रस्ताव पारित करना चाहा कि जापान १६ 
तवम्बर से पूर्व अपनी सेसायें मंचूरिया से हटा ले। जापान को छोड़कर प्रस्ताव 


के पक्ष में सभी सदस्यों ने वोट दिया। जापान के निर्षेत्ाधिकार (ए८०- 
ए०फ़छ) के प्रयोग से प्रस्ताव पारित ने हो सका । यहें शप्ट्रमंध की पहली 
बड़ी पराजय थी । गापात के इस कंदम से समभोते का मार्ग भी विश्विंत 
रूप से समाप्त हो चुका था। ह 

परिषद्‌ की दूसरी बैठक शुरू हुई निसई बा 
दिसम्बर को यह प्रस्ताद पास 
ज्ेजा जाब | इस जांच पग्रायोग वा ली 


१६ नवम्बर को ही प 
बाद-विवाद के पश्चात्‌ १० दिल 
एक जांच-कमीशन सुहृर पृव में 


सहथा हि गई 
६०4 


'राष्ट्रंघ... १६३ 


' स्वयं जापान ने प्रस्तुत किया । प्रस्ताव में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि 
' आयोग को किसी भी दल की सैनिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का अधिकार 
नहीं होगा । आयोग के सम्बन्ध में प्रस्ताव में कहा गया था कि--- पूर्वी 
एशिया में राष्ट्रसंघ का एक आयोग भेजा जाय जो घटनास्थल पर जाकर 
इस बात की जांच करे कि चीन शौर जापान के बीच शान्ति भंग होने की 
आशंका पैदा करने वाली वया ऐसी परिस्थितियां हैं जिनका श्रन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धों पर प्रभाव पड सकता है ।” ब्रिटेन, फ्रांस,जर्मनी, इटली श्र भ्रमे रिका 
के प्रतिनिधि आयोग के सदस्य बनाये गये । ५ व्यक्तियों के इस श्रायोग के 
सभापति ब्रिटेन के लार्ड लिन थे, भ्रत: इसको लिटन-ग्रायोग  (!."/0- 
(०एणांईअं०7) के नाम से पुकारा गया । 


- घटनास्थल पर पहुंचकर लिटन आयोग धीरे-धीरे अपना काये करने 
लगा किन्तु इसी वीच एक गम्भीर घटना और घटित हो गई । ८ जनवरी 
१६३२ को शंधाई में जापानी भिक्षुकों के एक दल पर चीनियों ने हमला 
किया, इस पर जापानियों ने शंघाई पर अपना आ्राक्रमण शुरू कर दिया और 
उस पर अपना कब्जा कर लिया। मंचूरिया में अपना समर्थन करने वाली 
मंचुकाओ सरकार स्थापित करने की विधिवत्‌ घोषणा जापान ने १८ फरवरी 
१६३२ को की । शंघाई युद्ध की तरफ संसार का ध्यांन आकर्षित करते हुए 
चीन ने २९ जनवरी १६३२ को यह मांग की कि राष्ट्रसंघ के विधान की 
१०वीं, १५वीं और १६वीं धाराए जापान के विरुद्ध लागू की जाय॑ ।.चीन ने 
यह भी भ्रनुरोध किया कि साधारण सभा के विशेष अधिवेशन में समस्या पर 
विचार हो । चीन का विचार था कि परिषद्‌ में केवल बड़े राष्ट्रों का ही 
प्रतिनिधित्व है जो जापान के विरुद्ध कठोर कार्यवाही नहीं करना चाहते जबकि 
साधारण समा में छोटे राष्ट्रों का बहुमत जापान के विरुद्ध कडी से कड़ी 
क्रायवाही का समर्थन करेगा। चीन को आशा थी कि साधारण सभा द्वारा 
उसके प्रति न्याय हो सकेगा । परं, यह श्राशा भी व्यर्थ ही साबित हुई । १२ 
फरवरी १६३२ को विवाद साधारण सभा में भेजा गया और ३ मार्च को 
सभा का विशेष श्रधिवेशन हुआ । इस तरह मामला ऐसी जगह पहुँच गया 
जहां सामूहिक सुरक्षा ((०॥००४ए८ $८८प०४) के सिद्धान्त की वास्तविक 
जांच पहले-पहल होने वाली थी । अधिवेशन में विश्व-शांति और सामहिक 
सुरक्षा जेसे विषयों पर सुन्दर-सुन्दर भाषण देने के अतिरिक्त कोई अन्य 
व्यावहारिक काम नहीं किया गया औरं लिटन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने 
तक प्रतीक्षा करने का निर्णय लेते हुए अधिवेशन स्थंगित कर दिया गया । 
वास्तव में केवल वड़ राष्ट्रों के समर्थन से ही जापान के विरुद्ध कोई कार्य- 
वाही की जा सकती थी। बड़े राष्ट्रों में रू और अमेरिका, जिनकी पूर्वी 


१६४ पा 
ट्रीय सम्बन्ध 


एशिया की राजवीति में दिलचस्पी थी, संघ के सदस्य नहीं थे और क्रिद्वेत 
जापान के अनैतिक कार्य का नैतिक समर्थन कर रहा था। परिषद्‌ से ना 
से प्रार्थना की कि वह चीन की अखण्डता और स्वतंत्रता का हनन ते करे 
लैकिन यह प्रार्थना नगारखाने तूती की आवाज सिद्ध हुई । ह ह 


चकि १६९३१ के अन्त छक जापान ने लगभग सम्पूर्ण दक्षिणी मंचू- 
मकर पर दी कर 3835 अतः संयुक्त राज्य श्रमेरिका के विदेश सचिव 
सन (8॥7॥807 दोनों देशों 
पेरिस समभौते के के 030 हक रा 
के ् ता अमेरिकन सरकार को 
स्वीकार नहीं होगा । अमेरिका ने जापान द्वारा स्थापित मंचुकाग्रो की कठ- 
पृतली सरकार को मान्यता देने से इन्कार कर दिया । कुछ और राष्ट्रों ने भी 
श्रमेरिका का अनुकरण किया, पर इससे कोई लाभ न होने वाला था । हे 
वात १६३२ को राष्ट्रसंघ की साधारण सभा ने 'स्विमसन सिद्धाला का 
समर्थन करते हुए पूर्व में युद्ध वच्द करने पर बल दिया, इसके लिये १६ 
व्यक्तियों की समिति नियुक्त की और यह भाग्रह किया कि जापानी ऐौ्े 
शंघाई खाली कर दें । ब्रिटेन के प्रभाव से जापान ने शंघाई से प्रवश्य अपनी 
फौजें हटा लीं । 


| सवम्बर १६३२ में परिपद्‌ को लिटन श्रायोग की विस्तृत रितार्द 
मिली जिसमें त्ीन-जापान सम्बन्धों के प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डालते हुए 
यह स्पष्ट किया गया कि मंचूरिया में चीन से अलग होने का कोई जब 
प्रांदोलन नहीं हैं, यद्यपि चीनियों का रवैया जापानियीं के प्रति उत्ते जवात्मर 
रहा है, किन्‍्तु जापानी कार्यवाही का उद्दे श्य जापानी व्यक्तियों और सम्प्ति 
की रक्षा करना नहीं है, मंचूरिया में जापान का विशेष स्वार्य है. मंचुकाग्ी 
शासन निरा ढोंग है और मंचूरिया में चीनी प्रभुतता के झल्वर्गत स्वापल 
शासन की स्थापना होनो चाहिये । आयोग की इस रिपोर्ट पर परिषद, साधा 
रण सभा और १६ व्यक्तियों की समिति द्वारा विचार किया गया। सं्मि्ति 
जे भ्रपती रिपोर्ट में जापानी सेना को हटा लेने और मंचुरिया में स्वायल 
शासन की स्थापना की बात की समर्थन किया और यह नी माता कि डापान 
की कार्यवाही पुलिस कार्यवाही ने होकर सैनिक वार्यवाही हूँ, परलनु उसने यह 
नहीं कहा कि जापान ने राष्ट्रसंध के विधान का उल्त घन ३46 ट्टे। हक 
के नग्न श्रौर लज्जाहीन प्रारक्रमण के केवल दा गढा।ँँ 
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ले॑ इसलिए मुता दिया पका! 
थी कि जापान अस्या: 


पाश्चात्य साम्राज्यवादी राष्ट्रों को यह भागा | दा 
झूस पर आक्रमण करेंगा। चीन और सामूहिक सुरक्षा दे मिद्धाल ते लि 
एक विखित नगद 6 


उन्हें कोई परवाह नें थी। अन्तर्राप्ट्रीय न्याय का हें के 
छोटी मछली निगल जाति दल दुर्गा 4 प्रात्ट्या। 


जिसमें बड़ी मछली को 


राष्ट्रसंघ १६५ 


बड़ विचार-विमर्श के बाद साधारण समा ने जापान के कार्य की 
निन्‍दा की तथा लिटन-कमीशन की सिफारिशों को मानने का प्रस्ताव पास 
किया । सभा के ४४ सदस्यों में से ४२ ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, 
स्याम तटस्थ रहा और जापान ने विपक्ष में मत दिया। मतगणना के बाद 
जैसे ही परिणाम की घोषणा की गई, जापानी प्रतिनिधि-मण्डल के नेता ने 
भ्रपने एक अत्यन्त संक्षिप्त भाषण में सभा की कार्यवाही पर खेद प्रकट करते 
हुए ये अ्रन्तिम शब्द कहे---“राष्ट्रसंघ के साथ सहयोग करना अब जापान के 
लिए असंभव प्रतीत होता है।” तत्पश्चात्‌ सभा के निर्णय के विरोध में 
जापानी प्रतिनिधि मण्डल सभास्थल से उठकर चला गया । बाद में २७ 
मार्च १६३३ को जापान ने राष्ट्रप्तंघ की सदस्थता त्यागने की विधिवत्‌ सूचना 
दे दी। आ्राक्रमणकारी को सब कुछ मिला, श्राक्रान्त को कुछ नहीं । 


मंचूरिया कांड ने राष्ट्रसंघ की दुर्बलता बड़े स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त 
कर दी । वह जापानी आक्रमण से चीन की रक्षा करने में सर्वया असमर्थ 
रहा । राष्ट्रसंघ के निर्माण से दुनिया के लोगीं में यह ञ्राशा लगी थी कि 
संसार में शान्ति एवं सदृभावना के एक नये युग का सूत्रपात हुआ। है, लेक्रिन 
१२ वर्षों के अन्दर ही इस आशा पर पानी फिर गया। राष्ट्रसंघ के एक 
सदस्य पर बलात्कार होता रहा, दाष्ट्रसंघ के विधान का उल्लंघन होता 
रेहा, लेकिन इस सब को रोकने के लिये कोई सक्रिय अथवा व्यावहारिक 
कदम नहीं उठाया गया । शूमेत ने इसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी ब्रिटेन के 
विदेश मन्‍्त्री सर जॉन-साइमन पर डालते हुए लिखा है कि उसे यह विश्वास 
हो गया था कि जापान का प्रधान उहूँ श्य 'साम्यवाद' से लड़ना है और बह 
सोवियत रूस पर हमले की तैयारी कर रहा है ॥१ राष्ट्रसंघ की इस असफ- 
लता से विश्व पुनः राजनीतिक शक्ति (7०४८ 7०॥४०४) की शोर मुड़ 
गया, वाशिगेटन सम्मेलन द्वारा निर्मित संतुलन (74णं॥9एंप्रा7) समाप्त हो 
गया और सामूहिक सुरक्षा का सारा सिद्धान्त एक कोरी कल्पना बन गया । 
राष्ट्रसंघ पर से लोगों का विश्वास जाता रहा और छोटे-छोदे राज्य भयभीत 
हो गये | सभी को ऐसा लगा जैसे राष्ट्रसंघ के नियम ऐ (०एथाथा), 
नोशक्तियों की संधि और पेरिस समभौता अब आंसू बहा रहे हों । मंचूरिया 
कांड ने राष्ट्रसंघ के और सामूहिक सुरक्षा के मृत्यु पटूटे ([060/ एशाश्वा।) 
पर हस्ताक्षर कर दिये, केवल खैर यही थी कि अभी तक इस्त मृत्यु का घंटा 


गहों बजा था। वाद में मुसोलिनी ने सर्वप्रथम संघ की अर्थी का ढिढोरा 
पीटा । | | । 





. 3तोकाबा ; व्राशाबराणार्ं ?०ांतं०, 2, 520. 


कल क5 


ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


(६) इटली-एबीसीनिया-युद्ध (१९३४-३७)--मंचूरिया काण्ड का 
'आषात राष्ट्रवंध श्रभी ठीक से भेल भी नहीं पाया था और १६३२ में राष्ट्र- 
, संघ के अन्तर्गत जेनेवा में चलने वाले निःशस्त्रीकरण सम्मेलन की अतफलता 
ने संघ की प्रतिष्ठा को एक और धक्का दिया था कि इसी समय १६३४ में 
इटली के तानाशाह मुस्रोलिनी. ने.राष्ट्रसंघ के 'एक अन्य सदस्य-राज्य एबी- 
:सीनिया पर आक्रमण करके राष्ट्रसंघ की बची .हुई महत्ता को सदा-स्वदा के 
लिए खत्म. कर दिया । 


एबीसीनिया उत्तर-पूर्वी श्रफ्रोका का ३१४ लाख वर्गमील का एक 
पिछड़ा हुआ स्वतन्त्र राज्य था | उस समय उसकी जनसंल्या लगभग एक 
करोड़ थी जिसका हब्शी जाति से सम्बन्ध था। इस देश में इस्लाम और 
ईसाई धर्मों के अनुयायी पाये जाते थे जिनका मुख्य पेशा क्रपि था। यह देश 
अपनी खनिज सम्पत्ति कें लिए प्रसिद्ध था। यहां के सम्राट हेल सितरागी- 
प्रथम (#० 8०46 !) ने इसे आधुनिक सम्यता को देनों से लामास्वित 
करने का प्रयास किया. और देश को एक नवीत संविधान दिया। लेकिन किर 
भी सैनिक और आर्थिक दृष्टि:से एवीसीनिया की दशा बड़ी शोचनीय थी। 


: इटली का अधिनायक मुसोलिनी प्राचीन रोमन साम्राज्य का स्वत 
लेते हुए नवीन इटालियन साम्राज्य की स्थापना का आकांक्षी था । १६३५ 
में भ्रफ्रीका में उसके साम्राज्य निर्माण के लिए एबीमीनिया का प्रदेश हीं 
अवशिष्ट था । इसके प्राप्त होने पर इटालियन सुमालील ण्ड ग्रौर इरिट्रिया & 
साथ मिलकर यह विशाल प्रदेश इटली के कच्चे माल की तथा रानिजों हंत 
प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन, और उसके तैयार माल की मप्डी बसे खला 
था। इटली को १८६६ में इसे जीतने के प्रयात्त में भ्रदोवा में गम्मीर पराजय 
का मुख देखना पड़ा था अत: अपनी इस हार का बदला भी वह लेगा चाहता 
था। 
इंटली-एवीसी निया का यह विवाद कपड़ा 
बयोंकि इसमें इटली ने न केवल राध्रमप 


राष्ट्रसंघ के इतिहास में 


विशेष महत्व इसलिए रखता हैं वे 2 2 व क क 
के विधान का उलल घने किया अपितु अन्य अनेक संधियों का हो गउदददा 


वी । इस विवाद का महत्व इसलिए और वढ़ जाता है कि इसे मायले में दोनों 
। भगड़ों को सुलभाने के लिए जितने प्रकार 


>> >४० 
छा रु 


पक्षों को अन्तर्राष्ट्रीय री शो ख्द्र रो और आन ४५ > ४ । ख्क्ट्ित्क नर नर 
समभौते हो के हैं उतकी सुविधा प्रदान वा | है: वी और एदीनीलिया दाल; 
के ०० कब जान *282£7४ क्ष्श्ल 

संघ के सदोत्थ ये और दोनों एक दूसरे का मित्र कोने मी 

ह्दी शाह 5 शा्ाय व 


थे । वास्तव में इटली के कहने से हीं एवीमीनिया (८३ 
री, व्रिटेन और #गि दे 
सदस्य बना था । इमके अतिरिक्त इटली, ब्रिव्न लग 


; | 
म्दस बता दता 
की उस संधि में कभी शामिल 


जा 
ज्फ 
प्रा रु 


ले था जिममें एवीसीतिया हो र*े 
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रखने का वादा किया गया था । १६२८ में इटली और एबीसीनिया ने स्थायी 

मित्रता की एक संधि पर हस्ताक्षर करके कसम खायी थी ग्रौर दोनों ने ही 

अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी न्‍्यायालय की ऐच्छिक घारा (09007 (४75०) पर 

हस्ताक्षर कर रखे थे जिसके ब्रन्त्गंत कानूनी भगडों में स्थायालय का अनिवाये 
हस्तक्षेप स्वीकार किया गया था । दोनों ने ही १६२६ के अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्ट 
भगड़ों के सामान्य एक्ट (0श्ाएयव #० ि हर शियीए 3$नणाशा। 
रण [धथशा00०ाे 7597/०5) पर हस्ताक्षर किये थे और दोनों ही १६२५ 
के पेरिस-समभौते के हस्ताक्षर-कर्त्ता थे । परन्तु इतनी बातों के होते हुए भी 
इटली और एवीसीनिया के विवाद ने राप्ट्रसंघ क सम्मुख इतनी मीपण 
समस्या प्रस्तुत की कि उसे हल करने में अपने तमाम प्रयत्तों के वावजूद भी 
वह असफल रहा । इटली ने एवीक्षीनिया को धर दबोचा और राष्ट्रसंघ केवल 
देखता हरी रह गया । 


इटली और एबीसीनिया का यह विवाद एक बहुत ही छोटी घटना से 

शुरू हुआ | ५ दिसम्बर १६३४ को, दोनों राज्यों केः मध्य सीमा की अस्पष्टता 
के कारण, वलवल (५४/०७/७४०४) नामक स्थान पर दोनों की सैन्य टुकड़ियों 
में ्रवानक मुठभेड़ हो गई। इस सैनिक भंगड़े में ३० इटालियन सैनिक मारे 
गये. और लगभग १०७० घायल हो गये । दूसरे पक्ष के हताहतों की संख्या इससे 
भी अधिक थी। इस घटना पर दोनों ही तरफ से विरोध प्रकट किये गये । 
इटली ने साम्राज्य-निर्माण .के इस स्त्रर्ण अवसर से पूरा लाभ उठाते हुये एबी- 
सीनिया से क्षमा-याचना और भारी हरजाने की मांग की जब कि एबीसी- 
निया ने इस वात पर बल दियां कि १६२७ में दोनों देशों की हुईं संधि के 
अनुसार यह भंगड़ा मध्यस्थ को या पंच-निर्णाय के लिये सौंप दिया जाय । 
वातावरण के तनाव के भय से एवीसीनिया ने १४ दिसम्बर १९३४ को राष्ट्र- 
संघ में अपने प्रदेश पर इटली के आक्रमण की शिकायत की । स्थिति यह थी 
कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे को ब्राक्रामक कह रहे थे । संघ ने इस प्रश्न पर 
कुछ दिनों तक तो इसलिये कोई कार्यवाही नहीं की कि उसका एक प्रभाव- 
शाली सदस्य फ्रांस इस समय जमंनी के विरुद्ध इटली को श्रपना मित्र बनाने 
लिये उत्सुक था, श्रत: वह उसको रुष्ट नहीं करना चाहता था । ३ जनवरी 
१६३५ को जब : परिषद्‌ की सभा हुई तो. एंवीसीनिया ने संविदा की धारा 
रा के हवाला देते हुये इस परम को पुनः उठाया। राष्ट्रसंघ के कार्यों को 
रु के लिये इटली इस झगड़े को पंच को सौंपने के लिये तैयार ही गया । 
कड़े को त्य करने के बजाय इटली ने इस समय का प्रयोग श्रपनी सैनिक 


पैयारियों के लिये किया । इधर एवीसीनिया ने अगले अधिवेशन तक के लिये/ 
भपने प्राथंना-पत्र को देना रोक दिया । ' 


(६८ 


इटली विवाद को पंच को सौंपने के लिये यद्यपि दिखावे के लिये 
सहमत हो गया था, किल्तु मई से पहले पंच नियत नहीं हो सक्के। ब्रिटेन ले 
यहू कहकर राष्ट्रसंध की कार्यवाही को ग्राघात पहुंचाया कि पंच मई में 
नियुक्त किये जायेगे । जब परिषद्‌ मई में ध्मवेत हुई तो उसने तीन महीने 
का समय निश्चित किया और दोनों देशों से दो-दो पंच तियुक्त क्िये। जब 
वलवल के राजनैतिक-स्तर का प्रश्न उठाया गया अर्थात्‌ जब पंचों ने बतवल 
की सीमा निश्चित करनी चाही तो इठली के प्रतिनिधि ने उसकी यह कहकर 
अवहेलना कर दी कि एक पांचवें तटस्थ सदस्य की नियुक्ति होनी चाहिए | 
बाद में पांचवें निष्पक्ष पंच की नियुक्ति के ऊपर भी उसने आपत्ति प्रकंद की । 
जब यह मामला राष्ट्रसंध के सम्मुख पेंश हुआ तो उसने इंढती का साथ 
दिया । इस तरह वल्वल की सीमा निर्वारित करने का प्रश्न टल् गया 
हालांकि निष्पक्ष पांचवें पृव की नियुक्ति स्त्रीकार कर ली गई। ३ गिताथर 
१६३४ को इन पंचों के कमीशन ने यह फैसला दिया कि वलवल की पटना हे 
लिये इटली और एबीसीतिया दोनों ही उत्त दागी नहीं हैं। ४ शितम्गर 
१६३४ को परिषद्‌ ने उक्त रिपोर्ट के साथ इस प्रश्न पर अपना विनाए 
समाप्त कर दिया । 
| 


... परन्तु इस प्मय मुसोलिती एवीसीनिया को हड़पने के लिये दुता 
धरा था ' भले ही यह कार्य जेनेवा की सहायता से, उत्तकी महायदा के दिशा 
हदी.या उप्तका विरोध करके हो” (७॥॥॥ 026४3, 'शंती0ण।.. (ीप्राए४। 
०. 88४) 0थ02ए8) । अतः अपने इस अनेतिक काम के लिये पर्स 
तैयार करने हेतु उसने परिषद्‌ को एक स्मृति-पत्र प्रस्तुत किया जिनमे हर 
दीलिया पर विश्वासघात, संचिभंग और वर्बेसता का ब्रारोप वोगते हुए हटा 
गया कि इटली अपने गौरव की रक्षा के लिये ठोम कदम उद्यने गो पद 
किया जा रहा है । बस्तुत: यह ने फेवल एक नवीन स्थिति पी द्रनिस तय 
राष्ट्रसंघ.को एक गम्भीर चुनौती थी | एक तरह से यह सम्पूर् भटिय तर 
को ही चुनौती थी क्योंकि राष्ट्रसंघ मानवता की प्राजाओा कौर विखदानों म 
आधार-स्तम्म था-। इंदली ने अपने तथाकथित गौरव डी स्क्षा के फिट उबर 
पूर्वी अरफीका में. सेनायें भेजना भारम्म कर दिया ती शव बात: ग्र् 


एबीसीनिया वें फिर राष्ट्रसंघ से अपील 


(](४व984 की अध्यक्षता में पांच रा हि 

की और उसे शांतिपूर्ण हल के वाई मे धुकाव तैयार 0 2 कक 

ह मे 58 की आन आमने व अतीक 
के में ब्विटेत, पीले डे, टर्की। आर क 

दि गया । इस समिति नें भी इटली के प्रति वुप्टीकरय वाह 

भर एबीपी निया में इंटले के आधिक विवास कै दिए पर दिह 7 * 


[ ः 
>> २०० ऑरिकक 6 
शान 


४ 4 कस आ कर 
पंच व्यक्तियों के एक सन का 
न क्रो दरार [४ 


डर 
कप ज दे 2० 
५४ 209. 4500 


नया 
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मानते हुये एबीसीनिया के कुछ प्रदेश इटली को सौंप॑ देने का प्रस्ताव किया । 
मुज्ोलिती ने इस व्यवस्था का कड़ा विरोध करते हुये घोषणा की कि “मैं 
रेगिस्तानों को इकट्ठा करने वाला नहीं हू ।”7 ६ सितम्बर को मुसोलिनी ने 
कहा कि “यदि सारा एवीसीनिया भी उसे चांदी की थाली में भेंट क्रिया 
जाय तो भी वह उसे भ्रस्वीकार कर देगा, वह इसे शक्ति से जीतेगा।” १६ 
सितम्बर को उसने इस सम्बन्ध में मेड्रियागा समिति के सुझावों को ठुकरा 
दिया । बाद में परिपद्‌ ने १३ व्यक्तियों की दूसरी समिति समभकोता कराने 
के लिए स्थापित की, किन्तु मुसोलिती ने इस समिति के प्रस्ताव भी रह कर 
दिये । इस प्रकार इटली द्वारा सान्त्वना और मध्यस्थता का आधार पूर्णतः 
ठुकरा दिया गया। 


२६ सितम्बर को सम्राट हेल सिलासी ने, इटली की ओर से युद्ध की 
आशा करते हुये, आत्मरक्षा के लिये सेनाओं के परिचालन की आभाज्ञा दी । 
उधर इटली एबीसीनिया पर आक्रमण के लिए सैनिकों, विमानों और टेकों 
के साथ स्वेज नहर से होकर पहले ही भागे बढ़ आया था। १ अक्टूबर 
१६३४ को मुसोलिनी ने “आ्रात्म रक्षा” के बहाने इटालियन सेनाओं को, मोर्चो 
पर भेज दिया और इन्होंने एबीसीनिया पर चढ़ाई कर दी। इटली ने एक 
ओर तो ग्राक्मण कर दिया और दूसरी ओर राष्ट्रसंधघ को सूचित किया कि 
एबीसीनिया ने इटली के विरुद्ध युद्ध का एलान कर दिया है, श्रतः वह सुरक्षा- 
त्मक कदम उठा रहा है । इटली के आक्रमण के चार दिन बाद ७ अक्टूबर 
को परिषद्‌ ने इटली के आरोप का खण्डन करते हुये उस पर यह उत्तरदायित्व 
डाला कि वह राष्ट्रसंघ के संविदा का उल्लंघन कर युद्ध करने के लिये आगे 
बढ़ रहा है। परिषद्‌ ने शीघ्र ही साधारण सभा का आपातकालीन श्रधिवेशन 
बुलाया जिसने ११ अक्टूबर को परिषद्‌ के निर्णय को स्वीकृति प्रदात कर 
दी | सभा ने सव सदस्यों को इटली के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने को 
कहा और इसके लिये १८ व्यक्तियों की एकं 'समन्‍्वय समिति! (0०-णता- 
ए०००) (णणया००) स्थापित की । १९ अक्टूबर को इटली, अल्बानिया, 
आस्ट्रिया भर हंगरी को छोड़कर अन्य सब देशों ने एक प्रस्ताव द्वारा यह 
निश्चय किया कि एबीसीनिया को शस्त्र निर्यात पर प्रतिबन्ध को हटाकर वही 
प्रतिबन्ध इटली के विरुद्ध लागू कर दिया जाय, इटली को ऋण तथा बैंकों से 
उधार देना बन्द कर दिया जाय, इटली से समस्त आयात रोक दिया जाय, 
इटली को कच्चे माल का निर्यात बन्द कर दिया जाय और राष्ट्रसंघ के 
सदस्यों में पारस्परिक सहयोग कायम करके प्रतिबन्धों से हुई क्षति को कम 
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!ह्त 
: बत्तर्राष्ट्रीय सम्कप 
2 कह । हक प्रतिनिधि का इटज्ी को तेल भेजने पर प्रतिवरत्थ 
523 बा >> गा से पास नहीं किया गया क्योंकि उसने 
कप दी र्ध के प्रतिवन्ध प्रति शत्रु 
हि कि अब अर न्ध को वह अपने प्रति शबुता- 


कक मय से 48 हक हा पल 
लक पी ज28 0 कक 8 00 
हि तम्बर १६३४ में फ्रैंच विदेशमन्त्री लेवाल [[49) 
बज १288 की सेमुआल होर (90 80॥रए8| पृ०व० ) के मध्य 
बन्ध लोग गे हो बा श्वय किया जा चुका था कि यदि इटलो पर प्रति- 
ये ता संद्धांतिक रूप से इनका समर्थन करते हुये भी वे इटली 
के लिये रद नहर बन्र करने और उसके प्रति सैनिक कार्यवाही करनेजा 
विरोध करेंगे। इसी तरह जब तवम्बर-दिसम्वर १६३१ में राष्ट्रबंध में इटगी 
के विरुद्ध तेल पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार हो रहा था तो दोनों विदेश- 
मन्त्रियों ने पेरिस में बैठकर एक दूसरा शर्मताक गुप्त समभौता किया जिसां 
यह माना गया कि एबीसीतिया का प्रश्त इतने महत्व का नहीं है कि जिम पर 
इटली से युद्ध छेड़ा जाय | यह तय क्रिया गया कि एक तरफ तो इटली को 
तैल भेजने के प्रतिबन्ध को लागू करते की कार्यवाही में विलस्थ करना चाहिये 
श्र दूसरी तरफ एबीसीनिया को इस वात के लिये प्रेरित करता भाटित 
कि वह टिगरे तथा अडोवा का प्रदेश इटली को दे दे, दक्षिणी हवीगीनिया 
को इटली के आधिक विस्तार और वस्ती के लिये सुरक्षित रसे तथा बदन 
में इटली एबीसीनिया को ग्रस्सव का वन्दरगाह दे । जहाँ ब्िटेग और का 
राष्ट्रसंध के भीतर रहते हुये कूटवीतिक दांव-पेचों से हटली वी सहाय ४२ 
रहे थे वहां संयुक्त राज्य अमेरिका उसे पहले की भपेक्षा कहीं अधियः बरी माता 
में तेल भेज रहा था। लेवाल और होर के दुर्भाग्य में उनकी दाल योजना 
का भण्डा फूट गया । ब्रिटेत में इस योजना की इतनी तीर प्रतिश्िया है हि 
होर को त्यागपत्र देना पड़ा। इधर एक महीते बाद वेबाल 
पदचिस्हों पर चलता पड़ा । दोनों देशों की जनता को इस बात न 2 
छेद हुआ कि उनकी सरकारों हारा एवीतीनिया और राछ्ट्रमंब हे झाईय के 
प्रति विश्वासधात किया गया हैं। 
निया बोव़ी ली | 


जनवरी १६३६ से इटली की सेवायें एंत्रीवीनिया हाट ह7 
जीतने लगीं । उन्नत और नये अस्त्र-शस्त्रों से सुमम्ित इंदली का हिटऋः 
के सामने एबीसीनिया का दिकता असम्मव का । 
अल्तर्राष्ट्रीय नियमों का खुलकर उल्लंघन किया मे 
राजधावी आदिसग्रवावा पर इटली का अधिकार ही गया हो 
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राष्ट्रसंघ र्छरे 


इटली के राजा को एबीसीनिया का सम्राट घोषित किया गया। अब अन्य 
राज्यों ने भी इटली के विरुद्ध लगाये यये आशिक प्रतिवन्धों को वापिस लेन 
आरम्भ कर दिया 4 


३० जून को स्राधारण सभा की बेठक शुरू हुई । मागकर अ्ाये हुए 
सम्राट हेलसिलासी ने स्वयमेव सभा में उपस्थित होकर इटली के बववेरतापूर्य 
दुष्कृत्यों का स्रेमांचकारी वर्सन किया और सहायता को अश्रपील की । किन्तु 
इसका किसी पर कोई प्रभाव न पड़ा । सोवियत प्रतिनिधि को छोड़कर किसी 
ने एबीसीनिया का समर्थन नहीं किया। १५ जुलाई को इटली के विरुद्ध 
लगाये गये आर्थिक प्रतिबन्ध हटा लिये गये । इस प्रकार एवीसीनिया की सभी 
मांगों को ठुकराते हुए सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त का तिरस्कार कर दिया 
गया और एबीसीविया को उसके भाग्य पर छोड़ दिया गया । अध्याय की 
दुखद समाप्ति यही नहीं हुई । चूकि राष्ट्रसंघ में एवीस्ीनिया को अभी भी 
प्रतिनिधित्व प्राप्त था, अतः इसके- विरोध में इटली ने राष्ट्रसंध का बहिष्कारं 
कर दिया । श्रव ब्रिटेग और फ्रान्स एबीसीनिया को राष्ट्रसंघ से निकालकर्र 
इटथ को राष्ट्रसंघ में पुन: वापिस लेने के दांव-पेच खेलने लगे । राष्ट्रसंघ के 
महासचिव श्री एवेनोल, मुसोलिनी से क्षमा मांगने स्वयं रोम गये । तत्पश्चात्‌ 
ब्रिटेन और फ्रान्स के प्रयास से एवीसीनिया राष्ट्रसंघ से निकाल दिया गया ॥ 
नवम्बर १६३८ तक ब्रिटेव और फ्रान्स ने ७ढठली की एबीप्तीनिया विजय को 
स्वीकार कर लिया और राष्ट्रसंघ के मौलिक सिद्धान्तों को तिलान्जलि दे दी । 
अपने दोस्तों की उस उदारता का मुसोलिनी ने केवल १९ महीनों बाद ही बड़ा 
माकूल उत्तर दिया । उसने इन दोतों ही देशों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 
करके बता दिया कि वह उनसे बढ़कर चालाक और अवस रवादी है । 


इस सम्पूर्ण इटली-एवबीसी निया का 








पहली बार युद्ध रोकने के लिए विधान की १६वीं धारा के अनुसार प्रतिबन्ध 
लगाये गये थे, लेकिन इन प्रतिबन्धों का पूरी कड़ाई से पालन कराने के कभी 
प्रवत्त नहीं किये .गये ॥ ब्रिठेत, फ्रान्स श्रादि महाशर्क्रियों की निन्‍दनीय प्रवत्ति 
ने राष्ट्ंध को सफलता के मार्ग पर बढ़ने ही नहीं दिया। राष्ट्रसंघ ने स्वयं 
को बड़े राष्ट्रों के हथ का खिलौना वना लिया । गेकीन हार्डी के कथनानुसार. 
इस घटना से युद्धोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय इतिहास में एकनया मोड़ झारम्भ हुआ । 
इटली की विजय राष्ट्रसंघ पर एक सांघातिक ते था जिसने उसके रहे- 
सहे प्रभाव को भी नष्ट कर दिया । हेलसिलासी केये शब्द अन्ततः सत्य सिद्ध 
हुए कि---“शांति बनाये रखने के कई विभिन्‍न है । एक ढंग तो न्यायपूर्वक 
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अन्तर्राष्ट्रीय ट्राय सम्बन्ध 


शांति की रक्षा करना है और दूसरा किसी भी सल्य पर शांति बनाये रसना 
है। राष्ट्रसंध भ्रपनी श्रात्महत्या कर लेगा यदि वह किसी भी मुल्य पर- 
ग्राकात्ता के चरणों में अ्रपने सदस्य-राज्य की बलि देकर शांति स्थापित 
करेगा । ४ वास्तव में एबीसीविया के मामले में ऐसा ही हुआ । यह एबीसीनिया 
की स्वतंत्रता की नहीं अ्रपितु स्वयं राष्ट्रसंघ की हत्या सिद्ध हुई । ल्‍ 


(७) स्पेन का गृहयुद्ध (१६३६-३६)--मुसोलिती के सांचातिक 
प्रहार से राष्ट्रसंघ के अ्रस्थिपंजर ढीले हो गये थे और भव वह तेजी से पतन 
की ओर जा रहा था । हर छोटे-बड़े. मसले में उसकी प्रमावह्दीनता प्रकट हो 
रही थी । स्पेन के मामले में भी राष्ट्रसंध को मुह की खानी बड़ी । लनसल 
फ्रांको के नेतृत्व में' स्पेव के अ्तिक्रियावादी तत्वों ने उदारवादी गगवंशीय 
सरकार के विरुद्ध विद्रोह करके एक भयंकर गृहयुद्ध का सृत्रपात किया जिसमें 
इटली और जर्मनी ने फ्रांकों की पूरी सहायता की | जब गणतंत्रीय सरहार 
ने अपने को असहाय पायातो उसने राष्ट्रसंघ से सहायता मांगी | लेकिल 
सहायता देने की बात तो दूर रही, इज्धूर्ल प्ड और फ्रांस ने संघ से प्रथह हा 
'अहस्तक्षे प समिति' (एजणाना।शएलाएणा (0076९) की रतापना कर ये 
दोनों पक्षों को शस्त्र और ऋण देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया | इटली और 
जर्मनी ने इस प्रतिबन्ध की पूर्ण उपेक्षा करते हुए घस्प्रास्त्रों में जवरत ऋां की 
को सहायता देना जारी रखा । २ अक्टूबर १६३७ को राष्ट्रमय बे साधारण 
सभा ने आदेश दिया कि स्पेत की भूमि पर जो विदेशी पीज़ें पी है कक 
अविलम्ब हटा ली जाय॑ । इटली और जमंती ते फ्रॉंकों की सहागताये पी टई 
अपनी फौजों को हटाने से साफ इन्कार कर दिया ०0६25 23 5 2 कद 
सका । स्पेन की गणातंत्रीय सरकार के लिये ग्रहम्तक्ष प की यट न बट! 
घातक सिद्ध हुई । ११ मई !ध३े८ की उसने राष्ट्रमंध में बदुरोंव टिया 
श्रहस्तक्षेप वीति का अन्त किया जाये और उसे विदेशों में शस्वास्त्र सरल 
की अनुमत्ति जाय । परिषद में सोवियत रूत बे 
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बन नहीं किया । ब्रिदेत, फ्रांस 5 
विरोध के कारण अहरु जप की नीति को समाप्त करते कई ः 
फ्रांकों दल गहयट में हीन गा हट 

हो सका। परिणाम मे हुआ कि फ्रॉंकों का दल गूहदुद्ध में हाट ता 
से तुरत्त ही उसको मानता हे मिल गई | 


मर 
द्रम्ताद वह 7/: 


राष्ट्रसंघ के प्रमुख पल पर किक 
राष्ट्संघ की एक महान्‌ 7 ता थी क्योंकि उसी वी उता हा हट 
शाली ताकत के कारण 5 के जततंत्री घानन का अल है | 


-शैह४४ या: 5 


वि डे 
5 


(८) यह कर ३ हर 
में गैर चीवा मे 
को लुकावोचिआतरों में कैनी 7 लत किये दिला ही चीट 


हि " वः एल ते पृ दे बच 
मठभेड़ के उपरान्त जावान गट वंश एल 


ष्ट्सघ रै७३े 


'मला करके उसके विभिन्न प्रदेशों को जीतना आरम्भ कर दिया । जापानी 
वदेश मन्त्री हिरोता ने घोषणा की कि विशाल चीनी दीवार के दक्षिण 
| एक नये कड़ी-राज्य की स्थापता की जायगी और जापान की नीति, 
वय॑ को, चीनी तथा साम्यवादी आक्रमण से बचाना है। सितम्बर १६३७ 
चीन ने राष्ट्रघ से अपील की और धारा १६ तथा १७ के अनुसार 
जापान के विरुद्ध आथिक प्रतिबन्ध लगाने की मांग की। चीन का मामला 
एक सुदूरपूर्वी परामशंदात्री समिति को सौंप दिया गया। साधारण समा 
ने चीत की शिकायतें स्वीकार करते हुए निश्चय किया कि संघ के सदस्य- 
राष्ट्रों को ऐसी कोई भी कार्यवाही नहीं करनी चाहिये जिससे चीन की 
स्थिति कमजोर बने । सदस्य राष्ट्रों से चीन की मदद करने की अपील भी को 
गई। १६ सितम्बर १६३८ में हुए राष्ट्रसंघ की साधारण समा के १६वें 
अधिवेशन में चीन ने जापान के विरुद्ध कार्यवाही करने की पुनः प्रार्थना की 
किन्तु इस बार यह साफ कह दिया गया कि किसी भी कार्यवाही के बारे 
में कोई कदम उठाना सदस्य राष्ट्रों की इच्छा पर है, उन पर कोई निर्णय 
जत्ररदस्ती नहीं लादा जा सकता। २८ सितम्बर, १६३८ को परिषद्‌ ने 
यह निरणुंय दे दिया कि जापान के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध नहीं लगाये जा 
सकते। इस पर चीन के प्रतिनिधि ने कठोर विन्तु सच्चे शब्दों में संघ की 
आलोचना करते हुए कहा कि राष्ट्रसंघ “मिश्र की ममी की तरह सम्पूर्ण 
भोग-ऐश्वर्य के साधनों से प्तम्पन्न होता हुआ मी निर्जीव हो चुका है |”! 


चीन को राष्ट्रसंघ से कोई सहायता न मिलते देख साम्राज्यवादी 
जापान आगे बढ़ता गया । सन्‌ १६४१ के अन्त में चीनी युद्ध द्वितीय विश्व 
युद्ध में परिवर्तित हो गया। इस तरह चीन की जापानी हमले से रक्षा न 


कर सकने के कारण राष्ट्रसंघ की असफलता की कहानी में एक श्रौर अध्याय 
जुड गया । 


(६) रूसी-फिनिश-युद्ध (१६३९-४० ):--छसी-फिनिश' युद्ध ने 
राष्ट्रसंघ की अन्त्येष्टि क्रिया कर दी। ३० नवम्बर १६३६ को सोवियल 
रूस ने फिनल॑ ण्ड पर आक्रमण क्रिया। फितल॑ण्ड ने राष्ट्रसंघ को धारा 
११ और १५ के भ्रन्तगंत अपील करते हुए राष्ट्रसंघ से प्रार्थना की कि 
साम्पवादी आक्रमण से उसकी रक्षा की जाय और श्राक्रमणकारी के विरुद्ध 
भविलम्व कठोर कार्यवाही--दो-/ इस बार राष्ट्रसंघ ने बड़ी तत्परता से 
कार्य करते हुए घोषणा की कि सोवियत रूस ने राष्ट्रसंघ के संविदा का 


>--+----. 
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उ्ल्ल |] कै हे ढ ल्‍् 
ल्लघन किया है, अतः वह संघ का सदस्य बने रहने का अधिकारी नहों 


है। यद्यपि रूस को राष्ट्रसंध से निष्कासित कर दिया गया िन्‍्त फिनलोंपर 
को इससे कोई लाभ नहीं पहुंचा और हुसी आकर बारी रहा । हां इतना 
अपश्य हुआ कि फितल॑ प्ड की शोचनीय दशा देखते हुए राष्ट्रसंध के रूछ 


गे 5, में 3 ) 
सदस्यों ने उसे नैतिक और वस्तृहूप में अल्य सहावता दी । बह अपयोल 


सहायता निष्प्रमाव सिद्ध हुई और १२ मार्च १९४० को फिल्लौप्ड ने झूथी 
फौजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया । 


यह उल्लेखनीय है कि जापान, इटली और जर्मनी को राम 
के विधान की घोर अवहेलता करने पर भी संघ मे निष्कासित नहीं लिया 
गया था। सोवियत रूस के विरुद्ध इस तरह का प्रस्ताव केवन समीप 
पास हो सका क्योंकि इस समय राष्ट्रसंघ के अधिकांश मदस्य मासया: 
के घोर विरोधी थे और उसे फासिज्म से मी अधिक मगर समझी थे । 
किन्तु यदि सच पूछा जाय तो शूमेन के शब्दों में १९३६ सह रूम है एफ. 
भात्र ऐसी महाशक्ति थी जिसने राष्ट्रसंध के नियमों का बातन कर /४ 
उसे सामूहिक सुरक्षा के लिये प्रभावशाली साथन बनाने का प्रय हियः । 
जो भी हो, फिनल॑ ण्ड के मामले में संघ द्वारा दिसाई गई सहयसता रा ट्रंप 
के दीए-निर्वाण की बुकभने से पहले की अन्तिम चमवा थी जो किगाहिक 
की प्राणरक्षा में असफल रही ।.. 

राष्ट्रसंध को मुर्दा बनाने का प्रभावशाली प्रन्‍ान रहथ थे? 
हुआ था और अस्त में राष्ट्रसंध को दफताने तो काम _ह४६ हे हिए 
गया । ८ अप्रेल को राष्ट्रसंध का अन्तिम प्रशिवेगन भेजा में छूटे छा 
औ्रौर १६ प्रप्नेल को साधारण सभा में एक प्रस्ताव खीडार वर राणरए। 
का विधटन कर दिया । प्रस्ताव में कहा गया:-- 


के अधिवेशन वे बला मे 7 


आज से, वर्तमाव साधारण सना के 
संघ- का अस्तित्व समाप्त हो जायगा, लिवाय अपने मामी हा सह 5४ 


कक र्ते कै । 7 


कह 


राष्ट्रसंध को प्रसफलता के कारएस 


राष्ट्रसंघ को स्थापना विख-इनिहाम का एक हयय माह की पा 


हुगजा 4 पक न्‍कक, कप ््ः बन >> अड्ाविकी 
मा नवाज प्रीशदरलर डी आार>2 
सह विदा, *. ; न 


ट् 


को समाप्त कर शान्ति स्थापना के लिये $ | 
में एक अभूतपूर्व प्रयास था। यहें पह तवम कोल 
जगत में 'विधि-शासन' (हिएॉ८ ० 88७) वी स्वाए 
की जाती थी। यह कहा गय 
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हक; न अल इात ॥लणण 
हुई हज हश्रप्ा प्र 7 
ट हैः 
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3 ५ 


हल हा 


था किसका उरश शो हल 


े हरना >> अ्रंसार झा श्ट्ानग्प 3] अडप 
| प्र हा हे + हल 
की युद्ध की वर्डत से की या 
कार ऐुपी घानि की स्वाउत 


क्षित स्थान बनाता हैं” और 


राष्ट्रसंघ १७५ 


न्याय पर आश्रित हो” किन्तु यह मानवता का दुर्भाग्य था क्रि राष्ट्रसंघ 
अपने उद्योप्त आदर्शों, महत्वाकांक्षी स्वप्नों श्रौर गौरवपूर्ण उह्दं श्यों की प्राप्ति 
में सफल नहीं हो सका। वह मानव जाति को युद्ध की विभी षिका से नहीं 
बचा सका, विश्व को न्‍्यायोचित शान्ति और घुरक्षित प्रजातच्त्र देने में 
असफल रहा। अपने गम्भीर प्रयत्नों के बावजूद मी यह संस्था निःशस्त्रीकरण 
के अपने स्वव्व साकार न कर सकी, प्रत्युत्‌ शस्त्रीकरण की दौड़ और भी 
तोब्र हो .गई। राष्ट्रसंध केवल कुछ छोटे विवादों का समावान करने में 
अवश्य सफल हुआ किन्तु बडे और महत्वपूर्ण विवादों का समाधान करने 
में पूरी तरह असमर्य रहा। राष्ट्रसंध की इस अक्षफलता के कारण एक से 
अधिक थे जिन्हें जानना आ्रावश्यक होगा। 


(१) संवधानिक निर्बलताः--राष्ट्रसंध को असफलता का एक 
प्रमुख कारण डसकी संवैधानिक. निवेलता थी। विधान का प्रथम सबसे 
बडा दोष यह था कि इसके पास अपने निर्णंयों का पालन कराने के लिये 
कोई श्रन्तर्राष्ट्रीय पुलिस अथवा सेना नहीं थी । इस अवस्था में अपने निर्णयों 
को कार्यान्व्रित करने के लिये संघ के पास एक मात्र मागे यही था कि वह 
अपने संदस्य-राज्यों से प्रार्थतवा करे। सदस्य राज्यों के लिये यह अनिवाये 
नहीं था कि वे संघ की प्रार्थना को मानें ही। दूसरे शब्दों में संघ उन्हें 
बाधित करने की सामर्थ्य नहीं रखता था। संविधान का दूसरा महत्वपूर्ण 
दोष यह था कि ११वीं धारा के अनुसार यह व्यवस्था थी कि किसी भी 
राज्य को अपराधी घोषित करने का निरणोय परिषद्‌ को सर्वेसम्मति से 
लेना चाहिये । राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता का तात्कालिक वातावरण में परिषद्‌ 
की सर्वेश्रम्मति की उपलब्धि स्पष्टतः अत्यन्त कठिन थी, और यदि किसी 
प्रकार ऐसा हो भी «य तो भी कोई राष्ट्र इसकी उपेक्षा कर सकता था । 
तीसरा संवंधानिक दोष राष्ट्रसंघ की जटिल कार्य-पद्धति से सम्बन्धित 
था। संघ की कार्य-पद्धति इतनी पेचीदा थी कि,किसी समस्या पर बहस 
को बहुत लम्बा खींचा जा सकता था श्रथवा स्थगित किया जा सकता था। 
बहस प्राय: इतनी लम्बी खिंच जाती थी कि आक्रामक राष्ट्र के विरुद्ध प्रभाव- 
शाली कार्यवाही का समय ही समाप्त हो जाय | उदाहरणार्थ, जब जापान 
ने मंचुरिया पर आक्रमण क्रिया तब राष्ट्रसंघ द्वारा लिटन आयोग की 
नियुक्ति करने व उसे चीन भेजने में इतनी अधिक देरी कर दी गई कि आयोग 
के वहां पहुंचने से पहले ही जाथान सम्पुर्ण मंचुरिया पर अपना आधिपत्य 
जमा चुका था। चौथा महत्वपूर्ण संबैधानिक दोष यह था कि संघीय संविदा 
ने युद्ध का पूर्ण वर्जन नहीं किया था अपितु श्राक्ममक और रक्षात्मक युद्ध 
में अच्तर प्रगट करते हुए रक्षात्मक युद्ध को वैध माना । इस तरह युद्ध को 


५१७ ६ अन्तर्राप्टी 
अन्तराष्ट्राय पसम्द्नन्ध 
पा परिस्थिति में बुरा नहीं बताया गया था बल्कि कुछ परिस्थितियों 
के की श्रवहेलना करने को कहा था, अर्थात्‌ यदि ये परिस्थितियां न॑ 
हे तो युद्ध किया जा सकता था। जीन रे (3०७४ ४५) ने स्पष्ट लिखा 
हैं कि इससे समझौते (20एथथा॥+) के निर्माताम्रों की कायरता भलकती 
है भ्ौर इस कायरता ने विश्चित रूप से संघ को वड़ी असमंज्जस्यपूर्रा 
स्थिति में डाल दिया था, क्योंकि इससे विरोधी विचार पर जोरदार भत्पों 
में प्रभाव नहीं डाला गया था, अतः: समझा यही गया कि युद्ध अन्तर्राष्ट्रीय 
झंगड़ों को युलकाने का एक साधारण तरीका है । युद्ध न करने कौ सीमायों 
केवल अ्रपवादरूप थीं, नियम तो युद्ध को अपनाने का था ।7* 


(२) संयुक्त राज्य श्रमेरिका का असहयोग--राष्ट्रसंध के लिये मा 
बड़े दुर्भाग्य की बात हुई कि उसके सबसे बड़े समर्थक संयुक्त राज्य अमेरिया 
ते ही उसमें सम्मिलित होता स्वीकार नहीं किया। राष्ट्रमंघ को स्वाधना 
अमेरिकन राष्ट्रपति विलसत के श्रथक श्रयाम्रों के फलस्वरूप हुई थी कर 
अमेरिकन सीनेट ने संघ के सदस्यता-प्रस्ताव को अस्वीकृत वर शा और 
इस तरह संघ अपने प्रवल समर्थक के सहयोग से वचित हो गया। गयी 
हार्डी के शब्दों में “एक बालक यूरोप के दरवाजे पर अना्थोंवी भाति शा 
दिया गया जिसके चेहरेन्‍्मोहरे पर उसकी अमेरिवत पेंतकता रपट रे 
प्रिलक्षित हो रही थी।/? अमेरिका की पथकता ने संघ वी जीवहर 
पर प्रत्यक्ष भर परोक्ष दोनों ही रुप में बुरा प्मात दाह तण माप 
का संविधान अमेरिका पर लागू नहीं हो सकता था, मा सपर बि किला 
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आ्राक्रामक राज्य के विरुद्ध कोई आधिक प्रतिबंध लगाता तो वह राज्य अपनी 
यावश्यकता की चीजों का आयात अमेरिका से कर सकता था। दूसरे, 
यमेरिका की प्रथक्रता के कारण राष्ट्रसंघ पर आ्रादर्शवाद का प्रभाव मुरका 
गया और संकीण एवं संकुचित राष्ट्रवाद पनपता गया। पेरिस के णांति- 
सम्मेलन में अमेरिकन राष्ट्रपति विल्पन ने फ्रांस और ब्रिटेन की संकीर्णा, 
राष्ट्रवादी स्वार्थ-साधथक नीतियों का घोर विरोध किया था। अब वह 

विल्सन संघ में अनुपस्थित था, इसलिये पार्थक्यवादियों को अपनी नीति 
कार्यान्वित करने का पूरा मौका मिला जिसका विश्व-राजनीति पर बुरा 
प्रभाव पड़ा । तीसरे, अमेरिका द्वारा संघ का सदस्य न बनने से “अतृप्त- 
राज्यों' के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत हो गया और वे ग्रमेरिका का श्रनुसरण 
करंते हुए राष्ट्रसंघ को छोड़ने लगे । चौथे, अ्रमेरिदा के संघ में न होने से 
जहां एक ओर संघ की अपने सदस्यों को श्राक्रमणों से सुरक्षित करने की 
क्षमता कम हो गई, वहां दूसरी ओर संघ के समान एक विश्वन्यापी संगठन 
के कार्य-क्षेत्र से नई दुनिया का एक विशाल प्रदेश निकल गया । इससे संघ 
की सा्वभौमिकता को गम्भीर आघात पहुंचा | यदि अमेरिका संघ का सदस्य 
होता तो जापान का मंचूरिया पर तथा इटली का एवीसीनिया पर आक्रमण 
अधिक सफलता के साथ रोका जा सक्रता था। अमेरिका के संघ-परित्याग 
का पांचवां परिणाम बड़ा भयंकर सिद्ध हुझ्ना । इससे फ्रांस की सुरक्षा के लिये 
दी गई एंग्लो-अमेरिकन गारन्टी व्यर्थ हो गई। इस गारन्टी भ्रथवा आश्वासन 
के आधार पर ही फ्रांस ने पेरिस के शान्ति-सम्मेलन 'में राइन के पश्चिमी तट 
पर जन प्रभुत्व से स्वथा स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग छोड़ी थी ॥ अमेरिका 
के संघ में शामिल न होने से फ्रांस श्रपनी सुरक्षा के लिये बहुत चिंतित हो 
गया और सुरक्षा की खोज में पड़ कर वह यूरोप में गुटबदियों का जाल विद्धाने' 
लगा । फ्रांस ने जमेनी के विरुद्ध जिस उत्त जनात्मक नीति का अनुप्तरण किया, 
उससे न केवल संघ के उद्देश्यों बल्कि विश्व-शांति को भी ग्रम्मीर आघात 
पहुंचा । 


(३) सार्वभौमिकता का अभाव या स्वरूप सम्बन्धी कमजोरी-- 
राष्ट्रमंघ की एक बड़ी कमजोरी यह थी कि इसमें शक्तियों का जो बंटवारा 
किया गग्र। था वह विश्व में शक्तियों के वंटवारे से भिन्न था । संघ में यू रोप के 
देशों का प्रभाव अधिक था जबकि विश्व के अन्य भागों के शक्तिशाली देशों 
को प्रतिनिधित्व नहीं मिला | विश्व राजतीति में उन दिनों अयूरोपीय देशों 
का प्रभाव महंत्वपूर्ण होता जा रहा था जिसकी अवहेलना करने के बाद कोई 
भी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था सफलतापूर्वक काये नहीं कर सकती थी । संघ में जिन 
देशों का प्रभुत्व था, वे ये-फ्रांस और ब्रिटेन, जो कि यूरोवर महाद्वीप में स्थित 


्जेप 
लन्तर। घ्ट्रीय गाय सम्रन्त 


हैं । संयुक्त राज्य ; भ्रमेरिका प्रारम्म में ही संघ में नहीं मिला था | रू 


| जे डर 
जम घ में सम्मिलित धोग्य नहीं पृञ्ञार 
ज॑मती को संघ में स करने योग्य, नहीं समक्का गया था । जमंदी १६२६ 


के संघ में मिला. लेकित. १६३३ में वापिस अवग हो गया। रूस हो १६३४ 
हक संघ का सदस्य बनाया गया और १६३६ में संघ से निकाल दिया गया । 
तजील, कोस्टारिका, इटली और अन्य प्रनेक छोटे-मोटे राष्ट्र एक-एक करके 
संघ को. छोड़ गये ।. , इस तरह संघ के अल्यकालिक़ जीवन में ऐसा कोई भ 
अवसर नहीं आया जब संघ ते सम्पूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व किया हो पपश 
विश्व की संभी महाशक्तियां सदस्य राज्यों के रूप में इसमें एक साथ बंढो हों । 
राष्ट्रसंघ जैसी अन्तर्राष्ट्रीय स'स्था के लिये सर्वेव्यापकता की यह कमी उन हो 
असफलता की बीज थी। मोगेंन्यो (0॥०४४८०/॥४०) महोदय का विचार है 
कि एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्या जो कि विश्व में शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रगता 
चाहती हो, केवल इसे प्रर्थ में ही सर्वव्यापी न हो कि सभी देश उसके राइम्ध 
हों, किन्तु यह इसे श्र में भी सर्वव्यापी होनी चाहिये कि जो देश गिरर की 
शांति को भंग कर सकते हैं वे भी इसके प्रभावनद्षेत्र में हों।' गत गमेगा 
कुछ विशेष राष्ट्रों का गुट ववा रहा और उस्त पर भ्रायः ये आरोप सगसे जः 
रहे कि वह “विजेताओं का संघ (,८४20० ० ४४८०५] है, "गयाह राणा 
का संगठन” है अथवा “रूस के विरुद्ध पश्चिम का पड़यंत्र ! है। इसमें रा' 
संदेह नहीं कि जसंती, जापान श्रौर इटली के अलग हो जाने के वाद राटुण: 
क्रेवल उन विशेष शक्तियों का ग्रुट बन गया जो "ययापूर्व स्थिति” (53४० 


0४०) बताये रखना चाहते थे।. 
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(४) वर्साय संधि कौ उत्पत्ति--राष्ट्रसंघ के लिये यह घटना लिफरह 


ब्जचत श़्श्रा 7 । 


एक अभिशाप सिद्ध हुई कि वर्साय की संधि हारा इसदा उस्म है: 


वर्साय की संधि की प्रथम २६ धारायें राष्ट्रसंघ का विधान थी दे आफ 3 
का अभिन्न प्रंग बन गया। नामंत वेस्टघव (पाए ए:: 


यह वर्साय संधि (काट 

छल्लाएां०)) के शब्दों में “राष्ट्रसंघ एक कुल्यात माता वा दृष्रतििद्ट ६ 
ख्रथवा “बदनाम माँ की सम्मानित बेदी” थी । युद्ध में पराहित हाट दैह £7 
में डा संरक्षक मल? 


राष्ट्संघ को शान्ति-संधियों द्वारा थोपी गई व्यवस्थाओों 
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'राष्ट्ररंघ १७६ 


थे। वे इसे “विजेता राष्ट्रों द्वारा अपनी स्वा्थे-सिद्धि का यंत्र” समभते थे 
यह बात पर्याप्ते अशों में सत्य भी थी। राष्ट्रसंध के प्रमुख संस्थापक राष्ट्रपति 
व्ल्सिन ने यह व्यवस्था की थी कि आवश्यकता पड़ने पर संघ संधियों में 
संशोधन करे, लेकिन हुझ्ना यह कि फ्रांस के नेतृत्व में एक गुट विशेष के सभी 
राष्ट्रों ने शान्ति-संधियों में किसी भी संशोधन का तीन विरोध किया । 
परिणाम यह हुआ कि संघ संधियों में कोई संशोधन नहीं कर पाया और 
उसने विश्व के अनेक राष्ट्रों की निगाहों में स्वयं को वर्साय व्यवस्था को 
कायम रखने वगला संगठन सिद्ध कर दिया । 


(५) एक .ूर्व-कालिक शिशु--राष्ट्रसंघ की विफलता का एक कारण 
यह बताया जाता है कि इसकी स्थापना ऐसे समय ही हो गई थी जबकि संसार 
में भ्रन्तर्राष्ट्रीय. हण्टिकोण -.उचित विकास की अवस्था में नहीं पनप थाया था ॥ 
पेरिस-शास्ति-सम्मेलन में एकत्रित राप्ट्रों ने राष्ट्रसंघ का विचार स्वेच्छा से 
नहीं वल्कि राष्ट्रपति- विस्सन के कारण अपनाया था । 


(६) संविदा अथवा संघ के सिद्धान्तों के प्रति श्रविश्वास--राष्ट्रसंघ 
के जीवन में कुछ ही उसके ऐसे सदस्य थे जिन्होंने अपने वायदों और संघ के 
संविदा के प्रति श्रपत्ती शपथ में निष्ठा रखी ॥ संघ के संविधान पर हस्ताक्षर 
करते हुए महाशक्तियों ने शांति बताये रखने के लिये अनेक अत्तर्राष्ट्रीय उत्तर- 
दायित्व स्वीकार किये थे और राज्यों की प्रादेशिक अखण्डता बनाये रखने 
तथा आक्रमणकारी राज्यों को रोकने के लिए धारा १०, ११, १५, १६ में 
अनेक वचन दिये थे । ले किन समय आने पर महाशक्तियों द्वारा अपने उत्तर- 
दायित्वों औ्रौर वचनों को भुठला दिया गया। उन्होंने श्रपनी घोषणाओं में 
भले ही शांति की दुहाई दी हो, .प्रर व्यवह,रिक़ रूप से स्थायी शांति की 
स्थापना के लिये क़ोई क्रियात्मक पग उठाने की उन्होंने कोई चेष्टा नहीं की 4 
संविदा का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध श्राथिक वहिष्क़ार की नीति 
नितान्त भ्रप्रभावशाली सिद्ध हुई | इटली-इथोपियन विवाद में इटली के विरुद्ध 
आशधिक बहिष्कार नीति का .कोई परिणाम नहीं निकला | इटली ने अकेल 
होते हुए भी संघ के आदेश की अवहेलना की । एबीसीनिया में इटली का 
आक्रमण रोकने के लिए लगाया गया आशिक प्रतिबन्ध, शूमेन के शअ्रनुसार 
कोरा 'ढोंग था । फ्रान" और -ब्रिटेन के नेताओं ने प्रसस्पर यह गुप्त . समभौता 
कर लिया था कि इंटली को जरमनी के साथ मिलने से सकने का सर्वोत्तम 
उपाय यह है कि मुसोलिनी .के श्रफ़ीका के सांज्ञाज्य निर्माण के प्रयत्तों में 
कोई प्रभावशाली वाधा न डाली जाय । फ्रेन्च प्रधान मन्त्री पियरे लांवाल 
राप्ट्रसंघर के सिद्धान्तों के मूल्य पर भी इटली की मित्रता पाने को उत्सुक था, 
यद्यपि ऊपर से उसका यही कहना था कि “फ्रान्स राष्ट्रसंघ-के संविधान के 


श्प0 
3608 2032५ 


प्रति पूरी निष्ठा रखता हैं ।” ब्रिटेन के विदेश 
में सितम्बर १६३५ में घोषणा की---“ब्रिति 25026 
---“ब्विटिश सरकार राष्ट्संच 
का में सामूहिक प्रयत्नों से बनाये रखने के लिए । 
इससे ए ए कठिवरद्ध है, से 
हे पा हे पहले रे फ्रान्स के साथ यह गुप्त समकौता कर लिया । 
ज नहर को बन्द की । 
हक कक हर करने, सैनिक कार्यवाही करने, समद्री ना 
जैसा कोई भी ऐसा कार्य न करेंगे कि जि ष 
कक हो जाय । जापान ने भी न केवल ली के हस्त: हे नि का 
[ ने राष्ट्रयंध के हवलेय का विःश्का 
हल बल्कि उसने खुले झ्राम संविदा का उल्लंघन किया । ; र ५ ग 
और जम॑ंती ने जब परस्पर अनाक्रमण संधि की तो मंविद पा हँ 
का अविश्वास प्रकढ हो का 
तथा पोल हो गया । इतना ही नहीं बल्कि फिसले एड पर शाहदशा 
हर दा को राष्ट्संघ की सदस्यता से वंचित करने के लिए जवान ने 
है बाधित और अनुचित कार्यवाहियां की जिनसे यह प्रह्ट हो गया हि 
हक राष्ट्संघ के सिद्धान्तों पर चलने को तैयार नहीं है। जा जरारा 
नैतिकता इतनी अधिक गिर गयी तो किसी भी अन्तराष्ट्रीम मय हा तक: 
लता की श्राशा करना भी दुराशा थी। अतः शूमत का यट तिना छा 


ही है-- 


"संघ की सफलता के लिए यह झ्रावश्यक था हि सदस्यन्यारय हे 
इसके सिद्धान्तों के प्रति निष्ठा वुद्धिमत्ता और साहस होता जल इतेसे वे 
सर्वधा अमाव था। अतणव जेनेवा की भले के तेंट पर ! रि हा 
निर्मित उसका भव्य प्रासाद शीघ्र ही उससेग खुहरा समोपिनस्वा ४४ 


गया । 


| हर है री 2 


थ गा 


हि 


है| 


आप 


राधा का 2 77 
सा फह 


( ७ ) संघ के प्र्ति दधिनिन्‍त राज्यों छ विनिनन टडिटिया! 
क+चकफट7यीक्‍व7 जार माप ४ 2078 


विशिन्न राष्ट्रों के सहयोग का एक साधन था। वह पाए 
कार्य कर सकता था जवर्कि उममे सम्मिलित राष्ट्र आये भवन बी भा दधर 
कर फार्य करते और दूसरे देशों को बह विश्वास हो जाती हि गहआा 

ये शादिंया। टाई 


भणकारी प्रवत्तियों का सामहिक रूप से मुंद्रावता किया नाई 
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राष्ट्रसंघ हि श्८र्‌ 


सबकी “अपनी-अपती डफली और अपना-ग्रपना राग” था। अनेक अन्‍न्त- 
राष्ट्रीय विवादों पर यह पाया गया कि इसके सदस्यों ने अपने संकीर्ण राष्ट्रीय 
हित के नाम पर विश्व-शांति, व्यवस्था और न्याय को वलिदान कर दिया । 
इसी कारण ब्रिटेन और फ्रांस नीतियों के बीच भारी मतभेद रहा और जमंती 
की सभी चालों एक के बाद एक सफल होती चली गयीं तथा संघ के हाथों 
को कमजोर बनाती गयीं । फ्रान्स ने राष्ट्रसंघ को सार्वभौम सुरक्षा का संगठन 
न मानकर जर्मनी से सुरक्षा पाने का माध्यम समक्का, जर्मगी को दवाये रखने 
के लिये उसे एक यूरोपियन संघ मात्र माना। ब्रिटेत का उहंश्य भी बड़ा 
संकीर्ण और संकुचित रहा । अपने व्यापारिक स्वार्थों के कारण वह जर्मनी 
के प्रति मृदु और उदार तीति अपनाता रहा । ब्रिटेन एक ऐसे विश्व-व्यापी 
साम्राज्य का स्वामी था जिसमें सूर्य कभी श्रस्त नहीं होता था। अपने इस 
साम्राज्य की रक्षा करने के उद्दे श्य से वह सदेव यह चाहता रहा कि राष्ट्रसंघ 
कभी कोई ऐसा कार्य न कर बैठे कि जिससे उसके साम्राज्य को खतरा उत्पन्न 
हो जाय । इस समय उसके साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा सोवियत 
साम्यवाद का था। अतः राष्ट्रसंध को अपनी विदेश-तीति और कूटनीति 
सफल बनाने का रंगमंच समभते हुए उसने राष्ट्रसंघ की सफलता की नहीं 
'बल्कि साम्बाद को कुचलने की चिन्ता की । मंचूरिया पर जापान के आक्रमण 
'को उसने इसी उह्द श्य से माफ किया और इस बात का राष्ट्रसंघ पर सांघा- 
तिक प्रभाव पड़ा । अपने साम्राज्य को सुरक्षित देखने के लिए ही ब्रिटेन का 
यह भी प्रयत्न रहा कि राष्ट्रसंघ यूरोपीय विवादों का ही निर्णय न करे बल्कि 

अस्तर्राष्ट्रीय विवादों के निरशुंय, आशिक पुनरुत्थान और सामाजिक सहयोग 
के लिए एक विश्वव्यापी संगठन का- रूप धारण करे। 


जर्मती को संघ के कार्यों और सिद्धांतों में कमी कोई ग्रास्था या' 
सहानुभूति नहीं रही । सन्‌ १६२६ में संघ की सदस्प्रता ग्रहण करने के समय 
से ही उसने वर्धाय की संधि द्वारा स्थापित 'यथास्थिति' ($६४0५-(९५०) को 
आत्मनिर्णंय के अधिकार की दुहाई देकर परिवरतित करने के प्रयास आरम्भ 
कर दिये | सोवियत रूस के विकास एवं खतरों से डरकर तथा अपने आपको 
स|म्पवाद का विरोधी बताकर जमेंनी ने पश्चिमी शक्तियों की सदभावना व 
समर्थन प्राप्त करने का सफल प्रयास किया । १६३३ में हिदलर के उत्कर्ष 
के बाद जमनी ने संघ में वने रहना वांछतीय नहीं समका । हिटलर की दृष्टि 
में राष्ट्तंघ आंखों का वह कांदा था जो सम्पूर्ण विश्व पर जर्मन प्रभ्त्व 
स्थापित करने में सहयोगी नहीं हो सकता था । इटली ने भी कुछ इसी प्रकार 
की नीति का अनुसरण किया ॥ प्रारम्म में इसने जमंत्री की उक्साया ताकि 
वह फ्रांस और उसके पूर्वी मित्रों को कृमजोर कर सके । बाद में इसने जमंवी 


2 अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


ति पूरी निष्ठा रखता हैं ।” ब्रिटेन के विदेश मन्त्री सेमुअल होर ने जेनेवां 
' सितम्बर १६३४ में घोषणा की--“ब्रिटिश सरकार राष्ट्रसंघ के संविधान 
गे पूर्णरूप में सामूहिक प्रयत्तों से बनाये रखने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन 
ससे एक दिन पहले ही फ्रान्स केःसाथ यह गुप्त समझौता कर लिया गया 
प कि वे स्वेज नहर को बन्द करने, सैनिक कार्यवाही करने, समुद्री नाका- 
नदी करने आदि जैसा कोई भी ऐसा कार्य न करेंगे कि जिससे मुसोलिती 
7राज हो जाय । जापान ने भी न केवल राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप का तिरस्कार 
कया बल्कि उसने खुले ग्राम संविदा का उल्लंघन किया । १९३६ में रूस 
पैर जर्मनी ने जब परस्पर अनाक्रमण संधि की तो संविदा के प्रति जापान 
॥ अविश्वास प्रकट हो गया ॥ इतता ही नहीं बल्कि फिनल॑ ण्ड पर आक्राण 
था पोल ण्ड को राष्ट्रसंघ की सदस्यता से वंचित करने के लिए जापान ने 
नेक बाधित और अनुचित कार्यवाहियां की जिनसे यह प्रकट हो गया कि 
पपान राष्ट्रसंघ के सिद्धान्तों पर चलने को तैयार नहीं है जंब अन्तर्राष्ट्रीय 
तिकता इतनी अधिक ग्रिर गयी तो किसी भी अच्तर्राष्ट्रीय संस्था की सफ- 
ता की आशा करना भी दुराशा थी | अतः शूमैन का यह लिखना ठीक 


। है-- ५ 


"संघ की सफलता के लिए यह आवश्यक था कि सदस्य-राज्यों में 
पके सिद्धान्तों के प्रति निष्ठा, बुद्धिमत्ता और साहस होता किन्तु इनमें इसका 
चेथा अभाव था। अतएव जेनेवा की भील के तट पर एरियाना पाक में 
प्रसित उसका भव्य प्रासाद शीघ्र ही उसका सुन्दर समाधि-स्थल वन 
या ।77 


(७) संघ के प्रति विभिन्‍न राज्यों के विभिन्‍न दृष्टिकोश--संघ 
भिन्न राष्ट्रों के सहयोग का एक साधन था। वह प्रभावशाली रूप से तभी 
गये कर सकता था जबकि उप्रमें सम्मिलित राष्ट्र अपने भेद-भावों को भूल- 
'र कार्य करते और दूसरे देशों को यह विश्वास हो जाता कि उनकी आाक्र- 
णकारी प्रवृत्तियों का सामूहिक रूप से मुकावला किया जायेगा । किन्तु 
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राष्ट्रसंघ रैषरे 


सबकी “अपनी-अपनी डफली और अपना-अपना राग” था। अनेक अन्त- 
राष्ट्रीय विवादों पर यह पाया गया कि इसके सदस्यों ने अपने संकीर्ण राष्ट्रीय 
हित के नाम पर विश्व-शांति, व्यवस्था और न्याय को वलिदान कर दिया । 
इसी कारण ब्रिटेन और फ्रांस नीतियों के बीच भारी मतभेद रहा और जमंती 
की सभी चालों एक के बाद एक सफल होती चली गयीं तथा संघ के हाथों 
को क्रमजोर बनाती गयीं । फ्रान्स ने राष्ट्रसंध को सार्वेभौम सुरक्षा का संगठन 
न मानकर जर्मनी से सुरक्षा पाने का माध्यम समक्ा, जर्मरी को दवाये रखने 
के लिये उसे एक यूरोपियन संघ मात्र माना। ब्रिटेन का उद्देश्य भी बड़ा 
संकीर्णा और संकुचित रहा । अपने व्यापारिक स्वार्थो' के कारण वह जरमेनी 
के प्रति मृदु और उदार नीति अपनाता रहा । ब्रिठेव एक ऐसे विश्व-व्यापी 
साम्राज्य का स्वामी था जिसमें सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। अपने इस 
साम्राज्य की रक्षा करने के उद्द श्य से वह सर्देव यह चाहता रहा कि राष्ट्रसंघ 
कभी कोई ऐसा कार्य न कर बेठे कि जिससे उसके साम्राज्य को खतरा उत्पन्न 
हो जाय । इस समय उसके साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा सोवियत 
साम्यवाद का था। अंतः राष्ट्रसंध को श्रपनी बविदेश-तीति और कूटनीति 
सफल बनाने का रंगमंच समभते हुए उसने राष्ट्रसेंघ की सफलता की नहीं 
'बल्कि साम्वाद को कुचलने की चिन्ता की । मंचूरिया पर जापान के आक्रमण 
को उसने इसी उहूँ श्य से माफ किया और इस बात का राष्ट्रसंघ पर सांघा- 
तिक प्रभाव पड़ा । अपने साम्राज्य को सुरक्षित देखने के लिए ही ब्रिटेत का 
यह भी प्रग्नत्त रहा कि राष्ट्रसंघ यूरोपीय विवादों का ही निर्णय न करे वल्कि 
अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के निर्णय, आथिक पुनरुत्थान और सामाजिक सहयोग 
के लिए एक विश्वव्यापी संगठन का रूप धारण करे। 


जमेती को संघ के कार्यों और सिद्धांतों में कभी कोई प्रास्था या 
सहानुभूति नहीं रही । सन्‌ १६२६ में संघ की सदस्थता ग्रहरा करते के समय 
से ही उसने वर्ताय की संधि द्वारा स्थापित 'यथास्थिति' (9875-(१४०) को 
आत्मनिरणंय के अधिकार की दुह्ई देकर परिवर्तित करने के प्रयास आरम्भ 
कर दिये । सोवियत रूप के विकास एवं खतरों से डरकर तथा अपने प्लापको 
$ साम्पवाद का विरोधी बताकर जममनी ने पश्चिमी शक्तियों की सदृभावना व 
समर्थन प्राप्त करने का सफल प्रयास किया । १६१३३ में हिटलर के उत्कर्ष 
के बाद जर्मती ने संघ में बने रहना वांछनीय नहीं समझा । /हिटलर की दृष्टि 
में राष्ट्रसंघ आंखों का वह कांदा था जो सम्पूर्ण विश्व॑ पर जर्मन प्रभ्त्व 
स्थापित करने में सहयोगी नहीं हो सकता: था । इटली ने भी कुछ इसी प्रकार 
की नीति का अनुसरण किया । प्रारम्म में इसने जमंनी क्री उकसाया ताकि 
वह फ्रांस और उसके पूर्वी मित्रों को कृमजोर कर सके ॥! में इससे जर्मनी 
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से वही काम लिया जो कि जरनी रूस से ले रहा थां। सोवियत रूस इस 
स्थिति से प्रारम्भ में तो श्रलग ही रहा | उसने विश्व-राजनीति में उतरनां 
भी चाहा किन्तु यहां उसका कोई स्वागत-कर्त्ता न था | सोवियत नेताओं की 
दृष्टि में राष्ट्रसंघ “पिछली दशाब्दी की संबसे निलंज्ज और चोरों की बनाई 
हुई वर्साय की संधि की उपज” ही बना रहा और पश्चिमी देश भी उसका 
पुरी तरह से विरोध करते रहे । हिटलर के उदय से मयभीत होकर १६९३४ 
रें वह राष्ट्रसंघ का सदस्य बन गया किन्तु तब भी पश्चिमी राष्ट्रों ने उस पर 
वेश्वास नहीं किया, क्योंकि १६१६ में ही रूसी नेता यह कह चुके थे कि 
'राष्ट्रसंघ जनक्रांति को दबाने के लिये बुजु झ्रां वर्ग का अपवित्र संघ है।” 
न्‍्त में १९३६ में फिनलड पर आक्रमण करने पर रूस को संघ से बहिष्कृत 
गरेना पड़ा । जब हिटलर ने रूस और पश्चिमी शक्तियों पर एंक साथ आक्र- 
पण कर दिया तो परिस्थितिवश उनको मेल करना पड़ा, यद्यपि दोनों पक्षों 
फ मन में शंका, संदेह और अविश्वास बना रहा । 


युद्धोत्तर की गयी शांति-संधियों ने जापान को नीचा दिखाया था और 
(सकी प्रतिक्रिया स्वरूप वह चाहता था कि सुदूर पूबे में वह एक महान शक्ति 
'त जाय । संयुक्त राज़्य अमेरिका प्रारम्भ से ही राष्ट्रसंघ का विरोधी था, 
उसे अमेरिकन गोलाद्ध में संघ के प्रभाव का तनिक भी विस्तार सहद्य नहीं 
रा । जहां तक अन्य छोटे राज्यों का सम्बन्ध -है उनका पार्ट भी निदनीय 
'हा। वे बड़े राष्ट्रों का ही अनुसरण करते रहे । इसके अतिरिक्त उनके पास 
'सरा विकल्‍प भी नहीं था ॥? 


इस प्रकार स्पष्ट है कि संघ के सम्बन्ध में सभी बड़ी शक्तियों के विभिन्न 
'ष्टिकोण बने रहे और जहां कहीं उनके हितों का संघ के सिद्धांतों से विरोध 
आ, वे संघ के सिद्धांतों को तिलांजलि देते रहे। संघ का आधार केवल 
ःछ अयूत सिद्धांत थे जैसे “न्याय, व्यवस्था एवं शांति-स्थापना।” हर बड़ी 
क्ति,इन अमू्त सिद्धान्तों की अपनी मत्तमानी व्याख्या करके अपने प्रत्येक 
गये .को न्‍्यायोचित सिद्ध करने का प्रयत्न करती रही.। इस सवका परिणाम 
हु हुआ कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में. एक प्रकार की अराजकता व्याप्त हो गई । 
न अमृत सिद्धान्तों ते देशों को. न्याय के किसी सामान्य माप-दण्ड तथा किसी 
पमान्य कार्य के लिये निदे-श भी नहीं दिया इसलिए, मागेन्‍्यो -(४धा- 
७70४४ ) महोदय का विचार है कि राष्ट्रसंघ अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था एवं 
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शांति की स्थापता करने में अस्मथे रहा क्योंकि संप्रभु राष्ट्र अपनी नैतिकता 
एवं नीतियों को राष्ट्रसंघ के नेतिक एवं राजनीतिक लक्ष्यों के ऊपर कायम 
रख सकते थे ।? हक 

(८) श्राथिक संकट--१६३० के आर्थिक संकट ने भी राष्ट्रसंघ को 
अत्यधिक क्षति पहुचाई। इसके फलस्वरूप लगभग सभी देशों में आथिक 
राष्ट्रवाद की शक्तियां प्रबल हो उठीं । इसने जर्मरी के नाजीवाद और जापान 
के सैनिकवाद को विकसित किया तथा सामाजिक व्यवस्था को भअव्यवस्थित 
कर दिया । अस्तर्राष्ट्रीय अशांति पैदा हो गई, श्रन्तर्राष्ट्रीय ग्राथिक व्यवस्था 
की नींव ढृह गई ।. शस्त्रों की होड़ लग गई, सामूहिक सुरक्षा आहत हो गई व 
आतक्रमणों की संख्या में वृद्धि हुई । आथिक संकट के फलस्वरूप रूस के प्रति 
पाश्चात्य शक्तियों की संख्याओं में वृद्धि होने लगी। साम्बवाद विरोधी 
विचार विकसित हुए और फ्रांस, ब्रिटेन व अमेरिका, रूस के हर विरोधी को 
अपना मित्र समभने लगे। इस भांति तुष्टिकरण की नीति को बल मिला 
और हस्तक्षेप की नीति ने झाक्रमणों को सहारा दिया । अब सामूहिक सुरक्षा 
और आक्रमण के सामूहिक प्रतिरोध के उन अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धांतों की उपेक्षा 
होने लगी जो राष्ट्रसंध रूपी भवत की आधार-शिला थे । 


(६) भश्रधिताप्रक्वाद का विकास-राष्ट्रसंध की स्थापना इस विश्वास 
पर की गई थी कि इसके सभी सदस्य शांति, स्वतन्त्रता और लोकतन्‍न्त्रवाद 
के प्र मी होंगे । लेकिन यूरोप ने राष्ट्रसंध को जबरदस्त धोखा दिया । १६१२ 
में इटली तथा १६३० के वाद जमेती, स्पेन, पुर्तगाल और अनेक यूरोपीय 
देशों में अधिनायकवादी सरकारें सत्तारूढ़ हो गई । हिटलर और मुप्तोलिनी 
जैसे शासक, “लहू और लोहे की,”-तलवार की तथा पाशविक बल की शक्ति 
में भरोसा रखते थे । उन्होंन राष्ट्रसंघ को पंग्रु बना दिया | शांतिपूर्ण सह- 
अस्तित्व पर पूणं अतास्था रखने वाले अ्रधितायकंवादी राष्ट्र हट कीमत पर 
अपने उद्देश्य की प्राप्ति पर तुले रहते थे, “भले ही यह कार्य जेनेवा (राष्ट्र- 
संघ) की सहायता से हो, उत्की सहायता के बिता हो या उत्षका विरोध करके 
हो” (शा 0०06ए१, शांव्रए्य (एशा०ए३ ० 4ह9ं॥5 (3७76५8) । इस 
परिस्थिति में राष्ट्रसंघ जैसे संगठनों के सफले होने की आशा दुराशा 
मात्र थी । | ; * 
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(१०) उश्न राष्ट्रीयवा का विचार---जँसा क्रि पूर्ववर्ती वर्णन से 
स्पष्ट है, संघ की विफलता का एक बहुत बड़ा कारण उग्रराष्ट्रीयता का विचार 
था । प्रत्येक राज्य और राष्ट्र अपने को सर्वोच्च प्रभुतासम्पन्न समभते हुये 
अपनी इच्छानुसार कार्य करने में स्वयं को स्वतंत्र माचता था | इस प्रकार 
राष्ट्रसंच “सम्प्रभु राज्यों का संगठन” था । कोई भी राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शांति 
या व्यवस्था के लिये अपनी प्रभुसत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश अथवा 
प्रतिबन्ध लगाने को तैयार न था । संघ के मौलिक धिद्धान्त भले ही नवीन थे 
किन्तु उसके पुराने व नवीन संदस्थ राज्य परम्परागत राष्ट्रीयता के संकीर्ण 
विचारों में उलके हुये थे और अपनी-अपनी सम्प्रभुता प्राप्ति के प्रति सचेत 
थे । राज्यों का यह दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों के प्रति सांघातिक था । 

उपरोक्त विवरण से यही निष्कष॑ निकलता है कि राष्ट्रसंघ के मार्ग 
में बाधायें उत्पन्त करने तथा उसे श्रवतकत बनाने में अनेक राजतीतिक, स्वरूप 
सम्बन्धी और इसके संविधान-विषयक कारणों ने योगदान दिया था। 
डी शक्तियों का इससे बाहर रहना, इसके पास कोई शक्ति का न होना जिससे 
कि यह अपने निखुयों को प्रभावशाली बता सके, इत्तका स्वव्यापी ने होना 
संघ के सदस्यों द्वारा इसके सिद्धांतों की मनमानी व्याख्या करना, इसके 
सदस्यों के बीच भारी मतभेद का होना, संध के भीतर ही हितों की रक्षा के 
लिये ग्रुटबन्दी करना आदि कारणों ने मिलकर राष्ट्रसंघ की कमर तोड़ दी । 
आशिक मन्‍्दी के विश्वव्यापी प्रभाव तया तानाशाही प्रवृत्तियों के विकास ने 
राष्ट्रसंघ को धराशायी बनाया और उम्र राष्ट्रीयता के विचार के प्रसार ने संघ 
को पूरी तरह से प्रभावहीन बना दिया ॥ अन्त में द्वितीप विश्वयुद्ध के शस्त्रों 
की गड़-गड़ाहट में इसकी शेष सांसे भी शांत होगई । 
राष्ट्रसंघ का मल्यांकन 
॥॒ सदस्य राष्ट्रों की निष्ठाहीनता के कारण राष्ट्रसंघ युद्धों के निवारण 
और शांति की स्थापना में सफल नहीं हो सका । शुमन के कथनानुसार 
“संघ और उससे सम्बन्धित संस्थाएं कमी मी मानवीय अ्रातृ-मावना की 
प्रतीक नहीं हो सकीं, जो समस्त देशों में अधिकांश लोगों के प्रेम तथा “भक्ति 
को उत्पन्न. कर सकतीं, जिसके द्वारा उस प्रतिष्ठा एवं अधिकार का विकास 
हो सकता जिसकी एक प्रारम्भिक विश्व सरकार को झावश्यकता थी ।”? किन्तु 
फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि राष्ट्रसघ ने अपने आपको ऐतिहासिक 
महत्व की एंक महान्‌ संस्था प्रमाणितः किया । ग्रर-राजनीतिक कार्यों में 
संघ ने आशातीत - सफलता प्राप्त की और विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
तथा सम्बन्ध के प्रचार में उसे अपूवे सफलता मिली ।* पोटर (?०(९) 
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ने सत्य ही लिखा है कि:---“भुतकाल में भ्रन्य श्रन्तरोष्ट्रीय संगठनों ने जो 
कुछ किया यदि उसे माना जाय तो संघ का कार्य, यहां तक कि सुरक्षा के क्षेत्र 
में भी उच्च स्तर का था 4 वास्‍्तव में बहुत थोड़े उन्‍नत विशेषता चाले श्रौर 
सीमित प्रतिनिधियों को छोड़कर यह श्रन्य सभी श्रन्तर्राष्ट्रीय संस्थाश्रों से 
उच्च था । ४ श्लीचर ने राष्ट्रसंघ का वडा विवेकवान मूल्यांकन करते हुए 
कहा कि “राष्ट्संघ की सफलता या विफलता उस्त कसौटो पर निर्भर है 
जिस पर इसे कसा जाता है । यदि यह उन आदर्शवादियों की हो, जो इस 
संस्था द्वारा युद्धों का पुर्ण निरोध करना चाहते थे तो राष्ट्रसंघ भ्रवश्य 
असफल हुआ है ! यदि यह कसौटो संघ के वास्तविक कार्यों, उसकी 
मर्यादाओं श्रौर मानव जाति पर उसके प्रभाव पर श्राधारित हो तो यह 
मानना पड़े गा कि राजनीतिक क्षेत्र में विफल होने पर भी वह आाथिक, 
सामाजिक और मानवीय क्षेत्रों में बहुत सफल हुआ 7? 


राष्ट्रसंघ ने विश्व में सहयोग और सहअस्तित्व का प्रथम पाठ मान- 
बता को पढ़ाया । इसने एक ऐसी प्रयोगशाला प्रदाव की जहां विभिन्न प्रकार 
के अन्तर्राष्ट्रीय विचारों और कार्यों की परीक्षा की जा सके । जेनेवा के 
एरियाना पार्क में समय-समय पर अच्तर्राष्ट्रीय बठकों द्वारा राष्ट्रसंघ ने 
अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं और विवादों पर प्रकाश डाला, शान्तिपूर्ण तरीकों 


4, ना ग्राढ8४०९७ 099 जाता, 0ग्रष् प्राशयवांणानंं तडवर्नांटर॥05 
480 8९९०07775॥60 7 6 7438, ॥॥6 7,0480९'5 ?श0777408, 
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50०९९६४एं ॥7॥6 500३), ९०णाणाआ०, 800. गैशाशाां।शिं॥व3 605 
पा ॥ (6 00॥06व . .? 

--(2द्वाहड 2, $तास़ंधोश 4 श704॥073] ९४६४०७६, 2, 55, 


श्दद अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


से उन्हें सुलकाने का प्रयत्व किया, विशेषज्ञों की सलाह से अन्तर्राष्ट्रीय 
समभीोतों द्वारा आथिक व सामाजिक समस्याओं. को हल किया, अनेक 
भयानक रोगों के कारणों की जांच करवा के आरोग्य का साधन तिकाला 
और बौद्धिक विकास के लिये मृुल्यवान स्रिफारिशें की । हमारी सभ्यता 
को राष्ट्रसंघ की सबसे बड़ी देन यह मिली कि अत्तर्राष्ट्रीयः कानून को 
समुचित ढंग से नियमबद्ध किया गया। राष्ट्रसंघ के अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्याया- 
लय ने कानूनी विवादों को बड़ी कुशलता से सुलझाया । संघ ने अनेक रूपों 
में पुरातन कूटनीति के तरीकों को बदला। राष्ट्रसव की विफलता भी 
मानव जाति के लिये बड़ी लाभदायद सिद्ध हुई। उसने जो बहुमूल्य अनुभव 
प्रदान किया और विश्व ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के रूप में उस अनुभव का पूरा लाभ 
उठाया । श्री वाल्टर के अनुसार “संयुक्त राष्ट्रसंघ के उहं श्यों, सिद्धान्तों, 
संस्थाओं और ढंगों पर इसकी प्रत्येक बात पर, राष्ट्रसंघ की स्पष्ट छाप 
है । दरअसल में १८ अप्रैल १६४६ को राष्ट्रसंघ का अन्त्येष्टि संस्कार 
नहीं हुआ बल्कि उसने संयुक्त राष्ट्रसंघ के रूप में पुनर्जन्म प्राप्त किया । 


पुन: श्री वाल्टर ने सत्य ही लिखा है कि--+ 

“संघ की स्थापना इस रूप में एक कान्तिकारी पग था कि इसमें 
श्रद्धितीय विस्तार और गति की अग्रगामी, छुलांग निहित थी और इसके 
साथ ही शअन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों की प्रकृति में अंदभत परिवतेत भी थे, जैसें--- 
सेद्धान्तिक परिवर्तेत, सामान्य विश्वासों में परिवर्तत, ढंगों में परिवतेन 
आदि | संघ से पूर्व, सिद्धान्त और शअ्रभ्यास दोनों में यह माना गया था कि 
प्रत्येक राज्य स्वयं अपने कार्यों का पूर्णो और प्रभुसत्तात्मक निर्णायक था, 
किसी उच्च शक्ति के प्रति किसी राज्य-मक्ति का ऋणि न था और अन्य 
राज्यों के द्वारा की गई आलोचना अथवा संशय का विरोध करने का 
अधिकारी था | लेकिन संघ के उदय से इस प्रकार की घारणाये सर्देव 
के लिये विलीन हो गई “४४४८ झ्रव सभी के द्वारा यह विश्वास स्वीकृत 
किया जाता है कि आक्रामक युद्ध मनुष्य मात्र के प्रति पाप है और इसके 
निवारण के लिये संयुक्त होना प्रत्येक राज्य का हित, अधिकार तथा 
कत्त व्य है । 7 
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'राष्ट्रसंघ १८७ 


पुनश्च, श्री वाल्टर के शब्दों में ही-- 

“कार्य करने वाली संस्था के रूप में राष्ट्रसंघ मृतक के रूप में है । 
परन्तु वे आदर्श, जिनको इसने बढ़ावा देने का प्रयत्त किया और वे आशाए 
जिनको इसने उत्पन्न किया, वे ढंग जिनका निर्माण किया और वे साधत 
जिनकी इसने रचना की, सभ्य संसार के राजनीतिक विचारों के महत्वपूर्रा 
भाग बन गए हैं और उनके प्रभाव तब तक जीवित रहेंगे जब तक कि 
मानव-जाति राज्यों और राष्ट्रों के विभाजनों से ऊपर एकता का अनुभव 
करती ॥!१ | 

॥%४४४॥२(९ १5085 
],. श्याम 6 ॥रभगांग्य 928०८४४००० ण॑ 6 [.छ8876 ० 
िा०व5 2॥0 3]80 976700॥ 68 &ां॥08. 
राष्ट्रसंघ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वरणुंत कीजिए तथा इसके उ्दं श्य 
बताइये । 
- 2, फणना। ठह्याए धा6 थांगरा$ 0 तार [62806 ० पििद्वाणा$ बात 
36४९०१७6 06 णह्ृंब्रा5श0 0 व8 गरक्या। ण885, 
राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों का उल्लेख करते हुएं उसकी मुख्य शाखाओ्ों के 
संगठन का वर्णन कीजिए । 
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श्प्द 


80. 


अत्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


राष्ट्रसंघ के विभिन्न अगों के निर्माण एवं संगठन का विवरण दीजिये १ 
इत अ्रभों के महत्वपूर्णा कार्यों को भी स्पष्ट कीजिये ॥ 

एछइएए8४8 पीढ जतगाताए री धाल ट806 एी िल्माणा5$ शांधा 
एरशशि0708 (0 ॥॥6 गद्ातज्वां८. 8ए४श९70, क्रं॥0णां।५ [एफहा। बाप 
॥5 807गरहा॥५8७ एि।000॥5. 

संरक्षण-व्यवस्था, अल्प संख्यकों की समस्या तथा प्रशासनिक कर्तव्यों के 
संदर्भ में राष्ट्रसंघ की कार्य-पद्धति की विवेचना कीजिये । 

ए5055 46 एणाताए ए शिक्रारक्व० 598८7... जैक शश्व8 (९ 
तशह्लंड ण (785 इ8प्रश्शा। 7 

आदेश पद्धति (शासन प्रथा) अथवा संरक्षण व्यवस्था के कार्यों का 
विवरण दीजिये । इस प्रथा में क्या दोष थे ? 


(जंार्शाए लबगां॥6 ऐ6 जछणा( ण 6 4.68806 ता ४05 ]॥ 
[78 एगापंल्य शुजाश8, 300 ४०0 4888 छाए 778 छ8ए (9 
वि ८8७०९ 6000. ० 87९०६८९ व श07 ती590९8 ए९8 
#6 प्रालटह5 0 छांड 90४85 070 0906 0076 770 ००५) ? 
राजनैतिक क्षेत्र में राष्ट्रध के कार्यों की विवेचना कीजिए । क्या आप 
इस मत से सहमत हैं कि राष्ट्रसंघ केवल उन छोटे भंगड़ों को निपटठाने 
में सफल हुआ जिनमें बड़े राष्ट्रों के हित परस्पर नहीं टकराते थे ? 
'णुफ्न6 एल्था$ 0 )924 क्‍0 930 एश8 [6 0९॥00 ०0 ॥॥6 
[८8४06 शाध््राद्छं 97९5806 ध70॑ ध्य09-7 (एड्ल्‍ा0 फिफ्ञाशिंत 
970 52055. 

४१६२४ से १६३० तक की भ्रवधि में राष्ट्रसंघ को सर्वाधिक प्रतिष्ठा 
और अधिकार प्राप्त रहे ।” (कार) स्पष्ट कीजिये । 


7)8580088 ॥0-79णांगटथ 8०एशं०१४ ० ४8 4..००8०७. [90 ४०० 
बह/०6 शंती (6 शां०ण (9 [6 ह7त्वां 5000258 .0] ॥6 7,68806 
ए85 | (5 #64 7 

लीग के अराजनैतिक कार्यों की विवेचना कीजिये । क्या आप इस विचार 
पे सहमत हैं कि लीग की वास्तविक सफलता इसी क्षेत्र में थी ? 


70680456 ॥6 $00॑र्॥, ९००४07परां0 70 मपायद्रा।लियशा 8ऐशे६5 
० (88 7.08206 ० 'रिश्वा075. 
राष्ट्रसंधघ के सामाजिक, आर्थिक व मानवता सम्बन्धी कार्यो का उल्लेख 


कीजिए । 

एए)4॥ एछ९ [6 तर्भण5 ली ०88०० ए पुद्यांणाड ? भाव फ्टार 
ही व्वप5९३ €्ती708 048 विएा8 २ 

राष्ट्रसंध में कौन-कौन सी त्रूटियाँ थीं! किन कारणों से वह असफल 
हुआ ? 


'दष्ट्रसंघ ८९ 


!. 


[2, 


43, 


4. 


75. 


“पुर 8590 [रात ण 6 [.०४९७९ 0 ४४०१९ 88 (९ ऐशयवा5 
र९8०४ (076/९०॥९४ 78]#/65९॥९० 6 705 धाजा0पर$ शी 
$0 था 7806 (0 9]808 []6 92806 0०[]6 शणात 0॥8 890]8 
ए2४9, ॥0]50088 पर श्वश्वा)९॥ जाती 8ए९ल०ंब्ो ॥थिा08 0 
प्री6 जगा ता ३.ट्वप्टाएट ती 'षिशांणा$ ॥ ॥6 झाीशि6 णी परथि- 
पग्रध079 9९80९. 
“पेरिस शान्ति-सम्मेलन में राष्ट्रसंध की स्थापना स्थाई रूप से विश्व- 
शान्ति स्थापित करने के लिए किये गये अब तक के प्रय॒त्तों में सर्वाधिक 
महत्वाकांक्षी प्रयास का प्रतिनिधित्व करती थी।” इस कथन की व्याख्या 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के क्षेत्र में लीग के कार्यों के विशेष संदर्भ में 
कोजिये । 
9652०79९ था ग्राब॒णा]ल'ए ि ध6 एशलंिए ४ढ(थशाशा। 0 
पालशाबाणानं तं5१प/९5४ जात 6 (.0एशाभा। 0 (6४ ,९४27० 
० पिल्या।008$,.. शै।न ॥7970एशा०॥5, व 809, ॥85 ॥6 (60 
िक्का०05 टाद्राएश प्राइ्वत० गा (5 78220 
राष्ट्रसंघ के संविदा अ्रथवा प्रतिश्रव के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के 
शान्तिपूर्ण समाधान के लिये जिस मशीवरी की व्यवस्था की गई थी 
उसका वर्णन कीजिये । इस सम्बन्ध में सयुक्त राष्ट्रसघ के चार्ट में 
क्या सुधार अपनाये गये हैं ? 


>“पुाञणाष्ा) 6 7.048806 0 ]६0॥5 ॥80 ॥९0 (0 फझाल्एशा फ़्व' 
बाते 40 .7९82५6 968९९, एशा व5ड शात्व्रा०४ 80०एशा7०वा 9३५ 
(6 ठपिशआंता ता 46685 ाी इ्माशियाक्राणा4॥] 00-00श4व07 . 276 
00-007शभा07 मं 800०४ गरग्राधाशि।क_ा 30५०॥॥68,050055, 
यद्यपि राष्ट्रसघ युद्ध को रोकने और शान्ति बनाये रखने में असफल हो 
गया था तथापि सामाजिक और मानवीय कार्यों के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग और स योजन के विचारों का प्रसार इसकी महानतम सफलता 
थी ।” विवेचना कीजिये । 


79088096 (6 लाशाए्रहना०८९5 तीवा क्‍60 [0 ॥6 ज्ातताव्ष्! 0 
ग9एभा 07 6 7,28206 0० (075 8॥0 5966 ॥0ए 7 ६4६ 
जागरवा2णा ॥फ2४70680, उं्र08686 0027 7०॥0ए 7॥ ड7956- 
पुपशा। १९४६, है 

उन परिस्थितियों का वर्णोन कीजिये जिनके कारण राष्ट्रसघ 
की सदस्यता से जापान को विम॒क्ति .मिली और वताइये कि इस 
विमुक्ति ने परवर्ती वर्षों में जापान की विदेश नीति को कहां तक 
प्रभावित किया । 

जिक्षावओ]6 था6श9 ध& 7९5०5 जरांएी 67 (0 [6 ६४7९ 
ण पाल 7छट्टा6 0 'पिद्काणा$, मठ थि ए0फँत॑ ४070 था 


१६९७ 


0. 


7, 


8. 


अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


पीला (0 (6 एप्राध्प्रा ० ठतंएशइ९ एछणील6३ 57 ठातल्वा उपाधि 
थात॑ 74॥06 व उपर/श-एश्ा ए८ध5५ ? 

उन कारणों की समीक्षा कीजिये जिनकी वजह से राष्ट्रसंघ को 
असफलता मिली । विश्व-युद्धों के बीच के युग में ग्रेट ब्रिठेन और फ्रांस 
द्वारा अपनाई जाने वाली भिन्न नीतियां झ्रापकी दृष्टि में उन कारणों के 
लिये कहां तक उत्तरदायी हैं ? 

नपुपदढ शि्रादाप्रांधा रांधंड तत्लंत&त (6 धशि४ एण१7,९४४ए०९ 
पिद्दात07$,? ेशाओ॥6 ।॥6 ४धाशा!शा. 

“मन्चूरिया के संकट ने राष्ट्रसंघ के भाग्य का निर्णय कर दिया ।” 
इस कथन की समीक्षा कीजिये । 


एजब्रा)ं6 (6 जाएपा४४/॥॥065 पाया !700 [0 6 गिष्वांता ० 
+॥6 6 सात्याह वात #ंशा078706 ण 6 3855009(607 0० 
पाथा0०6 एव . 

लघु मंत्री सघं के निर्माण के उत्तरदायी कारण तथा फ्रांस द्वारा उसमें 
सम्मिलित होने के महत्व को प्रकट करिये । 


5. 78 70 [6 7,68206 शिा]९0, ॥ 58 ॥06 ॥5 छञाताएं005 जाांएा 
जाल 0णात शाग78. वी. छए5 76 पर07$ शांणी ॥९8800०९0 
॥. 3 9३8४ 06 80फथशधधशा।$ विश्व 300007066 7.7 (एश7| 
98070007)., एणााशा,, 

“यह राष्ट्रस॑घ नहीं था, जो वास्तव में असफल हुआ | ये राष्ट्रसघ के 
सिद्धान्त नहीं थे जिनमें कमी थी । ये तो वे विभिन्न राष्ट्र थे जिन्होंने 
इसकी उपेक्षा की । ये तो वे सरकारें थीं जिन्होंने इसका परित्याग कर 
दिया ।” विवेचना कीजिये । 


006850706 6 पाबणा]रए ० 6 एब०० इलालादा। 0० 
त89068 प्र700 [6 00शशाव्रा। 06 3,28806 0[ 'िश्वा0णा$. 
पठणश ए३5 5 ॥480ऐ77679 7970ए९0 ।तए778 [6 9०00 ॥॥6 
[९8206 8ए४७॥ ७8४७ | 0०0फुधाभाणा १ ३ ०82९5 ॥9९6 
छ660 77906 ॥7 [76 ठाक्ा।श' 0 धा6 एग्ञाट्त रैसशवाॉ0ा5 ॥ ांड 
ता९०ा०णा ? 

राष्ट्स'घ के संविदा अथवा प्रतिज्ञापत्र में अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के 
शान्तिपूर्ण हल के लिए की गई व्यवस्था का वर्णन कीजिये | जब लीग- 
प्रथा सक्तिय . थी उस समय इस मशीनरी में कसे सुधार हुआ ? इस 
दिशा में स युक्त राष्ट्रसघ के चार्टर में क्या परिवर्तन किये गये हैं ? 


अध्याय ४ 
हे तिं ६६ 0 2८5 ु द़्ु प्र हि प्र रू पु 
बतिपू॥, जुक्ष-करशा कौर 
तीर के भर ही 
॥॥ 3 मैण्द। 
(शएए8ए8&प7000, छ४२-फएछ785 #४०0 ४200८ 
.. 79%श5श09) 
'8०७--२०-६--क-क- 
“वर्साय के बाद उच्चस्तरीय वित्त श्रौर उच्चस्तरीय राजनोति के 


बीच एक विचित्र परिणय हुश्रा, जिसका श्रन्त शीघ्र हो 
विच्छेद में तो नहों दिवालियेपत हो गया ।?! 





७३% २-क-८ह 


-शुमेत 
सम्पूर्ण संसार के राजनीतिक एवं झ्राथिक जीवन को भ्स्त-व्यस्त कर 
देने वाले प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर कुछ ऐसी विकट समस्याएं उठ खड़ी 
हुईं जिन्होंने समग्र अन्तर्राष्ट्रीय जीवन को एक लम्बे समय तक अस्थिरता 
और उत्थान-पतन के भंवर में फंस्ताये रखा। इस महायुद्ध ने सभी देशों के 
सम्पूर्ण आथिक जीवन को एकदम विश्वंखलित, अस्थिर और चौपट कर दिया 
था, अतः युद्ध के बाद प्रायमिक एवं विशालतम समस्या अन्तर्राष्ट्रीय आथिक 
जीवन के पुनन्तिर्माण की थी | इस आथिक जीवन को पुनः सुस्थिर और गति- 
शील बनाने में सबसे बड़ी बाधा क्षतिनपूरतति ('रि०फुशआश7 075 ), युद्ध-ऋण 
(फ्थ्ा 0००७) और ग्राथिक मन्दी (0077० 66७7७४अं6म ) के भूकम्प 
थे। महायुद्ध की समाप्ति के बाद अगले १४ वर्षों तक ये भूकम्प सम्पूर्ण 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना तान्‍्डव-तृत्य करते रहे, जिससे अनेक देशों में 
प्रजातंत्रीय सरकारों के उत्थान-पतन हुए, राजतंत्रात्मक शासन समाप्त हुए 
और तानाशाह (700/8707$) उत्कर्ष की सीढ़ी पर चढ़े । वास्तव में क्षति- 
पूर्ति, युद्ध-_ण और आाथिक मन्‍्दी थ्रुद्धोत्तर काल की भ्रत्यधिक जटिल, 
विवादास्पद और प्रमावकारी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएं सिद्ध हुई । 
अव हम एक-एक करके इन समस्याओं पर विचार करेंगे। 


क्षतिपुति को समस्या भर युद्धोत्तर पघ्रोप 


अतीत में दीर्घकाल से पराजित राष्ट्रों के अपर विजयी राष्ट्रों द्वारा 
क्षति-पूर्ति के दावे लादे जाते रहे थे | अ्रतः विजेता का यह एक ऐतिहासिक 


१६२ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


परम्परा सिद्ध अधिकार बन गया था कि वह पराजित राष्ट्र पर उस क्षति की 
पूर्ति का दावा कर दे जो उसके आक्रमण द्वारा विजेता राष्ट्र को पहुंची है । 
अग्न॑जी भाषा के वेबस्टर नामक अन्तर्राष्ट्रीय शब्द-कोष (५४००४७7१४ 'ए०छ़ 
परांधरा]40074] ॥)०ांग्राक्ा।) में क्षति-पुति (72०७४900०॥) शब्द का श्रर्थ 
इस प्रकार व्यक्त किया गया है--“यह वह युद्धोत्तर क्षति-पू्ति हैं जो पराजित 
राष्ट्र द्वारा श्रपने विजेता राष्ट्र को युद्ध के हरजाने के रूप सें श्रदा करनी 
होती है । यह अ्रदायगी नकदी रुपये, वदार्थ, उपभोग्य द्रव्य, भारी यंत्रों, व्या- 
पारिक जहाजों और श्रन्य रूपों में करनी पड़ती है तथा यह क्षति-पूर्ति उन 
प्रत्यक्ष हानियों श्रौर घाटों के बदले पराजित राष्ट्र को देनी पड़ती है जो उसके 
श्राक्मरप के फलस्वरूप युद्ध के खर्चो या सीसा पर अ्रधिकारों के मुल्य के रूप 
में विजेता राष्ट्र को उठाने पड थे ॥/? 


क्षति-पूर्ति के उपरोक्त अभिप्राय के संदर्भ में यह सर्वंथा स्वाभाविक था 
कि प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर क्षति-पू्ति की समस्या उदित होकर एक 
गम्भीर अन्तर्राष्ट्रीय संकट पैदा कर दे | क्षति-पूति के प्रश्न ने निस्प्ंदेह विश्व 
'के अधिकांश राज्यों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में प्रभावित किया, किन्तु इसका 
सबसे अ्रधिक प्रभाव यूरोप पर परिलक्षित हुआ और इसलिए प्राय: यह कहा 
जाता है कि “क्षति-पू्ति का इतिहास युद्धोतर यूरोप का इतिहास है ।” 
वास्तव में १६९३३ तक यूरोपियत इतिहास की लगभग सभी महत्वपुर्णा राज- 
नीतिक घटतायें इस समस्या से सम्बन्धित रहीं । क्षति-पुति और युद्ध-ऋण की 
समस्या ने मिलकर १६२६-३४ के उस विश्व श्रर्थ-संकट को एक प्रमुख 
आधार प्रदान किया जिसने द्वितीय महायुद्ध के बीज वो दिये । इन समस्याओं 
ते ब्रिटेन, फ्रान्स और संयुक्त राज्य अमेरिका के सम्बन्धों को कटुतापुर्णो बना 
दिया तथा फ्रान्स एवं जरमती के पारस्परिक सम्बन्धों में सुधार की सभी संमा- 
धबनाओं को समाप्त कर दिया । क्षति-पूति-समस्या के जटिल स्वरूप के कारण 
ही संयुक्त राज्य अ्रमेरिका ने स्वयं को यूरोपियन राजनीति से शर्ने:-शने: पृथक 
कर लिया और इसका सम्पूर्ण यूरोप पर घातक प्रभाव पड़ा । इस समस्या ने 


]. एटएशशाणा पर९805 “एणाएशचाध्व0 शंत्रद्ष गा गर07्ृ७ 0 व 
प)/०785, ०00770व९5, ०४॥2 €पृपं9768॥, गरधाटा87/ ४९५६९|$, 
870 (॥6 ॥॥6, 08990]8 0%' 8 0९6९8॥९९ गवा0मा 35. छ० 0शग्रा9 
णि आर्ट त॥.82९5 0 एः 4055 क्‍07 छध्षा ९४9श00[7725 
०००८७०थां०णा ९0४5 ९९0., हए४धां760 85 3 765फ7ा 0] 4887९5900 09 
[6 0९६८९३६९त० 7997 

--70807'5 )४६एछ शाॉशिएवा0णातो 7॥200749 0॥6 
घाष्टी90 .972098० (0, 284 ) 


क्षतिपूर्ति, युद्धऋण और भाथिक मन्दी १६३ 


ही जर्मन जनता के अ्रसंतोष को इतना प्रबल कर दिया कि वह हिटलर की 
अविवेकपूर्णो छलताओं के बहकावे में आ गयी ९ क्षति-पूर्ति के भूत ने मित्र- 
राष्ट्रों के हृदयों में पारस्परिक ग्रविश्वास औऔर मनररेमालिन्य के बीज बो दिये, 
अतः वे नाजी जमंनी के प्रति ऐसी अविवेकपूर्ण तुष्टीकरण की नीति पर 
आचरण करने लग्रे जिसने एक तरफ तो राष्ट्रसंध जैसी शांति स्थापक और 
गौरवशाली संस्था का असभ्मानपूर्वक गला घोंट दिया और दूसरी तरफ 
विश्व को द्वितीय महायुद्ध की ज्वालाओं में कोंक दिया । इस कथन में कोई 
अतिशयोक्ति प्रतीत नहीं होती कि क्षत्ति-पूर्ति की समस्या महायुद्ध के बाद 
सभी विजित एवं विजयी राष्ट्रों के ऊपर एक भ्रयानक प्रश्तचिन्ह बनी रही २ 
यह समस्या एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण कह्मनी बन गयी जिसने युद्धोत्तर इतिहास 
को दो महायुद्धों के मध्य का इतिहास बचा दिया, जिसने आशा को निराशा 
में और विराशा को असंतोष व असफलता में बदल दिया । आज दुनिया की 
संतति इसके कुप्रभावों पर आंसू बहाती है और यह सोचकर हंस भी लेती है 
कि इस समस्या का आरम्भ जितना दुखान्त हुआ, अन्त उतना ही हास्यास्पद 
आर इसी प्रकार इसके परिणाम यदि दुःखप्रद सिद्ध हुए तो इसकी रीकि 
हास्यजनक 4 
क्षतिपुति की समस्या का स्वरूप 


वर्साय संधि एवं विभिन्‍न सम्मेलयों में क्षति-पूर्ति प्रश्न--इस क्षति- 
पूर्ति का आधार युद्ध अपराध सम्बन्धी यह कुख्यात धारा (6ण ६ (]8782) 
थी--- ह 

“पिन्नराण्ट्रों की सरकारों तथा उनके चाभरिकों पर जम नो श्र 
उसके मित्रों के आक्रमण द्वारा स्थापित युद्ध के फलस्वरूप हुई तमाम हातनियों 
आर क्षतियों के लिए जम नी और उसके मित्रों की जिम्मेदारी मित्र और 
संयुक्त राष्ट्र प्रमाणित करते हैं श्रौर जर्म नी उसे स्वीकार करता है ।77? 


यही क्षति-पूरत्ति कराने का आधारभूत सिद्धान्त था। युद्ध काल में 
ब्रिटेन और फ़ान्स की जनता को विश्वास दिलाया गया था कि सम्पूर्ण युद्ध- 
व्यय (शशा (०४५) जर्मती से वसूल किया जायगा। किन्तु बिल्सन की 
घोषणाओं के सन्दर्भ में क्षति-पूत्ति की सीमाओं में कमी हो गई और युद्ध- 


4. "गुल &#60 बात 8556छ040800 ए0फ्रश$ की जात ठशर््रााए 
३९९८९७७8 6 76870णाआंज[ए 0 ".0शाएशाएं धातव॑ कैश 8॥65 60 
करार 2 तार 4058 ध0 09॥8286 (0 फ्रांदका 6 6॥60 3॥0 
45950णंशॉ९व (0एथा।य।दशाड शा6 चीशा प्रशाणाशं५ष 48ए6 फह्शा 
शाएंुरलंटत 35 ॥ ८गाष्ट्यूपटए००९ छा 6 एम वपए05९0 पफूणा शा 
छए धो 2(ट्टा०्जं०ा णी॑ एथागक्राए धाप॑ पर 2॥85.7 
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परम्परा सिद्ध अधिकार बन गया था कि वह पराजित र 
पूर्ति का दावा कर दे जो उसके आक्रमण द्वारा विजेता 
अग्न॑जी भाषा के वेबस्टर नामक अच्तर्राष्ट्रीय शब्द-कोए 
पशा।वंगाव। ंदां००थआ३) में क्षत्ति-पुति (१० 
इस प्रकार व्यक्त किया गया है--“यह वह युद्धोत्तर ६. 
राष्ट्र द्वारा श्रपने विजेता राष्ट्र को युद्ध के हरजाने 
होती है। थह अभ्रदायगी नकदी रुपये, पदार्थ, उपभोग्य 
पारिक जहाजों और अ्रन्य रूपों में करनी पड़ती है 
प्रत्यक्ष हानियों और घाटों के बदले पराजित राष्ट्र क॑ 
श्राक्मण के फलस्वरूप युद्ध के खर्चों या सीमा पर ९ 

में विजेता राष्ट्र को उठाने पडे थे ॥/7 


क्षति-पूति के उपरोक्त अभिप्राय के संदर्भ में 
कि प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर क्षति-पूृरत्ति की * 
गम्भीर अन्तर्राष्ट्रीय संकट पैदा कर दे क्षति-पूर्ति 
'के अधिकांश राज्यों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में प्र: 
सबसे अधिक प्रभाव यूरोप पर परिलक्षित हुआ ओऔौ 
जाता है कि “क्षति-पुत्ति का इतिहास युद्धोतर : 
चास्तव में १६३३ तक यूरोपियन इतिहास की लगः 
तन्ीतिक घटनायें इस समस्या से सम्बन्धित रहीं । क्ष. 
समस्या ने मिलकर १६२९-३४ के उस विश्व 
आधार प्रदान किया जिसने द्वितीय महायुद्ध के बीज 
ते ब्रिटेन, फ्रान्स और संयुक्त राज्य अमेरिका के सर 
(दिया तथा फ्रान्स एवं जर्मनी के पारस्परिक सम्वन्धे। 
बनाओों को समाप्त कर दिया । क्षति-पूर्ति-समस्या ६ 
ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वयं को यूरोपियन रा 
कर लिया और इसका सम्पूर्ण यूरोप पर घातक प्रर 


. ]२९एक्ष्वा07 ॥68॥5 “60779605907 शा... 
प्रववाटा485, ए0ग्रव0पीं।6९5, ए[श8 ९०घ७७॥॥२ ६-४ 
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लि वाालल वद्चग्मा42०६5 70 जा 055 प0 ५; 
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लेकर आगे श्राने वाले ३० वर्षों में अपने सम्पूर्ण ऋण चुका कर उऋण 
हो सकेगी । 

यह उल्लेखनीय है कि सन्धि में ही क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण 
इस लिए नहीं क्रिया जा सका कि प्रथम तो पेरिस शान्ति-सम्मेलन में मित्र- 
' राष्ट्रों में कुल राशि के बारे में मतभेद था और दूसरे, घाटे की राशि का 
' निर्धारण नुकसान के अनुपात से किया जाबा था जबकि उस समय तक 
यह निश्चय नहीं हो पाया था कि कुल नुकसान कितना हुआ है। इन 
आनिश्चितताओं अथवा कठिनाइयों के कारण ही क्षततिपूर्ति की राशि के 

 यय का उत्तरदायित्व 'क्षति-पूतति आयोग पर डाला गया। 
वर्साय-संधि में दी गई व्यवस्था के अनुरूप क्षति-पूति आयोग अपने 
में जुट गया । किन्तु भ्रायोग की रिपोर्ट श्राने त्तक यह समस्या शान्त 
..* रही श्रपितु श्रायोग से बाहर उस पर गम्भीर विचार-विमर्श होता 
कर जम नी के कुल रिण को निर्धारित करने का प्रयत्व किया जाता 


अं 864००२००० 


,....; जुलाई १६२० में क्षतिपूर्ति-समस्पा पर विचार करने के लिये 
हा मो ($0॥7070), बोलोन (80008॥०), स्पा (592), तथा ब्रू सेल्स 
5528) नामक स्थानों पर चार सम्मेलन हुए। इनमों जुलाई, १६२० 
सम्मेलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण था । इस सम्मेलन में जन प्रधानमन्त्री 

,( विदेश मन्त्री ने मित्र-राष्ट्रों के प्रमुख मन्त्रियों से पहली बार समानता 

| स्तर पर वार्ता की। सम्मेलन में जर्मनी को उसकी सम्पूर्ण देनदारी के 
रण के लिये श्रामन्त्रित किया गया था। यद्यपि स्पा सम्मेलन अपने 

. एय में सफल न हो सका तथापि इसमें यह निश्वय क्रिया गया कि जर्मनी 

की जाने वाली क्षतिपूत्ति की धवराशि का वितरण निस्‍्नानुसार 





फ्रांतत 5 हे ५२ प्रतिशत 

ब्रिटेन है 8 २२ प्रतिशत 

इटली के. हल १० प्रतिशत 

। बेल्जियम ४ हे ८ प्रतिशत 
'. यूनान, रूमानिया, यूगोसलाविया ६१५ प्रतिशत 
| जापान और पुर्तगाल ४ १५ प्रतिणत 
१०० प्रतिशत 





वररी १६२१ में क्षति-पूवि की समस्या पर विचार करने के लिये 
&' और सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन में फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, 
/ “यम राष्ट्रों ने प्रमुख रूप से भाग लिया। २६ जनवरी 


६४ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


विराम सन्धि से पूर्व यह मान लिया गया कि मित्रराष्ट्र अपने क्षति-पूर्ति के 
दावों को केवल नागरिक सम्पत्ति की क्षति तक ही सीमित - रखेंगे और 
जमती द्वारा आत्म-समर्पण किये जाने में यह आश्वासन वस्तुत: एक 'प्रमुख 
आधार भी बना । 

लेकिन जब वर्साय की सन्धि सम्पन्त की जाने लगी तो उपरोक्त 
आश्वासन को ध्यान में नहीं रखा गया । शस्त्रों का युद्ध श्रवश्य बन्द हो गया 
किन्तु श्राथिक हृष्टिकोश से युद्ध जारी रहा । मित्रराष्ट्रों ने जर्मती की आशथिक 
व्यवस्था पर ही अपनी नई इमारत का निर्माण करना चाहा । विजयी राष्ट्रों 
की यह आकांक्षा बलवती हो गई कि जर्मनी का रक्त इतना चूस लिया जाय 
कि उसका सिर्फ कंकाल मात्र शेष रह जाय | . 

उपरोक्त दृष्टिकोण से निर्देशित होने के कारण ही मित्र और संयुक्त 
राष्ट्रों ने पेरिस शांति सम्मेलन में अपने सभी पूवव-आश्वासनों के विपरीत 
श्राचरण किया और वर्साय की कठोर सन्धि जरत्ती पर लाद दी। वर्साय की 
सन्धि में क्षति-पुति के सम्बन्ध में तिम्नलिखित प्रमुख व्यवस्थायें दी गईं--- 

(१) संधि की घारा २३१ में यह उल्लेख था कि “जर्मनी और उसके 
मित्रों द्वारा थोपे गये युद्ध के परिणामस्वरूप मित्रराष्ट्रों की सरकारों तथा 
नागरिकों को होने वाली क्षति के उत्तरदायित्व को जर्मनी स्वीकार 
करता है। 

(२) संधि की धारा २३२ द्वारा जर्मनी को कहा गया था कि बह 
मित्रराष्ट्रों की जनता की “नागरिक क्षत्ति” की पूति करे । इस “तागरिक 
क्षति-पूति” में निम्नलिखित बातें संम्मिलित थीं--- 

(अ) नागरिक सम्पत्ति के विध्वल और विनाश की क्षतिपूर्ति; 

(ब) व्यापारिक व अन्य जहाजों के नाश की क्षतिपर्ति; 

(स) युद्ध में मारे गये या घायल हुए सैनिकों, उनकी विधवाओं तथा 
उनके आश्चितों को दिये जाने वाली पेंशनों तथा भत्तों की 
पूर्ति । 

(३) क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण मित्रराष्ट्रों ह्वरा नियुक्त 
एक क्षति-पूत्ति आयोग (२९एश400॥ (१०ग्राग्रां$आं०० ) करेगा । इस ग्रावोग 
द्वारा अपनी रिपोर्ट १ मई १६२१ तक दे दी जायगी । 

(४) आयोग द्वारा १ मई १६२१ तक रिपोर्ट देने से पुर्वे, अन्तरिम 
व्यवस्था के रूप में जमेनी क्षतिपूर्ति के रूप में ५ अरव डालर देगा । 

उपरोक्त बातों के अतिरिक्त यह भी उल्लेख किया गया कि क्षति- 
पूर्ठि आयोग एक ऐसी तालिका भी तैयार करेगा जिसमें वह उस समय 
झौर ढंग का ब्यौरा देगा जिसके अनुवार जन सरकार १ मई इृच्रश्स 
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लेकर शभ्ागे आने वाले ३० वर्षों में अपने सम्पूर्ण ऋण चुका कर उऋण 
हो सकेगी । 

यह उल्लेखनीय है कि सन्धि में ही क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण 
इसलिए नहीं क्रिया जा सका कि प्रथम तो पेरिस शान्ति-सम्मेलन में सित्र- 
राष्ट्रों में कुल राशि के बारे में मंतभेद था और दूसरे, घाटे की राशि का 
निर्धारण नुकसान के अनुपात से किया जाना था जबकि उस समय तक 
यह निश्चय नहीं हो पाया था कि कुल नुकसान कितना हुआ है। इन 
अनिश्चितताओं अथवा कठिनाइयों के कारण ही क्षतिपूर्ति की राशि के 
निश्चय का उत्तरदायित्व 'क्षति-पूति आयोग पर डाला गया । 

वर्साय-संधि में दी गई व्यवस्था के अ्रनुरूष क्षति-पृर्ति आयोग अपने 
कार्य में जुट गया । किन्तु श्रायोग की रिपोर्ट झाने तक यह समस्या शान्त 
नहीं रही श्रपितु श्रायोग से बाहर उस पर गम्भीर विचार-विमर्श होता 
रहा और जम नी के कुल रिरा को निर्धारित करने का प्रयत्वत किया जाता 
रहा । 

जुलाई १६२७ में क्षतिपूर्ति-समस्या पर विचार करने के लिये 
सानरेमो ($9फ्रण॥०), वोलोन (80फ0876 ), स्पा (898), तथा ब्रू सेल्स 
(870$४०४ ) नामक स्थानों पर चार सम्मेलन हुए। इनमों जुलाई, १६२० 
का स्पा सम्मेलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इस सम्मेलन में जर्मन प्रधानमन्त्री 
और विदेश मन्त्री ने मित्र-राष्ट्रों के प्रमुख मन्त्रियों से पहली बार समानता 
के स्तर पर वार्ता कौ। सम्मेलन में जर्मनी को उसकी सम्पूर्ण देनदारी के 
निर्धारण के लिये झ्रामन्त्रित किया गया था। यद्यपि स्पा सम्मेलन अपने 
उद्देश्य में सफल न हो सका तथापि इसमें यह निश्चय क्विया गया कि जर्मनी 
से वसूल की जाने वाली क्षतिपूर्ति की धनराशि का वितरण निम्नानुसार 
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फ्रांस ्य >ह ४२ प्रतिशत 
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जनवरी १६२१ में क्षति-पू्ति की समस्या पर विचार करने के लिग्रे 
पेरिस म॑ एक भ्ोर सम्मेलन हुआ ।: इस सम्मेलन में फ्रांस, ब्रिटेस, जापान, 
इंठली और वेल्जियम राष्ट्रों ने प्रमुख रूप से भाग लिया | २९ जनवरी 


१६६ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


१६२१ को इन मित्रराष्ट्रों में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसके अनु- 
सार जर्मगी से ११ अरब पौंड की मांग की गई जो ४२ वाधिक किश्तों 
में श्रदा की जानी थी । इसके अतिरिक्त जर्मनी से यह मांग की गई कि 
बह अपने नियति-व्यापार आय का १२ फ्रतिशत भी दे । इस प्रस्ताव से 
जर्मनी में विरोध की भावना भड़क उठी । जमेन लोगों ने कहा कि इस 
योजना को योग्य एवं विश्वसनीय विशेषज्ञों के सम्मेजत द्वारा नहीं बल्कि 
पागलखाने में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा बनाया गया है। मित्रराष्ट्रों ने 
जमती पर इस योजना को स्वीकार करने के लिये उस समय कोई दबाव 
नहीं डाला, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने मार्च १६२१ में लंदन सम्मेलन आ्रायोजित 
किया और जर्मनी को श्रपना उत्तर देने के लिये बुलावा भेजा । जर्मनी ने 
विजेता सरकारों की विशाल मांगों पर पुनविचार कराने के लिये जी-तोड़ 
प्रयत्त किया और सम्मेलन में अपना यह प्रस्ताव रखा कि गित्र राष्ट्र उससे 
केवल १३ अरब पौंड क्षतिपूर्ति नकद ले ले । साथ ही उसने यह भी शर्त 
रखी कि नियत राशि पूरी-प्री श्रदा होते ही अधिक्वत क्षेत्रों से निकट काल में 
हो मित्र-राष्ट्रों की सेनाएं हटाली जाय॑, अपर साइलेशिया पर जर्मनी का 
अ्रधिकार रहने दिया जाय और उस पर से सारे व्यावारिक श्रतिबन्धों को 
उठा लिया जाय । मित्रराष्ट्रों ने जर्मनी के इस प्रस्ताव को बेहुदा बताते 
हुए ठुकरा दिया और इस प्रकार क्षति-पूर्ति वार्ता विना किसी समभोते के 
समाप्त हो गई । सम्मेलन ने यह अवश्य निश्चय किया कि जमेनी केवल 
मात्र अपराधी ही नहीं है बल्कि उसने जानवूक कर अपराध किया है और 
यदि ७ मार्च तक जर्मनी से यह आश्वासन प्राप्त नहीं हो जाता कि या तो 
जमनी २६ जनवरी के पेरिस निर्णोयों को स्वीकार करता है या फिर ऐसे 
सुभाव रखता है जो पेरिस निर्णयों के समान ही सनन्‍्तोपजनक रूप में 
दायित्व पूर्ति के सूचक हों, तो यह सम्मेलन अन्य कार्यवाहियों के साथ राइन 
नदी के दाहिने किनारे पर स्थित डुइसवर्ग (70ए्ां%ण8), ड्यूसलडोफ 
([0755९०।९०7) और रूहरोट (०७४7०) के औद्योगिक केन्द्रों पर कब्जा 
कर लेगा । जर्म॑ नी उपरोक्त शर्तें पुरी नहो-ं कर सका, श्रतः उसे श्रपराथी 
घोषित किया गया और ए८ मार्च को फ्रांस, वेल्जियम तथा ब्रिटेन की फौजों 
ने तीनों नगरों पर भ्रधिकार कर लिया । इसके अतिरिक्त जमंनी से आयात 
की हुई वस्तुओं पर आयात-कर लगा दिया गया। जर्मनी ने राष्ट्रसंध 
में त्रपील की लेकिन वह वेकार सिद्ध हुई । 
क्षतिपूति श्रायोग का कार्य:--मित्रराप्ट्रों के उपरोक्त व्यवहार ने 
क्षति-पृति आयोग को नी वर्साय संधि के कत्तव्यों का क्रदोरता से पालन 
करने के लिये सतर्क कर दिया। झ्ायोग के सामने मित्र और साथी राष्ट्रों 


क्षतिपूर्ति, युद्ध-ऋण और झाधिके मन्दी १६० 


ने अपने-अपने क्षतिनपूति के दावे प्रस्तुत क्रिये। २७ प्रशत ; 
क्षति-पूतति आयोग ने जमंनी द्वारा बद्दा को जाते बाली धस्ति-पूर्ति 
राशि व्याज सहित ६ू,५००,०००,००७ पीड़ | अरख दालर ) पिद्चित 
की। यह राशि शात्ति-सम्मेलन में अर्थ-बविनेषतों द्वारा प्रस्तावित राशि भरे 
तिगुनी थी, किन्तु विजयी नेताओं की दृष्टि में महू बहुत ही अल्य भी । 


ग्रायोग की रिपोर्ट के श्राधार पर मिन्तराष्ट्रीय रुवेच्चि पे स्पिदि ने 
मई १६२१ में ल'दन प्रनुसुची ([.ताएंगा 5णात्वपाए] तैयार फी। इस 
अनुसुची फे द्वारा जमंती फी थिशाल वेनदारी को तोन प्रकार फे रिण- 
पन्नों (8005) श्र, ब, स मों घिभाजित कर दिया गया। “मा प्रौर व 
ऋणापत्रों के श्रन्तर्गत २,६०० मिलियन पोठ थे अवत्‌ सझ्यूर्ण क्षति-यूति 
का १/३ भांग था और जमेनी को यह रकम १ अरब पड़ प्रति बंध के 
हिसाव से देनी थी। इसके साथ ही साथ उसको अपनी नियति बस्तुप्रा 
के मूल्य का २५ प्रतिशत भी देना थरा। यह भी निश्चित किया गया कि 
जमेनी ५० मिलियन पौंड ३१ अगस्त, १६२१ तक चुका दे । 'स ऋण" 
की रकम ४,००० मिलियन पौंड मिर्धारित की गई । इस ऋणपत्न की रकम 
जमनी को उम्तकी भगतान करने की क्षमता स्थिर हो जाने पर करनी थी। 


इस प्रकार पूरे कर्ज की इस २/३ रकम की वसूली अनिश्वित काल के लिये 
स्थिर कर दी गई थी । 


आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट कर दिया कि १ मई 
१६२१ तक जमंनी ने जो रकम भ्रदा की है वह नितान्त श्रपर्याप्त है झौर 
जर्मनी में स्थित 'मित्रराष्ट्रों की सेना के खर्च के लिये भी पूरी नहीं पड़ती 
है। भ्रायोग के इस स्पष्टीकरण का अभिप्राय यही था कि जमेनी द्वारा अब 
तक अदा की गई रकम को कोई महत्व नहीं दिया गया । 


जर्मनी द्वारा प्रथम किश्त की श्रदायगीः--मित्र-राष्ट्रों को सम्भवतः 
इस वात का पूरा विश्वास था कि जर्मनी क्षति-पूर्ति की इतनी बड़ी रकम 
देना स्वीकार न करेगा। भ्रतः सैतिक तैयारियां की जाने लगीं और ५ मई 
१६२१ को जर्मती को चुनौती दे दी गई कि यदि वह उक्त योजना १३२ मई 
तक स्वीकार न करेगा तो मित्र राष्ट्र रूर (रिएा) पर कब्जा कर ले गे। 
मित्रराष्ट्रों की यह धमकी श्रत्यन्त सांघातिक थी । रूर जमेनी के धातु- 
उद्योगों का केन्द्र था और सम्पूर्ण जमेनी के कोयले, लोहे तथा इस्पात का 
लगभग ५० प्रतिशत भाग वहां उत्पन्न होता था। जिस समय जमंनी को 
यह चुनौती मिली उस समय वहां एक गम्भीर आन्तरिक संकट चल रहा 
था और तत्कालीन सरकार त्याग्र-पत्र दे चुकी थी। सौभाग्यवश चुनौती 
की अवधि समाप्त होने के १ दिन पूर्व ही बर्थ के संरक्षण में बने नये जर्मन 


श्श्द अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


मन्त्रिमण्डल ने मिन्रराष्ट्रों की मांगो को स्वीकार कर लिया। अगस्त में, 
नाना कठिनाईयों के बावजूद भी, जममनी ने पहली छः माह की पूरी किश्त 
५० मिलियन पौण्ड (२५ करोड डालर) भी चुका दी और इस तरह 
क्षतिपूर्ति समस्या का पहला चरण समाप्त हो गया । 


जर्मनी को शोचनीय स्थिति और क्षतिपूर्ति को किश्तों को 
देने में श्रससर्थता 


जर्मनी ने यद्यपि अगस्त १८२१ में लंदन की कुछ बैंकों की सहायता 
से छः माह की पूरी किश्त अदा कर दी, किन्तु उसकी आर्थिक स्थिति इतनी 
शोचनीय थी कि क्षतिपूरति की विशाल राशि को यथासम्मव और पूरी मात्रा 
में अदा करना उसके लिये असम्मव था। इसलिये आने वाले ३ वर्षों तक 
उसकी यह पहली और झ्ाखरी किण्त रही । जमंनी द्वारा अश्रदायगी की इस 
अ्रससर्थता के कारण सोटे रूप सें दीन थे । 


(१) जम॑ंनी के समक्ष घोर आथिक कठिनाईयां उपस्थित थीं । वह 
क्षतिपूत्ि की राशि का तीन प्रकार से अथवा तीन रूपों में भुगतान कर सकता 
था--(१) स्वर के रूप में, (२) माल के रूप में, श्रथवा (३) सेवाश्रों के 
रूप में । 

क्षतिपु्ति की रकम को स्वर्ण रूप में चुकाना इसलिए सम्भव नहीं था 
कि जमंनी के पास स्वर्ण का सर्वथा अभाव था । महायुद्ध का भारी व्यय 
उसके स्वरणं-भण्डार को मटियामेट कर चुका था। जर्मनी स्वर्ण केवल दो ही 
उपायों से प्राप्त कर सकता था--विदेशी ऋण से और आयात ' की श्रपेक्षा 
निर्यात व्यापार की वृद्धि करके । विदेशों से ऋण प्राप्त करना श्रत्यन्त कठिन 
था । प्रथम तो जर्मनी को ऋण देने की सामर्थ्य संयुक्त राज्य अमेरिका के अति- 
रिक्त अन्य किसी देश में नहीं थी और दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय साख न होने से 
अमेरिका भी ऐसे पराजित राष्ट्र को ऋण देने के लिए तैयार नहीं था । 
जर्मनी के लिये निर्यात व्यापार बढ़ाकर स्त्र्ण ग्रजित करना भी सम्मव न 
था | प्रथम तो युद्ध में हुई क्षति के कारण उसके शझ्रायात बढ़ गये थे और 
निर्यात की मात्रा कम हो गईं थी । दूसरे, निर्यात बढ़ाने के लिये यह झ्रावश्यक 
था कि जर्मनी अपने कारखानों में खूब माल तेंयार करे और उन्हें विदेशों में 
बेचे । लेकिन ऐसा इसलिये सम्मव न था क्योंकि वर्माय की संधि द्वारा उसके 
अनेक औद्योगिक प्रदेश, कच्चे माल के स्त्रोत और तथार माल को खरीदने 
वाले उपनिवेश उससे छीन लिये गये थे । इस प्रकार स्थिति यह थी कि अपने 
उद्योग-धन्धों को चलाने तक के लिए उसे विदेशों से अधिकाधिक माल 
मंगाना पड़ता था । यही नहीं, इस प्रतिकूल व्यापार-संतुलन से जमंनी की 
रही-सही स्वर्ण राशि भी छटती जा रही थी । 
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जमेनी द्वारा माल के रूप म क्षतिपुति की अ्रदापगी स्वयं मित्रराष्ट्रों 
की अथं-व्यवस्था के लिए घातक थी। माल के रूप में कोयला, लोहा, 
लकड़ी, खनिज पदार्थ, जहाज, कल-कारखानों की मशीनें आदि दी जाती 
थीं। जमंनती ने इस प्रकार की कुछ अदायगी की भी । परल्तु मित्रराष्ट्रों के 
उद्योग घ॑न्धों के. लिये घादे का सौदा होने के कारण ऐसी अदायगी का विरोध 
हुआ । ब्रिटेन ने जमेन पनडुब्वब्रियों द्वारा नष्ट किये गये जहाजों के बदले में 
जमती के जहाज लिये, पर इससे ब्रिटिश जहाज-निर्माण के उद्योग को बड़ा 
नुकसान पहुंचा । इसी प्रकार ग्रन्य देशों को भी माल के रूप में अ्रदायगी 
महंगी पड़ी । जर्मनी से क्षतिपुर्ति के बदले में ग्राया सामान स्वतः ही सस्ता 
बिकने लगा जिससे प्राप्तकर्तता राष्ट्रों के उद्योगों को वड़ी हानि पहुची । 
अदायगी का तीसरा प्रकार सेवाओं के रूप मे हर्जाता देना था। 
यह जर्मनी मूरुय रूप से अपने -जहाजों द्वारा दूसरे देशों के माल की ढुलाई 
करके ही दे सकता था । किन्तु जर्मनी इस रूप में भी असफल रहा क्‍योंकि 
उसके अधिकांश व्यापारी जहाज मभित्रराष्ट्रों द्वारा छीन लिये गये थे । 
उपरोक्त भीषण कठिनाइयों के कारण क्षतिपूर्ति की राशि चुकाना तो 
दूर रहा उल्टे जमनी आथिक विनाश के कगार पर बढ़ता गया। उसका 
आशिक संतुलन पूर्णतः अस्त-व्यस्त हो गया, सोने का भण्डार निरन्तर खाली 
होता गया, म्‌द्रा-स्फीति बढ़ गई और जमेत करेंसी की कीमत गिरने लगी । 
(२) क्षतिपूर्ति की अदायगी में जर्मनी के सामने एक बड़ा बाधक 
कारण यह बन गया कि जर्मन उद्योगषतियों ने सरकार को सहयोग देने से 
इन्कार कर दिया और जमंनी से पूजी बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों में जाने 
लगी । जर्मन पू जीपतियों को यह आशंका हुई कि यदि उनकी पूजी जमंनी में 
रही तो हर्जाना वसूल करने के लिये इस पर श्रधिक से अ्रधिक कर लगाया 
जायगा । अतः पूंजी की सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने इसे विदेश में भेजना ही 
उपयुक्त समक्ता । जर्मनी में अदायगी की इच्छा का भी अभाव था | जर्मन 
लोग इस अदायगी को अनैततिक मानते थे । ह 
(३) पूजी की कमी का वित्तीय. (7778॥06) अवस्था पर वड़ा 
चुरा प्रभाव पड़ा । राष्ट्रीय बजट में घादा होने लगा जिप्तकी पूि के लिये 
पत्र-मुद्राए और नोट छापे जाने लगे । इसका परिणाम यह हुआ कि. जर्माद 
सिक्के 'मार्को का दाम गिरता गया श्रौर जर्मानी में गम्भीर स्‌ द्रा संकट 
पेदा हो गया । १६२० के मध्य तक यह स्थिति हो गई कि पहले एक पौण्ड 
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की विनिमय दर २० मार्क थी जब कि अब २४५० मार्क हो गई। नव 
१६२१ में यह १ हजार मार्क हो गई, और १६९२२ की गर्मियों में ३,५ 
सार्क । इस शोचनीय स्थिति में जमंनी ने अगस्त १६२२ में मित्रराष्ट्रों से 
अनुरोध किया कि वे उसे अपनी आश्थिक स्थिति सुधारने का अवसः 
और इसलिये जनवरी १६२५ तक याने तीन वर्ष के लिये नकद किश्तों 
अदायगी स्थगित करने (](०्०7ंणा) की सुविधा प्रदान करें। 


जर्मती के इस प्रस्ताव ने क्षतिपू्ति की समस्या को एक गम्मीर म 
दिया और इस समस्या का दूसरा चरण आरम्म हो गया जिसने मित्ररा 
की एकता की पहले से ही कुछ ढीली पड़ी हुई दीवारों को और मभीर्ड 

_ कर दिया | 
ग्रेट ब्रिटेन श्रोर फ्रांस का मतभेद 

जम॑नी द्वारा क्षतिपूरति की अदायगी में पूर्ण मृहलत (707 १० 
(०ग्ंणा॥) की मांग की गई । फलस्वरूप क्षतिपूर्ति की समस्या कुछ समय 
लिए मिन्रराष्ट्रों और जमेनी के वीच की समस्या न रही बल्कि ब्रिटिश-प्र 
मतभेदों में परिवर्तित हो गई । 


ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही मित्रराष्ट्रों में मतभेद का बीज।रोपण रा 
भूमि पर संयुक्त अधिकार के प्रश्न को लेकर १६२० में ही हो चुका थ 
फ्रांस अतीत में जर्मतो से बार-बार रौंदा जा चुका था, अतः वर्तमान पर्राः 
और विवश जमंनी से भी वह भयमुक्त नहीं हो पाया था। वह चाहता 
कि जम॑ती के प्रति आथिक, राजनीतिक आदि हर क्षेत्र में कटोरतम नीति 
झ्रनुसरण किया जाय और जमेती को स्देव एक पददलित राष्ट्र की रिश् 
में बनाये रखा जाय । फ्रांस के विपरीत ब्रिटेन परम्परा से शक्ति-संतुलन 
सिद्धान्त का प्रतिपादक रहा था । इस नीति पर चलने के कारण वह यूरोप 
प्रायद्वीप में किसी एक राष्ट्र को विशेष शक्ति सम्पन्न अवस्था में नहीं देर 
चाहता था । अतः उसके लिये यह सम्मव नथा कि वह मतों को पूरी त 
से कुचलकर धूल में मिला डालने के लिये फंस को खुली छूट दे दे। वास 
में युद्ध की समाप्ति के वाद से ही ब्रिटन में जमेन विरोधी मावनायें सजी 
कम होती जा रही थीं। राइन भूमि पर पड़ी हुई फ्रेंच सेना अपने अत्याच 
से जर्मनों को जहां अपना और मी कंटु शत्र, वना रही थी वहां ब्रिटिश से 
ने श्रपने उदार व्यवहार के कारण जमंनों में स्वयं को लोकप्रिय वना हि 
था। फ्रांस ने अफ्रीका के अश्वेत नीग्रों की एक सैनिक टुकई। द्वारा श्वेत जम 
पर बड़ा अत्याचार कराया था। इस अश्वेत अपमान के कारगा ब्रिटेन £ 
भ्रमेरिका का लोकमत फ्रांस से बड़ा क्षुब्ध था ।* 
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ब्रिटेन और फ्रांत में मतभेदों की खाई एक और दृष्टि से भी चौड़ी 
होगी जा रही थी । युद्ध की समाप्ति के कुछ समय वाद तक ग्रेट ब्रिटेन में 
यूरोपियन देशों के माल की मांग अधिक होने से उद्योग-धन्धों में खूब तेजी 
आईं, लेकिन १६२० तक यह स्थिति समाप्त हो गई। ब्रिटेन का निर्यात 
व्यापार कम हो गया, मांग कम होने से कल-फारखाने बन्द होने लगे, बेकारी 
बढ़ने लगी । युद्ध से पूर्व जमेती ब्रिटिश-माल का सबसे बड़ा ग्राहक था अतः 
ब्रिटेन की श्राथिक स्थिति सुधारने के लिये यह आवश्यक था कि उमके ग्राहक 
देश जमेवी की आथिक स्थिति अच्छी हो जाय । जर्मती यूरोप का सबसे बड़ा 
महत्वपूर्ण औद्योगिक देश था और उसकी समृद्धि से ही ब्रिटिश व्यापार तथा 
उद्योग की उन्नति सम्भव थी | यही कारण था कि ब्रिटिश नेता क्षतिपूर्ति की 
समस्या पर फ्रांस का सुमर्थत करने के लिये तयार होते हुये भी यह विचार 
रखते थे कि क्षतिपूर्ति को श्रदायगी से पूर्व जमेती का आ्िक पुननिर्माण आब- 
शयक है | आर्थिक दृष्टि से सम्पन्त जर्मनी से ब्रिटेन को इस प्रकार के ग्राक्रमण 
की ग्राशंका भी नहीं थी क्योंकि जर्मन सेनिक वेड़ा नौ-तष्ट किया जाचुका था। 


ब्रिटेन के विपरीत फ्रांस का विचार कुछ दूसरा था। युद्ध में फ्रांस को 
काफी नुकसान उठाना पड़ा था । उसका १३ भरब वर्गमील का उत्तर- 
पश्चिमी प्रदेश बुरी तरह विध्वंस्त हो चुका था। उसकी कृृषि-योग्य भूमि 
ओऔर औद्योगिक केन्द्र बर्बाद हो गये थे । फ्रांस के सामने प्रधान आथिक समस्या 
इन वर्बादियों के पुतति्माण की थी। वर्साय स'धि के अनुसार जर्मनी से 
हर्जाता वसूल करके ही ध्न क्षेत्रों को पुन: वसाना था लेकिन फ्रांस को श्रव 
तक क्षतिपू/त्त के खाते में प्रायः कुछ नहीं मिला था। फ्रांस जितना पुननिर्माण 
के कार्य में ख़चें कर रहा था, उसके अनुपात में क्षतिपूर्ति के रूप में वह बहुत 
कम अश प्राप्त कर पाया था। फ्रांस प्रति मितट ११५० पौण्ड निर्माए-कार्यों 
और पेंशन में खर्चे कर रहा था जबकि जर्मनी से उसे केवल ७६ पौणड प्रति- 
मिनट प्राप्त हो रहा था, अर्थात्‌ उसे अपने खचे का केवल १५वां हिस्सा ही 
मिल रहा था । १६२२ तक फ्रांस उपरोक्त कार्यों में 7? अरब डालर व्यय 
कर चुका था और वह इस राग को जर्मनी से वसूल करने की आ्राशा रखता 
था | फ्रांस समझता था कि जर्मंत्ती असमर्थंता का केवल स्वांग भर रहा है । 
फ्रच प्रधानमंत्री पोयेन्कर (907८०) कहता भी था कि वलिन यूरोप का 
सबसे खुशहाल नगर है क्योंकि जमेन लोग ग्रन्ध धुन्ध मौतिक-सुख भोग में 
खर्च कर रहे थे; लेकिन वात दरअसल ऐसी नहीं थी । तत्कालीन 
परिस्थितियों में जर्मन लोग जमा करने के वजाय खर्च करना ही अच्छा 
समझते थे । लोग उस समय यही कहते थे-“कम खर्चीला मत वनो । खन्र 
पीओ और जो कुछ भी पास में है, उसे खचे कर डालो अन्यथा यह धन भी 
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मित्रराष्ट्रों की जेब में चला जायेगा ।” फ्रांस जर्मती से क्षति-पूृति की रकम 
कठोरता से वसूल करके और इस तरह उस पर गअ्रधिकाधिक आथिक बोभः 
डालकर उसे इतना पंगु और निबेल बना देना चाहता था कि भविष्य में बह 
कभी फ्रांस पर आक्रमण का दुःसाहस न कर सके ॥ ; 


उपरोक्त मानसिक, राजनीतिक और श्राथिक पृष्ठभूमि में जब जनवरी 
१६२५ तक नकद किश्तों की अदायगी स्थगित करने सम्बन्धों जर्मन प्रस्ताव 
सिला तो दोनों देशों में मतभेद उम्र रूप मं उठ खड़े हुए। जर्मत-प्रस्ताव पर 
विचार करने के लिये जनवरी १६२२ में कैनिस ((४॥॥6४) में सम्मेलन 
बुलाया गया और बड़े वाइ-विवाद के पश्चांत्‌ यह निर्णय हुप्रा कि जर्मनी. 
अदायगी का थोड़ा-सा हिस्सा आगे के लिये स्थगित कर सकता है| इस 
समस्या पर और भी विचार-विमशे करने के लिये मित्रराप्ट्रों ने अप्रेल 
१६२२ में जेनेवा में एक और सम्मेलन किया । १२ जुलाई १६२२ को. जर्मनी 
ने पूरी मुहलत देते के लिये पुत्र: अनुरोध किया और १३ अगस्त १६२२ को 
एक बार फिर नकद भुगतान से छ: महिने के लिये छुट दे दी गई । परन्तु 
जमेती का आथिक स'कट बढ़ता जा रहा था और उम्रकी मुद्रा की कीमत 
निरन्तर गिरती ज। रही थी । श्रत: जमेंत सरकार ने आ्थिक संकट के आधार 
पर क्षतिपूर्ति नकद देने में अम्मर्थता प्रकट करते हुए १४ नवम्बर को फिर 
मांग की कि नकद अदायगी १६२५ तक के लिये स्थगित करदी जाय और 
साथ ही अपनी मुद्रा इृढ़ करने के लिये उसे ऋण भी प्रदान किया जाय । 


जमेनी की मांग से ब्रिटेव और फ्रांस के कूटनीतिक सम्बन्धों में और 
भी तनाव पेंदा हो गया। ब्रिटेन जमंनी का अनुरोध मानने को तैयार था, 
परच्तु फ्रांस अड़ा रहा | ८ दिसम्बर १६२२ को जमेनी के १४ नवम्बर वाले 
अनुरोध पर विचार करने के लिए लन्‍्दन में जो सम्मेलन हुआ उसमें ब्रिटिण- 
फ्रेच रुख की विपरीतता समाप्त न हो सकी । फ्रांस के सौभाग्य से इस समय 
स युक्त राज्य अमेरिका सीनेट द्वारा वर्साय की संधि स्वीकृत न होने के कारण 
क्षतिपूत्ति आयोग से पृथक हो चुका था | अन्य सदस्यों में इटली और बेल्जियम 
फ्रांस के साथ थे। 


चूकि फ्रांस जमंनी को मिखारी से भी भ्रधिक वनाने पर तुला हुग्ना 
था, अत: उसने टेलीफोन के खंभों के लिये जमंनी से इमारती लकड़ी की 
अदायगी न होने पर २६ दिसम्बर को क्षति-पुति आयोग की बैठक में जर्मनी 
को राशि अदा न कर ने वाला (0«विए्ाल) घोषित करने का प्रस्ताव किया । 
ब्विटिश प्रतिनिधि सर जॉन ब्रंडबरो ने इस प्रस्ताव का तीद्र विरोध करते हुए 
काहा-“ट्राप फो लकड़ी के घोड़े से हराने के वाद यह लकड़ी का सबसे बड़ा 
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दुरुपयोग है ।/? लेकिन सभापति का निर्णायक मत प्रस्ताव के पक्ष में पड़ा 
और क्षतरिपृत्ति आयोग ने जमेगी झो निवत राशि न चुकाने वाल। घोषित 
कर दिया । इस घोषणा का महत्व संधि की उस धारा में निहित था जिसके 
अनुप्तार मित्रराष्ट्रों को यह अधिकार मिला था कि “यदि जर्मनी जानबूक 
कर क्षतिपूर्ति नहीं करे तो सम्बन्धित सरकारें झ्रावश्वक कदम उठा सकती 
हैं। अत में, १० जनवरी १६२३ को जव क्षतिपृरति समस्या की दूसरी 
अवधि पूरी हो गई तो फ्रांस ने घोषणा कर दी कि रूर पर अधिकार जमासे 
के लिये शीघ्र ही एक क्षनिक टुकड़ी भेजी जायेगी। इस ऐलान के साथ 
क्षतिपूर्ति समस्या का दूसरा चरण समाप्त हो गया । 
रूर पर भ्रधिकार (१६२३) श्लोर उसके परिणाम 
क्षतिपूति समस्या का तीप्तरा चरण उस समय आरम्भ हुआ जब फ्रेंच, 
बेल्जियन और इटालियन सेनायें ११ जनवरी १६२३ को रुर में प्रवेश कर 
गई । सेना ने डोर्टमुण्ड (00ग्राप्ता0) के पूर्व तक रूर (२ए॥) के प्रदेश 
पर कब्जा कर लिया, यद्यपि पेयेन्कर ने घोषणा की कि रूर पर कब्जा रखने 
का फ्रांस का कोई इरादा नहीं है, केवल क्षतियूति न मिलने तक वे उप्त पर 
अधिकार रखना चाहते हैं। फ्रच, बेल्जियन और इटालियन सेनाशओरों द्वारा 
अधिक्षत प्रदेश केवल ६० मील लम्भा और र८ भील चौड़ा था, किन्तु यह 
जमंती का सबसे बड़ा औद्योगिक केन्द्र था। इस ज्नत्र में सम्पूर्ण जर्मनी का 
४० प्रतिशत कोयला, लोहा और इस्पात उत्पन्न होता था तथा ७० प्रतिशत 
रेलवे माल की ढुलाई होती थी । इस प्रदेश में € नगर थे और जर्मान आवादी 
की ६० प्रतिशत जनता यहां निवास करती थी। फ्रांस इस छोटे से किन्तु 
अत्यध्कि भ त््वपुर्ं प्रदेश पर अधिकार करके जम नी को क्षत्तिपूर्ति की रकम 
अदा करने के लिये वाधित करना चाहता था । वह यहां के कारखानों की 
आय से इस राशि की पूर्ति के लिये उत्सुक था । 
रूर आधिपल के अपने इस कुकार्य में फ्रांस ने यह भरसक प्रयत्त 

किया था कि उसे ब्रिटिश सरकार का समर्थत सिल जाय, लेकिन समर्थन 
मिलना तो दूर रहा उल्टे ब्रिटिश न्यायविदों ने इस कार्य को अरवत्र घोषित 
किया और इसमें ब्रिटेन ने कोई भाग नहीं लिया | ब्रिटेन ने रर आधिपत्य 
की पर-कानूनी माता क्‍योंकि जमेनी द्वारा नियम भंग स्वेच्छा से नहीं किया 
गया था वल्कि यह उत्तके आथिक संकट का स्वाभाविक परिणाम था। फ्रांस 
का यह कदम अविवेकपूर्ण समझता गया क्योंकि इससे क्षति-पूत्ति की रकम 
चुकाने की जमेन क्षमता के ही नष्ट हो जाने का भय था। आने वाले समय 
ने यह सिद्ध कर दिया कि ब्रिटिश सरकार अपने रुख में सही श्री । 
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मित्राष्ट्रों की जेब्र में चला जायेगा ।” फ्रांस जमती से क्षति-पूर्ति की रकम 
कठोरता से वसूल करके और इस तरह उस पर अधिकाधिक आर्थिक बोर 
डालकर उसे इतना पंग्रु और निर्बल बना देना चाहता था कि भविष्य में वह 
कमी फ्रांस पर आक्रमण का दुःसाहस न कर सके १ ह 


उपरोक्त मानसिक, राजनीतिक और श्रारथिक पृष्ठभुमि में जब जनवरी 
१६२४५ तक नकद किश्तों की अदायगी स्थगित करने सम्बन्धी जमंन प्रस्ताव 
मिला तो दोनों देशों में मतभेद उम्च रूप मं उठ खड़े. हुए । जर्मत-प्रस्ताव पर' 
विचार करने के लिये जनवरी १६२२ में केनिस (2७765) में सम्मेलन 
बुलाया गया और बड़े वाद-विवाद के पश्चात्‌ यह.निर्णय हुप्रा कि जमनी., 
अदायगी का थोड़ा-सा हिस्सा आगे के लिये स्थगित, कर सकता हैं । इस 
समस्या पर और भी विचार-विमर्श करने के लिये मित्रराष्ट्रों ने अप्रल 
१६२२ में जैनेवा में एक और सम्मेलन किया । १२ जुलाई १६९२२ को. जर्मनी 
ने पूरी मुहलत देने के लिये पुनः अनुरोध किया और १३ अ्रगस्त १६२२ को 
एक वार फिर नकद भुगतान से छः महिने के लिये छूट दे दी गई । परन्तु 
जमेनी का आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा था और उसकी मुद्रा की कीमत 
निरन्तर गिरती जा रही थी | श्रतः जर्मत सरकार ने आर्थिक संकट के आधार 
पर क्षतिपूर्ति नकद देने में अप्नमर्थता प्रकट करते हुए १४ नवस्वर को फिर 
मांग की कि नकद अदायगी १६२५ तक के लिये स्थगित करदी जाय और 
साथ ही अपनी मुद्रा हढ़ करते के लिये उसे ऋण भी प्रदात किया जाय | 


जर्मनी की मांग से ब्रिटेन और फ्रांस के कूटनीतिक सम्बन्धों में और 
भी तनाव पैदा हो गया। ब्रिटेन जमेनी का अनुरोध मानने को तेयार था, 
परन्तु फ्रांस अड़ा रहा । ८ दिसम्वर १६२२ को जमनी के १४ नवम्बर वाले 
अनुरोध पर विचार करने के लिए लन्दन में जो सम्मेलन हुआ उसमें ब्रिटिश- 
फ्रेंच रुख की विपरीतता समाप्त न हो सकी | फ्रांस के सौभाग्य से इस समय 
स॒ युक्त राज्य अमेरिका सीनेट द्वारा वर्साय की सधि स्वीकृत न होने के कारण 
क्षतिपूर्ति आयोग से पृथक्र हो चुका था ! अन्य सदस्यों में इटली और बेल्जियम 
फ्रांस के साथ थे । 


चूकि फ्रांस जमंनी को भिखारी से भी श्रधिक बनाने पर तुला हुआ 
था, अतः उसने टेलीफोन के खंभों के लिये जर्मनी से इमारती लकेड़ी की 
अदायगी न होने पर २६ दिसम्वर को क्षति-प्रूति आयोग की वैठक में जमेंनी 
को राशि अदा न कर ने वाला (79०98707०) घोषित करने का प्रस्ताव किया । 
ब्रिटिश प्रतिनिधि सर जॉन ब्रैडबरी ने इस प्रस्ताव का तीन विरोध करते हुए 
फहा-/ट्वाय को लकड़ी के घोड़े से हराने के वाद यहु लकड़ी का सबसे बड़ा 
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दुरुपयोग है ४? लेकिन सभापति का निणयिक मत प्रस्ताव के पक्ष में पड़ा 
और क्षतियर्ति आवयोन ने जर्मी क्रो निवत राशि न चुकाने वाला घोषित 
कर दिया | इस घोषण। का महत्व. संधि की उस धारा में निहित था जिसके 
अनुसार मिन्रराष्ट्रों को यह अधिकार मिला था कि “यदि जर्मनी जानवूक 
कर क्षतिपूर्ति नहीं करे तो सम्बन्धित सरकारें श्रावश्वक कदम उठा सकती 
हैं। अत में, १० जनवरी १६२३ को जब क्षतिपूर्ति समस्या की दूसरी 
अवधि पूरी हो गई तो फ्रॉंस.ने घोषणा कर दी कि रूर पर अधिकार जमाने 
के लिये शीघ्र ही एक प्तनिक टुकड़ी भेजी जायेगी। इस ऐलान के साथ 
क्षतिर्पुति समस्‍या का दूसरा चरण समाप्त हो गया । 
रूर पर भ्रधिकार (१६२३) और उसके परिणाम 
क्षतिपूति समस्या का तीप्रा चरण उस समय आरम्भ हुआ जब फ्रेंच, 
बेल्जियन और इटालियन सेनायें ११ जनवरी १६२३ को रूर में प्रवेश कर 
गई । सेना ने डोटेगुण्ड (200ाप्रा4) के पूर्वे तक रूर (रा) के प्रदेश 
प्र कब्जा कर लिया, यद्यपि पेयेन्कर ने घोषणा की कि रूर पर कब्जा रखने 
का फ्रांस का कोई इरादा नहीं है, केवल क्षति्परति न मिलने तक वे उस पर 
अधिकार रखना चाहते हैं। फ्रेंच, बेल्नियन और इटालियन सेनाश्रों द्वारा 
अधिकृत प्रदेश केवल ६० मोल लम्जा और २८ मील चौड़ा था, किन्तु यह 
जर्मनी का सबसे बड़ा औद्योगिक केन्द्र था। इस क्षेत्र में सम्पूर्ण जर्मनी का 
८० प्रतिशत कोयला, लोहा और इस्पात उत्पन्न होता था तथा ७० प्रतिशत 
रेलवे माल की ढुलाई होती थी । इस प्रदेश में € नगर थे और जर्मान आवादी 
की ६० प्रतिशत जनता यहां निवाक्ष करती थी। फ्रांक्न इस छोटे से किन्तु 
अत्यध्कि म॒ज़पूरों प्रदेश पर अधिकार करके जम नी को क्षतिपूरति की रकम 
अ्रदा करने के लिये वाधित करना चाहता था। वह यहां के कारखानों की 
आय से इस राशि की पूर्ति के लिये उत्सुक था । 
रूर आधिपत के अपने इस कुकायें में फ्रांस ने यह भरसक प्रयत्न 

किया था कि उसे ब्रिटिश सरकार का समर्थत मिल जाय, लेकिन समर्थत 
मिलना तो दूर रहा उल्टे ब्रिटिश न्यायविदों ने इस कार्य को अवैध घोषित 
किया और इसमें ब्रिटेव मे कोई भाग नहीं लिया। ब्रिटेन ने रूर आधिपत्य 
की (र-कानूनी माना क्‍योंकि जमंनी द्वारा नियम भंग स्वेच्छा से नहीं किया 
गया था बल्कि यह उसके आर्थिक संकट का स्वाभाविक परिणाम था| फ्रांस 
का यह कदम अविवेकपूर्ण समका गया क्योंकि इससे क्षति-पू्ति की रकम 
चुकाने की जमन क्षमता के ही नष्ट हो जाने का भय था। आने वाले समय 
ने यह सिद्ध कर दिया कि ब्रिटिश सरकार अपने रुख में सही थी । 


2. #घझाएह [709 लि 0 धाह भावाध्श्ांट४. ए ए0०त९ा ॥0758, #50/ 
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हर पर प्राधिपत्त के घाद जर्मान सरकार के सामने दो ही मार्ग थे- 
था तो पह फ्रच मांगों को स्वीकार कर ले, झयथा श्राधिपत्यकारियों के साथ 
प्रसहुचोग की नीति शअ्पनाफर निष्क्रिप प्रतिरोध (05७४९ २९७5४४॥०९ ) 
परे | चुकि प्रथम मार्ग अपनाने में जर्मनी असमर्थ था, अतः तत्कालीन 
झमेन प्रधानमन्ती कूनो (20॥0) ने फ्रेंच योजना को असफल्न बनाने के 
लिये विस्किव प्रतिरोध जीर असहयोग की नीति ही अउतायी । उसने फ्रांस 
थभोर बेल्जियम को दी जाने वालो सारी क्षति-पू्ति बन्द्र कर दी और रूर 
प्रदेश के जर्मनों को आ्रादेश दे दिया कि वे शत्रु सेनाप्रों को कोई सहयोग न 
दें, खानों, कारखानों, रेलों तवा उद्योग-धन्धों में श्रपता काम छोड़ दें, किसी 
प्रकार का कोई कर श्रदा न करें और पूर्णतः: सार्वजनिक हड़ताल मनाएं । 
इस प्रकार बेकार होने वाले व्यक्तियों को आथिक सहायता देने की घोषणा 
की गई । सम्पूर्ण व्यय द्रव्य की निर्वाध छपाई (फएफ्रा०४धाएंट०व फंगांग8 
0० 777०५) करके पूरा किया गया । जम॑नी. का प्रथत्त यह था कि रूर 
प्रदेश का सम्पूर्ण श्राथिक व्यापार ठप्प हो जाय, फ्रांस वहां से एक पाई भी 
न पा सके अपितु सेना रखने के भारी भरकम व्यय से तथा दिवालिया होने 
की आशका से डर कर स्वतः ही हटने को बाध्य हो जाय । जमेन सरकार 
ने ब्र् सेल्स और पेरिस में स्थित अपने राजदूतों को भी वापिस बुला लिया । 


जर्मन जनता ने अ्रपत्री सरकार को एकमत होकर सहयोग दिया ॥ 
राष्ट्रीय अपमान को पीकर जिन्दा रहने की शअ्रपेक्षा वह मर जाना अधिक 
पसन्द करती थी । यह वास्तव में अत्यन्त हास्यास्पर और साथ ही अमानुषिक 
बात थी कि फ्रान्स जमेनी को चूस भी लेना चाहता था और क्षतिपूर्ति को 
भी भांग करता था। वह यह भूल ही गया था कि सूखे नीवू से भला किस 
प्रकार रस निकाला जा सकता है। फ्रांस जर्मेतों को यह सवक सिखाना 
चाहता था कि फ्रांस से टकराने के क्या परिणाम होते हैं। ले किन जमेंन भी 
नाम नहीं थे । अपमानित और विध्वंसित जमेन जनता ने राष्ट्रीय अपमान 
से ति»मिला कर अ्सहयोग का नगाडा बजा दिया। कठोर सैनिक आज्ञाओं 
के बावजूद रेल, डाक-तार सव ठप्प हो गये। अखबारों ने फ्रांस के फैप्तलों को 
छापना बन्द कर दिया । फ्रांस ने खानों, कल-कारखानों आदि को अपनी 
सेनाओ्रों द्वारा चालू करना चाहा, किन्तु उसके लिये जमंन मशीनों को पूरी 
क्षमता के साथ चलाना सम्मव न था | इस बात का अनुमान इसी से लगाया 
जा सकता है कि १६२३ में फ्रांस को पहले के वर्षो' की अपेक्षा केवल चौथाई 


कोयला ही मिला । 


आाक्रमशकारियों ने भी जम न-असहयोग का जी भरकर बदला लिया । 
इस दमन कारये में सैंकडों व्यक्ति नष्ट हो गए। फ्रांस और जर्मनी में जो यह 


क्षतिपूर्ति, युद्ध/ऋण और आ्ाथिक मन्दी रण्श 


शीत युद्ध आरम्भ हुमा, भीषण रक्त युद्ध का रूप घारण करने लगा। प्रो 
आ।रनोल्ड टोयानबी ने इसका उल्ले ख करते हुए लिखा है--“यह्‌ संघर्ष एक 
तरफ फ्रांस व बेल्जियम और दूसरी तरफ जर्मती के मध्य युद्ध का केवल पुत 
प्रारम्भ माना जा सकता है |? फ्रांस व॑ बेल्जियम सरकारों ने रूर से ते ॥र 
माल बाहर भेजना बन्द कर दिया । जर्मनों पर भारी जुर्माने किये गये, उन्हें 
सजायें दी गयीं, उनके समाचारपत्रों पर प्रतिवन्‍्ध लगा दिये गये, उनकी 
निजी सम्पत्ति जब्त कर ली गयी और सैकड़ों जमेन अधिकारियों तथा नाग- 
रिकों को रूर से निकाल दिया गया । 


जर्मन सरकार की निष्क्रिय प्रतिरोध व असहयोग की रीति तथा 
फ्रेन्च व बेल्जियन सरकारों की प्रतिशोधात्मक कार्यवाही का यह अनिवार्य 
परिणाम हुआ कि जर्मनी का श्रायिक जीवन रुक सा गया । उसके कोयले, 
लोहे और इस्पात का उत्पादन ८० प्रतिशत घट गया, श्रर्थात जमंती का 
लगभग ३० प्रतिशत व्यापार तो एकदम ठप्प हो गया । १६२३ के श्रन्त तक 
जमं॑न सिक्‍का मार्क एक प्रकार से मूल्यहीन हो गया, क्योंकि रूर में वेकार 
हुए लोगों को वेतन देने सम्बन्धी आथिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए 
जरमनी ने बहुत बडी संख्या में मार्क के नोट छापे | उसक्री €० प्रतिशत आय 
नोटों के मुद्रण से होती थी जिसका सबते बड़ा दुष्परिणाम यह निकला कि 
मार्क का मूल्य गिरता गया और महंगाई भीषण रूप से बढ़ती गयी । नवम्बर 
१६२३ में एक डालर का मूल्य लगभग ४० मार्क हो गया, जबकि पहले 
केवल ४२ मार्क था । वस्तुओं के मूल्य इतने बढ़ गये कि सप्ताह भर की 
मजदूरी से एक समय का भोजन तो क्या एक डवलरोटी- भी नहीं खरीदो जा 
सकती थी । जमेनी में बेकारी की बाढ़ आ गयी । बैंकों में जमा पूंजी का, 
बाण्डों और शेयरों का कोई मूल्य ही न रहा। रूर संक्रट ने जमेन अर्थ- 
व्यवस्था की कमर तोड़ दी और जन राजकोष को खाली कर दिया । 

इस आशधथिक विनाश का एक परिणाम यह हुआ कि जर्मन मध्यम 
वर्ग को निम्न वर्ग की कोटि में श्राना पडा और बर्गच्युत होने के सभी श्रप- 
मान सहने पड़े । इससे उतको निम्नवर्गीव श्रमिकों के प्रति घृणा और भी 
बढ़ गयी । इसके साथ ही उनमें यहुदियों के प्रति प्रतिहिसा भी जागृत हो 
गयी क्योंकि वह उन्हें मृद्रा-स्फीति से लाम उठाने वाले मुनाफाखोर मानता 
था | इसी हतघन (795905565820) और अपमानित मध्यम वर्ग से हिटलर 
ते अपने अनुयायियों की एक विशाल फौज प्राप्त की । 
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मर संकट से फ़ान्स और जमंनी को गस्मीर आशिक क्षतियों का 
ता बल्सा की पंद्ा जेक्रिन इस संकट के कुछ और भी दरगामी परि-- 
शाम हाओ । इससे फझाहव झार विटमे मे सम्जन्धों में अधिक कठ्ता आ गयी 
धोर चंद से कूनो मंत्रिमण्डल का १३ अवस्त १६२३ को पतन हो गया ! 
इस मत्रिमण्दल के पतम के बाद जमंतों की क्षति-पूतति सम्बन्धी नीति में एक 
मया परिवर्तन हुआ । गुस्टाव स्ट्रेसमान के नवीन से त्रिनण्डल ने २६ सितम्बर . 
१६२३ फो नििक्य प्रतिरोध की नीति के परित्याग फो घोषणा की। क्षति- 
पूलि की रकम देना सिद्धान्त रूब में स्वोकार किया गया, किन्तु इस विपंय में 
मित्रशाद्रों से यह प्रा्थन। भो को गयी कि वे इस बात की परीक्षा कर ले 
कि जमंनो में क्षतिपूर्ति कीं अदावयगी की क्षमता है भी श्रथवा नहीं । 
रूर आपियत्य से उत्तस्त हुए संकट का एक तात्कालिक परिणाम यह 
निकला कि जम नी में पृ जीपति वर्ग के लोगों मो हृदय-परिवर्तत होने लगा। 
पहल इन लोगों ने क्षतिपुति की अदायमी में . सरकार के साथ अ्रसहयोग की 
नीति का अनुपरण किया था, क्रिस्तु अ्रव वे इस तिष्कष पर पहुचने लगे कि 
अपने देश को और अपने आपको बचाने के लिये क्रिसी तरह. क्षतिपूर्ति की 
रकम अदा करके रूर क्षेत्र को मुक्त कराना शआ्ावश्यक है| जम त जनता ने 
समझ लिया कि फ्रान्स उनसे क्षतिपूर्ति की रकम एनकेन प्रकारेण लेकर ही 
हेगा । जनता के इस हृदय-परिवर्तेत के फलस्वरूप जम न सरकार के लिए 
क्षतिपूर्ति की श्रदायगो मे काफी, सहूलियत, हो गयी ।? न्‍ 
रूर संकट ने जम न श्रर्थ-व्यवस्था के पुनरुद्धार के द्वार भी खोल दिए । 
फ्रान्‍्स और बेल्जियम यह समझ गये कि रूर पर अधिकार करना उनकी एक 
भयंकर भूल थी । अत्तः वे सम्मानपूण माय से समभोते के लिये तेयार थे। 
उधर यूरोपीय निर्धनता का संयुक्त राज्य अमेरिका की श्रर्थ-व्यवस्था पर भी 
प्रतिकल प्रभाव पड़ने लगा था, अतः इस सेमय वह भी जमनी की सहयोग 
देने को तरपर हो गया । इन सब अनुकूल परिस्थितियों का यह परिणाम 
मिकला कि ब्रिटेन, फ्राप्स, अमेरिका, वेल्जियम और इंटली आदि मित्रराष्ट्र 
इस बात से सहमत हो गये कि श्रर्थ-विशेषज्ञों की एक ऐसी समिति नियुक्त 
की जांय जो केवल आर्थिक तथा राजनीतिक हृष्टिकोश से इस प्रश्व पर 
विचार करे कि जमंनी की आशिक स्थिति सुधारने के लिए किन उपायों: 
अथवा साधनों का अवलम्बन किया जाय । इत निश्चय के फलस्वरूप क्षति-- 
पति आयोग ने २१ दिसम्बर १६२३ को अमेरिकन अर्थ-विशेषज्ञ जनरल 
डाबेस (0०7शवों 0996७) की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की | जर्मनी 
[, (कक; गॉलिकब्रा०009॥ रिशेाताड सिद्फल्ला तह ४0० ७४०]0 
५४१7५, ? 45. 
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के सौभाग्य से मई १६२४ में फ्रांस पोयन्केर में मन्त्रिमण्डल का भी पतन हो 
गया । एरियो (पथाए०६) के प्रधानमत्री बन जाने से क्षतिपृतति समस्या के 
विवेकपरण समाधोन की परिस्थितियां और भी अनुकूल हो गयीं। 


इस प्रकार रूर पर अधिकार के निश्चित रूप से अत्यन्त दरगामी 
परिणाम हुए । श्री ई० एच० कार ने ठोक हो कहा है--हूर पर अधिकार 
जिसने जम नी को बिलकुल मिटा दिया, यूरोप के युद्दोत्तर इतिहास मे एक 
नया मोड था (7? 
डावेत घोजना (900०5 एज) 


जूता कि ऊपर संकेत किग्रा जा चका है, क्षतिषरति भ्रायोग ने जमेनी 
के हरजाने के प्रश्त पर विचार करने के लिये अमेरिकन वित्त-विशेषज्ञ जनरल 
चाल्से डावेस (ठवालबा (॥87०5 [049७४) की ग्रध्यक्षता में २९ दिश्षस्वर 
१६२३ को इग्ल॑ण्ड, फ्रान्स, बेल्जियम और इटली के विशेषज्ञों की एक 
समिति स्थापित की जो “डाबेस संभिति” के नाभ से प्रस्यात हुई । इस 
समिति को जो कार्य सौंपा गंया वह यद्ध था कि वह ऐसे सुक्राव प्रस्तावित 
करे जिनके द्वारा जम नी के बजट को संभूंलित किया जा सके और उसकी 
मुद्रा को स्थायित्व दिया जा सके | दूसरे शब्दों में समिति का मुख्य कार्य 
व्यापार एवं अराजनैतिक रृष्टिकोण से जम नी की आशिक हालत को व्यव-- 
स्थित करने के सुझाव रखना था। डावेस समिति के साथ ही क्षतिपुर्ति 
आयोग ते एक पूसरी सप्तिति की स्थापना भी की जिसमें अ्रमेरिका, ब्रिटेन, 
फ्रांस, इटली और बेल्जियम का एक-एक प्रतिनिधि था और इसके अध्यक्ष 
ब्रिटेन के रजिनाल्‍ड मैकककन्ता थे ! इस दूतरी समिति का काम जर्मनी 
हारा आयात किये गये सामान की कीमत आंकना तथा उसको वापिस 
मांगने के साधनों पर . विचार करता था । १४ जनवरी, १६२४ से इन 
समितियों ने भ्रपना काम पेरिष्त में शुरू कर दिया । 

डावेस समिति ने ६ अप्रेल १६२४ को अ्रपनी रिपोर्ट क्षतिपूर्ति श्रायोग 
फो पेश की जिसमे निम्नलिखित सिफारिशें की गयों--- 

(१) रूर से विजग्नी राष्ट्रों की पेना हटा ली जाय ताकि जमती को 
उस प्रदेश में पुनः ग्राथिक प्रभुमत्ता प्राप्त हो जाय । 

(२) एक नयी जमंद मुद्रा-रीशमार्क (रिश्वं४097) प्रचलित की 
जाय । इस मुद्रा के तियत्त्रण का उत्तरदायित्व श्ात जर्मन और सात विदेशी 
भ्रयंशास्त्रियों के एक अन्तर्राष्ट्रीय मण्डल के अधीन एक केन्द्रीय बैंक (7रे०5॥ 
9279४) को सौंपा जाय । इस बैंक की लागत पूंजी ४० करोड़ स्वर्ण मार्क हो 
और उसे ५० वर्ष तक नोट छापने का एकाधिकार मिले | 
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(३) जर्मनी को अपने आ्थिक साधतों पर पूरा अधिकार दिया जाः 
और उसकी म्‌द्रा का मूल्य स्थिर किया जाय। उसके बजट को संतुलित 
बनाने के लिये उसे विदेशों से झ्राथिक सहायता भी मिले | यह सिफारिश की 
गई कि मित्रराष्ट्र, जर्मनी को ४० मिलियन पौण्ड का ऋण दें। 

(४) जमंती अपनी आय के कुछ स्त्रोत शराब, तम्बाक, चीनी, सीम 
कर की आमदनी, रेलवे बोड कर, यातायात कर, क्षतिर्षात की राशि की अदा 
यगी के लिये सुरक्षित रखे। 

(५) जमेंवी की म्‌ द्रा के इस प्रकार स्थायी बन जाने के बाद जर्मनी 
प्रथम पांच वर्षो में ५ करोड़ पौंड का भुगतान करे और बाद में यह राशि 
उसकी समृद्धि क्री सुची के अनुपात से १२ करोड़ ५० लाख पौंड तक बढ़ा दी 
जाये | ये सूचक अक १६२७ से १६२६ तक की आशिक समृद्धि के आधार 
पर निश्चित हों । 

(६) क्रिएतों के भुगतान के कारण कहीं विनिमय (#हणाशयाष्र०) 
में गड़बड़ न हो जाये, भ्रतः यह सुझाव दिया गया कि भुगतान केत्रल जर्मन 
मद्रा मार्क में ही होना चाहिये और मित्रराष्ट्रों की सरकारें उसके विदेशी 
म॒द्रा में विनिमय के लिये स्वयं उत्तरदायी हों 

(७) इस सारी ग्यवस्था की देखरेख का भार क्षतिपूर्ति आयोग पर 
नहीं होगा, वरन्‌ इस कार्य के लिये एक एजेन्ट जनरल की नियुक्ति 
की ज.येगी । 

डावेस योजना ने क्षतिपूरति की रकम के सम्बन्ध में परिवर्तत करने 
का कोई कार्य नहीं किया । रिपोर्ट में अन्त में इस बात की ओर मी संकेत 
कर दिया गया था. कि योजना कार्यान्वित करने में कोई देर न हो, और यह 
तभी लागू हो सकती है जब कि जमती की आर्थिक स्थिति पहले जी हो 
जाय । इस योजना का लागू होना तब तक के लिये स्थगित भी किया जा 
सकता था जब तक जमंनी की आर्थिक स्थिति सुधर न जाये । 


डावेस योजना को क्षततिपूर्ति आयोग ने क्षतियृति समस्या के समाधान 
के लिये व्यवहारिक आधार पर स्वीकार कर लिया। इस योजना फो जर्मनी 
ने फौरन ही मान लिया और ३१ अगस्त १६२४ तक सभी सम्बन्धित सर- 
कारों ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी। वास्तव में ब्रिटिश प्रधानमन्त्री 
मैकडोनोल्ड, फ्रौंच प्रधाननन्त्री एरियो तथा जर्मन प्रधानमन्त्री स्ट्रेंसमान ने 
इस योजना का सह स्वागत किया । रूर को फ्रॉच फौजों ने खाली करना 
शुरू कर दिया और १ सितम्बर १६२४ से डावेस योजवा लागू-हो गई । यह 
उल्लेखनीय है कि फ्रांस ने इस योजना को इस शर्ते पर स्वीकार किया कि 
जमंती ने क्षतियूतिि की रकम अदायगी करने में कोई आनाकानी अथवा विरोधों 
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कार्यवाही अपनाई त्तो उसकी गलती क्षतिपूर्ति आयोग को सर्वेसम्मति से 
ठहरानी होगी जिसमें अमेरिका भी शामिल रहेगा। डावेस योजना के लागू होने 
से भ्रन्‍्त में राजनीतिक गतिरोध समाप्त हुआ और यूरोप में श्राथिक स्थिरता 
आने की सम्मावना बढ़ गई । योजना के प्रस्तावित एजेन्ट जनरल के पद पर 
अमेरिकन श्रर्थ-विशेषज्ञ श्री गिलवर्ट (0॥90/) की नियुक्ति की गई । 


डाबेस योजना का सुल्यांकन--डावेस योजना को ग्रभूतपूर्वे सफलता 
प्राप्त हुईं । योजना में प्रस्तावित: ऋण जम ती को पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक 
प्राप्त हो गया । आधी से अधिक रकम अमेरिका से मिली और एक चौथाई 
से भी अधिक ब्रिटेन से । शेप रकम श्रन्य देशों से मिली । ३१ जुलाई १६२४ 
को अ्रन्तिम फ़ैंच और वेल्जियत सैनिक दस्तों ने रर छोड़ दिया । राइन नदी 
के दोनों ओर अन्त में आर्थिक स्थिरता ने राजनीतिक गतिरोध पर विजय 
पायी । सितम्बर १६२४ से सितम्बर १६२८ के संघ मय वर्षों में क्षतिपूर्ति 
रोजेन्ट गिलवर्ट के प्रयास से जर्मनी क्षतिपृति की अदायगी पूरी कर सका और 
उसके अपने साधनों पर मी विशेष दवाव ने पड़ा । यह सफलता विशेषकर 
इसलिए मिली कि क्षतिपूर्ति की सम्पूर्ण व्यवस्था की देखरेख का उत्त रदायित्व 
क्षतिपूर्ति आयोग से हटाकर झार्थिक विशेषज्ञों की समिति को मिल गया था 
जितने समस्या का हल राजनीतिक नहीं अपितु श्रार्थिक दृष्टिकोण से किया । 


वास्तव में युद्धोत्तर काल में डावेस योजना ही वह पहली योजना थी 
जिसने यथार्थवादी एवं आथिक समस्य;ओं का विश्लेषण किया। राजनीति 
के तूफान से प्रथम वार क्षतिपूर्ति की समस्या को अलय निकालकर इसे साधा- 
रख ढंग के व्यापारिक कार्य के रूप में ग्रहण किया गया। क्षतिपृरतति श्रायोग 
तो राजनीति के छलछदम से प्रभावित था । डावेस योजना ने मिन्रराष्ट्रों की 
मांग को इस हद तक कम किया जिसे अनुकूल परिस्थितियों में जर्मनी 
चुका सकता हो । जर्मनी के लिये विदेशी ऋण की व्यवस्था, वापिक किश्तों 
को जमनी की आर्थिक दशा और अदा करे की क्षमता से सम्बद्ध करने की 
व्यवस्था, आय के स्त्रोतों की हरजाने की राशि के लिये सुरक्षित रखने की 
व्यवस्था आदि वातें जम नी के झाथिक जीवन की अस्थिरता को दूर करने 
में बहुत सहायक सिद्ध हुई' । इस योजना ने कुछ अंश में जम नी के आथिक 
जोवन में स्थिरता लाने का सफल प्रयत्न किया और जर्मनी के लिये विदेशी 
ऋण उतन्न करके इसते जम न म्‌द्रा में।एक सीमा तक विश्वास स्थापित 
किया । यही नहीं, इसने जमंनी द्वारा दुष्टतापूर्वक पैसा ने अदा करने की 
स्विति के अतिरिक्त अन्य किसी हालत में सैनिक कार्यवाही के प्रयोग के विरुद्ध 
व्यवस्था की | क्षतिपूर्ति में जानवूक कर देरी करने पर कठोर कार्यवाही 
करने पर भी मित्रराप्ट्रों की स्वेसम्पत्ति की सीमा लगा दी गई दूसरे शब्दों 


२१० अन्तर्राष्ट्रीय सम्वन्ध' 


में फ्रांस जैसे किसी एक राष्ट्र की मनमानी कार्यवाही को इसने हतोत्साहित 
“किया । इस सर्वे्स्मत्ति में अमेरिका को सहमति भी सम्मिलित थी। इन सब 
व्यवस्थाओं से जमेती के सामान्य आशिक पुनरुत्थाव में सहायता मिली | अब 
अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेत की पूजी बड़ी मात्रा में जर्मनी में आने लगी, 
जिससे जमंत उद्योग-धन्धे तथा व्यापार-वारिज्य गतिशील हो उठे । अन्त 
में इस योजना ने अस्तर्राष्द्रीय जगत में सौहादंपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना में 
निश्चित सहयोग दिया । लेगसम के शब्दों में “वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर 
के बाद प्रथम बार यूरोप में कूठनीतिक तनाव कुछ कम हो गया ४” डावेस 
योजना के फलस्वरूप “लोकारनों भावना” (.02क70 58976) का उदय 
हुआ जिसने भविष्य में शांति और सुरक्षा का वातावरण बनाने में 
सहायता दी । 


डावेस योजना से उत्पन्न परिस्थितियों के फलस्वरूप जमंनी का 
ग्राथिक जीवन कुछ क्षेत्रों में उतना ही सुदृढ़ हो गया जितना कि सन्‌ १६१३ 
में था । सन्‌ १६२५ में पहली बार उसका औद्योगिक उत्पादत लगभग युद्ध- 
धूव॑ के स्तर तक पहुंच गया। रीशमार्क विश्व की सुदृढ़तम भुद्रा-संस्थाप्रों में 
से एक हो गया और सामान्यतः जर्मन जनता उतनी ही खुशहाल हो गयी 
जितनी वह महायुद्ध से पहले थी । 


किन्तु डावेस योजना पुर्शातयः दोषहीत नहीं थी। इसमें वाषिक 
किश्तों की मात्रा तय करते हुए भी यह निश्चित नहीं किया गया था कि 
जम नी इन किश्तों का भुगतान कव तक करता रहेगा। इस अवस्था में 
जर्म॑ नी में बचत के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं था । इस योजना में क्षतिपूर्ति 
की कुल राशि का उल्लेख न होने से जर्मनी को अपने लोगों को उन्नति में 
कम दिलचस्पी इसलिए रह गयी क्योंकि उसकी आशिक स्थिति में सुधार होने 
से मित्रराष्ट्रों की श्रदायगी और भी बढ़ जाती । इस योजना का एक गम्भीर 
दोष यह था कि इसने जम ती को ऋण द्वेने को अविवेकपूर्ण परम्परा स्थापित 
कर दी । फलस्वरूप जहां जर्म नी एक श्रोर क्षतिपूर्ति की राशि चुका रहा 4, 
वहां दूसरी ओर नये ऋण भी. ले रहा था। उस समय बहुत थोड़े लोगों को ही 
इस तथ्य के दूरगामी परिणाम का भान हुआ कि जर्म नी श्रमेरिका से पैसा 
लेकर क्षतिपूर्ति अदा कर रहा है । यह वास्तव में “मियां की जूती मियां के 
ही सिर” वाली बात थी। क्षतिपूर्ति नाटक का यह एक बहुत ही हास्यास्पद 
दृश्य था । जर्मनी अमेरिका से कर्ज लेकर मित्रराष्ट्रों को क्षतिपूर्ति की रक्षम 
देता था और मित्रराष्ट्र उसी रकम से अपना अमरीकी कर्ज चुका रहे थे, इस 
प्रकार अमेरिका का डालर घूमते-फिरते फिर अमेरिका ही आा पहुंचता था। 
१६२४ से १६२८ तक जमंनी ने क्षतिपूर्ति के रूप में १००३ खरब रीशमार्क 


क्षटिपूर्ति, युद्ध-ऋण और आाथिफ मन्दी २११ 


क्षतिपूर्ति के रूप में श्रदां किये जबकि इस अवधि में उसने अमेरिका आदि 
राष्ट्रों से १८०२ खरब रीशमार्क ऋण रूप में प्राप्त किये | इस प्रकार जम नी 
की क्षति्पृति चुकाने की क्षमता वढ़ी नहीं केवल कज से ही वह इसे पूरा करने 
लगा । श्री गिलबर्ट का मत था कि डावेस योजना न तो आशय की दृष्टि से 
और न तथ्य की दृष्टि से समस्या का अन्तिम निवटारा थी, अपितु यह तो एक 
ऐसा निबटारा थी जो “क्षतिपूर्ति और सम्बद्ध समस्याश्रों के बारे में, जितनी 
जल्दी संभव हो, अन्तिम विस्तृत करार की सुविधा के ,लिए बनाथा 
गया था ।” 


डावेस योजना ने यह स्थिति पैदा कर दी कि जम नी को जब तक 
कर्ज मिल सकता था तभी तक उसका पौ-वारह था। जम नी के झाथिक 
जीवन पर विदेशी प्रभुत्व वढ़ गया था और राइन प्रदेश में मित्रराप्ट्रों की 
सेनाएं अभी तक विद्यमान थीं। इन सब कारणों से क्षतिपूर्ति के प्रश्त पर 
पुनविचार की ग्रावश्यकता प्रतीत हो रहे! थी । इसके लिए एक अन्य योजना 
बनायी गयी जो यंग योजना (7४6 १०ण्पा8 शिक्षा) के नाम से प्रसिद्ध 
हुई । 

यंग योजना (7॥6 ए०णाष्ट ऐश) 

क्षतिपृति रीजेन्ट श्री गिलवर्टे अनेक बार कह चुके थे कि डावेत-योजना 
को एक अन्तरिम योजना मानना चाहिए, अन्तिम नहीं । क्षतिपूर्ति की समस्या 
का उचित समाधान अभी त्तक नहीं हो पाया था। फ्रांस जम ती ने अपने 
हिसाब का आखिरी वन्दोवस्त चाहता था ताकि वह स युक्त राज्य अमेरिका 
के प्रति श्रपणा ऋण चुका सके | इधर जम नी राइनल ण्ड खाली कराने के 
लिए उत्सुक था, अत: वह इस समस्या को पुनः उठाने तथा कोई मार्ग 
निकालने के प्रति उद्यसीन नहीं था । जम नी यह चाहता था कि डावेस योजना 
में निर्धारित १२ करोड़ ५० लाख पौंड की वषिक भगतान की पति के पर्व 
ही वह राइनलं ण्ड को शीघ्र ही खाली करा ले। ब्रिटेव इस समस्या को पहले: 
से ही अस्तिम और स्थायी रूप से सुलभाने के पक्ष में था । दूसरे लोग भी इस 


दिणा में चिन्तन कर रहे थे और किसी अधिक स्थायी हल की खोज कर 
रहे थे । 


सितम्वर १६२८ में जब राष्ट्रसंघ की असम्बली का अधिवेशन हो 

रहा था तब फ़ान्स, ब्षिटेन, बेल्जियम, इटली, जापान और जम ती के प्रति- 
निधिवों ने क्षतिपूर्ति समस्या के. अन्तिम निर्णय और राइनलंण्ड के शीघ्र 
ज़ी फिये जाने के बारे में विचार-विमर्श किया। इस वार्ता में यह त्तय 
किया गया कि उपरोक्त ६ सरकारों द्वारा आर्थिक विशेषज्ञों की एक समिति 
नियुक्त की जाय जिंतमें अमेरिका. भी सम्मिलित हो और यह समिति 


ह 
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क्षतिपू्ति की समस्या को अन्तिम रूप से हल करे । एतदर्थ घोषणा भी कर 
दी गयी । अ्रमेरिकन वित-विशेपज्ञ ओवेन डी० यग (09८॥ 70. ००१) 
की अध्यक्षता में बनायी गयी विशेषज्ञों की इस समिति ने ११ फरवरी १६२६ 
से पेरिस में क्षतिपूति समस्या को सुलझाना शुरु किया। समित में क्षतिपूरति- 
ग्रस्त प्रत्येक देश के दो-दो तथा अमेरिका के भी दो प्रतिनिधि सम्मिलित थे । 


यंग समिति ने लगभग चार मास के कठिन परिश्रम के पश्चात्‌ अपनी 
४० पृष्ठों की रिपोर्ट ७ जून १६२६ को क्षतिपूति आयोग के सामने रख दी, 
जो इसके अध्यक्ष के नाम पर “यंग योजना” कहलायी । यंग योजना ने जो मुख्य 
व्यवस्थाए प्रस्तावित कीं, वे संक्ष प में निम्नलिखित थीं- 


(१) जम नी की क्षतिपर्ति की कुल रकम घटाकर ५४७५० मिलियन 
पौंड कर दी गयी जबकि क्षतिपूर्ति आयोग द्वारा यह राशि पहले ६६०० 
मिलियन पौंड निर्धारित की गयी थी । 


(२) वाधिक किश्तों की संख्या निश्चित कर दी गयी और उनकी 
मात्रा भी घटा दी गयी । १६८८ ई० तक जर्मनी को कुल 583 किश्तों में 
क्षतिपू्ति की राशि अदा करती थी ॥ पहली ३७ किए्तों के लिए प्रति किश्त 
की राशि १०० मिलियन पौंड निर्धारित की गयी । उसके पश्चात्‌ जम नी को 
कुछ कम राशि की २२ वार्षिक किए्तें श्रदा करनी थीं ताकि मिन्रराष्ट्र 
अमेरिका से लिए गये युद्ध ऋणों को चुका सकें । 


(३) प्रत्येक वाषिक किश्त को दो भागों में विभाजित कर दिया 
गया-प्रविलम्बनीय (१०४-7०५/७००४४०४४) और विलम्बनीय (?0४- 
90786 )। प्रत्येक किएत का लगभग ३ भाग अविलम्बनीय था, अर्थात्‌ इसका 
भूगतान निश्चित समय पर होना अनिवार्य कर दिया गया। इसी प्रकार 
प्रत्येक किशत के शेष 2 भाग का भुगतान उस हालत में कभी भी दो वर्ष के 
लिए बिलम्बित हो सकता था जब विशिष्ट परामशंदात्री समिति (89€०ंथे 
#0एं$5०५ (०्रात्रॉ५०९) की राय में जमेंनी की विनिमय स्थिति और उसके 
आशथिक जीवन के गम्मीर खतरे में पड़ने की समावना हो । 


(४) यह कहा गया कि जम ती पर से सभी राजनीतिक श्ौर 
ग्राथिक नियन्त्रण समाप्त कर दिये जाया तथा स्वयं जम त सरकार को सभी 
भुगतानों के लिए उत्तरदायी मान लिया जाय । 

(५) क्षतिपृत्ति की राशि की वसूली के लिए एक करोड़ डालर की 
पूजी से वाजेल (8880) में “अस्तर्राप्ट्रीय चुकान बैंक (प्रत6 क्रशा: ० 
पाल्या4ंगार्गश $०७४०गञ८१४५) स्थापित किया जाय जिसका कार्य जम नी 
से हरजाने को राशि मार्को में लेकर उसे दूसरे देशों को प्रदान करना हो । इस 
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बैंक के संचालन का दायित्व एक संचालक मण्डल को सौंपा जाय जिसमें 
जम नी और दूसरे ऋणदाता देशों के प्रतिनिधियों फो स्थान मिले । 
(६) इस योजना की कार्यान्विति क्षतिपूरति आयोग द्वारा न होकर 
इसी बैंक के द्वारा होनी चाहिए प्रौर आयोग को समाप्त कर देना चाहिए । 
(७) राइनलंण्ड से ३० जून १६३० तक समस्त विदेशी सेनाएँ 
वापिस बुला ली जायं और १ सितम्बर १६२६ के बाद उसे अधिकृत किये 
रखने का खर्च सभी सम्बन्धित देश मिलफ़र अपने-अपने ऊपर ले । 

(८) यंग योजना में युद्ध के बाद बेल्जियमद्वारा जम ती में छोड़े गये जर्मन 
सा्क के मूल्य के गिरावट के फलस्वरूप हुई हानि को पूरा करने के लिए 
बेल्जियम का दावा पृथक और परोक्ष वार्ता से तय करने के लिए छोड़ दिया 
गया | इसके अतिरिक्त श्रमेरिकन प्रतिनिधियों को छोड़कर यंग समिति के 
अन्य सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक स्मृति पत्र (|(शयणश्यातप्रा)) दिया 
गया जिसमें यह कहा गया कि क्षतिपूर्ति और युद्धएषालीत मित्रराष्ट्रों के ऋण 
की समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं । श्रन्त में, इस योजना में क्षतिपूर्ति के 
वितरण के अनुपात को ध्यान में रखने की भी चर्चा की गयी । 


उपरोक्त योजना श्रत्यधिक बाद-विवाद का केन्द्र बनी | योजना पर 
विचार करने के लिए फ्रांस, इटलो, जापान, ब्रिटेन और उसके उपनिवेशों का 
अगस्त १६२६ में हेग में एक सम्मेलन हुआ जिसमें जर्मन प्रतिनिधियों ने भी 
भाग लिया । सम्मेलन में ब्रिटिश प्रतिनिधि ने स्पा सम्मेलन द्वारा नियत 
किया गया सबका हिस्सा मांगा। काफी गर्मागर्म बहस के बाद बिना किसी 
बांछित परिणाम के सम्मेलन भंग हो गया । तत्पश्चात ३ जनवरी १६३० को 
फिर एक दूसरा सम्मेलन हेग में ही आमंत्रित किया गया। काफी बहस के 
बाद, ब्रिटेन को राजी करने के लिए, यंग योजना मे कुछ परिवर्तेत करके 
उसको ३० जनवरी १६३० को स्वीकार कर लिया गया । ब्रिटिश प्रतिनिधि 
ने अपने कड़े रुख के कारण अपनी मांगें बहुत कुछ पूरी करा लीं। फ्रांस को 
सन्तुष्ट रखने के लिये यह व्यवस्था की गई कि यदि भविष्य में जम नी जान- 
बूक कर हर्जाते की रकम अदा नहीं करेगा तो यह विषय हेग के अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय में लाया जा सकेगा और न्यायालय द्वारा पक्ष में निर्णय घोषित 
करने पर मित्रराष्ट्रों को आवश्यक कार्यवाही करने की पूरी स्वतन्त्रता 
होगी | १७ मई १६३० को यह योजना लागू कर दी गयी और इस प्रकार 
क्षतिपूति समस्या का पांचवां परिच्छेद समाप्त हुआ । 


यंग योजना ने क्षतिपूर्ति आयोग के तथा अन्य विदेशी प्रमावों को 
समाप्त कर जर्मनी को आशिक क्षेत्र में पूरी स्वतन्नता प्रदान की किन्तु फिर 
भी इसका जर्मनी में स्व्रागत नहीं हुआ । जम नो के रीश देंक़ के अध्यक्ष डा. 


० प्रन्तरप्ट्रीय सम्बन्ध 


7६ दिला स्थवीकुल होने में पूरे ही जम ने प्रधान मस्ती स्ट्रेंसमान 
है ६यू की मई । लगभग इसी समय विश्वव्यापी आशिक संकट के बादल 
सापराह लग गये लोग हमसी में दिव्तर की राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी जोर 
पक चुथ मगी लो सतियाति वो अदायमी को ही अपराधपूर्णा मानती थी । यंग 


खाली ४र दिया शोर बेसन (पट) में अ्र्तर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना भी 


ह१र मुहलत्त (#00४७ (0ान्राणांणा ) 


यंग योजना के बारे में यह समझा गया था कि इसने क्षत्तिपूर्ति की 
सशस्या को अन्तिम रूप से निपटा दिया है, किन्तु यह अनुमान शीघ्र ही गलत 
प्रमाणित हो गया । यंग योजना अगले वर्षों में होने वाले विश्व व्यापार के 
विस्तार पर आधारित थी, पर १६२६ से प्रारम्भ होने वाली संसार-व्यापी 
आधथिएः मंदी ने इसे खण्डित कर दिया। अब तक जर्मनी विदेशों से ऋण 
लेवार क्षतिपूर्ति की किश्तें चुका रहा था और ब्रिटिश एवं 'अ्रमेरिकन पृ जीपति, 
जम न उद्योगों के पुनर्तिर्माण में खुलकर पूंजी लगा रहे थे लेकित आर्थिक 
मंदी शुरू हो जाने से विदेशी पूजी का यह स्त्रोत सूखने लगा। वेसे तो संसार 
के सभी देश इस अनिश्चित श्राथिक महाप्रलय में डुवकी लगाने लगे थे, परल्तु 
कर्ज-भार से दबे हुए जर्म नी की आर्थिक दशा विशेष रूप से शोचनीय थी। 
क्षतिपूति की किपतें जम नी अब केवल अपने साधनों से चुकाने को वाध्य था 
जबकि मंदी और बढ़ती हुई वेकारी ने अदायगी को उसके लिये असम्मव वना 
दिया .। मीपण झ्राधिक मंदी से धन कुबेर अमेरिका भी अप्रभावित न रह पाया 
था, अतः १६२६ में अमेरिकत सरकार ने अपनी नीति को एक नया मोड़ देते 
हुए यह फंसला किया कि ५३३ को अब भविष्य में कोई कर्ज न दिया जाय | 
ग्रमेरिका ने यूरोप के सब देशों को कर्ज न देने का निश्चय कर लिया था । 
इस नीति-परिवर्तन के मूल में अनेक कारण निहित थे। अक्ट्वर १६२६ में 
“चालस्ट्रीट संकट” (फ्व। 5०९: (735॥) उत्पन्न हो गया जिसमें न्यूयार्क 
स्टाक एक्सचेंज पर एक ही दिन में शेयरों का मूल्य ५० अरब डालर गिर 
गया और अमे रिक्त संकटग्रस्त हो गया । इसके अर्तिषच्क्ति अमेरिका ने विभिन्न 
यूरोपीय राष्ट्रों पक़ो जो विपुल धनराशि कजं रूप में दे रखी थी, उसे वसूल 
करने में भी बड़ी कठिनाई होने लगी थी । यूरोप के विभिन्न देशों में राज- 
नीतिक परिस्थितियां इतनी विग्ड़ गई थीं कि उनकी साख पर पूरा भरोसा 
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नहीं किया जा सकता था । अमेरिका को स्वयें इस बात की भ्रावश्यकता भा 
पड़ी थी कि वह अपने आर्थिक संकट को टालने के लिये कोई कार्यकारी उपाय 
अपवाये । इस परिस्थितियों में यूरोप के राज्यों को कर्ज न देने का फसलों 
करना अमेरिका के लिये स्वाभाविक था। 
अमेरिका के नीति परिवर्तेत ने जम ते आ्राथिक व्यवस्था को एकदम 
छिन्न-भिन्न कर दिया । जम नी का बजट पूरोतया असन्‍्तुलित हो गया, सारे 
उद्योग घच्चे 5प्प हो गये । इस आ्थिक संकट का प्तामता करने के लिये जम ती 
ने आस्ट्रिया के साथ मिलकर एक चुगी-स'घ कायम करने का प्रयास किया 
किन्तु फ्रांस और उसके साथी राष्ट्रों के घोर विरोध तथा अन्तर्राष्ट्रीय न्याया- 
लय के विपरीत निर्णय के कारण जम नी को अपने प्रयास में सफलता न मिल 
सकी | इसी सम्रय आस्ट्रिया के सबसे बड़े गैर-सरकारी बैंक का दीवाला 
निकल गया और जम नी इस दिवालियेपन के आतंक का शिकार बनने से न 
बच सका । विदेशी कर्जदारों ने तकाजों की भड़ी लगादी। फलन्नस्तरूप तीन 
सप्ताह के भीतर ही जम तो के रीश बेक से ५ करोड़ पौण्ड का सोना तिकाल 
लिया गया । जम नी के बड़े-बड़े बैंकों की हालत खराब हो गई, फलत: 
सरकार ने एक श्रध्यादेश जारी करके सभी बैंकों और स्टॉक एक्प्चेंजों को 
बंद कर दिया । ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सारा जर्म नी ही दिवालिया हो 
जायगा । 
मई १६३१ में जम ती की आर्थिक व्यवस्था पूर्णरूपेण नष्ट हो गई । 
२० जून १६३१ को जमने राष्ट्रपति हिण्डनवर्ग ने अमेरिकन राष्ट्रपति 
हुवर (00४०) से सहायता की याचना की । अमेरिकन राष्ट्रपति से 
हिण्डनवर्ग की अपील के उत्तर में कहा कि वह निश्वित रूप से संसार को 
समृद्धि को शीघ्र ही वापिस लाने हेतु अपना योगदान करेंगे। अपने वचन पर 
भ्रमल करते हुए उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि १ जुलाई १६३१ से १ वर्ष तक 
के लिये सभी क्षतिपूर्ति तथा ऋण सम्बन्धी भुगतानों को स्थग्रित कर दिया 
जाय । भ्रस्ताव में यह भी व्यवस्था दी गई कि जम नी द्वारा स्थगित न की जा 
सकने वाली वार्षिक किश्तों (एठग90४9णा996 . ब्रगापापंछड ) की भगतान 
अन्तर्राष्ट्रीय चुकान बैंक (6 छत: ता [7693900॥947 8०७ चाशा५) 
को किया जाय जो जर्मनी के रेलवे वौण्ड खरीद ले और रेलवे से जम ते 
सरकार को घन दिला दे ताकि जर्मनी इस प्रकार बचत की धनराशि का 
भार्थिक क्रियाओं में उपयोग कर सके । राष्ट्रपति हुवर का यह प्रस्ताव “हुचर 
भुहलत अथवा हुवर द्वारा प्रस्तुत ऋणा- अवधि फी छुट” (घठकक शिगाव- 
(»ागंपा।) के नाम से पुकारा गया । 


हृवर-अस्ताव का स्पष्ट आशय यह था कि अमेरिकन सरकार विदेशी 
परकारा से अपना पैसा बसूल करना एक वर्ष के लिये इस शर्त पर स्थगित 
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कर सकती है कि सभी अन्तर-सरकारी कर्ज की जिममें क्षतिपृति कर्ज भी 
शामिल रहे, वधूली इठी प्रकार स्थगित कर दी जाथ । हवर का प्रस्ताव मानो 
डुबते को तिनके का सहारा था । फ्रांस को छोड़कर सभी ने इस प्रस्ताव का 
उत्साहपूर्णा स्वागत किया । फ्रांस ने प्रस्ताव का इसलिये विरोध किया कि उसे 
जितना युद्ध-ऋण चुकाना था, उससे भी अधिक उसे क्षतिपूर्ति की रकम लेनी 
थी। उसवो प्रबल इच्छा यही थी कि क्षतिपूर्ति का भुगतात हर कीमत पर 
जारी रहे, जमंती की चाहे कुछ भी दशा क्‍यों न हो । जम नी के प्रति विश्व- 
व्यापी सहानुभूति देखकर फ्रांस जल रहा था | वह हृवर-मुहलत को एक ऐसा 
पड़यत्र मान रहा था जो जमनी में अमेरिकन पुजीपतियों की प्ाख बनाये 

रखने के लिये रचा गया था। फ्रांस के विरोध को शांत करने के लिये 
बेतहाशा राजनीतिक दोड़-धूप हुई । जुलाई १६३१ में लंदन में सात सम्ब- 
न्धित राज्यों के सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि जर्मनी को कजे देना 

बंद नहीं किया जाय, पर फ्रांस को इससे सन्‍्तोष नहीं हुआ । अन्त में फ्रेंच 

प्रधान मंत्री ने वाशिगटन पहुंचकर अमेरिकन सरकार से यह अस्थायी 

समभौता किया कि जर्मनी यंग योजना द्वारा निर्धारित भुगतान बिना किसी 
शर्त के चुकाता रहे और भविष्य में फ्रांस की राय लिये बिना कोई भी मुहलत 

नदी जाय । इस समभीते के बाद ही फ्रांस ने हुवर योजना को स्वीकार 

किया । लेवि.न फ्रांस के राजी होने में १५ दिन का समय लग गया था, अतः 

हृवर योजना से जो लाभ होना चाहिये था वह नहीं हो सका। यदि हुवर 

प्रस्ताव को पहले ही मान लिया गया होता तो लोगों में फिर से विश्वास 

जागृत किया जा सकता था, जम न्त मार्क के गिरते हुए मूल्य को रोका जा 

सकता था और जम न बैंकों के दिवालिया होने की प्रक्रिया पर एक बड़ी 

सीमा तक रोक लग सकती थी । प्रस्ताव को स्वीकार करने में फ्रांस की जिह 

, के कारण होने वाले विलम्त ने उस विश्वास को काफी ह॒द तक नष्ट कर दिया 

जिमप्तका प्रस्ताव के घोषित हं.ते ही संचार हुआ था । 


' . हुवर प्रस्ताव ने क्षतिपूर्ति की समस्या को एक वर्ष के अल्पकाल के 
लिये -मले ही हल कर दिया, किन्तु यह समस्या का अन्तिम समाधान नहीं कर 
सका । एक वर्ष के बाद भी जम नी की आर्थिक प्ररिस्थितियों में कोई सुधार 
नहीं हुआ । इसी बीच फ्रांस में लेबाल ([.9४०) मंत्रिमण्डल का पतन हो 
गया और उसके स्थान पर एएरिग्रो प्रधानमंत्री बना था। अतः इन सब 
परिवर्तनों ने क्षतिपुर्ति की समस्या पर पुनविचार करने के लिये श्रावश्यक 
पृष्ठभूमि तैयार कर दी । अब इस समस्या के अन्तिम रूप से निपटारे के लिये 
१६ जून १६३२ को लोजान (7.8058778 ) नगर में एक सम्मेलन आयोजित 
किया गया जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान और जम नी के प्रतिनिधियों ने 
भाग, लिया | 


क्षतिपूर्ति, युद्धऋण और भायिक मन्दी २१७ 


लोजान सम्मेलन श्रोर क्षतिर्पुति समस्या का श्रन्त 
लोजान सम्मेलन वस्ठुतः इसलिये बुलाया गया था फ़ि वह जर्मनी की 
शोचनीय आशथिक अवस्था पर विचार करे और साथ ही विश्वव्यापी आथिक 
संकट, आर्थिक ऋणों एवं क्षतियूर्ति को समस्याओं के निवारण के लिये सुझाव 
दे । लोजान सम्मेलन १६ जून १६३२ को आयोजित हुआ था और इसके पहले 
ही २३ दिसस्बर १६३१ को अच्तर्राष्ट्रीय चुकान बेक की विशेष परामर्श 
समिति यह घोषित कर चुकी थी क्रि जमनी में क्षतिपृति के भुगतान की 
क्षमता नहीं है, तथा & जनवरी १६३२ को जमेंन चांसलर ब्रूनिंग (8707९) 
भी स्पष्ट कह चुके थे कि गम्भीर आविक स्थिति के कारण जममंत्री क्षतिपरूर्त 
की अ्रदायगी नहीं कर सकता । पहले से ही स्पष्ट इस परिवर्तित आाधारभूमि 
और बदले हुए वातावरण की छाया में लोजान सम्मेलन ने अपनी कार्यवाही 
प्रारम्भ की । सम्मेलन में जमेनी ने पहले की गई घोषणा को दुहराते हुए 
स्पष्ट कर दिया कि वह क्षतिपूर्ति देने की स्थिति में नहीं है । जर्मनी ने क्षति- 
पूति-नाटक को समाप्त करने की मांग की । लेकिन फ्रांस इस स्थिति को स्वी- 
कार करने के लिये तैयार नहीं था । वहुत्र लम्बे विवाद के उपरांत, अन्त में, 
सम्मेलन ने € जुलाई १६३२ को यह महत्वपूर्ण निर्णय किया कि जर्मती से 
वसूल की जाने वाली क्षतिपूर्ति की सम्पूर्ण राशि को एक कर दिया जाय 
और यह राशि कुल १५ करोड़ पौण्ड हो तथा जमंती इस राशि का भुगतान 
अन्तर्राष्ट्रीय चुकान बैंक को एक ही बार में अपने ५ प्रतिशत बाण्डों को देकर 
कर दे । यह कहा गया कि ये बाण्ड अस्तर्सष्ट्रीय-बैंक के पास तीन वर्ष के 
लिये अमानत के तौर पर रहें, बाद में उन्हें खुले बाजार में ब्रेचा जा सकता 
था । ऐसा न होने पर १५ वर्षों बाद में बाण्ड रह समझे जायेंगे । यह भी 
कहा गया कि यदि जरमनी इन बाण्डों को वापिस लेना चाहे तो उतना ह्ठी 
मूल्य चुकाकर वह उन्हें लेने का अधिकारी होगा । 
लोजान सम्मेलन में लिये गये उपरोक्त निर्णय यथार्थवादी थे | सम्भे- 
लन ने क्षतिपूर्ति की जो राशि निश्चित की वह यंग योजना की कुल १/३ 
थी । दूसरे शब्दों में यह क्षतिपूर्ति को पूर्णा रूप से समाप्त कर देना था।? 
लोजान के इस यथार्थवादो निरंय पर फ्रांस को राजो करने के लिये एक तर- 
फोच का झ्ाश्रय लेना वड्गा था। फ्रांस और उसके ही मत के कुछ अन्य देशों 
का यह कहना-था क्रि उन्हें जो रकम अमेरिका और ब्रिटेन को देनी है उसमें 
भी इसी हिसाव से कमी की जाय । इस माँग की पूर्ति के लिये ब्रिटेन और 
फ्रांस के मध्य लोजान में ही यह “शरीझाना समझता! (एथापशातर॥ 5 
+8ए0थाशा() हुआ था कि “लोजान के निर्णय को मान्यता तब दी जायगी 


7. (९८ हल्महड : 5ए006 57706 9]4, 486 [74-]77. 
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जबकि उनके महाजनों और उनके बीच सन्तोयजतक समझौता हो जाय ।” 
हि पलक में इस समभझीते का अर्थ यह था कि सदि मित्रराष्ट्रों ने क्षतिपूर्ति 
40486 कर, नो को सुविधाएं प्रदान की हैं तो इसके बदले में मित्रराष्टरों 
को भी उनके महाजन अमेरिका वी तरफ से सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिये 
यानी ब्िनन, फांस आदि जम नी के साथ उदारता बरतने के लिये उम्ी स्श्रिति 
यार थे जबकि प्रमेरिका भी उनके साथ उदारता की नीति बरते । 


८० 
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यह सर्यया स्वाभाविक था फि इस “शरीफाना समभोते” की संयुक्त 
राज्य श्रमेरिका मे प्रच्छी प्रतिक्रिया नहीं हुई । अमेरिका में इम्त शिष्ट सम- 
भोते को धमकी और ब्लेकमेल के रूप में माना गया । अमेरिकन सरकार 
ते कठोर रुख प्रयनाते हुए युद्ध-ऋणों का त्याग करने से इन्कार कर दिया। 
यह स्पष्ट कर दिया गया कि क्षतियृर्ति और युद्ध-ऋणों की समस्याएं दो 
पृथक समस्याएं हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं । चू कि हृवर-मू.हलते सता 
होने वाली थी अतः अमेरिकन ऋएरा का प्रश्न व्यावहारिक रूप से सामने आा 
गया । कुछ द्विंचकिचाहट के वाद दिसम्बर १६३२ में ब्रिटेन और कतिपथ 
श्रन्य देशों ने श्रपने ऋण की किश्तें अमेरिका को अदा कर दीं, परन्तु फ्रांस, 
वेल्जियम, हंगरी, पोलंण्ड, शूगोस्लाविया श्रादि. देशों ने किश्तें चुकाने से 
इन्कार कर दिया । जून तथा दिसम्बर १&३३ में ब्रिटेन व इटली ने केवल 
सांकेतिक भुगतान ही किये । १६३४ के अति-आते यह स्पष्ट हो गया कि 
अमेरिका का कर्ज अब वापिस नहीं चुकाया जायगा । उंधर लोजान का सम- 
भौता भी श्रहीत व श्रतफल हो गया क्योंकि तत्कालीव परिस्थितियों में इस 
बात की लेशमात्र भी श्राशा न थी कि कोई राष्ट्र जम नी से क्षतिपूर्ति की 
रकम वसूल करने का पुनः प्रयत्व करेगा । १६३२ के बाद जर्म नी ने क्षति- 
पूर्ति की कोई रकम मित्रराष्ट्रों को नहीं दी । बाद में जम नी में नाजी पार्टी 
ने वल पकड़ा और हिंटलर : ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर दी कि जमनी 
क्षतिपूर्ति की सम्पूर्ण राशि अदा कर चुका है और अब भविष्य में किसी 
प्रकार की रकम अश्रदा करने को तैयार नहीं है.। इस तरह क्षतिपृति की 
समस्या स्वयमेव हल हो गई भर इतिहास का एक लम्बा अध्याय सदा के 
लिए बन्द हो गया। | 

क्षतिपूर्ति समस्या के परिणाम शोर प्रभाव 


क्षतिपूर्ति की जो समस्या प्रथम महायुद्ध के बाद लगभग १४ वर्ष तक 
सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय जगत के लिये एक महान संकट, अस्थिरता और अव्य- 
व॒स्था का कारण बनी रही, उसका अन्त अत्यन्त ही सरलता किन्तु असम्मान- 
पूर्वेक हुआ । विन्सटन चचिल के शब्दों मों “यह सब उलभी हुई मूर्खता को 


एक दुःखद कहानी है जिसकी रचना में भ्रत्यधिक अम और सदाचार व्यय 
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फिया गया था ।”? श्री चर्चिल के ये शब्द क्षतिपूर्ति और ऋण-समस्याओं का 
एक नग्न किन्तु सत्य चित्र उपस्थित करते हैं । क्षतिपुति की यह श्रणीबोगरीब 
कहानी हमारे समक्ष मनोरंजक श्र साय ही गम्भीर परिणाम स्पष्ट करती 
है--(१) जर्मनी से मांगी जाते वाली हानि की राशि निरन्तर कम होती 
चली गई । १६२१ में मित्रराष्ट्र ५६.४५ अरब डालर वसूल करना चाहते थे, 
क्षतिपर्ति आयोग ने इसे ३३ अरव डालर निश्चित किया, यंग योजना ने इसे 
घटाकर & अरब डालर ही रहने दिया, लोजान-सम्मेलन में यह्‌ अदायगी केवल 
७५ करोड़ डालर ही रह गई और इसके भी वसूल होते की संभावनायें समाप्त 
हो गई ।? (२) जर्मनी ने मित्रराष्ट्रों को इस सारे समय में ५,३६,६२,५०,- 
०००-डालर अदा किये । किन्तु यह सब संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य 
देशों से उधार लिये गये धन में से चुकाये गये ।. इंस ऋण से भी अधिकांश 
ऋण-रकम जुर्मनी ने ऋणदाता देशों को नहीं चुकाई। (३) जमेंनी ने १६२१ 
से लेकर १६२४ के मध्य केवल !3 वर्ष के लिये भुगतान किया, १६२४ 
से १६२६ तक प्रतिवर्ष पूरा . भुगतान किया, १६२३ से १६३० तक कोई 
भुगतान नहीं कियां गया और १६३० के बाद उसने केवल आधे वंप 
भुगतान किया । इस प्रकार उसने कुल ५ वर्ष तक मित्रराष्ट्रों को क्षतिपूर्ति' 
' की किए्तें गदा की । वास्तव में'जमंनी में इस राशि के भूगतान करने की 
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जबकि उसे दूमरे देशों से कर्जा मिल रहा हो । (४) क्षतिपूति की राशि का 
निरन्तर कम किया जाना यह स्पष्ट करता है कि इस विपय में ब्विठेव का 
आचरण वास्तविकव यथार्थवादी था जबकि फ्रांस का अवास्तविक और 
पूणत: एकांगी । 


कोई इच्छा न थी और या इच्छा कर्म 
कार इच्छा न थी और यदि यह इच्छा कसी पाई भी गई तो केवल उस समय 


क्षतिपूर्ति और युद्ध-ऋण-समस्याओं ने सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक 
एवं राजनीतिक क्षितिज को गम्मीर रूप से प्रभावित किया | इन समस्याश्रों 
के परिणाम श्रौर प्रभाव श्रत्यन्त दूरगासी और दुर्भाग्यपुर्णा निकले । पहला 
प्रभाव या परिसाम ग्रेट ब्रिटेत तथा फ्रांस में मतभेद और मतोमालिन्य की 
खाई चौड़ी करना था । क्षतिपूर्ति समस्या से प्रभावित होकर ये दोनों प्रमुख 
यूरोपीय राष्ट्र जर्मनी के प्रति विभिन्‍न प्रकार की परस्पर विरोधी, उदार 
ओर कठोर नीतियों का अनुसरण करने लगे। इन मतभेदों के फलस्वरूप 
वर्साय की संधि पूर्णतः कभी व्यवहार में नहीं लाई जा सकी । दुधरा प्रभाव 
यह पड़ा कि इन समस्यागं के फलस्वरूप जर्मनी और फ्रांस के मध्य. पारस्प- 
रिक घृणा और हव प का इतना गहरा बीजारोपण हो गया कि उनमें किसी 
प्रकार के समझौते की संभावना ही विनष्ट हो गई, यूरोप में असुरक्षा की 
स्थिति बनी रही, फ्रांस सुरक्षा की खोज में भटकते हुए अनेक देशों के साथ 
विभिन्‍न संधियां कर के अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण को गन्दा और तनावपूर्ण 
बनाता रहा जिउका कुप्रमाव अन्य देशों पर भी पडा । तीसरा प्रभाव या परि- 
णाम यह हुग्ना कि ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी स्वार्थपूर्ति की दृष्टि से क्षतिपूर्ति 
के प्रश को अमेरिका से लिये गये युद्धधालीन ऋणों के साथ सम्बद्ध करके 
अमेरिका को रुष्ट कर दिया । इससे अमेरिका की प्रथकतावादी नीति 
(९००४ ०80 %४०॥) को बल मिला । चौथा प्रभाव यह था कि इन 
समस्याओं ने फ्रांस की आशाओं के विपरीत जर्मनी को अन्ततोगत्वा . एक 
समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बनने में सहायता दी । डावेस योजना ने जमेती 
के आर्थिक पुनरोत्थान के द्वार खोल दिये । जमेती को विदेशी ऋणों हे ब्‌ल 
पर अपने आर्थिक पुरर्निमाण का अवसर' मिला । जर्मन उद्योग धन्धों को 
विकास के लिये प्रभूत मात्रा में अमेरिकन पू जी मिली । अपने व्यापारिक 
स्वार्थों के वशीभृत होकर ब्रिटेत ने भी जर्मनी के आशिक पुनर्गठन में पूर्स 
दिलचस्पी ली । इन अनुकूल परिस्थितियों के कारण जर्मती ने अपनी औद्यो- 
गरिक क्षमता और युद्ध सामग्री उत्पादन करने की सामथ्ये इतनी हक बढ़ा 
ली कि १६३६-४० में यूरोप का कोई राष्ट्र उसके मुकाबले में नहीं टिक 
सका । बिना आर्थिक पुनरुद्धार के जर्सी उस प्रसारवदी और आक्रामक 
नीति को नहीं अपना सकता था जिसने छ्विंतीय महायुद्ध को अतिवार्य वना 
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दिया । पांचर्वा प्रभाव यह हुआ कि क्षतिपूर्ति और अन्तःमित्र राष्ट्रीय ऋषणों 
से उत्पन्न परिस्थितियों का जम नी ने बड़ा ही कूटनीतिक लाभ उठाया। इन 
समस्य,ओं को ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ते अपने-अपने दृष्टिकोण से देखा 
श्लौर हल करने की कोशिश की । इस प्रकार जम नी के तीनों प्रधान शत्रुओं 
में मतभेद उत्पत्व हो गया | इस फूट का लाभ उठाते हुए उसने ब्रिटेन और 
अमेरिका के सहयोग से अपनी अपूर्व औद्योगिक उन्नति की और ज्योंही बह 
सक्षम बना, उसने इन देशों का ऋण चुकाने से भी इन्कार कर दिया। मित्र 
और साथी राष्ट्रो की इस फूट के कारण ही जम॑नी वर्साय संधि की धाराओं 
का गम्भीर उल्लंघन करता रहा और उसके विरुद्ध कोई प्रभावशाली कार्य- 
वाही नहीं को जा सकी । छठा परिणाम यह निकला कि इन समस्याओं ने 
१६२६ के विश्वव्यापी आर्थिक संकट को बढ़ाने में विशेष योगदान दिया 
जिससे उत्पन्त परिस्थितियां द्वितीय महायुद्ध के लिये उत्तरदायी बनीं । श्री 
विन्सटन चचिल ने ठोक ही कहा है--- 

“इतिहास इन सब लेन-देनों (775४०४०॥४) की पागलपन्र को 
संज्ञा देगा । इन्होंने सेन्यवादी श्राप और श्रायिक भंक्रावात को उत्पन्त करने 
से सहायता दी ।” 

मित्रराष्ट्रों के युद्धकालीन ऋरण 
(॥रष्ष भाल्ते एथ-१०७७) 

ऋणगणों का इतिहास--युद्धोपरान्त दूसरी समस्या जिसको सुलकाने में 
अधिक से अ्रधिक शक्ति और समय का विनाश हुआ वह थी मित्रराष्ट्रों के 
घुद्धकालीन ऋण की समस्या । राजनीति के घटनाचक्र ने इस समस्या को 
क्षतिपूत्ति की समस्या से सम्बद्ध कर दिया था और दोनों ही समस्याएं एक 
दूसरे से प्रथक होते हुए भी एक ही ताने-वाने में गुःथः गयी थीं । - 

प्रथम महायुद्ध के समय मित्रराष्ट्रों ने युद्ध के संचालन के लिए आपसः: 
में एक दूसरे पे कर्ज लिये थे । जब तक संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में शामिल 
नहीं हुआ्न, तब तक ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस, इटली, रूस और अन्य मित्रराष्दों को 
प्रभूत धन कर्ज के रूप में देता रहा था । जब प्रमेरिका युद्ध में सम्मिलित हुआ 
तो कांग्रेस ने मिवराष्ट्रों को तीन अरब डालर का कर्ज देने का प्रस्ताव पास 
किया । अमेरिका द्वारा ऋएा न केवल युद्ध के दौरान अ्रपितु युद्ध के बाद भी 
दिया गया । कुल ऋण लगभग १०,३३८/०००,००० डालर दिया गग्रा जिसमें 
से ७,०७७,०००, ००० डालर की राशि युद्ध से पूर्व एवं शेष युद्ध के बाद दी 
गई । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने यह ऋण स्वर्ण या मुद्रा/रूप में 
नहीं दिया था ! इस राशि का .वहुत कम अश अमेरिकन तट के बाहर जा 
सका था। इसका अधिकांश अ्श न्यूयार्क स्थित. संघीय रिजव बैंक 
(7०6०० ए८छथर८ फ्रैष::) में जमा था, जहां पर यह मित्रराष्ट्रों के 
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लिये अमेरिकन बाजारों में सामान खरीदने के लिये प्रत्यय का काम करता 
था। कर्ज लेने वालों में ब्रिटेन की यह विशेष नीति रही कि उसने अमेरिका 
से कर्ज लिया श्रीर उस कर्ज का अधिकांश दूसरे मित्रराष्ट्रों को कर्ज रूप में 
दिया । अ्रन्तिम रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका ही सबसे बड़ा ऋणदाता राष्ट्र 
बना रहा । 


युद्ध समाप्ति पर मिन्रराष्ट्रों की पारस्परिक देनदारियां या उनके 
पारस्परिक ऋणों की स्थिति पौण्डों में लगभग इस प्रकार थी- 
संयुक्त राज्य अमेरिका का ब्रिटेत पर ॒_ ६२०,०००,००० पौंड 
संयुक्त राज्य अमेरिका का फ्रांस पर . ८०४,०००,००० पौंड 
संयुक्त राज्य अमेरिका का अन्य देशों पर ६००,०००,००० पौंड 
योग २,३२५,०००,००० पौंड 


ब्रिटेन का फ्रांस पर ६००,०००,००० पौंड 
ब्रिटेन का रूस पर. हि ७८३,०००,००० पौंड 
ब्रिटेन का अन्य देशों पर . हि | ८5००,०००,००० पौंड 
योग. २,१८३,०००,०.०० पौंड 
फ्रांस द्वारा दिया गया ऋण ; १००,०००,००० पौंड 


ऋण की उपरोक्त तालिका. यह स्पष्ट. कर देती है कि युद्ध की समाप्ति 
पर अमेरिका को छोड़कर अन्य सभी देश कर्जदार हो गये थे । उप्त समय वह 
संप्तार का सबसे बड़ा महाजन था जिसे विभिन्न देशों से २ भ्ररब, ३२ करोड़, 
५० लाख पौंड वसूल करने थे।. विश्वयुद्ध में. अमेरिका ने मिनत्रराष्ट्र गुट के 
लगभग २० राष्ट्रों को २ प्रतिशत की दर पर ऋण दिया था.। 


ऋण चुकाने के बारे में विभिन्‍न दृष्टिकोश--युद्धकाल में मित्राष्ट्रों 

ने परस्पर ऋण तो ले लिया था किन्तु युद्ध के उपरान्त जब ऋण चुकाने का 

प्रश्न पैदा हुआ तो उनके अपने-अपने स्वार्थ उठ खड़ हुए और तदानुरूप ऋण 

चुकाने का प्रश्त बहुमुखी हो गया । इस सम्बन्ध में फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेत श्रौर 
संयुक्त राज्य अमेरिका आदि के दृष्टिकोणों भें मौलिक अन्तर प्रकट हुआ । 


प्रथम, सभी ऋणा लेने वाले देश ऋणदांता देशों से मकित चाहते थे 
क्योंकि उनकी दृष्टि में ऋण के अध्याय को विल्कुल बन्द कंर देना “नैतिक 
दृष्टि से उचित और आर्थिक दृष्टि से अवसरानुकूल ' था”। उंनका कहना था 
कि ये ऋण व्यापारिक नहीं, बल्कि राजनीतिक थे.। ये ऋद जम नी को हराने 
के लिए, लिए गये थे और जम नी 'की पराजय ऋण लेने वाले व ऋण देने 
वाले दोनों ही राष्ट्रों के अस्तित्व के लिए आवश्यक थी । ऋण न देने के पक्ष 
में यह नैतिक दलील भी दी जाती थी कि यदि धनी मित्रराष्ट्रों को युद्ध में 
घन लगाना पड़ा हैं तो कम धनी 'मिन्नराष्ट्रों को लाखों आात्माओ्रों का वलिदान 
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करना पड़ा है। ऋणी देशों ने युद्ध में रक्त और मांस से योग दिया है जबकि 
ऋण्दाता देशों ने धत से । संयुक्त राज्य अमेरिका ने महायुद्ध में बहुत देर से 
प्रवेश किया था, श्रतः उसे अन्य मित्रराष्ट्रों के समान जन-घन की भीषण क्षति 
नहीं उठानी पड़ी थी। इसीलिए फ्रांस, ब्रिटेव आदि मित्रराष्ट्रों का तर्क थी 
किये ऋण वस्वुतः युद्ध जोतने में अमेरिका का भ्रंशदाव समभे जाने 
चाहिए । | 


दुसरे, फ्रांस का तर्क यह था कि युद्ध में सर्वाधिक क्षति उसे ही उठानी 
पड़ी है, श्रतः उससे युद्धऋण वसूल नहीं किया जाना चाहिए, वह उन्हें उप्ती 
स्थिति में अदा कर सकता है जब कि उसे जम॑नी से क्षतिपूर्ति की राशि 
मिले । फ्रांस क्षतिपू्ति प्राप्त करने की बात अधिक सोचता था, क्योंकि उसे 
इससे जितना धन मिल रहा था वह मित्रराष्ट्रों की चुकाये जाने वाले ऋण 
से कहीं अधिक था । १६९२३ तक फ्रांस को ग्राशा थी कि जमंती से क्षतिपूर्ति 
की अ्रदायगी हो सकेगी, अतः वह क्षतिपूर्ति और युद्धऋणों के प्रश्तों को दो 
अलग-अलग प्रश्त मानता रहा । परन्तु जब १६२३ के बाद. उसे क्षतिपूर्ति 
की श्रदायगी के बारे में सन्देह होने लगा तो उसने अपते पू्ववर्की दृष्टिकोण में 
परिवतंन ब-रते हुए दोनों प्रश्तों को दो ग्रन्योन्याश्रित समस्‍यायें मानना आारस्भ 
कर दिया ।  थ 


तीसरे, ब्रिटेन ऋणी भी था और ऋणदाता भी । इसके साथ. ही वह 
एक वारिज्य-प्रधान देश था। उसे ऋण-बयूली से ही लाभ होता, फिर 
भी वह ऋण चर्चा को समाप्त इसलिये, करना चाहता: था क्योंकि बह इसे 
यूरोप के झ्राथिक पुनरुद्धार में बाधक समझता था | उसकी दृष्टि में क्षतिपूर्ति 
और युद्धऋण दोनों ही अ्रव्यापारिक और राजनीतिक ऋण थे अत: उनका 
समाप्त होता ही श्रच्छा था। १ पअ्रगस्त १६२२ को लॉर्ड व्रालफोर (84- 
09) ने सभी मित्रराष्ट्रों को एक नोट भेजा जिसमें कहा गया कि ब्रिटिश 
सरकार---बर्तेमान स्थिति में विश्व की झाथिक क्षति की इतनी अधिक 
कायल है कि वह जमेंवी द्वारा क्षतिपूर्ति के प्रश्श पर अपने अन्य सब अ्रधि 
कार और मित्रराष्ट्रों द्वारा प्रतिशोव्य सव दावे त्यागने को तैयार है, वशर्ते 
कि यह त्याग एक व्यापक योजना का हिस्प्वा हो जिसके द्वारा यह महान 
समस्या अपने सम्पूर्ण रूप में संतोषजनक रूप से हल हो सके ।” बालफोर 
नोट में यह स्पष्ट कर दिया गया कि ब्रिटेन जमती द्वारा दी जाने वाली 
क्षतिपूर्ति की राशि से तथा अपने ग्रन्य कजंदारों द्वारा वश्नूल किये जाने वाले 
ऋणों से ही अमेरिका का कजे चुक्रा सकता हैं । इस प्रकार ब्रिटिश सरकार 
का मन्तब्य यह था कि क्षतिपृति और युद्धकंण की समस्‍यायें परस्पर सम्बद्ध 
हैं ओर दोनों को ही साहम से सुलक्षाया जाना चाहिए ।. 


रे 
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अमेरिका साहूकार अर्थात्‌ ऋणदाता देश था, अतः यह सर्वथा सवा माविक 
था कि वह मित्रराष्ट्रों के उपरोक्त दृष्टिकोणों से सहमत न होता। अमेरिकत 
सरकार का यह स्पष्ट मत था कि युद्धरिशों का क्षतिपुत्ति की रकम के साथ 
फोई सम्बन्ध नहीं है । यदि मित्रराष्ट्र जमंती से अधिकाधिक राशि वसूल 
करना चाहते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने कर्ज क्यों नहीं लौटाते ? 
वास्तत्र में पेरिस सम्मेलन में प्रारम्भ से ही अमेरिका से मित्रराष्ट्रों के पार- 
स्परिक ऋण के प्रश्न को क्षतिपूर्ति सम्बन्धी बहस से प्रथक रखने की साव- 
धानी वरती थी | कूलिज (०००४०४०) का यह प्रसिद्ध सूत्र श्रमे रिकन शासन- 
नीति की प्रभिव्यक्ति थी कि---'क्या" यह सच नहों है कि उन्त लोगों ने यह 
धन उधार लिया था ?” यदि पूरोयीय राष्ट्र-जर्मनी से धत निचोडना चाहते 
थे तो उन्हें अपेरिका से भिन्न मापदण्ड की भाशा क्‍यों करनी चाहिए । अमे- 
रिकन प्रतिनिधियों का यह भी कहता था कि उनके यूरोपीय कर्जदार बहुमूल्य 
हथियारों पर विशाल धनराशि बुरी तरह खर्च कर रहे - हैं, श्रौर यदि उनमें 
अन्तर्राष्ट्राय भुगतान की भावना हैं तो यह रकम संयुक्त -राज्य अ्रमेरिका को 
चक्रायी जानी चाहिये । पुनः, ब्रिटेद और फ्रांस. का. यह कहना भी सत्य नहीं 
है कि यह धनराशि -युद्ध जीतने; के लिए ली गई- थी जिसमें अमेरिका का 
समान उद्देश्य निहित था। इसके विपरीत इस ऋण का ३० प्रति० युद्ध 
समाप्ति के बाद, अनाज खरीदने से लिए, पुराने कर्जे चुकाने के लिए और 
फ्रान्स की फ्रान्फ़ मुद्रा व ब्रिटिश  पौंड के! मूल्य में स्थिरता बनाये रखने की 
दृष्टि से लिया गया था । अमेरिका का एक तंक यह था कि उप्तने यूरोप में 
श्रमेरिकन सेना के लिएं जो सामान और सेवायें ली थीं उतका दाम -उसे मित्र- 
राष्ट्रों को नगद चुकाना था, अ्र॒त्त: ठीक इसी प्रकार मित्रराष्ट्रों को भी उस 
सामग्री का दाम तकद रूप में चुकाना चाहिए जो उन्‍्होंते अपनी सेनाओं को 
सज्जित करने के लिये अमेरिका से खरीदी थी | इन ऋशों को रह करने का 
परिण/म अमेरिकन करदांताओं पर यूरोप के. युद्ध का अनुचित भार डालवा 
होगा, अतः इन्हें लौटाया जाना: मित्राष्ट्रों का नैतिक कर्तव्य है। 7 


अमेरिकन, बालफोर नोट 'को घणा की दष्टि से देखंते थे श्रौर इसे 
ऋरा-वसूली के सारे अपयश को अप्ेरिका के तिर पर चालाकीएूण प्रयत्न 
मानते थे । श्री विकहम स्टीड (जशांटाफ्ाण्या 5/260) के शब्दों में बालफोर 
नोट की श्रमेरिकन व्याख्या यह थी-- 


“हम आपका धन श्रदा करेंगे यदि हमारे लिये ऐसा करना आवश्यक 
होगा, परन्तु यदि श्राप हम से ऐसा करने को कहेंगे तो श्राप नौच झौर 
अशिष्ट व्यक्ति होंगे (” 
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अमेरिका अपना कर्ज वापिस पाने के लिए अत्यधिक आतुर इसलिए 
भी था कि उसे शांति-सधियों से कोई लाम नहीं पहुचा था । उसे न तो एक 
इंच जमीन ही मिली थी और न ही एक पौण्ड क्षतिपू्ि के रूप में ही मिला 
था | इसके अतिरिक्त अमेरिकत जनता का विचार था कि वह उस युद्ध के 
संचालन का मूल्य क्यों चुकाये जिसे यूरोप के भंगड़ाल लोगों ने शुरू 
किया था । 


ग्रमेरिका हारा रिएण उगाहने के प्रति सक्रियता--पेरिस के शांति- 
सम्मेलन में अपना पक्ष पूर्णतः स्पष्ट करने के बाद कि युद्धकालीन ऋण बाध्य 
दायित्व है जिसे पूरा करना कर्जदार देशों के लिए श्रावश्यक है, संयुक्त राज्य 
अमेरिका १६२२ में ही ऋण वसूल करने के प्रति सजग हो गया । उसने अपने 
सभी कजंदारों से यह अनुरोध किया कि वे अपना ऋण चुकाने हेतु शीघ्र ही 
आवश्यक कदम उठायें। फिर भी अमेरिकन रुख एकदम कठोर न होकर 
उदारता लिये हुये था और इसीलिए, उसने यूरोपियन राष्ट्रों की श्राथिक 
कठिनाइयों का भ्रनुमव करते हुये यह्‌ निश्वय किया कि प्रत्येक ऋणी राष्ट्र से 
उत्तकी “अ्रद्य फर सकते को क्षमता” (८४एकथ₹ ० 729) के सिद्धान्त के 
आधार पर ही कर्ज वसूल किया जाय । इस निश्चय के आधार पर अमेरिका 
ने एक विश्व युद्ध विवेशी रिख प्रायोग' (ज़्णात जला अण्शथंशा 00 
(०गाषांध्अंणा) तियत किया । इसकी स्थापना & फरवरी १६२२ को हुई। 
इसका कार्य यही था कि यह ऋणी राष्ट्रों के साथ विभिन्न नामों के कर्जों को 
एक बड़े क्जखाते में जमा करने के समभौतों का प्रवन्ध करे । इस आयोग ने 
१६२२ से १६२६ तक उपरोक्त “अदा कर सकने की क्षमता” के सिद्धान्त के 
ग्राधार पर विभिन्न देशों के साथ मूलधन और ब्याज में भारी कमी करते 
हुए ६२ किश्तों में ऋण को वसूल करने के अनेक समझौते किये । प्रेट ब्रिटेन 
के ऋण को १६७ प्रति०,फ्रांस के ऋण को ५२८ प्रति० और इटली के ऋण 
को ७५*४ प्रतिशत घटा दिया गया | इस तरह दिसम्बर १६२२ में अमेरिका 
व ब्रिटेन में यह समभौता हुआ कि ब्रिटेन अ्रमेरिका को १६९२३ से १६३२ तक 
तो ३३,०००,००० पौण्ड प्रतिवर्ष और उसके बाद १६३३ से १६८४ तक 
३८,०००,००० पौण्ड प्रतिवर्ष देगा । फ्रांस के साथ ६२ वर्षों में ऋण चकाने 
सम्बन्धी समझौता २६ अ्प्रेल १६९२६ को सम्पन्न हुझ्ना । है 

ऋण समस्या का अन्त--मित्रराष्ट्रों ने वड़ी अनिच्छापूर्वक संयुक्त, 
राज्य अमेरिका को ऋण चुकाना शुरू किया। अमेरिकन सरकार यह चेता- 
वनी दे चुकी थी कि यदि मिन्रराष्ट्रों ने ऋण की भ्रदायगी नहीं की तो उन्हें 
भविष्य में किसी प्रकार का ऋण नहीं दिया जायगा। किन्तु आथिक एवं ह 
राजनोतिक परिस्थितियां इतनी तेजी से बदलती गयीं कि अमेरिका द्वारा भर- 
सक प्रयत्त करने पर भी ऋखों की वसूली नहीं की जा सकी। मिन्नराप्ट 


२२६ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


६२३ से १६३० तक अवश्य नियमानुसार किश्त से ऋण अदा करते रहे, पर 
उन्होंने यह राशि उसी रकम से दी जो उन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी से 
प्राप्त हुई थी। १६२२ से १६२८ तक जर्मनी ने मित्रराष्ट्रों को एक अरब ३५ 
करोड़ डालर क्षतिपूति के रूप में दिये और यह सब उसने अमेरिका से प्राप्त 
होने वाले ऋण से फिया । अमेरिका जमेनी को कर्ज देता था और जर्मनी 
उसमें से क्षतिपूर्ति के रूप में मित्रराष्ट्रों को धन लौटा देता था । - इस प्रकार 
जमेनी “अहमद की टोपी मोहम्मद के सिर” वाली कहावत निभा रहा था । 
इसके साथ ही अमेरिका का जो धन क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मती द्वारा मित्र- 
राष्ट्रों को पहुंचता था, मित्रराष्ट्र उसी धन से अपना अमरीकी कर्ज चुकाते थे 
यानि अमेरिका का डालर घूमते-फिरते फिर अमेरिका ही जा पहुंचता था। 
गैथान हार्डी के शब्दों मं--“अ्रमेरिकन, धन एक प्रकार से गोल दायरे मेँ 
चक्कर लगा. रहा था-श्रमेरिका से जर्मती, .जमंनी से क्षतिपृरति के दावेदार 
देश के पास और उस देश से कर्ज की क्रिश्तों में वापिस अमेरिका ।/! 


ऋचगणों की उपरोक्त श्रदायगी १६३० के बाद से ही विश्र॑ंखलित होने 
लग गयी । विश्वव्यापी मीषण आथिक मनन्‍्द्री ने, जिसका प्रारम्भ १६२६ से 
ही हो गया था, १६३१ में ऋणों को अदायगी को असंभव बना दिया | इधर 
आशिक संकट के कारण जब जर्मनी को अमेरिका से कर्ज मिलना बन्द हो 
गया तो जरमंनी भी क्षतिपूरति की किश्तें अदा नहीं कर सका। उसने १६३० 
के बाद केवल आधे वर्ष भुगतान किया । स्पष्ट है कि क्षतिपूृर्ति और ऋणों 
की अदायगी लगभग साथ-साथ उतरती-चढ़ती रही । मित्रराष्ट्रों और जर्मनी 
की निरन्तर बिगड़ती हुई आर्थिक दशा को सहारा देने के लिए अमेरिकन 
राष्ट्रपति हबंट हुवर ने १ जुलाई १६३१ से एक वर्ष के लिए ऋणों तथा 
क्षतिपूर्ति की अदायगी स्थगित करने की व्यवस्था दी जो हुवर मुहलत' 
(मस००एल ](०4४०ांप॥) के नाम से विख्यात है । लेकिन एक वर्ष की 
श्रवधि के समाप्त होने पर भी आर्थिक मन्दी जारी रहने के कारण समस्या 
पर विचार करने के लिये लोजान में १६ जून १६३२ को ब्रिटेन, फ्रान्स, 
बेल्जियम, इटली, जापान और जमेनी के प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ जिसमें 
जर्मनी की क्षतिपूर्ति की रार्शि में भारी कमी क़रते हुए इस झ्राशा में उसे 
केवल ३ प्रतिशत ही रहने दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी मित्रराष्ट्रों के 
प्रति युद्ध-ऋण मांगने के सम्बन्ध में ऐसी उदारता का परिचय देगा। मित्र- 
राष्ट्रों की सरकारों में लोजान में ही एक अन्य समभौता किया गया जिसका 
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क्षतिपूर्ति, युद्ध-ऋछएण और आध्िक मन्दी र२७छ 


आशय यही था कि मित्रराष्ट्रों वे क्षतिपूर्ति के मामले में जो सुविधाएं जम नी 
को दी हैं उनके बदले में मित्रराष्ट्रों को मी श्रमेरिका की तरफ से सुविधाएं 
प्राप्त होनी चाहिए । इस प्रकार एक बार फिर युद्ध-ऋण और क्षतिपूर्ति की 
समस्या को एक साथ जीड़ने की चेष्टा की गयी । 


परन्तु श्रम रिका युद्ध-ऋणों के सम्बन्ध में ग्रब किसी भी प्रकार की 
उदारता इसलिए बरतने को तैयार न था क्योंकि प्रथम तो वह ऋणों की 
राशि में पहले ही भारी कमी कर चुका था और दूसरे वह क्षतिपूर्ति तथा 
ऋण प्रश्नों को एक दूसरे से सम्बद्ध नहीं माचता था । श्रम रिका ने लोजान 
में किये गये “शरीफाना समझौते” को ब्लेकम ले की संज्ञा देते हुए युद्ध ऋणों 
का त्याग करने से कठोरतापूर्वक इन्कार कर दिया । परन्तु अं रिका का यह 
कठोर रख निष्फल ही रहा । यूरोप की आशिक अ्रवस्था ऐसी नहीं थी जिसमें 
युद्ध ऋणों गौर क्षतिपूर्ति की विशाल राशि का भुगतान किया जा सकता । 
फलत:ः १५ दिसम्बर १६३२ को केवल छः राज्यों--चैकोसलोवाकिया, फिन-. 
ल॑ण्ड, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, लंटविया और लिथुआनिया ने ही श्रमेरिका को - 
श्रपनी किश्तें अदा कीं। फ्रांस, बेल्जियम, पोलण्ड तथा श्रन्य देशों ने अपनी 
किश्तें नहीं दीं। फ्रांस की पालियाम ट ने १४ दिसम्बर १९३२ को ही, 
अर्थात्‌ अम रिकन ऋण की वापषिंक किश्त अदा की जाने वाली तारोख १५ 
दिसम्बर से एक दिल पूर्व ही, एक कानूत द्वारा ऋण की अ्दायगी को समाप्त 
कर दिया था । 


० 


सन्‌ १६३३ में ग्रंट ब्रिटेन और अन्य पांच राष्ट्रों ने किण्तों की 
संकितिक अदायगी की, जबकि अन्य देश सांकेतिक किश्त (]'०&छा 
९४५7)०॥ै) देने में भी असमर्थ रहे | सन्‌ १६३४ में अमेरिकन कांग्रेस नें 
'जॉन्सन अधितियम' पास कर सांकेतिक अदायगी को रह कर दिया । इसके 
बाद कर्जदारों ने अ्रमेरिका को युद्ध ऋण की कोई भी किश्त किसी भी रूप में 
अदा नहीं को, केवल फिनलण्ड ही अकेला ऐसा राज्य रहा जिसते अपना 
सारा ऋण अदा किया । फिनल ण्ड अपनी वापिक किश्तें वदस्तुर १६९४० तक 
अदा करता रहा। इस प्रकार क्षतिपूर्ति समस्या के समान ही युद्ध ऋण 
समस्या भी अपने आप ही समाप्त हो गयी । १६९३७ तक अमेरिका को २२ 
प्ररव १८ करोड़ ८० हजार के कुल ऋण में से केवल २ अरब ७४ करोड 
८प लाख १४ हजार ४३२ डालर ही वसूली में मिले । - 


झ्राथिक मन्दो 
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१६२६ ई० के प्रारम्म ठक संसार आाशावाद की और तेजी से वढता 
जा रहा था । इतिहास के प्रथम विश्वव्यापी युद्ध से जो अपार क्षत्ति हुई री 
१ 
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उसको बहुत कुछ पूति हो चुकी थी। लगभग सभी देश अपनी मुद्रा को 
सन्तुलित या नियमित कर चुके थे। श्रौद्योगिक उत्पादन बढ़ता जा रहा था । 
रूस में भी नव निमाण की आधिक योजनाए' कार्यान्वित की जा रही थीं । 
जम नी फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो चला था । वास्तव में संसार की प्रगति 
अभूतपूर्व गति से हो रही थी।? सचमुच बाहर से देखने में ऐसा ही 
लगता था । 


लेकिन शीघ्र ही संसार की परिस्थिति ऐसी बदल गई कि लोगों को 
आश्चर्यंचकित रह जाता पड़ा । सम्पूर्ण संसार अचानक ही आर्थिक संकट के 
महाप्रलय में डुबकी लगाने लगा। अमेरिका जैसे धन-कुबेर राष्ट्र का भी 
आथिक ढांचा चरमरा उठा । कनाड़ा के खेतों में अ्रनाज और ब्राजील के 
ख्नेतों में कह॒वा की उपज जलाई जाने लगी | वाल स्ट्रीट में मंदी छा गई और 
दुनिया का व्यापार एफ््रम आधा गिर गया । आस्ट्र लिया और अजेंण्टाइना 
को १६२६ के अन्त में सभी स्वर्ण भुगतान (50०0 ए8फाथा5 ) स्थगित 
कर देने पड़े | मध्य और दक्षिणी-पूर्वी यूरोप के सभी छोदे राष्ट्र अपने 
विदेशी ऋणों के भुगतान में असमर्थ हो गये । जून १६३१ तक ऐसा प्रतीत 
होने लगा कि अमेरिका और फ्रांस को छोड़कर विश्व के अ्रधिकांश देश दिवा- 
लिया हो जायेंगे । परन्तु तभी, २० जूत १६३१ को 'हृवर-मुहलत' 
(मस00०एक' ऐतबाएतांपाा ) बचाव के लिये प्रकट हुई जिसका सभी देशों ते 
उत्साहपूर्वक स्वागत किया। पर फ्रांस ने इसे स्वीकार करने में १५ दिन का 
विलम्ब कर दिया, अतः इसकी प्रभावशीलता और उपयोगिता एक बड़ी सीमा 
तक नब्ट हो गई और आशिक संक्रट को रोका नहीं जा सका। झ्ाथिक 
संकट ने शीघ्र ही इतना गम्भीर रूप धारण कर लिया कि २१ सितम्बर, 
१६३१ को ब्रिटेव ने भी स्वर्ण मान (006 87070) से मुक्ति प्राप्त 
करली । इसके फलस्वरूप भारत, नावें, स्वीडन,इेनमार्क, फिनल ण्ड, रोडेशिया, 
श्रास्ट्रिया, जापान, पुर्तेगाल, रूमानिया, चीन, ग्रीस, श्याम और फारस ने भी 
स्वर्ण मान का परित्याग कर दिया । १६३१ के अन्त तक विश्वव्यापी श्राथिक 
संकट श्रपत्ती चरम सीमा पर पहुंच गया। भय और संकट का साम्राज्य 
लगमग सम्पूर्ण विश्व में स्थापित हो गया | जनवरी १६३२ में जर्मनी ने 
घोषणा कर दी कि वह क्षतिपूर्ति की राशि चुकाने में असमर्थ है। जून-जुलाई 
१६३२ में यूरोपियत राष्ट्रों ने लोजान सम्मेलन में यह स्पष्ट कर दिया कि वे 
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क्षतिपूर्ति, युद्धऋण और आशिक मन्दी २२६ 


अपने क्षतिपूर्ति के दावों को छोड़ने को तैयार हैं यदि श्रमेरिका आदि ऋण- 
दात्ता देश भी अपने युद्ध-ऋणों को त्याग दें। अमेरिका ने इससे भ्रस॒हमति 
प्रकट की लेकिन भविष्य में अधिकांश ऋणी देशों ने न तो ऋण चुकाया और 
न वे जम नी से क्षतिपूर्ति की राशि ही प्राप्त कर सके। अन्त में युद्ध-ऋणों 
और क्षतिपूर्ति की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो गई । 


आशथिक संकट से उबरने के उपायों पर विचार करने के लिये जूत 
१९३३ में लंदन में एक विश्व-अथे-सम्मेलन (शांत छ0णाणाएए 
टणाशि०००९) भायोजित हुआ । इसमें ६४ देशों ने भाग लिया, किन्तु कोई 
उल्लेखनीय परिणाम नहीं निकला । सम्मेलग की अप्तफलता का प्रधान कारण 
आशिक राष्ट्रीयतावाद रहा | यद्यपि आश्थिक राष्ट्रीयतावाद के प्रभाव से 
विभिन्न देशों ने अपने-अपने निर्यात को बढ़ाने व आयात को कम करने के 
लिये अपने को तटकरों (2४७०४५) की प्राचीरों से घेर लिया, किन्तु 
इसने व्यापार के राजकीय नियंत्रण एवं अन्य ऐसे सुधारों का श्री गणेश भी 
किया जिनसे आाथिक संकट की तीज्रता शनेः-शने: घटने लगी । ब्निटेत में तो 
इन सुधारों का आरम्म जुलाई १६३२ से ही हो गया था। इधर सन्‌ १६३३ 


में ही अ्रमेरिका में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने “नई व्यवस्था” (]र०७ ॥088) 
नामक प्रसिद्ध कार्यक्रम शुरू किया । अनेक देशों ने प्रधानतः ब्रिटेन ने,द्विपक्षीय 
समझौतों की नीति पर चलकर अपनी आयात-निर्यात व्यवस्था को पुनर्गठित 
किया । इन सभी प्रयातों के फलस्वरूप १६३३ के अन्त तक आशिक संकट 
मिटने के लक्षण प्रकट होने लगे । 


श्राथिक संकट के कारशा 


आशिक संकट के उपरोक्त स्वरूप को संक्षेप में समझ लेने के उपरांत 
अब हमें देखशा चाहिए कि आखिर सम्पूर्ण विश्व को एकबारगी भकफोर 
देने वाले इस भीषण संकट की उत्पत्ति के क्या कारण थे । बद्यपि इन कारणों 
के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों और विद्वानों में वड़ा भेर है तथापि इस मतभेद 
के विस्तृत ऊहापोह में न जाते हुये निम्नलिखित कारण उल्लेखनीय हैं--- 

(१) विश्व-युद्ध से उत्पन्त परिस्थितियां--यह आर्थिक संकट प्रयम 
महायुद्ध से उत्तन्न होने वाली विषम परिस्थितियों का स्वाभाविक परिणाम 
था । १९वीं शताब्दी के इतिहास में पहले ३ और बड़े युद्ध हो चुके थे---नेपों- 
लियन युद्ध (१७६५-१८१५), अमेरिकन गृहयुद्ध (१८६४), फ्रैको-प्रशियन 
युद्ध (१५७०) । इन बुद्धों के वाद भी इसी प्रक्रार ग्राथिक मंदियां/ आई । 
प्रत्येक बड़े युद्ध के बाद आाथिक मंदी क्‍यों आती है, इसका विश्लेषण जे. बी, 
कांडलिफ (3. 8. ८०74०) ने अपने इन शब्दों में किया है-"युद्ध के समय 
सैनिक आवश्यकताबों की मांग चढ़ जाने के कारण उद्योग-धन्धों का ग्रता- 


॥। 


२३० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


धारण विस्तार होता है। बहुत से मनुष्य सैनिक कार्य में लगे होने से मजदूरों 
की कमी हो जाती है । मजदूरी की दर, मुनाफे और रोजगार बढ़ जाते हैं, 
युद्ध की समाप्ति के बाद कुछ समय तो यह तेजी बनी रहती है परन्तु उसके 
बाद मंदी आ जाती है ।/! इतिहास ने प्रथम महायुद्ध के बाद भी इसी घटना- 
चक्र को दोहराया और संसार को प्रथम बार ठीक ऐसी ही भीषण आर्थिक 
मन्दी का भेटका सहना पड़ा जैसा भीषण युद्ध इतिहास में पहली बार लड़ा 
जा च॒का था । युद्ध समाप्ति के बाद उद्योग-धन्धों की तेजी श्रौर चमक कुछ 
वर्षों तक बनी रही, किन्तु सैनिक झ्रावश्यकताओं की मांग घटने के साथ-साथ 
मन्‍्दी की भूमिका बनने लगी जिसके स्पष्ट लक्षण १६२६ में प्रकट हुए । 

(२) क्षतिपुति तथा युद्ध रिखों की समस्था--इन दोनों समस्याओं ने 
१६२६ की आ्िक नन्‍दी को किस्त तरह प्रभावित किया इसका उल्लेख पहले 
हो चुका है। अतः इस सम्बन्ध में केवल इतना ही लिखना पर्याप्त है कि 
युद्धोत्तर इतिहास की इन दो जटिल समस्याग्रीं ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और 
ग्रथं-व्यवस्थाओं को अस्त-व्यस्त कर दिया और आर्थिक संकट की भीषणता 
को इतना तीज कर दिया कि सामान्य परम्परागत उपायों से उसका सामना 
नहीं किया जा सका । 

(३) उद्योगों का यन्त्रीकरण और वेज्ञानीकरण--युद्ध काल में श्रम 
की कमी को पूरा करने के लिये कृषि एवं उद्योग क्षेत्र में यन्‍्त्रों का अधिक से 
अधिक प्रयोग किया जाने लगा था। यन्त्रों को स्वयंवालित (6प्रा०॥श॥०) 
बनाने के प्रयत्न हुये । वेशञानीकरण के इस प्रयास से.कृषि उद्योग में क्रांतिकारी 
प्रिवर्तेत हुए । जहां १८५० में.पश्चिमी जगत्त में एक कृषि मजदूर के.पास लग5 
भग १४ हास पावर थी,वहां १६१८ में २०५ और १६३० में ६०७ हार्स पावर 

गे गई । इस तरह कृषि का अत्यधिक यच्त्रीकरण हो जाने से खेतिहर मज- 

दरों में बेकारी फल गई । उद्योग क्षेत्र में स्वचालित यच्त्रों के प्रयोग का 
परिणाम यह हुआ कि जहां १६१६ में एक श्रमिक लगभग ५२ घण्टों में जिस 
काम को कर सकता था उसे ही १६३० में वह ३० घण्टों में करने लगा ।£ 
इसका यह स्वाभाविक और अनिवार्य परिणाम था कि बेकारी में तेजी से 
वृद्धि हो । बेकारी की गम्भीर समस्या ने आथिक संकट को उत्तन्न करने में 
बड़ी सहायता दी । 

(४) उत्पादन आधिकंय और क्रय शक्ति का कास--प्रथम युद्ध के 
बाद आर्थिक दृष्टि से उत्पादन आधिक्य (0५0 [70पंपां०ा) युग शुरू 
हुआ । एक ओर तो बेरोजयारी बढ़ेने से मजदूरों को क्रय-शक्ति में गम्भीर 
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क्षतिपूर्ति, युद्ध-छश और आधिक मन्दी २३१ 


ह्वास हो चुका था और दूसरी ओर नई मशीनों ने कस्तुओं का उत्पादन इतनी 
अधिक मात्रा में किया कि उनके ढेर के ढेर लग गये। युद्ध के बाद कुछ 
वर्षों तक उत्पादन-प्रा त्िक्य का आमाप्त इसलिए नहीं हो पाया कि प्रुतर्निर्माण 
के लिए विभिन्न वस्तुओं की मांग बनी रही-। बाद में मांग तो घटती गई पर 
उत्पादन ब्रढ़ता चला गया । बाजार अनाज और माल से सर गये पर खरीद- 
दारों का अभाव हो गया। परिणामतः कारखानों को बन्द करना पड़ा। 
कारखाने वन्‍्द करने से वेरोजगारी भ्रधिकाधिक बढ़ती गई और क्रय-शक्ति 
निरस्तर गिरती चली गई। इन परिस्थितियों में श्राथिक मनन्‍्दी का दौर 
आना स्वामाविक था । जब आर्थिक मन्‍दी शुरू हुई, वस्तुओं के खरीददारों 
की कमी हो गई तो युद्धोत्तर अ्रभिवृद्धि का वास्तविक रहस्य खुलने लगा । 
(५) स्वर्ण का विषम विभाजन-आथिक मन्दी का एक प्रमुख कारण 
विश्व में स्वर्ण का विषम विभाजन और इसका बड़ी मात्रा में अमेरिका में 
एकत्र हो जाना था। महायुद्ध के पहले अधिकांश देशों में स्वर्ण मान प्रचलित 
था। युद्धकाल में विभिन्न देशों ने इसका परित्याग कर दिया । सोने की मांग 
घट जाने से इसका मूल्य सस्ता हो गया शरर इसकी दृष्टि से वस्तुग्रों का 
दाम महंगा हो गया । १६२५ से विभिन्न देशों ने पुनः स्वर्ण मात अपनाया 
ओर इधर अमेरिका ने सभी ऋणी राष्ट्रों से युद्धछाल में और उसके उपरांत 
दिये गये ऋणों की वसूली. शुरू को। चूकि अमेरिका ने माल के रूप में 
अपना कर्ज लेने से इन्कार कर दिया अतः संसार के अन्य देशों से सोना 
अमेरिका की ओर प्रवाहित होते ला।। इसमे संत्वार के अन्य देशों में सोने 
का कत्रिम ग्रभाव उत्पन्न हो गया, वहां सोने की कीमत बढ़ गई और वस्तुओं 
की कीमत गिर गई। इस परिस्पिति ने आर्थिक मंदी को और भी मीषण 


वना दिया तथा योरोप के अनेक देशों को स्र्ण-निर्यात पर प्रतिबन्ध 
लगाना पड़ा । 


(६) आदिक राष्ट्रीयता--श्रुद्ध के पश्चात्‌ सभी देशों ने आथिक 
राष्ट्रीयता और भात्म-निर्भरता की नीते अपनाई । उन्होंने सम्पूर्ण विश्व की 
अथे-अ्यवस्था पर पड़पे वाले कुप्रमातों की चिल्ता किये ब्रिना अ्रपनी-अ्रपनी 
आशिक उन्नति के लिये अत्यन्त संकरीणें और स्वार्थपूर्ण नीतिप्रों का अनुश्न रण 
किया । प्राय: सभी राष्ट्रों ने अपने उद्योगों मौर कृषि को जीवित रखने के 
लिए विनिमय तथा आयात के ऊपर झरुकावटों, आयात करों और कोटों 
(९५०४७) का आश्रय लिया। ब्रिटेन, जो अमी तक खुले व्यापार का सम- 
थेक्र था, अब तरह-तरह की संरक्षण नीति अपनाने लगा । एशिया में स्वदेशी 
प्रांदोलन, रूस में वोल्शेविक क्रांति और युद्ध के बाद योरोप के नत्रस्थापित 
राज्यों को तेरक्षण नीति से पश्चिमी योरोप के हाथ से एक वहत बड़ा 
बाजार निकल गया । परिणामस्वरूप सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अस्त-व्यस्त 
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हो गया । यूरोपीय सरंकारें और जनता दोनों ही दिवालिया हो गई । अमे- 
रिका जैसे सुदृद्त्तम राष्ट्र की आथिक मण्डियां भी संकटग्रस्त हो गई । बेकारों 
को सहायता देने के लिए विभिन्न सरकारों को नये-तये कर लगाने पड़े जिनके 
भार से पीड़ित उद्योग-धन्धों का दम घुटने लगा । 


(७) शभ्रतिपूततिः--कुछ लोग इस झार्थिक संक्रट का एक कारण 
अतिपूर्त (0५८ $079099) और उसकी वजह से घटी हुई चांदी की कीमतों 
को बतलाते हैं। इन दोनों बातों के फलस्वरूप उन देशों की क्रय शक्ति 
क्षीण हो गई जहां चांदी के सिक्‍कों का प्रचलन था । इस प्रकार के देशों में 
भारत एवं चीन के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


उपरोक्त मौलिक कारणों के फलस्वरूप भीषण आशिक संकट के 
सभी श्राधार तंयार हो चुके थे। फिर भी इस मन्दी का तात्कालिक कारण 
ग्रक्टूबर १६२६ में न्यूयार्क के शेयर बाजार (७/श]! 50०९४) का श्राथिक 
संकट था । न्यूयार्क स्टाक एक्सचेंज में २३ अक्टूबर को एकाएक शेयरों का 
मूल्य ५० अरब डालर गिर गया जिसने न केवल अमेरिका को बल्कि सम्पूरं 
विश्व को हिला डाला । अमेरिकन सरकार और बड़े-बड़े पूजीयतियों के 
प्रयास से स्थिति कुछ समय के लिये संभल गई पर नवम्बर में शेयरों के 
मूल्य में फिर अत्यधिक गिरावट हुई । बहुत सी कम्पनियों और घधनिकों कां 
दिवाला निकल गया। परिकल्पक ($/6००॥४(८075) बेकार हो गये और 
अमेरिकन पू'जीपतियों ने उधार देना व विदेशों में नयी पू जी लगाना एकदम 
बन्द कर दिया | अमेरिकन सरकार ने ऋण-बन्द की घोषणा कर दी। परि- 
'णामतः यूरोपियन समृद्धि का मूल स्रोत सूख गया। अमेरिकन पूजी के 
आधार पर ही यूरोपियन बैंक ग्रपनी देनदारियां पूरी करते थे। किन्तु श्रब 
यह सम्भव नहीं रहा । यूरोपीय देशों में आथिक पुननिर्माश की गति अवरुद्ध 
हो गई । सारे संसार की ऋ्रय-शक्ति में छ्वास हो गया और कीमतों में व्यापक 
गिरावट शुरु हो गई। यूरोप के कर्जदार देशों को इससे दोहरी चोट लगी । 
सामान्य वारिएज्य का क्रम बिल्कुल ही दूट गया। अमेरिकन पूजी के 
भ्रभाव में यूरोप में आथिक मंदी की गति को वेगवान बनाने वाली प्रथम 
महत्वपूर्ण घटना आस्ट्रिया में घटी, यद्यवि संकट के प्रथम लक्षण जमेंनी 
में ही दृष्टिगोचर हुए। ११ भई १६३१ को पता लगा कि जनतंत्र का सबसे 
बडा श्रास्ट्रिया का व्यक्तिगत बेंक, जिसका नाम ऋ्रडिट श्रान्सटाल्द (टास्क 
#॥5(४॥) था दिवालिया होने वाला है। इस आशंका से सम्पूर्ण मध्य- 
यूरोप की ऋणा-वापसी की साख व्यापक रूप से हिल गई। जर्मनी पर तो 
इस बात का बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ा क्योंकि वहां तो बैंक कारोबार का सकट 
पहले से ही सिर उठा रहा था। क्रेडिट आन्सटाल्ट के दिवालिया होने के 
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भय को दूर करने के लिये और श्राथिक्र संकट के प्रसार को रोकने के लिये 
शआ्रास्ट्रिया की सरकार ने एक श्राज्ञप्ति जारी कर यह गारन्टी दी कि सरकार 
बैंक के विदेशी दायित्वों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेती है। 
परन्तु दिवालियापन इतना विश्वव्यापी तथा संकट इतना तीक्न 
था कि आस्ट्रिया की सरकार के इस आश्वासन का उस पर कोई प्रभाव - 
नहीं पड़ा । भ्रास्ट्रिया के ८० प्रतिशत व्यापार को नियन्त्रित करने वाले बैंक 
क्रेडिट आन्सटाल्ट के पतन ने विश्वव्यापी विश्वासहीनता का सूत्रपात कर 
दिया । जर्मनी में तो इतना आतंक फल गया कि जुलाई के केवल ३ सप्ताहों 
में विदेशी साहुकारों ने जर्मन राज्य बैंक (रथंणा5 88707) से ५०,०००, 
००० पौण्ड के मुल्य का सोता तिकाल लिया। जर्मत पूृजीपतियों ने भी 
संकट को तीज बनाने में सहयोग दिया। थे देश की सबसे बड़ी वित्तीय 
संस्था डारम्सटाडर (708077485(80०0) तथा नेशनल बैंक से या तो विदेशों 
को भेजने के लिये या फिर घरों में रखने के लिये प्रभूत मात्रा में सोना 
निकालने लगे । स्थिति इतनी बिगड़ी कि बैंक को बन्द कर देना पड़ा। 
इसके तुरन्त बाद जमेन सरकार ने केवल राज्य वैंक ग्र्थात्‌ रीश बैंक को 
छोड्कर अन्य सब बैंकों की अनिश्चित् काल के लिये छुट्टी कर दी । 


उपरीक्त घटनाश्रों का प्रभाव विश्व के प्रधान व्यापारिक केन्द्र. लन्‍्दन 
पर भी पडा। जुलाई १६३१ के अन्त में बैंक आफ इंगलौण्ड आथिक संकट 
के आधात को महसूस करने लगा और लोग वैंक से घन निकालने के लिये 
दोड पड़े | १ अगस्त को यह घोषणा की गईं कि वैंक्र आफ फ्रांस तथा 
च्यूयार्क के फेडरल रिजवे बैंक ने ढ़ाई-ढाई करोड पौण्ड का ऋण बैंक आफ 
इंगलेण्ड को दिया है। परन्तु इस घोषणा से भी स्थिति में कोई सुधार 
नहीं हुआ और बैंक से घत निकालने का कारये तीन्र यति से चलता रहा। 
२४ अगस्त १६३१ को श्रमदद्वीय प्रधानमन्त्री मेकडोनेल्ड मे इस्तीफा देकर 
सभी पार्टियों को संयुक्त करके एक *राष्ट्रीय सरकार” की स्थापना की ताकि 
आदिक संफट का प्रमावशाली रूप से मुकाबला किया जे। सके । लेकित 
परिस्थितियों ने नई सरकार में लोगों के विश्वास को एक ऋटका दिया और 
केवल १८ सितम्बर को_ ही १८,०००,००० पौष्ड वैंकों से निकाले लिये गये । 
२१ सितम्बर को, विगड़ती हुई परिस्थितियों से बाध्य हो कर, ब्रिटेन को 
स्वण मान का परित्याग कर देना पड़ा व कुछ ही दिलों में स्वर्ण रूप में पौण्ड 
का मूल्य २५ प्रतिशत गिर गया ।- 


स्वर्ण मान के परित्याग से ब्रिटेन को लाभ हुआ किन्तु अन्य देशों वर 
जा हरा ऊुप्रभाव पड़ा। विदेशों में, जहां कीमतें पहले से ही गिरी पड़ी 
थों जोर भो गिरावट शुरू हुई । यूरोप के प्रायः सभी स्टाक-एक्सचेंज बन्द 
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हो गये व आथिक संकट अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया ॥ जिन देशों का 
विदेशी विनिमय का आधार स्टलिन था, उन सब को स्वरों मान त्याग देना 
पडा और जिन्होंने नहीं त्यागा उन्हें संकट व कष्ट का सामना करना पडा। 
केवल फ्रांस, अमेरिका, इटली, बेल्जियम, हॉल ण्ड, पोल ण्ड, स्वीटजरल॑ ण्ड 
आदि कुछ देश ही ऐसे रहे जिन्होंने स्वएं मान बनाये रखा । 


इस भीषण आर्थिक मसनन्‍्दी के आाविक दृष्परिणाम बड़े भयंकर 
कले । १६३३ के मध्य तक असच्तर्राष्ट्रीय व्यापार लगभग ६० प्रतिशत कम 
हो गया, वेकारों की संख्या लगभग ३ करोड़ तक पहुंच गयी और अनेक देशों 
की राष्ट्रीय श्राय ४० प्रतिशत तक घट गयी। व्यापार में सब प्रकार की 
कमाई और म्‌ताफा लगभग समाप्त हो गया । जनता के सभी वर्ग-पु'जीपत्ति, 
अध्यम वर्ग, मजदूर और किसान इस मनन्‍्दी की मार से-तबाह और बरबाद 
हुए । जब विभिन्न सरकारों ने बेकार व्यक्तियों को आथिक सहायता (7906) 
देना चाहा तो प्रश्त यह पैदा हुआ कि इसके लिए विशाल धन-राशि: का 
प्रबन्ध केसे किया जाय । राष्ट्रीय आय के स्रोत पहले ही सूख चले थे, अतः 
सरकारों ने कर बढ़ाये तथा वेतनों और सरकारी बॉण्डों पर सूद की दरें कम. 
की । लेकिन इन तीनों ही उपायों से किसी त किसी रूप में जनता के विभिन्न 
वर्गो' में असंतोष और भी बढ़ा। लाभ कम होने: से पहले से ही परेशान 
पू'जीपतियों ने नये करों को अवांछित माना, वेतव कम होने से सरकारी कर्म- 
चारियों में असंतोष बढ़ा और ब्याज दर घटने से सरकारी बॉण्ड खरीदने 
वाले नाराज हुए | संक्षेप में, समाज का कोई ऐसा वर्ग शेष न रहा जो झपनी 
सरकार से संतुष्ट हो । इस अभूतपूर्व आथिक मन्दी और आशिक विनाश का 
राजनीतिक स्थिति पर भी गहरा प्रभाव पड़ा । _ 
श्राथिक भन्‍्दी का व्यापक राजनीतिक परिणाम 
१६३० का यह आर्थिक संकट दो विश्वयुद्धों के बीच के अच्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धों के इतिहास में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना थी जिसकी प्रतिक्रियाएं 
विशाल एवं व्यापक हुईं श्रौर जिसके परिणाम भी बड़े दुरगामी हुए । 


(१) श्रा्थिक राष्ट्रवाद--आथ्िक़ मन्दी का पहला व्यापक परिणाम 
यह हुआ कि इसने श्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की प्रवृत्ति को पीछे घकेल कर प्रबल 
आ्रथिक राष्ट्रवाद (80070्रां० उपकवांणाथ्रंभ०) को जन्म दिया | आ्िक 
संकट का सामना करने के लिए राज्यों ने अपने उद्योग धन्धों के संरक्षण की 
दृष्टि से, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर आयात. कोटों (00०४४$) के निर्धारण, 
आर्थिक सहायता, तट कर, चुगी आदि नाना बन्धनों पर जोर दिया। वे अपनी 
आशिक समस्याओं को अपने संकुचित राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ही हल करने को 
बाधित हुए ॥ निस्सन्देद्द उन्हें इतनी सफलता मिली कि आ्थिक संकट की 
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चरम सीमा की अवधि में लगभग 3 विश्व व्यापार समाप्त हो गया, किन्तु 
उन्हें शीघ्र ही इस बात का अनुभव हो चला कि ऐसा करके उन्होंने अ्रपनी 
वस्तुओं के विदेशी बाजारों को खो दिया है तथा स्वदेशी धाजार भी भारी 
आयात करों के कारण स्वदेशी वस्तुओं से मर गये हैं। राष्ट्रों के उपरोक्त 
संकुचित दृष्टिकोश का अत्यन्त गम्भीर राजनीतिक परिणाम यह हुआ कि 
अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और सौहाद के विकास पर रोक सी लग गयी और 
सस्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय वात्तावरण अविश्वास के बादलों से ढक गया । 


(२) राष्ट्रसंघ को प्राधात--अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के अभाव वे राष्ट्र- 
संघ पर सीधे प्रहार करते हुए उसे पंगु बना दिया । राष्ट्रसंघ तो अन्तर्राष्ट्री- 
यतावाद की आधार शिलाझों पर ही आश्रित था और जब वे शिलाए ही 
टूटने लगीं तो संघ का दुर्वल हो जाता सर्वेधा स्तरामाविक था । आशिक संकट 
के कारण लगभग सभी देश राष्ट्रसंध के आदर्शों को भूल गये । संकट ने संघ 
का निर्माश्ण करने वाले राज्यों को इतना अस्थिर तथा पंगु वता दिया कि वे ' 
सामूहिक सुरक्षा के लिए कोई बड़ा पय उठाने का साहस नहीं कर सके । इस 
संकट ने यंयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथक्यवादी आन्दोलन को और प्रोत्साहित 
किया । फलस्वरूप अमेरिका यूरोपीय राजनीति से अलग रहने की नीति का 
पालन श्रधिक हृढ़ता से करने लगा । फ्रांस की शौचनीय आशिक अ्रवस्था ने 
वहां राजनीतिक संकटों का तांता लगा दिया। भन्त्रिमण्डलों का पतन जल्‍्दी- 
जल्दी होने लगा । इस अस्थिरता के कारण वहां की सरकार सामूहिक सुरक्षा 
के लिए दृड़ और कठोर उपाय नहीं अपना सकी । 


(३) लोकतंत्रीय शासन को क्षौणता--प्राथिक मन्दी की दुर्घेटना का 
संकसे बुरा परिणाम लोकतंत्र के सिद्धान्त पर पड़ा। वेकारी, असंत्तोप॑, 
असुरक्षा, जस्थिरता आदि जटिल समस्याओं को लोकतंत्रीय सरकारें नहीं 
सुलका सकी । चू कि संकटकाल में संसदीय लोकतंत्र असफल प्रमारित हुआ्रा 
अत: जनता इस पद्धति में अपना विश्वास खो बैठी । जिन लोकतंत्रीय देशों में 
जनता को मताधिकार था, वहां जनता ने सत्तारूढ़ दलों, मन्स्रिमण्डलों और 
सरकारों के विरुद्ध मत देकर उन्हें अपदस्थ कर दिया। उद्यारवादी प्‌जीवाद 
ओर प्रजातंत्र को असफल और दोषपूर्ण व्यवस्थाए' माना जाने लगा । विश्ने- 
पते: मजहूर तथा मध्यम वर्ग इनसे असंतुष्ट होकर साम्यवाद, फासीवाद भ्रादि 
के ओर आकपित होने लगे । इनमें उन्हें एक मोहक आकर्पेण मिला । 

(४) भधिनायकवाद का उत्कदें -- संसदीय लोकतंत्र में अविश्वास मै 
प्वनावत: अधिनायकवाद का मार्ग प्रशस्त कर.दिया | प्राथिंक संकट का य 
सर्वाधिक महत्वपूरों परिणाम था कि यूरोप के अधिकांश देशों में तानाशाह 
परकारें कायम ह्ये गयीं । जमेनी और श्रास्ट्रिया में लोकतंत्र “ने अत्याचारी 
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दिया । आर्थिक संकट के पूर्व १६२८ में जर्मनी में हिटलर 
लकी लिवचिम 2 केंक्ल ८ लाख १० हजार मत प्राप्त हुए थे, किन्तु 
घेक संकट ने जर्मन जनता में थह विश्वास उत्पन्न कर दिया कि तत्कालीन 
जमंस घासन मा फ्रांस और हिटेन से सहयोग की नीति, जमनी के अन्त- 
राट्रीय, घान्तरिक, राजनीतिक और आर्थिक हितों की रक्षा में असफल रही 
है। हिटलर के माजी दल ने मन्दी और आर्थिक असंतोष का पूरा लाभ उठाते 
हुए जमंनी को तत्कालीन गणराज्य सरकार को एकदम वदनाम कर दिया । 
हिव्लर की उप्र राष्ट्रवादी नीति जर्मनों को बड़ी आकंपंक लगी । परिणामतः 
१६३० भें नाजीदल को लगमग ६४ लाख और १६३२ में १ करोड़ 375 
लाख मत प्राप्त हुए | वाजी दल को जर्मत संसद [7रेथंटआ$98) में ६०८ 
में से २३० स्थान मिले जो किसी भी अन्य दल को प्राप्त हुए स्थानों से श्रधिक 
ये । १६३२ में हिटलर जमनी का चान्सलर ([प्रधांनमन्त्री) बन गया । यदि 
आशिक संकट न झाया होता तो हिटलर संमवतः कभी इतना शक्तिशाली न 
बन पाता । ः 


पोलॉण्ड में मी लोकतंत्र का जनाजा निकल गया: वहां अक्टूबर 
१६२६ में लोकतन्त्र की छाया मात्र भी विलीन हो गयी । यूगोस्लाविया में 
सम्राट अलेक्जैन्डर ने संसद को भंग कर दिया और संविधान को भी स्थगित 
कर दिया । रूमानिया के सम्राट कैरोल ने भी इसी प्रकार १६३१ में ताना- 
शाही नीति को प्रश्नय दिया ।.बलगेरिया में सैनिक विद्रोह हुआ, संसद भंग 
कर दी गयी और सभी राजनीतिक दल दबा दिये गये । यूनान में गणतत्र को 
विनष्ट करके सैनिक तानाशाही के स्थान पर राजतंत्र को पुनः कायम कर 
दिया गया । पुर्तंगाल में १६३३ ई० में नया फासिस्टवादी संविधान बना श्रौर 
सालाजार की तानाशाही स्थापित कर दी गयी | स्टोनिया और ल॑टविया 
में भी संसदात्मक शासन उपेक्षा का पात्र बना। इस तरह आधथिक मन्दी के 
बाद अधिनायकवाद के उत्कष की लहरें हिलौरें मारने लगीं । 


(५-)) राजकीय नियंत्रण में चुद्धि-+श्राथिक मन्‍्दी का एक अन्य 
परिणाम हुआ राज्य के नियंत्रर में वृद्धि| भ्राथिक संकट से -पू्वे अमेरिका 
और यूरोप के अधिकांश राष्ट्र आर्थिक क्षेत्र -में अरहस्तक्षे प ((.48582 ॥थ॥0) 
की नीति में विश्वास करते थे.। राज्य, व्यापार वारिणज्य में कम से कम 
हस्तक्षेप करता था। परन्तु मन्‍्दी के संकट का सामता करने के लिए सभी 
देशों को औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में च्यूनाधिक मात्रा में राजकीय 
नियंत्रण की नीति अपनानी पड़ी | संकट से बचने के लिए जनता के समी 
वर्गों को भी राज्य के झाश्रय की श्रावश्यकता महसूस होते लगी झौर राज्य 
का आर्थिक क्षेत्र में व्यापफ अधिकार स्थापित हो गया। अमेरिका जंसे 


०-३ 


ब्ज्सो 


अर एस या (७७०४9 :3 236 ० 


क्षतिपू्ति, युद्ध/ऋण और श्राथिक मनन्‍्दी २३७ 


सम्पन्न पूजीपति देश ने मी परम्परागत उदारवाद को तिलानन्‍्जलि देकर 
राष्ट्रपति रूजवेल्ट की “त्यी व्यवस्था” (४०७ ॥988) की नीति का प्रति- 
पादन किया । इस नीति के अन्तर्गत राष्ट्रपति को असाधारण अधिकार प्राप्त 
हुए और शासन आशिक क्षेत्र में मनंमाना हस्तक्षेप करने लगा । ब्रिटेन से 
भी इस मामले में अमेरिकन तीति का अनुकरणा किथां | संसार के मविष्य 
के लिए इस प्रकार की प्रवृत्ति का प्रसार शुम लक्षण नहीं था। प्रजातांबिक 
शासन में सरकारी नीति पर जनमत का नियंत्रर रहता है, अधिनायकवाद 
में जबमत का कोई स्थान नहीं होता प्रजातांत्िंक देश में जनमत सरकार को 
युद्ध छेड़ी से रोक सकता है, लेकिन वह किसी तानाशाह को नहीं रोक 
सकता । अ्रत: जब राजकीय नियंत्रण की पौशाक में प्रजातंत्रीय सरकारें भी 
तानाशाही पग उठाने लगीं तो इस तरह के तानाशाही के उत्थान से विश्व- 
शांति का मविष्य अं धकार में छुव गया । 


(६) शस्त्रीकरण की दौड़:---आश्थिक संकट का एक महत्वपूर्ण परि- 
शाम यह निकला कि विभिन्न राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्रों के उत्पादन 
को प्रधानता देने लगे क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की नीति के त्याग देने के 
फलस्वरूप सभी राष्ट्रों में संदेह और अविश्वास के अंकुर फूट रहे थे । 
पूजीवाद के निहित स्वार्थ शस्त्रों के उत्पादन में इसलिए भी जुट गये कि 
शस्त्रास्त्रों की बिक्री से वे प्रभूत घत श्रजित कर सकते थे । शस्त्रीकरण की 
नीति को सम्वल इसलिए भी मिला क्योंकि इसने बेकारी की समस्या को एक 
बड़े अंश तक हल किया । आर्थिक मनन्‍्दी से मक्ति पाने के प्रयास में शस्त्री- 
करण की एक ऐसी दौड़ शुरू हो गयी जो अपनी सीमा लांघ बैठी और अन्त 
में द्वितीय महायुद्ध को निकटतर ले आयी । 


(७) सास्यवाद का प्रसार:--आ्राधिक प्कट ने पृ जीवादी देशों में 
इतना घोर असंतोष पदा कर दिया कि जनता प्‌जीवाद से ऊवकर साम्यवाद 
की ओर ग्राकृष्ट हुईैं। समाजवादी दलों का यूरोपीय देशों में त्वरित विकास 
हो गया । फ्रांस और यूरोप के पूर्वी भागों में युद्धोत्तर काल के प्रारम्भिक वर्षी 
से ही साम्यवादी दल अज्ञात रुप से उन्नति कर रहा था। अव “क्ृम्यूनिस्ट 
इण्टरनेशनल” ने अपनी ग्रतिविधियों को तेज कर दिया | जनता, विशेषकर 
श्ेमिक ओर मध्यम वर्ग का साम्यवाद के प्रति आकर्षण बढ़ना सर्वेथा 
स्वाभाविक था ) आथिक संकद के दुष्परिणास केवल पजीवादी व्यवस्थाओं 
में ही भीएण रूप में प्रकट हुए थे, परन्तु सोवियत रूख इस संकट से सर्वथा 
मुक्त रहा था । जब पूजीवादी देशों में उत्पादन गिर रहा था तब रूस ने 
औद्योगिक क्षेत्र में आाश्चयेजनक प्रगति की थी। पूजीवादी राज्यों में बैकारों 
को फोज खड़ी हो! गयी थो जवकि रूस में वेरोजगारी ढढ़नें पर भी नहँ 


न अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


कक | ध। इस सरश शामन्य जनता में यह घारणा घर करने लगी कि 
४ पसेअच्छा है। 

साम्यवाद के सातेक ने पाश्चात्य देशों को सामुहिक सुरक्षा के स्थाव 
पर शगटिदारण बाय नीति प्रमनाने को लालायित किया। ब्रिटिश विदेशमंत्री 
शान मसाइमन में मंचूरिया पर जापानी आक्रमण को साम्यवादी रूस के विरुद्ध 
प्रसियान माना ओर अपनी गुप्त सहानुभूति जापान के प्रति रखी | चू कि 
हिदसर जौर मुसोलिनी दोनों ही साम्यवाद के घोर निंदक थे, अत: इ ग्लौड 
भोर फ्रांस ने साम्यवादी आतंक से रक्षा के खातिर १६९३३ से १६३९ तक 
जम नी व सटली के प्रति तुप्टिकरण (४797०45शग॥०70) की नीति अपनायी 
भौर राष्ट्रतंघ की सर्वक्षा उपेक्षा की। साम्यवाद के भूत से डरकर अपनायी 
गयी स्वाथंपूर्णा तुष्टिकरण की यह नीति द्वितीय महायुद्ध का मार्ग प्रशस्त करने 

2 सहायक हुई । 

(८) फासीदाद का. विकास:---इस मन्दी से अधिकांश मध्य यूरोपीय 
देशों में तथा दक्षिण -अमेरिका के एक बड़े भाग में अद्ध -फासिस्ट सरकारें 
कायम हो गयीं । इसके साथ ही लगभग सभी पूजीवादी देशों में फासिस्ट 
श्रान्दोलनों का प्रॉरम्म हो गया। दक्षिण अमेरिका- में फासीवाद का' सर्वाधिक 
प्रभाव पेर तथा बोलिविया पर पड़ा। इन. राज्यों में फासीवादी सरकारें 


स्थापित हो गयीं: । 

(६) जापान में सेन्यवाद का उदय:--आरथिक मंनन्‍्दी ने जापान का 
सारा व्यवंसाय ठप्प कर दिया था। अत: जापान के लोग अपने सैनिक नेताग्रों 
की शरण में चले गये और उन्होंने व्यापारिक लाभ के स्थान पर शक्ति द्वारा 
लट के मार्ग को अपनाया । आथिक संकट से उत्पश्न असंतोष की ज्वालाओं ने 
जापानियों में खतरनाकें श्ौर लोलुप विचार उत्पन्न कर दिये । इसके अलावा 
जापान.को अपनी अतिरिक्त -जनसंख्या के लिए क्षेत्र भी ढढ़ना था ।- इन सब 
आवश्यकताओं से और बस्य राजनीतिक कारणों से प्रमावित होकर ही जापान 
ते १६३१ में “मंचरिया पर चढ़ाई कर दी। अपने १६३१ के अन्तर्राष्ट्रीय 
विषयों के सर्वेक्षण में इतिहासकार टोयनबी (709&7०००) ने मन्‍्दी के संकट 
के परिणामस्वरूप उत्पन्न जापान की और साथ ही विश्व की परिस्थितियों को 
चित्रित करते हुए ठीक ही लिखा है कि--- .. 

“विश्व अरथ-संकट के दीघे काल में आर्थिक संकटों से पीड़ित जापानी 
जनता ने अन्त में व्यापारिक विस्तार की नीति को छोड़कर सैनिक विजयों की 
भीति अपनाने वाले सैनिक नेतृत्व को स्वीकार किया | जापान आर्थिक क्षेत्र 
में अपनी राष्ट्रीय श्राजीविका के अजन के प्रयासों को चाल रखने से निराश 
हो गया, क्योंकि उसमें उसका वौद्धिक प्रवन्ध उन अति मानवीय शक्तियों के 
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कारण निश्चित रूप से नैराश्य का वरण करता मालुम पड़ा जिनके ऊपर कि 
मनुष्य का नियंत्रण नहीं है । इस मेराश्यमयी अवस्था में वह अपनी तलवार 
हारा पशु-शक्ति से श्राजीविका प्राप्ति के पुराने एवं असभ्य उपाय की शोर 
लौट पड़ा, क्योंकि तलवार चाहे कितना ही भद्दा तथा बेढंगा साधन क्‍यों न हो 
परन्तु सामान्यतः वही तो एक ऐसा साधन है जिसकी कि मनुष्य अपने मानवीय 
लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये विश्वास के साथ हाथ में थाम लेने की क्षमता रखता 
है और जिसके प्रयोग एवं प्रवन्ध में वह स्वयं समर्थ है 7, | 

* (१०) इटली का एकबीसरीनिया पर आक्रसरप--इंदली ने एंवीवीतिया 
पर जो आक्रमण किया उसके पीछे भी झाथिक संकट के प्रभाव थे । 
इटली के लोगों में गरीवी पहले से ही वर्तमान थीं। जब मुसोलिनी सत्तारूढ़ 
हंआ तो उसने आर्थिक कष्टों की तरफ से लोगों का ध्यान हटाने के लिए 
दूसरे देश पर आक्रमण करना ही उचित' समझा और जापान उसके लिए 
प्रहले ही दृष्टान्त उपस्थित कर चुका था। 


इस सम्पर्ण विश्लेषण से स्पष्ट है कि आथिक संकट ने अन्तर्राष्ट्रीय 
घटना चक्त को व्योगक छूप से प्रभावित! किया और अत्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के 
सतुलन की इति श्री कर दी। इस संकट के परिणाम अत्यन्त गम्भीर और 
हूरगामी हुए | श्री ली बेन्स (7,0०७ छशा॥9) के शब्दों में--इससे उत्पन्न 
राजनीतिक उयल-पुथल का विध्तार सरकार को निश्रन्त्रित करने वाले दलों 
में परिवर्तन मात्र से लेकर ऐसी यथायें क्रांति तक था जैसी कि जर्मनी में 
तब हुई जब कि नाजी लोगों ने संत्ता हयियाली । इसके अतिरिक्त श्रान्तरिक 
आधिक कठिताइयां और सामान्य भ्रवस्था की पुनः प्राप्ति की इच्छा एक बड़ी 
सीमा तक इस बत की व्याख्या 'करंती है कि प्रजातांत्रिक देशों के राजनीतिक 
नेता उन बातों की प्रारम्भिक अरवस्थाओं में, जो द्वितीय महायुद्ध की प्रस्ताव- 


नाए सिद्ध हुई, आक्रामक राष्ट्रों को रोकने के लिए असाधारण उपायों का 
अवलम्बन लेने में क्यों हिचकिचाते थे ।” 


में हम राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों की पारस्परिक प्रति 
क्रियाओं से उत्पन्न कठिनाइयों का विश्लेषण -करते हुए श्री गेयोन हार्डी के 
शब्दों में कह सकते हैं क्वि-- 

“राजनीतिक भर उस आविक्त सहयोग में बाधा डालते हैं जो श्राथिक 
रोगों से छव्कारा पाने के लिए श्रावश्यक है और साथ हो उस विश्वास की 
पुनः भ्राष्ति में प्रवरोधक होते हें जो सहयोग की श्रावश्यक पृण्ठभूमि है । पुर 
शस्त्रीकररा द्वारा प्राप्त समृद्धि ने श्रन्तनिहित मस्दी की हृठता पर कुछ समय 


!. कर खणुक्राए22८ : $पाएटए . छा पवाचिगरशीणाां तैथिां78, , 93[, 


रह 


अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


है; लिए धर्दा डाल दिया । बूसरी घोर झ्राथिक फछिनाइयों में राजनीतिज्नों की 
रिललता में उनके सस्तिप्क को उस | राजनीतिक भय री शोर से हटा दिया 
जो कि भयभोत कर रहा घा श्र एक राष्ट्र झो दूसरे राष्ट्र से इस ढंग में 
पसक कर दिया जो कि उस संपुक्त प्रयास के लिए घातक था, जिसमें कि 
पुरक्षा की ध्राशा विद्यमान घी ।" 


4. 


2. 


3 था 


4, 


5. 


6. 


77537:४ (5775 
छा त0 ॥0प फपावदाहापात 99 व्फुघानांग ? 306 5 ग90फ 
पाते र8॥005 5088९5 ॥ ॥5 6९५४९॥०७77९0॥ पए़ा०0 6 ॥56 
वह. 
क्षतिपूतति से आप बया अर्य समभते इसका इतिहास संक्षिप्त रूप 
में दीजिए श्लौर यह बताइये कि हिटलर के उत्कषें के पूर्व इसके इतिहास 
की मुख्य श्रे सियां क्या थीं ? 
राह ज98 पाल एलएश्ाशाणा छाकाशा बाएं एज वी ३5 50 
७०॥9॥0०(९० ? एशाहा हा(शा।05 एश& 73086 70 50९७ ३ १ 
क्षतिपूति की समस्या क्या थी और यह इतनी जटिल क्‍यों थी ? इस 
समस्या को हल करते के लिए क्या-क्या प्रयास किये गये ? 


नर6्फ़्॒द्याधाता छछड 8 00ग्रट88807 0० 70 फाबलॉटशोें 007958- 
धघृप्थार९, वा ए5 8. एथाग) 2शा्0 0 9686 (श€पर॥9 0989 


£0500958. 


“झतिपूर्ति, एक ऐसी रियायत थी जिसका कोई व्यावहारिक परिणाम 
नहीं निकला, यह जरमनी को अदायगी के लिए बाध्य करने की एक 
व्यर्थ कोशिश थी, ।” विवेचना कीजिए 


- ब्यूपी6 कल्छधांणा, फाकीला छू एणी।. 8 पैथ््ट००0ए धाते 


००गर6त9.7? - छिक्ा)6 5. "967 था 

“क्षतिपूर्ति समस्या दुःखान्‍्त और सुखान्त थी ।” इस कथन की परीक्षा 
कीजिए । 

(पतत08% ' 84/ए86 ॥6 767क्षाथंणा छा०एशा$ ९0॥76९0९6 
छाती 567909 2706 एगंप ठप ३8 इए80008 07 [6 |76- 
ग्रधागावबां भाँपशाजणा 

जमंनी से सम्बन्धित क्षतिपर्ति समस्याओ्रों का आलोचनात्मक विश्लेषण 
कीजिए और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर इसके प्रभाव को बताइये । 


“गुप्रल ९०07070 एनिग5 88४॥5. (07809 (99-20) छ6ा८ 
ग्रा008४कफ6 06 एकशालाए बात वीर क्राशाएा 0 शागिल३ परीशा 
[0ए९व एप्रांएणए5 [0 207096.?? ॥080053. ! 


हि 
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0, 


(4. 


2. 


“जमनी के विरुद्ध आर्थिक दावों की अदायगी असम्मव थी और ऐसे 
दावों की जमंनी पर लादने का प्रयास करता योरोप के लिए विवाशक 
सिद्ध हुआ ।” विवेच॑वा कीजिए । 

प्युफठ एएछत 090०0098609 जरंट' 50फछालेथ्त ठ60ए0प"5 ण्पांछ 
७८85, 092एल',; 8 (एप्रण्ह 9ण76 ॥॥ ४6 705८-एव/ गरं507ए 0 
&8फए7096.7? (8, के, ए०४0) (०70रशां 

“रूर का आ्राधिपत्य, जिसने जमंती को पूरी तरह वर्बाद कर दिया 

योरोप के युद्धोत्तर इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था ।” विवेचना 
कीजिए । 


ए/॥86 60 ए०ए दा0ज ण स्‍08ए68 छॉका ? 70 जशी86/ छाॉशा फंड 
99 9४३5 5प00०2650 ॥ इ0पंगह पं8 उ6०छ्षेदा0त एातठंीशा। ? 
एशथाओंत्र० (६8 गर्व 200 तशाध्यॉ|5 

ड।वेस योजना के बारे में श्राप क्या जानते हैं ? इसने किस सीमा तक 
क्षतिपूत्रि की समस्या को हल करंने में सफलता पाई ? इसके गुण दोपों 
की परीक्षा कीजिए | 


एरवाए३(९ (6 <०70/50907 ० 6 ए०प्ाहु 280 (0४/2705 [॥० 
5000079 ०0 [6 7२९[०४739(07 ?09607« 

क्षतिपूर्ति समस्‍या के समाधान में यंग योजना ने किस प्रकार योग 
दिया ? 


*#8 [6 ज०णाए शात्रा एगशथियाएड थी76 785$ णी ठांशाए5$ 
3706 ह्ागर(ए (78 #20 0९68 ९३१72 8900 $#006 (8 489५5 06 
पी 6॥रग502८ 204 6 जंग ण हाल वीटबकाए ता एटाइअ2॥85 
ज़हर 49 ठाआं7९0 06.7 (0007690[-4 

“यंग-योजना सम्मेलन में अविश्वान और जत्रुता के वे सद_ * अत्िम 
रूप से साफ हो गये जो युद्ध-विराम संधि और वर्साय संधि सम्पन्न 
होने के बाद से चारों तरफ मंडरा रहे थे ।” विवेचना कीजिए 


पु ॥093फ5८5 ए20 छ55 शंश्फलत 85 23 लिपष्चश८ ६0900 0 
॥९एशबातका फएाठ्ं)।ला एप गष्ऑट णी5 फुशाड06 0 3९०ॉ०वॉ- 
जएव६ ९००70 ॥0| ६7072.” (6खागदा, 

“यह समझा गया था कि डावेस योजना क्षतिर्पु्ति-समस्या का एक 
उत्तम व सौमाग्यशाली समाधान है किन्तु अपनी व्यावहारिकता के 
बावजूद यह्‌ योजना टिकाऊ सिद्ध नहीं हुई । जिवेचना कीजिए 

-॒झहल गा05 टग्राठएसर्ञंट् 300 ०त्ाणव्याथ्व छाठगशीरल), राणा 
0067#07/66 धा€ 5865छावधा एज डप्रणाणएह8 थीदा (6 9६806 


3 
हि 
हि 


3, 


4, 


35, 


प्रन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध 


ध्थालाणा ऊद्चड वीर प़ाठ्ण॑शंता णी उल्ावान्राणा ग ॥0 प्राध्याए 
0 ए८:६४॥८६."' ])5:0055. 

“वरसाय संघ्रि में क्षतिपूत्ति का उल्लेख, योरोप के राजनीतिज्नों के 
पमल शांतिझ्यवस्था के पश्चात्‌ सबसे ग्रधिक विवादास्पद तथा उलभझन- 
पूरा समस्या सी ।” विवेचना क्रोजिए। 

फित(८ जा] ०८5५६5४५ 0॥ ॥707-/॥00 ५७४ 7069[5 

अन्त: मिन्रराष्ट्रीय युद्ध ऋणा पर एक निवन्ध लिखिये। 

करेगा] 6 7टीधा0ा 9०ए९शा २९एठ्या8007 8॥0 वतश-9]॥60 


0८0७६ ज़ाकोीला,. मेंाप४ ढ08 एटा ॥7॥906 0 50[५९ [6 
॥7(९-४॥॥०6७० (6छा607 ? - 


क्षतिपूर्ति समस्या तथा अन्तदें शीय ऋण समस्या: में क्‍या सम्बन्ध है ? 
अन्तदे शीय ऋण समस्या को हल करने के लिए कया प्रयत्न किये गये ? 


(0ए९ थ 300007 ७ 6 ए०00 एजा06 १8007070 १69788आ077 
0०0 ]930-32. प्0ज् 70 ॥ 276० ए॥6 ए070 70॥008 ? 

सन्‌ १६३०-३२ के विश्व-व्यापी आर्थिक संकर्ट के कारण बताइये । 
इसने विश्व-राजनीति को कैसे प्रभावित क्रिया ? 





अध्याप-५ 


सुरज्ञा की खोग कौर तिशस्त्नकर शा 
की समस्या 
[परप्तार कक, आह, एर०छ॥,४५ 


&-9७--३--७-+-- 





लटक किट 
“सामूहिक-सुरक्षा को एक सफल व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता 
या राष्ट्रीय-व्यक्तित्व का संपुर्रातः श्रन्‍्त करना अ्रनिवार्य नहीं 
होता, तथापि उसके लिए यह श्रावश्यक है कि राष्ट्रों की 
निजी इच्छाएं सामूृहिक-निश्चयों के सामने श्रात्ससमर्परा 
करें, तथा सामूहिक सुरक्षा के प्रभावशाली होने के 
लिए यह वांछनीय है कि सैनिक-शक्तियों और 
महत्वपूर्ण शस्त्रास्त्र पर श्रस्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण 
लगाया जाय । परन्तु यह तब तक संभव नहीं 
है जब तक कि राष्ट्रीय-प्रभुता पर कठोर 
नियन्त्रण न लगाया जाय ।/* 
-+प्रो० फ्रीडमन 
“राष्ट्रसंघ के सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि शांति की स्थापना 
के लिए राष्ट्रीय शस्त्रासत्र को उस सीमा तक घटाना श्रावश्यक 
है जहां तक कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय उत्तर- 
दायित्व को लागू करने के लिए सामूहिक कार्यवाही की 
दृष्टि से उचित हो ।” 
--राष्ट्रसंघ संविधान : अ्रनुच्छेद ८ 
सुरक्षा की खोज 

भेथम महायुद्ध को समाप्ति के बाद सम्पूर्ण यूरोप और विश्व के 
अन्य सभी राष्ट्रों ने चैन की लम्बी सांस ली ।. विजेता राप्ट्र हप-विभोर हो 
गए। वहां की जनता नृत्य और संगीत में दब गई | पर यह हर्पोल्लास “चार 
दिन की चांदनी' था । वास्तविक शान्ति न विजेता राष्ट्रों में थी, न विजित 
राष्ट्रों में। विजित राष्ट्र भावी प्रतिशोध की अग्नि-ज्वालाओं से घघक रहे 
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ब्प 


थ्रे तो विजेता राष्ट्र मविष्य में मुद्"ों के निवारण और इनकी मयंकर विभी- 
पिका से सुरक्षा पाने की समस्या से चिन्तातुर थे। चिन्ता के इस काले 
सागर में धीरे-धीरे खुशियों की लहरें दूतती जा रही थीं। 

भी चचिल के शब्दों में:--- 

“भ्ररिनि-परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। संकट दूर हटा दिया गया 
था । मौत प्रीर बलिदान व्यर्थ नहों गए थे श्रौर वे श्रव समाप्त भी हो चुके 
थे। भोज, संगीत श्रौर वत्तियों फी सजावट ने युद्ध की भयंकर काली रातों 
फो चमकते हुए दिन में परिणत फर दिया था । किन्तु ये सुख श्रीर उन्माद 
फे फुछ क्षण इन्द्रधनुष फी भांति श्रत्यन्त सुन्दर, पर श्रल्पकालीन थे । शीघ्‌ 
ही इनकी स्प्रृति क्षीण होने लगी श्रौर ये जिस तरह एकाएक आ्राए उसी तरह 
चले भी गये ।” 


वास्तव में युद्ध की समाप्ति ने घृणा, अविश्वास और संदेह के काले 

वादलों को और भी घना बना दिया था। प्रत्येक राष्ट्र भावी सुरक्षा 
चाहता था, किन्तु एक राष्ट्र की सुरक्षा का अर्थ दूसरे राष्ट्र के लिए खतरा 
हो सकता था । क्लेमेन्सो अपने जीवनकाल में ही अपने राष्ट्र को दो बार 
जमंनी द्वारा पद-दलित होते हुए देख चुका था। इस महायुद्ध के बाद, जिसमें 
जमंनी की घोर पराजय हुई थी, वह फ्रांस को फ्रांसीसियों के लिये उसी 
प्रकार सुरक्षित बना देना चाहता था जिस प्रकार विल्सन संसार को लोकतल्त्र 
के लिए सुरक्षित बताने. का श्रभिलाषी था । पराजित जर्मनी बोखलाया हुआ 
था और अपनी कालिमाः धोने के लिए तदबीर और तकदीर की ताक में 
था । उसके लिए सुरक्षा का अर्थ था शान्ति-संधियों की शर्तें पर पुनविचार, 
अर्थात्‌ वर्साय की व्यवस्था को तोड़ दिया जाना । वर्साय संधि में जर्मनी का 
निःशस्त्रीकरण तिहित था जबकि उसके चारों ओर शस्त्रपूर्ण और शक्ति- 
शाली पड़ौसी थे । इगल ण्ड के लिए सुरक्षा का श्रथ कुछ भिन्न था। उसकी 
सुरक्षा सामुद्रिक शक्ति के सुरक्षित होने में थी । चू कि.उसकी नौसेना सबल 
थी और जर्मनी की नौसेना नष्टप्रायः कर दी गई थी, श्रतः उसकी इच्छा 
थी कि कोई राष्ट्र इतना प्रभावशाली व शक्तिसम्पन्न न बन पाये जिससे 
यूरोप की शान्ति पुनः खतरे में पड़ जाये । इगलौंड शक्ति-संतुलन के सिद्धांत 
को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक जीवन की प्राणवायु मानता था। इसी दृष्टि 
से फ्रांस और जर्मनी के मध्य संतुलन स्थापित करने के प्रयास में उसे शान्ति 
और सुरक्षा की आशा थी। वह जमंनी का अत्यधिक शोषण करने के पक्ष 
में इसलिये भी नहीं था क्योंकि उसे मय थां कि ऐसा करने से कहीं जमंनी 
रूस का मार्ग श्रपनाकर लाल! न हो जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया 
की श्रव भी एक. महाशक्ति थी, किन्तु अपनी पार्थक्येंवेंदी नीति श्रपनाते हुए 
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वह सामूहिक सुरक्षा के प्रतिपादन से मुख मोड़ने लगा था। इस तरह सुरक्षा 
का प्रश्त उसके लिये इतने महत्व का न था | सोवियत रूस श्लेष दुनिया से 
अलग-थलग अकेला और बेसहारा राष्ट्र था | वह अपनी क्रांति की सुरक्षा 
का अ्भिलाषी था। उसके लिए सुरक्षा का यही अर्थ था। इठली अपनी 
उपलब्धियों से संतुष्ट होकर उदारवाद का आवरण छोड़ते हुए फासिज्म की 
आकर्षक चादर श्रोढ़ने की तैयारी कर रहा था । इसके साथ ही वह सुरक्षा 
की चर्चा आगे बढ़ाना चाहता था क्योंकि आक्रमणकारी पड़ौसी जर्मती का 
भय मिटा नहीं था । चू कि शान्ति-सम्मेलन से इटालियन प्रतिनिधियों को 
खाली भोली लिये लौटना पड़ा था, अतः फ्रांस और ब्रिटेन से भी उसे कई 
सहानुभूति न थी । वह दूसरे देशों को आपस में लडाकर शान्ति का सूत्र 
अपने हाथ में रखना चाहता था । 

इस प्रकार सुरक्षा की समस्या देश-देश के लिए भिन्न-भिन्न श्रर्थ 
रखतो थी । इस सुरक्षा-प्राप्ति के लिए प्रधानतया तोन प्रकार के प्रयास 
फिये गये:--- 

पहले प्रकार के प्रयास राष्ट्रसंघ से बाहुर-फ्रांस श्रादि विभिन्न राष्ट्रों 
द्वारा नाना प्रकार की सन्धियां और समभौते थे । 

दूसरे प्रकार के प्रयास राष्ट्रसंध के माध्यम से किये गये थे 4 

तीसरे प्रकार के प्रयास निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी थे । 


प्रस्तुत अध्याय में इब तीनों ही प्रकार के प्रयासों का सविस्तार 
बर्णन किया जाएगा 4 


राष्ट्रसंघ से बाहर सन्धियों व समभोतों हारा सुरक्षा के प्रयास 
फ्राँस के सुरक्षा प्रयत्न 


श्री कार के शब्दों में “सन्‌ १६१६ के बाद के यूरोपीय घटना चकऋ 
का सबसे महत्वपूर्ण एवं स्थायी तथ्य फ्रान्स की सुरक्षा-मांग था।!? 
सतरहवीं, अठारहवीं शत्ताब्दियों में फ्रांस अपने को यूरोप का एक शक्तिशाली 
सेनिक राष्ट्र समझता था और नेपोलियन प्रथम के समय में उठते अपनी शक्ति 


का अत्यधिक आत्मामिमान भी था । परन्तु नेपोलियन तृतीय के शासन काल 
के अन्तिम साल (१८७०) में उत्का भ्रम समाप्त हो गया । उस समय तक 
मध्य यूरोप में, कूटनीतिज्ञों के ग्रुरु बिस्माक के नेतृत्व में, जर्मनी का उत्थान 
हो चुका था। इसके निवासियों में श्रपवे राष्ट्र के प्रति कत्त॑व्यनिष्ठा की 
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भावना कृद-कूटकर भरी हुई थी। इसका सैन्‍्य-संगठत अद्भुत था । इसके 
प्रतिदिक्त इसके पास प्राकृतिक खनिज सम्पदा का विशाल भण्डार भरा 
प्रदु श्रा। इस मवतिमित साप्ट्र ने फ्रांस को एक बार नहीं बल्कि दो-दो 
बार पद-दलित किया | पहली बार १८४७० में सेडान में फ्रांसीसी साम्राज्य 
की सैनिक प्रतिप्ठा विस्मार्क के रैस्य-कला-कीशल के समक्ष भू-लुठित हो 
गयी श्र दूसरी बार १६१४ में पुनः फ्रांस को जमंनी के समक्ष अपनी 
लघुता का नान हो गया। यह ठीक है कि इस बार, अपने साथियों की 
सहायता से उसने जमंनी से अन्त में श्रपनीा पराजय का प्रतिशोध ले लिया 
परन्तु यह भी सच है कि यदि १६१४ में ब्रिटेन उसकी सहायता को न आता 
वो छः सप्ताह के भीतर ही फ्रांस जर्मनी के कदमों पर गिर जाता । वास्तव 
में, विजेता होकर भी, फ्रांसीसी जमंन सैनिकों की पदचाप-ध्वनि को भूले 
नहीं थे, उन्हें श्रपनी कमजोरी का भीतिपूर्ण आभास था। यद्यपि सेडान का 
विजेता अ्रव फ्रांस के कदमों को चूम रहा था किन्तु वह १६१८ के विजेता 
का तख्ता कहीं किसी दिन फिर न उलट दे--यह परेशानी फ्रांस को खाये 
जा रही थी। फ्रांस के अलसेस-लोरेन के घाव की मरहम-पट्टी तो हुई थी 
किन्तु घाव श्रव भी हरा ही था । अलसेस-लोरेन दो .बार फ्रांस और जर्मनी 
के पास आ-जा चुका था। इस बार वह फिर फ्रांस को वापिस मिला था 
प्रौर अब फ्रांस कोई ऐसा उपाय करने को चिन्तातुर था जिससे उसे पुनः 
अलसेस लोरेन से वंचित न होना पड़े। फ्रांस नहीं चाहता था कि जर्मनी 
फिर कभी उसके घाव को चोट पहुंचा सके क्योंकि अब की बार चोट 
से “बहने वाले खून से फ्रांस को बड़ी तकलीफ होती । फ्रांस के भय का एक 
कारण और भी था | फ्रांस की जनसंख्या वृद्धि की दर कम होती जा रही 
थी 'जंवकि जमती की जनसंख्या वृद्धि की गति बड़ी तेज थी । “फ्रांस की 
जनसंख्या, लगभग ४ करोड़ के कम से आंकड़े पर स्थिर हो गयी थी। जम॑नी 
की ' आंबाड़ी : हर दशक - (१८०७०९) में ५० लाख के हिसाब से बढ़ रही थी 
और १६०५ तक वह ६ करोड़ से भी अधिक हो चुकी थी।”? फ्रांस इस- 
लिए भी “बहुत घबरा रंहा था कि रूंस में खूनी क्रांति होने के कारण भ्रव 
रूस | भी उसका मित्र नहीं रह.गया था। - ' 

- उपरोक्त सभी कारणों से फ्रांस जर्मनी से भावी सुरक्षा की समस्या 
से बेचैन था| गेथोन हार्डी के शब्दों में--“फ्रांस की श्रवस्था उस मुक्केवाज 
जैसी थी जिसने पिछले चेम्पियन को एक श्रच्छी चोट जमा दी है, पर वह 
प्रभी विस्मित होकर. देख रहा है कि उसका प्रतिपक्षी 'मर गया या उसका 
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मरना' अभी बाकी है।”! लेंगसम ने भी ठीक ही लिखा है कि, “युद्ध की 
भ्रन्तिम प्रतिध्वनियों की समाप्ति से बहुत पहले ही फ्रान्स ने एक श्रन्य 
जर्मन आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा के उपायों को खोज आरस्भ कर दी 
थी ।!2 | 


फ्रांस हारा भौगोलिक सुरक्षा या गारन्टी (?॥3अंटश 0आश्ना॥००) 
की सांग:--चू कि “मनुष्य को जीवित स्मृति में-दो बार जर्मत सैनिकों के 
बूटों की ग्रावाज फ्रांसीसी भूमि पर सुनायी पड़ो थी और तृतीय गणराज्य 
के नागरिकों को भय था कि कहीं दूसरा आक्रमण फिर न हो जाय, ग्रतः 
पेरिस के शान्ति-सम्मेलन में फ्रांस ने जर्मनी को शक्तिहीन बनाने के प्रयास 
से और श्रपनी सुरक्षा के लिए “भौतिक सुरक्षा” (]शएशं०॥] 8एशक्घा87/86 ) 
की मांग रखी। उसकी इस मांग का आशय यह था कि राइन नदी पर 
तथा उस पर विद्यमान पुलों पर सदा के लिए फ्रांस का अधिकार स्वीकार 
कर लिया जाय क्‍योंकि पूर्व से आने वाले जमंन आक्रान्ता इन्हीं पुलों के 
मार्ग से फ्रांस पर हमला करते हैं । सम्मेलन में फ्रान्स ने इस सम्बन्ध में 


जो एक स्मरण पत्र (](श॥0णशभ्रात॑पा।) प्रस्तुत किया उसकी शब्दावली इस 
प्रकार थी-- 


“राइन का बांया किनारा और उसके पुल यदि जर्मनी के अधिकार 
में रहें तो खतरा है पश्चिमी और समुद्र पार के प्रजातन्त्रों की 


अपनी सुरक्षा के लिए, वर्तमान परिस्थितियों में यह नितान्त आवश्यक है 
कि वे स्वयं राइन नदी के पुलों की रक्षा करें ।”* 
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फ्रांस ने अपनी सुरक्षा और यूरोप की शांति की स्थिरता के नाम 
पर उपरोक्त मांग की बड़ी ही निष्ठापूवंक वकालत की | उसने राइन के 
किनारे एक स्वतन्त्र राज्य (छपी 980०) बनाने के लिए कठोर संघर्ष 
क्रिया, किन्तु इस सम्बन्ध में उसे बिलकुल निराश होना पड़ा। श्रमेरिकन 
राष्ट्रपति विल्सन भौर ब्रिटिश्न प्रधानमन्त्री लॉयड जॉर्ज फ्रांस की इस मांग 
को पूरी करने को तैयार नहीं हुए । मित्रराष्ट्रों ने राइन-सीमान्त को फ्रांस की 
सुरक्षा में देगा इस आधार पर अस्वरीकार कर दिया कि इस ग्रेकार की 
व्यवस्था करने से राइन के वाये' किनारे पर रहने वाले ५० लाख से अधिक 
जमंन श्रपने राष्ट्र से अलग हो जाते। मित्रराष्ट्रों की इस अस्वीकृति का 
एक श्राधार यह भी था कि वे समभते थे कि ऐसा करने से फ्रांस श्रौर जर्मनी 
के बीच तनाव सदा ही बना रहेगा | फ्रांस की मांग के पीछे एक बात यह 
भी थी कि प्रारम्म से ही फ्रांस को राष्ट्रसंघ की सामर्थ्य शंक्ति में विश्वास 
नहीं था जबंकि आ्रादर्शवादी बिल्सन को राष्ट्रसंघ की सफलता में अ्रदूट निष्ठा 
थी । जब ब्रिटेन और अमेरिका के विरोध के फलस्वरूप, काफी मिर पटक 
लेने के बाद भी, फ्रांस की दाल नहीं गल सकी तो उसने एक दूसरा मार्ग 
ग्रहण किया । राष्ट्रसंघ के संविदा ((०एशाक्7) की रचना किये जातें 
समय उसने राष्ट्रसंघ को, शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने तथा प्रतिरोधक 
शक्तियों को दण्डित करने के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय सेना के रूप में दांत” प्रदान 
करने, का सुभाव दिया। किन्तु उसके इस सुझाव को भी मान्यता ब्राप्त न 
हो सकी | - | 

फ्रांस की मौलिक मांगों को अस्वीकार करते हुए भी मित्रराष्ट्रों के 
लिए यह संभव न था कि वे युद्ध के साथी अपने इस मित्रराष्ट्र को एकदम 
ताराज कर देते | उनके निहित स्वार्थों की यह मांग थी कि फ्रांस को किसी 
और रूप में संतुष्ट करने का प्रयास किया जाय तथा उसे इस बात के प्रति 
आश्वस्त कर दिया जाय कि मित्रराष्ट्रों ने उसंकी सुरक्षा की पर्याप्त चिन्ता 
रखी है १-प्रतएव, फ्रान्स को संतुष्ट करने के लिए मित्रराष्ट्रों ने एक मध्यवर्ती 
मार्ग प्रहण किया तथा वेर्साय कीं संधि में निम्नलिखित व्यवस्थाए 
की:-- , ह 

ख,._, (१) संधि में इस आशय की धाराएं जोड़ी गयीं कि राईन का 

बायां किनारा १५ वर्षों तक मित्रराष्ट्रों की सैता के अधिकार में रहेगा और 
इसका स्थायी रूप से विसेन्‍्यीकरण ( एथगाधधयांडशा 00). कर दिया 
जायगा अर्थात्‌ इसमें जमंनी न सेना रखेगा और न कोई किलेवन्दी ही करेगा; 
तथा... ह 
(२) वर्साय संधि के साथ ही साथ फ्रांस की ब्रिटिश साम्राज्य 
और संयुक्ते राज्य अमेरिका के साथ संधियां हों जिनके द्वारा फ्रांस को यह 
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वचन दिया जाय कि “यद्वि जर्मनी ने अकारण ही फ्रांस पर झआकमरा करने 
संवन्धी कोई गतिविधि की” तो वे तुरन्त ही फ्रान्स की सहायता करेंगे । 
वर्साय की संधि में जमनी को शक्तिहीन बनाने तथा फ्रान्स की रक्षा- 
व्यवस्था को दृढ़ करने के लिए उपरोक्त व्यवस्थाएं तो की ही गयीं, इनके 
अतिरिक्त इक्ष संधि ने जर्मनी के सम्पूर्ण उपनिवेश छीन लिये। उसका स्वयं 
का १४ प्रतिशत प्रदेश, जिसमें उसकी १० प्रतिशत जनसंख्या निवास करती 
थी, उससे ले लिया गया । उसके खनिज भण्डार के एक बड़े भाग से उसे 
वंचित कर दिया गया और सैन्‍्यवल की दृष्टि से उसे एकदम पंगु बना दिया 
गया । यही नहीं, जर्मनी को युद्ध प्रारम्भ करते का अपराधी माना गया 


और उस पर क्षतिपूर्ति को एक लगभग असंभव राशि के भुगतान का उत्तर- 
दायित्व डाला गया 


फ्रांस की भांय के उत्तर में वर्साय की संधि में जो व्यवस्थाएं की गयीं 
वे 'फ्ान्स की सुरक्षा के उद्दे श्य! की दृष्टि से तब व्यावहारिक रूप से महत्व- 
हीन हो गगीं जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमेट ने वर्साय की संधि 
को सम्पुष्ट करने से इन्कार कर दिया । अमेरिका द्वारा वर्साय संधि की 
सम्पुष्टि (ऐ४४088०7) न होने से ब्रिटेन, क्रान्स व श्रमेरिका के मध्य 
फ्रान्स की सुंरक्षार्थ होने वाला त्रि-दलीय समझौता न हो सका। अब ब्रिटेन 
और पअ्रमेरिका द्वारा दिये गये वे वचन शून्य अथवा अर्थ हीन हो गये कि 
यदि जर्मनी श्रकारण ही फ्रांस पर आक्रमण करने सम्बन्धी कोई गतिविधि 
करेगा तो वे तुरन्त ही फ्रान्स की सहायता करेंगे। फ्रांस ने जिस आश्वासन 
के आधार पर अपनी राइन प्रदेश की मांग छोड़ी थी, उसके पूरा न होने 
से फ्रांस को ऐसा अनुमव हुंत्रा कि उसके साथ एक बड़ा विश्वासघात किया 
गया है। फ्रंच प्रधानमन्त्री पायस्केर (?०7०»०) ने वड़े ही निराशाजनक 
शब्दों में कहा:-- 
“हमने वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करने के पश्चात्‌ सबसे बड़े 
_.. त्रमोद॒घाटन का सामना किया है। पेरिस से जाने से पूर्व प्रेसीडेंट विल्सन 
तथा लॉयड जाज ने प्रत्याभूति समभौतों (807०० 98०७७) पर हस्ताक्षर 
किये, जिनके अ्न्तगंत फ्रांस को जमेनी द्वारा श्राक्ममण की स्थिति में, श्रमेरिका 
तवा इंगलंड की सहायता का वचन दिया गया था। किन्तु इन समझौतों 
को कमी पुष्टि नहीं की गई । जमनी के सामने फ्रांस अकेला रह गया ।” 


इस अकार “भौगोलिक सुरक्षा” की श्ाशा छोड देने के लिए बाध्य 
कर दिए जाने के बाद फ्रांस भ्रगले चार वर्षों तक जर्मनी की तुलना में अ्रपनी 
भाइतिक हीनता दूर करने श्रौर जन प्रतिशोध के भय को मिटाने की उधेड- 


इन में हो लगा रहा। दो पृथक्‌ किन्तु समानान्तर मार्ग श्रपतायें । उनमें से 
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एक था गारस्टी-संधियों (#८ॉफ हुफ्माता९९5७) का मार्ग श्रौर दूसरा था 
मुटबन्दियों (990९5) का |" 


उपरोक्त दो मार्गो' के अतिरिक्त फ्रांस ने राष्ट्रसंघ की सुरक्षा-व्यवस्था 
को सबल बनाने, जमंनी से समभौते करने श्रौर तिःशस्त्रीकरण द्वारा सुरक्षा- 
प्राप्ति करने की नीति भी अपनाई ताकि उसकी सुरक्षा-त्यवस्था किसी भी 
तरफ से ढीली न रह पके । राण्ट्रसंघ श्रौर निःशस्त्रीकरण के माध्यम से 
फ्रांस व प्रन्‍्य देशों ने जो सुरक्षा-प्रयास किये उनका वर्णान “राष्ट्रसंघ के 
माध्यम से सुरक्षा-प्रयत्व” श्रोर “निःशस्त्रीकरण के माध्यम से सुरक्षा-प्रयास 
शीर्षकों के अन्तर्गत किया जायगा । “राष्ट्रसंघ से बाहर संधियों द्वारा सुरक्षा 
के प्रयास” के श्रस्तुत शीर्षक के अन्तर्गत हम उन सुरक्षा-प्रयासों का वर्ण न 
करंगे जो फ्रांस शौर उसके साथी राष्ट्रों तथा इटली, जर्मनी श्ादि श्रन्य राष्ट्रों 
द्वारा राष्ट्रसंघ से बाहर किये गये । | 


फ्रांस द्वारा बेल्जियम के साथ संधि--शांति-पस्रम्मेलन से निराश और 
ब्रिटेन-अमेरिका के सुरक्षा-प्राश्वासन से रहित होने पर फ्रांस ने अपने आप 
को संदिग्ध स्थिति में अनुमव किया। अपनी इस भयावह और नाजुक 
स्थिति के परिणाम को सोचकर वह महाद्वीपीय छोटे-छोटे राज्यों की तरफ 
भुका और उनके साथ उसने सुरक्षात्मक समभौते किये । वास्तव में मैंत्री 
संधियों द्वारा अपने देश को शक्तिशाली बनाने तया प्रबल शत्रू को दुर्बल 
बनाने की तीति फ्रांस के लिये नवीन नहीं थी। अवती इसी नीति का अनुसरण 
करते हुए उसने १८वीं शताब्दी में आस्ट्रिया के चारों ओर विद्यमाव लघु राज्यों 
के साथ संधि करके आस्ट्रिया को नियन्त्रित किया था। अब इस नीति के 
सहारे वह जर्मनो को चारों ओर से घेरकर स्वयं को सुरक्षित बनाने की ओर 


उन्मुख हुआ । 


एक चतुर शिकारी की तरह अपना जाल फंलाते हुए फ्रांस ने सबसे 
पहले पश्चिम में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए वेल्जियन के साथ १६२० 
में एक सैनिक संधि की । यह्‌ सधि ७ सितम्बर को हुईं । यद्यपि इस संधि 
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को राष्ट्रसंघ में दर्ज करा दिया गया, किन्तु इसकी महत्वपूर्ण शर्ते' गुप्त ही रखी 
गयीं । फिर भी यह स्पष्ट कर दिया गया कि फ्रांस और बेल्जियम जर्मनी के 
भाक्रमण से अपनी रक्षा के लिए तैनिक दृष्टि से एक हो गये हैं। बेल्जियम 
को इस संधि में लाने के लिए फ्रान्स द्वारा यह प्रशोभव दिया गया कि लवजम- 
बर्ग वेल्जियम के चुगी संघ (टए४०ा॥ एछाफ्॑०४) में सम्मिलित हो जाय, 
यद्रपि लक्जमबर्ग स्वयं फ्रांस के साथ चुगी संघ में शामिल होना चाहता था । 


फ्रांस को पोल ड के साथ संधि-पश्चिम में भ्रपती सीमा सुरक्षा करने के 
बाद फ्रांस ने पूर्व की ओर ध्यान दिया । इधर पहले जमेनी का पड़ींधी किन्सु 
शत्र्‌ राष्ट्र कूल उसका मित्र था, पर बॉल्शेविक क्रांति के बाद रूस शक्ति-बल 
में कमजोर हो गया और उसके साथ पूर्ववर्ती रूस जैसे मँत्री सम्बन्ध नहीं 
रहे | अब इस तरफ शांति-संधि द्वारा स्थापित पोलौंड ही एक ऐसा' देश था 
जो क्षेत्रफल तथा आबादी की दृष्टि से बड़ा था और जिसका हित फ्रांस के 
हितों से मेल खाता था । नवनिर्मित पोलौंड की जनस रुया लगभग ३ करोड़ 
से भी भ्रधिक थी। यह संख्या उसे बड़े राष्ट्र की श्रेणी में लगभग ला बिठाती 
थी । उसके प्राकृतिक साधन प्रचुर थे, दक्षिणी-पश्चिमी भाग में कोयले और 
लोहे की तथा पूर्वी गेलीशिया (885 5था०9) में तेल की प्रचुरता थी । 


इस राष्ट्र के पूर्व में विस्तृत वत थे और लगभग सम्पूर्ण देश में अच्छी कषि- 
योग्य भूमि थी । 


डेनजिंग तथा पोलिश गलियारे (?०!४क्ा 20607) के प्रशन पर 

पोर्लंड और जर्मनी के मध्य तीत्र मतभेद थे, अत: पोलौंड के साथ जर्मनी के 
कट्टर शत्र्‌ फ्रान्स की मेत्री स्रथा स्वाभाविक थी । पोलेंड यद्यपि पूर्वी यूरोप में 
सबसे बड़ा राज्य था किस्तु उसकी अपने सभी पडौसियों से लड(ई थी । विस्तृत 
यूरोपीय मेदान के बीच स्थित होने के कारण, दक्षिण को छोड और किसी 
भी दिशा में, पोलेड की स्पष्ट मौगोलिक सीमाए' नहीं थीं। केवल दक्षिण में 
ही, कारपेथियन पवेत ((प्राफशा।ंशा ](०प्रा(क्षेए३ ) उसे स्लोवाकिया 
( 80028 ) से पृथक करता था । पोलौंड का पश्चिमी और उत्तरी सीमांत, 
जो जमेनो के साथ लगा हुम्ना था, वर्साय की संधि द्वारा निश्चित किया गया 
था के अन्य और सभी दिशाओं में, सीमाओं के प्रश्व को लेकर अपने पड़ौसी 
देशों से पोलंड की तीखी भड़पें हुआ करती थीं। आस्ट्रियन साइलेशिया के 
अश्व पर उसका चेकोस्लोवाकिया के साथ, पूर्वी गेलीशिया में रूथेनियो 
(8000८॥९७५) के साथ, श्वेत रूस (५/॥४४५० ॥१05»४) में रूसियों के साथ, 
वलना (४॥॥8) में लिथुप्लानिया के साथ उसके तीज विवाद थे। आझ्रांतरिक 

दृष्टि से भी आरम्म के कुछ वर्ष पोलौंड के लिये बड़ी कठिनाई के थे । जर्मन 
भ्रौर बास्ट्रिवन पोल जनता, जिसे संयुक्त करके नवपोलौड राज्य का निर्माण 


२५० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


एक था गारन्दी-संधियों (#८क्रॉ३ प्ृए्शाश॥।९९५) का मार्ग श्रौर दूसरा था 
गुटबन्दियों (्रातग्रा।:05) का | 


उपरोक्त दो मार्गो' के अतिरिक्त फ्रांस ने राष्ट्रसंघ की सुरक्षा-व्यवस्था 
को सबल बनाने, जमंत्री से समकीते करने श्रौर निःशस्त्रीकरण द्वारा सुरक्षा- 
प्राप्ति करने की नीति भी अपनाई ताकि उसकी सुरक्षा-त्यवस्था किसी भी 
तरफ से ढीली न रह सके | राण्ट्रसंध श्रीर निःशस्त्रीकरण के माध्यम से 
फ्रांस व भ्रन्य देशों ने जो सुरक्षा-प्रधास किये उनका वर्णन “राष्ट्रसंघ के 
माध्यम से सुरक्षा-प्रयत्त” श्रौर “निःशस्त्रीकरण के माध्यम से सुरक्षा-प्रधास 
शी्षकों के श्रन्तर्गत किया जायगा । “राष्ट्रसंघ से बाहर संधियों द्वारा सुरक्षा 
के प्रयास” के भ्रस्तुत शीषंक के श्रन्तर्गत हम उन सुरक्षा-प्रयासों का वर्ण न 
करेंगे जो फ्रांस और उसके साथी राष्ट्रों तथा इटली, जम॑नी आदि श्रन्य राष्ट्रों 
द्वारा राष्ट्रसंघ से बाहर किये गये । 


फ्रांस द्वारा बेल्जियम के साथ संधि--शांति-सम्मेलन से निराश और 
ब्रिटेन-अमेरिका के सुरक्षा-आश्वासन से रहित होने पर फ्रांस ने अ्रपने आप 
को संदिग्ध स्थिति में अनुभव किया। अपनी इस' भयावह और नाजुक 
स्थिति के परिणाम को सोचकर वह महाद्वीपीय छोटे-छोटे राज्यों की तरफ 
भुका. और उनके साथ उतने सुरक्षात्मक समभौते किये । वास्तव में मैत्री 
संधियों द्वारा अपने देग को शक्तिशाली बनाने तथा प्रबल शत्र्‌ को दुर्बल 
बनाने की नीति फ्रांस के लिये नवीन नहीं थी। अवती इसी नीति का अनुसरण 
करते हुए उसने १८वीं शताब्दी में आस्ट्रिया के चारों ओर विद्यमान लघु राज्यों 
के साथ संधि करके आस्ट्रिया को नियन्त्रित किया था। अब इस नीति के 
सहारे वह जर्मनो को चारों ओर से घेरकर स्वयं को सुरक्षित बनाने की ओर 


उन्मुख हुआ ॥ 


एक चतुर शिकारी की तरह अबना जाल फंलाते हुए फ्रांत ने सबसे 
पहले पश्चिम में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए वेल्जियन के साथ १६२० 
में एक सैनिक संधि की । यह सधि ७ सितम्बर को हुई । यद्यपि इस संधि 


]. “ब्शंगह पड 760 ०0॥779०॥९6 (0 20०400 कैश ॥078 04 
>ए9ए8ां087 2प्रधाध॥6९, शि४९६ हक, ६€५९४४॥[ए४ त॑ंप्रा78 [॥९ 
प्रल्डा 0एा एश्शाड [0 ॥70 ०णाएया5इा0ा 007 ॥७ 78प्रा9] 40670- 
7760 0शथ्याग89५9 870 [0 38५ #शा' लव 0[ (097॥98॥ ५९६72९306 
68]॥6 00८१ (ए० 5९?शा ४6 वा0 फश्ावब20 ग्राला005 ३ 8 5एशश7 
णीएल्वाए शाध्षाधा९९४ 3700 8 $५४ञ९ए 0] धा९6९६./ 

--+ 4, 7 बाप $ पराशिाशव्रा07व] २68075 फैटए6८ट॥ 
प6 ॥एछ़० ९/00 ५४४४५, #, 27: 
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को राष्ट्संघ में दज करा दिया गया, किस्तु इसकी महत्वपूर्ण शत गुप्त द्दी रा 
गयीं । फिर भी यह स्पष्ट कर दिया गया कि फ्रांस और वेल्नियम जर्मर्न 

आक्रमण से अपनी रक्षा के लिए सैनिक दृष्टि से एक हो गये हैं। बेल्जियम 
को इस संधि में लाते के लिए फ्रान्स द्वारा यह प्रलोभन दिया गया कि लवेजम- 
वर्ग वेल्गियम के चुगी संघ (0प्रशणा॥ एछांणा) में सम्मिलित हो जाय, 
यद्यपि लक्जमबर्ग स्वयं फ्रांस के साथ चुगी संघ में शामिल होना चाहता था । 


फ्रांस की पोलेंड के साथ संधि-पश्चिम में अपनी सीमा सुरक्षा करने के 
बाद फ्रांस ने पूर्व की ओर ध्यान दिया । इधर पहले जमनी का पड़ौसी किन्तु 
शत्र्‌ राष्ट्र रूस उसका मित्र था, पर बॉल्शेविक क्रांति के वाद रूस शक्ति-बरल 
में कमजोर हो गया और उसके साथ पूर्ववर्ती रूस जैसे मंत्री सम्बन्ध नहीं 
रहे । अब इस तरफ शांति-संधि द्वारा स्थापित पोलंड ही एक ऐसा देश था 
जो क्षेत्रफल तथा आबादी की दृष्टि से बड़ा था और जिसका हित फ्रांस के 
हितों ते मेल खाता था | नवनिभित पोलौंड की जनसझ्या लगभग ३ करोड़ 
से भी भ्रधिक थी | यह संख्या उसे बड़े राष्ट्र की श्रेणी में लगभग ला विठाती 
थी। उसक्रे प्राकृतिक साधन प्रचुर थे, दक्षिणी-पश्चिमी भाग में कोयले भर 
लोहे की तथा पूर्वी गेलीशिया (88६ 0०४) में तेल की प्रचुरता थी । 


इस राष्ट्र के पुरे में विस्तृत वत थे और लगभग सम्पूर्ण देश में अच्छी क्ृपि- 
योग्य भूमि थी । 


डेवरजिंग तथा पोलिश गलियारे (९०४ 2णात0 ) के प्रश्न पर 
पोल ड भर जम॑त्ी के मध्य तीब्र मतभेद थे, अतः पोलौंड के साथ जर्मनी फरे 
पट्टेर शत्र्‌ फ्ान्स की मेंत्री स्ेधा स्वाभाविक थी । पोलेंड यवपि पूर्वी यूरोप में 
सदसे बड़ा राज्य था किस्तु उसको अ्रपने सभी पड़ोसियों से लड्‌(ई थी । विस्तृत 
यूरोपीय मैदान के बीच स्थित होने के कारण, दक्षिण को छोड और किसी 
भी दिशा में, पोलौंड की स्पष्ट भौप्रोलिक सीमाए' नहीं थीं। केवल दक्षिण में 
हो, कारपेथियतन परत (एशाए4कंदवत हु०एताएक्वैतए ) उसे स्लोवाकिया 


(30204) से पृथक करता था। पोलौंड का पश्चिमी और उत्तरी सीमांत, 
जो जर्मनी के साथ लगा हुआ था, वर्साय की संधि द्वारा निश्चित किया गया 
था। कि और सभी दिशाओं में, सीमाओं के प्रश्न को लेकर भ्रपने पड़ौसी 
देशों से पोलैंड की तीखी भड़पें हुआ करती थीं। भ्रास्ट्रियन साइलेशिया के 
नरम पर उसका चेकोस्लोवाकिया के साथ, पूर्वी गेलीशिया में रूथेनियो 
(सिए्ा९7९४) के साथ, श्वेत्त रू (५/॥१४ रघडआंव ) में रूसियों के साथ, 


पलना (९7४४) में लिथृप्रानिया के साथ उसके तीज्न विवाद थे। श्रांतरिक 
दृष्टि से भी आरम्म के 


कुछ वर्ष पोलड के लिये बड़ी कठिनाई के थे । जर्मन 
प्लौर आस्ट्रियन पोल जनता, जिसे संयुक्त करके नवपोलोड राज्य का निर्माण 


रद्र श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


किया गया था, सवा-सी वर्षों तक विभिन्न कानूनों और प्रशासनों के अधीन 
रह चुकी थी, अतः उसकी विभिन्न परम्पराए' और निष्ठाए' परस्पर टकराती 
रहती थीं। उसको कम से कम २५ प्रतिशत जतप्ंरुया गैरपालिश थी जिसमें 
४० लाख यहूदी भी शामिल थे | जर्मन अल्यप्तंस्पकों और डेनजिंग (7गा- 
थां0) के प्रश्त को लेकर जर्भती से उसका निरन्तर संघर्ष चलता रहता था। 
पूर्वी यूरोप में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र होते हुए भी पोलौंड के लिए यह 
नि:संदेह मुश्किल था कि वह इस प्रकार की दुनियां का अकेले सामना 
कर सकता । 

ऐसी परिस्यिति में जर्मनी के पड़ौसी राष्ट्रों के साथ गुटबस्वी करने 
की फ्रांसीसी नौति और पोलेंड की श्रपनी श्रावश्यक्रतामों का पूरायूरा मेल 
बेठ गया। वास्तव में फरवरी १६२१ में हुईं गुटबन्दी सम्बन्धी फ्रांसीसी- 
पोलिश संधि (॥रम०९-एगांश 49706) घनिष्ठ राजनीतिक सहयोग का 
एक साधन थी । * इस संधि के अनुसार यह निश्चय हुआ कि बाहरी आक्र- 
मण से रक्षा में वे एक-दूसरे को सहयोग देंगे, पारस्परिक हित के सभी 
मामलों में एक-दूसरे से परामर्श करेंगे और दोनों देशों के साथ हुई संधियों 
को बनाये रखने के लिए सम्प्रिलित प्रयास करेंगे । १८ फरवरी, १६२१ को 
हुई इस संधि की १€२२में पुष्टि हुई और फिर वह १€३२.में दस वर्ष के लिए 
और अवधि बढ़ा दी गई । ह 

उपरोक्त संधि के साथ ही फ्रांस-पोरल ण्ड के मध्य एक गुप्त सैनिक 
समभौता भी हुआ जिसके वाद फ्रांस ने पोलिश सेना को सुसज्जित बनाने के 
लिये काफी उदार और सुगम शर्तों में पर्याप्त युद्ध-सामग्री पोल॑ण्ड भेजी ) 

कुछ सतर्क फ्रेव विचारकों का यह मत था कि भगड़ाल पोल॑ण्ड को 
मित्र बताना फ्रांस के लिये महंगा पड़ेगा और कोई भी फ्रेंच सैनिक पोल ण्ड के 
लिये प्रपने प्राणों की आहुति देने के लिये तेथार नहीं होगा । इसी प्रकार कुछ 
पोलों (?065) को भी पेरिस का वारसा पर हावी होता वांछतीय नहीं प्रतीत 
होता था । उन्होंने अपने फ्रांसीसी मित्रों के संरक्षक रुख (?थ्ा।०ाांभा? 
8४॥00१०) और वारसा स्थित फ्रच सेनिक मिशन क्री संख्या तथा उस पर 
होने वाले व्यय की आलोचना भी की । किन्तु दोनों देशों की मैत्री जमंनी 
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सुरक्षा की खोज और निःशस्त्रीकरण की समस्या २५३ 


की आक्रमण की आशंका के और उससे विरोध के सुदृढ़ आधार पर आश्रित 
थी, अतः वह मामूली असन्तोष से नहीं दूट सकती थी । परिणामस्वरूप सभी 
महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में फ्रांस और पोल॑ण्ड ने एक-दूसरे का साथ 
दिया । “क्या जेनेवा में, क्या निजी वार्ताओ्रों में, फ्रेंच और पोलिश प्रतिनिधि 
सण्डल एक-दूसरे का बराबर साथ देते रहे तथा हर सार्वजनिक चर्चा मो 
उन्होंने साथ-साथ मत दिया एवं एक से भाषण दिये ॥? 


फ्रांत की ब्रिटेन के साथ संधि करने की विफल चेष्ठा और ब्रिटिश- 
फ्रेंच सतभेद--पश्चिम में बेल्जियम और पूर्व में पोल ण्ड के साथ संधियां कर 
लेने के बाद भी फ्रेंच नेताओं को सन्‍्तोष नहीं हुआ और उन्होंने अब ब्रिटेन 
के साथ संधि करने का इरादा किया। फ्रांस के राजनीतिश केवल अरण्य- 
रोदन करना नहीं जानते थे, वे किसी भी अवसर को हाथ से न जाने देकर 
जमंनी के आगे अपनी सैनिक लघुता की पूर्ति करने को दृढ़ प्रतिज्ञ थे । फ्रांस 
को यह विश्वास था कि राष्ट्रसंध एक कमजोर अत्तर्राष्ट्रीय संस्था है, वह एक 
ऐसी बन्दूक है जो केवल खाली फायर ही कर सकती है तथा “वह एक ऐसा 
कुत्ता है जो भौंक्रेया पर काटेगा नहीं (प॥6 ॥,८४806 78 8 008 ॥#4/ जां। 
0 00 छा! ॥00 09०.) ” । ऐसी परिस्थिति में, शांति-प्रम्मेलन में सुरक्षा 
का वचन पाकर भी उससे ठुकरा दिये जाने पर, फ्रांस ब्रिटेन पर निरन्तर इस 


बात का दबाव डालता रहा कि वह जर्मनी के आक्रमण के विरुद्ध उसकी 
सहायता का वचन दे । 


दिसम्बर १६२१ में फ्रांस ने ग्रेट ब्रिदेन के साथ एक निश्चित राज- 
नीतिक समकोता करने का प्रस्ताव रखा। वातचीत में पहले तो ब्रिठेन ने 
झगड़े में पड़ने से इन्कार कर दिया, किल्तु बाद में फ्रेंच प्रधानमन्त्री ब्रियाँ 
(972॥0) ने ब्रिटेन को एक संधि करने के लिये राजी कर ही लिया जिसकी 
अवधि दस वर्ष रखी गई । यह निश्चय क्रिया गया कि यदि बिना किसी 
विवाद के जमंती ने फ्रेंच भूमि पर झाक्रपण किया तो ब्रिदेव फ्रांस को सैनिक 
सहायता देगा । यह समझौता १२ जनवरी १६२२ को केनिस में सम्पस्न हुआ 
किन्तु ढुपरे ही दिन ब्रियों को प्रधानमन्त्री पद से मजबूर होकर त्याग-पत्र देता 
पड़ा और उसके स्थान पर हठी व अदूरदर्शी पायन्क्रेर (?0॥047०) प्रधान- 
मन्त्र नियुक्त हुआ । वह सम्पूर्ण या शून्य (५॥ ०7 ॥०फशांग8 ) की नीति में 
विश्वास रखता था, भ्रत: उसने मांग की कि ब्रिठेवत के साथ जो समझौता हुश्रा 
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२५४ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


है वह पारस्परिक सुरक्षा के आधार पर होना चाहिये, समभौते में 'फ्रेंच- 
भूमि हटाकर 'फ्रां' रखा जाना चाहिये, इस समझौते को ठोतत सैनिक सम- 
भौता बनाया जाना चाहिये और इसकी अवधि दस वर्ष से बढ़ाकर तीस वर्ष 
कर देनी चाहिये । पायन्क्ेर चाहता था कि ब्रिटेन न केवल फ्रांस पर सीधे 
जर्मत आक्रमण दी दशा में सहायता का वचन दे, वरन्‌ उसके भिन्रों-पोल ण्ड 
आदि पर हमला होने की दशा में भी फ्रांस की सहायता करे क्योंकि वह 
सेनिक संधियों द्वारा इस दिशा में अपने मित्रों की सहायता के लिये बाधित 
था । इसके साथ ही वह यह भी स्पष्टीकरण चाहता था कि ब्रिटिश सेना किस 
प्रकार की सहायता देगी । उसने कहा कि यदि इस प्रकार का समझौता नहीं 
किया गया तो केवल गारण्टी-संधि का फ्रांस को कोई उपयोग नहीं होगा । 

ब्रिटेन, स्पष्ठत:, इतना आगे बढ़ने को तैयार नहीं था । प्रथम तो उसे 
यह भय था कि ऐसा करने से सम्भवत: दूसरे राष्ट्रों में उसके (ब्रिटेन) 
प्रति विरोधी भावना पैदा हो जायगी । दूसरे, इस समय तक ब्रिटेन और फ्रांस 
के पारस्परिक सम्बन्ध मधुर नहीं रहे थे। दोनों देशों के बीच अनेक तीज 
विवाद उत्पस्त हुए थे-वाशिंगटन सम्मेलन (१६२१-२२) में पतनडुब्बियां 
समाप्त करने का ब्रिटिश अमेरिकन प्रस्ताव फ्रांस के विरोध के कारण ही 
स्वीकार नहीं हो वका था और क्षतिपूर्ति के प्रश्न पर दोनों में उम्र मतभेद 
थे | अत: इन परिस्थितियों में, ब्रिटेन के लिये यह स्वाभाविक था कि वह 
फ्रेंच प्रस्ताव से सहमत न होते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट कर दे, और इसी 
उद्देश्य से फरवरी १६२२ में ला्ड करन द्वारा तैयार किये गये एक ज्ञापन में 
ब्रिटिश सरकार ने यह नीति सम्बन्धी स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया-- ' 

“जहां तक यह प्रश्न है कि ब्रिटिश लोकमत हमारी प्रत्याभूति का 
समर्थन करेगा, यह इसी विश्वास में होगा कि यह शर्ते सिर्फ तब कार्यान्वित 
होगी जब कोई जर्मन सेना सचमुच फ्रांसीसी सीमान्त को लांघेंगी'*” (अन्य 
स्थानों के दायित्वों के बारे में) दोनों शक्तियां किसी और की प्रतीक्षा न 
करती हुईं “मिलकर वे उपाय सोचेंगी, जो शीक्र ही शांतिपूर्ण और न्याय- 
संगत समझौता होने के लिये आवश्यक हो । निस्सन्देह इसका यह्‌ ग्रे भी 
हो सकता है कि वे इकट्ठी मिलकर यह मामला राष्ट्रमंघ में भेजेंगी, पर यदि 
ऐसा है तो इस पर अनुबन्ध अनावश्यक है । दूसरी ओर संभाव्यत: फ्रांसी- 
सियों का यह आशय है “ *“*कि इसका यह अर्थ लगाया जाय कि यूरोप के 
सविष्य के विवादों को निपटाना प्रथमतः ब्रिटेन और फ्रांस का काम है श्रौर 
शेष संसार तब तक देखता ही रहेगा जब तक हमारी दो सरकारें यह न तय 
कर ले कि क्‍या करना है।।**+++*« ब्रिटेन और फ्रांस की इस तरह की सैनिक 
.संधि का १रिणाम यही होगा कि अन्य शक्तियां प्रतिस्पर्धी, और सम्भव है 8 


तः 


< » गंठबन्धन ने बलाण्सी ! 
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इस स्पष्टीकरण के बाद एमझौते की कोई आशा नहीं रह गई थी | 
आखिर जून १६२२ में जब क्षतिपूर्ति-मामलों पर दोतों देशों में पुतः तीज 
मतभेद उठ खड़ा हुआ तो उक्त समभझौता-वार्ता बिल्कुल भंग हो गई । श्री 
कार (८थए7) के शब्दों में-- 

“उसने (ब्रिटेत) अपना बड़प्पन सिभा लिया था; इसलिये अब 
उसने फ्रांसीसियों को सुरक्षा-तृष्णा शांत करने का स्पष्ट रूप से आाशा-शुन्य 
(पसव्कूथ८०५५) कार्य कुछ समय के लिये एक शोर रख दिया |: 


ब्रिटिश-फ्रोंच मतभेद के क/रण--उपरोक्त संदर्भ में प्रश्न यंहे उठता 
है कि ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य इस तरह के मतभेद के मूल कारण क्‍या थे, 
क्योंकि युद्ध काल के साथ ही इन दोठों राष्ट्रों के हिंत और दृष्टिकोण धीरे- 
धीरे इतने विरोधी होते गये कि ब्रिटिश-फोंच नीतियों की यह विभिन्‍नता 
विश्वयुद्धों के मध्यवर्ती काल को एक प्रधान विशेषता बन गईं | यदि ध्यान 
से देखा जाय तो इन दोवनों राष्ट्रों के पारस्परिक मतमभेदों के कारण संक्षेप में 
निम्नलिखित थे-- 


(क) सुरक्षा के प्रश्न पर मतभेद--फ्रांस और ब्रिटेन सुरक्षा के प्रश्व 
पर एकमत न थे । लॉयड जॉर्ज का विश्वास था कि जर्मनी को इतना पस्त 
कर दिया गया था कि वह झ्रागार्मी ६० वर्ष तक अपनी खोयी हुईं शक्ति पुनः 
नहीं प्राप्त कर सकता था । उधर क्लेमेंसो का विचार था कि “छः महीने में, 
एक साल में, पांच साल में जब वे (जमंन) चाहेंगे पुनः हम पर आक्रमण 
करेंगे ।” इसी मय के कारण वह श्रपने देश को जमेनी के भावी आक्रमण के 
संकट से सुरक्षित करना चाहता था। फ्रांस हर तरह से अपने को सुरक्षित 
क्रके यूरोप का सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र बनने का अभिलाषी था जबकि 
ब्रिठेव “शक्ति संतुलन! की अपनी परम्परागत नीति में विश्वास करता था । न 
वह जमंनी को एकदम पंगु बनाना चाहता था और न फ्रांस को एकदम शक्ति- 
शाली ही । ब्रिटेन के इस रवेये के विरुद्ध शिकायत करते हुए जब ब्लेमेंसो ने 
लॉयड जाज से कहा--“युद्ध के वाद से आप हमेशा हम लोगों के विरुद्ध रहे 
है” तो लॉयड जॉर्ज का उत्तर था--“यह तो हमारी परम्परागत नीति है ।” 
बात सही भी थी । जब १७वीं, १८वीं और १६वीं शताब्दियों में फ्रांस यूरोप 
का सवसे शक्ति सम्पन्त राष्ट्र गिना जाता था तो अपने शक्ति-संतुलन के 
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सिद्धान्त की रक्षा के लिये ग्रिटेत फ्रांस का विरोधी रहा था, परच्तु जब 
जमंनी यूरोप के सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में प्रकट हुआ तो १६०४ 
में शक्ति-संतुलन की रक्षा की खातिर ब्रिटेन ने फ्रांस से मित्रता कर ली। 
पुनश्च, प्रथम महायुद्ध के उपरांत फ्रांस अपनी सुरक्षा के लिये ब्रिटेन को स्पष्ट 
सैनिक समभौते से झ्ावद्ध करना चाहता था जबक्रि ब्रिटेन अपने व्यापक 
साम्राज्य और राष्ट्रमण्डल के कारण यूरोपीय महाद्वीप की छिछ्लली राजनीति 
में उलकने से यथासम्भव दूर रहता चाहता था, साथ ही फ्रांस को एकदम 
रुष्ट करना भी उसे पसन्द न था। अतः उपने दोहरी कूटनीति का अभ्रवलस्वत 
किया । एक तरफ तो उसने फ्रांस द्वारा प्रस्तावित सभी शांति-योजनाशञ्रों के 
स्वागत का ढोंग रचा और प्रारम्मिक अवस्था में स्वयं ने मी ऐसी कुछ 
योजनाओं को प्रस्तावित किया, परन्तु जब उन पर अन्तिम स्वीकृति का समय 
आया तो वह चतुरतापूर्वक कत्तीकाट गया। १६२३ की पारस्परिक सहा- 
यता की प्रारूप-संधि, १६२४ के जेनेवा प्रोटोकोल, लोकार्नों संधियां आदि के 
बारे में ब्रिटेन की यही नीति रही । 


(ख) जर्मनी के सम्बन्ध में सतभेद--ब्रिटिश-फ्रोंच मतभेदों का 
दूसरा कारण जर्मती था । फ्रांस जम वी को नेस्तनाबूद करने पर तुला हुश्ना 
था और अपने युद्धकाल के सहयोगी ब्रिटेन से इस सम्बन्ध में सहायता का 
श्राकांक्षी था | इसके विपरीत ब्रिटेन अपने आर्थिक पुनरुत्थान के लिये जम नी 
को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाना चाहता था, क्योंकि युद्ध से पहले जम नी 
ब्रिटिश माल का बहुत बड़ा बाजार था और समृद्ध होने पर भविष्य में पुनः 
ब्रिठेन की एक बड़ी मण्डी बने सकता था। “दूकानदारों का राष्ट्र” ब्रिटेन 
१६१४-१८ के युद्ध की कट्॒ताओं को भुलाकर जम नी को अपनी अर्थव्यवस्था 
को पुनर्गठित करने का अवसर देना चाहता था और इसीलिए उसने फ्रांस के 
जम ती से राइन प्रदेश को छीन लेने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था । 
ब्रिटेन ते फ्रांस द्वारा रूर-आधिपत्य को भी अवेध ठहराया था श्रौर उसके इस 
कदम की कटु आलोचना की थी । हां यह अवश्य है कि १६२४ के लोकार्नो- 
समभौते के बाद स्थिति में कुछ परिवर्तेत आया । ब्रिटेन ने जम न झ्राक्रमरा 
के विरुद्ध फ्रांस को सहायता का वचन दिया और लगभग ७ वर्ष तक फ्रेंच 
दष्टिकोण भी जर्मनी के प्रति पहले जैसा कठोर नहीं रहा । लेकिन हिटलर 
के उदय ने ब्रिटिश-फ्रेंच मतभेदों को पुतः साकार कर दिया । हिटलर ने 
राष्ट्रसघ को ठुकराया भ्ौर वर्साय संधि के उपबन्धों की अवहेलना की । 
फ्रांस ने विरोध ठाना लेकिन ब्विटिश सहयोग का अमाव रहा। १६ जून, 

१६३५४ को ब्रिटिश-जर्म न नौ-सेना समभौता फ्रांस का विरोध होते हुए मी 
सम्पन्न किया गया । जब १६३६ में हिटलर ने लोकारनों समभौतों को अस्वीह्त 
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किया और राइन प्रदेश का सन्‍्यीकरण आरम्म किया तो भी ब्रिठेन जम नी 
के प्रति उदारवादी तुष्टीकरण की नीति का पोषक बना रहा। फ्रांस को 
ब्रिटिश तीति के आगे हार खानी पड़ी । जब नाजी आक्रमण म्यूनिख वार्ता की 
स्थिति तक पहुंच गया तो अनिच्छा होते हुए भी फ्रांस को ब्रिटिश-मत के 
अ्रनुसार कार्य करना पड़ा और पोल॑ण्ड पर जमंन आक्रमण के समय भी 
ब्रिटेन ने ही अपने और फ्रांस दोनों की ओर से निर्णय लेते हुए फ्रांस को यह 
अनुभव करने पर विवश कर दिया कि उसे एक वार फिर जम नी से जूभना 
पड़ेगा । 


(ग) क्षत्ियूर्ति सम्बन्धी मतमेद---क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में दोनों राष्ट्रों 
में जो उग्र मतभेद थे उन पर पूर्ववर्ती अध्याय में विस्तार से प्रकाश डाला जा 
चुका है । यहां इतना ही लिखना पर्याप्त है कि फ्रांस क्षतिपुरति की राशि इतनी 
विशाल रखना चाहता था कि जरमती उसे चुका सकने में असमर्थ रहे और 
फलस्वरूप फ्रांस को उस पर प्रभुत्व वनाये रखने का मौंका मिलता रहे । इसके 
विपरीत क्षतिपूर्ति के प्रति ब्रिटेन का दृष्टिकोण द्वि मु खी था-प्रथम, वह अपने 
श्राथिक लाभ की दृष्टि से जम नी का आर्थिक पुनरुद्धार चाहता था, दूसरे, वह 
जम ती को साम्यवाद विरोधी शक्ति के रूप में देखना चाहता था। ब्रिठेत को 
भय था कि आशथिक दृष्टि से एकदम कगाल जर्मान जनता विक्ष्‌ व्य होकर 
क्रांति द्वारा कहीं रूस का मार्ग ने अपनाले | ब्रिठेन को जर्मन शक्ति से कोई 
संकट न था क्योंकि जर्मन नौ-सेता विनष्ठ की जा चुकी थी और अनेक 
सैनिक प्रतिबन्ध लगाते हुए जर्मनी को सैंतिक दृष्टि से इतना शक्तिहीन कर 
दिया था कि कम से कम ६० वर्ष तक तो वह सिर भी नहीं उठा सकता था। 
छषतिपूर्ति-राशि की वसूली के वारे में दोनों देशों में एक और भी मौलिक 
मतभेद था । फ्रांस को जम॑नी से क्षतिपूर्ति के रूप में जितनी राशि मिलनी 
थी उससे बहुत कम राशि उसे युद्ध-ऋण के रूप में चुकानी थी ) ग्रतः वह 
वसूली के मामले में रियायत दिया जाना अपने लिये हानिकारक मानता था । 
इसके विपरीत व्यापारिक राष्ट्र इंगल॑ण्ड क्षतिपूत्ति व युद्ध ऋण दोनों को 
भाथिक दृष्टिकोण से हानिकारक भानते हुए दोनों ही के अत्व का 
पक्षपाती था । 

.___ घ) राष्ट्रसंध के प्रति दृष्टिकोणों में सतभेद--फ्रांस के लिये राष्ट्र- 
संघ तमी स्वागत योग्य था जवकि वह सामूहिक सुरक्षा द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा 
की एक महत्वपूर्ण प्रत्याभूति (0पशा॥6९) सिद्ध हो | इसीलिए उसने संघ 
की चुरक्षा-व्यवस्था का उत्साहपूर्ण समर्थन किया, यद्यपि राष्ट्रपति विल्सन 
भ्रादरशवादी के फिल्तेफ फ्रांस को प्रारम्भ में ही अपने इस प्रयास में 
अचऊलता मिली कि राष्ट्रसंघ को एक शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रीय सेना से सुस्त-- 
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ज्जित किया जाय । १६२३ में जब दसवें अनुच्छेद की पुनर्व्यख्या व उसकी 
प्रभावशीलता कम करने का प्रयत्न किया गया तो फ्रांस ने अपने प्रवल विरोध 
से उस प्रयास को असफल कर दिया। इसी तरह जब अमेरिकन राष्ट्रपति 
कूलिज (८००ांठ"्००) ने जेनेवा में निःशस्त्रीकरण सम्मेलन आयोजित किया 
तब फ्रांस ने इस आधार पर सम्मेलन का बहिष्कार किया कि इस ढंग-के 
वाहरी सम्मेलन राष्ट्रसघ को दुर्बल बनाते हैं । फ्रांस राष्ट्रसघ को अपनी 
सुरक्षा व्यवस्था का एक प्रभावशाली साधन मानने में श्रास्था रखता हो-यह 
बात भी नहीं थी। उसे राष्ट्रसघ की कमजोरी का भान था और इसीलिए 
उसने अन्य उपायों से अपने सुरक्षा साधनों को मजबूत बनाने के प्रयाप्र किए । 
फिर भी, राष्ट्रसघ के संविदा में सामूहिक सुरक्षा-सम्बन्धी जो व्यवस्थाए 
विद्यमान थीं-उनका प्ूरा-पूरा प्रभावशाली प्रयोग फ्रांस के हितों के पक्ष में 
होता रहे-यह फ्रांस की नीति रही । सके विपरीत ब्रिटेन की राष्ट्रस'घ की 
सुरक्षाल्यवस्था में विशेष दिलचस्पी नहीं थी । वह राष्ट्रसंघ॒ को अन्तर्राष्ट्रीय 
विवादों के समाधान, आर्थिक पु]न्निर्माण, सामाजिक सहयोग और अन्तर्राष्ट्रीय 

'तुलन बनाये रखने का एक उपयोगी साधन मानता था, लेकिन वह यह नहीं 
चाहता था कि संघ की सुरक्षा-तयवस्थाओं को और अधिक शक्तिशाली ब्रनाया 
जाए । वह उन राज्यों की सूरक्षा की भंकेट - में पड़ने के प्रति उदाप्तीन था 
जिनमें उसकी कोई रूचि न थी | इसके अतिरिक्त उसकी दिलचस्पी इस बात 
में थी कि वह राष्ट्रसघ- को अपनी विदेश नीति का एक मोहरा बनाए | यही 
कारण था कि जापान ने मंचूरिया को हड़प, लिया, इटली ने एबीसीनिया की 
स्वतंत्रता अपहरण कर ली, जम ती ने अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों की मनमानी 
अवहेलना की तो मी राष्ट्रस'घ प्रभावशाली और ठोस काय वाही नहीं कर 
सका । यदि ब्रिटेत और फ्रांस सहयोग से कार्य करते और राष्ट्रसघ के संविदा 
के प्रति ली गई अपनी शपय को निष्ठापूर्वक निभाते तो राष्ट्रसघ को शायद 
अपनी असम्मानजनक मौत का मुख इत्तनी जल्दी न देखता पड़ता । यह 
विशेषत: ब्रिटेन की दिलचस्पी का ही फल था कि जब रूप ने फिनल॑ ण्ड पर 
आक्रमण किया तो राष्ट्रस॑ंघ ने बड़ो तत्परता दिखाते हुए रूस को संघ से 


निष्कासित कर दिया। 


(ड.) निःशंस्त्रीकरण, रूस, इटली, स्पेन आदि के सम्बन्ध में मतभेद- 
ब्रियेन और फ्रांस के व्यापक मतभेद वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के 
महत्वपूर्ण तथ्य बन गये थे । तोपों की गज॑ता में कंधे से कंधा भिड़ाकर चलने 
वाले दो साथी तोपों के शान्त होने पर एक दूत्तरे से टकराते हुए चल रहे थे- 
राजनीति का यह एक विचित्र किन्तु स्वाभाविक खेल था। निःशस्त्रीकरण के 
बारे में भी दोनों राष्ट्र एकमत नहीं थे । फ्रांस चाहता था-पहले सुरक्षा फिर 
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निःशस्त्रीकरण । परन्तु ब्रिटेन पहले नि:शस्त्रीकरण समस्या पर वल देता था। 
इसी तरह ब्रिटेत रूसी साम्यवाद को नाजीवाद से भी बड़ा खतरा मावता था 
जवकि फ्रांस साम्यवादी रूस की अपेक्षा जर्म नी को अ्रधिक खतरनाक समझता 
था । अतः जहाँ ब्रिटेन ने साम्यवाद के भय से जमंती के प्रति तुष्दीकरण की 
नीति अपताई वहां फ्रांस ने जम नी से अपने को सुरक्षित रखने के लिए रूसी- 
मेत्रीको चुना और इस दिशा में वह प्रयत्नशील हुआ। इटली और स्पेन सम्बन्धी 
नीतियों में भी दोनों के विरोधी दृष्टिकोश रहे । ब्रिटेन इटली को इसलिये 
शक्तिशाली बनाना चाहता था कि एक तरफ तो वह फ्रांस की शक्ति को 
संतुलित कर सके और दूसरी तरफ जम नी के साथ रूस के विरुद्ध एक मजबूत 
दीवार का काम दे सके। फ्रांस इटली को, जमनी को निय त्रित करने के 
साधन के रूप में शक्तिशाली बनाना चाहता था, किल्तु साथ ही उसे शक्तिवल 
में ्रपने से दुर्वल रखने का इच्छुक था । स्पेन के गृहयुद्ध के बारे में ब्रिटेन का 
मत था कि भ्रप्रजातांतरिक जर्मनी, इटली और स्पेन अवष्य ही अप्रजातांतिक 
रूस के विरुद्ध उपयोगी हथियार सिद्ध होंगे। किन्तु फ्रांस स्पेनिश गृहयुद्ध के 
सम्बन्ध में अस्पष्ट और अ्रस्थिर था। ने तो वह स्पेन के फ्रान्क्रों का विरोध 
कर इटली की नाराजगी मोल लेता चाहता था और न फ्रान्को की विजय का 
स्वागत कर अपने उत्तरी अफ्रीका स्थित उपनिवेशों संचार-सम्बन्धों ((2०70ग- 
५7०३॥०॥5) के टूट जाने की संभावना का खतरा उठाना चाहता था । भ्रन्त 


; परित्वितिय्ोंवश् अनिच्छापूर्वक फ्रांस ने ब्रिटिश नीति का ही अनुसररा 
केया । । 


.. ब्रिटिश फ्रेंच सतभेदों ने सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय राजेवीति को गम्भीर 
जप में प्रभावित किया। राष्ट्रसंघ इतके खेलों का अखाड़ा वन गया गौर 
प्रभावशाली रे रुप में शान्ति स्थापक का कार्य करने में अ्रसफल रहा । इन दो 
महान्‌ ट्रों के मतभेदों का जम नी, इटली आदि देशों ने पूरा लाभ उठाया। 
थे देश अपने को अ्रधिकाधिक शक्तिशाली बनाने फ्रांस के सुरक्षा संगठन को 
क्षीण करने श्रौर अपने अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों तथा राष्ट्रस का अवहेलना 
करने में सफल हुए । इन सद बातों का यह अनिवार्य परिणाम हुआ कि विश्व 
एक वार फिर पहले से मी अधिक भयंकर महायुद्ध की चपेट में आ गया । 


फत के भ्रन्य राष्ट्रों के साय समभौते श्रोर लघु-मेत्री-संघ' (77० 


लक “2/०॥(5). ब्रिटेन के बढ़ते हुए अरसंहयोगी रुख और रूर पर फ्ॉच 
मे 29 5 के विरोधी रवैये ने फ्रांस को अपनी सुरक्षा के विषय 
मित्र बढ़ाने को तीत्र आ्रवश्वकता नि बना दिया। अब उसे यूरोप में अपने अन्य नये 

पयकेत्ा- अनुभव हुई। उसका ध्यान लघु मंत्री सच 


क्के राज्या प--से चेकोस्लावाकिया टआ च्कः ५ 
40020, 2. रम्ातिया और यूगोस्लाविया पर गया। प्रारम्भ 


२६० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


में तो लघु मंत्री संघ के सदस्य बड़े राज्यों के चंगुल से बचना चाहते थे किन्तु 
फ्रांस ने सैनिक बंधत की ओर कदम उठाया जिसमें फ्रांसीसी सौ निक मिशन 
इन राज्यों में भेजने की चर्चा की गई । चू कि लघु मंत्री-संघ के राज्य भी 
हगरी के भय से एक दृढ़ सं निक मित्रता को पसन्द कर रहे थे अतः ये सभी 
राज्य फ्रांस के वेदेशिक मामले में सर्वत्र समर्थक बन गये | फ्रांस ने जनवरी 
१६२४ में चेकोसलावाकिया के साथ फ्रन्‍्को-चेकोसलावाक समभौता (उविश्ञा९० 
(2€शा०४ॉ०४३४ ९9९८४) क्रिया । इसके अनुसार दोनों देशों ने अपने विवादों 
को शान्तिपूर्ण से ढंय. हल करने का और शान्ति संधियों की रक्षा के लिये 
सम्मिलित प्रयत्व करने का निश्चय किया। यह भी निश्चय किया गया कि 
यदि जमं नी और आस्ट्रिया मिलना चाहें अथवा इन दोनों देशों में राजतंत्र 
पुनः स्थापित करने की चेष्ठा हो तो ऐसी परिस्थिति में दोनों एक दूसरे के 
साथ परामर्श करेंगे। चेकोसलोवाकिया से समभौता करने के बाद फ्रान्स ने 
ठीक इसी तरह के समभोते जून १६२६ में रूमानिया और नवम्बर १६२७ 
में युगोस्लाविया के साथ किये। लघू मंत्री-संघ के इन तीनों ही राज्यों के 
साथ की गयी संघधियों में प्रधानत: सुरक्षा-समस्याओं पर पारस्परिक विचार- 
विमर्श की, आक्रमण की दशा में संयुक्त प्रतिरक्षा की तथा यूरोप में यथा- 
स्थिति! को कोई खतरा उत्पन्न होने पर संयुक्त कार्य वाही की व्यवस्था की 
गयी थी । | ह 

“लघु मैत्री-संघ” (76 /0० ञा०व०) २ जुलाई १६२१ को 
अस्तित्व में आया था । श्री कार के शब्दों में “लघु मत्री-स'घ उन तीन 
राज्यों की गुटबन्दी का गेर सरकारी नाम था जिन्हें श्रास्ट्रिया-ह गरी राजतंत्र 
के खंडित हो जाने से लाभ पहुंचा था । ये राज्य चेकोसलोवाकिया, रूमानिया 
और यूगोस्लाविया थे ।”? इन तीनों ही राज्यों के समान हिंत भर स्वार्थ 
थे। तीनों ही यह चाहते थे कि आप्तट्रिया में पुनः हैप्सबुर्ग (89507) 
वंश की प्रतिष्ठा न हो और ओआस्ट्रिया-हगरी राज्यों से जो प्रदेश इन्हें मिले 
थे वे कभी वापिस न लौठाये जाय' । तीनों राज्यों की अपनी-अपनी घरेल, व 
सुरक्षा समस्याएं थीं। चेकोसलोवाकिया की राजधानी प्रेग ( 2987०) 
सीमान्त के इतने निकट बसी हुई थी कि जम नी से युद्ध छिड़ जाने पर जम न 
सैनिक उस पर कुछ ही दिनों अथवा घंटों में अधिकार कर सक्ते थे | इसी 
तरह यदि ह गरी झ्राक्रमणण करता तो चेकोस्लोवाकिया के लम्बे और संकरे भूमाग 
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की प्रतिरक्षा करना कठित हो जाता। मध्य यूरोप के सभी राज्यों में सैनिक 
दृष्टि से चेकोस्लोवाकिया सर्वाधिक सफलतापूर्वक जेय राज्य (१ए्ॉ7०४४०( 
3466) था। रूमानिया का शासन भ्रष्टाचार के लिए बदनाम हो चुका था 
और रूमानियत सेना की क्षमता बालकत सेना की तुलना में कम थी। 
सोवियत यूनियन के बाद यूरोप में सबसे अधिक तेल रूमानिया में ही उत्पन्न 
होता था । अतः रूमानिया को दृढ़ रक्षा-आधार की आवश्यकता थी। 
यूगोरल दिया चेक्रोस्लोवाकिया के समान घरेलू और विदेशी समस्याओं से ग्रस्त 
था । घरेल, समस्या सजातीय जातियों ((०९78४(४ 74068) को एकता के 
सूत्र में पिरोने की थी | विदेशी मामलों में यूगोस्लाविया के हित सर्वाधिक 
विविधतापूर्णा और विस्तृत थे। जहां चेकोसलोवाकिया प्रधानत्तः मध्य यूरोप 
का देश था और रूमानिया बालकन देशों में से था वहां यूगोस्लाविया दोनों 
ही में समान रूप से शामिल था। उत्तर में, उसका सीमान्त वियना के एक 
सौ मील के भीतर था और दक्षिण-पूर्व में एजियन (४८४८७॥) के पचास 
मील के भीतर | उसे हंगरी से श्रधिकत भय नहीं था लेकिन एड्रियाटिक 
(/07थ॥0) में इटली की प्रमुख स्थिति से काफी ईर्ष्या थी । “यूगोस्लाबिया 
यह मानता था कि इटली ने अपने उचित हिस्से से भी अ्रधिक स्लाव क्षेत्र 
हड़प लिया था और साथ ही यह भी एक कुर्यात तथ्य था कि इटली यूगो- 
स्‍्वाव राज्य को ही छिल-भिन्‍न करने के स्वप्न देख रहा था। यूगोस्लाविया 
के लोग तीत्र घृणा करते थे । दोनों युद्ध के बीच की अवधि में यूरोप में जितने 


भी आपसी भगड़े हुए उनमें यूगोस्लाविया और इटली का आपसी द्वष सबसे 
पुराना कारण था ।” 


इस प्रकार तीनों ही लघु राज्य अपने क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए 
चिन्तित थे । इसीलिए इन्होंने १६२०-२१ में आपस में मिलकर मैत्री सन्धियां 
कीं । परिणामस्वरूप २ जुलाई १६२१ को मध्य. यूरोप में “लघु मंत्री संघ” 
(।008 50००४०) की स्थापना हुई। इस मैत्री संधि के अनुसार तीनों राज्यों 
ने हैप्सवुर्ग वंश की पुनः प्रतिष्ठा तथा हंगरी को श्रपने प्रदेश लौठाने का विरोध 
करने का दृढ़ निश्चय किया । इस संघ का उद्दे श्य वर्साय, सेन्ट जर्मेन, ट्रियनो 
और न्यूइली की संधियों हारा स्थापित प्रादेशिक व्यवस्थात्रों को कायम रखना 
था। संघ के सदस्य प्रत्येक महत्वपूर्णा प्रश्श पर एक दूसरे से परामर्श करते थे 
और राष्ट्रसंघ में भी ये राज्य पारस्परिक सहयोग से कार्य करते थे । यद्यपि 


ये तीनों छोटे राष्ट्र ये, किन्तु अपने संयुक्त रूप में पांच करोड़ की महाशक्ति 
बनते थे । 


... लघु मंत्री संघ की गतिविधि प्रमुखतः तीन कालों में वांदी जा सकती 
ह। प्रथम काल तो आरम्म में १६२४ ई० तक था जितवनें यह संघ हंगरी के 


२६२ े । अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


उत्थान के भय से त्रस्त रहा। दूसरा काल उसके बाद का था जब लघ मौत्री 
सध की प्रकृति बिल्कुल बदल गयी, वह बड़े राज्यों की राजनीति के चंगुल में 
फेस गया और फ्रांस तथा इटली ने इसे अपनी-अपनी दिंशा में खींचने का 
प्रयास किया । फ्रोस्स ने यद्यपि लघु युट श्रथवा लघ मौत्री संघ के राज्यों से 
काफी बाद में क्रमश: १६२४, १६२६ और १६२७ में स्धियां कीं, किन्तु 
आरम्म से ही, औपचारिक या अ्रवौपचारिक रूप से ऐसे सौ निक समभौते हो 
चुके थे जिनमें यह व्यवस्था थीं कि फ्रान्सीसी से निके मिशनों की नियुक्ति की 
जायगी और लघु मंत्री संघ की सेनाओं के लिए फ्रान्स युद्ध सामग्री देगा | 
फ्रान्स ने अपनी संधियों द्वारा, जो लघु गुट के राज्यों के साथ अलग-अलग 
समय पर की गयीं, सघ के देशों को यह वचन दिया कि वह हगरी से उनकी 
रक्षा करेगा और यूगोस्लाविया को इटली से विशेष रूप से बचायेगा । लघ 
मंत्री संघ के राज्य भी अब विदेशी मामलों में सर्वत्र फ्राल्स के विश्वासपात्र 
पिछलस्यू राज्य हो गये | लघु संघ का तीसरा काल तब आरम्भ हुआ जंब 
हगरी और फासिस्ट इटली में १६२७ में एक. म॑ नी संधि हो गेयी और हंगरी 
की सरहद को फिर से सुधारने की. चर्चा चल पड़ी । ह 
लघु मंत्री सध के राज्यों के साथ फ्रान्स की मित्रता का विशेष 
भन्तर्राष्ट्रीय महत्व था | लघु मंत्री संघ. के सदस्यों ने, फ्रास्स द्वारा उन्हें 
स॑निक सुरक्षा दिय्रे जाते के बदले में, वर्साय संधि को लागू कराने में फ्रान्स 
का साथ देने का वचन दिया था। इस प्रकार इस मंत्री सम्बन्ध का मंतव्य 
यूरोप में- शांति-सम्मेलब की व्यवस्था को कायम रखना था। अब फ्रान्स का 
स्वार्थ और भी विस्तृत हो गया था तथा “इस सारे प्रयत्त की सा्थंकता इसी 
बात में थी कि फ्रांस को सुरक्षा-सीमा में वृद्धि हो गयो थी । श्रव वहु न केवल 
वर्साय की संधि का पालन करने के लिए ही निश्चित रूप से बचनवद्ध था 
श्रपितु सारे यूरोपीय शांति समभोते के पालन के लिए भी । भ्रव उसका 
सम्बन्ध केवल इसी बात से नहीं रह चया था कि वह जम नो को राइन तक 
ही सीमित रखे और एवं में उसे अ्रपनी स्थिति सुदृढ़ नहीं बनाने दे । यह 
बात सर्वमान्य हो चुकी थी कि लियुआनिया से पौल॑न्‍्ड को, हगरी से चेको- 
स्‍लोवाकिया को, बलगेरिया से यूगोस्लाविया तथा रूसमानिया कौ रक्षा करने 
एवं अपने मिन्र-राष्ट्रों' ९ उनके अल्पसंख्यकों के प्रति कर्तव्यों के जबरन तोड़ 
मरोड़ कर निकाले गये श्रर्थों की सुविधाओं से बचादे में भी फ्रान्स का हित 
था । इन सभी प्रश्नों पर उसके सुदृढ़ प्रभाव (?07शपह्रि ग्रीीकए॥८४) को 
देखते हुए फ्रांस का श्राभ्रय्‌ लेने में हो सार था ।/? 
. “पत्र ग्र7०00॥008 || 058 ॥0ए8 ४88 [शा य स्यंधि2९त तिक्वा0६!४ 
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अपने प्रयासों से सन्‌ . १६२०-२४ की श्रवधि में फ्राल्स यूरोप में शक्ति 
और गौरव की चरम सीमा पर पहुंच गया । वह पूर्व स्थिति (800॥08-9४० ) 
बनाये रखने का प्रबल समर्थक और संशोधनवाद ( १०शअं०ाांधा।) का कट्टर 
विरोधी था । “उसकी स्थिति की तुलना सन्‌ १८१५ के शांति समभीते 
चाद मैटरनिच की स्थिति से की जा सकती है। पोजैण्ड शोर लघु मेत्रो संघ के 
साथ समभौते कर उसने “इसाई देश गुठबन्दी” (पणाए ॥॥रश्वा८०) का 
प्राधुनिक प्रतिरूप ही तैयार कर लिया था ए!? 


इस गुटवन्दी से फ्रान्स को सुरक्षा तो मिली, पर समस्याएं श्रधिक बढ़ 

गयीं । फ्रान्स की गुटवन्दी का चरम लक्ष्य उत्की सुरक्षा और वर्साय कौ संधि 
व्यवस्था को बनाये रखना था। किन्तु फ्रान्त इतिहास के फलों से कुछ 
सीखने में श्रसमर्थ रहा । जर्मती के प्रति घुश्ठा और भय की एक सात्र आधार- 
शिला पर फ़ान्स के नेता शांति और सुरक्षा का शीशमहल वैयार करना चाहते 
थे और इसका यह स्वाभाविक परिणाम हुआ कि राजनीतिक दांव-पेच के 
कारण यूरोप तेजी से विभक्त होता गया और गुटबन्दी की प्रणाली प्रश्न 
पाती गयी । मैत्रीसंघ १६३३ तक अवश्य शक्तिशाली बना रहा, किन्तु शीघ्र 
ही इससे प्रभावित होकर भ्रन्य राष्ट्रों ने, विशेषत: रूस और इटली ने, अपनी 
मुरक्षा के लिए नये गुटों को बनाना शुरू . कर दिया । मुसोलिनी के नेतृत्व 

में इटली और उसका गुट फ्रान्स के प्रबल विरोधी के रूप में प्रकट हुआ और 

उधर द्विटिश रुख से परेशान तथा अ्रपनी मान्यता प्राप्त करने को वेहाल' 
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सोवियत रूस रैपेलो संधि द्वारा धुरी राष्ट्रों की पंक्ति में सम्मिलित हो गया ! 
इस प्रकार जब यूरोप तीन दलों में बंह गया जिनका नेतृत्व फ्रांस, इटली और 
रूस के दल करने लग गये । शांति-व्यवस्था के लागू होने के दम साल के 
भीतर ही यूरोप की ऐसी दशा हो गयी और इस सत्र के पीछे फ्रान्स की 
सुरक्षा की समस्या थी | सुरक्षा की दौड़ में श्राशंका और युद्ध की मनोवृत्ति 
पनपती गयी । अन्ततोगत्वा समस्या सुलभने के बजाय और अधिक उलभ 
गयी । इस प्रकार की ग्रुटबंदियों ने न केवल अत्तर्राष्ट्रीय वातावरण को गनन्‍्दा 
बनाया बल्कि समय आने पर इनका खोखलापन भी स्पष्ट हो गधा | १६३८: 
में जब चेकोसलोवाकिया पर जर्मनी के आक्रमण के रूप में लघु मैत्रीसंघ की 
परीक्षा की घड़ी उपस्थित हुई तो उस समय चेकोस्लोवाकिया का साथ संघ 
के अन्य सदस्यों. ने नहीं दिया और साथ ही उसके स्वथ विश्वासघात करने 
वालों में फ्रान्स की भूमिका प्रमुख रही । तत्कालीन फ्रेंच प्रधानमन्त्री दलेदियर 
(7224067) ने ब्रिटिश प्रधानमन्त्री चेम्बरलेन के स्थाथ .मिलकर जमंनी के 
साध एक लज्जाजनक समभोता किया जो 'म्योनिक समभौता” ([धए्मांणी 
7००) के नाम से कुख्यात है । इस समभौते द्वारा फ्रान्‍्स और इगलंण्ड ने 
जमंनी को संतुष्ट करने के लिये चेकोस्लोवाकिया की स्वतंत्रता के अपहरण 
को मंजूर कर लिया । । 


सोवियत रूस के सुरक्षा-प्रयास 


रंपेलो (8कथ्या०) की संधि:--सुरक्षा की इस दौड़ से सोवियत रूस 
भी अश्रछता नहीं रह सका । बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस ने जमंनी से पृथक 
संधि कर ली थी, अतः मित्रराष्ट्र तमी से उसके कट्टर विरोधी थे । युद्ध की 
समाप्ति के बाद भी साम्यवाद का भूत उन्हें भयभीत किये हुए था और वे 
रूंस को अपने निकट सम्पर्क में लाकर प्रोत्साहित नहीं करना चाहते थे । रूस 
की नयी सरकार को अभी तक किसी भी अन्य देश ने मान्यता नहीं प्रदान 
की थी । मित्रराष्ट्र रूस का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से बहिष्कार करते थे । 


बड़े राष्ट्र सोवियत रूस से कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने से कत- 
राते रहे, लेकिन फिर भी रूस से व्यापार की संभावनाओं की लम्बे समय तक 
उपेक्षा नहीं की जा सकी । सन्‌ १६२१ में ब्रिटेन और रूस के मध्य एक व्या- 
पारिक समभौता हुआ तथा ब्रिटिश “व्यापारिक शिष्ट मण्डल” (77906 
(०ग़णां5आंगा) मास्को भेजा गया । इटली ने भी ग्रेट ब्रिटेन का प्रनुकरण 
किया । १६२२ के प्रारम्भ तक रूस को इतनी मान्यता मिल गयी कि उसे 
भी राष्ट्र मण्डल का एक सदस्य मान लिया गया तथा जेनेवा में अप्र ल १६२२ 
में हुए सभी यूरोपीय देशों के झ्राथिक सम्मेलन में माग लेने के लिए आमंत्रित 
किया गया । ब्रिठेन ने यह झ्ाशा की थी कि सम्प्रेलन में रूस एवं ग्न्य राष्ट्रों 
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में समझ्लीता किया जा सकेगा । लेकिन फ्रेंच और वेल्जियम प्रतिनिधियों ने 
अपने दुराग्रह से ब्रिटेत को आशा पर पानी फेर दिवा। उन्होंने यह मांग की 
कि प्तोवियत सरकार से किसी सी प्रकार की वार्ता तभी चलायी जाय जब 
वह जार कालीन रूस का अ्र्थात्‌ युद्ध-पूर्व रूस का कर्ज चुकाना स्वीकार करे । 
लाल हस को यह कभी स्वीकार्य न था । 


आशथिक सम्मेलन में विरोधी वातावरण से रूस क्षुब्ध हो गया । उसमें 
यह अनुभूति तीत्र रूप से जागृत हो उठी कि उसे अपने शक्तिशाली मित्रों की 
सख्या में वृद्धि करनी चाहिए । रूस का विक्षोभ शीघ्र ही जर्मनी के साथ मैत्री- 
संधि के रूप में प्रकट हुआ । राजनीतिक हृप्टि से “अछत पमझे जाने वाले” 
ये दोनों ही राष्ट्र अपने व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाना और एक-दूसरे के निकट 
आना चाहते थे । जर्मनी असहाय था, वह. रूस की मंत्री अजित करके मित्र- 
राष्ट्रों की अन्यायपूर्ण मांगों का प्रतिरोध करना चाहता था | रूस को अभी 
तक किसी वड़े राष्ट्र ने मान्यता प्रदान नहीं की थी । जमनी के साथ संधि 
द्वारा न केवल एक महाशक्ति हारा मान्यता मिलने की बल्कि आथिक विकास 
के लिए ऋण पाने की और फ्रान्स-पोलं ण्ड गुट के विरुद्ध सहायता पाने की 
आशा भी थी । जैनेवा के श्राथिक सम्मेलन के विरोधी वातावरण ने रूस की 
उपरोक्त मानसिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि को पुष्ट किया । फलतः शीक्र 
ही मित्रराष्ट्रों को चौंका देने वाली एक रूस-जर्मन संधि प्रकाश में आयी । 
आशिक सम्मेलन के एक सप्ताह बाद इटली में जेनेवा से कुछ ही मील की 
दूरी पर स्थिर रपेलो (१७72॥०) नामक एक समुद्र तटीय आ्रामोद-प्रमोद 
स्थान ($68»0० 7८5०) पर सोवियत और जर्मन प्रतिनिधि मण्डल भ्रुप्त 
रूप से मिले । दोनों देशों के विदेश विभागों के श्रध्यक्षों वाल्थर रायेनों 
(शग्ताथ पेशागथां०) तथा जाजें चिचेरिन (0९०४० टाएंकलयंत) ने 
१६ अभ्र ल १६३२ को “रपेलो सन्धि/ सम्पन्त की जिसके अनुसार जर्मनी ने 
सोवियत सरकार को मान्यता प्रदान की । इसके अतिरिक्त दोनों देशों ने युद्ध 
से पहले लिए हुए सभी ऋषणों और दावों को रद कर दिया । 


] 


वास्तव में “संधि की शर्तों का इतना महत्व नहीं था जितना कि संधि 
होने का (” इस संधि के द्वारा सोवियत संघ को एक बड़े राष्ट्र से पहली 
वार कूटनीतिक माग्यता प्राप्त हो गयी और साथ ही जमंनी ने भी वर्साय 
संधि द्वारा अपने चारों ओर डाले गये घेरे को ठोड़ने का प्रथम खला प्रयास 
किया । रैपेलो संधि के कारण दोनों देशों के सम्बन्ध दस वर्षों से भी अ्रधिक 
समय तक मित्रतापूर्ण बने रहे । इस संधि ने मित्रराप्ट्रों को यह स्पप्ट कर 
दिया कि जमेनी बौर सोवियत संघ को महत्वहीन देश मानने की नीति अनु- 


पयक्‍त है | फरवरी १६ में त्रिदेन की मजदर गैय सरकार ने सो 
युक्त हूं । फरवरा[ १६२४ मे ब्रिटेन की जदूर दलाव सरकार ने सोवियत 
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सरकार को मान्यता दे दी | अ्रगस्त में दोनों देशों में एक समझौता भी हो 
गया जिसके अनुसार एक दूसरे के बकाया दावों को रह कर देने तथा रूप को 
एक गारन्टी देने की व्यवस्था की गयी । 


रैपेलो संधि के वाद रूस को यह डर था क्रि यूरोपियन शक्तियां उसके 
विरुद्ध किसी ग्रुट का निर्माण न करें | इसलिए उसने अपनी सुरक्षा के लिये 
पड़ौसी देशों के साथ अनेक श्रनाक्रमणा समभौते, ([पणा-4 97७७७ ०॥ 72405) 
किये । ये राज्य ये--टकी (१६२५,.१६३५ ); जमंनी (१६२६); श्फपगा+ 
-निस्तान (१९२६); लिथुआनिया (१६२६);: ईरान (१६२७); फिनलौंड 
इस्टोतिया, पोलण्ड (१६३१); लेटविया, चेकोसलोवाकिया (१६३३) ; यूगो- 
स्‍लाविया और इटली (१६३३) । १६३२ में रूस ने फ्रांस के साथ भी एक 
तटस्थता की संधि की । 


इटली को ग्रुटबन्दी एवं यूरोपियन राष्ट्रों के श्रन्थ समभौते . 


. इटली उन पांच “प्रमुख मित्र और साथी राष्ट्रों” में से एक था 
जिन्होंने शांति थंधि की शर्तें निर्धारित की थीं। लेकिन जापान की भांति ही 
युद्ध के परिणामों से इटली की तृष्णा बुभी नहीं, बल्कि बढ़ गई । युद्ध के बाद 
द्वितीय महायुद्ध तक की पूरी श्रवधि में इटली जापान और भूतपूर्व शत्रु देशों 
की भांति “असंन्तुष्ट”' शोर 'कष्टदायी” राज्य बना रहा । श्रन्तर्राष्ट्रीय मामलों 
में उतका अ्रसन्‍्तोष बड़ा ही श्रशांतिकारक रहा । 


इटली के इस असन्‍्तोष के एकाधिक कारण थे । प्रथम महायुद्ध काल 
में इटली फ्रांस का मित्र था, लेकिन युद्धोपरांत फ्रांस ढ्वारा की जाने वाली 
शुटवन्दी उसके लिये चिन्ता और भय का कारण वन गई | इटली का श्रसन्तोष 
गहरी जड़े युद्ध के बाद से ही जमाने लगा । सन्‌ १६१४ में युद्ध में मित्रराष्ट्रों 
की तरफ से सम्मिलित होते समय ही उसने श्रपना पुरस्कार ठहरा लिया था । 
लेकित युद्ध के उपरान्त होने वाले पेरिस शांति सम्मेलन से उसे यह शिकायत 
हो गई कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ । कारण स्पष्ट था कि उसको युद्ध की 
लूट में बहुत कम हिस्सा मिला था क्योंकि युद्ध काल में की गई गुप्त लंदन- 
संधि को, जिसमें इटली को अनेक लालच दिये गये थे, शांति-सम्मेलन में 
भ्रमान्य ठहरा दिया गया था | इसी नाराजगी के कारण इटली ने यह रुख 
श्रपनाया था कि जहां फ्रास वर्साय-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना चाहता था वहां 
इटली विजेता होते हुए भी संधि का संशोधन चाहने वाले जर्मत्री, आरास्ट्रिया, 
हंगरी, वल्गेरिया श्रादि का समर्थक था। इटली और फ्रांस में पश्चिमी 
भूमध्य सागर के वारे में भी गहरी प्रतिस्पर्धा थी। दोनों ही राष्ट्र इस पर 
श्रपने पूर्ण प्रभुत्व के इच्छुक थे । दोनों देशों में तनातनी का एक अन्य प्रमुतत 
कारण यह था कि फ्रांस समुद्री बेड़े में इटली की समानता की मांग स्वीकार 
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करने को तैयार नहीं था और दूसरी तरफ इटली का कहना था कि उत्तर 
अफ्रीका में फ्रांस के पास ऐसे श्रनेक प्रदेश हैं जो इटलो के पास होने चाहिये । 
इटली फ्रांस से विक्षव्ध इसलिये भी था कि फ्रांस ने १६१६ में इटली को 
झ्धिक उपनिवेश देले का विरोध किया था । 


उपरोक्त पृष्ठभूमि में यह सर्ववा स्वाभाविक था कि फ्रांस के सुरक्षा- 
प्रयास इटली और जमेनी में काफी संदेह पैदा कर दें। फल यह हुआ कि 
फ्रांस के विरुद्ध अपने को सशक्त बनाये रखने के लिये इठली ने भी अपनी 
पृथक गुटवन्दी बनानी शुरू कर दी । बेनिटो सुप्तोललिनी के नेतृत्व में इटली में 
फासीवाद के उत्थान के साथ ही इटली की विदेश नीति के दो प्रधान लक्ष्य 
बन गये---( १) एडियाटिक सागर का नियन्त्रण, और (२) मध्य यूरोप में 
इटली को सर्वोच्च शक्ति वनाना । प्रथम लक्ष्य की पूर्ति के लिये यह आवश्यक 
था कि अल्थानिया श्र इटली के मध्य अ्रवस्वित ४७ मीन चौड़े ओट्राण्टो 
(09५०॥(0) के जलइमरुमध्य को अश्रधिकार में ले लिया जाय । इसी उद्देश्य 
से प्र रित होकर इटली ने १६२६ में अ्रत्वानिया के साथ एक ऐसी संधि को कि 
वहू लगमंग उसका वशवर्ती राज्य बन गया । एड्रियाटिक के प्रवेश-मार्ग पर 
नियन्त्रण पा लेने से प्रव इस पर इटली का पूरा प्रभुत्र हो गया। मध्य 
यूरोप में सर्वोच्च शक्ति बनने के दुपरे लक्ष्य की पूत्ति तमी हो सकती थी जब 
इटली विभिन्न मैत्री-सधियों और दृढ़ ग्रुटवन्दी व संन्यणक्ति के आधार पर 
यूरोप के राज्यों के संघ का सेता वन जाय । इसलिए मुसोलिनो की यह नीति 
बन गई कि सबसे पहले वह फ्रांस के विरोध में वर्साब संधि का संजोप्रन 
चाहने वाले राष्ट्रों का एक गुट तैयार करें। एतदर्थ, इटली ने १६२७ में 
हंगरी के साथ संधि की । इस संधि के वाद वह हंगरी की इस मांग का 
समर्थन करने लगा कि ट्रियानों (773707॥) संधि की प्रादेशिक्र व्यवस्थाए 
उसके लिए अन्यायपूर्ण हैं, अतः इस संघि का पुनः सयोबन होता चाहिये । 
इसके बाद १६२६८ में इटली ने रर्की और यूनान से तया १६३० में झास्ट्रिया 
से मेत्री और तटस्थता की संधियां की । इटली के प्रभाववरय ? 
यूनान ने अनाक्रमण समझौता किया | सन्‌ १६३० में इंहली को राजदुमारी 
जोवन्न्ा (500५७॥73 ) का विवाह बल्गेरिया-नरेंश दोटिस के साथ होने से 
ने 


भेनों देशों का सम्बन्ध सदद हुमा । सन ६६5३ में इटली थी 
दोनों, देशों का सम्बन्ध सुदृढ़ हुआ। सन्‌ १६३३ से टला & 


4. 











परस्पर झनाक्रमण लि अर लक मसोचिनी के प्रधत्नों हे सन ४६३: 
रस्पर एक घबनाक्रमण समझौता किया । मुसोद्िनी के प्रद्लों दे सन्‌ २६३४ 
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भें इटली, झास्ट्रिया और हंगरा वे जाश नाव रखने हाड बूहापत कया ऋादक 

श्री 
ब््ज््2 ने के लिये एक समझ्तैदा रिया लक अमर कप अजय पक- 
उन्नति करने के लिये एक समक्यादो हा । ब्डदा ऋचा लड़ा आस्ट्रदा षार 
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जमेनो के एकीकरण का घार धरावा था। सरु्ा।डदा का आजका शा छ 
543 चल 2 वि 6 7 0 5 पलपल कर किट की पल - पं 
एस एज्रोकरप से जनना हू नर दर सेफ पहुच झाददा काद बद्ददा भें ग्टद 
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सरकार को मान्यता दे दी । अगस्त में दोनों देशों में एक समभौता भी हो 
गया जिसके अनुसार एक दूसरे के बकाया दावों को रद्द कर देने तथा रूप को 
एक गारल्टी देने की व्यवस्था की गयी । 


रंपेलो संधि के बाद रूस को यह डर था कि यूरोपियन शक्तियां उमप्तके 
विरुद्ध किसी गुट का निर्माण न करें । इसलिए उसने अ्रपती सुरक्षा के लिये 
पड़ोसी देशों के साथ श्रनेक श्रवाक्रमणा समझौते (ए०॥-४४287०5४०॥ 72८5 ) 
किये । ये राज्य थे--टडहीं (१६२५, १६३५); जर्मनी (१६२६); अफगा- 
निस्तान (१६२६); लियुआनिया (१६२६ )7 ईरान (१६२७); फिनलौंड 
इस्टोनिया, पोलंण्ड (१६३१); लेटविया, चेकोस्लोवाकिया (१६३३); यूगो- 
स्‍लाविया भ्रौर इटली (१६३३) । १६३२ में रूस ने फ्रांस के साथ भी एक 
पटस्थता की संधि की । 


इटली की गुटबन्दी एवं यू रोपियन राष्ट्रों के श्रन्‍्य समभौते . 


इटली उत पांच “प्रमुख मित्र और साथी राष्ट्रों” में से एक था 
जिन्होंने शांति धंघि की शर्ते निर्धारित की थीं। लेकिन जापान की भाँति ही 
युद्ध के परिणामों से इटली की तृष्णा बुरी नहीं, बल्कि बढ़ गई । युद्ध के बाद 
हितीय महायुद्ध तक की पूरी अवधि में इटली जापान और भूतपूर्व शत्रु देशों 
की भांति “असन्तुष्ट' शोर “कष्टदायी” राज्य बना रहा । श्रत्तर्राष्ट्रीय मामलों 
में उतका असन्तोष बड़ा ही अ्रशांतिकारक रहा | 


इटली के इस असन्‍्तोष के एकाधिक कारण थे । प्रथम महायुद्ध काल 
में इटली फ्रांस का मित्र था, लेकिन युद्धोपरांत फ्रांस द्वारा की जाने वाली 
गुटबन्दी उसके लिये चिन्ता और भय का कारण बत गईं | इटली का असन्‍्तोष 
गहरी जड़े युद्ध के बाद से ही जमाने लगा | सन्‌ १६१४ में युद्ध में मित्रराष्ट्रों 
की तरफ से सम्मिलित होते समय ही उसने श्रपता पुरस्कार ठहरा लिया था । 
लेकित युद्ध के उपरान्त होने वाले पेरिस शांति सम्मेलन से उसे यह शिकायत 
हो गई कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ । कारण स्पष्ट था कि उसको युंद्ध की 
लट में बहुत कम हिस्सा मिला था क्योंकि युद्ध काल में की गई गुप्त लदन-- 
संधि को, जिससें इटली को अनेक लालच दिये गये ये, शांति-सम्मेलन में 
अ्रमान्य ठहरा दिया गया था | इसी नाराजगी के कारण इटली ने यह रुख 
श्रपनाया था कि जहां फ्राँस वर्साय-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना चाहता था वहां 
इटली विजेता होते हुए भी संधि का संशोधन चाहने वाले जर्मनी, आास्ट्रिया, 
हंगरी, बल्गेरिया आदि का समर्थक था। इटली और फ्रांस में पश्चिमी 
मूमध्य सागर के बारे में भी गहरी प्रतिस्पर्धा थी। दोनों ही राष्ट्र इस पर 
श्रपने पूरा प्रभुत्व के इच्छुक थे । दोनों देशों में तनातनी का एक श्रन्य प्रमुख 
काररण यह था कि फ्रांस समुद्री वेड़े में इटली की समानता की मांग स्वीकार 
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करने को तैयार नहीं था और दूसरी तरफ इटली का कहना था कि उत्तर 
अफ्रीका में फ्रांस के पास ऐसे अनेक प्रदेश हैं जो इटलो के पास होने चाहिये । 
इटली फ्रांस से विक्षब्ध इसलिये भी था कि फ्रांस ने १९१६ में इटली को 
अधिक उपनिवेश देंसे का विरोध किया था । 


उपरीक्त पृष्ठभूमि में यह सर्वथा स्वाभाविक था कि फ्रांस के सुरक्षा- 

प्रयास इटली श्र जमनी में काफी संदेह पेदा कर दें। फल यह हुआ कि 
फ्रांस के विरुद्ध अपने को भ्रश॒क्त बनाये रखने के लिये इटली ने भी अपनी 
पृथक गुटवन्दी बनानी शुरू कर दी । वेनिटो घुत्तोलिनी के नेतृत्व में इटली में 
फासीबाद के उत्थान के साथ ही इटली की विदेश नीति के दो प्रधान लक्ष्य 
वन गये-- ( १) एड्रियाटिक सागर का नियन्त्रण, और (२) मध्य यूरोप में 
इटली को सर्वोच्च शक्ति बनाना । प्रथम लक्ष्य की पूर्ति के लिये यह आवश्यक 
था कि अल्वानिया श्र इटली के मध्य अवस्थित ४७ मील चौड़े ओट्राण्टो 
(099॥0०) के जलडमरुमध्य को अभ्रधिकार में ले लिया जाय । इसी उद्देश्य 
से प्र रित होकर इटली ने १६२६ में श्रल्वानिय। के साथ एक ऐसी संधि की कि 
वह लगमग उसका वशवर्ती राज्य बन गया । एड़ियाठिक के प्रवेश-मार्ग पर 
नियन्त्रण पा लेने से श्रव इस पर इटली का पूरा प्रभुत्व हो गया। मध्य 
यूरोप में सर्वोच्चि शक्ति बनने के दूसरे लक्ष्य की पूर्ति तमी हो सकती थी जब 
इटली विभिन्न मंत्री-सधियों और दृढ़ ग्रुटवन्दी व सेन्यशक्ति के आधार पर 
यूरोप के राज्यों के संघ का नेता वन जाय । इसलिए मुसोलिनी की यह नीति 
बन गई कि सबसे पहले वह फ्रांस के विरीघ में वर्साय संधि का संगोघन 
चाहने वाले राष्ट्रों का एक गुट तैयार करें। एतदर्थ, इटली ने १६२७ में 
हंगरी के साथ संधि की । इस संधि के वाद वह हंगरी की इस मांग का 
समर्थन करने लगा कि ट्रियानों (77/ं070॥) संधि की प्रादेशिक व्यवस्थाए 
उसके लिए अन्यायपूर्ण हैं, अतः इस संधि का पुनः संशोवन होता चाहिये । 
इसके वाद १६२८ में इटली ने टर्की और यूनान से तया १६३० में आ्रास्ट्रिया 
से मेत्री और तटस्थता की संधियां की । इटली के प्रभाववश १६३३ में टर्की और 
यूनान ने अनाक्रमण समभौता किया | सन्‌ १६३० में इटली की राजकुमारी 
जोवन्न्ा (00४श॥79 ) का विवाह वल्गेरिया-नरेज वोरिस के साथ होने से 
दोनों, देशों का सम्बन्ध सुदृढ़ हुआ | सन्‌ १६३३ में उटली और सोवियत रस ने 
परस्पर एक अनाक्रमण समझता किया । मुसोलिनी के प्रयत्तों से सन १६३४ 
इटली, बास्ट्रिया और हँगरी ने शांति बनाये रखने और यूरोप की आशिक 
उच्चति करने के लिये एक समन्झेता किया । इदलों अ्नी तक बआ्रास्ट्रिया और 
ऊमेनी के एकीकरण का छोर विरोधी घा । मुच्चोलिनी को बाज॑का थी कि 
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वाले दक्षिणी दिरोल के जर्मनों की समस्या उग्र रूप ले लेगी। इस आशंका 
और भ 4 से विमुक्त रहने के लिये ही इस समय इटली श्रास्ट्रिया की स्वतन्त्रता 
ग्रौर अखण्उता का प्रवल समर्थक था यूगोस्लाविया के साथ इटली मैत्री व 
सहयोग का पंचत्र्पीय समकौता जनवरी १६२४ को ही कर चुका था| 


अपने सभी सुरक्षा प्रयासों और अपनी ग्रुटवन्दियों के मूल में इटली 
की शांति-भावना नहीं वल्कि शक्ति की भूख निहित थी । इटली में पुराने 
राष्ट्रों की सम्माननीय और शांतिप्रिय परम्परायें अभी तक नहीं आ पाई थीं ! 
उसे यह स्मरण था कि उसने अ्रपनी एकता लड़कर प्राप्त की है इसीलिए 
अपनी शक्ति और क्षेत्र का विस्तार करने के लिये वह युद्ध का आ्राश्रय लेने से 
भी हिचकिचाने वाला नहीं था । 


रोम का पेंक्ट (१६३३)--इटली भी अपनी ग़ुटबंदी की दिशा में 
दृढ़ता से अग्रसर हो रहा था, और उधर भीषण आशिक मन्‍्दी के वाद 
हिटलर के उत्कर्ष के साथ फ्रांस पुनः अपनी सुरक्षा के लिये चिस्तित होने 
लगा था । हिंटलर के उदय ने फ्रांस को ही नहीं अपितु सभी देशों को शांतिः 
और सुरक्षा के सम्बन्ध में चिन्तित कर दिया। मार्च १६३३ में जैनेवा से 
लौटते समय ब्रिटिश प्रधानमन्त्री रेमजे मेकडोनेल्ड ने रोम में मुत्तोलिनी से 
मुलाकात की । बातचीत के दौरान मुस्तोलिती ने यह सुकाव मस्तुत किया कि 
यूरोप के पश्चिमी राष्ट्र एक निश्चित समय के लिय्रे आपस में समक्रीता करके 
शांति बनाये रखने की गारण्टी दें । इस सुझाव के फलस्वरूप रोम में ब्रिटेन, 
फ्रान्स, जर्मनी और इटली के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलव हुआ जिसमें काफी 
बाद-विवाद के पश्चात्‌ एक समभौते पर पहुंचा गया जो “रोम का पैक्ट' 
(१६३३) के नाम से जाना जाता है। चारों महाशक्तियों . ने दस वर्ष तक 
शान्ति बनाये रखने के समभौते पर हस्ताक्षर किये ॥ यह भी व्यवस्था की गई 
कि ये राष्ट्र अपने सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक, अन्तर्राष्ट्रीय और आशिक 
प्रंश्वों पर परस्पर विचार-विमर्श करेंगे, निःशस्त्रीकरण को झागे बढ़ाने के 
लिए सम्मिलित रूप से विचार करते हुए आगे बढेंगे । चारों राष्ट्र सष्ट्रसंघ के 
संविदा की धांरा १६ के अनुसार संधियों. के संशोधन का सिद्धान्त स्वीकार 
करने के लिये भी उद्यत हो गये । 

-लब्दन समझौता (१६३३)-+रोम के उपरोक्त पैक्ट अथवा समभौते 
ने रूस के मस्तिष्क में हस्ताक्षर करने वाले राज्यों कें प्रति सन्देह की माव- 
नाओं को और भी गहरा वना दिया । उसने इस संमभौते को शान्ति और 
सुरक्षा की संधि नहीं माना बल्कि वोल्शेविज्म के विरुद्ध पश्चिमी राष्ट्रों की 
एक गुटवन्द्री समझा । इसलिये उसने अपने सव पड़ीसी राज्यों के साथ एक 
सामान्य अनाक्रमण संधि का प्रस्ताव किया ताकि पाश्चात्य शक्तियों के पड़मँत्र 


सुरक्षा को खोज और तनिःशस्न्रीकरणा की समस्या २६६ 


का निराकरण क्रिया जा सके । इस प्रस्ताव के फलस्वरूप जुलाई १६३३ में 
श्रफगानिस्तान, चैकोस्लोवाफिया, इस्टोनिया, लेटबिश्ा, लिथुप्रानिया, ईरान, 
पोल ड, रूमानिया, सोवियत संघ, टर्की श्रौर यूगोस्लाविया के प्रतिनिधियों ने 
सोवियत दृत्तावास में तीन लन्दन समभौतों पर हस्ताक्षर किये । इन समभौतों 
में एक-दूसरे के प्रदेश की अनुल्लंघनीयता पर बल दिय। गथा और यह विश्वास 
प्रकट किया गया कि सब राष्ट्रों के लोग पैक्ट के अतुभार आ्राक्रमण वन्द कर 
देंगे । इनमें पेरिस समझौते का श्रनुप्रमर्थन किया गधा श्रौर आकांता की परि- 
भाषा को स्पष्ट करते हुर॒ कहा गया ऊक्रि ब्राक्राला उस राष्ट्र को समका 
जायगा जो अन्य राज्यों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करेगा अग्रवा औपचारिक 
ढंग से युद्ध घोषित किये विना ही विरेशी भूमि पर आक्रमण करेगा, झ्रायिक 
नाकावन्दी (8/00०८४06) करेगा या दूसरे राज्य पर आक्रमण करने वाले 
सशस्त्र दलों को अपने प्रदेश में संरक्षण प्रदान करेगा और किसी अन्य राज्य 
में ग्रान्तरिक विवाद प्रोत्ताहित करेगा श्रथवा किसी आझ्राक्रामक के पक्ष में 
प्रपनी नीति को पलट देगा । अ्रन्य अनेक समभझौतों श्रौर उप-संधियों की भांति 
ये लन्दन समभौते भी मृत शब्द वनकर ही रह गये । 

वाल्कान समभौता (7॥6 फ़शातश ०६ 07 िाथा।०)--फ्रान्ध- 

इटली की भ्रतिद्व द्विता और, इटली की कूटनीतिक सफलता ने वाल्कान राज्यों 
तथा लघु मैत्री संघ ([/० &7/0॥॥0) के देशों को भग्रभीत बना दिया 
था ।. परिणामतः घुरक्षा की खोज में और वाल्कान क्षेत्र का नेतृत्व प्राप्त 
करने के लिए टर्की के प्रयासों से १६३४ में बाल्कान मैत्री संघ (॥6 फशाद्या 
870(6) अ्रस्तित्व में आया । अपने पड़ौतियों से कगड़े सुलफाने के वाद 
ठर्की ने १६९३०, १६३१ और' १६३२ में वाल्कान सम्मेलन बुलाने के आंदोलन 
का नेतृत्व किया जिप्तमें यूनान और वलोरिया के भाड़ों में से कुछ तय हो 
गये | हिटलर के अम्युदय के साथ ही € फरवरी, १६३४ को यूगोस्लाविया, 
झूमानिया, यूनान और टर्की ने एक समभौते पर हस्ताक्षर किये | इस सम- 
भौते के अनुसार हस्ताक्षरकर्त्ता राष्ट्रों ने एक-दूसरे के सीमांतों की रक्षा की 
गारण्टी दी और वाल्कान राज्यों के प्म्बन्ध में समी कार्य पारस्परिक परा- 
भर्श से करने का निश्चय किया । इसके साथ ही हस्ताक्षरकर्त्ताओं में से किसी 
के द्वारा किसी अ्रन्य वाल्कान राज्य से वार्ता करने के उद्देश्य को प्रकाश में 
रखने के लिए भी व्यवस्था की गई । एक गुप्त उउ-सन्वि द्वारा यह निश्चित 
हुआ कि यदि हस्ताक्षरकर्ताओं में से किसी देश पर किसी गैर वाल्कान राज्य 
द्वारा किसी वाल्कान राज्य की सहायता से आक्रमण हुत्ना, तो उस बाल्कान 

राज्य के विरुद्ध मी समभौते की शर्तें लागू होंगी । 

वाल्कान पैवट' में वल्गेरिया और अल्वानिया सम्मिलित नहीं हुए । 

उनके ऐसा करने के दो प्रमुख कारण थे--प्रथम कारण तो यह था कि ये 
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वाले दक्षिणी दिरोल के जर्मतों की समस्या उग्र रूप ले लेगी। इस आशंका 
और भ।; से विमुक्त रहने के लिये ही इस समय इटली आस्ट्रिया की स्वतन्त्रता 
झौर अखण्डता का प्रवल समर्थक था । यूगोस्लाविया के साथ इंटली मैत्री व 
सहयोग का पंचवर्षीय समझौता जनवरी १६२४ को ही कर चुका था । 


अपने सभी सुरक्षा प्रयासों और अपनी गरुटबन्दियों के मूल में इटली 
की शांति-भावना नहीं बल्कि शक्ति की भूख निहित थी । इटली में पुराते 
राष्ट्रों की सम्माननीय और शांतिप्रिय परम्परायें अभी तक नहीं आ पाई थीं । 
उसे यह स्मरण था कि उसने ग्रपनी एकता लड़कर प्राप्त की है इसीलिए 
अपनी शक्ति और क्षेत्र का विस्तार करने के लिये वह युद्ध का आश्रय लेते से 
भी हिचकिचाने वाला नहीं था । ' 


रोस का पेंक्ट (१६३३)--इटली भी अपनी ग्रुटबंदी की दिशा में 
दुढ़ता से अग्रसर हो रहा था, और उधर भीषण आर्थिक मन्दी के बाद 
हिटलर के उत्कष के साथ फ्रांस पुतः अपनी सुरक्षा के लिये चिन्तित होने 
लगा था । हिटलर के उदय ने फ्रांस को ही नहीं अपितु सभी देशों को शांति 
और सुरक्षा के सम्बन्ध में चिन्तित कर दिया। माचे १६३३ में जैनेवा से 
लौटते समय ब्रिटिश प्रधानमन्त्री रेमजे भेकडोनेल्ड ने रोम में मुस्नोलिती से 
मुलाकात की । बातचीत के दोरान मुश्तोलिनी ने यह सुझाव अस्तुत किया कि 
यूरोप के पश्चिमी राष्ट्र एक निश्चित समय के लिये आपस में समकौता करके 
शांति बनाये रखने की गारण्टी दें । इस सुझाव के फलस्वरूप रोम में ब्रिटेव, 
फ्रान्स, जमती और इटली.के प्रतिनिधियों का एक सम्पेलव हुआ जिसमें काफी 
वाद-विवाद के पश्चात्‌ एक समभौते पर पहुंचा गया जो “रोम का पैक्ट 
(१९३३) के नाम से जाना जाता है। चारों महाशक्तियों .ने दस वर्ष तक 
शान्ति बनाये रखने के समभौते पर हस्ताक्षर किये । यह भी व्यवस्था की गई 
कि ये राष्ट्र अपने सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक, ग्रन्तर्राष्ट्रीय और आर्थिक 
प्रंशयों पर परस्पर विचार-विमश्श करेंगे, निःशस्त्रीकरण को आगे बढ़ाने के 
लिए सम्मिलित रूप से विचार करते हुए आगे बढेंगे । चारों राष्ट्र स्ट्रसंघ के 
संविदा की धारा १६ के अनुसार संधियों. के संशोधन का सिद्धान्त स्वीकार 
करने के लिये भी उद्यत हो गये । ह 

'लन्दन समझौता (१६३३)--रोम के उपरोक्त पैक्ट अथवा समभौते 
ने रूस. के मस्तिष्क में हस्ताक्षर करने वाले राज्यों कें प्रति सन्देह की माव- 
नाओं को और भी गहरा बना दिया | उसने इस समभौते को शान्ति और 
सुरक्षा की संधि नहीं माना वल्कि वोल्शेविज्म के विरुद्ध पश्चिमी राष्ट्रों की 
एक गुटबन्दी समझा । इसलिये उसने अपने सब पड़ौसी राज्यों के साथ एक 
सामान्य अनाक्रमण संधि का प्रस्ताव किया ताकि पाश्चात्य शक्तियों के पड़यंत्र 
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का निराकरण किया जा सके । इस प्रस्ताव के फलस्वरूप जुलाई १६३३ में 
भ्रफगा निस्तान, चैकोसलोवाकिया, इस्टो निया, लेटविप्रा, लिथ्ुआ्ननिया, ईरान, 
पोलौंड, रूमानिया, सोवियत संघ, टर्की और यूगोस्लाविया के प्रतितिधियों ने 
सोवियत दूतावास में तीन लन्दत समभौतों पर हस्ताक्षर क्रिये । इन समभौतों 
में एक-दूसरे के प्रदेश की अनुल्लंधनीयता पर वल दिया गया और यह विश्वास 
प्रकट किया गया कि सब राष्ट्रों के लोग पैक्ट के अनुमार ग्राक्रमण बन्द कर 
देंगे । इनमें पेरिस समझौते का अनुप्तमर्थन किया गया और आक्रांता की परि- 
भाषा को स्पष्ट करते हुए कहा गया कि आकात्ता उत्त राष्ट्र को समका 
जायगा जो भ्न्य राज्यों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करेगा अयवा औपचारिक 
ढंग से युद्ध घोषित किये विना ही विदेशी भूमि पर आक्रमण करेगा, आथिक 
नाकाबन्दी (800(306) करेगा या दूसरे राज्य पर आक्रमण करने वाले 
सशस्त्र दलों को अपने प्रदेश में संरक्षण प्रदान करेगा और किसी भ्रन्य राज्य 
में आन्तरिक विवाद प्रोत्साहित करेगा अ्रथवा किसी ग्राक्रामक के पक्ष में 
प्रपनी नीति को पलट देगा । अन्य अनेक समभझौपों और उप-संधिथों की भांति 
ये लन्दन समभौते भी मृत शब्द वनकर ही रह गये । 
बाल्कान समभौता (7॥6 छ्कादक्षा 08९6 ता शिा(शा(०)-- फ्रान्स- 
इटली की प्रतिद्वद्विता और इटली की कूटनीतिक सफलता ने वाल्कान राज्यों 
तथा लघु मैत्री संघ (06 शा।/आ४०) के देशों को भयभीत बना दिया 
था । परिणामतः युरक्षा की खोज में और वाल्कान क्षेत्र का नेतृत्व प्राप्त 
करने के लिए टर्की के प्रयासों से १६३४ में वाल्काव मैत्री संघ (7॥6 छाया 
29087/6) अस्तित्व में श्राया । अपने पड़ौतियों से झगड़े सुलकाने के वाद 
टर्की ने १९६३०, १९३१ और १६३२ में वाल्कान सम्मेलन बुलाने के आंदोलन 
का नेतृत्व किया जिसमें यूनावत और बल्गेरिया के भाश़ों में से कुछ तय हो 
गये | हिटलर के अम्युदय के साथ ही £ फरवरी, १९३४ को यूगोस्लाविया, 
रूमानिया, यूनान और टर्की ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये । इस सम- 
भोते के अनुसार हस्ताक्षरकर्त्ता राष्ट्रों ने एक-दूसरे के सीमांतों की रक्षा की 
गारण्टी दी और वाल्कान राज्यों के पम्बन्ध में समी कार्य पारस्परिक परा- 
भर्श से करने का निश्चय किया | इसके साथ ही हस्ताक्षरकर्त्ताओं में से किसी 
के द्वारा किसी अन्य वाल्कान राज्य से वार्ता करने के उद्देश्य को प्रकाश में 
रखने के लिए भी व्यवस्या की गई । एक्र ग्रुष्त उत्ू-सन्वि.द्वारा यह निश्चित 
हुआ कि यदि हस्ताक्षरकर्त्ाओं में से किसी देश पर किसी गैर वाल्करान राज्य 
द्वारा किसी वाल्काव राज्य की सहायता से आक्रमण हुआ, तो उस वाल्कान 
राज्य के विरुद्ध मी समभौते की शर्ते लागू होंगी । 
वाल्कान पैक्ट में बल्गेरिया और अल्वानिया सम्मिलित नहीं हुए । 
उनके ऐसा करने के दो प्रमुख कारण थे--प्रथम कारण तो यह था कि ये 
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दोनों देश इटली के पिछलग्गू देश थे जिन्हें इटली का संरक्षण प्राप्त था; 
दूसरा कारण यह था कि बल्गेरिया उन सीमान्तों का सर्देव विरोध करता 
भाया था जिनकी इस समभौते में पुष्टि की गईं थी। वह यूतात और 
यूगोरलाविया वे सीमाओं में संशोधन चाहता था और वत्त॑मान प्रादेशिक 
व्यवस्था को घदलने को उत्सुक था जबकि वाल्कान पैक्ट वाले राष्ट्र इसे 
यथापूर्व बनाये रखना चाहते थे । ४ 


वल्गेरिया और यूगोस्लाविया का विरोध टर्की की अग्रुआई के 
कारण अधिक समय तक न चल सका | टर्की के श्राग्रह पर बल्गेरिया ने 
जनवरी १६३७ में यूगोसलाविया के साथ एक समभीौता किया जो “शाश्वत 
मैत्री का सममोता” (?वढ ०णी एशफ़णाशणं फ्ा०७०१४४७) के नाम से 
प्रसिद्ध है। जुलाई १६३८ में बल्गेरिया अन्य चार बाल्कान देशों के साथ 
भी एक अनाक्रमण समभौते में शामिल हो गया। इसके अन्‍्तगंत यद्यपि 
उसने अपनी सीमाश्रों में परिवर्तत की मांग का औपचारिक ढंग से परित्याग 
नहीं किया तथापि वह इस बात के लिये सहमत हो गया कि अपनी सीमांश्रों 
को बदलने के लिये उसके द्वारा शक्ति प्रयोग नहीं होगा । 


बल्गेरिया द्वारा यूगोस्लाविया और चार बाल्कान देशों के साथ 
समभौता करने से पू्व. दो मुख्य बातें और हुई । जुलाई १६३४ में चेको- 
सलोवाकिया, रूमानिया, यूनान और टर्की ने आक्रमण की व्याझूया के लिये 
सोवियत प्रस्ताव (80शं6६8 (०7ए००४०॥) पर हस्ताक्षर कर दिये । इसके 
प्रतिरिक्त नवम्वर १६३४ में अ कारा में हुए एक अन्य सम्मेलन में एक भर 
कदम उठाया गया जिसमें लघु मेत्री संघ के ढ़ांचे के समान बाल्कान समभोते 
को व्यवह्ृत करने के लिये एक नियमित यन्त्र की स्थापना हुईं। नियमित 
रूप से बैठने वाली चारों देशों के विदेश मंत्रियों की और एक परामर्शदात्री 
आधिक प्रिषद्‌ नियुक्त की गई | इस तरह लगभग ६ करोड़ लोगों को एक 
चुस्त संघ के सूत्र में पिरो दिया गया । 


बाल्कन मैत्री संघ अपने ,आप 'में एक शक्तिशाली संगठन सिद्ध नहीं 
हुआ । अनुभव ,ने इसे बिल्कुल कमजोर संगठन घोषित किया | संघ का 
प्रत्येक राज्य अपने अलग-अलग स्वार्थों को लेकर संघ में सम्मिलित हुआ 
था | उदाहरणार्थे, यूगोसलाविया' का स्वार्थ था कि वाल्कान प्रदेश में इटली 
के हस्तक्षेप को रोका जा सके तो यूनान संघ में .इसलिये शामिल हुआ था 
कि उसमें इटली. से संघ करने का साहस नहीं था । इसी लिये संघ में शामिल 
होते समय उसने यह घोषणा भी कर दी थी कि वह किसी भी गैर-वाह्कान 
राष्ट्र के साथ युद्ध करने सम्बन्धी अपना कोई दायित्व नहीं मानता है । 
इस घोषणा के कारण यूनान-व्यूगोसलाविया सम्बन्ध बिगड़ गये । कुछ दिनों 
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बाद जब यूगोस्लाविया और बलोरिया के सम्बन्ध खुधरे तो यूगीसलाविया- 
बाल्कात मैत्री संघ के सदस्य राज्यों की अपेक्षा बलेरिया के अधिक निकंद 
आ गया जो मैँत्री संघ का सदस्य भी नहीं था। 

' बाल्कान मैँत्री संघ यद्यपि ढ़ीला-ढ़ाला और दुर्बल संगठत सिद्ध 
हुआ, किन्तु वह द्वितीय महायुद्ध तक चलता रहा | महायुद्ध-काल में वह 
व्यवस्था विनष्ट हो गई जिसे स्थायित्व प्रदान करने के लिये संघ का 
निर्माण हुआ था । 


सादाबांद का समझौता (१६३७):--जिस तरह वाल्कान मैत्नी संघ 
की स्थापना - में टर्की ने एक विशेष भूमिका अदा की थी, उसी प्रकार सादा- 
बाद-समभौते की रचना में भी टर्की ही अगुआ वना । इस समभौते में 
अफगानिस्तान, ईरान, ईराक और टर्की सम्मिलित थे | सादावाद में जुलाई 
१६३७ में हुए सम्मेलन में, हुए समभोते के अदुसार इत राज्यों ने एक दूसरे 
को उसकी सीमा की अखण्डनीयता का .विश्वास दिलाया और झनाक्रमण 
के बारे में आ्राश्वासत दिया । समभौते द्वारा यह भी निश्चित हुआ कि वे राज्य 
समान हित के प्रश्नों पर परस्पर विचार-विमश करेंगे । 

बाल्टिक-समभौता (76 छ4॥0 ९५०) :--जमेंनी में नाजी-करान्ति 
'की सफलता से भ्राशंकित हो कर नवम्बर १६३४ में वाल्टिक राज्यों-- 
लेटविया, लिथुआनिया और इस्टोनिया ने अ्रपनी प्रादेशिक सुरक्षा. को मजबूत 
बनाने के लिये एक समभौता किया जो वाल्टिक समभौते के नाम से प्रसिद्ध 
है । इस समभौते के अनुसार यह निश्चय हुआ कि हस्ताक्ष रकर्त्ता देशों के विदेश 
भन्त्री आपस में नियमित विचार-विमर्श किया करेंगे और इस प्रकार वे संमान 
विदेश नीति को विकसित करने का प्रयास करेंगे । सांस्कृतिक और आशिक 
क्षेत्रों में भी उन्होंने एक. दूसरे को सहयोग देने का आश्वासन दिया । इस 
वात पर सभी सहमत हुए कि उनकी प्रतिरक्षा-समस्यागें समोन हैं श्रौर सर्व- 
श्रेष्ठ सुरक्षा इसी बात में है कि किसी भी युद्धरतः देश के साथ पंक्तिबद्ध न 
हुआ जाय । जब हिठलर और मुप्तोलिनी ने छोटे राज्यों को हड़पना झ्ारम्भ 
किया तो १२ जून १६३८ को बाल्टिक राज्यों ने एक विशप्ति द्वारा तटस्थता 
की नीति का अनुसरण करने की घोपणा की । बाद में घटनाओं का क्रम कुछ 
इस प्रकार चला कि १६३६-४० में सोवियत रूस ने इन राज्यों पर कब्जा 
कर लिया और अन्त में अगस्त १६४० में ये राज्य सोवियत संघ के अभिन्न 
अगर बना लिये गये । . 


स्केंडीनीवियन देशों का गुट (76 8ल्‍्थाफाबरंशा फो०ए०) :-- 
जमती और इटली में अधिनायकवादी शक्तिप्रों के उत्कर्ष ने स्कैंडीनेवियन 
राज्यों में मी अरक्षा की स्थिति पैदा कर दी । ये विभिन्न छोटे-छोटे देश 


है अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


प्रथम महायुद्ध में तटस्थ थे। युद्धोपरान्त इन् नि पारस्परिक सहयोग की 
तीति अवनाई और राष्ट्रसंघ के बाहर साथ-साथ काम करने की प्रवृत्ति 
रखे रहे । इन देशों के विदेशमन्त्री सामान्य हित के प्रश्नों पर प्रायः विचार- 
विमर्श किया करते थे | इनके न्‍्याय-शास्त्रियों ने अपने-अपने न्यायविधानों 
(८०१०४) के एफीकृत करने की चेष्टा की । ये देश झ्रथिक, बौद्धिक श्रौर 
सामाजिक सुरक्षा के सामान्य कार्यक्रम की अभिवृद्धि के लिये सचेष्ट थे । 
अतः जब अरक्षा की नवीव स्थिति पैदा हुई तो २७ मई १६३८ को फिनल॑ ड, 
डेसमार्क, नावें और स्वीडन के विदेश मन्त्रियों वात एक सम्मेलन हुआ जिसमें 
यह निश्चित किया गया कि ये देश युद्ध की स्थिति में किसी भी पक्ष के साथ 
अपने को पक्तिवद्ध नहीं करेंगे, पारस्परिक सहयोग में वृद्धि करते हुए अपनी 
प्रतिरक्षा को सुध्ढ़ बनायेंगे। स्केंडीनेवियन देशों की यह व्यवस्था दिकाऊ 
सिद्ध नहीं हो सकी । १६३६-४० में फिनल॑ण्ड पर रूस के सफल श्राक्रमण, 
१६४० में नावें पर जमंन आक्रमण और डेनमार्क पर संरक्षणात्मक अधिकार 
ने इन देशों की प्रादेशिक सुरक्षा-पद्धति को पूर्णतः नष्ट कर दिया । 


यूरोपीय संघ सम्बन्धी ब्रियां (करंशाए) योजनाः--सुरक्षाअयासों 
की दौड़ में फ्रांस पहले से ही अग्रणी था | इस सम्बन्ध में प्रमुख फ्रेंच नेता 
ब्रियां का विश्वास था कि सुरक्षा का सर्वश्रेष्ठ साधन एक ऐसे यूरोपीय 
संघ की स्थापना करना है जो बौद्धिक क्रिया-कलापों, भ्रन्त:संसदीय सम्बन्धों, 
सार्वजनिक स्वास्थ्य, वैदेशिक व्यापार, श्रमिक कानून, वित्त, उद्योग, कृषि, 
आदि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रों के पारस्परिक सहयोग के लिये 
राष्ट्संघ से श्रलेग एक प्रकार का यन्त्र हो । वास्तव में युद्धोपरान्त यूरोपीय 
विचार प्रणाली द्वि-मुखी हो चुकी थी--कभी तो राष्ट्रसंघ के विश्वव्यापी 
विचार सहांरा पति थे और कभी विपरीत पड़ जाते थे । 


: अपने विचारों को व्यावहारिक रूप देने के लिये ब्रियां ने १६२६ में 
-२६ राज्यों के प्रतिनिधियों के सम्मुख अपनी योजवा भ्रस्तुत की और कहा 
कि यूरोपीय संघ की संभावनाओं की छानबीन की जाये । ब्रियां के इस कार्य 
को विलियम मार्थिन ने '॥ ०००णाना&तंग8 908/96: की संज्ञा दी है । 
मई १६३० में ब्नियां ने उन्हीं सरकारों को इस सुझाव पर आ्राधारित एक 
स्मृतिपत्र प्रस्तुत किया जिसमें यह कहा गया कि प्रस्तावित यूरोपियन संघ, 
राष्ट्रसंघ के. अनुबन्ध . की धारा २१ के अनुरूप होगा और उसके संगठन में 
प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों को स्थान दिया जायेगा । इसके शअ्रतिरिक्त संघ 
के कार्य संचालन हेंतु एक स्थाई राजनीतिक समित्ति (एशाग्राक्ता एणजापंत्यो 
(०7्रए77//००) होगी तथा एक सचिवालय की व्यवस्था भी की जावेगी । 
यह संघ सर्वोत्कृष्ट संप्रभु वहीं वल्कि यूरोप को सामाजिक, आर्थिक एवं .राज- 
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नीतिक समस्याओं को सुलभाने वाली समस्वत्कारी संस्था होगा जो 
यूरोव का राष्ट्रमण्डल स्थापित करेगा । सितम्वर १६३० में राष्ट्रसंघ की 
११वीं असेम्बली ने प्रस्तावित यूरोपीय संघ के सम्बन्ध में एक जांच झ्रायोग 
नियुक्त किया, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका | 
जमनी में नाजीवाद के उत्कषे, सर आस्टिन चेम्बरलेन का ब्रिटिश विदेशमन्त्री 
पद से पतन, मार्च १६३२ में ब्ियां की मृत्यु, १६२६ के बाद से ही निरन्तर 
बिगड़ती हुई आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों झ्रादि ने इस योजना ब्गे 
कार्थान्वित नहीं होने दिया । इसके अतिरिक्त इस योजना के बारे में यूरोप 
के विभिन्न देशों में अनेक भ्रम थे। ब्रिटेन का विश्वास था कि यूरोपीय 
राजनीति में अ्रपना प्रभाव बढ़ाने की फ्रांस की यह एक चाल है। सोवियत 
रूस समझता था कि यह योजना समाजवादी पद्धति का अन्त करने के लिये 
वनाई गई है और इसके विरुद्ध पश्चिमी राज्यों का एक पड़पन्त्र है। सोवि- 
यत रूस का संदेह निराधार भी नहीं था क्योंकि १६३० में फ्रांस ने यह 
आरोप लगाया था कि साम्यवादी पश्चिम की अश्थ-व्यवस्था को तहस-नहस 
करने के लिये यूरोप के बाजारों में अपता माल भर रहे हैं। इसके बाद ही 
संयुक्त राज्य अमेरिका सहित फ्रांस एवं अन्य पाश्वात्य राष्ट्रों ने सोवियत 
वस्तुप्रों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाना शुरू कर दिया था। यूरोप के 
अन्यान्य छोटे राज्यों का विश्वास था कि इस योजना का प्रमुख उद्देश्य 
राष्ट्रसंघ की उ्वेक्षा करता है।इन सभी कारणों ने ब्रियां-योजना की श्र्थी 
निकाल दी और १६३८ तक जांच-आयोग की कार्यवाही को खत्म कर 
दिया । संपूर्ण योजना गलत-फहमी, ना-प्रमझी, कढुता और घृणा के बीच 
नष्ट हो गई ॥ 
जमेती का उत्कर्ष ओर सुरक्षा-व्यवस्था का विधटन 

सन्‌ १६३३ में अप्रत्याशित रूप से जमेंती में हिटलर का भ्रम्युदय' 
हुआ और सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का गगन-मण्डल अनिश्चितता, 
अस्थिरता और क्रान्ति-कारी कूटनीतिक परिवर्तेनों के भेघों से आच्छादित 
हो गया । हिटलर वर्साय में जर्मनी के मुख पर लगायी गयी कालिमा 
धो डालने के लिए हृढ़ प्रतिज्ञ था । अतः, अपने राष्ट्र को एक चार फिर गौरच 
के उच्चतम शिखर पर पहुंचा देने के लिए उसने अ्रपने समक्ष तौन प्रमख 
लक्ष्य बनाये--(१ ) वर्साय सन्धि की व्यवस्था को और उसे बताये रखने वाले 
वत्वों को क्षीण बनाना, (२) जर्मनी को यूरोप की सर्वोच्च शक्ति बताना 
एवं (३) फ्रांस हारा जर्मनी के विरुद्ध की गयी. ग्रुटवन्दी को छिल्न-भिन्न 
करना । 

हिटलर ने सबसे यगहले वर्साय संधि सं जर्मनी पर लगागे गये 
शस्त्रोकरण सस्वन्धी प्रतिबन्ध तोड़े | अक्ट्वर |; ६३३ में उसने निःशस्जीकरण 


है. 
गिल अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


सम्मेलन ओर राष्ट्रसंघ के बहिष्कार की घोषशा की और साथ हीं दूपरे 
देशों के साथ अनाक्रमण समभीते करने की जरमनी की उत्सुकता भी प्रकट 
की। मार्च १६२५ में सार-प्रदेश जमंदी को वापिस मिलजाने के बाद हिंटलर 
ने जर्मनी का पुत्रः सैस्यीकरण करने की धोषणा कर दी और अनिवार्य 
सेनिक सेवा (0०ाशभाए(०) का नियम बनाया। यद्यपि मित्रराष्ट्रों ने 
इस कार्य को पसन्द नहीं किया किन्तु हिटलर अपनी योजना के अनुमार 
आगे बढ़ता रहा। मार्च १६३६ में हिटलर ने राइन प्रदेश में अपनी सेताएं 
उतार दीं और इस तरह लोकार्नों तथा वर्साय की संधियों को पंगु बना दिया । 
राइन प्रदेश में जर्मत सेनाओं के जाते ही चारों ओर के देशों के कान खड़े 
हो गये और सब देश जर्मनी को मित्रता चाहने लगे । 'राइनलं प्ड पर अधि- 
कार कर लेना एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना थी । यह अमैनिक क्षेत्र फ्रांस 
के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। राइनलंण्ड के असैनिक रहने की ही एकमात्र 
ऐसी शर्ते थी जिसके कारण फ्रांस ने पेरिस शांति-सम्मेलन में! राइनल पड 
को जर्मनी से प्रृथक कर देने की मांग का परित्याग कर दिया था। राइवे- 
क्षेत्र का जर्मनी द्वारा सैन्यीकरण फ्रांस की सुरक्षा-पंक्ति, पर कठोर आपात 
था। फ्रांस इस समध्र आंतरिक संकटों और आशिक कठिनाइयों में उलेका 
हुआ था, वह अकेला जर्मती को संधि-भंग करने. से नहीं. रोक सकता था 
और इटली तथा ब्लिदेन उसका साथ देने से कतरा रहे थे | शक्ति-संतुलन 
का पक्षपाती ब्रिटेन यूरोप में फ्रांस के बढ़ रहे अभाव ,को: नियस्त्रित करने 
के लिए जर्मनी के .उत्कर्ष को बांछतीय समभता था और इटली इस समय 
तक जमेंती के निकट आरा चुका था॥ जब मित्रराष्ट्रों ने राइवल॑ ण्ड के सैन्यी- 
करण पर सिवाय मौखिक विरोध के कोई व्यावहारिक कदम नहीं उठाया तो 
हिटलर का दुस्साहस और भी श्रधिक बढ़ गया। . 


जर्मनी की सैन्यीकरण की नीति ने और उसके तीत्र अभ्युदय ने फ्ान्स 
एवं उसके मित्रों को विशेष रूप से चिन्तित बना दिया'। परिणामस्वरूप 
१६३३ में लधु गुट (96 87 /9॥0०) के राज्यों ने एक “संगठंन समभोता" 
(एल ण॑ 0शकांड्शा०॥) किया जिसका उद्देश्य उन राज्यों के गुट की 
एक “उच्च अस्तर्राष्ट्रीय एकता” प्रदान करना था। इस समभौते के अनुतार 
इन देशों के विदेशमंत्रियों की एक स्थायी परिषद्‌ बनायी गयी जिसका कार्य 
आ्राथिक, वित्तीय और राजनीतिक मामलों में परस्पर घनिष्ठ सहयोग प्राप्त 
करना था। १६३३ में ही इन राज्यों ने अपनी रक्षा के लिए पोलैन्ड और 
सोवियत रूस के साथ लब्दन-समभौते किए । 


फ्रान्स और उसके साथी राज्यों के सुरक्षा त्रयास हिटलर की कूटनीतिं 
के आगे फीके पड़ते गए और शीघ्र ही छिल्न-मिन्‍न हो गए। हिंदलर ने इस 
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समय दोहरी नीति अपनायी -- एक तरफ तो उससे फ्रान्स के साथी राज्यों 
और मित्रों को अपनी तरफ मिलाना शुरू किया और दूसरी तरफ शस्त्रीकरण 
और सेनन्‍्यीकरण के द्वारा वह अपनी शक्ति में अभिवृद्धि करता गंगा । अपनी 
पहली ही चाल से अस्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक जगत को स्तब्ध करते हुए हिटलर 
ने जर्मनी के प्रबल शत्रु पोलेण्ड के साथ जनवरी १६३४ में दसं-वर्षोथ अ्रना- 
कमरा संधि कर ली । इस तरह उसने पोलिश-गलियारे के कारण दोनों देशों 
के मध्य लम्बे समय से चली आ रही तनातनी को बहुत कुछ शानन्‍्त कर दिया। 
पोलैण्ड-जर्मन अनाक्रमण संधि फ्रेन्‍्च-सुरक्षा में पहली वड़ी दरार थी । पोशीण्ड 
अपने शत्रु जमंनी के साथ संधि के लिए इस कारण तत्पर हो गया था कि 
उसके प्रधानमंत्री पीलसद्स्की (500) को यह विश्वास हो चुका था कि 
फ्रान्स “थोथा चना, वाजे घना” वाला देश था जो जमं॑ती द्वारा आक्रमण होने 
पर पोलैण्ड की रक्षा नहीं करं सकेगा । 


राइन प्रदेश में, जमंन फौजों के प्रवेश ने फ्रांस की पोल खोल कर रख 
दी । इस घटना से फ्रेंच प्रतिष्ठा को गम्भीर आधात पहुंचा और फ्रांस के 
मित्रों को उसकी शक्ति में संदेह होने लगा ।उतमें यह शेंका जाग उठी कि 
जो 'देश अपने महृत्वपूर्ण सीमान्त पर ही जर्मन प्रवेश को नहीं रोक सका, वह 
जर्मन आक्रमण से अन्य देशों की क्या रक्षा कर सकेगा । वास्तव में यदि फ्रांस 
चाहता तो अ्रपनी मजबूत सैनिक तैयारी की बदौलत राइनलैण्ड में अपनी 
सेना भेजकर हिटलर को वापस लौटने को बाध्य कर सकता था । भ्रागे चल 
कर हिटलर ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया था। जर्मन सेनापतियों को 
यह निर्देश था कि यदि फ्रांस बलपूर्वक प्रतिरोध करे तो उन्हें राइन प्रदेश से 
वापस लौट श्राना चाहिए । पर फ्रोस का दुर्भाग्य यह था कि उसे अपने 
आत्मं-बल पंर विश्वास ही नहीं था । 


इनलैण्ड काण्ड की अपती जबरदस्त कूटवीतिक घोंस की सफलता, 
से प्रोत्ताहित होकर और यूरोवियन राष्ट्रों में भ्रातंक फेलाकर जर्मनी ने विभिन्न 
राष्ट्रों के प्रति.मैत्री कां हाथ पसारने का सामयिक कूटनीतिक दांव खेलने में 
तेजी दिखायी | उसने फ्रांस के दोत्त 'लघु ग्रु्ढं के राष्ट्रों के साथ विभिमय 
पद्धति के आधार पर व्यापार बढ़ाना शुरू किया । वह उनसे कच्चा माल औरः 
खाद्यान्न लेकर बदले में उन्हें मशीनें तथा अ्रन्य आवश्यक बस्तुयें देने लगा। 
इन आधथिक सम्बन्धों ने इन राज्यों/पें जर्मनी ह्ः नीतिक प्रभत्व इतना 
अधिक स्थापित कर दिया कि *" *तेयस्ताव स्व करती विदेशमंत्री निकोलस 
टिटेलस्क (र००॥४ परं(2/7%४ सके प्रकार दिया गया। श्रब वहां 
जमंन पक्षपाती नीति श है ह ए्ाकांक्षो हो 7। यूमोस्लाबिया भी 


श! 
जर्मनी की श्रोर ऋ| पा का (7४७४१५०४) के अधि- 
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नायक यंत्र में भी यही प्रवृत्ति आरम्प हुई । केवल चैकोस्लावाकिया ही फ्रांप 
के प्रति निष्ठावान बना रहा क्योंकि प्रथम तो उसकी जन अल्पसंस्या के 
तीव्र अमन्तोष ने और दूसरे लोकतंत्र के प्रति उसकी प्रगाढ़ आस्था ने उस्ते 
जर्मती को तरफ नहीं ऋू कने दिया । 


राइनलेण्ड काण्ड में फ्रांस की असफलता और निष्क्रियता ने फ्रांग्र के 
सुरक्षा-प्रयासों को कमर तोड़ कर रख दी। इसके कारण फ्रांस-बेल्जियम संधि 
महत्वहीन और खोखली हो गई। फ्रांस में कोई भरोस्ता न रखते हुए बेल्जियम 
ने स्वयं को अरक्षित अनुभव किया, झ्तः उसने सब संधियों को तोड़ते हुए यह्‌ 
घोषणा की कि वह अपने पड़ीसियों के भागड़ों में पूर्ण तटस्थ रहेगा | वेल्जियम 
की इस घोषणा पर ब्रिटेन और फ्रांस ने उसे लोकारनों संधि की बाध्यताओं से 
मुक्त करते हुए यह बचत दिया कि आक्रमण की दशा में वे उसकी सहायता 
करेंगे । १६३७ में जर्मती ने बेल्जियम के साथ भो अ्रनाक्मरा संधि की । इस 
प्रकार हिटन्नर ने संधियों के उस जाल को क्षत-विक्षत कर दिया जो फ्रांस ने 
अपनी सुरक्षा के लिए पूर्व और पश्चिम में बनाया था | 


फ्को रशियन पैक्ट--हिंटलर के नेतृत्व में जर्मनी के उत्थान से 
चिन्तित होकर फ्रांस ने श्रपती सुरक्षा के लिए नए शक्तिशाली मित्रों की तलाश 
में रूप की ओर दृष्टि डाली । रूस स्वयं भी जर्मनी की तरफ से मयग्रस्त था। 
इपत समय हिटलर वर्साय की संधि तथा साम्यवाद के प्रति समात्त रूप से 
विष वमन कर रहा था। इन परिस्थितियों में जर्मसी से भयाक्रान्त दोनों 
राज्यों का एक दूधरे की तरफ आकर्षित होना सर्वशा स्वाभाविक था। फ्रांस 
सुरक्षा की दृष्टि से तो रूस की मेत्री चाहता ही था किन्तु इसके अतिरिक्त 
उसकी यह भी इच्छा थी कि रूस से उसे पर्याप्त मात्रा में तेल मिले और 
साथ ही मशीनों आदि का निर्यात भी रूस को हो सके । हिटलर जर्मनी के 
विकास और प्रसार का क्षेत्र पूर्व में रूसी प्रदेश समझता था, अतः रूस-जमंन 
सम्बनन्धों का 7 स्वाभाविक था। फ्रांस, जर्मनी और रूस के इस राज- 
नीतिक वातावरण ने फ्रोंच-रशियन मैत्री की आधारभूमि तैयार कर दी, 
फलतः पहले वो १९३२ में फ्रांस ने रूम के साथ एक तटस्थता की संधि की 
और तब १६३४ में दोनों देशों के व्रीच एक श्रनाक्मणा समभौता हो गया 
जिसके अनुसार दोनों गे “अनुत्ते जित आक्रमण” की अवस्था में परस्पर एक- 
दूसरे को त्रन्त सहायता देने की प्रतिज्ञा की । 


सुरक्षा की खोज और निःशस्तीकरण की समस्पा २७७ 


और ब्रिटेन के पारस्परिक विरोध की खाई बहुत कुछ पाठ दी और उनमें फिर 
से घनिष्ठ मैत्री सम्बन्धों का सूत्रपात हुआ | सन्‌ १६३८ में दोनों देशों के 
मध्य एक दृढ़ सैनिक समझौता हो गया । जर्मनी से भयग्रस्त फ्रांत को इस 
समभौते से बड़ा आश्वासन मिला । इससे पूर्व फ्रांस ने इठली से भी मैत्री 
सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया था और रोम में १६३४ में लेबाल- 
सुसोलिनी पेक्‍्ट (.4एआ-एर5७णा॥ई ए22) द्वारा दोनों ने पारस्परिक 
विवादों को तय करके मैत्री संधि कर ली थी। किस्तु भू-मध्य सागर में दोनों 
राज्यों के स्वार्थों में इतना अधिक संघर्ष थ। कि इस मैत्री का बाद में कोई 
मूल्य नहीं रह गया । 


धुसे राष्ट्र और कोमिण्टन विरोधी समझोता (335 ?0छश३$ जाएं 
सैज-(०णाएंएशा ऐश८) --फ्रांस एवं श्रन्य यूरोपियन राष्ट्रों के सुरक्षा- 
जाल को काटवे के लिए अपने साथियों की तल|श करते समय भहाव्‌ कूट- 
नीतिज्ञ हिटलर ने मुसो लिती का हृदय जीतने का प्रयास किया । ग्रत: जन्न 
एबीसीनिया के प्रश्व पर राष्ट्रघ ने इटली के विरुद्ध आथिक प्रतिबन्ध 
लगाए तो जमंनी ने इटली का साथ दिया | इटली और जमंनी जासानी से 
एक दूसरे के मित्र हो सकते थे क्योंकि साम्यवाद दोनों का ही सामान्य शत्रु 
था । दोनों एक ही सिद्धान्त में विश्वास करते थे और राज्य व्यवस्था की 
दृष्टि से दोनों में सादृश्यता थी । इटली पहले वर्साय-व्यवस्या का समर्थक था 
और इसको बनाए रखने में फ्रांस का सहयोगी था । मुसोलिनी ने हिटलर के 
उत्कर्प का स्वागत नहीं किया था क्योंकि हिटलर प्रारम्भ से ही आस्ट्रिया पर 
आधिपत्य करना चाहता था जब्रकि इटली आस्ट्रिया की स्वतस्त्रता का बहुत 
बड़ा समर्थक था, क्योंकि उसे यह सह्य नहीं था कि उसकी उत्तरी सीमा 
ब्रेनर के दरें पर आ्ट्रिया-जमेनी के साथ मिल कर उसके लिए नया संकट 
पैदा कर दे । लेकिन अनेक मौलिक बातों पर मतभेद होने के कारण और 
भू-सध्य सागर पर अपने स्वार्थों के कारण इटली श्रधिक दिनों तक फ्रांस के 
पक्ष में भी नहीं रह सकता था | एबीसी निया के युद्ध के कारण यूरोप की 
इन गरुटबंदियों में क्रान्तिकारी परिवर्तेन हुआ और जर्मनी तथा इत्ली के' 
सम्बन्ध सुधरने लगे । जर्मन-इटालियन गठबन्धन के लिए एबीसोनिया का युद्ध 
एक वरदान सिद्ध हुआ । इस युद्ध के समय इटली के विरुद्ध, राणट्रसंघ दारा 
आशिक प्रतिवन्ध लगाए गए जिनका सफल प्रतिरोध करने के लिए जर्मत 
सहायता की आवश्यकता पड़ी । मुझ्नोलिती ने अपने पूर्वाग्रह को छोड़ते हुए 
हिटलर के भास्ट्रिया को हड़पने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और जमंनी 
ने युद्ध के समय इटली की अनेक प्रकार से मदद की। मुततोलिनी अब 
हिटलर की घनिष्ठ मैत्री का आकांक्षी हो गया । उसका कहना था कि बह 
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जर्मनी के साथ मिलकर वालशेविज्मं अर्थात्‌ साम्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करना 
चाहता है । उसने कहा कि-वस्तुतः जर्मन-इटलौ की सैत्री , विश्व.में “शांति 
स्थापना के लिए एक घुरी (4.5) है ”, यूरोप के अन्य शांति प्रिय. राज्य इस 
धुरी के चारों ओर एकत्र होकर इंस पुनीत कार्य में सहयोगी. बनेंगे. ॥ इसके 
बांद से ही जर्मनी श्रौर इटली तथा इनके यग्रुट के श्रन्य राज्यों को धुरी-शक्तियां 
(355 7०४०७) कहा जाने लगा । इन्होंने जर्मूनी के नेतृत्व में अपना मार्ग 
चुना । वे सभी वर्साय की व्यवस्था का उन्मूलन करने पर बल देने लगे । 


जर्मती को दूसरा बड़ा खतरा सोवियत संघ से था, अतः उंसंने २५ 
नवम्बर १६३६ को जापान के साथ अत्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी कार्य वाहियों के 
विरुद्ध एक संधि. करली । इसः प्रकार जापान भी धुरी-राष्ट्रों के ग्रुट में 
सम्मिलित हो गया । जापान १६३१ में मंचूरिया. के मामले में. राष्ट्रंस घ के 
हस्तक्षेप के कारण इ'ल॑ण्ड, अमेरिका और फ्रांस से नाराज थां | सन्‌ १६३४ 
में समुद्री जहाजों की संख्या सीमित करने के प्रश्न पर:जापान ने अमेरिका 
और अपने बेड़ों के ५:५:३ के अनुपात का घोर विरोध करते हुए समानता की 
मांग की । पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा इस मांग की अस्वीकृति को जापान ने अपना 
राष्ट्रीय अपमान समझा. ,और उसने इस अनुपात को. निश्चित करने वाले 
पुराने .समभौते को मानने से इन्कार कुर दिया। जापान की इस नाराजगी का 
जम नी ने पूरा फायदा उठाया और उसके साथ उपरोक्त से करली | यह 
स-धि-कोमिंएटर्न अर्थात्‌ रूस से बाहर अन्य देशों में साम्यवाद का प्रसार करने 
वाली तृतीय, अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी संस्था (0 ए०्क्राशणारणि वरशश- 
78004) क्े-विरुद्ध थी । इस सन्धि में यह निश्चित किया गया कि हस्ता- 
क्षरकर्ता देश तृतीय अस्तर्राष्ट्रीय के कार्यों से. एक-दूसरे को परिचित कराते 
रहेंगे, इससे रक्षा के उपायों पर परस्पर परामर्श करेंगे और इन्हें क्रियान्वित 
करने के लिये आपस- में घनिष्ठ सहयोग रखेंगे । जम न-जापान की. इस संधि 
पर एक वर्ष. बाद ६ नवम्बर १६३७ को इटली ने- भी हस्ताक्षर कर दिये । 
इस प्रकार रोम-बलिन--धुरी श्रव रोमन-वलिन-दोकियो-धुरी में परिणत हो 
गई ।, तीन फासिस्ट तानाशाहों का यह मिलाप युद्धोत्तर काल के कूटनीतिक 
इतिहास का एक तकंसगत परिणाम था । दस समभौते में २४ फरवरी 
१६३६ को हंगरी और मंचूकाओों तथा २६ माच १६३६ को स्पेन भी शामिल 
हो गये । से 

हिटलर के उत्थान' और उसकी कूठिल चालों के परिणामस्वरूप 
संसार एक वार फिर उस कुचक्र में आ गिरा, जिसमें वह प्रथम विश्वयुद्ध के 
पूवें गिरा था । ससार के विभिन्न राज्य एक वार फिर दो शक्तिशाली एवं 
परस्पर विरोधी युटों में विभक्त हो चुके थे। एक गुट में ग्रेट ब्रिठेद, फ्रांस, 


सुरक्षा की खोज और निःशस्त्रीकरण की समस्या २७६ 


सोवियत संघ, चीन और स युक्त राज्य अमेरिका थे तो दूसरे गुट में जम नी, 
इटली और जापान थे । प्रथम गुट में अधिकांश सन्तुष्ठ राज्य थे जिनके पास 
अपने विशाल साम्राज्य और प्रदेश थे, दूपरे गुट में असन्तुष्ट और साम्राज्य 
तथा उपनिवेश चाहने वाले राज्य थे । इस सम्त्नन्ध में एक बड़ी विचित्र बात 
यह थी कि हिंटलर ने जिस धघुरी-स्गंठन का निर्माण मित्रराष्ट्रों पर चोट 
करते के लिए किया था वह मित्रराष्ट्रों को इसलिये सुहाता रहा कि उन्होंने 
उस संगठन को सोवियत संघ के विरुद्ध शक्ति का एक्रीकरण समझा, और 
अन्त समय तक वे इस बात का पूरा अनुमान नहीं लगा सके कि यह साजिश 
उन्हीं के विरुद्ध हो रही थी । । कि 

अब हिटलर के सामने चैक्रोस्लोबाकिया का प्रश्त श्राया | २९ सितम्बर 

१६३८ को जम ती, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन 

स्पूनिख में हुआ और सारा सूड़ान प्रदेश जमंती को दे दिया गया । हिटलर 

की भृगतृष्णा इससे शान्त नहीं हुई और १६ मार्च १६३६ को, अपनी धमकियों 
की छाया में, चेक राष्ट्रपति से हिटलर ने एक ऐसे अधिकार प्रत्र॒ पर हस्ताक्षर 
'करवा लिये जिसमें चेकोस्लावाकिया ने जम नी की स्‌ रक्षता में रहना स्वीकार 

कर लिया । 


नाजी-सोवियत श्रनाक्रमंण समझौता (२३ पअ्रगस्त १६३६)--चैको- 
स्‍्लोवाकिया की चौंका देवे वाली घटना के शीघ्र बाद ही हिंटलर ने अपनी 
एक दूसरी चाल से सम्पूर्ण मित्रराष्ट्रों को स्तव्ध कर दिया । अभी तक सोवि- 
यत रूस जर्म न-विरोधी गुट में समझा जाता था और हिटलर तथा मुस्तोलिनी 
साम्यवाद के विरुद्ध सदैव विष-बमन किया करते थे । साम्यवाद के विरोध में 
ही. 'कोमिण्टने विरोधी समभौता' हुआ था। उंस समय यह कल्पना भी नहीं 
की जा सकती थी कि जर्मनी और रूस जैसे दो कंट्टर शत्रु कभी मैत्री का 
जमा पहन सकेंगे । किन्तु राजनीति में जो कुछ हो जाय, थोड़ा है ।. वास्तविक 
राजनीति (८७ ०ांध०७) 'की आंवश्येकेताओं ने दोनों देशों को अपनी 
सुरक्षा के लिये ऐसा करने को बाधित किया और २३ अगस्त १६३६ को दोनों 
देशों के मध्य अ्रनाक्रमरा समक्ौता और साथ ही एक गुप्त समभोतां सम्पन्त 
हो गया । झूस-जम न. संधि ने समस्त मित्र एवं साथी राष्ट्रों को एकबारगी 
ही हिला डाला |: के 3 की. 5 हे को अम 


-वस्तुत: इस समय मास्को में दो प्रकार की संधि वार्तायें चल रही 
थीं-पहली वार्ता ब्रिटेत, फ्रांस और रूस के मध्य थी तथा दूसरी जर्मत्ती और 
झेस के मध्य । उस समय पोलण्ड पर संभावित जम से भ्राक्रमण के विषय में 

. दोनों पक्ष रूस का. सहयोग चाहते थे। मित्रराष्ट्रों ते रूस के साथ संधि 
करने का अथक प्रयास किया जो पौलौण्ड के.इस दुराग्रह के कारण सफल नहीं 


जी 
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हो सका कि वह अपने देश में रूसी सेना का प्रवेश नहीं चाहता । दूसरी तरफ 
रूसियों की पहली शर्ते यही थी कि आक्रमण की अवस्था में रूसी सेनाओं को 
पोल ण्ड में प्रवेश करने दिया जावे, क्योंकि तमी वे जर्मानी को अपने देश पर 
हमला करने से रोक सकते थे । मिन्रराष्ट्रों के साथ संघि-वार्ता में गतिरोध 
होने पर रूस ने जम नी के साथ उपरोक्त समझौता कर लिया जिसमें यह.तय 
हुआ कि दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध नहीं छेड़ेंगे किसी तीसंरे राज्य द्वारा 
उनमें से किसी पर भी आक्रमण होने की दशा में वे आक्रान्ता राज्य को 
सहायता नहीं देंगे और एक-दूसरे के विरुद्ध की जाने वाली गुटब दियों से 
पृथक रहेंगे । इस सधि के साथ ही होने वाले गुप्त समभौते के अनुसार पूर्वी 
यूरोप को जमनी और रूस में बांटने की व्यवस्थ' की गई । यह गोपनीय 
समझौता १६४८ में जाकर प्रकाशित हुआ । 


ताजी-सोवियत अनाक्रमण॒ समभौता होने में दूसरा सहायंक कारण 
बाल्टिक राज्यों की स्वतंत्र स्थिति थी | जब तक जम नी 'पददलित और पंग्रु 
दशा में बना रहा तब तक इस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनियां और फिनलंण्ड 
राज्यों की स्वतंत्र स्थिति से रूस ने कोई खतरा अनुभव नहीं किया, प्रत्युत वह 


. इस आाशा-में आत्मनिर्णंय .के सिद्धान्त का पोषक बना रहा कि इन देशों में 


साम्यवादी क्रान्ति होने पर . साम्यवादी शासन स्थापित हो जायेंगे । लेकिन 
१६९३६ तक अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में महान्‌ श्रन्तर , आ चुका था। इस समय 
हिटलर के नेतृत्व में जम-नी- यूरोप का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था जो बारम्वार 
साम्यवादी रूस के विध्वंस:- की बात किया करता था। इस श्रन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थिति ने बात्टिक राज्यों को असाधारण: सामरिक महत्व दे दिया। 
फिनलं ण्ड रूस के विख्यात .नगर लेनिनग्राड से केवल १५ मील दूर था ॥ अतः 
युद्ध की अवस्था में यदि बाल्टिक राज्य जम नी के साथ हो जाय तो रूस के 
लिये गम्भीर संकट पैदा हो सकता था । इस दशा में आत्मरक्षा की दृष्टि से 
रूस यह आवश्यक समभता था कि इन छोटे-छोटे राज्यों पर श्रधिकार करके 
बाल्टिक सागर-में रूसी प्रभुत्व की स्थापना कर दी जाये । लेनिनग्राड की रक्षा 
के लिये रूस, को सर्वाधिक चिन्ता इसलिए थी क्योंकि फिनलंण्ड को खाड़ी के 
दोनों ओर के प्रदेश और इस खाड़ी के अधिकांश टापू, सोवियत संघ से मंत्री न 
रखने वाले राज्यों के हाथ में थे । इस असुरक्षा की स्थिति को मिटाने के लिए 
रूस बाल्टिक राज्यों को अपने साथ मिलाये रखना चाहता.था। श्रत: जब 
मित्रराष्टों के साथ संधि करने और जम न . विरोधी सघ का निर्माण करने 
की मास्फो में चर्चा चली तो रूस ने एक महत्वपूर्ण शत्त यह रखी कि या तो 
बाल्टिक राज्यों तथा फिनल॑ण्ड को शांति-मोर्चे (68०९८ क07) में शामिल 
किया जाय या रूस को यह सुविधा प्रदान की जाय कि युद्ध छिड़ने की ग्रवस्था 
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में वह इन राज्यों में अपनी सेनायेों ले जा सके | किस्तु रूस की इस शर्ते की 
पूर्ति नहीं हो सकती थी क्योंकि -कोई भी वाल्टिक राज्य रूस द्वारा सुझाये गये 
विकल्पों को मानने को तैयार न था। ब्रिटेन इससे अधिक कुछ नहीं कर 
सकता था कि वह इत स्वेत॒त्र राज्यों को रूसी शर्ते मानने के लिये मनाने की 
कोशिश करे । ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक था कि अपनी सुरक्षा का ख्याल 
रखते हुए रूस जम दी के साथ अनाक्रमण सममोता करने का निश्चय कर 
लेता १ 

रूस से अनाकमण समझौता हिटलर की एक महान्‌ कृटनीतिक विजय 
थी । रूस की तरफ से निश्चिन्त होते ही, समभौते के लगभग एक सप्ताह 
बाद ही पौलेण्ड के प्रश्न पर जर्मनी ने द्वितीय महायुद्ध का विस्फोट कर दिया। 
इस रूस-जम ने अनाक्रमेण समभौते .ने फ्रांस द्वारा जम नी के विरुद्ध सुरक्षा 
के लिये १६३४ में रूस से किये गये अनाक्रमणण समभौते को बेकार बना दिया। 
फ्रांस के समस्त सुरक्षा प्रयास छिन्न-भिन्न. हो गये और एक बार फिर १६४० 
में उसे जम न सेनाओं से पदाकान्त भ्रौर-पराजित होना पड़ा । पर विश्व के 
लिए यह सौभाग्य की बात थी; कि सफल कूटनीति से हिटलर की रखु-नीति 
असफल रही और संसार हिटलर को. महत्वाकांक्षाओं का शिकार होने से बच 
गया । ६ १3 | 


फ्रांस तथा अन्य देशों द्वारा सुरक्षा के. लिये जो विभिन्‍न संधियां की 
गई उन्हें लगसम हारा वरणित निम्नलिखित-तालिका से अच्छी तरह समझा 
जा सकता है? लि 
फ्रेंच सधियां और समभोते बेल्जियम (१६२०) 
डी पोलेण्ड (१६२१) लघु गुट (१६२०-२१) 
चैकोसलोवाकिया (१६२४) 
रूमानिया (१६२६) 
मूगोसलाविया (१६२७) 
सोवियत रूस (१६३२, ३३) 
इंटली (१६३५) 
सोवियत संघ के अनाक्रमण 
समफोते टर्को (१६२५, १६३५) 
0 अपर '  जमेनी (१६२६) 
अफगानिस्तान (१६२६) ' 
, 'लियुओनिया (१६२६) 
“ईरान (१६२७) 
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इटली के अ्नाक्रमण और 
तटस्थता के समभौदे 


पोल संधियां और पैक्‍्ट 
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फितल ण्ड, इस्टोनिया, पोल॑ण्ड (१९३१) 

फ्रांस (१९३२, ३५) ॥ 

ले टविया, चैकोस्लोवाकिया (१६३३) 

यूग्ोस्लांबिया, इटली (१६३३) 

जमनी (१६३६) 

चेंकोसलोवाकिया, यूगोस्लाविया (१६२४) 

रूमांतिया, स्पेन (१६२४) ु 

अल्बानिया (१६२६, अपने राज्य में मिलाना 
अर ह ह १६३६) 

हंगरी (१६२७) 

तुर्की (१९२८) (१६३०-१६३३) 

यूनान (१६२८) ४ 

आंस्ट्रिया (१६३०) | 

सोवियत रूस' (१६३३) 

फ्रांस (१६३५) 

जर्मनी, जापान (१६३६) 


' फ्रांस, रूमानिया (१९२१) 


लघु गुट (१६२२) 

सोवियत रूस (१६३१-३४) 

जननी (१६३४) 

यूनालः ह (१९३४) 


« रूमानिया - है 


तुर्की | हि । 
यगोसलाविया - कर 


राष्ट्रसंघ हारा किये गये सुरक्षा के प्रयत्त 

राष्ट्रसंघ विश्व-शांति का प्रत्याभूतक और शांति-व्यवस्था का प्रहरी 
था । परन्तु वह अपने इस महान्‌ दायित्व को सफलतापूर्वक निभा सकेगा या 
नहीं, इसके बारे में विविध राष्ट्रों को शंका ही थी | विशेषत:ः फ्रान्स राष्ट्रसघ 
की सुरक्षा प्रणाली से बहुत ही निराश था। वैसे संघ के संविदा के दसवें 
श्रनुच्छेद के कारण सदस्य-राष्ट्र तत्कालीन राजनीतिक और प्रादेशिक बखण्डता 
को बनाये रखने के लिए वचनवद्ध थे और सौलहवें अनुच्छेद में कर्तंव्य-विमुख 
राष्ट्र के विरुद्ध अनुशास्तियों तथा दण्ड की व्यवस्था मी की गयी थी, किन्तु 
सैनिक कार्यवाही के लिए परिषद्‌ की निविरोध सिफारिश आवश्यक-थी। 
यही चिन्ता की वात थी, क्योंकि निविरोध सिफारिश की आशा कम ही की 
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जा सकती थी। फ्रांस संघ के संविधान को सुरक्षा की दृष्टि से अपर्याप्त और 
कमजोर समझता था कक्‍्योंकि-प्रथम तो इसमें श्राक्रमणात्मक कार्यवाही की 
स्पष्ट व्याख्या नहीं थी और दूसरे, आक्रमणकारी के विरुद्ध की जाने वाली 
कार्यवाही वा भी स्पष्ट निरूपण नहीं किया गया था । 


फ्रान्स राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी साधनों का उपंयोग करना 
चाहता था, अतः राष्ट्रसंध में अविश्वास करते हुए भी वह्‌ उसकी उपेक्षा करने 
का इच्छुक नहीं था | अंगर राष्ट्रसंघ के माध्यम से सामूहिक सुरक्षा शौर 
पारस्परिक सहायता के सिद्धान्तों को एक ठोस व्यावहारिक रूप दे दिया जाता 
तो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी स्थिति और भी सुरक्षित हो सकती थी। यही 
कारण था कि फ्रान्स ने अन्य देशों के साथ ग्ुटबन्दियां करते हुए भी राष्ट्रसंघ 
के माध्यम से सुरक्षा और शांति के नाना-प्रयत्न क्रिये । फ्रान्स के प्रयत्नों को 
उर्दू एव बह था कि आक्रमण को निश्चित परिभाषा दी जाग्रे और साथ ही 
आक्रमणकारियों के विरुद्ध कौत सी कार्यवाही की जायेगी' इसका भी स्पष्टी- 
केरण किया जाय, क्योंकि केवल आर्थिक प्रतिबन्ध सुरक्षा-समस्या को सुलभाने 
में अपर्याप्त थे । ह 


फ्रान्स एवं अन्य विविध देशों के द्वारा राष्ट्रसंघ की परिधि में सुरक्षा 
के विभिन्‍न प्रयत्त किये गये जिनमें निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं- 


(१) पारस्परिक सहायता की संधि का मसविदा (0/क प:6४४ 
0 (एप 058564॥06). 

(२) जेनेवा प्रोटोकोल (0०7०४७ ?70।0००१) 

(३) लोकार्नो संधियां ([,0070 7668) 

(४) पेरिस-पैक्ट या केलॉग-ब्रियां समभोता (2948० ० ९शां5 0. 
- । &०॥08-87870 7९8०) 

(५) जनरल एक्ट, १९२८ (वफ्च८ ठक्ालब 8०, 928 ) 

(६) निःशस्त्रीकरण [798थग्राक्ाशा/ 


अरब हम इनमें से प्रत्येक का अलग-अलग वर्णन करेंगे । 

(१) पारस्परिक सहायता-सस्बि का ससविदा (६ पत्र ०. 
शतक 85४४०॥०९ ):--पअ्रारम्भ से ही अनेक राष्ट्र लीग की शांति-स्थापना' 
की योग्यता के प्रति संदेह युक्त थे, साथ ही वे अपने-अपने स्वार्थों से निर्देशित 
थे | युद्ध की समाप्ति के बाद भादर्शवाद के उत्साह में इन देशों ने राष्ट्रसंघ के 
संविदा अथवा प्रतिज्ञा-पत्र ((०४०४४॥६) पर हस्ताक्षर कर दिये थे, किन्तु 
वे इसकी जिम्मेदारियों से बचना चाहते थे । संघ के सदस्यों में दो दृष्टिकोण 
व्याप्त थे । कुछ सदस्थ-राज्य संविदा की युरक्षा-व्यवस्थाश्रों को दुर्बल बनाने 
को प्रयत्तशील थे तो कुछ इन व्यवस्थाशों को शक्तिशाली बनाना चाहते थे । ह 


कि | अन्तर्राष्ट्रीय. सम्बन्ध 


१६२० की राष्ट्रसंघ की पहली असेम्बली में कनाडा ने प्रादेशिक अखण्डता 
वाली दसवीं धारा को विधान से निकालने क्रा प्रस्ताव रखा था । १९२१ की 
दूसरी असेम्वली में डेनमार्क, नावें और स्वीडन ने सोलहंवीं धारा में सेंविदा 
के उलल घतकर्त्ता राष्ट्रों के विरुद्ध लगाये जाने वाले प्रतिबन्धों के सम्बन्ध-में 
यह संशोधन प्रस्ताव रखा कि राष्ट्रसंघ, का प्रत्येक संदस्य अपना यह निर्णय 
क्रने में स्वतंत्र हो कि वास्तव में प्रस्युत अवस्था में संविदा का उल्ल घन- हुग्रा 
है श्रथवा नहीं, और यदि परिषद्‌ यह निर्णय | करे, कि उल्ल घत्त हुआ है तथा 
इस सम्बन्ध में सदस्यों को भी वह अपना मत, पहुंचा. दे तो भी उस. मत को 
बाध्यकारी नहीं होता चाहिए । प्रस्ताव में यह कहा गया कि प्रत्येक सरकार 
अपने लिए अनुमोदनों का रूप निर्धारित करेगी चाहे वे अनुमोदन कूटनीतिक 
हों, आ्थिक हों या सैनिक हों, और ये अ्नुमोदत धीरे-धीरे लागू, किये. जायेंगे । 
इसके अतिरिक्त यह भी आग्रह किया गया कि युद्ध के झ्राश्य/से संघ के सभी 
सदस्यों के साथ युद्ध की अवस्था आप ही आप उत्पन्न.नहीं होंगी.। स्पष्ठत: इस 
प्रस्ताव का उद्देश्य और संविदा की सौलहवीं धारा की इस नवीन व्याडया 
का प्र्थ “संयुक्त सुरक्षा-व्यवस्था” का हृदय बिदीणों करना था। १६२३ की 
राष्ट्रसंघ की चौथी असेम्जली में कनाडा का यह. प्रस्ताव . पेश हुआ कि दसवीं 
धारा के अनुसार प्रादेशिक अखण्डता की सुरक्षा के लिए परिषंद्‌ कोई . उपाय 
सुभाते समेय प्रत्येक राज्य की भौगोलिक तथा सामान्य स्थिति का ध्यांन रखेगी 
और प्रत्येक देश की संसद स्वयं यह तय करेगी कि वह अपने साथी राज्यों 
की सुरक्षा के लिए क्या सहायता दे सकती है। यद्यपि कनाडा का यह भ्रस्ताव 
ईरान के विरोध के कारण पांस न हो सका किन्तु यह तथ्य अत्यधिक महत्व 
का था कि इस प्रस्ताव को २६ राज्यों का समर्थन प्राप्त हुआ । इससे यह 
संपष्ट हो गया कि किसी देश पर आक्रमण होने की दशा में अन्य देशों द्वारा 
उसे सहायता देने की आशा विशेष उज्जवल नहीं : है। असेम्बली की दूसरी 
बैठक में आक्रान्ता देश के विरुद्ध प्रतिबन्धों की व्यवस्था करने वाली धारा 
सौलह के सम्बन्ध में १६ प्रस्ताव स्वीकृत हुए जिनका सबका आशय - प्रतिवन्धों 
की व्यवस्था को शिंथिल बनाना था ॥ एक फ्रेंच आलोचक रे के शब्दों में “इन 
प्रस्तावों में मुल घारा सौलह के स्थान पर कोई भ्रन्य व्यवस्था न करते हुए इसे 
बिल्कुल पंगु बना दिया”. 


/  राष्ट्रसंघ की. सुरक्षा-व्यवस्था को दुर्वेल बनाने के इन प्रयत्नों से फ्रांस 
बड़। चिन्तित और विक्षुब्ध हो गया । उसके भ्ौर श्रन्य राष्ट्रों के प्रयत्नों के 
फलस्वरूप राष्ट्रसंघ की तीसरी असेम्वली ने निःशस्त्रीकरण प्रश्न पर विचार 
'करने के लिए नियुक्त किये गये अस्थायी मिश्रित आयोग (वक्षाएणश3३ 
शा८१ (६णागा$आ०7) से अनुरीध किया कि वह पारस्परिक सुरक्षा संबंधी 


सब फट >> जि तल+ 
पि-कफटीय#ला जा) + पे 
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एक संधि का मंसविंदा तैयार करे । नतीजा येह हुआ ,कि ब्रिंटिंश प्रतिनिधि 
लाई सेसिल ([.06 (८०) तथा फ्रेंच प्रतिनिधि कर्मल रेविवन' ([/. (0०- 
[०7० र०वृणं।) ने पारस्परिक सुरक्षा सहायता सम्बन्धी दो मसविदे श्रायोग 
के सामने प्रस्तुत: किये ।. इन दोरों का समस्वय किया गया: और १६२९-३३ 
में पारस्परिक सहायता संधि का प्रारूप (पश॥० 00४0 पि०४9 रण शीएएर्थ 
/3धंध॥7००) तैयार हुआ । इस संधि के मसविंदे में निम्तलिखित चार 
प्रस्ताव रखे गये-- ' ' ्, 


(१) सब देशों को शस्त्रास्त्रों में कमी करनी चाहिए । 
' (२) शस्त्रास्त्र तभी घटाएं जाय॑ जबकि सुरक्षा का संतोपजनक 
आएवासन मिल सके । ह 
(३) मे आखासन (00क0॥(४७४) सामान्य होने चाहियें । 
(४) इसं प्रकार के आश्वासन उत्हीं देशों को दिए जांय जो शस्त्रास्त् 
घटाने को तैयार हों। कि । ह 
राष्ट्रसंघ की चौथी सभा ने सितस्बर १६२३ में इन प्रस्तावों पर 
विचार किया और इनके आधार पर दो नए प्रस्ताव लाडे सेसिल व कर्ततर 
राक्विन हारा पेश किए गए और इनके भ्राधार पर वारस्परिक सहायता संधि 
का ससविदा या प्रारूप तैयार किया गया । तत्पश्वात्‌ इसकी प्रतियां राष्ट्रसंध 
के संदस्य-राज्यों शर अन्य विभिलन गेर-सदस्य देशों के पास सम्मति एवं 
स्वीकृति के लिए प्र षित कर दी गयीं । ४ 


.. संधि के प्रारूप का स्वरूप:--इस संधि के प्रारूप में यह घोषित किया 
गया था कि ग्राक्रमणात्मक युद्ध'' एक ग्रन्तर्राष्ट्रीय श्रपराध है तथा संधि को 
स्वीकांर करने वाले देशों को यह वचन देवा चाहिए कि उनमें से कोई भी 
'ऐसा करने का अपराधी नहीं होगा । प्रारूप में लिखा गया कि युद्ध आरम्भ 
होते की दशा में चार दिन के भीतर. राष्ट्रसंध- की परिषद्‌ को यह निर्णय 
देता होगा कि आक्रमणकारी कौन है और आात्रांतः देश को सहायता देने के 
लिए कौत से वित्तीय एवं सैनिक उपाय बर्ते जाय॑। सैतिक संहांयता देने के 
लिए उन्हीं देशों से अनुरोध किया जाना थी जो उसी गोलांद (प्रथ्ाएंश्श।भ०) 
में स्थित हों जिसमें आक्रमणकारी राष्ट्र स्थित हैं | स्रैन्यवल के प्रयोग का 
-उत्तरदायित्व राष्ट्रसंध के सभी सदस्यों प्र नहीं वरत्‌ केवल संधि पर हस्ता- 
क्षर करने वाले देशों पर रखा गया । ऐसे देश भी इस संधि को स्वीकार कर 
सकते थे.जो राष्ट्रसंघ के सदस्य न हों । इस आप: में यह भी व्यवस्था दी 
गई थी कि इसे स्वीकार करते वाले देशों को दो वर्ष के. भीतर प्रपने शस्त्रास्त्र 
कम कर देने चाहियें अन्यथा उन्हें आक्रमण के विरुद्ध सामान्य सहायता नहीं 
दी जायगी । स्पष्ट है कि संधि के इस प्रारूप का निःशस्त्रीकरण से गहरा 


रफ६ ्रत्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


संधि के प्रारूप में दी गयी व्यवस्थायें यह प्रकट कंरती हैं कि राष्ट्रसंघ 
की सुरक्षा-व्यवस्था को सुदृढ़ करने का यह पहला महत्वपूर्ण प्रयास था। 
गेथोन हार्डो के शब्दों सें--/संधि का यह मसविदा एक झ्राम गारन्दी और 
स्थानीय सेन्नियों की प्रणाली के भ्रपने-अपने लाभों को समन्वित करने प्रौर 
उनकी त्रुटियों को दूर करने का एक श्रत्यधिक बुद्धिमत्तापूर्ण यत्न था । इसमें 
युद्ध को एक अन्तर्राष्ट्रीय अपराब बताया गया था, और प्रत्येक हस्ताक्षरकर्त्ता 
पर सम्मिलित रूप से और पृथक-पृथक रूप से यह दायित्व था कि वह आक्र- 
मणात्मक युद्ध में दुसरे को सहायता करे पर सैनिक, नौ-सेनिक या वायु-सेनिक़ 
कार्यवाही करने का दायित्व सिर्फ उन राज्यों पर डाला गया था, जो उस 
महाद्वीप में स्थित हों, जिसमें वह आक्रमंण हुआ है |”! श्री कार ((थ7) के 
झनुसार सन्धि के प्रांखूप में दी गई “व्यवस्था का उद्देश्य न केवल संविदा के 
अनुच्छेद १६ की मिट॒टी खराब होने से बचाना था, जेसा कि साधारण-सभा 
में १६२१ के प्रस्तावों के समय उसकी हुई थी, श्रपितु सैनिक श्रनुशास्तियों को 
अपने श्राप ही लागू होने योग्य और अनिवार्य बना कर उस श्रनुच्छेद को दृढ़ 


बनाना भी था ॥”?2 


संधि के प्रारूप का अस्वीकृत होना--अपने अनैक गुरों के बावजूद 
भी प्रारूप संधि को असफलता का मुह देखना पड़ा। संधि के प्रारूप पर प्राप्त 
उत्तरों से पता चला कि १८ राष्ट्रों ने जिनमें फ़रान्स, इटली और जापान भी 
थे, सैद्धान्तिक तौर पर संधि को स्वीकार कर लिया था और १२ राज्यों ने 
जिनमें ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका तथा रूस भी थे, संधि को स्वीकार करने से 
इल्कार- कर, दिया था ।- संधि- को अस्वीकार करने वाले राज्यों की शिकायत 
थी कि संधि के प्र।रूप में आक्रमण की परिभाषा स्पष्ट नहीं की गयी है और 
श्राक्रमणकारी राज्य के साथ कठोर व्यवहार करने के लिए राष्ट्रसंघ-परिषद्‌ 
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सुरक्षा की खोज श्रौर निःशस्त्रीकरण की समस्या बस श्ष७ 


को पर्याप्त श्रधिक्रार नहीं मिले हैं। विरोधी राज्यों को यह भी कहता था कि 
संधि में उत स्थिरता और विश्वसनीयता का अभाव है जो शप्त्रीकरण में 
विधटन का आवश्यक आधार है। ब्रिदेने, जो कि संधि के प्रारूप का मुख्य 
प्रस्तावक था, प्रारूप पर स्त्रीकृति देते से इसलिए मुकर गया था कि (६२३ 
में रैमजे मेक्डोनेल्ड के प्रधानमंत्रित्व में स्थापित श्रमदलीय सरकार इसे 
मानने को तैयार नहीं थी | उपते इस प्रारूप का घोर विरोध किया क्योंकि 
ब्रिटिश साम्राज्य विश्व-व्यापी था, अतः इससे ब्रिटिश सरकार के उत्तरदा पित्त 
सारे संसार में ही शांति बनाने के लिए हो सकते थे। प्रारूप में उल्लेख था 
कि युद्ध क्षेत्र के पाप्त वाले स्थावीय राज्य सैनिक सहायता द्वारा आक्रमणकारी 
को रोकने के अधिकारी होंगे । इसका अभिप्राय था कि विश्व के किसी गोला 
में युद्ध छिड़ जाने पर उत्त गोलाद्ध में अवष्थित .ब्रिहिश साम्राज्य के प्रवेश 
आक्रान्त (जिस पर आक्रमण हुआ हो) देश को सहायता देंगे जबकि अन्य 
प्रदेशों के राज्यों को तटस्थ ही रहना होगा । ग्रेट ब्रिटेन के लिए यह स्थिति 
एकदम अवांछतीय थी । उपने यह अनुमव किया कि ऐपी योजना द्वारा उपके 
ऊपर आ्रातंक को दवाएं रखने का बहुत भ्रधिक मार पड़ जायगा। प्रारूप का 
एक अन्य दोष यह माना गया कि राष्ट्रसंघ की परिषद्‌ को आकान्ता 
(आक्रमणकारी) के निर्णय करने आदि को बड़े व्यापक अधिकार दिए गए 
थे जिसे ब्रिटेन एवं अन्य देश उचित नहीं समभत्ते ये । 


इन सब कठिनाइयों और दोबों के कारण शांति एवं सुरक्षा का यह 
पहला राष्ट्रसंघीय प्रयास चिफल हो गया । 


(२) जिनेवा ओदोकोल (6००७७ ०४०८०) ---प्रारूप-संधि ने अ्रपनी 
असफलता के उपरांत भी यूरोगीय देशों को एक सही मार्ग बतला दिया और 
यह भ्रधिकाधिक स्पष्ट होने लगा कि एक अधिक स्थायी ग्राधार पर सुरक्षा 
को स्थापना का कोई अन्य ढंग खोजा जाय । इस , समय तक अ्रत्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति परिस्थितिक में मी बड़ा अन्तर आगया: था.। ब्रिठेत में स्थापित प्रथम 
अमदलीय सरकार का प्रधानमन्त्री रैमजे भेकडोनेल्ड: स्वभाव से शान्तिवादी 
था ओर यूरोप से युद्ध की प्रवृत्ति को सदा के लिए समाप्त कर देवा चाहता 
था। सौमाग्य से जब वह प्रधानमत्त्री बना तभी फ्रांस में उग्रवादी- पोयन्केर 
(?०7्र०४2) के स्थान वर उदारवादी . एरियो (प्तं0 ) की सरकार 
बनी । शांतिवादी इन दो प्रधघानमन्त्रियों के प्रथत्नों से समभौतेवादी वातावरण 
को सहारा मिला । इनके और अ्रन्य राष्ट्रों के प्रयत्नों से डाबेस योजना द्वारा 
क्षतिपूत्ति की जटिल समस्या का एक अस्यायी हल निकल जाते से भी अर्त- 
रष्ट्रीय वातावरण में तनाव कम हुआ । इन सुधरी हुई परिस्थितियों में 
राष्ट्रसंव द्वारा सुरक्षा की समस्या को हल करने के प्रयास पुन: आरम्भ हुए । 


रफई भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


संधि के प्रारूप में दी गयी व्यवस्यायें यह प्रकट कंरती हैं कि राष्ट्रसंघ 
की सुरक्षा-व्यवस्था को सुदृढ़ करने का यह पहला महत्वपूर्ण प्रयास. था। 
गेथोर्न हार्डी के शब्दों में---“संधि का यह मसविदा एक श्राम गारन्टी और 
स्थानीय सेत्रियों की प्रणाली के भ्रपने-अपने लाभों को समन्वित करने और 
उनकी त्रुटियों को दूर करने का एक श्रत्यधिक बुद्धिमत्तापूर्ण यत्न था । इसमें 
युद्ध को एक भन्तर्राष्ट्रीय अपराध बताया गया था, और प्रत्येक हस्ताक्षरकर्त्ता 
पर सम्मिलित रूप से और पृथक-पृथक, रूप से यह दायित्व था कि वह आक्र- 
मणात्मक युद्ध में दूसरे की सहायता करे पर सैनिक, नौ-सैनिक या वायु-सैनिक़ 
कार्यवाही करते का दायित्व सिर्फ उन राज्यों पर डाला गया था, जो उस 
महाद्वीप में स्थित हों, जिसमें वह आक्रमंण हुआ है ।”? श्री कार (7) के 
अनुसार सन्धि के प्रांखू्प में दी गई “व्यवस्था का उद्देश्य न केवल संविदा के 
झनुच्छेद १६ की सिट्टी खराब होने से बचाना था, जैसा कि साधारखण-सभा 
में १६२१ के प्रस्तावों के समय उसकी हुईं थी, श्रपितु प्ैनिक श्रनुशास्तियों को 
अपने श्राप ही लागू होते योग्य और अनिवार्य बना कर उस श्रनुच्छेद को दृढ़ 


बनाना भी था ।/2 


संधि के प्रारूप का अ्रस्वीकृत होता---अपने अनेक ग्रुणों के बावजूद 
मी प्रारूप संधि को अत्तफलता का म्‌ ह देखना पड़ा। संधि के प्रारूप पर प्राप्त 
उत्तरों से पता चला कि १८ राष्ट्रों ने जिनमें फ्रान्स, .इटली और जापान भी 
थ्रे, सैद्धान्तिक तौर पर संधि को स्वीकार कर लिया था और १२ राज्यों ने 
जिनमें ब्रिटेन, जमती, अमेरिका तथा रूस भी थे, संधि को स्वीकार करने से 
इन्कार कर, दिया था ।- संधि- को अस्वीकार करने वाले राज्यों की शिकायत 
थी कि संधि के प्रारूप में आक्रमण की परिभाषा स्पष्ट नहीं की गयी है और 
भ्राक्रमणकारी राज्य के साथ कठोर व्यवहार करने के लिए राष्ट्रसंघ-परिषद्‌ 
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सुरक्षा की खोज और नि:शस्त्रीकरण की समस्या है १८७ 


को पर्याप्त अ्रधिकार नहीं मिले हैं । विरोधी राज्यों का यह भी कहता था कि 
संधि में उस स्थिरता और विश्वसनीयता का अभाव है जो शघ्त्रीकरण में 
विंघटन का आवश्यक आधार है। ब्विटेने, जो कि संधि के प्रारूप का मुख्य 
प्रस्तावक था, प्रारूप पर स्त्रीकृति देने से इसलिए मुकर गया था कि १६२३ 
में रैमजे मेक्डोनेल्ड के प्रधानमंत्रित्व में स्थापित श्रमदलीय सरकार इसे 
मानने को तैयार नहीं थी । उप्तने इस प्रारूप का घोर विरोध किया क्योंकि 
ब्रिटिश साम्राज्य विश्व-व्यापी था, अतः इससे ब्रिटिश सरकार के उत्तरदायित्व 
सारे संसार में ही शांति बनाने के लिए हो सकते थे । प्रारूप में उल्लेख या 
कि युद्ध क्षेत्र के पाप्त वाले स्थानीय राज्य सैनिक सहायता द्वारा आक्रमणकारी 
को रोकने के अधिकारी होंगे । इसका ग्रभिप्राय था कि विश्व के किसी गोलाद 
में युद्ध छिड़ जाने पर उत्त गोलार्द्ध में भ्रवत्थित .ब्रिटिश साम्राज्य के प्रदेश 
आक्रान्त (जिस पर आक्रमण हुआ हो) -देश को सहायता देंगे जबकि अन्य 
प्रदेशों के राज्यों को तटस्थ ही रहना होगा । ग्रेट ब्रिटेन के लिए यह स्थिति 
एकदम अवांछनीय थी । उसने यह अनुभव किया कि ऐसी योजना द्वारा उसके 
ऊपर आतंक को दबाए रखने का बहुत अधिक भार पड़ जायगा। प्रारूप का 
एक अन्य दोष यह माना गया कि राष्ट्रसंध की परिषद्‌ को आ्राक्रान्ता 
(आक्रमणकारी) के निर्णय करने आ्रादि को बड़े व्यापक अधिकार दिए गए 


बढ 


थे जिसे ब्रिटेत एवं अन्य देश उचित नहीं समभते थे । 


इन सब कठिनाइयों और दोषों के कारण शांति एवं सुरक्षा का यह 
पहला राष्ट्रसंघीय प्रयास विफल हो गया । 


(२) जैनेवा प्रोटोकोल (6थ074 ?7000९०) ---प्रारूप-संधि ने श्रपनी 
असफलता के उपरांत भी यूरोपीय देशों को एक सही मार्ग बतला दिया और 
यह भ्रधिकाधिक स्पष्ट होने लगा कि एक अधिक स्थायी आधार पर सुरक्षा 
की स्थापना का कोई अन्य ढंग ख़ोजा जाय । इस : समय तक अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति परिस्थितिक में भी बड़ा अन्तर आगया था ब्रिठेन में स्थापित प्रथम 
अमदलीय सरकार का भ्रघानमन्त्री रैमजे मेकडोनेल्ड स्व॒माव से शान्तिवादी 
था ओर यूरोप से युद्ध की प्रवृत्ति को सदा के लिए समाप्त -कर देना चाहता 
था। सोभाग्य से जब वह्‌ प्रधानमन्त्री बना तभी फ्रांस में उम्रवादी - पौयन्केर 
(९०7८०) के स्थान पर उदारवादी . एरियो (फ्रक्चण०). की सरकार 
वनी । शांतिवादी इन दो प्रघानमन्त्रियों के प्रयत्नों से समभौतेवादी वातावरण 
को सहारा मिला । इनके और अन्य राष्ट्रों के प्रयत्तों से डावेस योजना द्वारा 
क्षतिपृति की जटिल समस्या का एक अस्यायी हल निकल जाने से भी अन्त- 
रष्ट्रीय वातावरण में तवमाव कम हुआ । इन सुधरी हुई परिस्थितियों में 
राप्ट्रसंघ द्वारा सुरक्षा की समस्या को हल करने के प्रयास पुनः आरम्म हुए । 


पी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


इस बार यह अनुभव किया गया कि प्रारूप-संधि के दो आधारों “निःशस्त्री- 
करण और “सुरक्षा” में 'पंचायत' (87908800) को सम्मिलित कर: दिया 

जाता चाहिए । इस तरह जहां पहले ग्राक्रांता निश्चित करने के निर्णाय-का 

भार सघ की परिषद्‌ पर छोड़ा गया था वहां अभ्रब यह. भार भध्यस्थ या पंच 

पर छोड़ा जाना था । मेकडोनेल्ड इन विवादों पर मध्यस्थ-के :निराय : अथवा 
पंच-निर्णय (67/030#07) का पक्षपाती था । 


सितम्बर १६२४ सें ब्रिटेन और फ्रांस के दोनों समाजवादी उदार प्रधान- 
भन्त्रियों (सेकडोनेल्ड एवं एरियो) ने निःशस्व्रीकरण, सुरक्षा तथा न्याय प्र 
आधारित शस्त्रीकरंण में विघटन 'सम्बन्धी एक संयुक्त प्रस्ताव राष्ट्रसंध की 
पांचवीं समा (355८४0) में प्रस्तुत किया। इस प्रस्तांव के आ्राधार पर 
यूनानी प्रतिनिधि पोलिटिस (९०४४8) तथा चैकोस्लोवाक प्रतिनिधि बेलेस 
80॥68 ) ने एक योजना तेयार की जिसे राष्ट्रसंघ की समा ने २ अवटबर 
१६२४ को स्वीकार कर लिया । यही योजना जेनेवो प्रोटोकोत (6शाशं& 
एः०/०००) के नाम से असिद्ध हुई। इंसका वास्तविक नाम “अस्तर्राष्ट्रीय 
विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए उप-संधि” (०0०० ि' ॥0 
ए8०0 $ला|वाला ० वतध्याक्षंठरवा जिंजु)एॉ०३) है।. ह 


जैनेवा प्रोटोकोल की मुझ्य व्यवस्थाएं-“पंचायत, .निःशस्त्रीकरण और 
सुरक्षा” पर आधारित, जैनेवा प्रोटोकोल की प्रमुख व्यवस्थाएं निम्न- 


लिखित थीं--- 


(१) युद्ध एक अन्तर्राष्ट्रीय अपराध माना जायगा और प्रोटोकोल पर 
हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र आत्मरक्षा तथा राष्ट्रसंघ के श्रादेशों के पालन की 
दो अ्रवस्थाओं को छोड़कर ,भ्रन्य-किसी अवस्था में युद्ध नहीं करेंगे । 


(२) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को तंव करने के लिए अनिवाय पंचायत 
((०ाएएफणफ) शर्।३0०0) ही विधिवत तरीका है। यदि कोई राष्ट्र 
विवाद को सुलभाने के शांतिमय तरीके को अपनाने से अस्वीकार कर दे 
अथवा परिषद्‌ (00णा०ं)) संहिंत अन्य किसी मान्य तीसरे दल के फेसले को 
ने माने अथवा परिषद्‌ के बनाये गये अस्थायी उपायों का उल्लंघन करे तो 
वह राष्ट्र भ्राकमणकारी ठहराया जायेगा | य दि परिषद्‌ सर्वेसम्मति से कोई 
निर्णय न ले पाये तो-वह दो-तिहाई बहुमत से पक्ष-विपक्ष के दलों के वीच 
संघर्ष स्थगित करने की सलाह देगी और जो इस सलाह को अस्वीकार था 
इसका उल्लंघन करेंगे वे श्राक्मणकारी ठहराये जायेंगे । 


६ 


(३) जब परिपद्‌ आक्रमणकारी ठहरा देगी तो वह प्रोढोबोल पर 
हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों को ग्राथिक एवं सैनिक प्रतिवन्ध लगाने के लिए 


सुरक्षा की खोज और निःशस्त्रीकरण की समस्या रपएे 


आमन्त्रित करेगी । प्रोदोकोल में प्रतिवन्‍्ध लगाने के तरीकों का विशद्‌ विवरण 
दिया गया था । 

(४) विभिन्न देशों के सभी वेधानिक ऋूबड़ों का निर्णय अनिवायय रूप 
से अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय द्वारा किया जायेगा । 

(५) जिस समय न्यायालय अथवा परिषद्‌ विवाद पर विचार कर 
रही होगी उस अवधि में कोई सैनिक तैयारी नहीं की जायगी । 

(६) राष्ट्रसंघ विधान की धारा ११ के अनुसार घरेलू अधिकार 
क्षेत्र (007०0#0 उ0750॥000॥) के विषयों पर भी संघ विचार कर सकेगा । 


(७) ब्रुद्ध का सारा व्यय आक्रमणकारी राष्ट्र को अदा करना 
होगा । 

(८) यदि १ मई १६९२५ तक परिषद्‌ के स्थायी सदस्यों का बहुमत 
और राष्ट्रसंघ के अन्य दस सदस्य इस प्रोटोकोल को स्वीकार करलें तो १५ 
जून १६२५ को जेनेवा में एक अन्तर्राष्ट्रीय निःशस्त्रीकरण सम्मेलन का झ्रायो- 
जन किया जायेगा । 


जेनेवा प्रोदोकोल की समीक्षा-लाभ की दष्टि से वास्तव में प्रोटोकोल 
राष्ट्रसंघ के नियमों में प्रगतिपुर्ण संशोधन था । इसकी यह प्रमुख नवीनता' 
थी कि इसके द्वारा राष्ट्रसंघ के अनुवन्ध-पत्र में सुधार करता और पंच-निर्णंय 
का आश्रय लेता अनिवार्य बनाकर अतिरिक सुरक्षा की व्यवस्था करने का 
प्रथत्त किया गया था।* प्रोटोकोत ने आक्रमण के लक्षण, आक्रांता के 
विरुद्ध कठोर कार्यवाही, निःशस्त्रीकरण और मध्यस्थता के मार्ग द्वारा सुरक्षा- 
समस्या के सम्राधात की श्रेष्ठ आ्राधार-भूमि प्रस्तुत की थी । संघ के संविदा 
में पहले दो बड़ी खामियां थीं--एक तो परिषद्‌ के निर्णय के लिए सर्वेसम्मत्ति 
की गब्रावश्यकता थी जिसके अभाव में परिषद्‌ बेकार थी और सर्वसम्मत्ति 
सरलता से प्राप्त भी नहीं हो सकती थी, दूसरी खामी यह्‌.थी कि राष्ट्रसंघ 
को घरेल मामलों में कोई अ्रधिकार क्षेत्र नहीं था । प्रथम दोष के निराकरण 
के लिए प्रोटोकोल ने सभी वैधानिक मामलों को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के 
सामने ले जाने का प्रवस्ध किया और यह व्यवस्था दी कि इस अदालत के 
निर्णय मान्य होंगे | दूसरा दोष भी घरेलू मामलों को सान्त्वता के तरीके 
से (070066ए8 ० 0०7्रभोधांणा) विपटाने कीं व्यवस्था करके ह्व्र 
किया गया । इसने राष्ट्रसंघ द्वारा घरेलू अधिकार क्षेत्र पर विचार की व्यव- 


[. “पुलल छालंएथ। ॥0एशाए ७ फिट 2००९० ता (5 हट 
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शी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


स्तर कर दी । इस व्यवस्था से फ्रांस की सुरक्षा का भी बड़े अंश तक 
समाधान हो जाता था क्योंकि वर्साय की व्यवस्था की इसके द्वारा सुरक्षा 
होती थी । 


किन्तु जेनेवा प्रोटोकोल फिर भी दोषरहित नहों था। प्रथम तो 
संविदा के सौलहवें अनुच्छेद के अन्तर्गत परिषद्‌ की शक्ति को मजबूत बनाने 
की ओर कोई प्रयत्न इसके द्वारा नहीं किया गया और त ही सैनिक वचनों 
को दायित्वपूर्ण बनाने के लिए कोई व्यवस्था दी गई। दूसरे, इसमें सुरक्षा 
का अर्थ १९१९ की “यथा-स्थिति” को कायम रखता मान लियां गया और 
'उसमें आवश्यक संशोघनों के लिए कोई उपयुक्त प्रबन्ध नहीं किया । स्पष्ट है 
कि फ्रांस की जो मांग थी, उसकी पूर्ति करने की दिशा में प्रोटोकल में कोई 
खास कदम नहीं उठाया गया था सिवाय इसके कि वर्साय क्री संधि के अन्तंगेत 
क्षेत्रीय व्यवस्था को चिरस्थायी मान लिया गया । ई० एच० कार के कथना- 
नुसार “दूसरे शब्दों में, प्राहूप में दिया हुआआ यह बल तत्पश्चात्‌ अनुवन्धन-पत्र 
की अन्य कई खामियों में से एक कहकर पुकारा गया--और यह थी इसकी 
१६१६ के समझौते और युरक्षा में साम्य स्थापित करने की प्रवृत्ति एवं उंसे 
समभौते के सशोधन के लिए पर्याप्त संगठन करने की भूल ।/ ६ ' ह 


जेनेवा प्रोटोकोल की स्वीकृति और उसके पतन के कारण--कूट- 
नीतिक क्षेत्र में जेनेवा प्रोटोकोल को वही स्वागत मिला जो पारस्परिक , 
सहायता स धि के प्रारूप को मिला था । प्रोटोकोल पर केवल उन्हीं १७ राज्यों 
ने हस्ताक्षर किये जिन्होंने सिद्धान्त: प्रारूप संवि को स्वीकार किया था। 
यद्यपि ब्रिटेन इस योजना के प्रारम्भ कर्त्ताओं में से था, परन्तु उसने और उसके 
उपनिवेशों ते ही इसका सर्वाधिक विरोध किया । २४ मार्च १६२४ को ब्रिटेन, 
नें राष्ट्रसघ की, परिष३ के सामने प्रोटोकोल की अस्वीकृति की घोषणा कर 
दी। ब्रिटिश स्वीकृति के अभाव में जेनेवा ध्ोटोकोल का कोई व्यावहारिक 
मूल्य नहीं रह गयो और फ्रांस को एक बार फिर ब्रिटेन के कारण निरणा 
पानी पड़ी । 

प्रश्ग उठता है कि ग्रेट ब्रिटेन ने ऐसा क्यों किया ? इसके कारण 
प्राय; निम्नलिखित बताये जाते हैं--- 


( 
५ 
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सुरक्षा की खोज श्नौर निःशस्त्रीकरण की समस्या २६१ 


* 


पहला कारण यह समझा जाता है कि नवम्बर १६२४ में श्रमदलीय 
ब्रिटिश मंत्रिमण्डल का पतन हो जाने के बाद शासनारूढ़ होने वाले बाल्डविते 
के अनुदार दल ते इसे अस्वीकार कर दिया। अनुदार दल वालों का कहना 
था कि विशेष आकक्षापूर्ण संस्थाओं का निर्माण सम्मव नहीं हो सकता क्‍योंकि 
इनके उत्तरदायित्व को निमाना पीछे कठिन हो जाएगा। इसलिये वे ऐसी 
कागजी संस्था से सम्बन्ध नहीं जोड़ना चाहते थे जिसका भविष्य संदिग्ध हो । 

दूसरा कारण यह था कि ब्रिटेन यूरोप के भग़ों में पड़ने का 
अनिच्छुक था । 

तोसरे, अनुदार दल वाले: केवल सँंद्धान्तिक बातों पर आधारित एवं 
जनमत से कहीं आगे ऐसे प्रोटोकोल में अनुभव-तक का अभाव देख रहे थे । 

चौथे, ब्रिटेन को यह श्राश्ंका थी कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो 
सकती हैं जिनमें राष्ट्रसंध अमेरिका जैसे किसी ऐसे देश को आक्रमणकारी 
घोषित कर दे जो राष्ट्रसंघ का सदस्य न हो । ब्रिटेन अमेरिका से क डरा मोल 
लेने की सम्भावना का भी स्वागत करने को तैयार नहीं था । 

पांचवें, हार्डी का मत है कि ब्रिटिश सरकार का विरोध मख्य रूप से 
इसके उपनिवेशों के विरोध के आधार पर था ।? ब्रिटेन के स्वायतशासी 
उपनिवेश यूरोपीय संकट-स्थलों से वहुत दूर थे और यूरोद्ीय भू भटों में फंसना 
नहीं चाहते थे । कनाड़ा, आस्ट्रें लिया, दक्षिण अ्रफ्रीका, न्यूजीलण्ड और भारत 
की सरकारें दो कारणों से घबरा रही थीं-एक तो यह कि प्रोटोकोल छत 
नीति में भी विदेशी हस्तक्षेप की अनुमति देता था और दूसरी यह 
यूरोप की सीमाओं के लिये किये जाने वाले विवादों में हाथ बढ,ने पुन 
होना पड़ता। कनाडियन प्रतिनिधि ड्रंन्ड्यूरेन्ड (शावंग्राद्मात अन्‍्तावि की 
शब्दों में कहा था-“युद्ध की अग्नि के विरुद्ध किये जा रेहे इस... तथा जर्मनी 
वीमे में विभिन्न देशों के खतरे वराबर नहीं हैं। हम ज्वलनशीण(« हो गया। 
दूर अग्वि से सर्वेधा सुरक्षित घर में रहते हैं।” भारत ने प्रो ग्रौर 
इसलिये विरोध किया कि एशिया में अशांति होने पर आशिक प्र॒* हि 
जाने से उसका भारी बोभ उसे फेलना: पड़ेगा । « - ह 

छठे, उपरोक्त देशों को यह भी बुंरा लगाकि : 
क्षेत्रीय व्यवस्था को न्यायपूर्ण न स्वीकार करने वाले जनमत 
प्रोटोकोल ने इसका समेत किया । 

सातवें, सव विवादों में अनिवार्य मध्यस्थता या पंचाय 
शैजंध०ा०7) का विचार बड़ा क्रान्तकारी और मौलि 
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की अभुसत्ता के सिद्धान्त के अनुकूल नहीं था। इसलिये ब्रिटिश जनता इसे 
स्वीकार करने को तैयार न थी । 


हु श्राठवें, यह व्यवस्था कि आतक्रांता को युद्ध का सब खर्चा भूगतना 
पड़ेया, अबुद्धिमत्तापूर्ण थी क्योंकि इससे हर एक स्थिति में राष्ट्रसंध की कार्य- 
वाहियों पर नियन्त्रण हो जाता है। 

नवें, प्रतिबन्धों का प्रश्त संधिपत्न में ठीक से स्पष्ट तहीं किया गया 
यद्यपि राष्ट्रसंघ के निर्णय का उल्लंघन करने की नई सम्भावनाएं पैद। हों 
गयीं । 

उपरोक्त सभी कारणों से जेनेवा प्रोटोकोल अस्वीकृत हो गया । 
यद्यपि राष्ट्रसंघ की सुरक्षा-प्रणाली को सबल बनाने का यह दूसरा प्यत्त 
भी भ्रसफल रहा, किन्तु इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि “यह प्रोटोकोल भू-मण्डल 
पर कानून द्वारा शान्ति स्थापित करने का बड़ा साहसपुर्ण प्रयास था [3 
कार ने प्रोटोकोल का विश्लेषणात्मक भूल्यांकत करते हुए लिखा है-- 

“इसने फ्रांस की सुरक्षा की मांग को पारस्परिक सहायता की संधि 
के मस्विदे की अपेक्षा इस दृष्टि से कममात्रा में पूरा किया कि इसमें 
सैतिक कार्यवाही को आवश्यक नहीं बसाया गया था, इसने राष्ट्रसंघ के 
विवान की धारा १६ के अधीन कौंसिल के अ्रधिकारों को सुदृढ़ नहीं 
किया | ““किन्तु प्रोटोकोल से फ्रांस की एक महत्वपूर्ण इच्छा- 
१६१६ के शान्ति समभौते और प्रादेशिक व्यवस्था को स्थायी बनाये रखने 

सहायता साषा पूरी हो गईं क्योंकि इस प्रोटोकोल का निर्माण करने बाली 
ने हस्ताक्ष ते अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट लिखा था कि वर्साय या पेरिस की 
यद्यपि ब्रिटेनयों की किसी व्यवस्था का संशोधत इस प्रोटोक्ोल के अन्तर्गत 
उपनिषेशों मे . विवाद का विषय नहीं वन सकता । इस प्रकार इस प्रोटोकोल 
में राष्ट्र घ कविधान की उन विशेषताओं को पुष्ट किया, जो वाद में उसकी 
दी । ब्रिटिश कही जाने लगीं। ये विशेषताएं, एक तो सुरक्षा का तात्पर्य १६१६ 
मूल्य नहीं रहक व्यवस्था को बनाये रखना तथा दूसरा इसमें श्रावश्यक संशोधन 
पानी पड़ी । क्त प्रबन्ध का न होता था ।* 
प्रशन उर्दी समभाौता (70८क0 ए४८)--प्रृष्ठमुमि और लोकानों- 
प्राय: निम्नलिखित उप-संधि समाप्त हो गई और फ्रांस के मूल्यांकन में ब्रिटेन 
फर “शान्ति का दुष्ट (सांशा। ० 06 9९००४) बत 
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गंया। अब फ्रांस ने अपनी सुरक्षा के लिये पुनः वया प्रयास प्रारसभ्म किया। 
उसके लिये उपयुक्त केवल यही रास्ता रह गया कि वह राइन प्रदेश-सीमान्त 
(रिप्रागगंशाते कण) की ग्रेट ब्रिटेन द्वारा स्पष्ट गारण्टी सम्बन्धी 
मूल योजना का पुत्ः आश्रय ले, फर्क केवल यही था कि यह गारण्टी भ्रत्र 
एक नये रूप में दी जाती थी । वास्तव में फ्रांस की मुख्य चिन्ता राइन 
सीमान्त से ही सम्बन्धित थी और इस सम्बन्ध में जमंनी भी कम चिन्तित 
नहीं था। जमेनी ने इस सम्बन्ध में रूर आ्राधिपत्य काण्ड से पहले १६२२ में 
ही फ्रांस के सामने एक हल प्रस्तुत किया था । जम॑त प्रस्ताव में यह कहा 
गया था कि फ्रांस और जर्मनी ग्रेट ब्रिटेन तथा वेल्जियम' के साथ मिलकर 
आपस में इस बात की प्रतिज्ञा करें कि एक पीढ़ी तक वे एक-दूसरे के विरुद्ध 
युद्ध का आश्रय नहीं लेंगे। यह प्रस्ताव अमेरिकन सरकार के माध्यम से किया 
गया था और श्रमेरिका से यह प्रारथंता की गई थी कि वह इस समभौते के 
टूस्टी (77०४६७) के रूप में कार्य करे | उप समय इस प्रकार का प्रस्ताव 
जर्मनी के लिये अधिक लाभप्रद था क्योंकि फ्रांस द्वारा ही जर्मनी पर आाक्त- 
मण किये जाने की अधिक आशंका थी, न कि जम॑नी द्वारा फ्रांस पर । परन्तु 
तत्कालीन ,उम्रवादी फ्रेंच प्रधानमन्त्री पोयन्केर इस घाटे के सौदे के लिये 
तैयार नहीं था और इसीलिये उसने जमंन-प्रस्ताव को एक “भौंडी चाल” 
कह कर श्रस्वीकार कर दिया। १६२३ में जमनी ने इस प्रस्ताव को पुनः 
दोहराया परन्तु कोई लाभ नहीं हुआ । जमंन सरकार १६२२ में प्रस्ताव 


रखने के बाद से अगले दो वर्षों तक इस प्रस्ताव को दोहराती रही लेकिन 
ये सब प्रयत व्यर्थ ही गये । 


जैनेवर प्रोटेकोल रह हो जाने के बाद जमेनी ने अपने प्रस्ताव को पुन; 
भस्तुत किया । अबकी बार, लवीन परिस्थितियों में, फ्रांस ने जम॑न प्रस्ताव का 
स्वागत किया । इस समय. बिफेस--तारीण यो 7 एद्ध तथा जमेनी 


हक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध : 


वातावरण बनाने में एक अन्य कारण से भी सहायता मिली थी। इस समय 
तीतों देशों के विदेशमत्री शांतिवादी व्यक्ति थे और चाहते थे कि पारस्परिक 
मेल-जोल द्वारा राजनीतिक तनाव कम किया जाए । 
इस भ्रकार की सुधरी हुई परिस्थितियों में जर्मन विदेशमंत्री गुस्टाव 
स्‍्ट्रेसमान (50880 885धगा4॥ ), फ्रेंच विदेशमंत्री ब्रियां (8778006 
ह5700) और ब्रिटिश मंत्री श्रास्टिन चैम्बरलेन (8प्र७०॥ (फ्क्माफथाक्ा। ) 
के पारस्परिक सहयोग से एक महत्वपूर्ण समभीता हुआ । इस समभीते की 
अधिकांश वातें और शर्ते स्विटजरलैण्ड में मैगियोर (४०४९००) ' भील के 
किनारे लोकारनों नामक कस्बे में १ अक्टूबर से १६ अक्टूबर १६२४ तंक तय 
हुईं थीं, श्रतः इसे लोकारनों समभौता (,0९द्वाप० 48०श0ाशा ) कहा जाता 
है। लोकार्नों सम्मेलन में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जमनी, इटली, बेल्जियम! 
चैकोसलावाकिया और पोलैण्ड--इन सात राष्ट्रों के प्रतिनिधि एकत्र हुए थे । 
सम्मेलन का वातावरण सर्वथा नवीन था जिसमें वर्साय की मनोवैज्ञानिक 
भूमिका नहीं थी । प्रतिनिधि लोग- लोकार्नों की सरायों में आपस में बिना 
श्रन्तर्राष्ट्रीय शिष्टाचार का पालन किए हुए मिलते थे। कभी-कभी तो वे 
मैंगियोर-भील में नौका-विहार करने निकल पड़ते थे और वहीं अन्तर्राष्ट्रीय 
समस्याओं के निदान पर विचार करते थे । वार्ता इतने सौहादं॑पूर्ण वातावरण 
में होती थी कि उनकी शब्दावली में “मित्र' और “शत्रु' शब्दों को कोई स्थान 
न था। हिमाच्छादित शिखर के नीचे कील के नीले जल पर नौका-विहार 
करते समय बातचीत करने वाले तीनों महान्‌ नेताग्रों--चैम्बरलेन, ब्रियां और 
स्ट्रेंसमन की तसवीरें देश-विदेश के समाचारपत्रों में प्रकाशित होने के लिए 
भेजी जाती थीं । युद्ध के बाद यह पहला अवसर था, जब जमंनी को अन्त- 
रष्ट्रीय सम्मेलन में अन्य यूरोपियन राज्यों के साथ समानता का दर्जा दिया 
गया था, अन्यथा अब तक तो उसके साथ 'पराजित अछुत” का सा व्यवहार 
किया जाता रहा था । यूरोप की .राजधानियों के कोलाहल से दूर इस 
सम्मेलन में इतने श्रधिक स्नेह और सौहाद का वातावरण था कि इसे पुरानी 
कट॒ता और शत्रुता का अन्त करने वाली 'लोकारनों भावना (.0८थ7४7० 5छञात्) 
कहा जाने लगा । वास्तव में ऐसा लगता था मानो यूरोप में शान्ति की देवी 
एक बार फिर मुस्कराने लगी थी | लोग कहने लगे थे कि युद्ध की समाप्ति 
१६१६ में त्त होकर १६२४ में हुई है । चैम्बरलेन भी जब इंगलौण्ड वापिस 
लौटा तो उसेने लोकार्नों समझौते की चर्चा करते हुए कहा--“लोकार्नों युद्ध 
झौर शांति के वर्षो के बीच की वास्तविक विभाजक रेखा है ।!7 फ्रेंच 
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विदेशमंत्री ब्रियां ने भी इस नए युग की प्रशंता करते हुए यह उद्गार प्रकट 
किया कि यह “समभौते, मध्यस्यता और शान्ति” '(एणालॉ4प०7, 
शै7एं।9॥07 ४एव 7९४०७) का युग है । इसी तरह स्ट्रेसमाव ने भी घर 
लौट कर दिल की उमंग इन शब्दों में प्रकट की--"हम प्रत्येक श्रपने देश के 
सागरिक हैं "किन्तु सोथ ही हम यूरोप के भी नागरिक हैं और सभ्यता 
के महान्‌ सिद्धान्त द्वारा परस्पर संपुक्त हैं। हमें एक यूरोपिषन विचार के. 
प्रवक्ता होने का अ्रेधिकार है ।/? 

सम्मेलन में वार्तालाप के दौरान अनेझ कठिताइयां प्रस्तुत हुई, किन्तु 
ललोकार्मों भावना' के कारण अन्त में सभी का समाधाव खोज लिया गयो | 
ये प्रमुष कठिवाइयों विम्वलिखितं थीं-- ह 

प्रथम बड़ी कठिताई यह थी कि जर्मनी पश्चिम में फ्रांस और वेल्जियम 
के सीमान्त की तथा राइनलैण्ड की सुरक्षा की गारन्टी देने को तैयार था 
लेकिन वर्साय की संधि द्वारा स्थापित अपनी पूर्वी सीमाओं की गारण्टी देते से 
इन्कार करता था। उसका पह स्पष्ट कहना था कि पूर्वी सीमान्त को वह 
अन्त नहीं समझता, यद्यपि उसकी बदलवाने के लिए सैन्य शक्ति के प्रयोग की 
भी उसकी कोई इच्छा नहीं है । ग्रेट ब्रिदेव भो इसी मत का पोषक था और 
केवल पश्चिमी सीमान्त की सुरक्षा की गारन्दी देने कों उद्यत था, पूर्वी यूरोप 
के लिए कोई भी गारन्दी देने में उसने असमंर्गता ही प्रकट की। फ्रांस का 
भाग्रह था कि जमंती पोलैण्ड और चेकोस्लावाकिया को भी सीमान्त की 
सुरक्षा का आश्वासन दे और इस आश्वासन को समझौते में शामिल कर 
लिया जाय । इस गतिरोघ का अन्त में यह हल निकाला गया कि दो़ों 
सीमान्तों के लिए अलग-अलग संधियाँ हुई । पूर्वी सीमान्त के लिए जर्मनी 
भौर पोलेण्ड तथा जमेनी और चैकोस्लावाकिया के बीच मध्यस्थता संधियां 
(#790900॥ 7768४०8) हों अर्थात्‌ इन सीमाओं में विवाद होने पर उसे 
किसी मध्यस्थ को फैसले के लिए सौंपा जाय, किन्तु पश्चिमी सीमा की सुरक्षा 
के लिए गारण्टी संघिंयां हों अर्थात्‌ फ्रांस, जर्मेनी और बेल्जियम की सीमाश्रों 
की सुरक्षा के लिए और राइनलैण्ड के विसैन्यकरण के लिए ये तीनों देश ग्रेट 
ब्रिटेन और इंटली के साथ मिलकर पूर्ण आश्वासन दें । 


... इसरी कठिताई यह उपस्थित हुई कि जमंनी ने उसे विना शर्त राष्ट्र- 
संघ का सदस्य बना लेने को कहा । जमंती का यह आग्रह मानते हुए यह 
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स्वीकार किया गया कि उपरोक्त संधियों के बाद जर्मनी राष्ट्रसंघ का सदस्य 
बन जाय । | 


तोौसरी कठिनाई यह थी कि जर्मनी रूस के साथ रैपोलो की संधि कर 
चुका था। जर्मनी को मय था कि राष्ट्रसंघ का सदस्य बन जाने पर ऐसा अव-, 
सर आ सकता था कि उसे राष्ट्रसंच की घारा १६ के अन्तर्गत रूस के विरुद्ध 
सैनिक कार्यवाही करने के लिए बाधित किया जाय । उसके लिए ऐसा कोई भी. 
कार्य करना रैपोलो की संधे के विरुद्ध होगा । जर्मनी की इस आशंका का 
उन्मूलन अन्य शक्तियों ने एक पत्र द्वारा किया जिसमें कहा गया था कि राष्ट्र- 
संघ का सदस्य बन जाने के पश्चात्‌ भी जर्मनी संघ के विधान को क्रियान्वित 
करने में “अपनी सैनिक दशा और भौगोलिक अवस्था के अनुरूप” सहयोग 
प्रदान करेगा । वर्साय की संधि के द्वारा जमंनी को एक बड़ी सीमा तक 
नि शस्त्र कर दिया गया था, अत: इस पत्र का अर्थ यह निकाला गया कि 
जर्मनी से, निःशस्त्र राष्ट्र होने के कारण यह आशा नहीं रखी जायगी कि वह 
संघ द्वारा समथित किसी रूस-विरोधी सैनिक कार्यवाही,में योगदान दे । 


लोकानों समभौते की विभिन्न संधियां--उपरोक्त कठिनाइयों का 
समाधान हो जाने के पश्चात्‌ समझौता करने में कोई कठिनाई नहीं रही । 
लौकारनों में सात राष्ट्रों द्वारा-कुल सात संधियों की रूपरेखा तैयार की गयी- 


(१) पहली तथा सबसे महत्त्वपूर्ण संधि जमंनी, फ्रांस, भ्रेट ब्रिटेन, 
इटली और बेल्जियम में पारस्परिक गारन्टी की संधि (7ट9५ ० ](ए०४। 
6पश्ाथ7०८) थी। इस संधि में इन सब राज्यों ने एक दूसरे को यह आश्वा- 
सन दिया कि वे वर्साय की संधि द्वारा निर्धारित जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम 
की सीमाओं की सुरक्षा तथा राइन प्रदेश के विसेन्‍्यीकरण का वचन देते हैं । 
इस महत्त्वपूर्ण संधि को राइनलंण्ड समझौता (॥शिधंगरश॥॥0 8०) और 
लौकार्नों संधि (7.0०७0 प्रौध्थ३) मी कहा जाता है। जमंनी, वेल्जियम 
और फ्रान्स ने यह समभौता किया कि वे एक दूसरे पर तीन अवस्थाओं के 
अतिरिक्त न तो कभी आक्रमण करेंगे और न एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध ही 
छेडेंगे । युद्ध छेडने की ये तीन व्यवस्थाएं थीं--“न्यायपूर्णा आात्मरक्षा 
(व,८हांपा॥2/६ 70०४०7०८), विसेन्यीकररणा की व्यवस्था का ज्वलंत उल्लंघन 
(माश्ट्टाशा छत्ल्व्णी गी गिवच्गांगरधांइ३0०7) तथा राष्ट्रसंघ द्वारा आदिप्ट 
सैनिक कार्यवाही । इस संधि के ढारा इन राज्यों ने यह भी निश्चित किया 
कि वे “अपने बीच उत्पन्न होने वाले सब प्रकार के विवादों को थघांतिएूग 
उपायों से हल करेंगे तथा संधि का उल्लंघन करने वाले राज्य के विन्द्ध 
सम्मिलित कार्यवाद्यी करेंगे । संधि के उत्लांघन के सम्बन्ध में संदेह होने पर 
यह निश्चित किया दिः ऐसे मामले का निगशांय राष्ट्रसंध की परियद्‌ को सौंता 


रक्षा की खोज और निःशस्त्रीकरण की समस्या २६७ 


गयगा । इस संधि को लागू उस समय से होना था जबकि जर्मनी राष्ट्रसंघ 
ग सदस्य बन जाय । 


(२) लोकार्नों सम्मेलत को दूसरी, तीसरी, चौथी ओर पांचवीं 
उंधियां मध्यस्थता सम्बन्धो संधियां (400209॥7 प्रोथ्वा०४) थीं । ये चारों 
पंधियां एक ओर जरनी के साथ और «दूसरी ओर क्रमशः बेल्जियम, फ्रान्स, 
पोलैण्ड तथा चैकास्लोवाकिया के साथ अलग २ की गयीं । इनके द्वारा यह 
धवस्था की गयी कि जर्मनी तथा संधि करने वाले ग्रन्य राष्ट्रों में उत्पन्न 
होने व।ले और कूटनीति द्वारा न सुलकाये जा सकने वाले विवाद निर्णय के 
लिए किसी मध्यस्थे अथवा न्याय के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंपे जायेंगे । 
इस व्यवस्था के सम्बन्ध में यह स्मरणीय वात है कि यह व्यवस्था केवल संधि' 
से, उत्पन्न होने वाले विवादों पर ही लागू हो सकती थी, न कि पोलिश गलि- 
यारे जैसे पुराने विवादों पर । 


(३) सम्मेलन की छठी संधि फ्रान्स और पोलेण्ड तथा सातवीं संधि 
फ्रान्‍न्स और चैंकोस्लोवाकिया के मध्य की गयी । ये दोनों गारन्टी संधियां थीं-। 
इनमें यह व्यवस्था की गयी कि यदि लोकार्नों समभोते का पालन नहीं होता 
है और विना किसी उत्ते जना के युद्ध छिड़ जाता है तो दोनों राष्ट्र एकर दूसरे 
की तुरन्त सहायता करेंगे । 


लोकार्नों सम्मेलन में तैयार किये गये उपरोक्त सातों संधियों के सम- 


भौते पर १ दिसम्बर १६२५ को सम्बन्धित देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर 
किये । लोकार्नों समभौता १४ दिसम्बर १६२६ से लागू हुआ । इस समभौते 
ओर जैनेवा प्रोटोकोल में समानता यह थी कि दोनों का प्रधान उह्द श्य राष्टू- 
संघ को शक्तिशाली बनाना और राष्ट्रसंघ के संविदा की १६वीं धारा की 
व्यवस्थाओं को अन्तर्राष्ट्रीय शांति भंग करने वाले आक्रमणकारी राज्यों के 
विरुद्ध अधिक प्रभावशाली रूप में लगाना था । दोनों में प्रमुख अन्दर यह था 
कि णहां जेनेवा प्रोटोकोल सप्पूर्ण विश्व के लिए था वहां लोकार्नों समभौता 
केवल जमेनी की पश्चिमी सीमा के सम्बन्ध में था । 


लोकार्नों समभौते के गुण भ्रथवा सुपरिणाम--पेरिस के शात्ति-सम्मे- 
लन के बाद अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति के इतिहास में लोकानों समभौता निश्चित 
रूप से एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटना थी । गैथोर्न हार्डो के कथनानुसार--- 
“पूरोप के श्न्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर इसका तात्कालिक भ्रभाव :निश्चयात्मक 
उप से अच्छा रहा । ब्रिटेन के आशवससन से फ्रेन्च कौर जमन लोगों के 
मस्तिष्क में पहले की श्रपेक्षा श्रधिक सुरक्षा की भावनाओं की जन्म दिया था । 
इस भावना का उनके ऊपर इतना श्रंधिक प्रभाव पड़ “के सस्तिष्क सें 
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स्वीकार किया गया कि उपरोक्त संधियों के बाद जर्मनी राष्ट्संघ का सदस्य 
बन जाय । 


तोसरी कठिनाई यह थी कि जर्मनी रूस के साथ रैपोलो की संधि कर 
चुका था। जमंनी को भय था कि राष्ट्रसंघ का सदस्य बन जाने पर ऐसा अव- 
सर आ सकता था कि उसे राष्ट्रसंधघ की घारा १६ के अन्तर्गत रूस के विरुद्ध 
सेतिक कार्यवाही करने के लिए बाधित किया जाय । उसके लिए ऐसा कोई भी 
कार्य करना रंपोलो की संघ के विरुद्ध होगा। जर्मनी की इस आशंका का 
उन्मूलन अन्य शक्तियों ने एक पत्र द्वारा किया जिसमें कहा गया था कि राष्ट्र 
संघ का सदस्य बन जाने के पश्चात्‌ भी जमंती संघ के विधान को क्रियान्वित 
करने में “अपनी सैनिक दशा और भौगोलिक अवस्था के अनुरूप” सहयोग 
प्रदान करेगा । वर्साय की संधि के द्वारा जमंनी को एक बड़ी सीमा तक 
नि:शस्त्र कर दिया गया था, अत: इस पत्र का अर्थ यह निकाला गया कि 
जर्मनी से, निःशस्त्र राष्ट्र होने के कारण यह आशा नहीं रखी जायगी कि वह 
संघ द्वारा समथित किसी रूस-विरोधी सैनिक कार्यवाही, में योगदान दे । 


लोकारनों समभोते की विभिन्न संधियां--उपरोक्त कठिनाइयों का 
समाधान हो जाने के पश्चात्‌ समझौता करने में कोई कठिनाई नहीं रही। 
लौकार्नो में सात राष्ट्रों द्वारा-कुल सात संधियों की रूपरेखा तैयार की गयी- 


(१) पहली तथा सबसे महतत्त्वपूर्णा संधि जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, 
इटली और बेल्जियम में पारस्परिक गारन्टी की संधि (प्राल्याए ती शपाप। 
6एथ्माश्मा/०८) थी। इस संधि में इन सब राज्यों ने एक दूसरे को यह आश्वा- 
सन दिया कि वे वर्साय की संधि द्वारा निर्धारित जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम 
की सीमाओं की सुरक्षा तथा राइन प्रदेश के विसैन्यीकरण का वचन देते हैं । 
इस महत्त्वपूर्ण संधि को राइनलेण्ड समभौत्ता (फफ्ांगरलश्ात 78०) और 
लौकार्नों संधि ([.0०४770 ॥7609) भी कहा जाता है। जर्मनी, वेल्जियम 
और फ्रात्स ने यह समझौता किया कि वे एक दूसरे पर तीन अवस्थाओं के 
अतिरिक्त न तो कभी आक्रमण करेंगे और न एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध ही 
छेड़ेंगे । युद्ध छेडने की ये तीन व्यवस्थाएं थीं--न्यायपूर्ण आ्रात्मरक्षा 
(7.6ट्ञोए709६ 70९0०70७ ), विसैन्यीकर ण की व्यवस्था का ज्वलंत उल्लंघन 
(कव्श्ञाशा छाल्छणी ता एवकगां'वाध्थ0०7) तथा राष्ट्रमंघ द्वारा आदिप्ट 
सैनिक कार्यवाही । इस संधि के द्वारा इन राज्यों ने यह भी निश्चित किया 
कि वे “अपने बीच उत्पन्न होने दाले सब प्रकार के विवादों को शांतिपूर्ण 
उपायों से हल करेंगे तथा संधि का उल्लंघन करने वाले राज्य के विन्द्ध 
सम्मिलित वार्यवा्ी करेंगे । संधि के उत्लंघन के सम्बन्ध में संदेह होने यर 
यह निष्चित किया कि ऐमे मामले का नियय राष्ट्रसंध को परिषद्‌ को माँपा 
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ए्यगा । इस संधि को लागू उस समय से होना था जबकि जरमनी राष्ट्रसंघ 
[सदस्य बन जाय॥ 

(२) लोकार्नी सम्मेलल की दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवीं 
धियां मध्यस्थंता सम्बन्धों संधियां (879/79007 77०9४८५) थीं । ये चारों 
धियां एक ओर जमंनी के साथ और ,दूसरी ओर क्रमशः वेल्जियम, फ्रान्स, 
हलैण्ड तथा चैकास्लोवाकिया के साथ अलग २ की गयीं । इनके द्वारा यह 
प्वस्था की गयी कि जर्मनी तथा संधि करने के अन्य राष्ट्रों में उत्पन्न 
रेने व।ले और कटनीति द्वारा न सुलकाये जा सकने वाले विवाद निर्णय के 
लए किसी मध्यस्थ अथवा न्याय के अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय को सौंपे जायेंगे । 
से व्यवस्था के सम्बन्ध में यह स्मरणीय बात हैं कि यह व्यवस्था केवल संधि 
उत्पन्न होने वाले विवादों पर ही लागू हो सकती थी, न कि पोलिश गलि- 

गरे जैसे पुराने विवादों पर । 


(३) सम्मेलन की छठी संधि फ्रान्स और पोलैण्ड तथा सातवीं संधि 
प्न्स और चैकोस्लोवा किया के मध्य की गयी । ये दोनों गारल्टी संधियां थीं । 
[नमें यह व्यवस्था की गयी कि यदि लोकारनों समझौते का पालन नहीं होता 
| और बिना किसी उत्तं जना के युद्ध छिड़ जाता है तो दोतों राष्ट्र एक्र दूसरे 
ही तुरन्त सहायता करंगे । 


लोकार्तों सम्मेलन में तैयार किये गये उपरोक्त सातों संधियों के सम- 
भौते पर १ दिसम्बर १६२४ को सम्बन्धित देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर 
किये । लोकार्नों समभोता १४ दिसम्बर १६२६ से लागू हुआ । इस समभौते 
तर जेनेवा प्रोटोकोल में समानता यह थी कि दोनों का प्रधान उद्देश्य राष्ट्र- 
संघ को शक्तिशाली बनाना और राष्ट्रसंघ के संविदा की १६वीं धारा की 
व्यवस्थाओं को अन्तर्राष्ट्रीय शांति भंग. करने वाले आक्रमण॒कारी राज्यों के 
विरुद्ध अधिक प्रभावशाली रूप में लगाना था । दोनों में प्रमुख अन्तर यह था 
कि णहां जेनेवा प्रोटोकोल सप्पूण विश्व के लिए था वहां लोकार्नों समभौता 
केवल जर्मनी की पश्चिवमी सीमा के सम्बन्ध में था । 


लोकार्नों समभौते के ग्रुण श्रथवा सुपरिणाम--पेरिस के शान्ति-सम्मे- 
लन के वाद अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति के इतिहास में लोकानों समभौता निश्चित 
रूप से एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटना थी । गैथोे हार्डो के कथनानुसार--- 
“प्रोप के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर इसका तात्कालिक प्रभाव भिश्चयात्मक 
रुप से अच्छा रहा । ब्रिटेन के प्राश्वसन से फ़ेस्च और जर्मन लोगों के 
मस्तिष्क में पहले की अ्रपेक्षा श्रधिक सुरक्षा की भावनाओं को जन्म दिया था । 
इस भावना का उनके ऊपर इतना श्रंधिक प्रभाव पड़ कि उनके सस्तिप्क में 


न ४ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


यह भश्च पेदा ही नहीं हुआ कि क्या ब्रिटेन के लिए अपने वचनों को निवाहना 
संभव होगा ।*7 ह 


लोकारनों संधि की फ्रान्स व जर्मनी में बड़ी प्रशंसा की गयी और 
इसको विश्व-शांति के लिए एक बड़ा कदम बताया गया । इस समभौते के 
अनेक विशिष्ट सुपरिणाम निकले जिन्होंने अ्रन्तर्राष्ट्रीय वातावरण को मधुर 
बनाने में श्रेष्ठ भूमिका अदा की । 


समभौते का पहला सुपरिणाम यह हुआ कि इसने फ्रान्स और जर्मनी 
की पुरानी शत्रुता, कटुता व बेमनस्थ के आधार की नष्ट कर दिया । जम नी 
ने अल्सेस लोरेन पर फ्रान्स की प्रभुता स्त्रीकार करके, फ्रान्स को इस दुश्चित्ता 
से मुक्त कर दिया कि उसकी पूर्वी सीमाए असुरक्षित हैं। इससे अन्तराष्ट्रीय 
शांति की संभावनाओं को प्रोत्साहन मिला | भ्रव॒ तक जर्मती की गिनती 
'राजनीतिक अछुतों' में की जाती थी, परन्तु इस समभौते के अनुसार वह 
राष्ट्रसंघ का सदस्य बत गया और उसके साथ राष्ट्रों की बिरादरी में अच्छा 
संल क होने लगा । यद्यपि फ्रान्स और जम॑नी'*में विष्लववादियों ने इस सम- 
कौते की आलोचना की किन्तु इसमें कोई संशय नहीं कि इसने विजेता और 
धिजित के मध्य पारस्परिक सहयोग के प्रारम्भ का विशिष्ट कार्य किया । 
इसते उस कार्या को पूर्ण किया जिसकी शुरूआत डावेस योजना ने की थी । 
ये सब बातें ऐसी थीं जिनके बिना तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओ्रों का 
निराकरण नहीं हो सकता था । 


समभौते का दूसरा सुपरिणाम अथवा गुण यह था कि इसकी समस्त 

शर्तें सभी राष्ट्रों की सहमति और स्वेच्छा से निश्चित हुई थीं। वर्साय की 
संधि के समान इन शर्तों को बलपूर्वक किसी राष्ट्र पर थोषा नहीं गया था । 

ह इसका तीसरा गुण यह था कि इसने राष्ट्रस घ में जम नी को सदस्यता 

दिलाकर उसके संगठन में एक आमूल परिवर्तेत उपस्थित कर दिया । अत्र 

तक राष्ट्रस घ पर यह आरोप लगाया जाता था कि वह गत महाउद्ध की 
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दिजेता शक्तियों का संगठन है जिसका उद्देश्य वर्साय की संधि द्वारा थोपी 
हुई अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं को स्थायी बनाना है। किन्तु इस समभोते 
के परिणामस्वरूप ऐसे श्रारोप निष्थाण हो गये क्योंकि अब संघ में पराजित 
पक्ष को अपनी शिकायतें रखने, विजेता राष्ट्रों के साथ बैठकर अपनी बात 
कहने और भअन्‍्यायपूर्ण व्यवस्थाओ्रों के विरुद्ध प्रतिवाद करने का अधिकार 
प्राप्त हुम्ना । इस तरह राष्ट्रसघ यह दावा करने के काबिल बना कि वह एक 
निष्पक्ष अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है । 


इस समभौते कर चौथा ग्रुण यह था कि युद्ध के पश्चात्‌ पहली बार 
एक ऐसा समन्वय प्रस्तुत किया गया जिसमें फ्रेन्‍्च-सुरक्षा की आवश्यकता 
ओर वर्साय की संधि में जम नी द्वारा संशोधन की मांग-इत दोनों का समावेश 
हुआ | समभौते की व्यवस्थाएं फ्रांस और जर्मनी के लिए एक जैसी थीं। 
जम नी द्वारा सीमान्त व्यवस्था का उलल घन करने पर फ्रांस ब्रिटेन और इटली 
की सहायता पाने का अ्रधिकारी था और इसी तरह फ्रांस द्वारा जम नी के 
सीमान्त का उल्लंघन होने पर इन राष्ट्रों को जम॑ ती की सहायता करना 
आवश्यक था । इस तरह फ्रांस और जर्मनी दोनों ही अ्रपनी सुरक्षा के प्रति 
आएगस्त किये गये थे। इसके अतिरिक्त जहां फ्रानस्स लोकार्नों समभौते को 
एंग्लो फ्रन्च सधि का पुनरुज्जीवन समभता था वहां ब्रिटेन इसे अ्रपनी परम्प- 
रागत शक्ति संतुलन की नीति मानता था । जसा कि कार (८७7) का मत 


है कि “युद्ध के बाद पहली वार उसने फ्रांस और जर्म ती की आवश्यकताओं 
के बीच न्ययोचित तथा निष्पक्ष संतुलन स्थापित किया ।”* 


इसका पांचवां और अन्तिम सुपरिणाम यह था कि इसने उस प्रतिशोध 
पूर्ण तीति का अन्त करने का प्रयास किप्रा जिसका सूत्रपात वर्धाय की संधि 
ने किया था। यह सममौता ब्रिटेन, फ्रान्स श्रौर जम नी के सहयोग के तवयुग 
का श्री गणेश करने वाला मात्रा गया। फ्रांस इसे ब्रिटिश-फ्रन्च नीति का 
नवीनीकरण मानता था । 

लोकार्नों सधियों ने तीनों शक्तियों को सततुष्ट कर अन्तर्राष्ट्रीय स्नेह 
और सोहादे का वातावरण स्थापित कर दिया जिससे 2093 (.9789ल्‍47/ ) 
के शब्दों में वह्‌ “विश्व इतिहास में नवीन युग का सार्गे-दर्शक” बन गया । 2 


[. 5" #ाएए:, 0ा था 75 गीघ्ार 8706 [6 ण्ध्ा, रे 870 ३ !ः 
(थे एगेगा०6 एटएल्शा पिशयाणी ा0त एशप्राब7 ग्र०26५ ? गा ब 
नगाडि सम. (का ; वाशाशाणाती 2८०४०१५ 88 
" फ 
8 ॥9छ0 /०१0 ५/॥5, 9872८ पा 
2. 'गृ़६.0०४१70०0 ३९ााधएटााट्मांड एटा७ एा6८] 
505 068 76ए शव ॥ ए070 प्राभण9./ 4 
नया 5 [ 
'254/7 : ॥]2 5 5706 ॥9[4, 7926 26. 


ए वधा।ह९त 8५ रिल्टता- 


५ 


84 


200 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


व समभौते से पहले अस्तर्राष्ट्रीय समेलनों में हमेशा जमंती को कुल 
गा उप्तते बदला लेने आदि की कटुता एवं शत्रुतापूर्ण चर्चाए' होती थीं 
या अब इसका स्थान “लोकार्मो-भआावता” ने, सुलह ग्रौर शांति चर्वाओं ने 
हे या । यह समभौता पोयनकेर की उम्रतावादी नीति की इति श्री समझता 
गा वेम्बरलेन ने इसे “युद्ध के और शांति के वर्षों की वास्तविक विभाजक 
रेखा” की सज्ञा सही ही दी क्योंकि तवम्मर १६१८ को प्रथम महायुद्ध सम्माप्त 
होने पर भी जो प्रतिहिसा और अतिशोध की भावना निरल्वर सारे अन्तर्राष्ट्रीय 
वातावरण को गन्दा बना रही थी, उप्तकी समाप्ति लोकारनों संधि के ताथ 
१६२६ में हुई और एक बार ऐसा लगते लगा मानों काले मेघों को छित्तें- 
भिन्न करते हुए शांति की प्रकाश किरणों फूट पड़ी हों । फ्रेन्च विदेश मन्त्री 
त्रिया ने इस समझौते के महत्व की चर्चा करते हुए घोषणा की थी-'यह 
'जर्म नी के लिए शांति है, फ्रान्स के लिए शांति है। इसका भर्य यह है कि 
हमने भय कर एवं रक्‍तरंजित संघर्वों कों उस सुदीर्धे भर जला का अन्त कर 
दिया है जिसने इतिहास के पृष्ठों को काला किया है। हमने मातमों पर पहने 
जाने वाले काले पर्ों का भी श्रस्त कर विया है, हमने युद्धो की सामग्री वन्द 
कर दी है, हमने विवादों को सुत्रभाने के लिए बर्बर श्रौर जंगली तरीकों का 
प्रयोग करना छोड़ दिया है । यह सही है कि हमारे बीच मतभेद श्रव भी हैं 
परन्तु भविष्य में यह स्थायाधीश का उत्तरदायित्व होगा कि वह कानून को 
घोषणा करे । जो भी हो राइफलों, मशीनगनों श्र तोषों का जमाना लद 
गया, ये अरब समभोते, मध्यस्यता श्रौर शांति के लिए मार्ग प्रशस्त कर 
रही हैं ।”! 

१७ अक्दूवर १६९२४ को“१॥6 प्‌एआ०५” ने टिप्पणी करते हुए लिखा- 
/एक सुदोध्ध यात्रा के सबसे कष्टकारक भाग की परिणति हो गयी है... 
क्राखिरकार स सार में नव प्रभात की प्रकाश-किरखं फूठने लगी हैं ।* 
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सुरक्षा की खोज और सि/शस्त्रीक रण की समस्या १७२ 


लोकारनों समभौते के सुपरिणामों और मूल्य को आंकते हुए वाल 
तथा दिलफ से दर्शावा है कि--लोकार्नो समझौते ते जम न सोमास्त सुस्थिर 
किया, जमसी के राष्ट्रसंध में प्रवेश का मार्ग खोला । इससे पहले वह कानूल 
का भंग करने बाला भरकर व्यक्ति (0ण47) समता जाता रहा है । 
स्रत्य पराजित राष्ट्रों को संघ का सदस्य बना लेने पर भी इसे यह सुविधा 
नहीं दी गयो थी । किल्तु इस समझौते के बाद उसे अपने आ्राकार, जनसेस्पा 
तथा महाशक्ति के पुरप्े दर्जे के श्रतुसार संघ फी कोल का स्थायी सदस्य 
बनाया गया 
लोकानों सि के वाद जम नी की ओर से न तो. जबर्दस्ती संधि लादे 
जाने की चर्चा हो उठने लगी और न मित्रराष्ट्र युद्ध के अपराध की ही बाते 
करते लगे । ह ह 
लोकानों समभौते को आलोचना--परन्तु जिन लोगों ने यह सोचा 
था कि लोकानों संधियों से फ्रास्स और जम॑नी की मित्रता चिरर श्रयी हो 
गयी है, थे भ्रम में थे। संधि पर हस्ताक्षर करने बालीं में तवयुग का और 
सवीन भावना का इतना अधिक उत्साह था कि उस मनःस्थिति में वे इसकी 
मर्यादाओं, सीमाओं और दोपों को नहीं देख सके और समय ने यह सिद्ध कर 
दिखाया कि समझौते की सभी संधियां एक महान्‌ कूटनीतिक भ्रम थीं। विश्वे- 
शांति की स्थापना में एक महत्वपूर्ण कदम होते हुए भी लोकार्नों समभोता 


अनेक गम्भीर दोषों से युक्त था । जैसे-जैसे समय बीतता गया, इस समभोते 
के निम्नलिखित दोष स्पष्ट होते गये-- . ह 


इस समभौते का पहला गंभीर दोष यह था कि इसके हारा जर्मनी 
ने अपनी पश्चिमी सीमाओं को तो वर्साथ :की संधि के अनुसार स्वीकार 
किया लेकित इस प्रकार की स्वीकृति उसने पूर्वी सीमा को नहीं दी ! इस 
मृत का पोषरा ब्रिटेन ने भी किया। इसका : अर्थ यही हुआ कि जर्मन 
नेतिक हृष्ठि से वर्साय की संधि की उन्हीं शर्तों को मानने को बाध्य था 
जिल्हें वह स्वेच्छा से स्वीकार करे । इसका दूसरे शब्दों में अ्भिभ्राय या 
कि वर्साव संधि का प्राहृप पूर्णतः समाप्तप्राय:, था और जर्मन स्त्रीकृति 
के उपरात्त ही उसकी शर्तों का कोई श्र्थ था। इस प्रकार वर्साय की संधि 
को इस समभौते द्वारा क्षति पहुंची । 

.. इसरा दोष यह था कि ब्िठेत ने भी पूर्वी यूरोप की सभस्याओ्रों से 
भपने आए को बचाने के लिए जर्मनी को पूर्वी सीमाओं को मानने के लिए 
पाध्य नहीं किया । वह कुछ ही सीमान्तों पर गारन्दी /देने के लिए तैयार 

। 2 
, इणक्षावांणाव 8४8(008, 886 339, ॥ 





रे प ; े 
पक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


हुआ और अन्य सीमान्तों की गारस्टी देने से उसने इन्कार कर दिया | 
इसका व्यावहारिक परिणाम, सुरक्षा की दृष्टि से, सीमान्तों को प्रथम और 
द्वितीय वर्ग में श्रेशीबद्ध कर -देना ही हुआ । इस व्यवस्था ने यह भावना 
उत्पन्न की कि ब्रिटेन राष्ट्रसंघ की सब व्यवस्थाओं को. समरात रूप से स्वी- 
कार नहीं करता और उनका पालन करने को उद्यत नहीं है, यद्यपि उसके 
द्वारा जोर देकर यही कहा गया .था कि वह संघ के सविदा या ग्रनुबन्ध-पत्र 
के अधीत अपने सभी कत्तव्यों को निभायेगा । ब्रिटेन ने वास्तव में अपने 
हित की दृष्टि से जमेनी की पश्चिमी सीमा की सुरक्षा का आ्राश्वासत दिया 
जबकि पूर्वी सीमा का नहीं । वह जमंनी को पूर्रूपेण पगु नहीं बनाना 
चाहता था | फ्रांस का यूरोप में मुकाबला करने तथा सोवियत रूस की 
साम्यवादी लपट को रोकने का उपाय जर्मनी ही कर सकता था । इसलिए 
पूर्वी सीमा में इंगलण्ड को कोई दिलचस्पी नहीं थी। ब्रिटेन की इस 
भेद-भाव पूर्ण नीति से इस धारणा को बल मिला कि राष्ट्रसंघ की घाराओं 
को राष्ट्र उसी सीमा तक स्वीकार करे जिस सीमा तक वह राष्ट्र हित 
में हो। इसके अतिरिक्त -ब्रिटेत के इस कदम से पूर्वी यूरोप के देशों में 
अपनी सुरक्षा की चिन्ता व्याप्त हो गयी क्योंकि वे समझ गये कि ब्रिटेन 
राष्ट्मंध के समर्थत का चाहे जितना ढ़ोल पीटे किन्तु वह पूर्वी यूरोप की 
सीमाओं की रक्षा के लिए युद्ध नहीं करेगा । 


तीसरा दोष स्वाभाविक रूप से यही था कि “श्रन्ततोगत्वा लोकार्नो 
संधि से वर्साय की संधि और संघ के श्रनुबन्ध-पत्र दोनों ही को हानि पहुंची । 
उससे इस विचार को प्रोत्साहन मिला कि वर्साय की संधि की व्यवस्थाग्रों 
का पालन उस समय तक बन्धनकारी नहीं है जव तक कि उन्हें स्वेच्छापूर्वक 
स्वीकार न किया गया हो तथा ऐसे सीमान्त की प्रतिरक्षा के लिए सैनिक 
कार्यवाही करने की सरकारों से आशा नहीं की जा सकती जिनमें उनका 
प्रत्यक्ष हिंत स्हित नः हो। दस वर्ष बाद, लगभग सभी सरकारें इन्हीं 
धारणाओं के अनुसार कार्य करती हुई प्रतीत हुई ।/7 इस समभौते में 
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सुरक्षा की खोज और निःशस्त्रीकरण की समस्या ३०३ 


निहित उपरोक्त दोयों का यह परिणाम हुआ कि वर्साय संधि की व्यवस्थाओं 
को तोड़ने में जमेंनी का साहस बहुत बढ़ गया और हिटलर ने राइवलण्ड 
का सैन्यीकरण करके लोकार्नों संधि की इस प्रदेश की वित्तैल्यीफरण की 
व्यवस्था का भी खुल्लम-खुल्ला उल्लघव किया । 


लोकार्नों समभौते का चौथा बड़ा दोप यह था कि इसने जमंनो के 
पश्चिमी सीमांत को अनावश्यक महत्व दिया जब कि पूर्वी यूरोप की उपेक्षा 
की । इस समझौते की अव्यावहारिकता और खोखलेपन को मैन्डर (0 
8. (४॥007) ने बड़े सुन्दर ढंग से स्पष्ट करते हुए लिखा है कि लोकार्तों 
समभौते का मुल्य बहुत सीमित था, क्योंकि ऐसी सामान्य कूठनीतिक स्थिति 
उत्पन्न हो सकती भी, जिप्में राइन प्रदेश की समस्या बिल्कुल गोण हो 
जाय । उदाहरणार्य यदि जर्मनी परिषद्‌ की बिना स्वीकृति लिए आस्ट्रिया के 
साथ मिल जाता था पोलेंड पर हमला करता तो फ्रांस का जर्मत्री पर श्राक्र- 
सर क्या स्यायोचित होता, यद्यपि लोकारनों में जमंन्री के विरुद्ध अ.ऋषण न 
करने का दायित्व लिया गया था ? इपके अश्रतिरिक्त यदि पारस्परिक सम्बन्ध 
बिगड़ जाते या सुरक्षा का सामान्य ढांचा लड़खड़ा जाता तो क्या लोकार्नों 
सन्धियां जीवित रह सकती थीं ? वास्पव में श्रन्तर्राष्ट्रीय स्थिति विश्व में 
फहीं भी बिगड़ सकती थी, किन्तु इसमें राइन प्रदेश को ही विशेष महत्व दिया 
गया था। श्रतः लोकारनों समझौता राइन प्रदेश से भिन्न श्रन्तर्राष्ट्रीय विवादों 
को सुलभाने में नितांत असमर्थ था । * 


3. "जराह 4.00870 #8००३९०॥६४ जछा8 एी धराधा।6(९ एए९. 2608०5४९ 
बार ए_लाशबदी 7छीत्तरधाए शएडाएा फ्राशा। 50 6९ए९७७ 38 0 
720006 (॥6 रि्याग्रह्द्वात छाठ्ंशा। 40 8 5९ए०ातठेधाए बिएणा ? 6 
का8७६5, "90090$86 शा 0एशाशाएं [णाहवे ठप) जाग 
शशतराए 6 ०0567 060॥06 4,88280९ (०प्राथी, 07 ॥906 श्वा 07 
ए0फ00, एछत0््ात छा्रा०४ 58 एरश्ञीच्त वंच् 98078 0ठ7कए -॥ 
7वंदा (० णिधा, ॥5 (९४५० 00॥880078 065एॉ६० ॥४ प्राएटए48 
वा [.0एश70 ॥0 0 34०८, 7९806 07 ॥25070 ६0 एच 32208 
(थगयाबाए ? ववशेक्वागाड तंलरांगवाल्ते, 300 फल शशाथधव। धिााद 
रू0ाएर णी 5धएप्ाए छल्ा& एटवॉसशालत, ००70 धा6 7,008770 038८5 
08 छफ़ष्ण6९  0 आाशंर6 2? ॥628॥7 जछ३8 परताठ 87 8 7९0 
8४69 6लफुथापाएड 0ि 78 ०णातालाहशों एडर्शएा॥25४ एएत 8 82॥2- 
पध्याए णी [6 रात 07ए708॥078$ 0 व(&ा]व0ावा 500९४ ? 
(006 (6 जाए 98 3०कां४ए९० ए४ए 8 5ए00९५४ए९ 50पंगा ० (2 
सिकाव85 0णा 585 2 गरणा& णह्टगगंए बात 70प्रत्ारीशाईए8 8॥5727 
7608$587ए7 7 वाह एब5 00 छाठ्शंतह था ९0०तएला ब्ग5फ्छ-,! 

-रईद्ावंश ३ 0णार्पव्ा005 ए ४००६7 ५४०70 3500ण९४७ए, 


अप । अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


समभौते का पांचवां दोष यह था कि कि यह एक बड़ी सीमा तक 
अवास्ततिक था। ब्रिठेत ने इसके अन्तर्गत जो उत्तरदायित्व स्वीकार 
किये थे उन्हें पूरा करनां उसके लिए सम्मव न था । जर्मनी द्वारा फ्रान्स पर 
आक्रमण किये जाने की स्थिति में वह फ्रान्स की सहायता कर सकता था 
लेंकिन फ्रान्स द्वारा जर्मनी पर आक्रमण की दशा में वह जमंनी की वास्तविक 
सहायता करने में अक्षमं था क्योंकि एक तो जर्मनी उससे बहुत दूर था और 
दूसरे उत्तको सहांयक सेना में केवल 5० हजार सैनिक थे जबक्रि फ्रांस के पास 
ते लाख सैनिकों की सुसज्जित फौज थी । 


समभौते का छठा -दोंष यह था कि'इसने जर्मनी “की श्रनेक जटिल 
समस्याओं को श्रछ ता छोड़ दिया: था, अतः उसका असनन्‍्तोप पनपते रहना 
स्वाम.विक था । जर्मन सरकार अल्सेस-लोरेन, यूपेन और मैलमेडी की क्षति 
भुगतने के लिए सहमत हो गई थी लेकिन वह डेंजिग, पोलिश गलियारे तथा 
ऊपरी साइलीशिया का-परित्याग करने को तैयार नहीं थी। प्रो० शूमैन ने 
लिखा है कि पोलिश गलियारें, डेंजिग तथा ऊपरी साइलीशिया की क्षति 
“सभी देशभक्तों के हृदय में उत्तेजक घाव की भांति रही और कोई भी 
भविष्य में इन प्रदेशों की पुनः प्राप्ति की आशा नहीं त्याग सका | उनकी पुनः 
प्राप्ति के लिए पुनरुज्जी वित पोलौंड के नवीन अ्रथ-विच्छेद की श्रावश्यकता 
थी और पोलड की पीठ पर फ्रान्स एवं लघु गुट (40॥6 8707०) सीमाओ्रों 
को यथावत्‌ रखने के लिए दृढ़ता से कटिवद्ध खड़ें थे।” वास्तव में द्वितीय महा- 
युद्ध का प्रारम्भ डेंजिग और पोलिश गलियारे के प्रश्न पर ही हुआ | शूम॑न के 
अनुसार पूर्वी सीमानत जमनी का सदा बहने वाला नासूर था जिसके समाधान 
की लोकार्नों समभौते में कोई व्यवस्था न थी। लोकार्नों में जर्मनी ने पूर्वी 
सीमा की गारन्टी करने से इन्कार कर दिया, वह केवल संशोवन के _ बलपुर्गा 
साधनों का आश्रय न लेने के लिए: सहमत हुआ । इस सम्बन्ध में वाल्टस 
(ए॥५०७) ने लिखा है फि--/“राष्ट्रेवादी दल ने अपने स्वाभाविक विश्वास- 
घात से- ही कार्य किया । इसके नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से लोकानों के इत्यों 
को स्वीकार किया और अधिक इसलिए, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि जमंनी को 
अमेरिका से श्राथिक सहायता की अत्यधिक आवश्यकता थी और यह तमी 
प्राप्त हो सकती थी जबकि अमेरिकी घन लगाने वालों को बूरोप हे शान्ति 
काल का पूर्वामास हो जाता । अतः इन्होंने . अपने-प्राप सा 3 के 
के लिए तब तक प्रतीक्षा की जब तक कि पक हे रे हे हा 
विरोध से संवियों को पति वा निवास दाग 
इन्होंने अपने आप को सरकार से हटा लिया ग्औौर एश नीति 
3777 0 0 जिस (नीति) ने अल्मेम-लोरेव की 
के विरुद्ध निनन्‍्दा का कायक्रम 030 स 
क्षति को सदैव के लिए दृढ़ किया । 
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संधि का सातवां दोष यह था कि इसने रूस के हृदय में शंका के 
चीज वो दिये । सोवियत रूस को लोकार्नों सम्मेलन में आमन्त्रित नहीं किया 
गया था, अत: उसके मन में पश्चिमी शक्तियों के इरादों के प्रति संशय उत्पन्न 
हो गया । जर्मनी की पूर्वी सीमाओ्रों की भ्रनिश्चितता को पश्चिमी राष्ट्रों 
द्वारा स्त्रीकृति का अर्थ उसमे यही लगाया क्रि यह जर्मती को पूर्व की ओर 
आगे बढ़ने की मौन स्वीकृति है और जरमनी कालान्तर में रूत को नष्ट करने 
के लिए प्रथलशशील होगा । अतः रूस ने जर्मनी से रैपोलो की संधि के होते 
हुए भी वलिन से अनाक्मण समझौते पर हस्ताक्षर किये और निश्चय किया 
कि किसी तीसरी शक्ति द्वारा आक्रमण होने की दशा में दोनों देश तटस्थ 
रहेंगे । 

लोकार्नो समझौते का श्राठवां दोष यह था कि इसने पूर्वी यूरोप के 
राज्यों को असन्तुष्ट कर दिया और फ्रांस तथा उसके मित्रों--पोल ड एवं 
चैकोस्लोवाकिया के मध्य मनोमालिन्य पैदा कर दिया। पोलौंड और चेको- 
स्लोवाकिया को यह सन्देह हो गया कि जर्मन-आकरपरा के विरुद्ध सहायता के 
अपने वचन के प्रति फ्रान्स निष्ठावान नहीं है । पोलेंड को यह बात कांटे की 
तरह चुम रही थी कि राइन और विस्वला के दोनों सीमान्तों से भिन्न 
प्रकार का व्यवहार क्यों किया गया है, राइन की भांति ही उसके विस्च्‌ ला के 
सीयांतव की सुरक्षा का आश्वासन भी दिया जाना चाहिए था । 


नवें, लोकानों सन्धि का एक व्यावह्मरिक परिणाम यह निकला कि 
जमंनी को राष्ट्रसंघ की परिषद्‌ में स्थायी स्थात देते के प्रश्व पर एक संकट 
उठ खड़ा हुआ और पोल ड, स्पेन, ब्राजील तथा चीन ने भी स्थाई स्थान की 
माँग की। ब्राजीज ने तो इस प्रहव पर राष्ट्रवंध से ही विच्छेर कर लिया 
जिससे न्यूताधिक मात्रा में संघ के विधटत का सूत्रयात हो गया । 


अनेक दोषों के होने के उपरांत भी इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता 
कि लोकारनों समझौते का अपना एक विशिष्ट स्थान है जिसने यूरोप में 
शान्ति और सौहार्द की स्तापना में बहुत योग दिय। । इसका मुख्यउद्द श्य जर्मनी 
को उस समाज में मिलाना था जो अपने को संप्ार की शान्ति का संरक्षक. 
कहता था और उस समाज की गोष्ठी थी राष्ट्रसंघ । लोकार्नो संधियों को यूरोप 
के पुननिर्माण के इतिहात में महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। चचिल ने तो 
इनको “यूरोप के पुर्नानर्माण की चरम सीमा” का नाम दिया था। वास्तव 
में प्यनी असफलता के बावजूद लोकार्नतों हमेशा के लिए राष्ट्रों के बीच 
“शान्तिपुर्ण सह-अस्तित्व”? का प्रतीक वत गया । जब १६५४ में हिन्द-चीन 
की समस्या पर विचार करने के लिए जेतरेवा सम्मेलन हुआ्ल तो तत्कालीन 
द्विव्शि अधानमन्त्री ईडन और भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू ने अपनी-अपनी 
संतदों में मापरा देते हुए “लोकार्नों वातावरण ”” बनाने की श्रपील की थी । 


अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


मै कमाग 
मम प्रयवा पेरिस सममभीता (एथा०३ फप्शाव एव० 
वश जड्ठा बोटओोय “उमूसि:-पारस्परिक सहायता :की प्रारप संधि 
मम कक को शांत करने और फ्रांस को सुरक्षा 
280५ गा री मंधियों ने सुरक्षा की गारत्टी तो 
४7. भाप पग्दा | सा के बे 0028 448 न ३ कर 
आर लक 2 ० चुप न बेठ सका | उसकी ; सुरक्षा की 
मा | . । रह लांकारनों से उत्पन्न हुए आशावाद के वातावरण 
है ब हे, ९ हे शे घना त्नियां ने ६ अगप्रल १६२७ को संयुक्त राज्य श्रप्े रिका 
5 इनदा ह नाम एक संदेश में यह प्रस्ताव रखा कि फ्रांस और अमेरिका 


गा मि नीति के रूप में अपनाने से इस्कार करें। फ्रांस ने सुकाव 
+६०४। [#£ दा (8। राज्य हु 
 अक 23 अमेरिका के साथ एके ऐसी संधि करने की उत्पुक 
हे रे रे | अउध घोषित किया जाये | सचमुच यह एक अजीब बात॑ 
2५ ०३2८ फ़ास १4 

पे फ्रांस और अमेरिका के बीच संघर्ष का. कोई कारण मौजद 


भा ता भांस ने इस प्रेकार के समौते की बातचीत क्‍यों चलाई । बात 
हर प्रगर गट्ट थी कि फ्रांस की स्थिति युद्ध के बाद भी सुरक्षाहीन थीं, अत 
दा प्रदर्णाि टिका महासागर के उस पार के महान्‌ राष्ट्र अमेरिका से समभीता 
हर उसके विशिष्ट मित्र तथा सहकारी के रूप में यूरोप में अपनी प्रतिष्ठा 
बदाना चाहता था। जो कुछ भी हो, २० जून' को ब्रियां ने अपने उपरोक्त 
प्रस्ताव के अनुरूप एक ऐसी संधि को मसविदा ' (क्षी) भी पेरिस स्थित 
संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदृत को दे दिया और अमेरिकन परराष्ट्र मंत्री 
केलॉग ()(०॥०ह) ने बहुत विचार-विमर्श के उपरान्त ब्रियां के इस मसविंदे 
काय समर्धघव एक प्रत्युत्तर-प्स्‍स्ताव' (ए0एराकि-[॥09008॥ रख कर दिया । 


दोनों शक्तियों के मध्य युद्ध की किसी संभावना का पूत्रभास ने करते 
हुए अबवा युद्ध की प्रत्यल्प संभावना की कल्पना करके, दिसम्बर १६२७ में 
केला ने ब्रियां द्वारा प्रस्तुत संधि के अपने प्रत्युत्तर-अस्ताव में यहू परामण 
दिया कि युद्ध को रक्षाहीन करने वाली प्रस्तावित संधि को सभी राज्यों में 


पम्मिलित करते हुए सार्वभौमिक बना देना चाहिए। केलॉग का विचार था 
कि अन्य देश भी “राष्ट्रीय नीति के साधन” के रूप में युद्ध का परित्याग 
करने की घोषणा करने वाले इस समभौते में शामिल हों और जब इस तरह 


सभी राष्ट्र एक दूसरे के समीप आ जायेगे तो युद्ध का भय भी समा हैं 
जायगा । अमेरिकन विदेशमंत्री के इस सुक्ाव से फ्रांस के लिए बड़ा धन 
संकट उपस्थित हो गया । अमेरिका के साथ दुंढेँ ते होते की संभावना है 
कारण उससे इस तरह का समझौता करने में कोई हानि ते थी किलु भरत 

लिए विशेषतः केदित 


देशों के साथ युद्ध कभी ने छेंड़ने की बात मानता उसके £ 
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था | ब्रियां ने इस वात पर कि प्रस्तावित समझौता बहुपक्षीय होना चाहिए, 
वडा सोच विचार किया और अन्त में उसने इस पर अ्रपनी सहमति दे दी । 
१३ अप्रेल १६२८ को युद्ध-परित्याग की घोषणा करने वाली एक सामान्य 
संधि का मसविदा बनकर तैयार हो गया जिसे केलॉग ने जर्मनी, ब्रिठेन, 
इटली, जापान आदि १४ राष्ट्रों को भेजा । इस मसविदे के कुछ संदिग्ध 
पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए केलॉग ने अमेरिकत अन्तर्राष्ट्रीय कानून एसो: 
सिरपेशन के सम्मख एक भाषण में कहा कि यह संधि विभिन्‍न राष्ट्रों के आत्म> 
रक्षा के अधिकार पर एवं वर्तमात दायित्वों या वाध्यताओं [सांडग8 
०४०॥890075) पर कोई प्रभाव नहीं डालती, इनके लिए युद्ध का आश्रय 
लिया जा सकता था | संधि का मसविदा इन व्याख्याश्रों के साथ ही विभिन्‍न 
राज्यों के पास भेजा गया । 


विभिन्न देशों की ज़नता ने युद्ध को. अवैध घोषित करने वाले इस 
मसविदे का बड़े उत्साह से स्वागत क्रिया और अयती सरकारों को इसे स्वीकार 
करने के लिए प्रोत्साहित करने में सहायता की । २७ अप्रेल और १६९ मई को 
क्रमश : जर्मनी और ब्रिटेन ने कुछ व्याख्यात्रों अथवा शर्तों के साथ सन्धि के 
प्रारूप पर अपनी स्वीकंति प्रदान की । फ्रांस एवं अन्य विभिन्न राज्यों ते भी 
अंपनी सहमति प्र पित करते हुए संधि पर कुछ सीमायें लगायीं । अन्त में संधि 
के मसविदे पर विचार करने के लिए २७ अगस्त १६२८ को शअ्रमेरिका, ब्रिटेन, 
फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, वेल्जियम, पोलैण्ड और चेक्रोस्लोवाकिया आदि 
१५ राष्ट्रीं के प्रतिनिधि पेरिस में एकत्रित हुए और इन्होंने समझौते पर 
हस्ताक्षर किए । यह समझौता 'पेरिस पेक्ट! या “केलास-ब्रियां समझौता” के 
नम से प्रसिद्ध हुआ | श्रत्य देशों को मी इसे स्वीकार करने का श्रामन्त्रणु 
दिया गया । १९३३ तक ६४ देशों ने इस समभोते को स्वीकार कर लिया । 
यह संख्या राष्ट्रसंघ के संविदा (20४७7७70) पर हस्ताक्षर करने वाले देशों 
से ७ अधिक थो । इस पर हस्ताक्षर न करने वाले अमेरिका के मुनरो-सिद्धांत 
से आशंकित श्रर्जेन्टाइना, ब्राजील, बोलिविया और सेलवेडोर थे। भ्ररव के 
नज्दहजाज और यमत को इस पर हस्ताक्षर करने के लिए आमंत्रित ही नहीं 
किया गया था। 


समझ्यते की व्यवत्यायें--कैलॉग-ब्रियां समभोते अथवा पेंरिस पेक्ट 
का वास्तविक नाम “थुद्ध-परित्याय की सामान्य संधि” (ठलालाबा प्रपट्शाए 
लि 6 रिवाप्राशंधाणा ता एश४) था। यह समझौता एक दत्यन्त छोटा 
झोर साधारण लेखपत्र था । इसमें प्रस्तावना के अतिरिक्त केवल ३ अन्य 
घादायें बोर थीं। संघि की प्रस्तावना में कहा गया था कि समभौता करने 
वाले पक्ष अपना यह परम कतंव्य मानते हैं कि वे मानव जाति के कल्याण को 


३०८ 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


प्रोत्साहन दें, भझ गं स्तिपा 
कह हर कम हल कायम शान्तिपूर्ण हे श्रौर मेत्री के 
हक अल » अ्रपत्रे पारस्परिक सम्बन्धों में शान्तिपूर्ण 
का परिवतन लाये तथा सभी सम्य राष्ट्रों की इस उद्देश्य की पूर्ति के 
ए एफता स्थापित करें ताकि वे राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में युद्ध का 
(02328 कर दें। संधि की तीव धाराश्रों में प्रथम दो समझौते की वास्तविक 
व्यवस्थाओं को प्रकट करती थीं जबकि तीसरी धारा में “संधि की कार्था- 
न्बिति हे तिथि का निर्देश झौर इसमें सम्मिलित होने वाले श्रन्य देशों के 
मर क में व्यवस्था” की गई थी । संधि की प्रमुख दो धारायें निम्तानुसार 
॥॒ “उच्च संविदाकार पक्ष (प्ांहा। (०7रा8०प॥8 ?क॥०७5) गम्मी रता- 
पूर्वक अपने-अपने राष्ट्रों के नामों में यह घोषित करते हैं कि वे अन्तर्राष्ट्रीय 
विवादों के समाधान के लिए युद्ध के आश्रय को निन्‍्दा करते हैं और प्रपने 
एक-दूसरे के साथ सम्बन्धों में राष्ट्रीय नीति के एक यंत्र के रूप में इसका 
परित्याग करते हैं ।” | 
“उच्च संविदाकार पक्ष सहमत होते हैं कि सभी विवादों अथवा 
भगड़ों का समाधान प्रथवा निर्णय, जो भी उनसे उत्तन्न हों श्र चाहे वे 
किश्ली भी स्वभाव एवं किसी भी उद्गम के हों, शांतिपर्ण साधनों की गपेक्षा 
अन्य किसी भी प्रकार से वहीं होगा ।” है 
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स्पष्ट है कि पहली धारा में हस्ताक्षर करने वाले राज्यों ने अन्त- 
राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए ' युद्ध के उपाय के अवलम्बन की निन्‍्दा 
की थी और दूसरी धारा में उनके. द्वारा इस वात पर सहमति प्रकट की गयी 
थी कि वे पारस्परिक विवादों को केवल शांतिपूर्ण तरीकों से ही सुलभायेंगे । 


समभोते की सीम।यें--ऊपर कहा जा चुका है कि केलॉग ब्रियां सम- 
भौते ने युद्ध को “राष्ट्रीय नीति के एक साधन के रूप में” अ्रवैध घोषित कर 
दिया था किन्तु इस पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों ने इसे तमी स्वीकार 
क्रिया था जब उनके द्वारा लगायी गयी कतिपय सीमाग्रों और शर्तों को मात 
लिया गया था ।ये शर्तें समझौते के महत्व और प्रभाव को व्यावहारिक 
दृष्टि से एकदम कम कर देने वाली थीं । इन सीमाओं ने समझौते को किस 
तरह निष्प्रमाव बना दिया,इसका पता उन शर्तों या सीमाओं से चलता है जो 
प्रमुख राष्ट्रों वे लगायी थीं । 


संयुक्त राज्य श्रमेरिका के विदेश मन्त्री ने समभौते के निर्माण के 
समय ही यह लिख दिया था कि “प्रत्येक राज्य को यह निर्णाय करने का 
एकमात्र अधिकार है कि क्‍या वर्तमान परिस्थितियों में आत्म-रक्षा के लिए 
युद्ध ग्रावश्यक है ।/ इससे यह स्पप्ट था कि अमेरिका केवल अपने प्रदेश की 
रक्षा के लिए ही नहीं वल्कि मुनरों सिद्धान्त (]/०॥रा०० 700०77०) की 
सुरक्षा के लिए भी युद्ध कर सकता था । अमेरिकन सीनेट के सदस्य बोरा 
(9090) ने इस समय कहा था---“हमारे नागरिकों के जीवन और उनकी 
सम्पत्ति के विरुद्ध किये गये वास्तविक अथवा संभावित आक्रमणों के निवारण 
हेतु हमें यह पूरा अधिकार है कि हम झ्रावश्यकता पड़ने पर अपनी फोजजें 
मोक्सको या चीन भेज सकें ।” 

फ्रांस ने इस संधि को निम्नलिखित सीमाओं के साथ स्वीकार किया- 

(१) संधि उस्त समय तक लागू नहीं होगी जब तक सब देश इसे 
स्वीकार न कर ले । 

(२) प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता को वेब आत्म-रक्षा का श्रधिकार प्राप्त 
होना चाहिए। 

(३) यदि एक हस्ताक्षरकर्ता युद्ध न / के अपने वचन का उल्ले- 
घन करता है तो अन्य सभी देशों को स्वतः ख्त्रपती वाध्यताशों से मुक्त 
समक्ता जाना चाहिए ! 


का अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


ब्विटेन ने समभौते को स्वीकार करते समय यह स्पष्ट कर दिया कि 
“विश्व में अनेक ऐसे प्रदेश हैं जिनका कल्याण श्रौर जिनकी प्रंखण्डला हमारी 
शांति और सुरक्षा के लिए-आावश्यक. है । इनको आक्रमण से स्‌ रक्षित रखना 
ब्िटिश साम्राज्य के लिए आत्म-रक्षा का-कार्य है। यह स्पष्ट रूप से समर 
लेना चाहिए कि ब्रिटिश: सरकार: नयी संधि को इस शर्ते के साथ स्वीकार कर 
रहो है कि इससे उनकी यहू स्वतृत्रता किसी प्रकार खंडित नहीं होगी ।” 

* क्लापान के विदेशमन्त्री ते जापानी संसद में १६२६ में दिये गये अपने 
एक वक्तव्य में कहा कि---“मंचूरिया और मंगोलिया ऐसे प्रदेश हैं, जहां हम 
आत्म-रक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकते.हैं। “यदि. मंचूरिया में शांति 
भंग हो तो जापान के लिए आत्म-रक्षा के रूप में वहां आवश्यक कार्यवाही 
करना न्‍्यायोचिंत है. । इन. अ्रवस्थाओं में जापान युद्ध-विरोधी समझौते का 
पालन करने को बाधित नहीं होगा ।॥ जापान ने १६३१८में मंचूरिया को 
विजय के समय अपनी इसी आत्म-रक्षा की युक्ति की दुह्ाई दी थी। उसने 
यह तक उपस्थित किया था कि मंचूरिया की सुरक्षा उसके लिए उतनी ही 
आवश्यक है जितनी ग्रेट ब्रिठेन के लिंए स्वेंज नहर की तथा संयुक्त राज्य 
अमेरिका के' लिए पतामाः नहर की । जापान ने तो अपने मंचूरियायी झ्राक्रमण 
को केवल पुलिस कार्यवाही की संज्ञा दी थी । आगे जाकर इटली ने जब संधि 
का निन्‍्दास्पद उल्लंघन किया और एबीसींनिया को हड़पना चाहा तो उसने 
अपनी अन्यायपूर्ण कार्यवाही को “आऑत्मरक्षात्मक युद्ध/ कहकर पुकारा। अन्य 
राष्ट्रों ने भी कैलाग-ब्रियां समभौते को स्वीकार करते समय इसी प्रकार की 
विविध सीमाए लगा दी थीं । ु 

संक्षेप में यह कहना चाहिए कि विभिन्न राप्ट्रों ने युद्ध के परित्याग 
को बचन दिया था लेकिन साथ ही इन तीन अवस्थाओं में युद्ध को उचित 
ठहराया था-- | 
१-आत्मरक्षार्थ, २-पहले की गयी संधियों के दायित्वों का पालन 
करने हेतु, एवं ३-राष्ट्रसंघ के संविदा के दायित्वों को निमाने के लिए । 
अमेरिका, ब्रिठेन, फ्रांस, जापान ग्रादि यम द्वारा उपरोक्त 
शंतों और प्रतिबेन्धों के साथ पेरिस समभौते या केलॉग-ब्रियां पेक्ट स्वीकाद 


करने के कारण यह समझौता व्यावहारिक दृष्टि से नितान्त प्रमावह्ीन हो 
रे ने वास्तव में उसे करारिक उत्तरदायित्व ((०ग्राश्षएक। 


गया । राष्ट्रों 262 7020 । 
(00 छो07) बी अपेक्षा सैद्धान्तिक घोषणा हा अधिक माना आर पा श्म 
के । कि हर राज्य अपने कृत्यों का एक मात्र निरगायिद 


स्थिति की बनाये रख 
है.। इस ) में एड 
लिखा है कि वाल शत 
'इत8ी 48ए6 - 





विन. बोरचर्ड (20ए7 कणष्पणाहत) ने यह सत्य ही 
यद्ध 


गो (१९5श४श०॥५) को देखते हुए किसी ऐसे 
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की कल्पना करना बहुत कठिव था जो पिछली शताब्दी में लड। गया हो था 
भविष्य में लड़ा जाने वालः हो किन्तु जो उपरोक्त शर्तों में न भ्राता हो । इसने 
युद्धों फो अवध ठहराने के स्थाच पर विशेष युंद्धों को न्‍्याययूरसा ठहराते की 
ऐसी धम्भीरतम अनुसति प्रदान को जो अब तक कंभी युद्दों को प्रदान नहीं 
की गयी थी ।” - वास्तव में 'राष्ट्रीय सुरक्षा" की परिभाषा में न केवल 
प्षाम्राज्य, राष्ट्रीय हित से पूर्ण संधियां और राष्ट्रोय नीतियां ही थीं अपितु 
वे प्रदेश भी सम्मिलित किये जा सकते थे जिन्हें क्ञोई राष्ट्र अपनी आक्रामक 
तीति. का शिकार बनाना चाहता हो । अतः 'ब्रात्मरक्षा' या 'राष्ट्रीय सरक्षा' 

की समस्या इस समभौतते की मूल भावना को नप्ट करने में सफल हो गयी । 


समभोते की विशेषताएं--बह समझौता निस्पंदेह उपरोक्त प्रतिबत्थों 
एवं शर्तों के कारण बहुत कुछ निष्पराण हो. गया था और इसमें आगे बताये 
जाते वाले अनेक दोप भी विद्यमान थे, किन्तु फिर भी यह समझौता बड़ा 
महत्वपूर्ण था और अपने में कुछ उल्लेखनीय विशेषताएं ग्रहण किये था। 
इसकी ये विशेषताएं भिम्नलिखित थीं---- 


प्रथम, इस समभौते ने बुद्ध के प्रति झ नवीन नैतिक दृष्टिकोर 
प्रस्तुत करने का प्रमलल किया । इस रूप में यह निश्चित रूप से प्रभावशाली 
था । गेघोन हार्डी के शब्दों में, “एतिहासिक घटता के रूप में; नीति की दष्टि 
से लगमग सव देशों द्वारा युद्ध का यह परित्याय अट्वितीय महत्व रखता हर । 
यह युद्ध के प्रति एक नवीन नैतिक दृष्टिकोण का परिचायक था और इस रूप 
में इसके अम्राव से इन्कार नहीं किया जा सकेता |”! यह संमक्षेत्रा “इस 
दृष्टि से और भी विशेष महत्वपूर्ण था कि इसने राष्ट्रसंध से वाहर संयुक्त- 
राज्य अमेरिका और सोवियत रूस जैसे महान्‌ राज्यों को भी आति के सायू- 
हिक संगठन में सहयोग देने का आधार प्रदान किया ।”£ 
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द्वितीय, यह समभौता विश्व इतिहास में एक सीमा चिन्ह ([.80- 
प्राक्षा:) था। “इतिहास में यह. पहला राजनीतिक समझौता था जिसका 
क्षेत्र लगभग सभी: देश थे।”१ इस समभौते को स्वीकार करने वाले ६५ 
देशों की संख्या राष्ट्रसंघ की तत्कालीन: सदस्य-संख्या की श्रपेक्षा ७ अधिक 
थी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रसंध में सम्मिलित न होने वाले दो महत्वपूर्ण 
देशों में से संयुक्त राज्य अमेरिका तो इस समभौते के जन्म-दाताओं में से 
था और सोवियत रूस को, भ्ारम्भ में कुछ हिचकिचाहट के बाद, इतना 
उत्साह चढ़ा था कि सामान्य अनुस्तमर्थन के पहले ही उसने इस पेरिस-सम- 
भौते को परस्पर लागू करने के. लिए अपने पड़ीसी देशों से विशेष समभौते 
सम्पन्न किये । ह ह 

तृतीय, यह समभझोता कभी रह नहीं किया जा सकता था । राष्ट्रसंघ 
के सदस्य दो वर्ष का नोटिस देकर संघ से पृथक हो सकते थे, किन्तु इस 
समभौते में ऐसी क्िंभी भी व्यवस्था का अभाव था जिसके द्वारा राष्ट्र श्रपने 
युद्ध-परित्याग की घोषणा ले पाते । एक वार ऐसी घोषणा कर देने के 
बाद उसे वापस लेने या अ्रस्त्रीकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं था । 

चतुर्थ, इस समभौोते ने सामाजिक छसिद्धान्तों के आधार पर परम्परा- 
गत राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के सिद्धान्त को कुछ अ्रशों में खण्डित कर दिया, क्योंकि 
इसके द्वारा सब देशों ने, प्रभुता-सम्पन्न होते हुए भी, यह स्वीकार क्रिया 
कि -वे एक विश्व-समाज के सदस्य हैं श्रौर उसके हित के लिए युद्ध का परि- 
त्याग करने को सहमत हैं । 

समझौते की आलोचनाः--क्रेलॉग-ब्रियां पेक्ट यद्यपि इतिहास की 
एक अपूर्व घटना थी, इसमें एक अबूबे स्वागत भ्रजित किया श्रौर नैतिक दृष्टि 
से इसने एक 'नवीन युग की सृष्टि की तथापि अपनी स्वीकृति के कुछ समय 
बाद ही इसे “निरथंक” और “अ्रव्यावहा रिक जे से शब्द उपहार में मिलने 
लगे। इसे एक अनुब्नन्धीय दायित्व. (०३०७४ 200 | का 
श्रपेक्षा सैड्धान्तिक घोषणा कहा जाने लगाओऔर “यह पूर्णातवा प्लेटोनिक 
श्रस्तर्राष्ट्रीय चुम्बन रह गया, जिसने भविष्य के लिए द कुछ भी _ब्राश्वासन 
नहों दिया, पक समभौते की इस दुर्देशा के मूल में इसकी कुछ गम्भीर कमियां 
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छिपी पड़ी थीं। सममौता विभिन्न दृप्टिकोणों से अ्रपर्याप्त और दोपपूर्ण 
था । इसके प्रमुख दोष निम्तानुसार थे--- ह 

समकोते का पहला वड़ा दोप यह था कि इसके निर्वचन या प्रवर्तन 
के लिए न तो किसी संगठन की स्थापना ही की गयी थी और न ऐसा विचार 
ही था। ऐसे सावन के अ्रभाव में, जिसके द्वार। श्रंधि की व्यवस्था की जा 
सकती या उसे क्रियान्वित किया जा सकता, इसका प्रभावहीत होता स्वामा- 
विक था। संधि के उल्लंघन पर किसी भी प्रकार के दण्ड या अनुशस्ति की 
व्यवस्था भी नहीं की गयी थी । इस प्रकार हस्ताक्षर करने वालों पर कोई 
ऐसी वाध्यता न थी कि वे अपने विवादों के समाघान के लिए शान्तिपूर्ण 
उपायों का ही आश्रय लें । गेयोर्न हार्डी ने समभोते की इस कमी को स्पष्ट 
करते हुए लिखा है कि “इसका इससे अधिक ठोस कोई आधार नहों था 
कि इस पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य पूरी ईमानदारी से इसका पालन 
करे । इसमें इसका उल्लंघन करने वालों को दंडित करने की कोई व्यवं- 
स्थाएं नहीं थीं। इस युग में जब राज्य अपने को श्रसुविधाजक प्रतीत होने 
वाले उत्तरदायित्वों के पालन की उपेक्षा कर रहे थे, यह समझौता राज्यों 
में ऐस। विश्वास नहीं उत्पन्न कर सकता था जिससे उन्हें निःशस्त्रीकरण 
की प्र रणा मिले ।! 

समझौते का दूसरा गम्भीर दोष यह था कि हस्ताक्षरकर्तता देषों 
ने अनेक शर्तों के साथ इसे स्वीकार किया था, और इन णर्तों ने इसे सर्वथा 
प्रमावहीन बना दिया था । राज्यों द्वारा अपनी-प्रपनी व्याख्याओ्रों के साथ स्वीकार 
किये जाने से व्यवहार में संधि श्रत्यधिक अ्तिवन्धित श्रथवाः संकुचित हो 
गयी थी। यह समके लिया गया था कि आात्मरक्षा अथवा पहले को संधियों 
के दायित्व को निमाने अथया राष्ट्रसंध के संविदा के .दायित्वों की पूर्ति 
करने की आड़ में अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए कमी भी युद्ध विया जा 
सकता है । साथ ही यह भी समझे लिया गया था कि यदि एक हस्ताक्षर- 
कर्त्ता देश समभौते को भंग कर देगा तो अन्य समी देश अपने आप समझौते 
से मुक्त हो जायेंगे । अत: जैस। शूमन ने कहा है कि “समकौता श्रपनो सबसे 
झधिक कमजोर कड़ी की श्रपेज्षा मजबूत नहों था ॥+ स्पप्द है कि यह 
संधि युद्ध के खिलाफ गारन्टी नहीं वी । पुनश्व, समझौते में केवल आाक्रमणा- 
त्मक युद्धों (8४९7०5४४८ छथा5) को ही अवेव ठहराया गया था । इस 
तरह इस बात को भुत्रा दिया गया था क्ति प्रायः युद्ध छेड़ने वाले सभी देशों 
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थ्से के दावा होता है कि वें भात्मरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। वास्तव में 

हक 8 आकषक प्रयोगों के भीतर एक गम्भीर कटनीतिक चाल छिपी 
हा जप्तका सहारा लेकर प्रत्येक राज्य अपने आक्रमण को अनाक्रमण कह 
सकता था । * 


| समभौते. के. उपरोक्त दोष का एक श्रत्यन्त गंभीर दुष्परिरपाम यह 
मिकला कि जिन हस्ताक्ष र्कर्ता राष्ट्रों ने अपने स्वार्थों की पूत्ति के लिए 
समभोते का उल्लंघन करना चाहा, वे युद्ध-घोषणा किये बिना हो युद्ध 
छेड़ने लगे । १६३१ में जापान ने चीन में ऐसा ही किया, वह कई वर्ष तक 
त्रिता घोषणा के ही युद्ध, करता रहा । वास्तव में समझोता इस श्राशा के 
काधार पर बनाया गया था कि इसके द्वारा युद्ध-विरोधी लोकमत इतना 

५» वैल एवं. जागरूक हो जायगा कि कोई राष्ट्र आक्रमणात्मक युद्ध का आश्रय 
लेना पसन्द नहीं करेगा | लेकिन यह आशा निराशा में परिणत हो गयी 
और थ्रुद्ध-लोलुप राष्ट्र 'युद्ध की अवैधता” को व्यवहार रूप में ऐसे अलिगित 
कानन मानने लगे जिसको तोड़ने का उन्हें कोई दंण्ड नहीं दिया जा सकता 
थधा। इस तरह यह समभौता युद्ध बन्द करने की एक श्रतृप्त श्रार्काद्षा मात्र 
बन कर रह गया। 


इस समभौते की अग्नि-परीक्षा १६२६ में सोवियत रूसन्चीत के 
.१६३१ में जापान-मंचूरिया के और १६३५-३६ में इटली-एबीसीनिया # 
युद्ध में हुई। इन तीनों अवसरों पर यह समः ता यद्ध रोकने में पूर्गात 
झसफल हुआ और इसकी दुवेलतायें इसका उपहास उड़ान लेगा। मंवरिया 
के प्रश्न पर जब रूस-चीन संघर्ष हुप्रा श्लौर सोवियत रूस का मनाड्रा न 
मंचरिया में प्रवेश किया तो जन-घन की अपार क्षति हुईं। संयुक्त राज्य 
अमेरिका के विदेश मन्‍्त्री स्टिससन (9050) ने परिसनमइकात दा 
उद्धुत करते हुए दोनों पक्षों से अपने मतनेदों का शांतिएृग्य सोचता * 
निर्णय करने का निवेदन किया । किन्तु इस पर सोवियत झूम ने क्षमा रिक्त 
सरकार पर अपवित्न उद्देश्यों का आरोप बगाते हुए दृदताहः यह बहा 
कि जब अमेरिका! ने सोवियत संघ की सरकार को मान्यता (सि०८०2४7०::॥ 
ही प्रदान नहीं है तो उसका रूस का ते यद्धवन्दी दा गआाग्रदह करता बड़ 
माने नहीं रखता॥ जब जापान न ४६३१ में मंचरिया 
आत्मरक्षा के अधिक्र-का लान उठाया ओऔर अपने ग्राहुमण 
की गई पुलिस कार्थवाही बताया। उसने अवाय दे विज 
घोषित किया कि मंचूरिया का प्रदेश उत्तक प्रभाव क्षेत्र में हैं ऋह हे! 
“इसमें जापानी सैनिवर्ग की रक्षा करने के लिए पुलिस दाावदाह 
बाघित हुआ है, जापान आप्मरकों के लिए सह रही है। हक कम पे 
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बा 


पेरिस-समझौता लागू नहीं होता ।” यद्यपि अमेरिका ने, जापान. के इस दांवे 
को स्वीकार नहीं कितना तथापि जायानी अन्याय को रोकने के लिए भी कोई 
प्रभावशाली कदम नहीं उठाया गया .। 


- उपरोक्त तीतों घटनाओं से पेरिस-प्तमभौते का खोखलापन स्पष्दः 
हो गया-। इन घटनाओं ने इस समभोते की निम्नांकित दुर्भलताग्रों को प्रकट 
किया:-- | है 

(१) -समभौते के अन्तगंत ऐसी किसी उपयुक्त संस्था अ्रयवा मशी<. 
नरी की व्यवस्था तहीं थी जो युद्ध करने . वाले देशों को युद्ध. वनन्‍्द्र करने के 
लिएप्रेरित कर सके । : * ;$ 

(२) यदि कोई राज्य संधि को कार्यात्वित कराने के लिए किसी 
राष्ट्र का उसके उत्तरदायित्वों की तरफ ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करे 
तो युद्धरत राष्ट्र श्रथवा राष्ट्रों द्वारा उसकी. भावना को चुनौती दी जा सकती 
थी और उस राज्य के सम्बन्ध में अनेक आंतियों तथा वेमनस्यों. का जन्म हो 
सकता था । कारण यह था कि-समभोते के अन्तर्गत किसी राष्ट्र विशेष या 
समिति को अधिकार नहीं था कि वह युद्धरत राष्ट्रों को युद्धद-विमुख करने का 
प्रयत्न प्रारम्म करे १ 

(३) इस समझौते में संघर्ष के कारणों की जाँच करने तथा उसके 
निदान के लिए कोई सुनिश्चित व्यवस्था न थी 


इस तरह स्पष्ट है कि समझौता “वेने दांतों औ्रौर नुकीले पंजों से 
रहित सिंह” था । इंसमें कोरा झादशवाद और ऊचे सिद्धान्त थे, उन्हें कार्य- 
रूप में परिणत करने की श्रावश्यक व्यवस्थाए' नहीं थीं। समभौते ने पुनद 
इस बात की पुष्टि कर दी कि चिरशांति का युग केवल एक स्वप्त-मात्र है'4 
यह समभौता वास्तव में इतना दुबंल कमी सिद्ध न होता यदि हस्ताक्षरकर्त्ता 
राज्य इसके प्रति निष्ठावान होते | कार (299) ने लिशा है---“यह सच- 
मुर्च' ही संभव मालूम पड़ता है कि कुछ राज्य तो मुह बचाने. की इच्छा से 


इंस समभोते में शामिल हुए थे, न कि उसको उपयोगिता में किसी विश्वास 
के कारण [7 


- समकोते का तीसरा दोष और दुष्परिणाम यह सिद्ध हुआ. कि इसने 


राष्ट्रसंघ के लिए भी एक चुनौती प्रस्तुत कर दी । कि के लगभग हर 
सदस्य ने यह उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया था कि /बैह | कंभी भी युद्ध 
(श्रात्म-रक्षा को छोड़ कर) का आश्रय नहों लेगा हु सामान्य वृद्धि को 
यह तकाजा प्रतोत होतां था कि इस नये 82200 समावेश प्रतुबन्ध- 
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६: १ ट्‌ृ 
पे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


तंगोधतों का प्रस्ताव रे के हर से शंख 0 कट के 
न ताव प्रस्तुत किया तो किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ । 
'स-समभीता राष्ट्रसंघ के लिए एक श्र दृष्टि से भी चूनौती सिद्ध हुआ । 
भरी कार के शब्दों में “पेरिस-समभौता एक नैतिक घोषणा थी 
जिसका श्राधार युद्ध-पाप (8॥प्वि९55 ० एव) की सामान्य भावना थी । 
प्रतुवन्ध पत्र एक राजरीति संधि था जिप्तके प्रमूख उपबन्तों का श्राधार वे 
बातें थों जिन्हें १६१६ के राजनीतिज्ञ व्यवहाय श्रौर इष्टकर (॥#कथ्वांथा।) 
मानते थे । पेरिस-समभौते के द्वारा सभी प्रकार के युद्धों की निन्‍्दा , को गयी 
भी । किन्तु उनमें से किसी के लिए भी दण्ड की व्यवस्था उसमें नहीं थी । 
प्रनुवन्ध-पत्र में कुछ युद्धों का श्राश्रय लेने की श्रनुमति थी श्रौर कुछ युद्धों का 
उसमें निषेध था । किन्तु निषिद्ध युद्धों के लिए दण्ड की व्यवस्था भी उसमें 
थी । श्राशय में इतने विभिन्‍न लेखों (708एग०/5) को एकीकृत करना 
भोर इस एकीकरण को श्राकर्षक बनाना भ्रतिमानवीय फार्ये ही था। यदि 
समभौते की घाराशों को अनुवन्ध-पत्र में ज्यों का त्यों शामिल कर दिया 
जाता तो ऐसा दस्तावेज तैयार हो जाता जिसके एक भाग में युद्ध का परणे- 
तया निषेध होता और दूसरे भाग में किन्हीं स्थितियों में युद्ध का आश्रय लेने 
की अनुमति होती--यह निंदास्पद विरोधाभास ही होता । भ्रगर आवयविक 
एकीकरण (0870० #प्रअआं०)) की दिशा में और भी भागे बढ़ा जाता, 
तो हमारे सामने एक संशोधित अनुवन्ध--पत्र श्राता जिसमें कि सभी युद्धों का 
निषेध होता, किन्तु कुछ ही युद्धों के आश्वयथ पर दण्ड की उसमें व्यवस्था 
होती; इस प्रकार अ्रनमने भाव से हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि शअ्रनु- 
बन्ध-पत्र के कुछ भागों का उत्लंघन अपनी हानि किये बिना ही किया णा 
सकता था ।” | 
जो भी हो, इसमें कोई संदेह नहीं कि पेरिस समभौता अपनी दुर्वल- 
ताझ्ों के बावजूद अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का था। यह एक ओर तो ऐसा 
प्रथम श्रस्तर्राष्ट्रीय समभीत्रा था जिते सा्वभौमिक स्वीकृति प्राप्त हुई शौर 
यह अमेरिका की पृथकतावादी नीति की समाप्ति का सूचक था । 


दूसरी ओर 
; (५) जनरल एक्ट या सामान्य श्रधिनियम (50शशओओं &0०)-- 
परस्पर आस अनाक्रमण और पारस्परिक सहायता सम्बन्धी प्रतिज्ञा के 


विकास के लिए पा द्वारा राष्ट्रसंघीय सुरक्षा-पद्धति को दृढ़ करने की एक 
और अन्तिम चेष्टा सन्‌ १६२८ में हुई । लोकार्तो संधियों के आधार पर 
असम्बली की, एक कम ने विवादों को सुलभाने के लिए बहुत से आदश 
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समभौतों के प्रारूप तैयार किये । असम्बली ने इन प्रारूपों का संग्रह करके 
सितम्बर १६२८ को “अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए एक 
सामान्य अधिनियम? (ठशाक्ष॥| 8० ण. धाढ बलि $ढ।थाशा। ए 
प्राशाभ्ाणाक्षे 0050765) बनाया । 


इस अधिनियम को चार अध्यायों में विभाजित किया ग्रगा। पहले 

अध्याय में समभौते सम्बन्धी धाराएं थीं जिनके अनुसार राजनीतिक अथवा 
अच्य प्रकार के झगड़े जो राजनीति या कूटरीति से नहीं सुलभ संकते थे, 
एक द्वि-विध समझौता कमीशन को सौंप दिये जाते थे। यही बात लोकार्नों 
पेक्ट में भी कही गयी थी । विवादों का समाध्रान करने के लिए अब राष्ट्र- 
संघ'के सदस्यों को अन्य राष्ट्रों से संधि करने का अधिकार प्राप्त था। अधि- 
तियम-के दूसरे अध्याय में त्याय सम्बन्धी विवादों को सुलकाने की धाराओं 
का उल्लेख था । इसके अनुसार सभी वैधानिक झगड़े निर्णय के लिए स्थायी 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंप दिये जाते थे, वैसे पार्थ्यां बीच-अचाव या 

समभोता आदि के अन्य उपाय भी काम में ला सकती थीं । तीसरे भ्रध्याय में 

बीच-बचाव सम्बन्धी मामलों का उल्लेख था | यह तरीका तभी श्रयनाया 

जाता था जबकि समभौता असफल हो जाता । ब्रीच-बचाव करने वालों का 

निरणंय मान्य था । यदि समभौता कनौशन एक महिनें में विवादों का निप- 

टारा करने में भ्रसफल रहता तो मामला फिर पाँच व्यक्तियों से निर्मित आर- 

ब्रिटनल-ट्रिब्यूनल को पेश किया जाता था जो इसी कार्य के लिए स्थापित 

किया गया था । यह ट्रिब्यूनल वैधानिक नियमों की कार्यान्विति उसी प्रकार 

कर सकता थां जिस प्रकार स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय ्यायालय करता था । चौथे 

अ्रध्याय में सामान्य मामलों से सम्बन्धित घाराए! थीं। एक धारा ऐसी थीः 

जिसके अनुसार सदस्यों को ऐसे कदम उठाने से रोका गया था जो वैधानिक: 


का के प्रतिकूल अथवा शांति के लिए - की गयी व्यवस्थाओं के विरोध में 
होते । 


यह सामान्य अधिनियम. इतना लचीला था कि इसे सभी देशों में 
लागू किय्रा जा सकता था, किन्तु दुर्भाग्यवश इसे सफलता नहीं मिली । 
पहला अध्याय अधिक उपयोगी तन था। समझौते कमीशन की धाराओं का 
उल्लेख पहले ही अनेक संधियों में हो चक्का था लेकिन उनका व्यावहारिक 
उपयोग कभी नहीं किया गया । दूसरे अ्रध्याय में जो व्यवस्थाएं की गयीं 
थीं वे अन्तर्राष्रीय न्‍्यायालय की धारा में पहले से ही विद्यमाव थीं। 
सन्‌ १६३४५ के भ्रन्त तक केवल ,२३ राज्यों ने इस अधिनियम को स्वीकार 

किया । होलैण्ड और स्वीडन ने केंवल प्रथम दो अध्याय ही माने । इस तरह 
इस अधिनियम की व्यावहारिक उपयोगिता न रह सकी बौर सामूहिक सुरक्षा- 


३१८ कु ' अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, 


पद्धति स्थापित करने की राष्ट्रसंघ की अन्तिम महत्त्वपूर्ण चेष्टा भी असफल हो 
गयी । 
निःशस्त्रीकरण (एएंड्थाओशा।शां ) (०5७ 50 


समस्या श्र कठिताइयां--भ्रथम ' महँडुद्ध के बाद टितीय मंहाँयुंड्धे के 
प्रारम्म होने तक सम्पूर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक जगत को-अआन्दोलित कर 
इने वाली सरक्षा के खोज की समस्या के साथ निःशस्त्रीक्रण की समस्या 
का जुड़ा रहूना स्वाभाविक है क्योंकि दोनों एक-दूसरे से पृथक नहीं, अपिप्तु 
घचनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं। राष्ट्रों के बीच जब तक, शस्त्रों., की होड़ वर्तमान्‌ हठै 
तब तक वास्तविक शांति और सुरक्षा,की कल्पना भी नहीं की. जा. सकती 
शस्त्री करण की वृद्धि को. रोकने में असफलता ही वह सबसे बड़ा,काररण था 
जिसने. सारे स साई को -अथम महायुद्ध की ज्वालाओं में कोंक़ दिया था; शरीर 
तमी से संसार के राजनीतिज्ञ ,गम्भीरताएूवंक ग्रह अनुभव करने लगे कि 
चिर शांति की स्थापृत्ता के लिए निःशस्त्रीकरण .पर बल दिया. ही जाता 
चाहिये ।, प्रथम . महाडडें से पर्व तक निःशस्त्रीक्रण के सभी. :प्रस्नास लुग्रभग 
प्रदर्शव मात्र थे किस्तु 5 जनवरी, १६१८.. को शांतिदृत अमेरिकन राष्ट्रपति 
बिल्सन ने पहली बार हृदय से और निष्ठापूरवेक. नि शस्त्रीकुरण के सिद्धान्त, पढ़ 
बल देते-हुए- कहा कि ४राष्टीय. . शस्त्रों को केवल आल्तरिक ,शांति,की रक्षा 
तक -ही सीमित कह देना चाहिये. । इसे सिद्धान्त का.ही यह प्रभाव था कि 
पेरिस- के शांति-सम्मेलत में जमंनी को नि:शस्त्रीकरर ; इसलिये. नहीं किया 
गया कि.वह # राजित हो, चुका था. एवं: “उसके , शर ग्ेकरण से विश्व को 
आक्रमण का प्रुनः-भय था अपितु यह इसलिये, हुआ. कि विश्व के निःझस्त्रीकरपा 
की दिशा में..यह अधर्म पग था और लगभग सभी राष्ट्रों .ने इस निश्चय को 
ट किया: कि राष्ट्रस घ. के यह प्रथम कर्तव्य होगा कि.वह विश्व-शांति की 
स्थापना के लिये शस्त्रों को सीमित करें।, .. 

उपरोक्त निश्वय के अदुधार संघ के संविदा के आठव अनुच्छेद हारा 

संघ के सदस्यों ने यह माना कि “राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान रखते हुए किसा 
भी राष्ट्र के शस्त्रास्त्रों की निम्ततम सीमा निर्धारित करना शांति बनाये 
रखने के लिये आवश्यक है ।” इस स्वीकृति के' अनुसार एक तरफ' तो मित्रे- 
संष्टों ने नैतिक हैंप में जमे नी को यह वचन दिया! कि जम नी की तिःशस्ता 
रण कर दिये जंनि के बाद व्यापक निःशर्त्रीकरंण किया जायगा, और दूसरी 
ग्रोर उन्होंने शेस्त्रास्तरी को कमी में “राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वप्रमुख मान ही ! 
इसका अंभिश्नार्य यही था कि भिंतरए/ आती सुरक्षा का सवाः रखते हा 
अपनों नि ग्स्त्री रण करेंगे । वास्तव मं ये दोनों ही बाते कुछ परस्पर विरोध 
थीं और इन दोनों सिद्धान्तों में साचेप हैं! निःशस्त्रीकरए की समस्या वन 


व े 
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प्रश्न यह. उठा कि व्यापक तिःशस्त्रीकरण . को दिशा में किस तरह 

कदम उठाया जाय ? सभी: शांति चाहते थे और शांति की उपलब्धि शक्ति- 
संचय के द्वारा करना चाहते थे । सब समभते थे कि उनको सेना राष्ट्रीय 
सुरक्षा के लिये अनिवाय, है, उप्तमें. किती, प्रकार की कमी. तुदीं की जा सकती । 
सेनाए और शस्त्रीकरंण को होड़ शांति के लिये निःसंन्देह खतरनाक हू, पर 
* उनका अभाव या उनमें कमी राष्ट्रोय सुरक्षा की हृष्टि से और भी अधिक 
खतरनाक हो सकेती थी। सभी यह सोचतें थे कि उनके हथियार तो सुरक्षा के 

' लिये हैं, औरों के हथियार आक्रमण के लिये हैं। निःशस्त्रीकरण के विरुद्ध 
इस तरह के तक॑ बराबरं उपस्थित किये जाते थे । इसके अतिरिक्त दो विभिन्न 
विचारधाराओं के कारण निःशस्त्रीकरण की समस्या और भी जटिल हो 
गई । एक विचारधारा यह थी कि पहले सुरक्षा का प्रश्न हल हो तब 
निःशस्त्री करण का, दूसरी विचारधारा के पक्षपांती प्रत्यक्षरूंप में निःशस्त्रीकरण 
को समस्या का निदान दुढना चाहते थे। पहुंली विचारधारा का अंगुप्रा 

, फ्रांस था जबकि इग्ल॑ण्ड, अमेरिका आंदि दूसरी विचारधारा का प्रतिनिधित्व 
करंतें थे | पराजित राष्ट्र “निःशस्त्रीकरण ही चाहते थे क्योंकि वें पंगु हों चुके 

' 'थे और विजयी राष्ट्रों को अपनी ही स्थिति में देखना चाहतें थें। किंस्तु शुप्त 
' रूप से वे भी अपनी स मिक-शंक्ति को दृढ़ देखता चाहते थे। फ्रांस जैसे राष्ट्र 
इस बात के प्रबल विरोधी थे । फ्रांस का कहना था कि शस्त्रीकरण घातक है 
लेकिन तिःशस्त्रीकरण उससे भी « अधिक घातक है । उसका तर्क था कि बाघ 
से मिलने के लिये निःशस्त्र ;होकर जाना बेवक्‌फी नहीं तो और क्या है ? 
पोल ण्ड पूर्वी सीमा के भय से अपनी से निक समृद्धि के लिये लालायित था । 
उधर रूस समाजवाद का पक्षघधर बन चुका था और परम्परागत प्रजातान्त्रिक 
राज्यों की नींव खोख़ली करने में लगा हुआ था | इंटली और यूगोस्लाविया 
के सम्बंन्ध मंधुर न थे और बाल्कान श्रब॑ भी खतरताक क्षे त्र॑ बना हुंआ था । 


इस तरह के सन्‍्देह, अविश्वास और विस्फोटक वातावरण की नींव पर 
निःशस्त्रीकंरण का महल खड़ा करना एक दुष्कर कार्य था । 


निःशस्त्रीकरण की समस्या जटिल से जटिलतर :होती गयी क्योंकि 
इस बारे में जो भी निर्णय होते थे वे किसी भी देश पर नैतिक रूप. में. हो 
लागू हो सकते थे और राजनीति के खेल में नेतिक प्रतिबन्धों की अव॒हेलना 
करना बड़ा सरल था । राष्ट्रों के शस्त्रीकरण की सीमा निर्धारित करने के 


लिये कोई कमीशन नियुक्त किये जांने में कठिनाई यह थी कि वह राष्ट्रों की 
युप्त बातों को जान जायेगा । 


निःशस्त्रीकरण की समस्या चाहे कितनी भी-विकठ रही हो किन्तु 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि १६१६ से १६३६ तक इसका समाधान ढूढने के 
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भ्रववरत प्रयास राष्ट्रसंघ में और राष्ट्रसंघ से. बाहर फ़िये जाते रंहे । संत्तार 
का यह दुर्भाग्य था कि अन्ततः दो विश्वयुद्धों के बीच का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
का इतिहास निःशस्त्रीकरण के प्रयासों की दुःखाग्त कहानी बन गया। ह 


राष्ट्रसंघ द्वारा निःशस्त्रोकरण के प्रयास _ 


युद्ध के समाप्त होने के तुरन्त बाद निःशस्त्रीकरण के लिये उपयुक्त 
वातावरण में राष्ट्रसंघ की स्थापना से अन्तर्राष्ट्रीय .राजनीति के क्षेत्र में एक 
नये युग का सूत्रपात हुआ और शस्त्रास्त्रों.में सन्‍्तोषजनक पाबंदी लगाने के 
शुम अ्रवसर का लाभ उठाते हुए लॉयड. जॉर्ज ने यह प्रस्ताव रखा कि “राष्ट्र- 
संघ-विधान पर हस्ताक्षर हो जाने के पूर्व प्रमुख शक्तियों के बीच उनके 
शस्त्रास्‍्त्रों की मात्रा सीमित करने के बारे में समझौता हो जाना चाहिये । 
राष्ट्रसंघ की सफलता की पहली शर्ते यह है कि बड़े राज्यों के बीच एक पक्का 
समभौता हो जाय कि वे संनिक क्षेत्रों में एक दूसरे से होड़ नहीं करेंगे । यदि 
राष्ट्रसंघ-विधान पर हस्ताक्षर होने के पूर्व यह समझौता न हुआ तो राष्ट्रसंघ 
एक विडम्बना मात्र होगा । इससे यह बात प्रमाणित हो जायगी कि राष्ट्रसंघ 
के प्रमुख प्रवर्तेकों को उनके प्रभाव में कोई विश्वास नहीं है। पर यदि राष्ट्रसंघ 
के प्रमुख सदस्य"“**“““अपने शणस्त्रास्त्रों पर पाबन्दी लगा दें तो यूरोप के सभी 


राष्ट्रों के मध्य उपरोक्त पक्का समभौता भले ही न हो सका किन्तु 
राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई और उसके संविदा (८०५शाध्या) के श्राढवें श्रनु- 
छछेद में नि:शस्त्रीकरण सम्बन्धी निम्नलिखित व्यवस्थाएं दी गई-- 
इस अनुच्छेद के प्रथम प्रकरण में . यह व्यवस्था थी कि “संघ के 
भा सदस्यों ने यह स्वीकार किया है कि शांति की स्थापना के लिए राष्ट्रीय 
ह सुरक्षा के अ्रनुकूल न्यूनतम बिन्दु तक राष्ट्रीय शस्त्रों कौ कमी श्रीर सामान्य 
कार्य द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व के हढ़ीकरण की आवश्यकता है! 
<## दूसरे प्रकरण में यह वर्शित था कि “प्रत्येक राज्य की भौगोलिक 
अवस्था एवं परिस्थितियों का लेखा रखकर परिषद्‌ विभिन्न सरकारों द्वारा 
विचार और कार्यवाही के लिए शस्त्रास्त्रों में कमी सम्बन्धी योजनाएं 


है 


बनाये ।* 


चौथे प्रकरण | मे यह अंकित था कि “जत्र बहुत सी सरकारें इन- 


योजनाओं को अपना लेगी तो उसके बाद उम्रमें निश्चित शस्त्रों की सीमाए- 
| के ०“ 99 
परिषद्‌ की सहमति के बिना नहीं तोड़ी जा सकेगा । 
| पांचवें प्रकरण में 'लिखां गया कि “संघ के सदस्य सहमत हैँ कि 
* ; मग्र निर्माण के लिए स्पष्ट रूप से गम्मार 
व्यक्तिगत साहस द्वारा युद्ध स ग्री के | 
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हस्तक्षेप किग्रे जा सकते हैं । परिषद्‌ यह परामर्श देगी कि ऐसे निर्माण से 
सम्बद्ध कुटिल प्रभाव किस प्रकार हटाते जा सकते हैं ।' ह 


छठे प्रकरण ने संघ के सदस्पों को “अपने शस्त्रों के परिमाण, अपने 
सामूहिक एवं वायु सम्बन्धी कार्यक्रम तथा युद्ध जैसे उह्दे श्यों के लिए उपयुक्त 
उनके उद्योगों की अवस्था की पूर्णुं एवं स्पष्ट सूचना के पारस्परिक परिवर्तन 
के लिए उत्तरदायी ठहराया ॥ 


आठवें अनुच्छेद के अतिरिक्त २३वें भ्रनुच्छेद के 'द' प्रकरण ने यह 
व्यवस्था की कि “संघ के सदस्य संघ को उन देशों के साथ शस्त्र एवं 
युद्ध-प्ामग्री के व्यापार का निरीक्षण-कार्य सौंप देंगे जितमें कि सामान्य हिंत 
के लिए इस यातायात पर नियस्त्रण आवश्यक है ।”” 


स्थायी परामर्शदाता श्रायोग एवं श्रस्थारी मिश्रित झ्रायोग की 
स्थापना--संविदा के आठवें अनुच्छेद के द्वितीय प्रकरण के अनुपालन में 
जनवरी १९२० में, राष्ट्रसंध के संविदा के श्रतुच्छेद € के श्रन्तगंत एक स्थायी 
परामशंदाता आयोग. (केशगराक्षाशा। 4ए509/. 0००) 
बनाया गया। इस आयोग में उन लोगों को नियुक्त किया गया जो परिषद्‌ 
के सदस्य-राज्यों की स्थल, जल और वायुसेना के विशेषज्ञ होते थे । इन 
सैनिक विशेषज्ञों से नि:शस्त्रीकरण की आशा करता वैश्ा ही था जैसा पाद- 
रियों के किसी आग्रोग से नास्तिकता की घोषणा को आशा रखना। इस 
श्रायोग ने शीज्र ही खोज करके सूचना दी कि एक सैनिक समूह के निःशस्त्री- 
करण की आशा करना निरथंक है।इस पर नवम्बर १६२० में संघ की 
असेम्बली हारा इसमें राजनेतिक, सामाजिक और शआआरा्थिक क्षेत्रों में विशेषज्ञ 
समझे जाने वाले ६ असैनिक (0शा॥) व्यक्ति बढ़ाकर श्रस्थाथी मिश्रित 
आयोग (पशाफुणवाए 'ांड०0 (0त्रंड्भंणा) के रूप में इसका पुननिर्माण 
किया गया । सैनिक और अधैनिक दोनों सदस्यों से युक्त इस मिश्रित आयोग को 
संघ की दूसरी असेम्बली ने निःशस्त्रीकरण की संधि का मसविदा तैयार करने 
का काम सौंपा । स्थायी परामशंदात्री व अस्थायी मिश्रित आयोग॑ ने मिलकर 
कार्य करना प्रारम्म किया और शस्त्रों के ऊपर एक वाधिक पुस्तक का प्रका- 
शन शुरू किया जिसमें शस्त्रों के सामानों व विभिन्न सरकारों द्वारा उनके 
आयात-निर्वात के विषय में रिपोर्ट दी जाती थी। इस उपग्रोगी पुस्तक का 
प्रकाशन १६३६-४० तेक होता रहा। मिश्रित आ्रावोग ने स्थायी आयोग के 
सहयोग से, अक्टूबर १६२४ में अस्तित्वहीन होने से पूर्व, निःशस्त्रीकरण 
समस्या सुलभाने के लिए प्रयत्न किये । एक प्रयल राष्ट्रोय श्रावश्यकृताओों के 
अनुरूप स्थल सेना को स्थिर करने सम्जन्धो लाई इशर (,04 फल 
की योजना थी । दुर्माग्यवश यह योजना सफल नहीं हो पाई । इसे योजना- 


श्र 
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के अनुमार "सेनायें ३० हजार सैनिकों करी कल्पित- यूनियों ([प/शए 
ए॥ं७) में त्रिमाजित की जाती थ्रीं और कुल यूनिट -(युंद्धपोंत्ों के समान) 
हर राष्ट्र के लिए निर्धारित किये जाने थे । इस प्रकार फ्रांस को ६ यूंतिट या 
! लाख ८०-हजार सेनिकों की सेना मिलनी थी :तो इटली-को.४ यूनिट, 
भ्रट ब्रिटेन को ३ यूनिट श्रादि ।” इस सीधी-लादी योजना की. लगभग प्रत्येक 
यूरोपीय देश के सैनिक विशेषज्ञों द्वारा आलोचता की. गई ;और “दिखाऊं तौर 
पर यह तक दिया गया कि कुछ टठतों का युद्धपोत तो भोंड्रे-बहुत अर शों में 
एक प्रामाणिक वस्तु है और बच्दूफों के रूप में उसका अधिकतम पूरक 
[|४४३पएण7 0णाएञथाथा।) ज्ञात है करित्तु ३०,०००, सैडिकों के यूनिट 
की शक्ति का कोई माप नहीं हो सकता तथा उसके-शरत्रास्त्रों के. अनुपात में 
उसकी शक्ति लगभग बिलकुल ही अनिश्चित हो सकती है ।: इस अ्रयल की 
मसफलता के बाद दूसरा असफल प्रयत्त १६२२ की पांच शक्तियों की 
संधि के सिद्धांतों को अहस्ताक्षरकर्त्ताओं द्वारा. स्वीकॉरं करोंने- का था। 
तीपरे प्रयत्न के फलस्वरूप पारस्परिक सहायता.सन्धि का प्रारूप तेयारं किया 
गया जिसमें निःशस्त्रीकेरण को सामूहिक सुरक्षा का मूलाधार बंताया गया । 
अस्थायी मिश्रित ग्रायोग एवं स्थायी परामर्शडीत्री आग्रोग ने निःशस्त्रीकरण 
समस्या के हल के लिए चार सामान्य सिद्धांत्तों का प्रतिपादन किया जिल्हें 
१६२२ में संघ की तीसरी असेम्बली ने स्वीकार कर लिया । ये सिद्धांत इस 
प्रकार थे :--- हा 
(१). निःशस्त्रीकरण की कोई भी योजता तब तक सफल नहीं हो 
संकती जब तक कि वह व्यापक रूप: सें संब पर लागू नहों।. 
* (२) भ्रनेक राज्य अपने शस्त्रास्त्रों में कमी करने की स्थिति में तत 

तक नहीं आ सकते जब तक उन्हें सुरक्षा के लिए पर्याप्त आश्वासन व 
मिल जाय । 

ः (३) ऐसे आश्वासन की व्यवस्था एक ऐसी प्रतिरक्षात्मक सन्धि द्वारा 
की जा सकती है जिसमें प्रत्येक राज्य एक. दुध्रे को सुरक्षा का अ्राशवासन तो 
दे ही लेकिन यह.श्राश्वासन भी, दे कि ज्ाक्मणा की स्थिति में प्रत्यक राज्य 

आक्रान्त देंश की रक्षा के लिए युद्ध करेगा | - 

है (४) इस आश्वासन की क्रियान्विति केवल तमीं 
सामान्य योजनावुसार शस्त्रास्त्रों में कमी की जा चुफी हो । 
गे | शी क्‍7679 ण शीएएके 
&5क्ंआशे0०) की असफलते के वाद मध्यस्वता (4०१) का कलश 
से सुरक्षा क्री समस्या हल करने का प्रयतंत किया गया। शूसन मे हे गा के 
मध्यस्थता से सुरक्षा और सुरक्षा से निःशस्त्रीकरण के नया मार्ग दृढा गे 


सु 
॥ 


सम्मव हैं जब्रकि 


पारस्परिक सहायता-सन्धि के प्रारूप (9 


सुरक्षा की खोज और निःशस्त्रीकरण की समस्या ३२३ 


इसका अनुसरण करते हुए, अस्थायी मिश्षित आयोग ने संघ को अन्तरंष्ट्रीय 
विवादों के समाधानाथ जेनेवा प्रोटोकोल की तेयारी में रहायता दी जिसे 
१६२४ में संघ का निविरोध अनुमोदन मिला, किन्तु अन्त में इसे भी असे- 
फलता का मुह देखता पड़ा । 


निःशस्त्रीकरण्‌ के सामान्य उपायों के विफ़ल होते पर १६२५ की छठी 
असेम्व ली ने परिषद्‌ से यह निवेदल किया कि वह , शस्त्रास्त्रों को घटाने औरे 
मर्यादित करने का सम्मेलन बुलाने की तेयारी लिए आवश्यक अध्ययन 
कराये । च्‌ कि अक्टूबर १६२४ के बाद से ही. अस्थायी. मिश्रित श्रायोग ने 
काम करना बन्द कर- दिया था अतः छुठीो अपेम्बली के निवेदन को ध्यान में 
रखते हुए परिषद्‌ ने मिश्रित आयोग को समाप्त कर दिया और इसके स्थाने 
पर निःशस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए सज्जीकररं - श्रायोग (?0शुक्षश्राणए 
(ग्राग्रांफ्रंणा णि। ॥6 छिष्क्रााक्ाशा: (ग्राथिथा:क) की नियुक्ति की । 


सज्जीकरण या प्रारम्भिक. श्रायोग (20कश्ब्वॉण५ (णागराडशंणा ) 

१२ दिसम्बर १६२५ को नियुक्त इस आयोग के सदस्य परिषद में विद्यमान 
'राज्यों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त, संघ के कुछ अन्य सदस्य राज्यों के प्रति- 
निधि थे और संघ के सदस्य न होने पर भी संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत 
रूस तथा जम॑ती के प्रतिनिधियों को इसमें आमंत्रित किया गया। अमेरिका 
एवं जर्मनी ने तुरन्त ही और सोवियत रूस ने श्रगले वर्ष यह निमन्‍्त्रण 
स्वीकार कर लिया । सज्जीकरण अथवा प्रार॒म्मिक श्रथवा तैयारी. आयोग 
की प्रथम बैठक मई १६२६ में हुई और दिसम्बर १६३० तक यह अस्तित्व में 
रहा । 


सज्जीकररणा आयोग. के सामने निःशस्त्रीकरण. का प्रश्न बड़ी ही 
पेचीदगो और जटिलता से भरा हुआ था जिसे सुलकाना कोई सरल कार्य ने 
था । शआलांयोग के कार्य में निम्नलिखित चार बड़ी कठिनाइयां थीं--.. 


(१). पहली, कठिनाई स्थल सेना के नियन्त्रण के सम्बन्ध में थी । 
समस्या यह थ्री कि सैनिको की सही संख्या किस तरह आंकी जाय । अनिवार्य 
सैनिक सेवा (८०॥$आए०४) वाले फ्रांस आदि देश अ्रनिवार्य सैनिक शिक्षा 
प्राप्त करने के बाद मुक्त हुए व्यक्तियों की गणना सैनिक्रों में नहीं करना 
चाहते थे जबकि ब्रिटेन, अमेरिका आदि राष्ट्र, जिनमें श्रनिवार्य सैनिक 
व्यवस्था नहीं थी, ऐसे सुशिक्षित व्यक्तियों को सेना में न होने पर भी सेनिक 
समभते थे । जहां तक सेनिक-सामग्री दया प्रश्व है, जमंनी के प्र तनिधिमंडल 
की मांग थी कि सभी महत्वपूर्ण शंस्त्रास्त्रों की स्पष्ट सांख्यिक सीमो 
(रप्शाशा८्ओं गगा(3007) निर्धारित की जाय जैपी कि पसाय की संधि 

उसके (जर्मनी) लिए निश्चित की गयीं थी । 


र्श्ढ ५ 
हि अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध 


(२) इुप्तरी कठिनाई यह थी कि नौ-शक्ति के नियस्त्रण में इस प्रश्न 
पर तीत्र मतभेद था कि इसका स्वरूप क्या हो। भ्रेट ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य 
अमेरिका के प्रतिनिधिमण्डल यह नियन्त्रण दो प्रकार का चाहते थे-- 
प्रथम तो यह कि प्रत्येक देश के लिए रखे जाने वाले कुल जंहाजों के टनों की 
संख्या निश्चित हो जाय और द्वितीय यह कि हर प्रकार से जहाजों का अलग 
अलग सीमन हो भ्र्यात्‌ युद्धयोत, ऋजर, विध्वंप्तक वायुयान-बाहक, पनड़ब्बी 
आदि प्रत्येक प्रकार के जहाज के लिए प्रथक रूप से टों की संख्या निश्चित 
ही । ब्रिटेन एवं अमेरिका के विपरीत फ्रेंच और इठालिय्नन प्रतिनिधिमण्डल 
की मांग केवल यह थी कि पहले प्रकार का नियन्त्रण स्थापित हो यात्रि समुद्री 
बेड़े का सीमन कुल टन (09 ६0798०) निश्चित कर लिया जाय । 


(३) तीसरी बड़ी कठिनाई अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण एवं देखभाल की 
थी । फ्रांस और उसके साथी राष्ट्रीं की यह इच्छा थी कि विभिन्‍न देशों द्वारा 
शस्त्रास्त्रों के सीमित करते की व्यवस्थे। का पालन करवाने के लिए एक 
सुदृढ़ अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण पद्धति होती चाहिए। इसके विपरीत ब्रिटेत श्रादि 
देशों का यह मत था कि निःशस्त्रीकरण थोज॑ना के पालन के लिए पधचित 
यही है कि विभित्त देशों की सशशव्ता और ईमानदारी पर भरोसा रखा 
जाय । ह 
.... (४, चौथी कठिनाई यह थी कि आय-त्ययक (87080) के संबंध 
में फ्रांस व्यय का सीमन (उयो्धाक्षि0॥ रण ७एथाएंधरा8) चाहता था 
जबकि ब्रिटेन और 8टली परस्पर सम्मत रूप में व्यय का विस्तृत प्रकाशन 
(79664 एप्रशिणा/ रण कलाीप्राह पा थ॥ 887९९0 007) आवश्यक 
समभते थे । अमेरिकन और जर्मन प्रतिनिधिमण्डलों का दृष्टिकोश था कि 
आव-ध्यय के बारे में किसी प्रकार का ठहराव करना उचित नहीं है । 


प्रायोग ने इन विभिन्न दृष्टिकोशों को लिपिबद्ध किया | वह इस वात 
के गम्मीर प्रयास करने लगा कि उपरोक्त जटिलतायें सुलभ जाय॑ । भ्रायोग के 
समक्ष एक जटिलता यह भी थी कि किस प्रकार सैतिक विषयों को राजनीतिक 
विषयों से अलग किया जाय, स्वतस्त्र किया जाय क्योंकि जब तक ऐसा नहीं 
होता, युत्यी के सुलभने की अपेक्षा जटिल होने की संमावना ही अधिक थी । 


सज्जीकरण आयोग पांच वर्ष तक निरन्तर प्रयल्ल करने पर मी और 
एक नहीं बल्कि सात भ कीं करने पर भी निःशस्त्रीकरश सम्बन्धी 3388 को 
सुलभा नहीं सका । हे नवस्वर १६२७ को रूसी प्रतिनिधि लिंड ४०% 
([.//॥0५०) के बेल में सोवियत प्रतिनिधिमण्डल ने सज्जीकरख गा 
के शरद अधिवेशन में जा डाल दी । लिटविनोव ते प्रभावपूरं ४] हम 
अपील की कि एक वर्ष के 'जीतर सब देशों द्वारा जले, स्थल आर 


) 


हल ह। 
सुरक्षा की खोज और निःशस्त्रीकरण की समस्या ३२५ 


सेनाओं की सम्पूर्ण समाप्ति कर दी जाय तया अनिवार्य सैनिक सेवा, मैन्‍्य 
अधिकारियों और युद्ध मंत्रालयों का अन्त कर दिया जाय । यद्यपि पूर्ण एवं 
सावंदेशक निःशस्त्रीकरण (7०ंत्नी शात खाए्शिशं पैंआगशा था) क्र 
यह एक कांतिकारी प्रस्ताव था तवायि इसे सफलता न मिली ३ हाँ, यह 
अवश्य हुआ कि इप्त ऋंतिकारी सोवियत प्रस्ताव के विरोध में पहली बार 
आयोग के सदस्यों की लगभग सर्वसम्मति हुई और यह प्रस्ताव रह |र दिया 
गग्ना ॥ऐपी स्थिति में, आयोग ने असेम्बली से संकेत. पाफ़र मध्यस्थता गौर 
सुरक्षासमिति (0००८ ग #ाकंप्रशाणा 00. $०ए्ग9) नियुक्त 


को और दो वर्षों तक निःशस्त्रीकरण समस्या एक बार फिर पृष्ठभूमि में 
चली गयी । हर 


६ चवम्बर १६३० को आयोग का सातवां और अन्तिम अधिवेशन 
हुआ। इस अधिवेशन में भी 'सीमन सिद्धास्तों' (?तंतरणफञी७४ ता परप्रापा- 
/078) सम्बन्धी मतभेदों को दूर करने की दिशा में प्रगति नहीं की जा 
सकी । ये मतभेद झ्रायोग की पिछली समी कार्यवाहियों में वरावर रोड़े 
अटकाते चले आ रहे थे । किस्तु फिर भी इस वार, € दिसम्बर १६३० को, 
आयोग ने निःशस्त्रीकरण की योजना. का एक. श्रस्यायी प्रारुष प्रस्ताव 


(009 94 (०॥एशा॥ण) पास करने में सफलता ग्रानित फो। 
"धाराओं वाले इस प्रस्ताव की मुख्य व्यवस्थायें ये थीं--.. 


(१) बजट द्वारा स्थल युद्ध को रण-सामग्री प्र नियन्त्रण किया 


६5० 


जाय | 


(२) सैमिकों की संख्या विना किसी भरेद-भाव के नियन्थित की 


जाय ओर प्रशिक्षित सुरक्षित सैनिकों (ृा्ंगर्त (९४०७८ ) का विचार ने 
किया जाय । ््ि ह 


(३) अनिवार्य सैनिक सेवा के वर्षों की अवधि घटायी जाय । 
(४) नो सैनिक 


जहाजों पर १६२२ के-वाशिगटन सम्मेलन की तथा 
१९३० के लन्दन सम्मेलन 


की व्यवस्थाओं को लागू किया जाय । 


(१) हवाई अस्त्रों का नियन्त्रण अश्व 


ं "शक्ति. (छ0ण5०-००फ्र०) के 
आधार पर हो ] ह 


६) रासायनिक एवं जीवाण्‌ फैलाने वॉले (84ल«१००होंट्वा ) 
युद्धों को रोका जाय | "शक 


(७) एक स्थायी निःशस्त्रीकरण ] की रचना की जाय जो 
शस्त्रीकरण की प्रगति के बारे में समय-समय (पर अपनी रिपोर्ट भ्रस्तुत 
केरता रहे। १] ' 


नाल 
जाप 
# ३३ 


अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


: इस अस्ताव (थी 0णाए्थआ(ं०) में प्रशिक्षित एवं सुरक्षित 
सेनाओं के नियन्त्रण, स्थल तथा जल सेनाओं के शस्त्रों के अथवा वायु-सैचा 
वी सामग्री के व्यय पर कोई प्रतिबन्ध नहीं सफाया गया था । 
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सण्जीकरण आयोग के इस प्रस्ताव- का, कार के मतानुसार, व्योव- 
हारिक मूल्य बहुत कम था और फ़रवरी ,(६३२ में होनें- वालेः. निःशेसत्रीकरंण 
सम्मेलन ते उसका उपयोग भी नहीं किया । फिर भी: इंसमें: कोई संदेह नहीं 
कि यह प्रस्ताव विश्व-नि:शस्त्रीकरण - सम्मेलन, का. आधार-स्तम्म बसा । 
इससे निःशस्त्रोकरण-सम्बन्धी. वे मूलभूर्तः मतभेद- सामने. आ . गये- ज़िनेका 
सामना सम्मेलन को करवा पड़ सकता था। सज्जीकरणं आयोग «के पांच 
वर्षो के श्रम का केवल यही परिणाम सामने झाया था । अब मार्ग प्रशेस्त हो 
चुका था और इस प्रस्ताव को मुख्य आधोर मौवकर जेनेवा में ३ फरवरी 
१६३२ को निःशस्त्रीकरण सम्मेलन प्रायोजित किया गया। हि ह 

जेनेवा. का निःशस्त्रीकरण संम्मेलन ((था० ,जिंक्रोग्रांशिाशा 
(क्रविधा००)--जैनेवा का. विश्व-निं:शस्त्रीकरण सम्मेलत नि:शंस्त्रीकरणश*की 
दिशा में राष्ट्रसंघ का महत्त्वपूर्ण प्रग्नास-था 4 किन्तु यह : दुर्भाग्य की बात “थी 
कि तत्कालीत परिस्थितियां: इस भ्रत्यधिक महत्वाकांक्षी शांति-प्रयोस के अनु- 
कल नहीं, थों;। समभौतावादी नीति के समर्थक ,स्ट्रैसम।न और « ब्रियां- ऋमशः 
अक्ट्वर १६२६ एवं मार्च १६३२ में परलोक, गमन कर चुके थें। संभी राष्ट्र 
ग्रत्यन्त- सर्शकित तथा श्राथिक मन्दी से तबाह थे । सभी एक दूसरे से अलग 
रहना चाहते थे | जापान की साम्राज्यादी नीति के कारण मंचूरिया पर 
आक्रमण की घटता घट चुकी थी और शंघाई में जापान चीज़ के विएद् 
युद्धरत था । जर्मनी और इटली में सर्वाधिकारवादी शासन स्थापित हो चुके 
थे । संसार के रंगमंच पर उस साल इतनी बड़ी २ घटनाए' घटित हो चुकी 
थीं कि प्रोफेसर टोयन्बरी ने उस साले को “आतंक का बे." की संज्ञा दी है। 
ग्रतः ऐसे समय में राष्ट्रों के पारस्परिक सहंयोग॑ की अपेक्षा करना ढुराशा थी । 
बिना सवेसम्मेति के कोई अन्तर्रेष्टीय- सवाल हल: भी नहीं क्रिया जा सकता 
था। । 8 को है कल 
| *विधिं की विडम्बना ग्रौर क्‌ रं-व्यंग के फलस्वडप ऐसे प्रतिकूल वाता- 
बरण में . निःशस्त्रीकरण: अम्मेलव का अधिवेशन ३ फरवरी (६३३ का 
प्रारम्म हुआ जिसमें: ६१ ज्यों वे भाग लिया । इनमें से पांच राज्य ऐसे भी 
से जो. राष्ट्र के सदस्य रहीं पे । सम्मेलन की वध्यकता हिटेग के भूल 
तििशेतरी, हैडरसलने पी ॥ नह एक गैस्सरकारी व्यक्ति की हैक 
अ्रध्यक्षता कर रहा था। ५ एक अप्रत्याशित संयोग था बर्याक्ि प्रा 
लियुक्ति के समय वह ब्रिटिश, श्रमदलीय सरकार से विदेश मंत्री था लेकिन 
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अगस्त में इस सरकार का पृतन हो गया,, तत्पश्चात्‌ श्राम चुनावों में वह संसद 
का सदस्य नहीं चुता जा सका और इस तरह एक गेर-सरकारी- व्यक्ति की 
हैसियत से उसे सम्मेलन का अ्रध्यक्ष बने रहना पड़ा। यदि इस सम्मेलन 
की अध्यक्षता तत्कालीन ब्रिटिश सरकार का कोई उच्च पदाधिकारी करता 
तो वह सम्मेलन के मामलों पर विचार करने एवं किसी निर्णय पर पह चने में 
अधिक समर्थ हो सकता था। सम्मेलव का अन्तिम परिणाम तो संभवत: वही 
होता जो कि होता था किन्तु फिर भी सम्मेलन को गिराने वाले टाल-मटोल 
प्रौर हिचकिचाहट से तो बचा ही जा सकता था 2? .इतना, ही नहीं, हैन्डर- 


सन और तत्कालीन प्रधान मेंत्री मैकडोनेल्ड के. मध्य सम्बन्ध भी मधुर 
नहीं थे । 


निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में आने वाले प्रतिनिधियों के हृष्टिकोणों में 
इतना श्रधिक मतभेद था कि वे २३२ व्यक्ति श्रपने साथ, ३३७ प्रस्ताव लेकर 
आये थे। इन.पर विशेष विचार करने के लिए पांच: मुख्य" समितियां--बजट 
सम्बन्धी नियंत्रण, राजनीतिक समस्वाशओ्रों के विचार तथा स्थल, जल और व यु 
सेना के नियंत्रण---के लिए बनायी गयीं थीं । 


सम्मेलन के संमक्ष :सबसे पहला काम था-सज्जीकरण आयोग 
(शक्कुक्षक्ंणए 0०ग्यांउ्श्ं०व) की रिपोर्ट पर'विचार करना, जिसके छ 
साल का परिश्रम इसमें बर्बाद हुआ था । कार (८077) नें तो स्पष्ट कहा 
है कि “जहां तक निःशस्त्रीकरर का प्रश्न है, सज्जीकरण आयोग ने इस 
दिशा में मा|गं-प्रशस्त करने की श्रपेक्षा सार्ग के गडढों की सूचना ही अधिक 
दी थी। इसोलिए इसमें कोई श्राश्चर्य की बात नहीं कि निःशंस्त्रीकरण 
सम्मेलन ने श्रायोग से लगभर्ग बिल्कुल ही भिन्‍न सार्य श्रपनाया, यद्यपि झ्रायोग 
के परिश्रम का सम्मान करने के लिए उसने यह्‌ प्रस्ताव स्वीकार किया कि 
श्रायोग द्वारा तैयार किये गये प्रारूप प्रस्ताव को वह 'भश्राधार मानकर 
चत्रेगा । 2 इसके धाद सम्मेलन के सदस्यों के बीच ५ फरवरी को फ्रेन्च प्रति: 


कल ललज->+ “>> न 


4. 8. घ वा: नणशावरी०04 रेशेबधंगाइ छलेए्रव्टत.. ॥6 .]'छ० 
२४०४० ४७४६४, 0326 83 ह 
2. “४6 शक्छभाभणए ए०ायांडञंणा धबत 900एॉव०वत प्र00० अहव035 
३0 ती& फ़ांि]5 ० तंडायावाधशा। वीक [0 एागगरोडहड़ ॥985 ०0 
बतवंरबातत्ट बात॑ व 9 व इणज़ाजित[ नी ि९8 ए0चटिशा०ट 
4॥0प९॥ ॥ 985960 8 680]0609. 3009# 7४6 ..(०एागा5'077$ 
ताबी ०णाएया0णा 3६ 4 'पीशारफठा(? ण, 48800०ण05 ॥70०७॥० 
ग्रिविण ग48ए6 #च्शल्त था. ब0एलनीलं तर्धिशिया। ००प5९ 
--ध.प दया ४09. ट। , 0986 84 
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निधि मण्डल ने एक स्मरण-पत्र वितरित कर इस दिशा में पहला कदम 
उठाया | फ्रन्च प्रतिनिधि प्राल्र तारदय (0 'श्नाणंए) ने सम्मेलन को 
सफल बनाने फे लिए इस स्मरखा-पत्र द्वारा यह प्रस्ताव रखा कि श्रन्तर्राष्ट्रीय 
पुलिस की एक निरोधात्मक तथा दण्डात्मक सेना बनायी जाय, दूसरे शब्दों में 
राष्ट्रसंघ की अपनी पुलिस हो । इस प्रस्ताव में कहा गया कि जिन राज्यों के 
पास युद्धपोत, बड़ी पनड्ब्त्रियां या भारी तोपखाना हो, उनका यह कत्तव्य 
हो कि श्रावश्यकता पड़ने पर वे राष्ट्रसंघ-पुलिस को उनका उपयोग करने दें । 
इसके साथ ही वमवर्षक वायुयानों के प्रयोग का एकाधिकार राष्ट्रसंघ पुलिस को _ 
ही दिया जाना चाहिए । फ्रान्स के इस प्रस्ताव का यूरोप के अनेंक छोटे २ 
राष्ट्रों ने समर्थन किया, किन्तु यह प्रस्ताव ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका को 
भ्रच्छा नहों लगा क्योंकि वे अन्तर्राष्ट्रीय सेता के सुझाव का सदा ही विरोध 
बरते थे । जर्मनी ने इस प्रस्ताव को नि:शस्त्रीकरण के वास्तविक प्रश्त को 
टालने की कुचेष्टा के रूप में ग्रहण किया । जर्मनी ने सम्मेलन में यह मांग की 
कि राष्ट्रसंघ के प्रतिज्ञा-पत्र एवं वर्साय की संधि में उसके साथ किया गया 
बचत पूरा होना चाहिए । जमनी कं नि:शस्त्रीकरण इस आधार पर किया 
गया था कि अन्य देशों के शस्त्रासत्र भी कम कर दिये जायेंगे। जर्मनी ने 
स्पष्ट: कहा कि अब या तो अन्य देशों के शस्त्रों को कम कर दिया जाय या 
जर्मनी को अन्य देशों के बराबर शस्त्र रखने दिये जाये । जमंत्री की मांग के 
मूल में यह विचार निहित था कि वह रौत्तिक दृष्टि से फ्रान्स की तुलना में 
कम न रहे । उसका कहना था कि यदि फ्रान्‍्स की सैन्य शक्ति कम नहीं की 
गयी तो वह श्ररक्षित रह जायगा; अतः मार्ग केवल यही था कि या तो मित्र 
कम करके जर्मनी के स्तर पर आ-जाय॑ या जर्मनी को उनके 
स्तर तक पहुंचने की अनुमति दी जाय । फ्रान्स जर्मनी की इस समानता की 
मांग को स्वीकार करने का कट्टर विरोधी था । उसका सर्वोपरि लक्ष्य सुरक्षा 
था जिसका अर्थ था शस्त्रीकरण में उसकी श्रेष्ठता । वह तो अपनी सुरक्षा 
की दृष्टि से जर्मनी के निःशस्त्रीकररण को स्थायी बना देना चाहता था। 
उसका एक तर्क यह भी था कि अस्तर्राष्ट्रीय सैना के अमाव में यदि उसकी 
सेनां कम करके जमंनी की सेना के वरावर कर दी जाती है 5 उप्तकी सुरक्षा 
अतरे में पड़ जायगी । फ्रान्स और जमेनी के विरोधी दृष्टिकोण और हव्वादी 
आचरण से सम्मेलत में गतिरोध उत्पन्न हो गया । 


राष्ट्र अपनी सेता 


द फ़र्न्च बस्तर के बाद ज्रिदिश प्रस्ताव ग्राया । ब्रिटिश प्रतिनिधि सर 
जॉन साईमन ने गुणात्मक निःशस्त्रीकरण (९०4४९ तींडक्षाग्राशग676) 
का प्रस्ताव रखा । इस प्रस्ताव का आशय यह था कि शस्त्रास्त्रों पर संख्या का 


लक कुछ ऐसे उट प्रकार के शस्त्रास्त्रों को बिल्कुल ही 
नियन्त्रण न हो, बल्कि कुछ ऐसे विशिष्ट प्रक हा 
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पर 


समाप्त कर दिया जाय जो रक्षात्मक युद्ध की अपेक्षा आक्रमणात्मक युद्ध. में 
अधिक काम आ सकते हों । इस सुस्पष्ट प्रस्ताव को बहुत . श्रेधिक समर्थन 
मिला । भारी तोपों टेंकों, पनडुब्बियों, बभवर्षक बायुयानों और गैस को 
अनेक प्रत्तिनिभिमण्डलों ने विशेष रूप से आक्रमणात्मक शस्त्रों की कोटि में 
रखा. लेकिन जब इस प्रश्न को कि कौन से हथियार आत्मरक्षां के लिए हैं 
और कौनसे आक्रमण के लिए-नौ-सैनिक, थल-सेनिक और वैमानिक विशेषज्ञों 
के तीन आयोगों के सामने रखा गया. तो यह स्पष्ट हो गया कि आक्रमणात्मक 
और प्रतिरक्षात्मक शस्त्रों में सबका एक मत हो सकता कठिन हैं। कई प्रति- 
निधि सभी प्रकार के टैक़ों को आक्रमणकारी मानते थे जबकि फ्रन्‍न्च प्रतिनिधि 
मण्डल केवल ७० टन से अधिक के टैंक को (जो अभी अस्तित्व में भी नहीं 
आया था), आक्रमणात्मक मानता था और ब्रिटिश प्रतिनिधिमण्डल केवल 
२४५ टन की सीमा निर्धारित कर रहा था | इसी तरह जहां एक ओर ब्रिटिश 
एवं अ्रमेरिकन प्रतिनिधिमण्डल पनड्जब्वियों को आक्रमणात्मक और युद्धपोतों 
को प्रतिरक्षात्मक मानते थे वहां दूसरी ओर अन्य प्रतिनिधिमण्डल इससे ठीक 
उल्टा सोचते थे । इस तरह शस्त्रास्त्रों का आक्रमणात्मक एवं प्रतिरक्षात्मक 
वर्गों में विभाजन करना वड़ी टेढ़ी खीर थी । एक शस्त्र एक राष्ट्र के लिए 
प्रतिरक्षात्मक हो सकता था तो दूसरे के लिए वही श्राक्राणात्मक प्रमाणित 
हो सकता था । ब्रिटिश नौ-सैता ब्रिटिश साम्राज्य के लिए प्रतिरक्षात्मक बस्तुं 
थी जबकि जर्मनी के लिए आझात्रमणात्मक । जमंनी के प्रतिनिधिमण्डल के पास 
तो इस वर्गीकरण को कसीटीं भी एक ही थी। उसकी दृष्टि में वर्साय की 
संघि भें सिषिद्ध सभी शस्त्रास्त्र आक्रमणात्मक कोटि में आते थे और वाकी 
सब प्रतिरक्षात्मक श्रेणी में । चु कि ब्रिटिश प्रस्ताव पर कोई . मर्तवय नहीं हो 
सका अतः इसकी भी वही गति हुई जो फ्रन्‍्च प्रस्ताव की हो चुकी थी । 


सोदियत संघ ने सम्मेलन म॑ एक तोसरा प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव 
का आशय घह था कि अस्त्र-शस्त्रों में शीघ्रातिशीघ्र काफी मात्रा में कटौती 
की जाय और अन्‍्ततोगत्वा सभो प्रकार के हथियारों पर सदा के लिए निय- 
प्र लगा दिया जाय । रूस के इस पूर्ण निःशस्त्रीकरण के प्रस्ताव की सभी 
देशों ने, खिलल्‍ली उड़ायी। चूक्रि अब तक फ्रेंच, ब्रिटिश और रूसी तीनों 
प्रस्तावों में कोई भी प्रस्ताव सवमान्य नहीं हो सका था अतः नतीजा यह हुआ 
कि सम्मेलन का काम ठप्प पड़ गया । - 


सम्मेलन निःशस्त्रीकरण की समस्या के रा में 
मध्य क्षतिपूत्ति के प्रश्व पर विचार करने के लिए लोसाने छुम्मेलन प्रारम्भ हो- 
गया और निःअस्त्रीकरण सम्मेलन का ध्यान उत्त ओर /आ्राकहृप्ट हो जाने से 
उसके काम में कुछे विलम्ब हो यया | इसके वाद जब निशिस्त्रीकरण 


लगा था क्रि इसी. 







७ ्साष्टी 
कई अस्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


निधि मण्डल ने एक स्मरण-पत्र वितरित कर इस दिशा -ें पहला कदम 
उठाया । फ्रेन्च प्रतिनिधि प्रान्द्रो तारद्य (8॥076 प्रशातरंा) ने सम्मेलन को 
सफल बताने फे लिए इस स्मरण-पत्र द्वारा यह प्रस्ताव रखा कि श्रन्तर्राष्ट्रीय 
पुलिस की एक निरोधात्मक तथा दण्डात्मक सेना बनायी जाय, दूसरे शब्दों में 
राष्ट्रसंघ की अपनी पुलिस हो । इस प्रस्ताव में कहा गया कि जिन राज्यों के 
पास युद्धपोत, वड़ी पनड॒ब्बरियां या भारी तोपखाना हो, उनका यह ककत्त॑व्य 
हो कि आवश्यकता पड़ने पर वे राष्ट्रसंघ-पुलिस को उनका उपयोग करने दें । 
इसके साथ ही वमवर्षक वायुयानों के प्रयोग का एकाधिकार राष्ट्रसंघ पुलिस को 
ही दिया जाना चाहिए । फ्रान्स के इस प्रस्ताव का यूरोप के अनेंक छोटे २ 
राष्ट्रों ने समर्थन किया, किन्तु यह प्रस्ताव ग्रेट ब्रिटेव और अमेरिका को 
अच्छा नहीं लगा क्योंकि वे अन्तर्राष्टीय सेता के सुझाव का सदा ही विरोध 
करते थे । जर्मनी ने इस प्रस्ताव को निःशस्त्रीकरण के वास्तविक प्रश्न को 
टालने की कुचेष्टा के रूप में ग्रहण किया । जर्मनी ने सम्मेलन में यह मांग की 
कि राष्ट्रसंघ के प्रतिज्ञा-पत्र एवं वर्साय की संधि में उसके साथ किया गया 
वचन पूरा होना चाहिए । जर्मनी का नि:शस्त्रीकरण इस आधार पर किया 
गया था कि अन्य देशों के शस्त्रासत्र भी कम कर दिये जायेंगे। जर्मनी ने 
स्पष्टत: कहा कि अब या तो अन्य देशों के शस्त्रों को कम कर दिया जाय या 
जर्मनी को श्रन्य देशों के वराबर शस्त्र रखने दिये जाय॑ । जर्मनी की मांग के 
मूल में यह विचार. निहित था कि वह सैनिक दृप्टि से फ्रान्स की तुलना में 
कम न रहे । उसका कहना था कि यदि फ्रान्स की सैन्यः शक्ति कम नहीं की 
गयी तो वह अरक्षित रह जायगा, अतः मार्ग केवल यही था किया तो मित्र 
राष्ट्र अपनी सेना कम करके जम॑नी के स्तर पर आ जाय॑ या जमंनी को उनके 
स्तर तक पहुंचने की अनुमति दी जाय । फ्रान्स जर्मनी की इस समानता की 
मांग को स्वीकार करने का कट्टर विरोधी था । उसका सर्वोपरि लक्ष्य सुरक्षा 
था जिसका अर्थ था शस्त्रीकरण में उसकी श्रेष्ठता । वह तो अपनी सुरक्षा 
की दृष्टि से जर्मनी के निःशस्त्रीकरण को स्थायी बना देना चाहता था। 
उसका एक तक यह भी था कि अन्तर्राष्रीय सेना के अभाव में यदि उसका 
सेना कम करके जर्मनी की सेना के बराबर कर दी जाती है तो उप्तकी सुरक्षा 
संतरे में पड़ जायगी । फ्रान्स और जर्मनी के विरोधी दृष्टिकोण और हठवादी 


आचरण से सम्मेलन में गतिरोध उत्तन्न हो गया । 


फ्र्न्च प्रस्ताव के बाद ब्रिटिशं प्रस्ताव श्राया । ब्रिटिश प्रतिनिधि सर 


जॉन साईमत ने ग्रुणात्मक निःशस्व्रीकरण. (९४०॥26 तंध्थााशा८ा। ) 
का प्रस्ताव रखा । इस प्रस्ताव का आशय यह था कि शस्त्रास्‍्त्रों पर संल्या का 
नियन्त्रण न हो, बल्कि कुछ ऐसे विशिष्ट प्रकार के शस्त्रास्त्रों को बिल्कुल ही 


सुरक्षा की खोज और निःशस्त्रीकरण की समस्या ३२६ 


समाप्त कर .दिया जाय जो रक्षात्मक युद्ध की अपेक्षा आक्रमणात्मक युद्ध...में 
अधिक कांम आ सकते हों । इस सुस्पष्ट प्रस्ताव को बहुत . श्रेधिक समथन 
सिला । भारी तोपों ढैंकों, पनडुब्बियों, ब॒भवर्षक वायुवानों और .गैस को 
अनेक प्रतिनिधिमण्डलों ने विशेष रूप से आक्रमणात्मक शस्त्रों की कोटि में 
रखा. लेकिन जब इस प्रश्न को कि कौव से हथियार आत्मरक्षा के लिए हैं 
और कौनसे आक्रमण के लिए-नौ-सैतिक, थल-सेनिक और वैमानिक विशेषज्ञों 
के तीन आयोगों के सामने रखा गया: तो यह स्पष्ट हो गया कि आक्रमणात्मक 
और प्रतिरक्षात्मक शास्त्रों में सबका एक मत हो सकवा कठिन हैं। कई प्रतिर 
निधि सभी प्रकार के टैकों को आक्रमणकारी मानते थे जबकि फ्रन्‍्च प्रतिनिधि 
मण्डल केवल ७० टन से अधिक के टैंक को. (जो अभी अस्तित्व में भी नहीं 
आया था), आक्रमणात्मक मानता था और ब्रिटिश प्रतिनिधिमेण्डल केवल 
२५ टन की सीमा निर्धारित कर रहा था । इसी तरह जहां एक ओर ब्रिटिश 
एवं अ्रमेरिकन प्रतिनिधिमण्डल पनड्ुब्वियों को आक्रमणात्मक और युद्धपो्तों 
को प्रतिरक्षात्मक मानते थे वहां दूसरी ओर अन्य प्रतिनिधिमण्डल इससे ठीक 
उल्दा सोचते थे । इस तरह शस्त्रास्त्रों का .आक्रमणात्मक एवं प्रतिरक्षात्मक 
वर्गों में विभाजन करना बड़ी टेढ़ी खीर थी.। एक शस्त्र एक राष्ट्र के लिए 
प्रतिरक्षात्मक हो सकता था तो दूसरे के लिए वही श्राक्मणात्मक प्रमाणित 
हो सकता था । ब्रिटिश नौ-सैता ब्रिटिश साम्राज्य के लिए प्रतिरक्षात्नक वस्तु 
थी जबकि जरमनी के लिए भाक्रमणात्मक । जमनी के प्रतिनिधिमण्डल के पास 
तो इस वर्गीकरण को कंसौटीं भी एक ही थी । उसकी दृष्टि में वर्साय-की 
संधि में निषिद्ध सभी शस्त्रास्त्र आक्रमणात्मक कोटि में आते थे और बाकी 
सब प्रतिरक्षात्मक श्रंणी में | चू कि ब्रिटिश प्रस्ताव -पर कोई . मतक्य नहीं हो 
सका अतः इसकी सी वही गति हुई जो फ्रन्‍्च प्रस्तेव की हो चुकी थी । 


सोदियत संघ ने सम्भेलव सम एक तोसरा प्रस्ताव रखा । इस प्रस्ताव 
का आशय यह था कि अस्त्र-शस्त्रों में शीघ्रातिशीघ्र काफी मांच्रा में कटौती 
की जाय और अच्ततोगत्वा सभो प्रक्रार के हथियारों पर सदा के लिए नियय॑- 
त्रण लगा दिया जाय । रूस के इस पूर्ण निःशस्त्रीकरण के प्रस्ताव को सभी 
देशों ने, खिल्‍ली उड़ायी। चूंकि अब तक फ्रेंच, प्रिटिश और रूसी तीनों 


प्रस्तावों में कोई भी प्रस्ताव सर्वमान्य नहीं हो सका था. अतः नतीजा यह हुआ 
कि सम्मेलन का काम ठप्प पड़ गया । - 


सम्मेलन निःशस्त्रीकरण की समस्या के समाधान में लगां था कि इसी 
मध्य क्षतिपूर्ति के प्रश्द पर विचार करने के लिए लोसाने सम्मेलन आरंस्म हो. 
गया और नि:शस्त्रीकरण सम्मेलन का ध्याव उस ओर आक्ृप्ट हो जामे से 
उसके काम में कुछ विलम्द हो गया । इसके वाद जब निःशस्त्रीकरण सम्मेलन 


३३० 
है - «. अस्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


पुनः सक्रिय हुआ तो अमेरिकन राष्ट्रपति हुअर की तरफ से एक चौथा प्रस्ताव 
भ्रापा । २२ जूत १६३२ को हुअर ने विभिन्न राष्ट्रों के शस्त्रास्त्रों में वर्तमान 
अनुपात बनाये रखते हुए इसे वास्तविक रूप से घटाने पर बल दिया। अमे 
र्कित प्रस्ताव का आधारभूत सिद्धान्त यह था कि वर्तमान शस्त्रास्त्रों और 
राणस्त्र सेना में एक तिहाई कमी की जाय । इस प्रस्ताव का जर्मनी, इटली 
और रूप ने स्वागत किया जबकि ब्रिटेन, फ्रान्स और जापान ने घोर विरोध । 
ब्रिटेन ने तो इस प्रस्ताव को एक 'कपटपूर्ण योजना की संज्ञा दी। अमेरिकन 
प्रस्ताव के हिसावी तरीके से सेना में कमी करने का छोटे-छोटे देशों ने इस- 
लिए विरोध किया क्‍योंकि उनके पास सेना की संख्या पहले से ही कम थी । 
श्रधिकांश देशों के विरोध के फलस्वरूप अमेरिकन प्रस्ताव भी निष्प्राण होकर 
पहले वाले प्रस्तावों की पंक्ति में बठ गया ।' 

स्पष्ट है कि सम्मेलत को सफल बनाने के लिए श्रव तक जितनी भी 
योजनायें उपस्थित की गयीं वे फ्रांस श्र जर्मनी के दृष्टिकोणों में मौलिक 
मतभेद के कारण ही श्रेधिकांशतः असफल हुईं । झ्राखिरंकार २० जुलाई को 
सम्मेलन के सामने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसमें यह उल्लिखित किया 
गया कि निम्नलिखित बातों पर समझौता हो गया है-- 

(१) बसवर्षा निषिद्ध करता, वायुयातों की संख्या सीमित करना 
तथा असैनिक बायुयानों का विनियमन (808४०), (२) भारी तोप- 
खाना और वृहत्‌ आकार (जो निश्चित नहीं किया गया था) के हकों को 
सीमित करना एवं (३) रासायनिक युद्ध निषिद्ध करता। 

;- ४१ प्रतिनिधिमण्डलों ने इस अ्रस्ताव के पक्ष में मत दिया, ८ राज्यों 
| मतदान में भाग नहीं लिया, दो राज्यों--जर्मती, रूस ने विरोध किया और 
इटली सहित ८ राज्य अनुपस्थित रहें । 

१६ सितस्वर १६३२ का दिन सम्मेलन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित 
हुमा ॥ जर्मन प्रतितिधिमण्डल सदा ही इस सिद्धान्त पर जोर देता रहा था 
कि अच्य राष्ट्रों को भी बर्साय की संधि के अनुसार अपना नि:शस्त्रीकरण केर 


लेना चाहिए या प्रुनशस्त्रीकरण (?६क्षा॥०४) का जर्मनी का अधिकार मात 
की मांग स्वीकृत 


लेना चाहिए । १६ सितम्बर को जर्मनी ने अपनी समानता के 3 
ने होने के कारण यह घोषणा की कि सम्मेलत के मावी कार्य में जर्मनी केवल 
तभी भाग लेगा, जबकि “राष्ट्रों के समान ग्रधिकार का सिद्धान्त सात और 
निश्चित रूप से माव लिया जायगा ए! सभी राष्ट्र यह समभते थे हि जता 
इस सम्मेलन का केस बिन्दु है और यदि उसने भाग नहीं लिया तो पा 
का कोई उद्देश्य नहीं, रहेंगा। अतः फ्रेंच. सरकार द्वारा जमना को सु हक 
देने के विरोध पर भी,,यह चेष्टा की जाने लगी कि जर्मनी फिर मम्मे 
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भाग लेने लौट आये । इसी बीच फ्रांस ने एक नई सुरक्षा योजना प्रस्तुत की 
और यह प्रस्ताव रखा कि शस्त्रास्त्रों के निर्माण पर सभी देशों में राज्य का 
एकाधिकार ($86-7707070]9 ) रहे । इस प्रस्ताव पर किसी का विशेष 
ध्यान आकषित नहीं हुआ क्योंकि इस समय जर्मनी को सम्मेलन में पुनः लौटा 
लेने का प्रश्त सबसे महत्वपूर्ण था। आखिर दिसम्बर १६३२ में, जमंनी 
और फ्रांस के मतभेद को दूर करने के लिए पांच महाश्षक्तियों - फ्रांस, ग्रेट 
ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और इटली का एक सम्मेलन हुआ । 
पांच दिन के कठोर परिश्रम के वाद अन्त में ११ दिसम्बर १६३२ को यह 
घोषणा की गयी कि “जमंनी को ऐसे किसी भी समझौते में शासिल होने के 
समान श्रधिकार प्राप्त हैं जिसके अनुसार सभी देशों को सुरक्षा प्राप्त हो 
सके ।” इन शर्तों पर जमेनी ने सम्मेलन में पुनः शामिल होना स्वीकार कर 
लिया । इस घोषणा अथवा समभौते पर टिप्पणी करते हुए हार्डी (प्रद्नातत) 
ने लिखा है कि “जर्मनी और फ्रान्स के नारों का एक ऐसे वाक्य में समन्वय 
किया गया जिसको दोनों अपनी अलग्र-श्रलग व्यासख्याश्रों के साथ स्वीकार 
करने के लिए तंयार थे। इससे यद्यपि जर्मनी को सम्मेलन में भाग लेने के 
लिये थोड़े दिनों के लिये मना लिया गया तथापि इससे समस्या का वास्तविक 
मिराकरण नहीं हुआ 7”? समस्या मूलरूप में श्री यथापूर्व थी। जर्मनी 
कूटनीति की प्रथम विजय हासिल कर चुका था, सम्मेलन में पुनः आ गया 
था, किन्तु फिर भी फ्रांस के पास 'सुरक्षा' रूपी तुर्प का पत्ता (79 (0) 
मौजूद था । 


२ फरवरी १६३३ को सम्मेलन का काम पुनः आरम्भ हुआ । इस 
समय तक यूरोप के इतिहास में एक नये युग का समारस्म हो चुका था ६ 
जमेनी के प्रति फ्रांस के कठोर रुख ने जर्मनी में नाज़ो पार्टी के उत्थान को 
विशेष सहारा दिया था और ३० जनवरी को हिटलर जरमंनी का प्रधानमन्त्री 
((#था०्शा० ) बन चुका था। वर्साय संधि का अन्त करना उसका प्रमख 
उद्दं श्य था । फ्रांस को हठवादिता पूर्ववत्‌ थी । दुराग्रह के पथ पर चलते हुए 
वह भ्रव भी अपनी सुरक्षा की मांग पर अड़ा हुआ था और चाहता था कि 
निःशस्त्रोकरण से पहले सुरक्षा-समभौते हों । इधर जर्मनी और इटली की 
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मास 
के के हक है ++3 40826 होना. चाहिये । दोनों पंक्षों के 
ह लगन पहले से ही असफलता: के पथ पर 
अग्रसर हो रहा था कि २४ फरवरी” को जांप्रात ने यह सूचना दी कि वह 
028 से अलग हो रहा हैं। यद्यपि जापान के प्रतिनिधि सम्मेलन के कार्यों 
प्रमी भी भाग ले रहे थे, तथापि राष्ट्रतेंघ से प्रथक होने की उसकी घोषणा 
से संम्मेलन की सफलता की आशा और जी अधिक धरमिल हो गई) जर्ममी 
का रुख़ कठोरतर होता जा रहा था, श्रतः सम्मेलन की सफलता के लिये 
एक बार फिर. प्रयास किया गया। सम्मेलन के अधक्रारमय भविष्य को 
संभवत: उज्जवल बनाने के लिए ६ गलें एंड का प्रध्तानमंन्त्री मेकडोनेल 
योजना के साथ जेनेवा आया । उसने सम्मेलन की कार्यवाही में कुछ दिलों के 
लिए एक नई जाने डाल' दी | १६ - भाचे १६३३ को उसने जर्मती को कुंछ 
रियायंतें देते हुए नये प्रस्ताव रंखे जिसको 'सेकडोनेह्ड योजता' कहा जाता है । 
इस योजना में पहली बार सम्मेलर्त को समभझोते को पूर्रुरुप दिखाई पड़ा । 
प्ेंकडोनेलेंड योजना पांच भागों में बंदी हुई थी और इसमें मुख्यतः उसने सब 
प्रस्तावों का संग्रह था जिनके स्वीकार करें लिय्रे जाने की अंधिंकाधिक गरशा 
थी पहला भाग सुरक्षा के बारे में था और केल/गं-पेचट के भेंगे यां भंग होने 
की आशंका में कार्यवाही करने के बारे में विचार किया गया था । योजना के 
दुसरे भाग में प्रत्येक देश के लिए कम से कम ५ साल के लिए सैनिकों की 
सेंस्या एक तालिकों के अनुंप्तार' रखने का अस्तावं किया गया था। इस 
तालिका में प्रेत्येक राज्य के लिए सैनिकों की संख्या तिश्वित कर दी गई 
थी । योजना के तीसरे भाग में युद्ध सामग्री पर गुणात्मक आधार पर विवार 
किया गया था, चौंथा भाग रासायतिक एवं कीटाणू-युद्ध पर पावन्दी लगाने 
संस्वस्धी था जबकि अन्तिम पचियें भाग में एक ऐसे .निःशस्त्रीकरण आयोग 
का प्रस्ताव किया गया था जिसको निरीक्षण एवं तिवल्त्रण के व्यापक भ्रथि 


कार प्राप्त हों.। 


:... भेकंडोनेल्ड योजना” पर लगभग ४ सप्ताह तक वादविवाद होता रा 
लिपसे यह पर्णात: स्पष्ट हो गया कि मौलिक सिद्धान्यों पर मतभेद काए 
गहरे हैं । इधर जम नी के रवेंदे में एकदम परिवर्तन झाता जा रहा था भर 
यह आभास होने लगा था कि वह पुन शस्त्रीकरण की दिशा में कोई महः 
पूं कदम उठाने वाला है। १६ मई १६३३ की अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवे 
ने संम्मेलन में भोग, लेने वालों से किसी समभौते पर पहुँ ते का मै अपील | 

क्योंकि उनका विश्वास था कि स्वीथ एंव अदरदरशिता के कारण ही नह 
की शान्ति भंग होने वाली है ॥ झूजवेल्ट ने अपने संदेश में बाल गत 
:पर पूर्ण अतिबत्ध लगाने को कहा । रूजवेल्ट कौ यह ग्रपील सम्मेलन की 
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समस्या फ्रंच-जमं न विरोध को वहीं सुलका सकी | हिटलर ने. इस अपील के 
सुरन्त बाद की गई अपनी” घोषणा में अवश्य नरम रुख प्रकूट किया लेकिन 
फ्रांस अपने दुराग्रंह' पर श्रटल था । उसको कोई योजनों पसन्द नहीं थी | २२ 
सई १६३३ को अमेरिकन सचिव 'नॉर्मन डेविस: ने यह घोषणा की कि आरके 
भणकारी के विरुद्ध सैनिक यां आथिक कार्यवाही करने का विरोध श्रमेरिका 
नहीं केरेगा ।' किन्तु फ्रांस पर इसका 'भी कोई असर नहीं हुमा । इस 
परिस्थिति में सम्मेलन को कुछ समय के लिये इस विश्वास के साथ स्थगित 
करें दिया गया कि श्रन्तरिम्त काल में निजी वंर्ता के द्वारा स्थिति में सुधार हो 
जायेगा। रा 


सम्मेलन के अंवकाश-काल में नि:शस्त्रीकरण विषय पर वार्तालप 
होता रहा । ग्रार्थ र' हैण्डरसन यूरोप की मुख्य राजधानियों में “निःशस्त्रीकरण़ 
अभियान” पर घूर्मेते रहे । इस अभियान से शीघ्र ही यह पता चला गया कि 
फ्रांस अपनी सेना घंटाने के लिये तेयार नहीं हो सकता । किन्तु समभौता 
करता नितान्‍्त ग्रावश्यक था । अतेः: १४ श्रवेंट्वर १६३३ को ब्रिटिश विदेश» 
संत्री सर जान साइमन ने फ्रेंच सुरक्षा: श्रौर जम न समानता की मांगों का 
समन्वय करते हुए एक तमभौता-प्रस्ताव पेश क्रिया । प्रस्ताव में यह कहा गया 
कि चार वर्ष तक जर्मती अपनीं वंर्तेमान हीन स्थिति बरदाश्त करले और 
उसके बाद श्रन्य शक्तियां भी अंपने शस्व्रांस्त्रों में कमी करनों प्रारम्भ करदें । 
हिटलर ने तीन घण्टे के भीतर ही बलिन से इसकां नकारात्मक उत्तर भेज 
दिया श्रौर साथ ही यह घोषणा की कि उसने निःशस्त्रीकरण सम्मेलन एंव 
राष्ट्रसेंच की सदस्यता त्वाग दीं है।* वाघ्तव में जम नी की सह नीति एुक 
दिन पंहले ही मंत्रिमण्डल की बठक में निर्धारित हो चुकी थी । जम नी की 
इस घोषणा से निःशस्त्रीकरण संम्मेलन क्रियात्मक रूप से समाप्त और मृतप्राय' 
हो गया। ६ मेहिनें तेक सम्मेलन में कोई प्रगति नहीं हुई | इस अ्रवधि में 
जम नी सहिंत प्रमुख राष्ट्र कटनीतिक पत्र व्यवहार द्वारा विचारों का आदाने- 
प्रदान नहीं करते रहे । 
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तक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


फरवरी १६३४ में ईडन महोदय पेरिस, बलित और रोम यंये । ईडन 
के बलिन-वास के समय हिटलर ने यह अर्ताव रखा कि जम नी अपनी सेना के 
लिये कोई भी सीमा स्वीकार करने को समानता के आधार पर तैयार है | 
उसने यह भी प्रस्ताव रखा कि जर्मनी वायुसेना का ऐसा कोई म्री प्रतिशत 
निश्चित करने के लिये प्रस्तुत, है जो उसके पड़ौसी राष्ट्रों की वायुसेना की 
संयुक्त संख्या के ३० प्रतिशत या फ्रांस की वायुसेना की संख्या के ५० प्रतिशत 
से जो भी कम हो। १६ मार्च को फ्रांस से यह ग्रश्त किया गया कि वह इस 
शर्त पर आगे बातचीत करने के लिये तैयार है या नहीं । उत्तर में फ्रेंच 
सरकार ने जर्मव पुनःशस्त्रीकरण के श्रति विरोध प्रकढ करते हुए यह मत 
व्यक्त किया कि किसी निःशस्त्रीकरण-समभौते के पहले गारण्टी आवश्यक है । 
फ्रांस मे यह भी कहा कि विःशस्त्रीकरण से पर्व यह भी निश्चित किया जाय 
कि समभोते का पालन ने विये जाने पर जुर्माना लगे। इस पर ब्रिटिश 
सरकार ने फ्रेंच सरकार से पुत्र: पूछा कि जिस प्रकार की गारण्टी फ्रांस 
परमावश्यक समभता है, उसका स्वरूप क्या है और क्या गारण्टी दिये जाते 
पर चह हिटलर के प्रस्ताव का-समर्थन करेगा ? इसी मध्य जमंनी का बजट 
प्रकाशित हुआ जिसमें सेत्रिक व्यय में काफी वृद्धि दिखाई गई थी । स्थिति पर 
इस बजट का असर पड़े बिता नहीं रह-सका। १० अप्रेल को फ्रेंच सरकार 
ते यह उत्तर दिया कि अभी हाल में प्रकाशित जमेन बजट से स्पष्ट होता है 
कि जर्मनी स्वयं प्रस्ताव पर वार्ता करने की मुद्रा में नहीं है । जर्मनी पुन:- 
शस्त्रीकरण करना चाहता है अतः चाहे कोई भी गारण्टी क्‍यों न दी जायें, 
फ्रांस जर्मंती के पुनःशस्त्रीकरण क्रे किसी भी अस्ताव से प्हमत नहीं हो सकता । 
फ्रांस के इस उत्तर के पश्चात्‌ सम्मेलन का भविष्य निश्चित रूप से अन्धकार- 
पूर्ण बन गया, यद्यपि २६ मई १६३४ को इसका अ्रन्तिम प्रथिवेशन अवश्य 
हुआ । इस अधिवेशन में हुई बहस से दोनों विचारधाराशं की पुन: पुष्टि 
हुई | ब्रिटेन, अमेरिका और इटली पहले निःशस्त्रीकरण फिर सुरक्षा के पक्ष 
वाती ये जबकि फ्रांस और उसके साथी राष्ट्र तथा रूस पहले सुरक्षा तब 
निःशस्त्रीकरण का विचार रखते थे। सम्मेलन अन्ततः पुनः स्थगित कर दिया 
गया । शआ्रार्थर हैण्डरसन ने स्पप्टत: फ्रांस को निःशस्त्रीकरण की असफलता के 
लिये दोषी ठहराया । अपने दो वर्ष के कार्यकाल में निरन्तर प्रयासों के वाद 
भी यह सम्मेलन एक भी वन्दूक, टेंक था हवाई जहाज कम नहीं कर सका । 
१६३४ के बाद सम्मेलन न का कोई भो प्रधिवेशन नहीं हुआ, यद्यपि नियमानुसार 
इसको समाप्त.नहीं किया गया था। १६३१ में सम्मेलन के ग्रध्यक्ष हण्डरसन 


की मृत्यु मी हो गई । ९ 


बनता पा जी डन 
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फ्रांस अपनी सुरक्षा की दुहाई देते हुए निःशस्त्रीकरण योजनाओं का 
विरोध कर ही रहा थाऔर उधर भअन्य देशों में भी अ्रव पुनर्शस्त्रीकरण 
प्रतियोगिता आरस्म हो गई। जून १६३३ में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ३२ नये 
लड़ाकू जहाजों के निर्माण की स्वीकृति दी और जापान हे मी तत्काल ही 
इससे ग्रधिक जहाजों के निर्माण की घोषणा करदी । जुलाई में बमेरिकन नौ- 
सैना ने हवाई द्वीप के पास युद्धाभितय (४00धएए००) का प्रदर्शन क्रिया । 
अगस्त में जापान ने इसका प्रत्युत्तर उत्तर पश्चिमी प्रशांत में व्यापक तौ-तैतिक 
युद्धाभिवय से दिया। फ्रांस और इठली भी पीछे नहीं रहे तथा ग्रेट ब्रिटेन ने 
भी तेजी से तैयारी शुरू कर दी। हिटलर के नेतृत्व में जमेती द्रुत गति से 
शस्त्रास्‍्त्रों के निर्माण में पहले ही अग्रसर हो चुका था | १६ मारे १६३४ को 
जमंती ने वर्साय संधि के पांचेवें भाग को भंग करते हुए अपने देश में अनिवाये 
सैनिक सेवा की व्यवस्था कर दी। मार्च १६३६ में हिटलर ने वर्साय संधि 
की धारा ४२-४३ को तथा लोकार्नों संधि को भंग करते हुए विसैन्यीक्षृतत 
राइन प्रदेश में अपनी फौजें भेज दीं। इस प्रकार निं:शस्त्रीकरण योजनाओं 
का घोर उपहास किया गया और इस सम्बन्ध में श्रब तक जो भी प्रयास किग्रे 
गये थे वे सब मिट्टी में मिला दिये गये। शुसेन (8वाणाक्षा) ने सत्य हो 
लिखा है कि-- । 


“१६ वर्ष तक उपरांत पराजय का घेरा बंद कर दिया गया । राष्ट्र 
संघ के द्वारा संसार के निःशस्त्रीकररा के प्रयासों का प्रारम्भ जमेंनी के एक 
पक्षीय निःशस्ज्रीकरण से शुरू हुआ था प्रौर जमंनी के एक-पक्षीय पुनःशस्त्री- 
करण से इन प्रयासों का भ्रन्त हो गया । यूरोप की सामुहिक बुद्धि सुरक्षा की 
प्राप्ति में प्रसंफल हो जाने के उपरान्त, प्रात्मघांत की तैयारियों में लग 
गयी ॥/7 ह 
पुनश्त, शुमेन के ही अ्नुसार- . 

' “निःशस्त्रीकरण केवल एक याद रह गया था।““वर्साय के बाद 
दो दशाब्दियों में परम्परागत निःशल्त्रीकरण सम्मेलनों के द्वारों पर बड़ 
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रैरेई३ कप । प्रत्तर्राष्टीय सम्बन्ध 


भ्रक्षरों में प्र कित “अ्रसफलता” के प्रक्षर पश्चिमी संदार के श्रागामी विनाश 
के प्रक्षर.हो गये ।/7 ४457 क 


राष्ट्रसंघ के बाहर निःशस्त्रीकरशा के प्रयास 


राष्ट्रसंध के बाहर भी. निःशस्त्रीकरण करने के अनेक प्रयत्न किये गये 
और यहां भी भन्य अनेक प्रंश्तों की ही भांति महाशक्तियों में विभिन्न मतभेद 
अपना प्रभाव जमाये रहे । राष्ट्रसंघ के बाहर निःशस्त्रीकरण के लिए जितनी 
भी चेष्ठाए- हुई उनका वर्णन इस प्रकार किग्रा जा सकता है-- - 
१) वाशिंगटन सम्मेलन ( ज्रबथाएड/णा ए०थि०ा०८) 
. [92[-22 
(२) जेनेवा न्तौ-सेनिक सम्मेलच (00678 पिंए4/ (:0॥थि४॥०४), 
2 2, 
(३) लन्दन नौ-सैनिक सम्मेलन ([.,0700॥ "१७५४७ ६०एरि०॥००) 
[930 ः 
(४) भ्र गोरा प्रोटोकोल (87809 ?2700००), )9 30 
(५) हित्तीय लन्दन नौ-सेनिक सम्मेलच (१.00007 एव (०ा- 
दि९्षाए०), [933 


(१) बाशिगठन सम्मेलन (१६२१-२२)---राष्ट्रसंध ने जिस समय 
अपना निःशरंत्रींकरण का. कार्य आरमेम किया, उसी समय वाशियटन में राष्ट्र- 
संघ से सर्वथा थक एक नौ-सैना-निःशस्त्रीकरणा सम्बन्धी सम्मेलन आयो- 
जित किया गया । इस सम्मेलत का श्रायोजंन अमेरिकन राष्ट्रपति हाडिंग के 
निमनन्‍्त्रण पर हुआ था। १९ तवम्बर १६२६ को आयोजित यह सम्मेलन 
यद्यपि मोटे तौर पर प्रशांत महासागर की समस्याओं को हल करने की दृष्टि 
से समवेत हुआ था, परल्तु इसमें विभिन्न राष्ट्रों की जलीय शक्ति को नियन्ब्रित 
करने के भी विशेष प्रथत्न किये गये । सम्मेलन में आरम्म - में विश्व की पांच 
महांशक्तियां--अमेरिका ब्रिठेत, .जायाव,, फात और इटली शामिल हुई क़िन्तु 
बाद में प्रशांत सागर से: सम्बन्धित तीन राष्ट्रों--चीन, पोल ण्ड और प्रुतगाल 
को तथा किसी अन्य कारणवंश वेल्जियम को भी इसमें सम्मिलित कर 


लिया गया । 
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सफलता का रहस्य--प्रनुकूल पृष्ठभिम--वाशिगटन सम्मेलन 

का मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों में नौसेना के विस्तार के लिये होने वालो 
व्ययसाध्य एवं अस्तर्राष्ट्रीय शांति में बाधक उम्र-प्रतिद्व द्विता को रोकना था। 
सम्मेलन के प्रारमस्मिक माषण में ही अमेरिकत राज्य मन्त्री चाल्से इवान्स 
हाय गेस (0.्रशौ८5 ४९४॥5 फ्रप्ट०5) ने घोषित किया कि ब्विटेन एवं जापान 
के समझौता करमे को तैयार होने पर अमेरिक्रा भी नये जंगी जहाजों के 
निर्माण का कार्य छोड़ सकता है । इस भाषण का सम्मेलन पर अतुकूल प्रभाव 
पड़ा । वास्तव में वाशिगटन सम्मेलन एक सबसे सफल नि:शस्त्रीकरण सम्मेलन 
सिद्ध हुआ क्योंकि तत्कालीन सभी परिस्थितियां समभौते के अनुकूल प्रमाणित 
हुई । सम्मेलन में केवल नौ-सैनिक निःशस्त्रीकरण की समस्या पर ही विचार 
किया गया, निःशस्त्रीक रण के सम्पूर्ण व्यायक प्रश्न पर नहीं । इसके अतिरिक्त 
प्रथम महायुद्ध के बाद जर्मनी, आस्ट्रिया और रूस की नौ-सैनिक शक्ति नष्ट- 

प्रायः हो गई थी, अतः अब केवल ब्रिदेत, अमेरिका, जापान, फ्रांस और 

इटली--ये पांच नौ-सैनिक शक्तियां ही शेष रह गई थीं और इनमें भी प्रथम 

तीन ही महत्वपूर्ण थीं । ब्रिटेन, अमेरिका और जापान की नीतियों में कोई 

सीधा संघर्ष नहीं था, इनमें से किसी में भी एक-दूसरे के प्रदेशों के प्रति अधि- 

कार लिप्सा नहीं थी। परिणाप्रस्तरूप सुरक्षा का भी कोई जटिल प्रश्त 

उपस्थित नहीं था । 


ब्रिटेन और जापान दोनों ही राष्ट्रों में जहाज-निर्माण के क्षेत्र में 
अमेरिका से प्रतियोगिता करने की सामथ्यं भी नहीं बची थी । १६०२ की 
एग्लो-जापानी संधि (27प्रषठा०-य०एश०६० 4#2०8) के बाद से ही जब 
जापान और ब्रिटेत तौ-सैसिक वेड़ों क्रा निरन्तर विस्तार करने लगे थे तभी. 
अमेरिका इन दोनों के संयुक्त बेड़े का मुकावला करने का संकल्प कर चका, 
था | १६१६ से अमेरिका ने विशाल. नौ-निर्माण का कार्य आरम्म कर ड्योँ 
और अमेरिकन नौ-मन्त्री जोसिफप्त डेनियल्स (जा5०एशग5 27०७ ) ने: 
घोषणा की कि--“यदि ग्रेट ब्रिटेन मे इस पर बल दिया कि वरतानिया- 
समुद्र की लहरों पर शासन करे (छपाक्षा। धा८5 6 9४४८५) तो अमे- 
रिका ग्रेट ब्रिटेत में एक नया जहाज बनने पर दो और आवश्यकता पडले- 
पर पांच नए जहाज बनाएगा । प्रथम महायुद्ध की गम्भीर क्षतियों के लॉ 
नौ-सेतिक प्रतियोगिता करने की सामथ्य संयुक्त राज्य श्रमेरिका के अतिरिक्त 
अन्य किसी देश में शेष नहीं रही थी। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन तो युद्धकआण 
में भी ड्वा हुआ था । इस परिस्थिति में ब्रिटेश और जापाम दोनों ही सम- 
भोता करने को मुद्रा में थे । जापान को तो अमेरिका केवराबर नौ-शक्ति 
की आवश्यकता मी नहीं थी क्योंकि जहां अमेरिका को अटलांटिक और प्रशांत द 
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के दोनों महासागरों में अपना सामुद्रिक बेड़ा रखना था वहां जापान को 
श्राना वेड़ा केवल एक ही सागर में रखता था। इस स्थिति में उसे ब्रिठेव 
एवं अमेरिका से कुछ कम नौ-सेता रखने में कोई आपत्ति न थी । 


फ्रांस और इटली भी समभौते के पक्ष में थे क्योंकि उनके वेड़े प्रसखत: 
भू-मण्य सागर में ही सीमित थे और इसीलिए वे ब्रिटेत और अमेरिका के 
साय बराबरी का दावा नहीं करते थे | युद्ध में हुए महाविताश के कारण 
फ्रांस नौ-सैनिक प्रतियोगिता में पड़ना नहीं चाहता था और इटली फ्रांस के 
साथ समानता पाकर सनन्‍्तुष्ट हो जाने को तैयार था। स्वयं अमेरिका नौ- 
सैनिक प्रतियोगिता को एक महंगा सौदा समभता था, अतः उसका अन्त करने 
के लिए उत्सुक था 4 स्पष्ट है कि इतनी अनुकूल परिस्थितियों में वाशिंगटन 
सम्मेलन की सफलता संदिग्ध नहीं हो सकती थी |. 


समभौते की व्यवस्थ।ए--वराशिगटन सम्मेलन ने १२ नवम्बर १९२१ 
से ६ फरवरी १९२२ तक कार्य क्रिप्रा और इस अवधि में उसते ऐसी 
७ संधियां की जिनका उद्देश्य नौ-सैनिंक प्रतिद्वद्वितां का अन्त करना एवं 
सूटर-पूर्व की कुछ सम्रस्थार्तीं का निराकरण करना था। 


सम्मेलन की महत्वपूर्ण पहली संधि “'एॉए९ 70एश्ष पाश्ाए ॥ता- 
हाट पिब्रश्बों दशाशा थी जिस पर ६ फरवरी १६९२२ को हस्ताक्षर 
हुए । यह संधि ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, फ्रांस और इटली के मध्य हुई । 
इसमें प्रत्येक देश के लिए बड़े युद्ध-पोतों और वायुयानवाहक-पोतों के कुल 
टनों की मात्रा निश्चित की गई। बड़े युद्ध-पोत का अर्य ८ इंच से बड़ी 
तोपवाले तथा १० हजार टन वाले जंगी जहाज से था। भविष्य में युद्ध-पोतों 
की संख्या और टनेज को सीमाए निर्धारित करने में यह तय हुआ कि अमे- 
रिका, ब्रिटेन, जापान और इटली कें युद्ध-पोतों और टनेज का अर्थात्‌ नौ- 
सैनिक-शक्ति का अनुपात ५: ५: ३ : १:६७ : १६७ होगा। दूसरे शब्दों में 
संयुक्त राज्य अमेरिका के पास अधिक से अधिक ५२,५०० टन के वड़ ्गी 
जहाज, ग्रेट ब्रिटेत के पास ५२,५०० टन के जहाज (जिनमें अधिकांश छोटे 
तथा अमेरिका की अपेक्षा पुराने थे), जापात के पास ३१,१०० टन के जहाज 
फ्रांस के पास १ ७५ ०० के जहाज, और इटली के पास भी १७,५०० टन के 
जहाज रखे जाने तिश्चित हुए । वायुयान-वाहक जड़ाजों ( तैएल्ी एशिया- 
258) के लिए टनेज की मात्रा इस प्रकार निश्चित हुई--संग्ुक्त राज्य अ्म- 
रिका और ग्रेट  ब्रिठदेन १,३५,००० टन, जापान ८१,००० टन, फ्रांस और 
इटली ६०,००० टन । अन्य प्रकार के जहाजों--ऋजरों, विध्वंसका क 
(09७४७) पनडुब्बियों आदि की मर्यादा के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं के 
सका । ग्रे ट-त्रिठेन पनडृब्वियों को पूणंंत: समाप्त करता चाहता था जंवाक 
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फ्रांस इसका घोर विरोधी था । वायु एवं स्थल सेवा को घटाने के सम्प्नन्ध में 
कोई समभौता नहीं हुआ । लेकिन महाश् यों ने नौ-सैनिक शक्ति में उपरोक्त 
अनुपात बनाये रखने की दृष्टि से अपने ४० प्रतिशत श्रधिक जहाज नष्ट करने 
और १० वर्ष तक नये नौ-पैनिक निर्माण को बन्द करवे तथा समुद्री चुंढ़ी 
मनाने (२४४४ स्र०॥099 ) का निश्चय किया। सन्धि द्वारा यह भी निश्चय 
हुआ कि १०,००० टव से बड़ा युद्धपोते और २७,००० टन से बड़ा एवं ८ 
इच से बड़ी तोपों वाला जहाज न बताया जाय । अमेरिका चाहता था कि 
छोटे जंगी जहाजों के सम्बन्ध में भी कोई फंसला हो जाय, पर ब्रिटेन इसके 
पक्ष में न था। उसका कहना था कि सारे संसार में फैले हुए ब्रिटिश-साम्राज्य 
की रक्षा करने के लिए छोटे जंगी जहाजों के बिर्माण में किसी प्रकार के 
नियन्त्रण को स्वीकार करता संभव नहीं है । 


एक श्रन्य संधि में प्रशांत महा त्तागर के नौ-सैनिक अड़डों के सम्बन्ध में 
भी निर्णय हुआ । यह तय किया गया कि जापान, ग्रे ढ-ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य 
अमेरिका सधि में उल्लिखित श्रट्टों के श्रतिरिक्त नये अड्डें का निर्माण व करें ॥ 
इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि ग्रेट-ब्रिटेन ने ११० देशांतर रेखा से पूर्व 
में नये अ्डे न बताने का भ्राश्वासन दिया जबकि उसका सुदूर पूर्व में बनाया 
जाने वाला सिंगापुर का विशालतम नौ-पैनिक अड्डा इस रेखा के ब्रिल्कुनन 
पास १०३९४० देशान्तर पूर्व में था । 


सम्मेलन में की गई एक अन्य सन्धि के द्वारा युद्ध में विषैली गैसों का 
प्रयोग निषिद्ध ठहराया गया और पनडृब्बियों का प्रयोग मर्यादित कर दिया 
गया । परंन्तु इस सन्धि पर फ्रांस ने हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया, अतः 
इसे कार्यरूप में परिणत नहीं किया जा सका । 


उपरोक्त सेनिक संधियों के अतिरिक्त सम्मेलन में दो राजनीतिक 
संधियां भी हुई जो चार-शक्ति- समभोता (#0प्ता ?0ज्रश शबव८४) और नौ- 
शक्ति समभोता (7शा।९ 799० 746 ० 77०४(९) के नाम से प्रस्यात हैं । 
प्रथम समभौते के अनुयार संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेत, फ्रांस और जापान 
ने परस्पर विश्वय किया किवे प्रशांत महासागर के भीतर एक-दूसरे के 
अधिकारों का सम्मान करेंगे और किसो भ्रन्य शक्ति द्वारा आक्रमण की स्थिति 
में एक-दूसरे की सहायता करेंगे। साथ ही में यह भी निश्चित हुआ कि पर- 
स्पर विवाद की स्थिति में वे एक-दूसरे से परामर्श करके व्रिवाद सुलभाने 
का प्रयास करेंगे | दूबरे सममभौते के द्वारा सम्मेलन में भाग ने वाले सभी 
देशों ने यह प्रतिज्ञा की कि चीन की प्रादेशिक श्रखण्डता, (स्वतन्त्रता और 
संप्रभुता का आदर करेंगे और साथ ही सम्पूर्ण चीन के लिए । 'खले दरवाजे 
के सिद्धांत (0कथा 0900० श॥तए6) का समर्थन | । यह भी तय 
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किया गया कि चीन के भीतर संधि पर हस्ताक्षकर्त्ता देशों में से कोई भी 
देग ऐपी कोई भी सुविधा प्राप्त करने की बेष्टः नहीं करेगा जिपसे मित्र देशों 
के नागरिकों और उनकी प्रजा को कि परी प्रकार की पल ज 
सैमावना हो । की हानि पहु काने की 
मम असल अद के पा कलह अनेक निःशस्त्रीकरण सम्मेलनों में 
हे हलरण एग सफल सम्मेलन था । इसने युद्धपोतों के निर्माण 
की तात्तकालिक प्रतियोगिता को नियस्जित क्रिया । ब्रिटेन, अमेरिका एवं जापान 
को पूर्वी एशिया में तये तौ-पैतिक अड्डे बनाने या प्राप्त करने का निवेध 
किया और वर्तमान अड्डों में श्रधिक किलेब्रतदी तथा शस्त्रीकरण पर रोक 
लगाई । इस सम्मेलन में हुए समभौते का यह सुपरिणाम निकला कि नौ- 
जहाजों पर होने वाला भारी व्यय भी कुछ वर्षो के 
लिये ट्ल गया । इसके हारा महाशक्तियों की नौ-सैनिक-विकास वी महत्वा- 
कांक्षाओं पर एक अकुश लगा । पत्र संयुक्त राज्य अमेरिका फिलिपाइन द्वीप 
समूह, गुआम और समभोञ्रा में नवीन नौ-सैनिक अड्डों का विकास नहीं कर 
सकता था, यद्यपि हवाई द्वीप समृह के अड्डू को विकसित करने का अधिकार 
उसे अवश्य मिल गया । इसी तरह प्रेट-ब्रिटेन, हांगकांग एवं वेई-हेई-बाई 
(शथं-मठं- एव) के अड्डों का विकाव नहीं कर सकता था, यद्यपि विगापुर 
के अष्टों को बढ़ाने में उत्त पर कोई रोक नहीं थी। जापान अब वेनिन तथा 
क्यूराइल द्वीपसमूहों, अमाभीओशिमा, ल्यू-वयु-हीएसमुह फारमोसा और पेस्का- 
डोर्स (?९5०8४00765) में अपने नौ-सैनिक अड्डी का निर्माण नहीं कर सकता 
था । वास्तव में नौ-सैनिक निःशस्त्रीकरण की दिशा में सम्मेलन की यह एक 
महत्वपूर्ण सफलता थी । मेकतेश्रर श्रौर लाच (४०-रशा शापे 4.40) 
के शब्दों मों -“चतुः शक्ति प्रशांत संधि श्लौर पंचशक्ति नौ-सेनिक संधि का 
शस्त्रास्त्रों पर विशाल व्यय को बचाने और ब्रिटिश-जावानी में त्री सन्धि को 
समाप्त करने के श्रतिरिक्त, यह परिणास हुश्ला कि एक श्रोर श्रमेरिका 
और दूसरी श्रोर जापाने या ग्रेट बिठेन के मध्य युद्ध की सम्भावना श्रनिश्वित 
काल के लिए, दल गई ॥/! 
वाशिंगटन सम्मेलन नौ-सैनिक निःशस्त्रीकरण की दिशा में प्रगति 
का सूचक अवश्य बना किन्तु यह श्रपने उद्देश्यों में पुर्णं सफल हुआ हो-- 
ऐसी बात न थी। बड़े जंगी जहाजों के बारे में निर्णय लेलिया गया था 
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लेकिन श्रन्य प्रकार के छोटे जहाजों के सम्बन्ध में कोई समक्रोता न हो सका 
था। इसका परिणाम यह तिकला कि छोटे लड़ाक जहाजों के सम्बन्ध में 
प्रतिस्पर्दा चलती रही जिससे सुरक्षा की मावता बढ़ने की अपेक्षा कम हो 
गई। ब्रिटेन छोटे-छोटे जंगी जहाज बनाता रंहा--प्रन्य राज्यों की यह 
शिकायत हमेशा बनी रही । उधर ब्रिटेन यह शिकायत करता रहा कि फ्रांस 
सेनिक जहाज बनाने की ओर कदम उठा रहा है। वाशिगटन-प्तमभौते ने 
दो और कठिनाईयां पैदा कीं। इसमें फ्रांस और इटली की नौ-सैनिक 
शक्ति में समानता स्वीकार करली गई थी, किस्तु फ्रांस के लिए यह निर्णय 
असन्तोषजनक था । उसका तर्क था कि इटली को तो केवल भूमध्य सागर 
में अपनी रक्षा करती है जबकि फ्रांस को भूमध्य सागर के अतिरिक्त उत्तरी 
सागर एवं अटलांटिक महासागर के तट की भी रक्षा करनी है। इस तके 
के आधार पर फ्रांस ने सम्मेलन में मांग की कि उसकी नौ-सेनिक शक्ति 
इटली की शक्ति से अधिक हो । चुकि इस विषय पर कोई समझौता नहीं 
हो सका अतः फ्रांध का बढ़ता हुआ अप्तोष बाद में बड़ा दुःखदाबी बन 
गया । इसी तरह की कठिवाई जापान के सम्बन्ध में पैदा हुई। जापान ने 
अमेरिक्रा एवं ब्रिटेन के प्रभाव के कारण अपने . जहाजों में कम्री करन। 
स्वीकार कर लिया था अन्यथा उसे इस बात से असंतोष ही था। इसके 
अतिरिक्त चीन को भी उसे बड़ी प्रनिष्छा से अधिक राजनीतिक सुविधाये 
प्रदात करनी पड़ीं । उदाहरणाथ, सांदुग प्राय:द्वीप को जापान ने चीन को 
लौटा देने का वचत दिया। यही नहीं, जापान को पअ्रयती अन्य महत्वा 
कांक्षाओं पर भी अंकुश लगाने के लिए वाध्य होना पड़ा। इस सबका 
परिणाम अन्त में अच्छा नहीं निकला । कार के अनुसार, “जापान इसमे 
अपनी प्रतिष्ठा की हानि समझता था और आगे चलकर इस समभोतें को 
भंग करते का प्रयत्न करता उसके लिए स्वाभाविक था ।” 


उपरोक्त कुछ प्रकट पराजयों के बावजूद यह कहना होगा कि वाशिग- 
टन सम्मेलन ने महत्वपूर्ण सफलतायें अजित कीं । इस सम्मेलन की सफलता 
का रहस्य वास्तव में उन तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में निहित. थी। 
जिनकी चर्चा हम 'अनुकूल पृष्ठभूमि' के उपशीर्षक में कर चुके हैं । 


चु कि वाशिंगटन सम्मेलन बड़े युद्धपोतों और वायुयात बाहक़ों के 

अतिरिक्त अन्य प्रकार के जहाजों पर कोई नियन्त्रण स्थापित नहीं किया 

गया था, अतः इस कार्य के लिये एक सम्मेलन आथोजित करने हेतु अमेरिकन 

राष्ट्रपति कुलिजू ने १० फरवरो, १६२७ को ब्रिटेन, जापान, फ्रांस एवं 

इटली को आामन्त्रित किया । ब्रिटेन एवं जापान ने 82 भनेमृन्त्रणा स्वीकार 

कर लिया किन्तु इटली ने इस आधार पर अपनी पे याद कर दी कि 
साय. न +न 
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अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण वह अपनी नौ-सैनिक शक्ति में 
भौर श्रधिक कटौती कर सकते में असमर्थ है। फ्रांत ने अपनी अस्वीकृति का 
कारण यह बताया कि इससे राष्ट्रसंघ के निःशस्त्रीकरण-प्रयाप्तों में ब्राधा 
पहुंचेगी । फ्रांस एवं इटली का निषेध हो जाने पर अमेरिका, ब्रिटेन एवं 
जापान-इईन तीनों राष्ट्रों ने मिल कर ही जेनेवा में २० जून १६२७ को 
सम्मेलन किया | हु के 


(२) जेनेवा-सम्मेलन (0थाश॥ (णाशिशा०९), १६२७:-- २० 
जून १६२७ को समवेत होने वाले इस सम्मेलन में तीों राष्ट्रों-अमेरिका, 
ब्रिदेन और जापान के जो प्रतिनिधि सम्मिलित हुए वे विख्यात नौ-सेनापति 
एवं नौ-विशेषज्ञ थे । वे अपना धन्धा नहीं समाप्त करना चाहते थे और 
उससे यह आशा करना व्यर्थ था कि वे नौ-सैन्य शक्ति घटाने के सच्चे प्रयास 
करेंगे । ऐसी परिस्थिति में इस सम्मेलन की सफलता पहले से ही निश्चित 
रूप से सन्दिग्ध थी। सम्मेलत की कार्यवाही को देखने से मी ऐसा स्पष्ट 
प्रतीत. होता था कि इसमें भाग लेने वाले देश पहले से ही इसको भ्रसफल 
बनाने को तैयार बंठ थे । ; 


सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रस्ताव रखा कि उसके तथा 
ग्रेट ब्रिठेन के लिये सब प्रकार के क्रुजर जहाजों के टनों की समान मात्रा 
निश्चित की जाय । उसका सुझाव था क्रि ब्रिटेन और अमेरिका चार-वार 
लाख टन के युद्धपोत रखें जिसमें २५ बड़े जहाज और २० छोटे जहाज 
हों। ग्रेट ब्रिठेन ने इस प्रस्ताव पर पूर्ण असहमति प्रकट करते हुए यह तर्क 
उपस्थित किया कि उसके विश्वव्यापी साम्राज्य को देखते हुए प्रस्तावित 
टनों की मात्रा बहुत कम है। उसका कहना था कि ७० युद्धपोतों से कम 
से उसका काम नहीं चल सकता क्योंकि उसे लगभग समस्त विश्व से रसद 
मंगानी पड़ती है। ब्रिटेन ने यह भी कहा किए द््ची तोपों वाले तथा 
६ इंची तोपों वाले ऋचजरों के ठ्वों की मात्रा एक साथ नहीं मिलायी जानी 
चाहिए और चूकि उसके नौ-सैनिक अड्डं सारे विश्व में फले हुए हैं अतः 
उसे छोटे ऋजर अधिक दिये जाने चाहिये । ब्विटेत को यह बिल्कुल स्वीकार्य 
नहीं था कि नौन्सेना 


के विषय में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उसकी 
समानता (क्षा) मानी जाए। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका 
बड़े-क्ज़रों की संख्या में वृद्ध और समानता पर आग्रह कर रहा था । 
दोनों राष्ट्रों में इस प्रश्व पर कोई मर्तेक्य ने हा पका, फलतः ४ अगस्त 
१६२७ को सम्मेलन की भ्रसफलता घोषित कर दी गई । सम्मेलन में जापाता 


प्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं रही। वे चुपचाप ब्रिदेत और 


अमेरिका के संघर्ष को देखते रहें। 


सुरक्षा की खोज प्रौर निःशस्त्रीकरण की समस्या ३४३ 


जेनेवानसम्मेलन की असफलता का यहू कारण तो था ही कि सम्मेलन 
में उपस्थित प्रतिनिधि सम्मेलन की सफलता के इच्छुक नहीं थे और ब्रिटेल 
सथा अमेरिका के मतों में काफी श्रस्तर था। लेकिन कुछ और भी ऐसे 
अप्रत्यक्ष कारण थे जिन्होंने सम्मेलन के वातावरण को प्रतिकूल बताया 
सम्मेलन के अधिवेशन के दिनों में ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल में ऐसी विचारधारा 
प्रबल हो रही थी जो गणितीय समता के सिद्धान्त को किसी भी श्रश में 
मानने की मूलतः विरोधी थी । इस सिद्धान्त को स्त्रीकार कर लेने का 
आशय व्यावहारिक रूप से अमेरिका की प्रधानता स्वीकार कर लेना समझ्ना 
जाता था । समाचार पत्रों द्वारा फैलायी गग्मी आंतिथों ने भी सम्मेलव की 
विफलता के हाथ मजबूत किये। इसके अविरिक्त ब्रिटिश जनता में यह 
धारणा व्याप्त हो गयी थी कि अमेरिका के अर्त्र-शस्त्र निर्माता पूजीपति 
वर्ग जेनेवा सम्मेलन को अ्रतफल बनाने के लिए विशेष रूप से प्रयलशील 
हैं। वास्तव में यह धारणा निराधार भी नहीं थी । दो वर्ष बाद यह रहस्यो- 
दुधाटन हुआ कि बविलियम सियरर नामक एक व्यक्ति को श्रमेरिकत पू जी-- 
पतियों ने जेनेवा में इसलिए रखा था कि वह सम्मेलप को किसी न किसी 
तरह असफल बनाने का प्रयास करे। 


जैतेवा-सम्मेलल की असफलता निःशस्त्रीकरण-प्रयासों को एक 
गंभीर पराजय थी जिसकी काली छाया राष्ट्रसंघ पर तो पड़ी ही लेकित 
जिससे ए ग्लो-अमेरिकन सम्बन्ध भी खराब हो गये! ब्रिटेन में एग्लो- 
जापानी संधि को पुनः दोहराने की बात चलने लगी और अमेरिकत भी 
इस निष्क्प पर पहुंचते लगे कि उनके राष्ट्र को अपनी नौ-सेना में इतनी 
वृद्धि करती चाहिए, जिससे श्रन्य राष्ट्र भयभीत होकर अपनी नौ-सैतिक 
शक्ति सीमित करने को वाध्य हो जाय॑ । परिसामस्वरूप, १३ फरवरी 
१६९२६ को अमेरिकन कांग्रेस ने राष्ट्रपति को १० हजार टन के नये १५ 
क्र्ज़र तथा एक वायुयानवाहक जलपोत बनाने की आज्ञा दी | 


(३) लन्दन का नौ-सेनिक सम्मेलन (॥.णाऐणा उपिक्षर्नो 00- 
शिशथा८९), १६३०:--जैनेवा-सम्मेलन की असफलता के वाद युद्धपोतों के 
निर्माण में तीन वृद्धि का जो निश्चय अमेरिका ने किया बह निस्सन्देह अन्य 
देशों को भयभीत कर देने वाला था। ब्रिटेन के लिए यह विशेष चिन्ता 
का - विषय था । यद्यपि जेनेवा-सम्मेलन की काली छाया ने ब्रिटिश 
अमेरिकन सम्बन्धों में तताव पैदा कर दिया था, किन्तु सौमाग्यवश सुलह 
के लिए आवश्यक राजनीतिक वातावरण मौजूद था । १६२६ में अमेरिका 
में हुतर (प्ं००४») राष्ट्रपति पद पर आसीन हो चुका था और उसके 
तीन महीने बाद ब्रिटेत में मेकडोनेल्ड के नेतृत्व में श्रमदलीझ-सरकार सत्ता- 


है 
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रूढ़ हो गयी थी । उधर अमेरिकन प्रतिनिधि श्री गिब्सव (079507) ने 
२२ अ्रप्र है १६२६ को यह घोषणा करके राजनीतिक वातावरख सुधार दिया 
था कि हक राज्य अ्रमेरिका प्रत्येक देश के लिए चार प्रकार के जहाजों-- 
बड़े युद्धपोतों, वायुयान बाहकों, १० हजार ठव से कम के जंगी जहाजों और 
पनडुब्ब्रियों के टनों की संख्या को सीमित करने व घटाने के लिए तैयार है। 
अमेरिका की इस घोषणा के उपरास्त ब्रिटेन भी, केलॉग-ब्रियां समभौते के 
बाद, श्रपने ऋजरों की संख्या ७० से ५० तक बढाने को तैयार हो ग्रया। 
इसके अतिरिक्त इस समय लगमग सारा विम्रव आश्िक संकट से ग्रस्त था 
ओर शस्त्रीकरण की होड़ सभी को एक मारी बोझ प्रतीत हो रही थी। 
कनाडा की डोमिनियन सरकार इस बात का निरन्तर आग्रह कर रही थी 
क्रि ब्रिटेन एवं शभ्रमेरिका नौसेना के प्रश्य पर मेलमिलाप कर लो। ऐसे 
अनुकूल वातावरण में ही अक्टूबर १६२६ में ब्रिटिश प्रधानमन्त्री मेकडोनेल्ड 
की संयुक्त राज्य अमेरिका की सद्भावता यात्रा हुई । इस यात्रा के परिणाम- 
स्वरूप सुलह की श्राशाओं को बड़ा बल मित्रा और अन्ततोगत्वा यह निश्चय 
किया गया कि जनवरी १६३० में लन्दन में एक नौ-प्रैनिक सम्मेलन का 
आयोजन किया जाय जिसमें “वाशिंगटन शक्तियां” सम्मिलित हों। इस 
निश्चय के फलस्वरूप ८ अक्टूबर १६२६ को ही ब्रिटिश सरकार ने इस 
नौ-सैनिक सम्मेलन के लिए श्रमेरिका, जापान, फ्रांस एवं इटली को विधिवत्‌ 
आमन्त्रित कर दिया । इस बार फ्रांस और इटली ने मी निमन्त्रण स्वीकार 
कर लिया यद्यपि इससे समस्या का समाधान ग्रौर मी जटिल हो गया । 


'लन्‍्दन का नौ-सैनिक सम्मेलन २१ जनवरी १६३० से आरम्म हुग्रा । 
इस सम्मेलन में ब्रिटे ने इस वात पर बल दिया कि महाशक्तियों को सत्र 
प्रकार के युद्धपोतों के निर्माण कों घटाना चाहिए । संयुक्त राज्य प्रमेरिका ने 
ब्रिटिश प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह मांग की कि उसे ब्रिटेन के साथ 
समानता (?शा३) मिलनी चाहिए । ब्रिटेन ऋजरों की अपनी आवश्यकता 
७० से घटाकर ५० कर देने पर पहले ही तैयार हो चुका था। जापात की 
आंग यह थी कि उसे ब्रिटेन एवं अमेरिका के बड़े ऋजरों का ७० प्रविरत 
रखने का अधिकार होता चाहिए । इटली अपनी नो सैना में कमी इस शर्ते पर 
करने को तैयार था कि उसकी घटी हुई जबशक्ति महादपी शक्तियों के 
अर्थात्‌ फरान्स के बराबर होती चाहिए। फरास्स की मांग यह थीं कि इंटर्ती 
और उसकी आवश्यकताओं की समानता के सिद्धाल मे नहीं भाका ९ 
सकता । उसने कहा कि इटली को केवल श्रृमध्य सागर के तट की रशा करती 
है जबकि फ्राँस प्रर अटलांटिक और भृमध्य यम 2 हर 
रक्षा करने का उत्तरदायित्व है, अत : उसकी नौ-सेना इटली से झंधिक हा 


सुरक्षा की खोज और निःशस्त्रीकरण की समस्या ३४% 


चाहिए । वास्वव में फ्रान्स को उसकी सुरक्षो की समस्या बेचैन किये हुए थी 
और इस दृष्टि से वह प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन से लॉग उठाना चाहता 
था। फ्रेन्च प्रतिनिधियों- ने इसी लिए इस बात पर भी बल दिया कि औप- 
निवेषिक प्रदेशों के कारण यह आवश्यक है कि फ्रान्स ऋजरों का एक बड़ा 
बेड़ा रखे । फ्रान्‍्स ने वाशिगठन-अनुपात को अन्य जहाजों पर लागू करने 
तथा इंटली के समानता के दविे--दोनों बातों को अस्वीकार कर दिया। 
सम्मेलन में पनड्ुन्बियों के प्रश्न पर भी गहरा मतभेद था। ग्रेट ब्रिटेत श्रौर 
संयुक्त राज्य अमेरिका इनकी समाप्ति करवे के पक्ष में थे, फ्रान्स और जापान 
इससे सहमत नहीं थे । 


समभोता-व्यवस्थाएं--लन्दन सम्मेलन में संधि चार्ता तीन महीने 
तक चलती रही, परन्तु इस दीर्घ अवधि में भी फ्रान्स और इटली में समानता 
के प्रश्त पर कोई समझौता नहीं हो सका ॥ फलत; सम्मेलन की समाप्ति पर 
जो नौ-सैनिक संधि हुई, उस पर केवल ग्रेट-ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका 
और जापान ने हस्ताक्षर किये । फ्रास्स और इटली ते नौ-सैनिक शक्ति सीमित॑ 
करने वाली मुख्य धाराग्रों पर हस्ताक्षर नहीं “किये । इस संधि के द्वारा जो 
महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गयीं वे निम्नलिखित थीं-- जा. 

(१) तीनों महाशक्तियों ने १६३६ तक नये बड़े युद्धपेत न बनाने 
का निश्चय किया । वि | | 

(२) ग्रंट ब्रिटेन ने अपने पांच जंगी जहाजों को, अमेरिका ने तीन 
जंगी जहाजों को और जापान ने एक जंगी जहाज को नष्ट कर, देने का 
निश्चय किया ताकि वाशिंगटन सम्मेलन में निश्चित किये गये ५: ५१ ३ का 
अनुपात कायम रखा जा सके । 


(३) यह निश्चय किया गया कि वायुयान वाहक जहाजों. में ६-१ 


इंच से बड़ी तोपें न-लगायी जायं॑ और वाशिगटन सम्मेलन: में निर्धारितः 
टनेज को यथापूर्व रखा जाय । 


+ 


(४) पनडुव्वियों का ग्राकार ३२००० टन तथा तोषों का ४-१ इसच 
तक सीमित किया गया और प्रत्येक देश को २८०० टन एवं ६*१ इची तोगों: 
वाली केवल ३ पनड्ुव्त्ियां रखने का अ्रधिकार प्रदान किया गया कर ँ 

(५) ऋजरों के सम्बन्ध में यह निश्चित हुआ कि अमेरिका ज्यादा 
टन वाले वड़े ऋजर बना ले और ब्रिटेन छोटे ऋजर तैयार कर ले किन्तु 
उनकी टरनों की मात्रा कम ने हो । ऋजरों की, इस प्रकार, दो श्रों शिया 
बनायी गयी--एक ६१ इंच से अधिक बड़ी तोयों वाले ऋऋ जर और दूसरे: 
इससे छोटो तोपों वाले ऋूजर | पहली श्रोणी के -कऋ जरों की जो ही 
निर्धारित हुई. वे इत्त प्रकार थीं--संयुक्त अमेरिका हा 

्यि धुत अकार था- 'फ राज्य अमेरिका १,८० »००० टन के 


“३४६ है ॥ 
के ... -.  ग्रन्तर्राष्ट्रीय सस्बेन्ध 


(१८ कजर, ब्रिटिश सा ४६,००४ टन 
"जर, ब्रिटिश साम्राज्य १;४६,०० कद 
7१,०८५,४०० टन के हु | ढूसरे ० टन के १५ ऋजर, जापान 
! १२ ऋजर रखेंगे। श्रेणी रों के टनों व 
कवर शी के ऋूजरों के ट्ों को 
कार भमर्यादित की गयीं--ब्रिटेव ६२,००४ ठग, . संयुक्त 
अमेरिका १,४३; अमन 07 कद 49० 570 ७ पी 
३०० टन, . १,००,४५० टव । विध्वंसक जप्रेट 
कर मल अ /१ ०४५० ठव । विध्वंसक जहाज प्रेंट- 
(0080 2 शिकक 4 लकए १,४०;००० टन के तथा जापान [उंशशक्षा 
आर 8 के रख सकते थे । ह कम 
रा संधि ने ब्िटेत, अमेरिका और जापान तीतों देशों को १९७०० 
टव की पनेड्डुब्बियां रखते की अनुमति प्रदान की । ह 
हा (७) नौसेना को सीमित करते का समभौता केवल ब्रिटेन, अमेरिका 
जापान के बीच हुआ था। फ्रान्स और इटलीं के लिए कोई सीमा निर्धा- 
रित नहीं की गयी थी। इस परिस्थिति का प्रतिकार करने के लिए संरक्षक 
घारा (39०47 8 20098) के द्वारा येंह व्यवस्था की गयी थी कि 
थदि हंस्ताक्षर करने वाले किसी राज्य की सुरक्षा, हस्ताक्षर न करने वाले 
किसी राज्य के युद्धपोतों के निर्माण से खतरे में पड़ती हों तो वह नोटिस देकर 
'उपरोक्त मर्यादात्रों का अतिक्रमण करके अंपनी नौ-शक्ति का विस्तार बह 
सकता है। , ्््ि 
(5) व्यापारिक जहाजों तष्ट को करने वाली पनड्रब्बियों के लिए बह 
नियम बताया गया कि डुबोने से पहले जहाज के यात्रियों और चालकों 
को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाय ।_ ्््ि 
ह (६) इस संधि की अवधि ३१ दिसम्बर १६३६ तक रखी गयी भर 
यह निश्चय :उल्लिखित किया गया कि १६३४ में एक नया सम्मेलन झ्रायो- 


जित हो । 
':. लत्दन संधि ३ जनवरी १६३१ से लागू कर दी गयी । 
लग के निर्णायों की यद्यपि ब्रिटेत, अमेरिका और गंवा तौ 


हा 


काफी आलोचना हुई, किन्‍्कु जापान में सर्वाधिक असस्तोष फता। जापानी 
प्रधान नौ-सै निक कार्यालय के एक अफसर ने लन्दन-संधि के विरोध में आत्म- 
हत्या कर ली और संधि पर हस्ताक्षर करने बलि जापानी नौसेना मंत्रीकों 
स्वदेश लौटने पर एक कंटार मेंट की गयी जो इस वात को संक्रेत था कि 
बह भी यही मार्ग (आत्महत्या का) अपना ले । लन्‍्दन सम्मेलन में जाएात 
द्वारा पहली वार वाशिगटन-संधियों द्वारा उस्त पर लादी गयी असमानतारदों 
के प्रति विरोध व्यक्त करते हुए यह आग्रह किया गया था कि उम्ते अपनी नौं- 
थेना की ब्रिटेन एवं अमेरिका के बरावर वारते का अधिकार दिया जाय ! 
लेकिन अत्य राज्य जापात की इस माँग को पूरा करते की दैयार ने थे। हें 
में जापादी माँग को आंशिक है में पुरा करने के लिए ही यह निशयय दिया 


लन्दत संम्मे- 
नों ही देगों में 


'सुरक्षा क्री खोज और निःशस्त्रीकरण की समस्या ३४७ 


गया था कि यदि कोई राज्य अपनी राष्ट्रीयं सुरक्षा को हृष्टि में रखते हुए नौ* 
शक्ति में वृद्धि करता चाहे तो वह ऐसा 7र संकेता है। इस व्यवस्था के मूल 
में यही गूढार्थ छिपा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर प्रत्येक राज्य नौ-सेनिक' 
निःशस्त्रीकरण की सीमाझ्रों का उल्लंघन मंनमाने तरीके से कर सक्रता था ।' 
पर जापान को इस उपबन्ध से कोई खुशी नहीं हुई | जापानी जनता ने इसे: 
अपना राष्ट्रीय अपमान समझा कि उनके राष्ट्र को नौ-सनिक क्षेत्र में ब्रिटेव 
ओऔर अमेरिका के समकक्ष नहीं माना ग्रथा । इस असंतोष का स्वामाविक 
परिणाम यह निकला कि १६३४ में जापान ने श्रमेरिका को सूचित कर दिया 
कि या तो उसे ब्रिटेन एवं अमेरिका की तुलना में समान नौ-सैनिक सुविधा दी 
जाय अत्यथा वह स्वयं को किसो भी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते से वाधित नहीं 
समझभेगा । चूकि ब्रिटेन और अमेरिका ने जापानी मांग को स्वीकार नहीं 
किया श्रत: १६३७ में जापान में इस मामले में पूर्ण स्वतंत्रता ग्रहण कर 
ली । उघर हिटलर के उत्कपषें एवं अन्यान्य कारणों से अन्य महाशथक्तियों 
को भी अपनी नौनसैनिक शक्ति का विस्तार करने को बाधित होना 
पड़ा और इस प्रकार लन्दन-संधि की व्यवस्थाऐ' अन्त में केवल कागज पर. 
रह गयीं । विश्व उस समय तो एकदम स्तम्भित रह गया जब ब्रिटिश सरकार 
से १८ जून १६३५ को ब्रिटिश-जर्मेन समुद्री समझौते (॥8९«०६माववर 
२४५७ /४०८॥०॥) पर हस्ताक्षर कर दिये और इस प्रकार वर्साय संधि: 
द्वारा लादो गयी व्यवस्थाओं को खण्डन करने की दिशा में जमंनी को प्रोत्स- 
हित किया । ब्रिटिश-जर्मन समभोते द्वारा ब्रिटिश सरकार ने जर्मनी के इस . 
अधिकार को स्वीकार कर लिया कि वह वर्माय संधि द्वारा लादी गयी नौ- 
सैनिक पावन्दियों की उपेक्षा कर सकता है और सभी प्रवार के जद्ाज 
(जिनमें वर्साय संधि द्वारा निषिद्ध पनइुव्वियां भी सम्मिलित थीं) रख सकता- 
है। इस संधि के कारण सुरक्षा एवं निःशस्त्रीकरण प्रयासों का पूरा, जनाजा 
निकल गया । है । 


(४) श्रंगोरा प्रोयोकोल (808०४ ॥000००), १६३०--लण्दन. 
नौ सैनिक संघि को नकल करते हुए कुछ श्रन्य देशों ने भी सामुद्रिक निःशस्त्री- 
करण के प्रयासों का प्रदर्शन किया। ३० अक्ट्वर १६३० को यूंनान और . 
टर्की ने अगोरा प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किये जिसका उद्देश्य समुद्री अस्त्रों 
में प्रतियोगिता समाप्त करना था। इसी प्रकार के एक प्रोटोकील पर ढर्की: 
एवं सोवियत संघ के मध्य भी हस्ताक्षर हुए । के । 


(५) द्वितीय लण्दन सम्मेलन (॥णात0॥ पपिश्नष्यां (क्राक्साट्ल] 
१६३५--नो-सेल्स के निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में, अन्तिम प्रयास के रूप में 
६ दिसम्बर १६३५ को द्वितीय लप्दन सम्मेलन का आाः न्‍ 
६ दिसम्बर १६३५ का त्तीय लण्दन सम्मेलन < 7 आरम्म हुआ ।. यह पांच , 


। 
| 


॥ «४. _॥ 
कं 


स्धद 


देशों का नौ-सैनिक सम्मेलन था जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और 
ईडी ने भाग लिया। दुर्भाग्यवश प्रारम्भ से ही परिस्थितियां इसकी सफलता 
के लिए अनुकूल नहीं थीं । « भूमध्य सागर में फ्रांस और इटली के मध्य प्रति- 
योगिता थी, आर्थिक संकट का व्यापक असंतोष हिंटलर को जन्म दे चुका था, 
ज़ापान और इटली क्रमशः मंचरिया एवं एब्रीसीनिया काण्डों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय 
वातावरण को क्षब्ध कर चुके थे,! नौ-शक्ति-अभिवृद्धि के रूस एवं जमती के 
प्रयासों ने निःशस्त्रीकरण समस्या को और भी जटिल बना दियो था और 
साथ ही ब्रिटेव एवं अमेरिका: की तुलना में समातता-आप्ति के लिए कटिवद्ध 
जापान वाशिगटन-संधि को अंमान्य करते हुए यह घोषित कर चुहा था कि 
३१ दिसम्धर, १६३६ के बाद वह इस-संधि से बाध्य नहीं रहेगा। 

ऐसे भ्रपशकुनों के वातावरण में शुरू होने वाले द्वितीय लण्दन सम्मेलन 
में जापान ने ब्रिटेन और अमेरिका के बराबर जल सेना रखने की माँग की । 
चूंकि इस प्रस्ताव को मानने के लिए ब्रिटेन एवं श्रमेरिका सहमत नहीं हुए, 
अत: १४ जनवरी १६३६ को जापान सम्मेलन से पृथक हो गया। एबीसीनिया 
संकट के कारण इटली ने भी सम्मेलत का परित्याग कर दिया । जापान और 
इटली के सहयोग से वंचित होने पर भी संधिनवार्ता चलती रही भ्रौर श्रन्त 
में अमेरिका, ब्रिठेन और फ्रांस ते नौ-सैनिक शस्त्रों पर अ्रकुश लगाने व 
सामुद्रिक जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से “लौ-पैनिक शस्त्रों के परिसीमन 
की संधि” (689 ि प्रा6 आापं#पंण! ० पिल्वएर्। #गाक्षा2॥5) 
पर. २४ मार्च १६३६ को हस्ताक्षर किये। इटली श्ौर जापान हारा संधि का 
बहिष्कार हो जाने के कारण इसका कीई व्यावहारिक महत्व नहीं रह गया । 
इस संधि की विशेषता यह थी कि इसने बड़े यरुद्धपोतों की सौमा ३५००० 
हन तथा १४ इंची तोपों तक और जापान द्वारा इसका पालन ने होते पर 
१६ इची तोपों तक निश्चित की। “वायुधान वाहक जहाज २३००० 2 
तथा ६१ इंची तोपों तक सीमित कर दिये गये । इसी तरह हस्के समुद्र 
जहाज ८००० टन तक एवम्‌ पनडुब्वियां २००० ट् तक मर्यादित कर दी 
गयीं । इस संति में ग्रनेक संरक्षक (88688) पाया कक 
की गयी जिनके अवुधार विशेष परिस्थिति में निर्धारित सीमाओं मे वड़ 
जहाज भी बनाये जा सकते ये । 


जब १६३८ में ब्रिटेत, फ्रांस ग्रौर अमागिका 
वी यह सूचता मिली कि जापात ने ४०,००० टन के युद्धपोत कक हा 
उन्होंने ४५००० टर्न के युद्रपोत बनाना शुरू कर दिया। श््व्रीकर 
यह प्रतियोगिता द्वितीय ह युद्ध की भूमिका थी । 


निःशस्त्रीकरश-प्रयासों को विफलता के कारश 
ः े हो 'क्े मध्य, निःशस्त्रीकरण की समस्या 
हमने देखा कि १६६ से १६३४ के में 28 


- को हल करने के लिए, राष्ट्र्दूव के अन्तर्गत और इसके 
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अयत्त किये गयें;: परन्तु वे असफल रहे और अंन्ततोगत्वा संसार को दूसरा 
महायुद्ध.लड़ना पड़ा । . आखिर क्या बात थी कि महान्‌ शक्तियों को भी इस 
दिशा में अ्रसफ़ल रहता पड़ा ? 'हम नीचे उत विभिन्न कारणों का अध्यप्रत 
करेंगे जिनकी वजह से ति:शस्त्रीकरण के कुछ राष्ट्रों द्वारा किये जाते वाले 
भवत्त ही नहीं अपितु राष्ट्रसंघ जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के' और उसके भ्रस्तर्गत 
होने वाले विश्व-निःशस्त्रीकरण सम्मेलन के प्रयासों को मी असफलता को मुख 
देखना पड़ा । ४ 9 ३ 
(१) तिःशस्त्रीकरण प्रयासों के असफल' होने का पहला मुख्य कारण 
_यहे था कि संसार के विभिन्न राष्ट्रों को वास्तविक शास्ति में कोई श्रास्था 
न थी। शान्ति की दातें करते समय भी उनके हृदय में घृणित और स्वाथ्थंपूर्ण 
इरादे छिपे रहते थे। विश्व वी महांशक्तियां ऊपर से शान्ति का ढोंग रचती 
थीं जबकि अन्दर ही अन्दर शस्त्रों के उत्पादन और युद्ध की तैयारियों में व्यस्त 
थीं। राष्ट्रों के मन शान्ति और सहयोग के स्थान पर संदेह और अविश्वास 
से परिपूर्ण थे । हर राष्ट्र अपने शस्त्रासंत्रों के उत्पादन को “राष्ट्रीय सुरक्षा” 
बाला पहनाता था औ्रौर जब दूसरा राष्ट्र शस्त्रों की वृद्धि करता तो उसे 
युद्ध-लिप्सु कहता था । कहने का आशय यह है कि लगभग प्रत्येक राष्ट्र का 
आचरण “मुख में राम बगल में छुरी” जैसा था ।: 
राष्ट्रों के असहयोगी आचरण; का ,जीता-ज़ागता स्वरूप राष्ट्रसंघ के 
पलाबधान में होने वाले निःशस्तरीकरण सम्मेलन में देखने को मिला | सर 
श्रल्फ़ ड जिम्मने (0 65०० ट्ाएआला॥) का स््रष्ट मत है कि विश्व स्तर 
पर होने वाले इस महान्‌ निःशस्त्रीकरण सम्मेलन, को , विफलता का सामना 
इसीलिए करता पड़ा क्योंकि इसमें भाग लेने ब्ाले राष्ट्रों में सहयोग की 
भावता का भझ्रभाव था और सम्मेलन सही अय्थे में एक शांति-मम्मेलन ने 
होकर राजनीतिक सम्मेलन बन गया था। सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्र शान्ति 
की समस्या सुलभाने के. लिए नहीं, बल्कि अपनी . प्रभुता बताए रखने और 
इसरों की शक्ति न बढ़ने देने के लिए एकत्र हुए थे। कोई भी राज्य सच्चे, 
दिल से शस्त्रास्त्र घटाने को तैयार न था । हर देश अपने शस्त्रों को आत्म- 
रक्षा के लिए आ्रावश्यक्ष समझता था और ' दूसरों के हथियारों का उद्देश्य 
आकर समझता था। सम्मेलन का वातावरण विषाक्त था । निःशस्त्रीकरण 
सम्बन्धी वादं-विवाद सहयोग के नहीं अपितु प्रतिस्पर्दा की भावना के बाता- ' 
वरण में हुआ था । इस प्रकार के प्रतियोगी आधार पर ५० राष्ट्रों श्रथवा 
कैवल महाशक्तियों की ही एक स्वीकृति संधि की रचना की आशा करना एंक 


पते को समचतुभुज (8५७००) करने में सफलता प्राप्त करने को झ्राशा 
करता था|? न 


3. 4 व टॉक्रामश : १]6 7/८88708 ० २३४०॥5, 9826 45-7. 
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..._. (९) निःशस्त्रीकरण प्रयासीं एवं निःशस्त्रीकरण सम्मेलन की अस- 
फलता का दूसरा कारण यह था कि समस्या के सम्बन्ध में विभिन्‍न राज्यों के 
दृष्ठिकोसों में उप्र सतभेद थे । उदाहरणार्थ, फ्रांस निःशस्त्रीकरर से प्रहले 
सुरक्षा की स्थापना आवश्यक मानता था और राष्ट्रसंव की अध्यक्षता में 
शांति एवं सुरक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सेवा का पक्षपात्रों-था । इसके विपरीत 
प्रठ ब्रिटेन का कहना था कि. शस्त्रास्त्रों की उपस्थिति में सुरक्षा का वाता 
वरण कभी सम्भव नहीं हो सकता, भ्रतः पहले निःशस्त्रीकरएण की, समस्या 
का समाधाव होना चाहिए और तब सुरक्षा का प्रश्न उठना चाहिए। ब्रिटेन 
एवं अमेरिका अस्तर्राष्ट्रीय सेता की /संथाववा के भी विरोधी थे और इस 
सुझाव को अक़ियात्मक एवं अनेक प्रकार की कठिताइयां तथा पेचीदगियां 
उत्पन्न करने व,ला समझते थे । यहा नहीं, फ्रांस की सुरक्षा की मांग जमंतो 
की समानना की मांग से सर्वथा प्रतिकूल थी, इन दोतों का समन्वय असम्भव 
था और इनके संघर्ष की चद्थुन से दकराकर ही समस्त निःशस्त्रीकरण 
प्रयासों की नौका डूबनी शुरू हुई थी। ह ह 
(३) निःशस्त्रीकरण. सम्मेलन एवं निःशस्त्रीकरण के अन्यान्य प्रयासों 

की विफलता का तीसरा मौलिक कारण यह था कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
जो भी कदम उठाए गए उनके परिणामस्वरूप केवल एकपक्षीय नि:शस्त्रीकरण 
हो प्तम्भव हो सका । महाशक्तियों ने निःशस्त्रीकरण के सिद्धान्त में भ्रविश्वास 
श्रीर पक्षपातपुर्स व्यवहार का नग्न प्रदर्शन किया ॥ उदाहररार्थ /प्रथप्त 
महायुद्ध के विजेताओं ने: जम नी का निःशस्त्रीकरण तो बलपूर्वक कर दिया, 
किन्तु वचनबद्ध होने पर भीवे अपने ति:शस्त्रीकरण को बरावर दातते रहे । 
यह व्यवहार न केवल उनके झ््वार्थपृर्णा उद्देश्य का परिचायक था वल्कि उनकी 
ब्ेईसानी का भी दि्दर्शक था । जब उन्हें स्वयं को 300 00 0 में ग्रविश्वास 
था तो फिर वे उसे सफल भी कैसे बना सकते ये ।” वास्तव में 04 
की. धूर्तता एवं बेईमानी ने जम॑नी में कदुता के विप-वृक्ष को निरन्तर मिचित 
किया । ; गा 

| डे व कारण यह था कि शस्त्रास्‍्त्रों का ॥॒ निर्माण करने बाली 
कम्पनियों ने निःशस्त्रीशरण सम्मेलनों को विफल बनाने 20 206 
किया । संसार के लगभग सभी देशों में प्रधिकांश हक हे 7 
व्यक्तिगत भौद्योगिक संस्थानों हारा होता था । हक 3 आह कं, 


बाय इन संस्थानों के 
परिणाम यह होता कि इने स 5 क व्यद 
मल क्षति उठानी पड़ती । शस्त्रास्त्र-निर्माणु-व्यवत्ताय में बपने 
साथ आती के स्वॉपियों शोर: अंसविों 
निहित स्वार्थों के कारण व्यक्तिगत संस्थानों के स्वामियों और मंचाठर 
ते नदी करने थ की चप्टा न 
निःशस्त्रीकरण के सभी प्रयास का विफल करने की सईदव चेप्डा की । 


लि 
हु 
के 
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कंभो विभिन्न सरकारों के प्रतिनिधि निःशस्त्रीकरण प्रस्तावों पर विचार 
करते थे तब ये संस्थान उन प्रस्तावों में रोड़ा अठकाने के लिए गोपनीय ढंग 
से अपने प्रतिनिधि भेजते थे | उद्योगपंतियों की यह भूमिका एक तथ्य द्वारा 
'भली प्रकार समझी जा सकती है। १६२७ ई० में जब जेनेवा में नौ-पैंनिक 
निःशस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ तो अमेरिक्त पूजीपतियों नें सियरर 
(864८7) नामक व्यक्ति को जेनेवा इसलिए भेजा ताकि वह सम्मेलन को 
किसी तरह सफल न होने दे | सम्मेलन के विफल होने पर सियरर ने पू'जी- 
पतियों से अपने पारिश्रमिक की माँग की । जहाजी कम्पनियों ने उसे केवल 
५१,२३० डालर दिए जबकि इत कार्य के लिए उसे २,१५,६५५ डालर देने 
का वायदा किया गया था । सियरर द्वारा. इन कम्पनियों पर शेष राशि वसूल 
'करने के लिए मुकदमा चलाया गया तो जनता को .यह पता लगा कि 
निःशस्त्रोकरण सम्मेलनों को विफल बनाने के लिए शस्त्रास्त्र निर्माताओं द्वारा 
किस प्रकार के हीन प्रयत्न किए जाते हैं। .' | 


(५) निःशस्त्रोकरण सम्मेलनों की विफलता का पांचवां प्रमुश्न 
कारण यह था कि शस्त्रीकरण की यथार्थ व्याख्या और स्वरूप निर्धारण के 
बारे में विभिन्‍न राष्ट्रों में मत्तेक्य नहीं था । राष्ट्रों में इस प्रश्त पर गम्भीर 
मतभेद था कि रक्षात्मक अथवा आक्रमणकारी शत्त्रों के वीच क्‍या विभेद है । 
निःशस्त्रीकरण करने का अभिप्राय यह नहीं है कि युद्धपोतों, क्रजरों, पन- 
डुव्ब्रियों, तोपों, टैकों अयवा लड़ाकू विमानों की संझु्या मर्यादित की जाय । 
आधुनिक युग में युद्ध इतने विशाल और व्यापक स्वरूप वाले हो गए हैं कि 
सामान्य जीवन में श्र नागरिक सेवा में काम आने वाली वस्तुयें बात की 
चात में युद्धोपयोगी सामग्री के रूप में परिवर्तित की जा सकती हैं । शान्ति- 
कालीन प्रयोजनों के लिए विभिन्न सामग्री तैयार करने वाले कल-कारखाते 
त्वरित गति से और अत्यन्त सरलेतापूर्वक शस्त्र-कारखानों में परिवर्तित किए 
जा सकते हैं । अतः इस परिस्थिति में निःशस्त्रीकरण सम्मेलं में यह प्रश्न 
सदेव अपनी कालो छाया डालता रहा कि शस्त्रास्त्रों के सही स्वृहप का क्यों: 
कर निर्धारण हो और इन अपरिमित साधनों पर नियन्त्रण कैसे किया जाय। 
इसके अतिरिक्त एक गम्भीर कठिनाई यह थी कि प्रतिदिन एक नया आवि: 
प्कार जन्म लेता था और उस आविष्कार के जन्म के साथ ही मनुष्य के 
विनाश को नवीन सम्नावनायें प्रस्तुत हो जाती थीं। ग्रतः समस्या यह थी 
कि यदि प्रचलित शस्त्रास्त्रों के सम्बन्ध में कोई समभौता- हो भी जाय तो नए 

सम्मावित शस्त्रास्त्रों को उस समभौते में किस भांति सम्मिलित किया जाय ? 


(६) 48 शस्त्रीकरण सम्मेलन 'की असफलता का छठा कारण 
विनिन्‍न राष्ट्रों की युद्ध सम्बन्धी मनोवृत्ति में मौलिक मतभेद था । कुछ राष्ट्र 


३५ ३ 
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उद्ध का सहारा लेने को उत्सुक थे- तो कुछ शांति के -उपासक । कुछ लोग ऐसे 
भी थे जो सत्ता हड़पने के लिए अपने देश के नागरिकों का ध्यान विदेश नीति 
में ही उलकाना चाहते थे ताकि .उन्हें अपने देश की आन्तरिक वस्तुस्थिति का 
पता न लग सके । ऐसे नेताश्रों, का तर्क था कि. अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का 
समाधान शांतिमय: तरीकों से करने की ;बात: सोचना निरी वेवकृफी है) 
फासिस्ट इटली और नाजी जर्मनी के नेता युद्ध को मानव जाति के लिए न 
केवल आवश्यक भ्रपितु गौरचपूर्ण मानते हुए उत्ते शौर्य, साहस, वीरता, त्याग 
और बलिदान आदि क्षेष्ठ गुणों को विकसित करने वाला समभेते थे । 
शांतिवाद उनकी दृष्टि में नपु सकता था । मुसोलिनी का. कहना था कि युद्ध 
पुरुष के लिए उतना ही अनिवार्य है जितना नारी के लिए मातत्व । ऐसे 
'जंगखोरों की सामरिक अवृत्ति. की चट्टान से टकराकर नि :शस्त्रीकरशा 
सम्मेलन की नौका चूर-चूर हो गई ।-. 


(७) उपनिवेशों की सुरक्षा' का प्रश्त तिःशस्त्रीकरण-प्रयासों के मार्ग 
में सातवीं बाधा था। पश्चिमी यूरोप के राज्यों का साम्राज्य दुर-दूर तक 
फैला हुआ था। ब्रिटेन विश्वव्यापी साम्राज्य का मालिक था। संसार भर में 
उसके उपूनिवेश फले हुए थे। इन उपनिवेशों पर अपना श्रपवित्र अथवा 
अनैतिक शासन बनाए रखने के लिए साम्राज्यवादी राज्यों को निरन्तर हूं 
सैनिक शक्ति की आवश्यकता बनी रहती थी, प्रत: उनके निःशस्त्रीकरण-प्रयास 
केंवल प्रदर्शनी हुण्डी होते थे । उनका आचरण “हाथी के दाँत दिखाते के 
और, खाने के और” जैसा था। ऐसे वातावरण में शस्त्रास्त्रों को घटाने के 
प्रयासों का असफल होना अस्वाभाविक ने था । 

* (८) नि:शस्त्रीकरणु-प्रयासों एवं सम्मेलनों की मौत का भझाठ्यां 
-: प्रमुख कारण यह था कि समस्या को सुलभाने का प्रयत्त मौलिक रुप से नहीं, 
'“बरन ऊपरी तौर से तथा प्राविधिक रुप से किया गया था। इसेकी विवेचना 
ह करते हुए हुज॒र तथा डिग्रे जिया "(520 ्षात॑ [06-07324) ने लिखा है 
के ध 

:। 7 #इस प्रकार के तरीके की सफलता सुनिश्चित थी क्योंकि ति:अम्त्री- 
करण मुंख्यतः शस्त्रास्त्र को सीमित करने की प्राविधिक समस्या नहीं है अपितु 
वह एक ऐसे प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को स्थापित करन जप मतो- 
वैज्ञानिक और राज॑नीतिके समस्या है जिसमें हथियारों के प्रतिरिक्त दूसरे 
उपायों के द्वारा सुरक्षा की गारन्टी देने तथा विवादों को हल करने की क्षमता 
हो । प्राविधिक उपाय घोषणाओं में अत्यविक विश्वास करते हैं। गस्दास्त 


की दौड़ को जन्नत देने वाली आर्विक, मनोवैज्ञानिक और राजनीतिश पररि- 
स्थितियों का मामली। के 


कक उक 5 - 
“8 । 


सने के बजाय प्रतिनिधि मंधियों के द्वारा हृथि: 


सुरक्षा की खोज और निःशस्त्रीकरण की समस्या ३५३ 


मर्यादित और गेर-कानूनी करने की आ्राशा करते थे। 7० इस काल में 
जितने भी प्रयत्व किए गए, उनमें राष्ट्रसंव की आदि घारणा को छोड़ कर 
जिसकी बाद में उपेक्षा की गई, बीमारी के ऊपरी लक्षणों का इलाज किया 
गया, अस्तर्राष्ट्रीय अराजकता का अनुसन्धान अथवा निदाचन नहीं किया 
गया ।? 
निःशस्त्रीकरण के सभी प्रयत्न एवं सम्मेलनों ने शांति के मार्ग को 
प्रशस्त करगीे की अपेक्षा कंटक में ही अधिक बनाया क्योंकि इनकी असफलता 
ने वेमनस्य एवं आंतियां को बढ़ावा दिया । इन सब बातों का यह परिणाम 
हुआ कि १६१६ में जिस कुचक्र से मनुष्य बचना चाहता था, वह एक बार 
फिर पूरे वेग़ से चलने लगा । निःशस्त्रीकरण की सारी श्राशायें लुप्त हो गई; 
शस्त्रीकरण द्वारा सक्‍-के-सब आत्महत्या करने की तैयारी में लग गए और 
संसार उसी अन्तर्राष्ट्रीय अ्राजकता की स्थिति में पहुच गया जिसमें यूरोप 
प्रथम विश्वयुद्ध के अवसर पर था ।? इटली, जर्मनी, फ्रांस, पोलेण्ड और 
यूरोप के श्रन्य छोटे बड़े सभी राज्य युद्ध की तैयारी में लग गए। करोड़ों 
रुपयों की विशाल राशि खर्च करके फ्रास ने “मेजिनो-लाइन” तैयार की। 
फ्रांस की पूर्वी सीमां पर इस लाइन! को तैयार करने में इन्जीनियरों ने 
अपनी सारी कुशलंता खर्चे कर दी | जमीन की सतह के नीचे किलेबंदियाँ 
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35 का सहारा लेने को उत्सुक थे तो कुछ शांति के - उपासक । कुछ लोग ऐसे 
नी थे जो सत्ता हड़पने के लिए अपने देश के न!गरिक्रों का ध्यान विदेश नीति 
में ही उलभाना चाहते थे ताकि उन्हें श्रपने देश की आन्तरिक : वस्तुस्थिति का 
पता न लग सके । ऐसे नेताओं का तर्क था. कि. श्रन्तर्राष्ट्रीय समस्याओ्रों का 
समाधान शात्मिय तरीकों से करने की ;बात; सोचना ,निरी बेवकफी है) 
फासिस्ट इटली और नाजी. जमेनी के नेता युद्ध को मानव जाति: के लिए ते 
फेक्ल भ्रावश्यक भ्रपितु गौरवपुर्ण मानते हुए उते शौर्य, साहस, वीरता, त्याग 
श्रौर वलिदान श्रादि क्षेष्ठ गुणों को विकप्तित. करने वाला समभते थे । 
शांतियाद उनकी दृष्टि में नपुसकता था । मुश्तोल्रिती का. कहना था कि युद्ध 
पुरुष के लिए उतना ही अविवार्य है .जित्तना नारी के लिए मातृत्व । ऐसे 
जंगखोरों की सामरिक प्रवृत्ति. की चट्टान से टकराकर नि;शस्त्रीकरण 
सम्मेलन की नौका चूर-चूर हो गई ।.. . ह 


(७) उपनिवेशों की सुरक्षा का प्रश्व निःशस्त्रीकरण-प्रयासों के मार्ग 
में सातवीं दाधा था। पश्चिमी यूरोप के राज्यों, का -साम्राज्य, दृर-दूर तक 
फैला हुश्ना था । ब्रिटेन विश्वव्यापी साम्राज्य का मालिक था । संसार भर में 
उसके उपनिवेश फँले हुए थे। इन उपनिवेंशों पर.. अपना अपवित्र अथवा 
प्रनेतिक शासन बनाए रखने के लिए सा म्राज्यवादी राज्यों को निरन्तर ही 
सैनिक शक्ति की आवृश्यकंता बनी रहती थी, भ्रतः उनके नि:शस्त्रीकरण-प्रयास 
केवल प्रदर्शनी हुण्डी होते थे । उनका आचरंण “हाथी के दाँत दिखाने के 
और, खाने के शौर” जैसा था । ऐसे वातावरण में शस्त्ास्त्रों को घटाने के 
प्रयासों का श्रसफेल होना प्रस्वाभाविक वथा। 

; (८) नि:शस्त्रीकरण-प्रयासों एवं सम्मेलनों की हर मौत का आ्राठवां 
. प्रमुख कारण यह था कि समस्या को सुलभाने का प्रयत्न लिक रूप 8 
'*»बरन ऊपरी तौर से तथा प्राविधिक रूप से किया गया था। इसकी ना 
करते हुए हुजर तथा डिग्र जिया (0520 शव [06-07449) ने लिखा है 
अत 59 ह ४ हैः ५ ४ 
-। 7 इस प्रकार के तरीके की सफलता सुनिश्चित थी क्योंकि नि:शस्त्री- 
करो मुख्यतः शस्त्रास्त्र को सीमित करने की प्राविधिक समस्या नहीं अपितु 
बह एक ऐसे प्रभावशाली अन्तरष्ट्रीय सेंगठन को स्थापित करने क॑ मनो- 
वैज्ञानिक और राजनीतिक समस्या है जिसमें हथियारों के 3 दूसरे 
उपायों के द्वारा सुरक्षा की गारन्टी देने तथा विवादों को हल ५ ै की 
प्राविधिक उपाय घोपणाप्रों में श्रत्यधिक विश्वास करते हैं। शस्त्रास्त्र 
देने वाली आविक, मतोवैज्ञानिक और . राजनीतिक परि- 
। करने के बजाथ प्रतितरिधि पंधियों के द्वारा हथियारों को 


हो। 
स्थितियों का मांग 


सुरक्षा की खोज और निःशस्त्रीकरण की समस्या ३५३ 


मर्यादित और गैर-कावूनी करने की आशा करते थे । 7 इस काल में 
जितने भी प्रयत्न किए गए, उनमें राष्ट्रसंव की आदि .घारणा को छोड़ कर 
जिसकी बाद में उपेक्षा की गई, बीमारी के ऊपरी लक्षणों का इलाज किया 
गया, अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता का अनुसन्धान अथवा निदान नहीं किया 
गया ।/? 


निःशस्त्रीकरण के सभी प्रयत्त एवं सम्मेलनों ने शांति के मार्ग को 
प्रशस्त करो की अपेक्षा कंटक में ही अधिक बनाया क्योंकि इनकी असफलता 
ने बेमनस्य एवं अआरंतियां को बढ़ावा दिया । इन सब बातों का यह परिणाम 
हुआ कि १६१९ में जिस कुचक्र से मनुष्य बचना चाहता था, वह एक बार 
फिर पूरे वेग से चलने लगा। निःशस्त्रीकरण की सारी आशायें लुप्त हो गई 
शस्त्रीकरण हारा सब-क्रे-सव आत्महत्या करने की देयारी में लग गए और 
संसार उसी भन्तर्राष्ट्रीय अराजकता की स्थिति में पहुच गया जिसमें यूरोप 
प्रथम विश्वयुद्ध के अवसर पर था ।2? इटली, जमंनी, फ्रांस, पोलैण्ड और 


यूरोप के श्रन्य छोटे बड़े सभी राज्य युद्ध की तैयारी में लग गए। करोड़ों 
रुपयों की विशाल राशि खर्च करके फ्रांस ने “मेजिनों-लाइन' तैयार की। 


रु 


फ्रांस की पूर्वी सीमा पर इस 'लाइन” को तैयार करने में इन्जीनियरों ने 
अपनी सारी कुशलता खर्च कर दी | जमीन की सतह के नीचे किलेबंदियाँ 


4, “80एएा 2॥ 290770800 9३8४ 07070 [0 थ॥, 87076 05॥74 767 १९ 
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शोग्रा5,. चाह गिगनवा 3979020॥ क़ॉ्टटत 6#0700 70ण शि 7 
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7802, 00९8३॥९७ #707९0 (0 भरंफों एश(शांए क्षााक्ाएरा5 ६00 049 
008 99 (९0०७५... 30 2) ॥76 207॥[/58 ॥406 9 #5 क़ुशव00 
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ला ७8५ 00 0९6०ए ॥7एटघराह8/८6 067 गंबशा०5९,” 
>-फउइ2टप77 दावे 2९ छावटांव 4 47 0ए07|॥76 ठा 
पराशिा।:*च्ट्रो 7२८]8[00. 09922 53-54 


2. उताफ्राबा : वॉलि]कराणाओ 77 है एण:० 2232-33. 


श्श्४ 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
क्गी ग्‌ व ले क़िलि ं में गे रन 

सु हि इन क्िलों में वड़ी-बड़ी पलटनें रह सकती थ्रीं और उनकी सुख- 
रुचि वा तथा चिकित्सा आदि का पुर प्रबन्ध था । इस्पात, सीमेन्ट और 
बाकिंट से बनाएं गए ये किले इतने मजबूत थे कि तोपों, व्मों और हैंकों से 
गज नहीं जा जा सकता था । सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि ऊपर 

से दंव म्रा हु न डी 
ते देख कर कोई प्रनुमान भी नहीं लगा सकता था कि जमीन के नीचे इतने 
चड़े-व डे किले मौजूद'हैं । लेकिन फ्रांस का चिर शत्रु जर्मनी, फ्रांस का ग्रुरु 
था | फ़ांस को जवाब देने के लिए हिटलर ने भी समातान्तर रूप से किले- 
वंदियों की एक श्रखला तैयार कराई थी जिसे “सीगफ्रीड-लाइन” कहा जाता 
था । यह किलेबंदी “मेजिनो-लाइन” को भी मात देने वाली थी। इस तरह 
प्रत्येक देश श्रात्मघाती युद्ध की तैयारी में लगा हुआ था। युद्धोत्माद के ऐसे 
वातावरण में नि:शस्त्रीकरण-प्रयासों की अर्थी निकल जाना निताच्त स्वा- 
भाविक था | 

' पए्रशफ्ररटाडा55 

., - वगृ.078 066 8 €०ए००९३ ० (6 छाल्य जि ध87 4606 (0णा, 
पछाधाए2८ एंदजांगा3 शेएॉ- छता7९0१, शाणशशरा60 पणा ॥ [05 


[णाए९त इश्याणी णि ४6०एाए.”.. फिशयांगर ह6 गिथडा 70०07 
णी गि008 ॥ प€ इंधधि-छक्षा 70700 7 (॥6 प8॥0 रण ४76 800५8 


$[8८॥]2, 

"महायुद्ध की अन्तिम्त प्रतिध्वनि समाप्त होने के पूर्व ही विजयी किन्तु 

चिन्तित फ्रांस ने सुरक्षा के उपायों की खोज प्रारम्भ कर दी थी ।” 

उपरोक्त कथन की पृष्ठभूमि में दो महायुद्धों के मध्य फ्रांस की विदेश 
नीति की विवेखना कीजिये । 

3... प्रपढ प्रा०४ एथचर्मशशां घंशहिण विण॑ण 9 20700687 ध्शि78 ॥7 
80, १९ 0॥0एशांएट [99 ए8$ [6 गिशाएी वंशाक्षा्त /१7०) ३ 
8९0परप(५.--टश, 7280099. 

४१६१६ के उपरान्त यूरोपीय घटना-चक्र का सबसे महत्वपूर्ण एवं 
.. स्थायी तथ्य फ्रांस की सुरक्षा मांग था !! (कार) विवेचना कीजिये । 

3. छशाओं॥6 (6 फधा। [लात ॥ 6 किलथ्षष्ठा ए0०ी0०ए 0० ४00९ 

४७(४९९७ 98 हा 930. | हु 
१६१८ से १६३० के मध्य की फ्रेंच विदेश-नीति की मुख्य प्रवृत्तियों 
की आलोचनात्मक परीक्षा कीजिये । 


4... ए]96 फए८ा6 6 पी $7 ॥76 989४ 
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जिल्ाणी ए०-०7088 
पा5 ज्राणाव फ्रश ।: पा हे 2 
प्रथम महायुद्ध की समाि गा वीद विदेश नीति में ब्रिटिश-फ्रंच निकट 
सहयोग के मांगे में क्या कठिने,ईयां थी ? 
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सुरक्षा की खोज और निःशस्त्रीकरण को समस्या ३५४५ 
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बरे 


८ «८४४०॥४४ ॥0 
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हे 


#4[4995 $0 घज[प०यव 9ए 


फू 


एडडाणंतरर पी€ दाएचच्रइा8॥0८४५ विद्य [60 40 ॥06 छिवरशीणा ए 
६86 [45(66 ६&0(८॥(६८ 800 धार शंश्यांतित्थाए6 ्ी (6 35500 007॥ 
06 ५87०६ शाप ६. 

लघधुमत्री संघ तिर्माण के उत्तरदायी कारण तथा फ्रांस द्वारा उसमें 


सम्मिलित होने के महत्व को प्रकट कीजिये । 


जहा धादाए5 मरल्वठ प्रव0९ 09805 7९20009] 5९९८७ 0०ए- 
छझंतिट [#6 #द्वा८छश0< ० 4॥6 [.९8208 0 १३।।०7५ ? 


राष्ट्रसंघ के बाहर क्षेत्रीय सुरक्षा के लिये क्‍या प्रयास किये गये ? 


नपृप्ह एडट 66 4004क१0 फ़३5 इाहशीज गक्ॉ00 ३६ 27 ९7००7 
एा9रया।ए ९ए९ा शाएा गाते 3 7099 72९00एटॉाग्रांजा $९ए€९टा 
ध6 शंल0त75$ 32006 ९ रथावृर्णं॥आ20 शाप 0०075॥780 982 8९9 
शणिफ़्क्षर्त 70093705 एणा)0 7240०. ॥05005९. 

“लोकानों समभौते के युग का परिवर्तवकारी घटना के रूप में स्वागत 
किया गया जिसने विजेता एवं विजित के मध्य समाधान कर विश्व-- 
शान्ति के मार्ग में एक महान्‌ पग रखा । इस कथन की व्याख्या 
कीजिये । 


"प्र ॥॥९ 4078 797 धरा [0028000 ६९३४ पर७8४ 6९६७७९०॥२९ 9४00 
0 6 परश्षाइभॉ68 पोल्शर बात धाह वें.दएएढ (०४६०७॥." 
एड5एथा) ।5 #ाशांटश९)१. 


“कालान्तर में लोकारों समझौता वर्साय को संधि तथा राष्ट्रसंध के 
नियम के विनाश का कारण बना ॥? इस कथन की व्याख्या 
कीजिये । 


छछणां०6 छा 6 गधा एाएगजेआं०0ता5ड ० (९ [.008॥0 
पशद्भा5.,.. मंच 69 8 ९8 तरशंताह ॥8. 

५६85 0 छा धा0ते 7॥९ १६६६४ 0 0९30९ 7 | विश्व यद्धों के मध्य 
कवि की मुल्य च्यवस्थाओं का संक्षिप्त-फुनता के कारणों की 
क्र :- रूथा शान्तिकाल के 
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कि १ है ! ह केः १॥ 


अन्तर्राष्टीय सम्बन्ध 


राष्ट्रपंघ के पब्रन्तगंत सुरक्षा की 
भावता क्रो ध्यान में रखते हुए 
प्रयास किये गये ? रखते हुए क्या 


“6 एल ती श्ञाएं5 ७३5३ ॥5 १0८ |; 

॥0ाह्व लए्शा( ० [ रु 
(धाए2,"  [)50055, अर डक 
'पेरिस-समभीता असाधारण महत्व की एक ऐतिहासिक घटना थी ।” 
विवेचना करिये | 


“6 पमाहा टेणाखिटाड एशप/05 380ंशााएँंप तेंटशार 0 (० 
॥॥05 ०0 धीटा' 7659९९०५० 9807065 [4 689 097080॥॥7 8- 
00प्आा58 (0 87 07 ॥#॥6 80एा7/०] एी॥0४790एव३ा ०0॥00ए2- 
965 का0 ।शाताा।९06 ॥.35 ॥॥ 4॥॥707767॥/ ० ग्श/०)2) 70०॥09,” 
(8बातव (९0०9 28९०) (एणाशाला 

“समझौता करने वाले पक्ष अपनी जनताओं के नाम पर गम्भीर रूप 
से यह घोषणा करते हैं कि वे अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के 
लिये युद्ध के उपाय के अ्रवलम्बन की निन्‍्दा करते हैं और राष्ट्रीय 
नीति के साथत के रूप में इसका परित्याग करते हैं।/ विवेचना 
कीजिये । ह 


एञत्ा फ्रशा8 (06 जाएगािा|भकाा००४ ्रगांगा 760 6706 #ली08- 
छांधाएं 280७ ०एी 928 ? कफ़ाशं) 78 एशं। शाता& ध0त॑ 509 
जाए वी शिर्त गा 48 09प्ा00568 ॥0 0ए49 था 

किन परिस्थितियों में १६१८ का ि००४ 87970 720० सम्पन्न 
हुआ ? इस समभौते की प्रमुख शर्तों को स्पष्ट करते हुए बताइये कि 


वह अपने उहँ श्य-युद्ध के वहिष्कार में असफल क्यों हुआ ? 


4॥6 ज्ध्वाय 00 7 ४88, 6 280 0 शिक्षा ४88 8 ९0॥5- 


वाप्रक्षार,” वजे5ए055 , 
56007 
“'_॥ वेक्ट अपूर्रा ही था तथापि बह एक महत्वपूर्ण पग था | 


स्थायी तथ्य पी 
एजद॥॥6 [606 0[स्‍6 आंद्ाह४प्र6 (6 ७॥०४-87800 780 ९* 
छछए०्लशा 90006 वा शा छफ़ाठञणा 0 ॥07५ हि तीत्या 
१६१८ से १९ णि ॥6 शाणिएशाशा। ० फ़ल्ब०8.. किफरोकांए 
06 | 
मकर केलोंग-ब्रियां-पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए उसी समय से 
ने की व्यवस्था की अपेक्षा ग्राशा की भावना को 
भ्रक था ।” इस कथन को स्पष्ट कीजिए । 


ए/॥३४/ ए०८ ((6 
मिशाओं (0-०१ 
जाए ए/०70 १६ 
प्रथम महायुद्ध की सेतजुए३ णं,्रा5०5 ण पी6 ठश7८९७ (0000 7 
सहयोग के मार्ग में वम:४ फ़ंणी ।०4 0 [08 शिपाद, 


सुरक्षा की खोज और तिःशस्त्रीकरण की समस्या ३५७ 


१8 


20, 


2. 


22, 


23. 


24, 


जेवेवा प्रोटोजोल के प्रमुख अनुबन्धों का उल्लेख कीजिये तथा उसको 
प्रसफलता के कारणों पर प्रकाश डालिये । 


(8७ 8 णांपप्था १०००७ 0 (3 )7 पृप्थ्याए जी चिएाफ्थी 
&५६8]8(80९6  +4 ज7- 
पारस्परिक सहायता की प्रारूप संधि का आलोचनात्मक चिवरण 
दीजिये । 


#पार्धए5० 6 ०005 7९80078 7 9|6 607 (6 विपा8 ०0 0०ीं६णा१९ 
$९0पञा॥9 

सामूहिक सुरक्षा की असफतता के लिये उत्तरदायी कारणों का विश्ले- 
षण कीजिये । 


(७७॥३४ टीणा5 शलव6 7806 00 50४७ ति6 [॥0०7 शा | तीं$४॥॥9- 
शाष्षा। प्राएंल' 05 8एच०६5 ए थार .,0889७ ० 'पिं६४07$ ? ति०फ्र 
शि' ए९ए९ (6ए $500००६5४पि १ 
राष्ट्रसंध के अन्तर्गत नि:शस्त्रीकरण की दिशा में क्‍या प्रयत्न किये 
गये ? वे कहां तक सफल हुए ? 


ए/॥8( एटा 6९ 2(९॥985 7808 (0फक्चा05 ९8079) त$8॥78- 
शा ०४0१6 6 ॥.,69 2४९ ए ४४०१5 ? श४॥३॥ ए०7० (06 
0808९8 0 [6 थ्षि[076 0 5४ए९ए॥ 8(९79(8 ? 

राष्ट्रसंघ के बाहर क्षेत्रीय निःशस्त्रीकरण की दशा में क्या प्रयत्त किये 
गये ? इन प्रयत्नों की असफलता के क्या कारण थे ? 


ए॥4६ एल पी 4 शेद्ाशा5 0 फिह छा0०)शा एणी 08$8074- 
ग़शा। १ ॥)90058 ॥6 0९8७865 0 ॥6 शिएार 0 €08 07 
तुंइश्ााभालां 0शए९०श९ (९ (ए० ४४०१० ५४६१३. 

निःशस्त्रीकरण समस्या के प्रमुख तत्व क्या थे ? दो विश्व युद्धों के मध्य 
निःशस्त्रीकरण के लिये किये गये प्रयत्तों की अक्षफलता के कारणों की 
विवेचना कीजिये। 


7098008$ ॥6 एश005 ७08 7908 ॥ [6 507#06 0 4५७! 
)5ापरशाशां 070 08 १/३३४॥॥३॥2४० ((०00672708 64 922 ॥0 
[09009 'पि४४४ (१"०४/श७छि९१०९ ७० 933. 

नौ-सेना-सम्बन्धी निःशस्त्रीकरण के विभिन्न प्रयासों का, १६२२ 
के वाशियटन सम्मेलन से लेकर १६३४५ के लन्दन नौ-सेना सम्मेलन 
तक वर्स॒न कीजिये । 

एडशाएंए6 [९ टशा52५ बाते ॥20875 एी ९ फेंड्शांग्रड्टॉएप [788- 
(65 0 )92-22. 


श्भश्प 


भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


११२१-२२ की वाशिंगटन संधियों के कारण तथा परिणामों की विवे-- 
चना की जिये। 
२०८०0070 0 6 शि।एा/९ ०0 ॥6 7088॥7807| ("णा४ि९१06 
07 930-32, 


१६३०-३२ के निःशस्त्रीकरण सम्मेलन की असफलता के कारणों को 
बताइये । 


अध्याप-९ 
पं फ% [सी व हक हृ | * 
पहती में फार्सोवाद का उदग, डरती 
कु )] । गा हा ते न तिं 5 || के रू लक रत ४ ॥!] ॥[ | | घ् 5 तु 5 
कं विदेश नीति एवं सपने के गे -पु दर 
(858 079 #४5एा589५ ४ प्र७ाए, व्तड ए0४श6 एणाटए 
0०74४ & पता 5४७5 एशा, फ़४४ए | 
“भ्रतृप्त इटली, ताक-भांक करता हुआ, भ्रष्टाचार एवं दुर्भाग्य की 
गन्ध से प्रवृत्ति द्वारा आकर्षित होकर इधर-उधर बेचनी से 
फिरता है-किसी पर पीछे से आक्रमण करने को तथा 
थोड़ से लूट के माल को ले भागने को तैयार 
रहता है 


७-२ कट 
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| +-विस्मार्क 
१६१६ से पूर्व तक की संक्षिप्त ऐतिहासिक प्रृष्ठभूमि 
फ़ासिस्ट इटली के उत्थान और पतन की कहानी कहने से पहले दो 
शब्द १६१६ से पूरे तक के इटली की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विषय में 
लिख देना उचित होगा। इटली-के शासक सदा ही महत्वाकांक्षी रहे हैं, लेकिन 
इटली की भौगोलिक परिस्थितियों और आशिक स्थिति ते उनकी महत्वा- 
कक्षाओं पर प्रकुश का काम्र किया है। यही कारण है कि उन्होंने अपने 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और महत्वाकांक्षाओं की सिद्धि के लिए सदैव एक 
अंगाल-मीति' का अनुसरण किया कर्थात्‌ इटली के शाप्क एक झ्ागाल या 
गीदड़ की भांति लघु एवं निर्वल् राष्ट्रों को अपने हमले का शिकार बनाते रहे, 
पहले से ही घातक रूप से चोट खाये हुओं को नोचतते रहे, और महान्‌ हिंसक 
भारियों की दावतों में वची हुई हड्डियों को शुटते-खसोटते रहे। शूमन 
($0007॥।॥) के शब्दों में विस्पा्क के समय से ही है के क्षेत्र में इटली 
में श्रगाल की भूमिका अदा की ।! 0) 
इटली को महत्वाकांक्षाओ्रों में वास्तविक सचेत की ऐनर्जागरण 
१८७० के वाद देखने को मिला | १८७० के फ्रच्लो शियत युद्ध ने 


3, #लापगावा : गप्र(ह9009] 20॥808, 9488 435, 


जे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


जमंनी और इटली दोनों ही राष्ट्रों के एकीकरण की प्रक्रिया को पुरा कर दिया 
और बे यूरोप की महाशक्तियों की पंक्ति में बैठने लगे। यद्यपि इटली का 
स्थान अपनी भौगोलिक एवं आधिक कमजोरियों के कारण सबसे छोटी शक्ति 
के रूप में ही रहा । १८७० के बाद से ही विदेश नीति के क्षेत्र में इटली की 
तीन महत्वाकांक्षाएं सजीव रहीं । 

(१) इटालियन भाषा-माषी प्रदेशों को विदेशी शासन से मुक्त करा 
के इटली में सम्मिलित केरना |... | औ औ+औ 

(२) अफ्रीका में विशांल साम्राज्य की स्थापना करना । ह 

(३) भुमंध्य सागर पर इतना प्रभुत्व स्थापित कर देता कि उसे एक 
रोमन भील' कहा जा सके । | जा 
ह अपनी उपरोक्त तीनों आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए धू्तें, अवसरवादी, 
ल्ूगाल-नीति' का आश्षय लेते हुए इंटली ने बिस्मे।र्क के इस कथन की सत्यता 
को प्रमारित किया--“अतृप्त इटली, ताक--फांक करता हुआ भ्रष्टाचार एवं 
दुर्भाग्य की गंध से प्रवृत्ति द्वारा आकंधित होकर इधर-उधर बेचैनी से फिरता 
है--किसी पर पीछे से श्रांक्रमण करने को तथा थोड़े से बूट, के माल को ले 
भागते को तैयार रहंता है [/ उसका आचरण यही रहा कि विभिन्न शक्तियों 
से संधिबद्ध होने पर भी युद्ध आंदि के अवसरों पर एक चतुरं सियार की भांति 
वह इस बात की प्रतीक्षा करता रहा कि किस पक्ष के जीतने की आशा है. 
और जब उसे किसी पक्ष की विजय का विश्वास हो गया तमी वह उस पक्ष में 
सम्मिलित होकर छूट के मोल में भ्रपता हिस्सा मांगता रहा । 

' सन १८८२ में इंटली त्रिगुट संधि (्रएॉ० 6॥#97००) का सदस्य 
वेना । इस संधि में वह स्वयं, जंमेनी और गआ्रास्ट्रिया सम्मिलित थे। लेकिन 
जब लीवियो के सम्बन्ध में श्रपती योजनाओं पर फ्रेन्चे-समथन पाने का अव- 
सर आया तो उसमे १६०२ में फ्रान्स को यह आश्वासन देकर भ्रपनी “श्र,गाल- 

मीतिं” का परिचय दिया कि वह फ्रेल्वं-ज्मन युद्ध में फ्रान्स के विरुद्ध नहीं 
अडगा । अपनी तिंगु् सेंचि के बवेजुद, इटली प्रथम महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों 
की और से कूदों वयोंकि ! ६१५ की लण्दन की गुप्त संधि में मित्र राप्ट्रो व 
उसे यह लालच दिया कि विजयोपरास्व वे उसे ब्रे चर दर तक दक्षिणी पर 
ट्री गोरिजिया, इर््रया' और डालमेशियां का एक बड़ा भाग दे बे 
उसके भूतंपूर्व मिंत्रों-अस्ट्रिया और जर्मनी ने भी उसे करान्स का # ६ का 
साम्राज्य देने की तत्परता दिखायी थी लेकिन वह मित्र राष्ट्रों की ओर से 
गा लित हो गया कि इसमें उसे अधिक लोग था। 

युद्ध में इसलिए सम बाद की मिराशा और फासोवांद का 

- प्रथम महाधुद् के बाद की निराशा श्र 

-. /.. उदय ओर प्रभाव 


प्रथम मह (० में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई, इटली भा विजेताओ्रों की 


फासीवाद, इटली की विदेश नीति एवं स्पेन का गृह-युद्ध ३६१ 


पृक्ति में बैठा, किन्तु उसे अनुमव यही हुआ-कि जीतकर भी वह हार गया है । 
जिस चूट के माल को पाने की आशा से इटली युद्ध में कूरा था, युद्ध के बाद 
उसे लूट का वह माल नहीं मिला । पेरिस के शांति सम्मेलन ने, वर्साय की 
संधि ने उसकी. समस्त आशाओं पर पानी फेर दिया। राष्ट्रपति विल्सन के 
विरोध के कारण उसकी अफ्रीका में सामाज्य-विस्तार की महत्वाकांक्षा,अतृप्स 
रह गयी और भूमध्य सागर ने प्रभुत्त जमाने की उसकी आकांक्षा ए ग्लो-फ़ न्च 
अनिच्छा के कारण पूरी नहीं हुई, पयूम (#7977०) उसे नहीं मिला। मित्र 
राष्ट्रों श्र अमेरिका के दुहरे प्रहार से इटली की भोली में केवल निराशा 
और असंतोष के बीज पड़े । उसकी झ्गाल-नीति उसी के दुःख व निराशा 
का कारण बन गयी, यद्यपि बाद में अपनी इसी वीति के द्वारा उसने एक बार 
फिर इंटली के गौरव के सपने देखे जो द्वितीय महायुद्ध में जाकर अन्त में पुनः 
मिट्टी में मिल गये । प्रथम महायुद्ध में इटली के ६ लाख सैनिक काल के ग्रास 
बने और हताहत हुए, १२ अरब डालर खर्च हुए और लगभग ३ श्ररव डालर 
की नागरिक क्षति हुईं । लेकिन इस सारे बलिदान और त्याग के बदले में उसे 
लूद का इतना अल्प हिस्सा मिला कि जिप्तकी कल्पना इटली ने नहीं की थी । 
उसे केवल श्रफ्रीका में लीविया के सीमान्त को ठीक करते हुए कुछ प्रदेश मिले, 
निकट पूर्व में डोडेकवीज और रोडस्‌ टापू मिले, उत्तर में आस्ट्रिया से टे ण्टिनो, 
टिरोत, ट्रीस्टे, इस्ट्रिया तथा जारा और च्ागोस्टा ठापू प्र/प्त हुए । इस तरह 
सम्पूर्ण डालमेशियन तट पर हावी होने, अल्बानिया पर कब्जा जंमाने, फ्यूव' 
एवं लघु एशिया का भ्रादालिया (»०9॥8) हस्तगत करने तथा श्रफ्तीका के 
जमंन्र साम्राज्य को पाने की उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई । शांति-सम्मेलन के 
बाद उसने अपने को “असंतुष्ट” राज्यों की श्रेणी में पाया । १६१६ के शांति: 
समभौते से उसके प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मान में वृद्धि नहीं, वरन्‌ हृ/स ही हुआ 4 
इटली को वास्तव में संधि की उन व्यवस्थाग्रों से मर्मान्तक आधात पहुंचा 
जिनके परिणामस्वरूप फ्रान्स को ६० लाख व्यक्तियों की आबादी वाली 
२ लाख ४३ हजार वर्गेमील भूमि और ब्रिटेव को €० लाख से भी अधिक जन-- 
सेख्या वाली & लाख ८६ हजार वर्गमील भूमि मिली जवकि उतके साथ कंधे 
से कंधा अड़ाकर जमेनी के विरुद्ध युद्ध करने वाले विजेता इटली को केवल 
१६ लाख. ७२ हजार व्यक्तियों वाली ८ हजार €०० वर्गममील भूमि प्राप्त हुई । 
इटली के लिए “लण्दन संधि” पेरिस-सम्मेलन में “कटनी तिक शव” में वरि.... 
वर्तित हो गयी । पेरिस के समभौते ने उसको शांति की लाश पर निराशा का 
उन्माद जौर आहत जभिमान हो दिया । अप 


पेरिस-सम्मेलय से मिले निराशा और बसर 


० तोष के उपहार ने हू 
को तत्कालीन संसदोव सरकार को बहुत न 
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न ३४8५ की आधिक देशा भी अत्यन्त शोचनीय हो गयी। उंतकी मद्रा 
मा ७० प्रतिशत कम हो गया। वस्तुओं के मूल्य आकाश छते लगे । 
ह रख का जोवन-तनिर्वाह कठित हो गया | इस आशिक पतन की अवस्था 
8 की पहले से हीं केमजोर राजनीतिक अवस्था. को एक अन्तिम धक्का 
था । भ्रमनन्तुष्ट और निराश जनता का प्रजातंत्रीय शासन पद्धति से विश्वाम 
हट गया। स्थान-स्थान पर विद्रोह फूटने लगे, हंड़तालों रंग जमाने लगीं । 
इस अद्ध -प्रराजकता को स्थिति में घनिक लोग साम्यवाद के प्रसार के भय से 
भातकित हो उठे । इटली के सभी वर्ग राष्ट्रीय भ्रपमाने के प्रतिकार और 
सैम्मानित एवं गौरवपूर्ण स्थिति की प्रतिष्ठा के लिए बेचैन हो गंये । ऐसे 
समय इटली में मृप्तोलिनी.का उदय हुआ श्र उसके नेतृत्व में फासिस्ट दल 
फैलने-फूलने लगा । फासीवाद वास्तव , में इटली में किसानों और मजदूरों की 
सा साम्यवादी क्रांति को विफल बचाने के लिए जमींदारों और प्‌जीपतियों हारा 
समर्थित आन्दोलन था जो इटली की संसदीय सरकार की कक्षमता, भ्राजकता, 
साम्यवाद के आतंक और जनता के सभी वर्गों के तीन्र संतोष का सहारा पाकर 
हैजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया।...........र 


£.  फासीवादी आन्दोलन को तेजी से लोकप्रियता इसलिए हासिल हुई कि 
ज़नता का प्रत्येक वर्ग किसी न क्रिंसी कारण से तत्कालीन समाजवादी सरकार 
से रुष्ट था। दुकातदार -इसलिए. नाराज थे कि सरकार मूल्य निश्चित कर 
रही थी और कर बढ़ा रही थी। जमींदारों को कृषक संघों से श्रौर भूमि के 
पुनवितरण से नाना-आशंकाए .थीं ।मिल मालिक हड़तालों से और श्रमिकों 
की.बढ़ती हुई शक्ति से भयभीत थे । वे और अन्य पूजीपति शासन से असंतुष्ट 
थे क्योंकि वह उनकी वैयक्तिक सम्पत्ति की. रक्षा करने में असमर्थ था। मध्यम 
बगे भी तत्कालीन शासन में असुरक्षा के भय से ग्रस्त था। सैनिक सेवा से 
निवृत सिपाही, छात्रगण एवं श्रन्य युवक मजदूर आन्दालनों से तवा व 
नीतिजों की- अयोग्यता से पीड़ित, व्यथित और परेशान थे तथा एस किसी 
भी आ्रान्द्रोलनों, में मिलने को तैयार थे जो उनके राष्ट्र में एक सुहृद् तया 


देशभक्त सरकार स्थापित -कर सके । 


'. क्षासिस्ट श्राद्योलन के नेता मुसोलिनी ने इन सव समस्याओं का हल 
करने का वचन दिया । जनता में आशा को किरण फूट पड़ी । अद्भुत साहस 
और संगठन शक्ति के घनी तथा कुशल ड्रवक्ता मलो लिनी के नेतृत्व में फासिस्ट 
दल निरन्तर शक्तिशाली बनता गया। आसदोलन ने नगरों और गांवों मे 


जोर पकड़ा | फाप्तिस्टों कौजो संख्या १६१६ मे कुल २२,००० थीं वह 
१६२१ में ५ लाख पर पहुंच गयी । मध्षोलिनी ने अपने अनुयायियों को सैनिक 


ढंग से काली केमीजों (0: 8075) की अनुगासित सैना में मंगठित 


फासीवादं, इटली की विदेश नीति एवं स्पेन का ग्रह-युद्ध ३६३ 


किया । इस सेना के अपने उच्च अधिकारी पद, सांकेतिक चिन्ह, सज्जा तथा 
अभिवादन पद्धति आदि थे। यह सेनां भयभीत मध्यम वर्ग की सुरक्षा की 
गारण्टी जैसी लगती थी । ऐसी मव्य शक्ति से मुसोलिनी समाजवादी और: 
अन्य प्रगतिशील आन्दोलनों को तहस-नवह॒प्त करने लगा । 


मई १६२१ के निर्वाचनों में ३५ सीट जीतने के बाद नवम्त्रर १६२६ 
में फासिस्टों ने अपनी नियमित राजनीतिक पार्टी की स्थापंना करली । लेकिन 
संवैधानिक रूप अपना लेने के वाद भी फासिस्टों ने अपना पुराना कार्यक्रम 
नहीं छोड़ा और वे तेल की बोतलों, गद्ाओं, छुरों और बन्दूकों से प्रपना 
आंतंक जमाते रहे । र४॑ श्रक्टूबरं १६२२ को फासिस्ट नेता मुसोलिनी नें 
नेपल्स में एक सभा की और अन्तिम कार्यवाही की योजना पर बातचीत करनें: 
के उपरान्त तत्कालीन सरकार को यह धमकी दी कि यदि शासन सत्ता उसे . 
न सौंप दी गयी तो रोम पर चढ़ायी कर दी जायगो। २७ अक्टूबर १६२४ 
को ३०,००० फासिस्ट सैनिकों ने चार विभिन्न दलों में विभाजित होकर रोम 
की ओ्रोर प्रयाण कर दिया । एक विनाशकारी गृहयुद्ध से बचने के लिए सम्राढ' 
विक्‍्टर इमेनुझल तृतीय (शांधण काशग9॥०० | प्रा) ने तत्कालीन मंत्रिमण्डल 
से त्यागपत्र दिलवाकर, ३१ श्रक्‍टूवर १६२३ को मुस्तोलिनी को प्रधानमत्री 
नियुक्त कर दिया और वह शीघ्र हा इटली का पूरा तानाणाह एवं सर्वेक्षर्वा 
बन गया | फासिस्टों ने शीघ्र ही समस्त विरोधी दलों को निर्देयतापूर्वक दवा 
दिया, प्रेस की स्वतत्रता छीन ली, स्थानीय स्वायत्तता एवं जनतांत्रिक संस्थाओं 
तथा पद्धतियों को नष्ट कर दिया। निर्वाचन नियमों को फासिस्ट दल के पक्ष 
में परिवततित कर दिया गया । चेम्वर श्रॉफ डेपुटीज ((कक्रा0० ० 
0०7०५०७) को भंग कर दिया गया श्लौर २२ निग्मों की परिषद्‌ (& 0०: 
पाल 0 22 (09०७00॥5 ) की स्थायना की गयी । संक्षेप में, मसोलिनी 
के नेतृत्व में, इटली में पूर्णतः फासिस्ट तानाशाही प्रतिष्ठित हो गयी पु 


फासिस्ट क्रांति का प्रभाव--ग्ेथोने हार्डी ने लिखा है “इतिहास के 
व्यापक दृष्टिकोश से इटंली के हाल के इतिहास में श्रक्टूथर १६२२ में 
फासिस्ट शासन की स्थापना को सबसे अ्रषिक श्रन्तर्राष्ट्रीय महत्व की घटना 
कहा जा सकता है ।”? व्यक्तिवाद, प्रजोतंत्रवाद, समाजवाद, और शांतिवाद 


. ' [6 पा 0786 छ७5ए०लाए९ #रं509, ॥6 ९एटा६ छठ भव 
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की शत्रु फासिस्ट कांति ने प्रस्तराष्ट्रीय सम्बन्धों को गंभीर रूप में प्रभावित 
किया । इसके पहले कि हम फासिस्ट इटली की द्वितीय महायुद्ध तक की 
विदेश-नीति की विवेजता करें, इस प्रभाव को संक्षेप में जात लेता चाहिए ।. 
शो में असिस्ट क्रांति का प्रथम प्रभाव यह पड़ा कि इसने यूरोप के भ्रन्य 
देशों में भी प्रजातंत्र विरोधी भावनाओं को श्रोत्साहन दिया । यद्यपि मपोलिती 
ने एक बार यह घोषणा की थी कि फ़ासिसज्म कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका 
हरे देशों से श्रायात किया जा सके, किन्तु फिर भी फासिस्ट क्रांति ने गररोप 
में सर्वाधिकारवादी लहर को प्रेरणा दी। इटली के फासिस्ट शासन तंत्र से 
ही अं + रित॒ होकर जमनी, स्पेत आदि में अधितायकवाद की स्थापना 
हुई । । | | 
ह फासिस्ट क्रांति का दूधरा प्रभाव संसार में. शांति विरोधी वातावरण 
मैस्तृत करने में परिलक्षित हुआ। मुधोलिनी ने स्पष् घोषणा की कि हम 
अनन्त शांति की सूर्खता को अस्वीकार करते हैं,” “हमें सदेव शक्ति सम्पन्न 
होना चाहिए ।” शक्ति बल और दुराग्रह में आस्था रखने वाली ऐसी 
घोषणाश्रों ने राष्ट्रतघ द्वारा प्रतिपादित 'साम्रहिक सुरक्षा के सिद्धान्त को आघात 
पहुंचाया । इसके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय जगत का वातावरण तनावपूर्ण 
एवम्‌ दूषित बना । ह की 
ँ फासिस्ट क्रांति का तीपरा प्रभाव यह हुआ कि साम्यवाद विरोवी 
श्रानदोलन में तीव्रता आयी । फ़ासिस्ट क्रांति बहुत कुछ साम्यवाद के मय से 
श्रनुपारितत हुई थी, भरत : यह स्वाभाविक था कि फासिस्टों ने शक्ति हथियाने 
के बाद क्ोवियत रूप एवं अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी श्रान्दोलन के विरुद्ध 
विश्व-वरमन करना शुरू कर दिया । 
/ इसका चौथा प्रभाव यह हुआ कि इसने प्‌ जीवादी राष्ट्रों में इटलो 
एवं जर्मनी के प्रति तुष्टिकरण .की नीति को बल पहुंचाया । फासीवाद के 
साम्यवाद विरोधी रूप ने ब्रिटेन जैसे व्यापारिक एवं पूजीवादी राप्ट्र का इम 
सीमा तक समर्थन प्राप्त कर लिया कि -वे ऊपर से राष्ट्रसंध में बरन्तर्राष्ट्रीय 
सुरक्षा के ठेकेदार बनते हुए इटली और जमृनी को अनुचित कार्यवाहियों के 
प्रति नाराजगी का भूठा प्रदर्शन करते रहे जबकि प्रन्दर से उन्होंने इटली भौर 
जमेती को हर कार्य में इसलिए स्वतंत्रता दी कि ये दोनों राष्ट्र साम्यवाद ०28 
विरुद्ध ढाल का काम देंगे । इसीलिए जब स्पेन के गृहयुद्ध में इटली ने विद्वी- 
हियों को सहायता दी श्रौर एबीसीनिया की स्वतंत्रता का उसने अपहरण 
किया वो पश्चिमी देश केवल सड़े-खड़ें तमाशा देखते रहे झ्रौर इस तरह 
उन्होंने शांति विरोधी शक्तियों को बल पहुंचाया ५ 5 रे 
;. स्पष्ट है कि इठली की फासिस्ट क्रांति ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक 
जगत को श्रपने प्रभाव का जामा पहनने में पर्याप्त राफलता भरत के । 


फासोवाद, इटली की विदेश नीति एवं स्पेन का गृह-युद्ध ु ३६५ 


इटली की विदेश- नीति 
फासिस्ट विदेश नीति के मूल तत्व--मुमोलिनी कहा करता था कि 
“फासिज्म वह दर्शन है जो राज्य की सत्ता की सर्वोच्चता में विश्वास करता 
है श्नौर शक्ति, अनुशासन तथा एकता पर बल देता है।” इसीलिए यह 
स्वाभाविक था कि मुसोलिनी के वेतृत्व में फास्तिस्ट इंटली उग्र विदेश नीति 
का श्रो गणुश करता । 


प्रारम्म में मुसोलिती ने यह घोषणा की कि वह देश के वेदेशिक 
मामलों में फासीवाद का प्रयोग नहीं करेगा अथवा दूसरे शब्दों में फासीवाद 
को वह वदेशिक राजनीति से पृथक रखेगा । परन्तु उसने अ्रपने इस विचार 
को शीघ्र ही वदल दिया और .अ्पनी सभी कूटनीतिक चालों (7990णाभा० 
70५०७) में फाध्तीवाद को प्रविष्ट कर दिया । 


इटली के साथ मित्रराष्ट्रों ने विश्वासघात किया था । वर्साय की 
संधि द्वारा लूट का 'वाजिव' माल त मिलने के कारण और पूर्व उल्लिखित 
अ्रन्य वातों के कारण उसका राष्ट्रीय सम्मान आहत एवं व्यथित था। 
इसीलिए मुसोलिनी की विदेश नीति का सर्वोपरि उहंश्य था-राष्ट्रीय 
प्रतिष्ठा और गौरव की पुन: प्राप्ति । वह चाहता था. कि श्रन्तर्राष्ट्रीय जगत 
में इटली एक सम्मानित स्थान प्राप्त करे, भूमध्य सागर में वह अपनी पूर्ण 
प्रभुता स्थापित करे, अफ्रीका में श्रपता विशाल ' श्रौपनिवेषिक साम्राज्य बनाये 
तथा वर्साय की संधि का संशोधन करे । 


उपरोक्त उद्देश्यों की पूति तभी हो सकती थी जबकि सबसे पहले इटली 
संनिक-शक्ति से सुदृढ़ होता । अतः मुसोलिनी ने सैनिक शक्ति के विकास को 
अपने कार्यक्रम का प्रथम अंग वनाया। १९३७ में उसने घोषरणा की कि 
“फासोवादी इटली का प्रमुख कत्त व्य श्रेपनी समस्त जल, थल श्रौर वायु 
सेनाओ्ों को हर समय तैयार रहने की स्थिति में अ्रवस्थित करना है। हमें 
इतना मुस्तेद रहना होगा कि हम ५ लाख व्यक्तियों को एक क्षण में पुनः 
शस्त्र-सज्जित कर सकें । झर केवल तभी हमारे अ्रधिकारों और हमारी 
मांगों को मान्यता प्राप्त होगी ।? अपने सैनिक विंकासवाद की इस घोषणा 
से मुस्तोलिनी ने स्पष्ट कर दिया कि इटली उम्र राष्ट्रवादी एवं साम्राज्यवादी 
वेंदेशिक नीति का पोषक था। वह अपनी परम्परागत «्वुगांलि वीति/ के अनु- 


"6 पराथा। (पाए ण #5छ०ॉं5 वा9५ ४8 40 4९०७ क_थ था, 79४9 
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सार आचरण करते हुए पड़ौसियों के मुल्य पर अ्षपना भौतिक विस्तार करना 
चाहता था। जात-बूककर जवसंस्या के दबाव (7॥6 9०७ ० 90ए0)8- 
(0॥ ०४४४४) को यूरोप, भूमध्य सागर और अफ्रीका में भौतिक मांगों 
(प्रादेशिक विस्तार तथा उपनिवेषों की स्थापनां आदि) के करण रूप में 
उपस्थित कर दिया जाता था। वास्तव॑ में उपनिवेषों की विजय और साम्राज्य- 
विस्तार उसके कार्यक्रम का दूसरा प्रमुख अंग था | उसका विश्वास था कि 
विश्व की आंखों में इटली की प्रतिष्ठा तमी बढ़ सकती थी जब इटली यह 
सिद्ध कर दे कि उसमें अपनी रक्षा करने की ही नहीं, वरन्‌ दूसरों पर विजय 
प्राप्त करने की भी क्षमता है। सैनिक प्रतिष्ठा और साम्राज्य विस्तार द्वारा 
ही इटली को उसका विग्रत गौरव पुनः प्राप्त हो सकता था। .इटली कच्चे 
माल की प्राप्ति और जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं के प्तमाधान के लिए भी 
उपनिवेषो को हस्तगत करना चाहता था । १६९२६ में मुस्रोलिनी ने कह 
दिया था कि “हम भूत के भूखे हैं क्योंकि हमारी जनसंख्या में वृद्धि हो रही 
है और हम ऐसा चाहते भी हैं ।”7. 


ह ऊपर कहां जा चुका है कि मुसोलिनो का एक प्रमुख उद्देश्य भूमध्य 
सागर में पूरी प्रभुता स्थापित करके उसे 'रोमत भोल' के रूप सें परिवर्तित 
करना था १ इटली इस प्रभुव का भूखा इसलिए था कि उसके वाणिज्य का 
८० प्रतिशत भूमध्य सागर की सतह नपर होता था और भूमध्य सागर के' 
किनारे बसे हुए किसी भी देश की अपेक्षः उसका तट़िवर्ती प्रदेश अधिक था। 
चकि वसाय की संधि श्र राष्ट्रसंघ दोनों ही उसके मार्ग की रुकावर्टे थीं श्रतः 
उसका एक अन्य उद्देश्य इन्हें ठिकाने लगाना था। फासिस्‍्ट इटली ने इसीलिए 
पहले इतका उपहास कियां, फिंर इन्हें चुंनोती दी और तेव घृरास्पद ढंग 
से इन्हें ठोकर मार दी । भूमध्य सांगर का मामला इंदली के लिए कितना 
महत्वपूर्ण था श्र इसे सम्बन्ध | इंटली की क्या नीति थी--इसे स्पप्ट करते 
हुए कैथरिंत डपफे (#था॥९ 0; ने लिखा है--“स्थिति कुद ऐसी 
थी कि सुमध्य सागर उसका साम्राज्य होने के बजाय उप्तके लिए एक जैल के 
संप्तात था; कोरसिका, साल्‍्टों, ट्यूनिस तथा साइम्रस उस जेल के सींके थे 
जबकि जिंब्रात्दर भर स्वेंज इसके दरवाजों की रक्षा करते थे, तथा यूतान, 
तुर्कों और मिश्र उसको घेरने वाली जजीर को पूरा करने को तैयार ये । पहले 
अल के सींक्चों को तोड़ने भौर उसके बाद महासागर की शोर बढ़ने के लिए 
कृतसंकल्प, जिंसेके विना बहू श्रद्धं -स्वतंत्र ही समका जाना ह इटली 
संभवत्तः लोबिंया को सुडान के द्वारा 'हथियोपियाँ से जोड कर हिन्द महा- 
], “५४६ 46 ग्हा 907 80, ००४056 "6 बाल जा0आ९ बाएं 707 
! (० एशाभंण 80.7 ले 0 ह॥550थां 





फासीवाद, इटली की विदेश नीति एवं स्पेन का गृह-युद्ध ३६७ 


सागर की ओर तथा फ्रान्सीसी उत्तरी श्रफ्तीका के र/स्ते श्रटलांटिक की श्रोर 
बढता 


फासिस्ट मसोलिनी की विदेश नीति की सफलता का मार्ग तभी 
प्रशस्त हो सकता था जब वह अपने विरोधियों से साम, दाम, दण्ड, भेद कित्ती 
मी उपाय से निपट सके । मसोलिनी ने देखा कि ब्रिटेन श्रौर फ्रान्स उसके 
घोर प्रतिदन्दी थे । भ्रतः उसने उतके साथ एक को दूसरे के विरुद्ध करने 
दोनों ही को जर्मनी के खिलाफ उकसाने और इन सबको सोवियत खूस के 
विरुद्ध-कर देने की चाल खेली । पश्चिम को शिथिल बना देने के लिए वह 
कॉमिन्टर्न-विरोधी समभौते (4॥॥-0०णां।।शा 22०) में जमेनी के साथ 
सम्मिलित हुआ, फ्रान्स और ब्रिटेन दोनों को चालाकी में छका देने के लिए 
उसमे साम्यवाद से स्पेन की रक्षा करने के बहाने वहां हस्तक्षेप क्रिया और 
अपने को सैनिक तथा कूटनीतिक रूप से सुदृढ़ स्थिति में लाने के लिए वह 
हिटलर को पूर्ण सहयोग देते हुए भी द्वितीय महायुद्ध के प्रयम चरण में तटस्थ 
रहा । लेकिन जब उसने देखा कि पश्चिम का भविष्य अन्धकारमय है तो 
श्ुगाल-तीति' पर चलते हुए उसने जर्मनी की तरफ से १६४० में फ्रांस पर 
हमला कर दिया ताकि घरी राष्ट्रों (जमंनी, जापान आदि) क्री विजय होते 
के बाद वह लूट का एक बड़ा हिस्सा हड़व सके । 


वेदेशिक सम्बन्ध (१६२२-१६४५)--फासिस्ट इंटली की विदेश 
नीति के सिद्धान्तों और उ्ं श्यों (27]09]68 ॥00 0/[००४०५) को जान 
लेते के बाद अब हम उसके वेदेशिक सम्बन्धों के वास्तविक्र वर्णत पर आते 
हैं। १६२२ से १६४५ तक इटली के विभिन्न देशों से जो सम्बन्ध रहे और 
इटली की विदेश नीति का जिप्त ढंग से संचालन होता रहा, उन सबको हम 
निम्नलिखित शी्षकों में विभाजित कर सत्ते हैं 
(१) इटली और यूनान (87 शाएं 06९०९) 
(२) इटलो और फ्रांस (0४9 था वि९९ ).: 
(३) इंटलो और यूगोस्लाविया. (29 धयते ४ए४०३४४५४) 
(४) इटली और एवीसीतनिया (0|ए था0 829ए5थ्ा4 ) 
(५) इंदली और अल्वानिया (74ए शा 40979 
(६) स्पेन का गृहयुद्ध और इटली (॥%6 8छथांड एज! ए४7 270 
का उसमें हस्तक्षेप .. पए५ जॉगश्टाधंता ) 
(७) इटली हारा आस्ट्रिय का. ( ह.ए508 0९६७१९० 5५ ॥89) 
वाया का 


(८) इटली और जमंनी के मध्य (2० | 939 छक्ज़्ल्धा [छाए 


९३६ का सममौता 400 06णथ्या३ ) 
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(६) ह्वितीय विश्व युद्ध : इटली. (शरण ज़क्क वा ; वाबवाए क्रात 
तथा जमंनी | एउद्या्षा9) व ह 


(१) इटली और यूनान (99 थाव 67०९००)--मु्तोलिनी के 
नेतृत्व में इटली की अन्तर्राष्ट्रीय. प्रतिष्ठा का तैजी से- विकास हुआ | १६२३ 
में लोजान की संधि (7699 ० .805४876) द्वारा 'रोड्स (१॥००४४) 
झौर डोडेकनीज द्वीप ([0006८87९86 7४&॥05), जो उसे १६२०. में यूनाव 
को दे देने पड़े थे, पुनः प्राप्त हो गये । इस क्षेत्र में इटली द्वारा एक सुदृढ़ नौ- 
सेनिक अड्डा स्थापित कर दिया गया और पूर्वी भू-मध्यस/|ग्रीय क्षेत्र में इटली 
की स्थिति काफी सुधर गई । परन्तु इसी वर्ष इठली और यूनान के सम्बन्धों 
में विगाड़ ग्राया । २३ अगस्त को अल्वानिया की सीमा. निर्धारित करने वाले 
अन्तर्राष्ट्रीय आग्रोग. के इटालियन सदस्प्रों की ग्ूनानी प्रदेश के भीतर हत्या 
कर दी गई | इस पर-मुसोलिनी ने यूवात की २४ घण्टे का यह अल्टीमेटम 
दिया कि इटालियन अधिकारियों की सहायता से मामले की जांच हो, ५ दिव 
के भीतर अपराधियों को मृत्यु दण्ड दिया जाय, गूवानी ध्वज को इटालियन 
ध्वज के आगे कुंका दिया जाय और ५ करोड़ लीरा (इंठालियन सिवका) 
हजने के रूप में इटली को दिये जाय॑ । यूनाव के लिये इंटली की इस प्रकार 
की धमकी एक राष्ट्रीय अपमान: था, अत: उसने इटली की भांगों को स्वीकांर 
नहीं किया और उन्हें अपनी राष्ट्रीय सर्वोच्च अभुसत्ता के प्रतिकूल समभा | 
यूनान ने इस मामले में निर्शंय के लिये राष्ट्रबंत से परर्थना की। परस्चु 
मसो लिनी ने राष्ट्रसंघँ की पूर्णात: उपेक्षा कर दी। इठालियन फौजों मे 
यूनान के कोरफू ठापु (जाएं ॑ (०7४) पर बम-वर्षा करके. ३१ अगस्त 
१६२३ को उस पर अधिकार जमा लिया। थूतान ते पुन; राष्ट्रसंघ से हस्त 
क्षेप की प्रार्थना की । इस प्र यह विषय पेरिस की राजदूत-परिषदु को सौंप 
दिया गया क्योंकि इटालियन प्रतिनिधि ने राष्ट्रसंव में यह तक प्रस्वुत किया 
थो कि यह विषय परिषद्‌ के क्षेत्राधिकार में न आकर राजदुत-सम्मेलन के 
प्षेत्राधिकार में आता है । राजदूत परिषद्‌ ते जो कि मित्र राष्ट्र बसा ह क्‌ 
प्रभख श्रंग के रूप में सर्वोच्च परिषद्‌ का स्थान लें चुकी थी, मामले की 
जांच करके यह निर्णय दिया कि यूनाव की हत्याओं की शव कई बल 
राधियों को दण्ड देना चाहिये, क्षमा-बाचना एवं * कराई लीरा की क्षति- 
पूर्ति करनी चाहिये तथा इटनी को भी कोरफू हीप पर से ता हा आम 
हटा लेना चाहिये । ब्रिटिश प्रभाव के फलस्वरूप इंटला गे नितान 
किया और जब यूनाव ने जु्माने की रकम भेदी के 205 तो हक हर 
२७ सितम्बर को कोरफू टापू खाली कर दिया । यहाँ यह उल्तेतदाव है 
काउण्ट कार्लोस्फोर्जा के मतानुसार ब्रिडिश सरकाए है ७० 


के कारण 
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मुसोलिनी ने कोरफ पर से अपने भ्रधिकार को हटाया। अमसलो कारण जो 
सी रहा हो, इसमें कोई संशय नहीं कि ब्टची ने राष्ट्रमंब की उपेक्षः 0 
और क्षतिपूरति की विशाल राशि अजित की । इस सफलता ने इटलो में मुसा- 
लिनी की लोकप्रियता में बड़ी वृद्धि कर दी । 

(२) इटली और फ्रांस (॥9 जाते शिक्वाए९)--प्रथम महायुद्ध के 
कुछ वर्षो' बाद तक इटली और फ्रांस के सम्बन्ध असन्तोपजनक रहें । लेंगसम 
(].श8४»॥) के शब्दों में “युद्धोत्तर प्रारम्मिक वर्षों में घ्टली के सबसे 
अधिक खतरनाक वैदेशिक सम्बन्ध फ्रांस के साथ रहे ।/ १६१६ के पेरिग 
सम्मेलन में इटली प्रध्यन विजेता शक्तियों में से एक था । बिन्‍्तु फ्रांस, ब्रिटेन 


और अमेरिका द्वारा उसके हितों की उपेक्षा क्ये जाने से ही इटली को लूट 
के माल में वांछित हिस्सा नहीं मिला ॥ 


मुसोलिनी द्वारा सत्ता हथिया लेने के वाद फ्रांस और इटली के मत- 
भेद और भी अ्रधिक उग्र हो गये और दोनों खुलकर विरोधी सेमों 
(077०भ८ (थआ॥95) में भा गये । जिन कारणों से दोनों राष्ट्रों के मध्य 
विवाद और मनोमालिन्य सिर उठाते रहे वे इस प्रकार थे: 


प्रथम, फ्रांस और इटली के राजनीतिक आदशे एक-दूसरे के विरोधी 
थे। फ्रांस प्रजातंत्र का पक्षपोषक और फ्रेंच क्रांतिकारी आादर्शों में विश्वास 
करने वाला था । इसके विपरीत इटली राज्य के सर्वाधिकारवाद एवं निरंकुश- 
वाद का समर्थक था और उसमें प्रजातंत्र के प्रति कट्टर शत्रुता के भाव थे । 


रु दूसरे, फ्रांस और फासिस्ट इटली के सम्बन्ध तब स्पष्टत: ब्विद्र:" 
गये जब फ्रांस ने अनेक फासिस्ट विरोधी इटालियनों को अपने यह आराश्षण 
दिया और उन्हें फ्रेंच नागरिकता प्रदान की । ॥ 


तीसरे, मुसोलिनी की फासिस्ट सरकार ने फ्रांस द्वारा अधिकृत 
कारसिका (0०४८०), सेवाय (58५०9) और नीस.(]स०७ ) पर अपना ' 
दावा किया। इटली की इन मांगों के फलस्वरूप दोतों राष्ट्रों में वर्तमान 
कटुता और भी अधिक बढ़ गई | ह 


चौथे, इटली ने सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण टेनजियर (प््रगश्ठांश) 
तन्दरगाह की मांग की और भू-मध्य सागर में फ्रांस के प्रभत्व को चनौती 
द। १६२७ में इटली ने ऐसे समय युद्धपोतों का एक स्कवेडन, टेनजियर भेजा 
जवकि फ्रांस और स्पेन में टेनजियर के भविष्य पर पत्र व्यवहार हो रहा था। . 
इ्टला हारा पंदा की गई इन परिस्थितियों से बाधित होकर फ्रांस को टेनजियर 
पा पर विचार-विमर्श करने क्रे लिये इठली को निमंत्रित करना पड़ा 
बोर १६२८ ४ । 


जो में हुई संधि के द्वारा इटली को टेनजियर के प्रशासन में भाग 
लेने का अधिकार मिला | इस घटना पर टिपणी करते हुए बेंच ( 860॥5 ) 


३७० 
... भ्रत्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


ने लिखा है कि इसपे एक महान्‌ शक्ति के रूप में इटली की स्थिति की 


रक्षा हो गई और रोम में इस परिर 
परिणाम को भुसो लिनी की महा: 
विजय समझा, गया.।” हु की कट 


ह ते पेरिस शांति सम्मेलन में अपने “वाजिब एवं न्यायपूर्णो 
अ्रधिकारों (॥08४ पं8॥8) की उपेक्षा कर दिये जाने के लिग्रे इटली ने 
फ्रांस को उत्तरदायी ठहराया । ' 


है छठे, पश्चिमी भू-मध्य सागरीय प्रदेश में एक इटालियन नौसैनिक 
भू की स्थापना की लेकर दोनों राष्ट्रों के मध्य जबरदस्त शत्रता पैदा हो 
गई। इस प्रश्न पर दोनों ही राष्ट्रों में वाशिगटन-सम्मेलन ( ! ११२१-१२), 
जैनेवा सम्मेलन (१६२७) तथा लंदन सम्मेलन (१६३०) में खुलकर भड़पें 
'हुई । लंदन सम्मेलन तो विशेषकर 'इसीलिये भंग हो गया क्योंकि इटली 
फ्रांस के साथ अपनी नौ सैनिक समावत्ता का दुराग्रह करता रहा । 


 .. सात, इटली को यह पसंद नहीं था कि ट्यूनीसिया (707ा॥) 
में फ्रेंच प्रभुत्व स्थापित रहे । इसका कारण यह था कि द्यूतीसिया में रहने 
'वाले इटालियनः निवासियों की संख्या फ्रेंच निवासियों से अधिक थी। 
'इटालियनों के इस बहुमत के झ्राधार पर फासिस्ट सरकार ने टूयूनीसिया में 
इटली के प्रभुत्त की मांग की फलत: दोनों देशों में मनोमालिन्य उग्र 
ही गया । 
श्राठवें, १९२२ से १६३३ तक इटली निरन्तर इस बात का आग्रह 
क्रता रहा कि शांति संधियों में संशोधन किया जाना चाहिये । लेकिन फ्रांत 
मे इंटली की इस मांग का हमेशा विरोध किया और इस तरह दोतों राज्यों 
कै मध्य तनातनी बनी रही । 
.... फ्रांस-इटली वैदेशिक सम्बन्धों में उपरोक्त कारणों की वजह से तो 
' बिगाड़ आया ही किन्तु इसके भ्रतिरिक्त दोनों में दक्षिसा-पूर्वो यूरोप के प्रश्त 
पर भी तीज मतभेंद उठ खड़े हुए । दोनों हो राष्ट्र दक्षिण-पूर्वी यूरोप में 
ग्रपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के झ्राकांक्षी ये और इस प्रतिस्पर्धा में विजय 
पाने के लिये दोनों ही ने एक-दूसरे के विरोधी गुट बनाने शुकू किये । 
इंघर दक्षिण-पूर्वी यूरोप के लघु राज्य फ्रांस श्रथवा इटली के साथ गरठ 
बस्प॑त करने के तो इच्छुक थे, परन्तु वे इन दोनों में से किसी के भी प्रमुतत 
की स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार त ये । फ्रांस श्रौर इटली दोनों ही राष् 
इन लघु राज्यों को अपनी-अपनी तरफ ग्राकपित करने का प्रयास करन लय । 
प्रारम्भ में इटली को फ्रांस की ' अपेक्षा अधिक सफलता मि्री । १६२४ तक 
जहां फ्रांस केवल चैकोस्लोवाकिया के साथ मंत्री सम्बन्ध स्थापित कर सका 
वहां इटली ने चैकोस्लोवाकिया और गूगोस्लाविया दोनों के साथ गठबर्धर 


फासीवाद, इटली की विदेश नीति एवं स्पेन का गृह-युद्ध ३७९१ 


कर लिया । मैत्री गुट बनाने की यह होइ निरन्तर तेज होती गई, किन्तु 
दक्षिख-पूर्वी यूरोप में पूर्ण सर्वोच्चिता थथवा प्रभाव स्थापित करने में फ्रांस 
या इटली किसी को भी सफलता नहीं मिली | प्रभता के क्षत्रों को दोनों ही 
ने कम-वेशी बांठ खाया। बंटली ने १६२६ में रूमानिया और स्पेन से 
१६२७ में अल्वानिया और हंगरी से, १६२८ में टर्की श्रीर यूनान से तथा 
१६३२ में सोवियत संध से मंत्री-संधियां स्थापित कीं। दूसरी तरफ फ्रांस ने 
१६२६ में रूमानिया के साथ, १६२७ में यूगोस्नाविया और १६३३ में 
सोवियत संघ के साथ संधियां सम्पन्न कों । 


अपने फ्रांस विरोधी दृष्टिकोण के कारण ही इटलो ने ब्विटिश-फ्रेंच 
विवाद में ब्रिटेन का पक्ष लिया । ब्रिटेन का पक्ष लेने में एक प्रमुख वारण यह 
भी निहित था कि इटली को ब्रिटिश कृढनीतिक और आ्राथिक सहायता की 
बढ़ी भ्रावश्यकता थ्री । इसीलिये क्षतिपूर्ति की समस्याओं में बाद-विवाद के 
दोरान इटली ने ब्रिटेन का ही समर्थन किया । इन दोतों राष्ट्रों में तव शौर 
मी अधिक निकटता देखने को मिली जंब्र ६६२४ में चेम्वरलेन ने रोम- 
यात्रा की । 


सन्‌ १६३३ तक इटली की विदेश-नीति का एक लक्ष्य फ्रांस का 
विरोध करना शोर उसके विरुद्ध युद्धबंदी करना बना रहा । लेकित १६३३ 
में जमंनी में हिटलर के सत्तारढ होने के साथ ही फ्रांस-इटलो सम्धन्धों सो 
एक परिवर्तन प्राया । नाजी हिटलर के आक्रमणकारी और घोर उद्रवादी 
व्यवहार ने फ्रांस और इटली के मध्य सहयोग का मागं-प्रणस्त कर दिया । 
फलत : सन्‌ १६३४ में दोनों राष्ट्रों के मध्य एक संधि सम्पन्न हुई । इटली के 
तानाशाह मुसोलिनी और फ्रांस के लेवाल (४४४) ने इस क्रॉको-इटालियन 
समभौते या रोम पेक्ट (२०४7० 7४८४) पर हस्ताक्षर किये। इस समझौते 
के द्वारा दोनों देशों ने आस्ट्रिया की स्वतन्त्रता पर संकट थाने की दा में 
परस्पर विचार-विमर्श करने का निश्चय किया और यूरोप में बथा-स्थिति' 
बनाये रखने की आवश्यकता पर बल दिया । इस संधि के फलस्वरूप दोनों 
राष्ट्रों की औपनिवेशिक शत्रता एवं प्रतिस्पर्धा (2007ांथ 7ए४ा७) समाप्त 
हो गई । फ्रांस के ४४,५०० वर्गमील के अफ्रीकी प्रदेश इटली को दे दिये गये 

बोर फ्रेंच-ट्यूनीसिया में मी इटलीवासियों को कुछ विशेषाधिकार मिले । 


फ्रांस और इटली के सम्वन्धों का सुधरता हुआ यह रूप अ्रधिक्त सतय 
तक कायम नहीं रहा और एदोौसीनिया (इयोपिया) पर इटालियन * , 
के कारण उसमें एक बार फिर वियाड़ आ गया। नोनों के सम्न्धों में 
पुनः इसलिये पंदा हुई कि जब राष्ट्रसंघ की परिपद ने इठली को 
(8907०७५० , घोषित किया तो फ्रांस ने इसका कोई विरोध नहीं । 


३७० 
अस्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
ने लिखा है कि इसपे “एक महान्‌ शक्ति के रूप में इटली की स्थिति की 


रक्षा हो गई और रोम में 
वि इस परिणाम को मुसोलिती की महा: 
पिजय समझा गया ।” फट हानू कटनीतिक 


हे हज । पेरिस शांति सम्मेलन में अपने “वाजिब एवं न्यायपूर्ण 
विकारों” (उ0 पं8॥७) की उपेक्षा कर दिये जाने के लिये इटली ने 
फ्रांस को उत्तरदायी ठहराया ! 


है छठे, पश्चिमी भू-मध्य सागरीय प्रदेश में एक इटालियन नौसैनिक 
भ्रष्ट की स्थापना को लेकर दोनों राष्ट्रों के मध्य जबरदस्त शत्रुता पैदा हो 
गई । इस अश्न पर दोनों ही राष्ट्रों में वाशिंगटन-सम्मेलन ([ शहर १-२२), 
जेनेवा पम्मलन (१६२७) तथा लंदन सम्मेलन (१६३०) में खलकर भड़वें 
हुई । लंदन सम्मेलन तो विशेषकर इसीलिये भंग हो गया क्योंकि इटली 
फ्रांस के साथ अपनी नौ सैनिक समानता का दुराग्रह करता रहा | 


सातवें, इटली को यह पसंद नहीं था कि ट्यूनीसिया (70॥89) 
में फ्रेंच प्रभुत्व स्थापित रहे । इसका कारण यह था कि ट्यूनीसिया में रहने 
वाले इटालियन निवासियों की संख्या फ्रेंच निवासियों से अधिक थी। 
इंटालियनों के इस बहुमत के भ्राधार पर फासिस्ट सरकार ने टुप्तीसिया में 
इटली के प्रभुत्व की मांग की फ़लतः दोनों देशों में मनोमालिन्य उग्र 
हो गया । 
श्राठवें, १९२२ से १६३३ तक इटली निरन्तर इस बात का आग्रह 
क्रता रहा कि शांति संधियों में संशोधन किया जाना चाहिये । लेकिन फ्रांस 
ने इटली की इस भांग का हमेशा विरोध किया और इस तरह दोनों राज्यों 
के मध्य ततातनी बनी रही । 
: फ्रांस-इटली वेदेशिक सम्बन्धों में उपरोक्त कारणों की वजह से तो 
_विगाड़ आया ही किन्तु इसके ग्रतिरिक्त दोनों में दक्षिणा-पूर्वी परोप के प्रश्न 
प्र भी तीन मतभेंद उठ खड़े हुए। दोनों ही राष्ट्र दक्षिण-पूर्वी यूरोप में 
अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के श्राकांक्षी ये और इस प्रतिस्पर्धा में विजय 
पाने के लिये दोनों हो वे एक-दूसरे के विरोधी ग्रुट बनाने शुरू किये। 
इधर दक्षिण-पूर्वी यूरोप के लघु राज्य फ्रांस अथवा इंटली के साथ गद्र 
'बन्धन करने के तो इच्छक थे, परन्तु वे इन दोनों में से किसी के भी प्रगुत्व 
की स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार न थे। फ्रांस थौर इटली दोनों ही री 
इन लघ राज्यों को अपनी-अपनी तरफ श्राकर्पित करने का प्रयास करने लगे । 
प्रारम्भ में इटली को फ्रांस की अपेक्षा अधिक सफलता मिली । १६३१४ तक 
जहां फ्रांस केवल चैंकोस्लोवाकिया के साथ मंत्री सम्बन्ध स्थापित क्र सा 
वहां इठली ने चैकोस्लोवाकिया श्ौर ग्रूगोस्लाविया दोनों के साथ गठवस्दन 
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कर लिया। मैँत्री ग्रुट बनाने की यह होड निरन्तर तेज होती गई, किन्तु 
दक्षिण-पूर्वी यूरोप में पूर्ण सर्वोच्चता श्रथवा प्रमाव स्थापित करने में फ्रांस 
या इटलो किसी को भी सफलता नहीं मिली । प्रभुता के क्षेत्रों को दोनों ही 
ने कम-बेशी बांद खाया। इटली ने १६२६ में रूम्रानिया और स्पेन से, 
१६२७ में अल्वानिया और हंगरी से, १६२८ में टर्की और यूतान से तथा 
१६३२ में सोवियत संघ से मैत्री-संधियां स्थापित कीं। दूसरी तरफ फ्रांस ने 
१६२६ में रूमातिया के साथ, १६२७ में यूगोस्वाविया और १६३३ में 
सोवियत संघ के साथ संधियां सम्पन्न कीं । 


अपने फ्रांस विरोधी हृष्टिकोश के कारण ही इटली ने ब्रिटिश-फ्च 
विवाद में ब्विटेन का पक्ष लिया । ब्रिटेन का पक्ष लेने में एक प्रमुख बारण यह 
भी निहित था कि इटली को ब्रिटिश क्टनीतिक और झाधिक सहायता की 
बड़ी आवश्यकता थी । इसी लिये क्षतिपूरति की समस्याओं में वाद-विवाद के 
दौराम इटली ने ब्रिटेन का ही समर्थन किया । इन दोतों राष्ट्रों में तव भौर 
भी अधिक निकटता देखने को मिली जब १६२४ में चेम्ब्ररलेन मे रोम- 
यात्रा की । 


सन्‌ १६३३ तक इटली की विदेश-नोति का एक लक्ष्य फ्रांस का. 
विरोध करना श्रौर उसके विरुद्ध युद्धबंदी करना बना रहा । लेकिन १६३३ 
में जमंनी में हिटलर के सत्तारूढ होने के साथ हो फ्रांस-इटली सम्बन्धों में 
एक परिवर्तन ध्राया । नाजी हिटलर के आक्रमणकारों और घोर उम्रवादी 
व्यवहार ने फ्रांस और इटली के मध्य सहयोग का मार्म-प्रशस्त कर दिया । 
फलत: सन्‌ १६३४ में दोनों राष्ट्रों के मध्य एक संधि सम्पन्न हई। इटली के 
तानाशाह मुसोलिनी और फ्रांस के लेवाल (2४४) मे इस क्रांको-इटालियन 
समभोते या रोम पेक्ट (ह०7४ 78८) पर हस्ताक्षर किये। इस समभौते. 
के द्वारा दोनों देशों ने आस्ट्रिया की स्वतन्त्रता पर संकट थाने की दशा में 
परस्पर विचार-विमर्श करने का निश्चय किया और यूरोप में 'यथा-स्थिति' 
बनाये रखने की आवश्यकता पर वल दिया । इस संधि के फलस्वरूप दोनों 
राष्ट्रों की औपनिवेशिक शत्रुता एवं प्रतिस्पर्धा (20079 एरंए३४४४) समाप्त 
ही गई । फ्रांस के ४४,५०० वर्गमील के अफ्रीकी प्रदेश इटली को दे दिये गये 
भोर फ्रंच-ट्यूनीसिया में मी इटलीवासियों को कुछ विशेषाधिकार मिले । 


फ्रांस और इटली के सम्वन्धों का सुधरता हुआ्ला यह रूप अधिक समय 
तक कायम नहीं रहा भौर एवीसोनिया (इयोपिया) पर इटालियन आक्रमण “ 
के कारण उसमें एक वार फ़िर विगाड़ आ गया । नोनों के सम्बन्धों में कटता 
पुनः इसलिय्रे पैदा हुई कि जव राष्ट्रसंघ को परिषद ने इटली को आकान्ता' 
(#8!725507, घोषित किया तो फ्रांस ने इसका कोई विरोध नहों किया | 
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दा ० 6228 द्वारा के पर लगाये जाने वाले आशिक प्रति- 
स्वाभाविक था । लेकिन कुछ बा हे 28023 8 28228 
के 2 8 कष्ट 8 ही फ्रॉस-इटली सम्बन्धों में पुनः परि- 
| हुआ और प्रन्‍्त में, नाजी जर्मनी के भय से, फ्रांस और ब्रिटेन 
मे इटली के प्रति तुष्िकरण की नीति (#77०8थाशा ए०॥८ए) अपना 
ली । इटली को सस्तुष्ट करने के लिये वे इतता श्रागे बढ़ गये कि एवीज़ीनिया 
का १/३ भाग इटली को उपहार रूप में दे देने तक की योजना बना ली गई, 
यद्यपि यह योजना कार्यरूप में कभी परिणत न की जा सकी । लेकिन इस 
योजना के क्रियान्वित ते होने का कोई अ्रसर नहीं हुआ क्योंकि ब्रिटेत श्रौर 
फ्रांस की तुष्टिकरण की नीति से उत्साहित होकर इटली ने एबीसीनिया पर 
पैन्य-बल से श्रधिकार जमा लिया। श्रपने श्रापको अ्रल्तर्राष्ट्रीय शान्ति का 
ठेकेदार बताने वाले ब्रिटेन और फ्रांस एबीसीतिया की स्वतन्त्रता की हत्या का 
तमाशा खड़े-खड़े देखते रहे । 
ह एबीसी निया के प्रइत पर फ्रांस-इटली सम्बन्धों में जो गिरावट शुरू 
हुई थी वह मित्रता के स्तर पर वापिस कभी न लौट सकी | इन दोनों के 
सम्बन्ध तत और भी कटु हो गये जब जर्मनी भौर इटली में १६२६ में एक 
समभौता हो गया श्र इस तरह 'रोम-वर्लिन धुरी स्थापित हो गई । जमन- 
मित्रता के मूल्य के रूप में इटली ने थ्रास्ट्रिया के जर्मनी के साथ एकीकररा 
का विरोध त्याग दिया । १६३६ में जर्मनी और इटली के मध्य 'फौतादी 
समभौता' (86० 78०) हा जिसके द्वारा दोनों देशों ने युद्ध छिड़ने की 
प्रवस्था में पारस्परिक सैनिक सहायता का दँर्चेद दिया । इटली-जर्मती की 
मित्रता ने फ्रांस भौर अन्य मित्रराष्ट्रो के लिये गम्मीर सिसनददे पद कर 
दिया । फ्रांस की सुरक्षा को जमेव खतरा बढ़े गया और इटली ने जर्मनी को 


वर्साय संधि भंग करने को उर्ेसाया | इसके अलावा इटली ने कोर्मिका, सेवाय 
अर नीस पर अपनी मांगों को दोहराना शुरू कर दिया । फ्रांस और इटली 
के कटुतम सम्बन्धों की चरमे सीमा तक पहुंची जब जर्मनी ते १६४० में फ्रस 
पर हमला बोल दिया और इटली जर्मनी के पक्ष में युद्ध क्षेत्र में दुंद पढ़ा । 

(३) इठली और यूगोस्लाविया (॥8ए था।ै १४४०७॥४5) नकल 
का कथन है कि “इटली के लिये यूमोस्लाविया की शत्रुता दा महापुद़ों रा 
बीच की अ्रवधि में यूरोप के. सर्वाधिक चिरस्थायी संघर्षों में से एक थी।! 
इटली और यूगोस्लाविया के मध्य विवादों श्रौर मंतभदा तंग प्रधान कारग 
॑ एए्ट०शेक्रशं8 णि ]8ए 7४६ 076 0 708 


2... 
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पेरिस शान्ति सम्मेलन में इटली द्वारा ग्रधिक क्षेत्रों को मांग किया जाना था । 
युद्धकाल में १६१४ में गुप्लकूप से की गई लण्दन-पंधि के अनुसार मित्रराष्ट्रों 
द्वारा यह वायदा किया गया था कि शान्ति-समझौते के समय इटली को 
एड़्रियाटिक क्षेत्र (84780 7ल्ड्टांण)) .का एक बड़ा भाग दिया जायगा.। 
लेकिन दक्षिणी .टिरोत ;, ($०४४ वशण), द्वीस्ट (77०9४), इस्ट्रिया 
(7॥79) श्रादि में गर-इटालियनों का बहुमत था, अ्रत: यह बड़ा केठित था 
कि विल्मन के आत्मनिर्णय के सिद्धान्त के प्रतिकूल कार्थ करके इन क्षेत्रों का 
इटली को हस्तान्तरण कर दिया जाय । तिस पर भी पेरिस-शान्ति सम्मेलन 
में ब्रिटेन और फ्रांस ने यह घोषणा की कि मित्र राष्ट्र लण्दन की गुप्त संधि 
द्वारा इटली को एड्रियाटिक का एक बड़ा भाग देने को वचनबद्ध हैं । 


विल्प्न मे गुप्त लण्दन-संधि को मानने से इन्कार कर दिया। विल्सव 
के सिद्धान्तों और अपने हस्ताक्षरों के प्रति निष्ठा के प्रश्त को लेकर ब्रिटेत व 
फ्रांस में मतभेद हो गया। बिल्सन ने दक्षिणी टिरोल सम्बन्धी अयनी जिहू 
छोड़ दी क्योंकि उससे सम्बन्धित सौदा एक शत्रु की बलि चढ़ाते हुए किया 
गया था। लेकित जब नवगरठित यूगोस्लाविया राज्य प्रति&द्वी दावेदार के रूप 
में सामने आया, तब विल्सन टम से मस नहीं हुए । इधर इटली ने विल्सन के 
आत्मनिर्णंय के सिद्धान्त के आबार पर पयुम (70०) पर श्रपता दावा 
प्रस्तुत किया जबकि लण्दत-संधि द्वारा उसे फ्यूम दिये जाने का वचन नहीं 
दिया गया था । फ्यूम का यह प्रश्व युगोस्लाविया और इटलो के मध्य करू 
विवाद का कारण बन गया । यदि फ्यूम इटजी को दिया जाता तो यूगोस्ला- 
विधा के राष्ट्रीय हित को नुक्सान पहुंचता था। इसके ग्रतिरिक्त, आर्थिक 
दृष्टिकोर से भी फ्यूम यूगोसलाविया के लिये श्रत्याज्य था। इटली को प्यूम 
के दे दिये जाने का अभिपष्राय यहो निकलता कि यूगोस्लाविया पूर्ण रूप से 
इटली के अधीन हो जाता । इसरी तरफ इटली के लिये मी प्यूम पर श्रधिकार 
करना बड़ा लानद/यक एवं महत्वपूर्ण था। वाल्कान क्षेत्र में वाणिज्य-विस्तार 
तथा प्रादेशिक प्रसार की दृष्टि से फ्यूम इटली के लिये आवश्यक था। जब 
फ्यूम के इस प्रश्न वंय पेरिस शान्ति सम्मेलन में कोई समाधान नहीं क्रिया जा 
सका तो मित्रराप्ट्रों ने इस प्रश्न को दोनों शब्दों द्वारा पारस्परिक विचार- 
विमर् द्वारा सुलम्धाने के लिये छोड़ दिया । 


झव इटली ने, जो कि फ्यूम लेते पर तुला हुआ था, राष्ट्रमंव के 
संविदा की उपेक्षा करते हुए यूगोसलाविया के विदद्ध जक्ति-प्रयोग क्रिया । इस 
तरह राष्ट्रसंघध का बपने भक्तिशाली सदस्य-राज्यों में से एक के साथ पहली 
दार संघर्ष शुरू हुला । शार्प और कि (8भफ #70 का) के शबदों में, 
“इटली की एड्रियटिक नीति हो वह अवसर यथा जिसने संघ को श्रपनी सदस्य 
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महाशक्तियों में से एक के साथ संघर्ष को स्थिति में ला लड़ा किया (!? 
१६१६ ग्‌ एक ग्रर-सरकारी इटालियन सेना ने कवि द! अनुनजियों (70 
लएगप्राटा०) ने नेतृत्व में, किन्तु इटली सरकार की मौन उपेक्षा से उत्साहित 


हो, फ्यूम पर कब्जा कर लिया । लेकिन अगले वर्ष इटली और थूगोस्लाविया 
के मध्य हुई १६२० की रैपेलों संधि (7) ण॑ ४श४॥0) ' के अंतुगरार 
प्यूम को एक स्वतंत्र नगर मान लिया गया । 


फिर भी, समस्या का, संतोषजनक समाधान ह नहीं हुआ था । इस 
व्यवस्था से इटली और यूगोस्लाविया दोनों ही असंतुष्ट थे, अतः दोनों के मध्य 
विवाद जारी रहा । १६३० में ही मित्रराष्ट्रों ने भी सम्पूर्ण सीमान्त-विवाद 
से अपने हाथ खींच लिए और दोनों राष्ट्रों को आपस में निपट लेने के लिए 
छोड़ दिया । दोनों के मध्य सम्बन्धों में कुछ सुधार के लक्षण तब प्रकट हुए 
जब मुस्तोलिनी के हाथ में इटली की शासन सत्ता झायी । १६२४ में मुस्ो लिनी 
ने रेपेलो संधि में सशोधन किया और युगोस्लादिया के साथ रोम की संधि 
(२७ जनवरी १६२४) सम्पन्न की। इस संधि के अनुस्तार इटली ने जारा 
(टक्8) बच्रगाह छोड़ कर सम्पूर्ण डालमेशियन किनारा यूगोस्लाबविया को 
दे दिया किन्तु और बाकी स्थानों में, उसे लण्दन संधि से भी अधिक ग्रनुकूल 
शंतें मिली जिनमें पय्रूस नगर पर अधिकार भी शामिल था। यूगीस्लाविशा 
को फ्यूम में वाणिज्य के भ्रधिकार श्रवश्य स्वीकृत हुए । इस प्रकार दोनों देशों 
के मध्य लम्बे समय से चलते भरा रहे विवाद का अन्त हुआ और दोनों राष्ट्रों 
में मेत्री सम्बन्धों की शुरूआत हुई। अगले वर्ष, १६२५ में हुए नेब्यूनो 
'पसंम्मेलन (९७॥एा॥० (थआए्धाएंणा, 925) के द्वारा इटली और युगोग्ता- 
विया ने एक दूसरे को झाथिक सुविधाएं प्रदान करने का निश्चय किया । 
इटली प्रौर यूगोस्लाविया के ये मधुर सम्बन्ध ग्रधिक समय तक नहीं 
ब्वने रहे। अत्वानिया के प्रशत के रूप में उन्हें कगड़े की एक और जड़ मिल 
गयी । क्रॉस और युगोस्लाविया के मध्य हुई मैत्री संधि के जदाव में इटली ने 
५ १६२७ में अत्वानिया के साथ एक संधि की। इस संधि के मूल में बल्दातिया 
- धर इटली के पहले वाले प्रभाव की परुनस्थपिना का मुसोतिती का उद्देश्य दीडित 
द्वा। वास्तव में इठली पेरिस सम्मेलन में ही बह मांग कर चुका था कि 
लण्दन संधि के. अन्तर्गत अपने अधिकारों का परित्याग हो के दे में, 
मित्रराष्ट्रों को अत्वानिया के मामलों में इटली की विशेष त्विति! (30683! 
४४0७8) स्वीकार करनी चाहिए । अस्वानिया के ताव संधि करते हा हृधाला- 
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विया पर विपरीत प्रभाव पड़ा । नेटियूनो-सम्मेलन के विरुद्ध यूगोस्लाविया में 
पहले ही असंतोष मड़क रहा था और इंटली विरीधी दंगे हो रहे थे, अत: 
ऐसे वातावरण में यूगोस्लाविया के लोगों को यह सन्देह हो गया कि इटली 
उसके पड़ौसी राज्यों के साथ मित्रता स्थापित करके यूगोस्लाविया को घेरने 
का प्रयत्त कर रहा है। यदि सच पूछा जाय तो इस सन्देह के लिए यूगोस्ला- 
| विया के पास पर्याप्त कारण थे । इटली और हंगरी में १६९२७ में संधि स्थापित 
हो चुकी थी और वल्गेरिया के प्रति भी इठली का मैत्री-ब्यवहार था। इन 
बातों से यूगोस्लाविया के लोगों में इटली के प्रति भय और संदेह पैदा हो गया 
'था । फिर इस तथ्य की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि मुसोलिती की 
विदेशी नीति का प्रमुख उ्द श्य वालकान क्षेत्र (8थ0॥ उच्ट्ा0)) में इटली 
, का विस्तार था । अ्रतः इस पृष्ठभूमि में अल्वानिया और हंगरी के साथ इढली 
की संधि ने तथा बल्गेरिया के प्रति उसके मैत्री-व्यवहार ने यूपोस्लाबिया को 
चौंका दिया और जब अल्वानिया पर इटली का प्रमाव विशेष रूप से छाने 
लगा तो इटली और यूगोस्लाविया के सम्बन्धों में तनाव पैदा हो गया । 
परन्तु इठली ने यूगोस्लाविया १२ कूटनीतिक सफलता प्राप्त की । 
भव त्तक यूगोसलाविया फ्यूम, जारा और डालमेशिया से सम्बन्धित नेटियूनों 
सम्मेलन (बिछपंपा०0 एणाश्थाएंणा) की सम्पुष्टि (रिश्ाव000॥) का 
विरोध करता आ रहा था। किन्तु यूगोस्लाबिया अधिक समय तक इटली 
की मांग का प्रतिरोध नहीं कर प्तका । यूगोस्लाविया के लिए विशेषतः ऐसी 
स्थिति में इटली की मांग का विरोध करना संमव भी न था जवकि इटली 
ने टर्को प्रौर यूनान से भी मंत्री संधियां सम्पन्न करली हों। अन्त में १६२६ 
में गृगोसलाविया ने सेलो निका क्षेत्र (99]07॥9 2.0॥6) के वारे में इटली के 
साथ एक संधि की और अपनी पहली वाली मांगों का परित्याग कर दिया। 
इस प्रकार, लीदेन्स (९० छश05) के शब्दीं में श्रपने शासन की प्रयम दशाब्दी 
में “मुसोलिनी एड्रियाटिक धागर पर इटली के श्राधिपत्य को दृढ़ करने, 
भूमध्य सागर में उसके सम्मान को वृद्धि करने तथा दक्ष्ण-चूर्द यूरोप में 
झपने कूटनीतिक तथा श्राविक प्रभाव को विस्तृत करने में सफल हुआ्रा ।” 


जमंनी में हिदलर के उदय के बाद इटली झौर यूगोस्लाविया के 
सम्बन्धों में पुनः बिगाड़ हुआ । हिटलर के उम्र एवं गब्राक्रमणकारी व्यवद्ार 
तथा दृष्टिकोण से इटली और फ्रांस दोनों ही चौकन्य थे । दोनों को यह 
विश्वास था कि हिटलर ग्रास्ट्रिया की स्वतन्त्रता का अपहरण करने को 
हृद़-प्रतिनज्ष है। परिणामत्वरूप, दोनों ही राष्ट्रों में सहयोग का मार्ग निकल 
झाया शोर १६६४ में तो फ्रेन्च विदेशमन्त्री की रोम यात्रा भी हुई जिनमे 
सामान्य हितों की समस्यात्रों पर विचार किया गया । इसेसे यूगोस्जाविया 


जे । अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


सशंकित हो उठा । उसने समझा कि यदि इटली और फ्रांस में मैत्री गठ- 
बन्धन स्थापित हो गया तो आस्ट्रिया पर अपना प्रभृत्व. जमाना इटली के 
लिए सरल हो जायगा। यूगोस्लाविया का यह सन्देह. उस समय आंशिक 
रूप में सत्य सिद्ध हो गया जब १९३४ में इटली ते आरस्ट्रिया और हंगरी से 
समभीते के लिए बातचीत चलायी । ; 


इटली और यूगोस्लावियां में तनाव तब चरम सीमा तक पहुंच गया 
जब अक्टूबर १६३४ में यूगोस्लाविया और बार्थों (करण) का राजा 
अ्लेक्जेन्दर तथा : फ्रन्च विदेश मम्त्री दोनों ही को किसी अज्ञात हत्यारे द्वारा 
मर्सलीज (४श३श॥४७) में मार दिया' गया । यूगोस्लाविया ने इंटली को 
इस हत्या के लिए दोषी ठहराया । यूगोस्लाव सरकार ने इस मामले को 
राष्ट्रसंघ के सम्मुख रखने का तिश्चय क्रिया किस्तु अन्त में उसे फन्च सर- 
कार द्वारा ऐसा करने से रोक दिया गया | द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ तक, 
इटली और यूगरोस्लाविया के सम्बन्धों में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ । 

वास्तव में, इससे इल्कार. नहीं किया जा सकता कि मुख्यत: मुझो- 
लिनी के प्रयत्नों के कारण ही एडिियाटिक में इटली का प्रभुत्त ($09- 
77807) स्थापित हुआ, यूरोपियन राजनीति में इसकी स्थिति हढ़ हुई तथा 
दक्षिण-पूर्वी यूरोप में उसके राजनीतिक एवं व्यापारिक हित समृद्ध हुए । 
मुसोलिती ने धस्तर्राष्ट्रीय राजतीतिक जगत में इटली की प्रतिप्ठा को ऊचा 
उठाने में सफलता प्राप्त की । 

३ (४) इटली श्रौर एबीसीनिया. (79 शाएं /0)59ंध -- 
पुष्ठभुमि भौर कारणः--बस समय तक मुस्रोलिनी ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों 
के क्षेत्र में अनेक सफलताए' ब्राप्त करते हुए भी ऐसा कोई भी महात्‌ कार्य 

नहीं किया था जो उसकी दृष्टि में इटली के लिए स्थायी गौरव की बात 
. “कही जा सकती । मुसतो लिनी युद्ध की मनुष्य के लिए उतना ही झावश्यक 
ममझता था, जितना नारी के लिए मातृत्व । उसे स्मरण था क्नि इटली 
में अँवनी एकता लड़कर प्राप्त की है, इसलिए अपनी शक्ति और दंत हा 
भ्रव भी युद्ध का आश्रय लेना ही उचित समझता 


विस्तार करने के लिए वह हे कप त 
था । मुम्ोलिनी ने इटलीबा प्रित्रों में आर्केपण रा भुति प्राप्त करन का 
मनोवत्ति पैदा कर दी थी, अब इसका केवल प्रयाग करता था । उसने यटर 


सर तीस मिदा तत्पर 
प्रयोग एबीसीविया पर आक्रमण कर के किया! सेकिन एबीनीवि दा व 
आक्रमण फा आधार केवल यह माननिक मनोवृत्ति ही नहीं थी । बेस्दद 
में इसके पीछे अन्य अनेक गूढ़ कारस विद्यमान थे । 
१६२६-३० से लेकर १६६२ तवाः चलने बाली दाद्िक सादा 


' प्रथम, अप की 
चक्के थे । केवल बंकारा 


०. _-+ के हह्लीवाती व्यविते हो 


की संख्या वह- 
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कर ही २॥ लाख हो गयी थी। आाविक संकट के साथ-साव सामाजिक 
जल्टेजताए भी बड़ी विषम हो गयी थीं। प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रताओं के 
नष्ट हो जाने के कारण देश में असंतोप बढ़ता जा रहा था । ऐसी परिस्थिति 
में देशवाध्षियों का ध्यान दूसरी ओर बटाना आवश्यक था और यह काम 
एक चकित कर देने वाली उखाड़-पछाड़ की विदेश नीति द्वारा किया जा 
सकता था । 

दूसरे, उस समय अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति इटली के अनुकूल थी । 
नाजी जमंवरो के उत्कर्प से भयभीत होकर मित्रराष्ट्र इटलो के प्रति सहयोगी 
ओ्रौर तुष्टिफरण की नीति अपनाने में कल्याण समझ रहे थे । 

तीसरे, जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण करके और पश्चिमी शक्तियों 
ने अपने निष्क्रिय आचरण का प्रदर्शन करके इटली को अपने साम्राज्य- 
विस्तार के लिए प्रोत्साहित कर दिया था । राष्ट्रमंघ ने भी मंचूरिया में 
अ्रपर्न। कमजोरी प्रकट करके मुसोलिनी के साहस को बढ़ा दिया था। 

चौथे, इटली साम्राज्य-निर्माण की दौड में देर से सम्मिलित हुआ 
था, और १६३४ तक अ्रफ्रोका में एबीसीनिया, मिश्र, लाइबीरिया और 
दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर सम्पूएँ महाद्वीय यूरोपीय शक्तियों के साम्रा-- 
ज्यान्त्गंत था। इनमें से भी एब्ीसीनिया ही एक मात्र ऐसा देश था जिम 
पर इटली अ्रधिकार करने की आशा कर सकता था। रोम सरकार यह 
स्पष्ट कर चुकी थी कि फासीवाद का मुख्य उहं श्य साम्राज्य विस्तार है । 
पेरिस की शान्ति संधियां शर टर्की के उदय ने एशिया माइनर («४ 
धाण) में इटली के विस्तार पर अंकुश लगा रखा था, अत: इटली के 
सामने केवल दो ही मार्य बचे हुए थे--हेच्यूब (709770०) और वालकान 
क्षेत्र में विस्तार या अधिक अफ्रीकन भूमि पर कब्जा । 

पांचवें, मुमोलिती का कहता था कि इटली की बढ़ती हुई जनसंख्या 
2३ और वसाने के लिए नये उपनिवेषों क्रा अपहरण आ्रावश्यक था। 
एबीसीनिया केवल ६० लाख की बाबादी, किन्तु ३ लाख ५० हजार वर्ग 
मील के क्षेत्रफल वाला देश था जिससे इटली की बंगिरिक बेजनल्थ हि 

> नसुंख्या की 
समस्या का समाधान हो सकता था । 
।॒ छठे, इटली एदीसीनिया पर हमला करके न केवल १८९६ में अ्रडोवा 

की हार का प्रतियोष लेता चाहता था, वल्कि एवीसीनिया में उस्ते अपने 
इल-वारखानों के विजास के लिए प्रचुर मात्रा में खनिज पदायं, इमारती 


का न 
सातड़ा, ऊन, बहता, रइ दाद कच्चा मान नी मिल सकता था। 
सातवें एदी सीदनिया के सम पु 
सता, ए८ालादया के समाउच्य प्रदश ड्रि 
8 घ्वज अछ 5इ5 ट्यिा ओर गील 
पज़ले मे ही हरी के ग्रपि 670 ३ 3७ रा भ्रोर सुमालोीलं ड़ 
ूू १ श्र ८ ६५। ५. अन्तर से थे दिन 





 एवीसीनिया के साथ जोड़कर वह 


जप न 
हे 2 । अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


आठवें, मुसोलिनी ने यह तक प्रस्तुत किया कि एबीसीनिया पर 
अर क्रमण करके वह इस बत्रेर देश को सभ्यता का पाठ पढ़ाना चाहता था । 


परच्तु इन सब कारणों के होते हुए भी अ्रभी रंगमंच साफ नहीं था । 
यद्यपि ब्रिटेव और फ्रांस, एबीक्षीतियां में इटली के विशिष्ट हितों को मान्यता 
दे चुके थे, किन्तु १९०६ की 'त्रिगुट संधि (7४79भंधं।& 3875७7०॥८) द्वारा 
ब्रिटेत, फ्रांस एवं इटली एब्रीसीनिया की प्रादेशिक अखण्डता बनाये रखने को 
सहमत हो चुके थे । इठली की एबीस्तीनिवा को हड़पने की इच्छा में सबसे 
डरा बाधक फ्रान्स था । पड़ौपी होने के नाते कई कारणों से, जिनका इंटली- 
फ्रांस सम्बन्धों की चर्चा के समय विवरण दिया जा चुका है, पेरिस और रोप 
में बड़ा वेमनस्थ था। ब्रिठेत इटली के एबीसीनिया पर अ्रधिकार का श्रौर 
इंदली की प्रभाव-वृद्धि का तीन कारणों से समर्थक नहीं था--(१) इससे 
ब्रिटिश सरकार की एड्रियाटिक सागर की और उत्तर-पयूर्वी अफ्रीका की 
प्रभुता संकट में पड़ सकती थी, (२) इसका ब्रिटिय अफ्रीका के अन्य प्रदेशों 
पर प्रभाव पड़ता, और (३) इससे मुप्रोलिती को अकीका में अधिकाधिक 
प्रदेशिक विस्तार का प्रोत्साहन मिलता तथा वह भू-मध्य सागर पर अपना 
नियन्त्रण बढ़ाके उसे प्राचीन रोननों की भांति "हमारा समुद्र (४४० '05- 
707) बनाकर ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्वी प्रदेशों को जाने वालि महामार्ग 
की सुरक्षा को खतरा उत्पन्त कर सकता था । 


परन्तु मुसोलिनी के सौभाग्य से, जहां जापान की मंचूरिया विज से 
राष्ट्रसंघ की सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था के खोखलेपन को सिद्ध कर दिया वहां 
हिटलर के उत्कं और उसकी आस्ट्रियन नीति ने ब्रिटेव एवं की की इंटह 
इटली 


की मित्रता प्राप्ति के लिए उत्सुक बता दिया ताकि उनमे अनवुष्द 
कहीं जर्मनी के खेमे में द चल/ जाय । परन्तु समय ने सिद्ध कर दिया श््ि 
दो सर्वाधिका रवादी राष्ट्रों को मिलाने से रोकने का यह उनके थोभा प्रयास 
था | जो भी हो, इटली की दोस्ती को लायाबित फ्रॉँस ने अपने विरणत्र, 
जर्मनी से सुरक्षा पाने की खोज में इटली का दामन पकइना उचित | समझा 
और परिणामस्वरूप छ जनवरी १६३५ को फ्क्नो-इटालियन श्रथवा लेवाल- 
ससो लिनी समझौता ( पिद्याएत-नेशिंशा 07 [ग्-0755070 72०4) 
सम्पन्न हुआ | इत समभौते की व्यवस्थाओं के पनुनार परटिम हे के प्र्क्ी 
लीबिया से लगा हुआ ४५ हजार वर्गतील का तथा इर्रिट्रिका (एशंप्त८8) 
के साथ लगा फ्रेंच सुमालील डे का प्रदेश दिया । इसमे उसे 
एक भाग तथा श्ररत की खाड़ी पर एक मार्ग मिल बया। 

के शासन केन्द्र जिवूली से एवीवीनिया की राजपानी झदिनआदाद 
#&७909) को जाने वाली फ्रेंच रेल में भी इछ गाए देता हक हज 4 52 
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प्रकार, ट्यूनीसिया में इटालियनों को नागरिकता के विशेष अधिकार मिले 
और आस्ट्रिया की स्वतन्त्रता बनाये रखः के लिए दोनों देशों ने एक-दूपरे 
को सहयोग का वचन दिया । मुपोलिनी £ कयनानुसार लेवाल (7.43४2) ने 
गुप्त रूप से उप्ते एबीसी निया में मनमानी करने की स्वतन्त्रता दी गईं जिसका 
लाभ उठाते हुए इटनी ने अपने दो सेनाउतियों-डिवोना और ग्रे जियानी को 
२३ फरवरी १६३५ के दिन एक विशाल सेना के साथ इरिट्रिया भेज दिया । 
एवीसी निया पर आक्रमण करने की पूरी तैयारियों की यह भूमिका थी । 


एबीसीमिया पर आक्रमण के एवं ही ५ दिसम्बर १६३४ को इंटा- 
लियन समालीलौ ड के साथ लगे वालबाल (शशछ्॥) में एवसीनिया और 
इटली की सेनाओ्रों में एक सावारएा मुठभेड़ हो गई (देखिए श्रध्याय ३, 
इटली-एबीसी निया-विवाद ) । उस समय दोतों राष्ट्रसंघ के सदस्य थे, पेरिस पेक्ट 
से सम्बद्ध थे भ्रौर १६२८ में दोनों के मध्यएक संधि भी हुई थी। एवीसी- 
निया को राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाने में इटली ही उसका प्रवल समर्थक था । 
पर बालवाल घटना के कारण जब इटली ने क्षमा-बाचना तथा क्षतिपूर्ति की 
मांग की तो एवीसीनिया ने राष्ट्रसंघ से अपील की । जब उसकी सरहद पर 
इटली को फौजें जमा होने लगीं तो उसने फिर राष्ट्रमंघ को विरोध-पत्र 
प्रजा | इसी बीच मार्च १६३५ में, जनमत जानने के बाद, सार ($897) को 
जमंनी के साथ संयुक्त कर दिया गया और मार्च १६ को हिटलर ने वर्साय 
सपि की सैनिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हुए अ्रननिवाय संनिक भर्ती 
(0०३८४१४०॥) घुरू कर दी | हिटलर के -इन दो कदमों के कारण नवीन 
प्रस्तर्राष्ट्रीय स्थिति उत्पन्न हुई और ब्रिटेन एवं फ्रांस ने यह निश्चय कर लिया 
कि राष्ट्रमंघ में ऊपरी दिखावे के लिए भले ही वे इटली की कार्यवाही को 
अनुचित ठहरायें लेकिन उनकी वास्तविक नीति इटली को नाराज न करने 
की रहेगी । मुसोलिनी यह नी जानता था कि इगलंड द्वारा राष्ट्रसंघ के 
सिद्धांतों में पूर्ण निप्ठा रखने की घोषणा के वरावजूद वह ऐसी किसी कार्य- 
दाही में सम्मिलित नहीं होगा जिसमें राष्ट्रसंधव की ओर से आक्रमणकारी के 
खिलाफ लगाई जाने वाली अनुतास्तियों को निवाहने में उसे सक्रिय रूप से 
सहयोग देवा पड़े । वह यह भी जानता था कि ब्रिदेन और फ्रांस में एक सम- 
भोता हो चुका था जिममें दोनों ने ऐसा कोई काम करना मंजूर नहीं किया 
था जिसके कारण युद्ध जारम्म हो जाए । इनके अतिरिक्त १६३५ में आस्ट्रिया 
की रक्षा के निमित्त ही इठली, फ्रान्स और ब्रिटन का एक मोर्चा कायम हा 
था जिसे स्ट्रेसानरोर्चोी ($0:553-गी०7/) कहते हे 


है हैं । स्टर सा-मम्मेलन में 
दिब्लर की गतिविधियों की ग्रम्नीर आलोचना की गई थी और इटली को 


घठ ४ 
रे । ..... अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


इसी लिए उन्होंने राष्ट्रसंघ में एबीसीनिया के मामले में मुसोलिनी का साथ 
देते हुए विवाद को ठालने की नीति अ्रपताई और राष्ट्रसंघ की परिषद्‌ ने 
मा ले को सितम्बर १६३५ तक स्थगित कर दिया । इस समय तक इटली 
ने आक्रमण की भी पूरी तैयारी कर ली । 


हे श्राक्ममण और राष्ट्रसंघ तथा मित्रराष्ट्रों का रूख--प्रा री परिस्थि- 
तियों को अपने अनुकूल पाकर इटली ने भाड़ी में छिपे बाघ की तरह अपने 
शिकार पर आक्रमण कर सारे विश्व को चकित कर दिया। ३ ग्रक्टूबर 
१६३५ को जब एबीसीनिया में मशीनगनों की गडगड़ाहट और वायुयानों की 
भनभनाहट सुनाई पड़ने लगी तो स्पष्ट हो गया कि इटली ने एबीसीविया पर 
आक्रमण कर दिया है। यह काले लोगों पर गोरे लोगों की चढ़ाई थी, निर्वेलों 
की स्वतन्त्रता को लूटने का बलवानों :का पड़यन्त्र था और संयोगव्श इस 
आक्रमण का दिन भी वही था जिस दिन हिटलर ने भी संधिप्रों का अस्वी- 
करण करना श्रारम्भ किया था । 


एबीसीनिया द्वारा राष्ट्रम्नंघ में इटली के झ्ाक्रमण का प्रएन उठाया 
गया और मन्‍्चूरिया काँड में श्रपनी कमजोरी प्रकट कर देने के बाद इस बार 
भी यदि राष्ट्रपंघ कोई कदम न उठाता तो उसकी राजवीतिक पंग्रुवा तुरन्त 
प्रकट हो जाती । अत: संघ की परिषद्‌ ने इस बार ७ अक्टूबर १६३५ को 
इटली को श्राक्रान्ता घोषित कर दिया और असेम्वली ने १८ नवम्बर को 
सदस्य राज्यों से यह अपील की कि वे इंटली को कचक्त्चा माल, वित्त और 
शस्त्रास्त्र न भेजें तथा न ही उससे कोई माल मंगायें। राष्ट्रस्ंघ ने श्रपने इति- 
हास में पहली बार किसी राज्य के विरुद्ध ऐसे श्रायिक प्रतिबन्ध लगाए । 
लेकिन संघ का यह कार्य उस सर्केस मास्टर की तरह था जो प्रतिवस्धों रूपी 
बिजली के चाबुक से बाघ को कब्जे में कर लेता चाहता था । पर इटली 
रूपी नरभक्षक वाघ तो इसना भूखा था कि शिकार को उसके चंगुल से छड्रा 
लेवा राष्ट्रवंधघ रूरी सकेत मास्टर के लिए सम्मव ने था। यही नहीं, जे 
इटली पर इस प्रकार के प्रतिवन्ध लगाने की चर्चा हुई तो मुवोलिती ने टापट्र- 
संघ से अलग हो जाने की धमकी दी | यह तो पहले में ही मंकद्य कर चुका 
था, अतः अपनी अग्रगामी नीति का पालन जनेवा के साथ या जेतेवा के बिता 
या जैनेवा के विरुद्ध भी करना चाहता वा । 
राष्ट्रसंघ द्वारा लगाये गये आधथिक प्रतिवस्त्र 
थे जबकि उसके पास अधिकाधिक ताकत होती 
शक्तियां उससे सहयोग करतीं । वह तो जमेनी और व 
से पहले ही निर्बल हो चुका था । आस्ट्रिया, हँगरी, ग्रक्दानिया 
ने इटली के विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाने से साफ इन्काट वर 


तमी कामयाब हो. सदते 
और उसकी सदस्य मद” 
जापान के निकल नाते 
क्षैर हर्मती 


हु का मा 
दिद्या 4 सदुति 7ार+ 
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अमेरिका अपनी संकीर् राष्ट्रीयता की परिधि में सिकुड़े हुए यूरोप के भंभटों 
में सिर खपाना नहीं चाहता था। इतना ही नहीं, इटली के साथ उसका बड़ा 
अच्छा व्यापारिक सम्बन्ध था । ब्रिटेन इटली को तंग करके अपने ऊपर युद्ध का 
खतरा मोल नहीं लेना चाहता था । उप्ते मय था कि कहीं एवीसी निया से हार- 
कर लौटा तो यूरोप में उद्धल-कुद करेगा। फ्रांस राष्ट्रसंध की सामूहिक सुरक्षा- 
व्यवस्था को मजबूत करना चाहता था लेकिन इटलीको नाराज करके उसे हिठ- 
लर का मित्र भी नहीं बनने देना चाहता था। इसके अतिरिक्त राष्ट्रबंध से 
फ्रांस को कोई आशा भी न रह गई थी क्योंकि वह तो तेजी से पाताल की 
श्रोर ढक़ैला जा रहा था। ऐसी परिस्थितियों में फ्रेंच और ब्रिटिश विदेश 
मन्त्रियों “लेवाल” (!.3ए9) तथा “पेमुअलल होर' (8आआए० पघे०शा०) ने 
इटली को संतुष्ट करने के लिए ७ दिप्तम्बर १६३४५ को एक ग्रुप्त समझौता किप्रा 
जिसके श्रनुतार इटली को एबीवीनिया से ६० हजार वर्गवोत्र का विशाल 
प्रदेश दिलवाने और इसके बदले में इटली द्वारा एयेसीनिय को श्रस्मव के 
बन्द रगाह तथा समुद्र तट से जोड़ने के लिये छोटा सा प्रदेश दिलाने की 
व्यवस्था थी । साथ ही ब्रिटेन और फ्रांप इस बात के लिए भी तैयार थे कि 
दक्षिणी एवीसीनिया में इटली को उसके एक मात्र औद्योगिक विकास के 
लिए १,६०,००० वर्गप्रील का प्रदेश दिलवा दिया जाय | इस तरह स्पष्ट है 
कि इटली को बिना युद्ध किये ही दो-तिहाई एवीवीनिया दिलवा देने का यह 
ब्रिटिश फ्रेंच पड़यन्त्र था | पर दुर्माग्यवग यह गुप्त समझौता समाचार पत्रों में 
प्रकाशित हो गया भौर इसके फलस्वरूप उठने वाली जबरदस्त प्रतिक्रियाओं 
की लहरों में दोनों हो देशों के विदेश-मन्त्रियों 'लेवाल एवं 'होर' को डूब 
जाता पड़ा । इधर इटली ने आरम्म में तो एवीसीनिया में विशेष प्रगति नहीं 
की लेकिन फिर तेजी से बढ़ते हुये उसने ५ मई १६३६ को एवीसोनिया को 
राजधानी अ्रदिस-प्रवावा पर भ्रधिकार कर लिया । € मई को मुसोलिनी ने 
सम्पूर्ण एबीसीनिया को इटली के साम्राज्य का भाग बनाने की घोषणा की 
गौर ४ जुलाई को राष्ट्रसंध की परिषद्‌ ने इटली के विरुद्ध लगाये गये आशिक 
प्रतिबन्ध वापिस ले लिये । * 
इटली एवीसीतिया को नियल गया और श्ांति-सम्मेलन में उसका 
जो भ्रपमान हुआ था, वह इस घटना से धुल गया । फासिस्ट इटली की 
राष्ट्रीय और सैनिक प्रतिष्ठा की घाक जम गई। शीत्र ही यूरोप के विभिन्न 


कलर 
ज्यों 


राज्यों ने इटली के इस नये साम्राज्य को मान्यता प्रदान कर दी । १६३७ में, 
यूरोपियन राज्यों के अप्रत्यक्ष समर्थन से प्रोत्ताहित होकर, इटली ने राष्ट्रसंघ 
सन्‌ १६३६ में इटली ने एवीसीनिया, इरिट्रिया तथा इटालियन 

दये पुंथुक करके 'इटालियन पूर्वी अफ्रीका (047 2०४5 


हा ' अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


# 7०8) के नाम से एक नये राज्य की स्थापंता' की धोषणा की । एबीसी- 
निया के विकास के लिग्रे एक छः-वर्षीय- योजना की भी धोषणा की गई। 

. एबोसीनिया युद्ध के परिसास--एवीसीतिया-युद्ध दो महायुद्धों के 
बीच में घटित होने वाली सर्वाधिक महंत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था । अन्त- 
राष्ट्रीय दृष्टि से इसे युद्ध के अनेक उल्लेखनीय परिणाम निकले । 
.... पहला परिणाम था राष्ट्रसघ की दुबंलता को प्रदर्शित कर देना। 
एबीसी निया युद्ध से यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रसंघ प्रवल राष्ट्रों के प्राक्रमण 
से छोटे और निर्बल राष्ट्रों की रक्षा करने में असमर्थ है। वास्तव में यह 
राष्ट्रसंध की-और सं।मूहिक सुरक्षा-व्यवंस्था की शोचनीय विफलता थी। 
मुसोलिती में संविधान को तोड़ा और उसे सामूहिक रूप से कोई दण्ड नहीं 
दिया गया।” संघ को असफल चेष्टाओ्रों को देख लोगों के मन में इस संस्था की 
भहत्ता के सम्बन्ध में गम्भीर संशय उत्पन्न हो गये ॥ एबीसीनिया दुधेटना ने 
शक्ति की विजयी पा इस बात की पुष्ठि कर दी कि “शक्ति ही न्याय है ।” 
इसने यह भी प्रभोणित कर दिया कि “अन्तर्राष्ट्रीयता में एक ही ने विकता 
है--और वह. है सबल राष्ट्र बन कर रहवा, तथा एक ही प्रभिणाप है--कम- 
जोर राष्ट्र बनना ।” 

दूसरा परिणाम यह निकला कि (इस युद्ध के फलस्वरूप टटली एवं 

जमंनी की धनिष्ठता बढ़ी । जमती ने, इटली पर ग्राथिक प्रतिबन्ध लागू होने 
के बाद, इटली को शस्त्रास्त्रों से और अन्य सब प्रकार से बड़ी सहायता दी। 
संकटकाल की इस मदद ने इटली को जमंदी के सेमे में ला खड़ा किया और 
“रोम-बलित प्र री” पूर्णा हुई । ब्रिटेन और फ्रांस की दवी-दवी और लुका- 
छिपी की सहायता-नीति से इटली में उनके प्रति तीत्र विक्लोन पैदा हुआा। 
फलतें: पेरिंस के श्राहते अपमान! ने जोर मारा और ब्रिटेन-कॉस के प्रति 
इटलीं का मैत्रीपूर्ं रुख विवष्ट हो गया । 

'* तीसरा महत्वपूर्ण परिशाम्र यह हुआ कि इसने राष्ट्रमंधर का 
नपु सकता का पर्दाफाश करते हुये अन्तर्राष्रीय क्षेत्र में अराजकता एव आंत 
मण॒कारी प्रवृति को प्रोत्साहित किया । हिंटवर ने इसका लाभ उठाते हू। 
लोकार्नों संधि को भंग और राइव प्रदेश का शस्त्रीकरण क्रिया अप 
गृह-युद्ध से इटली और जर्मनी दोनों ने खुला हस्तक्षेतर क्रिया । उर्मती नें ही 
सोनिया के प्रश्न पर घ्ठली को समर्थन :दिया से और बदले में इटली 
में आस्ट्रिया की स्वतंत्रता का आग्रह छोड़ दिया जनक काला डर्मनी ने 
आस्ट्िया को अपने में मिला लिया और झलराष्ट्राप शांति आओ 3/607%6 
बलि ब्रिटेन, फ्रांस तथा. राष्ट्रसंघ तमाशा देखते रह । इस्हाव यह 


के 6 
ब्झक अचॉपधिशट 
7624, ४ 5३ 


- मो ; पालाकीणाने रिटंआं०05, 9388 390. 
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तथा सम्सिलित विजय से बहुत कम लश्भ प्राप्त कर सकेगा, तथा पराजित 
होने पर सब कुछ खो बंठेगा ।”! 


एबीसीनिया-युद्ध के जो परिणाप निकले उन्हें संक्षेप में बताते हुए 
फाउन्ट स्फोर्जा ने लिश्ा है--'ईशिय्ोषिया में मुसोलिनी की सफलता ने स्पेन 
में उसका हस्तक्षेप संभव बनाया । स्पेन का गृहयुद्ध और उसके सम्बन्ध में 
पेरिस और लन्‍्दन की नीति ही मुख्य रूप से यूरोप के बौद्धिक और नैतिक 
पतन के कारण थे, इससे फ्रांस का स्यूनिख में श्रपने मित्र चैकोस्लोवाकिया 
के साथ विश्वासधात उत्पन्न हुआ और इसने पोलंण्ड के विरुद्ध हिटलर के 
प्र।कसरण और यूरोपियन युद्ध को जन्म दिया तथा १० जून १६४० को मुसो- 
लिनी फ्रांस श्रौर प्र ट-ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध में कूदा ।” 


हार्डो के शब्दों में, “इस (एब्रीसीनिया विजय के) समय से युद्धोत्तर 
इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ प्रारम्भ हुआ । एबीसीनिया पर इटली के 
नग्न और लज्जास्पद श्राक्रमरा ने समूचे विश्व को मौलिक रूप से प्रभावित 
किया, इ गलेंण्ड के लिये इसका श्रर्थ उसकी विदेश नीति की श्राधारमृत संस्था 
राष्ट्रसंघ का विनाश था, फ्रांस के लिये इसका भ्रभिप्राय उसके कट्टर शत्रु जर्मनी 
'को प्रोत्साहन और प्ित्रों की प्राप्ति थी तथा इटली के लिये श्रन्ततोगत्वा इसका 
श्रभिप्राय डेन्यूब में उसके प्रभाव की समाप्ति श्रौर ब्रेनर दरें तक जर्मन 
'सेनाश्रों का पहुंचना था ।*7 
(५) इटली भ्रौर श्रत्वानियां (4: शत 3॥099 ) :--अल्बा नियां 
के नये राज्य का उदय १६१२ और १६१३ के दो वालकामन युद्धों से हुश्ना था 
तथा उसे एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी ययी थी ॥ विलियम वीट 
(श्ंशा शभं०) नामक एक जमेन राजकुमार को ग्रत्वानिया वत प्रधान 
नियुक्त किया गया, लेकिन उस देश के उद्दृण्ड निवासियों के कारण वह राम्य 
का शासन चलाने में असमर्थ होकर उस समय वापिस जरमनी लौट गया जब 
प्रथम महायुद्ध शुरू हुआ । युद्ध काल में यद्यपि सरकारी-तोर पर झल्यातिया 
ने तटस्थ रहने का प्रयास किया, विन्‍्तु आस्ट्रिया, इटली और मसर्वया ने उसे 
युद्धकषेत्र में परिवर्तित कर दिया। लण्दन की गुप्त संधि में यह निश्दित क्या 
गया कि इंटली को अल्वानिया का वेलोना (४४079 ) वन्दरगाह मिलया दथा 
इटली ही भल्वानिया के वेटेशिक सम्बन्धों का भार नी संनलिया । युद्ध समा लि 
के बाद स्थिति यहु थी कि लगमग सम्पूर्ण देश पर इटालियन नवा 89088 
कार था | किन्तु इटालियन सेना अपने अधिकार दो बताये नहीं 7खे साझा! 


पा 
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इंदली की विदेश्ञ नी पक आ अद्ध 
फासीदाद, इदली की विदेश नीति एवं सन का सृह-शुद्ध 


4), 
ञीः 


क्योंकि ज्वय॑ अस्वानिय्रा निवासियों ने और यूगोसलाविया वालों ने, जो 

एड्रियाटिक के पूर्वी किनारे पर इटालियन सेना को अपनी सुरक्षा के लिए 
खतरा मानते थे, इसका विरोध किया | पेरिस सम्मेलन में इंटली ने लल्वानिया 
को इटली का एक संरक्षण प्राप्त राज्य (6 ग्राधात॑थ०८) दनाने की मांग भी 
की लेकिन विल्सन ने विरोब करते हुए अल्वानिया के लोगों को ज्पनी सरकार 


खुद बनाने का अधिकार दिया । 


ड़ 





सन्‌ १६२० में इटालियन सेना क्ो अल्वानिया से पूर्णतः: हृठना पड़ा 
ओर बअल्वानिया एक स्वतंत्र राज्य की हैसियत से राष्ट्रवेव का सदस्य बता 
लिया गया । अल्वानिया की जान्तरिक अवस्था विगड़ने लगी तो अहमद जोगू 
(४॥74व0 208०) वामक एक युवा मुस्लिम सरदार ने अवसर का लाभ 


उठते हुए १६२२ में शक्ति हथिया ली । १६२४ में विभपनोत्री (89॥09 


पु 





रण) ने जोगू को देश से निकाल फेंका । किन्तु जब नोली भी देश में शान्ति 
ओर व्यवस्था स्थापित करने में म्तफल रहा तो अहमद जोगू वापिस अल्वा- 
निया लौट आया और नोली ने मायक्रर इटली में शरण ली। .इस शासन 
परिवर्तन के एक महीने वाद हो झ्ल्वानिया के गणराज्य होने की घोषणा की 
गयी झौर जोगू को राष्ट्रीय भ्रतेम्तलो द्वारा गणराज्य का राष्ट्रपति चुना 
गया । 


जोगू ने यच्चरि भ्रपने पैर मजबूती से जमाने चाहे, लेकिन शीघ्‌ ही 
उसे भ्राथिक सहायता के लिए इठलो को ओर ऋुकना पड़ा । इटली के प्रयत्नों 


से १६२५ में अल्वानिया में एक राष्ट्रीय बैंक स्थापित किया गया और धत्यत्प 
बवधि में ही इटली ने ग्रत्वानिया को पर्वाप्त मात्रा में घन कर्जा दिया। इस 


प्रकार इटली को अल्वानिया पर बपना प्रभाव स्थापित करने का पूर्ण अवसर 
मिला ओर श्रोट्रेन्डो स्ट्रेंड (॥९ 0फशा० 50) इटली के पूर्ण नियंत्रण 
में श्रा घया। एड्रियाटिकि सागर पर पूरा बधिकार पाने के लिए इटली के 
लिए यह निदान्त आवश्यक था कि वह पओट्रेन्दो के जलडमरूमष्य नियंत्रण 
भप्त करे। यूयोस्लाविया ने इस बोलना का घोर विरोब किया क्योंकि इससे 
धूमप्य सागर तक पहुंचेने की उसकी स्ववंत्रता-को खत्तरा उत्वन्न होता था । 


१६२६-२७ तक बल्दानिया में इटली के सहयोग से विभिन्न विकास 
घाजनाए लाजू की गयीं कौर इद्यलियन वैनिक अधिकारियों द्वारा अल्यानिया 
दी फौज का पुनर्यठन किया भगवा । इसी बीच अल्वादिया में एक विद्रोह ह॑ भड़क 
उठा और राष्ट्रपति जोयू ने इटली से सहायता की प्रा्यना ह्षी। परिणामस्वरूप 
बल्वानिया की राजधानी दिसिना (पग808) में २७ नवम्वर-१६२६ मे 


इटली और अल्दानिया के मध्य एक संधि हुईं। टिराना की संधि. , (486 
व९आाए ० प्रणव) द्वारा निन्‍्तनलिसित व्यवस्या की गयी :---- ८ 


ः 


रैप९ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


(१) अल्वानिया पर किसी भी प्रकार के आक्रमण को इटली और 
अल्बा निया दोनों के द्वारा दोनों के हितों के लिए खतरनाक समभा जायगा । 


(२) दोनों में से कोई भी अन्य देश के साथ ऐसी किसी सैनिक या 
राजनीतिक संधि में सम्मिलित नहीं होगा जो उनमें से किसी के मी हितों को 
हानि पहुंचाती हो ! 

(३) अल्बानिया की रजामन्दी ( (07८7५) से इटली अल्वानिया 
के घरेलू और वेदेशिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा । 

इसी तरह, टिराना की संधि से अ्रल्वानिया एक प्रकार से इठली का 
संरक्षित राज्य बन गया । मुप्तोलिनी ने शर्तें: शर्न; अल्वानिया। पर पूरा प्रभुत्व 
स्थापित करके इटली की एक चिरवांछित अभिलापा पूरी की यद्यपि वह इतने 
से ही संतुष्ट न था और शिकार के भूखे वाघ की तरह ग्ल्वानिया को पूरी 
तरह हड़प जाने के अवसर की ताक में था । 

टिराना की संधि से यूगोसलाविया सशंकित हो उठा क्योंकि उसे भय 
लगा कि अल्वानिया पर अपना प्रमुत्व जमाकर इटली यूगोस्लाविया के हितों 
पर प्रहार कर सकता है। श्रतः यूगोस्लाविया ने इटली के साथ की गयी अपनी 
उस पहले की संधि को पुनर्जीवित नहीं क्रिया जिसकी श्रवधि १६२६ में 
समाप्त हो गयी । यूगोस्लाविया ने अल्वानिया के साथ अपने सीमा-बिवादों 
का लाभ उठाते हुए सैनिक तैयारियां करना शुरू कर दिया और प्रल्वानिया 
से कटनीतिक सम्बन्ध तोड़ लिए । जब इटली ने अल्वानिया का समर्थन किया 
तो दोनों में युद्ध अनिवाय प्रतीत होने लगा किन्तु कुछ तदस्थ राज्यों की 
भध्यस्थता के कारण मामला तय हो गया। इटली-यअल्वानिया गहयोग से 
चिन्तित होकर नवम्बर १६२७ में यूगोस्लाविया ने फ्रांस ने मंत्री-संधि करती 
और इसके प्रत्युत्तर में भ्रल्बानिया तथा इटली के मध्य एक २० वर्याय रक्षा- 
त्मक समभौते पर हस्ताक्षर किये गये । 

१ सितम्बर १६२७ को जोगू ने अपने आपको अत्वानिया का राजा 
घोषित कर दिया और जोग प्रथम (2०8 ) की उपाधि ग्रहगा ढ। १६३० 
में इटली ने अल्वानिया की मुद्रा-ब्यवस्था ((पाटए7८५ 5; का) कै निरी- 
क्षण ($0एथरंशं००) का अधिकार ग्रहण किया और अगले दर्ष ही दिराना 
की संधि पुनः दोहरायी गयी। 

प्ेकिन अब इटली-प्रल्बानिया सम्बन्धों की मधुरता क्षोरा होने लगी 


25 हे हाजर 


झौर अल्वानिया में इटली विरोधी भावनाएं पतपते लगी। #दइन मे 
जोग (थिप्ड 2०8) मे &टली और ग्रल्वानिया के मध्य चुदी संद्र [((०: (धपः 
छपा००) की स्थापना के प्रस्ताव को अस्वीकार कद दिया ओर इंदाडियन 


मिशनरियों द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलों तक को बन्द दर टिया । 


८2४ 


फासीव(द, इटली की विदेश नीति एऐंव॑ स्पेन का गृह-युद्ध ३े८घ७ 


में अल्वानिया के राजा ने अल्वानिया की फौज में इटालियन अफसरों के 
अधिकारों को कम करने का प्रयत्त किया । उससे अल्वानिया में आने चालें 
इटालियनों को रोकने की भी कोशिश की ! कित्तु इन प्रयत्नों में उसे बहुंत॑ 
कम सफलता मिली । 
अल्वानिया के इटली विरोधी व्यवहार ने इटली कों विश्लुब्ध कर दिया 
श्रौर तब मुसो लिनी ने, शिकार को हड़प जाने का उचित अ्रवसर जोनकर, 
इटालियन फौजों को अ्रल्वानिया पर कूच का हुब्म दे दिया। १६३६ में: 
पवित्र ईसाई दिवस गुड फ़ायडे के दिन आक्रमण करके अल्वानिया को अपने 
साम्राज्य का श्रग बना लिया । राजा जोग अपने परिवार के साथ पलायन ' 
कर गया । इटली के राजा विक्टर इमेनुअल तृतीय को “थिए रण वीधेड ' 
बाएं फ्रशण ए ऊगांफृल्व शाव दश्ांब घोषित किया गया । जर्मनी 
को मुसोलिनी की योजना का पहले से ही पता था और यूरोप के अन्य राज्यों: 
ने भी इटली-अल्वानिया संघ को मान्यता दे दी । 
स्पेन का गह-यद्ध श्रौर इटठलो का उसमें हस्तक्षेप 
(झथ्ांओ (तो ज़द्ना & व्रॉशिर्शाणा ण गॉशेफ) 
इटली की एवबीसीनिया पर विजय ने फासिस्ट शक्तियों द्वारा पश्चात्य: 
प्रजातंत्रों की एकता की परीक्षा लेने का कार्य किया, लेकिन राष्ट्रसंघ की 
अकमेण्यता भ्ौर मित्र-राष्ट्रों की निष्करियता ने उन्हें यह विश्वास दिला दिया 
कि आक्रमण का मांग तो फूलों की शब्या थी । एवीसीनिया युद्ध के वाद स्पेन 
के गृहयुद्ध की दूसरी घटना घटित हुई जिसने चरम सीमा पर पहुंचकर ट्वितीयः 
महायुद्ध को निकट ला दिया । 
एदोसीनिया के युद्ध ले इटलो श्रौर जमेंती का वेमतस्थ दूर किया, 
किन्तु स्पेन के गृहरुद्ध ने दोनों को प्रगाढ़ मित्र दवाया ।? इस गृहयुद्ध में 
हिब्लर और मुस्तोलिनी दोनों ने खुलकर हस्तक्षेप किया श्ौर परस्पर मैत्रीसूत्र 
को दृढ़ बनाया । मुसोलिनी ने स्पेन के मामलों में १६३४ से ही दिलचस्पी 
लेना आरम्म कर दिया था । उस वर्ष मार्च में सोम में उससे एक राजतंत्रवादी 
प्रतिनिधि मण्डल का स्वागत किया और “स्पेन की वर्तमान सरकार के विरुद्ध 
दलों को भ्रावश्यक सहायता देने” की स्वीकृति दी । फ़रवरी १६३६ के चुनावों 
में स्पेन में वामपक्षी दलों ने सफलता प्राप्त की और मई के मध्य में मुसोलिनी 
ने हिटलर को, जिसने स्वयं भी स्पेन में नाजी-विद्रोह का संगठन प्रारम्भ कर 
दिया था, संकेत दिया कि वह स्पेन के वामपक्ष के प्रति उत्तरोत्तर छुकाब से 
बहुत बुरी तरह चिन्तित है। दाद में, १७ घुलाई १६३६ को जद स्पेन में 


[. काहाबा २ पैंध्याड ० एप्ं४६$, 93226 60, 


३८६ भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


(१) अल्वानिया पर किसी भी प्रकार के आक्रमण को इटली और 
प्रल्वानिया दोनों के द्वारा दोनों के हितों के लिए खतरनाक समभा जायगा । 

(२) दोनों में से कोई भी अन्य देश के साथ ऐसी किसी सैनिक या 
राजनीतिक संधि में सम्मिलित नहीं होगा जो उनमें से किसी के भी हित्तों को 
हानि पहुंचाती हो । 

(३) अल्बानिया की रजामन्दी ((०॥$०८॥८) से इटली अल्बानिया 
के घरेल, और वेदेशिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा। हा हे 

इसी तरह, टिराना की संधि से अल्वानियां एक प्रकार से इटली का 
संरक्षित राज्य बन गया । मुत्तोलिनी ने श्ने: शर्तें: अल्बानिय। पर पूरा प्रभुत्व 
स्थापित करके इटली की एक चिरवांछित ग्रभिलाषा पूरी की यद्यपि वह इतने 
से ही संतुष्ट न था और शिकार के भूखे बाघ की तरह अल्बानिया को पूरी 
तरह हड़प जाने के अवसर की ताक में था । ह 

टिराना की संधि से यूगोस्लाविया सशंकित हो उठा क्योंकि उसे भय 
लगा कि अल्बानिया पर अपना प्रभुत्व जमाकर इटली यूगोस्लाविया के हितों 
पर प्रहार कर सकता है। अतः यूगोस्लाविया ने इटली के साथ की गयी अपनी 
उस पहले की संधि को पुनर्जीवित नहीं क्रिया जिसकी अ्रवधि १६२९६ में 
समाप्त हो गयी । यूगोस्लाविया ने अल्बानिया के साथ अपने सीमा-विवादों 
का लाभ उठाते हुए सैनिक तैयारियां करना शुरू कर दिया और अल्बानिया 
से कटनीतिक सम्बन्ध तोड़ लिए । जब इटली ने अल्बानिया का समर्थन किया 
तो दोनों में युद्ध अनिवायें प्रतीत होने लगा किन्तु कुछ तटस्थ राज्यों की 
मध्यस्थता के कारण मामला तय हो गया। इटल़ी-अल्बानिया सहयोग से 
चिन्तित होकर नवम्बर १६२७ में यूगोस्लाविया ने फ्रांस ने मेत्री-संधि करली 
और इसके प्रत्युत्तर में प्रल्बानिया तथा इठली के मध्य एक २० वर्षोध रक्षा- 
त्मक समभौते पर हस्ताक्षर किये गये । ह 

१ सितम्बर १६२७ को जोगू ने अपने ग्रापको अल्वानिया का राजा 
घोषित कर दिया और जोग प्रथम (2082 ॥) की उपाधि ग्रहणा की । १६३० 
में इटली ने अल्बानिया की मुद्रा-व्यवस्था ((प्राला०ए 0, के निरी- 
क्षण (507०शांञं०) का अधिकार ग्रहण किया और अगले वर्ष ही टिराना 
की संधि पुनः दोहरायी गयी। हा 

लेकिन अ्रव इटली-म्रल्वानिया सम्बन्धों की मधुरता क्षोरा होने लगी 
और अल्वानिया में इटली विरोधी भावनाएं पनपने लगीं। १६३२ में राजा 
जोंग (7778 298) ने ध्टली आर अल्वानिया के मध्य चुगी संघ (0050॥5 
७४०॥) की स्थापना के श्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और इटठालियन 
मिशनरियों द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलों तक को बन्द कर रिया । १६३४ 


फांसीवाद, इटली .की विदेश नीति एऐँवं स्पेन का गृह-युद्ध शेष७ 


में अल्वानिया कें राजा ने अल्वानिया की फौज में इटालियन अफसरों के 
श्रधिकारों को कम करने का प्रयत्त किया । उसने अल्बानिया में आने वालें 
इटालियनों को रोकने की मी कोशिश की । किस्तु इन प्रयत्तों में उसे बहुंतें 
कम सफलता मिली । 

अल्वानिया के इटली विरोधी व्यवहार ने इटली को विक्षुब्ध' कर दियाँ' 
और तव भुसोलिसी ते, शिकार को हड़प जाने का उचित अवसर जोनकर, 
इटालियन फौजों को श्रल्वातलिया पर कूच का हुक्म दे दिया। १६३६ मैं: 
पवित्र ईसाई दिवस ग्रुड फ्रायडे के दिन आक्रमण करके अल्बानिया को अपने 
साम्राज्य का श्रग बना लिया। राजा जोग अपने परिवार के साथ पलायन ' 
कर गया । इटली के राजा विक्टर इमेनुअ्ल तृतीय को 'कष् ए वाओए ' 
भांति ए्रशण ण॑ एक्रांग॒ालन शाते 5999 घोषित किया गया । जर्मनी 
को मुसोलिनी की योजना का पहले से ही पता था और यूरोप के अन्य राज्यों: 
ने भी इटली-अल्बानिया संघ को मान्यता दे दी । 

स्पेन का गह-युद्ध और इटली का उसमें हंस्तक्षेपः 
(8क्रांआ (जी फ़ब्ा & प्रॉएथाएंण ण धरा) 

इटली की एवीसीनिया परे विजय ने फासिस्टः शक्तियों द्वारा पॉश्चात्य: 
प्रजातंत्रों की एकता की परीक्षा लेने का कार्य किया, लेकिन राष्ट्रसंघ की: 
श्रकर्मण्यता श्ोर मित्र-राष्ट्रों की निष्क्रियता ने उन्हें यह विश्वास दिला दिया 
कि आक्रमण का मांग तो फूलों की शब्या थी ! एंबीसीनिया युद्ध के बाद स्पेत' 
के गृहयुद्ध की दूसरी घेटवा घटित हुई जिसने चरम सीमा पर पहुंचकर द्वितीय 
भहायुद्ध को निकट ला दिया । 

एबीसीनिया के युद्ध ने इटली और जमनी का चेमनस्थ दूर किया; 
किन्तु स्पेन के गृहएुद्ध ने दोनों को प्रगाढ़ मित्र बताया |? इस गरहयुद्ध में 
हिटलर और मुसोलिनी दोनों ते खुलकर हस्तक्षेप किया और परस्पर मैत्रीसूत् 
को दृढ़ बनाया । मुसोलिनी ने स्पेन के मामलों में १९३४ से ही दिलचस्पी 
लेना प्रारम्भ कर दिया था। उस वर्ष माचे में रोम में उसने एक राजतंत्रवादी 
प्रतिनिधि मण्डल का स्वागत किया और.“स्पेन की वर्तमान सरकार के विरुद्ध 
दलों को आवश्यक सहायता देने”? की स्वीकृति दी । फरवरी १६३६ के चुनावों 
में स्पेन में वामपक्षी दलों ने सफलता प्राप्त की और मई के मध्य में मुसोलिती 
ने हिटलर को, जिसने स्वयं भी स्पेन में नाजी-विद्रोह का संगठन प्रारम्भ कर 
दिया था, संकेत दिया कि वह स्पेन के वामपक्ष के प्रति उत्तरोत्तर भुकाब से 
वहुत बुरी तरह चिन्तित है। बाद में, १७ जुलाई १६३६ को जब स्पेन में 
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३८६ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


(१) अल्वानिया पर किसी भी प्रकार के . आक्रमण को इटली और 
भ्रल्वानिया दोनों के द्वारा दोनों के हित्तों के लिए खतरनाक समभा जायगा | 

(२) दोनों में से कोई भी अन्य देश के साथ ऐसी किसी सैनिक या 
राजनीतिक संधि में सम्मिलित नहीं होगा जो उनमें से किसी के भी हितों को 
हानि पहुंचाती हो । 

(३) अल्वानिया की रजामन्दी (८०ा$था) से इटली अल्वानिया 
के घरेल, और वेदेशिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा। . .,. * 

इसी तरह, टिराना की संधि से अल्बानियां एके प्रर्कार से इटली का 
संरक्षित राज्य बत गया । मुप्तोलिनी ने शर्ने: शने: अल्बानिय। पर पूरा प्रभुत्व 
स्थापित करके इटली की एक चिरवांछित अभिलाषा पूरी की यद्यपि वह इतने 
से ही संतुष्ट न था ओर शिकार के भूखे बाघ की तरह अल्बानिया.को पूरी 
तरह हड़प जाने के अवसर की ताक में था । ह ५ ० 

टिराना की संधि से यूगोस्लाविया सशंकित हो उठा क्योंकि उसे भय 
लगा कि अल्बानिया पर अपना प्रभुत्व जमाकर इटली यूगोस्लाविया के हितों 
पर प्रहार कर सकता है । श्रत: यूगोसलाविया ने इटली के साथ की गयी अपनी 
उस पहले की संधि को पुनर्जीवित नहीं क्रिया जिसकी अ्रवधि १६२६ में 
समाप्त हो गयी । यूगोस्लाविया ने अल्बानिया के साथ अपने सीमा-विवादों 
का लाभ उठाते हुए सैनिक तैयारियां करना शुरू कर दिया और अल्बानिया 
से कटनीतिक सम्बन्ध तोड़ लिए । जब इटली ने अल्बानिया का समर्थन किया 
तो दोनों में युद्ध अनिवाये प्रतीत होने लगा किन्तु कुछ वट्स्थ राज्यों की 
भध्यस्थता के कारण मामला तय हो गया । इटली-अ्ल्बानिया सहयोग से 
चिन्तित होकर नवम्बर १६२७ में यूगोस्लाविया ने फ्रांस ने मेत्री-लंधि करली 
और इसके प्रत्युत्तर में श्रल्वानिया तथा इटलो के मध्य एक २० वर्षोय रक्षा- 
त्मक समभौते पर हस्ताक्षर किये गये । 

१ सितम्बर १६२७ को जोगू ने श्रपने आपको अल्वानिया का राजा 
घोषित कर दिया और जोग प्रथम (2०8 ॥) की उपाधि ग्रहदा की । १६३० 
में इटली ने अल्बानिया की मूद्रा-व्यवस्था (0ण्राशआ6/ $/अथा) के निरी- 
क्षण ($07थशंधं०7) का अधिकार ग्रहण किया-और अगले वर्ष ही टिराना 
की संधि पुनः दोहरायी गयी। व 

लेकिन श्रब इटली-अल्बानिया सम्बन्धों की मधुरता क्षण होने लगी 
आर अल्वानिया में इटली विरोधी भावनाएं पनपने लगों। १६३२ में राजा 
जोग (फट 208) ने 8टली और अल्वानिया के मध्य चुगी संघ (९४७०5 
७४४०॥) की स्थापना के भ्रेस्ताव को अस्वीकार कर दिया और इटालियन 
मिशनरियों द्वारा :चलाये जाने वाले स्कूलों तक को बन्द कर दरिया । १६३४ 


फासीवाद, इटली की विदेश नीति एऐँवं स्पेन का गृह-युद्ध रे८७ 


में अल्वानिया कें राजा ने अल्वानिया की फौज में इटालियन अफसरों के 
अधिकारों को कम करने का प्रयत्त किया । उसने अल्बानिया में आने वालें 
इटालियनों को रोकने की मी कोशिश की । किन्तु इन प्रयल्नों में उसे बहुंतें 
कम सफलता मिली । 
अल्वानिया के इटली विरोधी व्यवहार ने इटली कों विक्षुब्ध कर दिया 
ओर तब मुसोलिनी ने, शिकार को हड़व जाने का उचित श्रवंसर जोतकर, । 
इटालियन फौजों को भ्रल्वानिया पर कूच का हुवस दे दिया । १६३६ में 
पवित्र ईसाई दिवस गुड फ्रायडे के दित आक्रमण करके अल्वानिया को अपने 
साम्राज्य का अंग बना लिया । राजा जोग अपने परिवार के साथ पलायन ' 
कर गया । इंदली के राजा विक्टर इमेनुश्नल तृतीय को "पढ़ ० वाह! 
भातं फ्रशएश० ए एद्ांकफ॒ु९व ते &शश्ां॥” घोषित किया गया । जमनी 
को मुसोलिती की योजना का पहले से ही पता था और यूरोप के अन्य राज्यों: 
ने भी इटली-अल्बानिया संघ को मान्यता दे दी । 
स्पेन का गृह-युद्ध श्रौर इटलो का उसमें हस्तक्षेप 
($एकाांआ (ती ज्ञत्रा' & प्रॉकस्‍शांता ए॑ छाए) 
इटली वी एवीसीनिया पर विजय ने फासिस्टः शक्तियों हारा पश्चात्यः 
प्रजातंत्रों की एकता की परीक्षा लेने का कार्यी किया, लेकिन राष्ट्रसंघ कीः 
अकर्मण्यता और मित्र-राष्ट्रों की निष्करियता ने उन्हें यह विश्वास दिला दिया 
कि आक्रमण का मांग तो फूलों की शेय्या थी । एबीसीनिया युद्ध के बाद स्पेन 
के गृहयुद्ध की दूसरी घेटना घटित हुई जिसने चरम सीमा पर पहुंचकर द्वितीय 
महायुद्ध को निकट ला दिया । 
एबीसीनिया के युद्ध ने इटली और जर्मनी का वैमनस्य दर किया: 
किन्तु स्पेन के गृहयुद्ध ने दोनों को प्रगाढ़ मित्र बनाया |? इस गृहयुद्ध में 
हिटलर और मुसोलिनी दोनों ने खुलकर हस्तक्षेप किया और परस्पर मैत्रीसूतरा 
को दृढ़ बनाया । मुसोलिनी ने स्पेन के .मामलों में १९३४ से ही दिलचस्पी 
लेना प्रारम्भ कर दिया था। उस वर्षे माचे में रोम में उसने एक राजतंत्रवादी 
प्रतिनिधि मण्डल का स्वागत किया और. "स्पेन की वर्तमान सरकार के विरुद्ध 
दलों को झ्रावश्यक सहायता देने”” की स्वीकृति दी । फरवरी १६३६ के चुनावों 
में स्पेन में वामपक्षी दलों ने सफलता प्राप्त की और मई के मध्य में मुसोलिनी 
का हिटलर को, जिसने स्वयं भी स्पेन में नाजी-विद्रोह का संगठन प्रारम्भ कर 
कर है हम का कि वह स्पेन के वामपक्ष के प्रति उत्तरोत्तर भुकाब से . 
त है। बाद में, १७ जुलाई १९३६ को जब स्पेन में 


. खाइबा | रढ्वा३ 0 (गंभंड, 0826 60, 


डे 


का ...-.. उन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


यृहयुद्ध का श्वीगरोश हुआ तो इटली विद्रोहियों के नेता- जनलर फ्रान्को के पक्ष 
में युद्ध में कूद पड़ा क्योंकि इससे उसे अनेक लाभ थे। स्पेन में अपना प्रभाव 
चढ़ जाने से पश्चिमी भूमध्य-सागर में इटली की स्थिति सुदृढ़ हो सकती थी, 
चह जिन्नाल्टर और माल्टा होकर ब्रिटेन से भारत जाने वाले .मार्ग को अपने- 
बमवषंकों शोर ऋजरों द्वारा असुरक्षित बना सकता. था तथा स्पेन पर अधि- 
कार पाने के बा; वह फ्रांस का उसके उत्तरी अफ्रिकन उपनिवेषों से सरलता- 
पूर्वक सम्बन्ध विच्छेर कर सकता था। अब इसके पहले कि स्पेन के गृहयुद्ध में . 
हस्तक्षेप करने वाली विभिन्न विदेशी शक्तियों के स्वार्थों की चर्चा की जाय, 
यह उचित होगा कि हम स्पेनिश गृहयुद्ध की पृष्ठभूमि जान ले. 


गृहयुद्ध की प्रष्ठभूमि->-प्रथम विश्व संग्राम के समय स्पेन बिल्कुल 
तटस्थ था । वहां की शासन प्रणाली संसद की सहायता: से वंशक्रमानुगत राज- 
तंत्र हरा चलायी जाती थी। अतः संसदीय प्रणाली को प्रश्नय प्राप्त था। 
परन्तु स्पेन लोझतंत्र की श्राधुनिक भावनाओ्रों के विकास .के लिए उर्वर भूलि 
कभो नहीं रही थी । वहां मध्यकालीन परम्पराश्रों--चर्च, राजतंत्र, निरंकुश 
राजसत्ता, सेना और सैनिक अधिकारियों के षड़यंत्रों का साम्राज्य था । 
प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के बाद स्पेन की आंतरिक आर्थिक व्यवस्था 
मिरने लगी और अन्य परस्पर विरोधी शक्तियों के फलस्वरूप उसका संवेधा- 
निक ढांचा भग्त सा प्रतीत होने लगा । एक ओर गखणातंत्रात्मक समाजवादी 
क्रांतिकारी भ्ान्दोलन जोर पकड़ने लगा तो दूसरी ओर कीरेलोनिया में पृथकता- 
वांदी आन्दोलन में' तेजो आ गयी । इसके श्रतिरिक्त अन्य सैनिक गुढ सिर 
उठाने लगे जो राजनीतिज्ञों के प्रभाव के बाहर थे । साथ ही साथ साम्यवाद 
दी भी लहर वहां पहुंच गयी । इन सभी शक्तिशाली दलों के संघर्ष ने स्पेन 
में विक्षब्ध'अवस्था उत्पन्न करं दी, आन्तरिक स्थितिं को मराजकतापूर्ण बना 
दिया औरं प्रेजातंत्र शासंन की आंशाओं को दुवेल कर दिया। इसी समय 
स्पेन. के उपनिवेंष मोरक्को में स्पेन के विरुद्ध विद्रोह हुमा । इसे कुचलने के 
लिए स्पेन की फौजें उंतारं दी गयीं लेकिंत फिर भी बिद्रोहियों ने स्पेन की 
एक बड़ी फौज को विवष्ट कंर दिया । इससे स्पेन में एक तूफान पंदा हो 
गया । इस- घटना का उत्तरदायित्व स्पेन के राजा अलफोन्सो से त्रयोदश 
(#9॥9० >ता,) के कुशासन पर ही मंढ़ा गया । ऐसे श्रवसर पर जनरल 
प्रीमोदी रिवेरा (0०8थर्श शिंग्र० 06 एथा३) ने सेना द्वारा राज्य पर 
अपना अ्रधिकार जमा लिया और सम्राट के निकट सम्पर्क में सैविक डायरे- 
क्टोरेट (शीपआ 7)॥720074/6) के प्र प्तीडेन्ट के रूप में शक्ति हड़प ली । 
कित्तु यह शासन बहुत शीघ्ष ही. जनता में अप्रिय हो गया । श्रप्निल १६३१ के 
चनाओं में गरातंत्रवादियों |और समाजवादियों की विजय हुई तथा ग्र॒लफोन्सो 
राज्यगद्दी छोड़कर फ्रांस पलायन कर 'गया। 


फासीवाद, इटली की विदेश तीति एवं स्पेन का ग्रह-युद्ध इघ४ 


अल्फोन्सो के भाग जाने के बाद स्पेन में जमोरा (2क्राण०) के 
नेतृत्व में सामयिक गशतंत्री सरकार की स्थापन हुई । जूत १६३१ में फिर 
नग्रे आम चुनाव हुए और वे गरातंत्र एवं राजशाही के मध्य स्पर्दा के आधार 
परे हुए । गणतंत्रवादियों को भारी बहुमत मिला, अतः स्पेन को गखततंत्र 
घोषित कर दिया गया और गणतंत्र के सिद्धान्तों पर श्राधारित देश का नया 
संविधान बना । 


आगामी वर्ष आर्थिक संकट, भ्रान्तरिक सुघार और राजनीतिक उथल- 
पुथल के थे। प्रारम्म से ही भ्रस्थिर गणराज्य के नवीन संविधान में देश में 
संमाजवादी श्रर्थ-व्यवस्था स्थापित करने, धन अर. भूसम्पत्ति का उचित 
विवरण करने, सामाजिक उपयोग के लिए मुश्रावजा देकर सम्पत्ति छीनने 
आदि का आदर्श स्थापित किया गया था। नयी गणुतंत्रवादी सरकार ने पदों 
और उपाधियों को समाप्त कर दिया, चर्च की राजकीय सहामंता चन्द कर 
दी, स्कूलों की शिक्षा-व्यवस्था चर्च से छीनकर अपने हाथों में ले ली श्ौर 
अनेक क्रांतिकारी भूमि सुधार किये। नयी सरकार को, नवीन संविधान में 
उल्लिखित भ्ादर्शो' की प्राप्ति के लिए कठोर रुख अपनाना ही पड़ा, क्‍योंकि 
“तत्कालीन स्थिति ही ऐसी थी। १६३३ तक वहां जमींदारों और चर्च के 
अधिकारियों के पास सारे देश की आधे से अधिक भूमि थी। उस समय 
राष्ट्रीय सम्पत्ति का. ३०% भाग चर्च के नियंत्रण में था और चच्च को राज्य से . 
प्रतिवर्ष. एक करोड़ डालर की सहायता दी जाती थी। जमींदारों और चर्च 
अधिकारियों के अतिरिक्त तीसरा विशेषाधिकार. प्राप्त वर्ग सैनिक अधिकारियों 
का था जिस पर राष्ट्रीय बजट का ३०% व्यय किया जाता था। .सैमिक 
अधिकारियों की संख्या की विशालता का अनुमाल इसी से लगाया जा सकता 
है कि प्रति छः सैनिकों पर एक अफसर और प्रति १५० सैनिकों पर एक 
जनरल था । कृपक जमीदारों की कृपा पर जीवित थे ।.. भतः ऐसी शोचनीय 
स्थिति को दूर करने के लिए अजाना (/28॥8 ) के प्रधानमंत्रित्व में गणतंत्र- 
वादी सरकार ने चर्च'की सम्पूर्ण सम्पत्ति जब्त कर ली, उसे रांजकीय सहा- 
यता बन्द कर दी, जेसुइंटों को देश से निकाल दिया,. .सेना के २२ हजार 
अफसरों में से १० हंजार को पेन्शन देकर रिटायर कर दिया और उनके 
विशेषाधिकार छीच लिए, नंया भूमि कानून बनाकर राजा की श्रौर बड़े जमीं- 
दारों की जमींदारियां खत्म कर दीं तथा इन्हें भूमिहीन कृषकों में आंटने की 
योजना बनायी । . वास्तव में अजाना सरकार ने स्पेन की जनता के लिए १८. 
महीने में उससे अधिक कार्थ किया जो राजाओं ने पिछले १४० वर्षों में 
किया था । 
लेकिन इस राजनीतिक छाँते ने स्पेन में संतोष की उत्पत्ति नहों की । 
फांतिकारी सुधारों ने पदमुक्त सेनिक श्रधिंकोरियों, प्रुरोहितों, राजतंत्रवादियों 


३९० ह ह अन्तर्राष्ट्रीय: सम्बन्ध : 


प्रौर जमोंदारों में घोर अशान्ति के बीज बो दिये भ्रौर वे गणतंत्रवादी सरकार 
को विनष्ट करने का प्रयत्न करने लगे। १० अगस्त १६३२ को .अवकाश- 
प्राप्त सैन्य-अ्रधिकारियों तथा जमींदारों ने मैडिड तथा सेविल (8८०) में 
विद्रोह का असफल प्रयास किया। इधर साम्यवादी जोर पकड़ने लगे और 
साथ ही माक्सवादी संगठन भी बनाये जाने लगे। गणराज्य के समर्थकों में 
भी फूट बढ़ती गयी । इस फूट और प्रतिक्रियावादी दलों के परिणामस्वरूप. 
नवम्बर १६३३ के चुनाओं में वामपंथी (7.८४५) दलों का परामव झौर 
दक्षिणपंथी (#शाप्टा॥8) तथा केन्द्रीय दलों की जीत हुई । इन दलों ने फरवरी 
१६३६ तक दो वर्ष की अवधि में श्रजाना सरकार के सुधारों को रह करने 
का प्रयास किया जबकि सत्तारूढ़ दल ने विरोधी दलों को विनष्ट करने की 
कोशिश 'की। गिल रोबल्स (० २०७०७) के नेतृत्व में क्रांति-विरोधी 
सेनाए तैयार की जाने लगीं। करोड़पति जुभ्ान माचे (7एथ्ा (शा) 
ने खुलकर श्राथिक सहायता दी । जनरल सान जुरजो ($था 7ण्प०) सैनिक 
विद्रोह के लिए हिटलर की सहायता मांगने जर्मत्ी गया । स्पेन में जगह-जगह 
विद्रोहात्मक कार्यवाहियां और हड़तालें होने लगीं। मैडिड तथा बर्सीलोना की 
हड़तालों को बुरी तरह कुचल दिया गया। आ्रास्टूरिया के खनिकों की हड़ताल 
कुचलने में विदेशी' मूर फौजों से सहायता ली गयी। फलस्वरूप लगभग ४ 
हजार व्यक्तियों और सैंकड़ों मकानों का नाश हुआ । वास्तव में यह भावी 
गहयुद्ध की पहली भाषक थी । सन्‌ १६३४ तक स्पेन की जेले' लगभग ३५ 
हजार राजनीतिक कैदियों से भर गयीं । दोनों ही पक्ष एक दूसरे को पछाड़ने 
के मरणान्तक संघर्ष में सलग्न हो गए । | 

फरवरी १६३६ में नये चुनाव हुए । इसमें गणराज्य समर्थक विभिन्न 
दलों ने परस्पर संयुक्त होकर “ब्योकप्रिय मोर्चा” (?0[एऐ_श' थिणा। ) 
बनाया और चुनावों में सभी विरोधी पक्षों से ५७ सीटें अधिक प्राप्त कर 
शांसन-सत्ता सम्माज़ी । इस नई सरकार ते विरोधियों को कुचल डालते का 
भीषण दमन-चक्र चलाया । फलत: समस्त देश में अराजकता की स्थिति पैदा 
हो गई । 
इस अनिश्चितता एवं श्रराजकता की दशा में असस्तुष्ट सैन्य अधिकारी 
विदेशी शक्तियों-विशेषत : इटली एवं जर्मेनी-क्री सहायता से गणराज्य के 
विरुद्ध सैनिक तैयारियां करने लगे । जनरल सान जुरजो मे वलिन में दो वार 
हिटलर से मुलाकात की । इधर सत्ताहढ सरकार ने भी अनेक सुरक्षात्मक 
कदम उठाते हुए सन्देहास्पद सैन्याधिकारियों को स्पेन के दूरवर्ती प्रदेशों एवं 
उपनिवेशों में विखेर दिया ताकि वे स्पेन में विद्रोह का आयोजन करने में सफल 
न हो सकें । मोरक्को स्थित स्पेनिश सेना के प्रधान सेनाध्यक्ष जनरल फ्रांकों को 
केनारी द्वीप (0७॥975 ॥&9705) भेजा गया । 


फासींवाद, इटली की विदेश नीति एवं स्पेन का ग्रह-युद्ध ३६१ 


पूर्व निर्धारित पड़यन्त्र के अनुसार गृह-युद्ध का श्री गणेश नवम्बर 
१६३६ में होता था, लेकिन एक दुर्घटनावश यह १७ जुलाई को ही प्रारम्भ हो 
गया । १३ जुलाई को गणराज्य के सैनिकों द्वारा एक प्रमुख राजपक्षयाती 
कॉल्वो सोटेलो (202० 80८०) की ह॒त्या कर दी गई । सोटेलो राजतस्त्र 
का प्रबल समर्थक, सेना का पोषक और तत्कालोत गरातस्ववादी शासन का 
कठोर आलोचक रूढ़िवादी नेता था। इस हत्या ने सैनिक अधिकारियों को 
क्रोध से पागल बता दिया । १७ जुलाई को मोरक्कों में मेल्लिला ()था।4) 
दुर्ग की एवं भ्रन्य॒ स्पानों की सेना ने विद्रोह कर दिया ।. इसी दिन जतरल 
फ़रांको ने केनारी द्वीप से मोरक्कों श्राकर विद्रोह का नेतृत्व प्रहण कर लिया । 
इस विद्रोह की तैयारी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका 'अदा करने वाले. जनरल 
सान जुरजो की एक वायुथान दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से ही यह उत्तरदायित्व 
जवबरल फ्रांको को वहत करना पड़ा । सेवा के .६० प्रतिशत अधिकारियों, दो- 
तिहाई सैनिकों, श्रधिकांश नौ-सेना एवं वायुसेना ने फ्रांको को सहयोग दिया 
अते: एक विशाल सेता लेकर फ्रांको स्पेन की तत्कालीन सरकार के विरुद्ध 
स्पेन की ओर चल दिया । इस तरह स्पेन में भीषण गृह-युद्ध भारम्भ हुआ । 


मैड्रिड की ओर ब्रढ़ती हुई विद्रोही सेना से देश को बचाने की मर्मान्तक 
श्रपील गणराज्य प्रकार द्वारा की गई और लगभग ५० हजार (स्वयंसेवक 
सैनिक एकत्र हो गये जो प्रायः कृषक, श्रमिक, समाजवादी एवं साम्यवादी थे । 
इन्हें यद्यपि कोई सैनिक शिक्षा नहीं मिली थी किन्तु ये गशराज्य सरकार को 
बचाने और प्रतिक्रियावादियों को पराजित करने के अदम्य साहस से भरपुर 
थे। यह विचारधाराओं का संघर्ष था और ये पैनिक अपनी विचारधारा 
की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने को कटिबद्ध थे । गणराज्य सरकार 
का समथेत स्पेन के सभी क्रान्तिकारी और मौलिक सुधारवादी (२90॥०४।) 
दल कर रहे थे । फ्रांको को पादरी-पुरोहितों, जमींदारों, अनुदार राजनींतिज्ञों 
और सैन्याधिकारियों का सहयोग था । तिस पर इटली और जर्मनी जैसे युद्धो- 
न्मत्त राष्ट्र भी उसकी पीठ पर थे । अकेले मुसोलिनी के १ लाख 'स्वयं सेवक 
फ्रांको की सहायतार्थ स्पेन में रक्त की होली खेल रहे थे । यदि फ्रांको को 
इत्तनी विशाल विदेशी सहायता प्राप्त न होती तो गणराज्य संरकार सम्भवतः 
विद्रोहियों को कुचल कर रख देती | लेकिन स्पेव पर यह जआाकमण तो एक 
प्रकार से घुरी राष्ट्रों का आक्रमण था जिसे ब्रिटिश, फ्रेंच औरं अ्रमे रिकन 
श्रहस्तक्षे प की तथा दुलमुल नीति का अप्रत्यक्ष, समयेन मिला । वॉस्तव में 
स्पेन का यह गृहयुद्ध प्रजातन्त्र और फासिज्म के मध्य संघर्ष का प्रतौक था 
जिसमें फासिस्टों ने श्रपने विद्रोह को साम्यवाद के विरुद्ध धर्म-युद्ध की संज्ञा 
देकर पश्चिमी अजातन्त्रात्मक राज्यों को किकर्त्त व्य विमृढ कर दिया | आयर- 
लण्ड के कंथोलिकों ने भी स्पेनिश चर्च की रक्षा के नम पर फ्रांको का साथ 
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दिया । अकेला सोवियत रूस ही जन, धन झौर शस्त्रबल से गणराज्य सरकार 
की 0 को युद्ध में कूदा। सचमुच में स्पेन का गृहयुद्ध विभिन्न विरोधी 
गुटों द्वारा एक दूसरे का बलाबल देखने के लिए उठाया जाने वाला श्रन्तर्राष्ट्रीय 
शक्ति-राजनीति फा परीक्षणात्मक ग्रुब्बारा बन गया (70९ 5ककांछ॥ छा 
शेत्ा क्षव् 4 हांत्रों ऐव्री०णा ण पॉशिानाणानं एकल: 7०णा॥25) || 


इटली द्वारा फ्रांकों फो सहायतां देने को कारण -स्पेनिश गृहयुद्ध में 
सर्वाधिक सक्रिय भाग लेने वाली 'शक्ति इटली थी। इस युद्ध में इटली ने 
इतनी विशाल मात्रा में संक्रिय हस्तक्षेप किया था मानों युद्ध इटली की भूमि 
पर लड़ा जा रंहा हो । एक श्र ग्न॑ज॑' समाचार-पत्र-प्रवक्ता' - के अनुसार स्पेन 
में लड़ने वाले इटालियन सैनिकों की संख्या लगभेग २ लाख से भी अधिक थी ॥ 
इसके अतिरिक्त इटली ने फ्रांको को. प्रचुर मात्रा में रण सामग्री एवं धन की 
मी सहायता दी”थी ।: निश्चय हीं इस सहायता के पीछे मुसोलिनी के अनेक 
उद्देश्य एवं लॉभ निहित थे. । जला 
.. प्रथम, स्पेनिश हस्तक्षप के. सफल होते पर . इंढेली भूमध्यसापर में 
अपने प्रभुत्व का _विस्तारं कर सकता था। भरूमध्यसागर को “रोमन भील 
बनाना इटली की. विदेश नींति को एंक प्रमुख लक्ष्य था। इंस क्षेत्र में ब्रिटेन 
और फ्रांस उसके प्रबल प्रतिद्वन्द्दी थे । ब्रिठेत का जिब्नाल्टर पर अधिकार था । 
फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ही अ्रपते पूर्वी एवं भ्रफीकत साम्राज्य की सुरक्षा के 
लिए पश्चिमी भूमध्यसागर को अपने: नियंत्रण में रखना चाहते थे । इटंली 
एबीसीनिया विंजय से भूमध्यतागरे के पूर्वी भाग पर अपना अभुत्त पहले ही 
स्थापित कर चुकां था । अब स्पेत में. अपनी कठपुतली सरकार की स्थापना 
करके वह भूमध्यसागर के पश्चिमी 'झाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर 
सकता था । इसमें सफलेता पाने का यह स्वाभाविक परिणाम होता कि इटली 
स्पेन के अधिकार में विद्यमान प्रदेश में बेलियारिक (9६70 ]88905) 
में एंवं स्पेनिंश मोर्चों में. अपने हवाई ,तथा समुद्री अहँ वना सकता था। वह 
स्यूटा (06७7॥9) को जिन्नाल्टर के श्रति र्प्डी बह के रूप में विकसित कर 
संकता थी । इस तरह वह ब्रिटेन के- स्वेज. नहर और भारत जाने वाले मार्ग 
तंथा फ्रांस के उत्तरी अफ्रीका के .उपनिवेशों को जाने वाले मार्ग को काटकर 
दोनों की स्थिति दुर्बल कर सकता था । इन उपायों के द्वारा पश्चिमी भूमध्य- 
सागर में किन और फ्रांस का प्रभाव तगण्य बन जाना निश्चित था। इटली 
को स्पेन के केनारी हीप समूह ((4ा765 [84708) में श्र्डूमिलने की भी 
आशा थी, वैसे गृहयुद्ध के दौरान ही मेजोरका ((क्ृंण८३) दापू में वह 
अपना हवाई अ्रेष्ठा बना चुका था । फ्रांको ने मुसोलिनी को यूरोप एवं अफ्रीका 
में अंडे देने की बात भी 'कंही थी। सोमरिक दृष्टि से इतने महलदस 8 


फासीवाद, इंटली की विर्देश नीति एवं स्पेन का ग्रह-युंद् ३६३ 


प्राप्त होने की संभावना से इटली द्वारा फ्रांको के पक्ष में स्पेनिश गृहयुद्ध में 
हस्तक्ष प करना स्वाभाविक था । 

दूसरे, खनिज सम्पत्ति के आकर ने भी मुसोलिनो को स्पेन के 
यृहयुद्ध में कद पड़ने को लालायित किया था। स्पेन में लोहा, तांवा, जस्ता, 
रांगा आदि अनेक युद्धोपयोगी वस्तुओं का खानें थीं जो इटली की रण-सज्जा में 
अत्यधिक सहायक सिद्ध हो सकती थीं । 

तीसरे, फ्रांको फासिस्ट विचारधारा का व्यक्ति था, अ्रतः मुसोलिनी 
वदेशिक नीति के महत्वपूर्ण मामलों में उसके सहयोग के विषय में आश्वस्त 
रह सकता था । 

चोये, .इटली और जम नी दोनों ही का उह् श्य साम्यवाद का विध्वंस 
करना था। जनरल फ्रांको स्पष्ट रूप से साम्बवाद के विरुद्ध युद्ध करेने की 
घोषणा कर चुका था। अत: यह स्वामाविक था कि इटली स्पेन के गृहयुद्ध में 
फ्रांको का पक्षपोषण करता । 

जमेती द्वारा फ्रांकों को सहायता देने के कारण--जमंती ने भी स्पेन 
के गृहयुद्ध में लगभग ३६ हजार सैनिक, ३ हजार से ५ हजार तक टैकती- 
शियन, प्रचुर रण-सामग्री और एक छोटी किन्तु शक्तिशाली वायुसेना द्वारा 
फ्रांकों की सहायता की थी । स्पेन में फ्रांकों की विजय उसके लिये भी अनेक 
प्रकार से लाभदायक थी--- 

प्रथम, जम नी पश्चिमी प्रजातंत्र राज्यों से बदला लेने की दैयारियां 
कर रहा था । हिटलर ने देखा कि यदि स्पेन में फ्रांको की फासिस्ट सरकार 
स्थापित हो जाती है तो फ्रांस की अपंती सभी सीमाओं की रक्षा के लिये 
भयत्तशील होना पड़ेगा तथा अपनीं पर्याप्त सैनिक शक्ति राइन सीमा से हटा- 

अन्य सीमाओं-पर श्ेजनी: पड़ेगी। सामरिक दृष्टि से यह स्थिति जर्मनी 

के अनुकूल होगी। फ्रॉस के प्रृष्ठमाग में एक सिन्न-शक्ति की स्थापना से फ्रांस 
की सामरिक स्थिति निर्वेल हो जायगी .। 


इंसरे, हिटलर भी इटंली के समान ही स्पेन में सामरिक: श्रहे- प्राप्त 

करने का आराकांक्षी था। फ्रॉकों-की विजय से उसे स्पेन के उत्तर-पूर्व में ऐसे 
सेनिक अड्डु मिल सकते थे जहाँ से वह अ्टलांटिक महासागर में ब्रिटिश बेड़े 

पर सांघातिक प्रह्मर करने में सक्षम हो सकता था। . 

तोसरे, जम वी को स्पेन में अपनी नवीन रण-पद्धति; नवीन रख-सामग्री, 

यांत्रिक तथा: हवाई सेना आदि के परीक्षण के लिए एक प्रयोगशाला मिल रही 
थी । हिटलर का विचार था कि स्पेन के गृहयुद्ध में सहायंता देने से उसे यह 
पता लग जाग्नेगा कि यूरोप में एक महायुद्ध छिड़ने की स्थिति में जम न 
-पैनापति कहाँ तक सफलतापूर्वक अपनी नयी प्रशिक्षा और त्ीविं-कुंशलेता 
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का प्रयोग कर सकेंगे। हिटलर का यह विचार सैनिक नीति की दष्टि से 

वास्तव में बड़ा उपयोगी था । स्पेन में अपने अनुमव के आधार पर ही उसने 

द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ में अपने वायुयानों तथा आन्तरिक . दस्तों की 

रा से विद्यूत युद्ध (882 #ऋए॑०४) की नई युद्धकला का सेफल प्रयोग 
या । । 


सोवियत संघ द्वारा गहयुद्धों में हस्तक्षेप के कारण--इटली और 
जमंनी के विपरीत सोवियत रूस ने स्पेन के गृहयुद्ध में फ्रांको के शत्रुओं को 
सहायता दी । सोवियत संघ ही केवल एके ऐसा देश था जिसमे स्पेन की 
गणराज्य सरकार को टैंकों, वायुयानों, शस्त्रास्त्रों और सैनिकों द्वारा पूरी 
सहायता दी । सोवियत रूस के इस रूख के पीछे निम्वलिखित प्रवल कारण 
निहित थे-- . 'ा | के 

पहला कारण यह था कि यूरोप में विकासमान फा्िस्ट शक्ति के 
उदय से उसके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया था। हिटलर पहले से ही 
रूस का घोर शत्रु था और फासिस्ट फ्रांको मी. साम्यवाद के विरुद्ध युद्ध करने 
की अपनी नीति स्पष्ट कर चुका था । स्पेन में फ्रांको की विजय का यह स्पष्ट 
अ्र्थ था कि जमंनी के हाथ मजबूत होते । रूसी राजनीतिज्ञ इस परिस्थिति से 
बचने के लिये स्पेनिश युद्ध में गणराज्य सरकार की ओर से कूदे । रूस ने 
गणराज्य सरकार को जिस विशाल मात्रा में सहायता देना शुरू किया, 
उसकी तरफ संकेत करते हुये ब्रिटिश विदेशमंत्री इडन ने १६ नवम्बर को 
लोकसभा में यह घोषणा की कि, “(स्पेन में सेनायें एवं सेन्य-सामग्री भेजने 
के लिये) कुछ देश जर्मनी या इटली की अपेक्षा अधिक दोषी हैं ।” 


बूसरा काररं यह था कि रूस अपने मित्र फ्रांस को अरक्षित अवस्था 
से बचाना चाहता था । फ्रांस के साथ उसने १६३५ में ही पारस्परिक 
सहायता संधि (](एए० /88४ं5(806 ए४०) की थी। स्पेन में फ्रांको- 
शासन स्थापित हो जाने से फ्रांस की दक्षिणी सीमा असुरक्षित होती थी । 
साथ ही फ्रांस. की मैत्री से हिंटलर को विशेष सामरिक लाम प्राप्त होने का 
डर था । इन परिस्थितियों में रूसी राजनीतिज्ञों के लिये यह स्वामाविक था 
कि वे स्पेनिश गणराज्य सरकार की सहायता करने का निर्णय लेते और 
ब्रिटेन तथा फ्रांस को भी सहायता करने की अ्रपील करते । 


: * जर्मनी, इटली और रूस की स्पेनिश गृहयुद्ध में दोनों पक्षों को दी जाने 
बाली सहायता का वर्णान करते हुये एक ब्रिटिश प्रेक्षक ने कहा था कि यदि 
फ्रांको को जमेन एवं इटालियन सहायता न मिलती तो विद्रोह प्रथम कुछ 

सप्ताहों में ही समाप्त हो जाता और यदि अ्रक्टूबर १६३६ मे सोवियत रूस 
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स्पेनिश सरकार की सहायता को न अ्राता तो वह जल्दी ही परास्त हो 
जाती ।7? 

ब्रिटेन, फ्रांस और भ्रमेरिका का स्पेन के गृहयुद्ध की श्रीर दृष्टिको णं--- 
स्पेन के ग्रहयुद्ध की लपेट में यूरोप के लगभग सभी राष्ट्र आगये । राष्ट्रसंघ को 
इससे विशेष दिलचस्पी इसलिये नहीं रही कि यह सैद्धान्तिक ढंग से स्पेन का 
अन्दरूनी मामला था । फिर भी जिस तरह स्पेनिश ग्रृह-युद्ध का स्वरूप बदले 
रहा था उसको देख कर यह अनुमान किया”'जाता था कि दुनिया की प्रगति- 
शील शक्तियों की सहानुभूति और मदद गणतान्त्रिक॑, स्पेन को अवश्य ही प्राप्त 
होगी; किन्तु दुर्भाग्यवश सिवाय सोवियत रूस के और कोई स्पेन के गणतस्त्र 
को बचाने के लिये भागे नहीं आया । श्रपने को प्रजातन्त्र के रक्षक कहने वाले 
ब्रिटेन और फ्रांस ने इस समय भी वही रुख अ्रपनाया जो एवीसीनिया कानन्‍ड 
के समय था। फासिस्ट:आन्दोलन को सहारा देकर उसको बढ़ाना और फिर 
उसको साम्यवादी रूस के विरुद्ध उभाड़ देना, ब्रिटेन और फ्रांस के उदारवादी 
शासकों की निश्चित नीति थी । इसीलिये वे हिटलर और मुसोलिनी के सभी 
कुकृत्यों को माफ करने की मुद्रा में थे । अमेरिका भी ब्रिटेन और फ्रांस के 
समान ही स्पेनिश ग्रह-युद्ध में अहस्तक्षेप' का समर्थक था। वह “रूको और 
देखो की नीति पर चल रहा था । इन तीनों ही राष्ट्रों की अहस्तक्षेप ()९०॥- 
्रपशशथाधं०7) की नीति फ्रांको और उसके सहयोगियों को लाभ पहुचाने 
वाली थी क्‍योंकि उन्हें तो हिटलर और मुसोलिनी से शस्त्रतल और सैन्यबल 
की पूरी सहायता मिलती रही, लेकिन तटस्थता की नीति के कारण पेरिंस, 
लन्दत और वाशिगटन ने स्पेंन की गणराज्य सरंकार को यह सामग्री. बेचना 
चन्‍्द कर दिया । ब्रिटेन, फ्रांस शौर श्रमेरिका द्वारा जो हस्तक्षेप न.किये जाने 
. का निर्णय लिया गया था इसके पीछे कोई नैतिकता का आदर्श नहीं भा 
. बल्कि सभी के श्रपने अपने निहित स्वार्थ थे । ५ 2... ०) 

ब्रिटेन का प्रधानमन्त्री चेम्बरलेत एक शांतिवादी था किन्तु उसका 
-भुकाव विद्रोहियों की झ्लोर था। सम्पूर्ण ब्रिटिश मंत्रिमंडल में ईडन हो एक 
ऐसा व्यक्ति था जो इटली का विरोधी समझा जाता था, इसलिये चैम्बरलेन से 
उसकी कमी.नहीं पटती थी । ब्रिटेन में ऐसे अनेक व्यक्ति थे जिनकी. सहानुभूति 
गणतां विक स्पेन के प्रति थी, पर ब्रिटेन की अधिकांश जनता उदासीन थी । 
उन्हें रूस के ग्हयुद्ध में विदेशी हस्तक्षेप का परिणाम. याद था, वे प्रनुदार एवं 
.पूं जीवादी अखबारों से प्रमावित थे, अश्रतः कुछ कर सकने में सक्षम न थे । 
ब्रिटिश राज्य की ऐसे भ्रनेक राजनीतिक स्वार्थ थे जिनके काररा चैस्बरलेन के 
अनुदार डल ने प्रहस्तक्षेप की शरीफाना पौशाक पहनी -- 
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पहला स्वार्थ जिब्नाल्टर को सुरक्षित बनाये रखने का था । ब्रिटेन को 
भूमध्यसागर में जिव्राल्टर पर फ्रांको की सेना का खतरा था, अव: बह फ्रांको 
को नाराज करने के पक्षें में न था । 2 अयी] 


दर ल्‍ पं के 

बूसरा राजनीतिक स्वार्थ साम्यवाद विरोधी .शक्तियों के हाथ मजबूत 
करते का था | साम्यवाद का पिशाच ब्रिटिश जनता (को: प्रत्येक ' क्षण: घेरे 
रहता था, अतः लन्दन ने यह धारणा बना ली-कि अप्रजातंत्रीय स्पेन, जर्मंती 
तथा इटली साम्यवादी रूस- के. विरुद्ध उपयुक्त दुर्ग रहेंगे, अतः यदि रूप्त को 
श्रागे बढ़ने से रोकने के लिये, इन द्ुर्गों को प्रयोग में -लाया जा सके तो इन्हें 
सहायता देने व मजबूत करते की दीति ब्रिदेव के. हाथ में होगी। चैम्बरलेव 
का कहना था कि फ्रांको स्पेन: में साम्यवाइ के .विध्वंस में लड़ रहा है । 


... ब़िठेने का भुंकाव विद्रोहियों की श्रोर होने का तीसरा कारण यह था 
कि ब्रिटिश पू'जीपतियों ने स्पेन की रिश्रो टिन्टो / (२7० 7770) तथा अन्य 
ख़ानों में पू'जी लगा रंखी थी। इनको भय था कि स्पेत की गणराज्य सरंकार 
ग्रहयुद्ध में विजयी होने पर खोनों का राष्ट्रीयकरणं करके उनकी (जी जब्त 
क्र लेगी । इसी लिये वे फ्रांको के समर्थक थें और ब्रिटिश सरकार के दुँष्टिकोण 
को अंपने पक्ष में प्रभावित कर रहे थे । बह 
.... फ्रांस की नेतृत्व लियो ब्लूम [[.60 छाणा) तथा दाल्दियर 

(7गंबबाध) कर. रहे थे ! . ब्लूम के प्रधानमंत्रित्व में. स्थापित फ्रोंच 
“लोकमोचदिल” की सरकार से आशा की जाती थी कि “लोक मोर्चा” से 
बनी स्पेन की गरातांत्रिक सरकार को फ्राँस की सहायता . मिलेगी । फ्रांस के 
ब्वामपंथियों का भी यही विचार था । लेकिन वहां, के दक्षिणपंयी फार्सिस्टवाद 
से साम्येवाद को श्रधिक खतरनाक समभते थे और उनकी दृष्टि में गणुतांत्रिक 
स्पेन साम्यवादी स्पेन था । यद्यपि ब्लूम गणतांतिक स्पेन की सहायता का 
इच्छुक थां,लेकित अन्य समी फ्रांसी सियो की मांति वह भी यही सोचता था कि 
फ्रांस का सूर्य, हिंत ब्रिटेन के साथ कदम मिलाने में ही है, क्योंकि फ्रांस अकेले 
कोई कदम उठाकर सफलता भ्रजित.नहीं कर सकता । भ्रंट ब्विटेन का समर्थन 


प्राप्त करके हीं श्रागे बढ़ने के निश्चय का यह स्वाभाविक कक था कि 
फ्रांस, फ्रांको करी विजय को श्पने लिये संभावित. खतरा मां हि भी 
ब्रिटेन की तरह गणतांजिक स्पेन को उसके “अपने भाग्थ पर छोड़ दें । फ्रांको 
से मय का-काररण यह .था कि उसके शासन . से उत्तरी अफ्रीका के फ्रेंच 
साम्राज्य से सम्बन्ध विच्छेदे हो जाने तथां, दक्षिणी-पश्चिमी, सीमा पर एक 
नये शत्र्‌ राज्य के बेन जाने की सम्मावना थी । ' फ्रांस जानता थां कि हिटलर, 
मुसोलिनी और फांको की संयुक्त शक्ति उसके लिये “ कितनी महंगी पड़ सकती 
था) फिर भी. ब्रिदिश प्रभाव के कारण वह यह सोचकर आश्वस्त हो जाता 
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था कि नाजी जमंनी का मुख्य लक्ष्य सांम्यवादी, रूस और फासिज्म : क़ी 
क्रोधाग्नि पहले सोवियत संघ- के विरुद्ध भड़केगी ॥ फ्रांस कां. यह विश्वास, 
हिटलर की उन दिनों बारम्बार की गई.इन .'घोषणाओं से .और भी दूंढ़. हो 
गया कि जमनी के विस्तार का वास्तविक, क्षेत्र पृत्त है, पश्विम नहीं । अन्त- 
रॉष्ट्रीय राजनीति की -इस पेचीदगी .और असुरक्षाःकी. स्थिति ,से ग्रस्त फ्रांस 
को अपना कल्याण केवल इसी में सुा कि वह-- ब्रिटेन, का दामन पकड़कर 
उसके साथ-साथ घूमे | फ्रांस की ऐसे आड़े 4समय में, मित्रों की प्रवल 
आवश्यंकता थी, श्रतंः लन्दन से मित्रता: दृढ़: करने के अतिरिक्त अन्य-कोई 
मार्ग उसके पास-न था-। इसके अलावाः फ्रास को .ग्रह आशों भी थी कि 
अहस्तंक्षेप के अपने इस 'कदंम से वह इठली को खंश बनाये रख सकेगा । 


.. लच्दन की भांति वाशिंगटन भी साम्पवाद के-भविष्प का विरोधी था । 
प्रथम महायुंद्ध ने प्रमेरिका को विश्व का सबसे' 'घनवांन. देश बना दिया था 
और अमेरिकन मध्यम वंगें के लिये साम्यवादी सिद्धान्त उतना हीं अवांछनीय 
था जितना कि यूरोप में संयुक्त स्वार्थों के लिये। अमेरिकन सरकार सांम्यंवाद 
को घृणा की दृष्टि से देखते हुये यह विश्वास करतीं थी कि' फं।सिस्ट राज्य 
की स्थापना से साम्यवाद के मार्ग में र्कावट होगी ।“इसके अतिरिक्त अमेरिका 
पृथकतावादी नीति का समर्थक था और अमेरिकन “कांग्रेस यूरोप के मामलों 
में यथासम्भव सक्रिय भाग लेने की विरोधी थी इन्हीं सब. कारणों से 
ग्रमेरिका ने यही उंचित समझा कि स्पेन के गहयुद्ध' में ततस्वता की जाय और 
“हंको तथा देखो” की नीति का अवलम्बन करना चाहिये । २ जन १६३७ को 
जब प्रतिनिधि समा के ४ सदस्यों ने विदेशमंत्री से कहा कि “तटस्थता एक्ट” 
(ए०्पा०त/ 8०) जमनी और इटली के लिये भी प्रयुक्त किया,जाना 
चाहिये ताकि वे फ्रांको को शस्त्रास्त्रों और सैनिकों की सहायता न दे सके 
तो- इसके उत्तर में विदेश मंत्री द्वारा कहा गया-कि--“यह हमारा युद्ध नहीं 
है । हमें सावधान होना चाहिये, और शान्त रंहना चाहिये ।”” 


ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका जैसे शक्तिशाली लोकंत्तंन्त्रों की स्पेन की लोक- 
तन्त्रीय सरकार के प्रति यह घातक नीति ही फ्रांकों की तरिंजय और गरणराज्य 
सरकार की पंराजय का कारण बनी । स्पेन की गृह-कलह कां परिणाम बहुत 
कुछ महान्‌ विदेशी शक्तियों के दृष्टिकोण द्वारा निश्चित हुआ । लेकिन इस 
अहस्तक्षप की नीति ने सर्वाधिकारवादी. शक्तियों कें साहस को बढ़ा दिया कि 
वे शीघ्रातिशीघ्र महायुद्ध छेड़कर पश्चिमी लोकतन्‍्त्रों के विनाश का स्वप्न 
देखने लगी । 


अहस्तक्षेप (प०णा- ्राधशथापणा) की नीति--स्पेन, के गृहयुद्ध में 
अपने-अपने स्वार्थों से प्रेरित होकर, ब्रिटेव, फ्रांस आदि ने युद्ध का ते 


हट । 
कं .. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


सीमित करने के लिए प्रहस्तक्षेप की जिस नीति का प्राय लिया उसका यह 
प्राशय था कि कोई भी श्रन्य देश स्पेत के किसी पक्ष को शस्त्राश्तों और 
सेनिकों की सहायता न दे। स्पेन में संघर्ष, प्रारम्भ होने के समय से ही यह 
भय होने लगा था कि कहीं यह गृहयुद्ध यूरोपीय महायुद्ध का रूप न धारण 
कर ले । फासिस्ट देश फ्रांकों की विजय के लिए कटिबद्ध थे और यदि ग्ूरो- 
पीय देश उसका विरोध करते तो महायुद्ध- का छिड़ जाना असम्मव नहीं था । 
ब्रिटेत, फ्रांस तया.अच्य कोई प्रजातन्त्रीय देश महायुद्ध का- खतरा- उठाने को 
तैयार नहीं- था । अत::महाबुद्ध की सम्भावना को मृतंखूप धारण करने से 
रोकने के लिए १ अग्रस्त १६३६ को फ्रांस की ओर से लियो ब्ल्‌ूम ([[.60ा 
80) ने ब्रिटेन: श्रोर इटली. की सरकारों के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि 
उपरोक्त तीनों ईश स्पेन के गृहयुद्ध के किसी भी पक्ष को युद्धोपयोगी सामग्री 
. । दें। ब्रिटिश सरकार तो इस प्रकार के किसी प्रस्ताव की ताक में थी ही । 
_उसने फौरन इसे मंजूर कर. लिया और साथ-ही-साथ यह. प्रस्ताव भी रखा 
किः स्पेनिश गृहयुद्ध में अहस्तक्षेप के लिए . जो व्यवस्था हो,. उसमें अन्य देशों 
कभी सम्मिलित किया जाय । इस. सुकाव का-सोवियत रूप सहित लगभग 
३० देशों ने स्वागत किया, जिसमें पुर्तगाल, इटली और जर्मती की सैद्धांतिक 
स्वीकृति भी सम्मिलित थी। अगस्त में यूरोप की सृख्य शक्तियों ने, जिनमें 
जमती, इटली और सोवियत संघ भी थे, एक अ्रहस्तक्षेप समभौते पि०॥- 
ग्राधिएशा।0॥ 8 86076॥) . पर . हस्ताक्षर किये। समभौते को तुरन्त 
कार्यान्वित करने के लिए. € सितम्बर १९३६ को लन्दन में एक अ्रन्तर्राप्ट्रीय 
“प्रहस्तक्षेप समिति” (०-ना।शए्शा।णा (०ग्रा्रा।/९९) की स्थापना भी 


कर दी गई ।. 


“इटली और जर्मनी ने अहस्तक्षेप की नीति को सिद्धांततः: भी स्वीकार 
इसलिए कर लिया था कि उन्हें विश्वास था कि कुछ ही दिलों में स्पेन की गण- 
राज्य सरकार का तस्ता पलट कर फ्रांको विजेता के रूप में मेड़िड में प्रवेश कर 
जायगा । वैसे उनकी त्रफ से स्वयं सेवक, सैनिक और शस्त्रास्त्र गुप्त रूप में 
फ्रॉको की सहायता के लिए पहुंच ही रहे ये । फासिस्ट देशों ने अहस्तक्षेप सम- 
भौते को मानने का क्षरिक प्रदर्शन इसलिए किया था कि यदि स्पेन की गण- 
राज्य-स रकार कुछ समय -के लिये किसी प्रकार की विदेशी सहायता से मरहूम 
हो जाती तो यह वात जनरल फ्राँको के हित में निश्चित रूप से लामकारी होती 
किन्तु फ्रांको की विजय का मार्गें उतना सुलभ नहीं रहा जितना उसके समथक 
समभते थे । उनकी तरह सोवियत रूस भी अपने हितों की रक्षा के लिए 
स्पेन की गणतांत्रिक-सरकार की सहायता करने लगा और फ्रांको का मार्ग 


संकटमय वन गया | 
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ऐसी स्थिति में हिटलर और मुसोलिनी के लिये यह सम्मव न था कि 
से अपने साथी फ्रांकों को विषम स्थिति में छोड़ दें। फलतः १८ नवम्बर 
१६३६ को इटालियन और जन सरकारों ने 'फ्रांको-की सरकार' को मान्यता 
(१९००९ ॥४/४०ा ) प्रदान कर दी। इसके बाद क्रिसमस. १६३६ तंक जरमनी ने 
लगभग ३६ हजार सैनिक्र फ्रांको की सहायता के लिये भेजे | एक जमेन पत्र- 
कार के अनुसार इस समय जमेनी में स्पेन के लिए सैनिक भेजने का यह ढंग 
था कि स्वयंसेवकों के स्थान पर पूरी- पलटनों को स्पेन जाने की आज्ञा दी 
जा रही थी ।* अक्टूबर की समाप्ति तक सोवियत रूस ने भी . खूल्लमखल्ला 
थह घोषणा कर दी कि राज्यों द्वारा अहस्तक्षेप नीति का पालन न किये जाने 
पर वह स्वयं भी इसके पालनः-के लिए बाध्य नहीं होगा । इधर .इटली पहले से 
ही पूरी तरह फ्रांको की सहायता को जुटा हुप्रा था। फरवरी .” १९३७ तक 
इटालियन सेना के चार डिवीजन- झ्औौर कम से कम ४० हजारे सैनिक: स्पेत 
पहुंच गग्रे थे ।? यही नहीं, इनका नेतृत्व॑ इटली को नियंमित सेना के सेना- 
पति कर रहे थे और मुप्तोलिनी यह घोषणा कर चुका था कि.स्पेन में बोल- 
शेविक राज्य की स्थापना के परिवर्तेत को इटली कमी सहन नहीं करेगा । 


उपरोक्त परिस्थितियों में अहस्तक्षेप समिति” का कार्य निश्चित रूप से 
बड़ा कठिन हो गया । जमेदी, इटली और रूस स्पेनिश युद्ध में पुरजोर हस्तक्षेप 
करते रहे और इस सारे समयमें श्रहस्तक्ष प समिति सब देशोंपे' तटस्थता कानन 
का पालत करने की प्रार्थना करती रही । १५ फरवरी १६३७ को इटालियन 
सरकार ने एक आदेश निकाला कि २० फरवरी के बाद इटली का कोई व्यक्ति 
स्पेन में सैनिक सेवा के लिये नहीं जायेगा, परन्तु यह अ्रादिश केवल एक. दिखावा 
था क्‍योंकि मार्च के प्रयम सप्ताह तक इटालियन सेनाए तेजी से स्पेत पहुचती 
रहीं । इसके बाद फ्रांको को दी जाने वाली फासिस्ट शक्तियों को दी जाने 
वाली सैनिक सहायता में कमी आ गई क्योंकि फ्रांको को युद्ध, जीतने के लिए 
आवश्यकता से भी अधिक सहायता दी.जा चुकी थी । जैसा कि उल्लेख किया 
जा चुका है, एक. अनुमान के अनुस्तार इटली के लगभग २ लाख से ३ लाख 
तक सेनिक स्पेनिश युद्ध-भूमि में फ्रांको के साथ कंधा मिलाकर रक्त की 
होली खेल रहे थे । फ 


फ्रांको को पूर्णा सहायता पहुंचा देने के बाद फासिस्ट -इटली और 
नाजी जमेनी ने गम्भीर कूटनीतिक चाल चलते हुए भ्रहस्तक्षेप समिति की 
: बंठकों में ग्रधिक रुचि लेना शुरू किया ताकि फ्रांको विरोधी पक्ष को विदेशी 
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सहायता पहुचाने के मार्ग में हर॑ सम्भव. रोड़ा -अटकाया जा सके । काफी 
विचार-विमर्श के बांद अन्त, में अहस्तक्षेप समिति ने एक नौ-सेनिक गश्त - 
और सीमांत निगरानी की प्रणाली स्थापित करने -का समझौता किया- तथा . 
१६ प्रश्न ल से यह गश्त और -तिगरानी शुरू: हो गई । यह काम कुछ समय तक - 
सुचारु रूप से चलता रहा, पर इंसी' बीच फ़ांको की नौ-पैनिक- नाकेबन्दी-को 
तोड़ने के स्तेतिश सरकार ने बर्यचेर्षा:शुरू' की-और, इस क्रम - में २६ मई को : 
स्पेनिश बन्दरगोह इविजा .(]शं29) में आया हुआ जन युद्ध-पोत ड्यूसल ड. 
(0०पा5०प970) बमबारी,के कारण नष्ट हो गया । इसका बदला लेने के 
लिये दो दिन,बाद ही जमेन नो>सेता ने स्पेन : के एल्मेरिया (40०79) 
तामक नगर पर' बसवर्षा की। १६९ जून क्ो-जमेती:से--आरोप लगाया कि 
उसके ऋजर ला-इप-जिग - (70ंएथं28) पर पंनड्ब्द्रियों से हमला .किया.गया 
है। स्पेन की गराराज्य सरकार ने . इस आरोप का खण्डन - किया ।.जमेनी 
इटली ने स्ेईनेंश सरकार के विरुद्ध सयुक्त- विरोध-प्रदर्शनं करने के लिए. ब्रिटेन 
और फ्रांस को आमन्त्रित किया । लेकिन जंब ब्रिटेत-फ्रांस. इसमें सम्मिलित 
नहीं हुये तो जम॑नी:वं इटली गशत के कार्य से अलग. हों गये :। उन्होंने नौ- 
सेत्तिक गश्त (?४07०) से अपने सभी जहांज॑ हटो लिग्रे। पुत्त गाल ने भी 
अपने सीमांत पर देखमाल की सुविधाओं को. बन्द कर दिया और फ्रांस भी 
ऐसा करने में . पीछे न.रहा। परिस्यामस्वरूप तॉमान्तों की तिगरानों बन्द 
-हो गई और श्रहस्तक्षेप समिति का सारा कार्य ठप्प पड़ गया । 


अहस्तक्षेंप समिति को निर्जीव होने से वचाने के लिए श्रौर अपने को 
शांतिवादी नीति का न॑तिक प्रवक्‍्ता सिद्ध करने के लिये ब्रिटेन फिर आगे 
आया | उसने १४ जुलाई को अहस्तक्षेप समिति में: समस्या - के समाधान 
के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव पेश' किये--- ; 

(१) नौ-सैनिक जहाजों द्वारा किया जाने वाला गश्त श्रौरं निरीक्षण 
बन्द कर दिया जाय, इसकें स्थांन पर स्पेनिश बन्दरगाहों में निरीक्षक नीयत 
किये जाए और स्वंलीयें सींमोन्‍्तों का निरीक्षेण पुनः प्रारम्भ किया जाय । ' 

(२) दोनों पक्षों की सेनाओं में लगने वाले विदेशी सैनिकों क 
स्वदेश वापिस लौटेंने के कार्य का निरीक्षण करने के लिये श्रोयोग स्थापित 


किये जायें। 

,. ३) जंत्र विंदेशी सैनिकों की वापिसी के कार्य में पर्याप्त प्रगति हो 
ज्ञाय तब दोनों पक्षों को युद्धावस्था की मान्यता श्र इंस स्थिति में श्रन्त- 
रॉष्टीय कानून के अनुसार प्राप्त होने वाले अधिकार दिये जायें। 

-  ब्रस्ताव रख दिये गये, उन पर विचार-विमर्श चलता रहा श्रौर 


एक साल के बाद जाकर कहीं वे स्वीकार हुये । लेकिन इस भ्रवधि के 
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दौरान अ्रनेक नवीत घटनायें घटित हो गई। २ जनवरी १६३७ को 
'शरीफाना समझौता' (5०॥00शथ778 &ए76७॥०१५) हो जाने के बाद 
भी इटली ब्रिटेन के विरुद्ध मध्यपूर्व के देशों में विष-वमतन करता रहा । 
इसी समय वे खबरें श्राने लगीं कि स्पेनिश सरकार और , तटस्थ देशों , के 
जहाजों पर भूमध्य-सागर में अज्ञात देश की पनड्ब्वियों द्वारा ऋ रतापूर्णाः 
हमले किये जा रहे हैं। सभी जानते थे कि जतरल फ्रांको के पास इस प्रकार 
की पतडुब्बियां नहीं थीं और इसीलिये सबका शक इटालियन सरकार पर 
गया । स्पेन सोवियत संघ की सरकारों ने तो सार्वजनिक तौर पर इटली कोः 
इसके लिये दोषी ठहराया । १७ अगस्त को ब्रिटिश जल-सेना को अआदिश दे: 
दिया गया कि बिना चेतावनी के ब्रिटिश जहाजों पर आक्रमण करने बाली& 
पनड्ब्बियों पर प्रत्याक्मणा करके उन्हें समुद्री डाकुओं वी भांति नष्ट कर” 
दिया जाय । इस स्थिति में फ्राँस ते यह प्रस्ताव रखा कि भूमध्य सागर में 
दिलचस्पी रखने वाले सभी देशों का एक सम्सेलन बुलाकर समस्या पर 
विचार किया जाय । फ्रेंच सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुये १०* 
सितस्वर १६३७ को' निद्रोव (९४७) में भुमध्यसागरीय शक्तियों का 
सम्मेलन हुआ । जमंनी और इटली ने सम्मेलन का वहिष्कार किया । इनकी 
अनुपस्थिति में ही सम्मेलन ने भूमध्य सागर में पतडुब्बियों के हमले परूु 
विचार करके इनको रोकने का प्रबन्ध किया । ब्रिटिश और फ्रेंच बेड़ों द्वारा 
प्रधान सामुहिक व्यापार-मार्गों और प्रादेशिक समुद्रों की रक्षा के लिये नौं- 
सैनिक गश्त की व्यवस्था की गई । अन्त में ३० सितम्बर कौ इटली भी 
पूर्वी भूमध्य सागर की रक्षा के लिये इस रक्षा-व्यवस्था में शामिल हो गया 
झ्यौर “अज्ञात शक्ति की पनडुब्बियों के आक्रमण बन्द हो गये ३” 


जहां त्तक जनरल फ्रास्को को विदेशी सहायता मिलने का प्रश्न थॉं, 
उसमें किसी प्रकार का विध्न नहीं पड़ा और जमनी तथा इटली यथापूर्ब 
आवश्यकतानुसार उसकी सहायता करते रहे । अक्ट्बर १६३७ में इटली ने 
सरकारी तौर पर यह स्वीकार क्रिया कि उसके ४० हजार सैनिक स्पेन 
भें लड़ रहे हैं | इटालियन हस्तक्षेप का और भी अधिक प्रामाणिक रूप तब 
सामने आया जब २६ अक्टूबर को मुसोलिनी ने स्पेन के गृहयुद्ध में भारे गये 
सैतिकों के सम्वन्धियों को पुरस्कार वितरित किये और उसी कि यह 
की एक सूची प्रकाशित की गयी । इस सूची के अनुसार उस समय तक ६ व्ली 
के स्पेन में भृत एवं घायल सैनिक संख्या ७६३ तथा २६७५ थी। संगत 
(.978887)) ने अपनो पुस्तक ४6 ए०7त झत०० 9 9' में लिखा है कि जन 


१६३६ में इटालियन सैनिक सरकारी पत्र में दिये गये एक विवरण के भ्रनुसार 


इटली ने स्पेन में एक लाख सैनिक भेजे थे और इटली के नौ-वेना के १४८७ 
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जहाजों ने ८७० कार्य पूरे किये थे। फरवरी १६४१ में मुसरोलिनी ने फ्रान्को 
को भ्रपत्ती सैनिक सहायता का २७॥ केरोंड़ डालर कां विल'भेजा था जिसंका 
न्‍को ने भुगतान नहीं किया । 


६ नवस्वर को इटली, जर्मवी .और . जापान के .कोमिन्टन विरोधी 
समभोते (/॥8-(07रांएाथ] 24०) में सम्मिलित हुआ और १२ दिसम्बर 
को मुसोलिनी ने राष्ट्रसंघ ,से: सम्बन्ध विच्छेद की 'घोषंणा' की.। लन्दन “की 
हस्तक्षेप समिति और- राष्ट्रसंघ . फ्रान्को को दी जानें वाली-सहायता- रोकने 
में पूर्णतः: असमर्थ रहे । वास्तव में ऐसी परिस्थिति में एक: प्रजातन्त्रात्मक 
समिति -की रक्षा के. लिये;-ब्रिटेत और फ्रान्स को अप्ननी अदूरदर्शितापूर्ण 
अहस्तक्षेप नीति का परित्याग्र कर. देना चाहिएं था-। गणतात्रिक सरकार 
बार-बार यह माँग कर ..रही. थी कि कपटपूर्ण अहस्तक्षेप नीति का अन्त 
करके उसे यह मौका दिया कि वह विदेशी सरकारों .से सैन्‍्य-सामग्री खरीद 
संके । - पर उसकी इस अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और उसे बलि 
के बकरे की तरह कट जाने दिया गया.। ' : 


. फ़रान्को की विज्ञय और गृहयुद्ध की सम्राप्तिः---उपरोक्त परिस्थितियों 
में फ़ान्को की सफलता निश्चित थी.। धुरी राष्ट्रों की वायुसेनाओं ने बार्सी- 
लोना, मेड़िड आदि नगरों पर भयंकर बमवर्षा की और इटालियन पनडुब्बियों 
ने इस ढंग से सामद्रिक नाकेबन्दी करली कि स्पेनिश सरकार को कोई विदेशी 
सहायता न पहुंच सकी । इस नाकेवन्दी के फलस्वरूप स्पेन में दुर्मिक्ष की स्थिति 
पैदा हो गग्मी लेकिन ग़णताँतिक सरकार के सैनिकों ने अ्रदम्य उत्साह के 
साथ एक-एक चप्पा ज़मीन की रक्षा के लिए घोर संघ क्रिया । सोवियत 
संघ के नागरिक और सिपाही भी स्व्रयंसेवकों के रूप में युद्ध में जूके | पर 
इटली-जर्मनी की विशाल सैनिक शक्ति के सम्मख ये सब प्रयास व्यर्थ 
गये । उस समय सोवियत रूस आज जैसा शक्तिशाली नहीं था| दूसरे, स्पेन 
और रूंस कौ सीमायें मिली-जुली नहीं थीं, अतः वह स्पेन को उस मात्रा 
में मदद नहीं करःसकता था जिस मात्रा में फ्रांकों को इटली झोर जमंनी 
कर रेहे - थे । फिर भी सोवियत रूस ने यथासंभव उस परिस्थिति में जो भी 
हो सकता था, कियां ।. - 

: फ्रान्कों और उसके साथियों ने स्पेनिश सरकार पर तिहरा आकमरा 
किया श्वा--प्रफ़रीका में स्पेनिश मो रक्‍्को पर, स्पेन के प्रान्तों की राजधाडियों 
पर और राज़धानी मैड्रिड पर | पहली योजना में उन्हें पूरी सफलता म्त़ी 
किन्तु दूसरी और तीसरी योजनाओं की प्रूति में उन्हें सामान्य जनता के 
प्रंबल प्रतिरोध का सामता करना पड़ा.। फिर भी नवम्बर १६३६ तक 
विद्रोही मेड़िड के बाहरी प्रदेश तक पहुंच गये । स्पेनिश सरकार ने वेलेन्निया 


फासीवाद, इढली की विदेश नीति एवं स्पेन का एृहन्युद्ध .. ४०३ 


(५४०४०ं४) को अपनी राजघानी बनाग्रां लेकित बाद में अक्टूबर १६३७ 
को उसे बार्सीलोना (9०७०१) पलायन करना पड़ा । सेन्ट पैट्रिक दिवस 
(8, 70०८४ ॥0989) पर सन्‌ १९३६ में घुरी राष्ट्रों के. बमवर्षकों ने 
२४ घत्टों में १२ बार बार्सीलोना पर बसवर्षा की। पैट्रिक कार्डनेल हैज 
ने व्यूयार्क में फ्रान्‍्को की सफलता के लिए सामान्य जनता में प्रार्थना की । 
१४ अप्रल १६३८ को विद्रोही सेनाओ्रों ने विनारोज (शाग्र्ष०8) पर 
कब्जा कर लिया। यह नगर सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण था । इसतें 
बार्सलोता में स्थित स्पेनिश सरकार का सम्बन्ध शेष स्पेंन से एकदम विछिन 
कर दिया। लेकित सेरकार ने अनुमव वे सांहस का परिचय देते हुए एब्रो 
(£070०) नदी के साथ-साथ भय कर प्रत्याक्मण करके अनेक स्थानों पर 
विद्रोही सेनाओं के मोर्चे भंग कर दिये। पर बुआने वाले दीपक की यह 
अन्तिम लो थी। फ्रोन्‍्कों ने धुरीराष्ट्रों की विशाल सैनिक मदद से २३ 
दिम्तम्बर १६३८ को कंटेलोनिया तथा वार्सीलोना पर निर्मम आक्रमण किया 
ओर २६ जनवरी १६३६ को बार्सीलोता पर कब्जा कर लिंया। खुशी में 
कूमते हुए मुस्तोलिनी ने यह घोषणा की--“हमारे शत्रु घूल चाट रहे हैं।” 
उधर मेड्िड का पंतन और साथ ही ग्रह-युद्ध का अन्त भी संत्षिकट श्र 
गया। ३२ महीने के घोर संघर्व के बाद २५ मार्च १६३६ को फान्‍्को की 
सैनाएं मेड़िड में घुस गयीं, लेकिन फ्रान्को को खुश करने की गरज से २७ 
फरवरी १६३६ को ही ब्रिटेन एवं फ्राँस ने फ्रान्को सरकार को कानूनी 
मान्यता ([शुंण& हे४००ह7ं४०४) दे दी। १ अ्रेप्रेल को संयुक्त राज्य 
श्रमेरिका द्वारा भी इत जनतांबिंक शक्तियों ने फ्रान्को को उसकी इच्छानुसार 
ऋण दिलाकर संतुष्ट करने का प्रयास किया | 


स्पेनिश गृहयुद्ध का महत्व और परिणाम तंथा इटलो पर इसका प्रंचार्च- 
१७ जुलाई १६३६ से लेकर २८ मार्च १६३६ तक चलने वाला स्पेनिश गूंह- 
युद्ध अन्तराष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से एक ग्त्यन्त महत्वपूर्ण घटना थी । 


यह इह-बुद्ध यद्यपि स्पेन की भूमि पर हुमा था तथापि इसने यूरोपीय ग्ृह- 


युद्ध के कई लक्षण ग्रहण कर लिये थे”? और इंसंके परिणाम भी अत्यन्त 
दूरगामी हुए । । है रा 


2 शयम महत्वपूर्ण कूटनीतिक परिणाम यह निकला, कि जर्मनी श्रौर 
इटली में भ्रगाढ़ दोस्ती पैदा हुई। इस युंद्ध ने एन्टी-कोमिस्टर्न पेव्ट को पुष्ड 
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किया, यूरोप में फासिस्ट शक्तियों की स्थिति को मजबूत किया और पाश्चात्य 
राष्ट्रों तथा रूस के मध्य मनोमालिन्य की खाई अ्रधिक चौड़ी कर दी । 

हूसंरा परिणाम यह निकला कि धघुरी-राष्ट्र श्र्थात्‌ इटली एवं जमंनी 
इस बात से श्राश्वस्थ हो गये कि लन्दन और पेरिप्त साम्यवाद: के हौवे से बुरी 
तरह श्राशंकित हैं तथा साम्पवाद का भय दिखाकर एवं . साम्यंवाद के विध्वंस. 
में उन्हें सहयोग देने की बात कहकर उनसे भ्रपना उल्ल भल्री-भांति सिद्ध 
किया जा सकता है । स्पेन के गुह-युद्ध से फासिस्ट शैक्तियों को पराश्चात्य 
लोकतंत्रों की निबंलता का भान हो गया । शत 

- तौसरा परिणाम यह हुआ कि इस युद्ध ने राष्ट्रसंघ के पहले से ही 

लड़खड़ाते भवन को एक और गहरा धक्का: दिया । स्पेन-की गणातांत्रिक 
सरकार बलि के बकरे की तरह मदद के - लिए मिभियाती रही लेकिन ब्रिटेन 
झौर फ्रांस की तुष्ठिकरण की नीति के कारण राष्ट्रसंघ कोई प्रभावशाली 
कार्यवाही नहीं कर सका । स्पेन में फासिस्ट शक्तियों के नग्न श्राक्रमण को 
रोकने में राष्ट्रसंघ की पंगुता ने उसकी प्रतिष्ठा को गम्मीर आघात पहु- 
चाया । यद्यपि २ अक्टूबर १६३७ को साधारण सभा में यह प्रस्ताव पारित 
हुआ कि स्पेनिश भूमि पर विदेशी सैनिकों की उपस्थिति एक सत्य है और 
उन्हें तुरन्त पूर्णतः: वापिस हटा. लिया जाना चाहिए, लेकिन यह श्रस्ताव एक 
प्रवित्र इच्छा मात्र बनकर रह गया | 

चौथा परिणाम हिटलर की विस्तारवादी आकांक्षाओं को प्रोत्साहन 
देने का निकला । फासिस्ट शक्तियां पाश्चात्य राष्ट्रों की निष्कियता और 
तुष्टिकरण की नीति से प्रोत्साहित होकर शक्ति के मद में कूमने लगी । इटली 
की स्पेनिश गृहन-युद्ध में व्यस्तता का लाभ उठाकर हिटलर ने श्रास्ट्रिया को 
जर्मनी में मिला लिया और पश्चिमी शक्तियां स्वतंत्रता की इस हृत्या का 


तमाशा देखंती रहीं । 
श्रन्त में जैसा कि काउन्ट स्फोर्जा का सत है-/इथोपिया में मुसोलिनी 
की सफलता ने स्पेन में' उसका हस्तक्षेप संभव बनाया । स्पेन का गृह-युद्ध 
कौर उसके सम्बन्ध में पेरिस तथा लन्‍्दन की नीति ही यूरोप के वीद्धिक प्रौर 
मैतिक पतन के कारण थे। इससे फ्रांस का स्युतिख में अपने मित्र चेकोस्लो- 
वाकिया के साथ विश्वासघात उत्पन्न हुश्ना झोर उसने पोल ण्ड के विरुद्ध 
हिटलर के आ्राऋृमण तथा यूरोपियन युद्ध को जन्म दिया एवं १ ० जून ! हा 
को मसोलिनी फ्रान्स झौर प्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध में दूडा ! स्पेनिश पु 
युद्ध में यद्यपि इटली को भारी हानि उठानी पड़ी, फिन्तु उसे ब्रिटेन व्‌ हा 
पर धोंस जमाने और उनसे अधिक रियायतें पाने का स्वर पा 
जग | नवम्बर १६३८ से ही इंदालियत पालियामेंद में फ्रांत्त से 'दुयूनितिया, 
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ज बूती, कोसिका, नीस, सेवाय' वापिस लेने के नारे लगने लगे | स्पेन में 
फ्रान्को की विजय से पश्चिमी भूमध्य सागर में इटली-विरोधी गुट बन जाने 
के मुसोलिनी का भय मिट गया और फ्रांस के विरुद्ध पश्चिम में एक मित्र भी 
मिल गया । परन्तु रोम के नये सीजर मुश्तोलिनी को स्पेनिश युद्ध से कुछ 
घाटा भी हुआ । फासिज्म को स्पेन में विजय तो मिली, पर इटली को कुछ 
भी प्रादेशिक लाभ नहीं हुए । इटालियन सांम्राज्य में एक वर्गमील की भा 
वृद्धि नहीं हुई जबकि इस युद्ध में उसके एबीसीनिया से भी अधिक इटालियन 
सिपाही मारे गये । इसके अतिरिक्त फ्रान्‍्कों पर डूचे (मुसोंलिनी) से श्रधिक 
प्रभाव प्यूरर (हिटलर) का ही था। इन सब परिणांमों को देखकर मुसो- 
लिनी शांत नहीं बैठ सकता था क्योंकि इसका अपर उसकी तानाशाही पर भी 
पड़ सकता था । इसलिए इस घाटे की पूर्ति उसने दूसरी, तरह से करने की 
सोची । राष्ट्रसंघ की निर्बलता और लन्दन-पेरिस की दब्बू नीति -.कां परिचुय 
पाकर उसने अप्र ल १६३६ में आ्राक्रमण द्वारा अल्वनिया को अपने साम्राज्य 
में शामिल कर लिया । 


(७) इटली हारा आस्ट्रिया का परित्याग(6प्रएंत् 065७६९९ फए ॥(0)- 
इटली द्वारा स्पेनिश गृह-युद्ध में हस्तक्षेप के साथ ही पश्चिमी राज्यों के साथ 
उसके मैत्री-सम्बन्धों का टूटना शुरू हो गया । अतः, आत्न-रक्षा के -दृष्ठिकोण 
से इटली को आस्ट्रिया के बारे में जर्मन-मांग का समर्थंत , और इस प्रकार 
आस्ट्रिया के संरक्षण का परित्याग करना पड़।। फिर मी ब्रिटेन की मैत्री 
पाने के लिये इटली के प्रयास जारी रहे और ब्रिटेन भी इटली को एकदम 
असन्तुष्ट कर देने वाली कार्यवाहियों से बचने कः प्रयास करता रहा । 


उपरोक्त प्रयासों के फलस्वरूप २ जनवरी १६३७ को “पआंग्ल-इटा- 
लियन शरीफाना समभोता” (&॥980-शाा एशाशशाक्ा'5 ॥80शाशथा) 
सम्पन्त हुआ । इस समभौते में दोनों देशों ने स्पेत की तटस्यता और अखंडता 
को स्वीकार किया तथा भूमध्यसागरीय क्षेत्र में “पारस्परिक अधिकारों एवं 
स्वार्थों को मानने का निश्चय किया । इसके अतिरिक्त पारस्परिक श्रच्छे 
सम्बन्धों को क्षति पहुंचाने वाले कार्यों को रोकने के निमित्त अपनी श्रेष्ठत्तम 
चेष्टाओ्रों को प्रयुक्त करना स्वीकार किया । इसी मास दोतों राष्ट्रों के मध्य 
अपने-अपने पूर्वी अफ्रीकन उपनिवेशों में कतिपय जातियों के चंरागाहों और 
पानी देने के अधिकारों के सम्बन्ध में तथा ब्रिटिश सुमालील॑ण्ड में इटली के 
झ्रोपनिवेश्विक अधिकारों पर मतैव्य स्थापित हो गया । 


उपरोक्त मैत्री सम्बन्धों के कुछ समय बाद ही अपनी लीबिया यात्रा में 
मुस्तोलिनी ने मुसलमानों के-साथ मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए १६ मार्च १६३७ 
को उनके संरक्षक होने की घोषणा की । यह अरब देशों में ब्रिटिश एवं फ्रेंच 
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प्रभुता को खुली चुनोती थी | इसके बाद ही इटली ने उत्तरी, अफ्रीका, मिश्र, 
फिलस्तीन और सीरिया से ब्रिटेन तथा फ्रांस के विरुद्ध विष-वमन करना शुरू 
कर दिया । ० ; 


२३ पितम्बरं॑ १६३७ को मुसोलिनी ने वलिन यांत्रा की और जमंनी 
की विशाल सैनिक तैयारियों को.देखकर मंवी युद्ध में. जर्मनी की विजंय के 
प्रति अपने आपको आश्वस्त किया । ६ नवम्बर १६३७ को उसंने दीकियों- 
बलिने एण्टीकोमिष्टने ' पेक्ट ( पृणुत०-फक्षा। 'ईैजॉ-(णांब्राधा >४९४) 
पर हस्ताक्षर किये ओर ११ दिसम्बर १६३७ को वह राष्ट्रसेंघ से पृथक हो 
गंया । उसने ये सारे कार्य जंर्मती से अपने मैँत्री-सम्बन्धों को और मी दृढ़ 
करने की दृष्टि से किये | ७ जनवरी १€३८ को इठली ने अपनी नौसेना 
बढ़ाने के विशोल (आयोजन की घोष॑णा कर के इंगलौण्ड को चिन्तित कर 
दिया । इसी मर्घा हिटलर ने १६३८ में आऑस्ट्रिय/ पर बलपूर्वक कब्जा कर 
लिया और मुसोलित्ती का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की । जमंनी द्वारा 
आस्ट्रिया को हड़पने में मुसो लिनी ने हिटलर का -विरोध नहीं किया. क्योंकि 
वह इंस समंय॑ स्पेनिश गृह-युद्ध में बुरी तरह उलभका हुआ था। इसके अति- 
रिक्त हिंदलर मे मुंसोलिनी की इन शब्दों .में श्राश्वासन दिया कि--“यदि 
उसे (मुसोलिनी को) किसी भो संहांयता की श्रावश्यकता हो श्रयवा उसे 
फभी कोई खतरा हो तो उसे यह विश्वास करना चाहिये कि में उसका , साथ 
दू'गा चाहे इसके परिणाम कुछ भी कंषों न हो श्रौर चाहे सारा संसार ही 
उसके विदद्धे क्यों न खंड हो जांय ।” और तब  मुस्तोलिनी ने जमेनी एवं 
आ्रास्ट्रिया के सम्मेलन को स्वीकार कर लिया । ै 
._ पुरन्तु इटली में इसकी उग्र प्रतिक्रियायें हुईं । स्वतंत्र प्रास्ट्रिया का 
अस्तित्व इंटंली की सुरक्षा और उसके हिंतों की दृष्टि से प्रानश्यक था। 
इटलीवासियों को भय था कि आस्ट्रिया भौर जमेनी का संयुन्ितिकरण जम॑नी 
को अधिक शक्तिशात्री बता देगा- और इटली: के दक्षिगी टिरोल के जर्मन लोग 
जर्मनी के साथ संयुक्त होने का श्रानदोलन छेड़ देंगे । इसके अतिरिक्त इ्टा- 
लियनों में मुसोलिनी की आस्ट्रियन नीति के विरुद्ध इसलिये भी प्रतिक्रिया 

हुई कि आस्ट्रिया का चांसलर $लाएब्णापंह8 इटली-बासियों में बड़ा लोकप्रिय 
था और मुसोलिनीं ने उसका परित्याग कर दिया था ।. इटलीवासियों रे 
ह मे ने मे प्रा्थवा की कि 9000४४॥ए88 
संतुष्ट करने के लिये मुसोलिनी ने हिटलर हे को अति हे 
क्रो क्षेमा कर दिया जाये और उसे आस्ट्रिया त्यागने की अनुमंति दे दी जाब। 
मुसोलिनी की यह प्रार्थेना मान ली गई । इठालियनों को चिन्तामुक्त करने के 
लिये १६ अप्रेल १६३८ को मुसोलिनी ने ब्रिटेन के साथ “सियानोपर्य हम 
भौता” (एींश्रा० रिश[। 6श०्थाशा) सम्पन्त किया । इसे ते के 
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अनुसार ब्रिटेन द्वारा इटली की एबीसीनिया विजय को मान्यता प्रदान कर 
दी गई और इटली ने “गृह-युद्ध की समाप्ति के पश्चात्‌” स्पेन से अपने स्वयं- 
सेवकों को हटा लेना स्वीकार किया। वास्तव में “एक तरफ, तो बह सम- 
भौता फासीवाद के प्रति ब्रिटिश तुष्टिकरण की अभिव्यक्ति था तो दूसरी 
झोर आस्ट्रिया-जरमनी संयुक्तिकरण के उत्तर में जर्मन विरोधी: चाल के रूप 
में इसकी मुसोलिती की शोर से व्याख्या हुईं। लेकिन इतना होने पर भी 
इटली-जमंनी सम्बन्धों में तब काफी सुधार हुआ जब मुसोलिनी के निमत्रण 
पर हिटलर ने रोम-यात्रा की । 


इस समय चैम्बरलेन इटली को संतुष्ट करने तथा. उसे हिटलर से 
प्रथक रखने के लिये बड़ा व्यग्न और आतुर था । परिणामस्वरूप १६ नवम्बर 
१६३८ को ऐ'ग्लो इटालियन पेक्ट संपुष्ट एवं क्रिय्रान्वित किया गया । वस्तु 
यह समभौता १६ भ्रप्न ल को ही हो चुका था (सियानो-पर्थ समझौता) । इस 
समभौते को “स्पेनिश गरृहयुद्ध की समाप्ति के पश्चात्‌” क्रियालित होना था 
परन्तु बाद में इसकी समाप्ति (२८ मार्च १६३६) से . पहले ही इसे १६ 
नवम्बर १६३८ से लागू कर दिया गया । 


(८) इठलो और जमेनो के मध्य १६३६ का समभौता (287६ ० 
939 ए९ए९श। बचाए भात 60्ाक्षाए ) :--हिटलर ने अपनी रोम-यात्रा 
के समय मसोलिनी के समक्ष यह प्रस्ताव रखा था कि एण्टी-कोमिण्टर्न पेक्ट 
को एक पुर सैनिक समभौते का रूप दे दिया जाये। उस समय तो इटली इस 
प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ, क्योंकि उसके देशवासी .ऐसे समभौते के पक्ष में 
न थे। लेकिन बाद में प्रिस्थितियोंवश उसने इस . प्रस्ताव को मान लेने का 
निर्णय ले लिया । इसका प्रथम कारण तो. फ्रांतच और जमेनी के. मध्य एक 
सै निक-समभौता सम्पन्न. किये- जाने की चर्चा था और दूसरे, फ्रांस तथा इठ्ली 
के मध्य व मनस्य भी बढ़ता जा रहा था क्योंकि इटालियन संसद में फ्रांस से 
कोसिक्य और दृयूनीसिया वापिस लेने की जोरदार मांग की जाने लगी थी | 


उपरोक्त परिस्थितियों में मुसोलिनी ने इसी में कुशलता समेक्की कि जर्मनी 
की विपुल सैनिक शक्ति का मरोसा करते हुये इटली के माग्य को उसके साथ 
जोड़ दिया. जाय । फलतः २२ मई १६३६ को इटली और जर्मनी के मध्य एक 
राजतीतिक तथा सैनिक समझौता सम्पन्न हुआ जो “फौलादी समझौता” 
(86९ ?५८) के नाम से विख्यात है। इस समभौते के अनुसार दोनों ही 
देशों ने पारस्परिक विचार-विमर्श; सांप्रान्य-हितों की रक्षा, पारस्परिक 
राजनीतिक एवं कूटनीतिक समर्थन, सनिक तथा आधिक् क्षेत्रों में सहयोग, 
पक्ष के किसी अन्य देश से “युद्ध के अनुरूप कठिनाइयों” में फंसने पर पारस्प- 
रिकर सैनिक सहायता श्ादि का दृढ़ निश्चय किया गया । समझौते में यह भी 
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तय किया गया कि हंगेरी, जापान और माँचुको के सांथथ मित्रवत्‌ सस्वन्ध रखे 
जायेंगे। एंक गुप्त उपसंधि में उन्होंने प्रचाराथ विशेषज्ञों के आदान-प्रदान की 
स्वीकृति भी दी ) इस सम्बन्ध मैं ग्रह स्मरणीय है कि इस समझौते पर इटली 
की इस जानकारी. के बावजूद हस्ताक्षर हुये कि हिटलर. स्टालिन के. साथ 
वार्ता कर रहा है । ह । ह 


ज॑मनी के साथ “फौलादी समर्भौता” -($०० 782८) कर लेने पर 
मी इटली सुरक्षात्मक दृष्टि से जमेतरी की .अपेक्षा. कमजोर ही रहा; क्योंकि 
प्रथम तो उसकी भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की थी कि-जमंनी की श्रपेक्षा 
फ्रांस और इगलैण्ड उस पर अ्रधिकं सरलता से आक्रमण कर सकते थे और 
दूसरे वंह जर्मनी की अपेक्षा सैन्य बल में निबेल भी था... 


» ६६) द्वितीय विश्वयुद्ध : इटली और जर्मनी (5९८०6 ए/०ण76 फज्रत्ना : 
[शा भाते 600रथाड़ ) -+जमंनी के साथ सैनिक समझौता सम्पन्न हो जाने 
पर भी, पोलौण्ड का प्रश्न मुसोलिंती को चिन्तित करता रहा | वह यह मली- 
भांति जानता था कि इटली में चार साल तक भी युद्ध जारी रखने की क्षमता 
ते थी और पश्चिमी यूरोप पोलौण्ड के बारे में ज॑मंनी की मांग से सहमत होते 
वाला न था | इसीलिये उसने युद्ध का समर्थक होते हुये भी पोलेण्ड के 
मामले में शांतिपूर्रां समझौते का प्रयास किया, यद्यपि दम्भपुर्वंक वह कहता 
ही रहा कि यदि जरमनी “ग्रद्ध रात्रि में” युद्ध के लिये तैयार होगा तो इटली 
“बारह बजने में पांच मिनट पहले” ऐसा कर लेगा । 


मुसोलिनी ने अपनीं वास्तविक शक्ति श्रांकते हुये, हिटलर को पोलण्ड 
पर आक्रमण करने से रोकने का असफल प्रयत्व किया । हिटलर ने अपने पक्ष 
में कहा कि पश्चिमी यूरोप सैन्य शक्ति की दृष्टि से ढुर्वल है, अतः पोलेण्ड के 
मामले में वह निष्करियता एवं उदासीनता का परिचय देगा और इस तरह 
पोलैण्ड के विरुट्ध युद्ध सीमित ही रहेगा | इसी मध्य २४ अगस्त १६१६ को खूसी 
जर्मन अनाक्रमण संधि पर हस्ताक्षर हो गये और उसके ठीक एक दिन बाद 
२४ श्रगस्त को हिटलर ने पोलौष्ड पर श्राक्रमण करने का निश्चय कर लिया। 
२४ अगस्त को ही एग्लो-्पोलिश समभौता भी सम्पन्न हुआ, प्रत: हल परि- 
स्थितियों में मसोलिनी ने हिटलर को सूचित किया कि यदि जर्मनी पोलोण्ड 
पर आक्रमण करेगा और यहें संघर्ष स्थानीय ही बना रहेगा तभी इटली 
जर्मनी को सहायता देगा, किन्तु यदि मित्र राष्ट्रों ने पोलोण्ड का पक्ष सेते हुये 
क्र्मनी पर प्रत्याक्रमण किया तो इटल 


॥ 


मै तटस्थ रहेगा। मुंसोलिनी की इस 
बात के कारण हिठलर को उंस-समय पोलैण्ड पर श्राक्रमण स्थगित करना 
पड़ा । २६ अ्रगस्त को मुसोलिनी ने हिटलर को पोलौण्ड पर प्राक्ृमण करत 
से रोकने का पुन: प्रयास किया 4 इस वात से हिटलर बड़ा क्षुब्ब एवं कओ्रोघित 
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हुआ किन्तु फिर भी इटली की अहस्तक्षेप की नीति को स्वीकार करते हुये 
उसने इटली से झ्रौद्योगिक एवं कृषि मजदूरों की पूर्ति करने की प्रार्थना की । 


मुप्तोलिनी द्वारा वारम्वार रोके जाने के बावजूद भी हिटलर ने 
१ सितम्वर १६३६ को युद्ध छेड़ दिया तो फौलाद समभौते श्रौर सब प्रे क्षकों 
की आशाओं के विपरीत इटली इस युद्ध में जमंनी की ओर से सम्मिलित 
नहीं हुआ । इसके विपरीत २ सितम्बर को मुसोलिनी ने हिटलर को सूचना 
दी कि यदि जरमती पोलैण्ड के आक्रमण को स्थगित कर देगा तो पश्चिमी 
यूरोप जर्मनी के साथ वातचीत के लिये तंयार हो जायेंगे । इधर तुष्टिकररस 
की नीति में असफल होने पर ब्रिटेन और फ्रांस ने भी घोषणा कर दी कि 
यदि जर्मन फौजें पोलैण्ड के मोर्ची से हटा ली जायेंगी तो वे इटली की मध्य: 
स्थता स्वीकार कर लेंगे, अ्रन्यथा पोलंण्ड की रक्षा के लिये उन्हें श्रागे श्राना 
होगा । हिटलर द्वारा यह प्रस्ताव ठुकरा दिये जाने पर ३ सितम्बर १६३६९ 
को ब्रिटेत और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया । 


हिटलर की इस कार्यवाही से मुसोलिनी बड़ा चिन्तित हो गया | 
पोल ण्ड में जमंनी की सफलता ने, जमेनी के रूस के साथ समभौते, और 
रूस के फिनलं ण्ड पर आक्रमण आदि सब घटनाओं ने मुसो लिनी को परेशानी 
में डाल दिया । उधर जमेंनी मुसोलिनी से इसलिये क्षुब्ध हो गया कि इटली 
द्वारा उसे सहयोग नहीं मिल रहा था । दक्षिणी टिरोल के प्रश्न पर इटली- 
जमनी सम्वन्धों में और भी तनाव आ गया क्‍योंकि टिरोल के जर्मन लोग 
जमंती के साथ संयुक्त होने के पक्ष में थे । इसके श्रतिरिक्त पोलौण्ड भें जमंनी 
की निर्दयता ने इटालियनों में घृणा पंदा कर दी और दूसरी तरफ हिटलर 
की ताराजगी इस बात से और वढ़ गयी कि पोलैण्ड में इटली का राज» 
दूतावास अमी तक बन्द नहीं किय। गया था। इन सत्र. बातों के कारण, 
सैनिक समझौता होने के वावजूद, युद्ध की प्रारम्मिक स्थिति में इटली और 
जर्मनी के पारस्परिक सम्बन्ध मधुर नहीं रहे । 


युद्ध में जमेनी की प्रारम्भिक सफलताओों को देखकर इटली ने अ्रपनी 
परम्परागत श्वगाल नीति से युद्ध के परिणामों को देखने श्रौर तटस्थ रहते 
हुये जर्मनी को अधिकतम सहायता पहुंचाने कं निश्चय किया । वह युद्ध में 
कूदने के लिये अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा करने लगा क्योंकि उसके लिये मित्र 
राष्ट्रों पर उस समय तक हमला करना ठीक न था जब तक उनमें भी इठली 
पर प्रत्याक्मण करने की क्षमता विद्यमान हो श्रौर साथ ही उस समय आक्रमण 
करना वहुत विलम्ब से था जवकि जमेनी मित्र राष्ट्रों को जीत चका हो । 
वास्तव में इटली की दृष्टि में आक्रमण करने का उपयुक्त अवसर और शुभ 
समय वही था जबकि मित्र राण्ट्रों की पराजय लगमग निश्चित हो चुक्री हो 


४१० 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
पे 2 न किया हो ।? ऐसे समय में पहले से ही मरे को 
कर विजेता होने की वाहवाही सरलता से प्राप्त की जा सकती थी और 
साथ ही लूट के माल में हिस्सा बटाने का दावा भी किया जा सकता था । 
आखिर मुसो लिनी की दृष्टि में उपयुक्त अवसर आ ही गया.। हिटलर 
हारा फ्रांस को लगभग पूरी तरह पछाड़ देने के बाद ११ जन १६४० को 
बारह बजे मुस्ोलिनी ने युद्ध में सम्मिलित होने की शुभ घड़ी समझी । इस 
अवसर पर एक हर्षोच्मत्त जनसमुदाय को सम्बोधित करते हुए. इचे (090९) 
ने कहा” भाग्य द्वारा निश्चित की गयी घड़ी. श्रा पहु'ची है, हम अपने को 
समुद्र में बांधने वाली प्रादेशिक तथा सैनिक. श्यृखलाओं को तोड़ना चाहते हैं, 
हंस अ्रवश्य विजयी होंगे ताकि इढली में, यूरोप में भौर सम्पुरणं विश्व में एक 
न्यायपूर्ण शान्ति की स्थापना हो सके.।” - अब मुसोलिनी जर्मनी की शोर से 
पूरी तरह युद्ध में कूद पड़ा । जब २२ जून १६९४१ को हिटलर ने झूस के 
विरुद्ध बुद्ध की घोषणा कर दी तो मुसोलिनी ने साथ दिया और जब उसी 
वर्ष दिसम्बर में जापान ने पर्ल-हारवर पर बमवर्षा की तो मुसोलिनी ने संयुक्त 
राज्य अमेरिका के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी। इस प्रकार रोम-वलिन-टोकियो 
[ [५9, (थाधक्षाए, 74947) पूर्ण सहयोग के साथ मित्रराष्ट्रों के त्रिरुद्ध 
जूभने लगे। १६४२ से युद्ध में मोड़ श्राया श्र जर्मन सेनाए' पराजित होने 
लगीं। जून १६४३ में मित्रराष्ट्रों ने सिसिली तथा रोम पर वमवर्षा की। 
२४ जुलाई १६४३ को फासिस्ट ग्रान्ड समिति ने मुसोलिनी के विरुद्ध श्रविश्वास 
का प्रस्ताव पास कर दिया । २४ जुलाई को मुप्तोलिनी को श्रपदत्त कर बन्दी 
बना लिया गया तथा मार्शल पीट्रो वादोलियो ()/7»08 88008॥0) प्रधान 
मंत्री बना । बादोलियों ने एक ओर जमंनी से इठली की रक्षा का अनुरोध 
किया और दूसरी ओर एक गुप्त वार्ता द्वारा ३ सितम्बर को मित्रराष्ट्रों से 
एक़ अस्थायी संधि कर ली। १२ सितम्वर को भुत्तोलिवी एक नाजी हवाई 
छत॒री दस्ते द्वारा सुक्त करा' लिया गया और १८ सितम्बर को उत्तरी इटली 
के सालो (500) में एक फासीवादी रिपब्लिकन सरकार की स्थापना हुई । 
इटली का राजा और मार्शल बादोबियो दक्षिण की ओर भाग गये। १३ 
अक्टूबर १६४३ को राजा और बादोलियो ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 
कर दी | ब्रिठेन तथा अमेरिका ने उनकी “सहयुद्धर्त”” ((०-०थ।इक्ष०7७) 
कहकर प्रशंसा की । ४ जून १६४४ को मित्रराष्ट्रीय फौजों ने रोम पर कब्जा 
कंर लिया। शीघ्र ही मित्रराष्ट्रीय सेनाएं पो नदी की घाटी में पहुंच गयी 
और इटली को अपनी शोचनीय हार का मुख देखना पड़ा। रुप्ट एवं कूद्ध 
स्वदेश-वासियों ने २८ अप्रे ल. १९४५ को अपने नेता मुसोलिनी (॥ /00०८) 
श्रौर उसकी प्र यसी पेताच्ची (788००) को गोली से उड़ा दिया । 


], #द्यापक्रवा $ [परशिाशीणा॥ 20॥05, 0826 549, 
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युद्ध के पश्चात्‌ इटली में प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना की गयी । 


जून १६४६ में एक जनमत संग्रह द्वारा इटलीवासियों ने राजतंत्र को समाप्त 
कर एक गणतंत्र की स्थापता का निश्चय किया । १० जून १६४६ को इटली 
एक गणतंत्र बत गया। 


के 


४5६ ६88९ ॥585 


40०णा।। ण ॥80 308 (6 हा0ए।] 0 ए85णंचआ ॥ (धए, 
इटली में फासिज्म के प्रारम्भ और प्रगति के कारण बताइये । 
90250968 (6 76835075 जाता ॥60 [6 ६6 ॥56 ०04 79६४०४$ 4 
गए भाते. ःरफ़ागा चार लाएरणाडॉबाए28 जाएं) ऐ60 0 ॥8 
धहो0०-509ए४श780 भ्रैेश 

उन कारणों का वर्णन कीजिये जिनके परिणामस्वरूप इटली में फासिस्ट- 
बादियों का अभ्युंदय हुआ तथां उन परिस्थितियों की विवेचता कीजिये 
जिनके कारण इटली-एबीसी निया युद्ध हुआ । 

(जए8 8 028 30007 06 पाठ 068४0 एणॉी०ए. ० ॥98ए 
ए९छए९९7 [6 [०0 शे०ँ0 ५४85, 

दो महायुद्धों के मध्य की 'इटली की विदेश नीति की आलोचनात्मक 
विवरण दीजिये । - ' ; 


छाए88 णीएएवा[ ब्थोएशं5 छी ॥6 0०ए००क्ााका 00 र०ण्रार- 
छाए 658 #07 4933 [0 935 
१६३३ से १६३५ तक होने वाले रोम-बलित-धुरी के विकास का आलो- 
चनात्मक विश्लेषण दीजिये । | 


(288 णांर्थ कशणाए ० हा४ था ए०प्रवुपत्ण् 0 40४४9, 
ज़राहश फ्रह8 8 7९४0॥5- ? 


इंटली की एबीसीनिया विजय के संक्षिप्त इतिहास का उल्लेख कीजिये । 
इसके क्या परिणाम हुये ४ 


पि०छ 60 00 ३००० 0 धी6 288876४शए७ 0९8४28॥5 0/ (6 
9950४ 7०फ्रश$ ०४०)7९.40 :608 5००04 9०7०१ ५४४७ ? 4 0 
ई9- प्रछ्& 8 तशाएएब्नएण65 76970996 [ण पह्य ? 

आप फासिस्ट शक्तियों के आक्रामक साधनों को द्वितीय विश्व-युद्ध के 
लिये किस तरह उत्तरदायी समझते हैं ? इन आक्रामक रुखों को प्रोत्सा- 
हिंत करने में प्रजातंत्रात्मक राज्य कहां तक उत्तरदायी थे ? 
(0प्रापाद्ाा-- 786 8ए9शाह एाशा! छ४7 0 936 88 8 9 
एथै०07 ०वप्रशाओ०ाबी 907 ए07स05 ?” 7 

“४१६३६ के स्पेन का * गृह-प्ुद्ध ब्रन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों की राजनीति का 
एक परीक्षण था ४” इस कथन की पुष्टि कीजिये । 


४१२ 


30. 


॥. 


|| 4 8 


[3, 


अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


कट वह ([6 ए४४5९४ 0 6 छ5छ्बगांशी (7 छशझब्व,. शा हे 
989 92९0 788470320 ; | ४ ०ता 
का, 8 83 87 8एश६( ० गर|लिएब्राणाद।ं आंहिवां।।- 
स्पेन के गृह-युद्ध के कारणों का विश्लेषण कीजिये । इसे अन्तरीष्ट्रीय 
महत्व की घटना क्‍यों माता गया है ? ह 


47908 8४08४ ॥998 ॉशा070 ज़ी) (0श9- 
जमनी के साथ फासिस्ट इटली के सम्बन्ध बताइये । 


72800$5 6 ट्विलाठाड ही प्रिएशा०० (2ए5 थंश०0 0णॉ0९ 
007778 [06 60846 #00 08 8 शि[इ '०7॥) फ्रा- 

उन कारणों की विवेचना कीजिये जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद की 
दशाब्दी में इटली की विदेशनीति को प्रभावित किया । 


पृ५४०९ 80९00-9॥970 7९4० #00 99 [0 4945, 
१६१६ से १६४४ तक के फ्रैंच-इटली सम्बन्धों पर प्रकाश डालिये । 


पुृप४०8 गीशे०-शए2088ए एढोबणा >क्एटश) 6 छ० २४06 
छ/45. ह | 
दो-विश्व युद्धों के मध्य के इटली-युगोस्लाविया सम्बन्धों को बताइये । 


न्यूफ6 शा्ा(ए 0 एएए0०58रंत्र णि' िक्वए ५88 006 0॥8 709 
एशर्गला[ ॑ थी शिता008श7 7058 40 ।॥6 9203 98।9९९॥ [6 
[ए0 छद्वा5. (0/प्गाशां., 


इटली के लिये यूगोस्लाविया की शत्रुता दो महायुद्धों के बीच की श्रवधि 


: जे यूरोप के सर्वाधिक चिर॒स्थायी संधर्षों में से एक की विवेचना 


कीजिये । 


बुत फ्ृ6 [00 एश59००४6 ए गरश०ण५ ॥॥6 €ए९प ज्रातांणी शा 
ए/0099ए ४96३६६टश086 85 पिता रण हाध्य्ओ 7शिण0गीएणां 
7707॥08 म। 6 6एशा[ पांड0ए ० (शिए जी! 06 (6 <४8- 
एाज्राशाव्णा. रण 08 7850४ 7९शा06 98. 00०08, ]922.7 


<. -][0॥80058. 


. पीय गृह-युद्ध के कई लक्षण धारस कर लिये थे ।” 


. “इतिहास के व्यापक दृष्टिकोण से इटली के हाल के इतिहास में अवहू- 


बर १६२२ में फासिस्ट शासन की स्थापना को सबसे अधिक अन्तर्राष्ट्रीय 


महत्व की घटना कहा जा सकता है ।” विवेचना कीजिये । 


न्लुप्ाल 92४४१ टंसो। एएछ7 88श॥60 0879 957०05 ए £ए०- 
908॥ (79) भरता जणिए्शा। 00 $9879॥ (छाए एणाएदए/. 
“स्पेनिश गुह-युद्ध यद्यपि स्पेन की भूमि पर हुआ हा तथापि उसने यूरो- 

विवेचना कीजिए । 


फासीवाद, इटली की विदेश नीति एवं स्पेन का गृह-युद्ध ४१३ 


6. पार 59409 एज फव्या सात जाला की 6 णीाश 
5865 0 4०0०.” 2$058 [6 27906 0 ठा6व 3॥॥॥4॥, 
फ्ा॥08, क्‍909, 0श॥809 300 [06 5002 छकण्व0ण0, 

“स्पेन के गृह युद्ध ने यूरोप के अन्य राज्यों में चिन्ता व दिलचस्पी उत्पन्न 
कर दी ।” ब्रिटेत, फ्रांस, इटली, जमंती और रूस के दृष्टिकोग की 
विवेचना कीजिये । 

[7.6 4 तंहांक्रोस्तवाएण8 ता 496 परतगा-ंग्राशएटा०फं 6 888- 
॥6॥.7 


“हस्तक्षेप समभौते पर विस्तृत टिप्पणी लिखिये । 


गन जर्मनी की उढय; जर्म नी की 
विदश-बीति 
[ रराडए 0ए एटा छात्रा 4९; १्रः एएणफाएर 
एछा॥0५९ 09 ७०02५५4४४ | 


। सा आओ धाम (2३३०० बढ" पुण्य. >-ब.>--बहुक २-० ३-०नए-न-+->ध० ५. ध ०5! 











“एडोल्फ हिठलर के नेतृत्व में जर्मन शक्ति के पुनरूज्जीवन का 
ग्रकेला तथ्य न केवल इस समय के यूरोपियन इतिहास पर श्रपितु 
कुछ भ्रशों में समूचे विश्व के इतिहास पर हावी रहा है। 
-- हार्ड 
“जर्मन सीमाए अश्रवसर का परिणाम या प्रतिफल हैं श्रीर केवल 
ऐसी श्रस्थायी सीमाए हैं जो विभिन्‍न समयों में होने वाले 
राजनीतिक संघर्षों के फलस्वरूप स्थापित हुई हैं......... राज्य 
की सीसाए' मनुष्यों द्वारा स्थापित की जाती हैं श्रीर 
उन्हीं के द्वारा बदली भी जा सकती हैं ” । 
हिटलर 
पृष्ठभुमि-वाइमर गणराज्य को नीति 
प्रथम महायुद्ध के परिणामस्वरूप जमेंनी के होहेन-जोलर्न राजवंश 
के साथ ही साथ राजतन्त्र का भी अवसान हो गया और प्रजातांत्िक शासन- 
प्रशाली की स्थापना की गयी । राजतन्त्र विरोधी विद्रोह के परिणामस्वरूप 
जर्मन सम्राट कैसर ने सिंहासन त्याग कर (६ नवम्बर ३६ १८) परिवार सहित 
होलौण्ड में शरण ली और हर एवढ् (प्रथा 80शा ) के नेंतेल्व में जगती 
में गणतन्त्र की घोषणा की गयी । १६ जनवरी १६१६ को जमन लोकसभा 
के चनाव हुए और ६ फरवरी को वाइमर (फ्शागश ) नगर में हज 
असेम्बली को आहृत किया । एवट को जर्मन भ्रजातन्त्र का राष्ट्रपति चुना 
गया और उसने शीडमैन (5वील॑वैलाशाए ) को चान्सलर नियुक्त किया। 
शीडमैन ने श्रपने मन्त्री मण्डल की रचना वहुमत वाल समाजवादी दल, मैन्टर 
श्र डेमोक्र टिक दलों की सहायता से की ॥ यह मिला-जुला मन्त्री मण्डल 
'बाइमर कोएलिशरन (शैकांगव (0०णांध्णा ) के नाम से प्रख्यात हुआ । 


नाजी जमंनी की उदय: जमनी की विदेश-नीति है. 244 


नवनिर्वाचित संविधान सभा ने वाइमर नगर में एक नवीन गण- 
तांचिक संविधान की रचनां का कार्य प्रारम्भ किया जो ३१ जुलाई १६१६ 
को पूरा हो गया। ११ अगस्त १६१६ को इस नवीन संविधान का, जो 
वाइमर संविधान के नाम से विख्यात है, समारम्म हुआ । इस संविधाद 
द्वारा जमंत्ी में एक संघात्मक गणराज्य की स्थापना की गयी, व्यवस्थापिका 
के दो सदनों की व्याख्या की गयी और उसके निर्वाचन के लिए सानुपातिक 
प्रतिनिधित्व (707गरपंग्राथों १९०7०४७॥४४०॥] का सिद्धान्त स्त्रीकार 
किया गया । इस संविधान में बह्विटेन, फ्रांस, अमेरिका और स्त्रीदृजरलैण्ड 
की राजनीतिक पद्धतियों के अनेके तत्व लिए गये लेकिन अपने १४५ वर्ष के 
जीवन में यह बड़ा अ्रप्रिय और दुर्भाग्यग्रस्त रहा और इसकी विफलताओं 
ने हिंटलर के उत्कषे में बड़ा योग दिया | पेग (शा प्र. एश्ड8) के 
कथनानुसार--- । 


/बाइसर-संविधान अपने उत्तम मुल अधिकारों की सूची के साथ 
जन जनत्ता के लिये श्रावश्यकता से श्रधिक जनतांत्रिक था और यही, तथ्य 
उसको असफलता के मूल कारणों में एक बन गंयां । संविधान की रचना 
के बहुत पहले से ही यह बाते स्पष्ट हो गयी थी कि जर्मतो के जनतन्त्रीकरश 
के सम्बन्ध में कोई प्रयास नहीं हुआ है । राज्य के यन्त्र के संचालन का उत्तर- 
दायित्व उन्हीं लोगों के हाथ में था जो प्राचीन साम्राज्य से सम्बद्ध थे । सेना, 
न्यायपालिका श्रौर यहां तक शिक्षालयों में गणतस्त्रीक्रण के लिये कोई 
भ्रयत्त नहीं किया गया । राष्ट्रीय जीवन की संगठित शक्तियों में लगभग सभी 
शक्तियां गणतोंत्रिक शासव को विरोधों थों । जमेद जाति की बह बहुसंख्या 
जो वास्तविक प्रभाव डालने की क्षमता रखती थी, चह मानती थी कि प्रजा- 

न्त्र की भ्रपेक्षा प्रशा का निरंकुशवाद कहीं ज्यादा श्रच्छा है । वास्तव में, 
श्ादि से भ्रन्त तक तथाकथित गरतान्त्रिक पद्धति आ्रान्तरिक जीवन से श्न्य 
एक खाली छिलके से कुछ ही श्रधिक थी ॥77 ५ 
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4. “उत्रढ शक्ंणिक्ष' (एत5धंच्ापंगा प्रा 70 ००गार०। जो! ० 78॥8, 
७88 ईि [00 तेथाएथथांए 0ि प6 ठद्ययाणा 960०00 800 एथश॑प 
9) 078 ९ (6 7९8४०8 ि ॥8 शिीप्ा०, ,078 99076 ६४6 
0णाजापांण छ३5 ००॥्रछाशल्त, ॥६ 98३ एथा०७५ ० [8६ 70 
78 €र0ण छ85 एशा।ए गराइत8, ' 07 ए85 पलए 40 96 77स्‍808, (6 
परश्ञाएलव्री० एमए, 76 प्राइणाधाशए ० ४8९ पशच्वांघट्त 
580॥0॥9 49 ॥8 ॥408 0॥#6 घा८० 0॥6 00 श9776,. ० हटवो 
एणि( ४४६ 77868 ॥0 70079॥0०४0758 (पृ वाएाड, धीह पता अंग्ाए 07 
एटा छी€ इजी०05. उरडशाए टरथाए 0०एवां5९व॑ 008 90 ४96 
प्रधीठय5 श6 छ2४ 70076 (09 7९00065प्र -€टांघाढ, फ८ पा. 


थे रण्ट्राव रभ्यष्प 


नवीन गणतन्त्र की स्थापना के बाद जमंनी के समक्ष सबसे मुख्य 
प्रश्न शान्ति की शर्तों को स्वीकार करने का उपस्थित हुआ । मई १६१६ 
में जमेन राष्ट्रीय महासभा की एक बेठक में सभी दलों ने वर्साय की संधि 
में सन्निहित शर्तों की निन्‍्दा की । जून में मित्रराष्ट्रों द्वारा इन शर्तों को 
मंजूर करने के बारे में जमंनी को एक श्रल्टीमेटप दिया गया । शीडमव शर्तों 
को मंजूर करने में असमर्थ था, अ्रत: उसने त्यागपत्र दे दिया । अब गुस्टाव 
बेवर (00४४० 82ए०) चान्सलर बना । २३ जून .को भसेम्बली ने संधि 
की शर्तें. स्वीकार ' कर लीं और २८ जून १६१६ को जमेंनी द्वारा संधि पर 
हस्ताक्षर कर दिये गये । इस प्रकार वाइमर गणतन्त्र का व्साया वे अपमान- 
जनक संधि और मित्र-राष्ट्रों के सम्मुख कायरतापूर्णा आत्म-समर्पण के 
साथ समारम्भ हुआ और गणतन्त्र के नेताओं को गद्दार कहा जाने लगा | कार 
(८७7) के शब्दों में “वाइमर गणतन्त्र का प्रारम्भ बहुत ही निराशाजनक 
परिस्थितियों में हुआ । उसे चारों ओर श्रव्यवस्था, श्रसंगठन श्रौर श्रकिचनता 
का सामना करना पड़ा । उसका पहला कार्य वर्साय की संधि का श्रतुसमर्थन 
करना था । इस कारण जमंग जनता के मन में उसका नाम राष्ट्रीय श्रपमान 
के साथ जुड़ गया ।/? आशिक रूप से पंगु, राजनीतिक रूप से जाति-बहि-- 
कृत, सैनिक रूप से पराजित, राष्ट्रीय रूप से अभ्रपमानित और शारीरिक 
रूप स्ने क्लांत जमंनी की जनता का १६२० में एक ही नारा बन गया--- 
““वबर्साय का श्रन्त हो ।” 
ह वाइमर गणराज्य की विदेश नीति:--उपरोक्त परिस्थितियों में यह 
स्वाभाविक था कि वाइमर गणराज्य की विदेश नीति का प्रधान लक्ष्य जममनी 
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को पुनः सम्य राष्ट्रों की पक्ति में विठाता और वर्साय की संधि के घावों की 
मरहम-पट्टी करना हो । वर्साय संधि हारा झपनी प्रभुसता पर लगायी. गयी 
सीमाओं से मुक्ति पाकर ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने युद्ध-पूर्व के प्रभाव 
और शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकता था । इसलिए गणराज्य मे विशेषतः 
अपने सम्मुख निम्नलिखित उद्देश्यों को प्रधरनता दी-- 


(१) क्षतिपूर्ति की राशि को कमर करन और अन्ततः उसे समाप्त 
करा देना । * | 

(२) जमेन प्रदेश से विदेशी सेनाओं के ग्राधिपत्य को समाप्त 
कराना ( . 

.(३) मित्र राष्ट्रीय नियंत्रण-प्रायोग को समाप्त कराता । 

(४) सनिके एवं नौ-पैनिक विषयों में अपनी स्वदत्रता को पुनः 
प्राप्त करवा 4 

(५) राइन प्रदेश के सैन्यीकरण और उसकी रक्षा करने के अपने 
अधिकार को पु7र्जीवित करना । " 

(६) बिदेशों में जर्मन अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की प्रभाव- 
शाली व्यवस्था करना । 

(७) जर्मनी-सीमाओं का पुनर्निर्धारण कराना ताकि डेन्जिंग एवं 
पोलिश-गलियारे पर जर्मनी का पुनः श्राधिपत्य हो सके और अपर साइलेशिया 
का भी राष्ट्रीयता के आधार पर अधिक उचित निर्धारण किया जा सके । 


.. (८) अपने उपरोक्त एवं श्रन्य कार्यो द्वारा जर्मनी को विश्व की महान 
शक्तियों में पुन: एक सम्मानित एवं क्षमान स्थान प्राप्त कराना । 


संक्षेप में, लैंगसम (7.978507) के शब्दों में कहा जा सकता है कि 
“१६१६ से १६३२ तक जमेन कूटनीति का प्रधान लक्ष्य यह था कि पितृ-भूमि 
के लिए राष्ट्रों के परिवार में अच्छी प्रतिष्ठा वाले एक सदस्य के रूप में पुन 
प्रवेश प्राप्त कर लिया जाय ।* - 


उपरोक्त उहं श्यों की प्राप्ति के लिए जमेंनी को शक्तिशाली राष्टों का 
सहयोग अपेक्षित था । परन्तु जर्मन राजनीतिज्ञ इस प्रश्त पर एकमत न थे 
कि किन राष्ट्रों का सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए.। इस सम्जन्ध में उस 
समय दो विचारधाराएं विद्यमान थीं--(१) पूर्वाभिमुखी विचारधारा के 
व्यक्ति उस समय जर्मनी की तरह ही अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मछर समझे जाने 
वाले साम्यवादी रूस के साथ सहयोग के पक्षपाती थे, एवं (२) पश्चिमाधियतोी 
विचारघारा वाले राजनीतिज्न अपने भूतपूर्व पश्चिमी शत्रओं--.फ़ांस श्र 
ब्रिटेन के सांथ समझौते व सहयोग को श्रेयस्कर समभते थे । : 


४१५ 27 
के. 235 5 .. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


हे श्रारम्म में पहले पक्ष की अर्थात्‌ पुर्वाभिमुखी नीति के समर्थकों की 
जय हि । लिप्सन ([0507) के अनुस्तार वाइमर गणतंत्र के प्रारम्मिक 
वर्षों में “जमंती ने श्रपने को राष्ट्रों के बीच एक 'वहिष्कृत और नैतिक श्रपा- 
हिज व्यक्ति महसूस किया” जिसे पेरिस शान्ति-सम्मेलन में अपमानित किया 
गया और राष्ट्रसंघ की सदस्यता के अयोग्य समझा ग़या । यही नहीं, २० 
मार्च १६२० के जनमतः संग्रह में अपर साईलीशिया की जनता क़्रे बहुमत 
द्वारा जर्मनी के पक्ष में मतदान करने पर भी अपर साइलीशिया का जर्मती 
और पोल ण्ड के मध्य विभाजन . कर दिया. गया । . इन कारणों से जर्मन जनता 
पश्चिमी राष्ट्रों से भर भी अधिक क्षुब्ध होकर साम्यवादी रूस की श्रोर 
उन्मुख हुई जो स्वयं पश्चिमी शक्तियों द्वारा बहिष्कृत होने से मित्रों की तलाश 
में था। दोनों पक्षों की इस मोनसिके पृष्ठभूमि ने दोनों को एक दुसरे के प्रति 
मैत्री की दिशा में आगे बढ़ाया, परिणामस्वरूप अ्रप्रोल १६२२ में दोनों देशों 
के मध्य रैपेलो (79,280) संधि सम्पन्न हुई। इस संधि के द्वारा जर्मनी ने 
रूस की साम्यवादी सरकार को. वंधानिक मान्यता प्रदान की भर दोनों देशों 
ने सभी युद्धनदावों तथा युद्धपूर्व के ऋणों को रद्द कर दिया । े 


लेकिन पश्चिम के प्रति इस उपेक्षापूर्ण नीति के कारण जमेनी अपनी 
विदेश नीति के तात्कालिक उद्देश्यों को श्राप्त करने में भ्सफल रहा । इसके 
ग्रतिरिक्त फ्रांस और बेंत्जियम ने जनवरी १६२३ में रूर पर अधिकार करके 
जर्मनी की पहले से ही लड़खड़ाती दशा को एक और प्रवल आघात पहुंचाया । 
इन परिवर्तित परिस्थितियों में पश्चिमाभिमुखी नीति के समर्थकों का प्रभाव 
बढ़ने लगा । १६२३ में इस विचारधारा के नेता डा० स्ट्रेसमान (80055- 
छ80॥) जर्मती के विदेश मंत्री वन गये । १६२६ तक उसके नेतृत्व में 
जर्मनी में पश्चिमाभिमुखी नीति की प्रधानता वनी रही । इस नीति के सम- 
अंकों का यह दुढ़ विचार था कि मित्र राष्ट्रों की सहायता ग्रौर सहयोग से ही 


जमंन गणराज्य का उत्थान संभव है, परत: “पूतिकरण और शान्तिकरण 
6 २€ए०णालाशांणा) पर चलना 


की नीति (?०॥09 ० ग्पापंगाला। था 
चाहिए | 

स्ट्रेसमान ने जिस विदेश नीति का श्रवतस्वन क्रिया उसके दो मूलभूत 
थे---फ्रांस के साथ मैत्री बढ़ाना और जमेनी को राष्ट्रश्नंध का मम्प्रानित 
फ्रांस को मित्र बनाने के लिए उसने वारस्व्रार उसे पश्चिमी 
गारंटी संधि करने के लिए कहा । ३६ सितम्बर १६२३ 
विरुद्ध अपनायी गयी “निष्किय प्रतिरोध” की 
मित्रराष्ट्रों से जमेती की क्षतिपूर्ति की बदायगी 
ब्राथेना की । जर्मरी के इस समभौतावादी देखे 


उ्दं श्य 
सदस्य बनाता । 
सीमा की सुरक्षा की 
को उसने रूर आधिपत्य के 
नीति का परित्याग करते हुए 
की क्षमता की जांच करने की 
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का स्वागत किया गया श्रौर क्षतिपूर्ति के प्रश्त की जांच के लिए डावेस 
समिति को नियुक्ति कर दी गयी। डाबेस योजना से जर्मनी को प्राणवायु 
मिली । एक ओर तो उसकी आ्राथिक स्थिरता को दूर करने के लिए प्रयास 
किये जाने लगे और दूसरी ओर १८ नवम्बर १६२४ तक फ्रांस तथा बेल्जियम 
ने रूर प्रदेश से अपनी फौजें हटा लीं । फ्रांस को मित्र बनाने के प्रयासों में भी 
स्ट्रैसमान ने महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता प्राप्त की। लोकार्नो संधि के 
द्वारा फ्रांस और जर्मनी ने परस्पर यह वचन दिया कि वे एक दूसरे के विरुद्ध 
युद्ध का श्राश्रय नहीं लेंगे और प्रत्येक को यह अधिकार होगा कि दूसरे पक्ष 
द्वारा अनुत्त जिंत आक्रमण को दशा में वह संधि पर हस्ताक्षर करने वाले 
ब्रिटेन आदि अन्य राष्ट्रों से सहायता की मांग करे। इस संधि के भन्‍्तगंत 
जमनी ने फ्रांस और वेल्जियम के साथ मिलने वाली अपनी पश्चिमी सीमाशओं 
को वर्साय की संधि द्वारा निर्धारित रूप में स्वीकार कर लिया और साथ ही 
अ्रल्सेस-लोरेन पर अपने दावे को छोड़ देने तथा राइन प्रदेश को विसैन्यीकृंत 
क्षेत्र बनाये रखने की बात भी मान ली । वास्तव में लोकार्नों दो महायुद्धों के 
मध्य के यूरोपियन इतिहास में एक नवीन युग का संदेशवाहक बन गया । 
कोनराड हीडन (६०7३4 प्लक्ष॑त॥) के शब्दों में “तब (लोकारनों के बाद) 
यूरोपीय महाद्वीप के दो प्रमुख राष्ट्रों ने, दो बड़े शत्रुओं में शान्ति, समभौते 
पर 'आ्राधारित' एक गम्भीर ईमानदार शान्ति, की स्थापना का एक प्रयत्न 
प्रारम्म हुआ जो लगभग ७ वर्ष तक चलता रहा। जमेंनी के लिए स्ट्रैसमान, 
फ्रांस के लिए ब्रियां के नाम, अपने मित्रतापुर्णो मध्यस्थ संर चेम्बरलेन के साथ, 
इस प्रयत्न से बंधे हुए हैं ।” १६२६ में तीनों ही नेताओं को सम्मिलित रूप 
में नोवल शान्ति पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया । 


स्ट्रसमान की नीति की अगली सफलता जर्मनी का राष्ट्रसंघ में प्रवेश 
था। १६२६ में रांष्ट्रसंघ का स्थायी सदस्य वन जाने से जमेनी को न केवल 
सम्य एवं सम्मानित रॉष्ट्रों की पंक्ति में बेठने का अवसर मिला बल्कि उंसे 
और भी अनेक लाम हुए। सन्‌ १६२७ में मित्रराष्ट्रों के भायोग जमनी' से 
हटा लिये गये और इसी वर्ष एके जमेन प्रतिनिधि स्थायी मैण्डेट आयोग 
(एव्फाशावां ऐ(०704065 (०णाणां5आं०॥) का सदस्य बना । १६२६- में 
स्ट्रसमान के प्रयत्नों से जमेनी ने युद्ध विरोधी केलॉग ब्रिंयां पैकंंट पर हस्ताक्षर 
किये भौर ज्षतिपूर्ति के प्रश्त पर पुनविचांर हुआ । इसके परिणामस्वरूप 
१६२६ में यंग योजना स्वीकार हुई जिंसके द्वारा क्षतिपूर्ति की रोशि एक बड़ी 
सीमा तक कम केर दीगयी । अगस्त १६२६ के हेग सम्मेलन में स्ट्रसमान ने 
फ्रांस को इस बात के लिए मना लिया कि मितराष्ट्रीय सेनाएः - सितम्बर 
१६२६ में अर्थात्‌ निश्चित समय से ५ वर्ष एव हो राइन प्रदेश खाली करना 


४२७ ह है ; 
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शुरू कर दें और जून १६९३० तक उस प्रदेश से पूरी तरह हट जायं। इस 
अर के फलस्वरूप १६३० में राइन प्रदेश मित्रराष्ट्रों की सेनाओं से मुक्त 
गया । पु 


स्ट्रसमान की कटनीतिक सफलताए' जर्मनी के (लिए निश्चित रूप से 
लाभदायक सिद्ध हुई लेकिन जम॑न राष्ट्रवादी अपेनी मांगों को तीत्रेतर करते 
गये और इस बात पर बल देने लगे कि जमंन विदेश नीति उम्र बनायी जाय | 
इसी समय अक्टबर १६२६ में स्ट्रैसमान का देहावसान हो गंया। ' '' 


. ..._ स्ट्रैसममान की मृत्यु के ब्राद उसकी -विदेश नीति को ड० कंटियस 
(0४४०७) ने जारी रखा, क्रिन्तु उसे शीघ्र ही अत्यन्त. प्रतिकूल परिस्थितियों 
का सामना करना पड़ां।. १६३० की भीषण आशिक, मन्‍्दी ने जमनी 
पर सर्वाधिक विनाशकारी... प्रभाव. डाला,. अत: वहां उम्र, राष्ट्रीयतावादी 
एवं फाप्तिस्ट तत्वों को वल पिला.) ये तत्व पहले से ही शत: >शने : प्रवल 
हो रहे थे क्योंकि पश्चिमी राष्ट्रों के बाद. मैत्री की उपरोक्त नीति से 
जर्मनी की अधिकाँश मांगें पूरी नहीं हो पाई थीं। ये मांगें मुख्य रूप से जमेनी 
का पूर्वी सीमांत ठीक करना, आस्ट्रिया. के साथ ,एकीकरण, उपनिवेधों की 
प्राप्ति, युद्ध. अपराध के कलक का परिमाजंन, शस्त्रीफरण और सेन्‍्यीकरण 
में अन्य देशों के...साथ, समानता, क्षतिपूर्ति की राशि का संशोधन आदि के 
बारे में थीं । बाइमर गण राज्य इन्हें प्राप्त करने में अत्षफल रहा, झ्त : जनता 
में उसके प्रति असन्तोष बढ़ता ही गया । यद्यपि & जनवरी १६३२ को जर्मन 
,प्रधानमन्त्री ने यह घोषणा कर दी. कि जर्मती क्षतिपृ्ति के रूप में भविष्य में 
कोई अ्रदायगी नहीं करेगा, तो भीपण भझ्ाथिक संकट के कारण हिटलर और 
उसके अनुयायी पश्चिमाभिमुख, नीति को जतता का दृष्टि में असफल सिद्ध 
करने में सफल हुभा । हिटलर ने जमेत जनता की सभी मांगों को पूरा करते 
का ग्राश्वासन दिया, अतः उसे जनता का समथन मिला और १६३३ 
वाइमर गरातन्त्र की जीवन-लीला को समाप्त करके वह जमत राष््र का सर्वे- 
'झरर्वा और नेता (प्राण) वन गया । 


जमेन ज़नता- ने वाइमर गणतन्त्र के राजनी तिनने 

«देकर, जितनी उन्हें मिलनी चाहिए थी, गम्मीर भूल की। हिटलर अपता 
-भदूरदर्शी नीति के फलस्वरूप जर्मनी को एक वार फिर विनाश का गत से 
- ले गया. जब, कि “जमेंन एकता के चतुर शिल्पकार विस्मार्क के ममान स्ट्र स- 
मान की नीति इस सत्य. की दरदशितापूर्ण अनुभूति पर ग्राधारित थी कि 
जब जर्मनी को, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों,न हो जाय ऐसी नीति 
का अ्रवंलम्बत नहीं करना चाहिए जिससे ब्रिटेन, रूम अथवा ग्रमेरिका से युद्धे 


करना पड़ जाय ।* 


३ का बड़ प्रतिप्ट तृ न 
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हिटलर श्रोर नाजो पार्टो का उत्कर्ष 


बारह वर्ष तक जरमती का भाग्य-विधाता बना रहने वाला एडोल्फ हिटलर 
नाजी दल का नेता और आरास्ट्रिया का तागरिक था । उसका जन्म आस्ट्रिया 
के ब्रौतो नामक स्थान के चुगी विभाग के एक सामान्य कर्मचारी के घर 
२० अप्र ल १६८६ को हुआ । अपनी युवावस्था के प्रारम्भिक दिनों में उसने 
एक महान्‌ चित्रकार बनने की श्रसफल चेष्टा की । बियनां में शाही अकादमी 
(प्राएशांदं 07६ 0०४०४॥७) में प्रवेश न.पाने पर उसने घरों में पेम्टर का 
कार्य करके श्रपती श्राजीविका कमाना शुरू किया। इसी समय उसके भव्य 
विचार १रिपक्‍व हुंए। उसमें साम्यवादियों और यहूदियों, के प्रति घोर घृणा 
के भाव पंदा हुये । जर्मन राष्ट्रीयता तथा जर्मव जाति की श्रेष्ठता व महत्ता 
का वह पुजारी हो गया और संप्दीय शाप्तन-प्रणाली में उसे कोई आस्था 
नरही। 


हिटलर स्वभाव से ही एक शांतिपूर्ण जीवन की श्रपेक्षा साहस और 
शौर्य से भरी सैनिक जिन्दगी अच्छी समभृता था । अंतः प्रथम भहायुंद्ध छिड़ने 
पर वह जर्मन सेना में भर्ती हुआ । युद्ध में अपनी वीरतापूर्ण कत्यों के लिये उसने 
आयरन करोस पुरस्कार प्राप्त किया । परन्तु १६१८ में जर्मनी की, पराजय से 
वह विक्षिप्त सा हो गया । जन जाति की सर्वोच्चता में अगराघ निष्ठा रखने 
वाले इस उग्र देशभक्त ने यह मानने से इन्कार कर दिंग्रा कि युद्ध में प्रपनी 
अक्षमता के कारण जर्मन जाति को पराजित होना पड़ा है। उसके मतानुसार 
'इस पराजय का प्रधान कारण साम्यवादियों, समाजवादियों और यहूदियों 
का देशद्रोह था । युद्ध के वाद होने वाली वर्साय की संधि ने उसके तन-व्रदन 
में आग लगा दी और चह अपने हृदय में दो कठोर निश्चय कर बैठा | एक 
ओर तो राष्ट्रीय अपमान का प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से उसने जमनी के राष्ट्रीय 
गौरव को पुनर्जीवित करने तथा वर्साय संधि की कलक-क्ालिमा को घोने 
का दृढ़ संकल्प किया और दूसरी ओर साम्यवादियों व यहूदियों को उनके 
तथाकथित देशद्रोह का मजा चखाने के लिये वह कृत-संकल्प हो गया। 


युद्ध की समाप्ति के वाद १६१८ में म्यूनिख श्राने पर हिललर की 
नियुक्ति गुप्तचर विभाग में हुई.। अपने काम के सिलसिले में उसने पता 
लगाया कि जर्मतर श्रम दल के ताम से ६ व्यक्तियों का गुप्त दल काम कर रहा 
है जिसकी बैठक म्यूनिख शरावखाने (8८८ धथ॥।) के पिछले कमरे में होती 
ती हैं । हिटलर इस दल का सातवां सदस्य बने गया और उसके अथक 
परिक्षम द्वारा उत्ती वर्ष दल का सुदृढ़ संगठन स्थापित हो गया। हिठलर ने 
दल के विस्तार में अपनी पूरी शक्ति लगा दी ।-वह ज्लीघ्र ही इसका नेता बन 


गया । उसने अपने चारों जोर वफादार लोगों को एकब्र-कर .सिया और ताथ 


के | 'अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


ही दल का नाम बदलकर “राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन श्रम दल” (2स्रांणाओं 
5०एंथरांज 6छपाओ पृव्र०वा एशा09) या सक्षेप में ''नाजी- दल (कया- 
?07॥9) रख दिया। १६२० में ,उसने दल-के आदि संस्थापक डे क्सटर 
(07०४2) को दूल से निष्कासित करके नाजी दल में सर्वोच्च शक्ति हथि- 
याली भर हैस (पें९७७), गोरिग (00०78), रोजनबर्ग ([२०५७०७०४), 
गोबल्स. (5०00७।०8) आदि. की सहायता से दल क़ो शक्तिशाली बनाया । 
ये सदस्य ही आगे चलकर उसके दल के प्रधान आ्राधार-स्तम्म बने । इस दल 
का एक समाचार फत्र भी प्रक्राशित होने लगा । १६२० में ही दल की नीति 
ओर कार्यक्रम की-प्रथम आधिकारिक व्याख्या की गई। दल के २५ सूत्री 
कार्यक्रप्त में त्रिम्नलिखित बातों को प्रमुख स्थान दिया गया--(१) व्साय 
संधि का अस्वीकुरण, (२) जमंती से छीने गये प्रांतों की पुन: प्राप्ति, (३) 
जमन सेन्‍्य शक्ति का प्रसार, (४) जर्मन-करखण को पूर्णा करना और विदेशी 
हस्तक्षेप को रोकना, (५) समाजवादियों, साम्यवादियों और यहूदियों को 
कुचलना, एवं (६) भ्रष्टाचार पर आधारित संसदात्वक शासन-प्रणाली का 
प्रन्त करना । हिटलर ने कहा कि जम॑त शुद्ध आर्य नस्ल के हैं, वे जहां-जहां 
भी रहते हैं वे प्रदेश उनके हैं, वे प्ंतार के संवेश्रेष्ठ लोग हैं, श्रत: हर दृष्टि 
से उन्हें अ्रधिकार है कि वे संसार के सब लोगों पर शासन करें । हिटलर ने 
राज्य को मनुष्य का सर्वश्रष्ठ संगठन बताते हुए एक सर्वग्राही राज्यवाद 
(6थशा५७798797) के सिद्धान्त को प्रतिपादन किया । 


हिटलर न ढो शान्ति का समर्थक था न अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का ! 
बह शक्ति का उपासक था श्रौर युद्ध को राष्ट्रीय शक्ति का अनिवार्य परिणाम 
मानता था । उसके दल की प्रत्येक कार्यवाही ग्रुप्त होती थी झऔर उसकी 
सबसे बड़ी अ्रपील राष्ट्रीय गौरव की अ्रपील होती थी। सन्‌ १६२३ में 
* उसके दल ने तत्कालीन सरकार के विरुद्ध विद्रोह (905०) का झ्रपफल 
. प्रयास किया-। देशद्रोह के अपराध में उसे पांच वर्ष का कारावास दण्ड मिला 
:किन्तु ८ मास बाद ही उसे छोड़ दिया गया । इस अ्रल्यकाल में ले ड्सबर्ग के 
जेलखाने में रहते .हुए उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “मेरा संघर्ण/ (>४७ 
हथ्एए।) लिखी ) हिटलर की यह पुस्तक जातीय उच्चता के निद्धा्त पड 
आधारित विश्व-प्रमत्व की एक योजना थी । इसे नाजिरयों का पवित्र घमग्र थ 
समझा जाता था । सत्ता-प्राप्ति के वाद हिटलर ने जिस वेदेशिक नीति को 
अगीकार किया था उसके मुख्य आधार उसने अपनी “मीन कंम्फ में 6 
निर्धारित कर दिये थे । एक स्थान पर उसने लिखा था कि-- 


“जर्मनी ' के सीर्मात ग्राकस्मिकता के, परिणाम हैं झ्रौर वे केदत 
ग्रस्थायी सीमान्त हैं. जिनकी स्थापना विभिन्‍न- समयों पर लड़ गए राजनोतिड 
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संघर्षो के फलस्वरूप हुई है । राज्यों की सीमाए मनुष्पों के द्वारा स्था- 
पित की जाती हैं भ्ौर मनुष्यों के द्वारा उन्हें वदला भी जा सकता है”? 


इसी पुस्तक में दूसरे स्थान पंरं उसने लिखा है कि “जम नो श्रपने वर्तमान 
सोमांतों के कच्चे माल में श्रात्मनिर्भरता एक श्रत्येधिक सीमित मात्रा में प्राप्त 
कर सकता है श्रीर खाद्यान्‍्त के उत्पोदन में तो बिल्कुल नहीं कर सकता | 
इसका एक मात्र इलाज यही है कि वह रहने योग्य श्रधिक स्थान प्राप्त करे। 
शक इसलिए यदि हम श्रनाज की स्थिति की सुरक्षा को मुढ्य प्रश्त सानते हैं 
तो उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक भूमि यूंरोप में ही होनी चाहिए। ““ 
यह श्रधिक जनसंर्या को अ्रधिकार में करने का प्रश्त नहीं है, परन्तु कृषि के 
लिए स्थान प्राप्त करते का सवाल है। इसके अ्रतिरिक्त कच्चा माल पंदा 
करने वाले क्षेत्र उपनिवेशों की अ्रपेक्षा जम नी के पड़ोस में यूरोप में अधिक 
उपयोगी हो सकते हैं ।/? गण 


हिटलर का श्रन्तिम लक्ष्य तीसरी बार महान्‌ जर्मन साम्राज्य 
(प्रफ्रा१ एशंक) का निर्माण था। शालंमैत द्वारा आठवीं शताद्दी में 
“पवित्र रोमन सोज़ाज्य” के रूप में जमंनी का प्रथम साम्राज्य स्थापित किया 
गया था, १८७१ से १६१८ तक का जन साम्राज्य द्वितीय साम्राज्य था, 
अब तीसरी वार इसका निर्माण नाजी दल का चरम उद्ृंश्य था। इस 
“तृतीय राइक ” (४0 २४०) के वृहत्तर जर्मनी में जर्मन रक्त वाले सब 
व्यक्तियों का समावेश श्रावश्यक था। इस समय अनेक जर्मन आस्ट्रिया, 
हालौण्ड, चेकोस्लावाकिया, अभ्रल्सेस आदि अत्त्य देशों में रहते थे। हिटलर के 
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2. “ठश्या॥धाए खोया! गैद सांगीाए ग0श5 ९०एंत थो। ण्गोए 
एश+ अजा।60 8९ ६एंएंधए० व उ३चछ ग्राशशा2ंड, धाते ग्रणा6 ३६ 
थ] 77 4000 8. . . .060, 5७९ 8९८९7०॥ ॥॥6 8९०णा९ए 0 5७७ 
600 धाएशां070 35 (96 फागाशंए2 तुएट5709, 76 59208 706९९5४४779 
' [0506 व एव णीए 96 ४0एश्ा प्रष्टाए्र०96.. ...] ॥8 70/ & 
पारा ए उचत्वुणंगाह ए0फणैभाव07, प्रा रण शर्गांपह 87806 0. 
3शाणाी।एबों ए५९8, रैैठार0रश ९25५ एा0०प0९०४४ 9७ प्राधटापंथ] 
0370 7०६ ग्रा0णा6 एश्शएण[ए 500शा0 वा एणा०क6 ागल्तीवा८ ए0ग्राणापए 

६0 क्‍086 एिशएा (87 0ए४8285.7? 


बा 2////20 


जन ; ाण। . अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


मतानुसार इन सब जम॑न प्रदेशों का जर्मनी में विलीनीकररा श्रवश्यम्भावी था। 
हिटलर के अन्य अमुर्ख कार्यक्रम ये थे--वर्साय की तथा सेन्ट ज़र्मेंन की संधिरयो 
को, रद्द करना, जर्मती को  युद्धापराधी ठहराने: वाली संधि-व्यवस्थाओं का 
निराकरण करता, यहूदियों को जमंनी से निकाल फेंकना, क्षति-पूर्ति की राशि 
में संशोधन कराना, उपनिवेशों को पुनः प्राप्त करना, सब नागरिकों को 
रोजी-रोटी दिलाना, उन्हें श्रच्छे जीवन के साधनों को, प्राप्त कराना, ब्याज 
की ऊंची दरों को समाप्त करना, सब ट्रस्टों और बड़ी दुकानों व फर्मो का 
राष्ट्रीयकरण करना, कृषिःक्षेत्र में सुधार करना, वृद्ध व्यक्तियों की राज्य द्वारा 
देख-रेख का प्रबन्ध करना, शस्त्रास्त्र निर्माण के एवं सैन्य क्षेत्र में अन्य देशों 
के साथ समानता का आधार प्राप्त करना और ब्रिटेन व, इटली को मित्र बना 
कर फ्रांस तथा सोवियत रूस को कुचल डालना । हिटलर ब्रिटेन से इसलिये 
मैत्री स्थापित करने के पक्ष में था कि वह जमंन जाति के पश्चात्‌ अ्रग्ने जों को 
दूसरी. प्रधान श्रार्य जाति मानता था । इटली से वह मैत्री का इसलिये इच्छुक 
था कि प्रथम तो जमंती और इटली के हित समान थे क्योंकि फ्रांस दोनों का 
ही शत्रु था, और दूसरे दोनों के राजनेतिक विंचार समान थे क्योंकि दोनों ही 
को प्रवत्ति फासिस्टवादी तथा यहूदी-विरोधी थी। टायनबी (॥0970००) के 
शब्दों में, “यदि रूस और फ्रांस हिटलंर की शत्रुता के मौलिक श्रौर स्थाई 
लक्ष्य थे तो दिटेन और इटली उसकी मंत्री के मौलिक लक्ष्य थे ।” जमं॑नी की 
मित्रता का तीसरा लक्ष्य जापान था। हिटलर का विश्वास था कि यहदी 
यूरोपीय राष्ट्रों को धोखा दे सकते थे, लेकिन जापान जैसे एशियाई राष्टीय 
'राज्य को नहीं । जरमनी की ये मित्रतायें रक्षात्मक नहीं वरन्‌ श्राक्रामक होनी 
थी क्‍योंकि हिटलर का कहना था कि “राष्ट्र का भाग्य केवल शक्ति के एक 
“वरस्परिक विस्तार की एक समान सफलता की संभावना से ही पररपर 
बंधते हैं, तथा “एक मत्रा जिसके उद्देश्य में युद्ध का प्रयोजन निहित नहीं 
होता, श्रथहीन भर मूल्यहीन होती है । 


हिटलर ने “मीनंकैम्फ” में विश्व की प्रमुख जातियों (890७) को 
तीन वर्गों में विभाजित किया-(१) संस्कृति की प्रणता प्वेत वर्ग की ग्रार्य 
- जातियां, जैसें जमंन और ब्रिटिश, (२) संस्कृति की प्रसारक पीत वरण का 
जातियां, जैसे जापानी, एवं (३) अद्ध सम्य 3005 4 और सं स्क्र्ति का 
/विनाशक यहूदी जाति.। हिटलर काली जातियों को स्वजासन के योग्य नहीं 
* समझता था । वह जमन जाति को शु॒द्धतम ग्रार्य जाति मानते हुये जमनी वा 
'(वश्व का सिरमौर बनाने का अभिलावी था । 


जेल से निकलने के वाद हिंटलर ने श्रगल ७ वर्ष तक अपने मिद्धान्तों 


कि 
के प्रचार और पार्टी के संगठन के लिये भगीरथ प्रयास क्रिया। बद्याति 5 


नाजी जमेंती का उदय; जमेनी की विदेश-नीति हरपु 


समय्र हिटलर जेल जाने के कारण जमंनत नागरिकता खो चुका था और जर्मन 
सेना में भर्ती होने के कारण आस्ट्रियन तायरिकवा से भी वंचित हो चुका 
था, फिर भी वह ग्थक श्रम करता हुआ अपने कार्य में जुटा रहा। अपने 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये हिसा, शक्ति, छुल-कपट, प्रचार आदि के साधनों 
का आश्रय लेते हुये उसने श्रान्तरिक क्षेत्र में वर्साय की संधि को अपने प्रचार 
का मुख्य साधन बनाया । उसने घोषणा की कि- 


चर्साय की शान्ति-संधि का क्या उपयोग किया जा सकता है ? 
*०*“*"इनमें से प्रत्येक बात को इस जाति के दिल और दिमाग में इस तरह 
भर दिया जा सकता है कि श्रन्तत: ६ करोड़ नर-नारियों के दिल की यह 
लज्जा और घृणा फी सोंभी भावना एक जाज्वल्यमान सागर बन जाये, जिस 
भटटी में से मजबूत फौलाद का एक संकल्प पंदा हो, और उससे एक श्रावाज 
निकले--हम फिर हथियार लेंगे ।” 


वाह्य क्षेत्र में हिटलर ने साम्यवादी विरोधी प्रचार द्वारा पश्चिमी 
राष्ट्रों, विशेषत : ब्रिटेन की मैत्री की प्राप्ति का कार्यक्रम बताया और साथ 
ही धौंस-धमकी, छल-कपट, हिंसा आदि द्वारा एक के बाद एक प्रदेश को हड़पने 
की नीति का प्रतिपादन किया । वास्तव में हिटलर ने “मीनकंम्फ! ( ला 
छू »गाए[ ) द्वारा नाजी दल को एक विशद्‌ और निश्चित दर्शन प्रदान क्रिया । 
यह ग्रथ नाजी दल की बाइविल बन गया । | 


हिटलर ने अपने दल के .लिये स्वास्तिक का ध्वज-चिन्ह विश्चित क्रिया, 
दल के सदस्यों के लिये भूरी कमीज का सैनिक गणवेश (एप्राणा॥) नियत 
किया और श्रभिवादत का नया ढंग वताया । उसने नाजों समाझ्रों की रक्षा 
के लिये और विरोधी दलों की समाओं को भंग करते के लिये सैनिक वेशघारी 
तूफानी दस्तों (॥077४७0थींप्ा8०] $. 6.) का संगठत किया तथा नाजी 
नेताओं की रक्षा के लिये सफेर खोयड़ी के चिन्ह से श्रल॑कृत काली वर्दीवारी: 
झ्रगरक्षकों (8वए/ट४र्क्षी०॥7 5.5.) के दल का निर्माण किया। कुशलः 
सगठनकर्ता और प्रचार के अस्त्र में विशेष आस्था रखने वाले हिटलर ने 
प्रचार की दृष्टि से सम्पूर्ण जर्मती को अनेक हिस्सों में विभाजित किया | 
प्रत्येक हिस्से में सुशिक्षित प्रमावशाली व्याख्याता भेजे जाने लगे । हिटलर 
स्वयं अपनी अद्भुत भापण कला से जर्मन जनता को मन्‍्त्रमुग्ध करके उसे 
प्रभावित करने लगा । - 


इस धुआंधार प्रचार और अथक परिश्रम के बावजूद १६२८ तक 
हिंटवर और उसका नाजी दल भ्रधिक लोकप्रिय न हो सका। दिसम्पर १ ६२४ 
में चुनावों में दल को पहले की अपेक्षा १८ सीटें कम मिलीं हे 


० कद लेकिन अर्थात ज़ हि 
त्ीटों पर उसे सफलता मिली लेकिन १६२ की आइ 


८ में यह संख्या घट कर मात्र श्र 


हम 
न अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


पर आरा गई और मत भी केवल ८ लाख १० हजार प्राप्त हुये । परन्तु १६२८ 
के बाद दल की शक्ति का उत्तरोत्तर विकास होता. गया। मार्च १६२६ में 
दल की सदस्य संख्या १ लाख २० हजार थी, मार्च १६३० में वह बढ़ कर 
९ लाख १० हजार तक पहुच गई। नाजी दल के सदस्यों में अधिकांश व्यक्ति 
वै थे जिनका सम््रस्ध निम्न मध्यम वर्ग के साथ था ।. ्राथिक संकट के सबसे 
भयंकर परिणाम इसी वर्ग को भोगने पड़े थे, श्रतः इस वर्ग ने वाजी दल को 
दिल खोल कर सहायता पहुचाई । १६३० के निर्वाचनों में संसार के सभो 
बुद्धिजोवी और शांतिश्रेमियों को यह जानकर ढुःखद़ भ्राश्चर्य हुआ कि नाजी 
दल को दिये गये म॒तों की संख्या ८ लाख १० हजार से बढ़कर ६४ लाख ! 
हजार पर पहुंच गई है । इसके बाद इस संदेह की काली छाया फैलने लगी 
कि वाइमर गणतंत्र की मृत्यु नजदीक है। परन्तु इतना सब होते हुए भी 
हंटलर का उत्कष वास्तव में धमकेतु की भांति इतना ग्राकस्मिक था कि 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के कुशल प्रेक्षक १६९३२ तक भी यह कल्पना नहीं कर 
सके कि जम॑नी में हिठलर श्र उसका दल कभी सत्ता हथियाने की स्थिति में 
भ्रो सकेगा । भ्रक्टबंर १६३२ में जर्मन विद्वान डा० श्रेनोल्ड वुल्फर्स (#ध॥०)0 
(७४/०/०४५) ने लन्दन के भ्रन्तर्राष्ट्रीय मामलों की राजकीय संस्था (२०9४) 
[06 0 वग्ाबरधंणा देवा) में मापण देते हुये यह मविष्य- 
वाणी की थी कि जमेनी में एक दल द्वारा तानाशाहीं की झ्राशंक्रा समाप्त हो 
चुकी है। विख्यात ब्रिटिश इतिहांसकार टायनवी ने दिसम्बर १६३२ में यह 
मत प्रकट किया कि, “बहुत सी बातें अस्पष्ठ हो सकती हैं, किन्तु एक बात 
निश्चित है कि नाजी दल पतनोन्मुखी है ।” और-तो-ग्रौ र, हिटलर के चांसलर 
बनने से कुछ ही दिन पूर्व राष्ट्रपति हिन्डलवर्ग (प्राग्रतधांथड़) ने स्ट्रागेर 
(5$09557) को श्राश्वोसन दिया था कि, मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता है 
कि वह बोटेमियन सिपाही (हिंटलर) कभी भी जर्मती का चाॉसलर नहीं 
बनेगा | मैं उप्ते पोस्टभास्टर बना दूंगा और वह दित में सी बार 
मेरा मुख चाट सकता है ।” लेकिन ये सव धारणारयें मिथ्या सिद्ध हुयीं और 
जनवरी १६३३ में हिटलर एक पोस्टमास्टर नहीं, वरन्‌ जमता का प्रधानमत्रा 
(0 द्ाण्शीण) बन गया और नाजी क्रांति सफत्तादूवक सम्लन्न हुई 


हिटलर श्र उसके नाजी दल के उत्कपं के कारण--हिदलर शोर 
उसके दल ने इस प्रकार जो अप्रत्याशित सफलता अन्त को उसके दूल | 
अंनेक गम्भीर आथिक, राजनीतिक और सामाजिक कारण निद्धित थे | 


जः 


(१) वर्साय का भ्रपमान--प्रथम महायुद्ध जमतलागा के होटों 
मुस्कान छीन कर उनकी श्रांखा में आंसू पहले ही मर चुका था किन्तु दाद 


वर्साय की शांति-व्यवस्था मे तो जर्मनी को नैतिक एवं भौतिक दृष्टि 


नाजी जर्मनी का उदय; जमेनी की विदेश-नीति ४२७ 


एकदम पंग्रु बना दिया / लैंगसम के अनुसार वर्साय की संधि से “यूरोप जम॑ने 
प्रदेश का आराठवां माय तथा ७० लाख व्यक्ति कम हो गए, उंसके सारे 
उपनिवेश, १५% कृषि योग्य भूमि, १२५८ पशु, १०% कारखाने छिन गए। 
उसके व्यापारी जहाज ५७ लाख टन से घटकर केवल ५ लाख टन रह गए, 
ब्रिटेव की नौसेना से स्पर्धा करने वाली उसकी नौशक्ति बिलकुल नष्ट कर 
दी गई, स्थलसेना की श्रधिकतम संख्या एक लाख निश्चित कर दी गईं। उसे 
अपने कोयले के २/५ भाग से, लोहे के २/३ भाग से, जस्ते के ७/१० भागे 
से तथा आधे से अधिक सीसे से हाथ घोना पड़ा | उपनिवेशों के छिन जाने से 
उसे रबड़ और तेल की भारी कमी हो गयी । वर्साय की प्रादेशिक व्यवस्थाओं 
ने उसके उद्योग-बन्धों और व्यापार को बिल्कुल चौवट कर दिया । क्षतिपूर्ति 
के लिए उसने कोरे चेक पर हस्ताक्षर कर दिए। ? 


वर्साय संधि की अ्रपमानजनक शर्तों ने जमंनों की राष्ट्रीय भावना पर 
आधात किया श्र परिणामस्वरूप विजेताओं के प्रति उनका प्रतिशोधात्मक 
रुख और भी कठोर हो गया । जहां वर्साय संधि के कारण एक तरफ बुजुर्ग 
जमेन लोगों में निराशा और उत्साहहीनदा की भावना घर कर गयी वहां 
युवक एवं सैनिक वर्ग पितृ भूमि के पुनरुत्थाव के लिए व्याकुल हो उठा 
वर्साय संधि को श्रपने माथे पर एक काला धब्वा मानते हुए वे अपने पुराने 
गौरव को पुन: पाने के लिए तड़फने लगे और एक ऐसे नेता की आकांक्षा 
करने लगे जो देश के अ्रपमान को घोकर उनके राष्ट्र को पुनः गौरव-पद पर 
भ्रासीन कर सके । जनता की इस प्रतिशोवात्मक प्रवृत्ति का लान उठाते हुए 
हिटलर ने जर्मन राष्ट्रीय गौरव की पुन: प्राप्ति का श्राकर्षक नारा लगाकर 
युवकों, सैनिकों, मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। 
नाजीदल का उमग्रवादी कार्यक्रम और “वर्साय का अन्त हो” का नारा जर्मन 
जनता को बड़ा प्रिय लगा । 


इस सम्बन्ध में प्रो० लिप्सन (77750॥)£ का मत है कि हिटलर के 
सत्तारूढ़ होने का वास्तविक कारण दर्साय की संधि नहीं थी । स्ट्रैंसमान 
के शांसवकाल में जमेनी की स्थिति वहुत अच्छी हो गयी थी । राष्ट्रसंघ की 
सदस्यता प्राप्त करके जर्मनी राष्ट्रों के परिवार में समानता के स्तर पर बा 
चुका था, जमेन भूमि पर से विदेशी सेना हट चुकी थी, ध्रस्त्र-उस्त्रों के सम्बन्ध 
में अन्य राज्यों के साथ जेमंनी की समानता का दावो स्वीकार हो चुका था 
और क्षतिपूर्ति का दायित्व भी लगनग समाप्त सा हो चला था । जिस समय 
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8 का उत्थान हुआ उत्त समय तक जर्मनी अपनी वेड़ी की अन्तिम 
कड़ियों को काट चुका था। इन परिस्तितियों में बर्ताव संवि को हि्लर के 
उत्थान का का रण बताना उपयुक्त नहीं लगता, हां बर्ताव संधि को नाजी दल 
रे _ सफलता का अ आंशिक कारण अवश्य कहा जा सकता है । 
सन के इस तक में पर्याप्त बल होते हुए भी इस तथ्य से इन्कार नहीं किया 
जा सकता कि स्ट्रें समान का शासनकाल वे सब उपलब्धियाँ प्राप्त वहीं कर 
सका था जिनकी जर्मंत जनता को अपेक्षा थी। त्ञाध ही जमेन जनता अपनी 
पराजय, ग्रप्मान और वर्साव के अन्याय को ठीक उसी तरह वहीं भूला सकने 
थी जिस तरह फ्रान्स १८७१ के अपने अपमान को नहीं भुला सका था । हिंदलर 
और उसके नाजी दल ने वर्ताय संधि के अपमान को मिदाने के लिए “हम 
फ़िर हथियार लेंगे” का तारा लगा कर अपने श्राप को सच्चा देशमक्त प्रमा- 
खित करने की सफल चेष्ठा की । 

(२) जातीय परस्परा एवं चरित्न--हिटलर और उपम्रवाशी नाजी 
दल के उत्कर्ष का एक दूसरा कारण स्वयं जर्मन जाति की परम्परा थी। 
जद जाति में स्वामाविक रूप से विद्यमात सैनिक मनोवृत्ति तथा अनुशासन 
एवं वोर पूजा को माववा ने हिटलर के उत्कप का मार्ग प्रशस्त कर दिया । 
हिटलर के व्यक्तित्व में उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिल गग्रा जो उनका 'फ्यूरर 
(एल) बन सकता था। प्रो० शूमैव (50ाण्याशा) ने ठोक ही लिखा 
है कि-“राष्ट्रों के झरान्तरिक जीवन का पता उसके नेतृत्व के प्रतीकों से चल 
जाता है । जर्मनी का इतिहास एक राष्ट्रीय नायक से शुरू हुआ, तीन राष्ट्रीय 
राजवंशों के नेतृत्व में चलता रहा और एक राष्ट्रीय नेता की देखरेस में ही 
समाप्त हुआ । ये नायक्ष टमेव, हटेत स्टोफेत , हैप्सवर्ग, ढोटेन जोलर्न भौर 
हिइलर ये ।?. 

' (३) संसदात्मक् शाक्षत प्रणाली के विश्द्ध प्ररचि--ताजी दल की 
शक्ति के विकास का तीसरा कारण था प्रजातांतिक लोकेसमात्मक शासन 
प्रणाली के विरुद्ध जर्मेत जनता की झरुचि । बधिकाँश जर्मत, लोकेसमात्मक 
शासन प्रणाली जिस ढंग से कार्य कर रही थी, उससे असंतुप्ट थे क्योंकि उन्हें 
वे दिन याद थे जबकि लोकसभा में अनुनासन और ब्ववस्था को दृढ़ व्यवस्था 
घी, वाद-विवाद और फजीतियों का वातावस्ख नहीं घा। जर्मन जठता यह 
देखकर बड़ी विक्षुव्ध थी कि तत्कावीन राजनीतिम केवल थोबें वचन बोलते 
पर थोधी प्रतिज्ञाएं करते रहते वे । बतः जर्मन जतता उत्त समय एड 
शक्तिशाली व्यक्ति को जमेनी के भाग्य-विधाता 
थी जो उसके देश को और उसकी तत्कालीन ोचनीय स्थिति से मुक्ति दिलवा 


सके । जनता की इस मनोदशा नें हिटलर के उत्कर्ष में पड़ा यान दिया । 


के रूप में देखने दा उत्पुदा 
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साजी जमंनी का उदय; जमेनी की विदेश-तीति ४२६ 


(४) वाइमर गखातंत्र के प्रति असंतोष--जर्मती की. समस्याओं को 
हल करे में गणराज्य की अक्षमता भी जमंनी में तानाशाही की स्थापना का 
एक प्रमुख कारण वनी । नवीन गणराज्य का जन्म हो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण 
परिस्थितियों में हुआ श्रौर अपने १५ वर्ष के जीवन में इसकी अप्रियता और 
विफलताओं ने हिटलर के उत्कर्ष में बड़ा सहयोग दिया । इसे अपने जन्म के 
साथ ही वर्साय की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े, क्षतिपूर्ति 
और नि: शस्त्रीकरण के कड़वे ध्रूंट पीने पड़े, रूर पर फ्रल्च अ्रधिकार तथा 
मुद्रास्फीति का दारुण दुःख भोगना पड़ा | यद्यपि रूर के प्रदेश से बाद में 
फ्रेन्च सेनाएं हटा ली गयीं, किन्तु तब तक वे जमनी को दिवालिया बना 
गयीं । वाइमर गरातंत्र ने अपने १५ वर्षीय जीवन-काल में अच्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र 
में यद्यपि अनेक सुविधाएँ प्राप्त कीं किन्तु वह अपने अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्यों- 
ढैंजिग श्रौर पोलिश गलियारे की प्रुनः प्राप्ति, श्रास्ट्रिया के साथ एकीकरण, 
उपनिवेशों की प्राप्ति, शस्त्रीक रण एवं सैन्यीकरण के मामलों में अन्य राष्ट्रों 
के साथ समान श्रधिकारों को प्राप्ति झ्रादि को पाने में असफल ही रहा । 
इसके श्रतिरिक्त गणराज्य के लोकतंत्रवादी संविधान में आनुपातिक प्रतिनि- 
घित्व की व्यवस्था होने से राइकस्टाग (॥२७०॥४४४) में भ्रनेक दल उत्पस्त 
हो गये जो अपना अ्रधिकांश समय पारस्परिक भगड़ों और तृ-तू, मैं-मैं में वर- 
वाद करते थे । इन अनेक दलों के कारण गराराज्य कुशल और हृढ़ प्रशासन 
की व्यवस्था नहीं कर सका । इस स्थिति से असंतुष्ण और रुष्ट जर्मन जनता 
की आस्था अधिनतायकवादी शासन के भ्रति ही बनी रही । उदारवादी प्रजातंत्र 
के प्रति लोगों के मत में किसी दृढ़ निष्ठा का उदय नहीं हुआ और वे सोचने 
लगे कि जर्मन देश का इतिहास तो फ्रड्रिक महान्‌ की परम्पराशओं से प्रभावित 
है, यहाँ तो विस्मार्क की आवश्यकता है । 


यद्यपि तत्कालीन परिस्थितियों में कोई भी शासन प्रणाली आशा 
का दीपक एकदम दीप्त नहीं कर सकती थी किन्तु असफलता का कलक 
गणराज्य पर ही लगा और हिटलर जेंसे व्यक्ति ने जनता के इस असंतोप 
का पूरा फायदा उठाया । जब राजतन्त्र शेप हो चुका, गणतन्त्र असफल हो 
गया तो हिटलर को तानाशाह बनने का अवधर मिला । 


(५) १६३० की झाथिक मन्दी:-उपरोक्त कारणों के होने पर मी नाजी 
पार्टी को वेस्ती सफलता नहीं मिलती, यदि जमंची में १६३० का भीपण 
जाधिक संकठ, जो वर्साय संधि का ही एक परिणाम था, उत्पन्त नहीं हुआ 
होता। वास्तव में, हार्डी के मतानुसार, हिटलर की सफन्नता का प्रधान 
कारण वर्ताय का अपमान नहीं, वरनू हिंदलर के अन्दर भरा हुआ “राज- 


४३० ' श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
तीतिक नेतृत्व का गुण तथा आंथिक संकठ की सहवर्ती निराशा थी ।”?१ 
जमेनी में आथिक संकट अन्य सब देशों से अधिक भयंकर था और जर्मन 
जनता जितनी तवाह थी उतनी शायद किसी भ्रन्य देश की जन्नता नहीं थी । 
आशिक प्रलय ने जमेत जनता के मध्यम और निम्व मध्यम वर्ग का विनाश 
कर दिया। किसानों, छोटे दूकानदारों, कारीगरों, सरकारी कर्मचारियों 
विधवाओं, अश्रवकाश प्राप्त कर्मचारियों, भूत-पूर्व सेनिक॑श्रधिकारियों आदि 
की जीवन भर की बचत मुद्रास्फीति द्वारा निगल ली गंयी । हिटलर ने ऐसे 
संमय बांरम्बार यहं घोषणा की कि जमंव जनता की इस दुर्देशा, का. कारण 
वह सरकार है जो साम्राज्यवादी देशों के सामने घुंटने टेक चकी है| नाजी 
देल नें यंग योजना का पहलें ही विरोध किया था और कहा था कि जमंनी 
इसका आथिक भार वहन नहीं कर संकता । लेकिन स्ट्रेंसमान झौर उसके 
साथियों का यंह मत था कि अन्य देशों के साथ सुलह और समंभौते की 
नीति तंथो क्षतिपूर्ति की राशिं की अदायगी जर्मनी को समृद्ध बनायेगी । 
१६३० के आशिक संकंट ने यह सिद्ध कर दिया कि स्ट्रेसमान की नीति 
आंतिपूर्ण थीं औरं नाजियों का तक संही था। 


-_ .. हिटलर ने जम॑ंनी के पूजीपतियों और यहूदियों को आाथिक संकट 
के लिए कोसा. और मध्यम ,तथा निम्न मध्यम वर्ग में विद्यमान पूजीपति- 
विरोधी भावना को बड़ी. खबी से उमाड़ कर उनका सहयोग प्राप्त किया । 
शूमेन के अनुसार शआ्राथिक संक्रट ने जमेनी में ६० लाख व्यक्तियों को बेरोज- 
गार बना दिया, दिवालियापन और निर्धनता को बढ़ाया ।? अधिकांश 
बेरोजगार व्यक्तियों और ऋण-वबोभ से दवे क्ृपषक हिटलर के नाजी दल में 
सम्मिलित होने लगे। कंषक जनता, साम्यवाद के वेयक्तिक सम्पत्ति के 
उन्मूलन के सिद्धान्त से भयभीय होकर विशेष रूप से हिटलर की अनुयायी बनने 
लगी क्योंकि वह उसे बोलशेविज्म और यह॒दियों से रक्षा करने का आआश्वा- 

सन दे रहा था। जून १६३१ में कृषकों पर तीन अरव डालर का ऋण 

था. नाजियों ने इत ऋणों को रद्द करने का आन्दोलन किया, शत: कृंपक 

स्वाभाविक रूप से नाजी दल -की ओर भुकने लगे। उद्योगपतियों न भी 
ताजी दल को सहयोग और झ्राथिक सहायता प्रदान की क्योंकि वे इसके 


द्वारा ट्रेड यूनियनों को नष्ट करना चाहत थे तथा साम्यवादियों से प्रपनी 
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वाजी जर्मती का उद्य; जर्मती की विदेश-नीति ४११ 


सम्पत्ति की रक्षा के इच्छुक थे। फ़िद्स बेसीन (रा 70५४४४॥) 
जैसे उद्योगपत्तियों ने साम्यवाद से भयप्तीत होकर हिंदतर का समर्थत किया ।* 
*... जमेनी के मध्यम वर्ग और वेकार लोग कट्टर यहूदी विरोधी थे' क्योंकि 
उनमें यह मावना धर' कर गयी थी कि जर्मनी की पराजय यहूदियों के कारण 
ही हुई थी । हिटलर ने उनकी इस यहूदी विरोधी भावत्ता को उमाड़ कर अपना 
उलल सीधा किया । बड़े-बड़े पृंजीपति यहूदी लोग ही थे, श्रत: हिंदलर 
ने कहा कि इन्हें देश से निकाल देना चाहिए ताकि जर्मन जाति अपने देश 
में समुचित श्राथिक स्थान प्राप्त कर सके । उन दिनों कानून डाक्टरी, महा- 
जबी ओर व्यापार में यहुदियों का ही वोलवाला था। इसलिए हिटलर द्वारा 
यहूदियों के विरोध के कारण जर्मत डाक्टर, वकील, ज्यापारी आदि नाजी 
दल को ओ्रोर श्राक्षष्ट हुए 
जर्मनी के भीषण झ्राथिक संकट को दर करने के लिए जब तत्त- 
कालीन जर्मव प्रधानमस्त्री ब्रनिग (छाए्एंए8) ने व्यय में मारी कटौती 
करनी चाही तो पालियामैंट ने इसंका तीन विरोध किया। फलतः उसे 
विशेषाधिकार लेकर शासन करने को बाधित होना पड़ा । शासन के इस 
कदम ने हिंठदलर की तानाशाही के मार्ग को और भी सुगम बना दिया । 


वास्तव में आधथिक संकठ ने हिटलर श्ौर उसके दल को संजीवनी 
बूटी प्रदान की। नाजियों ने अधिकांश जनों पर यह छाप छोड़ दी कि 
नाजी दल ही एक मात्र ऐसा दल है जो जर्मनी को आथिक संकट से शीक्रा- 
तिशीघ्र उमारकर, उसे उत्तम दशा प्रदात कर सकता है। परिणामस्वरूप 
ज्यों-ज्यों आथिक संकट की भीषणता बढ़ती गयी, नाजी दल की शक्ति 
में भी उत्तरोत्तर वद्धि होती गयी । मई १६२८ में राइकस्टाग में नाजी दल 
के केवल १२ सदस्य थे, परन्तु सितम्वर १६३० में इनकी संरुया बढ़कर 
०७ और जुलाई १६३२ में २३० हो गयी भौर इस तरह नाजी दल ६०८ 
सदस्यों चाला राइकस्टाग का सबसे बड़ा दल हो गया । 


(६) हिटलर का व्यक्तित्व--हिटलर और नाजी दल की शक्ति के 
विकास का एक सर्वाधिक प्रभावशाली कारण स्वयं हिटलर का असाधारण 
व्यक्तित्व था। वृह एक मजा हुआ्आा राजनीतिक खिलाड़ी था । वह अतिशय॑ 
प्रतिभावान एवं महाद्‌ वक्ता था जिसमें 'फ्यूरर (वेता) बनने के समी भ्रुण 
मौजूद थे । उसमें एक विचित्र मोहिनी शक्ति थी जो जर्मन समाज को श्राक- 
पित करने की प्रपूर्व क्षमता से परिपूर्ण थी। हार्डो के श्रनुतार, “उतमे 

दिलक्षण प्रतिभा का गुण था, चाहें वह प्रतिभा दिव्य न होकर रा्षत्ती 
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हक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


थी (77 एकफ० ली० बेन्स के शब्दों मों, “हिटलर एक कुशल मनोवैज्ञानिक था 
एक चतुर जन-तेता था श्लौर एक श्रेष्ठ अभिनेता था। वह॒.एक साधन- 
सम्पन्त आंदोलनकारी, एक श्रक्‍्लांत कार्यकर्ता तथा एक योग्य संगठन-- 
कर्ता था ।”? हिटलर के स्वर लहरी को सुनने के लिए दूर-दूर से श्रोत्ागण 
एकत्र हो जाते थे । उसमें राजनीति के दांव-पेचों को अपनी आवश्यकता- 
नुसार कार्यान्वित करने की अद्भुत योग्यता थी और इसी में उसकी उन्नति 
का रहस्य था। वह किसी कार्य के विभिन्न खतरों को सही आंकने की सहज' 
क्षमता रखता था तथा जनता की मनोभावनाओं एवं मवोविज्ञान को समझने 
गे विलक्षण सामथ्यं का धनी था । वि - 

हिटलर प्रचार के महत्व को खूब अच्छी तरह पहचानता था । सौभाग्य 
से उसको एक ऐसा व्यक्ति भो मिल गया जो प्रचार-कला में निपुरा था । 
वह था उप्तका प्रचार मन्त्री डा० गोवल्स। "भूठी बात को इतना दोहराओ 
कि वह सत्य ही बन जाय“--यह था गोबल्स के प्रचार-सिद्धांत का मूल 
जिससे जर्मनी की अन्य पार्टियों अनभिन्न थीं। हिटलर के अद्भत व्यक्तित्व 
और प्रचारं-कार्य के माध्यम से नाजियों ने जमंन जनता के दिल पर सरलता 
से कब्जा कर लेने में सफलता पाई । 

(७) आकर्षक कार्यक्रेो---हिटलर का अत्यन्त आकर्षक तथा जर्मन- 
जनता की इच्छाओं, परभ्पराश्रों ग्रौर विचारधाराओं के अनुकूल कार्यक्रम भी 
उसके उत्फर्ष का एक कारण था । हिटलर का कार्यक्रम एक प्रकार से जमंन- 
विचारों और विश्वासों का एक सार था । जवता जिन बातों को चिर काल 
से सोचती, मानती और चाहती थी, उन्हें हिटलर ने खुल्लमखुल्ला कहना शुरू 
किया और उन्हें पूरा करने का वचन भी दिया । चू कि हिटलर जर्मत-आकाँ- 
क्षाओं का मृते रूप था, अतः उसे जनता का हादिक समर्थत मिला। जर्मन 
जनता वर्साय कीं संधि को अपमानजनक मानती थी, हिठतर ने उसे छिन्न- 
भिन्न करने का संकल्प "प्रकट किया। जनता फड्रिक महान्‌, विस्मार्क और 
कैसर जैसे वीर नायकों की पुजारी थी, पैनिक मनोड़ूत्ति में ग्रास्था रखती थ्री 
और राजतन्त्र. तथा अधिनायकवाद की समर्थक रही थी। हिटलर ने जनता 
की इस भावना को उपाड़ा, लोकतन्त्र को “मूर्खों, पागलों और कायरों की 
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नाजी जमेनी का उदय; जमेनी की विदेश-नीति ४३३ 


कट का 4 


व्यवस्था” बताया, “शक्ति ही अधिकार है” के सिद्धांत में विश्वास प्रकट किया 
ग्रौर सैनिकवाद के गीत गाकर अपनी ताताझाही के लिए माग-प्रशस्त कर 
लिया । नाजी दल ने विभिन्न जर्मन विचोरकों द्वारा प्रतिपादित किये गये उन 
विचारों को श्रप्रनाया जो जतता में लोकप्रिय थे--उदाहरणार्थ फ्रड्रिक द्वितीय 
का सैनिकवाद, हिगल का राज्य की सर्वोच्चता का सिद्धांत, फिक्टे (706) 
की वीरपूजा, वोवेलिस का “शक्ति ही अ्रव्निकार है” का सिद्धांत, मावित्स का 
यहूदी-विरोध, लिस्ट की जर्मती के प्रसार के लिए अतिरिक्त प्रदेशों की मांग 
तथा होस्टन स्टीवर्ट चेम्बरलेन का जमेन अग्रवा आयंजाति की-उच्चता 
का विचार । 


हिटलर का उग्र राष्ट्रीयता के विचारों से ग्रोतप्रोत कार्यक्रम सहज ही 
जमंन जनता में लोकप्रिय हो गया। जमंनों ने हिटलर को अपने देश के 
उद्धारक नेता के रूप में ग्रहण किया और, उसे बिस्मार्क एवं केसर के समान 
'समभते हुए उसका अन्घानु करण- करने में अपना कल्यारा समझा । 

(८) सास्यवाद का भव--नांजियोों ,की सफलता का एक कारण 
जमती में साम्यवाद का बढ़ता हुआ खतरा बतलाया जाता है । रूस में साम्य- 
वाद की जो लहर प्रारम्भ हुई थी उसका. प्रमाव जमेनी पर. भी पड़ रहा था 
और: जर्मन साम्यवादी दल दिन-प्रतिदिन प्रगति कर रहा था। नवम्बर 
१६३२ के चनावों में साम्यवादियों ने. राइकस्टाग में . (०० स्थान. प्राप्त कर 
लिये थे । हिटलर इस बात से. मलीगांति परिचित था कि साम्यवादी, दल 
उसके मार्ग का सबसे बड़ा कांटा सिद्ध हो. सकता था और इस कांटे को केवल 
पूजीपतियों के समर्थन से ही नहीं .प्रत्युत्‌ जवस्ताघारण के सहयोग के बल पर 
ही हटाया जा सकता था | इसीलिए उसते और उसके दल न्ने जर्मन उद्योग:- 
पतियों तथा घनकूवे रों से रुपया प्राते के. लिए उतके समक्ष साम्पवादी क्रांति 
की श्राशंका वड़ें अतिरंजित रूप में उपस्थित की । हिटलर का विश्वांस था 
कि साम्यवाद का निराकरण करने के लिए पृजीपति नाजी दल के पक्ष में 
अपनी थेलियों के मुख खोल देंगे । हिटलर का यह विश्वास बड़ी सीमा तक 
सही सिद्ध हुआ । हिंटलर ने सामान्य जरमेत जनता के हंदय में भी साम्यवाद 
के भूत का डर बेठा दिया । वह लोगों से कहा करता था कि साम्पवाद का 
अन्तर्राष्ट्रीयता का सिद्धांत ज़मंतर राष्टट्रीयंता के लिए सवसे अधिक खतरनाक 

ओर यदि नाजी-पार्टी शक्तिशाली नहीं वी तो साम्यवादी शक्ति संम्पन्न 
होकर राज्य पर अपना. अधिकार कर लेगे और जंमंती के सारे राष्ट्रीय 
मदसूवे घूल में मिल जावेंगे । हिटलर की इन वातों का प्रभाव जर्मन जनता 
पर काफी पड़ा और “भूठो' .राष्ट्रीया के नाम पर नाजी पार्टी जनता का 
'समथन पाने में सफल हुई । हिटलर ने जमंनी में साम्यवाद का हौवा खड़ा 
कर दिया जबकि साम्यवाद का संकट वस्तुत: इतना उम्र नहीं था । 


की ४. :- ./ ध्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
(६) जर्मन युवकों, सेना और नौकरशाही का समर्थन--नाजीवाद 
की सफलता का एक बड़ा कारण यह था कि जर्मत युवकों, सैनिकों एवं राज- 
मा ने नाजियों को पर्याप्त समर्थन प्रदान किया । १६१४ से १६३० के. 
मेध्य में जमेंतं-विश्वविद्यालपों के छात्रों की संख्या में लगभग ६० प्रतिशत वृद्धि 
हुई थी। युद्धोपरांत जर्पनी की दशा इतनी शोचनीय थी कि छात्रों को रोज- 
गार नहीं मिल पा रहा था और वे अपनी दर्शा सुधारने की आशा -छोड वे 
थे। इस अवस्था में उन्हें केवल विध्वंस में ही अंपने उद्धार का मार्ग हृष्टि- 
गोवर होता था और इसलिंए नाजो दल का कार्यक्रम उतके ग्राऊरषण का 
केन्द्र बन गधा । नाजी दल को सेना और नौकरशाही का सहयोग भी मिला । 
हिंटलर का उम्र राष्ट्रवांदी कार्यक्रम और उसकी पुनः शस्त्रीकरण की मांग 
का सैनिकों में बड़ा स्त्रागत हुआ । उन्हें नाजियों का साम्प्रवाइ-विरोध .भी 
आकर्षक लगा । नौकरणशाही ने नाजी दल को इसलिए समर्थत दिया कि एक 
शोर तो वाइमर गणतन्त्र की प्रजातांतिक पद्धति से श्रसंतोष था और दूसरी 
ओर हिटलर का अनुशासन .एवं .देशप्रेम पर आग्रह उसकी मनोवृत्ति के 
अनुकूल था । का. 0 5 । 
. पापेने घड़यन्त्र श्रौर हिदलर द्वारासत्ता प्राप्त करना--उपरोवत 
विभिन्‍त कारणों के आधार पर और अपने प्रत्र॒ल माग्य से हिटलर निरन्तर 
सफलता की सीढियां चढ़ता गया । १६३२ में वह पहली बार राष्ट्रपति पद 
के चुनाव के लिये हिन्डनतर्ग के मुकाबले में खड़ा हुम्रा, इस समय उसने जर्मन 
नागरिकता प्राप्त करने के लिए बलिन के दूतावास में एक सहायक (४(॥४- 
००) की नौकरी स्वीकार करली थी । इस चुनाव में यद्यपि हिटलर हार 
गया, किन्तु हिन्डतबर्ग जैसे प्रतिष्ठित और सर्वमान्य व्यक्ति के मुकाबले में 
उसे ३७ प्रतिशत भ्रर्थात्‌ १ करोड़ ३४ लाख वोट मिले। यह नाजी पार्टी 
के बढ़ते हुए प्रभाव भ्रौर हिटलर की प्रवल 22208 का भ्रमाण था। 
'३१ जुलाई १६३२ के राइकस्टाग के चुनावों में नाजियों को १ करोड़ ३७ 
लाखं ४५ हजार वोट मिले अथवा कुल मतों का ३७ प्रतिगत हक 6, 
किन्तु इसके बाद नाजी पार्टी की न्नोकप्रियता में कमी होना दृष्टिगोचर 
हुं्ना । जर्मनी में आ्राथिक संकट की तीव्रता पूवपिक्षा कम हो गई झौर ६ 
तवम्बर १६३२ के चुनावों में नाजियों के वोट घटकर १ कराड़ १७ ताल 
३७ हजार अथवा ३३ प्रतिशत ही रह गये और नाजी दल के सदस्यों का 
संझुया भी घटकर २३० से १९६ रह गई । इन परिस्थितियों में हिटलर ढे 
सत्तारूढ़ होने की कोई आशा नहीं की जाती यी । इस समय राइकस्टाग मे 
भाजी दल सबसे बड़ा होने पर भी बहुमत नहीं रखता था। ढिन्‍्तु हिटलर 
का भाग्य प्रबल था, श्रत: नाजीवाद की अ्रन्तिम विजय निर्वाचन-परियारमं 


के कक 
के कारण हुई । 


के कारण नहीं भ्रपितु एंक गम्मीर राजनीतिक पड़यन्त्र 
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यह राजनीतिक पड़यन्त्र अन्तिम प्रजातन्त्रवादी चॉसलर कुतंवॉन- 
श्लीचर (पा एणा $०ाथंटा०) के विरुद्ध रचा गया और इसका रच- 
यिता उसका पुराना मित्र फ्रांज वॉन पापेन. (सिक्यार शणा ऐशएशा था वे 
पापेन श्लीचर को श्रपदस्थ करके स्वयं सत्ता प्राप्त करना चाहता था और 
इसके लिए उसने हिटलर का एक साधन के रूप में प्रयोग किया । जमती के 
अनेक उद्योगपतियों का सहयोग प्राप्त करके राष्ट्रपति हिन्डनवर्ग को बोल्शे- 
विज्म के संकट का भय दिखाकर यह कहा गया कि हिटलर ही जमंत्री को 
बोल्शेविज्म से ब्रचा सकेगा । इसके परिणामस्वरूप ३० जनवदी १९३३ को 
हिन्डनवर्ग ने वोल्शेविज्म से जमंव्री की रक्षा के लिए श्लीचर को पदच्युत 
करफे हिटलर को प्रघावमन्त्री (टाशाल्टॉ07) तथा पापेत को उपप्रधानमंत्री 
बनाया । इस प्रकार “संवंधानिक तरोक्ों' से जर्मन गणतन्तन्न की हत्या कर 
दी गई श्र हिटलर का कहना तत्व प्रमाणित हुआझा कि “में बंध उपायों से 
शक्ति हस्तगत करूंगा ॥” 
हिटलर ने सत्ता अ्रवश्य वैध उपायों से प्राप्त की लेकिन इसे बनाये 

रखने और अपनी शक्ति को निरन्तर सुदृढ़ करने के लिये उसने वंध-अवैध 
सभी उपायों का झ्राश्नय लिया । सत्ता में आने के बाद उसने जमंत उ्यवस्था- 
पिका अर्थात्‌ राइकस्टाग (२०ं०॥७४2) को भंग कर दिया। ४ मार्च १६३ 
को नये चुनावों की घोषणा हुई । परन्तु उससे कुछ ही दिनों पूर्व १७ फरवरी 
१६३३ को रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में राइकस्टाग के भवन में आग लग गई । 
कुछ विद्वानों का मत हूँ कि यह अग्निकांड नाजीदल का ही किया हुआ था ।! 
परन्तु हिटलर ने उसे साम्यवादी पडयंत्र की संजा दी। इस बहाने वामपक्ष 
नेताओं को जैलों में ठूस दिया गया और वामपक्षी दलों को निर्वाचन की 
स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया । सामम्यवादियों का आरोप था कि हिटलर 
के प्रवल समर्थक और राइकस्टाग के समापति गोरिग के निवास स्थान से एक 
गलियारा भूमि के भीतर से होता हुआ राइकस्टाय के मवन के निचले माय तक 
पहुंचता था श्रौर इसी गुप्त मार्ग से नाजियों द्वारा राइकस्टाग मवन में जानवूऋ 
कर इसलिये आग लगाई गई ताकि साम्यवाद को पूरी तरह वदनाम किया जा 
सके । जो भी हो, हिटलर ने इस ग्रग्निकांड की श्राड़ में राजनीतिक दमन का 
तीव्र चक्र चलाया । दमन के इस वातावरण में नाजीदल राइकस्टाग में बहुमत 
प्राप्त करने में सफल हो गया । अत्यन्त उत्त जनात्मक परिस्वितियों में ३ करोड़ 
&० लाख नागरिकों ने मतदान किया । ६४७ सीठों में से नाजियों को र८४८, 
राष्ट्रवादियों को ४२, सोशियल डेमोकर क्रंटों को १२०, साम्बबादियों छो ८१ 
छौर सेन्टर पाटियों को ६१ सीदें मिलीं । इस तरह यद्यपि साथियों ने ब्यव- 
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स्थापिका अर्थात्‌ राइकस्टाग में बहुमत प्राप्त कर लिया किस्तु फिर भी उन्हें 
बोट केवल ४४ प्रतिशंत ही मिले और र प्रतिशत राष्ट्रवादियों के साथ मिल- 
कर वे ४२ प्रतिशत का ही अल्प बहुन॑त पा सके । * : ' हल 


; हिटलर ने अब पूर्णोत: नाजी “मंत्रिमण्डल संगठित किया । १४ जुलाई 
१६३० को एक विधि: द्वारा नाजी दल के अतिरिक्त किसी ग्रेन्य दल का संग 
ठव अ्रवंध घोषिंतं कर दिया गया। “२१ मार्च १६३३ को वलिन से १७ 
मील दक्षिएण-पश्चिमं में राजवंश के प्राचीत स्थान पोट्सडम (7?05व4ंक्षा।) 
के पुराने गरिसन' चर्च में विशेष धारमिक  संमारोहे, धण्टे-घण्टियों के निनाद 
आर तोपों की गंडगंडाहूंट के साथ तृतीय जर्मेत साम्राज्य या राईक (77॥0 
रिश्णा) की स्थापनी,की गई,  प्रशियंन राजाओं की: समाधियों पर पृष्पहार 
चढ़ाये गये तर्था हिटलर और हिंन्डनबर्ग के भाषण हुए । इसके २ दिन बाद 
२३ मार्च संत १६९३३ की हिंटलर की प्रेरणा से राइकस्टाग ने ४ वर्ष के 
लिये मंत्रिमण्डल को पूर्णा अधिकार देने का कानून (विव्शां॥8 है०) पास 
करके गणराज्य की अन्त्येष्टि करते हुए हिटलर की तानाशाही का श्रीगणेश 
किया |” १ दिसम्बर १६३३ को. एक श्रन्य विधि द्वारा, राज्य और नाजी 
दल की एकता की घोष॑णा की गई । २ अगस्त १६३४ को हिन्डनवर्ग का 
देहान्त हो गया । १४ श्रगेस्त १६३४ को एक जनमंत -संग्रह द्वारा राष्ट्रपति 
और प्रधानमंत्री के पदों को :.एक में .मिलाने की व्यवस्था की गई । ये दोनों 
पद “राइकसपफ्यूरर”, (वरशेला5-फरयाशथ) के नाम से मिला दिये गये श्रौर 
हिंटलर जर्मनी का भाग्य-विधातां, सर्वेश्र्वा और समस्त कानूनों का निर्माता 
बन गया । वह अब राज्य का प्रंधान था, शासन का प्रधान था, सना का 
प्रधान था भर दल का “प्रधान था । एक शब्द में नाजी दल राष्ट्र का और 
हिटलर नाजी दल का प्रतीक बन गया । नाजी-क्रांति पूर्ण हो गई और यूरोपीय 
“महाद्वीप में इस तरह: एक अन्य सर्वाधिकारवादा राज्य का स्थापना हुई । 

, छनन्‍्तर्राष्टीय राजनीति पर नाजी कांति का प्रभाव-जमता की ताजी 
ऋति का न केवल यूरोर्प बल्कि सारे सम्य संसार पर गहरा प्रभाव पढ़ाओ 
शूमन के शब्दों में, “जिस प्रकार १६६८ से पूर्व की ५ दशादिदियों में यूरोप 
एवं विश्व, की राजनीति कसर के द्वितीय जमन साम्राज्य (8०००१ एक) 
के चारों श्रोर घूमती थी उसी प्रकार १६३३ में हिटलर के उत्कर्ष के बाद वह 
तृतीय जमन साम्राज्य (पक्रं।8 फ्रेश) के चारों शोर परिश्रमण करने 

. लगी (7 इसी तरह हार्डी के मतानुतार, मएडोल्फ हिटलर के नेतृत्व मे जमन 
शक्ति फी पुनरूज्जीवन का श्रंकेला तथ्य न कवल इत समय के यरोपियन इति- 
हास पर श्रषितु कुछ श्र॒शों में सम्पुर्स विश्व के इतिहास पर हावी रहा । 
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नाजी क्रांति ने संचमुच अखिल -विएंव पर अपना ' प्रभाव डालो 
ई० एच० कार नें लिखा है कि “यह प्रभाव दो प्रेकोरे का था 4' कुछ देशों में 
हिटलरी तानांशाही की कर रताओं के प्रेति नैतिक औबच की भाजरनों पंद प्रधान 
थी। श्रन्य देशों में इस बात की गहरी चिंन्ता थी'कि १६१६ के शांति. सम- 
भौते को खुली चुनौती दी गंयी है।!: दूसरे प्रेकार की प्रतिक्रिया: पहले प्रकार 
की प्रतिक्रिया से भ्रधिक प्रभावपुर्ण प्रंतीतहोती थी: प्रेट ब्रिदेत और श्रमेरिका 
में, जहों क्ोघ---न कि डर-- की ही भावता (प्रधान थी, जमेनी के.. प्रति. नीति 
में कोई स्पष्ट परिवर्तन नहों हुआ ।. :हटली और: सोधियत संघ में," जहां की 
सरकार स्वयं हो हिसा द्वारा सत्तारूढ़. हुई: थीं, ' नेतिकः भर्त्संना .के लिए गु ज्ञा- 
इश कम थी ।; हर हिटलर के सच्तारूंढ़ होने के श्रन्तर्राष्ट्रीय परिणामों की तीत्न 
आशंका से इन देशों ने एकाएक श्रपत्ती नीति बदल दी (४२ 
सचमुच हिटलर का उत्कर्ष एक श्रन्तर्राष्ट्रीय महत्व की घटना थी 
जिंसकी विमिज्ने देशों में गम्भोर प्रतिक्रियोए': हुई और उनकी वैदेंशिक मीति 
ने आकस्मिक एवं दूरगामी परिवेतंत को जेन्म दिया। 7 ' न 6 
हिटलर और उसके नाजी दल के उत्कर्प की संेप्रथरम प्रतिक्रिया जम॑नी 
के पड़ोसी राष्ट्रों-चेकोस्नोवाकिया, यूगोस्लाविया और हूमानियों में हुई १ 
नाजी क्रांति के समय लघ्‌ मैत्री संघ के ये तौनों देश जैनेवा के निःशस्त्रीकेरण 
सम्मेलन में भाग ले रहे थे। वहीं पर तीनों देशों के विदेश-मंत्रियों नें परस्पर 
मिलकर एक “एकतां समझौता” किंया जिसके अनुसार थह'निश्चित हुआ 
कि तीनों देशों के परराष्ट्रमंत्रियों की एंक परिषद बने जौ समय-समय “पर 
इसकी बेठकें करके सामान्य हितों की वातों पर विचार कंरे। 


नाजीवाद के उदय के बाद *हंगरी भ्रीर जमेतों' एक इसेरे के निकट 
भ्राने लगे! क्योंकि दोनों ही देश वर्साय संधि द्वारा सेतायें-गये थे और दोनों 
ही लघु मैत्री संघ के देशों से घुणा करते थे । इस संमय हँगरी में साजीवाद 
से सहानुभूति रंखने वाला जुलियस गोम्बस प्रधोनमेत्री था'। मैंत्री का वोता- 
परण पंदा होने पर दोतों ही देशों के नेता एक इंसेरें के देश में भ्रमण करने 
लगे भर यह सम्मावना ज॑न्म लेते लगी कि यदि द्वितीय-महायुद्ध छिड गया तो 
हँगरी संमवतः जमनी का साथ देगा। ! 
नाजी क्रांति की तीसरी प्रतिक्रिया चतुःशक्ति संघ (० ए6फ्त5 
- रिक०४) थी । १५ जुलाई १६३३ को रोम में सम्पन्न हुई इसे संधि के द्वारा 
फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और इंटली ने शांति की रक्षा और नि शस्त्रीकरण की 
प्रगति के उद्देश्य से परस्पर विचार-विमर्श करने का वचन दिया। यह संधि 


3 त++न+त-+-न--पनमिनन-- नमक नानक 
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इटली की श्र रणा से हुई क्योंकि. वह चाहता था कि जर्मनी शक्तिशाली राष्ट्र 
बने । ऐसा होने पर ही वह वर्साय संधि के सुधार की :वात कर सकता था । 
नाजी. क्रांति की सफलता के कारण पोलैण्ड को यह मय सताने लगा 
कि शक्तिशाली हिटलर पोलिश ग्रलियारे का अन्त . करने का प्रयास करेगा । 
साथ ही नाजी कार्यक्रम की देखकर यह भी निश्चित लगता था कि रूस-जर्मन 
संघर्ष अवश्यंगावी है जिसमें पोलैष्ड की घंरती रखभूमि के रूप में प्रयुक्त 
होगी । पोलेण्ड के लिये जंनी का खतरा अ्रव राष्ट्रीय जीवन-मरण का 
प्रश्न हो गया, श्रतः वह जर्मनी के साथ समझौता कर लेने में ही ग्रपना 
कंल्यार समभने लगा । उधर मित्रहीन नाजी जमंनी भी मित्रों की तलाश 
में था। परिणामतः जनवरी १६३४ में दोनों देशों के मध्य समझौता हो 
गया । जमंन और पोलिश समाचार पत्रों ने एक-दूसरे के विरुद्ध विष उगलना 
बन्द कर दिया । पु । 
नाजी क्रांति के फलस्वरूप सर्वाधिक क्रांतिकारी परिवर्तेन सोवियत 
संघ की विदेश-नीति में हुए । जम॑ंनी में साम्यवाद विरोधी सरकार की 
स्थापना से और पूर्वी एशिया में जापानी साम्राज्य के नग्न नृत्य से मित्रहीन 
सोवियत संघ अपनी सुरक्षा के लिये चिन्तित हो गया । अपने को खतरों से 
घिरा हुआ देखकर अपनी परराष्ट्र नोति में श्रामूल परिवर्तत करते हुए सोवि- 
यत रूस ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता यह सोचकर स्वीकार करली कि संमवतः 
"राष्ट्रसंघ विश्व-शांति और सुरक्षा को मजबूत बनाने के सम्बन्ध में श्रव ईमान- 
दारी से काम करेगा । इसके अभ्रतिरिक्त एक तरफ तो जर्मनी के सामान्य खतरे 
को रोकने के लिये, फ्रांस और रूस के मध्य मित्रता बढ़ने लगी श्रीर दूसरी 
तरफ जापान के विरुद्ध अपनी सुरक्षा मजबूत करने के उद्देश्य से रूस संयुक्त 
राज्य अमेरिका के साथ मेत्री सम्वन्ध स्थापित करने की चेप्टा करने लगा । 
उसने अमेरिका को समुचित आश्वासन देकर उसकी मान्यता भी प्राप्त करला)| 
अपेरिका और फ्रांस से मैत्रीन्सम्बन्ध स्थापित ५00 00006 002 
'लावाकिया के साथ भी एक पारस्परिक सुरक्षा संधि करली । है 
ताजी ऋन्ति के प्रति इटली भौर आ्रास्ट्रिया में भी गंभोर प्रतिक्रियायें 
ि 5 वार्फ टी एकमरपता हा हा 
हुई । नाजी और फासिस्ट विचारघाराओं में आह हे होने हक 
कारण इटली की नाजी क्रान्ति के प्रति प्रारम्निक प्र रा व 3 रा 
थी, लेकिन आस्ट्रिया के प्रश्न पर दोनों देशों है; मनोमालिन्य पद हां 2 
इटली जमेन-पस्ट्रिया के संयोग का विश जा वाद का हा 
 मनोदशा ने भी पलटा खाया । जो हम 2302: नर बज 
मे संयोग की मांग करे रेहा।थी वह गो जियो की याद कर दी दया 
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से सशंकित हो उठा और उसने जर्मनी के साथ संयोग का' आन्दोलन बन्द 
करें दिया। इसके साथ ही १६३४ में आत्ट्रिया और इटली तथा हँगरी के 
मध्य विभिन्न राजनीतिक एवं श्राथिक समझौते 'हुए। अस्त में एवीसीनिया 
संकट के कारण जर्मेन-इटालियन समभौता हो जाने के कारण रोम-बलिन 
घुरी का विकास हुआ । | 


जर्मनी में साजियों के उत्कर्ष से फ्रान्स में अरक्षा की भावता बढ़ 
गयी, फलतः वह झूस, इंटली और चैकोस्लावाकिया के साथ मैत्री स्थापित 
करने की दिशा में अग्रसर हुआ + फ्रात्स और इटली के मध्य लेवाल-मुसो- 
'लिनी समभौते के द्वारा जनवरी १६३४ में मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना 
हुईं, यद्यपि हितों और स्वार्थों में गम्भीर अन्तरों के कारण यह मैत्री अल्प 
जीवी सिद्ध हुई । इस फ्रांस-इटली मैत्री संघ की चर्चा करते हुए ई० एच० 
कार मे लिखा है--'हिटलर ने सत्तारूढ़ होने से जो कूटवीतिक उथल-पुथल 
हुई, उसमें अन्तिम महत्वपूर्ण उबल-पुथल फ्रान्स और इटली में प्रुतमें त्री 
थी । * 


ताजी क्रान्ति का एक गम्भीर परिणाम यह निकला कि हिब्लर के 
साम्यवादी विरोधी रुख के कारण ब्रिटेन एवं अमेरिका के स्तरकारी क्षेत्रों 
में जमंनी में प्रजातन्त्र की हत्या को विशेष चिन्ता की हृष्ठि, से नहीं देखा 
गया। उन्होंने हिटलर के उत्कर्ष को अपने सोवियत विरोधी लक्ष्यों की प्राप्ति 
के लिए वांछनीय समझा । परिणामस्वरूप वे ऐसे किसी भी. कंदस को 
उठाने में हिचकिचाते रहे जिससे हिटलर के रुष्ट होने का भय हो ।.इसके' 
विपरीत उन्होंने हिटलर के प्रति संतुष्दीकरण नोति का अनुसरण किया 


और इस प्रकार १६३८ के कुख्याख म्यूनिक समझौते की पृष्ठभूमि तैयार 
की । । 


हिटलर के उदमव ने सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त पर जबरदस्त 
प्रहार किया। नाजी क्रांति के वाद लगभग सभी यूरोजियन राष्ट्र भ्रपनी 
'सुरक्षा-व्यवस्थाशरों को मजबूत करने में जुट गये । न केवल भहांशक्तियों ने 
भरपनी गुटवन्दियों को मजबूत किया बल्कि पूर्वी एवं दक्षिण-पूर्वी यूरोप के 
छोटे-छोटे राष्ट्र मी प्रपनी सुरक्षा के लिए चिन्तित हो उठे । इसीलिए वाल्न- 
कान मंत्रीतंघ (848॥ 80978) का उदय हुआ । वास्तव में जिन 
देशों को जमेनी के आक्रमण का भय था, अब सभी ने जमनी के समीपवर्ती देशों 
से तमकोता करने की दरेष्ठा की । इस प्रकार हिंटलर के आगमन से यूरोप 
के रंगमंच पर तहलका मच गया। त्वयं जर्मनी भी अपनी रक्षा-व्यवस्था 
सुदृढ़ करते के प्रयत्तों में लग गया, फल्तः रोम-वलिन-टोकियों घुरी का 


रु 
नंशारय हशाय ॥ 
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. नाजी क्रांति ने सुरक्षा और शस्त्रीकरणश की दौड़ को तीव्रतम गति 
देकर चारों. त्रफ संदेह झौर भय का वातावरर व्याप्त कर दिया । इसने 
अत्यन्त गम्भीर, दूरग्राप्ती, एवं विनाशकारी परिणामों की आधारभूमि तैयार 
की, श्रत; शीत्र ही द्वितीय महायुद्ध के काले बादल अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक 
क्षितिज पर मण्डराने लगे । हिटलर का उत्कर्ष प्रत्यक्ष रूप से १६३६ के 
सितम्बर में प्रारम्भ होने वाले भीषण नरसंहार और विध्वंस के साथ सम्बंद्ध 
हीगवाव 5 हा ४७ 

हिटलेर की विदेश नीति के उह श्य श्रौर उपाय 
.... नाजी जमनी की विदेश तीति हिटलर की प्रसिद्ध पुस्तक “मीन 
कैम्फ - (ध०ां॥ (७7776) पर झाधारित थी । इसके मुख्य उहेश्य तिम्त- 
£ लिखिंत थे-- 
 * (१) प्रात्मिनिर्णय के सिद्धान्त के अनुसार जन जाति के सब 
व्यक्तियों का एक बृहेत्तर जर्मती में एकीकररणा:--वर्साय संधि की व्यव- 
स्थात्रों के अन्तर्गत जर्मनी से अनेक प्रदेश छीन लिए गये थे और जर्मन 
भाषा-भाषी आस्ट्रिया को जर्मती से पूर्णतः पृथक करते हुए दोनों के एक्री- 
करण - पर अतिबन्ध 7 लगा दिया गया था । हिटलर की विदेश नीति का यह 
प्रमुख लक्ष्य था कि आास्ट्रिया, डेंजिग, स्विजरलं ण्ड, चकोसलोवाकिया और 
बाल्टिक राज्पों में. रहने वाले जमंतों को “विदेशी दासता के वन्धन से मुक्त 
करके? जमंन साम्राज्य में सम्मिलित किया जाय । 
(२) वर्साय एवम्‌ -सेन्ट जरमेन की शांति संधियों की समापष्ति-- 
“हिटलर की दृष्टि में वेसाय और सेन्‍्ट जर्मेन की संधियां जमेनी के मुख पर 
तमाचा -थीं। अत: उसकी विदेश नीति का दूसरा प्रमुख लक्ष्य इन अ्रपमान- 
जनक संधियों को रंदं करना था । वर्साय की कल कित संधि को अपने प्रचार 
का महत्वपूँण अस्त्र बनाकर वह जमन जनता मे पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति 
ण॒ करके शस्त्रीवदरण एवं युद्ध के लिए उन्हें 
धोर - छुणा का बीजारोपण करके 
चाहता था । 
पक ) जूमंन जनता फी बढ़ती हुई श्राबादी के लिए झधिक प्रदेशों 


एढं,स्थात की प्राप्ति:--हिंदलर की -वैदेशिक नीति का लक्ष्य जमता का विश्व 


थे सर्वोच्च महाशक्ति बनाना था ग्रौर यह तमी संमव था जबकि जमंनी का 
हि हिटलर ने “मीन कंँसम्प में स्पप्ट लिखा 


किया-- जाय । 
प्रादेशिक -विस्तार कि पर 
था कि. इस प्रसार की दिशा झूस और उस पर आश्रित राज्य हैं। हिटलर 


ने वस्तुतः पूर्व की ओर बढ़ने की प्राचीन जर्मन नीति को धूनवीदित किया । 
तरह उसका उह श्य उन्हद की घाटी तथा वालकान प्रायद्वीप पर तिय 
४ स्थापित- करना और ब्र स्टरलिटोवस्क की संधि के ब्रतुसार झेल हट 
* अर 


घिपत्य जमाना था । 
यूक्रेत एवं बाल्टिक *ज्यों पर श्राधिपत 


नाजी जर्मनी का उदय; जर्मनी की विदेश-नीति है 


अपने इन उद्दश्यों की पूर्ति के हेतु नाजी जर्मनी के लिए युद्ध को 
तैयारी करता और उचित-अनुचित सभी उपायों का आश्रय लेना सर्वथा 
स्वाभाविक था। अपनी वेंदेशिक नीति के उद्देश्यों को किस प्रकार प्राप्त 
करना है--इसे “मीन कंम्फ? में स्पष्ट कर दिया गया था। उसमें कहा गया 
था कि-- 


जर्ममी के “पीड़ित प्रदेश उग्र विरोध-प्रदर्शनों द्वारा पितृ-देश में 
वापिस नहीं लाये जा सकते, बल्कि कठोर श्राघात करने में समर्थ तलवार 
द्वारा ही लाये जा सकते हैं। इस तलवार का निर्माण करना आ्राध्तरिक नेतृत्व 
का कार्य है; इसके निर्माण कार्य की रक्षा करना प्रीर युद्ध में साथी खोजना 
विदेश नीति का कार्य है । 


. स्पष्ट है कि हिटलर की विदेशी नीति की धारा मुख्यतः तीन दिशाग्रों 
में प्रवाहित होती थी-(१) वर्साव संधि की अवहेलता करते हुए एक समर्थ 
तलवार का निर्माण; (२) युद्ध-कार्य के 'लिए मित्रों की खोज; एवम्‌ (३) 
क्षेत्रीय विस्तार । इन तीनों दिशाओं में अ्रप्रसर होने के: लिए हिटलर ने 
धमकी, धौंस, शांति का दंग और आउप्वर, संधिमंग और युद्ध आदि के सभी 
अन्यायपूर्ण उपायों का अवलम्बन किया । स्थायी शांति का घोर शत्रु होते हुए 
भी हिटलर ने अपने अनेक उहूं शएय वन्‍्द र-ममकी और घौंस से तथा यह कहते हुए 
पूरे किये कि वह तो शांति का इच्छुक है लेकिन उसकी यह प्रादेशिक मांग 
न्यायपूर्ण और अन्तिम है जिसकी पूत्ति के बाद अशांति का प्रश्न ही पैदा नहीं 
होता ) वास्तव में “मीन कंम्फ में दिये गये यदि हिटलर के नाना अवतरपों 
का अध्ययन किया जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि “विश्वर्शाक्ति भ्रथवा कुछ 
नहीं” (४०४६ ए०एच ण रणांगएह) ही हिंटलर का अन्तिम लक्ष्य था | 
अपनी भ्रद्वितीय त्या अविजित शक्ति द्वारा विश्व-आरधिपत्य का. स्वप्न परा 
करना ही उसका ध्येय था और उसके लिए “रक्त एबं लौह (8000 बाएं 
॥0॥ ) का प्रयोग करने में कोई अतिश्योक्ति नहीं। 

नाजो जमंनी की विदेश नीति के प्रमुख कार्य 
अब हम उत प्रमुख कार्यों की एक-एक करके चर्चा करेंगे जो हिल्लर 
ने जपनी विदेश नोति के ल््यों को प्राप्त करने के लिए किये । | 
(१) निःशस्तीकरण तस्मेलन का वहिष्कार व राष्ट्रसंघ का परित्याग- 
वर्साय संघि-द्वारा यह निश्चित हुआ था कि जर्मती का निःगस्जीकरण सामान्य 
निःशस्दीकरण का प्रथम पग है ॥ अतः राष्ट्रसंव द्वारा आयोजित निःशस्त्री करण. 
सम्मेलन में जर्मनी ने यह मांग रखी कि वर्साय व्यवस्था के बनुसार या तो अन्य 
देश नी जर्मनी की भांति जपनी सेताओं और एस्त्रास्त्रों में कमी कर दें अस्थया 


कु 


जरनी को भी अन्य देखों की भांति सेना रखने और शस्ब्रीकरण करने का समान 
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अधिकार होगा । वर्साय संधि की बेड़ियों को काट डालने के लिए हिटलर का 
यह एक अत्यन्त चतुर कूटनीतिक हथियार था। चूकि फ्रान्स जर्मनी की 
समानता (94709) की मांग का प्रबल विरोध कर रहा था और हिंटलर की 
नीति का मुख्य आधार शस्त्रीकरण था अत: हिंटलर ने “शांति, समानता 
और सम्मान” के उच्च प्रजाताँचिक सिद्धांतों की दुह्ाई देते हुए १४ ग्रक्टूबर 
१६३३ को नाटकीय ढंग से निःशस्त्रीकरण सम्मेलन का बहिष्कार करने की 
घोषरा करते हुए राष्ट्रसंघ की सदस्यता का परित्यांग करने का नोटिस भी 
दें दिया। इसे ग्रवसर पर जेमेन जनता को अपने एक प्रदेश में उसने कहा-- 
“जर्मनी की पहली सरकारें राष्ट्रसंघ में इस आशा से सम्मिलित हुई थीं कि यह 
विभिन्‍न जातियों के संघर्षों के न्‍्यायपूर्ण निपटारे का निष्पक्ष मंच होगा अतः 
इसके लिए यह आवश्यक है कि जर्मन जनता को इसमें समानता के- श्रधिकार 
प्राप्त हों 4? उसने यह घोषणा की कि समान अधिकारों के अमाव में राष्ट्रसंघ 
का सदस्य होना ६? करोड़ जर्मन लोगों के “सम्मान-प्र मी राष्ट्र और इसको 
सूरकार-के. लिए असहनीय अ्रुपमान-है । . 


वास्तव में हिंटलर का यह कदम एक महान्‌ सैनिक शक्ति का निर्माण 
करने की एक संकटपूर्ण योजना थी क्‍योंकि वर्साय संधि के दायित्वों का 
उल्लंघन करने से फ्रांस द्वारा एक विरोधात्मक युद्ध प्रारम्म कर देने का खतरा 
था । किन्तु हिटलर ने अपने इस पहले कूटवीतिक दाव से पश्चिमी राज- 
नीतिज्ञों में हलचल मचाकर भी सावधानी और सतकंतापुर्णा नीति पर चलते 
हुए १८ अक्टूबर, १६३३ को यह धोपणा की कि नि:शस्त्रीकरण में जर्मनी 
की पूरी आस्था है और वह अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए गक्ति 
का आश्रय नहीं लेगा । इसके विपरीत वह श्रन्य देशों के साथ श्रताक्रमण सम- 
भौते करने को तैयार है । हिटलर की यह दूसरी घोषणा अशान्त पश्चिमी 
राष्ट्रों को शांत कर देने के लिए काफी थी । 
उपरोक्त घोषणाग्रों के वाद हिटलर ने १२ नवम्बर, १६३६ को जर्मत 
जनता से राष्ट्रसंघ के परित्याग के प्रश्त पर मतसंग्रह किया भिनममें ६५४ 
मतदाताओं ने हिटलर का पक्ष लिया | हिटलर का यह कार्य सावेजनिक रूप मे 
शस्त्रीकरण की ओर पहला पग था, वैसे गोपतीय रूप मे नाजी मंत्रिमणटल ४ 
श्रप्नोल १६३३ को ही युद्ध-योजताओं का निर्माण करने और युद्ध की तैयारियाँ 
करने वन निश्चय कर चुका था। | 
(२) पोल-जर्मन श्नाक्रमरण समझौता (२६ जतवरी, १६३४) दा 
हिटलर ने अपनी कूटनीतिज्ञता का प्रखर परिचय उस समय दिया जदकि द्र्मते 
एक वर्ष की अ्रवधि में ही २६ जनवरी १६३४ को पोलौण्ड से श्रनाक्माा 


समभौता सम्पन्न कर लिया। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्ये था कि हिटलर 


नाजी जमेनी का उदय; जर्मनी की विदेश-नीति छ४३ 


ने प्पने प्रवल शंत्र को मित्ररूप में परिणत कर दिया और इस तरह पिछले 

५ वर्षों से दोनों तरफ के समाचारों हारा एक दूसरे के विरुद्ध किये जाने 
वाले विषवमन और विरोधी प्रचार पर सील लगा दी। दरअसल में १६१६ 
के उपरान्त जितेनी कट भावनाएं जमेनी और पोलेण्ड के बीच विद्यमान थीं 
उतनी अन्यत्र कहीं नहीं थीं । युद्ध के वाद विभिन्‍न मंधियों द्वारा पोलैण्ड को 
सबसे अ्रधिक जर्मन प्रदेश दिये गये थे । पोलिश गलियारे का प्रश्न दोनों के 
मध्य जीवन-मरण का प्रश्न बना हुआ था प्रौर पोलैण्ड द्वारा शासित प्रदेशों 
में जर्मन श्रल्पसंख्यक राष्ट्रसंघ से पोलिश शअत्याचारों की वराबर शिकायत 
करते चले श्राये थे । इसलिए जब दोनों देशों ने संधि द्वारा एक दूसरे को यह 
आश्वासन दिया कि आने वाले दस वर्षों तक वे एक दूसरे पर झाक्रमण नहीं 
करेंगे तो हिटलर के इस विलक्षण नीति-चातुर्य से समृचरा विश्व आएचर्य 
चकित रह गया । 


दो कट्टर शत्रुओं की यह मंत्री नि:सन्देह विस्मयजनक थी किन्तु दोनों 
ही पक्षों ने कुछ विशेष उद्दे श्यों एवं निहित स्वार्थों से प्रेरित होकर पारस्परिक 
समभौते पर हस्ताक्षर किये थे | हिटलर ने प्रपने कार्यों द्वारा पश्चिमी यूरोप 
के देशों को मयभीत कर अपना शत्र्‌ बंता लिया था, श्रौर च कि .उसने साम्य- 
वादियों को भी उत्पीड़ित किया था अतः वह सोवियत रूस को भी अपना 
मित्र नहीं बना सकता था। कार के मतानु बार इस समय जमंनी को सर्वथा 
मित्रहीन होने का मय था ।? इन परिस्थितियों में हिटलर ने यही उचित 
समभा कि पोलंण्ड के साय शत्र ता का वातावरण समाप्त करके मैत्री-सम्प्रर 
स्थापित क्रिया जाय । इस मैत्री से जमंती को अनेक लाम थे | प्रथम, जमंनी 
यद्यपि श्रपना विस्तार कई दिशाओं में चाहता था किन्तु वह इस निर्णय पंर 
पहुंचा था कि उसे .सबसे पहले दक्षिण की ओर बढ़ना चाहिये । साथ ही 
हिटलर की नीति यह थी कि जर्मन साम्राज्य का विस्तार शर्म: शर्न: हो, 
क्योंकि सभी दिशाबों में एक साथ बढ़ने से चारों ओर से शत्रुओं द्वारा घिर 
जाने की-संमावता थी और जननी उस समय इतना सक्षम न था कि बह 
सभी शत्रुओं से अ्रकेला जूक सकता | ऐसी स्थिति में एक शत्रु से एक समय 
में निपटने की नीति निरापद थी । पोज ण्ड के साथ मैत्री-संधि का दूसरा बड़ा 
लाभ प्रचारात्मक था । इस संधि के द्वारा हिटलर संसार के सामने यह प्रद- . 
घित कर सकता घा कि वह शान्तिपूर्ण नीति क्ा पक्षपाती है और शान्ति की 
स्थापना के लिये अपने कट्टर शत्रु को भी गले लगाने में कोई.संकोच नहीं 
करता, इस समझोते का तीचरा लान यह था कि इस समय-सार घाटी में 
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जनमत संग्रह होने वाला था और शान्तिवादी नीति अपनाने से सार के जर्मनी 
में मिलने की संभावना में वृद्धि होती थी । पोल॑ण्ड से मेल का चौथा लाभ 
यह था कि पोज ण्ड की तरफ से चित्तामुक्त होकर हिंठलर अन्य दिशाओं में 
विशेषकर दक्षिण में आस्ट्रिया की ओर अधिक सरलता से बढ़ सकता था! 
यद्यपि पोल ण्ड से की जाने वाली यह अ्रताक्रमण संधि १० वर्ष के लिये थी, 
किन्तु हिटलर तो केवल शक्ति-सम्पत्त होते का अवसर पाना चाहता था, और 
इसीलिये उसने ५ वर्ष बाद.ही १६३६ में डेन्जिंग को हड़पने के लिये आक्रमण 
कर दिया। फिर भी १६३४ में पोज ण्ड केसाय. संधि कर लेना हिटलर की 
द्रद्शिता थी । । 
.. पोलॉण्ड ने जिन प्रेरणाओं से यह अनाक्रमण समभौता किया, वे भी 
इतनी दी प्रबल थीं। १४ वर्षों से वह दो शत्रु राष्ट्रों-जर्मगी और रूस-के 
ब्रीच अ्रसुविधापूवंक रह रहा था। उसका एक साथी, फ्रांस, उससे दूर था। 
इसके अतिरिक्त लोकार्तों संधि से फ्रांस की यह प्रवृत्ति पहले ही स्पष्ट हो 
चुकी थी कि वह अपनी सुरक्षा की चिन्ता पहले करेगा झ्रौर पोर्लण्ड के हितों 
की बाद में । साथ ही चतुःशक्ति-समभौते पर हस्ताक्षर करके श्रमी हाल ही 
में उसने पोल ण्ड की भावनाओं को गहरी चोट पहुंचाई थी । इन सब वातों 
के अलावा जी प्रव् एफ महागक्ति के रूप में उदित हो रहा था भा: 
आपत्ति के समय फ्रांस की सहायता मिल सकता पहले से मी ब्रधिक श्रतिश्वित 
हो गया था । पोलौण्ड यह भी समझता था कि जर्मती श्रौर रूश्व का संघर्ष 
अनिवार्य है तथा पोलौण्ड की धरती ही इस युद्ध में रणभूमि के रूप में प्रयुक्त 
होगी । इत खतरों को देखते हुए वह अव अ्रपने दोनों ही बड़े पड़ोसियों से 
शत्रता नहीं कर सकता था । दोनों चक्की के पाटों में पिसने से बचने के लिये 
उसे दोनों में से किसी एक को मित्र बना लेना ग्रावश्यक था । चू कि जमेनी 
उसे अ्रधिक शक्तिशाली और अधिक विश्वसनीय प्रतीत हुआ, श्रतः उसने 
जमेनी के साथ संधि कर ली। पोलंण्ड का विश्वाप्त था कि अनाहृमाय की 
जो स्थिति १० वर्षों तक स्थिर रह सकती है, उसे भ्रविक स्थाई भी दतावा 
जा सकेगा; और इस दिशा में एक प्रयोग कर देखना अनुपयोगी न होगा । 


(३) :भ्रास्ट्रिया को हड़पने का विफल प्रयात (२५ जुलाई १६३४ हि 
पोल ण्ड के साथ अनाक्रमण संधि के वाद जरमंनी पूर्वी सीमा से निश्चित हो 
गया । अ्रव हिटलर ने जर्मन भाषा-भाषी अपनी मातृ-भूमि ग्रास्ट्रिया के जमता 
के साथ एकीकरण (/॥50॥055) का श्रयत्न किया । इस प्रकार का व: 
भी प्रयत्न सेंट जर्मेन की संधि द्वारा वजित था । कार (शा) के शद्दों में 


बनाने बन्दी हिटलर वा! 
“आस्टिया को अपनी विदेश नीति का प्रथम लक्ष्य नाने सम्बन्धी हिटलर दे 
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निश्चय कई मातों में दुर्माग्यपुर्ण सिद्ध हुआ ।”* सन्‌ १६१६ से १६३३ तक 
की अवधि में यह बात संशयहीच थी कि अधिकांश आस्ट्रियन जनता जमेंवी 
के साथ एकीकरण की इच्छुक थी, लेकिन नाजी क्रांति कें कारण अधिकांश 
आस्ट्रियन लोगों का यह मत बदल गया था। “न तो सोशियल-डेमोकर ८, 
जो क्रि आस्ट्रियत संसद में सबसे अधिक बहुमत वाली पार्टी के थे, और न ही 
यहूदी, जो कि पर्याप्त संख्या में थे भऔर वियना में जिनका काफी प्रभाव था, 
यह सोचते थे कि नाजी जर्मनी में उनके साथियों की जो हालत हुई है, वैसी 
ही उनकी भी हालत बने । केथोलिक घर्माघिकारी भी जिनका आस्ट्रियन 
राजनीति में काफी प्रभाव था, जर्मन नाजियों द्वारा जमनी में -उनके अनु- 
यायियों पर किये गये श्रत्याचारों के कारण नाजियों के विरोधी बन चुके थे । 
अविश्वास के इन विशेष कारणों के ग्रतिरिक्त, परम्परा से आराम पसन्द 
आस्ट्रियन जर्मनी के नये शासत की पाश्विक और दमनपूर्ण क्षमता को संदेह 
की दृष्टि से देखते थे । यह रूम्भव हो सकता है कि हिटलर के सत्तारूढ़ होने 
के वाद किसी भी समय यदि आस्ट्रिया में स्वतंत्र मतंदॉन- (8७ ४०६८) 
होता तो जमेनी के साथ सघ बनाने के-पक्ष में ही बहुमत होता । किन्तु यह 
बहुमत १६३३ के पहले, सम्म बहुमत. के समान अत्यधिक और निविवाद 
(0स्थगालाप्राह 200 ॥000/5096) किसी भी स्थिति में नहीं 
होता ।”१ । | अल 36 
' जो भी हो, नाजी ऋान्ति की आस्ट्रिया में प्रथम प्रतिक्रिया अनुकरण 
(प्रधॉंध्धं00) की हुई । आस्ट्रिया में जर्मनी से एकीकरण के पक्षपाती 
हिटलर प्रेरित नाजी दल के संगठन को खतरनाक ढंग से प्रभावशाली होते 
देखकर भ्रास्ट्रियन प्रधानमन्त्री ढॉल्फस (79005) ने यही निष्कर्ष निकाला 
कि आ्रास्ट्रिया में लोकतंत्रवाद की सफलता नहीं हो सकती है । अत: उसने 
मृसोलिनी की तरह आ(स्ट्रिया में फासिस्ट-प्रणाली स्थापित करने का निश्चय 
किया । उसके इस रिरंय की प्रथम शिकार सोशियल डेमोक्रेंट ($०पंध 
/था०एघ्रभ०5) हुए । मार्चे १६३३ में डॉल्फस ने संविधान को स्थग्रित-कर 
प्रतिनिधि सभा में सोशियल डमोकेटों के विरोध को अमान्य कर दिया। 
उसने नाजी पार्टो के विरुद्ध “राष्ट्रीय पार्टी” नामक एक दूसरे दल का संगठन 
किया शोर एक आदेश निकाल कर “राष्ट्रीय पार्टी” के अतिरिक्त अन्य सभी 
राजनीतिक दलों को भंग कर दिया। सोशियल डेमोऋटों ने सरकार के इस 
कदम का घोर विरोध किया, किन्तु डॉल्फस ने “हीमवेर” ( प्रथंगप्थाा ) 
_गामक एक गैर-सरकारी सैनिक संगठन की सहायता से सोशियल डेमोक्रे 5 
. “पा तत्लन्न 


] 0०7 [0 गाव 60878 6 वरिई[ 59९८ ०7 ॥/5 
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पांदी को बुरी तरह कुबल डाला | लेकिन डॉल्फस की यह एक गम्भीर भूल 
थी क्योंकि आंस्ट्रिया में. केवल सोशिंयल डेंमोक़े ट पार्टी ही नाजियों की प्रगति 
को रोकने में सरंकार की काफी सहायता कर सकती थी । ह 


| सोशियल डेमोक्रेट पर्टी को खत्म करने के वाद डॉल्फस ने आस्ट्रियत 
साजी पार्टी का भी अतेक उपायों से दमन किया | लेकिने, जर्मनी की अप्रत्यक्ष 
' सहायता के कारण, नाजीदल समाप्त नहीं किया जा सका | ३० हजार से 
'.४० हेजार के लगभग आस्ट्रियन नाजी :डॉल्फस के दमन से बचने के लिये 
' जर्मनी भाग गंगे । हिटलर ने इने नाजियों को संगठित करके एक “आस्ट्रियन 
लिजिने” की स्थापना कर दी.जिम्तका काम आस्ट्रो-जमंन.सीसान्त पर गड़बड़ी 
चैंदा करना था । जुलाई १६३४ में नाजी लोगों ने डॉल्फस को समाप्त करके 
आस्ट्रिया में वाजी सरकार स्थापित:करने का पड़यन्त्र रचा। जमंनी में रहने 
वाले “प्रास्ट्रियय लिजिन” के नाजियों में अ्रभूतपूर्व हलचल दिखाई देने लगी । 
सशस्त्र आस्ट्रियतों से मरी हुई लारियां प्रत्येक रात सीमान्त की ओर जाती 
थी और वापिस, खाली म्यूनिख लोटती थी । २४५ जुलाई १६३४ को प्रासिट्र- 
यन नेजियों के एक दल ने व्रियना में संघीय चाँसरी (7०6७7४॥ (॥8॥0०९५) 
पर अधिकार कर लिया और 'स्ाग तिकलने के समय डॉल्फस की हत्या कर 
दी । उसी समय नाजियों का एक दूसरा दल वियना के रेडियो स्टेशन में घुम ; 
गया और उसने ऐलान कर दिया कि डा० डॉल्फस ने त्याग-सपत्र दे दिया है । 
इसी तरह का ऐलान कुछ इसो समय म्यूनिख-रेडियों से भी हुग्ना । संगवत: 
यह देश के अन्य, मांगों में व्यापक विंद्रोह के लिए इशारा था । लेकिन नाज़ियों 
की यह योजना सफल न हो सकी | विद्रोदियों को जनता का समर्थन नहीं 
मिला और सरकारी फीजों ने शीघ्र ही इस विद्रोह न दवा दिया ) शाम 
होते-होते वियना में पूर्ण शांति कायम हो गई, प्रविकांश नावी पह्यंत्रदारी 
पुकंड लिये गये । इंस. समय, आास्ट्रिया की स्वतस्त्रता बरावहात हे रे 
कृत-संकल्प इटली ने एकदम कठोर रुख ब्पनाते हुए घी ही वाम्ट्रदद 
सीमान्त पर अपनी फौजें भेज दो और इस तरह सराम्द्रिया के रा !॥ 
ताजी चाल पूरी तरह विफल हो ईई | 026 2 2 के ; ल्िड 
यदि हिटलर आस्ट्रिया को हड़पने का प्रयत्न करेगा ता इटला ते दृढ़ 5 
जायगो । हिटलर ने इस समय युद्ध दालना ही उपदुकत उसका | | 
द यहीं माना गया कि जर्मन सहायता के बिना उपरोक्त विद्रीद 


ढ़ सामान ड् ५ लोग . ० तर नह 2: 0203 द्रीः 
संगठित नहीं किया जा सकता था। कई लोग ता 0 डव्यिस की 
सगे है हि ५: न अनञते है छकिनि हिटलर ने, ददनाम 
भर >सिक रूप से उत्तरदायी मानते वे । केबिन हिटलर ने, 5 
भृत्यु के लिये नैतिक री + आओ 


होकर भी बदनामी मेलने से साफ इन्कार कर दिया। देने बह ' 

9 बा जाति घातव क्र द्वार 
ही कि जलाई की घटना में उसका कोई हाथ वे दा । उतता इस बाल हू 
क्ल 4 
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म्वार अस्वीकार किया कि आस्ट्रिया , की स्वतंत्रता पर खतरा, पंदा करता या 
उसके घरेल, मामले में हस्तक्षेप करने का उसका कोई विचार भी न था । ु 
झास्टिया के षडयंत्रकारियों और जर्मन ताजियों में कोई स्पष्ट सम्बन्ध भी 
प्रमाणित नहीं हो सका, फिर भी हिटलर ने षड्यंत्रकारियों के विचवानिये के 
रूप में काम करने वाले आस्ट्रिया के जरमेत राजदूत डॉ० रीथ को वापिस बुला 
लिया और उसके स्थान पर बॉन पापेन को राजदूत बताकर वियना भेजा । 


अ्व हिटलर ने आ्रास्ट्रिया के प्रति अपनी नीति कुछ दिलों. के लिये परिवर्तित 
कर दी । 


इस घटना का यूरोपीय राजनीति पर गम्भीर प्रभाव पडा। प्रथम तो 
हिटलर ने यह सम लियां कि आस्ट्रिया को हड़पने के लिए पहले मुसोलिनी 
को खुश करता और उसका समर्थन पाना आवश्यक है। दूसरे, हिटलर एवं 
जम॑नी के उत्कर्पष से भयभीत होकर सोवियत रूस ने राष्ट्संघ में प्रविंष्ट होना , 
उपयुक्त समझा । इधर इटली प्रारम्म में जन विरोधी गुट में सम्मिलित हुआ, 
परिणामस्वरूप लेवाल तथा मुस्तोलिनी ने ७ जून १६३४ को फ्रैन्‍्को-इटालियन 
समभौते पर हस्ताक्षर किये । इधर फ्रांस ने पूर्वी यूरोप॑ के देशों के साथ मैत्री- 
सम्बन्ध बढ़ाना शुरू कर दिया । हिटलर से सर्शकित फ्रांस और आस्ट्रिया के . 
मध्य १६३६ में एक संधि सम्पन्न हुई । 
(४) सार की प्राप्ति, वर्साय संधि की सेनिक धाराओं का भंग श्रौर 
शस्न्रीकरण का प्रारम्भ--वर्साय की संधि के अनुसार १५ वर्ष वाद १६३४ में 
सार की घाटो में एक जनसत- संग्रह के द्वारा यह निश्चय होना था कि भविष्य 
में सार प्रदेश जमनी का अ्रंग बने, फ्रांस के श्रधीन रहे या राष्ट्रसंघ द्वारा 
शासित हो । इस जनमत संग्रह का निर्णय जर्मनी के पक्षे में रहा और तद- 
नुसार १ मार्च १६९३५ को सार का प्रदेश जर्मती को वापिस मिल गया। 
सार घाटी को पाने के वाद एक बार फिर पश्चिमी राष्ट्रों को घोखा देने. के . 
लिए हिंटलर ने घोषणा की कि पश्चिम में अ्व कोई नया प्रदेश लेने की उसकी 
कोई आकांक्षा नहीं है। इसी मध्यं, एक चतुर कटनीतिक खिलाड़ी की तरह 
उसने ग्रंट ब्रिटेन के साथ वायु सेना के नियंत्रण के लिये वायु-समभौते 
(“था 23०) की चर्चा आरम्म की। इसी समय पुतः: शस्त्रीकरण सम्बन्धी 
द्विटिश श्वेतपत्र में जर्मन शस्त्रीकरण. के निर्देश से तथा १२ मार्च को फ्रांस 
द्वारा भ्निवाय सेनिक सेवा की अ्रवधि दुगुनी कर दिये जाने से जमंनी को अपने 
शस्त्रीकरण का स्वणें अवसर मिल गया । उसने वर्साय संधि के सैनिक प्रति- 
उन्धों से मुक्त होने का उपयुक्त ग्रवसर समभते हुए -१६ मार्च १६३५४ को 
यह घोषणा कर दी कि जमेंनी वेसाय संधि की सैनिक व्यवस्थाओं से वंधा 


3. मकर का (०: साधइागरए ते छण०ए०, ए०, पा, 9326 406, 


है ६ 0. 2 लत रे 
हि न्तंराष्ट्रीय सम्बन्ध 


हुआ नहीं है ओर अब उसकी शान्तिकालीन सेना में .३६.डिवीजनों की ५ 
लाख ५४ हजार स्थल सेना होगी । हिटलर ने ब्रिटेन और फ्रांस के समकक्ष 
वायु. सेना के निर्माण का भी संकल्प प्रंकट किया श्र साथ ही. यह घोषणा 
भी की कि जमेनी में अनिवार्य सैनिक सेवा के नियम. लागु” किये. जायेंगे । 
“राष्ट्रीय प्रतिरक्षा सेना पुनर्निर्माण विधि” (7.8७ 0 ॥6 ए९०णाओंगप्रणांणा 
रण 076 पिन्दाणाब 0०४०6 _ &070००४) की घोषणा करते हुए यह स्पष्टी- 
करण किया गया कि चू कि मित्रराष्ट्रों ने निःशस्त्रीकरण की दिशा में कोई 
ठोस कदम नहीं उठाया है, श्रतः वर्साय संधि के निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी धाराओं 
का पालन कानूनी और नैतिक दृष्टि से जर्मनी के लिये प्रावश्यक नहीं है तथा 
जमनी को भी: शस्त्रीकरण करने का भ्रधिकार है। 


. * राजनीतिक शतरंज का चतुर खिलाड़ी . हिटलर जानता था कि शस्प्री- 
करण सम्बन्धी उसकी उपरोक्त घोषणाओं से भमिन्रराष्ट्रों में एक तूफान उठ 
खड़ा होगा। इसलिये राजकीतिक शतरज़ की गहरी चाल चलते हुए हिटलर 
ने शान्तिपूर्ण. उपायों में अगाघ विश्वास प्रकट करके ब्रिटेन और फ्रांस के 
प्रधानमंत्रियों को संधि चर्चा के लिएं वलिन में.निमंत्रित किया। हिटलर का 
यह एक तिलक्षण कूटवीतिक जाल था क्योंकि ऐसी संधिन्वार्ता को झ्वीबार 
करना ही वर्साय की संधि-व्यतस्थाश्रों में शंका प्रकट करता भीर इस प्रकार 
संधि की अवहेलना करना था। ग्रेट ब्रिटेन हिटलर कः चाल संमवत्तः न भांप 
पाया और इसीलिए २५ मार्च को साइमन तथा इंडन वलिन पहुंचे । अपनी 
बातचीत के दौरान में हिटलर ने अपने ब्विटिश अतिथियों से कटह्टा कि वह 
स्वागत करने को तैयार है, परन्तु उसे पूर्वी यूरोप अथवा 
ये लोकार्नो संधियां मान्य नहीं हैं । उसने ब्रिटिश नेताग्ों को 
जर्मन सेना की जो सीमा निर्वारित की जा चुकी है उसे कम 
नहीं किया जा सकता तथा जमंनी कोः वायु सेना फ्रांस के वरातर ही होती 
चाहिये । ब्रिटेल को प्रसन्न रखने के लिये हिटलर ने यह्द प्रस्ताव रखा. कि जमंन 
नौ सेना, बिटिश नौ सेना के ३५ प्रतिशत से अधिक न होगी । इसके साथ दा 
उसने नि: शस्त्रीकरण में अपना प्रगाढ़ विश्वाम प्रकट करते हुए यद तक प्रस्दुद 
किया कि यदि सभी देश निःशम्त्रीकरण कार्यान्वित करने को उद्यत हा दा 
बह भी ऐसा करने के लिये तैयार हैं 


वायु समझौते का- 
मध्य यूरोप के लि 
सूचित किया कि. 


हरा बन गया, ढिल्लू क्रॉस. ह्टिलिर 


: द्रटेन अवश्य जर्मन कूटनीति का मो 
ं करने से बा दिल्षब्व एवं मद- 


द्वारा वर्साय संधि की सैनिक धाराओ्रों को भंग करने से 
भीत हुआ । उसने ब्रिटेन के साथ मिलकर राष्ट्रमंव में यह प्रस्ताव रखा ररि 


जर्मनी के काये पर विचार किया जाये और वर्साय संधि का उल्मंघत बरतने हे 
हम ा 0. ः कक हा 
लिये जर्मनी की भत्सता की जावे । नेयपरह : 


राष्ट्रसंघ की परिषद्‌ का 


माजी जमेंनी का उदय; जमेनी को विदेश-नीति हम] 


से पूर्व ही ब्रिटिश, फ्रेंच और इटालियन राजनी तिज्ञों ने स्ट्रेसा (59०55 ) 
में एक सम्मेलन का श्रायेजत किया ताकि इन तीनों देशों की सरकारें 
मिलकर जर्मनी के कार्य का विरोध कर सकें। स्ट्रेसा सम्मेलन ११ अप्र ले 
१६३५ से १४ प्रप्नेल तक चला । इसमें जमेनी के खिलाफ निन्दा का प्रस्ताव 
पास किया गया क्योंकि उसने वर्साय संवि के अन्तर्गत मंजूर किये गये भ्रपने 
क॒त्त व्यों को अ्रस्वीकार कर दिया था। सम्मेलन में तीनों देशों के प्रतिनिधियों 
द्वारा वर्साय-व्यवस्था की रक्षा करने में परस्पर सहयोग करने की पतम्मिलित 
घोषणा भी की गई। लेकिन स्ट्रेतता घोषणा केवल धमकी मात्र ही सिद्ध हुई 
क्योंकि इसको लागू करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई । उल्दे, इससे 
जर्मनी में बहुत रोष फैला । हिटलर विशेषतः ब्रिटेन से बड़ा नाराज हुआ 
क्योंकि एक तरफ तो वह जरमनी से समझौता और दूसरी तरफ उसकी भत्तेना 
कर रहा था। १७ भ्रप्रेल को संघ की परिषद्‌ ने भी ब्रिटिश-फ्रेंच प्रस्ताव 
को पास कर दिया। परन्तु ऐसी मत्सनाओं अथवा निन्‍्दाओं से जर्मनी का 
कोई अहित नहीं होता था। शाब्दिक विरोध का मूल्य भी क्‍या था ? जर्मन 
पुन-एंस्त्रीकरण श्रव एक तथ्य था जिसे कोई रोक नहीं सकता था । 


राष्ट्रसंघ और मित्रराप्ट्रों की उपरोक्त निष्कियता से हिंटलर का 
साहस बढ़ता चला गया । ब्रिटेन की तरफ से हिटलर इसलिये निश्चित था 
कि वह उसके सामने जलसेना-सम्बन्धी समभोते का आक्पक प्रस्ताव रख 
चुका था प्रीर ब्रिटेन ऊपर से जमंती की निन्‍दा करते हुये मी भीतर से उसे 
नाराज न करके उसके साथ नौ-मंतिक समभीता करने को उत्सुक था। 
हिटलर के कदम से फ्रांस और रूस विशेष मयमीत थे, इसीलिये इन्होंने २ मई 
को जर्मनी के विरुद्ध ' फ्रैन्‍्को सोवियत पेक्ट” कर लिया । इसी प्रकार चेकों- 
सस्‍लोवाकिया भौर सोवियत रूस के मध्य १६ मई को “चेक-सोवियत समझौता” 
हो गया । परन्तु इसी समय जमंगी ने ब्रिटेन से समझौता करके अपने भत्रगश्नों 
में फूट डाल दी । ० 


ेृ (५) एग्लो-जमंत्र नाविक समझोता (१८ जून १६३४)---ए ग्लो- 
जमंत नाविक संघि हिटलर की आक्रमसात्मक नीति (/88०55ए6 7?०!०ए ] 
का पांचवाँ चरण था । जमनी द्वारा सैनिक कानून पास किये जाने की प्रति- 
क्रियास्वरूप मित्रराष्ट्रों में उत्पन्न होने वाली जन विरोधी भावनाओं को 
शान्त करने तथा पश्चिमी राप्ट्रों में फूट के वीज बोने के लिये हिटलर ने 
२१ मई १६३४ को जर्मन संगद (रिक्ष॑णाआ48) में एक बड़ा कूटनोतिकपूर्स 
भाषण दिया । इस नापण.में उससे न्याय! और “शान्ति! की दुहाई देते हुए 
एड को पूर्णतः घृणित दताया, वहुपल्लीय [पर्थवणातीथाधाओं) समझीतों को 
यूद्ों का मूल कारण बताया शोर पोजैण्ड के साथ जदाक्पण समभौतों को 





सम .. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


अपनी शांतिवादी नीति का प्रमाण बताते हुए तिःशस्त्रीकरण में अ्रपनी पूर्ण 
आस्था प्रकट की । हिटलर ने अपने इस भाषण में अह आश्वासन दिया कि 
वह भविष्य में वर्साय एवं लोकानों की संधि व्यवस्थाओ्ों का पालन करेगा । 
भपते इस भाषख सें सोवियत संघ के विरुद्ध विष-वमन करके हिटलर ने 
प्रश्चिमी राज्यों की सोवियंत विरोधी भावनोश्रों को उऊसा कर जमंनी के प्रति 
सहावुभूति प्राप्त करने का प्रयास किया । 
परन्तु हिटलर के इस भाषण की सबसे मुख्य बात यह थी कि उसमें 
उस प्रस्ताव को दोहराया गया जो उसमे सबसे पहले ब्रिटिश प्रतिनिधियों- 
साइमन और ईडन के सम्मुख प्रस्तुत किया था और जिसमें जमती एवं इंग- 
हैण्ड के मध्य ताविक समभौते की वात की गई थी । इस समभौते वा प्रस्ताव 
दोहरा कर हिटलर ने इस समय बड़े कूटनीतिक चातुर्य का परिचय दिया । 
हिटलर इस बात से परिचित था कि शक्ति-संतुलव के सिद्धान्त में विश्वास 
रखने वाले ब्रिटेन को फ्रन्‍्को-सोवियत समझौता अच्छा नहीं लगा था। वह 
यह भी जानता था कि ब्रिटेन जर्मनी दी स्थल एवं वायुसेना के विकास को 
श्रपने हितों के विरुद्ध नहीं समझता है, किन्तु अपनी नाविक श्रप्ठता की रक्षा 
के लिये वह जागरूक रहता है । हिटलर का इस प्रकार का सोचना तत्कालीन 
परिस्थितियों का सही मूल्यांकन था। ब्रिटेन ने जर्मनी का विश्वास किया । 
जून १६३५ में हिटलर ने रिव्वन ट्राप (॥99०॥ ॥70%9) को अपना विशेष 
राजदूत बताकर समभौते के कार्य के लिये लन्दन भेजा । १८ जुन को तत्का- 
लीन ब्रिटिश विदेशमंत्री सर सैमुश्लल होर तथा रिव्वत्न द्राप ने एप मंथि वर 
हस्ताक्षर किये जिसके द्वारा यह निश्चित हुआ कि जमेनी को नो ठेसा, अ्रिटेल 
की नौ सैनिक शक्ति की ३५ प्रतिशत होगी । 
यह वाविक समझौता हिटलर की एक महान्‌ ूृठतीतिक विजय थी 

ब्योंकि इस समभौते में अयत्यक्ष झूप से इस वाव की स्वीड्ले तिद्धि। थी कि 
ब्रिटेव जमती द्वारा वर्साय संधि की अवहेलना करते हुए स्वत और वायूमना 
के निर्माण के जमेन-अयलों का विरोध नहीं करंगा। इस मंदि से स्टु सा 
सम्मेलन के जर्मन विरोबत्री ग्रुट में फूट पड़ गई, ग्रेट ब्रिदेन कॉम झौर इटली 
से अलग हो गया । इस संधि द्वारा जमेती को पतहुद्िवियाँ देताने कद नी ग्रथदि 
कार प्राप्त हो गया जिनका वर्ताय की संधि में हर स्थिति में विद ड््य्रि 
गया था । ब्रिटिश विश्वासघात से फ्रांस और इटली में बेढा असलाव हढ़ा 
हो गया । हार्डी के शब्दों में “पदि हर हिदलर के प्रस्ताद का झुल्ध 75 
सटे सा मोर्वे की एकता को हिलाता था तो उसने निरत्रय ही बयना हहय प्र 
कर लिया था ।”! इस समभौते पर दियणी करते हुए खर्य सिविल ट्रार है 
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दर 

की संधि की आस्त्रास्त्र सम्बन्धी व्यवस्थाए तोइने के लिए तेबार हो गये 
ग्रेट ब्रिटेन वर्साय-संधि भंग के लिये फ्रांस एवं ब्टली के क्रोध का भाजः 

अवश्य बना, किल्तु कार ने इसे अर ग्रे जों की समकदारी एवं सामान्य वुद्धि का 
परिणाम बताया है । उसका कहना है कि फ्रांस ने किसी नी प्रकार का सम- 
भौता करने से इन्कार करके जमती को बल सेना का सपरीमित पुनर्णस्त्री 
करण करने के लिए उत्पाहित कर दिया था जब किब्रेट ब्रिटेन ने समभीता 


लिखा---/इस समभीते करा सत्रसे वा मद्रत्व यद्र था कि ब्रिटेन 
ही र 


सीमा निश्चित कर दी । फिर भी इसमें कोई संदेह नहों कि पहले जो कुछ 
हो चुका था, उससे यह समकीता इसला झवंवत माल व पड़या था कि फ्रास 
इटली ग्रौर सोवियत संघ में उस से इतनी है रानी जितती ब्रिटेन द्वार 
जेनेवाप्रस्ताव का श्रगुग्ना बनने के समय भी जम॑नी में नहीं हुई थी ।! 

(६) लोकार्नों संधित्रों का भंग, राइत प्रदेश का सैन्पीक्रण (७ मार्च 
१६३६)--हिटलर की झ्ाक्रामक नीति का छठा चरण लोकार्नो मश्रियों की 
शर्तों का उल्लंघन करके राइन प्रदेश का पूतर्शस्त्रीकरण था | हिटलर ने पुत- 
ऑस्त्रीकरण का यहू पग बढ़े उपयुक्त अवसर पर उठाया । इस समय एवीवीनिया 

इटली के श्राक्ममण ने ब्रिदेन, फ्रांस शोर इटली के रंट्रे सा-मोर्चे (87055 
0०॥() को विनप्ट कर दिया था प्रौर पश्चिमी देश तथा राष्ट्रसघ झ्राफ़रमण 
वी समस्या को सुलकाने में व्यस्त थे । इसके अतिरेक एजीसीविया प्रण्ण का 
प्रत्येक निर्याय जमनी के पक्ष में लासकारी था । यदि इस तिगांध में इटली की 
हार होती तो आस्ट्रिया-जमं री एड्रीकरग्ग के हुक प्रदल विरोधों का परासव 
होता, श्रौर यदि इटनी की जीव होती तो परश्विनी राष्ट्रों एवं साष्ट्रनघ की 
निष्किपता तथा लय सकता का डिद्वोरा प्रिद जाता जिससे जमंती को और नो 
साहमपूर्ण कदम उठने की प्रे रशा मिलती । राइल प्रदेश का सैन्यीझरेण ऋरने 
से हिटलर को एक बड़ा लाम यह था कि जडां उपका यु कास पटले दस प्रदेश 
के विभैन्‍्यीझत होने से दल घोर से विश्विल था सलबवा अरे पूर्वी दरात के 
मित्रों को सहायता देते में अधिक सदर्थ था व य 
के लिए सदढ दुगर्रक्ति दनाना एवं सता रखता आानदइाय 7: 
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हिबलर ने इन मंद लानमों एवं एदीनीलिया देद के पणव मरते मा 
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्रपती शांतिवादी नीति का प्रमाण बताते हुए निःशस्त्रीकरण में अपनी पूर्ण 
आस्या प्रकट की । हिटलर ने अपने इस भाषण में यह आश्वासन दिया कि 
वह भविष्य में वर्साय एवं लोकार्नों की संधि व्यवस्थाओं का पालन करेगा। 
अपने इस भाषण में सोवियत संघ के विरुद्ध विष-वमन करके हिटलर ने 
पश्चिमी राज्यों की सोवियंत विरोधी भावनाओ्रों को उकसा कर जर्मनी के प्रति 
सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास किया । 
परन्तु हिटलर के इस भाषण की सबसे मुख्य बात यह थी कि उसमें 
उस भ्रस्ताव को दोहराया गया जो उसने सवसे पहले ब्रिटिश प्रतिनिधियों- 
साइमन और ईडन के सम्मुख प्रस्तुत किया था और जिसमें जमनी एवं इंग- 
लैण्ड के मध्य नाविक समझौते की बात की गई थी । इस समभौते वा प्रस्ताव 
दोहरा कर हिटलर ने इस समय बड़े कूटनीतिक चातुर्य का परिचय दिया । 
हिटलर इस बात से परिचित था कि शक्ति-संतुलन के सिद्धान्त में विश्वास 
रखने वाले ब्रिटेन को फ्रन्‍्को-सोवियत समभौता अच्छा नहीं लगा था। वह 
यह भी जानता था कि ब्रिटेत जमेनी की स्थल एवं वायुसेना के विकास को 
श्रपने हितों के विरुद्ध नहीं समभता है, किन्तु श्रगती ताविक श्रेष्ठता की रद्ा 
के लिये वह जागेरूक रहता है | हिटलर का इस प्रकार का सोचना तत्कालीन 
परिस्थितियों का सही सूल्यांकन था । ब्रिटेन ने जमनी का विश्वास क्रिया । 
जून १६३४५ में हिटलर ने रिव्वन ट्राप (र00था प्रा००) को अपना विशेष 
राजदुत बताकर समभौते के कार्य के लिये ख्दन भेजा । (८ जून की सतह 
लीन ब्रिटिश विदेशमंत्री सर सैमुझ्लल होर तथा रिव्बन ट्राप ने एक संधि पर 
हस्ताक्षर किये जिसके द्वारा यह निश्चित हुम्रा कि जर्मनी की नी गेवा, विटेस 
की नौ सैनिक शक्ति की ३५ प्रतिशत होगी । 
यह नाविक समझौता हिटलर की एक महान्‌ कूटवीतिक वितय थी 

बयोंकि इस समझौते में श्रववत्यज्ञ रूर से इस वात का स्वोड़ते नि थी कि 
ब्रिटेन जर्मती द्वारा वर्ताय संधि की अवहेलता करते हुए स्वत और बाडूदना 
के निर्माण के जर्मन-प्रयत्तों का विरोध नहीं करेगा । विसेसस्‍्ट्रंसा 
सम्मेलन के जमेन विरोत्री गुट में फूट पड़ गई, ग्रेंट ब्रिटेन 

से अलग हो गया । इस संधि द्वारा जमती को पतदुद्ियां बताने 
कार प्राप्त हो गया जितका वर्साय की संधि में हर 
गया था । ब्रिटिश विश्वासधात से फ्रांव और इटली में बड़ा 
हो गया । होर्डी के शब्दों में “यदि हर हिटलर क्के प्रस्ताव का 
'स्टेस्वा मोर्चे की एकता को हिलाना था ता उम्तन निरजग है तक 
कर लिया था ।”? इस समभौते पर टिनिणी करते हुए स्देस 
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लिखा--/इस समभौते का सबसे बडा महत्व यह था कि इससे ब्रिटेन वर्साप्न॒ 
की संधि की शस्वास्त्र सम्बन्धी व्यवस्थाएं तोड़ने के लिए तेबार हो गया ।” 
ग्रेट ब्रिटेन वर्साय-संधि भंग के लिये फ्रांस एवं हटली के क्रोध का भाजन 
अवश्य बना, किन्तु कार ने इसे श्रग्र जों की समझदारी एवं सामान्य बुद्धि का 
परिणाम बताया है। उसका कहना है कि फ्रांस ते किसी भी प्रकार का सम- 
भौता करने से इत्कार करके जर्मनी को थल सेना का सतप्तीमित पुनशेस्त्री- 
करण करने के लिए उत्साहित कर दिया था जब कि ग्रेट ब्रिटेन ने समभौता 
करने की तत्वयरत्रा दिखाकर जमेत नौ-पैनिक शक्ति के विस्तार की महत्वपूर्ण 
सीमा निश्वित कर दी । फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि पहले जो कुछ 
हो चुका था, उससे यह समकोौता इतना अदत्वंगत माल तर पड़ता था कि फ्रांत्, 
इटली श्र सोवियत संघ में उस से इतनी हैरानी हुई जितनी ब्रिटेत द्वारा 
जेनेवाप्रस्ताव का अगुआ बनने के समय भी जम॑नी में नहीं हुई थी ।! 

(६) लोकार्नों संधियों का भंग, राइन प्रदेश का सैन्यीकरण, (७ मार्च 
१६३६)--हिंटलर की आक्रामक नीति का छठा चरण लोक़ार्नों संधियों की 
शर्तों का उल्लंघन करके राइन प्रदेश का पुनर्शस्त्रीकरण था । हिटलर ने पुन- 
शंस्प्रीकरण का यह पग बड़े उपयुक्त अवसर पर उठाया । इस समग्र एबीती निया 
पर इठली के आक्रमण ने ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के स्ट् सा-मोर्चे (50858 
[70०॥() को विवष्ट कर दिया था और पश्चिमी देश तथा राष्ट्रसध आ्राक्रमण 
वी समस्या को सुलभाने में व्यस्त थे । इसके अतिरिक्त एत्रीमीनिया प्रश्त का 
प्रत्येक निर्णय जर्मनी के पक्ष में लामकारी था | यदि इस निर्णय में इटली की 
हार होती तो आस्ट्रिया-जर्मती एकीकरण के एफ प्रश्नल विरोधो का परामव 
होता, और यदि इटती की जीव होती तो पश्चिमी राष्ट्रों एवं राष्ट्रतंध की 
निष्क्रिता तथा नपु सकता का डिडोरा पट जाता जिससे जमती को और भी 
साहसपूर्ण कदम उठाने की प्रे रणा मिलती । राइन प्रदेश का सैन्यीकरण करने 
से हिटलर को एक वड़ा लाभ यह था कि जहां उपक्ता शत्रु फ्रांस पहले इस प्रदेश 
के वितन्पीकृत होने से इस ओर से निश्चिन्त था तथा अपने पूर्वी बूरोत् के 
मित्रों को सहायता देने में प्रधिक सत्य था वहां अब उसे इतर रक्षा सीमा की 
के लिए सुदृढ़ दुर्गेरंक्ति बनाना एवं सेना रखना अनिवार्य हो गया। 

४ हेटलर ने इन सव लागों एवं एवीतीनिया युद्ध के शुम॒ मुहूर्त का 
वचार करते हुए राइनलंण्ड में जपनी फौजे भेज देने का निश्चय कर लिया । 


20४८४ ६० १5 00]३८.7* ह 
- 0वमिताश चिशवए ४ ह आता माइ-ठाए 6 
[(टा8(079| 50॥5, 7380 42 


]. टद्दात : वरलायओाणाओं रिटीड075: ऐेडएल्टा 
न्‍ ] 
१ए३१६, 03९6 220-2]. 2 30000. 


है. . 
के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


किच्तु प्रकट रूप में उसने यह कार्य अपनी शांतिवादी नीति की दुह्ाई तथा 
फ्ांत पर दोवारोपण के साथ किया । मई १६३४ में किये गये फे को-पोवियत 
समभोते को जमंती आरम्म से ही केवल उसके विरुद्ध की गई गुटबन्दी, तथा 
इस कारण लोकार्नो संधि से असंगत मानता था । श्त़ः जब फरवरी १६ ३६ 
में फंच संसद में यह समझौता अनुसमर्यंन (॥२४6 ८४४० ) के लिए 
प्रस्तुत किया गया, तब हिटलर ने इसका पुनः साहसपुर्ण प्रति-अहार (20०४- 
/४-8007:6 | करने का निश्चय किया । हिटलर ने इस समझौते को पूर्णतः 
श्रनु चित बताते हुए एक फ्रैच प्रकार के साथ अपनी पेंट में यह धोपणा की 
कि फ्रांस भ्रौर जमेवी की शत्रुता की वात एकदम बेहदा है। जब हिटलर को 
“मीन केम्फ” के उन उद्धरणों की याद दिलाई गई जिसमें उसने फ्रांस के 
विरुद्ध आग उगलते हुए अपना भयंकर रोष अभिव्यक्त किया था तो हिटलर 
ने पत्युत्तर में कहा कि इस पुध्तक की रचता उस संभव हुई थी जब फ्रांस 
ने जबरदस्ती रूर पर अधिकार कर लिया था। उसने पत्रकार को विश्यांस 
दिलाया कि श्रव वह इस पुस्तक के नये संस्करण में आवश्यक संशोधन कर 
देगा । इस भेंट के द्वारा उसने फांस को अ्रयनी मैत्री का पूरा-पूरा भरोसा 
दिलाया । हिंटलर ने यह नाटक इतनी भ्रच्छी तरह खेला कि फ्रैच सरकार 
को उसकी नीयत में विश्वास पैदा होने लगा और उसने अपने बलिन स्थिस 
राजदूत को यह आदेश भेजा कि वह इस विषय में हिटलर से मिलकर अधिक 
जानकारी प्राप्त करे । 


फ्रांस स्वाभाविक रूप से यह ग्राशा कर रहा था कि हिटलर उसके 

पास मेत्री के प्रस्ताव भेजेगा किस्तु इसके स्थान पर हिटलर द्वारा 3 मार्च 
को ब्रिटेन, फ्रांस एवं इटली को अचानक नाटकीय डेगे से यह सूचता दी गेट 
कि जन सेनाए' राइन प्रदेश में प्रवेश कर रही हैं। हिटलर का यह कदम 
चर्साय फी सन्वि की घारा ४२-४३ तथा लोकानों की संप्रि की दूसरी धारा 
फा स्पष्ट उल्लंघन था। किन्तु हिटलर ने इस उल्लेंबन के लिए पूरी तरद 
फ्रांस को ही दोयी ठहराया । उपने कहा कि “चू कि क्रॉस ने फ्रको-सोदियत 
समभौते के अन्तर्गत ऐसे कत्त ध्य स्वीकार कर लिए है जो छि लोकानों संधथ 
के भन्तगंत फ्रांस द्वारा स्वीकार किये गये कत्त व्यों मे कर्मंस्त 
वह संधि 'आन्तरिक आाशय' (परायदा-वाध्थाण्डट ) से रहित हो चूड़ी है । 
इस कारण जमती इस संधि से झरते झापकों बब बाध्य नहीं मानता । 
ज्ञापन [र्धशाण०॥र्तए0) में हिंदलर ने यह सूदना दी थी, उनमें अतिझ 

. प्रस्ताव भी थे । जर्मनी ने यह प्रस्तावित किया था कि बहें सीमाति के दाल! 
ओर समान दूरी तक एक नया विश्वस्यीक्षत्र क्षेत्र स्वापित करन 

संधि के नमूने पर एक ऐसी नई संधि बरने जिनमें राइन प्रदा शइहः 
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घाराए न हों, और अपने पूर्वी पड़ौसियों के साथ अवाक्रमण समभोते करने 
तथा राष्ट्रमंध में पुनः शामिल होने के लिए राजी है। हिटलर ने पदिचमी 
देशों को यह सूचना भी दी कि वह औपनिवेशिक प्रश्त का शांतिपूर्ण निप- 
टारा चाहता है । 


जमेनी हारा राइन प्रदेश के सैन्यीकरण से फ्रांस में तहलका मत्र 
गया। फ्रांसीसी प्रधानमन्त्री मो० सारो (8070ए४) तथा विदेशमन्त्री मो० 
पलादें (६]970॥7) जमेंनी के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने के लिए ब्रिटेन 
को राजी करने हेतु ११ मार्च कों लन्दत गये, लेकित ब्रिटिश सरकार ने 
इसका विरोध किया। ? “स्वेच्छापूर्वक की गई एक सन्धि को जर्मनी द्वारा 
इस प्रकार अस्वीकार कर देने से ब्रिटिश लोकमत को दुःख तो बहुत अधिंक 
हुआ किन्तु कुल मिलाकर वह हिटलर के पिछले कृत्यों की भर्त्तना करने की 
अपेक्षा मविष्य में हिटलर द्वारा किये जाने वाले प्रस्तावों पर विचार करना 
ही अधिक पसन्द करता था ।??£ ब्रिटेन का यह भी विचार था कि जर्मनी ने 
श्रपने ही एक ऐसे प्रदेश में फौजें भेजी हैं, जहां अन्यायपूर्ण रीति से उनका 
प्रवेश श्रमी तक वजित था । ब्रिटेन के तैयार न होने पर फ्रांस ने अकेले 
जमनी के विरुद्ध सेनाएं भेजते का साहस नहीं किया श्रौर जर्मंत्र सेवाएं 
राइन प्रदेश में वनी रहीं । हां, यह अवश्य हुआ कि उसकी प्रेरणा से लन्दन 
में १४ भा को राष्ट्रसंघ की एक बैठक बुलायी गई जिपने जर्मनी के कार्य 
की निन्‍्दा का प्रस्ताव पास करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया । परि- 
पद ने केवल यह निर्णाय दिया कि जमनी ने“विश्ैन्यीकृत क्षेत्र में सेना को प्रत्रिष्ट 
कराकर तथा वहाँ उन्हें स्थाई रूप से रखकर” वर्ताय संधि का उल्लंघन 
किया है। इसी वीव में हिट्र ने राइन के सैन्यीकरणा पर जर्मत्र जनता का 
मत लिया और ६८४७ प्रतिशत जवता ने उसके इस कायें का समर्थन किया | 
जनता के समयंत से प्रोत्ताहित होकर हिटलर ने पुन: ३१ मार्च को अपने 
शांति प्रस्ताव ब्रिठेन और फ्रांस को भेजे । इस पर, फ्रेंच सरकार से परामर्श 
के वाद, ७ मई को, ब्रिटिश सरकार ने एक प्रश्वावली (00०5४णापरक्षा।८ ) 
जमनी के पास इस आशा से भेजी कि जर्मनी के प्रस्तावों का और भी स्पष्टी- 
करण प्राप्त हो सके । हिटलर ने इस प्रश्तावली का उत्तर देने की कोई आव- 
श्यकता नहीं समभी प्रत्युत उसने राइन प्रदेश में और मी तेजी से सुदृढ़ दुर्गो का 
निर्माण कर दिया। कार का विचार है कि हिटलर ने प्रश्वावली का उत्तर 
सम्मवत्त:ः इसलिए न दिया हो कि प्रश्वावली की भाषा ने उसे अप्रश्नन्न कर 
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न  - सन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


दिया हो ।' पूरे ग्रीष्ममर, राजनीतिक जगत एबीसीनिया-पतन में उत्तम 
रहा और लोकारनों वार्ताओं की ओर उप्तका ध्याव नहीं गया । सितम्बर में 


जब इन वार्ताओ्रों को फिर से आरभ्म करने का प्रय॒त्त' क्रिया गया, तव कठि 
नाइयां अजेय प्रतीत हुई । जर्मनी इस बात के लिए तो तैयार था कि पश्चिम 
के लिए नया गारन्टी समझौता किया जाय, लेकिन वह सोवियत संघ से 
“किसी 'भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहता था और बिता किसी 
प्रकार के पूर्वी समझौते के पश्चिमी समझौता फ्रांस को अस्त्रीकार्य था। 


वर्साय और लोकार्नो संधियों की व्यवस्थाओ्रों का उल्लंघन करके राइ 

प्रदेश में सेवाएं भेजवे के विरोब में मित्रराष्ट्रों को वास्तव में कठोर कार्यवा 
क्रंनी चाहिए थी | यदि ब्रिटेव और फ्रांस अयवा केवल फ्रांप्त राइन प्रदेश में 
हिटलर को रोकने के लिए अपनी फौजें भेज देते तो जर्मनी को अपनी सेनाप्रों 
[को वापिस बुलाने के लिए बाध्य होना पड़ता । स्वयं हिटलर ने. प्रारिद्रिया के 
>' चांसलर शुशनिग से एक भेंट के दौरान में इस बात को स्वीकार किया था ।* 
ः हिटलर के सेतापतियों का विचार था कि सम्मवतः ब्रिडेन झौर फ्रांस 
' राइन प्रदेश में जर्मन सेनाओं के प्रवेश को कभी वर्दाश्ति नहीं करेंगे, अत 
उन्होंने हिंटलर की इस योजना का विरोध किया था, परन्तु चयुर शिठ्गरी 
हिटलर का यह विश्वास था कि मित्रराष्ट्र इस विषय पर केवल मौलिक विरोध 
ही करेंगे, कोई क्रियात्मक पग नहीं उठायेंगे । हिठदलर का सोचता [ृ्गतः सर्दी 
"निकला और आरम्भ में उसका विरोध करने वाले जर्मत सेताप लियों को अब 
अपने पयूरर की थ्रन्तदूं प्टि एवं निर्णय शक्ति व प्रतिमा पर झधिक भरोगा 

हुआ । उनके इस मरासे ने हिटलर की ताताजाही को अधिक सयुदृइ किया । 

. मित्रराप्ट्रों ने हिटलर को सफलताएवंक सेलिक हृब्टि मे राहत का 
एक बहुमूल्य श्रवसर खो दिया। राइन प्रदेण के किलेबन्दी ने फ्राव £ 
पोल प्ड, रूस झौर अन्य पूर्वी यूरोपियन देशों के साथ किये गए हविंक यम- 
भौतों को निरर्थक वना दिया । ६८५ मई १६३६६ का जम लिए एस 
न्यूरथ हारा मास्का के अमेरिकन राजदूत को ; 
हुए कि-- हमारी किलिवन्दी पूरी होते हा 
ज्ञात हों जायगा कि फ्रांस जमन प्रदः प्र 
उनकी विदेश नीति बदल जायगी बोर हमना 
विकसित हो जायगा ।3 पश्चिमी सामा पर हि हल 
हुआ कि जमेती का पत्र मं लड़ने के लिए अधिक सेता प्र.प्ठ करट का सता« 
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नाजी जमंनी का उदय; जमंनी को विदेश-नीति है.3 4. 


वना हो गयी। साथ ही स्वयं फ्रांस की सुरक्षा खतरे में पड़ने के कारण अब 
उसके लिए यह संमव न रहा कि वह आस्ट्रिया, चैकौल्लोवाकिया एवं 
अपने श्रन्य पूर्वी यूरोप के मित्रों की सहायता कर सके । हिटलर के कदम 
का एक परिणाम यह निकला कि वेल्जिप्रम ने फ्रांस के साथ सैनिक संधि 
के परित्याग करके श्रौर अपने समस्त पुराने समझौतों तथा वायदों को 
त्यागकर पूर्णतः तटस्थ रहने की घोषणा कर दी (१४ अक्टूबर १६३६) । 
इस पर नवम्बर में, ब्रिटेन ने यह स्पष्ट घोषणा की कि “यदि वेल्जियम पर 
अक्रारण झाक्रमण किया गया तो वह हमारी सहावता पर भरोसा कर 
सकता है।” कुछ दिन पश्चात्‌ इसी प्रकार का विश्वास उसने फ्रांस को भी 
दिलाया । डनमार्क, नावें, स्वीडन भी तटस्थ हो गये । इसके अतिरिक्त, जभंनी 
के बढ़ते हुए प्रमाव को देखकर, पोल ण्ड, स्टोनिया, लेटविया, लिथुआ निया, 
यूगोसलाविया, हुंगरी श्रीर बल्गेरिया श्रव हिटलर के मित्र बन गये। इनको 
फ्रांस या ग्रेट ब्रिटेन पर कोई नरोसा न रहा । इन सब बातों से राष्ट्रसंघ 
की सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था को मामिक आघात पहुंचा तथा ब्रिटेन एवं 
फ्रांस की प्रतिष्ठा घूल में मिल गयी। श्रमेरिका इस समय पहले से ही 
तटस्थता की नीति का अनुसरण कर रहा था। 


२४ श्रगस्त १६३६ को जम॑तनी ने श्रपनी अनिवार्य सैनिक सेवा की 
प्रवधि भी एक वर्ष से तढ़ाकर दो वर्ष कर दी ताकि एक समर्थ तलवार के 
निर्माण का कार्य भश्रधिक तेजी से चल सके । 


(७) रोम-वलिन-टोकियो घुरी (ए0त०-0&ग0-]0[ 80 हैडां5) 
फा निर्मणाः--हिटलर की आक्रमणात्मक नोति का सातवां चरण जर्मन-- 
नेतृत्व में रोम-यलिन-टोकियो धुरी का निर्माण करना था। “ओआल्पस के 
दक्षिण के भहान्‌ व्यक्ति” (मुसोलिनी) को मित्र बनाना हिटलर की व्यूहु- 
चना का एक मूलभूत अगर था | इटली और जमती सरलता से एक दूसरे 
के मित्र भी हो सकते थे क्योंकि साम्यवाद हूचे! और 'फ्यूरर' दोनों का 
सामान्य झत्र था। दोनों एक से मिद्धास्तों में विश्वास रखते थे और राज्य- 
व्यवस्था की हृष्टि से दोनों ही देश एक तमान थे; किन्तु किर भी दोनों में 
प्रारम्भ में मित्रता न थी। आस्ट्रिया की स्वतन्त्रता के प्रश्त पर दोनों में 
गहरे मतनेद पे। इब्ली आास्ट्रिया की स्वतन्त्रता को अपने अस्तित्व के लिए 
पड़ा कादह्यक् भावता था । उसे यह सह्य नहीं था कि उसकी उत्तरी सीमा 
द्रेनर हा पर ग्रास्ट्रिया जमंन्री के साथ संयुक्त होकर उसके लिए एक नया 
कज्ट पा कर । वात्तव में इटली, ब्रिदेन और फ्रॉस-थ्रे तीनों ही देश 
धाल्द्रिया को स्वतन्दता के पक्ष में थे और इनके सम्मिलित विरोध के 

हिटलर 


उस्य है ६६३४ में हिंव्लर आास्ट्रिया को नहीं हड़प सको था। इसके 


घ्च्द्दया 


४५६ ु बे र 


श्रतिरिक्त, जर्मती और शरास्ट्रिया के संयोग से बालकान देशों में जमेनी का 
प्रभाव बढ़ जाने की संसमावना थी जबकि इटली इस प्रदेश को अपना प्रमाव 
क्षेत्र मानता था । 


परन्तु सतभेदों की यह खाई भ्रधिक समय तक श्रस्तित्व में न रह 
सकी । एवीसीनिया का युद्ध हिटलर के लिए वरदान सिद्ध हुआ, बिल्ली के 
भाग से छींका टूटा । एवीसीनियाकांड से एक ओर इटली तथा दूसरी ओर 
राष्ट्रसंघ, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के बीच तीत्र मतभेद उत्पन्न हो गया। 
ब्रिटेन-फ्रांस के प्रयत्नों के फलस्वरूप राष्ट्रसंध द्वारा इटली के विछुद्ध आर्थिक 
प्रतिबन्ध लगाये गये। इस तरह इटली कठिन परिस्थिति में फंस गया । 
प्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति की यथार्यताओं ने इटली के लिए एक ही मार्ग रह 
जाने दिया और वह मार्ग था जरमंनी से मित्रता का | इधर हिटलर मे भी 
मुसो लिनी का हृदय जीतने का स््रशिम अवसर हाथ से नहीं जाने दिया । उसने 
राष्ट्रसंघ द्वारा लगाये गये ग्राथिक प्रतिबन्धों का सफल प्रतिरोध करने के 
लिए मुसोलिनी को प्रत्येक संगमव सहायता दी। इसके श्रतिरिक्त इटली को 
एबीसीनिया विजय को स्त्रीकृति प्रदान करने वाला प्रथम राज्य बने कर 
भी उसने इटली की सदमावना जीत ली । किन्तु ४ जुलाई १६३६ को दृदती 
पर से :भ्राथिक श्रतिवन्ध हृट। लिये जाने पर दिदलर को यद लिया गताने 
लगी कि कहीं फ्रांस और ब्रिटेन के साथ इटली के मैत्रीपर्ण सम्बन्ध पून: 
स्थापित न हो जायें। लेकिन माग्य ने हिटलर का साथ दिया । १७ जुता< 
१६३६ को स्पेन का गृह युद्ध छिद् गया जिसमें इटली ने जगत आकी 
का पक्ष लिया और हिटलर ने देती का पर पर गत 0 त 28 आदत 
स्‍्त्रों से विद्रोही फ्रान्कों की पूरी मदद की । इस गृहदृद्ध ने तीती देगा के 
सम्बन्ध घनिष्ठ बता दिये। झलततः ६ भ्रवद्वर १६३६ वी 2ेढा वध 
विदेश मन्त्री सियानो (८०7०) एवं जन विदेश मन्दी र 
समझौता किया। इसे समझौते के हारा बनता हे 


का प्रभुत्व स्वीकार किया और इटली ने उ्मे 0 दा कि 

का चचन दिया । यह भी निश्चय हुआ कि हम में दबा-स्थिलि कायद 

रखने, स्पेन में फ्रान्को के भ्रान्दोलन का ममर्थन करने और साम्य 

का विरोध करने में वे परस्तर सहयोग ते रहेंगे 

किया कि लोकार्नों के ढग की कोई ना रुमक्टोता हो, 2 व 

तक सीमित रखा जाय और राष्ट्रसंध के विधान थे ईई३ दाह निशार दर 

इटली ने १६ जुलाई १६ प 
सके बनुनार द्ास्ट्रिया को उसने 


हु क्के १2 हटना गए 
जर्मन एकीकरण के दिराध हः 5 


रू न ग 
क्र मावधाए दल 
5 
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क्र 
खत (३४० हद 


जाय । सा 
धपनी स्वीकृति दें दी । इस 


गया और इटली ने आस्ट्रिया- 


ताजी 'जमंनी का' उँदय ; जमंन्री की विदेश-नीति ४५७ 


दिया। वास्तव में सियातो-व्यूरथ भ्रुप्त समभौते वे दोनों देशों के सम्बन्धों 
को घनिष्ठतर बना दिया और १ नवस्वर १६३६ को मुसोलिनी ने बलिन- 
रीम-घुरी के निर्माण की चर्चा की । 


इटली से मंत्री सम्बन्ध स्थाप्रित करने के वाद हिटलर ने “मीन कैम्फ 
की योजना के अनुसार जापान से मेत्री स्थापित करने का यत्न किया | उस 
समय सोवियत्त रूस, जमंनी और जापान दोनों के ही साम्राज्यों के प्रसार 
में बाधक था। अतः हिटलर ने २४ नवम्बर १६३६ को जापान के साथ 
/एण्टी बोमिन्टर्न पैक्ट” (478-0०गर्पशाक्षात 748०) किया जिसमें दोनों 
देशों ने विदेशों में साम्पवाद का प्रप्तार करने वाली भ्रन्तर्राष्ट्रीय रूसी संस्था 
को मिन्‍्टर्न के कार्यो के सम्बन्ध में एक दूसरे को आवश्यक सूचनाएं देने का 
कोमिस्टन के एजेन्टों के विरुद्ध निरोधक एवं दण्डात्मक कार्यवाहियों में 
सहयोग-देने का भौर, सोवियत संघ के साथ किसी प्रकारं की राजनीतिक 
संधि न करने: का बचत, दिया । हिटलर ने इस समभौते से ब्रिठेन को प्रसन्नता 
प्रदाव की क्योंकि पृ ज़ीवादी ब्रिटिश राष्ट्र भी साम्यवाद को अपना प्रवल« 
शन्र्‌ समकृता था। लग़भग एक.वर्ष बाद ६ नवम्बर १६३७ को इटली ने भी- 
एन्टी-को मिन्टवे पैकट पर हस्ताक्षर कर दिये और इस प्रकार 'रोम-बलिन धुरी 
अब रोस-बलिन-टोकियो धुरी में परिस्त हो गयी । ये तीनों (जर्मनी, इटली: 
और जापान) घुरी-राष्ट्र (858 70४८६) कहलाने लगे । बाद में हंगरी, 
भंचुकुओ, श्र स्पेत भी इस पैक्ट में सम्मिलित हो गये । श्रब परिस्थिति 
यह थी किःयूरोप स्पष्टतः दो गुटों में विभाजित हो भया--एक तरफ धुरीः 
राष्ट्रों का 'गुट भौर .दुसरी तरफ मित्र तथा साथी राष्ट्रों (फ्रांस, ब्रिटेन, 
रूस एवं अन्य मित्र राष्ट्र) को गुट | इन दोनों के सैद्धान्तिक और व्याव-- 
हारिक मंतंभेद इतने गहरे थे कि मुसोलिनी यह कहा करता था कि--- | 


“दोनों संसारों के मध्य. संघर्ष किसी समझौते की अनुमति नहीं दे 
सकता । या तो हम रहेंगे यां बे ।?? 


(८) झास्ट्रियां का जर्मनी में विलय (5०058) सार्च १६३८ :- 
श्रास्ट्रिया पर अधिकार ने हिटलर की आक्रामक नीति का आाठवां चरण 
पूरा किया। हिटलर श्रास्ट्रिया पर श्रपना आधिपत्य जमाने के लिये भाव 
श्यकःआधारभूमि पहलें से ही तैयार कर रहा था)! उसके निरन्तर दवावं 
के फलस्वरूप: ११: जुलाई १६३६ को एक प्रास्ट्रों-जर्मन समकौता (शैप्रश।0- 
छल शैट्टाल्थाथआा0). सम्पन्न हुआ । इस समभौते की शर्तों के अनु- 
सार (१) जमंन्री ने आंस्ट्रिया की सार्वभौमिकता ( 50एथटांड्प9) को 
मान्यता अदान की; (२) दोनों ही राज्यों ने एंके दूसरे के भ्रान्तरिक मामलों 
में और सांवथ ही आस्ट्रिया के/नाजियाँ- के: मामले हस्तक्षेप ' न करने का 


४५६ । ग्रत्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


प्रतिरिक्त, जमंत्री श्रौर आस्ट्रिया के संयोग से वालकान देशों में जर्मनी का 
प्रभाव बढ़ जाने की संसावना थी जबकि इटली इस प्रदेश को अपना प्रभाव 
क्षेत्र मानता था । 


परन्तु मतभेदों की यह खाई भ्रधिक समय तक श्रस्तित्व में न रह 
सकी । एवीसीनिया का युद्ध हिटलर के लिए वरदान सिद्ध हुआ, बिल्ली के 
भाग से छींका टूठा । एवीसीनियाकांड से एक ओर इटली तथा दूसरी ग्ोर 
राष्ट्रसंघ, ब्विटेन, फ्रांस और रूस के बीच तीब् मतभेद उत्पन्न हो गया । 
ब्रिदेन-फ्रांस के प्रयत्नों के फलस्वरूप राष्ट्रसंध द्वारा इटली के विरुज्ञ आधिक 
प्रतिबन्‍्ध लगाये गये। इस तरह इटली कठिन परिस्थिति में फंस गया । 
प्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति की यथाय॑ताम्रों ने इटली के लिए एक ही मार्ग रहे 
जाने दिया और वह मार्ग था जमंती से मित्रता का | इधर हिटलर ने भी 
मुसोलिनी का हृदय जीतने का स्वणिम अवसर हाथ से नहीं जाने दिया । उसने 
राष्ट्रसंध द्वारा लगाये गये आझ्ायिक प्रतित्रन्थों का सफल प्रतिरोध करने % 
लिए मुसोलिनी को प्रत्येक संमव सहायता दी । इसके ग्रतिरिक्त इटनगी को 
एवीसीनिया विजय को स्व्रीकृति प्रदान करने वाला प्रथम राज्य बग कर 
भी उसने इटली की सदभावना जीत ली। किन्तु ४ बुलाई १६३६ को इंठसी 
प्र से भ्राथिक प्रतिवन्ध हटा लिये जाने पर दिदलर को यह बिल संवाश 
लगी कि कहीं फांस और ब्रिटेन के साथ इटली के मैग्रीपृर्ग सम्बंध पुन: 
स्थापित मे हो जायें। लेकिन भाग्य ने हिटलर का साव दिया । 25 वाई 
१६३६ को स्पेन छा गृह युद्ध छिए गया जिसमें टटली ने आज: का हि 
को पक्ष लिया बोर हिटनार ने हटेला का दूर आरा संगवन 4 पे हैए शरव8 
स्त्रों से विद्रोही फ्रात्यों की पूरी मदद का । दस गृहदृद्ध दीत। न 5 
सम्बन्ध घनिष्ठ बना दिव। गन्‍्ततः २४ अयदेदर १६३४६ ४7 इक ये 
विदेश मन्‍्त्री सियानो (0900) एवं हमने विदेश महा सूख हें है पद 
समभौता किया। इस समभोते के दारा जमनी है एस टया पर हे ; 
का प्रभुत्व स्वीकार दिया और इटली ने उसे हढां बार हम 
का वचन दिया। यह नी निश्चय हुमा कि हेन्यूव बादी में बदानरदाल २ ० 
रखने, स्पेन में फ्रान्को के भ्ान्यीलन का समन करते और माम्यदर्टी मण 
का विरोध करने में वे परस्तर महयात् करत 
किधा कि लोकार्नों के ढग का काई नो कर लो परपर पवक े 
तक सीमित रखा जाय और राष्ट्रमंव के दि हक ही 
जाय | इटली ने १६ जुनाई (६३६ हो है! हल हक अल 
अपनी स्त्रीकृति दे दी। इसके अनुसार प्रा द्धा लक ॥ कीच 
गया झौर इटला न हज 3 


हु ि पा 
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ह््ग । इट्ालय हों घट इंथा।/ र 
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ग्रास्टिया-जर्मन एकॉकरग दे ।तर 


हाजी जमेनी का उँंदय; जर्मनी की विदेश-तीति ४प७ 


दिया । वास्तव में सियातो-न्यूरथ गुप्त समभौते ने दोनों देशों के सम्बन्धों 
को घनिष्ठतर बंता दिया और १ तवस्वर १६३६ को मुसोलिनी ने बर्लिन- 
रोम-धुरी के निर्माण की चर्चा की । 


. इटली से मंत्री सम्बन्ध स्थापित करने के वाद हिटलर ने “मीन केंम्फ 
की योजना के अनुसार जापान से मंत्री स्थापित करने का यत्न किया । उसे 
समय सोवियत्त रूस, जमेनी और जापान दोनों के ही साम्राज्यों के प्रसार 
में बाधक था। अतः हिटलर ने २५ नवम्बर १६३६ को जापान के साथ 
“एण्टी बोमिन्ट्न पैक” (&॥6-00ग्रांशैक्षा। 28०४) किया जिसमें दोनों 
देशों ने विदेशों में साम्पवाद का प्रस्तार करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय रूसी संस्था 
को मिन्‍्टने के कार्यों के सम्बन्ध में एक दूसरे को आवश्यक सूचनाएं देने का, 
कोमिस्टने के एजेन्टों के विरुद्ध निरोधक एवं दण्डात्मक कार्यवाहियों में 
सहयोग -देने का और सोवियत संघ के साथ किसी प्रकारं की राजनीतिक 
संधि न करने का वचन दिया । हिटलर ने इस समझौते से ब्रिटेन को प्रसन्नता 
प्रदान की क्योंकि पू ज़ीवादी ब्रिटिश राष्ट्र भी साम्यवाद को अपना प्रवल' 
शत्र्‌ समझता था। लगभग एक.वर्ष. बाद ६ नवम्बर १६३७ को इटली ने भी- 
एन्टी-कोमिन्टते पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिये और इस प्रकार रोम-वलिन धुरी 
अब रोम-बलिन-टोकियो धुरी में परिणत हो गयी । ये तीनों (जमेनी, इठली 
और जापान) धुरी-राष्ट्र (859 ?0फ़७६) कहलाने लगे । वाद में हंगरी, 
मंचुकुओ, श्रौर स्पेन भी इस पैक्ट में सम्मिलित हो गये । अब परिस्थिति 
यह थी कि.यूरोप स्पष्टतः दो गुटों में विमाजित हो गया--एक तरफ घुरीः 
राष्ट्रों का गुट भ्रौर दूसरी तरफ मित्र तथा साथी राष्ट्रों (फ्रांस, ब्रिटेन, 
रूस एवं अन्य मित्र राष्ट्र) को गुट । इन दोनों के सैद्धान्तिक और व्याव- 
हा।रिक मतभेद इतने गहरे थें कि मुसोलिती यह कहा करता था कि-- 

“दोनों संसारों के सध्यं संघर्ष किसी समझौते की अनुमति नहीं दे 
सकता । या तो हम रहेंगे यां वे।” 


(८) प्रास्ट्रियां का जर्मनी में विलय (05०७॥755) मार्च १६३८:- 
आस्ट्रिया पर अधिकार ने हिटलर की आक्रामक नीति का आ्राठवां चरण 
पूरा किया। हिटलर ओआरास्ट्रिया पर अपना श्राधिपत्य जमाने के लिये आव- 
श्यक आधारलभूमि पहले से ही तंयार कर रहा था। उसके निरन्तर दंवाव 
के 'फलेस्वरूप ११ जुलाई १६३६ को एके आ्रोस्ट्रों-जर्मत समझौता (4&ए४0- 
09भाभा 2ट्वाध्था०॥/) सम्पन्न हुआ | इस संमभौते की शर्तों के अनु 
सार (१) जमनी मे आस्टिया की सावभौमिकता (80ए&्ष्टा9) को 
मान्यता प्रदान की; (२) दोनों ही राज्यों ने एके दूसरे के आन्तरिक मामलों 
में भौर साय ही आंस्ट्रिया के-नाजियोँ-के मामले में' हस्तक्षेप न करने 


६24] 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


विश्वय किया, एवं (३) आस्ट्रिया में अपने को एक जमेन राज्य के रूप 
में स्वीकार कर लिया ((णागगल्त ॥शउशत ६६ 8 - ठव्गावा 5806) । 
यवहारतः: इस संधि ने श्रास्ट्रिया को जर्मनी के अन्तर्गत एक राज्य के रूप 
में परिरत कर दिया तथा हिट्लर द्वारा आस्ट्रिया को जर्मनी के साथ 
पूर्णतः संयुक्त कर देने की योजनाओं को बल प्रदान किया । इटली प्रारम्भ 
में आस्ट्रिया की स्वतन्त्रता बनाये रखने को कृत-संकल्य था, किन्तु एबी- 
सीतिया के मामले में जमंन सहायता प्राप्त करने के लिये मुस्तोलिनी ने 
श्रास्ट्री-जमंत्र समभौते पर अपनी सहमति दे दी । इस प्रकार, इस समभोगे 
के कारण इटली, आ्रास्ट्रिया और हंगरी जर्मनी के कक्ष में झा गये और 
श्रास्ट्रिया-जर्मनी संयुक्तीकरण की संसावनायें लगमग निश्नित प्रतीत होने 
लगीं । 


श्रास्ट्रो-जमंन समझौता सम्पन्न होने के ४ दिन बाद ही हिटलर से 
आस्ट्रिया के नाजियों को विध्व॑सक्रारी कार्यवा हियां (509४८३४९ (९४ ५॥९७) 
पुन; अपना लेने की सलाह दी । इसके पहले ही कट्टर नाजी विरोसी ग्रास्ट्रियत 
वाइस चांसलर स्टारहेनवर्ग (370०8) पदमुक्त किया जा घुझ्ा था । 
हिटलर को यह पूर्ण झ्राशा धी कि आस्ट्रियन नाजियों द्वारा उ्लल कूर गयाये 
जाने पर उनके हितों की रक्षा के बहाने जमंन फौजों को आएिड्रिया में मेजना 
सरल हो जायेगा । हिटलर ने जमेन सेनापतियों को भी झादेण दे दिया थे 
प्रास्ट्रिया पर अधिकार करने के लिये सैनिक योजनायें तैगार करें। टव समय 
जमंनी भ्रनिवार्य सैनिक सेवा की घवधि एक वर्ष से बढ़ांगर दो वर्ष कर सका 
था और शस्त्रोकरण पर प्रतिवर्ष लगभग १०० करोड़ ौर: सच करत लेगा 
था। इसके अतिरिक्त स्पेन के गृहयुद्ध ने तवा १६३७ में चाट #वीफहय का 
वलिन यात्रा ने हिटलर को इस बात से आशय बार दिया था कि वाई 
उसने आस्ट्रिया में सैनिक कार्यवाही का समारश्त दिया हा परवि््सी रण: 


था जज 
जरा ना क्र । 
० 


उसका सक्तिय प्रतिरोध करने वा साहुस नह 


रस वियों फर न ड्न कु त्चीज् जन हर &:,-: 77 रद 
उपरोक्त अनुकूल परिस्थितियों में १६३६ के प्ररस्नभ में हद 
छा निपमश कर लिया | ४ 


ग्रपती मातृभूमि को जमेनी में सम्मिलित दर- 
फरवरी १६३८ को हिटलर ने जमन प्रधान सेनार्फ 


5 स्वयं जे सेना वा सर्थोचिद भामभापडन बन गया 
लिये वाध्य किया और स्वयं जमंत सेता वा सर्वोच्च मेहारार बत सदा । 
दि >> पर ताज आस्टिया 2>>ज्क, >> कृलकाफन्ण्ट्क 7 ड़ झट जिदाग्टरसना :ा हल ट्रपत 
उधर हिटलर के संकेत पर,ताजी आास्ट्रिया के प्रमुख नय [दरद्स्त अं 
दवाने वे लिये हठोर वायदाएी सर? 


हुए आस्ट्रिवत सरकार ने नाजी दल पर प्रतिदध लगा 
हस्तक्षेप के उपयुक्त इन परिस्थितियों से उत्तादि होरुर ईंट वर 7ह० 





को हिटलर ने आस्ट्रियन प्रधानमंत्री छुद्शुदादि 


नाजी जमेंनी का उदय; जमंती की विदेश-नीति ड्प्् 


बवेरिया की आल्पस परवेतमाला में साल्जत्ुर्ग से १० मील दक्षिण में अपने 
प्रिय निवास-स्थान बर्खटेसगाडेन (फ्र्चणा।८४४क0०॥) में बुलाकर धमकाते 
हुए कहा! ---“श्राधे घंटे में मेरी सेनायें झ्रास्ट्रिया को जीत सकती हैं, उन्हें 
रोकने वाला कोई नहीं है। मुस्ोलिनी सेरा मित्र है, इग्लेण्ड, श्रास्ट्रिया के 
लिये उगली भी नहीं उठायेगा और फ्रांस में उसे रोकने की शक्ति नहीं है । 
किन्तु में व्यर्थ में आस्ट्रियनों का रक्त नहों बहाना चाहता श्रत: उसे (शुश- 
निग को) निम्नलिखित मांगें स्वीकार कर लेनी चाहिमे-(१) सुप्रसिद्ध नाजी 
नेता जाइसिंग क्वार्ट (50955 परापुण्भा।) को श्रास्द्रिया का गृहमंत्री बनाया 
जाय, (२) वित्तमंत्री का पद भी किसी नाजी को दिया जाय, (३) सब 
नाजी कंदी छोड दिये जायं और (४) पदमुक्त किये गये समस्त नाजी अधि- 
कारियों को पुनः नियुक्त किया जाय ।”! हिटलर की इन मांगों को स्वीकार 
कर लेने का स्पष्ट एवं स्वरामाविक अर्थ आस्ट्रिया का संपूर्ण शासनसूत्र नाजियों 
को सौंप देना था जिसे अधिकांश आस्ट्रियावासी तत्कालीन मनोदशा में संभवतः 
स्वीकार नहीं करते । श्रतः शुशनिग को यह कहना पड़ा कि हिटलर की इन 
मांगों को यदि वह भान भी ले तो भी वह इस बात की गारंटी नहीं कर 
सकता कि आस्ट्रिया इन्हें स्वीकार कर लेगा | इस पर हिटलर ने क्रोधावेश में 
मेज पर घूसा मारते हुए शुशनिंग को कमरे से बाहर विकाल दिया । निराश' 
और हतप्रभ शुशनिग वियना वापिस लौट आया | 


२० फरवरी को हिटलर ने जर्मन संसद (राइकस्टाग) में भाषण 
देते हुए रूस की घोर निन्‍्दा की तथा जम॑न देश से बाहर रहने वाले जर्म॑नों 
को “संरक्षण” देने का वचन दिया | हिटलर का भाग्य इन दिनों प्रबल था, 
अतः उसी दिन ब्रिटिश विदेशमंत्री एन्थोनी ईडन ने अपनी सरकार की 
संतुष्टोकरण की नीति से असंतुष्ट होकर पदत्याय कर दिया और हैलीफैक्स ने 
उसके स्थान पर विदेश मंत्रालय संभाला । ब्रिटिश राजनीतिक घटनाचक्र के 
इस परिवर्तेन से हिटलर को भ्रब और भी अधिक विश्वास हो गया कि वह्‌ 
आस्ट्रिया को सुगमतापूर्वक हड़त सकेगा । । 

भमयभ्रस्त शुशनिग सरकार ने काफी सोच-विचार के बाद हिटलर की 
सभी मांगों की पूरा कर दिया, किन्तु हिटलर की तृष्णा तो संपूर्ण आस्ट्रिया 
को हड़प जलने की थी । उसके संकेत से २१ फरवरी से नाजियों ने बड़ो 
जोरशोर से आस्ट्रिया के विभिन्न केन्दों में जमंनी के साथ संयुक्त होने के पक्ष 
में सभाओं, विद्रोहों श्रोर स्व्स्तिक भंडों का प्रदर्शन शुरू कर दिया। २६ 
फरवरी को हिटलर ने शआरास्ट्रिया के प्रमुख नाजियों को भ्रामन्त्रित 
किया। आस्ट्रिया में मयंकर रूप घारण करते हुए नाजी आन्दोलन 


3. ए/पालएं। । 09. (., 082० 235-236, 


ड 
5? ५ ५ 5/ + *. ... अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


को दबाने के प्रय॒त्तों में सफलता की. झ्राशा न होने पर शुद्ञनिय ने 
८ मार्च को यह घोषणा की कि आस्ट्रिया के मंविष्य को निश्चित करने के 
लिये १३ मा को अआरास्ट्रिया में जनमंत - संग्रह किया जायगा। उस समय 
शुशंनिग को यह आशा थी कि ६० से ८० प्रतिशते आस्ट्रियत आस्ट्रिया को 
स्वतंत्रता का संमर्थनः करेंगे | जंव ६ माचे को हिटलर ने यह सुता तो वह 
अत्यच्च विल्लुब्ध एवं क्रोधित हुआ । उसने १० मार्च से. हो आसिट्रिया पर 
आमांक्रमणं करने की योजनायें तेथार करलीं। ११ मार्च को शझनिग को गह 
अल्टीमेटम दिया गया कि वह जनमत संग्रह को स्थगित करदें। शुशनिग ने 
ईंस अल्टीमेटम को इस शर्ते पर स्वीकार कर लिया कि आस्ट्रियत नागी भो 
अशांति एवं उंपद्रव फलाने का कार्य बंद कर देंगे । ११ गा का सारा दिय 
षुंडयंत्रों और धमकियों में डवा रहा । शाम को ६ बजे जतमत्त संग्र/ स्थगित 
होने की घोषणा कर दी गई झ्ौर इसके ठीक डेढ़ घंटे बाद ७३ ग्गे हिट॒णर 
ने शुशनिगं को यह वृत्तरा प्रल्टीमिटम दिया कि (१) शुशनिग प्रपन पद भे 
त्यागव्र देदे और जाइसिंग क्वार्ट को चांसलर (प्रधानमंत्री) बनादा आग, 
[२) मंत्रिमंडल में नाजियों को दो-तिहाई स्थान दिये जायें, प्रोर (3) भा जी 
पार्टी पर से सारे प्रतिबंधों को उठा लिया जाय । हिंदलर का इन +.। गो का 
भी स्वीकार कर लिया गया | इस श्रल्टीमेटम के मिलने के तुरता वे ६ उसी 
शाम को रेडियो पर अपना अन्तिम सापण देते हए शुग़निग ने कहा -'म्क 
यह धमकी दी गई है फि पदि मैं श्लौर मेरी सरकार दोनों ह्थागप्न सह वी 
गौर यदि राष्ट्रपति जर्मनी द्वारा मनोनीत व्यक्ति को प्रधासेजी | । नियत 

करेंगे. तो सादे सात बजे जमेन सेना धात्द्िया में प्रवेश कर जापयी। इत 

भयंकर स्थिति में राप्ट्रयति रक्त बहाने को तेदार ने थे, इर्सा5< ट्ा बव कं 

सामने कुरुता पड़ा । उन्होंने शास्ट्रियनत सता के ड्नाप्र 
का धादेश दे दिया है। में झान्द्रियन दतता से दिगासे शाह है! दिख! 
झास्टिया फी रक्षा करें । रा 


हा ना 
97६. (४: ५ । 
स्नटर वाट हट 74 


ध् 
कै कु ्ज्कीी। जज 
| 7 


ने रेडियो पर राष्ट्र को मूचता दो > मेताएओ दिए 
बढ़ रही हैं भर वे यहाँ इसाजय हा उठी है हाह 7.६ 7 
जा सके । वास्तव में यह मंद. एक सूनिशदित परदउज था ; दूत म८ ८ 4 
कहीं मी शान्ति-व्दवस्या को खतरा नहांदाव टह >नशम क07 
र झरुर उमोद गला | ४7४ * 


प्रवेश को एक वैधानिक रंग देने का दहान 
ही भ्रास्ट्रिया में प्रवेश करना घुह कर दिया था । 


रात को १० दजे तक्त जमेत सेन 
सीमा में वहत आगे तक प्रविप्ट हो दे 
जमन सेनाओं का भधिकार हों हों गया 


नाजी जमेनी का.ज़्दय; जर्मेती की विदेश-नीति ४६३१ 


गया जहां लिन्त्स, (प्रा) में. नये, प्रधानमृंत्री क्वार्द के स्वागत्त के प्रत्युत्तर 
में उसने कहा--में जब. इस शहर-में- पहली बार. निकला था. तो-मेंने. श्रपती 
झात्मा के भीतर यह अ्रनुभव किया. था कि नियति- ने मुभे यह काम . संरंपा है 
कि मैं भ्रपनी जन्म मूसि को. सहान्‌ जर्प॑त-राइक. में वापिस लाऊं ॥ मैंने इसे 
अपना. कत्त व्य माना और अ्रब.मैंने इसे पुरा: कर दिया है।” १४ मार्च को 
हिटलर ने एक विजेता के रूप में,वियता में प्रवेश -किया ।, उससे आस्ट्रियत 
संसद को मंग कर दिया और नये चुनाव कराने को आज्ञा दी जिसमें 
४९७३ प्रतिशत जनता ने हिटलर केंगसमर्थना किया ॥ ब्ास्तँव .में ' यह मंत- 
संग्रह समूचे जर्मन प्रभाव में किया: गये थां, अतः : भ्रास्ट्रियन लोकमत हर तरंह 
से दब गया था. फिर जैसी स्थिति में यें चुँनावे हुएं थे उसमें इस तरह का 
परिणाम. निकलना एकदम स्वाभाविक था: मेत-संग्रेह के बाद एके सरकारी 
घोषरा। द्वारा आस्ट्रिया को जर्त राइक में सम्मिलित, कर लिया गया ! इस 
तरह २०,वर्ष के जीवव के. पश्चात्‌ आस्ट्रिया-गर॑तंत्रें सत्र के: वक्‍शे से लुप्त 
हो गया और “मीन कीम्फ का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम पुरा हो गया-। 

.. झआस्टिया पर प्रभिकार के परिसपाम्र->आम्ट्रिया पर .आधिपत्य के 
परिणामस्वरूप जर्मवो को ग्रगेक आथिक, कुटनीतिकु एवं सामरिक .लाभ 
प्राप्त हुए श्रौर सोथ ही भन्‍्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में मी इस घढता का 
विशेष प्रभाव पड़ा । 


:. - (3) आ्रास्ट्रिया-जर्मनी संयुक्तीकरंण से जर्मनी की न केवल जनशक्ति 
६० लाख बढ़. गई बल्कि दक्षिणु-पुर्ती यूरोप में सैनिक एवं राजनीतिक दृष्टि 
से उसकी धाक जम गई | 


(7) इससे इटलों, यूंगोसलवियां झ्लौर हंंगरी से जमेनी का सीधा 
सम्बन्ध स्थापित हो गया । जर्मनी को मध्य डैन्यूब घांटो के 'सब॑ रेल मार्गों, 
स्थल मार्गों और तदी मार्गों पर पूरा नियंत्रण मिल . गया। चैकोस्लावाकिया 
के बोहीमिया और मोराविया के जिलें अब दोनों ओर से जमेने चक्‍की के 
पाठों के बीच शागये । चेकोस्लॉव/किया शेब यूरोप से करीव-करीब भ्रलग 
हो गेया शौर उसका व्यांपार अब अधिकाशत : जमंदी की कृपा पर आशित 
हो गया। जमेनी के इस लाम के संस्वन्ध' मैं स्वयं चचिल ने लोकसभा में 
कहा था कि---वियना पंर अ्रधिकार से नांजी जमेनी को दक्षिण-पूर्वी यूरोप 
के सड़के, नदी प्रौर रेल के संभी मार्गों का सैनिक और आशिक नियंत्रण 
मिल गया है ।/ * | 

(॥) श्रास्ट्रियां के जर्मन साम्राज्य में मिल जाते से जमेती को बड़ा 
भारी आर्थिक लाभ हुआ | श्रास्ट्रिवा ने उसे लोहे और मेगनेसाइंट “की नई 


. ए॥मरटांएंए#। ;2ढ-5०९000 ५४०0:%987, ५०]: ] 9982० 235-236 


शक 


भनाजी जमेती का उदय); जमनी की विदेश-नीति ४६३ 


को उसने कहा भी था--यह चैंकों के लिये बड़ा असुविधाजनक होगा ।? ३० 
जनवरी १६३६ को जर्मच संसद (र७४०)७०७४) में अपने भाषण में हिटलर 
ने यह रहस्योद्घादन किया था कि उसने २८ मई १६३८ को यह अ्रादेश 
प्रसारित कर दिया था कि २ भ्रक्टूबर तक चैकोसलावाकिया के विरुद्ध फौजी 
कार्यवाही की जाय । 

चकोस्लोवाकिया पर प्रत्यक्ष आक्रमण अथवा उसका जमेनी में सीधा 
विलय संभव नहीं था क्योंकि चैकोसलावाकिया के फ्रांस और रूस से घनिष्ठ 
मेत्री सम्बन्ध थे और दोनों ही उसे जमंन आक्रमण के विरुद्ध सहायता का 
निश्चय वचन दे चुके थे । अत: हिटलर ने धमकियों वार्ताओों और समभोतों 
की नीति से चैकोस्लोवाकिया को प्राप्त करने का निश्चय किया । 

जर्मन प्राक्मण के कारणः-हिटलर के पाप्त चेकोसलोवाकिया को 
हस्तगत करने के अनेक प्रबल आकर्षक कारण थेः-- 

पहला कारण इसका सामरिक महत्व था । बिस्मा्के कहा करता था- 
“जो बोहीमिया का नियंत्रण करता वह यूरोप का नियंत्रण करता है। 
मध्य यूरोप की डेन्यूब की घाटी को उत्तरी यूरोप के मेंदात से अलग करने 
वाली कारपेथियन और स्यूडेटीज पर्वतमालाशों को पार करने वाले सुगम 
भार्ग प्राचीनकाल से बोहीमिया की एलब, मोराविया, कोडर एवं विस्चुला 
नदियों के साथ तथा भोरावियन गेट के दरें से होकर गुजरते हैं । भ्रत्तः हिटलर 
यदि मध्य यूरोप का स्वामी बनता चाहता था त्तो उसे इस पर अधिकार 
करना जरूरी थां। 


प्रथम महायुद्ध के बाद यूरोप में जिन नये राज्यों की स्थापना हुई थी 
उनमें चैकीसलोवाकिया जर्मन विरोधी फ्रांस की ग्रुटबंदी का बड़ा महत्वपूरा अर गे 
था। डन्यूब क्षेत्र में जमेत-विस्तार को रोकते के लिये यह एक ढ़ाल समका 
जाता था । फ्रैच-सोवियत सहयोग में यह एक मह॑त्वपुर्णं कड़ी था और पूर्वी 
जर्मनी के प्रमुख सैनिक केन्द्रों पर वायुन्‍मार्ग से चारों ओर झ्राक्रमण करने के 
लिये एक अमूल्य केद्ध था । यही कारण था कि जहां फ्रांस हमेशा चैकोस्लो 
वाकिया की अखंडता श्रौर स्वतंत्रता बचाये रखने के लिये तत्पर रहता था 
वहां इसके सामरिक महत्व को समभते हुए हिटलर इसे निग्रल जाना 
चाहता था । 

,..._-इूसरा कारस यह था कि शक्तिशाली चेक सेना जमेंनी के श्रस्तित्व 
फो विशेष संकट पैदा कर सकती थी । चैकोस्लोवाकिया की सेना १६३८ तक 
काफी शक्तिशाली हो चुकी थी और यूरोप को स्कोडा के गोला-वारूद तैयार 
करने वाले एक बड़े कारखाने से प्रचुर युद्ध सामग्री मिल रही थी । चैकोस्लो- 
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वाकियां जंमेनी से सर्देव भ्रांशकित रहता था, अतः उसने जमंनी से अपनी 
रक्षा के लिये बोहीपिया के पहाड़ों में सुदृढ़ किलेबंदी केर रखी थी । उसकी 
यहँ सैनिक शक्ति हिटलर की-नजरों में हमेशा खंटकती थी।' -- 


डे 


तीसरा कारसण यह था कि हिटलर जैसा घाघ राजनीतिज्ञ पह जातता 
था कि चेकोस्लोवाक़िया के भिन्न सम्रय प्र उसकी-सहायता सहीं . कर सकते । 
रूस के लिए सहायता भेजत। तब-तक् संस्रव न-था जब तक कि पोलैण्ड-और 
ख्मातिग्रा अपने. देशों प्ें से सोवियत सेनाग्रों को -गुजरने की अनुमति प्रदान ते 
कर दे । किन्तु उस समय पोलैण्ड और हरूमानिया, रूस: के विरोधी थे और 
जम॑नी के मित्र, श्रत:: चेकोस्लोवाकिया -ें रूस के. हस्तक्षे प-की- .संमावना नहीं 
के बराबर थी । जहां तक फ्रांस का प्रश था, वह पहले ही इतना अधिक 
पस्त-हिम्मत था कि उससे जर्मनी से लड़ाई मोल लेने की -आशा नहीं -की जा 
सकती थी | तीन तरफ से जर्मनी द्वारा घिरा, हुआ . चैकोल्लोवाकिया बिना 
विशेष खंतरा उठाये जर्मनी का शिकार बन सकता था । । 


«चौथे, चेकोस्लोवाकिया में हस्तक्षेप -के लिये हिटलर के पास जर्मन 
प्रल्पसंज्यकों की रक्षा का एक छुन्दर तक था 4 - १६३० की जनगराना के 
प्रनुसार चैकोस्लोवाकिया में ३९ लाख .३१ हजार ६०० 'जर्मन रहते थे । ये 
मुख्य रूप से स्यूडेटीज ($06९७४) पर्वंतमाला- के. प्रदेश में बसे हुए थे, ग्रतः 
स्पूडेंटन ($००८६९६०) जर्मन कहलाते थे। नवोदित राज्य चैकोस्लोबाफिया 
की यह सबसे वड़ी कबजो री थी कि जिस राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर 
अंक लोगों मे अपने नये राष्ट्र का निर्माण किया उसमें उन्होंने इतनी अधिक 
संख्या में. उम्र. जर्मन जाति के लोगों को शामिल कर लिया था। यहीं नहीं, 
चकोस्लोवाकिया में पोल, मगयार, स्लोवाक श्रादि अतेक अन्य जातियां भी 
निवास करती थीं श्रौर.यदि आत्म-निर्णय के सिद्धान्त को चैकोस्तोब्राहिया 
.पर,लागु क्रिया जाता ,तो उसके टुकड़े-टुकड़ें हो जाता अनिवार्य था।ब रे 
हिटलर का लक्ष्य रुब.जर्मनों को . एक शामनसूत्र में लानां था, अत: उसने 
ग्रह प्रचार आरम्म किया कि चैक जनता स्थूडेटन जर्मनों को बुरी तरह देवा 
, रहीःहै और आत्म-निणुय के लिद्वान्त के श्रनुसार उन्हें जमता भ मिलाया जानता 
चाहिए | २० फरवरी १६३८ को राइकस्टाग में दिये गये अपने नायग्य 
उसमे यह घोषणा:की कि--/हमारे सीमान्त से लगे दो दाज्यों (अैकीस्ली- 


वाकिया तथा पौलैण्ड)) में दस ल्राख से अधिक जन रहते हैं, जमनी की यह 


कर्तव्य है क्रि-वह अपने जर्मन वन्धुओं की रक्षा उन्हें वेबक्तिड, झट 
राजनैतिक विचारों की स्वतंत्रता प्रदान करे । परन्तु हिहलर का इम तरह 
का आरोप चैकोस्लोवाकिया का अंग-भंग करने के उसके पड़वत्र का हे 
कड़ीमात्र था, क्योंकि चेक सरकार जमन अल्पसच्यका गें के साथ जितना अच्छी 


नाजी जरमेती का उदय; जमेनी की विदेश-नीति है 


बर्ताव करती थी उतना बच्छा बर्ताव किसी दूसरे देश में अल्पसंख्यकों के 
साथ नहीं होता था । जर्मन लोग चैकों से काफी उन्नत थे और अपने को 
चैकों के मुकाबले बहुत ऊंचा समभते थे | चैक शासत् उनकी इस भावना को 
सम्मान देते हुए हमेशा उन्हें सनन्‍्तुष्ट बनाये रखने का भ्रयास करता था। 
उनके अपने विद्यालय और विश्वविद्यालय थे जहां जर्मन भाषा के माध्यम से 
उन्हें शिक्षा दी जाती थी । स्वयं चैकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग्र में 
उनका अपना प्रथक विश्वविद्यालय था । स्यूडेटनलैण्ड के शासन-यंत्र पर भी 
उनका काफी नियंत्रण था । पर इतना होने पर भी वे अनुभव करते थे कि 
चैक-शासन के अन्तगेत उत्का स्थाव बहुत हीन हो गया है । वे चेफ़ों से घृणा 
करते थे और जर्मन विरोधो चेक-विदेश नीति से काफी क्ष्‌ व्ध थे । भतः यह 
स्वाभाविक था कि जमेनी में नाजी पार्टी के उत्कर्ष के फलस्वरूप चैकोस्लो- 
वाकिया के जन अल्पसंख्यकों की समस्या अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के रंगमंच 
पर आ धमकी । जर्मनी के साथ स्यूडेटनलैण्ड को मिलाने हेतु वहां एक 
पार्थकयवादी आन्दोलन चलाने के लिए नाजी पार्टी की एक शाखा चैकोस्लो- 
वाकिया में कायम कर दी गई। इस शाखा का नेता कोनाड्ई हैनलीन 
(हूणाक्षव प्रथाभं॥) था जो १६३६ में ओलम्पिक खेल-कूद के अवसर पर 
वलिन में हिटलर से मिलने के बाद चेकरोसलोवाकिया में उसका वफादार 
एजेन्ट हो गया । अब स्यूडेटन जमंतों का आन्दोलन जोर पकड़ने लगा और 
चेकोस्लोवाकिया में हस्तक्ष प का यह एक बड़ा सुन्दर बहाना हिटलर को 
मिल गया । 


पांचवां कारण यह्‌ था कि चकोसलोवाकिया लोकसभात्मक राष्ट था 
और राष्ट्ूघ का सदस्य था। अतः यह स्वाभाविक था कि सर्वाधिका र- 
वादी जमत्री ओर उसकी नीतियां परस्पर टकरातीं । हिटलर की साम्राज्य- 
वादी श्राकांक्षा की पूर्ति के लिये यह आवश्यक था कि यूरोप के एक सबसे 
अधिक सफल इस प्रजातंत्र राष्ट्र को भूलुण्ठित कर दिया जाय । 


जर्मनी की उत्तेजनात्मक कार्यवाहियां--अपने उद्देश्य की पृत्ति के 
लिए हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के प्रति उत्ते जनात्मक कार्यवाहियों के अपने 
पुराने नुस्खे का प्रयोग करना शुरू किया। हिटलर के निर्देशानुस्तार स्यूडेटन 
जमंन पूर्ण स्‍्वायत्तता (८णआरए/७४6 #7007णा9) की मांग करने लगे ।! 
२८ मार्चे को स्यूडेटन जर्मनों के नेता कोनाडे हैनलीन को वलिन बुलाया गया 
और उसे चैक सरकार के समक्ष जर्मन लोगों की अप्नम्मव मांगें रखने को 
कहा गया, ताकि इन मांगों को चैकों द्वारा ठुकरा दिया ज,ने पर जर्मनी को 
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६ द हु प्न्तरोष्ट्रीय सम्बन्ध 


. इस विषय में हस्तक्षेप करने का तथा “पीड़ित जंर्मतों के संरक्षण” का स्वर्ण 
अवसर मिल सके । । का | 

... हिटलर के एजेस्ट के रूप में काम करते हुए, २४ श्रप्न ल को हैतलीत 
ने चैक सरकार को परेशान करने के लिए अपना आ्राठ सूत्री कार्यक्रम घोषित 
क्रिया । इस कार्यक्रम की प्रमुख मांगें निम्नलिखित थीं--[१] जममनों को 
चैकों के साथ पूरी समावता का अधिकार दिया जाय; [२] जर्मन क्षेत्रों का 
: सीमा निर्धारण किया जाय; [३] इन क्षेत्रों में पूर्ण स्वायत शासन की 
स्थापना की जाय, [४] १६१८ से जर्मनों के साथ हुए अन्यायों का मुआवजा 
दिया जाय, [५] जन लोगों को जर्मववादं तथा जर्मन विचारधारा के 
अनुसार आंचरण करते की स्वतंत्रता हो, एवम्‌ [६] चेक विदेश नीतिं में 
संशोधन हो । ह 


ु हैनलीन की उपरोक्त मांगें स्पष्टतः चैक सरकार को स्वीकार्य नहीं 
हो सकती थीं क्योंकि उनको मानने से चैकोस्लोवाकिया की एकता ही छिन्न- 
भिन्न हो जाती । चैकोसलोवाकिया द्वारा इन मांगों को अस्त्रीकार कर देने के 
प्रतिक्रिपास्वरूप स्यूडेटन जनों ने तेजी से उपद्रव मचाना शुरू कर दिया । 
हैनलीन अपने उद्देश्य में प्रचौर और सहायता पाने के लिए लखन ग्रौर बलिन 
गया । हिटलर ने हैनलीन की मांगों का जबरदस्त स्वागत किया | 


चैकोस्लोवाकिया पर आधिपत्य के विषय में आगे बढ़ने से पहले 
हिटलर ने इटली के तानाशाह मुसोलिनी का सहयोग पाना आवश्यक समझा, 
क्योंकि इस समय ब्रिठेन इटली की एवीसीनिया-विजय को स्वीकार करके 
उसे अपना मित्र बनाने का प्रणस कर रहा था | इसीलिए २ मई को उसने 
रोम जाकर मुसोलिनी से मुलाकात की। वहां से लौटकर हिदलर ने 
चैक्रोस्लोव किया को डराने-धमकाते के लिए सीमान्तों पर सैनिक गप्रम्याग 
करने की आज्ञा जारी कर दी | उसने यह भी घोषणा की कि जमेत जतता 
का कर्तव्य है कि वह चैकोस्लोवाकिया की परतंत्रता में पड़े प्रपने भाई जर्मनों 
की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक कदम उठाये । जर्मनी के समाचार-पत्रों ने भी 
चैकोसलोवाकिया के विरुद्ध आग उगलते हुए जर्मन ग्रल्यमंख्यरों की स्वतंत्रता 
के लिए खूब आन्दोलन किया । हिटलर अपने सैनिक सलाहकारों | से विवार- 
विमर्श करता रहा और विदेशी राजदूतों से मुलाकात करना, उनसे तरह-तरह 
की वार्ताएं' करना आदि प्रतिदिन की साधारण डा 
१६३८ को चैक्नोस्लोवाकिया में नगरपालिकाओं का चुनाव हने बाला था! 
जानकार सूत्रों का यह विश्वास था कि चुनाव के अवसर 4£ ; हिंदलर 
प्रेरणा से अवश्य ही कोई गड़वड़ी पैदा होगी बौर चैकोसलोवाकिया # : 


क्रांति हो जायगी । इस समय जमंनी की और से भी गड़बड़ी की पूरी हादः 


दे 
ह$ है: 


रण वात हो गयी। ३२२ मद 


ताजी जप्नेनी का उदय; जर्मनी की विदेश-नीति ४६७: 


थी क्योंकि जर्मन सेनाए' चैक सीमान्त पर पहले से ही एकत्रित होने लगी 
थीं | इन सब आशंकाओं से भयभीत होकर चैक सरकार ने २० मई को 
४ लाख सैनिकों की आंशिक लामवन्दी (]७४०७॥ंटव707) के अआ्रदेश जारी 

कर दिये | युद्ध अवश्यंभावी प्रतीत होने लगा । ब्रिटिश राजदूत सर हैन्डरसन 
बलिन से ब्रिटिश नागरिकों को हटाने का प्रवन्ध करने लगे। २१ मई की 

एक घटता से तनाव और भी बढ़ गया । उस दिन दो स्यूडेटन जम॑तनों को, 

जो आज्ञा के विरुद्ध सीमा पार करना चाहते थे, गोली से उड़ा दिया गया । 

इस घटना के बाद तो संकट अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया । एक विराट 
सभा में भाषण देते हुए डा० गोबल्स ने घोषणा की--/हम ३५ लाख जर्मतों 

के साथ दुव्यवहार होते ज्यादा देर तक नहीं - देख सकते । हमने आस्ट्रिया में: 
देखा कि एक जाति को दो देशों में विभक्त नहीं किया जा सकता और यह 

बात भी शीघ्र ही कहीं और भी देखेंगे ।” यूरोपीय युद्ध की सम्माववाए 
नजर आने लगीं, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रान्स और रूस ने भी जर्मनी को चेैकोस्जो- 

वाक़िया पर चढ़ाई करने के विशद्ध चेतावत्ती दे दी। चैक्रोस्लोवाकिया की 
आंशिक लामबन्दी और ब्रिटिश-फ्रे न्‍्त्र चेतावनी के फलस्वरूप उस समय संकट 

किसी तरह टल गया । हिटलर ने अपनी सेवाएं सीमा पार भेजने का साहस 

नहीं किया । चुनाव शांतिपूर्वक्र सम्पन्न - हो गया । इटली और जर्मनी को 

छोड़कर सभी देशों में खुशियां मतायी गयीं क्योंकि यूरोप एक बार फिर 

गुद्ध से बच गया। कूद्ध हिटलर ने उप्र समय अपने क्रोध को पी जाना ही 

उचित समका और २३ मई को उसने चेकोस्लोवाकिया को श्रपने शांतिपूर्यु 

इरादों का विश्वास दिलाया । हिटलर का, इशारा पाकर हैनलीन भी चैक 

सरकार से अपनी मांगों के लिए संधि चर्चा करने लगा ॥ 


परन्तु हिटलर ने शांति का यह ढोंग जानबूक कर रचा था। बह्‌ 
पश्चिमी राष्ट्रों की आंख में धूल फोंकना चाहता था ताकि वे चैकोस्लो- 
वाकिया में उसका विरोध न करें और गुमराह हो जाय॑ । इसके अत्तिरिक्त 
अपने इस कार्य से वह तत्कालीन चेक.राष्ट्रपति वेनेस (7)7. 80॥९8 ) को बद-' 
नाम करता चाहता था । इधर सस्यूडेटन जर्मन 'श्रात्मनिर्णय' के नांम पर 
पनी मांगों को निरन्तर बढ़ाते चले जा रहे थे । उनकी मांगों को स्वीकार 
करने का अ्रथ सीमान्च के सब किले* जमंनों को सौंत देता था, इसके बाद 
चैकोस्लोवाकिया की रक्षा असम्भव थी । राष्ट्रपति वेनेस, प्रधानमन्त्री मीलान-* 
होजा ()४ा0॥ प्री०028) एवं विदेशमन्त्री. कामिल क्रोपटा जमतों की इन 
गो के आगे कुककर आत्मघात्‌ करने की अपेक्षा लड़ मरना श्रेयस्कर सम- 
भते थे । उन्हें यह विश्वास था, कि ब्रिटेन, फ्रान्स, रूस, रूमानिया और 


यूगोस्लाविया के पीठ पर होते हुए चैकोस्लोवाकिया हिटलर से डटक्र लोहा 
ले सकेगा । 


है.६ 
गे अन्तर्राष्ट्रीय सम्पन्ध 


हिटलर में उस समय इतनी हिम्मत नहीं थी कि यह इस विशाल गुट 
की उपेक्षा करके चैक्रोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर दे परन्तु उसे तुरत्त 
ही ज्ञात हो गया कि वास्तव में सोवियत संघ को छोड़कर कोई भी देश 
चेकोस्लोवाकिया की सक्रिय मदद करने को तैयार नहीं है। फ्रांस में ब्ज्म 
नो सरकार का पतन होने के बाद अप्रोल (६३८ में दल्मादीयर (20902) 
का मल्विमण्डल बत चुका था और बोले इस मस्जिनण्डल में परराष्ट्र मन्त्री था ) 
गे दोगों ही व्यक्ति “संतुष्टिकरण की नीति” के बहुत बड़े समर्थक थे और 
जसनी के विरुद्ध उग्र नीति का अवलम्बन नहीं करना चाहते थे । ब्रिटिश 
प्रधानमस्त्री चेम्ब रलेव तथा लॉड्ड हैलीफेक्स का भी यही रुख था । चेम्बरलेत 
ने तो एक अवसर पर कह भी दिया था--“जरा नक्शा उठाकर देखिये-- 
चैकोस्लोवाकिया तीन तरफ से जमंनी द्वारा घिरा हुआ है। ऐसी स्थिति में 
उप्तको बचाना कैसे सम्भव होगा ?” महाव्‌ चेस्बरलेत के अनुसार चैकोस्लो- 
वाक़िया को जम॑न आक्रमण से बचाना ग्रप्तम्भव था, लेकिन उत्त समय 
चेम्वरलेत सहित सभी यह भी जानते थे कि चेकोस्लोवाकिया को बड़ी सुगमता 
के साथ बचाया जा सकता है यदि सोवियत संघ की ' संयुक्त सुरक्षा” के 
अस्ताव को भान लिया जाय । लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस तो न केवल लड़ना 
ने चाहते थे, अपितु रूस की सहायता भी नहीं लेवा चाहते थे) वे तो इस 
अनुमान में थे कि चैकोस्लोवाकिया के वाद हिटलर रूपी वाघ का तीसरा 
शिकार साम्यवादी रूस होगा और उस “शुभ घड़ी” को देखने के लिए ये 
चेंकोस्लोव।किया रूपी मेमने की कुर्बानी करने को तैयार थे । हिटलर यह 
भलरी प्रकार जानता था कि राइन प्रदेश के सैन्यीकरण और बाध्ट्रिया के 
विलय की भांति इस अवसर पर भी ब्रिटेन और फ्रांस सिवाय निस्किय प्रसि- 
रोध के और कुछ नहीं करेंगे । ऐसी स्थिति में उसने १८ जून को चैंकोस्लो- 
वाकिया पर चढ़ाई करने का अन्तिम आदेश दे दिया | इस प्रवमर पर जर्मत 
सेतापति उसकी इस योजना के घोर विरोधी थे ।? उन्होंने हिटवर को इसे 
कार्य से रोकने के लिए पड़यन्त्र भी किया, परन्तु वह मफल नहीं हो पाया 
और अन्त में हिटलर की राजनीतिक निर्णाय करने की शक्ति की ही दितये 
हुई । 
हिटलर द्वारा प्राकृमण को तैयारियां भोर उसे संतुष्ट करने कक 
ब्रिटिश-फ्रेंच प्रयास--इस समय एक तरफ तो चेकोस्लोवाहिया में स्टृटेटन 
जनों के साथ समभौता वार्ता चत रही थी झोर दूरी तरफ हिद्लर के 
भ्रतिम आ्रदेशानुसार चैकोस्लोवाकिया पर ब्राकृमण करने को रा 56 
सैनिक तैयारियां हो रही थीं । हिटलर जर्मत-फ्रंच सीमान्त पर शिमेदर्द 


जय] 


किल्लत 3 जल तन 
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सुदृढ़ कर रहा था और हवाई सेना में तेजी से वृद्धि करने में संलग्न था। 
हिटलर की सारी सैतिक तैयारियां योजनानुसार एक निश्चित अवधि के 
भीतर चेफ्ोस्लोवाकिया को विनष्ट कर देने की दृष्टि से हो रही थीं। इसके 
प्रतिरिक्त हिटलर चेकोस्लोवाकिया के कुछ भागों की मिलने की आशा जगा- 
कर पोल ण्ड और हंगरी को भी अपने पक्ष में कर चुका था । 


हिटलर की सैनिक कार्यवाहियों और इरादों से मयभीत चेक सर- 
कार ने जमेन अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने के लिये २६ जुलाई को राष्ट्रोयता 
कानून (7रिक्ांए027/79 अथाए6) का प्राह्प (27) प्रकाशित किया। 
लेकिन सुरसा के बदत की भांति अ्रपन्नी मांगों को बढ़ाते चले जाने वाले 
स्यूडेटन जनों को इससे कोई सन्‍्तोष नहीं हुप्रा । अंत में, मयानक युद्ध 
छिड़ जाने की आशंका से ग्रस्त ब्रिटेत ने चैंक-जर्मंत समस्या को सुलभाने के 
लिये प्रयास करना उचित समझा | चूंकि ब्रिटेन और  चेकोस्लोवाकिया के 
मध्य किसी प्रकार की संधि या समझौता नहीं था, अतः इस तटस्थ हैसियत 
से वह स्यूडेटन-प्रश्व में मध्यस्थता कर सकता था । अपनी तटस्थ स्थिति से 
समस्या सुलभाने की श्राशा करते हुए ब्रिटिश सरकार ने ३ अगस्त को लाडर्ड 
रन्सीमेन (िशाणंगा॥आ) को मध्यस्थ बनाकर भेजा | ब्रिटिश प्रधानमन्त्री 
का कहना था कि चेक सरकार ने स्वयं ही ब्रिटिश मध्यस्यता की इच्छा प्रकट 
की थी । प्राग पहुंचकर रन्सीमैंन चैक सरकार और हैनलीन के बीच सम- 
भोता कराने का प्रयास करने लगा | मीतर ही भीतर कूटनीतिक उपायों से 
ब्रिटेन और फ्रांस चेक सरकार पर यह दबाव डालने लगे कि वह स्थूडेटन 
जनों को अधिकाधिक सुविधा देने को तैयार हो.जाय । एक महिने के भीतर 
चेक सरकार रन्सीमन की सब बातों को मानने को तैयार हो गयी, लेकिन 
हैनलीन इनसे संतुष्ट नहीं था, क्योंकि हिटलर किसी प्रकार का समझौता 
करना नहीं चाहता था । इस सम्बन्ध में सर श्रल्फ़ ड जिर्म न ने ठोक ही लिखा 
है कि--“स्पूडंटन प्रश्न कभी मुख्य समस्या नहीं था । जर्मन प्रल्पसंस्यकों 
की शिकायतें निरा बहाना थीं | यदि वे न होतीं तो उन्हें किसी तरह पंदा 
करना पड़ता ।” ऐसी स्थिति में यह सर्वंथा स्वामाविक था कि रन्सीमेन- 
मिशन असफल हो जाय । परिस्थिति विपमतर होती जा रही थी। इस 
समय जमंनी में 73 लाख सैनिक व्यूह-रचना में लगे हुए थे । अतः यह स्वा- 
भाविक था कि युद्ध की आशंका को ध्यान में रखकर २६ अगस्त को ब्रिटिश 
सरकार ने अपने समुद्री वेड़े को तैयार रहने का आदेश दे दिया । ७ सितम्बर 
को फ्रांस ने भी अपने १० लाख सुरक्षित सैनिकों को युद्ध के लिये बुला 
लिया । सितम्बर का सारा महिना घोर चिन्ता और उद्वेग का बना रहा । 
सभी को विश्व-युद्ध की संभावतायें दृष्टिगोचर होने लगीं ! 
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७ सितम्बर को “लन्दन टाइम्स” ने एक सम्पादकीय के द्वारा यह 
सुझाव दिया कि चैकोस्लोवाकिया स्यूडेटन प्रदेश जर्मनी को हस्तान्तरित कर 
दे । इस सम्पादकीय से हिटलर काफी संतुष्ट हुआ । १० सितम्बर को हैनलीन 
के समर्थकों ने सेनिक शक्ति के द्वारा अपना लक्ष्य हासिल करना चाहा लेकिन 
चेक सरकार की सजगता के कारण उन्हें सफलता न मिल सकी | श्रव जर्मन 
प्रेस ने चैंकोस्लोवाकिया के विरुद्ध बुरी तरह आग उगलना शुरू कर दिया। 
१२ सितम्बर को हिटलर ने न्यूर॑म्बर्ग में भाषण करते हुए पहली बार बड़े 
स्पष्ट शब्दों में यह मांग की कि स्यूडेटनलौण्ड - के जर्मनों को आत्म-निर्णाय 
का अधिकार दिया जाय-। १३ सितम्बर को ब्रिटिश प्रधानमन्त्री - चेम्बरलेन 
ने हिटलर को एक पत्र लिखा जिसमें उसने चैकोस्लोवाकिया की समस्या के 
शांतिपूर्ण हल को ढू ढने के लिये उससे मिलने की इच्छा प्रकट की । हिटलर 
ने मिलना स्वीकार कर लिया और चेम्बरलेन इस नाजी नेता से पहली बार- 
१५ सितम्बर .को बखंटेस गार्डन में भिल्रा । अ्रपनी ३ घटे की बातचीत में 
पयूरर ने ब्रिटिश श्रतिथि से यह बात साफ-साफ कह दी कि अब जर्मन श्रत्प- 
संख्यकों के लिये स्वायत्त शासन देने का कोई प्रश्न नहीं है, प्रत्युत्‌ जर्मनी को 
स्पूडेटन जमंनों का प्रदेश फौरन दे दिया जाना चाहिये। हिटलर ने यह भी 
स्पष्ट कर दिया कि वह इस सभस्या को अपने ढंग से हल करने के लिये कटि- 
वद्ध है, चाहे उसे इसके लिये युद्ध की ही शरण क्यों न लेनी पड़े ।/चेम्वरलेनं 
के लिये यह एक श्रनोखी स्थिति थी। श्रब तक ब्रिटिश शासन इसे जर्मत 
प्रल्पसंख्यकों और चैक सरकार का प्रश्न समझता था तथा लाई रन्सीमेत 
इसी दृष्टि से इस गुत्थी को.सुलका रहा था। लेकिन अब तो यह भगड़ा दो 
सावेभौम राष्ट्रों--जर्मनी और चेकोसलोवाकिया का हो गया था । हिटलर 
अपनी भांग में कोई रियायत करने को तैयार न था हालांकि उसने इस भेंट 
में चेम्बरलेन. को यह भी विश्वास करा दिया था कि वह एक विश्वास-योग्य 
व्यक्ति है ।7 हिटलर द्वारा अपनी मांग पर डटे रहने पर अन्त में चेम्बरलेन' 
के पीस यह कहकर विदाः होने के सिवाय अप लल समय और कोई चारा न रहा 
कि वह उसंकी मांगों पर अपने म॑ में विचार करेगा | 

- लन्दन लौटने पर चेम्बरलेन ने ब्रिटिश मंत्रिमण्डल को सूचित किया 
कि हिटलर युद्ध करने पर उतार है और फ्रांस युद्ध से विमुख रहना चाहता है, 
प्रत:“आत्मनिरणंय” के सिद्धान्त का विचार करते हुए हिब्लर की मांग को 
स्वीकार कर लेनां उपयुक्त है । (रद सितम्बर को फ्रेंच प्रधानमत्री दलादियर 
(02) और विदेश मंत्री बोनेट (80708) भी ब्रिटिश सरकार के 
प्रामश करने के लिये लन्दन आ पहुंचे । पारस्परिक विचार-विमर्श के बाद 
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१६ सितम्बर को दोनों सरकारों ने अपने एक नोट में चैक सरकार से शान्ति 
एवं सुरक्षा के नाम पर यह अपील की कि वह ५० प्रतिशत से भ्रधिक जर्मन 
श्राबादी वाले प्रदेश जर्मती को दे दे । इस स्वीकृति के बदले में इन दोनों राष्ट्रों 
ने चेकोस्लोवाकिया को यह झाश्वासन दिया कि वे उसकी नई सीमाओं की 
रक्षा करेंगे। चेक सरकार ने इस योजना पर आपत्ति उठाते हुए फ्रेंच प्रधान 
मंत्री से यह स्पष्ठीकरण मांगा कि क्‍या जमन श्राक्मण की स्थिति में फ्रच- 
चेक सन्धि के अन्तर्गत फ्रांस चेकोसलोवाकिया की सहायता करेगा । किल्तु 
फ्रंच प्रधानमंत्री ने इस प्रश्न का कोई प्रत्युत्तर नहीं भेजा । २१ सितम्बर को 
* ब्रिटेन और फ्रांस ने चेकोसस्‍लोवाकिया को उपरोक्त योजना स्वीकार करने का 
पुनः आवेदन करते हुए यह्‌ धमकी भी दी कि यदि इस बार चेकोस्लोवाकिया 
प्रस्ताव को ३ दिनों के अन्दर मंजूर नहीं करेगा तो जर्मन-आक्रमण की दशा 
सें ब्रिदेव और फ्रांस उसकी कोई मंदद नहीं करेंगे ! रांत को २ बजे चैक 
राष्ट्रपति वेनेस को सोते से जगाकर ब्रिटिश फ्रेंच अल्टीमेटम सौंपा गया और 
सुबह होने से पहले ही मंत्रिमण्डल की बैठक बुलांयी, गई । ब्रिटिश-फ्रेंच प्रस्ताव 
को मातने का अर्थ जर्मनी को न केवल विशाल प्रदेश अपितु ८ लाख चैक 
नागरिक औौर संपूर्णा सीमान्त रक्षक किलेबन्दी सौंप देना थां। अपने मित्रों 
के विश्वासघात के कारण चैक मंत्रिमण्डल के समक्ष ब्रिटिश-फ्रेंच प्रस्ताव 
स्वीकार करने के श्रतिरिक्त और कोई चारा न रह गया | इसके बाद योजना 
के विरोध में चैक प्रधानमंत्री डॉ० होजा (प्र०428) ने त्याग-पत्र दे दिया 
ओर उसके स्थान पर जनरल सिरोवी प्रधानमंत्री बना । इधर चैक सरकार 
की स्वीकृति लेकर चेम्बरलेन २२ तितम्बर को दूसरी वार हिटलर से मिलने 
के लिये राइन नदी के वांगे तट पर गोडेसब्गं (000०5928) गया । वास्तव 
में चेकोस्लोवाकिया के साथ उसके मित्रराज्यों का इस तरह का व्यवहार अन्त- 
रृष्ट्रीय दे तिकता से कोसों दूर. था.। परन्तु, शान्ति कायम रखने के लिये चेम्वर- 
लेन ने इसे “आवश्यक शल्यक्रिया” बतलाया ओर फ्रांसीसी लोकमत ने इसे, 
एके लज्जा-जनक आवश्यकता बतला कर स्वीकार कर लिया |”? इस समय 
भ्रकेले सोवियत संघ ने चेकोस्लोबाकिया को मदद देने की इच्छा प्रकट की 
किन्तु विरोधी नेता रूडोल्फ वेरान द्वारा राष्ट्रपति वेनेस नेस को, यह धमकी देदी 
गई कि सोवियत मदद को स्वीकार करने का अर्थ चेकोस्लोवाकिया में गृह-युद्ध 
का समारम्भ होगा । लाचार होकर वेनेस को सोवियत प्रस्ताव ठफराना पडा । 
| गोडेसवर्गे के प्रत्ताव--वेम्बरलेन चैक सरकार हारा स्वीक्ृृत' ब्रिटिश 
: फ्रेंच योजना लेकर हिटलर से दूसरी बार मिलने के लिये गोडेसवर्ग पहुंचा 
जहां २२ सितम्वर की अपनी इस मुलाकात में हिटलर ने चेम्वरलेन के सामने 
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पहले से भी भ्रधिक बढ़ी-चढी मांगे रखीं । उसने न केवल स्पूडेटन जर्मन प्रदेश 
जमंनी को दिये जाने पर बल्कि आत्मनिर्णाय के आधार पर पोलैण्ड और 
हगरी को भी कुछ प्रदेश देने का श्राग्रह किया । वास्तव में हिटलर को कतई 
यह आशा न थी कि चेक सरकार स्थूडेटनलैण्ड जमनी को हस्तान्तरित करने को 
तैयार हो जायगी । वह इस स्थिति का सामना करने के लिये तैयार न था 
अ्रत: उसने चेम्बंरलेन से कहा कि अब चैक प्रस्ताव से वह संतुष्ट नहीं हो 
सकता क्योंकि १५ सितम्बर के बाद से परिस्थिति में मौलिक परिवतंन पैदा 
हो चुके हैं। २३ सितम्बर को जन अ्रधिनायक ने चेम्बरलेन के सामने इतनी 
भाश्चर्यंजनक मांगे रखी कि बेचारा ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्तब्ध रह गया। ये 
मांगें निम्नलिखित थीं--- | 

. (१) पहली अवदूबर तक साथ के नक्शे में दिखाया गया सम्पूर्ां 
स्यूडेटन प्रदेश जमेनी को दे दिया जाय और यहां से चेक फौजें व पुलिस हटा- 
लीं जाये । 

(२) हस्तान्तरित होने वाले प्रदेश की सब किलेबन्दियाँ, रेलें, कार- 
खानें श्रादि अक्षत रखे जाय॑, इस प्रदेश से कोई मी खाद्य-सामग्री, पशु या कच्चा 
माल न हटाया जाय । | 

(३) समस्त जर्मन बन्दियों की रिहाई की जाय । 
हा (४ ) अ्रन्तिम सीमा-निर्धारण एक अच्तर्राष्ट्रीय आयोग की देख-रेख 
में एक जनमत संग्रह के द्वारा हो । 
चेम्बरलेन हिटलर की इन शर्तों को सुनकर दंग रह गया । वह इस 
मांग पर विचार करने से लाचार था। उधर हिटलर ने यह धमकी दी कि 
चैक प्रदेश में सैनिक कार्यवाही २ दिन के भीतर शुरू हो जानी चाहिये भौर 
/इस्त प्रदेश से एक मी गो वाहर नहीं ले जाई जानी चाहिये ।॥” चेम्बरलेन ने 
यह मत प्रकट किया कि एकदम सैतिक अ्रधिकार का भ्रस्ताव प्रौर चैक प्रदेश से 
चैक फौजों को हटाने की योजना एवं सैनिक अधिकार के वाद मत-संग्रह की 
व्यवस्था स्वीकार करना निश्चित रूप से कठिन है और साथ ही जमंन 
प्रस्ताव की भाषा और उसका ढंग हे तरह है है जिसे तटस्थ देशों का लोक- 
मं स्वीकार नहीं करेगा। बढ़े ब्रिटिंश प्रधानमंत्री ने हिटलर से 28 
कहा कि उसके शान्ति-प्रयत्नों का उसे कुछ तो आदर करना चार्टिय, मा ह 
* मे उत्तर दिया कि केवल वही (चेम्बरलेव) एक ऐसा व्यक्ति हैं जिने 
पक की ते) कभी कोई रियायत प्रदान की है, अन्त में निराश होकर 
उसने 8 ) उम्बर्लेन लन्‍न्दन लौट आया। २४ सितम्बर को ही चेक 
२४ सितम्बर को चैम्बरतत कप विना शर्ते अस्वीकार्य 
सरकार ने जर्मन मांगों हा ९ कह कर दुकरा 
(39४० ए०५ 30 घा०0॥0॥/079॥9 ए॥80००९०७०0०) कह कर दुकर 
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दिया । इसी दिन चैक सरकार ने सीमांत पर अपनी सेनायें भेज दीं। २५ 
उितम्बर को ब्रिटिश मंत्रिपरिषद ने भी जर्मत मांगों को अ्रस्वीकार कर दिया । 
ब्रिटेन, फ्रांस और रूप ने चैकोस्‍लोवाकिया की रक्षा करने की घोषणा की । 
ब्रिटेन ने युद्ध की वैयारियां करते हुए समुद्री बेड़ें को इकठ्ठा किया । लन्दब 
के पार्को में खाइयां खुदने लगीं। हवाई हमले के विरुद्ध जल्दी-जल्दी कदम 
उठाये गये । फ्रांस ने आंशिक लामबन्दी घोषित कर दी। सारे यूरोप में सन- 
सनी फैल गई । सम्पूर्ण विश्व बड़ी चिन्ता से हिटलर के चैक्रोस्लोवाकिया पर 
चढ़ाई करने के लिए चिश्चित दित १८ सितम्त्रर की प्रतीक्षा करने लगा । 

इस बीच शान्ति प्रयत्न भी जारी रहे । २७ सितम्बर को चेम्ब्ररलेन 
पे रेडियो पर कहा कि यदि समझौता होने की संभावना हो तो मैं तीसरी बार 
जमंनी जाभे को तैयार हूं। यही नहीं, वल्कि उसने हिटलर के पास होरेस 
विल्सन को अपने वेयक्तिक पत्र के साथ यह प्रार्थवा करने के लिये भेजा कि 
शांतिपूर्ण रीति प्रे हूस विवाद को हल किया जाय । २७ सितस्व॒र को ही 
अमेरिकत राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने भी इस भगड़े को वार्ता द्वारा हल करने की 
अपील की | लेकिन, हिटलर समझौता करने के पक्ष में नहीं था । वह आग 
उगल रहा था--“यदि इस समस्या का समाधान हो जाता है तो जर्मती के 
लिये यूरोर में कोई प्रादेशिक दावा नहीं रह जायगा । किन्तु यह ऐसा दावा है 
जिसे हम लोग छोड़ नहीं सकते । हम लोग किसी चैक को नहीं चाहते, और 
जहां तक स्यूडेटनलैण्ड का प्रश्न है, यह असह्य हो चुका है। हम लोग क्ृत- 
संकल्प हैं। डॉ० वेनेत अपना निर्णय स्वयं कर लें। यूरोप में यह मेरा 
प्रन्तिम दावा है ।” 

फ्रांस, ब्रिटेन और सम्पूर्ण यूरोप समझ रहा था कि हिटलर चेकोस्लो- 
वाकिया पर आक्रमण करके रहेगा । चेम्बरलेन की सारी योजना घल में मिल 
रही थी, वह चाहता था£कि किसी भी प्रकार यह मामला समभौत्ते के द्वारा 
तय हो जाय। चेम्वरलेन ने मुसोलिनी से आग्रह किया कि वह अपने दोस्त 
हिंटलर को एक सम्मेलन के लिए राजी करले और कम से कम २४ घण्टों के 
लिये जमंन आक्रमण को स्थगित करा दे। मुसोलिनी स्वयं भी इस समय 
लड़ाई नहीं चाहता था। उससे टेलीफोत पर हिटलर से वार्तालाप किया ] 
मुस्तोलिनी की मध्यस्थता और मित्रराष्ट्रों की हढ़ता के परिणामस्वरूप हिटलर 
ने चेकोसलोवाकिया के विपय में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया। २८ सितम्वर को ब्रिटिश लोकसभा के अधिवेशन के 
समय चेम्वरलेन को सूचना मिली कि दूसरे दिन सुबह हिटलर से सम्मेलन के 
लिये उसे म्यूनिख बुलाया है | इटली एवं फ्रांस को भी इसी प्रकार सूचना भेज- 
दी गई। संसार के लोगों को यह सुखद आशा होने लगी कि अन्तिम क्षणों में 
युद्ध होने से बच गया । 


ध अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन 


स्पूनिख समभोते का स्वरूप--२६ धवितम्बर १६३८ को म्यूनिख र 
४ देशों--जमंनी (हिटलर, रिव्यन ट्रॉप ), इटली (मुसोलिनी, चिआनो।), ग्रेट 
ज़िटेत (चेम्बरलेन) तथा फ्रांस (दलादियर) के प्रतिनिधि एकत्र हुए | रूस क 
इसमें निमंत्रित नहीं किया गया और चेकोस्लोवाकिया के प्रतिनिधि को इसे 
बैठने नहीं दिया : या ! उसके प्रतिनिधि बगल के एक दूसरे कमरे में बेठ रहे 
रात को !3 बजे तक विचार करने के बाद सम्मेलन में एक समभौता तैया' 
किया गया । इस समभौते की शर्ते गोडेसबर्ग के आवेदन-पत्र की शर्तों से बहुए 
कुछ मिलती-जुलती थीं, यद्यपि उनमें नाममात्रे को परिवर्तेत कर दिया गय 
था। म्यूनिख के इस समभोते की प्रमुख व्यवस्थायें ये थीं :-- 

(१) जमेन सेनाओं द्वारा स्पूडेटन प्रदेश पर अ्रधिकार करने क॑ 
अवधि १ अक्टूबर से १० अक्टूबर कर दी गई । प्रदेश खाली करते हुए खाद्य 
पदार्थ अथवा पशुओं को न हटाने का प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया गया, परर 
इस शर्त को ज्यों-का-त्यों रखा गया कि वहां किसी भी श्रकार की किल्ेवर्न्द 
को नष्ट नहीं किया जा सकता । 

(२) यह भी निश्चित हुआ कि स्यूडेटन प्रदेश खाली करने की श्र 
एक अन्तर्राष्ट्रीय श्रायोग के द्वारा निश्चित होंगी जिसमें जरमनी, इटली, ब्रिटेन, 
फ्रांस और चैकोस्लावाकिया के प्रतिनिधियों को स्थान दिया जायेगा। 

(३) जनमत-संग्रह किन प्रदेशों में किया जाय, इंतका निर्णय १ 
व्यक्तियों के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग को सौंपा गया । झायोंग को ही जतमत- 
संग्रह की तिथि भी निर्धारित करनी थी परन्तु यह तिथि नवम्बर के भरत से 


पहले निश्चित होनी थी । कि 
(४) चैक सरकार ४ सप्ताह में सव जर्मन | को रिहा 
कर देगी । बा 
(५) जनता को ६ महिने के अन्दर दिये गये प्रदेशों को छोड़ने ॒ या 
उनमें बसने की स्वतंत्रता होगी । जनसंख्या के इस हस्तान्तरण स सम्बन्धित 
बातों का निर्धारण एक जर्मन-चैकोस्लावाक आयोग करेगा । | 
(६) ब्रिटेत और फ्रांस ने चैकोस्लावाकिया की नई सीमाओं की 
सुरक्षा की गारंटी दी और जमंन्री तया इठली ने पोल एव हंगेरियद ग्रत्पः 
संख्यकों का प्रश्न सुलझाने के वाद यह गारंटी देने का “अनिल दिया | इसके 
साथ ही म्यूनिख से लौटते समय ३० सितम्बर का चेम्शरलेव गा . 
एक ऐ्लो-जर्मन घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर कराये जिसमें यह _हा गया 
दोनों देश अपने सब विवादों को शांतिपूर्ण रीति से हल करंगे। ;ल्‍ 
म्यूनिख समभोता चैक्रोस्लावाकिया के लिये मृत्ददण्ड के 20% 
थी । चैकोस्लावाकिया के दिल को महान्‌ शान्तिवारी चेम्बरलन का & रीरे 


र् हि] ञः हि ई 
साजी जर्मती का उदय; जसंनी की विदेश-तीति ७५ 


भगत किया गया । चैक राष्ट्रपति डा० बेनेस में कहा भी कि उसे ऐसे दबाव 
के सामने भुकना पड़ा है जिसका इत्तिहास में कोई उदाहरण नहीं है, भौर 
वह भी चेम्बरलेन तथा दलादियर की उपस्थिति के कारण ही हे जमेन निनिशा 
मंत्री रिब्बन द्वाप ने भी सम्मेलन के बाद चेम्बरलेन के बारे भू कहा-- के 
महोदय ने श्रपवी मृत्यु के श्रादेश-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये हैं, भ्रव तार 2 
निश्चित करना हमारा काम है” |? सचमुच म्यूनिख समभौता पश्चिर्म 
लोकतंत्र का एक शर्मनाक कार्य था। शुसैन ($तलाष्ाघशा) के शब्दों में, 
“फ्यूनिख समझौता तुष्टीकरण की नीति का सर्वोच्च विकास हक पश्चिमी 
लोकतंत्रों का मरशाज्ञा पत्र था | यह सामुहिक सुरक्षा पद्ति के वनाश का 
प्रतीक था ।/* इसमें कोई संदेह नहीं कि स्थूनिख संधि हिटलर की आंतक 
की रणनीति (8726४ ० था०ण) की अब तक की सबसे बड़ी विजय 
थी ।३ गोडेसबर्ग ओर स्यूनिख की जमत-मांगों पर टिप्पणी करते हुए चचिल 
से बड़े व्यंगात्मक शब्दों में टिप्पणी की थी--“पहले पिस्तौल तान कर एक 
पौण्ड मांगा गया, जब यह दे दिया गया तो पिस्तौल दिखाकर दो पौण्ड ते 
गये, श्रन्त में अधिनायफ ने १ पोण्ड 73 शिलिग लेना स्वोकार किया । 


म्यूनिख समझौता अविलम्ब लागू हो गया। उधर इस राष्ट्रीय 
अपमान को न सह सकने के कारण डा० बेनेस ने चैक-राष्ट्रपति पद से त्याग- 
पत्र दे दिया और नई सरकार बनी । 


ब्रिदेत एवं फ्रांस द्वारा समझौता करने के कारण:--प्रएन यह उठता है 
कि फ्रांस और ब्रिटेन क्योंकर इस “सबसे बंड़े निर्ल ज्जताएुणँ विश्वासघात के 
लिए तैयार हुए ? निश्चय ही उनके इस विश्वासघात के भूल में अ्रनेक कारण 
निहित थे । सर्वप्रथम, दोनों देशों के लोकमत में यूरोपियन युद्ध से बचने की 
तीब्र अमिलापा थी। प्रथम महायुद्ध के भीषण विनाश को लोग अभी तक 
भूले नहीं थे और वे उसकी पुनरावृत्ति करना नहीं चाहते थे। दूसरे, दोनों 
देश इस समय युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं थे । दोनों की सैन्य शक्ति जर्मनी 
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के मुकाबले में क्षीण थी, ग्रत: वे हिटलर को छेड़ना नहीं चाहते थे। जर्मत 
वायुसेना अत्यधिक सुप्ंगठित थी और दोनों देशों में इतनी प्रतिरोधात्मक 
शक्ति न थी कि वे लन्दन श्रौर पेरिस पर जमने हवाई जहाजों द्वारा बरसाये 
जाने वाली मौत की वर्षा को रोक सकें । तीसरे, दोनों ही देशों में यह विचार 
धारा भी प्रभाव जमाये हुए थी कि चैकोस्लोवाकिया के लिए एक महायुद्ध जितने 
बड़े खतरे को मोल ले लेना उचित नहीं है| चौथे, कुछ लोग चैक राज्य को 
एक कृत्रिम उत्पादन मानते थे श्रौर उत्तका विश्वास था कि जब तक इस 
राज्य का अस्तित्व बना रहेगा, पड़ौसी राष्ट्रवादी देश इसके अग-भंग्र के 
प्रयत्व में लगे रहेंगे । पांचवें, पेरिस और लनन्‍्दन का यह विश्वास था कि 
हिटलर का प्रधाव लक्ष्य सोवियत संघ का विनाश है। चैकोस्लोवार्किया में 
संतुष्ट हो जाने के उपरान्त वह अपनी सम्पूर्ण शक्ति साम्यवाद के विध्वंस में 
लगायेगा । छठे, चेम्बरलेन का विश्वास था कि हिटलर की यहें अन्तिम: 
प्रादेशिक मांग है । वास्तव में हिटलर इस शांतिवादी के दिमाग में यह वात 
बैठा चुका था कि चैकोस्लोवाकिया से की गयी मांग की पूर्ति के बाद वह 
राज्य-विस्वार के कार्यक्रम को छोड़ देगा । ह ह 


इन्हीं सब कारणों से ब्रिटिश और फ्रेंच सरकारों ने चैकोसलोवाकिया 
कं। बलिदान कर देने में ही अपने स्वार्थों की पूति देखी। २७ सितम्बर को 
चेम्बरलेन ने ब्रिटिश संसद में भाषरा देते हुए कहा था--यह बड़ी भयास्पद, 
हास्पास्यद और श्रविश्वसनीय बात है कि हम एक दूरवर्त्तो देश में होने वाली 
लड़ाई के लिए खाइयाँ खोदें आर विषली गैसों से रक्षा करने वाले श्राबरणों 
(695 79805) से सुसज्जित हों ।'' मुझे यह अवश्य कहना चाहिए कि में उसके 
(हिल्लर के) रवेगे को श्रयुक्तियुकत समझता हु ।किन्चु यदि हमें लड़ना ही 
हो तो इससे कहीं श्रधिक बड़े भश्न पर लड़ना चाहिए ।” इसका स्पप्ट अर्थ 
यह था कि ब्रिटेत चैक्रोस्लोवाकिया के प्रश्न पर बुर को टालते के लिए हिंदलर 
हारा लाई जाने वाली शर्मनाक और अपमानपूर्ण शराव को पीने के लिए तैयार 
था | इसी का नतीजा स्थूनिख का लज्जाजनक समभौता था और चचिल ने 
चेम्बरलेन को डपटते हुए यह सही भविष्यवाणी की थी कि म्यूनिख समझता 
सम्मान के साथ की गई संधि नहीं प्रत्युत उस युद्ध का आल्ववीर है जो एक 
साल के लिए स्थगित कर दिंयां गया है। 


' *- स्थुनिख समभीते के परिशाम--म्यूनिख समभौतते पर जहां लकी 
सलोवाकिया एवं अन्य गम्मीर ग्रालोचकों ने लज्जा और शोक से प्रा हा 
वहाँ युद्ध ते विरत होने के आल्हाद में ब्रिटिश और फ्रंच जनता ने प्र २ 
प्रंथानमस्तियों का अभूतएूवे स्व्रायत किया । वलिन स्थित ब्रिटिंग राजहूत मे 


३ टपसत ते तो चेम्वरलेन को यहाँ तक लिख दिया, “संत्तार हा हक 


नाजी जमेंनी का उदय; जमेनी की विदेश-नीति ४७७ 


श्राज आपको आशीर्वाद दे रही हैं कि आपने उनके बच्चों को युद्ध के मुख से 
बचा लिया है । कल से आपकी सफलताओं की प्रशंता में स्पाही का समुद्र 
उसड़ पड़ेगा ।” स्वयं चेम्बरलैन ने म्यूनिख से लौटने पर निल॑ ज्जतापूर्वक 
यह उद्गार प्रकट किया कि “यह इतिहास में दूसरा श्रवसर है जब शांति को 
जमंन्री से डाउनिंग स्ट्रीट भें श्रादर सहित लाया गया है। मैं विश्वास करता 
हूं कि यह हमारे युग के लिए शांति है ॥/२ 


लेकिन इस बूढ़े राजनीतिज्ञ को, शांति के भोंके में, बड़ा भारी धोखा 

हुश्ला था । भ्रन्ततः इतिह/स को तो चचल के इन्हीं शब्दों को प्रभारिगत करना 
थरा--“ब्रिटेत और फ्रांस को युद्ध और भ्रपमान के बीच चुनाव करता पड़ा है, 
उन्होंने श्रपमान को चुना है और उन्हें शीघ्र ही गुद्ध करना पड़ेगा /”* जहां 
इंगलंड के भखबारों ने “लब्दन टाइम्प! के इस कीतिगान से सहमति प्रकट 
की--“रखुक्ष त्र से बिजयय करके घर लौटने वाले किसी विजेता में ऐसी 
कोति का कार्य नहीं किया जितना कल म्यूनिख से लौटे चेम्बरलेन ने किया 
है ।” वहां ब्रिटेन. के महान्‌ और बप्रोवृद्ध कूटनीतिज्ञ चचिल ने ब्रिटिश संसद में 
स्यूनिख समभौते पर गोले बरसाते हुए कहा--“हम लोगों की बहुत बड़ी 
हार हुई है, सब काम तमाम हो गया है और चैकस्लोवाक़िया अव्धकार में 
विलीन हो चुका है। ब्रिठेन तथा फ्रांस के दबाव से चैकोस्लोव।किया का 
विभाजन नाजी धमकी के श्रागे पश्चिमी जनतन्त्र को शर्मनाक ढंग से भुकाने 
के बराबर है।” लाड एमरी-ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये--- 
“म्यूनिख समभौता दबाव से हुई- जीत का प्रतीक है, ऐसी जीत जो इतिहास 
में सबसे सस्ती समझी जा सकती है ४”? इतना ही नहीं, ब्रिटिश नौ-सेना 
के मन्‍्त्री एलफ्रेंड कूपर ने स्थूनिख समभौते के विरोध में श्रपना त्यागपत्र देते 
हुए ब्रिटिश संसद में ये मार्मिकः शब्द कहे--“१६१४ में हम लोग युद्ध में 
इसलिए सम्मिलित हुए थे कि भविष्य में कोई एक बड़ा एवं शक्तिशाली 
रोष्टू अन्तर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन करते हुए किसी छोटे और कमजोर 
' राष्ट्र पर अपना ब्राधिपत्य न जमा ले । हमने म्यूनिख की शर्तों को तिगलने 
का प्रयास किया है, लेकिन वे भेरे गले में ही अटक गयी हैं। शायद पदत्याग 
करके मैंने अपने राजनीतिक जीवन को वर्बाद कर लिया है, किन्तु में श्राज 
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भी संसार में श्रपता सर ऊँचा करके घूम सकता हू ।” पर इन सब विरोधी 
प्रतिक्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और एक विशाल बहुमत से ब्रिट्शि 
लोकसभा ने चेम्बरलेन की सफलताओं का अनुमोदन कर दिया । उधर भारत 
में मी महंत्मा गांधी की विशाल आत्मा चिल्ला पड़ी---“केवल एक सप्ताह के. 
सांसारिक जीवन के लिए यूरोप ने अपनी-अपनी आत्मा बेच डाली है ।” 
वास्तव में यह सच है कि म्थूनिख समझौता हिटलर के कूटनीतिक जीवन की 
सबसे बड़ी विजय और चेम्बरलेत की सबसे बड़ी पराजय थी ।! चेस्बरलेव 
को शांति के स्वरूप को १२ अक्टूबर १९३८ के “पंच (?0॥०॥) के एक 
कार्टून में चित्रित करते हुए इस तरह बताया गया कि रेलवे स्टेशन पर टेगे 
हुए सैनिक भर्ती सम्बन्धी पर्चों को दिखाकर एक पुत्र अपने पिता से पूछ रहा 
था कि “पिताजी, श्राप इस महान्‌ शांति में कौव सा काये करने वाले हैं?” 
म्यूनिख समझौता दरअसल में ब्रिटिश तुष्दीकरण की नीति का चरम बिन्दु 
था और, केनथ इनप्राम (#था॥रक हाषटराज्ञा।) के शब्दों में, “यह पतन की 
उस प्रक्रिया की, जिसके साथ श्रव चेम्बरलेन श्रपने श्रापको श्रौर श्रपने देश को 
बांधता पा रहा था, सर्वाधिक अन्धका रमय घड़ी थी क्योंकि इस दुःखद वास्त- 
विकता से फोई छ टकारा नहीं था कि उस ससय ब्रिटेन और फ्रांस हिब्लर 
की मांगों को कार्यान्वित करते वाले अ्रभिकर्त्ताशों के रूप में कार्य कर 
रहे थे |“ ॥ 

णो भी हो, म्यूत्रिस समझौते का यूरोप की अस्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति 
पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसके गम्भीर तथा विनाशकारी परिस्याम निकले 
जो संक्षेप में इस प्रकार थे-- । 

पहला परिणाम यह तिकला कि चैकोस्लीवाकिया को अपना (१ 
हजार वर्गमील का प्रदेश, स्कीडा श्रादि के विशाल कारलाने, रेलमार्ग एवं 
औ्रौद्योगिक संस्थान जमवी को देते पड़ें । इस तरह चैकोसलोवाकिया राज्य 
घटकर बहुत छोटा रह गया । यहीं नहीं, जनमत संग्रह भी कहीं नहीं किया 
गया। अन्तर्राष्ट्रीय आयोग केवल एक ढोंग था जिसमें दो प्रतिनिधि बुरी 
राष्टों के थे और ब्रिटिश-फ्र व प्रतिनिधियों में उनकी विरोध करने की 
सामर्थ्य नहीं थी । म्यूनिख समभौते के फलस्वरूप जर्मनी को गोडसवर्ग की 
मांगों से मी अधिक प्रदेश मिल गया। इस समभौते का लाभ उठते हुए 
पोलौड ने १ अक्ट्वर १६३८ को ठेशेत (&णाथा) पर अधिकार के लिया 
और १६ मार्च १६३६ को हुंगरी ने सलोचाकिया के मगयार जिलों को हस्तंगत 
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किया । म्मूनिख समझौता चैंकोस्लोवाकिया के लिए साक्षात्‌ मृत्युदण्ड का झाज्ञा- 
पत्र सिद्ध हुआ्रा जिससे जमंती की शक्ति में श्रसाधारण वृद्धि हुई। उसे चैक 
कोयलेकी खातों का ५०१, धातु उद्योग का ३९%, शीशा-उद्योग का १५ अ्तिशव 
मिला । साथ ही चैकोस्लोवाकिया के २७ बड़े नगरों में से १४ बड़े तगर 
उसके हाथ आये शऔौर चैक राज्य की औद्योगिक जनसंख्या का १ /३ प्राप्त 
हुआ । इस तरह चैकोस्लोवाकिया को शक्तिहीव और सम्पत्तिहीव बताकर 
उसकी लाश पर जर्मनी ने अ्रपंनी समृद्धि का महल मजबूत किया। 

दूसरा परिणाम यह निकला कि सामरिक एवं सैनिक दृष्टि से जर्मनी 
को अतिशय लाम हुआ । पूर्वी यूरोपमें उसके एक बड़े शत्रु का सफाया होगया, 
श्र॒त: अरब वह चैक सीमा पर रक्षा के लिए रखे गए सेना के २५ डिवीजनों को 
अच्यत्र फ्रांस के विरुद्ध पश्चिमी मोर्चे पर भेज सकता था ।? मध्य यूरोप पर पूर्ण 
स्वामित्व हो जाने के कोरण हिटलर के लिए पूवे की ओर तथा कृष्ण सागर 
(88०८ 868) की तरफ बढ़ने का मार्ग खुल गया। हिंदलर के: लिए अब 
बालकान प्रायद्वीप में हावी होना अत्यन्त सुगम हो गया। वस्तुत: यह सम- 
भौता जमंत्ती.के लिए एक वरदान प्रमाखित हुआ । 

तोसरा परिणाम भी जर्मनी के पक्ष में अत्यन्त प्रमावकारी निकला। 
म्यूनिख समझौते के फलस्वरूप अन्तर्राष्टीय राजनीति के क्षेत्र में ब्रिटेन श्रौर 
फ्रांस की प्रतिष्ठा धूल में मिल यई । अपने को पजातत्त्र का रक्षक कहने वाले 
राष्ट्रों ने एक प्रजातांत्रिक और साथी राष्ट्र की हत्या करते हुये जरा भी 
संकीच नहीं किया | पीछे चलकर इसका फल उन्हें भी मुगतना पड़ा। श्र 
सभी राष्ट्रों को इतके प्रति कोई भरोसा नहीं रहा । इस प्रकार फ्रांस द्वारा 
निमित महाद्वीपीय सुरक्षा पद्धति और सुरक्षा सेथियां छिन्न-भिन्न हो गई । 
सचमुच में “स्थूनि्य समझौता सम्पूर्ण यूरोप के लिए एके महान कूटवीतिक 
ऋंति सिद्ध हुआ जिससे वर्साय संधि द्वारा स्कापित व्यवस्था को नष्ट कर 
दिया, ब्रिठेन व फ्रांस के मित्रदेशों के उन पर विश्वास को मिटा दिया और 
लघु मेत्री संघ के महत्व को समाप्त कर दिया। श्री जवाहरलाल नेहरू के 
शब्दीं में--/इस प्रकार यूरोप का एक नया विभाजन प्रारम्भ हुआ--एक यूरोव 
जिसमें फ्रांस तथा ब्रिदेन द्वितीय श्रेणी की शक्तियां बनते जा रहे थे और 
हिटलर के अन्तग्ेत ताजी जमेनी प्रभुत्व सम्पन्न था। “““म्यूनिख समझौता 
यूरोप तथा विश्व के इतिहास में एक नया मोड़ था ।र... 

चौथा परिसाम सोवियत रूस का पश्चिमी राड्ट्रों से श्रसन्तुष्ट होता 
था। म्यूनिख सम्मेलन में रूस को आमन्त्रित नहीं किये जाने से स्टालिन का 
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यह परिणाम निकलना स्वाभाविक था कि यह समभौता पश्चिमी राष्ट्रों की 
उसके विरुद्ध एक ग्ुटवल्दी है । इप समझौते के कारण हिटलर के दो प्रधान 
शन्नुओं फ्रांस और रूस में फूट पड़ गई | इस तरह जर्मन-रूस समभौते का 
भार्ग-प्रशस्त हो गया । "सोवियत विदेश नीति में इस समभौते के फलस्वरूप 
एक नवीन युग का सुनपात् हुआ और रूस पश्चिप्री मित्रों पर विश्वास खोकर 
जमनी से समझोता करने की सोचने लगा। वास्तव में म्यूनिख समझौता 
१६३५ की फ्रको-प्तोवियत संधि का स्पष्ट उल्लंघन था। ब्रान्स हुपर 
(8श०० |००००) के कथनानुसार, “म्यूनिख समभौता एक “लेक आउट 
(8]80८ ०४८) पराजय था, सोवियत संघ की विदेश नीति के दो युगों के 
मध्य की समय-सीमा था ।” | 

पांचवां परिणाम यह हुआ कि इस समभौते ने प्रोलड पर जर्मन 
आक्रमण को अनिवाये बना दिया । एमरी के मतानुसार पोलौंड ने टेशेन की 
कोयले- की. खातों के प्रलोभन में इस पर आधिपत्य करके वप्तयि-संधि के एक 
स्तम्भ को भग्त करते हुए अपनी मृत्यु के आदेश-पत्र पर हस्ताक्षर किये | दर- 
असल में म्यूनिख समझौते ने हिठलर के हृइय में यह विश्वास जमा दिया 
कि ज़िंदेन और फ्रांस शेर की खाल ओोड़े हुये गीदड़ हैं जो उसके विरुद्ध कुछ 
भी करने का साहस नहीं करेंगे । अपने इस विचार को उसने इन शब्दों में 
प्रकट भी-कर दिया कि “मैंने म्यूनिख में उन दिनों गरीब कीड़ों (दलादियर 
श्ौर चेम्बरलेन) का अनुभव किया है'”वे दोनों आक्रमण करने के लिए अत्य- 
धिके. कायर सिद्ध होंगे । 

छठा परिणाम राष्ट्रसंघ और सामूहिक रक्षा में विश्वास की समाप्ति 
थी । यह समभौता राष्ट्रसंधच के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध हुआ जिसने संघ 
की सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था की प्रभावहीनता को सूर्य के प्रकाण के 
समान स्पष्ट कर दिया। डेविड थॉम्पसन के शब्दों में “मिन्रराप्ट्रों ने इस मामले 
भें चैकोस्लोवाकिया को सामूहिक सुरक्षा प्रदान करन के बदले में उसके प्रदेश 
पर सामूहिक डकैती ((०॥6००४० 98०६७] ) | की। उम्र जबरदस्ती 
प्रपना प्रदेश जमेनी को सौंपने पर वाध्य किया । इसने यह सिद्ध के दिया 
कि राष्ट्रों के कागड़ों का निपटारा पाश्विक वल झोर तलवार से ही हो सकता 
है। म्यूनिख समभौते की शर्ते केवल हिटलर द्वारा युद्ध छेड़ने के इर से ही 
तय हुई थीं । * 

सातवां प 
का विचार था कि 
यह एक ग्राश्चर्य की 


रिणाम तुष्टिकरण की नीति की विफलता थी । चेखर लेंस 
हिटलर की मांगें पूरी कर देने से वह सन्तुप्ट हो जाबगा । 
बात थी कि चेम्बरलेन हिंटतर के माय हान वाट 


02 बज कक बडी 350४9 हैं है ५ ते हि हर 
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त्ी जमंतो का उदय; जनेती की विदेश-नीति हि 


'ती दो मुलाकातों के वाद भी इस विश्वास का शिकार बन गया। उसे 
नी गलती का वास्तविक अहसास तो तब हुआ जब स्पूडेटन प्रदेश को 
नी प्रादेशिक मांस बताने वाले हिटलर ने मार्च १६३६ में शेष चैकोस्लो- 

केया को प्रपता संरक्षित राज्य बना लिया और सितम्बर १६३९ में 

लेश गलियारा पाने के लिये बिगुल छूंक दिया | खिल का यह कहना 

5 ही निकला छि--“एक छोटे राज्य को भेडिये के श्रागे फेंकशर सुरक्षा: 
ते की झाशा घातक अरंति मात्र है।! ! समझौते के विरोध में मन्त्रीपद त्यागने 
ले कूपर ने चेम्बरलेन की तुष्टीकरण की नीति की खिलली उड़ाते हुए कहा 
“नारे प्रवानमन्त्रो को हिटलर की सदभावना और वचन पर लव भी 

श्वास है, जब फि हिटलर ने वर्साव को संधि तोड़ते समय लोकार्नों की 

थे की रक्षा फा आाश्वासत दिया था और लोकार्नो संधि तोड़ी तो यह कहा 

कि श्रव यूरोप में उसको कोई प्रादेशिक मांग नहीं है, श्रौर नब वह 

-स्ट्रया में बलपुबंस घुसा तो उसने श्रपने ग्रुगों को यह श्राश्वासन देने का 
घैकार दिया छि घह चेक्ोस्मोवाकिया के मामले मो हस्तक्षेप नहीं करेगा ॥ 
द्‌ सिर्फ छः महीने पहिले की बात है । फिर भी हमारे प्रधानसस्त्री का यह 
श्वास है कि भह हिटलर पर विश्वास और भरोसा रख सकते हैं ।”? 


वास्णव में म्यूनिख समझौते से निकलने वाले परिणामों ने तुष्टो- 
रण की नीति की पूरी पोल खोल कर रख दी और परिस्थितियों मे मित्र- 
पष्ट्रों को इस नीति का परित्याग करके हिठलर के प्रति भविष्य में यथार्थ- 
पदी नीति अपनाने को बाध्य कर दिया ह 


स्यूनिज के उपरान्त चैकोस्लोवाकिया कौ, श्रत्येष्ि--२६ सितम्बर, 

६३८ को फ्यूरर ने कहा था--“मैंते चेम्वरलेन को आ्राए्वासन दिया है श्र 
अब मी इस पर जोर देता हूं कि जब यह [स्यूडेंटन] समस्या हल हो, 

गयगी तब यूरोप में जर्मनी की और कोई प्रदेशिक समस्या नहीं रहु जायगी | 
व चैक राज्य में मुझे और कोई रुचि नहीं होगी और मैं उसको गारन्टी दे 
कत्ता हूं । हम ्रौर श्रधिक्र चेक नहीं चाहते ।” लेकिन कुछ ही दिनों के 
उन्दर यह पता चलने लगा कि हिटलर का यह “अन्तिम दाबा”? नहीं 
गे, भत्युत' यह विश्वास भी पहले के विश्वासों की भांति दिखाबा मात्र भा। 
सका ध्यान सम्पूर्ण चेकोस्लोवाकिया को हड़पने की तरफ लगा हुआ था। 
गैहीमिया और मोराविया में नवीन -हवाई भड्डों की प्राप्ति, चैक स्लेना के 
स्त्र-शस्त्रों की प्राप्ति की अमिलाषा, चैक विदेशी स्वर्ण और मुद्रा का प्रलो- 
न, झृपि-भूमि और मानवीय शक्ति को प्राप्त करवे तथा सामरिक दृष्टि से 
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डेप 
रु बन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


जमनी को मजबूत करने की इच्छा से जर्मन तानाशाह ने चैक जनतंत्र को 
समाप्त करने का निशचय कर लिया । २१ अक्टूबर १६३०८ को उसने अब- 
शिष्ट चैक्रोस्लोवाकिया को हड़पने की तैयारी के लिए आदेश जारी किये ) 


हिटलर ने स्लोवाक़िया प्रान्त के लोगों को चैंक सरकार से स्वतंत्र 
होने के लिए उकसाया । जब चैक सरकार ते इस विद्रोह को दबाने के लिए 
१० मा १६९३६ को स्लोवाक प्रधानमंत्री फादर टिसो (780 ) को पदच्युतः 
किया तो हिटलर ने स्लोवाक वेताश्रों को विन बुलाकर उन्हें जन संरक्षण 
दिया । उसकी प्रेरणा से १४ मार्च १६३६ को सलोवाकिया ने अपने को 
स्वतंत्र घोषित कर दिया । इस पर तत्कालीन चैक राष्ट्रपति एमिल हाशा 
(87| [8०॥७) और विदेश मंत्री शावलकोवस्की ((॥80०:०५४४) 
हिटलर से मिलने के लिए बलिन गये । वास्तव में हिटलर ते ही उन्हें बात- 
चीत के लिए आमत्रित किया था । १५ मार्च को रात्रि को १॥ बजे वृद्ध 
और अनुभव शून्य हाश/ अपने विदेश मंत्री के साथ फ्यूरर के सम्मुख उपस्थित 
हुआ । इस मुलाकात के समय रिव्बन-ट्रॉप और दूसरे नाजी नेता भी उपस्थित 
थे । इस मुलाकात में झूठ, धमकियों और अशिष्टता की एक ऐसी कहानी का 
निर्माण हुआ जिम्की सभ्य और सुस्तस्कृत लोगों से आशा भी नहीं की था 
सकती । हाशा पर म्यूनिख समभौते को भंग करने का आरोप क्षगाया गया 
श्रौर उसके सामने हस्ताक्षर के लिए एक दस्तावेज पेश कर दिया गया जिसमें 
कहा गया था कि “चैक जनता और चैक भूमि का भाग्य विश्वास के साथ 
फ्यूरर और जमंत राइक के हाथों में सौंगा जाता है ।/ हिटलर श्रौर गोरिंग 
ने हाशा को डराते और धमकाते हुए कठोर शब्दों में यह- चेताब्रनी दी शि 
यदि जर्मन मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो प्रातःकाल छः बजे जर्मन 
सेनाएं सब ओर से चैक राज्य में प्रविष्ट हो जायेंगी तथा राजधानी प्राग को 
बम-वर्षा से विध्वस्त कर दिया जायगा। वेचारा अनुमभवशुन्य श्रौर कमंजो र-दिल 
हाशा इस प्रकार की धमकियां सुन कर मूछित हो गया । हिदलर के डावटर 
मोरेल ने, जो वहीं उपस्थित था, इन्जेक्शन लगा कर उसे चेतत किया और 
प्रात: ४॥ बजे उससे बलपूर्वक एक ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा लिये गये 
जिसके श्रतुसार बोहीमिया और मोराविया पर “जमेन संरक्षण” स्यावित 
हो गया । इस प्रकार, ७० वर्ष के बूढ़ं राष्ट्रति के सामने हो उसका अंक 
राष्ट्र वैधानिक रूप से जर्मत साम्राज्य में सम्मिलित हो गया। १९ मार्च को 
सबेरे जर्मन सेनाओं ने चैकीस्लोवाकिया में प्रवेश किया और हिटलर ने विज- 
योल्लास के साथ यह घोषणा की कि चे फोस्लोवाकिया का अस्तिल संमाल 
हो गया है | दो दिन वाद सलोवाकिया भी जर्मनी में शामिल कर लिया का 
४. “परी मे रूथेनिया (?ए॥०॥॥) के प्रदेश पर हिटलर का गईः 


नाजी जमेनी का उदय; जमेनी की विदेश-नी ति ४८३ 


मति से अधिकार कर लिया | २० वर्ष की आयु में ही, जबकि क्रिशोर चैंको- 
सस्‍लोवाकिया ने यौवन-काल में प्ग रखा ही था, उसकी इहलीला समाप्त हो 
गयी । 


चैकोसलोवा किया को निगल कर हिटलर तने तिविवाद रूप से यह प्रद- 
शित किया कि वह जमंन साम्राज्य में न केवल जर्मन अपितु अन्य जातियों 
को भी वलपूर्वक सम्मिलित कर रहा है | उसने यह प्रमाणित कर दिया कि 
जमंनी की विस्तारवादी नीति की कोई सीमा नहीं है और कोई भी राज्य 
किसी भी समय उप्तके झ्राक्रमण का शिक्रार वन सकता है। इस घटता का 
यह स्वाभाविक परिणाम निकला कि पश्चिमी राष्ट्र युद्ध की प्रवल तैयारियां 
करने में जुट गये । चेम्बरलेन ते १७ मार्च के अपने एक भाषण में हिटलर की 
कठोर शब्दों में भत्सेना की । अब उसने उप्तके भावी आक्रमशों को रोकने के 
लिए सुदृढ़ मोर्चेवन्दी शुरू कर दी । २३ मार्च को लोकसभा में दिये गये अपने 
भाषण में चेम्बरलेन ने यह विश्वास प्रकट किया कि “जमंन सरकार का 
संभावित लक्ष्य सम्पूर्ण यूरोप को अपने अधिकार में करना है ।” ३१ मार्च 
१६३६ को ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा कर दी कि यदि जर्मनी ने पोलैण्ड 
पर आक्रमण किया तो वह पोलैण्ड की सहायता करेगी। फ्रान्स ने भो इसी 
प्रकार का वचन दिया । दोनों देशों ने युतात, रूमातिया और टर्की को भी रक्षा 
के वचन दिये तथा सोवियत रूस के साथ संधि का प्रयास श्रारम्भ किया। 
जहां तक मुसो लिनी का सम्बन्ध था, उसे भी हिटलर के कार्यों से निराशा 
पेदा हुई, परन्तु अब हिटलर का साथ छोड़ने का समय नहीं था। इसलिए 
उसने यही उचित समझा कि उसे भी हिटलर का अनुफरण करना चाहिए । 
अव वह अल्वानिया की ओर गिद्ध--दृष्टि से ताकने लगा और अन्‍्त में 
७ अप्रेल १६३६ को उसने प्राक्रमण द्वारा अत्वानिया को हड़प लिया । 


(१०) मेमल पर श्राधिपत्य---हिटलर का अगला शिकार लिथु- 
आनिया वना । यूरोप चेक स्वतंत्रता की हत्या के श्राघात से प्रमल भी न 
पाया था कि हिटलर ने लियुआनिया को एक अल्टीमेटम देकर मेमललैण्ड को 
पुनः जर्मन राइक को सौंप देने की मांग की । २० मार्च को रिव्यन ट्रॉप, की 
लिथुआतिया के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई | चू कि लिथुआनिया फ्यूरर की 
मांग को ठुकराने की स्थिति में नहीं था श्ौर न ही उसे पश्वित्री देशों की 
सहायता का विश्वास था, अत: उसने तुरन्त ही बलित सरकार के साथ सम- 
भोता [२१ मार्च १६३६] कर लिया जिसके द्वारा मेमल प्रान्त जर्मनी को 
दे दिया गया । २२ मार्च को जमेन सेनाओं ने मेमल पर अधिकार कर लिया । 
२३ मार्च को दोदों देशों के मध्य एक व्यापारिक समभझौत। भी हो गया। इस 
समझौते के द्वारा लियुआनिया के आथिक जीवन पर जर्मनी ने लगभग पूर्ण 
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नियंत्रण कायम कर लिया । मेमल आधिपत्व पण्िच्रमी राष्ट्रों की सामूहिक 
सुरक्षा-नीति की पुर्णे श्रमफलता का एक और ज़्वलंत उदाहरण था । 


(११) रूस-जर्मन समझोता (१३ अगस्त १६३६ ]--सर्वाधिकारवादी 
जर्मनी और इंटली की साम्राज्यवादी आकांक्षा को सुरसा के बदत की भांति 
बढ़ते हुए देख कर जहां एक ओर ब़िठेन एवं फ्रास्स ने पोलैण्ड, झरूपाविया, 
यूनात तथा टर्की आदि को रक्षा के बचत दिये वहां श्रमेरिकन राष्ट्रपति रूज- 
बेल्ट ने हिटलर तथा मुस्तोलिनी को ३० राष्ट्रों की एक सूची देते हुए अगले 
दस वर्ष तक॑ इन प्र आक्रमण न करने का आश्वासन मांगा [१४ अप्रेल 
१६३६ |, परन्तु यह सब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा था। युद्ध के लिए 
मदमत्ते सांड की तरह तुले बैठे हिटलर ने इस आश्वासन-निवेदन का उत्तर 
अपने २८ श्रप्नोल के भाषण में दिया । इतमें उत्ते १६३५ के एलो-जमन 
समभौते को तथा ३० सितम्प्रर १६९३८ की सब समस्यात्रों को शास्तिपृतक 
सुलभाने की ए स्लो-जमन पौषणा को रद्द करते हुए कहा कि ३ अपर ले के 
'ए ग्लो-पोलिश समझौते ने १६३४ के जर्मव-पोलिस अवाक्राण समकोते को 
पमरथथक बेना विया है। २३ मई को हिटलर ने अ्रपने सेनापतियों के साथ 
गोौयतीय मंत्रण| की और उन्हें तम्पूर्ण पोलैण्ड को जीतने की बोजता बनाने का 

आदेश दिया । | 


परन्तु पोलण्ड पर हमला बोलने से पहले हिटलर ने तीन प्रकार को 
कटनीति का सहारा लिया । प्रथम, उसने पोल ण्ड के विरुद्ध व्रिपचमन करते 
हुए उस प्र जमन अल्पसंख्यकों के साथ घोर अत्याचार बरतने का दोपारामगा 
,किया । उसने पोल ण्डवासी जमंनों को “स्ततत्रता प्राश्ति क्र लिए उकणगाने की 
'नीति अपनावी । परिणामतः डेन्जिग में तनाव बढ़ते लगा, पाल-जनत सामाहा 
। पूबपिक्षा श्रधिक श्रशांत हो गया, वहां अधिक संस्या में दुर्भटना: बंद्धित 
लगीं । नाजी पत्र पोल ण्ड पर विभिन्न आरोपों के कवाल कॉल्सत अतिरंजित 
वाक-बाण छोड़ने लगे | द्वितीय, हिंटलर ने म॒त्रोलिनी को सेतिक का: वेबाहिया 
भ्रपता चनिष्ठ साथी बनाने के प्रयास शुरू कर दिव। हिटलर का मत्णा 
कि युद्ध छिड़ने पर दोनों फासिस्ट राज्य साथी वनकर बता # मुकाबला 
। इसी नीति के फलस्वरूप २२ मई को दोप के मध्य फालादा सम भोता 
(806९ 272०) हुश्ना । तृतीय, हिटलर ने रूस के साथ सम कीता करके 
पाएचात्य राष्ट्रों से विधुख कर देने को चाल खेली । इत समय मारते का 
जैत्ी पाने के लिए मित्रराष्ट्रों और धुरा राष्ट्रा के सथ्व 5: । सी होड़ हुई 
जिसमें जम नी पहले १६ अगस्त को झस के साथ एक ठय.पारिक संप्रि और 
बाद में २३ अगस्त को एक अनाक्रमण सब करन से सता हुआ | सन दुव 
जर्मदी और छस परंस्पर कट्टर विरोधों व दहिस्खर भाप सारखाई व राय 
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प्रचार के बल पर पाश्चात्य शक्तियों की आंखों में धूल क्ोंककर अनेक रिया- 
यतें पाने और अपना साम्राज्य-विस्तार करने में सफल हुआ था। लेकिन 
वास्तव में हिटलर का असली उद्दश्य तो एक ही था-किसी भी रूप में जर्मन 
साम्राज्य का विस्तार । इसीलिए उसने अपने तथा कथित शत्रु साम्यवाद 
रूस से हाथ मिलाकर पश्चिमी राष्ट्रों को स्तब्घ॒ कर देने की महान्‌ कूटनीविक 
चाल खैली । दूसरी ओर रूस को यह विश्वास हो गया था कि फ्रास्स और 
ब्रिटेन का उद्द श्य उसे श्ौर जम नी को लंड्राकर अपनी प्रभुता को सुरक्षित 
रखना था । म्यूनिख. काण्ड से यह स्पष्ट हो चुका था कि उसे जम न श्राक्रमण' 
की दशा में पश्चिमी राष्ट्रों से कोई आशा नहीं करनी चाहिए । इसके अ्रतिरिक्त 
इस समय जमेती ने रूस के सामने विशेष प्रलोभन रूपी थाली परोसी थी । 
वह रूस को उन प्रदेशों पर अधिकार करने में वाध।' न पहुंचाने का वचन 
देने को तैयार था जिन्हें रूस अपनी सुरक्षा पंक्ति सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक 
समभता था । ये प्रदेश थे-फिनल ण्ड, स्टोनिया, लेटविया, पोलण्ड का पूर्वी 
भाग तथा रूमानिया का बेक्षारविया प्रदेश । स्पष्ट ही स्वार्थों की इस अनु- 
कलता ने दो कट्टर शत्रुओं को मिलाने की आधारभूमि तैयार कर दी | चू कि 
पश्चिमी राष्ट्र स्टालिन को इस प्रकार का कोई ठोस प्रादेशिक लाभ देने को 
सहमत न थे, अतः उतके साथ रूस का समझौता नहीं हो सका । जर्मनी रूस . 
के साथ समभौोता करने में पहल इसलिए भी कर गया कि जहां हिटलर के 
साथ समझौता करने के लिए स्वय ब्रिटिश प्रधानमंत्री चेम्बरलेस तीन वार 
उड़कर गया था वहां स्टालिन से समझोते के लिए ब्रिटिश मंत्रिमण्डल का 
एक्र व्यक्ति भी नहीं गया जबकि दूसरी ओर जर्मनी का विदेश मंत्री रिव्ततत- 
ट्रॉप स्वममेव स्टालित की जीतने के लिए रूस पहुंचा । 


सोवियत:जर्सन श्रनाक्रमरा संधि का स्वरूप--२३ श्रगस्त १६३६ को 
होने वाले क्रांतिकारी रूस जर्मन अनाक्रमण समभौते में क्रेवल सात 
धाराएं थीं--- 


(१) संवि करने वाले दोनों पक्ष (क दसरे के बिरुद्ध न तो श्रकेले 
प्र न॑ किसी के झलाथ निलकर शक्ति का प्रयोग करेंगे । 


(२) यदि दोनों पक्षों में से कोई एक किसी तीसरी शक्ति के श्राक्रमण 
का शिकार बन जाबगा तो दूसरा तोम्तरी शक्ति को किसी भी प्रकार की 
सहापत्ता नहीं देगा । 


(३) समान हितों से सम्प्रद्ध समस्याप्रों पर दोनों पक्षों की स कारें 
परस्पर परामर्श करती रहेंगी और उनके सम्बन्ध में श्रावश्यक सूचनाएं मी * 
एक दूसरे हा प्रदाव करती “रहेंगी । 


ह उन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


(४) दोनों में से कोई भी पक्ष किसी ऐसी गुटबन्दी को स्वीकार नहीं 
करेग। जिसका संगठन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे के विरुद्ध किया 
गया हो । 

(५) यदि कमी दोनों पक्षों के मध्य विवाद की स्थिति पैदा हो जाय 
तो वे उस विवाद अथवा उन विवादों को या तो पारस्परिक मंत्रीपूर्ण वार्ता- 
लाप द्वारा सुलभायेंगे या आवश्यकता पड़ने पर उन विवादों को किसी पंच 
के सुपुर्द कर देंगे। 

(६) यह संधि १० वर्ष की अवधि के लिए है और यदि दोनों में से 
कोई भी पक्ष श्रवधि समाप्त होने से १ वर्ष पूर्व उसे अ्रस्वीकार नहीं करेगा तो 
संधि की अवधि स्वतः ५ वर्ष के लिए बढ़ जायगी | 

(७) इस संधि की सम्पुष्टि (२४४00४॥0॥) कम से कम समय में 
की जायगीं । सम्पुष्टियों का विनिमय बलिन में होगा और ज्योंही इस सम भौते 
पर हस्ताक्षर हो जायंगे त्योंही अविलम्ब इसे कार्यान्वित कर दिया जायगा । 


रूस और जर्मनी में मैत्री संधि का हो जाना ब्रिटिश फ्रेंच कूटनीति 
की निश्चित पराजय थी। रूस को अपने विश्वास में ले लेने के फलस्वरूप 
जमेनी को कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो गयी। इस संधि के साथ ही 
साथ होने वाली एक दूसरी गोपनीय उपसंधि के द्वारा जर्मनी और रूस ने 
नर्पनी-अपने प्रभावक्षत्रों को पूर्वी यूरोप में बांट लिया था और रूस ने जर्मनी 
को खाद्यान्न, पेट्रोल तथा अन्य युद्ध-सामग्रियां देने का वचन दिया था । दोनों 
राष्ट्रों के समझौते ने जम न-पोल॑ ण्ड युद्ध को हिटलर के लिए बड़ा सुगम और 
अनिवार्य बना दिया । पूर्वी मोर्चे पर रूस का मय समाप्त हो जाने के कारण 
बह अरब अपनी सम्पूर्ण शक्ति मित्रराष्ट्रो के विरुद्ध पश्चिमी मोर्चे पर लगा 
सकता था और इस युद्ध के लिए अपरिमित मात्रा में आवश्यक सामग्रा प्राप्त 
कर सकता था । वास्तव में रूस का सहयोग खो देने के कारण द्वी ब्रिटेन प्रौर 
फ्रान्स का पोलौण्ड की रक्षा का कार्य अत्यन्त कठिस हो गया । 

(१२) पोलेण्ड पर श्राक्मण झौर विश्व युद्ध का प्रारम्भ--चे को- 


स्‍लोवाकिया और मेमल पर हिटलर के आधिपत्य के बाद वन्तराष्ट्रीय राज- 


तीति के सभी कुशल प्रक्षकों को यह्‌ विश्वास हो गया था कि हिटलर का 


अगला शिकार श्रव॑ निश्चित रूप से पोलौण्ड हो बनेगा । वास्तव में जर्म न- 
पोलिश संघर्ष के बीज तो वर्साय संधि के ह्वारा ही वोये जा चुके 4 । ट्र्म 
अधिकार कर लिया था जिनके वहुसंख्यक निवासी जन थे। गगूद 


मं के अन्तगंत पूर्वी साइल रे ग्रशा कार या गा 
ह गेलण्ड वालों ने अनेक ऐसे प्रद्शा 67 
. ५ - ++ शोलौण्ड को जम नी के भू-माग से मार्ग भी दिया गया दा । 


द्रीशिया और पश्चिमी प्रशा का आअधिकांग भाग 
पोल॑ण्ड को काल में पोल 
पोलौण्ड को मिला था। उुदड्ध आज 


न्नाजी जर्मनी का उदय; जमेनी की विदेश-तीति ४८७ 


पोलिश हितों की रक्षा करे लिये ही डेन्जिग के प्रसिद्ध जमंन बन्दरगाह को 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण में एक स्वतंत्र तगर का रूप दिया गया था। यही नहीं, 
डेन्जिग तक पहुंचने के लिये पोल॑ण्ड को जमंनी के बीच से एक गंलियारा 
मिला था जिसकी वजह से पूर्वी प्रशा शेष जम नी से बिल्कुल पृथक हो गया 
था। इस तरह पोलं ण्ड के कारण वर्साय संधि के माध्यम से जम नी का अग- 
भंग हुआ था । पराजित जम॑ नी १६१६ में किये गये राष्ट्रीय अपमान को कमी 
नहीं भूल सकता था और नाजी परराष्ट्र-नीति का मुख्य उद्देश्य वर्साय संधि 
का जनाजा निकालकर सम्पूर्ण जमंन जाति को एक सूत्र में पिरोना था । 
इस पृष्ठभूमि में यह सर्वधा स्वामाविक था कि दोतों राष्ट्रों के सम्बन्ध बिगड़े 
रहें । यद्यपि, परिस्थितियों वश, १६३४ में पोलण्ड और जर्मनी के मध्य एक 
१० वर्षीय अवाक्रमण संधि हो गई थी, किन्तु पोलौण्ड जम नी से अपने आपको 
निरापद नहीं समझता था और आने वाले समय ने उप्क्री शंका को सत्य 
प्रमाणित कर दिया। 


सोवियत-जम न अनाक्रमण सधि के बाद हिटलर ने पोल॑ण्ड में अपने 
उद्देश्यों की पूत्ति के लिये सैनिक कदम उठाने का उपयुक्त अवसर समझा । 
उसे संभवत: यह विश्वास था कि सोवियत-जम न मैत्री के समाचारों से स्तब्ध 
होकर पश्चिमी राष्ट्र ्यूनिख जैसा कोई समझौता कर लेंगे और पोलौण्ड को 
नाजी विस्तारवादियों की दया पर छोड़ देंगे । किन्तु इस वार हिटलर कः 
अनुमान गलत बेठ। । २२ अगस्त १६३९६ को चेस्वरलेन ने किसी रूसी जम न 
समभौते के सम्पन्न होने सम्बस्धी समाचार पाकर भी पोल॑ौण्ड को दिये गये 
रक्षा के वचन को पूरा करने का दृढ़ संकल्प प्रकट किया। इस पर हिटलर 
ने अपनी पुरावी नीति के अनुसार प्रगले ही दिन यह घोषणा की कि 'जम नी 
ने कभी इ गर्लण्ड के साथ संघर्ष की इच्छा नहों रखो, उसने कभी ब्रिटिश 
स्वार्थों मं हस्तक्षेप नहीं किया, इसके विपरीत वह उसकी मंत्री को पाने के 
लिये उत्सुक है | किन्तु इसके साय ही जर्मांन राइक के कुछ निश्चित स्वार्थ 
हैं, वह इन्हें नहों छोड़ सकता, इनमें डेन्जिग और पोलिश गलियारा उल्लेख- 
नीय हैं । इनके लिये जर्मन सेना को लामबंदी की श्राज्ञा दी जायगी ।” 
यद्यपि यह इंगल ण्ड को एक खुली चुनौती थी किन्तु फिर भी हिटलर लन्दन 
को युद्ध से दूर रखना चाहता था। इसके लिये उसने २५ से ३१ अगस्त तक 
.पूरा प्रयत्न भी किया । 


इ ग़लैंड को युद्ध से विरत रखने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये उसने 

एक स्वेडिश व्यापारी वजेर डालरस (छाए 2-5 ) को लर्दव 
तथा वलिन स्थित ब्रिटिश राजदूत हैन्डरसन द्वारा कुछ शांति प्रस्ताव 

भी रखे । किन्तु इन प्रयत्तों का कोई वछित परिणाम नहीं निकला । ब्रिटेन 


ध्यप ७ 
श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


एक बार 8 की नीति श्रपनाता चाहता था, लेकिन साथ ही 
पुरानी गल्तियों को दोहराना भी नहीं चाहता था, चेम्बरलेन के श्रादेश पर 
हैल्डरसन ने हिटलर के समक्ष यही अस्ताव किया. कि डैस्जिग के प्रश्न को 
पोलैण्ड श्र जमंनीं सीधी वार्ता द्वारा हल कर हों। लेकिन हिटलर ने यह 
स्पष्ट कर दिया कि डैन्जिग को लेकर वह युद्ध करने को भी तैयार है। उसमे 
हैन्डरसन से कहा--“सेरी उम्र ५० साले की हो गई है। हम भ्राज ही युद्ध 
का हो जाना प्रसन्‍्द करेंगे न कि (या १० साल के बाद जबकि मैं ५५ या 
६० वर्ष का हो.जाऊंगा। मैं एक केलाकार हू श्रौर सम्पुर्णा जमंन जाति को 
शक सु में बांधने के बाद अवकाश प्रहरा कर शांतिपुर्णा जीवन व्यतीत करना 
चाहता हूं ।”? बास्‍्तव में सच्ची बात यही थी कि हिंटलर इस प्रश्न पर 
रा समभीता करना नहीं चाहता था । डैन्जिय का उसके लिये विशेष महत्व था 
श्रौर उसे प्राप्त कर लेने का श्रर्थ यूरोप में उसकी एक दूसरी महात्‌ कूट- 
नीतिक विजय थी । वह युद्ध के लिये तैयार बैठा था।? फिर भी अपनी 
तरफ से युद्ध छेड़ने की बदनामी को कुटिल कूटनीतिक ढंग से टालने के लिये 
२६ अगस्त को सायंकाल ७। बजे उसने हैन्डरसन को सूचित किया कि उसे 
ब्रिटिश प्रस्ताव इस शर्ते पर स्वीकार है कि पोल प्रतिनिधि पूर्ण अ्रभिकारों के 
साथ ३० अगस्त को प्रातः बलिन पहुंच जाय । यह हिटलर का बड़ा चातुर्य- 
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भाजी जर्मनी का उंदय; जर्मती की विदेश-नीति ४ हे 


पूर्ण कूटनीतिक दांव थां। यदि पोलैन्ड उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता 
तो शुशंनिंग औौरं हाशा की कहानी की पुंतरावृत्ति करते हुये पोल प्रतिनिर्धि 
पर बल डालकर, उससे जर्मन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कराये. जा सकते थे, और 
यदि वह प्रतिनिधि नहीं आता तो उसे ब्रिटेव झौर फ्रांस को यह कहने का. 
मौका था कि “मैं तो समझौते के लिये तैयार था, पोलैण्ड तैयार नहीं हुआ 

इसलिये मुझे युद्ध छेड़तां पड़ रहा है ।” एक संभावना यह भी थी कि पोलिश 
प्रतिनिधि द्वारा आकर भी प्रस्ताव स्वीकार न करने पर यह आशा की जा ह 
सकती थी कि कदाचित ब्रिटेन और फ्रांस अन्तिम समय पर पोलैन्ड को उसके. 
भाग्य पर छोड़ -दें। 

३० अ्रगस्त को रात्रि के १२ बजे ब्रिटिश सरकार ने प्रत्युत्तर में 
जमंती को सूचित किया कि पोलैन्ड को जमेन-प्रस्ताव के सम्बन्ध में सूचना 
दी जा रही हैं। वास्तव में स्थिति यह थी कि ३० अगस्त को कोई भी पोलिश॑ 
प्रतिनिधि बलित आ नहीं-सकता था और बेक को शुशनिंग तथा हाशा की 
याद आने. लगी थी, अत : उसने बलिन जाने से इन्कार कर दिया था। उसी 
रात्रि को हैन्डरसन ने जमंन परराष्ट्र मंत्री रिव्बत ट्राप से मुलाकात को, किन्तु 
उसने हैन्डरतन को बताया कि श्रव कुछ करना बेकार है क्योंकि निर्धारित 
समय तक पोलिश प्रतिनिधि वलित नहीं पहुंचा है। फिर भी, जर्मनी की 
नेकनीयती जता देने के लिये रिब्बन ट्राप ने अपनी जेब से एक दस्तावेज निकाल 
कर हैल्डरसन को पढ़ कर सुनाया । इसमें वे १६ प्रस्ताव थे जिन्हें जमेव 
सरकार ने पोलिश प्रतिनिधि के सामने रखने के लिये तैयार किग्रा था | 
इसकी शर्तें बहुत ही संतोषजनक्र थीं । इसमें कहा गया था कि: डेन्जियग शीघ्र 
ही जमन्री को वापिप्त लौटा दिया जाय, पोलिश गलियारे को एक वर्ष के लिये 
अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण में रखा जाय, इस अवृधि के: समाप्त होने पर वहां 
जनमंत प्ंग्रह हो और यदि जनमत जम॑नी के पक्ष में: आये तो गलियारे-क्षेत्र 
में जमेवी पोलैण्ड को सुविधा प्रदान करे, श्रन्यथा पोलैन्ड द्वारा जर्मनी को इस 
क्षेत्र में सुविधा दी जाय । वास्तव में यह दस्तावेज केवल -प्रदर्शनी हुंडी थी 
क्योंकि जव॑ हैन्डरसत ने इसकी एंक प्रतिलिपि की मांग की तो रिव्व्रन हाप ने' 
इसलिये प्रतिलिपि देने से इन्कार कर दिया कि पोल प्रतिनिधि रात्रि के १२ 
बजे तक वलिन नहीं पहुंचा था । हैन्डरसन ने प्रश्त किया कि पोलिश राजंदत 
लिप्सकी को बुलाकर उनके सामने इन प्रस्तावों को क्यों नहीं रखा गया था ? 
इस पर रिव्वन ट्राप ते उत्तर दिया--“मैं पोलिश राजदूत को नहीं बुला 
सकता । हाँ, अग्रेर राजदूत मिलने-के लिये स्वयं अनुरोध करे तो यह दूसरी 
वात होगी ।” । । 

: निराश हैण्डरसन्‌ ने दूतावास लौट कर प्रात:काल टेलीफोन पर 
लिप्सकी को गत रात की घटनाओ्रों को बताते हुये अनुरोध किया कि वह 


४8० ४ 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


जमत परराष्ट्र मंत्री से मिलने का प्रयास करे । ३१ श्रगसत को सुबह ८ बजे 
ही लिप्सकी ने रिब्बन ट्राप से प्रार्थना की कि वह उससे मिलना चाहता है। 
लेकिन उसे शाम को ६॥ बजे जाकर जर्मन परराष्ट्र मंत्री से मुलाकात का 
भ्रवसर मिल पाया । लिप्सकी ने उसे सूचित किया कि पोलिश सरकार ने 
ब्रिटिश सुझाव को स्वीकार करके जमेती के साथ प्रत्यक्ष रूप से बात करने 
का निश्चय किया है । रिब्बन ट्राप ने अपने प्रस्तावों की एक प्रति लिप्सकी को 
दे दी, लेकिन उत्त समय वस्तुस्थिति यह थी कि हिटलर युद्ध के लिये श्रन्तिम 
श्रादेश दे चुका था और बलिन तथा वारसा के मध्य टेलीफोन-लाइन कट 

चुकी थी | बेचारा पोलिश राजदूत जमेन दस्तावेज की प्रतिलिपि को जेब में 
रखे रहा, उसे अपनी सरकार के साथ सम्पर्क स्थापित करने का कोई अवसर 

भी नहीं मिला । उधर तौ वजे रात को जर्मन रेडियो ने जर्मनी की नेक- 
नीयती जतामे के लिये हिटलर के १६ सूत्री प्रस्ताव को प्रसारित कर दिया । 

इसके साथ ही १ सितम्बर को प्रात:काल बिना विधिवत ग्रुद्ध की घोषणा 
किये ही जमंन सेनाओं ने पोलैण्ड पर आक्रमण प्रारम्भ कर दिया | इसी दिन 

० बजे हिटलर ने राइकस्टॉग में भाषण देते हुये यह आरोप लगाया कि वे 

जर्मनी के विरुद्ध आक्रमण कर रहे हैं, श्रतः जर्मनी को आात्मरक्षा के लिये 

युद्ध करना पड़ रहा है । 


पोलैन्ड पर जर्मन श्राक्रमरा होते ही मित्रराप्ट्र एकदम सक्रिय हो 

उठे । १ सितम्बर को ही हैन्डरसन ने जमन सरकार को ब्रिटिश सरकार की 
यह चेतावनी दी कि यदि जमंन सेनायें पोलैन्ड के प्रदेश से वापिस ने बुलाई 
गयीं तो बह्विटेन को पोलैन्ड को दिये गये वचन का पालन करने के लिये उसकी 
रक्षा करनी पड़ेगी । जर्मती ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया । ३ सितम्बर को 
& बजे प्रात: ब्रिठेन ने जमेंन सरकार को अन्तिम ग्रल्टीमेटम दिया कि यदि 
११ बजे तक जेर्मती ने पोलिश प्रश्त का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया तो 
दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो जायगी । कुछ संकोच और टाल- 
मटोल के बाद उसी दिन १२॥ बजे फ्रेंच राजदूत रोबर्ट कूलदे (०००१ 
0०ए०7०७) ने जमेन परराप्ट्र मंत्री रिव्वन ट्राप से मेंद्र करके उसे यह 
श्रल्टीमेटम दिया कि यदि शाम के ४ बजे तक जर्मन सेनायें पोल प्रदेश मे # 
हटीं तो फ्रांस भर जर्मनी के मध्य भी युद्ध-स्विति पंदा हो जायगी । तर्मही 
ने दोनों ही श्रल्टीमेटमों को रद कर दिया, अतः जहां ३ सितम्बर 

बजे ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा कर दी, वहां थोड़े ही घंटों दाद या क्र 

फ्रांस की रणभेरी भी सुनाई दी प्रौर इस तरह हिटलर की दिदेश हा? 

डितीए महायरू का दावानल प्रज्वलित हो गया । 


को ११ 


प्र 
क्र 


नाजी जमंनी का उदय; जमेती की विदेश-नी ति ४६३ 


55%फएर (६5088 
पु7०6 [6 टांएलाशडॉबरा0०८5 ज्ञात 4९6 40 6 756 0 ला॥]€' ॥ 


छटाप्रव9, 700 ए0प पागेर [56 फटाइ4]65 649 5 वर ए 
7९5090780|6 (0 ॥0? 

उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिये जिनसे हिटलर का जर्मनी में उदय 
हुआ । क्या आप वर्साय की संधि को इस उदय के लिये मुख्य रूप से 
उत्त रदायी मानते हैं ? 

7582८७5४5 (6 ट805९5६ 0६ 5प८८९५5३ ०0] ए॥6 [चिद्वरां रटए०0)०0॥ 
एद्याधाए प्रात 6 4686069॥7 ० मांतश, 

हिटलर के नेतृत्व में जमंनी में नाजी ऋन्ति की सफलता के कारणों 
की विवेचना कीजिये | 


नए पिब्चरा रिएएतप्रांणा ए३$ 8 छाए ताएॉ0०्राशार? 70ए0प000॥,7? 
720 90प0 8९66 ज्ांत्रि 075 एफ ? 989888 088075५ 


'“नाजी क्रांति एक बड़ो कूटनीतिक कांति थी ।” क्या आप इस विचार 


से सहमत हैं ? कारण बताइये । 

]98४९८055 दध6 |एछक्टा. ० ॥8 शटा रिएएएफाणा ०णा रा०गाव 
90॥00९४. 

विश्व राजनीति पर नाजी क्रांति के प्रमाव की विवेचना कीजिये । 
ब्लुजढ शाधाशुलआरटर 0 पिवरशां ठशारधाए ट्वा5९१ 8 ग्राध९0 6« 
9ंभाधहा0॥ 0 ९0ावराशातं 2#90075.?--288९095. 

“नाजी जमंनी के श्रम्युत्थान ने यूरोपीय सम्वन्धों को आश्चरयंजनक ढंग 
से प्रभावित किया ।” विवेचना कीजिये । 


न्ुडताक्ुथ्या ग्रींडाताए, भाव क्‍40 5076 €ाला। 28 0 शाधव6 
एत0ारत 785 ए2ला 00०0 (४॥06 933) 99 ०76 [8९८(---॥6 
एलएपडों 60 (९६0४७878 00 पातंढा (6 098007979 06 800]7 
॥ ७ ॥। ३ (०) है 

घतज था 785 #शाटाला। एी पिश्वतर श५४९४॥॥6९ ट0गालटा त९६- 
णा)ाणा 0 74074 एटा 005 02एछढ्था 06 फएथध्ा5 [933 
870 945 ? 

“एलोल्फ हिटलर के अधिनायकत्व में जमं न शक्ति का पुनरुत्यान यूरोप 
तथा कुछ सीमा तक समस्त विश्व के इतिहास को अत्यधिक प्रमावित 
करता रहा है 

हार्डी का यह कथन १६३३ तथा १६४५ के मध्य के वर्षो में अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धों का कहां तक सही विवरण प्रस्तुत करता है ? 

प्रठ्फष्ण शि 0 धार प5९ ० पडरां एटाय़ाशाएं टावा26 ॥76 3- 
7906 0 'र्वा3075 0० 5:प07093 भारत 0 धी& ए0ठा0 ? 


4 
शक 
लक। 


0. 


, 


42. 


3. 


को #र 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


प्टकरि में ताजी जमतो के उत्याद 





जिया: 5 इथीला।! शट्वप्ा2ट5 एी साधशा5 :0र्टशशा एणी0ए 
गभात॑ 70९ शीए इए7८९८८5ए४९ 5८७०5 79 ज्ञाए) ॥6-0850ए26 (६ 
वृकह्हाए ता घ८६3॥05. 0 


ल्िलिर की विदेश नीति के | 2... ०० 
रे की विदेश सोनि की विशेयताओं का परालणा दााजगप तथा 


७७७७७ ७ तक पगों त कमा विवेश्गों >->>--> अं जिललशिय, 

उस धामदा " म्ारर द्वारा >> ५ दे 
मेज मकर गों क्रा विवरण दीजिये जिनके द्वारा उसने वर्ताव की 
संधि को नप्द किया 

थदठा नप्ट कया । 


है ह् ह ] | 
गृ6 गाए 8 प्रांशाए 5एणठ 5 76 घी पराशिएए एगपटडों 
6306 शा, 40 [706९ ॥6 [0श8 390 52४६ 3/85 30 75 
5 गीह 795४ 6 0शंशा 757. . 
[)5८०५६५ ३ [6 [2॥# 07 #8 87076 5ध्घॉंक्तथा, 6 शिशंशा 
90०6९ 0 रिवर्स (6 प्रधाए 72-ए6०० 933 दाएं 939, 
एक का निर्माण * के ८ 

एक समर्थ एवं शक्तिशाली तलवार का भिर्माण करना ब्ान्वारक 
राजनीतिक नतृत्त का काम हशश्सक निमाणि-क्रार्य की रक्षा करता आर 
यद्ध कार्य में मित्रों की खोज करता विदेश नीति का कार्य ध 

क्‍क्त कथन के प्रकाश में १६३३ से १६९३६ के मध्य . की नाजी 


जमेनी की विदेश नीति की विवेचता कीजिये । ... 


- [90 २0एछ 8४९2९ छतीर स6 इॉकडिफ्शा विदा नवदाह्टा5 68250 


(0 79086 40509 8 ,जिज्ज 592८० . ० क्रं$ विलसंटड्त एणाींटए 


एा0ए९0 कं ग्रवाए एट503८8$ ग्र्ा 00786 77? 


क्या आप इस कथन से सहमत हू [क हिटलर का अपनी विदेश नीति 


र्वा प्रवम लक्ष्य ऑस्ट्रिया का बनाने को निर्णय कई 


€. 
दमाग्य- 





7 30 


पूर्णा था / 
ऋरबप्रां78 8 वए0ातओए गला 
(008 ० #8 रि076 ठिहाता 455. 
घटनाओं की परीक्षा कीजिये जिनके कारण राम-वालन 


55 प्रामट3 [७० (0 6 णि3- 


उ्च कटनी ति सातिक 
घुरी का निमाण हुता । 
[065८98 6 ग्राक्षा। ४482 
(२८८१०५।0 ९4८४८ 
चैकोस्लोवाकिया के छित्च-मिन्न होने की विनिन्न श्र णियों का वरुठ 
कीजिये । 
[36६८४०३ (#2 
छपी 78९० 938, 
॥7 


470 [78 7)506प्रशपधा रण 


€एडटा(55 77 (उटटी6ठ'४0फए2ा28 ]226702 70 75 
जमा 2णा5६घए2702५ 005 0 (0:2 


बाजी जमनी का उदय; जर्मनी की विदेश-तीति . ईह8३ 


4, 


[5. 


6, 


|| १ औ 


8, 


9, 


20, 


चैकोसलोवा किया की उने घटनागं का वर्णन , कीजिये :'जितका परिं- 


* शाम १६३८ का स्थूनिख समझौता था ॥-उसके- क्या: परिणाम हुये ? 


(२७ ६ 02८८870076: ए ए्यंली 9० क्ा।था, फै॥4- शदा;8 ॥5 
व९घ0॥5 2. 


*्प 3 ड़ 


 स्यृनिख संमभौते की पृष्ठभूमि दीजिये । इस समझौते के क्या परिणाम 
हुये ! ५ 79 के ४ हे 5३४, 


द् 


प्र (40 ए88 (९तर॥वए 7९५००॥भ्रए6 ठा' 06 ८08088 रण 08 


०६०२९ इ्टए9 ? ५ न्‍ ०७४ 

सामूहिक सुरक्षा के पत॑व के लिये जर्मनी कहाँ तक उत्तरदायी था ? 
वृ।॥८७ ॥6 0०ाएंशं॥ ७ ॥6 रिए590-0507080 'प॥-82878580॥ 
एब0० ० 939, 0 जोबा ध्हाशा। कि॥क्षंत 880 ए७0०६ ००एॉ७ 
096 ॥0९6 76590॥9भ/ं0०]९ ॥07 8 980 

१६३६ के रूस-जर्मन अनाक्रमण समझौते के उदय के कारण बतताईये । 
इस समभौते के सम्पन्न होने में ब्रिटेन और फ्रांस कहां तक उत्तरदायी 
थे? 


छड़ोशोा। स्का एीए 54॥॥78 ठल्लंञ्ंणा जी 4939 40 €०१९४०१७ ६ 
रिणा-6ैएश8४४०॥7 28८६ एांत्र ठव्शक्षाए बल (क्षा। ॥ 0०060- 
9५8 8)8706 ५ ॥76 ९४०५. 

१६३६ में स्टालिन ने पश्चिम के साथ रक्षात्मक संधि करने की अपेक्षा 
जमेनी से अनाक्रमण समझौता किया था । उसके निर्णय का बश्रालो- 
चनात्मक परीक्षण कीजिये । 

क्‍980055 0 06 7896७ 0 (४९९०॥०४०ए४८३६ 99 (76॥778॥9 
788०९वं 0॥0 ४००४ 0॥700, 

जर्मनी द्वारा चैकोस्लोवाकिया पर जो बलात्कार किया गया उसको 
विश्व जनमत पर होने वाली प्रतिक्रियाओं की विवेचता कीजिये । 
“0७ (ए2९९००५०ए०रं३ ॥6 00 7४0/ 5009.. 6 शबत एश 
0 ए0606026 |70 (06 0889६? 

ध0ए थि थी8 88४०7०॥ 7६$ (76? छीं5ला5इ8 7 जाए १६टांबो 
गर्भभ्षधा०४ 0 ए0॒शाव, शारांह थ्ात॑ 06 000०१007, 


“वैकोस्लोवाकिया के पश्चात्‌ हिटलर रुका नहीं । उसे अभी पे में 
प्रवेश करना था ।! 


पह फेथन कहां तक सत्य है? पोलैण्ड, डैन्जिग तथा गलियारे के विभा- 


जन का विश्वेष विवरण देते हुए इसकी व्याख्या कीजिये । 


फियाह भाता ॥06६ जा (३) प॥ 0780-एव्याक्ा पथ) 24९०५ 
(0) &॥5०॥४७४५६; (९) +ि०7०-86)॥7-70790 4575. 


है 


2. 


अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


इन पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिये-[भ्र] एग्लो-जर्मम नौ-समभौता, 
[ब] झास्ट्रिया-जर्मन संयुक्तीकरण, [स| रोम-बलित-टोकियों धुरी 
6 पह चिपांसोी श॥८६ ४5 ९ टपगरा4॥ण 3909085७॥07 शत 
वाणी वैल्वा ]0 ही8 ए९४ंध्ता 29०70०३३२०४, 7 ए६5 


वा 5५॥्रा00] ० ॥ा० ७ ९००0895० ० 06 ४५४०7 एी ८णा६८ांए6 
६९८८तएा9,” ]0]5९८055% 


“म्यूनिख समभीता तुप्टीकरण की नीति का सर्वोच्च विकास और 
पश्चिमी लोकतंत्रों का मरणाज्ञा पत्र था| यह सामूहिक सुरक्षा पद्धति 
के विनाश का प्रतीक था ।” विवेचना की जिये । 


ग्रेह ब्रिहेंग की विदेश नीति 


[70ए0ाएार एण0/टर 07 छरए47' फारा।'४५] 





“यूरोपीय शान्ति की, इस समय पहली शर्तें यह है कि हम यह निःसंफ्रोच 
रूप से स्वीकार कर लें कि जमंनी का शप््त्रोकरण उसका श्रपना निजी 
मामला है, भ्रन्य किसी का नहों। “४ ८ (राष्ट्रसंघ) संविदा के इस 
प्रकार के संशोधन का श्रवः समय श्रा गया है जिससे कि इस 
प्रकार के सभी श्रनुच्छेदों के (विशेषतः १० तथा १६ को) जो 
राष्ट्रसंघ के श्रतिराज्य होने के सिद्धान्त को उत्साहित करते 
हैं, हटा दिया जाए। “*“““युद्ध के संक्रमणा को 
श्रनिवार्यता का सिद्धांत वास्तव में शुद्र बकवास 
है। “'हम श्रपने को यूरोप के राष्ट्रों में से एक 
राष्ट्र नहों समभते । “पूर्वी साइवेरिया 
में जापान के विस्तार के निरोध से 
$१९7४३७५ हमें कोई सरोकार नहों है।” 

-“एल.एस. एमरी : दी फारवर्ड व्यू (सन्‌ १६३५) 
पृष्ठभूमि-विदेश नोति के मुख्य सिद्धान्त श्रीर लक्ष्य 

मध्यकाल से ही ब्रिटिश विदेश नीति दो प्रमुख लक्ष्यों की ओर 
संचालित की गयी है--( १) अपनी नौन्सेना को पूरी तरह शक्तिशाली 
बनाना ओर उसके आधार पर समुद्रों को अपने अधिकार में रखना, तथा 
(२) यूरोपीय महाद्वीप में शक्ति-संतुलग बनाये रखना । इस शक्ति-संतुलन 
को बनाये रखने के लिए ब्रिटेन का यह हर सम्मव प्रयास रहता था कि वह 
'किसी भी देश की शक्ति को अधिक ऊंचा न होने दे; यदि ऐसा हो भी जाय 

तो विभिन्न सैनिक समझ्ौतों एवं संधि-संगठनों द्वारा उसे नीचा दिखा दे । 
उपरोक्त दोनों लक्ष्यों की प्र रणा ब्रिटिश विदेश नीति ने अपने देश 
की भौगोलिक स्थिति से ग्रहण की । चारों ओर से समुद्रों से घिरा हुआ 
एक देश जिसका साम्राज्य सारी वसुन्चरा पर फैला हुआ था, यदि अपनी 
जल-शक्ति के विकास पर अधिक घ्यान देता है तो यह स्वानाविक ही है। 
ग्रेट ब्रिटेन यह कमी भी पसन्द नहीं करता था कि कोई उसकी नो सेना को 


«2. 0.3... -.५ 0५७४७ “ण ४६७ 


कटनीतियों द्वारा जिस कुशलता से व्यवहार किया गया है उसका मूल लक्ष्य 
यही सब तत्त्व रहे हैं । आ्राज के युग में यद्यपि श्रनेक प्रध/वशील परिवतनों के 
कारण विश्व राजनीति का स्वरूप बहुत कुछ बदल गया है तथापि यह भी 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि ये परम्परावादी उहं श्य आज भी ब्रिटिश 
विदेश नीचि के लक्ष्य हैं । 


उपरोक्त उद्दं श्यों के अतिरिक्त ब्रिटिश विदेश नीति में गौण लक्ष्य 
लोकतस्त्रवाद का समर्थन, निरंकुश एवं अ्रवैध शासनों का विरोध, ब्रिटिश 
चैनल के सामने के यूरोपियन प्रदेश में किसी को हावी न होने देना और इस 
प्रदेश में अवस्थित बेल्जियम, हौलैण्ड को तटस्थ बनाये रखना भी है। ब्रिटिश 
विदेश नीति का एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त उसके पूर्वी साम्राज्य को जाने वाले 
समुद्री मार्ग के महत्त्वपूर्ण सागरों, इसके नाकों-भूमध्यसागर, जिकन्नाल्टर, 
माल्ठा, स्वेजनहर एवं मध्यपूर्व के देशों फिलस्त्तीत तथा मिश्र पर अपनी प्रभुता 
बनाये रखता भी रहा है । 


प्रथम महायुद्ध तक तक तो ग्रेट ब्रिटेन विश्व की महाशक्तियों में 
प्रथम स्थान बनाये रहा, यद्यपि १८६७ के बाद जापान और १८७१ के बाद 
जमंनी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रवल 
राष्ट्र बन गये थे। अपने विशाल साम्राज्य की महान्‌ जनश्क्ति, विशाल औ्द्यो- 
गिक उत्पादन एवं साधन-सामग्री के कारण ही १६१४ तक उसकी यह सर्वोच्च 
सत्ता स्थापित रह सकी । किन्तु प्रथम महायुद्ध ने त्रिटिश श्रष्ठता को पहली 
बार शक्तिशाली श्राघात पहुंचाया श्र एक ओर ब्रिटिश तथा दूसरी भोर संयुक्त 
राज्य भ्रमेरिका और जापान के बीच युद्धपूर्व प्रतिहन्द्रिता को तीतन्र किया । 
युद्धोपरान्त ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न भागों में स्वतन्त्रता की प्रवृत्ति और 
आन्रोलन बलवती हुए, वाम पक्षी एवं साम्यवादी आन्दोलनों के प्रभाव 
में वृद्धि हुई शोर जलवर्ती पोतों तथा हवाई शक्ति के विकास से उसकी 
नौशक्ति को गंभीर धक्का पहुंचा । युद्ध ने वस्तुत: सभी पश्चिमी देशों, विशेष 
कर ब्रिटेन की औपनिवेशिक एवं साम्राज्य सम्बन्धी अवस्था को पर्याप्त दर्बल 
कर दिया। विधालतम साम्राज्यवादी देश के रूप में ब्रिटेव राजनीतिक दष्टि 
से हिल गया । श्रा्थिक दृष्टि से भी वह वड़ा निर्वेल हो गया । उसके ग्राथिक 
जीवन में पतन का मुख्य कारण उद्योगों, व्यवसायों तथा विश्व-व्यापार का 
चौपट होना और उपनिवेशों के साथ सम्बन्धों में परिवर्तत ग्राना था । इसकी 
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8 अस्त रप्टहर सरपे- पर 


वजह से आर्थिक क्षेत्र में उसका आशिक उत्पादन गिर गया, उसकी झदशय 
निर्यात झ्राय काफी कम हो गई ओर विश्वत्यापी बाजार का एक्रॉपिहाद 
उसके हाथ से निक्रल कर संयक्त राज्य अमेरिका क्े हाथ में जाद तंगा। उप- 
निवेशों की और से मी आधिक प्रनिस्पर्वा विकसित होने लगी। बिदेस भोर 
ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के अन्य सदस्यों के सम्बन्धों के स्वरूप में मौलिक पहिया 
होने लगे, क्योंकि इस समय से कनाडा, आस्ट्र निया, स्यूज़ीलीण तगा दे क्िग्गी 
अफ्रीका का ब्रिटिश नीति-निर्धारण में महत्वप्रर्ण स्थान होता गया । 


ग्रेट ब्रिटेन की विदेश नीति ड६ 


भय से “प्रसादव या तुष्टीकरण की नीति” का पालन करना नहीं था, प्रत्युत 
ब्रिटिश शान्तिवादी राजनी तिज्ञों को इच्छा थी कि प्रथम महायुद्ध की भीपय 
विभीषिका के उपरान्त यूरोप और समग्न विश्व का कल्यारा इसी में था कि 
भविष्य में युद्ध या बल-प्रयोग की धमकी दिये बिना ही आपसी विवादों का 
व्यवस्थित रीतिसे निपटारा हो जाय । अपने इसी उद्दंश्य की पूति के लिए 
और विश्व शान्ति की इसी भावना से प्रेरित होकर सम्मवत: ब्रिटिश प्रधान- 
मन्‍्त्री चेम्बरलेत अपने मित्रों से विश्वासघात करने और ऊची-से-ऊची कीमत 
अदा करने को तैयार हो गये, क्योंकि उतका विचार था कि इस प्रकार की 
कीमत चाहे कितनी ऊंची क्‍यों न हो, महायुद्ध की चुलना में बहुत कंम्र होगी । 
महान्‌ शान्तिवादी चेम्वरलेन एक ऐसा व्यक्ति था जो राजनीतिक अवसरवादी 
नीति के प्रमाव से पूर्णतः मुक्त था और यह विश्वास रखता था कि जो मार्ग 
उसने श्रपनाया है, वह सही है तथा इसके द्वारा युद्ध की विभीषिका को टाला 
जा सकता है। चेम्वरलेत की [धारणा थी कि हिंटटर और मुसोलिनी की 
आरकाक्षाएं' कुछ छोटी-बड़ी शिकायतों तक ही सीमित हैं भौर यदि इन्हें दूर 
कर दिया जाय तो न केवल एक महायुद्ध को स्थगित किया जा सकता है 
अपितु जमेंनी भौर इटली को परम्परागत रीति से सम्मेलतों में भाग लेने 
यथा आपसी बातचीत द्वारा विवादों को हल करने के लिये मनाया जा 
सकता है । - 
इस प्रकार “तुप्टीफरण की नीति” अपने उद्ध श्यों को दृष्टि 'से भये- 
कर नहीं थी किन्तु इसका ठीक ढंग से प्रयोग नहों किया गया-इसीलिये यह 
झालोचना की घोर पात्र बनी और इसे बहुत हृद तक महायुद्ध के लिए एक 
प्रमुख कारण बताया गया । शुमव (5क्‍ाएपा8॥) का इस सन्दर्भ में लिखना 
है कि वर्साय सन्धि के बाद ब्रिटेन के सामने दो मार्ग थे-यूरोपीय शक्ति-सन्तु- 
लग को नीति का परित्याय करके सामूहिक सुरक्षा के लिये राष्ट्रसंघ का पूर्ण 
समर्थन करना या यूरोप में सवल राष्ट्र के विरुद्ध निर्बल राष्ट्रों को सहायता 
देने की परम्परागत नीति का कबलम्बन करना, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया 
और बदले में एक आत्मधाती नीति का अनुसरण किया | पर वास्तव में 
उपरोक्त दोनों मार्गों के अनुसरण में परिस्थिति जन्य विशेष कठिनाइयों के 
कारण ही ब्रिटेन तुष्टीकरण की इस नीति पर चल पड़ा। दोनों महावुद्धों के 
बीच के काल के कुछ वर्षों को छोड़ कर सत्ता अधिकांशत: ब्रिटिय अनुदार 
दल के हाथों में रही जो सामूहिक सुरक्षा के भिद्धान्त में कोई विश्वास नहीं 
रखता था। अनुदार दल के विचार में यदि इस नीति का पालन किग्रा जाता 
तो ब्रिटेन के कन्धों पर भारी उत्तरदायित्व ञ्रा जाता और इसके लिये बह 
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घ्०त लक 
- « जअत्तराष्ट्रीय सम्बन्ध 


आल था । प्रथम महायुद्ध के वाद परिस्थितिवश ब्रिटिश नीति  पुवषिक्षा 
उपनिवेः३ पर अधिक निर्भर रहने लगी थी और हर वात में ब्रिटिश सरकार 
को उपनिशों का ख्याल रखता पड़ता था | कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेण्ड 
और दक्षिणी अफ्रीका के महत्त्व उपनिवेश यूरोपीय राजनीति की सरगर्मी 
से बहुत दूर थे तथा सामूहिक सुरक्षा के नाम पर वे ऐसा कोई उत्तरदायित्त्व 
लेने को तयार नहीं थे जिससे उनके देश को कोई क्षति पहुंचने की सम्मावना 
हो पा दूसरे मार्ग के अवलम्बन में ब्रिठेन को ये कठिनाइयां थीं कि यदि वह 
[ राष्ट्रों को सहायता देने की नीति पर चलता तो उस हालत में उसे 
वर्साव-सन्धि की सैनिक धाराग्रों पर अमल करवाने, जमनी के शस्त्रीकरण को 
रोकने तथा ऐसा सम्भव न होने पर फ्रांस एवं अन्य राष्ट्रीं को पूर्णो सहायता 
देने और जरमनी पर रूफावट डालने के लिए रूस से सहयोग करने हेतु बाध्य 
होना पड़ता । ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखते हुए उत्तरदायित्वों की सीमाग्रों 
का इतता विस्तार कर देता उपयुक्त नहीं था | इन्हीं सब कारणों से वह 
“तुष्टीकरण की नीति” पर चलने में ही मला समभने लगा । 


उपरोक्त प्रारम्मिक एवं आधारभूत चर्चा के वाद अब हम ब्रिटिश 
टतुष्टीकरण या प्रसादन नीति” के मुख्य आधारों पर प्रकाश डालने का 
प्रयत्त करेंगे । ये प्रमुख भ्राधार निम्नलिखित थे-- 

(१) साम्यवाद का तथा साम्यवादी रूस का श्रातंक--ुद्धो त्तर 
ब्रिटिश परराष्ट्र-मीति में सबसे महत्वपूर्ण भ्रेरक तत्व साम्यवाद का खतरा 
था और द्वितीय महायुद्ध के आरम्म तक इस खतरे को दूर रखना ही ब्रिटिण 
नीति का मूलमन्त्र बना रहा । बोल्शेविक-क्राति के समय से ही भयभीत 
ब्रिटेन के पूजीपति और शासक साम्यवाद को तथा सोवियत झूस बी अपना 
प्रधान शत्रु समभने लगे थे। ब्रिटिश नीति-निर्धारकों की धारणा थी कि 
भविष्य में यूरोप में जर्मनी ओर रूस तथा एशिया में रूस ग्रौर जापान हा बड़े 
एवं शक्तिशाली राज्य होंगे । उत्तका यह सममना निराधघार भी नहीं था| 
प्रथम महायुद्ध के वाद साम्यवाद की नींव मजबूती से जम गई थी ओर फ्रच- 
क्रांति के सिद्धान्तों की भांति साम्यवादी विचारधारा धीरे-धीरे सम्पूर्ण यूरोप 
में फैलने लग गई थी। पूर्वी यूरोप उसके प्रभाव-चंगुल में उलभने लग गया 
। श्रत: इ ग्लैण्ड को यह स्वाभाविक चिन्ता सताने लगी कि यदि साम्यवाद 
की प्रगति को अवरुद्ध नहीं किया गया तो वह पश्चिवम में भी अपने पैर जमा 
लेगा । अपने इस ध्येय की पूर्ति के लिये इ ग्लैण्ड इतना प्रागे बढ़ गया कि बढ 
उस प्रत्येक राष्ट्र की, जो साम्यवादियों से संघर्ष करने को तैयार था या उनी 
संघर्ष करने की वात करता था, सहायता करने कोतयार होगया। 

साम्यवाद के शत्रु को वह मनमाना कार्य करने की छुट देने को तैयार 
था चाहे उसकी इन कार्यवाहियों के फलस्वरूप शान्ति-संधियों का 7 


था 


भ्रैट ब्रिटेन की विदेश मीति प्०१ 


और प्रादेशिक व्यवस्था की यंथास्थिति का अतिक्रमण भी क्‍यों न हो जाय । 
रूस के साम्यवाद को ब्रिटिश साम्राज्य के लिग्रे और अपने लिये मौत का फंदा 
मानते हुए उसकी यही कामना रही कि पश्चिम॑ में जर्मनी और इटली तथा 
पूर्व में जापान रूस पर आक्रमण करके उसे समाप्त कर दें। जापान, जर्मनी 
और इटली के कर्णधारों से ब्रिटेन की यह बीमारी छिप्री न रही और इसीलिये 
हिरोहितो, हिटलर तथा मुसोलिनी ने इस रोग के निदान की ओट में अपने 
राष्ट्रों एवं वेयक्तिक स्वार्थों की पूर्ति के लिये, अपनी सत्ता की वृद्धि के लिये 
महान्‌ शक्तियों द्वारा पारित संधियों का अ्रतिक्रण करता शुरू कर दिया । 
उन्हें विश्वास था कि उनके वास्तविक अभिप्राय से अनभिनज्न इग्लैण्ड उनकी 
कार्यवाहियों का, जो बाह्य रूप में साम्यवाद-विरोधी आवरण डाले हुए थीं, 
विरोध नहीं करेगा । और हुआ भी यही । मंचूरिया में जापान के आक्रमण 
को ब्रिटिश विदेश मंत्री सर जोन साइमंन ने इसलिये उपेक्षा की दृष्टि से देखा 
कि जापान यहां मचूरिया से नहीं बल्कि साम्यवाद से लड़ रहा था, साम्यवादी 
रूस पर हमले की तैयारी कर रहा था । जमंती द्वारा वर्साय-संधि की शस्त्रा- 
स्त्रों को नियंत्रित करने, राइन प्रदेश का विसैन्यकरण रखते श्रादि की व्यव- 
स्थाओं के भंग का विरोध ब्रिटेन ने इस लिये नहीं किया क्रि हिटलर सर्देव 
साम्यवादियों के विरुद्ध विष-वमन किया करता था। अपने घोर साम्यवादी 
विरोध के कारण ही ब्रिटेन दो महायुद्धों के मध्यवर्ती काल में जमंनी और 
जापान को प्रत्यक्ष और अग्रत्यक्ष सहायता देता रहा तथा पूर्व की ओर उसका 
मार्ग विष्कंटक बनाने के लिये फ्रांस को पूर्वी यूरोप के उसके मित्रों को सहायता 

देने से रोकता रहा। ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का अन्त तक यह दृढ़ विचार बना 
रहा कि सोवियत रूस के विवाश के लिये जर्मनी को शक्तिशाली बनना चाहिए. 
और उसे ब्रिटेन का पूरा समर्थन दिया जाना चाहिये । लॉयड जा मे २८ 

नवस्वर १६३४ को ब्रिटिश लोकसभा में कहा-- 


“बहुत थोड़े समय में--एक या दो वर्ष के भीतर--इस देश के श्रनु- 
दार तत्व जमनी को यूरोप में साम्यवाद के विर्द्ध रक्षा को दीवार समझेंगे, 
वह यूरोप के केद्ध में है श्ौर यदि साम्यवादियों के विरुद्ठ उसकी रक्षापंक्ति 
भंग होतो है तो सारे यूरोप में साम्यवाद फैलने की श्राशंका है। दो या तीन 
वे पहले मुझे एक जर्मन राजनीतिज्न ने कहा था--“मुझ्के नाजीवाद का नहीं, 
किन्तु साम्यवाद का भय है, यदि जर्मनी पर साम्यवादियों का ग्रधिकार हुश्ना 
तो सारा यूरोप इसका प्रनुसरण करेगा । हमें जमंनी की निन्‍दा करने में जल्दी 


नहीं करनी चाहिये, हमें उसका अ्रपने मित्रों की भांति स्वागत करना 
चाहिये ४7१ 
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0 
फेक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


न रूस के विरुद्ध इस असामान्य घृणा और उप्रेक्षा के कारण ही १६३४ 
में ब्रिटिश-रूस समभोता नहीं हो सका । जर्मती, जापान और इटली--इन 
तीनों शक्तियों को सहायता देते समय ब्रिटेन मे इस सम्मावता को नजरन्दाज 
कर दिया कि ये तीनों शक्तियां रूस को परास्त करते के बाद. ब्रिटेन के लिये 
सतरनाक बन सकती थीं। उसे तो यह ख़तरा साम्बवाद के खतरे के सामने 
नगण्य दिखाई पड़ता था | 


(२) शक्ति-संतुलन का सिद्धान्त--इस श्राघार की पृष्ठभूमि की चर्चा 
करते हुए शूमेन ने लिखा है--“भहाद्वीपीय शक्तियों के भ्राक्रमण के विरुद्ध 
ब्रिटेन की सुरक्षा तथा विश्व-व्यापी -व्यापार एवं-विनियोजनों के द्वारा ब्रिटेन 
की समृद्धि, शताब्दियों से किसी भी एक शक्ति के यूरोप में सर्वाधिक ग्क्तिशाली 
बनने से रोकने पर.-ही निर्भर रही है ।*+- इस उद्ृंश्य की सिद्धि के लिये 
नेपोलियन के थुग में फ्रांस के विरुद्ध रूस की सहायता, प्रथम विश्व युद्ध में 
जर्मनी के विरुद्ध रूस तथा श्रमेरिका की तथा द्वितीय विश्व युद्ध में फासिस्ट 
त्रियुट के विरुद्ध एक बार फिर दोनों की सहायता - की श्रावश्यकता पड़ी । 
परन्तु १६३० ई० में संभवत: इस ध्येय को भुला दिया गया ।” इसका कारण 
प्रथम महायुद्ध में जमेती की घोर पराजय था जिसके परिणामस्वरूप संतुलन 
की स्वत्त: स्थापना हो गई, क्योंकि यूरोप का नेतृत्व फ्रांस के हाथ में श्रा गया 
ओर फ्रांस ब्रिटेन की सहायता पर निर्भर था । 


परन्तु १६३० के बाद यूरोप का शक्ति-संतुलन पुनः तेजी से बिगड़ने 
लगा। साम्यवादी रूस पर्याप्त शक्तिशाली बन गया और हिटलर तथा मुसो- 
लिनी के नेतृत्व में जमनी व इटली भी शक्तिशाली व समर्थ सैनिक-राष्ट्रों की 
गणना में आने लगे । इस समय परिस्थिति ऐसी थी कि कूटनीति के द्वारा 
शक्ति-संतुलन की स्थापना की संभावना प्रायः समाप्त हो चुकी थी। बत: 
ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने जमंनी, इटली श्रौर जापान के त्रिगुट को साम्यवादी 
रूस. के विरुद्ध एक दूसरे के ऊपर नियंत्रक के रूप में रखने का विचार किया । 
उन्होंने सोचा कि यदि फासिस्ट त्रिगुट प्रंधर्ष में रूस को पराजित कर देगा 
तो साम्यवादी आतंक से राहत मिल जायगी ओर साथ ही फामिस्ट गन्ियां 
भी निर्बल पड़ जायंगी, और यदि परिणाम उल्टा निकला तो फामिस्ट शक्तियों 
के भय से मुक्ति मिलेगी, जमनी ब्रिटेल के प्रभाव क्षेत्र में आ जायगा प्रौर तब 
इन शक्तियों की सहायता करके संघर्ष के कारण पहले से ही क्षीण पढ़े रूम 
को पराजित करने की योजना बनायी जा सकेगी । इस तरह 0 
प्राप्त तीनों शक्तियों के परस्पर लड़ कर क्षीण हो जाने से प्रलक दवा मे 


ब्विटेन लाभान्वित होगा। 


भ्रेट ब्रिटेन की विदेश नीति प्र्०३ 


अपनी उपरोक्त धारणा के आधार पर ही ब्रिटेन ने साम्यवाद-विरोघी 
शक्तियों का सक्रिय विरोध नहीं किया और इस तरह शक्ति-सन्तुलब का उसका 
परम्परागत विचार उंसकी तुष्टीकरण की नवीन नीति का एक मुख्य प्रेरक 
हेतु बना । जापान, रूस और जमंनी को परस्पर नियंत्रण और श्रन्ततोगत्वा 
एक दूसरे को भ्रान्त करने की अपनी इच्छा के कारण ही ब्रिटेन ने आत्मघाती 
तुष्टीकरण की नीति का सहारा लिया । उसका यह दृढ़ विचार था कि यदि 
साम्यवादी रूस के विजय की आंशिक संभावना भी हुई तो वह अपनी सारी 
शक्ति जर्मनी के पक्ष में लगा देगा । इसी धारणा पर चलते हुए उसने जर्मनी 
को पुनशंस्त्रीकरण करने, वर्साथ एवं लोकार्नो की संधियों को भंग करने तथा 
आस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया और मेमल को हडपने दिया; जापान को मंचूरिया 
तथा इटली को एबीसीनिया जीतने दिया । परन्तु इस नीति का दुर्भाग्य यह 
था कि इसने अ्रन्त में उस सन्तुलन को ही पूरात: विनप्ट कर दिया जिसे स्थापित 
करना इसका उ्दश्य था। घुरी-राष्ट्रों को दी गई प्रत्येक सुविधा के साथ वे 
शक्तिशाली होते गये । ब्रिटेत ने उनके विरोध में कोई वैसी प्रत्॒ल गुटवन्दी नहीं 
की, जैसी स्पेन के फिलिप द्वितीय, फ्रांस के लुई चौदहवें, नैपोलियन प्रथम भर 
श्रौर जमेनी के विलियम केसर द्वितीय के विरुद्ध की थी । यह गुटवन्दी रूप 
को मित्र बना कर की जा सकती थी किन्तु साम्यवाद के हौए ने इस मैंत्री- 
सम्बन्ध को कमी स्थापित नहीं होने दिया | इस प्रकार तुष्टीकरण की नीति 
में सच्चे शक्ति-सन्तुलन का श्रमाव रहा जबकि ऐसी किसी नीति की सफलता 
के लिये ठोस शक्ति-सन्तुलन की आवश्यकता होती है । शूमेन (5शाध्राशा) 
ने ठीक ही लिखा है-- 


“ 'सोजरों' को 'सन्तुष्ट' करने की यह नौति, जिसका प्रधानमन्दत्रियों 
स्टेनली वाल्डविन (१६३५-३७) तथा चेम्वरलेन ने बड़े परिश्रम से श्रतुतरण 
किया--ब्रिटिश हितों को दृष्टि से केवल इस कल्पना के श्राघार पर ही कि 
जमनोी श्रौर रूस या तो एक दूसरे को सन्तुलित करते रहेंगे या लड॒ते-लड़ते 
दोनों निर्दल हो जायंगें तथा फ्रांस श्रौर इग्लेण्ड तटस्थ एवं सुरक्षिन बने रहेंगे-- 
साथंक कही जा सकतो थी । इस अनुमान के मिथ्या सिद्ध होने की श्रवस्था 
में (जंसा कि वह हुआ भो) यह नीति प्रारम्भ से ही एक श्रात्मघाती मूर्खता 
के प्रतिरिक्त श्नौर कुछ नहों थी जिसे इग्लेंग्ट, कामनवल्‍थ तया साम्राज्य के 
भहान्‌ दिवसों के उपयुक्त किसो प्रकार से भी नहीं ठहराया जा सकता था ।” 


(३) ब्विटिश-फ्रे नव सतमेद--ब्रिटेन को तुप्टीकरण की नीति का 
एक मुख्य प्रे रक कारण लन्दन ओर पेरिस की सरकारों में विद्यमान तौर 
मतनेद था। प्रयम महायुद्ध के उपरान्त, बुद्धकाल के इत दो मित्रों में राप्ट्र- 
संघ, सामूहिक सुरक्षा, निश्रत्त्रीकरण क्षति-पूरत्ति आदि समी विषयों में 


ष्दों | 
कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


विभिन्न मतभेद उत्पन्न हो गये जिससे ये दोनों कभी संयुक्त होकर हृढ़तापुर्वक 
कार्य नहीं कर सके | श्रस्तर्राष्ट्रीय जगत में उन्तके पृथकर-प्रथक स्वार्थ थे. और 
स्वार्थों की पूर्ति के उनके तरीके उन्हें दो भिन्‍न दिशाओं में खींचे चले जा रहे 
थे । ब्रिटिश राजनी तिन्न कहते थे कि दुर्बल जर्मनी साम्यवादी विचारों को वल 
प्रदान करेगा, अत : जर्मनी के साथ यथासंभव कठोर व्यवहार न किया जाय । 
ब्रिटेन में जमंनी के लिए इसलिए. भी सहानुभूति थी कि उस ) कमजोर बनाने 
से ब्रिटेन के व्यापारिक स्वार्थों पर आंच आती थी। युद्ध के उपरान्त भी 
ब्रिटेन अभी यह नहीं भुला पाया था कि युद्ध के पूर्व जमंती उसका एक अच्छा 
ग्राहक था । युद्धोपरान्‍्त विकसिक आर्थिक मन्‍्दी के कारण ब्रिटेन के व्यापार- 
वारिज्य को और भी श्रधिक धक्का लगा था। अत; अपनी व्यापारिक समृद्धि 
के लिए वह जमेनी के औद्योगिक पुन्तिर्माण को आवश्यक समभता था । यह 
तभी संभव था जबकि जमंनी सशक्त बने, श्राथिक दृष्टि से समृद्ध हो । इसके 
अतिरिक्त एक सशक्त जमेनी ही सोवियत रूस के विरुद्ध खड़ा हो सकता था । 
इन सब बातों के कारण ही ब्रिटेन सदेव वर्साय की संधियों की व्यवस्थाओं 
को उदार बनाने का, क्षतिपूर्ति की मात्रा को कम करने का, जर्मनी को शस्त्री- 
करण का अ्रधिकार देने का, जर्मन सीमान्तों को संधियों द्वारा संशोधित करने 
का, राष्ट्रसंध के विधान को उदार बनाने का और पूर्वी यूरोप की सीमाओं की 
सुरक्षा की गारंटी न देने का पक्षपाती बना रहा | ब्रिटेन के प्वेधा विपरीत 
फ्रान्स इनमें से प्रत्येक विषय में ब्रिटेन का विरोधी था और प्राय: उत्तको 


१६३३ तक यही तवीति चली । 


यह दुर्भाग्य की बात थी कि १६१६ से १६६३ तक प्रत्तरास्द्रीय 
नीति की बागडोर फ्रांस के हाथ में रही जिसके परिणामस्वरूप जमेनी में 
नाजी शक्ति का उत्कर्ष हुआ और इससे भी अधिक दुर्भाग्य की बात यह हुई 
कि १६३३ के बाद १६३६ तक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का नेतृत्व ब्रिटेन के 
हाथों में रहा जिसके फलस्वरूप द्वितीय महायुद्ध के दुदिन देखने पड़े। आरम्म 
मैं ब्रिटेन ने जमनी के प्रति सहानुभूति के कारण तुप्टीकरण की नीति अ्पनायी, 
१६३४ में ब्रिटिश-जर्मन नौसैनिक संधि का आधार सामयिक आवश्यकता 
१६३६ में हिटलर द्वारा राइन प्रदेश का सैन्यीकरण करने पर 
की नीति को उचित ठहराने के लिए प्रात्मनिशय के 
३७ के बाद उसने अपना नीति-ओ चित्य यह 
ति कायम करने के लिए आवश्यक ६ । शांति 
लिंदान कर दिया 
ब्रिटेन का शासन वर्ग 
देशों की स्वतंत्रता 


बतलाया गया, 
ब्रिटेन ने तुष्टीकरण 
सिद्धान्त की दुह्ाई दी और १६ 
कह कर सिद्ध किया कि वह शां 
क्के नाम पर ही आस्ट्रिया, चेकोसलोवाकिया आादि की रा 
गया । इस तरह नाजियों के झ्रागे घुटने टेकने वाला ब्रिटे 
अपने साथी देशों के साथ विश्वासघात करते हुए विभिन्न देश 


ग्रेट ब्रिटित की विदेश नीति प््ण्श्‌ 


का अपहरण करवाता रहा और अपनी इस कायरता और नपुसकता को 
पिद्धान्तों मर नेकी के आवरण में निर्लज्जतापूर्वक् छिपाने का प्रयत्त भी 
करता रहा । यूरोप के दो महान्‌ राष्ट्रों प्रिटेत और फ्रान्स के पारस्परिक 
विरोधों के कारण तानाशाहों के विरुद्ध राष्ट्ररंध कोई कठोर कंदम उठाने में 
प्रसफल रहा । वलिन और रोम ने इन विरोधों का खुल कर लाभ उठाया। . 
हिटलर ने बड़ी खूबी के साथ फ्रान्स के विरुद्ध ब्रिदेन की सदभावना प्राप्त 
करते का प्रयास किया और उसमें उसे पुरी सफलता मिली । वास्तव में यदि . 
इन दोनों महाशक्तियों में ऐक्य होता अंथवा यदि शुरू में बागडोर इन्हीं के 
हाथ में होती या भ्रतिम काल में फ्रान्स के हाथ में होती तो महायुद्ध के 
विवाशकारी परिणाम से बचना संभव था । पा 


(४) ब्रिटेन की आथिक एवं श्रान्तरिक कठिनाइयां--ब्रिटिश तुष्टी- 
करण-मीति कर एक आधार उसकी आथिक और आन्‍्तरिक कठिनाइयां थीं। 
जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, प्रथम महायुद्ध ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को 
काफी प्रभावित किया 'भौर उसकी स्थिति शोचनीय हो गयी। परल्तु 
१६२६-३० के विश्व-व्यापी आर्थिक संकट ने उसकी कमर ही तोड़ दी और 
एक तरह से यह दिवालिया हो गया । इसो भ्रवधि में उसके उपनिवेशों में 
स्वतृत्रता भ्रान्दोलन का भीषण तूफान उठ खड़ा हुआ श्र इस तूफान से 
बचने के लिए उसे अपनी सम्पूर्ण संचित शक्ति लगानी पडी। इन बिक 
परिस्थितियों में ब्रिटेन अपना धैर्य खो बैठा, उसकी नीति में अ्रस्थिरता आ 


गयी और अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओ्रों के सम्बन्ध में ठोस कदम उठाना उसके लिए 
असंभव हो गया । ः 


(५) ब्रिटिश नेताश्रों की भ्रक्षमता--तुप्टीकरण की नीति का अंतिम 
आधार ब्रिटेव के कर्णघारों की तत्कालीन वास्तविक राजनीतिक परिस्थितियों 
एवं फासिस्ट नायकों के चरित्रों व उनकी नीतियों का सही मुल्यांकन करने 
की भ्रसफलता थी । दोनों महायुद्धों के बीच के काल पें ब्रिटिश | शासन की 
चागडोर कुछ जनुभवहीन और कट्टर साम्यवाद-विरोधी व्यक्तियों के हाथ में 
रही; इसीलिए कूटनीतिक प्रौढ़ता में जगत प्रसिद्ध ब्रिटेन इतिहास के ऐसे 
युगान्तकारी क्षण में तृष्टीकरण की नीति का अनुसरण करता रहा । कर्नल 
व्सिम्प, वाल्डविन, चेम्बरलेन, बैंक ऑफ इ'गलैण्ड के गवनेर मान्टेग्यू नारमन 
लाड वेनर बूक, जेकीव अस्टर (लन्दन टाइम्स) तथा गारविन ( प्रॉवजवेर) ः 

पर उजेकार, डीन इन्ग-जैसे लेखक, केन्टरवरी के आरार्यविशप तथा अनेक 


(६ 


4७ 


था व्या 


पूर्ज पति, भामन्त, जमींदार और भ्रतिक्रियावांदी इस दल के प्रमुख स्तम्म थे 
और हा जागो के हाथों में ब्रिटेन के माग्य-निर्वारण का काम था । साम्य 
घाद के भूत से मय-प्रस्त इन नीति मिर्चारकों 


को के द्विमाग में बह बात बैठ ही 


क्र । 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय “सम्बन्ध 


'नहीं सकती थी कि सोवियत संध्र से मँत्री ब्रिटेन के लिए कितनी लाभदायक 
और अमृल्य सिद्ध हो सकती थी । इस दल का नेता चेम्बरलेन प्रत्तराष्ट्रीय 
राजती ति के दाव पेचों का श्रकुशल खिलाडी था । एक लम्बे समय तक वह 
हिटलर हा वचनों के प्रति भूठी- श्रद्धा रखतां रहा और उसे तथा उसके 
साभियों को यह श्रान्त विश्वात्र बना रहा कि “छोटे राष्ट्रों को भेडियों के 
आगे डालने से उनको संतुष्ट किया जा सकता है”, पर उन्हें यह ज्ञात नहीं 
था कि “एक बार लहू का स्वाद लग जाने से तृष्णा कभी पूर्ण नहीं होती, 
जितना तुष्टीकरण किया जायगरा, उतना ही असन्तोष बढ़ेगा ।7 शुमेन ने 
लिखा है कि “यदि वाटरलू का बुद्ध ईहन (॥07) के सैदानों पर जीता 
ग्रया था तो यह भी कम सत्य नहीं है कि उसके सवा सौ वर्ष बाद मैडिड, 
वियना, प्राग, वारसा, ओसली, एमियेन्स (4एंशा5) श्र डंकर्ड को पराजय 
: भी ईदन के मैदान में हुई थी ।/* सरल शब्दों में: इसका अर्थ यही है कि 
ईटन. हैसो आदि के पब्लिक स्कूलों से शिक्षित होते वाले ब्रिटिश शासक वर्ग 
'का सातसिक विकास और दृष्टिकोण इतना संकीर्ण तथा अनुदार हो चुका 
था कि वह अन्तर्राष्ट्रीय राजवीति की बारीकियों और वास्तविक परिस्थि- 
तियों को समझते की सामथ्य तहीं रखता था | हिंद र किसी संधि का अति- 
ऋक्रमण करते समय हर बार यही आश्वासन देता था कि यह उसका अंतिम 
संधि भंग है श्रौर इसके वाद उसको कोई प्रादेशिक महत्त्वाकांक्षा नहीं हैं भौर 
ढ्िटेन के राजनीतिज्ञ हर वार धोखा खाने के वाद भी, साम्यवाद की आशंका 
से विवेकान्ध होकर, उस पर विश्वास करते जाते थे। स्पष्ट ही ब्रिटिश 
मेताओं की यह अात्मघाती भयंकर भूल थी । चेम्बरलेन अन्तर्राष्ट्रीय सम- 
स्थाओं के समाधान के लिए सम्मेलनों और समझभौतों पर अधिकाधिक बल 
देते हुए युद्ध को ठालते रहने का पक्षपाती था और उम्रकी यही धारणा 
म्यूनिख जैसे शर्मनाक समभौते का वास्तविक कारण वती ।* ऐसा समझा 
जाता है कि म्यूनिंख समभौता सम्पन्न होने का एक हू कारण यह भी था 
कि उस समय ब्रिटेन के पास हिटलर के आक्राश को रोकते की मैतिक 
सामर्थ्य नहीं थी ।* 
विभिन्न देशों के प्रति ब्रिटेन की तुष्टीकररा की नीति 
ब्रिटिश “प्रसाधन अथवा वुष्टीकरण नीति” के आधारों का उत्देश 
करने के बाद अब हम विभिन्न देंगों के साथ उसकी इस नीति की ममीक्षा 


करेंगे । 

8 उप पनसन अट 
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ग्रंट ब्रिटेन की विदेश नीति ०७ 


जापान के साथ तुष्टीकरण की नीति (8ए7०४४शाशा ॥0फ्रध्वापे5 
उेभृशा ):--जर्मनी और इटली के सम्बन्ध में जिस सुष्टोकरण को नीति का 
पालन किया गया, ब्रिटेन द्वारा उसका सर्वेप्रथम प्रयोग जापान के साथ हुआ । 
जापान के सम्बन्ध में त्रिटिश तुष्दीकरण की नीति को लागू करने के निम्न- 
खिखित एकाधिक कारण थे-- 


(१) ब्रिदेन का विश्वास था कि सुदूरपूर्व भें जापान की पराजय का 
अर्थ साम्यवादी प्रमाव की प्रगति है, अर्थात्‌ यदि जापान को मंचूरिया में रोकने 
का प्रयत्व किया जाता है तो आतन्तरिक मंगोलिया मंचूरिया और चीन में 
साम्यवादी प्रभाव और प्रभृत्व को रोकना कठिव हो जायगा । 


(२) जापान एक धनी आबादी वाला राष्ट्र था ग्रतः उसे उपनिवेशों 
श्रथवा भ्रन्य प्रास्तों की आवश्यकता थी। यदि जापान को चीन में बढ़ने से 
रोका जायगा तो वह ॒दक्षिण-पूर्वी एशिया की तरफ अग्रसर होने का प्रयत्त 
करेगा। जापान के ये प्रयत्न ब्रिटेन को निश्चित ही हानिकारक सिद्ध होते 
क्योंकि दक्षिण-पूर्वी एशिया में ब्रिटेन के यहरे राजनीतिक और आशिक हित 
विद्यमान थे । 

(३) चीन की राष्ट्रीय जागृति के कारण चीन का लोकमत विदेशियों 
को प्राप्त विशेषाधिकारों को समाप्त करने के पक्ष में था। इन परिस्थितियों 
में, यदि चीन में शांति रहती तो यह संमावनता थी कि चीनी सरकार लोकमत 
की मांगों को पूर्ण करने की दिशा में अग्रसर हो । यह स्थिति परश्चिचमी राष्ट्रों 
के लिए किसी भी हालत में लामप्रद न थी। इसीलिए पश्चिमी राष्ट्रों ने 
यह नीति अश्रपनायी कि जापान को चीन में छूट दे दी जाय ताकि चीनी सरकार 
भौर लोकमत का ध्याव दूसरी तरफ बेंट जाय और इस तरह विदेशियों के 
प्रति जारी आन्दोलन समाप्त हो जाय । 


(४) जापान इज्भूलैण्ड का एक अच्छा ग्राहक था, झ्त: ब्रिटिण पूजी- 
पति यह नहीं चाहते थे कि जापान को क्रोधित किया जाय झर टस प्रकार 
उन्हें एक अ्रच्छे ग्राहक से वंचित होना पढ़ें । 

(५) अन्तिम कारण यह था कि यदि जापान के विरूद्ध सक्रिय कदम 
उठाने की कोई योजना बनायी नी जाती तो इस योजना को मृर्त रूप देने का 
भार ब्रिदेव पर पड़ता । ब्रिदेन के लिए यह अर्संमव था कि वह अकेला जबर- 
दस्त नौ-शक्ति से सम्पन्न सूदरपूर्व स्थिति जापान को पराजित कर सके [7 
प्रूत (80०6) के शब्दों में “यदि द्विटेन अपनी उन्नति की चरम सीमा पर 
होता तो भी जापान से संघर्ष करने की जोखिम उठाने को वह कमी सैयार 
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दरल्द 
ह . .., प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


नहीं होता । इस प्रकार की जोखिम तो केवल महायुद्धों के समय पर ही 
उठायी जा सकती थी ।?'3 | 

उपरोक्त कारणोंवश यह स्वाभाविक था कि जापान साम्राज्यवादी 
प्रमार योजना की उपेक्षा कर दी जाय । मंचूरिया पर आक्रमण एवं आधिपत्य 
के समय ऐसा ही किया गया । इस शआ्राक्रमण के विरुद्ध चीन ने राष्ट्रसंघ में 
प्रपील की, किन्तु ब्रिटिश प्रतिनिधि सर जॉन साइमन के उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण 
के कारण संघ ने जापान के विरुद्ध कोई प्रभावशाली पग नहीं उठाया । ब्रिटिश 
प्रतिनिधि के जापान पक्षपाती-दृष्टिकोण के कारण ही राष्ट्रसंघ सामूहिक 
सुरक्षा-ध्यवस्था की प्रथम कठोर अग्ति-परीक्षा में असफल रहा। राष्ट्रसंघ में 
कैवल मौखिक युद्ध का अभिनय खेला गया और गन्ततोगत्वा मंचूरिया पर 
जापान की विजय के तुरन्त बाद ही सर फ्रेडरिक लीथरास की अध्यक्षता में 
जापान के साथ आर्थिक समझौता करने की नीति से एक भौद्योगिक शिष्ट मण्डल 
भेज दिया गया । तुष्टोकरण के इस पहले प्रयोग में इ ज्भलैण्ड को कदु परि- 
णामों का स्वाद चखना पड़ा । ब्रिटेन की इस नीति को जापान ने उसकी 
दुबंलता का चिन्ह समझा !। इससे उसका साहस बढ़ गया। उससे राष्ट्रसंघ 
के आदेशों की खुलेआम अवहेलना की और वह चौत के प्रान्तों को एक-एक 
करके निगलता गया । यहां तक कि चीन में निवास करने वाले अर ग्रे ज नाग- 
रिकों के साथ भी अपमानजनक व्यवहार किया गया, १६३७ में उसने ब्रिटिश 
राजदूत सर ह्मयूग माणप्टगोमरी के शरीर को भी चोंट पहुंचायी । जापान का 
यह कार्य “ब्रिटिश संघ की रूछों को मरोड़ता था,” परन्तु फिर भी “उसने 
इस पर अपता पंजा भझाड़ता तो क्या दहाड़ भी नहीं मारी ।”* ब्रिटेन घेय॑पर्वक 
सब कुछ-सहत करता रहा और उसने जापान को संतुष्ट करने के प्रयत्व जारी 
रखे | यदि और कोई अवसर होता तो ब्रिटेन अपने नागरिकों का अपमान 
करने वाली शक्ति को कुचलते में अ्रपनी पूरांशक्ति लगा देता । परन्तु यहां पर 
तो स्थिति ही दूसरी थी । ब्रिटेन का व्यापारी वर्ग निबेत और निर्दोष चीन 
की ह॒त्या के लिए जापान भेजे जाने वाले हथियारों पर प्रतिवन्‍्ध लगाने का 
उग्र विरोधी था क्योंकि इससे ब्रिटिश-उद्योग को गम्मीर आ्राथिक हानि होने 


वता थी । इसीलिए ब्रिटिश प्रेस ने सुदूरपूर्व में जापान के कार्यो की 


की संभा 
दियां कि पश्चिमी 


दिल खोलकर प्रशंसा की और जापान को यह विश्वास करा 
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ग्रेट ब्रिदेन की विदेश नीति भ््०ह 


राष्ट्र केवल वातों के घनी है, तलवार के नहीं । जापान द्वारा मंचूरिया पर 
अधिकार राण्ट्रसंध के जीवन-मरण का प्रश्न था, पर जापान के विरुद्ध कार्य- 
वाही करने से सहमत होने की उपेक्षा उसने राष्ट्रसंब की कब्र खोदना अधिक 
अच्छा समझा । ब्रिटेन की यह्‌ नीति बहुत खतरनाक थी क्योंकि इसके द्वारा 
जापान का साहस तो बढ़ा ही, साथ ही साथ जमनी और इटली को भी अपने 
-विस्तारवादी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की प्रेरणा मिली । वस्तुतः यह 
बड़ आश्चर्य की वात है कि रोम और बलिन ने तो टोकियो से साम्राज्य 
निर्माण का पाठ पढ़ा, पर जापान के प्रति तुप्टीकरण की नीति को इस 
विफलता से लन्दनत और पेरिस ने कोई सवक नहीं सीखा । 


इटली के प्रति तुष्दीकरएण की नीति (#&]फ०४5शाशा। [0छथा ५ 
७9 )--जिस तरह सर जॉन साइमन और चेम्वरलेन ने जापान को संतुप्ट 
करने का विफल प्रयास किया, उसी प्रकार ब्रिटिश विदेशमंत्री सर समझलहो 
लॉड हेलीफेक्स और फ्रच विदेश्मंत्री लेवाल ने इटली को प्रसन्न करने का 
निप्फल प्रयत्न किया । इटली, महायुद्ध की समाप्ति के बाद से ही मिन्रराष्ट्रों 
से शअसंतुप्ट था क्योंकि उसे लूट के बंटवारे में उचित हिस्मा नहीं मिला था । 
मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली की शक्ति और महत्त्वाकांक्षाओं का विकास होते 
लगा। यद्यपि मुसोलिनी आरम्म में नाजी जमंनो का विरोधी था, लेकिन 
मित्रराष्ट्रों के साथ भी उसके मंत्री सम्बन्ध मधुर नहीं थे क्योंकि वह ग्रफ्रीका 
में विशाल साम्राज्य का निर्माण करके भूमध्य सागर को रोमन भील बनाना 
चाहता था, एबीसीनिया और अल्वानिया को हड़पना चाहता थ्रा तथा बाल- 
कान प्रायद्वीप में अपने प्रभाव का झाकांक्षो था। मुस्सीलितो की ये आकांलाए 
ब्रिटेन शौर फ्रांस के हितों से टकराती थीं । 


परन्तु शीघ्र ही यूरोप की राजनीतिक परिस्थितियां द्रव गति से 
बदलने लगीं। मुसोलिनी के उत्कर्ष के कुछ ही। समय वाद जमेनी में हिटलर 
के उत्कर्ष ने ब्रिटेन तथा फ्रांस को आशंकित कर दिया। उन्हें यह भय लगने 
लगा कि कहीं ये दो सर्वाधिकारवादी राप्ट्र परस्पर गठबन्धन न कर बढ । अत 
इटली के प्रति ब्रिटिश वुष्टीकरण-नीति का प्रमुख आवयार रोम-वर्लिन घुर्र 
के निर्माण को रोकना वन गया। फ्रॉस की इस उत्कृदा करा इसी से पता चल 
जाता है कि सर्वप्रथम फ्रेंच विदेशमंत्री लेवाल ने रोम जाकर मुपोलिती की 
पम्यधथता की और ७ जनवरी १ को किये गये एक समझते में गुप्त रूप 
से इटली को एदीसीविया में मनमाना कार्य करने की स्वतंत्रता दे दी । दद्यपि 
सार्वजनिक रूप से लेवाल मुसोलिनी की आलोचना करता रहा ओर उसने 
इठली को एबीसीनिया में सनमाने कार्य दरने की स्वनंत्रदा देने के आरोप छा 
खण्डन किया, वथापि वेयक्तिक वार्तालाप में उसने झुूलरोमे (7755 है072॥9) 
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श्ण्८ 
है , ध्रत्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध 


नहीं होता । इस प्रकार की जोखिम तो केवल महायुद्धों के समय पर ही 
उठायी जा सकती थी ।??3 हि 
उपरोक्त कारणोंवश यह स्वाभाविक थ्रा कि. जाप्रान साम्राज्यवादी 

प्रसार योजना की उपेक्षा कर दी जाय । मंचुरिया पर आक्रमण एवं आधिपत्य 
के समय ऐसा ही किया गया । इस आक्रमण के विरुद्ध चीन ने राष्ट्रसंघ में 
भ्रपील की, किन्तु ब्रिटिश प्रतिनिधि सर जॉन साइमन के उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण 
के कारण संघ ने जापान के विरुद्ध कोई प्रभावशाली पग नहीं उठाया । ब्रिटिश 
प्रतिनिधि के जापान पक्षपाती-दृष्टिकोण 'के कारण ही राप्ट्रसंघ सामूहिक 
सुरक्षा-व्यवस्था की प्रथम कठोर अग्ति-परीक्षा में ग्रसफल रहा । राष्ट्रसंघ में 
कैवल मौखिक युद्ध का अभिनय खेला गया और अन्‍्ततोगत्वा मंचूरिया पर 
'जापान की विजय के तुरन्त बाद ही सर फ्रेडरिक लीथरास की श्रध्यक्षता में 
जापान के साथ आर्थिक समभौता करने की नीति से एक श्रौद्योगिक शिष्ट मण्डल 
भैज दिया गया । तुष्टीकरण के इस पहले प्रयोग में इंज्लैण्ड को कटु परि- 
णामों का स्वाद चखना पड़ा । ब्रिटेव की इस नीति को जापान ने उसकी 
दुर्बलता का चिन्ह समझा । इससे उसका साहस ब्रढ़ गया। उसने राष्ट्रसंघ 
के आदेशों की खुलेआम अवहेलना की और वह चीन के प्रान्तों को एक-एक 
केरके निगलता गया । यहां तक कि चीन में निवास करने वाले अ्र॑ग्र ज नाग- 
रिकों के साथ भी अपमानजनक व्यवहार किया गया, १६३७ में उसने ब्रिटिण 
राजदूत सर हा ग॒माण्टगोमरी के शरीर को भी चोट पहुचायी । जापान का 
येह कार्य “ब्रिटिश संघ की रछों को मरोडना था,” परन्तु फिर भी “उसने 

इस पर अ्रपना पंजा माड़ना तो क्या दहाड़ भी नहीं मारी ।” ब्रिटन घैयेपृर्वक 

सब कुछ सहन करता रहा और उसने जापान को संतृप्ट करने के प्रयत्त जारी 

रखे । यदि और कोई अवसर होता तो ब्रिटेन अपने नागरिकों का अपमान 

करने वाली शक्ति को कुचलने में अ्रपनी पूर्राशक्ति लगा देता । परन्तु यहां पर 

तो स्थिति ही दूसरी थी । ब्रिटेन का व्यापारी वर्ग निवेल और निर्दोष चीन 

की हत्या के लिए जापान भेजे जाने वाले हथियारों पर प्रतिवन्‍्ध लगाने का 

उग्र विरोधी था क्योंकि इससे ब्निटिश-उद्योग को गम्मीर आर्थिक हानि होने 

की संभावना थी । इसीलिए ब्रिटिश प्रेस ने सुदृरपूर्व में जापान के कार्यों की 

दिल खोलकर प्रशंसा की और जापान को यह्‌ विश्वास करा दिया कि परिच्रमी 
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प्रेट द्विदेन की विदेश नीति भूठ्छ्‌ 


राष्ट्र केवल बातों के घनी है, तनवार के नहीं । जावान द्वारा मंचूरिया पर 
अधिकार राष्ट्रसंघ के जीवन-मरण का प्रश्व था, पर जापान के विरुद्ध कार्म- 
वाही करने से सहमत होने की उपेक्षा उसने राष्ट्रसंव की कब्र खोदना अधिक 

अच्छा समझा । ब्रिटेन को यह नीति बहुत खतरनाक थी क्योंकि इसके द्वारा 
जापान का साहस तो बढ़ा हो, साथ ही साथ जर्मवी और इदली को भी ग्रवने 
विस्तारवादो कार्यक्रम को कार्याचित करने की प्रेरणा मिली । वस्तुतः सह 
बड़े आश्चर्य की बात है कि रोम श्रौर बलिन ने तो टोकियों मे साम्राज्य 
निर्माण का पाठ पढ़ा, पर जापान के प्रति तुप्टीह़रण की नीति की इस 
विफलता से तन्दन और पेरिस ने कोई सचक नहीं सीखा । 


इटलो के प्रति तुष्टीकरए को नीति (तप ल्पपशयाएगाँ ै05नरावै 
0 )---जिस तरह सर जॉन साइमन झौर चेस्बस्सेत ने जापान को संतुस्द 
करने का विफल प्रयास किया, उसी प्रकार ब्रिटिंत विदेशमत्नी मर मेमप्रसहोर, 
लॉड हेलीफेक्स शोर फ्रेंच विदे-.मंत्री लेवाल ने इठसो को प्रसन्न करने क्रय 
निप्फल प्रयत्त किया । इटली, महायुद्ध की समाप्ति के बाद में ही मिप्रराष्ठों 
से असंतुष्ट था क्योंकि उसे लूट के बंटवारे में उनिव हिस्सा सही मिला था । 
मुस्तोलिनी के नेतृत्व में इटली की शक्ति श्र महत्वाकंलाओं हवा विकास होते 
लगा। यद्यपि मुस्तोंलिनी आरम्म में नाजी जमेनों का मिरोधी था, लेकिन 
मित्रराप्ट्रों के साथ भी उसके मंत्री सस्व्र्ध भधुर नही से क्योकि बह घकीका 
में विशाल साम्राज्य का निर्माण करके भूमष्य सागर को रोमन भोले बनाना 
चाहता था, एवीसीनिया और प्रत्वानिया को हुड़पना भाहवा था सथा बास- 
कान भ्रावद्वीप में श्रपने प्रभाव का झाकांक्षी था। मुगोलिनों यो थे सापंद्ाएं 
ब्रिटेन श्रीर फ्रॉंस के हितों से टकराती थीं । 


परन्तु शीघ्र ही यूरोप की राजनीतिक परिस्वितियां 77 गति ये 
बदलने लगीं । मुसोलिनी के उत्कर्प फे बुछ ही समय बाद जर्मनी में हिटलर 
के उत्कर्ष ने ब्रिटेन तथा फ्रांस को प्राशंकित कर दिया । उन्हें मद भय लगने 
लगा कि वहीं ये दो सर्वाधिकारवादी राष्ट्र पररपर गठयन्धन मे कर वैदें । अतः 
इटली के प्रति ब्रिटिण तुष्टीऋरण-नीति का प्रमुप आधार रोम- 
के निर्माण को रोकना बन गया | फ्रांस की श्र्ग उत्वांडा गा इसी से पता चल 
जाता है कि सर्वप्रथम फ्रेंच विदेशमंत्री लेवाल मे रोग जाइर गग्मोलिती की 
अम्यर्थना को और ७ जनवरी १६३५ को किये गये एक समभीते में गुप्त रूप 
से का को एबीसी निया में मनमाना कार्य करने की स्वतंगता दे दी | ययपि 
सावेजनिक रूप से लेवाल मृस्तोलिनी की थ्रालोचना करता रहा और उमने 
इटली को एबीसीनिया में मनमाने कार्य करने की स्वतंत्रता देने के शारोप का 
खण्डन किया, तथापि बैयक्तिक वारततलाप में उसने जलरोगे (658 रि0ताक्ाओ) 


पलिन धुरी 


हे अन्तर्राष्ट्रीय संम्बन्ध 


से कहा, “मैंने मुसोलिनी को इथोपिया दे दिया है |? ७ जून १६३४ को 
ब्रिटिश विदेशमंत्री सेमृश्लल होर ने भी लेवाल की नीति का गुप्त रूप से समर्थव 
कर दिया । 

ब्रिटेव यह जानता था कि इठली की एवीसीनिया-विजय से राष्ट्रसंघ 
की नींव खोखली हो जायगी, विश्वशांति ख़तरे में पड़ जायगी और भूमध्य 
सागर में मुसोलिनी का प्रभाव बढ़ने के कारण ब्रिटिश आधिक, कूटनीतिक एवं 
राजनीतिक स्थिति को भारी घक्‍का लगेगा । परन्तु फिर भी उसने इटली के 
प्रति तुष्टीकरण की नीति का अनुसरण किया | मुसोलिनी को संतुष्ट करने के 
लिए वह इतना आतुर हो उठा कि स्वयं ईडन ने २४ जून १६३४ को रोम 
जाकर वहाँ विभिन्न प्रदेशों के. विनिमय के कुछ प्रस्ताव रखे । ईडन ने यह 
प्रस्तावित किया कि एबीसीनिया इटली को अपने कुछ प्रदेश दे दे और फ्रांस 
तथा इज्जुलैण्ड एबीसीनिया को कुछ प्रदेश देकर उसकी क्षतिपूर्ति कर दें। 
परन्तु मुसोलिनी ने उन प्रस्तावों को ठुकरा दिया क्योंकि वह एवीसीनिया को 
शक्ति से जीतने का निर्णय कर चुका था। 

अब, निकट भविष्य में होने वाले श्राम चुनाओं को ध्यान में रखकर, 
ब्रिटिश लोकमत को संतुष्ट रखने के लिए सेमुझल होर के लिए राष्ट्रसंध में 
इठली का विरोध करना और उस पर आथिक प्रतिवन्ध लगाना आवश्यक हैं 
ग़या । किन्तु यह एक निरा ढोंग था क्योंकि १० सितम्बर १६३४ को होर तथा 
लेवाल में मुप्त रूप से यह समझौता किया गया कि इटली के विरुद्ध राष्ट्रसंध 
द्वारा न तो सैनिक कार्यवाही की जाय, नही समुद्री जहाजों हारा उम्की 
आधिक नाकेबन्दी की जाय और न उसके जहाजों के लिए रवेज नहर-बन्दी 
की जाय ।? व्यक्तिगत रूप से दोनों ने ही मुसो लिनी को इस बात से आश्वरत 
कर दिया कि उसे किसी बात से डरते की आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार के 
श्राश्वासन के उपरास्त ही डूचे ने निर्भभ होकर १ अक्टूबर १६३५ को एवी- 
सीनिया पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया । ७ भअ्रवट्वर को राष्ट्रमंघ ने 
इटली को शआ्राक्रांता धोषित किया और ८ ग्रक्टूवर को उसके विरुद्ध श्राथिक 
प्रतिबन्धों की घोषणा कर दी गयी । ब्रिटेन ने इन सभी निशुर्थों में दिखावटी 
रूप से भाग लिया ! ब्रिटिश नेता सामूहिक सुरक्षा में विश्वास रखने दाले 
ब्रिटिश मतंदाताओं को प्रसन्न रखने के लिए ऊपरी तौर पर इठली की निन्‍्दा 
तथा राष्ट्रसंघ की कायेवाहियों का समर्थन करते रहे शौर इस कारण कप 
बिन का मंत्रिभण्डल चुनाव जीत भी गया। परन्तु ७ दिनम्बर १६३५ का 


कप ञ्ज् जेदागपग्य 
ही कद्यान हो र-हिवाल 


प्र्थात निर्वाचन परिणामों के लगभग तीन सप्ताह बाद ही दुरू 





[, इलाप्रशदा । 205 0॥., 9. 426. 
2, मलाबए ; 09, 0॥., 7-4] 


पट ब्रिटेन की विदेश नीति ५११ 


समभौता गोपनीय ढंग से सम्पन्न हुआ जिसके अन्तर्गत एबीसीनिया का २/३ 
भाग इटली को देने तथा इसके बदले में एब्रीसीनियां को लाल सागर तक 
पहुंचाने के लिए एरिंद्रिया के पटालियन प्रदेश में एक तंग गलियारा देने के 
प्रस्ताव थे । दुर्माग्यवश इस समभोते का मण्डा-फोड़ हो गया | ब्रिटिश जनता 
को यह विचार स्वथा श्रस॒ह्म प्रतीत हुआ कि आक्रान्ता इटली को इस प्रकार 
एवीसी निया राज्य के बड़े भाग की बलि देकर संतृष्ट किया जाय | ब्रिदिण 
लोकमत के प्रवल विरोध के कारण होर को अपने पद में त्याग पत्र देना 
पड़ा और कुछ समय बाद लेवाल को भी होर के पद चिस्हों पर चलना प्राव- 
श्यक हो गया । . 

वास्तव में उपरोक्त समभोता इटनों के तुप्टीकरण का चरमोक्तर्ष 
था। ब्रिटेन की इस दुरंगी नीति का परिणाम भी बहुत बुरा रहा | मुगोकिनी 
इटली के विरुद्ध श्राथिक प्रतिवन्धों को जारी कराने बालों को नहीं 'भूला, 
हालांकि बाद में ब्रिटेन ने प्रतिबन्धों को रह करवाने का प्रयल्ल भी किया । 
परन्तु श्रव समय बीत चुका था; मुश्तोलिनी को ब्रिटिण नीति के प्रति विश्वास 
न रहा श्रौर वह जमनी की तरफ भुकने लग गया। ब्रिटिश तृप्टीवारण की 
तीति का निक्ृष्टतम रूप भी रोम को वलिन की म॑ँत्री से विरत न कर सका 
और अन्त में रोम-वलिन धुरी का निर्माण हो हो गया । श्रच्छा गही होता 
कि आधिक प्रत्वन्ध लगाये ही नहीं जाते वय्रोंकि तब मुसोलिनी का हिटलर- 
विरोधी बना रहना संभव था। इन निर्वेल कदमों को न उठाने से प्विटिण 
तुष्टीकरण नीति कुछ श्रशों में सकल हो सकती थी श्रौर रोम-प्रलिन घुरी 
को नष्ट किया जा सकता था। लेकिन इस नीति के गलत प्रयोग के कारण 
ब्रिटेन की स्थिति “माया मिली न राम” वाली हुई। वह न तो इटली से 
एबीसीनिया को बचा पाया, न इटली की दोस्ती कमा सका, प्रत्युत उसने राष्ट्र- 
संघ की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को हत्या श्रवश्य कर दी । शुमेत फे शब्दों 
में-“लेचाल-होर की भ्रपविन्न सौदेवाजी फी पहली बलि एबीसीनिया धो, 
दूसरी श्रोर बड़ी बलि राष्ट्रसंघ था श्रौर श्रन्तिम बलि फ्रांस शौर ब्विटेन था 
क्योंकि मुसोलिनी ने हिटलर के विरोध फे प्रलोभन द्वारा इनसे एब्ीसोनिया 
ले लिया श्रौर इसे लेने के बाद इनफे शत्रु हिटलर से मंत्री कर ली ।/५ 

स्पष्ट हैं कि इटली क्रे प्रत्ति ब्रिटिश तृप्टीकरण की नीति सर्वधा विफल 
रही | ह 

जमेतो के प्रति तुष्टीकरण की नीति (#7ए4छउलाला। पृ0फ्वातड 
0 थ॥्४० ) -- यह पहले ही बताया जा चुका है कि १६१६ से ही ग्रेट ब्रिटेन 
श्रपने श्राथिक हितों श्रीर स्ाम्यवाद विरोधी रुख के कारण जर्मती के 





प्रति 


4, #लफ्राब्त ; 09, ५६, 9, 426, । 


अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


९ तीति का पक्षपाती था। उदाहरणार्थ क्षतिपूति के प्रश्व पर अथवा 
पर आप्तिपत्य जमाने के मासले में उसने फ्रांस का विरोध करते हुए जरमती 
'तुष्ट करने की नीति अपनायी थी । ब्रिटेन के सहानुभूतिपूर्ण रुख और 
ग्रामस्वरूप ब्रिटिश-फ्रेंच, मतभेदों से उत्साहित होकर ही हिटलर के उत्कर्ष 
ले ही विभिन्न कूटतीतिक दावपेच खेलते हुए जमंनी ने न केवल क्षतिपूर्त 
7शि में कमी करवा ली और रूर क्षेत्र खाली करवा लिया प्रत्युत गुप्त रूप 
प्त्रीकरण के बारे में विशेष सुविधाएं प्राप्त करने में सफलता भी अजित 
त्ी। हिटलर के उत्कर्ष के बाद भी ब्रिटिश नीति में कोई परिवर्तन नहीं 

और इसी कारण जन विभिन्न संधि-व्यवस्थाश्रों को ठुकराते हुए अपने 
ज्यविस्तार की नीति की ओर तेजी से उन्मुख होता गया । 


ब्रिटिश तृष्टीकरण की नीति की कमजोरियों को आरांकने में हिटलर ने 
भूल नहीं की ॥ १६ मार्च १६३४ को श्रनिवार्य सैनिक सेवा सम्बन्धी 
( जारी करके उसने वर्साय-संधि की धारा का स्पष्ट उल्लंघन किया, 
ब्रिटेन ने इस उल्लंघन के प्रति उदासीन रुख अपनाया । यह ठीक है कि 
र के इस कदम के विरोध में माचे १६३५ में रचे जाने वाले “स्ट्रेसा 
में ब्रिटेन भी शामिल हुआ, लेकिन यह मोर्चा इतना क्षीण था और 
चें के प्रति ब्रिटिश शासक वर्ग में ईमानदारी का इतना अमाव था कि 
[न १६३५ को ही जर्मनी और इज़ूलंण्ड दोनों राष्ट्रों के मध्य एक 
निक समभौता सम्पन्न हो गया । इसी प्रकार की नीति उस समय मी 
# जाती रही जब जमंनी ने वर्साय तथा लोकार्नो संधियों का अतिक्रमण 
हुए राइन प्रदेश का पुनः सैन्यीकरण करना शुरू किया। ब्रिटेन ने जर्मनी 
कार्यों का कोई- विरोध न करके हिटलर को इस बात के लिए पूरी 
पेल्साहित कर दिया कि वह सम्पूर्ण अन्तर्राप्ट्रीय उत्तरदायित्वों को उठा 
क पर रख दे । इसके उपरान्त जब स्पेन गृहयुद्ध की ज्वाला से धधकरने 
पैर उसे रूसी प्रमाव में जाने से बचाने की आड़ में जमंनी श्लौर इटली 
में स्पेनिश गृहगुद्ध में कूद पड़े तो उस समय भी ब्रिटिश शासकों ने न 
तटंस्थता का स्वांग रचा अपितु उन्होंने “हस्तक्षेप समिति” की 
करके अप्रत्यक्ष रूप में विद्रोहियों को सहावता नी पहुँचायी। दोनों 
2 संष्ट्र फोसिस्ट फ्रान्को को धन, जन ओर प्रस्त्रशस्त् की सहायता 
वेनिश प्रजातंत्र का गला घोंटते रहे. परन्तु अपने को प्रजातत्र को सप- 
#हने वाला इ ग्लैण्ड चुप्पी साथे रहा। इनके बवतत का सदादल 
तो दूर रहा, उप्त वेचारे का यह अनुरोध भा अजातत के इस “हम 
को मान्य न हुआ कि उसे बाहर मे शस्त्रात्त्र खरदन दिये बाद 
आस्ट्रिया के सम्वस्ध में ब्रिदेन की चुप्पी कौर तिध्विवश तप्दोजरगा 


द्िट्िशझ कट हक 
द्य 4( 9६८ जे वर्ड: 


संद्राय ला 
“*अ- 3 2: 
2१2, 645 .«# 


; इतिहास में एक नया मोड़ घा । ४ फरवरा १६६६८ 
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रिव्यनट्राप को हिटलर ने ग्रपना विदेशमंत्री नियुक्त किया | ब्रिटिश विदेशमंत्री 
ईडन ने चेम्वरलेत को सचेत किया, परन्तु उसने उल्टे ईडन को त्यागपत्र देने 
पर विवश कर दिया । अपनी तष्टीकरण नीति के लिए चेम्बरलेन को यह 
पहली कीमत चुकानी पड़ी । इससे पूर्व, १३ जनवरी को छझजबेल्ट ने तटस्थ 
राष्ट्रों का, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के प्रशासन के बारे में सामान्य नियमों को 
बनाने की दृष्टि से, एक सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव रखा परन्तु चेम्बरलेन ने 
.इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया | वास्तव में यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर 
लिया जाता तो अमेरिका के सहयोग से हिटलर और मुप्तोलिनी के विरुद्ध 
सामूहिक सुरक्षा की पद्धति को कदाचित्‌ पुनः जीवन प्राप्त हो जाता । इस 
प्रस्ताव के द्वारा तुष्टीकरण की नीति के विना ही जर्मन श्राक्रमण को सीमित 
किया जा सकता था । परन्तु चेम्बरलेन तो श्रात्मघाती नीति की और उन्मुख 
हो रहा था, मला उसे सद्वुद्धि क्यों आती । चेम्बरलेन यहीं पर शान्त रहता 
तो भी कोई वात न थी, पर वह तब एक कदम श्रौर आगे वढ़ गया जब उसने 
३ मार्च को ऐसे समय अपने विदेशमंत्री हैन्डरसन को सुरक्षा, निःशस्त्रीकरण, 
जर्मन उपनिवेशों श्रादि की समस्याओश्रों पर विचार करने के लिए बलिन भेजा 
जब कि हिटलर के आस्ट्रियन आक्रमण की प्रतिक्षण प्रतीक्षा की जा रही थी। 
इसी समय आस्ट्रिया के राष्ट्रपति शुशनिग ने ब्रिटेन से सहायता की याचता 
मी की परन्तु चेम्वरलेन ने यह कह कर कि यह जमंन लोगों का घरेलू 
-मामला है, तुष्टीफरण नीति की हद कर दी । चेक राष्ट्रपति को उत्तर दिया 
गया -कि “वह (चेम्बरलेन) चान्सलर को ऐसा कोई कदम उठाने के लिये राय 
-नहीं दे सकता जो उसके देश के सम्मुख ऐसे खतरे उत्पन्न कर दे, जिमके विरुद्ध 
ब्रिटिश सरकार सुरक्षा की गारन्टी देने में श्रसमर्थ है ।” इस घटदा के बारे 
में एमरी ने लिखा है--आस्ट्रियाई संकट ने “हमारी सरकार्र को सामूहिक 
सुरक्षा की परित्याग नीति तथा इटली के साथ असफल समभौीते के बीच पर 
. फैला कर खड़ा पाया । चैम्बरलेन मात्र इतना ही कर सकता था कि क्रोंघ 
का दिखावा करे तथा इस धृष्ठ प्रत्युत्तर के सम्मुख: भुके कि यह जमन जतता 
का अन्दरूनी मामला है, उसकी चिन्ता का विषय नहीं ।” हिटलर श्रास्ट्रिया 
को हड़प- गया श्रौर ब्रिटेन तमाशा देखता रहा । 


श्रास्ट्रिया के उपरान्त चेकोस्लोवाकिया नाजी आ्राक्रमण का शिकार 
बना । चेकोसलोवाकिया का श्र गर्भंग ब्रिटिश तुष्टीकरण नीति की चरम सीमा 
कहा जा सकता है । इस सम्बन्ध में ब्रिटेन ने प्रारम्भ से ही यह निश्चय कर 
रखा था कि चैक राज्य की सुरक्षा के लिए वह युद्ध का आश्रय नहीं लेगा । 
उसने इस बात की घोषणा भी कर दी। फलस्वरूप, सोवियत रूस ने जब 
हिटलर के आक्रमण का प्रतिरोध करने. के लिए एक श्रन्तराष्ट्रीय सम्मेलन को 
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बुलाने का प्रस्ताव रखा तो उसे उसी प्रकार ठुकरा दिया गया जिस प्रकार 
पहले रूजवेल्ट के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। इ'लेण्ड को 
नीति पूरे समय इस दिशा पर चलती रही कि जमंनी को समझका-बुझाकर इस 
बात के लिए राजी किया जाय कि वह स्युडेटन जमेनों पर अपनी मांगों को 
अधिक उदार बनाने के लिए दबाव डाले और चैक सरकार को इस बात के 
लिए तेयार किया जाय कि वह स्यूडेटन जर्मनों की मांगों को स्वीकार कर 
ले । चेम्बरलेन के रुख के कारण फ्रान्स का यह प्रयास नाकामयाब रहा कि 
जमेनी के साथ कठोर बर्ताव किया जाय । चेम्बरलेन की तुष्टीकरणा-नीति की 
चरम परिणति शअ्रन्ततोगत्वा उस शर्मनाक म्यूनिख समभोौते में हुई जिसके 
द्वारा चैक गणतंत्र के हितों को बलि के बकरे की भांति नाजी फ्यूरर के 
सामने भेंट कर दिया गया । “यह सच है कि ब्रिटेन ने बचे-खुचे चेकोस्लो- 
वाकिया को अच्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया 
था और यह प्रस्ताव अभी तक की ब्रिटिश नीति में एक मौलिक भश्रन्तर 
था, किन्तु हिटलर के आगे इतनी बार घुटने टेकने के वाद यह झाशा करना कि 
वह इस सुरक्षा के आश्वासन से डर जायगा, बुद्धिमत्ता की वात न थी। भावी 
घटनाओं ने यह प्रमारिणत कर दिया क्रि ब्रिटेन श्रौर फ्रांस अ्विशिष्ट चेको- 
स्‍लोवाकिया को भी सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ रहे । 


चेकोस्लोवाकिया-काण्ड ने चेम्बरलेन की आंखें खोल दीं। १५ मार्च 
१९६३६ को जर्मन सेताश्रों द्वारा चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग पर 
कह्जा कर लेने के बाद तो ब्रिटेन का यह बूढ़ा राजनीतिज मार्मिक पीड़ा से 
व्यथित हो उठा । १७ माचे को उसने वरमिघम में कहा जर्मनी के क्षाश्वा- 
सनों पर कैसे विश्वास किया जाय ? “इस सप्ताह प्राग में जो कुछ हुम्ना 
है वह उन सभी आरादर्शों के विरुद्ध है जिनका प्रतिपादन स्वयं जर्मती ने किया 
था। यह तथ्यतः संसार पर वल प्रयोग द्वारा अधिकार करने की दिशा 
में उठाया गया कदम है ।” चेम्बरलेत का यह भाषण इस वात का 2222 था 
कि ब्रिटेन ने अन्तत: तुष्टीकरण की झरात्मबाती नीति का परित्याग कर दिया 
है । परन्तु ब्रिठेन की आंखें वहुत देर से खुली थीं। प्राग पर जर्मनी के अधि 
कार के विरोध में ब्रिठेन और फ्रांस ने द लिन स्थित अपने राजदूतों को 
वापिस बुला लिया । ३१ मा्चे १६३६ को चेम्बरलेन ने उन झाकतरा के 
विरुद्ध पोलैण्ड को गारनन्‍्टी देने की घोषणा की । ७ अप्रैल को अल्वानिया पर 

प्स ३ 

इटली का कब्जा हो जाने के 5 तन कोर 
और १२ मई को टर्की को भी इसी प्रकार के गारप्टियां दी दब 
मंत्रालय के साथ दी्घ विवाद के पश्वात्‌ २६ झेल व ने हा ६ माह के झटिवाः 
प्रशिक्षण की घोषणा कर दी 


बाद १३ क्षप्रेल को यूनन और झमानिया को 
गयीं । दृद्ध- 


( 
जे 


ह 


| ना फा आजयाणानल पक 
गयी । परन्तु ब्रिदेत द्वारा निमित क्र कलटी5 


ग्रेट क्षिटेन की विदेश तीति भ्१५ 


दैत्य (गिध्याएथाज्ला ॥0#०८, हिटलर) श्रव इतना अधिक शक्तिशाली हो 
चुका था कि वह अपने निर्माता के नियंत्रण को स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं 
था। १६३६ में मार्च से अ्रगस्त तक मास्क्रों से निष्फल वार्ता चलती रही । 
यही द्वितीय महायुद्ध को रोकने का अथवा प्रारम्म में हिटलर की पराजय 
सुनिश्चित करने का एक सुन्दर श्रवसर था. परन्तु “दोनों पक्षों के पूर्वाग्रहों, 
मिथ्या अनुमानों एवं शंकाओं ने” ब्रिठेन और रूस के मध्य किसी प्रकार के. 
समभौते की प्मस्त संभावनाओं को समाप्त कर दिया । ब्रिटिश सरकार का 
विचार था कि पोलंण्ड रूस से अच्छा मित्र सिद्ध होगा, ब्रिटेन के साथ सम- 
भौते के लिए रूस को चुकाई जानेवाली कीमत बहुत प्रधिक है और इसका श्रथ्थ 
पोलैण्ड, रूमानिया एवं वाल्टिक राज्यों के मूल्य पर म्यूनिख से भी बड़ा 
होगा । ब्रिटेन के तत्कालीन कर्णाधारों का यह मी विश्वास था कि रूसी सेना 
रूसी साधन, रूसी क्षमता और रूसी नेतृत्व अपर्याप्त हैं तथा रूसी सहायता 
का भरोसा नहीं किया जा सकता । फिर रूसी सेना चेकोस्लोवाकिया की रक्षा 
करने में उस समय इसलिए भी सक्षम न थी क्योंकि उन दोनों राज्यों के बीच' 
में पोलैण्ड तथा रूमानिया पड़ते थे और ये दोनों अपने प्रदेश से रूसी फौजों' 
के गुजरने की श्रनुमति देने के विरोधी थे । पोर्लूण्ड, रूमानिया श्र यूनान के 
प्रति ब्रिटिश गारण्टियों का समर्थत करने से रूस की अस्त्रीकृति यद्यपि इस 
बात की ओर संकेत करती थी कि रूस किम राज्यों पर आंख लगाये हुये है, 
तो भी यह सत्य है कि चेम्बरलेन ने सोत्रियत संघ के साथ ठोस समभोता 
करने के लिये कोई गम्मीर चेष्टा नहीं की । ऐसे समभोते के शअ्रभाव ने ही 
हिटलर को स्टालिन के निकट आने और २४ ब्रगस्त १६३६ को अ्रनताक्रमश 
संधि करने का अवसर दिया । 


ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति ने निश्चित रूप से फासिस्ट शक्तियों 
को प्रोत्साहित करके द्वितीय महायुद्ध के विस्फोट को निकट ला दिया । श्रनि- 
यंत्रित हिटलर ने १ सितम्बर १६३६ को पोलैण्ड पर आक्रमण कर दिया 
ग्रौर ३ सितम्बर को जनों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हुए चेम्वरलेन 
को तुष्टीकरण की नीति की असफलता स्वीकार करनी पड़ी। उसने एक 
वक्तव्य में कहा-- । 


“ग्राज का दिन हम सबके लिए दुःख का दिन है और मेरी अपेक्षा 
श्रत्य किसी के लिए यह दिन अधिक दुः:खपुर्ण नहीं है । श्राज वे सब वस्तुयें 
खण्डित हो चुकी हैं जिनके लिए मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में प्रयत्न किया 
है, जिनके लिए मैंने श्राशा रखी है और जिनमें मैंने विश्वास रखा है। अब 
मेरे लिए केवल एक ही वात करना शेष रहा है और वह यह है कि मैं अपनी 
संपूर्ण शक्ति उस कार्य की विजय के लिये लगा दृ” जिसके लिए हमें इतना 
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बलिदान करना पड़ा है । मैं नहीं कह सकता कि मुझे स्वयं को क्या भूमिका अदा 
करनी पड़ेगी, परन्तु मेरा यह विश्वास अवश्य है कि मैं उस दिन को देखने के 
लिए जीवित रह गा जब हिटलरवाद पूर्णतः नष्ठ हो गया हो ।/7 


वास्तव में ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति सर्वथा असफल सिद्ध हुई । 
वह न केवल अपने किसी;भी उह्वं श्य को प्राप्त ,करने से बंचित रही, वरन्‌ 
उसके अत्यन्त अनिष्टकारी परिणाम निकले । प्रथम, इससे फासिस्ट शक्तियों 
का तीब्रता से विकास हुआ । यदि ब्रिटेन इस नीति -का- आश्रय न लेता तो 
रोम-बलित टोकियो अपनी आक्रामक गतिविधियों में इतनी सफलता अ्राप्त 
नहीं कर पाते । श्री नेहरू.ने ठीक ही लिखा था कि, “यदि फासिज्म का 
विकास हुआ है श्रौर उसने विश्व पर श्रपना प्रभुत्व जमाना प्रारम्भ कर 
दिया है तो इसका श्रधिकांश श्रेय ब्रिटेन को है ।/? दूसरे, इसने यूरोप में 
शक्ति-संतुलच को विनष्ट कर दिया । ब्रिटिश नीति के फलस्वरूप नाजी भेड़िये 
को यूरोप की विजय का अवसर प्राप्त, हो गया और स्वयं ब्विटेन के अस्तित्व 
को संकट उत्पन्न हुआ .। तीसरे, तुष्टीकरण की नीति से अन्तत: साम्यवाद के 
प्रसार में सहायता मिली, क्योंकि द्वितीय महायुद्ध के वाद विजेता रूस एक 
महान शक्ति के रूप में प्रकट हुआ तथा पूर्वी यूरोप के अनेक देश उसकी कट- 
पतली बन गए । चौथे, इस नीति ने राष्ट्रसंघ को कब्र में दफना दिया । इसमे 
सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था की अन्त्येष्टि कर दी | केनेय इन्‌गाम वेः शब्दों में, 
“इस नीति का श्रर्थ था राष्ट्रसंघ के सिद्धान्तों का पूर्ण परित्याग पर्योछि 
इसके श्रन्तर्गत श्रधिनायकों के भूत और संभवत: भविष्य के प्राक्रामक कार्य 


क्षमा किए जाने थे ।/”3 पांचवे, इस नीति ने फास्ट और नाजी नेताग्रों की 
यो 


महत्वाकांक्षाओं और साहस को इतना बढ़ा दिया कि जिससे द्वितीय महायुद्ध 





, “गुफ़ञांड 8 8 580 १89 ठि 3॥ ०0 ४5, 800 (६0 076 क्‍ल्‍$ 7 520067 
(बा (0 76९... फैिरथजशापड गे ] ॥8ए९ ४'077८४0 0, €४६7५४॥॥॥ए८ 
(शा | ॥8ए76 70060 6. .. ६: ४३४८ ९3960 [000 70॥75$. ८४5 
$ ०गॉए 006 (78 [६ 0776 [0 60, घ8/ 85 0 0९४०९ प्रश्न 
इालाहा) 870 70४68 [ ॥8४८ [0 णिएशापगाए (९ शे८0%9 6 75 
2805९ 0 एशांएणी एट 8ए6 ,॥0 530॥06 $0 सम | 62707:6$ 
(टी एवीर्वा 080 ॥99 86 80960 (० एव 5 इश | #ए5! 
॥3ए 7ए८ (० $08 [78 899 ऋरशा परदाणा 3$ फचक्‍्स्य टैच्तए0:९० 


--(/१27. £27/4:77 


प्ाज्नणा%, 9. 9:06. 


2. कैशोए# 4 070525 रण ए/०07]0 
» 7: एट. 


३3. ऑशाशय आहानगा : ०35 0 ए५5८5 


ग्रेट ब्रिटेन की विदेश नीति भू! ७ 


का दावानल प्रज्वलित होकर रहा । यदि ब्रिठेन तुप्टीकरण की नीति पर 
आचरण नहीं करता तो संमवतः हिटलर द्वितीय महायुद्ध प्रारम्म करने का 
दुस्साहस नहीं कर पाता । इसमें कोई रादेह नहीं कि तुष्टीकरण की इस 
विनाशकारी नीति का युग ब्रिटिग इतिहास का एक अत्यन्त लज्जाजनक 
इतिहास हैं । शूमन ने ठीक हो लिशा है कि, “पह्‌ नोति प्रारम्भ से हो एक 
श्रात्मघातो मूर्खता के अतिरिक्त शरीर कुछ नहों घी; इसे ब्रिटेन, राष्ट्रमण्डल 
तथा साम्राज्य के महान दिवसों के उपयुक्त किसी प्रकार से भी नहीं ठहराया 
जा सकता था 7 
705४.२ (५७१०५ 
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१६३० तथा १६३६ के मध्यकाल में ग्रंट ब्रिटेन द्वारा अनुमृत संसुप्टी- 
करण की नीति का विवरण दीजिए । यह द्वितीय विश्व-ग्ुद्ध के लिगे 
कहाँ तक उत्तरदायी थी ? 
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“उदार या अनुदार दलीय कोई भी सरकार भ्र'प्रंजों द्वारा महाद्वीपीश 
उत्तरदायित्वों को निभाने का वादा करते का साहा नहीं कर सकती 
थी” । १६१६ से १६३६ तक की ब्रिटिश विदेश नीति के सन्दर्भ भें एस 
कथन की सत्यता जांचिए । 
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महाह्वीपीय मामलों के बारे में १७१६ से १६३६ के मध्य प्रिटिण 

दृष्टिकोण क्या था ? फ्रन्‍्च दृष्टिकोण से वह किस प्रकार भिप्त था ? 
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अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


उन क्रमिक स्थितियों या घटनाचक्रों का वर्णन करिये जिनके द्वारा 
यूरोप में सामूहिक सुरक्षा पद्धति का विनाश हुआ | क्‍या आप इससे 
सहमत हैं कि ब्रिटेन की दुर्बल तुष्टीकररणा की नीति ही इस विनाश की 
भोर ले गई ? यदि ऐसा ही है तो ऐसी नीति के लिए ब्रिटेन को आप 
कहां तक उत्तरदायी मानते हैं ? 

छत वा 960 एाबाएंलशावा7"'5 ?गाटएर एण १एए०्यशाशा 
००79६७090९१ (0 $९०००० ५४००० 9४७ ? 

चेम्बरलेन की प्रसादन नीति द्वितीय विश्व युद्ध के लिए कहां तक 
उत्तरदायी थी ? 


०८ >#- 3-नतस-न>ड 2४ *+ गलत 


अ्रध्याप---६ 
सं ॥| [। हि हि दल || ५ | डि जे ३ का कु 5. 
[का राग्य क् ॥ 
हे पा * 
विदेश नाँवि. 
प्र ए0शाजछार एएणए५ 07 प्रष्ता एछाथापप0 
&57५0775 07 #थारटटा2& ] 
#न्ज्यगफ्स्टए करी एच प्र फसए:ध्स्शीएफएएप्न्यएपस्स्य2प्न्यट 


“ज्रावश्यकता (०४००0ंशा८१) नहों, वरन्‌ नेततिकता वह वस्तु है 
जिसे श्रन्य राष्ट्रों के साथ हमारे सम्बन्धों में श्रवश्य ही 
हमारा पथ-प्रदर्श फरना चाहिए ।” 
“राष्ट्रपति बुठरों विल्सन 


“विदेश सम्बन्धों के मामले में राष्ट्र स्थिर लक्ष्यों के लिए फार्य नहीं फर 
सकते । यह सम्पूर्णा विषय गतिसय है। विदेश नीति फा संचालन एक 
तरल माध्यम में होता है। फुछ लक्ष्यों फो प्राप्ति फभी नहीं हो 
सकती जैसे पूर्णाता फी । फुछ समस्यायें फभी भी स्थायी 
तोर पर हल नहीं हो सकतों, हमें उनके बीच जीता 

सीखना होगा ।. महत्वपूर्ण बात यह है कि , 
हम श्रपने लक्ष्यों की श्रोर बढ़ते चले 
जाय॑ ॥! 
“भ्रनाम अ्रमेरिकन राजनोतिज्न 


संयुक्त राज्य श्रमेरिका विश्व का एक महानतम प्रज़ातांब्रिक राष्ट्र है 
जिसकी विदेश-नीति की प्रकृति एवं व्यवहार का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर 
महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता रहा है । एक प्रजातंत्रात्मक' देश होने के नाते यहां 
की विदेश नीति लोकमत के भूकावों से निरन्तर प्रभावित होती रही है । यहां 
के लोग श्रपने देश को स्वतन्त्रता की देवी मानते हैँ तथा संसार में स्वतन्त्रता 
का प्रकाश करना अपना उत्तरदायित्व स्त्रीकार करते हैं। श्रमेरिकन विदेश- 
तीति समाज के स्वरूप श्रौर लोगों के चरित्र से वस्तुतः श्रत्यधिक प्रभावित 
होती है। यह कहने में कोई श्रतिशवोक्ति प्रतीत नहीं होती कि एक विशेष 
परिस्थिति में श्रमेरिकन किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, यह बात बहन बाड 


हक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


उन तत्वों पर निर्भर करती हैं जो वहां के समाज के वर्तमान एवं भावी रूप 
का निर्धारण करते हैं ।? अमेरिका की विदेश नीति पर ग्रह-नीतियों एवं 
दबावों का इतना प्रभाव पड़ता है कि कई बार तो उसकी अवहेलनता करना 
अ्संमव बन जाता है| गृह नीति एवं विदेश नीति दोनों एक दूसरे पर प्रभाव 
डालती हैं ! कुछ अवसर ऐसे आते हैं जब्रकि विदेश नीति में किए जाने वाले 
परिवतंनों का इस कारण विरोध किया जाता - है क्‍योंकि ऐसा करने से गृह 
नीति में जिन परिवर्तेनों की आवश्यकता पड़ेगी, .वे लोगों को. झ्राघात पह चाते 
हैं । इस प्रकार व्यापारिक . संस्थायें, धामिक .एव.. अन्य प्रकार के संघ तथा 
और दूसरे सामाजिक सगठव विदेश नीति को अपने हितों के अनुरूप प्रभावित 
करते रहते हैं । एक संघात्मक ग्रजातन्त्र'होने के कारण विविध - संवैधानिक 
हस्धन अमेरिकी विदेश नीति के प्रवाह को एक दिशा प्रदात करते हैं । विदेश 
'नीति: का संचालव--उस समय बड़ी कठिनाई का. झनुमव करता है जबकि 
राष्ट्रपति जिस दल का होता है उसका कांग्रेस में बहुमत नहीं होता । 
अमेरिकन विदेश नीति को प्रभावित करने वाला अन्य प्रमुख तंत्व उसकी 
. ऐतिहासिक परभम्परायें और उसकी भौगोलिक स्थिति है । यह कहा जा सकता 
है कि लम्बे समुद्रों से घिरा और यूरोप आदि महाद्वीपों से दूर स्थित होने के 
कारण ही यह राज्य द्वितीय महायुद्ध से पूर्व तक अपनी पार्थक्यवादी नीति 
(ए०ांएए रा 750]॥707)' का पालन करने में समर्थ हो सका था। सार रूप 
में पाभर और पर किन्‍्स  ( ?िव्ोघ्ाशः 9व0 स्क्लाट्पा5 )। के शब्दों में कहा जाना 
चाहिए कि “किंसी भी श्रन्य राज्प की:विदेश ,नीति के समान, संपुक्त राज्य 
की विदेश नीति एक बड़ी सोसा तक' 'भौगोलिक्त तथा' ऐतिहाप्रिक तत्वों, 
उनकी राजनीतिक तथा सामाजिक : व्यवस्था, उसकी श्राथिक सामर्थ्य श्रौर 
सैनिक शक्ति, उसकी सापेक्षिक शक्ति स्थिति, अन्य राज्णें की नीतियों तथा 
विश्व-परिस्थितियों के द्वारा निर्मित हीती हैं ।? - 
प्रथम महायुद्ध से पूर्ण तक श्रमेरिकत विदेश नीति के झ्राधार 
” संयुक्त राज्य अमेरिकों की आरम्मिक विदेश नीति के मुख्य ग्राधार 
दो ये--पार्थक्य (802007॥ ) और मुदरो- सिद्धान्त [१४००7०6 7200#)8 )। 
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संयुक्त राज्य भ्रमेरिका की विदेश नीति २२१ 


पार्ययय की मीति--पंयुक्त राज्य अमेरिका का एक राष्ट्र के रूप में 
जन्म १७७६ के ग्रमेरिकत स्वातन्त्य सग्राम के फलस्वरूप हुप्रा था। ग्रपने 
जन्मकाल की अन्‍्तर्राष्ट्रंय परिस्थितियों से मजबूर होकर अमेरिका इस वे 
गणततन्तर को तटस्थता झौर पार्थकयवाद को नीति का सहारा लेना पढ़ा । 
१७९७ में प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन ने प्रपने विदाई-भापणा में पार्मवपर- 
नीति का स्पष्टीकरण करते हुए कहा--' विदेशों के सम्बन्ध में हमारे व्यवहार 
का महान्‌ नियम यह है कि हम उनके साथ व्यापारिक सम्बन्ध रखें फिस्तु 
राजनीतिक सम्बन्ध यधात्भव॒ कम से कम रखें।'“हुमारी सच्ची नीते पह हे 
कि हम विदेशी जगत के किसी भी प्रग के त्ाय स्थायी सपियां न करें।'सू कि 
अमेरिका यूरोप के कयड़ों से बिल्कुल पृथक और तटस्थ रहकर अवनी उताति 
करना चाहता था, इसीलिए उपकी नीति को पार्यवयवादी तह कर सम्योधित 
किया गया । इस संदर्भ में यह ध्यान देने योग्य बात है कि अमेरिका का बढ 
पा्थक्य केवल यूरोप के गायलों तह ही था उसने पशिवनी गोजाद के अन्य 
अमेरिकन राज्यों के वारे में पार्थकय की नौति का कमी अनुत्तरण नहीं किया, 
श्रौर न ही एशिया के सम्बन्ध में वह इस नीति को व्यवहार में लाथ! | 
उदाहरण के लिए, १८५४ में प्रभेरिकन नौसेना ने ज पान को अ्रपनी परम्त रा- 
गत पार्थक्यवादी नीति का परित्याग करने को बाध्य किया तो १६०७ भें 
चीन के वाक्तर विद्रोह में अपेरिकत प्ेमाओं का उस्ाक्षेप हुस्ला ज्वा माभज्य 
सुद रपूर्व के मामलों में अमेरिका ने गह्‌ री दिलन पी प्रकट की। ह्पत द्ष्टि रो 
शूमन का थहु लिखना ठीऊ' ही है कि “वास्तविक राजनीति फी परिभाषा पं 
पा्थक्प्रवाद तथा इस पर श्रत्तारित प्रहस्तक्षेप झोर संघर्यों में न उनभने 
द्वारा सुरक्षा पाने को नीति फा वस्तुत: फभी श्रस्तित्व नहों रहा ।”। 

. . पटस्थता श्रौर पार्थक्य की श्रमेरिकन नीति को शिक्वास्य रुप में 
राष्ट्रपति जफरसन (उर्भीश४णा) ने १८० १ में इस प्रकार फ़िया --“शां ति- 
पूर्ण व्यापार सब के साथ, पर मंभट पैदा फरमे चालो संधियां कितो फे पताथ 
भी नहीं ।” इसका श्राशय यही था कि अमेरिका यूरोपीय देशों के साथ 
व्यापार करे लेकिन यूरोपीय राजनीति के फन्दे में नहीं फेंसे । 


मुनरो सिद्धानन--१५२३ में मुनरो सिद्धान्त के. प्रतिपादन से अ्भेरिफ़रत 
विदेश नीति के इतिहास में एक दूसरा श्रध्याय शुरू हुआ ।:.१८२३ में जब 
प्रशिया, आस्ट्रिया ओर रूस के “पवित्र संघ” ने हपेन में निरंकुश शासन के 
विरुद्ध ० क्रांति को कुबलने के बाद स्पेन के दक्षिण-अ्रफ्तीका के उप्निवेशों 
में मैडिंड के विरुद् हुए स्वातन्त्य श्रान्दोलनों को दवाना चाहा तो ,२ दिसम्बर 
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१८२३ को तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति मुनरों ने यूरोपीय राज्यों को 
अमेरिकन महाद्वीप के मामलों में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी देते हुए यह 
ऐतिहासिक घोषणा की कि-- वि 

१. “हम यह जता देना चाहते हैं कि यूरोपियन शक्तियों के युद्धों में 
हमने कभी कोई साग नहीं लिया और न कभी भाग लेने का हमारा विचार 
है, हम इनसे सर्वेथा पृथक रहे हैं,”' न 

२. “हम अपनी शांति और सुख की दृष्टि से श्रमेरिका के किसी भी 
भाग में यूरोपीय शक्तियों की राजनीतिक सत्ता का विस्तार नहीं होने देंगे 
और दक्षिणी अमेरिका के गणराज्यों की स्वतन्त्रता में किसी हस्तक्ष प को 
सहन नहीं करेंगे, एवं. . 

३. “ग्रमेरिकन महाद्वीप का प्रदेश भविष्य में यूरोपियन शक्तियों द्वारा 
उपनिवेषन (00 ०ांड्थां0 ) का क्षेत्र नहीं बताया जा सकेगा |” 

राष्ट्रपति मुनरो ने यह .स्पष्ट कर दिया कि यदि किसी यूरोपीय राष्ट्र 
द्वारा श्रपनी प्रणाली को अमेरिकन गोला में फैलाने का .प्रयत्त किया गया 
तो संयुक्त राज्य अमेरिका उसे पूरणंतः अमैत्रीपूर्ण कार्यवाही समझेगा। 
स्पष्टत: मुनरो सिद्धांत यूरोपियन राज्यों कौ एक चेतावनी थी कि वे श्रमे- 
रिकतन महाद्वीपों में साम्राज्यवादी चेष्ठाओं से- दूर रहें । साथ ही यह एक 
आश्वासन भी था कि अमेरिका भी यूरोपीय भंगड़ों से अलग रहेगा । दूसरे 
शब्दों में, मुतरों सिद्धांत का श्रर्थ था “तुम पृथक रहो, हम भी पृथक रहेंगे ।” 

मनरो सिद्धान्त १८२३ में अपने प्रतिपादन से लेकर प्रथम मह।युद्ध 
तक पार्थक्यवादी नीति के साथ-साथ सुचारु रूप से चलता रहा। अमेरिका के 
लिए इन दोनों आधारों पर आश्चित ,विदेश नीति का लगमग सौ वर्ष तक 
सुचारु संचालत इसलिए सम्भव हुआ्आा कि इस काल में विश्त में तीन कारणों 
से शक्ति संतुलन बना रहा--(१) अटलांटिक महासागर में और अन्य 
समद्रों में ज्िटिश नौ-शक्ति . की प्रधानता तथा ब्रिटिश-अमेरिकन मित्रता, 
( २) 'यूरोपियन महांद्वीप में शक्ति संतुलव बना रहना क्योंकि नेपोलियन के 
बाद यूरोप में कँसर के अम्युत्थान से पहले तक कोई ऐसी शक्ति उदित 
नहीं हुई जो सम्पूर्ण यूरोप में 'हावी होती श्रथत्रा ब्रिटिश साम्राज्य को हानि 
पहुचाती, तथा (३) गूरोप या एशियः में किसी शक्ति या शक्तियों के 
ऐसे गुट का भ्रभाव रहा जो संयुवंत राज्य अमेरिका अथवा दक्षिणी प्रमेरिका 
को हानि पहुंचा सके ! शक्ति-संतुलन के ड्न तीनों कारणों की समीक्षा करते 
हुए शूमैन का कथन है कि “जब तक ग्रेट त्रिटेन की शक्ति सर्वोच्च बंनों रही, 

ब तक संयुक्त राज्य प्रसे रिका पार्थक्यवादी नीति पर चला रहा श्ौर इसके 

अरतुकूल तटस्थता [पपशएशां।ड़.), समुद्रों की स्वतन्त्रता (सि९(ण॥ ०६ (९८ 
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8085) , तदस्थ देशों के व्यापारिक श्रषिकारों, सुदृरपुर्व में सब शक्तियों को 
व्यापार के समान अ्रवसर देने की उस्प्ुक्त द्वारा नोति [0990 0०0 ?०ॉ०१) 
का समर्थन करता रहा । 


प्रथम महायुद्ध में पार्थक्यवादी नोति का परित्याग 
प्रौर तत्पश्चात्‌ पार्थक्यवाद का पुनरावतंन 


पृथकतावाद का त्याग-१६१४ में प्रथम महायुद्ध का समारम्म हो जाने 
पर संयुक्त राज्य भ्रमेरिका के लिए परम्परागत पार्थक्यवादी नीति पर चलते 
रहना सम्भव न रहा । वैसे तो २०त्रीं सदी के प्रारम्म से ही विश्व-राजनीति 
में भ्रमेरिका की दिलचस्पी बढ़ने लगी थी । १६०१ में रूजवेल्ट श्रमेरिका का 
राष्ट्रपति निर्वाचित हुप्रा श्रौर उसी के समय से अमेरिका संस्तार में अपने 
हाथ-पर फैलाने लगा । इस समय अमेरिकत सरकार ने एकाएक यह अनुभव 
किया कि संयुक्त राज्य व(स्तव में विश्व की एक महान्‌ शक्ति है जिसे विश्व 
की समस्याओं से विलग नहीं रहना चाहिए। इस प्रनुमव की शिकार लैटिन 
अमेरिका के पड़ौसती देश ही हुए, यद्यपि साथ-साथ अमेरिका अन्य अच्त- 
रष्ट्रीय प्मस्याओं में मी रुचि प्रदर्शित करता रहा । १६०५ के रूस-जापात 
युद्ध का भ्रत्त कराने के लिए राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सफलतापुर्वेक हस्तक्षेप 
किया । कुछ इतिहासकारों का मत है कि यह हस्तक्षेप युद्ध का श्रन्त करा 
कर शांति स्थापित करने के पवित्र उद्देश्य से नहीं बल्कि एशिया के एक देश 
जापान की विजय की महत्ता कम करने के उद्देश्य से हुमा । १६०६ में 
वो रक्‍्को के प्रश्न पर फ्रांस-जर्मत संघर्ष शुरू हुआ्ना। अमेरिका ने इस मामले में 
भी मध्यस्यता की तथा फ्रांस और जमती में बीच-बचाव कराकर यूरोपियत 
शांति को भंग होने से बचाया। इसके अतिरिक्त रूजवेल्ट ने हेग-पंचायती 
न्यायालय का स्मर्थव किय्रा और वहां दो बड़े श्रत्तर्राष्ट्रीय मुकदमे भेजे * 
लेकिन इतना होने पर मी अमी तक श्रमेरिका अपने को यूरोप के कगड़ों से 
हुर रखकर यथसम्मव तटस्वता की तीति पर ही डटा रहना चाहता था। 


१६१४ में प्रथम महयुद्ध छिड़ने पर संयुक्त राज्य श्रमेरिका ने यूरो- 
पियन युद्धों से पृथक रहने की परम्परागत नीति के श्रनुसार तटस्थत्ता की 
घोषणा की | परन्तु आरम्म से ही यह भी आ्राभास होने लग गया फि अमे- 
रिका के लिए इस युद्ध से पूर्णतः पृथक एवं अप्रभावित रह सकना संभव नहीं 
होगा । ४ सितम्बर १६१४ को विल्सन ने कांग्रेस के समक्ष कहा, “हमारा 
इस युद्ध में कोई भाग नहीं; किन्तु इसके बिल की अदायगी हमें कर॥ी 
पड़ेगी ।”” विल्सन का यह वक्तव्य एकदम सत्य और संतों की चेतराजनी जैसा 
प्रमाणित हुआ । अमेरिका महायुद्ध से किसी भी रूप में श्रप्रभावित नहीं रह 
सकता था। “अ्रमेरिकन जनसंख्या में प्रत्यक वर्गीय दल के प्रतिनिधि शामिल 
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थे, उनके देश युद्ध से ग्रत्त थे, अतः उनके उद्देश्य स्वाभाविक रूप से उत्ते जित 
हुए । इसके अ्रतिरिक्त भ्रमेरिका व्यापारिक तथा श्राथिक सम्बन्ध यूरोप के 
प्रत्येक राष्ट्र से था श्रौर विशेष रूप से वह जर्मनी की श्रपेक्षा सम्बन्धित 
था ।' ह 


प्रथम महायुद्ध में भ्रमेरिका ने तटस्थता की जो घोषणा की वह राष्ट्रीय 
सुरक्षा तथा औद्योगिक एवं व्यापारिक लाभ दोनों ही दृष्टियों से हितकारी 
थी । श्रमेरिकन उद्योगपति और व्यापारी युद्धरत दोनों पक्षों को आवश्यक 
सामान देकर खूब मुनाफा कमाने लगे परन्तु मित्रराष्ट्रों द्वारा जमनी के . 
आधिक तटरोध (8/0९८८४०४ ) द्वारा इसमें मारी बाघा उत्पन्न हुई। मित्र- 
राष्ट्रों की इस कार्यवाही के विरोध में जमेत पंनडुब्बियों ने मित्रराष्ट्रीय जहाजों 
को डुथना शुरू किया । जर्मनी ने यह घोषणा की कि १८ फरवरी १६१४ के 
बाद ब्रिटेन के आसपास के समुद्रों में पाये जाने वाले समी जहाजों को नष्ट 
कर दिया जायेगा और तटस्थ जहाज भी शिकार बच सकते हैं। अमेरिकन 
जनता के पास ये अफवाहें निरन्तर पहुंच रही थी कि जम॑नी समुद्र में चलने 
वाले एक नये श्र बहुंत बड़े पनडुब्बी जहाज का निर्माण कर रहा है जो 
बड़ी मयानक तबाही कर सकता है । मार्च १६१४५ में एक ब्रिटिश स्टीमर को 
डूबों दिया गया । मई में एक अमेरिकन तेलवाहक जहाज पर शाक्रमण हुआ 
और इसके ६ दिन बाद ही एक निःशस्त्र जहाज जो न्यूयार्क से सैनिक सामग्री 
ला रहा था, ड्बो दिया गया जिसके फलस्वरूप १२८ अमेरिकनों सहित लगभग 
१२०० व्यक्तियों की ह॒त्या हुई । २४ माचे १६१६ को एक शस्त्र रहित फ्रंच- 
चेनल स्टीमर पर बिना चेतावनी के जर्मन पनडृब्बी द्वारा प्रहार किया गया 
आर कितने ही अ्मेरिकनों के जीवन को क्षति पहुँचाई गई। इस काल में 
श्रमेरिका समुद्रों की स्वतंत्रता (क्य८८वैणया णी 5९85) तथा तटस्थ देशों के 
अधिकारों (]९८ए४७। |रा8॥५) पर बड़ो बल देता रहा । विल्सन की १४ 
शर्तों में दूसरी शर्त समुद्र की स्वाघीनता के सम्बन्ध में थी। जर्मनी द्वारा 
समुद्री आक्रमण की इन हरकतों ने ग्रमेरिकत राष्ट्र को एकबारगी ही भमक- 
भोर दिया और अमेरिकन सरकार कोई दृढ़ रख ऋपनाने के निश्चम की थोर 
अग्नसर होने लगी । इंस समय अमेरिकन पृ जी५ ति मित्रराष्ट्रों की सरकारों को 
भारी कर्ज दे रहे थे तथा बहुत बड़े मुनाफे के साथ उन्हें शस्त्रास्तर एवं अन्य 
उपयोगी सामग्री बेच रहे ये । मित्रराष्ट्रों की पराजय का अर्थ इतका दिउ लिया 
दोना था, अत: इस स्थिति से भी प्रमेरिकन सरकार और जनता विशेष चित्रित 
होमें लगी । श्रमेरिका का हित मित्रराप्ट्रों की विजय में सन्निहित था। 
जर्मनी की विजय से अमेरिका को न केवल मीपणा झ्रार्थिक क्षति होती अपितु 
इससे यूरोप का शक्ति-संठुलन विगड़ते की तथा यूूरोपियन महाद्वीप सहित 


संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति ज््र्पर 


सम्पूर्ण विश्व में जमंनो के हावी होने की झौर अमेरिकन गुसक्षा क्गे संकट 
उत्पन्न होने की आशंका थी । इन सब राफ्ट्रीय खार्मो मे अमेरिका में इस 
निश्चय को परिपकक्‍त्र किया कि मित्रराष्ट्रों की विजय होनी ही चाहिए । अत; इस 
पक्ष को न्यायपूर्ण सिद्ध करने के लिए जनता से यहू कहा जाने लगा कि जमंनी 
में निरंकुश शासन है भोर भित्रराष्ट्र लोकतन्न की न्‍क्षा के निए सद़ 
तथा उनकी सहायता करना अमेरिकन लोकतंत्र का पवित्र कत्त व्य है । मित्र 
राष्ट्र कानूव पालन करने वाले हैं जबकि जमंत कानून संग करने वाले बेर 
निष्टुर श्रौर तिर्देव हैं ।? 


रा 


ः. 
दर 
न्च 
है 


बज? 


४ 


इधर अ्रमेरिकन सरकार मिन्नर-प्ट्रों की बिजय के लिए अधितधिक 
झ्रातुर होती जा रही थी और इधर इसी समय ३३ जनवरी १६१७ की जमंनो 
ने अपने इस संकल्प की घोषणा की कि ब्रविटिंग मोशक्ति को समूल नप्द कर 
देते के लिये ब्रिटिश हीप समूह, फ्रांस और इटली के निकट पाने बे प्रतेषा 
जहाज को जननी "बिना किसी चेतावनी के” सब उपायों से हुयी देगा । इस 
घोषणा ने सम्पूर्ण अमेरिकन राष्ट्र को क्षुव्ध कर दिया । १ फरवरी १६१७ 
को राष्ट्रपति विल्सन ने जमनी से कूटनीतिफ सम्बन्ध विब्छिन्स कर लिये। 
१ अप्रेल १६१७ तक ८ भ्रमेरिकन जहाज डुबो दिये गये । प्रमेरिकायासिदों 
का क्रोध श्रपती सीमा लांघ गया और ६ शअ्रप्नेल १६१७ को प्रमेशियिा ने 
जमंनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । इस धकार १७६३ से चलती घा 
रही पार्थवय्रव,दी एवं तटस्थतावादी अमेरिकन भोति का पहली बार सा पूरा 
रूप में परित्याग हुआ्ना । 


अमेरिका, ने बड़े ही संकटापनन काल में मिश्रराष्ट्रों के पक्ष में गुझ- 
प्रवेश किया । इससे मित्रराप्ट्रों को न फेवल गानवीय शक्ति का पश्रसीमित 
भण्डार ही भिला, बल्कि श्रसीम धन, खाधय-पद थे, खनिज, श्र हर प्रकार के 
मौतिक स्रोतों की प्राप्ति भी हुई। श्रमेरिकन सेना, रण-सामग्री और गुद्धजोतों 
ने न केवल लाल रुस द्वारा जर्मनी से पृथए्‌ सन्धि करने से हुई क्षति को परा 
किया ग्रत्युत्‌ युद्ध का पासा पलट कर जर्मती की गीपण पराजय को निश्चित 
बना दिया । “तटस्थता की नीति अ्रमेरिकन स्वार्थों की रक्षा में अ्रसमर्थ सिद्ध 
हुई थी, अत : पार्थक्षय के स्थान पर यूरोपीय महागमर में भाग लेने की नीति 
अपनाई गई”? जिसके फलस्वरूप विजयी जमंनी पर।णित जर्मनी में बदस गया 


श्रौर ११ नवम्बर १६१८ को जर्मनी ने बिना शर्त भ्रात्मसमर्पण करते हुए 
विराम सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये। .. को 
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पृथकतावादी नीति का पुनरोदय झौर इसके कारणः--प्रमेरिकत 
सहायता के बल पर प्रथम महायुद्ध में मित्रराष्ट्रों ने विजय श्री वरण की और 
अमेरिका की प्रतिष्ठा में चार चांद “लग गये । राष्ट्रपति विल्सन के उच्च 
भ्रादर्शो ने यूरोपियन जनता का मन मोह लिया । उसके चौदह सूत्रों को शांति 
समभोौते का आधार माना गया । उसे २०वीं शताब्दी का ईसा मसीह, शांति 
के मन्दिर का सर्वोच्च पुजारी, संसार के नैतिक और श्राध्यात्मिक प्रवृत्ति का 
प्रवक्ता, अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता और न्याय की प्रतिमूर्ति, मानवता का पथ प्रद- 
शेक झौर धर्म का अवतार कह कर सम्बोधित किया गया । यूरोप की जनता 
ने उसका दिल खोल कर स्वागत किया । पेरिस सम्मेलन में एकत्रित राज- 
नीतिज्ञों ने केवल मात्र विल्सन के कारण ही उसकी प्रियतम कल्पना राष्ट्रसंघ 
को वर्सायकी सन्धि सहित सभी शांति संधियों का अंग बना दिया। परल्तु 
यह एक दुर्भाग्य और प्राएचयय की बात थी कि स्वयं उसके देशवासियों ने अपने 
इतने बड़े चरित्रवान और आदर्शवादी राष्ट्रपति के सिद्धान्तों को अस्वीकृत 
कर दिया. ! उन्होंने उसके अन्तर्राष्ट्रीयाव।द को ठुकरा कर पार्थेक्यवाद को 
पुनः अपनी अचेना की वस्तु बनाया । सन्‌ १६१८ के निर्वाचनों में विल्सन के 
विरोधी रिपब्लिकन दल को कांग्रंस के दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त हुआ 
और सीनेट में वर्साय संधि को सम्पुष्ट करने से इन्क्रार कर दिया और इस 
इन्कारी का प्रधान कारण था राष्ट्रसंध यानी वह संस्था जो विल्सन की सर्वा- 
घिक प्रिय कृति थी । विल्सन ने लगभग दो वर्ष तक सीनेट से टक्कर ली, 
लेकिन भ्रन्त में उसे पराजित होना पड़ा और १६-मार्च १६२० को सीनेट ने 
श्रन्तिम रूप से वर्साय की संधि को रद्द कर दिया और २ नवम्बर १६२० को 
रिपब्लिकन दल का उर्म्मीदवार हाडिग राष्ट्रपति चुन लिया गया । अपने ही 
देशवासियों से परिव्यक्त विश्व शांति का पैगम्बर विल्सन एक मग्न हृदय लेकर 
इस संसार से विदा हो गया । १६२० से लेकर १६३९ तक की १२ वर्ष की 
अवधि में अमेरिकन राजनीतिक क्षितिज पर रिपव्लिकन दल का प्रभुत्व छाया 
रहा भौर श्रमेरिका में पुनः पार्थकयवाद (450[9707ंआा) का बोलवाला 
रहा । ह 
विल्सन के अन्तर्राष्ट्रीययादं की पराजय और पार्थक्यवाद के इस पुन- 
रावतंन के भूल में भ्रनेक कारण निहित थे श्रौर इनके सम्बन्ध में ऐतिहातिकों 
में बड़ा मतभेद है । 
प्रथम श्रौर सबसे बड़ो कारण इस नीति-परिवर्तत का यह बताया 
जाता है कि पेरिस के शांति सम्मेलन श्रौर समभौते से तथा विल्सन की नीति 
से श्रमेरिकनवासियों में तीव्र असंतोष या | कुछ लोग इस संधि को जमनी के 
लिए बड़ा कठोर समभते थे तो कुछ व्यक्तियों के मत में युद्ध का श्रधिकांश लाम 
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ग्रेट ब्रिटेन को प्राप्त हो रहा था। श्रमेरिकत जनता में जर्मन, इटालियन, 
यूनानी ओर भ्रायरिश जाति व ले लोग भी काफी बड़ी संख्या में थे । ये सभी 
पेरिस समभौते में इनके देशों की भांगें पूरी न होने से असस्तुष्ट थे । 


दूसरा कारण यह था कि प्रमेरिकन विदेश-नीति को परम्परा ही 
पृथकता की नीति का अ्रवलम्बन करती रही थी। परिस्थितियों से बाध्य 
होकर ही अमेरिका युद्ध में सम्मिलित हुआ था; मित्र राष्ट्रों के समक्त युद्ध- 
प्रचार तथा जर्मगी की नीति कुशलता की कमी ने अमेरिका को युद्ध में घशोट 
लिया था । अ्रव एक बार जद युद्ध समाप्त हो गया तो विश्व राजनीति में 
दिलचस्पी लेता अमेरिका के लिए कोई आवश्यक नहीं रह गया। अमेरिकन 
जनता की दृष्टि में यूरोपियन राजनीति में दिलचस्पी लेने को प्रभिप्राय था 
“तरह-तरह के कमरों में अमेरिका को फंसाये रखना ।7” अमेरिकन जनता 
इस बात के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि इससे ग्रमेरिका की प्रगति में बापा 
पड़ सकती थी। 


तीसरा कारण यह था कि युद्धकाल में राष्ट्रपति विल्सन ने अमेरिका- 
वाप्तियों का यह कह कर युद्ध के लिए तैयार किया था कि यह युद्ध अत्यावश्यक 
ब्रमेरिकन स्वार्थ के लिए लड़ा जा रहा था। लेकिन प्रव॒_अमेरिकावसी उस 
तर्कों का खोखलापन समझ चुक्रे थे कि पनडुब्षियों द्वारा बुद्द श्रन्तर्राप्ट्रीस 
कानून के सिद्धान्त के विपरीत था, प्रजातंत्र राज्य ख़तरे में थे, सम्गता मे 
“युद्ध के थपेहों” से बचाने के लिए नयी विश्व-व्यवस्था की आवश्यकता भी 
श्रादि | युद्ध समाप्ति के बाद राष्ट्रपति विल्सन के लिए श्रब यह सिद्ध करना 
मुश्किल हो गया कि शांति समभौते से उनका (अ्रमेरिकनों का ) कोई गुझुय 
सम्बन्ध है। जितना ही भ्रधिक समय सीनेट ने वर्साय की संधि श्रौर उम्रमें 
सम्मिलित राष्ट्रसंघ के संविदा पर वाद-विवाद करने में पिताया, उतना ही 
अधिक अमेरिकनों ने यह अनुभव किया कि उनके अनिवार्य स्वार्थ तथा विल्पन 
'के कार्यक्रम में कोई गहरा सम्बन्ध नहीं था । उन्होंने देखा कि राष्ट्रमंध मे 
अमेरिका पर यूरोपीय शांति की स्थापना में सहायता करने के लिए आपूर्व 
उत्तरदायित्व थोष दिये थे। संघ के संविदा की धारा १० में कहा जंग था कि 
' राष्ट्रयंव के संध के सदस्य सभी सदस्यों की प्रदेशिक श्रसण्डना तथा बर्तं हे 
राजनीतिक स्वतंत्रता का स्वयं सम्मान करने ओर वाह्म. ध्राक्रमण से रक्ष 
करने का वर्चत देते हैं। ऐसे किसी श्राक्मणा के समय. या ऐसे किसी  , 
की धमकी रत खतरे के समय परिषद्‌ यह पर.मर्श देगी कि किन प्पायों 
हारा यह कत्त व्य पूरा किया जा सकता है ।” विल्सन . के विरोधियों के 
आ्राक्षेप था कि यह धारा श्रमेरिका की संप्रमुत। पर तथा काँग्रेस के युद्ध-घोरि हे 
| क्ले प्र । का & ि पत्त 
करने के अधिफार पर कुठाराघात है । उदाहरण थ॑, 'हारवेज वीकली' नामक 


कि अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध 


पत्र ने लिखा था--“यदि धारा १० का कोई भ्र्थ है तो वह यही है कि हमते 
यह वचन दे दिया है कि स्विट्जरलंण्ड में बैठी हुई विदेशियों .की ऊँची 
सरकार ($प्छथा 00एश॥-7) जब कभी और जहाँ. कहीं - हमारी सशस्त्र 
सेनाए भेजने का हमें श्रादेश दे, हमें वहाँ ये फौजें भेजनी पड़ंगीं।” विल्सन 
के यह समभाने का, प्रयास नगारखाने में तृती की श्रावाज सिद्ध'हुआ कि सच्र 
की परिषद्‌ में सर्वंसम्मत मतदान क्री व्यवस्था है, ग्रत: अमेरिका की सहमति 
के बिना कोई निर्णेय नहीं हो सक्रता, संव्र की सभी बाध्यताए नैतिक हैं, 
कानूनी नहीं । सीनेट के सदस्य विल्सन के तर्को से संतृष्ट नहीं हुए । सीनेट की 
वेदेशिक सम्बन्ध समिति के प्रधान हेनरी कैट लॉज के नेतृत्व में रिपब्लिकन 
दल पेरिस के समभौते को ठकराने पर तुला था । वास्तव में मानसिक उद्देग 
के उन क्षणों में अ्रधिफांश अ्रमेरिकावासी राष्ट्रवंव द्वारा निर्देशित उत्तर- 
दायित्वों को वहन करने की आवश्यकता का सही मुल्यांकन नहीं कर सके | 
वे यह श्रनुभव नहीं कर पाये कि ब्रिटिश और फ्रोन्सीसी शक्ति का सम्पूर्ण 
संसार में अमेरिका के अतित्राय्य स्त्रार्यों की रक्षा के लिए क्या महत्त्व था । 


चौथा कारण विल्सत के प्रशासन से उत्पन्त व्यापक्र अ्रम्तंतोष था। 
विल्सन प्रशासन के श्रन्तर्गत सरकार को युद्धकाल में एण्टी-ट्रस्ट-कानून, फैडरल 
रिजवं कानून, भ्रण्डरवुड टैरिफ कानूत आदि के द्वारा व्यापक भ्रधिकार भ्रदान 
किये गये थे । वैयक्तिक स्वाधीनता में श्रास्था रखने वाली अ्रमेश्किनक जनता 
इत कानूनों का स्वागत.नहीं कर सकती थी। इसके अतिरिक्त युद्ध के फल- 
स्वरूप उत्पन्न हुई मंहगाई और मुद्रा-एफीति ने मी इस श्रसंतोष को बढ़ने में 
आग में घी का काम किया था । इन सत्र बातों के परिणामस्वरूप १६६१८ के 
मिर्वाचनों में विल्सन विरोधी रिपब्लिकन दल ने काँग्रेस के दोनों सदनों में 
बहुमत प्राप्त कर लिया । रिपब्लिकत दल मंहगाई के कारण वढ़ रहे जीवन- 
यापन के व्यय का सारा उत्तरदायित्व डेमोक्रेटिक दल के प्रशासन पर डाल 
रहा था। इसके अतिरिंक्त ठेकेदारों, व्यापारियों भ्रौर भारी मुनाफा 
कमाने वाले उद्योगपतियों में विल्सन सरकार विरोधी मनोवृत्ति इसलिए 
पनपती जा रही थी कि युद्ध की समाप्ति पर सरकार ने. खरबों रुपयों के 
सरकारी ठेक्के रद्द कर दिये थे । मंहगाई बढ़ने तंथा डालर की क्रय-शक्ति कम 
होने से वेततमोगी और श्षमिक वर्ग सरकार से.पहले से ही रुष्ट थे । युद्ध 
काल में पूजीपतियों श्ौर श्रमिकों में सौहाद स्थापित हो गया था किन्तु 
युद्धोपरान्त सौहार्द की यह विराम-संधि समाप्त हो गयी और गा होने 
वाली हड़तालों ने अमेरिकन जनमानस को विक्ष्‌ब्ध कर दिया । ले १६१६ 
के वर्ष में लगमग तीन हजार हड़तालें हुई । इस प्रकार के देशव्यापी शत 
तोष को देखते हुए यह कोई अध्वामाविक वात व थी कि २ नवम्बर १६२० 
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को राष्ट्रपति के चुनावों में शांति का मसीहा किस्तु राजनीति की बारीकियों 
भर पेचीदगियों को संमर्भेने में भ्रकुशल विल्सन पराजित हुझ्ा । 


पांचवां कारण विल्सन द्वारा शान्ति सम्मेलन में स्वयं भाग लेना 

था। श्रमेरिका के इतिहास में यह एक, श्रपूर्व बात थी। प्रमेरिकन राजनीतिक 

दृश्य से विल्सन की दीर्ध श्रनुपस्थिति उसके लिए बड़ी - दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध हुई । 

उसके विरोधी रुजवेल्ट और लॉज ने-देश में उसके विरुद्ध विरोध क्री ःएक 

जबरदस्त लहर दौड़ा दी और कांग्रेस के भ्रन्दर॑ तथा बाहर सव भ्रोर उस पर 

-: आकरमृस किये गये। जब १३ दिसम्प्र १६६ ८ को विल्सन, फ्रान्स के लिए 

- रवाना हुआ्ना तो रुजवेल्ट ने मित्र राष्ट्रों, शत्रुओं तथा. स्वयं -विल्सन को यह 

: चेतावनी.दी कि--“विल्सत इस समय श्रमेरिकाबासियों. की ओर से बोलने 

;: का कोई भ्रधिकार नहीं रखता । उन्होंने प्रमी-अ्रभी उसके नेतृत्व का बलपूर्वक 

ह परित्याग़ कर दिया है ।" पीनेटर शर्मत-- (8॥०7शशा) - ने. एक अस्ताव रखा 

जिसमें यह मांग की गयी कि राष्ट्रपति के स्थान को रिक्त -घोषित - कर दिया 

जाय क्योंकि राष्ट्रपति अमेरिका की भूमि को छोड़कर चले गये हैं। प्रमेरिकन 

जतता ने राष्ट्रपति के कार्य को वास्तव में “ग्रसम्मानजनक” | एफष्टा8८र्शए) 

. समझा । यदि विल्सन अंपने देश से बाहर न होता तो वह रिपब्लिकन दल 

के विरोधी प्रचार का बहुत कुछ मुकाबला करता, किन्तु उसंकी अनुपस्थिति में 
आ्लोचकों ने; उसको उखाड़ फेंकने की. दृढ़, आधारशिला तैयार कर दी । 


छत कारण पेरिस में शान्ति सम्मेलन में जाने वाले प्रतिनिधियों 

का चयन था । विल्सन ने कल हाउस (0००७० पु०७६०) जनरल ब्लिस 
(0प्ाभत ॥४४८० मे, 8॥5 ) हैनरी ह्वाइट [सिद्ञाए ५४॥॥०८ ) तथा 

: सेक्र दरी रोबर्द लनर्सिंग ( रि००था [,8808) को अपने प्रतिनिधि मण्डल में 

. स्थान दिगा। देश में इस चुनाव को एकदम अनुचित समझो जाकर यह मांग 
: की गयी कि राष्ट्रपति को ऐसे प्रतिनिधि चुनने चाहिए थे जो किसी .भी दल 
“से सम्बन्धित न हों क्योंकि श्रखिरकार केवल डेमोक्रो टिक दल वालों ने नहीं 
. अपितु सम्पूर्ण राष्ट्र ने युद्ध लड़ा था और विजय प्राप्त की धी। विल्सन ने 
. जिन प्रतिनिधियों को चुना था उनमें से किसी का भी रिपब्लिकन दले पर 

. कोई प्रभाव न था । विल्सन की चयन सम्बन्धी यह गम्भीर भूल थी, क्योंकि 
'. अपने प्रतिनिधि मण्डल में वह रूट (£॥॥0 ००), रुजवेल्ट (]॥०0006 
._ १००४४१०६), हैपट ( #0५क १2॥), हेनरी केवट लॉज (सरलता (४0० 
... /048) श्रादि प्रभावशाली रिपव्लिकन नेताओं को सम्मिलित करके सीनेट 
_ को अपने समर्थन के' लिए तैयार कर सकता था। लेकिन जब इन “व्यक्तियों 
की उपेक्षा कर दी गयी तो वे बिल्सन और उसके कार्य के कट्टर विरोधी बन 


के | | ... अन्तर्राष्ट्रीय, सम्बन्ध 


गये तथा रिपब्लिकन बहुमत वाली सीनेट शान्ति समझौते को ठकराने -के लिए 
कटिवद्ध हो गयी । 


. .._ सातवां तात्कालिक कारर यह हुआ ,कि कांग्रेस में जनतन्त्र के नेतृत्व 
को कड़ी आलोचना हुई-और सन्त्रिमण्डल के अनेक सदस्यों से गरुंभीर असंतोष 
पंदा हुआ। डेमोक,टिकः दल के संसद सदस्यों-ने राष्ट्रपति को अनेक. निवेदन 
किये जिनके उत्तर में राष्ट्रपति विल्सन ने अमेरिकन मतदाताओं के. लिए 
विश्वास मत प्रकट करने हेतु एक वक्तव्य जारी किया जिसमें यह भी कहा गया 
कि. कांग्रे से में रिपब्लिकन सदस्यों ने. उसके. युद्धों के उपायों का तो समर्थन 
किया .किन्तु उनका. प्रशासन के प्रति दृष्टिकोण . विरोध॑पूरों है जबकि ऐसे 
संकट के समय देश में इंतना भेदभाव. होना अच्छा नहीं है । राष्ट्रपति के इस 
_वक्‍तंव्य ने आंलोचना का तूफोन खड़ा कर दिया और अ्रन्य किसी' कार्य की 

अपेक्षा ' जनमत इस वक्तव्य के' कारण विल्सन के विरोघ-में हो गया |. इस 
वक्तव्य के दो सप्तांह बाद जो मतंदान हुआ उसमें कांग्रे स. के दोनों संदनों में 
'रिपब्लिकन दले ने बहुमत प्राप्त किया । _ 5 


उपरोक्त सभी कारण संयुक्त रूप से विल्सन की. पराजय और पार्थक्य- 
वादी'तीति की विजय.के लिए उत्तरदायी बने । 


प्रंमेरिकंन विदेश नीति-स्पर्शहीन सहयोग का युग 
शी ि, (१६२०-१६३२) 

२ नवम्बर १९२० को अमेरिका का राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाने के 
बाद हार्डिंग (स्ातांग्रष्ठ) ने कांग्रे स को भेजे गये अपने प्रथम संदेश में पार्थक्य- 
- वाद-की नीति का अनुसरण करते हुए यह घोषणा की कि राष्ट्रसंघ से हमारा 
“। कोई सम्बन्ध नहीं है और “हमारा उद्देश्य उलभने से नहीं है ।” सीनेट ने न 
केवल राष्ट्संघ, की सदस्यता स्वीकार करने से इन्कार कर दिया, «वरन्‌ अन्त- 
राष्ट्रीय न्याय के स्थाई न्यायालय से-मी सम्बन्ध रखव की वात स्वीकार ' नहीं 
की; जबकि इस विषंय में व्यवस्था यह-थी. कि राष्ट्रसंघ. का सदस्य बने बिना 
भी न्यायालय, से सम्बन्ध रखा-जा सकता था। हांडिंग ने पार्थलयवाद की नीति 
पर चलने का ही दृढ़ निश्चय नहीं किया बल्कि एक कदम आगे बढ़ते हुए. 
और अपनी विदेश नीति को तटस्थता का-पूरा जामा पहनाने की चेप्टा करते 
हुए, विल्सन द्वारं। दिये गये वचनों श्रौर वाध्यताशों से मी अपने देश को स्वतंत्र 
किया-। जर्मनी द्वारा आक्रमण की दशा में फ्रान्स को ब्रिटेन तथा अमेरिका 
. द्वारा सहायता की गारण्टी देने का प्रस्ताव ठुकरा ढिया गया। अमेरिका इस 

. समय राष्ट्रसंघ का: इतना विरोधी था,कि उसने' सेंघ के स्वास्थ्यन्सम्वत्था 
कार्यक्रमों में भी सहयोग करने से अस्वीकार कर दिया । हडिंग से रूववैज्ट 
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तक प्रत्येक राष्ट्रपति द्वारा प्रेरित किये जाने पर भी सीनेट ने संयुक्त राज्य 


भ्रमेरिका को राष्ट्रसंघ-प्रवेश की अनुमत्ति नेहों दी। इस समय .परृथकता की 
नीति के भ्नुपालन में दो कानून पास किये गये । विदेशों से श्राकर बसने 
वाले व्यक्तियों की संख्या ,नियस्त्रित करमे के लिये 'आ्रान्नजन . कानून 
(गाणांहष्यव00 80७) बनाया गया और विदेशों से श्रेने वाले माल को 
रोकने के: लिये. २७ भई, १६२१ को 'आपात॒कालीन तटकर कानन 


(शशहार३ प्रथा 8०) पास किया गया । इस प्रकार, तटठकर की - 


ऊची दीवार खड़ी करके उसे दूसरे देशों से पृथक रखने की नीति भ्रपनाई गई 


किन्तु यह नीति कुछ समय तक ही चली। अमेरिकावासियों को 


रश,भ्र ही शात्‌ हो गया, कि (१६२१? का वर्ष. .१८१५" नहीं था । वियता 
सभा के पृएचात्‌ १०० वर्ष के दौरात में सामान्य रूप से विश्व तथा विशेष रूप 
से भ्रभरिका की सामुद्रिक स्थिति में प्लारी परिवर्तन भ्रा गया था। युद्ध के 
आगामी वर्षों में श्रमेरिका. न सुरक्षा की श्रधिकाधिक आवश्यकता अनुभव की, 
चाहे वह अपने प्रान्तरिक आश्रिक संकटों के त्विरुद्ध थी, श्रथवा विदेशों के आक्र- 


भण के .विरुद्ध । “किन्तु युद्ध:के फलस्वरूप अपूर्व आधिक सम्पन्नता प्राप्त 
: करके जनता को विदेशियों की धन-लालसा का बड़ा भय था और उनको 


किसी घटना से अपनी रक्षा करने का अधिक रुयाल था। इतिहास की प्रगति 
से चित्र बड़ी शीघ्रता से बदलता जा रहा था और श्रमेरिका उपेक्षापूर्ण एवं 
एक दशक का दृष्टिकोण नहीं भ्रपना सकता था ।” जैसा कि प्रो० लिफ ने 
लिखा ऐ---“य्रुद्ध विराम तथा महान्‌ श्राथिक मंदी के धोच के वर्षों में श्रमे 


रिका की विदेश नोति 'एक श्रोर तो उत्तरवायित्वों की उलभन से सुलभने की ' 


सामान्य श्रश्िलाषा तथा हूसरी ओर सहकारिता के प्रावश्यक्ष साधनों: के 
प्रवनाने के सध्य एक प्रव्यवस्था' प्रस्तुत करती है।” वस्तुत: पृथकताबाद की 


अपनी घोषित 'नीति के बावजूद, अमेरिका की बढती हुई शक्ति, उसके हितों, 


विश्व राजनीति की परिवर्तित स्थिति तथा. भ्रन्य परिस्थितियों ने उसे यूरोपियन ' 


एवं गेर-अमेरिकत मामलों में. रुचि लेने को विवश कर दिया। १६१६ के 


बाद श्रमेरिका ने एक ऐसी नीति का. पालन किया जिसे स्पर्शहीन सहयोग की ** 


नीति! कहा जा सकता है.। वह 'सांप भरे, न लाठी टूटे! को कहांवत चरितार्थ 


करना चाहता था | एक तरफ तो वह विश्व-नेत्तो का मुकुट धारण करने का 


अभिलाषी था और दूसरी तरफ उसके: धारण करते की चिन्ताओं-से मुक्त मी 


: हना चाहता था| इप्त तरह यह एक.ऐसी नौंति,थी. जिसका उद्देश्य 'उत्तरं- 


दायित्व को वहन -किये बिना शक्ति भ्ौर प्रतिष्ठा की प्राप्ति! था | प्राथेक्यवाद' - 


के प्रति अपनी निष्ठा की धोषणा करते हुएं भी संयुक्त राज्य अमेरिका ए 
सीमा तक: विश्व-राजनोति. में भाग लेतो रहा... 


4 
कै 


भरे२ अ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
राष्ट्रसंघ के प्रति सहयोगी नीति-यद्यपि श्रमेरिकन सीनेट राष्ट्रसंध * 

को भ्रस्वीकार कर चुकी थी, तथापि एक वर्ष से भी अल्पावधि में अमेरिका ने .. 
संघं की बैठकों पें प्रक्षकों (00$शए०5) को भेजना प्रारम्म कर दिया । 
राष्ट्रसंघ के सम्बन्ध में शूमेन ने यह ठीक ही कहा है कि, “पहले इसके उपेक्षा - 
की गई, बाद में इसे अनिवाय तथ्य के रूप में स्वीकार किया गया और श्रन्त 
में इसका +पयोग किया गया ।”-संघ के प्रति कुछ मृद्रु नीति पर चलते हुए 
न केवल जेतेवा में गैर-सरकारी निरीक्षक -भेजे गये भ्रपितु बाद. में: शस्त्रास्त्रों 
के, स्त्रियों के तथा अफीम के व्यापार का नियन्त्रण करने वाले संघ के सम्मे- 
लनों में और स्वास्थ्य-सम्बन्धी योजनाओं में भीं वर्शियटन ने सहयोग दिया । 
वास्तव में १६२४ के बाद ही अमेरिका ने संघ की सभाश्रों में पूर्ण रूप से 
भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजना प्रारम्भ कर दिया जो अपने राष्ट्रीय. 
स्वार्थों की रक्षा के लिए सदैव सजग रहते थे । मार्च १६३०. तक श्रमेरिकन 
प्रतिनिधियों ने ऐसे २२ सम्मेलनों में मांग लिया । १६३१ की समाप्ति से 
पूर्ण अ्रमेरिका संघ के संरक्षण में १३ समेौतों से संलग्न था और जैनेवा में 
५ स्थाई अधिकारी रखता था| मंचूरिया संकट के समय तो अमेरिका ने _ 
स्वयं राष्ट्संघ की कार्यवाही में माग लेने के लिए अपने प्रतिनिधि--प्रेंटिस 
बी० गिल्बर्द कों भेजा । १६३४ में अमेरिका अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन का 
४ बा आओ शक आल 

-. निःशस्त्रीकरणा, क्षतिपूर्ति, झौर प्ुद्ध-छणों की समस्या तथा. 
श्रमेरिका--अमेरिकत सहयोग का दूसरा क्षेत्र नि:शस्त्रीकरण, क्षतिंपूर्ति और , 
युद्ध ऋणों की समस्याओं को सुलमाते में भाग लेता था । निःशस्त्रीकरण 
तथा सुदूर पूर्ण की समस्याओं पर विचार करने के लिए अमेरिका ने वाशिंगटन 
सम्मेलन आयोजित किया जिसके फलस्वरूप एक पंच-शक्ति तौ-सैनिक संधि 
पर हस्ताक्षर हुए । यह संधि निःशस्त्रीकरण के प्रयत्नों . की . एक उल्लेखनीय 
सफलता मानी जाती है जिसके द्वार। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, -फ्रीम के 
इटली के बड़ी ग्ुद्ध-योतों का अनुपात ५:४:३:१.६७:१.६७ तिर्षारित किया 
गया । १६२७ में राष्ट्रपति कूलिज (0००॥०४3) ने जैनेवा में एक दूसरी समा 
भ्रायोजित की जिसका उद्देश्य छोटे जहाजों, ऋजरों, विध्यंसकों और पत- 
डुब्दियों की सेना को निश्चित करना था | हूवर (8००५०) के आग्रह पर 
लिटिंश सरकार ते १६३० में लन्दन में एक निःशस्त्रीकरण नौ सम्मेलन 
बुलाया । फरवरी १६३२ में वाशिंगटन ने जेनेवा में राष्ट्रसंध द्वारा प्रायोजित 
विश्व-निःशस्त्रीक रण सम्मेलन में भी सक्रिय माग लिया । । 

: अ्रमेरिका ने विभिन्न झाधिक समस्याश्रों को सुलकाने -में भी सक्रिय 


जाग लिया । क्षतिपूर्ति और युद्ध ऋणों की समस्याझ्रों को हल करने के लिए 


संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति , ५३३ 


नियुक्त किए गए महत्वपूर्ण दावेस तथा यंग आआ्रायोगों के प्रध्यक्ष ग्रमेरिकन 
वित्त विशारद ही थे । इन भायोगों हारा जमनी दे लिए क्षतिपूर्ति की राधि 
पर्याप्त घटा दी गई तथा अदायगी की शर्तें -भी प्रासान कर दी गयीं । १६३१ 
में, विश्व झराधिक संकट के समय राष्ट्रपति हुवर ने ऋण तथा क्षतिपूर्ति दोनों 
की अ्रदायगी के लिए एक वर्ष का स्थगन -प्रदान किया। जून १६३३ के 
विश्व-आधिक सम्मेलन में भी अमेरिका ने सक्रिप योग दिया | 


- अमेरिका ने अपने श्रापको यूरोपीय राजनीति से पृथक बताते हुए भी 
अनिवार्य रूप से यूरोपियन आधिक प्रवन्धों में विशेव दिलचस्पी ली । नवम्बर 
१६१४ के युद्ध-विराम से पूर्ण अमेरिका मित्र-राष्ट्रों को लगगग ७ सरख से 
भ्रधिक डालर उधार दे चुका था भौर युद्ध निवृत्ति के बाद भी उसने अपने 
यूरोपियन मित्रों, तथां पोछंण्ड, चेकोस्लोवाकिया, हमानिया, इस्टोनिया, 
लेटविया, फिनलेण्ड, लियुआ्ानिया, भ्रास्ट्रिवा, हृग री ग्रादि राज्यों ३ सरब 
डालर का ऋण दिया । ये सब ऋष पुनतिर्माए के कार्यों में दिये गये भौर 
युद्ध ऋण' के बजाय “शांति ऋणु' थे। अमेरिका ने प्रदायणगी की व्यवस्था 
करते समय ऋण लेने वाले देशों की आधिक स्थिति का ख्याल रखा,। जून 
१६२३ से मई १६३० के बीच के काल॑ में अमेरिको ने रूस, निकारपुप्रा के 
भ्रतिरिक्त १७ सरकारों से ऋण चुकाने के लिए समभौते किये ! एन दे!यित्वों | 
को पूरा करने के साधनों के लिये ऋणी *राष्ट्र जमनी से क्षति-पूत्ति को राशि 
की प्राप्ति पर निर्भर थे । किन्मुं क्षति-पूत्ति की यह राशि विभिन्न प्रयत्नों 
द्वारा निरन्तर कम होती चली गई और बाद में १६३ २ में तो' जमंनी ने... 
घोषणा ही कर दी कि जह क्षति-पूतति की शेष रकभ नहीं चुकायेगा । दिप्तम्बर 
१६२३२ में फ्रांस, बेल्जियम एवं अन्य ४ सरकारों ने प्रौर बाद में फिनलेण्ड फे 
अ्रतिरिक्त भ्रत्य सरकारों ने भी श्रमेरिका को अपनी श्रदायगी बंद कर दो | 
श्रत्त में, श्रप्नेल १६३४ में कांग्रेस ने जॉन्सन एक्ट (32०80॥ ४०) पास 
क्रिया जिसके भ्रन्तर्गत अमेरिकत धतदाताओं को किसी . ऐसी विदेशी सरकार 


के लिये ऋण देवा निपेष कर दिया जिसने अमेरिका के ऋण चकाने में कमी 
कीहो। ० 23 कप, ह 


- - केलाग ब्ियां पैक्द--अमेरिकन 'सहयोग का एक अन्य क्षेत्र ्रस्तर्राष्द्रीय 
विवादों के शान्तिपूर्णा समाधान तथा पंचायती निशेय से सम्बन्धित था।.. 
अमेरिका ने विश्व-शात्ति की स्थापना के: लिए साधनों की दोज में गूरोपियन 
शक्तियों का साथ दिया श्र हेग व्यायालय के क्राय “से सहयोग. किया । 
राष्ट्रपति :टैफड तथा विल्पन ने पंचायत के क्षे 


दे ः क्षेत्र को विस्तृत /बनोने को प्रयत्न 
किया था: हर भ्रकार के प्रश्न, यहां तक कि राष्टीय' सम्यान के सत +- 


४ 
ह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


राष्ट्रीय संधि की वार्ता चलाई थी जिसमें पंचायत से सम्बन्ध न रखने 
वाले प्रश्तों के भ्रतिरिक्त अन्य सभी विवादों के ग्रन्वेषश के लिये एक: 
कमीशूत्‌ की तथा १ वर्ष के शात्तिपूर्ण काल की, जिसमें कोई दल शक्ति 
का सहार( न ले, व्यवस्था थी। महायुद्ध छिड़ जाने से इन प्रयासों में विध्न 
पड़ गया, लेकिन युद्धोपरान्त ये प्रंयास पुनः प्रारम्भ हो गये। इन प्रयासों की / 
सर्वाधिक महत्वपूंण, अ्रभिव्येक्ति २९ अगस्त १६२८ के केलांग-ब्रियां समझौते ' 
में हुई । युद्धों को रोकने का अमेरिका का यहः एक सराहनीय प्रयास था। 
युद्ध को अवैध(निक धोषितं करने वाले इस पेक्ट पर अमेरिका,ने केवल हस्ता- 
क्षर ही नहीं किये बल्कि.इसकी :'पुष्टि के- लिये. प्रधानमंत्री -मेकडोनेल्ड . ने 
अक्टूबर १९२६ में घोषणा:की--“हमाडी दोतों, सरकारें. (ब्रिटिश-व अमेरि- 
कन) शाल्ति पैक्ट को केवल अपनी सदुावनाओों की; घोषणाओं के रूप में: 
स्वीकार करने का वचन. ही नहीं देंती बल्कि इसको :अतिज्ञा के अनुसार भ्रप़्नी 
राष्ट्रीय नीति का संचालन करने: के लिये एक-ठोस :दायित्व के रूप में इसे > 
- स्वीकार करंती हैं । केलाग्ि-ब्रियां समझौते का. उद्देश्य "विश्व के राष्ट्रों को 
:* राष्ट्रीय नीति के साधन के. रूप मेँ युद्ध.का परित्माग- करने और अपने विवादों 
का शास्तिपूर्ण साधनों से सबाधान-करने के लिये: बांधना था! यद्यपि इस 
:'समभौतें की यह कह कुंर भालोचूता.-की.गई कि यह , ब्रिठेन, और फ्रांस द्वारा 
“फनबस्त्रित-राष्ट्रसेव के स्थान पर्‌ अ्रमेरिकन' नेतृत्व ..में एक वैवोत्पिक विश्व- 
. यथा, स्थापता कए अवेलल था... रद इसमें. कोई संदेह नहीं कि इस 
समेभौते में श्रमेरिका की: अन्तर्राष्ट्रीय, सम्बन्बों में. सहयोग की नीति को 


अुनर्जीवित कर दियोसव 7 ३»... |... 
/ ' ».. रूजबैल्ट 'युग  (१६३२३-१६४५) : 
हे ल्‍+. पार्थक्य से अन्तर्राष्ट्रीययाद की शोर . 
, »४ मार्च, १६३३ को फ्रैकलिन डी० रूजवेल्ट श्रमेरिका के राष्ट्रपति ' 
"पद पर- श्ररूढ़ हुए और ग्रमेरिकन विदेश नीति पार्थक्यवाद से शर्ने: शर्ते: 
. » अ्रन्तर्यष्ट्रीयतावाद 'की 'भोर उन्सुख होने लगी । सितम्बर, १६३६ में यूरोप में 
- « द्वितीय. महायुद्ध. की चिंगारी फूँट पड़ने पर मित्र राष्ट्रों के साथ सहानुभूति रखते 
हुए भी अधिकांश अमेरिकन जनता युद्ध से विलय रहना चाहती थी, किन्तु 
७ दिसम्बर १६४१ को प्र हावेर पर झाक्रमण ने अमेरिका को, एक बार फिर 
यूरोप के महायुद्ध में कूद पड़ने के लिये विवश कर दिया । 

"8 राष्ट्रपति 'झुजवैल्ट अपनी प्रथम अवधि (१६३३-३७) में प्रायः अमे- 
रिका की: विषम आधिक समेंस्थाओं को ; विशुद्ध राष्ट्रीय दृष्टिकोण से नये 
१ कानुनों ()ए८७ -0८०]) द्वारा हल करने में लगे रहे । इस समय प्रनेक कारणा 
वश अमेरिका में.युद्ध से पृथक रहने की नीति -का ही प्राघान्य था। एरिक 


् 
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- शैमार्क के युद्ध विरोधी उपेन्यासों से प्रमेरिकन शस्त्नास्त्र. निर्माताओं के कार्मों 

“की सीमेट द्वारा की गई जांच से हुए भंडाफोड़ से, मित्र राष्ट्रों द्वारां युंद्ध ऋणों 
की अदायगी न करने से अमेरिका में युद्ध ले विलग रहने की प्रथकतावादी 
भावना को ही बल. मिला । १६३७ में जिये गणे.'गैलप-पोल (04॥४फ ?०॥) 
से मालूम हुआ कि ६४-प्रतिर्शत अ्रमेरिकन जनता श्रथम. महायुद्ध में भ्रमेरिका 
के प्रवेश को. एक गंभीर भूल, समभती थी | इस समय सीनेट की विदेश समिति 
के २३ सदस्यों में से अधिकांश पार्थक्यवाद ([50900० पंथ) के समर्थक थे । 
इसलिए, घरेल कार्यो तथा वातावरण के दबाव से, कुछ काल के लिये झूजवेल्ट 
सरकार का अधिकांश ध्यान देश के श्रान्तरिक मामलों. में ही लगा .रहा श्रौर 
सांथ ही श्रंमेरिका को भावी यूरोपियन युद्धों में सम्मिलित होने से रोकने के 

. “लिये तठस्थता-कानून (!प८४४॥७/ ,8७) बनाये जाने लगे । 


< .. तटठस्थता-कानन--रूजवैल्ट जेसे प्रतिभावान राजनीतिज्ञ को यह सम- 
, , 'भते देर नहीं लगी कि जापान की भ्राकामक-अवृत्तियां-झौर यूरोप में हिटलर 
का/उत्थान विश्वशांति के लिए कितना -सांघातिक हो सकते था । उसे -यह भी 
:. ,स्पष्ठ हो गया कि फासिस्ट शक्तियों की आक्रामक ग्रंतिविधियाँ श्रमेरिका की 
सुरक्षा के लिये मी उत्तना-ही बड़ा खतरा है जितना कि यूरोपियन जनतंत्रों के 
लिए.] इसीलिये' थ्योडोर रूजवेल्ट-भर वूडरो विल्सन के इस महान्‌ उत्तरा- 
घिकारी ने विश्व के राजनीतिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण: प्रभिन॑य :करनां चाहा 
. और इसके लिए एक ऐसी नीति का श्रक्लम्बत करना-उचित समभा जिसके द्वारा 
श्रोक्रामक राष्ट्रों का भ्रतिरोध कर विश्व की स्वतन्त्रता श्रोर सुरक्षा- की रक्षा की 
जा. सके -। रूजवेल्ट ने चाहा कि विदेश. नीति को.ऐसा। रूप दिया जाये जिससे 
फांसिंस्ट आक्रमण की .प्रगति, को रोकने के लिए प्रयत्नशीन सभी राष्ट्रों को 
हर सम्भव सहायता भ्राप्त हो सके । परन्तु श्रमेरिकन जनता श्रपने राष्ट्रपति 
- की इस.भावना के - अनुकूल: नहीं थी । जैसा क्रि कहा जा -चुका है सीनेट की 
विदेश समिति के अधिकांश सदस्य भी पार्थक्यवादी थे । , अमेरिकन जनता में 
यह धारणा ,प्रवल हो चुकी थी,कि अमेरिकत लोग एक श्रकुशल नेतृत्व तथा 
चातुर्यपूर्ण मित्र राष्ट्रीय प्रचार द्वारा प्रथम महायुद्ध में घसीट ले गये थे । थे 
ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति को रौकने के हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ-ये शौर इसी 
. . लिये उन्होंने विभिन्न तठस्थंता-कानुनों का निर्माण किया:। 
पर पहला हक कफ ३१ श्रगस्त, १६९३५ को पारित किया “गया। 
- - इसे कानून द्वारा किसी भी युद्धरत राष्ट्र 
' 'पररोक लगा.दीं गई। - | 4 280 4000 0 बे 


इसरा तदस्थता कानून १६३७ में.पारित हुआ. जिसमें. प्रसिद्ध 


4: 
दाम दो और माल ५६ ए्क्वा बन 
ल ले जाओ” ((४७॥ बात (४ 79) के सिद्धांत का प्रति- 


मा ु अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


पादन किया गया और यह व्यवस्था की गई कि युद्धरत राष्ट्रों को निषिद्ध 
युद्ध-स।मग्री के अतिरिक्त भ्रन्य सामग्री का निर्यात भी केवल तभी हो सकता है 
जब वे उस सामग्री का नकद मूल्य अदा करें शौर गैर-अ्रमेरिकन जहाजों में 
उस सामग्री को ले जाय । | शहर ६ जे 
तीसरा शौरश प्रन्तिम तठस्थता . कानून नवम्बर' १६३६ पास किया 
गया जिसमें तटस्थता व्यवस्थाओं को कुछ ढीला किया गया ।. योद्धा राष्ट्रों 
. को शस्त्रास्त्र बेचने का प्रतिबंध “हटाकर नकम दाम दो और ले जाओ"। 

(बम ब्यत टब्या३) की नीति लागु कर दी गई।.. 

: “३१ अगस्त १६३५ से लेकर १६३६ तक जो विभिन्न तटस्थता विधियां 
ः पारित की गई उनमें राष्ट्रपति पर यह बाध्यता. डाली गई कि जब वह दो 
- विदेशी राज्यों में युद्ध छिड़ने की स्थिति समझे वो इसकी. घोषणा करदे और 

इसके बाद उपयुक्त बातों की व्यवस्था करे भ्र्थात्‌, दूसरे शब्दों में, इन बातों 
को भ्रवैध घोषित करदे-- (१) योंद्धा राष्ट्रों को शस्त्रास्त्र सामग्री का बेचना, 
-(३) ऐसी सामग्री का श्रमेरिकन जहाजों में योद्धा राष्ट्रों. को भेजना, (३) 

भ्रमेरिकन नागरिकों का योद्धा राष्ट्रों के जहाणों में यात्रा करना, (४) योद्धा 

राष्ट्रों की सरकारी सिक्यूरिटियां खरीदना, (५) योद्धा: राष्ट्रों के युद्ध-पोतों, 
;. 'पनेडुब्बियों तथा, सशस्त्र व्यापारिक जहाजों द्वारा भ्रमेरिकन 'बन्दरगाहों का 
उपयोग-करना । “७ थ्ात (व09 व्यवस्था का उद्दे श्य सब उपायों से 
श्रमेरिका को युदें से अलंग रखनाथा।... ः 
: - / . राष्ट्रपति रूजवेल्ट भ्रौर विदेश मंत्री कार्डेहहल को इन कानूनों की 
। : ,विवेकशीलता. में सन्देह था क्योंकि इनमें झक्रामंक और श्राक्रान्त दोनों ही देशों 


५ >पर-समान रूप से शस्त्रास्त्र भेजने पर प्रतिबंध लगाकर भ्राक्रान्त देशों के प्रति 


:.. आ्रेस्थाय किया गया था, तंथापि श्रपने राष्ट्रपतित्व के प्रारम्मिक चार वर्षों में 
हूजवेल्ट ने भ्रपने देश की युद्ध-ग्रस्त न होने की नीति में कोई परिवर्तन नहीं 
किया था तथा जनमत को बदलने की कोई चेष्टा नहीं की । जनवरी १६३७ 
, क्े-द्िितीय उद्घाटन-भाषण में भी राष्ट्रपति द्वारा वेदेशिक मामलों के सम्बन्ध 
:. में कुछ भी नहीं कहा गया, उल्टे इसमें ' भ्रमी श्रव्यवस्थित घरेलू समस्याश्रों 
. , का संमाघान करने का इरादा प्रकट किया गया क्‍योंकि श्रमी तक देश के १/३ 
,/' लौंग निवासस्थल (घर), वस्त्र श्ौर मोजन से वंचित थे ।” 

कांग्रेस ने तटस्थता कानून की व्यवस्था जानबूक कर की थी क्योंकि 
उसे इस 'बात का कोई मरोता नहीं था कि रूजवैल्ट पार्थेक्वादी नीति का 
' 'कठोरतापूर्वक पालन करेगा । फिर भी २६ फरवरी १६३७ को पारित दिये 
गये दूसरे तठस्थता कानून में राष्ट्रपति को युद्ध की स्थिति घोषित करने में 
, : पहुले-की अपेक्षा कुछ भ्रधिक स्वतंत्रता दी गई । जब जुलाई १६३७ में सन 
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का गृह-ग्रुद्ध छिड़ गया तो तटस्थता कापुन में गृह-युंद्ध सम्शन्धी कोई व्यवस्था 
न होने पर भी, अपनी उपरोक्त स्वतेश्रता का उपमोग करते हुए राष्ट्रपति 
रूजवेल्ट ने स्वयंमेद दोनों पक्षों को शस्प्रास्त्र भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया । 


पुृथकता फा व्याग- यद्यपि प्रशासन ने शभ्रपने श्रापफो यूरोपियत उस- 
भनों से दूर रखा और राष्ट्रपति रूजवैलट भी अपने विवेक के विण्द्ध तटरथता- 
वाद पर आचरण करने के लिये बाध्य हुए, परन्तु भन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों 
को देखते हुए राष्ट्रपति ने कुछ ऐसे कदम उठाना श्रारम्म कियो जिनसे यह 
संकेत मिलने लगा कि मानों वे विदेशी उल्लमामों के पक्ष में अपनी तदस्थता 
त्यागने का विचार कर रहे हों | यूरोप में हिटलर की आक्रामक ग्रतिविषियों 
ने, स्पेनिश गृह-युद्ध में हिटलर भौर मुसोलिनी के खुले हस्तक्षेप ने तथा भीन 
पर जाप[न के आक्रमण ने रूजवेल्ट को यह निश्वास दिला दिया कि पृथकता- 
वाद के विरुद्ध जन्मत को जाग्रेत करने का समय थभ्रा गया था । फलस्वर्प, 
बढ़ती हुईं श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रराजकता को दूर करने के लिये, ५ गवट्वर १६३७ 
को राष्ट्रपति ने शिकागो में अपनी सुप्रसिद्ध “क्वारण्टीन वक्‍तृता ” (00श7- 
6 89९6८॥) दीं । यह बक्‍्तृता सामान्य रूप से श्रमेरिकन विदेश नीति में 
परिवतेन लाने वाली कही जाती है। वास्तव में यह विश्व की अवस्था पर 
एक ऐसा भाषण था जिसमें रूजवेल्ट ने श्रमेरिका के लिये तटस्थेता के सिद्धान्त 
को अ्स्वीकृत किया और सामूहिक सुरक्षा के सिंडान्त की प्रशंसा की | श्रपने 
इस भाषण में रुजबैल्ट ते केह्ठा--“सुटेरे राज्यों मे श्रातृक का राज्य स्थापित 
कर लिया है। इंतके श्राफमणों को पृथकत्यवाद या तदस्थता से नहीं रोफा 
जा सफता है । प्न्ततोगत्वा वे संयृह्त राज्य को चुनौती देंगे। जब फोई 
संक्रामफ महामारी फजती है तो समाज यह चाहता है कि इसके बोमारों फो 
इपक स्थान में रखने फी प्यारप्टील ब्येवंस्था द्वारा महामारी फो रोफा जाय । 
भाशान्ता राष्ट्रों को भी इसी प्रकार रोकेनां चाहिए.।” वास्तंव में अपनी इस 
ववतृता में रूजवेल्ट ने “वर्तमान आतंक के शासन और अ्रन्तर्साट्रीय अवैध:नि- 
कता के विषय में श्रपनी मावनाएँ व्यक्त कीं, श्रत्यप्रिक भयानक दृश्यों की 
भविष्यवाणी को और यह घोषित किया कि. इन श्रव्यवस्थाओं - में प्रमेरिका 
आक्रमण से दया या वंचाव! की झाशा नहीं कर संकता था तथो विश्व की 
जनसंस्या के ६० प्रतिशत माय पर, जो शान्ति, स्वधीनता भर सुरक्षा की 
इच्छा करती थी, आकरान्ता के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही की मांग की ।" 


राष्ट्रपति रूजवैल्ट के उपरोक्त भाषण का सन्तर्राष्ट्रीयवादियों ने बड़ा 
स्वायत किया झ्ौर यह निष्कर्ष निकाला कि राष्ट्रपति ने भ्रातिरक्षार श्रहुस्तक्षेप 
श्ौर तटस्थता की नीति ते हटने फा मिश्चय फिया है भोर शान्तिप्रिय राष्ट्रों 


कल अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


के साथ सहयोग करते हुए झ्ाक़ासक जसंनी, जापान श्रौर इटली के विरुद्ध 
संयुक्त फार्यवाही का समर्थन किया है ।7 


जहां भ्रन्तर्राष्ट्रीयवादियों ने राष्ट्रपति के भाषण का स्वागत किया 
वहां बहुसंख्यक पृथकतावादियों ने राष्ट्रपति की बड़ी असम्य भाषा में झालो- 
चना की । पार्थक्यवादी शिकागो ट्रिब्यून शभ्रादि पत्रों ने इस वक्‍तृता का घोर 
विरोध किया और बड़े शान्तिवादी संगठनों में से छः ने यह घोषणा प्रकाशित 
की कि रूजवेल्ट “अमेरिकन जनता को उस मार्ग की ओर लेजा रहा है 
जिसका अन्त युद्ध में होगा ।” यही नहीं “अमेरिका को युद्ध से अ्रलग रखो”? 
के एक विरोध पत्र पर २ करोड़ ५० लाख हस्ताक्षर कराने का कार्यक्रम 
प्रारम्भ हुआ । वस्तुतः: इस समय तक लगभग ६४-६५ प्रतिशत अमेरिकन 
जनता संयुक्त राज्य श्रमेरिका के बाहरी किसी युद्ध में सम्मिलित होने की घोर 
विरोधी थी। अमेरिका की इस पृथकतावादी जनता ने और कांग्रेस ने पृथ- 
कता से हटने के राष्ट्रपति के इस श्राह्वान को ठुकरा दिया और इस तरह एक 
बार फिर तटस्थता की नीति की ही विजय हुई । 


श्रमेरिकन जनंता की इस प्रतिक्रिया से जमंनी और इटली में. 
फासिस्टवादी तथा जापान में युद्ध प्रिय व्यक्तियों को बड़ा प्रोत्साहन मिला । 
यूरोपियत जनतंत्रों इगलैण्ड और फ्रांस ने यह संदेह करवा प्रारम्म कर दिया 
किमेरिकतन कभी जनतंत्र के शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध में उनको सहयोग नहीं देंगे । 
अ्रमेरिकन राष्ट्रपंति द्वारा 'क्वारण्टीन भाषण” में किये गये श्राह्मात की दयनीय 
असफलता से प्रोत्साहित होकर श्राक्रान्ता देशों ने अधिक साहसपूर्ण कदम 
उठाना प्रारम्म कर दिया । राष्ट्रपति के भाषण के दो माह वाद ही एक अमे- 
रिकन “जन बोट' को जापानी बमवणकों ने ड्रवों दिया, १४ मार्च १६३८ को 
प्रॉस्टिया पर जर्मनी द्वारा अधिकार कर लिया गया और तत्पश्चातू हिटलर 
ने अपनी दृष्टि चेकोस्लोवाकिया पर डालनी प्रारम्भ कर दी । २६ सितम्बर 
१६३८ को “भ्यूनिख पैक्ट! हुआ जिसके द्वारा जर्मव फौजों को १ श्रक्टूबर 
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संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति ५३९ 


१६३८ को 'सूडेटन प्रदेश! (8000शआ [.800) पर अधिकार करने की शआ्राज्ञा 
प्राप्त हो गई। 


म्यूनिस समभौते की अमेरिका में तीक्ष्ण प्रतिक्रिया हुई श्रीर राष्ट्रपति 
रूजवेल्ट ने राजनीतिक नीति में परिवर्तत कर दिया जिसका उद्देश्य आान्तरिक 
सुधारों की नीति की भ्रपेक्षा संसार में सामूहिक सुरक्षा की नीति पर अधिक 
बल देवा था। वास्तव में राष्ट्रपति रूजवैल्ट की यह पूर्ववर्ती धारणा अब 
श्रौर भी अ्रधिक स्पष्ट और दृढ़ हो गई थी कि साम्राज्यवाद के बढ़ते हुए 
ज्वार को देखते हुए तटस्थतावादी नीति अमेरिकन हितों के प्रतिकूल थी। 
रूजबैल्ट को यह विश्वास हो गया था कि स्यूनिख समभौते का श्र्थ 'शान्ति' 
नहीं बल्कि युद्ध था। हिदलर ने भी शीघ्र ही इस बात का प्रमाण प्रस्तुत 
कर दिया कि शान्ति में विश्वास रखता चेम्बरलेत जैसे लोगों की एक भयंक्र 
भूल थी । ६ अक्टबर १६३८ को ही उसने जर्मन शस्त्रों के विस्तार की 
धोषणा करते हुए कह दिया कि उसे चेम्बरलेन के वायदों का विश्वास नहीं 
है । पहले से ही सचेत राष्ट्रपति 'जवेल्ट ने हिटलर को इस घोषणा का 
तुरन्त ही बड़ा प्रभावशाली उत्तर दिया । हिटलर की घोषणा के २ दिव बाद 
ही उसने अमेरिका के सामुद्रिक व सै निक शस्त्रों के ३००,०००,००० डालर 
की घन-राशि तक के विस्तार की घोषणा की और युद्ध-सम्बन्धी कच्चे माल 
को एकत्रित करने तथा भ्रायात पर बल दिया। कांग्रेस अब भी पृथकतावाद के 
पक्ष में. थी और इंसलिये अधिक घन खर्च करने को अनिच्छुक थी । भ्रत: सचिव 
कार्डेल हल ने ग्ेहें भौर रुई के वर्दलेः ३ गलेण्ड,हालैण्ड तथा बेल्जियम से रबर तथा 
टित लेने के लिए समझौता किया । ४ जनवरी १६३६ को रूजवैल्ट ने कांग्रेस 
के सम्मुख अपने वाधिक सदेश में चारों भीर से उमेड़ते हुए युद्ध के बादलों का 
जिक किया श्रौर कांग्रे स.को यह सभकाने की कोशिश की कि बढ़ते हुए युद्ध 
के खतरे झौर विदेशों के झगड़े अमेरिका की धर्म, प्रजातंत्र तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय 
विश्वास की तीन सुरुय भर मौलिक संस्थाओं के लिए एक गंभीर चुनौती है । 
रूजवैल्ट ने अपने संदेश में कांग्रेस को साग्रह कहा कि तटस्थता कानून बदल 
दिया जाता चाहिए क्योंकि ऐसी सम्मावना हो सकती है कि इस कानून से 
श्रातंक का शिकार राष्ट्र श्रमेरिका की उचित सहायता से चंचितत रह जाय । 
अपनी नई गृह और वैदेशिक नीति निश्चित करके राष्ट्रपति ने यह 
निर्णय कांग्रेस और जनता पर छोड़ दिया कि वहू.इस नई नीति को प्रारस्म 
करे या नहीं और यदि करे तो कब से । तथ्स्थता कानून को बदलने की दृष्टि 
से सात विल प्रतिनिधि सभा में और चार बिल सीनेट में पेश किये गये । 


लेकिन प्रशासन (/4ांतका8॥०) ने व तो उनका समर्थन किया और ने ही 
कोई दूमरा रास्ता कांग्रेस को बताया । 


अछ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


भ्रन्तरष्ट्रीय परिस्थितियां तेजी से बदलती गईं और महान शांति- 
वादी ब्रिटिश प्रधान मंत्री चेम्बरलेन तक .शांति की नीति को त्यागने पर 
मजबूर हो गया । अमेरिका में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने भी शब्त्रों के बंधन को 
एकदम हटाने के लिए श्रपने पूरे प्रभाव का प्रयोग किया, किन्तु उसे सफलता 
नटी मिली । अस्त में १८ जुलाई १६३६ को सीने” के नेताओं के समक्ष राष्ट्र- 
पति ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह देश की रक्षा के लिए न्नपनी शक्ति-भर 
प्रयत्त कर चुका है और यदि ग्रावश्यक कदम न उठाने की बजह से अमेरिका 
की सुरक्षा को कोई खतरा पहुँचता है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सीनेट पर 
होगा । इसी मध्य रूजवैल्ट और कार्डेलहल जर्मनी और इटली को आक्रामक 
कार्यवाहियों से निरत करने के लिए पूरा प्रयत्न करते रहे। २२ मार्च १६३६ 
को रूजवैल्ट ने इटली के नये राजदूत को यह स्पष्ट चेतावनी दी कि युद्ध 
प्रारम्भ होने की स्थिति में अमेरिका ब्रिटेन श्र फ्रांस को सहायता देगा 
लेकिन शांति के प्रयासों में मुसो लिनी से सहयोभ करेगा । राष्ट्रपति की यह 
चेतावनी सम्पूर्ण संसार में घोषित की गई । इससे जहाँ ब्रिटेन एवं फ्रांस में 
साहस की अभिवृद्धि हुई वह्ां हिटलर और मुस्ो लिती की क्रोधाग्ति और भी 
भड़क उठी ।..... 
घुरी राष्ट्रों के श्राक्मामक इरादों के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय श्रराजकता 
बढती गई और अन्त में अ्रमेरिकत्त कांग्रेस को राष्ट्रपति की युद्ध-सामग्री को 
वंधन-पमुक्त कर देने की बात शांति तथा अ्रमरीकी तटस्थता के हित में स्वीकार 
करनी पड़ी । इसी के परिणामस्वरूप नवम्बर १६३६ में तटस्थता कानून का 
संशोधन किया गया जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है । इस नये कानूत 
में यद्यपि अमेरिकन जहाजों का युद्ध-क्षेत्र में जाना निपषिद्ध था, किन्तु इसमें 
योद्धा राष्ट्रों को शस्त्रास्त्र बेचने का प्रतिबन्ध हूटा लिया गया, वे “नकद दाम 
दो और ले जाओ”! के अनुसार शस्त्रास्त्र का दाम चुका कर इन्हें श्रपने जहाजों 
में ले जा सकते थे । इस नये कानून का अत्यक्ष प्रभाव पश्चिमी जनतंत्रों को 
धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध सहायता पहु चाने में परिणित हुआ | ब्रिटेन नौ-सेना 
का समद्रों पर प्रभत्व था, अत: वह इसका लाम उठा सकता था। किन्तु 
जर्मनी, तौ-शक्ति में ब्रिठेन के समान सम्पन्न न होने के कारण, यह रख-सामग्री 
नहीं ले सकता था-। . 
प्रमेरिका द्वारा तटस्थता कानून में उपरोक्त संशोवन से मित्र राष्ट्रों की 
सैनिक क्षमता में कोई प्रभावकारी वृद्धि न हो सकी । ज्यों-२ समय व्यतीत होगा 
गया, हिटलर को विजय पर विजय प्राप्त होती गई | १६४० में जर्मनी द्वारा 
डेन्मा्क, नावें, बेल्जियम भ्रादि जीत लिए जाने के वाद संयुक्त ह राज्य वर 
भ्रपनी सुरक्षा के लिए पूर्णूप से सक्रिय हो उठा और उसने विभिन्न प्रकार का 


संयुक्त राज्य श्रमेरिका की विदेश नीति ५४१ 


रण-सामग्री तैयार करने तथा ५० हजार वायुयान प्रतिवर्ष बनाने की योजना 
बनाई । २४ जन १६४० को फ्रांस का मी पतन हो गया । फ्रांस के पतन तथा 
ब्रिटेन की मंडराती हुई पराजय से अ्रमेरिकन जनता इतनी श्राशंक्कि हो उठ 
कि सब्र और जमेत-आक्रमण की ही चर्चा होने लगी । १६४० की ग्रीप्म ऋतु 
से लेकर श्रागामी १२ महीनों में अमेरिकन कांग्रेस और प्रशासन ने अ्रनक एस 
कदम उठाये जितका परिणाम यह हुआ्ना कि श्रमेरिका की तटस्थता का अन्त हो 
गया और जर्मनी के साथ श्रधोपित युद्ध प्रारस्म हुआ । अमेरिकन सरकार की 
तरफ से उठाये गये कुछ प्रमुख कदम ये थे :-- 


(१) 
(२) 


(३) 


(५] 


(६) 


(७) 


हि 


ब्रिटेन और फ्रांस को अमेरिका ने लड़ाकू जहाज श्रौर भ्रन्य 
युद्ध-स्तामग्री खरीदने में प्राथमिकता दी । * 

न्यू फाउन्डलंण्ड से ब्रिटिग गायना तक के आठ अड्ढे. भिनानवें 
ब्ष के पद्र एर तेकर उसके बदले ग्रेट-ब्विटेत को सर्वाधिक 
आवश्यक्र ५० विध्वसक ( (९8.70 ए८श५ ) प्रदान किये गये, जो 
चचिल के शब्दों में एक सर्वधा। 'ततटस्थता विरोधी” कार्यवाही 
थी । ' 

भ्रप्नंल १६९४० में अमेरिका नेः ब्रीनरलैण्ड पर तथा जुलाई 
१९४० में भाइसलेण्ड पर श्रधिकार कर लिया । 

सितम्दर १६४० में रूजर्वलट ने जमन पनडुब्ग्रियों के दिलाई 
पड़ते ही उन्हें डुब्नो देने का श्रादेश दिया । 

रूजवेल्ट के २६ दिसम्व॒र १६४० के भापण में यह घोषणा की 
गई कि प्रमेरिका “प्रजातंत्र राज्यों का शस्त्रागार” 
(7६०7०) रण [020०८/००५ ) रहेगा । 

११ मार्च, १६४१ को “उ्बर-पट्टा भ्रधितियम ([ा0- 
,2856 ४८) पास हुआ जिसके आधार पर अमेरिका तेजी 
से मित्रराष्ट्रों को समरद्री-जह,ज, वायुयान, टैंक, मशीनें श्रादि 
प्रदान करने लगा । 

ब्रिटिश सरकार के नियत्राग में अमेरिका में शस्त्रों के 
कारखानों का निर्माण किया गया । 

जून १६४१ में ज्॑नी के रूप पर आक्रमण करने के पश्चात 
७ नवम्बर १९४१ को रूजबैल्ट ने उसे, भी. उधार पूट्टे के 


- अन्तर्गत .सहायता प्राप्त करने योग्य घोषित कर दिया 


१६४२ तक अमेरिका ने ' ब्रिटेन तथा रूस को ५,२५,३०,००,००० 
डालर की युद्ध सामग्री भेजी । 


हि | 
पक श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


स्पष्ट है कि वैधानिक रूप से तटस्थ रहते हुए भी प्रमेरिका वस्तुतः 
मित्रराष्ट्रों का सहयोगी बत गयो था, यद्यपि  श्रमी तक प्रत्यक्षतः वह धुरी 
राष्ट्रों के विरुद्ध घोषित युद्ध में सम्पिलित नहीं हुआ. था । नवम्बर १६४१ तक 
श्रमेरिकन जनता का केवल २० प्रतिशत भाग ही युद्ध में सम्मिलित होने का 
पक्षपाती था। किन्तु यह स्थिति अधिक समय तक नहीं चल सकी और 
जापान ने उसे युद्ध के लिए विवश कर दिया। हिटलर द्वारा फ्रांस तथा 
हालण्ड पर विजय प्राप्ति मे जापान को वक्षिण-पूर्वी एशिया में इनके उप- 
निवेशों को प्राप्त करने का स्वरण प्रवसर प्रदान किया । हिटलर द्वारा रूस पर 
आक्रमण करने के बाद जापान सुद्रपूर्व में 'रूसी भाल! के भय से भी मुक्त हो 
गया । “ब्रिटिश सिंह अपने टापू की रक्षा करने में संलग्न था। इस प्रकार 
अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति इस 'तरह की बन चुकी थी .कि जापान के प्रभाव को 
रोकने वाली एकमात्र बड़ी शक्ति संयुक्त राज्य अ्रमेरिका थी। अमेरिका को 
चीन में जापाव की. श्राक्रामक कार्यवाहियां पहले से ही नापसंद थी और आर्थिक 
स्वार्थों का यह उग्र संघर्ष दोनों राष्ट्रों के मध्य मत-भेदों की खाई चौड़ी 
करता जा रहा था| जांपात चीन को अपने साम्राज्य का भ्रग बनाने का 
इच्छुक था जबकि श्रमेरिका इसमें मुक्त-द्वार व्यापार-नीति का समर्थक और 
जापान के प्रसार का विरोधी था। जुलाई १६४१ में जापान-श्रमे रिका- 
सम्बन्धों में और भी श्रधिक विगाड़ पैदा हो गया.। जापान ने फ्रैंच-हिन्द-चीन 
में श्रपता आ्िक विस्तार करना भ्रारम्भ किया तो श्रमेरिका ने संयुक्त राज्य 
अमेरिका में स्थित सारी जापानी यूजी जब्त करके उस पर कठोर आधथिक 
प्रतिबंध लगा दिया । स्पष्टत: अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसमें जापान दो 
ही मार्ग अपना सकता था-झ्ना तो वह अ्रपनी विस्तारबादी योजनाओं का परि- 
त्याग कर देता अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका से युद्ध में जूक जाता | कोनोये 
([(०709०) के जापानी मन्नी-मण्डल ने अमेरिका से संधि के असफल प्रयास 
किये । श्रकटूबर के मध्य में युद्ध-पिषासु जनरल हिदेकी तोजों (70]०) जापान 
का प्रधान मंत्री बना । श्रव अमेरिकन प्रशासन को यह स्पप्ट हो गया कि 
युद्ध की स्थिति टालना सम्भव नहीं है । फिर भी दोनों देशों के मध्य संधि- 
वातां चलती रही । ६ दिसम्बर को अ्रमेरिकन राष्ट्रपति रूजवैल्ट ने शांति 
बनाये रखते के लिए जापान के सम्राट हिरोहितो से व्यक्तिगत प्रार्थना की । 
जापानी राजदूत और अमेरिकन विदेश मंत्री ने उसी दिन संधि प्रस्तावों पर 
विचार-विमर्श किया । 
किन्तु जापान तो शक्ति-मद में चूर होकर युद्ध के लिए बुला बैदा 
था | अगले ही दिन ७ दिसम्वर को प्रात:काल ७-५५ पर हवाई हीप के पड- 
हार के अमेरिकन नौसैनिक प्र पर जापान ने आकस्मिक बोर प्रत्यल सवा 
तक हमला कर दिया | इस सहसा आक्रमण से न केवल नोसेतिक श्र्ट का हा 


संयुक्त राज्य अ्रमेरिका की विदेश नीति शव 


भीषण क्षति पहुँची बल्कि सम्पूर्ण अमेरिका स्तब्ब॒ रह गया। अब तक तो 
संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध में सम्मिलित होने श्रववा न होने के प्रश्न पर 
गम्भीर मतभेद था, किन्तु जापान क प्रप्रत्याशित आक्रमण ने इन मतभेदों को 
समाप्त कर दिया और ८ दिसम्बर १६४१ को सीनेट ने सर्वेसम्मति से जापान 
के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ११ दिसम्बर को जर्मनी पर इटली ने 
संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और प्रत्युत्तर में अमेरिका 
ते भी उनके विरुद्ध युद्ध का जयघोष कर दिया। ग्रव पुरानी दुनियां तक 
सीमित युद्ध नई दुनियां में आ गया जिसने इसे द्वितीय महांयुद्ध का रूप दे 
दिया । | 
संयक्त राज्य श्रमेरिका श्रोर सुदूर पूर्वे 
यूरोप के सम्बन्ध में अमेरिकन विदेश नीति पर विस्तार से चर्चा 
करने के बाद अब हम अमेरिकन और सुदूरपूर्व के सम्बन्धों पर प्रकाश डालेंगे । 
श्रमेरिका को पृथकतावादी नोति फेवल यूरोपियन मामलों तक ही सीमित थी, 
सुदूर-पूर्व॑ तथा लेटिन अ्रमेरिका के मामलों में उसने प्रारम्भ से ही सक्रिय भाग 
लिया था । पश्चिमी राष्ट्रों के साथ उसने भी सूदूर-पूर्व में अपने हितों की 
वृद्धि की चेष्ठा की । जब श्रफीम-युद्ध (0//ण7॥ ५/श) के पश्चात्‌ ब्रिटेन ने 
नानकिय की संधि द्वारा हांगकांग का द्वीप ओर ५ अन्य बन्दरगाहों में व्यापा- 
रिक-सुविधायें प्राप्त कर लीं तो अमेदिका ने भी ३ जुलाई १८४४ को वांधिया 
(५४/०४९४7४४) की संधि द्वारा इन पांचों वन्दरगाहों में व्यापारिक सुविधायें 
हासिल कर लीं। १८५३ में -अ्रमे रिकन नौसेनापति पैरी ने जापान को दो 
वन्दरगाह विदेशियों के लिए खोलने को वाध्य कर दिया । यद्यपि अमेरिका 
श्रपने उपरोक्त कदमों के फलस्वरूप सुदूर पूर्व में अपनी कुछ-कुछ हित-वृद्धि 
करने को प्रयत्वशील रहा तथापि १८६६८ तक उसमे सुदुर-पृर्व में फोई विशेष 
दिलचस्पी नहीं ली | उसकी गतिविधियां उस क्षेत्र में सामान्य सीमाओं के 
भीतर ही रहीं । १८६८ में अमेरिकत-स्पेनिश युद्ध के फलस्व्ररूप अमेरिका क 
प्रशान्त महासागर में गुआम, हवाई तथा फिलीपाइन (5089४,  7294/ 
870 7॥/॥9॥765 ) द्वीप समूह प्राप्त हुए। जब प्रशान्त महासागर में श्रमे- 
रिका के हित स्थापित हो गये तो फिर उसके लिए यह स्वाभाविक हो गया 
कि वह चीन में हो रही घटनाओं पर सजग दृष्टि रखे | चीन में गठित होने 
वाले राजनीतिक परिवतेतों का प्रभाव प्रशान्त में अमेरिकन हितों पर पड़ 
सकता था, अतः अमेरिका के लिए उस पर दृष्टि रखता जरूरी था। उस 
समय पश्चिमी शक्तियाँ-सम्पूर्ण चीन में सुविधायें प्राप्त करने के लिए बन्दर- 
वॉट में लगी रहीं । इस-सुविधाओं के युद्धां (8406 (रत (००7०७४अ०४५) के 
फलस्वरूप उन्होंने लगभग -सम्पूर्ण चीनी देश को अपने 'प्रभाव क्षेत्रों में! 


सी ज अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


है | यदि इन मांगों को पूर्णेत: स्वीकार कर लिया जाता तो इसका स्पष्ट ही 
यह अभिप्राय होता कि चीनी गणराज्य जापान का संरक्षित राज्य बन गया 
है । लेकिन काफी विचार-विमर्श के बाद अन्त में दोनों देशों में २५ मई 
१६१४ को एक संधि हो गयी । 
संयुक्त राज्य श्रमेरिका और जापान के मध्य मेत्रीपूर्ण सम्बन्ध तभी 
स्थापित हो सकते थे जब जापान अमेरिका की "“मुक्तद्वार' (079०0 0०0०) 
तीति का अ्रनुमोदव करता और उसके अनुकल आचरण प्रदर्शित करता | 
लेकित मुक्त द्वार' नीति का श्रनुसरण करना तो दूर रहा, उसकी * इक्कीस 
मांगों” में इसका स्पष्ट खण्डन था। अ्रमेरिकन विदेश मंत्री अश्शा ने इस 
नीति के उल्लंघन का विरोध करते हुए चेतावनी रूप में जापान को कहा कि 
“संयुक्त राज्य श्रमेरिका की सरकार किसी ऐसे समभौते को स्वीकार नहीं कर 
सकती, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका के संधियों द्वारा - प्राप्त प्रषिकारों का 
और चीन की राजनीतिक या प्रादेशिक अश्रखंडता का श्रथवा 'मुक्तद्वार नीति 
का हनन होता हो । 77 न्‍ 
जापान ने कुछ समय तक तो टालम टोल की नीति अपनायी, किन्तु 
६ अप्रौल १६१७ को श्रमेरिका के युद्ध में प्रवेण करने पर और इस प्रकार 
जापान का युद्ध-साथी बन जाने पर स्थिति में परिवर्तन हुआ । स्वार्थों की 
एकता के कारण टोकियो श्लौर वाशिगटंगत निकटतम ग्राये तथा जापानी 
राजनीतिज्ञ इशी (0॥7) ने वाशिगटत आकर अमेरिका के विदेश मंत्री 
लैनसिंग से २ नवम्बर १६१७ को एक समभौता किया। लेनतसिग-इशी 
समभौते के द्वारा “संयुक्त राज्य श्रमेरिका और जापान की सरकारों ने यह 
स्वीकार किया कि प्रादेशिक समीपता (॥07ॉणिांध फछा०ए04ए9 ) देशों में 
विशेष सम्बन्ध उत्पन्न कर देती है। फलस्वरूप संयुक्त राज्य श्रमेरिका की 
सरकार यह स्वीकार करती है कि चीन में जापान के विशेष हित श्रथवा 
स्वार्थ हैं श्रौर ये विशेषत: उन प्रदेशों में है जो जाथानी प्रदेश के साथ लगे 
हुए हैं । 9 इस समभौते का यह स्वाभाविक अभिप्राय था कि अमेरिका न 
जापान के दृष्टिकोश को मान लिया तथा शाण्ट्र ग़ पर जापानी दावा स्वीकार 
कर लिया । वास्तव में युद्ध की समाप्ति पर अमेरिका और जापान में सच 
अच्छे हो गये किन्तु दोनों देशों के सम्बन्धों में सुधार की स्थिति शीत्र ही क्षीण 
हो चली और १६१८ से १६२० तक उनके पारस्परिक सम्बन्ध विगड़ते चले 
गए । जापान शाण्टुग पर ओर प्रशान्त में स्थित जन टापुगड्रों पर अधिकार 
करना चाहता था, और अमेरिका ब्रिटेन तथा फ्रांस जापान पर यह झा 
लगाते थे कि उसने जर्मनी को पराजित करने में बहुत कम दिलचस्पी ली है 
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जबकि इस अवसर पर चौत में अपने प्रभु का विस्तार करने का अधिकतम 
प्रयास किया है। १६१८-१६ में अमेरिका ने साइवेरियन हस्तक्षेतर में भाग 
लिया ताकि जापान साइबेरिया और दक्षिण मंचूरिया में अपने पर न फैल 
सके । 

स्पर्धा बडी तीब्र हो चली | पेरिस की शांति-समा में अमेरिका के 
राष्ट्रपति विल्सन ने गुप्त संधियों का पालन करते से इन्कार कर दिया जिनको 
जापान ने अपने यूरोपियन मित्रों के साथ किया था, तथा उसने 'लेनसिग-इशी' 
[[शाक्रा8-क्ष्त | समभौते के विषय में भी अनभिज्ञता प्रकट की। श्रमे- 
रिकन प्रतिनिधि मण्डल के विरोध के समक्ष जापान ने शांति-समा से श्रलग 
होने की धमकी दी, ब्रिटेत के लॉयड जॉर्ज तथा फ्रांस के क्लेमेंसो द्वारा काफो 
दबाव डाले जाने पर और शांति-पभा के भंग होने से डर कर ही विल्सन ने 
जापानी दावों को मान लिया । 

(२) याप द्वीप का भगड़ा-जिस तरह पेरिस की संधि के समय 
श्रमेरिका और जापान के मध्य अनेक मामलों में उग्र मतभेद प्रकट हुए, उसी 
तरह प्रश्ान्त महासागर में विद्यमान 'याप! नामक छोटे से टापू के स्वामित्व 
के प्रश्न पर दोनों देशों के मध्य तना-तनी बढ़ी । जापान ने इस ठापू को 
जमंती से लिया था । यह टापू सामरिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण था | यह 
गुआम से मनीला जासे वाले और इण्डोनेशिया से संघाई जाने वाले समुद्री 
तारों का केन्द्र था| पेरिस की शांति-समा में राष्ट्रपति विल्सन ने इस टापू 
के अन्तर्राष्ट्रीयकरण पर बहुत बल दिया था ताकि यह जापान के पूर्ण अ्रधि- 
कार में न जा सके । लेकिन विल्सन की मंशा के विपरीत शांति-समा ते 
इसका शासनादेश | (७704० ] जापान को दे दिया । “फिलीपाइनद्वीप समूह 
से संयुक्त राज्य भ्रमेरिका को समुद्री तार द्वारा जोड़ने का महत्वपूर्ण केन्द्र” 
जापान के हाथ में चला गया । अमेरिका के लिये यह घटना बड़ी चिन्ता का 
विषय बन गई ओर दोनों ही देशों के मध्य संघर्ष कट्तर हो गया । 

(३) एंग्लो-जापानी -संधघि--जापान और संयुक्त राज्य प्रमेरिका के 
सध्य मतभेदों में वृद्धि करने में १६९०२ की ऐंग्लो-जापानी-संधि [2&॥8|0- 
4॥0४888-/ 0०८ ] भी बड़ी सहायक हो रही थी । इस संधि के श्रनुसार 
वाशिग्टव को यह श्राशंक्रा थी कि यदि कभी जापान भ्रौर भ्रमेरिका में युद्ध 
छिड़ा तो संधि की शर्तों के अनुसार ग्रेट ब्रिठेन जापान की ओर से लड़ेगा । 
वाशिग्टन की इस चिता और आशंका का निवारण करने के लिये १६११ में 
उपरोक्त संधि का नवीनीकरण (०४८५७) करते समय उसमें एक नई 
धारा जोड़ी गई | तथापि प्रथम महायुद्ध के बाद पेरिस की शांति-परिषद में 
अमेरिका ने यह श्रनुमव किया कि यह संधि एशिया में जापान के हितों की 
रक्षा करने के लिये एक जबरदस्त ढाल है । अमेरिका को इस संधि की तरफ 
से इतना आ्राशंकित देखने के कारण १९२० में संधि के पुतः नवीनीकरण के 
समय ब्रिटेन ने यह आएवासन दिया कि वाशिंगटन और टोकियों श्रमेरिका 
और जापान में होने की सूरत में इस संधि को लागू नहों किया जायगा । यह्‌ 
कहा गया कि उपरोक्त संधि तो रूस और जमनी के खतरे को रोकने के लिए 
की गई ह । परल्तु अमेरिका का विचार था कि भ्रव जबकि रूस और अमे- 
रिका दोनों ही की शक्ति समाप्त हो चुकी थी तो यह संधि स्वाभाविक रूप से 
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उसी के विरुद्ध थी। अमेरिकन लोगों की चिम्ता के विपशीत ग्रोट ब्रिदेन के 
सामने प्रमुख समस्या यह थी कि नई संधि हो जाने के उपरान्त वह॒भमेरिका 
की 'मुक्त द्वार' नीति का समर्थन करे अथवा जापान के “विशेष स्वार्थों के' 
सिद्धान्त का पोषण करे । 

(४) नौ-सेनिक होड--दोनों देशों के मध्य समस्‍यायें तब और भी 
उग्र हो गई जब उनमें परस्पर नौ सैनिक शक्ति में श्रमिवृद्धि की खतरनाक 
दौड़ शुरू हुई । जापान की तरफ से आशंकित संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम 
महायुद्ध के उपरान्त अपती तौ सेना बढ़ाने का निश्चय किया । इसकी प्रति- 
क्रिया स्वरूप जापान ने नौ सेता के क्षेत्र में वाशिगटन से भी श्रागे बढ़ने का 
संकल्प किया । जापान की शंका-ने ब्रिटेन और अमेरिका के मैत्रीपूर्णा सम्बन्धों 
में अभिवृद्धि की । जापान के मन में यह धारणा घर कर गई कि दोनों राष्ट्र 
सयुक्त रूप से उसके विरुद्ध युद्ध करेंगे, अत: उसे अपना नौसैनिक बेड़ा अत्यन्त 
सुदृढ़ और विशाल बनाना चाहिये । ब्रिटेन भी सबसे बड़ी सामुद्रिक शक्ति 
होने के कारण इस नौसनिक होड में पीछे नहीं रहना चाहता था । 

यद्यपि तीनों ही देशों ने नौसैनिक प्रण४ञद्विता शुरू कर दी, किन्तु 
तीनों ही यह अनुभव करते थे .कि इस प्रकार -की होड़ कर सकना उ.के 
सामर्थ्य से परे की. बात-है ) महायुद्ध के फलस्वरूप ब्रिटेन के आर्थिक स्रोत 
सूख चुके थे, जापान आध्िक दृष्टि से अमेरिका जैसे समृद्ध देश का मुकावला 
नहीं कर सकता था और शअ्रमेरिका की शक्तिशाली रिपब्लिकन तथा डमोक्रंट 
दोनों ही पाथ्यां शस्त्रों में भारी कटौती के पक्ष में थी । 

सम्मेलन श्रायोनन और उसमें सम्पन्न की गई संधियां--उपयेक्त 
परिस्थितियों में नौसेनिक प्रतिद्वन्द्तिता को समाप्त करने के लिये श्रौर सुदूर 
पर्वे की समस्याओं को हल करने के लिये वाशिगटन में ११ अगस्त को एक 
सम्मेलन का आयोजन किया गया । राष्ट्रपति हार्डिंग ने ब्रिटेन, फ्रांत्,, इटली, 
जापान, चीन, बेल्जियम, हालंण्ड और पुरतंगाल को निमंत्रित किया। रूस को 
छोड़कर सुदूर पूर्व रखने वाले अमेरिका सहिंत नौ राष्ट्र इसमें सम्मिलित हुए । 

'सम्मेलन ने १२ नवम्बर १६२१ से ६ फरवरी १६२२ तक की अवधि में ७ 
संधियाँ की भौर १२ प्रस्ताव पास किये । चीन और जापान में शाण्ट्रग के 
सम्बन्ध में तथा संयुक्त राज्य अमेरिका और जःपान के मध्य याप तथा ग्रन्य 
टापुओं बारे में समभौते किये गये । ये विभिन्न समभौते इतने महत्वपूर्णा थे 
कि श्रागामी एक दशाब्दी तक इनके द्वारा सुदूर पूर्व की राजनैतिक स्थिति का 
तथा भमेरिका और जापान की स्थिति का नियंत्रण होता रहा । 

वाशिंगटन सम्मेलन में निम्नलिखित संधियां की गई-- 

(१) पंच शक्ति नो सैनिक संधि [वर पक 09% ४८४०) 
पू+९४५ ]--इस संधि का विस्तार से उल्लेख नि:शस्त्रीकरण वाले अध्याय में 
किया जा चुका है । इस दा अन्यर्गत श्रमेरिका, वद्विदन, जापान, क्रॉस 
और इटली के बड़े युद्धपोतों (८शणं, 88095) का अनुपात 
भ:४:३:१:*७५:१७५ निश्चित क्यिः गया ; १०८५ लक का 
पोतों का निर्माण वन्द कर दिया गया। बड़े युद्धपोतों (वो $ 
को ३५ हजार टन तक तथा १६ इची तोपों तक झ्लौर दिमानक 
( #ंणशी 0थागगरंश्ा$) को २७ हजार टन तथा ८६ ह। तोपां तक मय 
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कर दिया गया । यह संधि ३१ दिसम्बर १६३६ तक के जा ली 
बाद २ वर्ष का नोटिस देकर हस्ताक्ष रकर्ता कोई भी शक्ति उस सम प्ल ठर 
सकती थी । हे शा 

(२) पहली नव शक्ति मुफ्त बबार संधि [06 उः000त शत 
छ00० "०४५ ]--इस संधि में सम्मेलन में उपस्थित सभी के साप्ट्रोंस है 
बचन दिया कि () वे ज्ञीन की सर्वोच्च सत्ता, प्रादेशिक तथा प्रशारतास्पक् 
अखंडता का सम्मान करेंगे; (॥) जीन में सब देशों को व्यापार के हा 
अवसर होगा; शौर (॥) जीन के निश्चित भू भागों में विशेष ख़ायों दो 
परत्ति के लिए प्रभाव क्षोत्र सुरक्षित बनाने सम्बन्धी कोई कायवाही नहीं झोसो । 
/ इस मक्‍त द्वार संधि का अमेरिकन लोगों ने बड़ा स्वागत किम | वो 
उनके मन में यह अमेरिकन “मुक्त द्वार नीति को बिजय घी । ः थे इसे 'छीन 
का मैग्ताक्ाठी' मानते थे । परन्तु यह संधि वास्तव में अनेक दृण्टियों में दोष- 
पर्ण थी | इसकी क्रियान्वित्ति प्रमुखतः महाशक्तियों की सदनावना पर क्षाघरा- 
रित थी क्योंकि संधि में इसके पालन कराने सम्बन्धी कोई व्यवस्था नहों को 
गई | बस (8059) के शब्दों में “यह सामूहिक सुरक्षा का ममभौता नहीं था 
अपितु महाशक्तियों द्वार स्वेच्छा से कुछ अधिकार छोड़ने की घोषणा साध भा । 
“ग्रिस वोल्ड के अनुसार यह संधि सुदूरपूर्व के विरोधी स्वार्थों में उसी सोमा 
तक शान्ति स्थापित रख सकती थी जिस सीमा! तक स्याही और भलगद्ारा 
शान्ति बनाये रखना संभव था ।” 

(३) दूसरी नव शपित संधि [[शागट (कट पाला ]-ट्रम संधि 
द्वारा जीन को अपने देश में श्राने वाली वस्तुझ्नों पर कर लगाने के पढ़ी से 
प्रधिक अधिकार दिये गये । ' 

(४) चतु शक्ति शान्ति संधि [007 ए0फ९ शाली९ ]7ल्‍॥% |- 
ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और जापान इन आर शक्तियों के मध्य ६३ दिमम्धर 
१६२१ को एक १० वर्षीय शान्ति संधि सम्पन्न हुई जिसके द्वारा १६०२ वी 
ऐंग्लो-जापानी संघि समाप्त कर दी गई । आतुशंक्ति शान्ति संधि की एर्ते' इस 

अकार थीं-- () चारों देश प्रशान्त महासागर में एक दूसरे को टापभों और 

बशवर्ती प्रदेशों का सम्मान करेंगे, (॥) प्रशान्त महासागर में यदि पपने 
अधिकारों के सम्बन्ध कूटनीति द्वारा किन्हीं प्रश्नों का हल न हो ताऐसे प्रश्नों 
का निर्णाय सम्मेलन द्वारा हल किया जाय, (॥॥) संधिकार्ता देशों को मद 
अधिकार होगा कि थदि किसी महाशक्ति की प्राक्रमणात्गक कार्यवाही द्वारा 
उनके अधिकारों को क्षति पहुँचने की संभावना हो तो वे इस सम्बन्ध में एक 
. इसरे के साथ पूरा पत्र व्यवहार कर सकते हैं। इस संधि से कगेरिका की 
कृदूरपूर्व सम्बन्धी चिन्ता और भ्राशका बहुत हद तक दूर हो गई। 

कि (५) 5 छः शक्ति संधि (85% ?0ण्श् एथ॥9 )--यह्‌ संधि जर्मन । 
- कै समद्र तेंढों को ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, फ्रांस, इटली और चीन भे बांटने 
के लिए सम्पन्न की गई । 

(६) चतुर्शोक्ति सन्धि (ए0फ्न ए०च्त७ प' 

* अमेरिका, फ्रांस तथा जापान के मध्य हुईं जिंस 
. 'प्रशाग्व महासागर में स्थित टापुओं में विभिन्‍न 
. सम्मान और-उनकी सुरक्षा का:निशएचय किया-। 


/९४४)--यह संधि ब्रिटेन 
के अनुसार इन राष्ट्रों ने 
शक्तियों . के शभ्रधिकारों के 


॥4॒ 


4 
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चीन-जापान के समभोते (870-]9[08050 #8००॥॥५॥) द्वारा 
जापान ने सम्पूर्ण जन साम्पत्तिक अ्रधिकार चीन को देने का निश्चय किया । 
लेकिन जापाव को १५ पर्ंशा-75॥8/85 की रेलवे पर १४ वर्ष तक नियंत्रण 
रखने का अधिकार मिला । 


[ ! अमरीकी-जापानी संधि--याप , ४४7०) समकौता--याप प्रशान्त- 
हासागर में कैरोलाइत दवीए सघृह के पश्चिम में ५० वर्ग मील का चार 
टपपुओओों का समूद्‌ है. यह उस समय प्रशांत महासागर में से होकर जाने वाले 
सामुद्रिक तारों का महत्वपूर्ण केन्द्र था । इसके अतिरिक्त इसकी महत्ता इस- 
लिय्रे भी थी कि इस्डोनेशिया के साथ सम्बन्ध का केवल यही मार्ग था तथा 
चीन के साथ सम्बन्ध के दो तार-मार्गों में से एक यहां से होकर जाता था। 
जापान इस महत्वपूर्ण तार-केन्ध पर अ्रपता पूर्ण प्रभुत्त रखता चाहता था तथा 
संधाई जाने व,ले इस तार-मार्ग को एक श्रन्य टापू नावा 8७७) पर 
से जाना चाहता था । अमेरिका याप ठापू पर जापान के सर्वाधिकारी प्रभाव 
को सहन नहीं कर सकता था । पेरिस के शांति सम्मेलन में भी राष्ट्रपति 
विल्सन ने श्रमेरिकत पक्ष की स्पष्ट करते हुये इस टापू के अन्तर्राष्ट्रीयकरण 
([#6874007ो2ट4300) पर बहुत बल दिया था। किन्तु शान्ति-सम्मेलन 
ने इस टापू को जापान का संरक्षक प्रदेश बना दिया। फिलीपाइन द्वीप-समूह 
से संयुक्त राज्य अ्रमेरिका को समुद्री तार द्वारा जोड़ने का महत्वपूर्ण के 
जायान के हाथ में चला जाना वाशिगटन के लिये गहरी चिता का विषय 
था और इससे दोनों ही देशों के मध्य तनाव ने गम्भीर रूप ले लिया। 
वाशिंगटन सम्मेलन में इस याप टापू के बारे में एक समझोता हुआ जिसके 
अनुसार इस हीय समूह में श्रमेरिका को जापान के तुल्य समानाधिकरार और 
स्त्रतंत्र प्ररेश का अधिकार मिल गया | 


वाशिंगटन सम्सेलन के परिसशशाम--वाशिंगटन सम्मेलन को अपने सनय 
की एक बड़ी सफलता माना जाता है श्र कहा जाता है कि प्रथम महावुद्ध के 
बाद अमरीकी जापाती सम्बन्धों तथा सुदूरपूर्व की समस्याश्रों की हष्टि से यह 
सम्मेलन एक ऐतिहासिक और सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। १६१६ का 
पेरिस का शांति-सम्मेलन जिस समस्या को सुलभाने में श्रसफल रहा था, 
उस समस्या को घुलभाने में वाशिंगटन सम्मेलन एक वडी सीमा तक सकल 
हुआ । शांति-सम्मेलन यूरोप के मामलों में अवश्य ही प्रभावशाली सिद्ध हुआ 
था लेकिन सुंदूरप्‌र्व में जापान तथा अमेरिका के उम्र-मतभेदों को झौर खतर- 
नाक नवसैनिक प्रतिद्वन्द्रता को समाप्त नहीं कर पाया था। वाशिंगटन सम्मेलन 
इस दृष्टि से बडा महत्वएणें भौर उपयोगी सिद्ध हुआ, चाहें अपनी ढुद 
निश्चित कमियों के कारण भविष्य में वह भले ही निष्प्रमाव हो गया हा । 
वाशिगटन सम्मेलन के श्रायोजन के दो प्रधान लक्ष्य थे--(१) ब्रिटेन, भ्रमेरिका 
झौर जापान के नौ सैनिक होड को समाप्त किया जाय तथा (२) जापाद 5. 
बढ़ती हुई शक्ति पर अंकुश लगाकर चीन की प्रादेशिक श्रृख॑ण्डता की स्क्षा 
की जाय और वहां सब देशों की व्यापार के समान अवसर उपलब्ध हा “हा 
व्यवस्था की जाय । सम्मेलव ने अपने इन दोनों ही प्रमुख लक्ष्यों में उल्टलनाय 
सफलत! भ्रजित की । पंचशक्ति नौसनिक संधि (किए ?९0एश वाध्ड0/ 
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प्रथम लक्ष्य की तथा चतुशक्ति शांति संधि (8007 शिकशल बट 


संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति धप 


पृप८७॥9) ने द्वितीय लक्ष्य की पूतति की । वाशिंगटन सम्मेलन ने जापान की 
बढ़ती हुई शक्ति को रोका और उसे केवल चीन के एकाधिकारी लाभ से ही 
वंचित नहीं कर दिया बल्कि ब्रिटेन और श्रमेरिकः के मुकाबले उसे नीच। स्थान 
भी दिया गया । वाशिंगटन सम्मेलन के प्रभाव को व्यक्त करते हुये सेकनेश्रर 
और लाच (४०८ आते ।,80॥7) ने लिखा है कि, “चतुःशवित प्रशान्त 
संधि और पंचशवित नौ-सैनिक ऐग्लो जापानी संधि को समाप्त करने के अति- 
रिक्त यह परिणाम भी हुआ कि भ्रमरीका और जापान या ग्रंट ब्रिटेन के 
मध्य युद्ध की सम्मावना श्रनिश्चित काल के लिये ठटल गई ॥/ 7 

वाशिंगटन सम्मेलन की सन्धियों से लगभग १० वर्ष तक सुद्दर पूर्व 
में स्थिरता और शान्ति बनी रही. तथापि इन सन्धियों में घुछ गम्भीर दोष 
दिद्वमान थे । प्रथम बड़ा दोष तो यही था कि संधि द्वारा शस्त्रारन्नों पर 
नियन्त्रण बहुत सीमित मात्रा में लगाया गया था । प्रतिबन्ध क्रेवल बड़े युद्ध 
पोतों के निर्माण पर ही लगाया गया था । नौ सेना के अन्य प्रकार के जहाज 
झौर स्थानीय सेना प्रतिबन्धों से मुक्त थी । परिणामस्वरूप इस सम्मेलन द्वारा 
शस्त्रीकरण की प्रवृत्ति का विरोध बहुत अल्प श्रश में ही हो सका और व्यव- 
हार में निःशस्त्रीकरण की समस्या लगभग ज्यों को त्यों बनी रही । दूसरा 
दोष यह था कि सम्मेलन में चीन में सब महाणक्तियों को समान अ्रवसर देने 
की बात तो कही थी लेकिन इसे क्रियान्वित करने की कोई व्यवस्था श्रतिपादित 
नहीं की । सम्मेलन में शामिल होने वाले राज्यों ने उन संधियों को रह नहीं 
किया था जो पिछले सौ वर्षो से उन्हें चीन में सुविधायें प्रदान कर रही थी । 
अमेरिका और ब्रिटेन ने चीन की श्रखंडता सुरक्षित रखने पर इसलिये बल 
दिया था कि जापान चीन पर हावी न हो सके, परन्तु चीन में प्राप्त अपने 
विशेषाधिकारों को उन्होंने भी पूर्रातः सुरक्षित ही रखा । श्रतः स्पष्ट था कि 
आ्राथिक अवसर की समानता एक खोखला आदर्श था जिसका एकमात्र श्रभि- 
प्राय: अपने स्वार्थों की रक्षा करते हुए जापान को चीन में अभुत्व बढ़ाने से 
रोकना था। सम्मेलन द्वारा की गई व्यवस्था खीन और जापान दोनों ही 
देशों के लिये समान रूप से अ्रसन्‍्तोषज तक थी । तीसरा बड़ा दोष यह था कि 
सम्मेलन की संधियों ने जापान को नाराज कर दिया। जापान युद्ध से ऊबा 
हुआ था और आशिक दृष्टि से अमेरिका के समान समुद्ध तन था। श्रतः नौ- 
सनिक प्रतिस्पर्द्धा से बचने के लिये परिस्थितियों वश ही जापान ने सम्मेलन 
की संधियों को स्वीकार किया था, श्रन्यथा उसके युद्ध प्रेमी सेनापति इन्हें 
वडी श्रन्यायपूर्ण श्रौर अ्रपमानजनक संधियां मानते थे । पंच शक्ति नौ-सैनिक 
संघि में नौ-शक्ति का जो अनुपात निश्चित किया गया था उसमें जापान को 
हीन स्थिति प्रदान की गई थी । चतुशक्ति प्रशान्त महासागरीय समभौता 
([#0ण ?0एक्ष ?8टांप८ 77८85५) से भी जापान को पूरा श्रसंतोष था। 
इसे वह अपने पुराने मित्र इंगलूँड के विश्वासधात के कांरण अमेरिका द्वारा 
अपने पर जबरदस्ती थो । हुआ समभता था । इसी प्रकार उस नव-शक्ति 





संधि को मी वह अपने प्रति अ्न्यायमूलक मानता था जिसके द्वारा चीन में 


[ #फ्टोपदा। कावबें 427 : 
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उसकी प्रभुता के प्रसार पर अ कुश- लगाने की;चेष्टा की गई - थी । जापान को 
इस प्रवल ताराजगी और क्रोधार्ति का परिणाम: ही यह निकला कि बाद में 
मंत्रुरिया और पलंहाबंर पर उसके भीषण-श्राक्रमण-.हुए । 

वाशिंगटन सम्मेलन के प्रभाव का. बडाःविवेकपूर्ण विवेचन करते हुए 
श्री कार (८४४) ने ठीक ही लिखा है कि-- - 

“वाशिगठत संम्मेलन की सकारण ही एक महत्वपूर्ण : सफलता माना 
गया था। उसके फलस्वेरूप कम से कम ऊपरीः'तौर पर प्रशात्त महासागर में 
युद्ध-पूर्व का .शक्ति-संतुलन पुन: स्थापित हो गया-। दृढ़ ऐग्लो-अमरीकी 
मोर्चों से मयभीत होकर और विश्व लोकमत के नैतिक - दबाव के कारण, 
जापान ने यद्यपि प्रकट रूप से श्रपती' पराजय :स्वीकार नहीं की थी, तथापि 
अपनी महत्वाकांक्षाश्रों . पर बहुत अधिक श्र कुश: लगाता उसने स्वीकार कर 
-लिया था । चीन की. मुख्य भूमि ()(०॥800) पर युद्ध के समय उसे जो 
एकमात्र शआ्प्ति हुई थी, उसका मी. परित्याग कर देने के लिये, उसे राजी कर 

लिया था | अब उससे ब्रिटिश साम्राज्य;और अमेरिका के . साथ तौ-सैनिक 
. समानता का दावा करेने/का साहस किया किन्तु! ब्रिटिश और अमरीकी बेड 
का ७० प्रतिशत टन बैडा रखने की उसकी. मांग कम कर ६० प्रतिशत करदी 
गई। इस प्रकार चीन की भ्रखंडता और प्रगांतः महासागर में ऐ ग्लो-अमरीकी 
सामुद्रिक प्रभुत्व को जापानी खतरा दूर किया ज़। चुका था। कित्तु फिर भी 
वाशिगटन सन्धियों से उत्पन्न स्थिति खतरे से खाली नहीं थी क्योंकि एशिया 
की मुरुय भूमि पर श्रागे बढ़ने की अपनी नीति।को जापान ने श्रपनी श्रनिच्छा- 
पूर्वक ही त्यागा था ॥: कमी न कभी, श्रपनी शक्ति से परिचित होते ही, जापात 
वाशिंगटन समभौते से हुई अपनी प्रतिप्ठा-हानि का विरोध करता ही | ण्ह 
मूल प्रन कि सुदूर पूर्व में ऐ ग्लो-सैम्सन प्रभुत्व रहेगा या जापान की ही वृती 
बजेगी. अभी भी झनिर्णीव ([776०2८0८त१) था । किन्तु यह वाशिंगटन सम्मे- 
लत का ही परिणाम .था कि यह प्रश्व ठीक दस वर्षों तक भविष्य के गर्भ में 

ही पडा रहा "४7 
संयुक्त राज्य श्मेरिका तथा लैटिन श्रमेरिका 

मेक्सिको, मध्य अ्रमेरिका और दक्षिण अमेरिका के देशों तथा फेरी- 

बियन सागर के द्वीपों को सम्मिलित रूप से छैटित अमेरिका कहा जाता है | 
यूरोप के भागड़ों से पृथक रहने की नीति श्रपनाते हुए मी संयुक्त राज्य ग्रम- 
रिका मे लैटिन अमेरिका के प्रति कमी ऐसी नीति नहीं रखी । ह 
संयुक्त राज्य अमेरिका की लैटिन अमेरिका के प्रति नीति को संत 
में तीन शब्दों में प्रकट किया जा सकता है-मुनरों सिद्धाल्त, डालर कुटताए 
तथा अखिल अमेरिकनवाद  (शशा श#ाटां८87570) हम इन तीतो हो ।* 
एक-एक करके विस्तार से प्रकाश डालेंगे । कप 
घुनरो सिद्धांत (7०॥ा०६ 0००0960)--इन परम का 
उल्लेख प्रस्तुत अध्याय के श्रारम्म मं किया जा चुका हू हम प्र व 
दिसम्बर १८२३ में प्रत्यक्षत: अ्रमे रिका के देशों की दूरावदत मद 
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संयुक्त राज्य श्रमेरिका की विदेश नीति ५श्३े 


से रक्षा करमे के लिये किया गया था | १९वीं सदी के आरम्म में वाशिंगठन 
सरकार ने अमेरिकन देशों के मामलों मे यूरोपियन हस्तक्षेप के निवारण दे 
आवश्यकता अनुमव की और यह चाहा कि जिन दिनों में यूरोपियन _शवितयों 
की प्रतिस्पर्द्ा श्रम रिकन भूमि पर चल रही थी वे दिन अब नहीं रहने चाहने 
१८२३ में इस इच्छा पूर्ति का एक अत्युत्तम अवसर आया | स्पेन ने पवित्र 
संघ' (09 &]07०6) की सहायता से अपने दक्षिण अमेरिकन उपनिये्ों 
और उतकी प्रजातांत्रिक सरकारों के विद्रोहों का दमन करने का प्रयत्न 
किया । तब्र, २ दिसम्बर १६२२ को कांग्रेस को. दिये गये अपने भाषण में 
तत्कालीन राष्ट्रपति मुनरो ने घोषणा की कि “अमेरिकन महाद्वीप भ्रव आगे 
से यूरोपियन शक्तियों द्वारा भावी उपनिवेशन के क्षेत्र नहीं समझे जायेंगे ।'"' 
इस सिद्धान्त में यह स्पष्ट कर दिया गया कि अमेरिका किसी को भी इस 
ग़ोलाद्ध के किसी भाग में भ्रपने विस्तार की श्रनुमति नहीं देगा। स्पप्टतः 


'मुनरो-सिद्धान्त' में अमेरिका अमेरिका वासियों के लिये! का रिद्धान्त रखा 
गया । 


प्रारम्भ में मुतरों सिद्धान्त! एक सुरक्षात्मक उपाय था जिसका मूल 

उदृश्य दक्षिण अमेरिका के नवीन श्र निर्बेल गरणराज्यों को यूरोप की 
महाशक्तियों के हस्तक्षेप और आथिक शोषण से सुरक्षित रखना था। किन्तु 
रह उरी श्य पूरा होने के बाद तक संयुक्त राज्य भ्रमेरिका एक अत्यन्त शक्ति- 
शाली राष्ट्र वन गया और वह “मुनरो सिद्धनन्त' को दक्षिण अमेरिका के देशों 
के आस्तरिक मामलों में हस्तदीप करने के लिये प्रयोग में लाने लगा | लेकिन 
यह हस्तक्षेप यूरोपियन देशों के ढगों से भिन्न था । उसने इस क्षोत्र को अपने 
विस्तार के लिये सीमित रखने का प्रयत्त किया मेक्सिको. राज्य पर अपना 
अधिकार जमाया और भ्न्य राज्यों की सरकारों की नीति को प्रभावित करने 
की कोशिश की । शीघ्र ही ऐसा प्रतीत होने लगा कि “मुनरो सिद्धान्त बसे 
पियन 'हितों और प्रभाव के तेल' (59॥०7०७ ० ॥7(०४८) के सिद्धान्त से 
भिन्न नहीं था और इसका उद्देश्य लैटिन श्रमेरिका को केवल संयुक्त राज्य 
अमेरिका के नियंत्रण तथा शोषण के लिग्रे सुरक्षित रखना था। वास्तव में 
शक्ति-सम्पन्न होने के बाद से ही संयुक्त राज्य अमेरिका लैटिन अमेरिका के 
देशों पर अपना एकाधिकार समभने लगा श्रौर इनके सभी मामलों में हस्तक्षेप 
करने लगा । २० जूत, १८६४ को अमेरिकन विदेश मत्री ओलनी (00९9) 
ने 'मुनरो सिद्धान्त' की व्याख्या करते हुये ओलनी :सिद्धान्त' का प्रंतिपादन 
किया जिसमें कहा गया. कि “आज संयुक्त राज्य व्यावहारिक रूप से इस मेहा- 
द्वीप पर सम्प्रभ्‌ है तथा इसकी श्राज्ञा उत प्रजाजनों के लिये कानन॑ है मिनके 
प्रति यह अपनी सध्यस्थता को सीमित रखता है । १६०४ में . मुनरो सिद्धान्त 
की राष्ट्रपति थियोडोर रूजवैल्ट की व्याख्या से लैटिन अमेरिकन देशों में 
संयुक्त राज्य विरोधी भावनाओं को बहुत, श्रागे बढ़ा दिया क्योंकि' 'मुनरो- 
सिद्धान्त के आ्राधार पंर उसने इस बात -का दावा किया कि संयुक्त राज्य- अंमे- 
रिका को लैटिन अमेरिका 'में हस्तक्षेप का एकाधिकार प्राप्त है । उसने स्पष्ट 
शब्दों में यह घोषित किया, “पश्चिमी गोलाद्ं में, संयुक्त राज्य की 'मुनरों 
सिद्धान्त! के प्रति निष्ठा, दुष्कर्म या शासन की अक्षमता के प्रंतिवादी मामलों 

में, संयुक्त राज्य-को अ्निच्छापूर्वक एक श्रत्तर्राष्ट्रीय .पुलिस शक्ति के कार्य 


कक । अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


करने को विवश कर सकती है ।” इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के स्थल- 
डमरूसध्य के राज्यों पर न केवल अपनी प्रभृता का दावा करता था अपितु 
उसका पूरा प्रयोग भी करता था। थियोडोर रूजवैल्ट मे १६०० की मुनरो 
सिद्धान्त की अपनी उपरोक्त व्याख्या का फरवरी .१६०५ में और भी अधिक 
स्पष्टीकरण किया | उप्तने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका उचित कारण 
होने पर अमेरिकन महाद्वीप के राज्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। मुनरो 
सिद्धान्त की इस प्रकार की साम्राज्यवादी व्यवस्था सन्‌ १६०० से ही की 
जाने लगी और तब से १६२९ तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने कैरीबियन 
सागर के निकंटवर्ती मध्य अमेरिका के राज्यों के सम्बन्ध में साम्राज्यवादी 
नीतिही भ्रपताई । “मुनरोसिद्धान्त की इस साम्राज्यवादी व्यवस्था का 'रूजबैल्ट 
अनुमाव (९००४८ए७४४ (070879) भी कहा जाता है क्योंकि- इसका सर्वोत्तम 
प्रतिपादन थियोडोर रूजवेल्ट ने ही किया था । १६२६ में सीनेंट ने 'रूजवेल्ट 
अनुमान” को अस्वीकार किया और लैटिन राज्यों में हस्तक्षेप की नीति का 


परित्याग किया ।* 

डालर कूटनीति (0०47 704०9 )--डालर कुटनीति अमें- 
रिकन साम्राज्यवाद का दूसरा रूप था । इसे आथिक साम्राज्यवाद भी कहा 
जाता है क्योंकि इसका लक्ष्य किसी देश पर राजनीतिक प्रभुत्व की श्रपेक्षा 
आधिक शोषण करना होता था। वास्तव में १८९३ के बाद सो ही अपने 
लैटिन अमेरिकन पड़ौसी देशों के प्रति श्रमेरिका की नीति एक सीमा तक 
डालर कूटनीति” स्पष्ट हो गई थी । इस नीति को स्पष्ट करते हुए राष्ट्रपति 
विलियम एच० ढाफ्ट (५/॥॥47० पल. 720। ने कहा था 5 “इस नीति 
(डालर कुटनीति) की विशेषता गोलियों के स्थान पर डालरों का प्रयोग 
करना रही है । '"*' यह अमेरिकन व्यापार को बढ़ाने के लिए का हूप से 
निर्देशित प्रयत्न है जो स्वयं सिद्ध सिद्धान्त पर ब्ाघारित है कि अमेरिकत 
सरकार विदेशों में स्थित प्रत्येक उचित और हितकारी अमेरिकन व्यवसाय का 
सभी उचित समर्थंत प्रदान करेगी ।7 

'डालर कुटनीति! से लैटिन अमेरिकन देशों के साथ संयुक्त राज्य 
अमेरिका के सम्बन्धों में कटुता आ गई और उनको संतुष्ट करने के लिए 
राष्ट्रपति विल्सन ते लैटिन अ्रमेरिका सम्बन्धी नीति की एक घोषणा 


प्रकाशित कराई जिसमें लैटिन अमेरिकन देशों के संयुक्त राज्य के प्रति 
अविश्वास और शंकालू दृष्टिकोण को दूर करने का मरसक प्रयास स्य्रा 
जब रास्ट्रसप 


किन्तु कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली । महायुद्ध कक वाद हि. 
की स्थापना हुई तो दक्षिण अमें रिकत राज्यों ने बड़ कई उसका स्व: 
किया क्योंकि उन्हें यह आशा थी कि राष्ट्रसंध उनको युक्त राज्य झे रे 
के साम्राज्यवाद, उसकी संप्रभुता झौर डालर कूटनीति के बाल हे त्त भा 
करेगा | लोकिव उनकी यह श्राशा तुरत रूफलीशूत नहीं हुई, हे सगलग एक 
बिद में ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने साम्राज्यवाद का नोति का 
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संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति भर 


ग्रखिल ग्रमेरिकन वाद (एथ 6ग्राथांट्थां॥ )--संयुक्त राज्य श्रौर 
लैटिन अमेरिका के सम्बन्धों की तीसरी मुख्य बात श्रखिल अमेरिकनवाद 
(एथ 6गाथांट्वांशा) ) है । यह देखा गया है कि प्राय: प्रगतिशील राष्ट्र 
अपनी सम्प्तता में वृद्धि करने के लिए २ प्रकार के प्रयत्न करते हैं--प्रथम, 
बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना और द्वितीय भावनाश्रों को उमारकर अपने 
स्वार्थों की पूर्ति करना। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी दोनों ही साधनों का 
प्रयोग किया । एक ओर तो उसने लौटिन अमेरिकन राज्यों के शआआन्तरिक 
मामलों में हस्तक्षेप का प्रयत्त किया तो दूसरी ओर “अमेरिका अ्रमरीकियों के 
लिग्रे' का नांरा लगाकर अमेरिकावासियों की भावना को जाग्रृत किया। इस 
तरह उसने 'अखिल अमेरिकनत्व'ँ की भावना को जन्म देकर अपने स्वार्थ की 
पूर्ति करने का सक्रिय प्रयास किया। वास्तव में “अखिल अमेरिकनत्व” के 
आन्दोलन द्वारा वह अपने प्रभाव क्षोत्रों को बढ़ा कर: अ्रपनी सुरक्षा में वृद्धि 
करना चाहता था। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, उमारे “गये इस अखिल 
अमेरिकनवाद' की व्याख्या करते हुए रिप्पी (]79७9४) ने लिखा है “अखिल 
असे रिकनवाद का उद्द श्य अमेरिका के स्वतत्र राज्यों में शान्ति, सुरक्षा, 
व्यपारिक स्घृद्धि की वृद्धि करता था ”? सेमुश्रल एफ० बेमिस के कथनानुसार 
अखिल अमेरिकनवाद' (एशथा 6गाशथ्ांण्शाआ॥) नई दुनियां के गणतन्त्रों 
(कनाड़ा को छोड़कर) की पड़ोसियों के रूप में समान , श्राकांक्षाओं और 
पारस्परिक विचार-विमंशें और उनकी प्राप्ति के लिए परस्पर सहयोग करने 
की स्यूनाधिंक रूप में निश्चित प्रवृत्ति है|” 

परत्तु उपरोक्ते 'परिंभाषाश्रों में वास्तविकता का अभाव है । इस 
ग्राल्दोलन में निश्चित रूप में संयुक्त राज्य श्रमेरिका के साम्नाज्यवादी स्वार्थ 
निहित थे जिनकी पूर्ति वह इस आन्दोलन द्वारा ही कर सकता था। अश्रखिल 
अमेरिकतव![द न केवल एंक' प्रकार का सहकारिता आन्दोलन था, बल्कि 
इसका साम्र'ज्यवादी पक्षे भी था, क्योंकि संयुक्त राज्य ने इसका प्रयोग लैटिन 
अमेरिका में अ्रपने. प्रभाव का विस्तार करने का और श्रपने प्रमुत्व की स्थापना 
करने में किया । | ह ह ! 

प्रथम महायुद्ध श्रौर श्रखिल श्रमे रिकतवाद--संयुक्त राज्य अ्रमेरिका की 
समृद्धि और शक्ति ने तथा लैटिन अ्रमेरिकन देशों के प्रति आथिक शोपण औ्रौर 
डालर कूटतीति के भ्राचरण ने लैटिन श्रमेरिका में संयुक्त राज्य के प्रति गहरा 
असंतोष पैदा कर दिया । इन परिस्थितियों में अखिल अमेरिकन आन्दोलन 
का विकास हुआ । १८८६ में वाशिगटन में हुए प्रथम अभ्रखिल अमेरिकन 
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कक | अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


सम्मेलन में एक बहिः शुल्क संघ, एक समान मुद्रा तथा श्रन्तः अमेरिकन 
विवादों के समाधान के लिए पंच निर्णय की व्यवस्था के सुझाव रखे गये। 
लेकिन सम्मेलन कोई ठोस श्रथवा रचवात्मक पय उठाने में असफल रहा। 
१८९४ के 'कोलनी लिद्धान्त तथा, १६०४ में थियोलो रूजवेल्ट की मृुरो 
सिद्धान्त की नवीन व्याख्या ने लैटिन अमेरिकन देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका 
विरोधी भावनाओं को श्रौर भी विकसित किया । १८९० से १६१६ के मध्य 
३ अखिल अमेरिकेत सम्मेलन हुए, किन्तु उल्लेखनीय सफलता किसी भी 
सम्मेलन को प्राप्त नहीं हुई.। लैटिन अमेरिकन देशों के साथ सम्बन्धों में जो 
कट्ता आ गई थी उसे समाप्त करने तथा लैटित अमेरिकन देशों को संतुष्ट 
करने के लिए राष्ट्रपति विल्सन ने १६१३ में “लेटिन अमेरिका नीति” की 
चोषणा प्रकाशित कराई । इस घोषणा में यह कहा गया था कि भर प्रशासन 
के मुख्य उद्दे श्यों में एक उद्देश्य यह होगा कि हमारे केन्द्रीय भौर दक्षिणी 
प्रमेरिका के गंणतन्त्रों से मित्रता स्थापित की जाए ओ्रोर उन्हें हमारे प्रति 
विश्वांस की भावना उत्पन्न की जाए और उंन सब हितों की उचित तथा 
सम्माननीय तरीकों से वृद्धि की जाए जो द्वोनों महाद्वीपों के लोगों के लिए 
सामान्य है ।/ “संयुक्त राज्य को केख्रीय अथवा दक्षिणी भमेरिका में से 
कुछ लेना नहीं है, सिवाय इसके कि दोनों महाद्वीपरों के लोगों के हितों में 
स्थापित्व आये और उनकी सरकारों को, जो प्रजा के हित के लिए बनी है, 
को सुरक्षा मिले । "7 इस नीतिन्वक्तव्य के साथ २७ शअ्रवद्ववर १६६१३ का 

५09/०) भाषण मी संयुक्त है जिसमें स्पष्ट यह कहा गया है कि “अमेरिका 
कभी भी विजय द्वारा एक पग मी अतिरिक्त प्रदेश प्राप्त करने का प्रयारा 
नहीं करेगा ।? . विल्सत के प्रयासों के फलस्वरूप दक्षिण मद्दाह्वीप और मध्य- 
अमेरिका के गणतंत्रों में सद्‌ वावना का विकास झवश्य 5: किन्तु अ्रसंतोष 
की समाप्ति नहीं हुई । जब संयुक्त राज्य श्रमेरिका युद्ध मं सम्मिलित हुआ तय 
क्रेबल ८ लैटिन देशों मे ही जम॑नी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। प्रथम 
सहायुद्ध के बाद संयुक्त राज्य झौर भी अधिक विशञाल्‌ शक्ति के रूप में प्रस्ट 
हुआ । उसके राष्ट्रसंव में सम्मिलित होने से लैटिन अमेरिका में इस धारणा 
को बल मिला कि वह (सयुक्त राज्य अमेरिका) झपनी गतिविधियां पर 
किसी प्रकार का बाह्म-नियंत्ररा स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं है । नौटित 
अमेरिकन देशों ने राष्ट्रसंघ के रूप में अमेरिकन साम्राज्यवाद कय नियंत्रित 
करने के एक नवीनतम साधन की प्राप्ति की झाशा की और इसोहिए उतमें 
से लगभग सभी टाप्ट्र संघ के सदस्य वत गंध । 
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संयुक्त राज्य श्रमेरिका की विदेश नीति ्र्घ्७ 


प्रथम महायुद्ध के बाद लैटिन श्रमेरिकन देशों के प्रति संयुक्त राज्य 
की नीति--प्रथम महायुद्ध के बाद से ही संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति में 
शने: शने महत्वपूर्ण परिवर्तत आने लगा भर लगभग एक दशाद्दी में ही 
उस अरहस्तक्षेय की नीति श्रपनाते हुए साम्राज्वाद की नीति का परित्याग 
कर दिया तथा रूजवेल्ट के समय में लेटिन अमेरिकन देशों के प्रति “अ्रच्छे 
पड़ौसी की नोति!! (6000 'िशंश्रा००० £0०॥८४) का पालन हुआ । 


प्रथम महायुद्ध के बाद से ही लेटिन-अमेरिकन देशों के प्रति संयुक्त 
राज्य अमेरिका की नीति का निम्नलिखित दो भागों में श्रध्ययन करेंगे- 


(क) अहस्तक्षेप तथा अ्रत्याहरण का युग (हि ० पिता-तधए०- 
गरा00 थातं ज्ंत्रता8फ4), 9]9--932. ) 


(ख) रूजबैल्ट युग--''भ्रच्छे पड़ोसी की नीति” (50०4 ॥ं8॥00ए7 
ए०४०५) 4932--945. 


- (क) अस्हतक्षेप तथा प्रत्याहरण का युग (किन्न एी पिणा-नंतरश'एश- 
8णा जांविक्बण३)), १६१६९-१६३२ :-सेपुञ्नल ;एफ बेमिस ($8॥776| [. 
ऊछ्यां$) का मत है कि १६१४ से १६१६ के प्रथम विश्वयुद्ध के शुभ 
परिणाम और सूदूर पूर्व और प्रशान्त महासागर में इसके कूटनीति का 
'उत्तर-कार्य (ताए।णाशां० ,धटि॥87 )--फरवरी १६२२ की वाशिंगटन 
संघियों ने स युक्त राज्य की लैटिन अभ्रमेरिकन नीति में एक नवीन अ्रध्याय को 
प्रारम्भ किया और. यह था:साम्राज़्वाद के श्रपाकरण [तु्धांतधां०0. ० 
पऋएथचांशाआ) - का अध्याय ।/? अमेरिकन साम्राज्यवादी नीति के परित्योग 
की दिशा में प्रथम पग जून १६२१ -में :उठाय। गया जबकि डोमिनिकन- गणतंत्र 
(0०7्रांगंट्था 7र०००७॥०) के सैनिक राज्यपाल ने घोषणा की कि ८ मास 
'याद गणतंत्र को स्वाघीनता प्रदान करदी जायगी । १६२२ की ब्राजील 
स्वतंत्रता के शत वर्षीय उत्सव के भ्रवसर पर सेक्रेटरी हयुगेस (स्र08॥55) 
मे लेटिन श्रमेरिका की ;श्लोर गणतंत्र शासन्त- की नीति की घोषणा की। 
;उसने कहा, “हम शुद्ध हृदय से लेटिन-अ्रमेरिका के देशों की स्वाधीनतां, 
अक्षुण प्रभु-सत्ता, राजनीतिक सम्पूर्णाता तथा निरन्तर प्रगतिवान .सम्पन्तता 
,की कामना करते हैं । स्वतत्र राष्ट्र के विस्तृत जीवन के फल स्वरूप हमारी 
भी अंपनी, घरेलू समस्याएं-होती.हैं, किन्तु :हमरे श्रन्दर कोई साम्राज्यवादी 
भावना नहीं है जो हमारे उन्नति के-मार्ग. में छाया भी डाल.सके । हमें किसी 
प्रदेश का लालच नहीं, न हम 'विंजय चाहंतें, हैं, जिस :स्वाधीनता की हम 
अपने लिये कामना करते हैं, वही हम दूसरों के. लिये मी चाहते हैं; हम इस 


के 


. *गुफ्ना6-8ए5फांणए0ा8 00/0076 .0 (6 ४०70-५० 94-8 ॥तत 
-व5 छ]एॉणाउए 2च्लिएागी। 0 08 #7 558 00 6 . ?8१४४४०-॥॥४७ 
ए/३६७४०९007 (एढद85:० एिहशप्वए:, 922-॥27/ 0.4॥6 06शां।॥2 
09,769, ०३४०४ 7 76 ता 4गञाशां०2 ?एणी०ए ,०४० एएाट्तं 


$[965, [6 व4णं१8007 ०07छलांशोंशा.”! 


--क्कफशं 6, ऊंार 


४कप अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


सम्मेलन में एक बहिः शुल्क संघ, एक समान ओुद्रा तथा श्रन्तः अमेरिकन 
विवादों के समाधान के लिए पंच निर्णय की व्यवस्था के सुझाव -रखे गये। 
लेकिन सम्मेलन कोई ठोस अ्रथवा रचनात्मक पग उठाने में असफल रहा। 
१८६५४ के 'कोलनी तिद्धान्त तथा, १६०४ में थियोलो रूजवैल्ट की मुनरो 
सिद्धान्त की नवीन व्याख्या ने लैटिन अमेरिकन देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका 
विरोधी भावनाओं को और भी विकसित किया । १८९० से १६१६ के मध्य 
३ अखिल अमेरिकत सम्मेलन हुए, किन्तु उल्लेखनीय सफ़्लता किसी भी 
सम्मेंलन को प्राप्त नहीं हुई । लैटिन अमेरिकन देशों के साथ सम्बन्धों में जो 
कटुता आ गई थी उसे समाप्त करने तथा लैटिन अमेरिकन देशों को संतुष्ट 
करने के लिए राष्ट्रपति विल्सन ने १६१३ में “लैटिन अमेरिका- नीति” की 
घोषणा प्रकाशित कराई । इस घोषणा में यह कहा गया था कि “मेरे प्रशासन 
के मुख्य उद्द श्यों में एक उद्द श्य यह होगा कि हमारे केन्द्रीय और दक्षिणी 
अ्रमेरिका के गणतत्त्रों से मित्रता स्थापित की जाए और उन्हें हमारे प्रति 
विश्वास की भावना उत्पन्न की जाए और उंत सब हितों की उचित तथा 
सम्माननीय तरीकों से वृद्धि की जाए जो द्वोनों महाद्वीपों के लोगों के लिए 
सामान्य है । “संयुक्त राज्य को केन्द्रीय अ्रथवा दक्षिणी अमेरिका में से 
कुछ लेता नहीं है, सिवाय इसके कि दोनों महाद्वीपों के लोगों के हितों में 
स्थापित्व आये और उनकी सरकारों को, जो प्रजा के हित के. लिए बनी है, 
को सुरक्षा मिले ।7 इस नीति-वक्तंव्य के'साथ २७ 'अवक्‍द्बर १६१ श्का 
(४००॥6) भाष्ण भी संयुक्त है जिसमें स्पष्ट: यह कहा गया. है कि “अमेरिका 
कभी भी विजय द्वारा एक पग भी अतिरिक्त प्रदेश प्राप्त “करने का प्रयास 
नहीं करेगा |” : विल्सन के प्रयामों के फलस्वरूप दक्षिण महाहीप और मध्य- 
अमेरिका के गणतंत्रों में सदुधावना का विकास: अवश्य हुआ, किन्तु असंतोष 
की समाप्ति नहीं हुई । जन्न संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में सम्मिलित हुआ तव 
केवल ८ ठौटिन देशों ते ही जम॑त्ती के विरुद्ध युद्ध की. घोषणा की। के प्रथम 
महायुद्ध के बाद संयुक्त राज्य और भी अ्रधिक विशाल शक्ति के रूप में प्रकट 
हुआ । उसके राष्ट्रसंत में सम्मिलित होने से लैटिन अ्रमेरिका में इस धारणा 
को बल मिला कि वह . (सयुक्त राज्य अमेरिका) अपनी गतिविधियों पर 
किसी प्रकार का बाह्य-नियंत्रणा स्वीकार करने को भ्रस्तुत नहीं है। लौटिन 
अमेरिकन देशों ने राष्ट्रसंघ के रूप में अमेरिकन साम्राज्यवाद को नियंत्रित 
करमे के एक नवीनतम साधन की प्राप्ति की आशा की और इसीलिए उनमें 
से लगभग सभी राष्ट्र संघ के सदस्य बन गये । 
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संयुक्त राज्य श्रमेरिका की विदेश नीति भ५७छ 


प्रथम महायुद्ध के बाद लैटिन भ्रमेरिकन देशों के प्रति संयुक्त राज्य 
की नौति-प्रथम महायुद्ध के बाद से ही संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति में 
शर्तें: शं महत्वपूर्ण परिवर्तत श्राने लगा श्रीर लगभग एक दशाब्दी में ही 
उस प्रहस्तक्षेप की नीति श्रपन।ते हुए साम्राज्वाद की नीति का परित्याग 
कर दिया तथा रूजवेल्ट के समय में लैटिन अमेरिकन देशों के प्रति “अ्रच्छे 
पड़ौसी की नीति!” (6000 'िशंशा॥00 ९०४८७) का पालन हुआ । 


प्रथम महायुद्ध के बाद से ही लेटिन-अ्रमेरिकन देशों के प्रति संयुक्त 
राज्य अमेरिका की नीति का मिम्नलिखित दो भागों में श्रध्ययत करेंगे- 


(क) अहस्तक्षेप तथा प्रत्याहरण का युग (छा ण ितानंतालए०- 
ग्रांणा थात शांप्राता॥फ़०, ।9]9--932. 


(ख) रूजवैल्ट युग--''अच्छे पड़ोसी की नीति! (6006 7र४8॥00ए७7 
?०४०४) 932--4945, 


(क) अरहतक्षिप तथा प्रत्याहरण का युग (किम णिणानं॥शए९॥- 
हंणा भांधितावणश॥)), १९१९-१६३२ :-से मुत्नल ।एफ बेमिस (0706 कर, 
ऊऋल्णां3) का मत है कि १६१४ से १६१६ के प्रथम विश्वयुद्ध के शुभ 
परिणाम और सूदूर पूरे और प्रशान्त महासागर में इसके कूटनीति का 
उत्तर:कार्या .(वाएणराकां०- 80 )--फरवरी १६२२ की वाशिंगटन 
संघियों ने;स युक्त राज्य की लैटिन अमेरिकन नीति में. एक नवीन अ्रध्याय को 
प्रारम्भ किया और . यह था साम्राज़्यवाद के श्रपाकरण- ॥तुर्णाक्धां०त, ०६ 
्राएथ।॥॥9॥) - का अ्रध्याय ।? अमेरिकन साम्राज्यवादी नीति के परित्याग 
की दिशा में प्रथम पग जून (१६२१ में उठाया गया जबकि डोमिनिकन- गणतंत्र 
[0०7रं0८2॥ २८०४०॥०) के सैनिक राज्यपाल ने घोषणा की कि ८ मास 
बाद गणतंत्र को स्वाघीनता प्रदान करदी जायगी । १६९२२ की ब्राजील 
स्वतंत्रता के शत वर्षीय उत्सव के अवसर पर सेक्रेटरी हयूगेस. ([७४॥७४) 
“ने लैटिन अमेरिका की. शोर - गणतंत्र शासजत़्- की , नीति की घोषणा की। 
(उसने कहा, “हम शुद्ध -हृदय से लैटिन-अ्रमे रिका के देशों की स्वाधीनता, 
अक्षुए प्रभु-सत्ता, राजनीतिक सम्पूर्णता तथा निरन्तर प्रगतिवान सम्पन्तता 
“की कामना करते. हैं । स्वत॒त्र राष्ट्र के विस्तृत जीवन के फल. स्वरूप हमारी 
भी अंपनी.घरेलू समस्याएं. होती.-हैं, किन्तु -.हमारे अन्दर कोई साम्राज्यवादी 
भावना नहीं 'है जो हमारे उन्तति:के:मार्ग - में छाया भी डाल.सके । हमें किसी 
' प्रदेश का लालच नहीं, न हम 'विजय नज्नाहतें, हैं, जिस ' स्वाधीतता की हम 

अपने लिये कामना करते हैं, वही हम दूसरों ,के ,लिये भी चाहते हैं; हम इस 
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भ्श्र८ 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


सम्पूर्ण गोलाई में एक स्थायी शांति की सच्चे द हैं 
मपू च्चे हृदय 
फि न्याय त्तथा बढ़ते हुए सहयोग का चिन्ह है।? | को, 


कप सन्‌. हरे में पांचवां अखिल श्रमेरिकन सम्मेलन सेन्टियागों डी- 
जली (8०70880-0०-०॥॥०) में हुआ जिसमें उछूवे ने राष्ट्रों की 
समानता के सिद्धान्त पर भ्राधारित एक अ्भेरिकन राष्ट्रसंघ के निर्माण का 
08 र ह । हे लेकित संयुक्त राज्य भ्रमेरिका के विरोध के कारण यह 
ह ते ने हो सका और सम्मेलन असफल हो गया । हार्डी के कथनानुसार 
लगन को विफलता प्राप्त होने का आधारभूत. कारण.यह था कि भ्रखिल 
एअमेरिकतजाद (िां-#वाधांटक्षातं80) के. बारे. पें संयुक्त राज्य तथा 
छाटन-प्रमेरिका के गणराज्य एक-दूसरे से मेल नहीं खाते थे | लैठित 
श्रमेरिकन पा इस आन्दोलन को ऐसा रूप प्रदान करना चाहते थे 
जिससे उन्हें समानता भौर स्वतंत्रता प्राप्त हो जब कि संयुक्त राज्य अमेरिका 
प्रपना निर्णायक नियंत्रण कायम रखने पर झ्ामादा था ।! 


निकारगुझ्ा के प्रति नीति-संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा 
स/म्राज्यवादी तीति के परित्याग श्रथवा प्रत्याहरण (५४४ 8४8) की 
हल मे दूसरा पग १६२५ में उठाया गया जब॑ उसने निकार गुआ; के प्रति 
अपनी नति में महत्वपूर्ण परिवर्त तकिया । निकारग्रुश्रा (]स0६8208 ) मध्य 
प्रमेरिका का एक छोटा सा गराराज्य है। सन्‌ १६९१० ई० तक संयुक्त 
राज्य अमेरिका को इस राज्य में कोई . झचिः न थी, परत्तुं बाद में दो प्रमुख 
कारणों से उसका ध्णन इस राज्य की-ओर श्राकर्षित हुआ | पहला कारण 
करिपियत सागरवर्ती ब्लन्य राज्यों के समान - गर्म देशों में उत्पन्न होने वाले 
कच्चे माल- की- अमेरिका में बहती हुई मांग, थी। दूसरों महत्वपूर्ण कारण 
था निकार गुओं की दो: प्राकृतिक विशेषतए--एक तो यह कि इसमें पूर्व से 
पश्चिम तक निकार गुआ नामक एक सौ. मील लम्बी विशाल भील का 
स्वाभाविक जल मार्ग श्रौर दूसरी उत्तर से : दक्षिण तक फैली हुई कम ऊँची 
पर्वत माला । :इन. प्रकृतिक परिस्थितियों के कारण निकार गुआ में पनामा 
.तहर जेसी दूसरी तहर का बनाता सम्भव था | कच्चे माल के उत्पादन में 
और प्राकृत्तिक विशेषताओ्रों के उपयुक्त दो प्रमुख कारणों के करण ही संयुक्त 
राज्य अमेरिका इस प्रदेश पर अपने पूर्ण प्रभुत्व का इच्छुक था। इस्तीलिये 





-[. *ए6 शंगि्शलप तहथा6 ॥6 ॥0कथाठथा००, ९  प्रगांगएभ्ां।€0 
80एशलंश्ाए बात एछ०॥8०8॥ 769877 - शा्त॑ 6. 0०8४भा।॥ए 
[06९8.व05 905ए9079 णी ध6 -96०फॉ९5 0 [ता हैशट08: 
७६ ॥8ए९-०पा (0रा8शा० एती)शा। ॥06&०ाा [0 4॥8 €5980078 
॥6 ० ॥ ॥९8. 9००००, 9४ पीछा 8 ॥0 प्राएथांगिंआए इशाप्रशा। 
धा0ाए 0३ (0 089 6एशा 8 आी४609 8एा०5४ ध8 एगथ्ाीफ़वए रण 07 
77027/858,.. शै४ ००ए७ 70क्‍07(09; ए/& 5९७६ 70 ०07000867 [९ 
पण्टा(ए ए९ जालांशी लि 0ण्ाञ5७४९४ प्र (6९४॥6 ढि. 0005६; ४४ 
शंगरठशराए ठंहज्लो७ 00 868 पाणरशाणा। राई विशााशए/श० 80 
82078 98800, 06 शआंद्ठा ए ]0/०९४ _धा्त॑ (॥6 0॥एथ07 ० (॥6 
एा65भ783 0 8 0था०९०६ 00०-0एथाब्रीणा,? . *#- 
५ 2, तद्ामिा सक्षाबुँए * . सै शञाणा प्लाशण१ ० पहशि।॥079े ह6ैजविा[ 
९826 ॥75 ' * 


संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति 2५६ 
अ्रमेरिकत तेल कम्पनी के एक कर्मचारी डियाज ने १६०६ में तिकार गुआ 
में एक क्रांति का संगठन किया जो संयुक्त राज्य अमेरिका की नो सेना की 
सहायता से सफल हुई ) डिमाज पहले नई सरकार का ४ बना 
तथा बाद में राष्ट्रति) १६१२ में डियाज के विरुद्ध हुई जन--क्रांति को 
संयकत राज्य भ्मेरिका द्वारा दवा दिया गया। १६१४ में एक संत्रि द्वारा निकार 
गुआ में होकर एक नहर का एकाधिकार संयुक्त .राज्य को प्राप्त हुआ । 
प्रशान्‍्त महासागर पर एक नौ संनिक अड्डा बनाने! के लिये ६९ वर्ष की 


सुविधा मिली । इसके अतिरिक्त ओर भी अ्रनेक श्राथिक सुविधाएं प्राप्त 
की गई । 


यह उल्लेखनीय है कि डियाज के विरुद्ध हुई १९१२ की स्थानीय क्रांति 
के बाद से ही “अमेरिकन तागरिकों की तथा सम्पत्ति की रक्षा” के नाम पर 
अमेरिकन सेनायें निकारगुआ में ही बनी रही । किन्तु १६२४ में संयुक्तराज्य 
ने निकारगआ से अपनी सेनायें हटा लीं और श्राथिक नियन्त्रण मी कम कर 
दिया गया । पर अमेरिकन सेनाओं के जाते ही देश में श्रान्तरिक उपद्रव होने 
लगे श्रौर डियाज के नेतृत्व में भ्रनुदार दल में तथा उदार दल में संघर्ष शुरू 
हुआ । अनुदार दल अमेरिका पक्षपाती शौर उसके द्वारा समर्थन प्राप्त था 
जबकि दूसरा दल अमेरिका विरोधी था तथा मैक्सिको से उसे सहायता भिल 
रही थी। इन राजनीतिकं उपदवों के होने पर, जो व केवल ? ६२६ में वल्कि 
१६२७ में भी हुए, संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति कूलिज ने उन्हें सैनिक हस्त क्षेप 
कर दिया । उसने ऊपर से तो “विद्यमान अमेरिकन नागरिकों और सम्पत्ति 
की रक्षा” के नाम पर किन्तु वास्तव में श्रनुदोर दल को सहायता देने के लिए 
श्रपने पांच हजार नौसेनिक तथा कुछ हवाई जहाज भेजे। कूलिज के इस 
कार्य की न केवल लेटिन-अमेरिका में वल्कि कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका में 
भी तीज ग्रालोचना हुईं। अन्त में समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिये 
१६२८ में कर्नल स्टिमसन (पझट्माए 8स्‍प्राइणा०) को एक ईमानदार दलाल” 
(४7 ॥07८४ ७०४४३) के रूप में निकार गुश्ना के दोनों दलों में समभौता 
कराने के लिये भेजा गया। स्टिमसन ने दोनों पक्षों में समझौता कराके 
१६२८ में अमेरिका के निरीक्षण में निकार गुश्मा में चुनाव कराये तथा 
उदारदल को भी सरकार में सम्मिलित होने के लिये ग्रामंत्रित क्रिया । 
श्रनुदार दल भ्रव तक केवल अमेरिकन फौजों के वल पर १८ वर्ष से शासन 
करता रहा; अतः शासन की यह नीति उसके लिये सर्वथा नवीन थी । उदार 
दल में भी नवीन व्यवस्था के प्रति पूर्ण सनन्‍्तोष न था और उस दल के एक 
सेनापति सेण्डिनों (89०५70) ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओ्रों तथा 
अनुदार दल के विरुद्ध छापामार संघर्ष जारी रखा। अन्त में १६९३३ में 
संयूक्त राज्य अमेरिका ने श्रपने नौ सैनिकों को- इस घोषणा के साथ बापस 
वुला लिया कि उपद्रव ग्रस्त इस - गणराज्य में वह अपने नागरिकों की सामान्य 
रक्षा का उत्तरदायित्व नहीं - दे सकता । २ जावरी १६३३ को अमेरिकन 
नौ सैनिकों के अन्तिम दस्ते ने -निकार गुआसे प्रस्थान किया | अमेरिकन 
सैनाओं के लौट जाने पर सेनापति सेण्डिनों ने निकार गुआ में अपना संघर्ष 
बन्द कर दिया ! अमेरिकन फोजों का लैटिन अमेरिका के किसी गणराज्य 
से इस प्रकार लौटना संयुक्त राज्य अमेरिका की लैटिन राज्यों के प्रति 
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परिवत्तित उद्दर नीति का सूचक था। अमेरिका की (रूजवेल्ट युगीन) इस 
उदार नीति से निकार मगुआ में शांति स्थापित हुई तथा अमेरिकन हस्तक्षेप 
के समाप्त होने पर “अच्छे पड़ीसी की स्थिति उत्पन्न हुई । 


मक्सिको-दिवाद:--म विध्यकी-विया द में भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने 
अपनी त्ाम्राज्यवादी नीति का परित्याग किया, यद्यपि इसमें 'ईमानदार दलाल 
की गीति को अधिक कठिन परिस्थितियों का सामनां करनों पड़ा । मेक्सिको 
प्रारम्भ में अमेरिका की नीति स।म्राज्यवादी थी । पोरफिरिरा डियाज 
(एणाता० 092) के शासन काल में (१८८४-१६११) में मेक्सिको 
के आधिक विकास में अमेरिका तथा यूरोप की बहुत अधिक पूजी 
लगी घी । किन्तु १६११ में वहां साम्यवादी क्रांति हुई जिसमें पूजीवाद का 
विरोध क्रिया । सन्‌ १६१७ में मैक्सिको का नया संविधान बना जिसके 
अनुत्तार देश की सम्पूर भूमि, खनीज पर्दाथ, ठेल तथा भूमि के भीतर की 
समस्त सम्पत्ति को राष्ट्रीय घोषित कर दिया गया । मैक्सिको सरकार वे 
देशी कम्पनियों की रेलों पर कब्जा कर लिया और तेल कम्पनियों का कार्य 
बन्द कर दिया ! मैक्सिको द्वारा राष्ट्रीय करण की इस नीति से अमेरिकत 
पूजीयति बड़े विक्षुब्ध हुए श्ौर उन्होंने अमेरिकन सरकार से मैक्सिको में 
हस्तक्षे प करने का आग्रह किया । कुछ समय तक समभौते वार्ता की चली 
और १६२३ में कुछ समझौते हुए भी, किन्तु १६२६ में मँक्सिको के राष्ट्रपति 
ने घोषणा की कि १६१७ का संविधान लगगूउहोने से पहले मैक्सिको में भू- 
सम्पत्ति का अधिकार रखने वाले इनका विनियम ५० वर्ष कीं तयी रियासतों 
से करलें । मैक्सिकन राष्ट्रपति की यह घोषणा: समभौते की वार्ता असफलता 
की सूचक थी, अत: श्ननेक अमेरिकन तैल कम्पनियों ने मेक्सिको में ग्रमे रिकत 
ग्रधिकारों-की रक्षा के लिये एक संघ वताथा तथा -मैक्विको के विरुद्ध अवल 
प्रचार आन्दोलन आरमभ्म क्रिया । अमेरिकन विदेशमंत्री के लॉग |&2080) 
ने मैक्सिको पर आरोप लगाया कि यह निकार गुआ के विद्रोहियों का तथा 
संयुकत्र राज्य अमेरिका एवं मध्य श्रमेरिका मे बोलशेविकवाद के प्रसार की 
पोषक है । दोनों ही देशों के मतभेद इतने उम्र हो गये कि दोनों के मध्य 
युद्ध की चर्चा होने लगी । इस नाजुक -घड़ी में राष्ट्रपति 330 ने अत्यन्त 
बुद्धिमता का परिचय दिया । उसने श्रनुषम बुद्धि और चातु डूबाइईट 
'मॉरो (0978॥0 'शैणा०७) को मंक्सिको. में राजदुत वनाकर भेजा । 
इस राजदूत के कुशल अ्रयत्नों के परिणामस्वरूप मैक्सिकों के राष्ट्रपति 
कालास ((.8॥9$) के साथ भूमि तथा तेल:के प्रश्न पर समझोता सम्पल 
होने में सफलता मिली और मैक्सिको ने १६१७ से पूर्व दी गई तेल सम्बन्धी 
सुविधाश्रों की पुष्टि करदी । 


परतामा-विंवाद--यह विवाद भी अस्त, साम्राज्यवादी नीति के 
परित्याग का एक सुन्दर उदाहरंण_है। १६०३. में हुई संधि के 00 
अमेरिका को पतांमा के नहर-क्षेत्र में प्रणतवा सवाच्च ग्रधिकार ( 02426 
एप) प्राप्त हो गये थे। अमेरिका की साम्राज्यवादी महत्वकांक्षा गा का 
जोर मारा और १६२६ में श्रमेरिका ने उपय्‌ कत संबी में एक शर्ते जो का 
- प्रयत्त किया । शर्त प्रथवा नई धारा यह थी कि यदि भ्रमेरिका पा के 
“लित होता है तो पेनामा भी युद्ध रत होगा । निश्चय ही इस ग्रका 
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पन,मा के अ्रस्तित्व और उसकी संप्रमुता (502०9) पर आघात धी.। 
यह इस वात की सूचक थी कि संयुक्त राज्य मध्य अमेरिका में अपने नियन्त्रण 
और प्रभाव क्षेत्र के बढ़ाने में कितना आगे तक जा सकता है। चू कि पतामा 
संयुक्त राज्य की तुलना में एक गत्यन्त छोटा और निर्वेल राज्य था, श्रतः 
बाध्य होकर उसने जुलाई १६२६ में इस नवीन संधि पर भी हस्ताक्षर कर 
दिये । किन्तु इसके श्रसामग्रिक प्रकाशन से . पनामा में बड़ा, क्षोम भौर 
असन्तोष हुआ्ना । श्रसन्‍्तोष की भावना इतनी प्रवल हो गई कि २६ जनवरी 
१६२७ को पनामा की असेम्बली ने उपयुक्त संधि-को मानने से इन्कार कर 
दिया । पतामा ने नहर-क्षेत्र की सर्वोच्च सत्ता, का निर्शाय करने के लिये 
राष्ट्रसंघ से भी अपील की, परन्तु उसका कोई प्रभाव .नहीं हुआ । राष्ट्रपति 
रूजवैल्ट के शासन रूढ़ होने पर “अच्छे पद्गीसी की. नई नीति! के समारम्म 
के फलस्वरूप १७ अक्टूबर १६३३ को दोतनों देशों के (पनामा ओर संयुक्त 
राज्य) राष्ट्ररतियों ने यह घोषणा की कि नहरे-क्षेत्र में पनामा को प्रभुत्व 
सम्पन्न राज्य के समस्त व्यापारिक श्रविकार प्राप्त हैं शौर इस क्षेत्र में पनामा 
को हानि पहुचाने वाला कोई भी काय संयुक्त राज्य नहीं करेगा । २ मारे 
१६३६ को दोनों के मध्य एक नवीन संधि हुई .जिसमें पनामा के सर्वोच्च 
$घिकारों को स्वीकार कर लिया गया। 


. विश्व श्राथिक संकट के समय नीति घोष॑णा--संयुक्तराज्य अमेरिका 
की लूंटिन अमेरिका के प्रति अहस्तक्ष प की नीति शनेःशनेः निरन्तर विकसित 
होती गई । ,१६२८ के बाद जब संसार को भीषण श्राथिक संकट का सामना 
करना पड़ा तो लैटिन अमेरिकन देशों में मी मीषण उथल-पुथल हुंई । किन्तु 
उनकी इस भस्त-व्यस्तता से कोई लाम न .उठाते हुए संयुक्त राज्य ने भ्रपनी 
अहस्तक्ष प की नीति जारी रखी तथा १६३१ 'में प्रसिद्ध क्‍्लाकं-स्मृतिपत्र 
(०7६ 'शिल्य्राणाशावंप्र0) में कहा गया कि “मुनरो-सिद्धान्त आगे से 
लैटित अमेरिका के विरुद्ध हिसक और सैनिक गतिविधि का साधन नहीं समझा 
जाना है, वरन जैसा कि राष्ट्रपति मुनरो ने ,असंदिग्ध रूप से चाहा था, इसे 
स्वाधीतता और प्रादेशिक अखण्डता की. प्रत्याभूति होना है ।” ह 

(ख) रूजवैल्ट युग-'श्रच्छे पड़ोसी की नीति! (60०6 'क्षशा०परा 
?०॥०७, 932-45)--१६३२ में फ्रे्कलिन रूजवैल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति 
बनें । उस समय तक लैटित अमेरिका के प्रति एक अच्छी नीति स्थाई रूप से 
ग्रहण करने की पृष्ठभूमि तेयार हो चुकी थी । १६२७ के बाद से ही 'डालर 
कटनी ति' का परित्याग कर दिया गया था और अमेरिकन कटनीतिज्ञ इस 
प्रकार के विचार अनेक अवसरों पर व्यक्त कर चुके थे । हवाना में (पालक) 
(॥०्णए०० ० (०णत्ाल० के सम्मुख एक भाषरा में . ह्य.गेस (प्रपट/88) 
ते घोषित किया था कि लैटिन अ्रमेरिका : में संयुक्त - राज़्य का अब तक का 
हस्तक्षेप केवल स्थिरता लाने के उद्दे श्य से था जो कि स्वाधीनता को सुरक्षित 
रखने के लिए बआ्रावश्यक थी।. संयुक्तरांज्य अमेरिका ने आवश्यक 
परन्तु अस्थाई संकटावस्था का सामना करने के लिए लैटित अ्रमेरिंका में प्रवेश 

कया था और अब शीक्रातिशीघ्र वह वहां से, विद हो गये ।. इसी तरह 
अपने चुनाव और उद्घाटन के बीच ,राष्ट्रपतिहव॒र. ने दक्षिण श्रमेरिका के 
मुख्य देशों का एंक दौरा किया था ताकि वह-उंन राज्यों के साथ, अमेरिका के 
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मंत्री सम्बन्ध स्थापित कर सके | इसका एक परिणाम तो यह हुआ कि चिल॑ 
बोलीविया और पैरू के राजनीतिक नेताश्रों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों द 
विकास हुआ भर दूसरा परिणाम यह निकला कि साम्राज्यवाद को समाप् 
कर देने की दिशा में आगे बढ़ते हुए अमेरिका ने निकारगुहा (7पा८था०208 
तथा हैटी (प्रभ्यंप) से अपने सैनिकों को अमेरिकां - मे वापिस बुला लिया 
६ फरवरी १६३१ को सचिव स्टिमसन ने कहा, “ मुनरो सिद्धान्त संयुक्तराऊ 
बनाम यूरोप का घोषणा-पत्र था--संयुकत राज्य बनाम लैटिन श्रमेरिका क 
नहीं ।! इसी तरह राज्य उपसचिव विलियम आर० केसल (पजागतंधा 
7९. ८०५॥४) ने कहा कि मुनरो सिद्धान्त से श्रमेरिका को कोई श्रेष्ठ श्रधि: 
कार प्राप्त नहीं होते । इस प्रकार की घोणणाओरों द्वारा तथा कुछ व्यवहारि८द 
कार्यवाहियों द्वारा रूजवेल्ट की. “अच्छे पडौसी' (60०8 :शं8४0०ण) की 
नीति के लिये आधारभूमि तैयार हो गई । 

राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अपने प्रथम उद्घाटन भाषण में ही घोषणा 
की---“में इस राष्ट्र को श्रच्छे पड़ोसी की नीति के प्रति समर्पित कर दूंगा ।» 
रूजवैल्ट ने अमेरिकन गणतंत्रों को पारस्परिक सहयोग के लिये आह्वान करते 
हुए कहा--“आखिरकार, श्रन्य राष्ट्रों में संवेधानिक व्यवस्था की रक्षा एक 
ऐसा पवित्र उत्तरदायित्व नहीं है जिसे केवल संयुक्त राज्य को ही वहुन करना 
चाहिये ।” रष्ष्ट्रपति के. इस प्रकार के वक्‍तव्यों से पश्चिमी गोलाद् को बड़ी 
विजय मिली । १४ श्रप्नेल १६३३ को “अखिल-अमेरिकन संघ” (?६॥- 
&जाशधांट्धा-[770॥) के समक्ष भाषण-देते हुए रूजवैल्ट ने कहा--/व्यक्तियों 
की भाँति राष्ट्रों में भी मित्रता रचनात्मक प्रयत्नों के लिये प्रेरणा देती है 
जिससे राष्ट्रों में एक-दूसरे के प्रति सहानुभूति तथा सहयोग का विकास होता 
है । इससे एक-दूसरे पर एक-दूसरे के प्रति कुछ उत्तरदायित्व पैदा होते हैं। 
आपका और मेरा अमेरिकनवाद विश्वास और सहानुभूति पर आधारित होना 
चाहिये और उसे समानता तथा. मातृत्व को मान्यता देनी चाहिये । सभी अमे- 
रिकन राज्यों को एक दूसरे के प्रति सद्‌भावना उत्पन्न करती चाहिये, एक- 
दूसरे के मध्य उपस्थित व्यपपारिक श्लौर राजनतिक रुकवर्ट हटानी चाहिये 
और हर प्रकार से उन्हें एक दूसरे के निकट आना चाहिये ।/3 
“एव ए॑ग्प्र०८ 5०067॥76 ए85.-8 0९00878707 ० (6 एं. $., ए&८8४ए५ 
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संयक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति ६३ 


राष्ट्रपति रूजवेल्ट की घोषणाओं और विदेश नीति से एक नवीन युग 
का श्री गणेश हुआ । दिसम्बर १६३३ में मोण्टेवीडियो (]४०7॥/०४४०९०) में 
हुए सातवें अखिल अमेरिकन सम्मेलन (?शा-श्षैयाला०श) (ए०ाशिढ॥०७) में 
अमेरिका ने भ्रन्य लैटिन अमेरिकनः राज्यों के साथ देशों के श्रधिकार और 
कत्त व्यों के एक समभझोते पर हस्ताक्षर किये। सम्मेलन में रूजवैल्ट ने यह 
स्पष्ट कर दिया कि सयुक्त राज्य की निश्चित नीति अब से सशस्त्र, हस्तक्षेप 
के विरुद्ध है। संयुक्त राज्य की इस नीति पर श्राधारित जो उपयू कत समभोता 
हुआ उसे अमेरिकन सीनेट ने १६३४ में सर्व सम्मति से स्वीकार कर लिया । 


रूजवैल्ट प्रशासन ने निश्चित. रूप से सशस्त्र हस्तक्षेप को त्यागने में 
अपने शुद्ध-हृदयत। भर विश्वास दिखाने का प्रयतत किया। भोष्टेवीडियो के 
पश्चात्‌ रूजनैल्ट ने धीरे-धीरे समय के साथ हैटी, पनामा, क्यूवा श्रादि में 
हस्तक्षेप करने के संधि-ग्रश्रिकार को समाप्त कर दिया। हैटी (प्रभ्रा।) से 
अमेरिकन नौ-सैनिकों की वापसी के सम्बन्ध में एक संधि की गई और १६३४ 
के अन्त तक सभी अमेरिकन सेनायें लैटिन अमेरिका से हटाली गई। १६३४ 
में ही १९०२ के 'प्लाट संशोधन (?]80 &ग्रा०व५॥०॥६)*, जिसके. श्रंन्तगंत 
संयुक्त राज्य को क्यूवा में हस्तक्षेप का अधिकार प्राप्त था, का अन्त कर 
दिया गया । “न मा के साथ इस तरहं संयुक्त राज्य ने अपने सम्वन्धों में सुधार 
किया, यह हम अपर प्रकट कर ही चुके हैं। 


३० जनवरी १६३६ को रूजवैल्ट ने एक विशेष अन्त: अमेरिकन सभा 
का प्रस्ताव रखा जिसका एक उद्देश्य यह था कि अमेरिकन राज्यों में परस्पर 
आध्िक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़े तथा यूरोपियन 
देशों के बुरे प्रभाव से वह क्षेत्र सुरक्षित रह सके। यह सभा अथवा आराठवीं 
श्रखिल अमेरिकन परिषद्‌ (छाशा एथवा-है]ालपट्ा (0॥* 2०0८८) दिप- 
स्वर १६३६ में व्यूनस आय (छप॥05 8&॥88) में प्रारम्म हुईं। झौर 
अमेरिका ने 'लैटिन अमेरिकन राज्यों के सःथ मैत्री तथा सहयोग प्रदर्शित करने 
के उह्दं शय से अ्रनेक समभौतों पर हस्ताक्षर किये ।” फिर भी इस सम्मेलन से 
यह स्पष्ट हो गया कि “उत्तर के महाद॑त्य” (संयुक्त राज्य अमेरिका) के विरुद्ध 
अ्रव भी लैटिन अमेरिका में बड़ा अविश्वास और संदेह था । ॥ 

१६२७-३८ में “अच्छे पड़ौसी की नीति! के मांग में प्रमेक नई कठि- 
नाईयां उत्पन्न हो गईं। मैक्सिको के राष्ट्रपति कार्डनास (एकावा95$) ने 
१६२७ में रेलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और १३ अमेरिकन तथा ४ 
ब्राजीसियन ने तेल कम्पनियों को जब्त कर लिया । किन्तु राष्ट्रपति रूजवैल्ट ने 
दिसम्बर १६३८ में होने वाले लीमा (7779 ) अ्रखिल श्रमेरिकन- सम्मेलन 
की सफलता की संभावनाश्नों को कम न करने के विचार से मेक्सिको के विरुद्ध 

कोई कार्यवाही नहीं की । लौमा (पेरू में) सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने एक 
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जबावादा।। 20000: 


भ््द्र अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


घोषणा पर हस्ताक्षर किये जिसमें 'महाद्वीपीय एकता” श्रौर सहकारिता' पर 
बल दिया गया तथा विदेश मन्त्रियों में 'सम्मत्ति लेने! की व्यवस्था की गई । 
दूसरे शब्दों में यह व्यवस्था की गई कि “आक्रमण की सम्भावता अथवा 
शांति के लिये संकट उत्पन्न हो जाने की स्थिति में किसी भी अमेरिकन राज्य 
की प्रार्थना पर अमेरिकन राज्यों के विदेश-मन्त्री बारी-बारी से विभिन्न 
अमेरिकन राज्यों की राजधानी में विचार-विमर्श के लिये एकत्रित होंगे ।” इस 
सम्मेलन में यह भी निश्चित किया गया कि यदि कोई देश किसी दूसरे की 
स्वतन्त्रता को मंग करने का प्रयत्न करे तो अत्य दूसरे देश.भी उसकी सहायता 
करेंगे। लीमा सम्मेलन वास्तव में एक अत्यन्त भहत्वपूर्ण सम्मेलन सिद्ध हुआ 
जिससे व्यूनस श्राय्स के सम्मेलन के अधूरे कार्य को पूरा किया। लेंगसम 
(ए., ८. [,भ8४था) के शब्दों में, “१६३८ में लीपा- अखिल अमेरिकन 


सम्मेलन ने अमेरिका की एक घोषराः+ में इन सिद्धान्तों की पुष्टि की। इस 


प्रकार न केवल संयुक्त राज्य वरन्‌ २१ राष्ट्र मुनरो सिद्धान्त के व्याख्याता तथा 


कार्यपालक बन गए ।” 

यूरोप में द्वितीय महायुद्ध के आरम्म होने पर सितम्बर १९३६ के 
अन्त ने १०वां अखिल श्रमेरिकत सम्मेलन पत्तामा में हुआ जिसमें विदेश- 
मंत्रियों ने माग लिया। अमेरिका ने दृढ़तापुवंक यह कहा कि २१ अ्मे- 
रिकन गणतंत्र यह कभी सहन नहीं करेंगे कि उनकी सुरक्षा किसी भी प्रकार 
से खतरे में पड़े ग्रथवा उनके नागरिकों के व्यापारिक अधिकारों पर किसी 
भी तरह से झाक्रमण किया जावे । सम्मेलन ने - सम्पूर्ण दक्षिणी और मध्य 
श्रमेरिका तथा कनाड़ा के दक्षिण में .उत्तरी-अमेरिका सहित एक तटस्थ 
वृत्तखंड' की स्थापना की जो ३०० से लेकर '१००० मीन तक समुद्र में भी 
विस्तृत था । यह कहा गया कि युद्धरत राष्ट्र इस 'तटस्थ क्षेत्र” में युद्ध सम्बन्धी 
कोई कार्य न करें। परन्तु-यूरोपियन राष्ट्रों ने इस' घोषणा की कोई परवाह 
नहीं की । सम्मेलव में ३ अक्टूबर .१६३६ को एक अन्तिम अधिनियम (#774/ 
8८) भी पारित किया ग्रय: जिसमें विवादों के शांतिपूर्ण समाधान एवं 
अमेरिकन योला््ध में एकता की झावश्यकता- से सम्बन्धित १६ घोपणारयें एवं 
प्रस्ताव थे । 

« १ वां.अखिल अमेरिकन . सम्मेलन १६४० -में हवाना में हुआ । इस 
सम्मेलन में अमेरिका के नेतृत्व में सभी अमेरिकन राष्ट्रों के विदेश मंत्री मिले । 
सम्मेलन में एक कब्वेन्सन भ्रौरे एक संहायक एक्ट स्वीकार किया गया जिसमें 
मुनरो सिद्धान्त को महाद्वीपीय बनाया गया और यह घोषणा की गई कि “किसी 
गेर अमेरिकन. राज्य द्वारा किसी अमेरिकन राज्य के क्षेत्र की अखण्डता गा 
पवित्रता, प्रभुसत्ता या राजनैतिक स्वाधीनता के विरुद्ध क्रिया गया कोई भी 
प्रयत्त इन सभी राज्यों के विरुद्ध, जिन्होंने इस घोषणा पर. हत्ताक्षर किए हैं 
एक आक्रामक कार्य माना जायेगा।” इस प्रकार रूजनेल्ट ने अच्छे पदौरी 
की नीति! के द्वारा लैटिन अमेरिका झौर संयुक्त राज्य.क म्य उपस्थित 
श्रविश्वास तथा संदेह के वातावरण की घीरे-धीरे एक वड़ी सीमा तक सफलता- 
पूर्वेक दूर किया । , श्रमेरिका पर जापानी श्राक्रमण शरीर युद्ध की घोषणा के 
बाद लैटिन अमेरिकन राज्यों ने विभिन्न ढंगों से “वहिगन्न के ॥। झपनी 
एकता अरभिव्येक्त की । मैक्सिको को छोड़कर मध्य अमेरिका तथा केरीवियन 


संयक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति _ भ्र्द्प्र 


टिब्राप00७॥॥ सभी राज्यों मे घुरी राष्ट्रों (8४5-?०ए०५) के 
० 27080 चिली तथा भर्जेस्टाइना के अतिरिक्त समस्त 
दा रिकत राज्यों ने घुरी राष्ट्रों से कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद कर 
गे सक्षेय में, हितीय महायुद्ध का सामना करने के लिये, श्रमेरिकन गा, 
के गणतंत्र उत्तर के अंच्छे है 8 53022 2 पा 
गये ये । १९६२ डा पं “-)8- 
पा 52 अमेरिकन सम्मेलन ह्श्रा जिस के के एकता ह 
घोषणा करते हुए कहा गया कि “एक अमेरिकत राज्य. के के 32484 
सभी के विरुद्ध श्राक्रमण है।” इस सम्मेलन में अपनाये गये एकता 
वों में ये व्यवस्थायें थीं-- (१) एक अमेरिकन राज्य के विरुद्ध ग्राक्रमण 
ह के विरुद्ध आक्रमण होगा, (२) घुरी राष्ट्रों के साथ का आह 
तोड़ दिये जांय, (३) सरकारों द्वारा युद्ध सामग्री के विनिमय, वि का र्क 
स्थिरता, और सम्पूर्ण वायु मार्गों. की प्राप्ति होनी गा एवं (४) विध्वसक 
कार्यवाहियों पर नियन्त्रण हेतुं एक समिति की नियुक्त कं जाय। .. | 
फरवरी-मार्च १६४२ में भैक्सिको में १४वां अखिल अमेरिकन सम्मेलन 
हुआ जिसमें यह तिश्चय किया गया कि अमेरिकन राज्यों के प्रादेशिक सुरक्षा 
संगठन को प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा पंगठन का श्रंग्‌ बना दिया 
जाय । इसके साथ ही अमेरिकन राज्यों की एकता की बांत की एक बार पुन 
दोहराया गया । युद्ध की समाप्ति होने से पहले तक क भमेरिकन राज्यों में 
धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करके पारस्परिक विश्वास और एकता 
का प्रदर्शन कर दिया | २६ जून १६४५ को सानफ्रांसिसको में सभी अमेरिकन 
राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य वन गये और तत्पश्चात संयुक्त राज्य अमे- 
रिका के साथ उनका सहयोग बढ़ता 848, 2 ५ 
सयुक्त राज्य अमेरिका और रंटिन अमेरिका के सम्बच्धों: 
गाथा १८२३ के सुरक्षात्मक सुनरो सिद्धान्त से आरम 
डालर कटनीति तथा अखिल अमेरिकतत्राद के विभि 
को पार करती हुई १६४५ तक '“श्रच्छे पड़ौसी की 
रिकनवाद के सहयोगी आन्दोलन की गाथा' में परि प । 
भी संयुतत राज्य अमेरिका के विरुद्ध अविश्वास और शिकाज़तों की. पूर्ण 
समाप्ति नहों हुई | शूमैन के शब्दों में “जहां तक सामूहिक ख्प में अ्रमेरिकन 
गोला का सम्बन्ध है, 'उत्तरं की विशाल मूत्ति? के 5 वर; आधिपत्य के 
स्थान पर समान सत्तात्मक लोगों में सामेदारों की स्थापना हो गई हालांकि 
उनकी 'समानता' सदा की. तरह एक कानूनी और कटतीतिक कल्पना ही थी, 
तथा रिश्रोग्न॑ स्डे के दक्षिण -के २० प्रजातन्त् अ्रपने आथिक ओर 


| की रोचक 
मे होकर झोलनी सिद्धान्त, 
न्न सायरों और महासागरों 
नीति! एवं अखिल अमे- 
खित हो गई । परन्तु फिर 


जात सामाजिक द्वांचे 
में उपनिवेश-समुदाय ही बने रहे [7 | 
... खण्ड . |. 

8, “पृ50200गरांधा 48 8 प्र5]280]78 छठ (0 0४6 |8 
जग्रह, हैएशांएशा गिश॑ईए-9०09 शें08 2920,!5 
४१६२० के उपरान्त की झ्मरीकी विदेशी 
पेवी” शब्द का प्रयोग अ्रममूलक शब्द हैं | 


एम्क्ष्वाशि- 
4250785, 


नीति के लिए “एकान्त 
! विवेचता कीजिये । 


१, कलप्रधावा : वाहिप्रव074] ?0॥6९5, 2, 4]7 


२६१६ 


2, 


0, 


श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध - 


"पु खत ॥997ए7 0 गराणिय एठए 
००॥१९५४॥॥0॥ [॥6 (0४076) 3; हक कर 
22087 कक 72०5 शांत 6 009 रण 
! (888 8207070]70 9$ 
(सि॥एएं॥ 0. २005 008॥॥; व, 2 लिए ५22 
“मुझे आपको यह सूचित करने में हर है कि हमारी वार्तालाप के 
परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने सोवियत समाजवादी गणतस्त्र 
हा 2204 2 # कक 82238 करने का और राजदूतों का 
प्रदान करने का निश्चय किया है” (फ्रकलित रूजवैल्ट 
विवेचता कीजिये |... 20 कद 
शाह 48 फीशा 6 पक्ाांसक्षारंध' ? 79280055 क०गिर्भक्ा एणींक : 
० फ०ए 8. 8. 0ए8705 (8 वध 6ग्राधांटवा रिवएप्०05 , 
87708 १922 हे | 
अखिल अमरीकनवाद' से क्या वात्पय है ? १६२२ से लैटिम अमरीकी 
गण राज्यों के प्रति संयुक्त राज्य श्रमरीका की विदेश नीति की विवेचना 
कीजिये। , । 28 
5०055 ॥6 ॥06 ० 06 एं., 8 कक छण0- ४विशिं[8४ ए४५७९९॥ 
[76 प्र० ४०१6 एा5$, " हि 
दो विश्व-प्रुद्धों के दौरान विश्व-मामलों में संयुक्त राज्य अमेरिका की 
भूमिका की विवेचना कीजिये । | ह 
8०55 6 णिशेह्ठ0 एणां०३ ण॑ ॥6 0. 8 ॥0फक॥05 (8 4॥ | 
607 0श॥ 69फ00॥08 0शए९६7 920-4937. ; 
१६२० से १६३७ के दौरान, संयुक्त राज्य श्रमेरिका की लैटिन श्रमे- 
रिकन गणतन्त्रों के प्रति विदेश-तीति क्री विवेचना कीजिए । | 
ए०)७॥ ॥85 96९ [९ इढांएशाला(38 0 706 शिवा तैपरलांत्था 
(.0प्रक्षिला९९३ भा॥08 6 5 ऐेठ]4 छेध ? 
प्रथम विश्व-युद्ध के बाद अखिल ग्रमेरिकन सम्मेलनों की क्या उपल- _ 
ब्धियाँ रही हैं. ? ह 
एडशायार [९- गलार्क्षानएशा०5९ ॥शेशा005 7श९श)] ४९ 
(५० ७०070 फ्र8. | 
दो विश्य युद्धों के मध्य अमेरिका-जापान के सम्बन्धों की परीक्षा 
कीजिये । ४ 
7)980०55 ॥6 70॥0ए ० ध6 ऐं. 8, &. ॥] (6 (8700988॥ $९8 
शत ३9 .8प हैएशा:०08 ॥0०॥ 99 0 945. 
क्वेरीवियन सागर और लैटिन अमेरिका में १९१६ से १६४५ तक की 
संयुक्त राज्य श्रमेरिका की नोति की विवेचना कीजिए । 
[80055 ॥२005८ए८[9! 05000 एस्‍श82779007 70369.! 
रूजवेल्ट की “भ्रच्छे पडौसी की नीति' की विवेचना कीजिये ! 
7)80088 "(०7006 2०70०॥6'*, 


मुनरो-सिद्धान्त की विवेचना कोजिये । 





१० 
साम्यवादी रूस की विदेश-नीत 


(#0शादार ?ण९र 69.000४0५एराछत' 80584 ) 


्ः 


“हमारी नीति का लक्ष्य मुतकाल में एवं वर्तमान समय सें सोवियत 
यूनियन के हितों की पूर्ति है, इसके लिए किसी देश से मित्रता 
श्रावश्यक है तो हम निः:संकोच भाव से इसे कर 
लेते हैं! 

“-स्टालिन 

“हमारी स्थिति शन्नु द्वारा घिरे हुए किले के समान है । इसमें कोई 

शक नहों कि यह किला विशाल है, श्रंजेय है, पर यह चारों 
तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ है ।” 
“7 राष्ट्रपति एम० श्राई० कालिनीन 
सोचियत रूस की विदेश नीति 
(कान्ति से द्वितोंय महायुद्ध के श्रन्त तक) 

किसी भी देश की विदेश नीति कभी मौलिक नहीं होती । सामान्यतः: 
यही देखने में श्राया है कि विदेश नीति का निर्धारण ऐतिहापिक, प्रथात्मक 
आधिक और भोगोलिक तथा इसी प्रकार के गअ्न्यान्य तथ्यों द्वारा होता है । 
लेकिन रूस के विषय में यह कहा जा सकता है कि उसकी तात्क लिक विदेश-- 
नौति में उसके इतिहास तथा प्रथा आदि का कोई योग न था, “क्योकि १६१७ 
के विप्लव के कारण रूस का भूतकाल से ऐसे पूर्ण एवं क्रान्तियुक्त सम्बन्ध 
विच्छेद हो गये ये कि उसके नये ग्रुग का मूल्यांकन उसके स्वयं के पिद्धान्तों 
जो माक्सवादी श्रम-वर्ग एवम्‌ ऐतिहासिक विकार से सम्बन्धित हैं, को दृष्टि-- 

कोण में रखकर किया जाना चाहिये ।” | हर 
सोवियत क्रांति वस्तुतः अपने ढंग की एक विलक्षेण और स्थायी क्रांति 
सिद्ध हुई जिसने रूस में जागरूक, पठित पर विदेश में घूमने से अनुभव-संपत्न 
अ्रल्प-संख्यक भूमिपतियों एवम्‌ वहुसंख्यक प्रशिक्षित कृषकों के बीच एक बहुत 
वड़ी खाई को सहसा समाप्त कर दिया ॥ वास्तव में विश्व इतिहास में ऐसी 
विलक्षण ऋकांति हू ढ़ने पर भी नहीं मिलती । शासक वर्ग के विरोध में विकास- 
.वादी दल ने क्रांतिकारी ढंग से अत्यन्त श्रल्प: अवधि में राज्य पद को 
समाप्त कर दिया जो अपने अप में अत्यन्त आाश्चयंजनक घटना थी | युद्ध की 
"स्थिति में, विशेष रूप से साघव-सम्पन्न जर्मनी के विरोध में, पिछड़ा हुआ रूस 


५308 श्रत्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


टिक ने पक्रा और इसी का यह फल हुआ कि समाजवादियों का दाव लगा 
गया। डेरी और जारमैन (0007% शाते तश्माणा॥॥) ने ठीक ही लिखा है कि 
“इस क्ँति की समीक्षा की जा सकती है जिसका श्राशय यह है कि युद्ध मे 
अवसर दिया और भाग्य ने लेनिन जैसा नेता पैदा किया ।? उस नेता की 
हज और बुद्धि ने अवसर को परखकर परिस्थिति पर विजय 
पाली।” 


क्रान्ति के फलस्वरूप जो सोवियत व्यवस्था स्थापित हुई उसके कुछ 
ही महिनों बाद संसार के पूजीवादी राज्यों ने मिलकर रूस के नवीन शासन 
का गला घोटने ओर उप्तका तामोनिंशान मिंठाने के विपुल प्रयास किये । 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में यह एक अद्वितीय घटना थी । यदि यह 
दुर्भाग्यपूर्णां घटना. पृ जीवदी राज्यों की ओर से नहीं हुई होती तो सम्मवत ; 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सोवियत संघ की नीति भ्राज कुछ दूसरी ही होती । 
इसमें कोई संदेह नहीं कि सोवियत 0 आह की तथा-कथित कठोरता और 
सोवियत पंरराष्ट्र तीति में शंका तथा संदेह के तत्वों के लिये पूजीवादी राष्ट्र 
ही एक बहुत बड़े भ्रश तक उत्तरंदायीं हैं | पर प्रश्न यह उठता है कि आखिर 
पश्चिमी पृ जीवादी राष्ट्रों नें इस प्रकार की नीति कां आश्रय क्‍यों लिया ? 
इस नीति का आश्रय उन्होंने इसलिये लिया कि १६१७ की क्रांति राज्य-प्रभु- 
सत्ता के सिद्धान्त को एक शक्तिशाली चुनौती थी, क्योंकि सोवियत रूस की नई 
व्यवस्था प्रवृत्ति और उद्देश्यों में अन्तर्राष्ट्रीय थी जिसका उद्देश्य समाजवाद के 
एक ऐसे नये युग का प्राःम्भ करनी थां जो परंजीवादी राष्ट्रों की कन्न पर 
अपना भव्य महल खड़ा कर सके | पश्चिमी राष्ट्रों के लिये इस प्रकार का 
कोई भी उद्देश्य एक खुली चुनौती थी जिसका मुकाबला करना वे अपने हित 
के लिए आवश्यक समभते थे । 
स्पष्ट है कि नवोदित सोवियत: सरकार चारों तरफ से श्रान्तरिक और 
बाह्य खतरों से घिरी हुई थी 4 रूस की तत्कालीन साम्यवादी शासन की 
सचसे वड़ी कामना यही थी कि संसार के अन्य राज्य सोवियत रूस को अ्रपती 
नीति के अनुमार अपने देश का निर्माण करने और प्रगति के पथ पर अग्रसर 
होने के लिये स्त्रच्छ-द छोड़ दें | किन्तु जब साम्यवादी शासकों ने पाया कि 
पृ जीवादी राज्यों को जब मी मौका मिलेगा. वे परस्पर मिलेकर या अकेले ही 
सोवियत सघ का सर्वनाश करने से बाज न झायेंगे तो उन्होंने एक ऐसा मार्ग 
ग्रहण किया कि रूसी संकटापन्न विकास के. पुराने सिद्धान्तों अर्थात्‌ झ्रात्मरक्षा 
और सुरक्षा की नीति की ओर वापिस लौटा.जाए और पश्चिमी प्रमाव से 
मुक्त देशों के सांथ संधियां की जाए। , 
श्रपने उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए सोवियत शासन ने इस कहावत 
को सिद्ध किया कि “राजनीति, वैश्या की तरह श्रनेक रूप बदलने वाली हाता 
है ।” सोवियत शासकों ने साम्यवादी क्रांति से लेकर हवितीयं महायुद्ध के अन्त 
ज लुप्त फ: > ७७ [6 09707ए7४स्‍0९, 7866 9704070०९०४ [82 
हे किक कम ते कक] व हल 70४65 
008006 गाय 0 00776 ताल भंएथां०0, 06 589 (6 07707- 
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तक, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिये, सोवियत विदेश नीति को श्रनैक्त 
रूप दिये 
ः 5 ७ नवम्बर, १६१७ की बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत रूस की 
यह विदेशनीति द्वितोय महायुद्ध के श्रस्त तक ६ विभिन्‍न श्रवस्थाओ्रों में से 
होकर गुजरी । प्रथम अवस्था [१६१७-२१] पश्चिमी राप्ट्रों के साथ उम्र 
'बिरोघ और समग्र विश्व में साम्यवादी क्रांति का प्रसार करने की थी | द्वितीय 
ख्रवस्या [६२१-३४] रक्षात्मक पार्थकय [८विशंए6 80)800॥ | की 
थी । इस काल में रूस ने प्रात्मरक्षां की दृष्टि से विभिन्न “शक्तियों के साथ 
संधियां सम्पन्न की,' उनसे व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाये और दूसरे देशों में साम्य- 
वादी प्रचार करता कम, कर दिया | इस अवस्था में वह सामान्यत;. पश्चिमी 
देशों की श्रम्तर्राष्ट्रीय राजनीति से श्रलग रहा और सप्ट्रसघ की ,सदस्यता भी 
उसने ग्रहण न की । तोसरी श्रवस्था [१६३४-३८ ] के काल में वह राष्ट्रसंघ 
का सदस्य बना और साथ ही उसने पश्चिम के साथ-सहयोग करने- की वीति 
का आश्रय लिया | चौथी अवस्था, | १६३८-३६ | में उसने पश्चिमी राष्ट्रों से 
पृथक रहने एवम्‌ संकटपूर्ण पार्थवयय []227080075& 50]98007 | की नीति 
अपनाई । पचिवी अ्रवस्था [भ्रगस्त १६३९-जून १६४१] में उसने जम॑नी के 
साथ मित्रता स्थापित की। छठी श्रवस्था [जून १६४१-अगस्त १९४५ | 
पश्चिमी राष्ट्रों के साथ घनिष्ट मंत्री की थी | 


अब हम सोवियत रूस की विदेश नीति की विभिन्न श्रवस्थाश्रों पंर 
एक-एक कर के विचार करंगे । 
(१) प्रथमावस्था (१६९१७-२१)--पश्चिमी शक्तियों से विरोध भौर 
इसके कारण:--लिखित इतिहास में शायद ही. किसी शासन-पद्धति को अपने 
म के समय इतनी तीत्र और दीघे प्रसव वेदना सहनी पड़ी हो जितंनी रूस 
के साम्यवादी सौवियत शासन-पद्धति को सहनी पड़ी थी | सोवियत .. शासन 
के प्रारम्मिक ४ वर्ष केवल अपने अस्तित्व को कायम रखने के उस संघर्ष में 
व्यतीत हुए जो रूसी इतिहास का सम्मवतः: समाज से अधिक निराशांपूर्ण 
संघर्ष था जिसमें भ्रन्ततः ट्रॉयस्की (770०४७४०), द्वारा संगठित लाल सेना 
साम्यवादी शासन को स्थांयित्व प्रदान करने में सफल हुईं । 


: कऋत्ति के बाद सोवियत रूस के ये आरम्भिक ४ वर्ष विदेश नीति 
की दृष्टि से, पश्चिमी शक्तियों के साथ उम्र संघर्ष के रहे । इसके प्रमुख कारण 
निम्नलिखित थे-- (१) रूसी ऋान्ति को अन्य देशों में फैलाकर प्‌जीवादी 
बुजु श्रा सरकारों की समाप्ति का घ्येय, (२) रूस ह्वारा जर्मती के साथ पृथक 
संधि करना, (३) रूस द्वारा मित्र राष्ट्रों से लिये गये सार्वजनिक ऋणों की 
अदायगी व करने का निश्चय : करता; और (४) मित्र राष्ट्रों द्वारा रूसी 
क्रान्ति को समाप्त करने के लिये सेनाओं का भेजना । 
स्पष्टता की दृष्टि से इन समी कारणों का विस्तार से वर्णन इस 
प्रकार हैः--- 

पहला कारण:--रूसी साम्यवादी श्रपर्ती क्रान्ति को विश्व क्रान्ति का 
अ्ग्रदूत समभतें थे । उन्होंने अपनी क्रान्ति को अन्तर्राष्ट्रीय निम्न वर्ग की विश्व 
क्रान्ति की ओर एक पग मात्र माना; जिसका उद्दं श्य प्‌ जीवाद था राष्ट्रवाद 
के सम्पूर्ण विनाश का मार्य प्रशस्त करना था | वे राज्य प्रभसत्ता के :सिद्धान्त 
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को नहीं मानते थे । उनका स्पष्ट मत था कि प्रत्येक सच्चे साम्यवादी का 
यह कत्त व्य है कि सम्पूर्ण विश्व में पू जीवाद का श्रन्त करे और. साम्यवादी 
विश्व क्रान्ति के विचार को मूर्त रूप देने के लिये सक्रिय प्रयत्न करे ॥. साम्व- 


वादियों का मूल यन्त्र कस्यूनिस्ट मेनिर्फस्टो का यह नांरा था--“विश्व के 
मजदूरों एक हो जाओ | तुम्हें श्रपती बन्धत श्व्‌ खलाओं के ग्रंतिरिक्त कुछ नहीं 
खोना है । सावे ! हे १९ में मास्फ़ो में णए्क्र अ्रन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी सम्मेलन 
आयोजित हुआ्ना जिसमें विश्व क्रान्ति कौ योजना को कार्य रूप॑ में पंरिणत करने 
के लिये तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय! (प+कत वरा/क्षा80074) . या - 'कोमिन्टने!- 
(९०ग्रांणाथा) नामक संस्था का रूसी सरकार की सहायता से संगठन, हुआ 
(इस संगठन को तृतीय अच्तर्राष्ट्रीय इसलिए कहा गया क्योंकि इससे पहिले 
दो ऐसे ही संगठत और भी वन चुके थे। १५६४ में. कार माक्स -े प्रथम 
अन्तर्राष्ट्रीय [8 [7७7:60॥० | मजदूर सगठन स्थाप्रित...किया था। 
'इंसके बाद दूसरा श्रस्तर्राष्ट्रीय संगठन [8०००॥१ [प्राध्ण्रा4व०ण॥/ | १८८५६ में 
बना जो प्रथम विश्वयुद्ध आरम्म होने पर बन्द हो गया) । मास्को में प्रधात 
कंर्यालिये रखने वाली इस संस्था का प्रमुख कार्य विभिन्न देशों में. साम्यवादी' ' 
दंलों का संगठन करना, उन्हें धंन की सहायता देना, साम्यवादी साहित्य और' 
साम्यवादी प्रचारकों को विनिन्न राष्ट्रों में . भेजना, श्रमिकों श्रौर कृषकों में 
बतंमान पू जीवादी तथा बुजु झा सरकारों के विरुद्ध. क्रान्ति और विद्रोह की 
भावतायें भड़काना आदि थे । ,यहं संस्था: अपने को विश्व-क्रान्ति का प्रधान 
सैन्य अधिकारी मण्डल समझती, थी । जब इस संस्था के ऐसे क्रान्तिकारी 
उद्दे श्य थे तो विदेशी सरकारों का इससे मयभीत होना सर्वगथा स्वाभाविक 
था-। जमेती, हंगरी और बाल्टिक राज्यों ने इस संस्था द्वारा इन देशों के 
क्रान्तिकारी दलों को दी जाने वाली सहायता का घोर विरोध किया। इस 
संस्था ने संयुक्त राज़्य अमेरिका जैसे पूजीवादी राष्ट्र में भी 8 श्रातंके 
[7२७० $04॥8 ] को जन्म दिया, फंलत: सैकड़ों संदिग्ध व्यक्तियं है को वहां से 
निर्वांसित कर दिया गया । गैर-साम्यवादी देश इस संस्या के कार्य-कलापों से 
झौर साम्यवादियों के उद्द श्यों से इतने मय-त्रस्त .हो गये कि अनेक देशों में 
साम्यवादी लाल मंडे का फहराना अपराध बना दिया गया। १६२१ तक 
सोवियत सरकार.की वैदेशिक. नीति का ध्येय यही रहा कि विश्व क्रान्ति- 
कारियों तथा विद्रोहियों को प्रोत्साहित किया जाए। इस संस्था में अर्थात्‌ 
'कोरपिटन! में सभी देशों के साम्यवादी दलों के प्रतिनिधि शामिल थे और 
विशेषकर रूसी साम्यवादियों की भ्रधानता थी तथा संसार के प्रायः सभी 
प्‌जीवादी राष्ट्र उसे रूस के वेदेशिक विभाग का ही दफ्तर समझते थे। इस 
संस्था के कार्य-क्रलापों और इसकी गति-विधियों को देखते हुए यह सर्वेथा 
स्वाभाविक था कि साम्यवादी रूस झौर विभिन्न प्रजातान्त्रिक देशों के मध्य 
तीव्र विरोध तथा उग्र संघर्ष विधिवत्‌ विद्यमान रहे । 


दूसरा कारणें--टूसरा कारण यह था कि क्रान्ति के वाद रूस युद्ध से 
अलग हो गया शोर उसने मार्च १६१ गे जमनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की 
सन्धि कर ली जिससे जर्मनी पूर्वी मोर्चे से निश्चित होकर ४ प्रपनी सम्पूर् 
शवित पश्चिमी और देक्षिणी मो्चों पर लगा सका | इस सन्धि के गा स्म्न 
ने जर्मनी को रूसी, पोलैण्ड, लिथुआ्ननिया, कूरलेंड, लिवोनिया, इस्टोतिया 


साम्यदादी रूस की विदेश-वीति ५७१ 
प्रदेश श्रौर कुछ टाप्‌ प्रदान किये । टर्की को कार्स, बातुम, . [ 9&9॥॥ ], भर्दा- 
हन [48८0४॥०॥ |] के. प्रदेश मिले । फिनलड, यूक्रन तथा जाजिया को रूस 
द्वारा स्वतंत्र स्वीकार किया गया । इसके अ्रतिरिक्त रूस मे १२. करोड़ मार्क 
का हर्जाना जर्मनी को देना मंजूर किया । ब्वस्ट लिटोवस्क की इस स॒न्धि से 
रूस को ५ लाख वर्गभील प्रदेश, ६,६०,००,००० जनसंख्या, _5५९ प्रतिशत 
कोयले की खानों, ८५ प्रतिशत चुकन्दर, . ५४ प्रतिशत औद्योगिक ,कारखानों 
और ३२ प्रतिशत कृषि भूमि से वंचित होना पड़ा । इससे जर्भवी को. यूक्र न 
का पजाऊ प्ररेश और आजरबेजान के तेल कू प्र प्त हुए । साथ ही ई रात, 
श्रफगानिस्तान और भारत में ब्रिटिश विरोधी प्रचार के द्वार खुल गये तथा 
पूर्वी मोचें पर युद्ध की तरफ से निश्चिन्त हो जाने से पश्चिमी मोर्चों. पर 
जर्मन फौजों की शक्ति आशातीत बढ़ गई । मित्र राष्ट्रों ने इस, सन्धि को रूस 
हारा जानवूक कर उन्हें हराने के. लिये किया गथा विश्वासघ।त श्रसका जबकि 
इस संस्था की अ्पमानजंक धघाराप्ों. केरूस ने बड़ी शा ्तिपूर्वक इस निएछल 
विश्वास के साथ सहन क्रिया कि जितने अधिक जर्मन लोग रूस के श्ान्तरिक 
प्रदेश में प्रवेश कर जायेंगे उतने ही अधिक अपने देश में रूसी ऋात्ति के 
संदेशवाहक बनेंगे । ु मय | ' कि 
; . तीसरा कारण--पश्चिमी शक्तियों के साथ साम्यवादी रूस के उग्र 
संघर्ष का त्तीसरा कारण यह था कि नवीन साम्यवांदी रूस के द्वारा ,लियेः गये 
सभी विदेशी ऋंणों को चुकाने से-इन्कार. कर दिया ॥ इसके अतिरिक्त विदेशी 
पूजी द्वारा स्थापित औद्योगिक संस्थाश्रों का राष्ट्रीयकरणा, सब ज्योइंट स्टाक 
कम्पनियों का राष्ट्रीयकरणं, विंदेंगी व्यापार पर राज्य का.एक्राधिपत्म: 
स्थापित करदा तथा व्यापारिक जहाजों का राष्ट्रीयकरण आदि ऐसे कार्य 
साम्यवादी सरकार द्वारा किये गयें जिनसे पश्चिम के सम्बन्ध रूस से बहुत 
कटु .एवं शबृतापूर्ण हो गये । - 


,.... थोया कारण--संघर्ष का चोथा कारण पाश्चात्य - राष्ट्रों का रूस: के 
ग्रह-युद्ध में बोल्शे विक-विरोधी दलों को युद्ध सामग्री की सहायतां और 
सेनिक हस्तक्षेप तथा रूस के आर्थिक प्रतिरोध (8/00८०8) की नीति-थीं । 
साम्मवादियों की कार्यवाही से क्रोधित होकर मित्र राष्ट्रों ने रूस की सोवियत 
सरकार को भागते से इन्कार कर दिया। इन राष्ट्रों की सक्रिय सहायता पाकर 
प्रतिक्रियावादियों ने कई जयह्‌ 'श्वेत'सरकारें कायम: कर लीं। मित्र राष्ट्र 
क्रान्तिकारियों को केवल मड़काकर ही संतुष्ट नहीं हुए. अपितु सोवियत संघ 
का अन्त क्रने के लिए उन्होंने स्वयं उस पर घावा- बोले दिया। फिर भी 
रूस पर श्राक्रमण करने के लिए कोई न कोई  बहाला होना - चाहिये था और 
मित्र राष्ट्रों ने धावा बोलने से पहले ऐसा बहाना खोज निर्काला। उम्र समय 
आार्के जिल तथा मुरमान्स में युद्ध सामग्रियां प्रचुर मात्रा में पड़ी थीं.) मित्र 
राष्ट्रों को मय था क्रि यह विशाल युद्ध सामग्री कहीं जमनी के . हाथ न लग 
जाए। अतः इस सामग्री को जर्मनी से बचाने का वहाना लेकर मित्र राष्टों 
ने रूस पर विधिवत्‌ आक्रमण कर दिया। १६ नवम्वर १६१७ को फ्रांस, 
ब्रिटेन, भ्रौर संयुक्त राज्य अमेरिका मे वोल्शेविक शासन को सब प्रकार का 
सामान देना वन्‍्द कर दिया। ३० दिसम्वेर १६१७ को जापांटी सेनायें 
ब्लाडी-वोस्टक में उतरी, १६१८- में चैकोस्लोवाक, फ्रैन्च, अमेरिकन. भौर 


ला अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


जापानी फौजों ने वोल्शेविक क्रांति के विरोधी रूसियों सो सहयोग करते हुए 
रूस के विभिन्‍न प्रदेशों को जीतता शुरू किया। फ्रॉस' ने ओडेश्ना, ब्रिटेत ने 
वाकू, जापान ने पूर्वी फाइबी रिया, अमेरिका ने आर्के जिल तथा व्लाडीवास्टक 
तथा रूमानिया ने बेसरेवियां पर अपना अधिकार कायम कर लिया। उधर 
ऐस्थो निया, लेटाविया, लियुआनिया, फिवलैंड तथा काकेशस- के पार के प्रान्तों 
ने भी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी। इस तरह आन्तरिक और 
वाह्म दोनों हृष्टियों से सोवियत साम्यवादी सरकार की हालत शोचनीय वन 
गई । कक का की 32 व का 
उपरोक्त शोचनीय स्थिति में रूस की रक्षा करने के. लिए ट्रॉट्स्की के 
नेतृत्व में “लाल सेना” युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ी । मित्र राष्ट्र अनेक वर्षों से 
लड़ते-लड़ते इतने परिश्रांत और क्लांत हो. चुके थे कि उनमें, रूस की इस 
लाल सेना के विरूद्ध श्रपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाने की. क्षमता नहीं थी । इसके 
अतिरिक्त रूस एक विशाल देश था/अत:; मित्र राष्ट्रों के लिए इस विशाल 
क्षेत्र में रूसियों का पूरी तरह मुकाबला करना आसान न. था। परिणाम यह 
हुआ कि शीघ्र ही उनके पांव उंखड़ गये और अ्रन्त में बोल्शेविकों की विजय 
हुई । मित्र राष्ट्रों की सहायता मिलने के बावजूद क्रांधि विरोधी प्रतिक्रिया- 
वादी अ्रधिक दिनों तक मैदान में नहीं टिक सके । वौल्शेविकों ने बहुत ऋरता 
के साथ उनका दमन कर दिया। युद्ध अक्टूबर १९२० में समाप्त हुआ और 
१६२१ तके रूस में सर्वत्र बौल्शेविक शासन सुहृढ़ हो गया । 
मित्र राष्ट्रों द्वारा क्रांति को कुचलने के सैनिक प्रयत्नों ने तथा 
आर्थिक प्रतिरोध ने रूस को कट्टर विरोधी अविश्वासी बना दिया। उधर 
पश्चिमी राष्ट्रों ने मी एक लम्बे अर्से तक रूस की बोल्शेविक .सरकार को 
मान्यता प्रदान नहीं की । 3786 05 
' रूस की नवीन साम्यवादी सरकार को पौलैण्ड के साथ भी संघर्ष में 
जूकना पड़ा । हुआ - यह कि १६२० में पौलैण्ड ने अचानक ही रूस पर 
हमला बोल दिया। प्रारम्म में पौलैण्ड को विजय मिली लेकिन वांद॑ में वंह 
पराजित होने लगा और “लाल सेना” (२८० ४70०9 ) पोलिश फौजों का 
पीछा करते हुए वार॒सा तक पहुंच गई । यदि पोलैण्ड को फ्रांस और ब्रिटेन 
की सहायता न मिली होती, तो वारसा का निश्चित रूप से पतन हो गया 
होता । लेकिन मित्र राष्ट्रों की सहायता पकर युद्ध ने एक वार फिर पलटा 
खाया और पौलौण्ड की सेना एक वार फिर आगे बढी । अन्त में दोनों राष्ट्रों 
में विराम संधि हो गई भौर 'रिगा' की संधि (१६२१) के झनुसार तथा- 
कथित कर्ज॑न रेखा को दोनों देशों के सीमान्त रूप में स्वीकार कर्‌ लिया गया। 
इस तरह साम्यवादी सोवियत संघ को विदेशी आक्रमण झौर आन्‍्तरिक 
विद्रोह दोनों से ही त्राण मिला । हु हि ५ 25 
सोवियत रूस श्रौर पश्चिमी राष्ट्रों की इस पहली रस्सा-कर्ी में 
दोनों पक्ष वराबर रहे | न तो रूसी साम्यवादी अपने विश्व क्रांति के स्वप्न 
को साकार करने में सफल हुए और न ही पश्चिमी राज्य साम्यवादा हक 58 क्रो 
नष्ट करने की श्रपेनी आराकांक्षा में सफलता श्राप्त कर पाये । साम्यवादी रूस 
की आंशा के विपरीत अन्य राज्यों में श्रमिक क्रान्तियां नहीं हुई और पश्चिसा 


/ 
दि 


राज्यों ने अपने श्राप को प्रथम महायुद्ध के तुरन्त बाद यकी हुई अपन 


साम्थवादी रूस की विदेश-नीति ५७३ 


फौजों द्वारा रूस के नवीन साम्यावदी शासन को विनष्ट करने में असमर्थ 


पाया । इस तरह पू जीवादी झौर साम्यवादी. शक्तियों का प्रथम संधर्ष भ्रति- 
गीत अ्रवस्था में समाप्त हुआ । । ई 7 


द्वितोय श्रवस्था '(१६२१-३४)-विदेशों में सम्पर्क श्रौर कूटनीतिज्न 
सान्‍्यता की खोज--ट्रोटस्की की कुशलता ने रूस को विदेशी 'हस्तक्षेप' और 
आंतरिक विद्रोह से मुक्ति मिल गई, लेकिन निर्धभ और निःशक्त होकर 
उसको अपनी नष्ट प्रायः अपनी अर्थ व्यवस्था को ''सुधारने के.लिए तुरंत ही 
पश्चिम के साथ व्यापांर व सम्पर्क की आवश्यकंता पड़ी । किन्तु 'इसके साथ 
ही सुरक्षा उसकी विदेश नीति की प्रमुख समंस्या बनी रही क्‍योंकि जहां 
सर्देव की मांति जितनी उसे पाश्चात्य जगत की आवश्यकता थी उतना ही 
श्रधिक उसे भय और अविश्वास भी था और उसकी सुरक्षा सम्बन्धी 
समस्याओरों में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया था । पूर्व में जापान 
साइवेरिया पर आक्रमण का संकट उत्पन्न कर रहा था तो पश्चिम में शांति 
संधियों से राज्यों का एक ऐसा चक्र बन गया था जिसके परिणामस्वरूप रूस 
को यूरोप से एक प्रकार से निष्का रित' करके उसे अपनी ब्लोटिक चोटियों से 
वंचित कर दिया गया था । पर 
जो भी हो, रूस के तत्कालीन शासकों के लिए अपने देश को आथिक 
प्रभाव से मुक्ति दिलाने के लिए कुछ न॑ कुछ करना आवश्यक था । साम्यवादीं 
रूस के महान्‌ नेता लेनिन ने इस स्थिति का अनुमव करते हुए 'नई प्राथिक 
नीति! (]०छ 3०००० ?०॥०४-घ४8ए९ चलाई। इस नीति के. अनुसार 
विदेशी व्यापार, बैंकिंग, बड़े उद्योगों तथा सार्वजनिक उपयोगिता की वस्तुओं 
के सम्बन्ध में साम्यवाद के राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त को: मानतें हुए भी 
आन्तरिक व्यापार, कृषि और लघ उद्योगों के क्षेत्र में पूजीवाद को स्वीकार्र 
किया गया | रूस मे गृहन्तीति में ही यह महत्वपूर्ण परिवतेनः नहीं किया 
बल्कि आथिक कारणों से बाध्य होकर पश्चिमी देशों के साथ उग्र संघर्भ और 
प्रसहयोग की नीति का भी किसी हृद तक परित्यांग कियो | रूप्त “को अपने 
आ्राथिक पुनरुद्धार के लिये वाहर से मशीनों, पक्‍क्रे माल, कारीगरों और 
इन्जीनियरों का अयात करना श्रत्यावश्यक था। इससे वह अ्रनाज, तेल, 
इमारती लकड़ी और अन्य कच्चा माल विदेशों में भेजकर प्रांप्त कर 
सकता था । - आई 
कुल मिलाकर १६२१-३४ के इस युग में रूसी साम्पवादी -नोति 
के प्रधान लक्ष्य ये थे--( १) जमंनी को साम्यवादी विरोधी - गुट का 
सदस्य बनने से रोकवा; (२) पश्चिमी देशों से कूटनीतिक मान्यता अयवा. 
पअभिज्ञान (0॥907460 ६९००४०ं४०॥) प्राप्त करना. एवं (३) क्रांति की 


सफलताओं का पुतरगंठव करना तथा इन .डहं श्यों की प्राप्ति -हैतु प्‌ःजीवादी. 
देशों से व्यापारिक सम्वन्ध स्थापित करवा । - 2 


- संक्षेप में सार रूप में यह कहना होगा कि यह युग वास्तव में एक 
प्रशांत सहअस्तित्व का युग था, क्योंकि अन्य राज्यों ने इस युग में साम्पवादी 
रूस को तथूवत: मान्यता (043०0 :०८०४४र00) तो प्रदान कर दी 
थी लेकिन वैवानिक मान्यता (08-08 7०८०९॥४०७) बहुत थोड़े-राज्यों 

मे ही प्रदान की थी। चू कि दूसरे देश भी अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के 


श्छ४ ,.... अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध 
अं 30084. - अपर है ५ 
लिये रूस के साथ व्यापार बढ़ाने को उत्सुक थे, अतः साम्पवादी रूस श्रौर 
बुजु भा देशों में व्यापरिक समभौते होने लंगें। सोम्यंवादी रूस की विदेश 
नीति की इस दूसरी व्यवस्था का प्रथम परिणाम मार्च १६२१ का ब्रिटिश- 
रूसी व्यापार समझौता था । १६२१ के श्रन्त तक ११ श्रन्य राज्यों के साथ 
भी इसी प्रकार के समभौते सम्पन्न हो गये, परन्तु फिर भी अ्रधिकांश राज्य 
स।म्यवःदी रूस के साथ, कूटनी तिज्ञ सम्बन्ध स्थापित करने को उद्यत नहीं थे 
भर इसका प्रमुख कारण यही था कि साम्यवादी रूस ने जारशांही रूस के 
विदेशी ऋणों को प्रमान्य घोषित कर दिया था:। .परिस्थितियों में अनुक्ल 
परिवर्तन लाने के. लिये रूसी विदेश मंत्री चिचेंरिन.-((४ंणालांव )ने १६२१ 
में यह प्रस्ताव रखा-कि यद्यपि रूस अपने श्राप को इन ऋंणों से बाधित नहीं 
संमकता फिर. भी वह.इस समस्या -पेर एक श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन . में. विचार 
करने के लिये तैयार है ।-रूस के इस प्रस्ताव के फलस्वरूप १९२२ के जेनेवा 
सम्मेलन में चिचेरिन पहली .बःर पूजीवादी देशों के प्रतिनिधियों से व्यापारिक 
संधियां करने के लिये मित्रा, परन्तु:कोई समझौता न हो सका । इसमें सबसे 
बड़ी बांधा पश्चिमी राज्यों द्वाराः:रूस को दिये गये ऋणों की ग्रदायगी की 
मांग ही- थी जबकि रूस का यह कहना. थी. कि यंद्यपि उसे मित्र राष्ट्रों का 
१३ अ्ररब डालर चुकाना था परन्तु आथिक प्रतिरोध और सैनिंक -हस्तक्षेप 
हारा रूस: को पहुँचाई गई हानि के बदले उसे पश्चिमी राज्यों से ६० प्ररव 
डालर देना भी-था । स्पष्टता .की दृष्टि से यह कहना चाहिये कि चिचेरित 
सभी ऋणों को स्वीकार करने तथा विदेशियों की जप्त.की गई. सम्पत्ति को 
वे।पिस लौटानें.य! उसका मुआंवजा देने को तैयार था किन्धु इनके बदले में 
तीन बातें-चाहता था- (१) मित्र राष्ट्रों के हस्तंक्षेप' से सोवियत - संघ को 
पहुंची क्षति का मुआवजा दिया जाए; (२) सोवियत सरकार को 2 ही 
विधिवत मान्यता प्रदान की. जाए, और: (३) .रूस के पुनर्निर्माण के लिये 
ऋगण दिया जाए । स्पष्ट है इस प्रकार के दावों , और प्रतिदावों के कारण 
'जेंनेवां: सम्मेलन असफलता की कहानी दोहरांते हुए भंग हो गया । 
..- दोनों पक्षों के अपनी बात पर श्रड्े रहने से अन्य देशों से तो कोई 
समभौता न हो सका किन्तु जर्मनों ने रेपेलो की संधि १६ अ्रप्नेल, (१६२२) 
द्वारा रूस के ऋणों को रह करने की वात स्वीकार करके उससे व्यापारिक 
सम्बन्ध स्थापित कंर लिये | इस तरह जेनेवा सम्मेलन ने अन्तर्राप्ट्रीय राज- 
नीति के दो तत्कालीन अछुतों (जर्मनी झौर रूस) को निकट ग्राने में महा- 
यता दी । ह 
यद्यपि -रैपेलो की संधि के द्वारा जमंनी ने साम्यवादी रूस को “वैध्ा- 
निक मान्यतो” (06-06 7०००शाएए7०४) प्रदान कर दी किन्तु फिर मी 
१६२३ के श्रति तक रूस एक अन्वरंध्ट्रीय अछ्त ही बता रहा । इन परि- 
स्थितियों में १६२४ में उसने यह घोषणा की कि जो राज्य उसे सदस पहल 
क्धानिक मान्यता' प्रदान करेया उसके साथ वह एके विशेष (20778 
व्यापारिक संधि करेगा । च्‌ कि दूसरे देश भी रूस की मंडियों का 338 
नहीं कर सकते थे, अतः उन्होंने रूस को मान्यता प्रदान करते हुए उसके साई 
आशिक संघधियां करना आरम्मे कर दिया । सौमाग्यवज्ष १६४४ मे कम 
प्रराष्ट्रननीति में परिवर्तन हुमा श्रौर वह रूस के साथ छूटनीतिन्न सम्बत्य 
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स्थापित करने के पक्ष में हो गया | इसी समय फ्रान्स में भी. समाजवादी दल 
की जीत हुई तथा यूरोपीय देशों भ्ौर रूस के मध्य . अ्रच्छे सम्बन्ध स्थापित 
करने का अनुकूल वातावरण स्थापित होने लगा। गश्रट ब्रिटेन ने १ फरवरी 
१६२४ को रूसी सरकार को मान्यता दी | इटली ने ७ फरवरी को तथा 
फ्रांस ने २८ फरवरी को इसी प्रकार की मान्यतायें प्रदानःकीं। १६२४ के 
समाप्त होते-होते सोवियत संघ को १५ यू रोपियन राज़्यों की मान्यता भ्राप्त 
हो गई । अगले वर्ष संसार के श्रधिकांश अमुख राज्यों की मान्यता भी उसे 
मिले गई । केवल संयुक्त राज्य अम्मेरिका ही एक ऐसा राष्ट्र बचा रहा जिसने 
१६३३ तक सोवियत संघ को अपनी मान्यता प्रदान नहीं की ॥* 
रूस के साथ पश्चिमी देशों के सम्बन्धों में जो उपयुक्त सुधार हुए 
उसका एक बड़ा कारण यह था कि रूश्व विश्व क्रान्ति के विचार का शनेः: २ 
परित्याग करने लगा था । २१ जनवरी, १६२४ को लेनिन'की , मृत्यु के बाद 
स्‍्टालिन साम्यवादी क्रान्ति को रूस में ही सुदृढ़ करने का पक्षपाती था, यद्यपि 
उम्रवादी ट्रॉट्स्की पूर्णा रूप से विश्व क्रान्ति का समर्थक था।। परच्तु सितारां 
सस्‍्टालिन का ही चमका । अगले दो वर्षों में ट्रॉट्स्की का! दले पराभूत हों 
गया, ट्रॉट्स्की को निष्कासित कर दिया गया, और अंपनें ही देश में साम्य- 
बाद को दृढ़ करने की नीति का समर्थक सटालिव रूस का सर्वेर्सर्वा बस गया । 
विश्व ऋान्ति की नीति के परित्याग की व्यावहारिक अभिव्यक्ति के रूप में 
रूस ने अपने पड़ौसी राज्यों के साथ झनेक अनाक्रमण-समभौते किंये ॥ ग्रे 
राज्य थे-टर्की (१६२५, १६३५); जर्मनी (१६२६); अफ़गानिस्तान (१६- 
२६)+ लिथुआनिया (१६२६); ईरान (१६२७); फिनलौंड, इस्टोनिया; 
पोलेण्ड (१६३१); छैटविया, चकोस्लोवाकिया (१९६३३) ;.. यूगोस्लाविया 
और इटली ,१६३३) । हिटलर के उत्कर्ष से मयभीत होकर रूस ने जर्मती 
के कट्टर शत्रु फ्रांस के साथ भी १६३२ में तटस्थता की संधि सम्प्नन्न-की । 
इस प्रकार १६३४ तकः की इस अ्रवधि में. रूस ने पूजीवादी राज्यों 
से समभौते करने की तीति का अनुसरण किया, परन्तु कोमिन्टर्न हारा अंन्य 
देशों में साम्यवादी क्रान्ति फैलाने के प्रयत्नों के कारण पंश्चिमी राज्य रूंसें 
को अविश्वास -और संदेह की दृष्टि से देखते रहे.। इस्ीलिये संयुक्त राज्य 
प्रमेरिका १६३३ से-पूर्ण रूस- को वेधानिक मान्यता प्रदान करने के “लिये 
उद्यत नहीं हुआ । श्रमेरिका द्वारा रूस को मान्यता न देने. के मूल में एक 
प्रमुख कारण यह भी निहित था कि रूम ने प्रमेरिका का ८० करोड़ डालर 
का ऋण नहीं च्‌काया था । किन्तु शीघ्र: ही ऐसी परिस्थितियां: उत्पन्न हुई" 
जिसके वशीभत् होकर अमेरिका साम्यवादी रूव को वैधानिक मान्यता अदान 
करने के लिये तत्पर हो गया | १६३२ में रूस में अमेरिकन माल की विक्री 
का मूल्य घटते हुए १,३० लाख डालर रह गया जो लंदन औझौर जर्मनी के' 
व्यापार का अमण: १/३ तथा १/१० था | इसलिये. अमेरिकन व्यापारी: 
अपनी सरकार से रूम के साथ सम्बन्ध बढ़ाने पर वल देने लगे । इसके अति- 
रिक्त सुदूरपूर्व में जापान ने मन्‍्च रिया पर आक्रमणकारी कार्यवाहियां प्रोसम्म 
क्र दी | जापान अमेरिका के. लिये एक शक्तिशाली प्रतिद्वेदी था और रूस 
का वह कट्टर शत्रु था । अत: जापान के विरुद्ध दोनों राष्ट्रों ने परस्पर मेचरी- 
पूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना उचित सममा । अमेरिका सोवियत संघ के साथ 
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मौत्री सम्बन्ध स्थापित करने की दिशा में इसलिये भी प्रवृत्त हुआ कि स्वयं 
सोवियत संघ॑ श्रव कोई सामान्य शक्ति नहीं रह गया था| वह अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षितिज में एक महान शक्ति के रूप में उदित हो चूका था। अत: जब रूज- 
वेल्ट श्रगेरिका का राष्ट्रपति वना तो उसने सोवियत संघ को मान्यता प्रदान 
करने की दिशा में प्रयत्न करने शुरू कर दिये। लन्दन में विश्व-अर्थ-सम्मेलन 
(१६३३) के अवसर पर सवे प्रथम अमेरिकन प्रतिनिधि विलियम बुलिट 
झौर रूसी प्रतिनिधि लिटविनोव (#/शं॥0५) की मुलाकात हुई । इसके बाद 
अक्टूबर में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सोवियत राष्ट्रपति कालीनिन को पत्र भेजकर 
दो प्रतिनिधियों को वार्ता करने के. लिये वाशिगटन भेजने का श्राग्रह किया । 
सोवियत संघ ते इस . निमंत्रण का स्वागत किया और अन्त में लिटविनोव 
व शिगटन आ पहुंचा तथए सोवियत संघ और श्रमेरिका के मध्य कूटनीतिज्ञ 
सम्बन्ध विधिवत स्थापित हो गये । दोनों देशों के मध्य एक संधि सम्पन्न हुई 
जिसके द्वारा दोनों सरकारों ते एक दूसरे की प्रादेशिक' अ्रखण्डता - की सुरक्षा 
का और विरोधी प्रचार करने वाले दलों के. दमन का वचन दिया । रूस ने 
श्रमेरिका की यह बात मान ली कि अपने देश में आने वाले अमेरिकन 
यात्रियों को वह धाधिक स्व्तत्रता प्रदात करेगा । इस सन्धि का यह प्रनिवार्य 
परिणाम हुआ कि रूस की सतस्यवादी सरकार को संसार की सभी महान 
शक्तियों ने स्वीकार कर लिया.। . | ' 
५ “यद्यपि रूस विश्व शांति और निःशस्त्रीकरण का प्रबल समर्थन करता 
रहा और १६२७ के पश्चात्‌ उसने भ्नाक्रमण (7र०-88878श०॥) वे 
झ्रक्रान्ता (8828765507) कीं परिभाषा सम्बन्धी अनेक समझौतों (825) 
पर हस्ताक्षर किये, तथापि राष्ट्र संघ को वह शताब्दी की 'सर्वाधिक निर्लेज्ज 
लुटेरा संधि (वर्साय) की उपज" मानता रहा श्रौर उसके साथ असहयोग करता 
रहा।4 27 “९2 पर है 
' तृतीय भ्रवस्था-पश्चिम के साथ सहयोग (१६३४-३८५)--१६३२३ में 
जर्मनी में हिटलर के उत्थान के. साथ रूस की विदेश नीति एवं शान्ति समस्या 
में एक मौलिक परिवर्तत आया । हिटलर स्पप्ट रूप से पूर्व की विजय तथा 
बाल्शेविकवाद के विरुद्ध एक सशस्त्र आक्रमण पर कटिबद्ध था। उपने अपने को 
साम्यवाद का घोर शत्रु घोषित किया था तथा जमंनी में उस समय हस से 
बाहर सबसे बडे साम्यवादी दल को नेस्तनावुद कर दिया था। इन परिस्ति- 
तियों में मास्को का भयभीत होना स्वामाविक था और वलित के बआक्रमरा 
को रोकने के लिये उसे पर्याप्त रूप से शस्त्र-सज्जित होने की क्ावश्यकता था | 
साथ ही उसके लिये यह भी प्रावश्यक्र था कि किसी पश्चिमी आकास्तार 
युद्ध करते की स्थिति में कहीं वह अकेला न फंस जाए। इसलिये, इन सम्मा- 
बनाओ्ं को ध्यान में रखते हुए ही, रूस ने अपने को पूरों रूप से सशस्त्र बनाते 
का तथा भ्रधिकघिक राज्यों के साय मेत्री-सम्बन्ध स्थापित करने का प्रवहा 
किया । हिटलर के विरुद्ध सुरक्षा पाने के लिये पश्चिमी राष्ट्रों से सहयोग करते 
तथा फासिज्म के विरुद्ध सव पश्चिमी देशों के लोकतन्त्रों की समाहत 
पार्टियों द्वारा संयुक्त मोर्चा चनाने की नीति अपनाई नई । 830/00 84 ॥ 
रिया की विजय ने भी रूस को ऐसा कदम उठाने के लिए बाय किया 
मे पाया कि फापिस्ट शक्तियों के उदय पे उत्तन्न हुई परिस्थितियों में पा 
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"क्रमण समझौते की तकारात्मक नीति भ्रपर्याप्त थी । श्रतः अपने अधे-पार्थवय 
'को दूर करने एवं श्रपन्ती सुरक्षा-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये यह 
-नितोन्त श्रावश्यक था कि रूस पाश्चात्य शक्तियों से निकटतर सम्बन्ध स्थापित 
'करनें' की ओर भ्रवृत होता । जापान और जमंनी के विरुद्ध श्रपती स्थिति सुदृढ़ 
करने की नीति का आचरण ग्रहण करते हुए सबसे पहले रूस मे १६३३ में 
चीन के साथ १६२६ में हुट गये अपने कटनीतिंक सम्बन्धों की पुनस्थापिना 
'की । इसके बाद उसने संयुक्त राज्य अमेरिका से कृटनीतिक सम्बन्ध स्थापित 
करने की चेष्टा की । वास्तव में जापानी साम्राज्यवाद का विकास श्रमैरिका 
के लिए भी उतनी ही चिन्ता का विषय था जितना रूस के लिए। अतः यह 
सर्वथा स्वाभाविक था कि श्रमेरिका ते रूस के मैत्री प्रयत्नों का स्वागत किया । 
सर्व प्रथम लन्दन के विश्व-अथ्थं-सम्मेलन (१६९३३) के अवसर पर श्रमेरिकन 
भर रूसी प्रतिनिधियों के मध्य मैत्री वार्ता हुई । तदुपरान्त राष्ट्रपति रूजवैल्ट 
के आमन्त्रण पर नवम्बर १६३३ में रूस को लिटविनोव (],॥पं॥0९) वाशि- 
गठन पहुंचा और रूस एवं अमेरिका क्रे मध्य विधिवत कूटंतीतिक सम्बन्धों की 
स्थापना हो गई । 


राष्ट्र-संघ में प्रवेश के पश्चात २ मई, १६३५ को रूस ने श्रपने पिछले 
सभी भतझेदों एवं ऋणड़ों को मलाते हुए फ्रांस के साथ पारस्परिक सहायता 
का १५९४ जैसा सैनिक समझौता किया। यद्यपि फ्रांस और - साम्यवादी रूस 
के मध्य अनेक मतमेद थे, किन्तु हिटलर का ठदय दोनों ही के लिये विशेष 
चिन्ता की बात थी और इसीलिये दोनों राष्ट्रों में अरतांक्मण समझौता होना 
कोई अस्वाभाविक घटना न थी । फ्रांस के साथ मैत्री सम्बन्ध स्थापित करंने 
के वाद पोलेण्ड तथा वाल्टिक राज्यों के साथ मी मास्कों ने भ्रनाक्रमण सम- 
भोते किये तथा टर्की और. ग्रेट ब्रिटेन से घनिष्ठता बढ़ाई । १६ मई १६३५ 
को चेंकोस्लोवाकिया के साथ भी उसकी संधि हुई। इस तरह रूस ने फ्रांस 
एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से नाजी भ्राक्मण के विरुद्ध संघ का संगठन 
सुदृढ़ किया । साचे १६३६ में बाह्य मंगोलिया के साथ एक पारस्परिक सहा- 
यता संधि की गई जिसका उद्ं श्य आन्तरिक मंग्रोलिया को जापान के प्रवेश 
को रोकना था | इस समय तक रूस वस्तुत: एक विशाल शक्ति सम्पन्न देश 
वन चुका था। अतः २,५०,००० सैनिकों की एक सुदूरपुर्वी सेना जंल-तंटीय 
भान्त में स्थापित की गई जो जापानी आक्रमणकारियों से लड़ने को निरन्तर 
तेयार रह सके । जनवरी १६३६ तक इस सेना की संख्या वढ़ाकर १,३०,००, 
००० कर दी गई। यहें सेना एक पूर्णत: आत्मनिर्मरं सेना थी जिसके पास ६ 
हजार टंक और ७ हजार वायुयान थे । ह 3 > का 
इन सभी समभोतों और संधियों से रूस की स्थिति पर्याप्त रूप से हढ़ 
हो गई | इस समय रूसी साम्यवादी नीति मे एक और भी नया. ऋत्तिकारी 
मोड़ लिया। देश तथा विदेश दोनों में १६३४-३५ में “कोमिन्टने (00- 
7(७7) में यकायक एक उबाल उठा... विश्व क्रान्ति की नीति के - प्रतिकल 
रूस ने पाश्चात्य लोकतस्त्रीय राष्ट्रों में साम्यवादियों को फासिप्ट शासन 
का विरोध करने वाले वुजु आ दलों-उदारवादी, समाजवादी आदि के साथ 
मिलकर संयुक्त मोर्चा (एग्रा॥व फ्राणा/) बनाने को कहा । फलस्वरूप 
प्रव भ्रत्येक देश के साम्यवादी दलों ने अन्‍य प्रगतिशील तत्वों के साथ 
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फासिस्टवाद के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा स्थापित किया । वास्तव में रूसी 
विदेश नीति में यहु एक बिल्कुल नया परिवर्तन था क्योंकि जो समाजवादो, 
उदारवादी श्रादि उपरोक्त सभी- दल “पु जीवाद के पिटट्‌” कहे जाते थे, वे 
१६३४ के बाद भ्रब “साम्राज्यवाद के विरुद्ध किये जाने वाले अ्रभियान में 
बहुमूल्य सहयोगी” समझे जाने लगे। शीघ्र ही अनेक देशों में स्टालिन का 
उसकी इच्छाओं को कार्यान्वित करने को तत्पर तथा श्राज्ञाकारी - श्नुयायियों 
की एक बड़ी संख्या को नियंत्रित करने में सफलता, मिल गई । स्पेन श्रौर फ्रांस 
में १६३५-३६ में उपरोक्त प्रकार के संयुक्त तथा लोकप्रिय मो्चों (?0फणंथ् 
9078) की सरकारों का निर्माण हुआ । किस्तु ग्रेट ब्रिटेन, चैकोस्लो- 
वाकिया झौर संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त मोर्चे को लोकप्रियता प्राप्त 
न हो सकी । साम्यवादी रूस के इस प्रयत्त की फासिस्ट देशों में गम्भीर 
प्रतिक्रिया हुई और इसीलिए फासिस्ट शक्तियों ने. संयुक्त मोर्चे का मुका- 
बला "हैप्रा-ए0फरंग्रेशय ?३०२ के निर्माण द्वारा किया । ६ नवम्बर 
१६३७ को इटली ने भी “एन्टी-कोमिस्टरन पैक्ट' पर हस्ताक्षर कर दिये श्रौर 
इस प्रकार प्रत्यक्षत: रूस और अन्ततः पश्चिमी राज्यों के विरुद्ध रोम-बलिन- 
टोकियो घुरी (पे०प्रा०-क्रेशां्-7णंघं9०-8>5४5) का निर्माण हुआ | बाद 
में हंगरी, मंचूरिया एवम्‌ फ्रंको-शासित स्पेन भी इस पैक्ट में शामिल हो 
गये । 

फासिस्टवादी शक्तियां यद्यपि साम्यवादी रूस के विरुद्ध एक-जुट हो 
गई, परन्तु उन्होंने उसे एक लौह-प्राचीर के समान पाया । नूरेम्वर्ग में हिटलर 
के साम्यवाद-विरोधी भाषण के प्रत्युत्तर में सोवियत रक्षा मन्‍्त्री वोरोशिलोव 
।५००४ग०0ए) ने १७ सितम्बर १६३६ को स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि, 
“जब शत्र सोवियत यूक्र न, या सोवियत बाईलोराशिया या संयुक्त संघ के 
किसी भी अन्य माग पर झाक्रमण करेगा, तब हम न केवल उसके भ्पने देश 
पर आक्रमण का प्रतिरोध करेंगे, वरन्‌ उसे उस प्रदेश में हरायेंगे जहां से वह 
आता है ।” रुस की इस दृढ़ प्रतिक्रिया को भ्रनुभव करके जरमंनी ने यही निश्चय 
किया कि पहले रूस को न छेड़कर पश्चिम को नष्ट करने की दिशा में अग्रसर 


हुआ जाए । 
। १६३४ से १६३८ तक सोवियत रूस ने पाश्चात्य देशों के साथ सह- 
योग और मैत्री की नीति तो श्रपनाई, परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से रूम श्रौर 
पश्चिम के मध्य कोई वास्तविक मित्रता स्थापित न हो सकी | हां, पश्चिमी 
जनतंत्र श्रवश्य ही फासिज्म को साम्यवाद के विरुद्ध तथा साम्यवाद को फामिज्म 
के विरुद्ध करने की अपनी युक्तियों में सफल हुआ और फासिज्म का हर स्थान 
पर विरोध करना रूसी नीति का एक मुख्य विषय बन गया। रूस एवम्‌ पश्चिमी 
देशों के मैत्री सम्बन्धों पर टिप्पणी करते हुए शुमैन (5000१8०) ने टोश 
ही लिखा है कि “इस उद्व ग-पूर्ण मैत्री-भाव में पारस्परिक विश्वास का भाव 
था।” वास्तव में पश्चिमी राष्ट्रों का विशास था कि रूत का उद्दं8 5 प्रत्तिम 
रूप में पजीवाद का विनाश करना है इसलिये 5 उसकी मित्रता केवल ॥22४ 
दिखावा मात्र है। परिणामतः वे फासिस्ट शक्तियों को साम्ववादी विरोबी वत् 
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समभकर बढ़ावा देने की नीति पर चलते रहे । ऐसे तीन प्रमुख मवृसर थ्राये 
जब पश्चिमी राष्ट्रों की नीति से स्पष्ट हो गया कि वे आड़ वक्त में रूस का 
साथ देने को तैयार नहीं है, उन्हें रूस पर विश्वास नहीं है और फासिस्ट 
आक्रमणों को रोकने की अपेक्षा उन्हें रूसी साम्यवाद को रोकने हा गधिक 
दिलचस्पी है। पहला अवसर इटली-एवबीसीनिया युद्ध था। इसमें रूस मे 
राष्ट्रसंध के माध्यम से मुसोलिनी के ब्बर आक्रमणों से आदिस अवाब। की 
रक्षा का भरसक प्रयास किया लेकिन ब्रिटेन भर फ्रांस ने एवीसीनिया तथा 
राष्ट्रसंघ की वलि देकर भी मुप्तोलिनी की रक्षा की । इसरा अवसर स्पेनिश 
गृहयुद्ध का था । इस अवसर पर रूस ने स्पेन की जनतंत्रीय सरकोर को सहा- 
यता भेजी और ऐ'गलो-फ्रोंच सरकारों से भी फासिस्टवादी फ्रौकों 
ने सहायता ली । 


इस सम्बन्ध में स्टालिन का यह कथन उद्धारणीय है- ु 

“ग्रनाक्रमणकारी देशों के बहुमत ने, विशेषतया इंगलैण्ड और फ्रांस 
ने, सामूहिक सुरक्षा की नीति को, ग्राक्मणकारियों के विरुद्ध सामूहिक प्रतिरोध 
की नीति को अस्वीकार कर दिया है श्र अहस्तक्षेप की स्थिति ग्रहरा करनी 
है जो कि 'तटस्थता' की स्थिति है..... अ्रहस्तक्षेप की नीति इस बात की इच्छा 
श्रौर उत्सुकता को प्रकट करती है.कि श्राक्मशकारियों के अनुचित और हीन 
कार्य में बाधा न डाली जाय । जापान को चीन के साथ युद्ध में उलभने से 
न रोका जाय, अथवा सोवियत रूस से भगड़ने के उसके मार्ग में वाधा न 
डाली जाय । जमंत्री को यूरोपियन मामलों में दखल डालने से न रोका जाय, 
उसे सोवियत संघ से शत्रुता करके युद्ध करने से न रोका जाय । उनकी यह्‌ 
नीति घड़ी सामान्य श्रौर सस्ती है। उदाहरण के लिये जर्मनी को ही ले 
लीजिये । उन्होंने जमेनी को यह जानते हुए भी आ्रास्ट्रिया ले लेने दिया कि 
उन्होंने उसकी स्वतन्त्रता की रक्षा का उत्तरदायित्व ले रखा है, उन्होंने जर्मनी 
को सूडेंटन अ्रदेश पर अधिकार कर लेने दिया, उन्होंने चैंकोस्लोवाकिया को 
उसके माश्य पर छोड़ दिया श्रौर इस तरह अपने सभी उत्तरदायित्वों से मुख 
सोड़ लिया और इस तरह के सब कार्य करने के पशंचात उन्होंने बड़े जोर 
शोर से प्रेस में भूठमूठ 'रशियन सेना की कमजोरी? के. बारे में प्रचार करना 
शुरू कर दिया, उन्होंने 'हूसी हवाई सेना' के उत्साहहीन होने मौर 'सोवियत 
संघ में विद्रोह होने तथा रूसियों द्वारा जर्मनों को प्र॒व में आगे वढ़ श्राने का 
निमंत्रण देने तथा उनकी रूस पर सरल विजय का वादा दिलाने और जर्मनों 
को यह लालच देने का कि “वाल्शेविकों से युद्ध शुरू कर दो श्रौर तव सब 
ठीक हो जायग्रा”, भ्रामक प्रचार किया । 
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, पश्चात्य जनतन्न्रवादी देश रूप के साथ असहयोग करने की नीति 
से ही संतुष्ट नहीं हुए बल्कि ब्रिटिश, फ्रौच और अ्रमेरिकन प्रंस ने सोवियत- 
यूक्रेन (एफत&ं।) के प्रश्त को लेकर बड़े उम्र छप से भूठा प्रचार किया । 
उनका प्रचार था कि बसन्‍्त ऋतु के पूर्व ही जमेनी “सोवियत यूक्त” पर 
ग्रधिकार कर लेगा जिसकी जन-संख्या ३ करोड़ से भी श्रधिक है । इस प्रचार 
का सूल उद्द श्य सम्भवतः रूस एवम्‌ जमंनी के मध्य तनातनी के वातावरण को 
अधिक उम्र करता था। स्टालिन ने पश्चिमी देशों के इस प्रकार के विचार 
का डंटकर विरोध किया और विदेशी नीति के इन आधारों की घोषणा की- 


(१) हम शांति चाहते हैं तथा समस्त देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध 
स्थापित करना चाहते हैं। हम स्थिति को उत्त समय तक बनाये रखेंगे जब 
तक अन्य देश भी सोवियत रूस के साथ इसी प्रकार का सम्बन्ध रखेंगे । 


(२) हम उन सभी पडौसी देशों के साथ शांतिपूर्ण, निकटतम और 
मत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखना चाहते हैं जिनकी सीमायें सोवियत संघ से लगी 
हुई हैं । हम इस स्थिति को उस समय तक बनाये रखेंगे जब तक ये देश भी 
सोवियत संघ के साथ इसी प्रकार का सम्बन्ध रखेंगे ग्लौर सोवियत संघ की 
सीमाओं का उलंघन नहीं करेंगे । 

. .. (३) हम: उन राष्ट्रों की सहायता करेंगे जो श्रक्रमरण का शिकार हैं । 
और अपने देश” की स्वाधीवता के लिए संघर्षरत हैं । ; 
“ -(४) हम आक्रमणकारियों की धमकियों से भयभीत नहीं है । जो देश 
सोवियत संघ की सीम॑ाञों का उलंधन करने का प्रयास करेगा, उसकी लात का 
उत्तर मुकके से दिया जाएगा । । ु ह हा 
.... झटालिन ने अपने वक्‍तव्यों से इस बात का स्पष्ट श्राभास दे दिय़ा कि 
रूस को पश्चिमी शक्तियों से सहयोग की श्राशा करना पूरी मृग-मरीत्रिकाः 
थी। चतुर्थावस्था (१६३८-३६)--म्युनिख समभौते को सोवियत, विदेश -बीति 
के दो यगों का विभाजन कहा जाता है, क्योंकि इस समभौते से पूर्व मास्को 
की नीति पश्चिम के. साथ सहयोग और मेैत्री स्थापना की थी । लेकिन इससे 
फ्रांस और ब्निटेंन सें रूस के विश्वास को कठोर आ्राधात पहुचाया, फलत;: रूस 
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साम्यवादी रूस की विदेश-तीति शेप 


पश्चिम से विमुख होकर धुरी राष्ट्रों की मेत्री के लिये लालायित हो उठा। 
ब्रान्स हुपर (छ8ा9॥00 ००7७) के शब्दों में, “ग्युनिख समभौता एक “ब्लैक 
श्राउट' (88८: ०76) पराजय थी-सोवियत युनियन की विदेश नीति के दो 
युगों के मध्य की समय-सीमा थी । चारों पश्चिमी शक्तियों के राजनीतिज्ञों 
में रूस को न केवल क्लब से निकाल बाहर किया बल्कि पश्चिम की ओर की 
सोवियत कूटनीतिक सुरक्षा-व्यवस्थाओं को बारूद से उडा दिया ।” 


सितम्बर १६३० के म्यूनिख समझौते के पश्चात रूस ने अपने आप 
को एक प्‌णुतया संकटापस्न स्थिति में पाया । रूस का कोई विश्वासपात्र मिन्र 
ते था। फ्रान्स प्र श्रव कोई विश्वास नहीं किया जा सकता था, ब्रिटेन का 
मास्कों की श्रपेक्षा बलिन की श्र अधिक भुकाव था । रूस इन स्थितियों में 
कुछ भी करने में स्वयं को असमर्थ पा रहा था | दिसम्बर १६३६ में रूस ने 
पोलेण्ड के साथ म॑ँत्री सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन पोलैण्ड 
ने एकदम वेरुखी दिखाते हुए रूस से मैत्री के लिये वढाये गये हाथ को ठुकरा 
दिया । जनवरी १६३६ में बलिन से सम्बन्ध स्थापित करने के प्रयत्व किये 
गये, लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लगी-। इस प्रकार साम्यवादी 'पतोचियत 
संघ की ग्रवस्था अत्यन्त शोचनीय वन गई । विश्व की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति 


दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी और मास्को दिन-प्रतिदिन हतोत्साहित 
होता जा रहा था । ॥ 7 


रूस जावता था कि पश्चिमी शक्तियां जमनी को :रूसे पर आक्रमण, 
करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इसी बात से चिड़कर १० मा :१६३९: 
को स्टालिन ने साम्यवादी दल की १५वीं कांग्रेस के समक्ष स्पष्ट रूप से अपनी 
वह प्रसिद्ध वक्‍तृता दी जिसका उल्लेख किया जा चुका है। फिर भी; अपनी, 
मित्र-विहीत स्थिति से चितित होकर-उसने पाश्चात्य देशों से एकदेम विमुख, 
होने की चेष्टा नहीं की प्रत्युत एक बार पुनः ब्रिटेन से मैत्री को प्रयास किया । 
मार्च १६३६ में हिटलर द्वारा चेकोस्लोवाकिया के शेष भाग के -अपहरण- ने 
ब्रिटिश प्रधानमत्री चैम्बरलेन की आंखें खोल दी थी। उसे इस बात का-पूरा' 
पता लग चुका था कि हिदलर पर विश्वास नहीं क्िय्रा जा संकतो । परन्तु 
दु्माग्यवश चेम्ब्रलेन अब भी श्रपने सोवियत विरोधी दृष्टिकोण को नहीं त्याग 
सका था, अतः ऐ ग्लो-सोवियत वार्ता का कोई वांछित परिणाम नहीं निकल 
सका । मास्को ने फासिस्ट आकमण के विरुद्ध रूस, ब्रिटेन और फ्रांस इन- 
तीनों शक्तियों ने एक पैक्ट का सुझाव रखा, किन्तु लंदन-और पेरिस दोनों. मे 
इन्कार कर दिया । इसका मुख्य कारण यह था कि जहां रूस चाहता था -कि 
ब्रिटेन, फ्रांत और छस के मध्य एक ऐसी निश्चित संधि हो जिसके द्वारा तौनों 
शक्तियां पौलेण्ड और रूमादिया के साथ ही वाल्टिक सागर,से लेकर कृष्ण-, 
सागर तक रूस के पश्चिमी सीमान्त पर स्थित सभी राज्यों को-जर्मत आक्रमण : 
के विरुद्ध रक्षा का बचन दे, वहां फ्रांस और ब्रिटेव केवल पोलैण्ड-तथा रूम[- - 
निया कै विरुद्ध जर्मंन-आक्रमण की स्थिति में ही सँनिक के यंव ही की घोषणा 
करना चाहता था। रूस के पश्चिमी सीमान्त पर स्थित श्रन्य राज्यों की रक्षा 
का वचन देना उन्हें स्वीकार न था। चचिल >वैर लायड जजे नेः रुस के 
भस्तावों को स्वीकार करने पर वल दिया पर चैम्बरलेन और हैली फैक्स ने 


उतकी इस तकक-सम्मत वात पर ध्यान देना अनावश्यक समझा । भव रूस ' 


की भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


पश्चिम की तरफ से एकदम निराश हो गया। ३ मई, १६३६ को पश्चिम 
पक्षपाती यहूदी लिट-विनोव को विदेशमन्त्री पद से हटाना पश्चिम के साथ 
सहयोग की नीति समाप्त करते की सूचता थी । नये विदेशमंत्री मोलोटोव ने 
जमंनी के साथ मैत्री बढ़ाई जिसका परिणाम २३ अगस्त १६३६ का जर्मेन- 
सोवियत अनाक्रमण समझौता था । संसार यह सुनकर स्तब्धः रह गया कि 
अब तक के दो कट्टर शत्रुश्रों ने परस्पर एक शअ्रताक्रमण समभोता कर 
लिया है । ह 


पश्चिमी राष्ट्रों के लिये सोवियत-जरमन समभौता एक वज्ञपात के 
समान था । पश्चिम ने यह आरोप लगाया कि “यह समभौता पाश्चात्य लोक 
तन्‍्त्रों के साथ उनके मैत्री का विश्वासघात, शांति के मोर्चे का विधटक भर 
सोवियत कूटनीति के दुरंगेपषन का परिचायक है। उसने यह समभौता इसलिये 
किया है कि इसके परिणामस्वरूप पश्चिमः और जम॑ंनी प्राणान्तक संघर्ष में 
जूककर क्षीण हो जाए तथा ससार में साम्यवाद की प्रमुता स्थापित हो सके, 
रूस को पोलेण्ड के तथा बाल्टिक राज्यों के प्रदेश प्राप्त हो सके । परन्तु इस 
प्रकार के आरोप लगाते समय पश्चिमी राष्ट्र यह भूल गये थे कि वास्तव में 
ऐसे किसी भी समभौते के लिए वे स्वयं उत्तरदायी थे । वे वारबार जमंनी को 
एक साम्यवाद विरोधी शक्ति मानकर प्रोत्साहित कर रहे थे श्रौर उसे सोवियत 
रूस पर आ्राक्रमण करने के लिए प्रेरित कर रहे थे | विश्वासघात का भ्रारम्म 
उन्हीं के द्वारा हुआ था । म्यूनिख समभझौते के समय रूस के साथ एक सर्वथा 
बुद्धिहीन विश्वासघात किया गया था । यही नहीं, भ्रगस्त १६३६ में एक ऐसा 
ब्रिटिश-क्रॉच सैनिक शिष्टमंडल रूस भेजा गया था जिसमें न तो ब्रिटिश या 
फ्रैच मंभिमंडल का कोई सदस्य था झौर नहीं उसे सैनिक संधि करने की 
शक्ति प्राप्त थी। इन सब बातों से रूस का जरममनी की शोर उन्मुख होना 
स्वाभाविक था । यदि सचमुच देखा जाए तो वास्तव में जिस प्रकार म्यूनिख 
समम्कौवा सोवियत विदेशनीति की एक महान पराजय थी उत्ी प्रकार सोवि- 
यत-जर्मन अनाक्रमण समझौता सोवियत विदेशनीति की एक महान विजय 
तथा स्टालिन के तूफानी राजनीतिक जीवन की एक महान सफलत। थी । 


इस समभौते ने रूस पर जर्मन-झ्राक्रमरा की सम्मावनाग्रों को निश्चित 
काल के लिये टाल दिया । इस तरह रूव कुछ समय के लिये तो मित्रविह्वीत 
स्थिति से उत्पन्न संकट से निश्चित रूप से दूर हो गया। इसके प्रतिरिक्त इस 
संघि के साथ एक गुप्त समभौता भी हुझा जिसके द्वारा जमेनी ने फिनटड, 
इस्टोविया, लौटविया, पोर्ौंड के पूर्वी भाग श्रौर रूमानिया के वेसारविया प्रदेश 
को झुस-प्रभावी क्षेत्र मान लिया | इस संधि का एक महत्वदूर। प्रनाव उड़ 
हुआा कि रूस विरोधी एन्टी-को मिन्‍्टर्त पैक्ट निप्फल हो गया । परिणामस्वहत 
जब रूस पर जमंती द्वारा झाक्रमण किया गया तब रूस का उसके विश्द्ध 
पश्चिमी राज्यों से पूरी-पूरी सहायता मिली । 


पाश्चात्य देशों ने रस पर यह झारोप लगाया कि उसका ना 

थी, जबकि वास्तव में वात ऐसी नहीं थी | रूस तो पश्चिम राष्ट्रों को आई 
प्री स्थिति पहिले ही स्पष्ट कर चुका था । जब उत्होंते हम का हते 
नहीं की तव ही जमंनी से समभोौोता किया गया । 


2.2 ति न 
का नाति देह गे 
रऊ 


2 
स्दार। हः 


साम्यवादी रूस की विदेश-नीति भषरे 


पंचमावस्था [ भ्रगस्त १६३६ से जून १६४१ |--सितम्पर १६३६ में 
द्वितीय महायुद्ध आरम्म होने पर सोवियत रूस पूर्णा रूप से तटस्थ बना रहा, 
पर-तु जमंनती के विरुद्ध श्रपने को सशक्त बनाने के लिये वह निरन्तर भ्रयल 
करता रहा । युद्ध में रूस की तात्कालिक सुरक्षा-समस्यायें सुलकी, क्योंकि उस 
समय कोई भी यूरोपियन शक्ति उस पर प्राक्रमण करने को स्थिति में न हे 
ओर पश्चिमी देशों की श्रोर से इस तरह भ्रस्थायी सुरक्षा मिलना रूँस को. 
स्थायी सुरक्षा तथा उसे प्राप्त करने के साधनों पर विचार करने का भ्रवसर 
मिला । जब जर्मनी ने पोर्लेंड पर श्राक्मण करके उसको जीत लिया तो अपनी 
किलेबंदी को और अ्रप्तिक दृढ़ करने के उद्देश्य से मास्को ने भी पोरलेंड के उन 
क्षेत्रों को, जो पहिले रूस के अधिकार में थे, अ्रपने अधीन कर लिया। 
तत्पश्चात्‌ उसने पोलेण्ड के बठवारे के लिए जर्मनी के साथ एक नया समभौता 
किया। २८ सितम्बर १६९३६ के इस नये सोवियत-जर्मत समभौते के अनुसार' 
पोलेंड को जातीय आधार पर विभाजित कर दिया गया । रूस ने इसका 
७७,६२० वर्गमील का पूर्वी भाग प्राप्त किया जिसमें. मुख्य रूप से 'श्वेत रूसी” 
और 'यूक्र नियन' रहते थे । इसके परिणामस्वरूप रूस की सीमायें .२५० मील 
पश्चिम की ओर बढ़ गई । रूस को तटस्थ रहने का यह मूल्य प्राप्त हुआ । 


रूस पर प्राय: आरोप लगाया जाता है .कि उसका उपयुक्त कार्य 
पोलैण्ड की पीठ में छुरा भोंकना था। परन्तु ऐसा इसलिये नहीं कहा जाः 
सकता कि पोलैण्ड को जरनी पहले ही समाप्त कर चुका था। यद्दवि रूस. 
उसका पूर्वी प्रदेश न लेता तो भी जमेत्री उस प्रदेश को अपने अधिकार में कर- 
लेता । पोलैण्ड ने रूसी क्रांति का लाभ उठाते हुए १६२२ में यह प्रदेश बल-' 
पूर्वक 'रीगा की संधि” द्वारा रूस से छीना था। अतः अब मौका पाकर यदि 
रूस ने बलपूर्वेक वापिस ले लिया तो इसमें रूस का कोई दोष न था | इसः 
प्रदेश पर रूसियों का ही वास्तविक रूप में श्रधिकार होना चाहिये था । इपके- 
अतिरिक्त आत्मरक्षा की दृष्टि से भी रूस ने इस प्रदेश को हस्तगत किया था 


क्योंकि भ्रव भावी जमंन-रूस संघर्ष में जमंनी के लिये पहिले २५० मील के इस 
प्रदेश को जीतता श्रावश्यक हो गया था । 


इसके बाद रूस ने बाल्टिक राज्यों पर 
प्रयत्त किया । हिंटलर ने सोवियत रूस के इस दावों को मान लिया कि वह 
ट्यूटोनिक सरदारों ([०००॥४० कुणांध५) के पुराने शासन पर अधिकार 
कर ले। उसने इस बात को मी स्वीकार कर लिया कि जो जर्म॑न्स वाल्टिक 
समुद्र के किनारों पर ७०० वर्षो से रह रहे थे वे यदि अवनी इच्छा से चाहें तो 
जमेती वापिस आ सकते हैं। निमन्‍्त्रण और आक्रमण के साधनों द्वारा रूस 
सितम्वर-अक्टूबर १६३६ में इस्टोनिया, लैटविया और लिथुश्रानिया के मध्य 
यह समभोता कराने में सफल हो गया कि यदि किसी भी यूरोपियन महा-शक्ति 
का झ्राक्ममण हुआ अथवा उनके आक्रमण का भय पैदा हुआ तो ऐसे मौके पर 
सामान्य रक्षा के लिये वे एक-दूसरे को सहयोग प्रदान करेंगे । इतना ही नहीं, 
रूस ने वाल्टिक क्षेत्रों में भ्रनेक स्थलों पर मैनिक छांवनियां स्थापित करने तथा 
समुद्री एवम्‌ हवाई अड्डों की स्थापना करने का भी अधिकार प्राप्त कर लिया। 
रूस को पोलीतिस्की (एणांपं्ात), श्रोजेल (0०5० ), डागो (0980), 


अपना संरक्षण लादने का 
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जीबी: (708४), विन्दव (फपरात20) के नौ-सैनिक एवम कह 
करनें का भ्रघिंकार मिला । ) कई हवाई अड्डु स्थापित 


“१६३६ में- रूस ने टर्की के साथ भी पारस्परिक सहायता के समभौते 
का प्रयत्न किया, ' परन्तु इस उद्देश्य में. उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई क्योंकि 
टर्की ने इस की शर्तों को स्वीकार नहीं किया । तंब रूस द्वारा इस तरफ झ्रागे 
प्रयत्न नहीं किये गये । . 0 


उपयु क्त.कार्यवाहियों के बाद जब रूस ने फिनलैण्ड के कुछ ऐसे सामृ- 

हिक प्रदेशों को अपने अधिकार में लेना चाहा जो जमंनी के हाथ में पड़कर 
उसकी सुरक्षा के लिये संकट पैदा कर सकते थे। लेनिनग्राड के महत्वपूर्ण 
नगर के निकट उत्तर में -करेलिया (#&०८॥४७) का स्थल-डमरूमध्य और 
इसके पास की खाड़ी - के टापू तथा आकंटिक सागर के तट पर पैटसामों 
(?८(४४770 ) बन्दरगाहः के समीप के प्रदेश इसी प्रकार के थे । अ्रक्टूबर १६३९ 
सें मोलोटोव ने मास्कों में फिनलैण्ड के दूत-मण्डल से ३० वर्ण के पट्टे पर 
'हाँको' का बन्दरगाह तथा उपयु क्त प्रदेश: मांगे । इन प्रदेशों के बदले में उसने 
लडोगा भील तथा आक्कंटिक के मध्य में मध्य करेलिया का प्रदेश फिनलैण्ड 
को देने का प्रस्ताव किया परन्तु फिनलैण्ड अपने प्रदेशों को देने के लिये उद्यत 
नहीं हुआ क्योंकि इससे उंसकी करेलिया स्थल डमरूमध्य की मेनरहाइम दुर्ग- 
पंक्ति बेकार हो जाती । रूस के प्रस्ताव फिनलैण्ड की सुरक्षा, तटस्था और 
स्वतल्त्रता के सर्वथा प्रतिकूल थे । लेकिन रूस तो लेनिनग्राड की रक्षा फे लिये 
हांको और फिनलेण्ड खाड़ी के टापू लेने पर तुला हुआ था । इस हृठवादिता 
का स्पष्टतः यह "परिणाम हुआ कि रूस ने १९३२ के श्रनाक्रमण समझौते का 
उलंघन करते हुए फिनलेण्ड पर श्राक्रमण कर दिया । फिनलैण्ड ने डटकर मुका- 
बला किया । उसने विदेशी देशों से सहायता की प्रार्थना की, परन्तु उसको 
कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई । श्रन्त में १/४ महिने के विस्तारपूर्ण प्रतिरोध 
के बाद मार्च १६४० में फिनलण्ड को रूसी शर्तो को स्वीकार करने के लिये 
बाध्य होना पड़ा । १२ मार्च १६४० को रूस से हुई संधि के अ्रन्त्गंव विवण 
होकर फिनलैण्ड रूस को बिना किसी मुआवजे के पूरा “केरेलियन स्थल 
डमरूमध्य (हुक्वाधांशा ॥]77), लडोगा भील के किनारे, खाड़ी के श्रनेक 
टापृश्नों (50 58705) और पेटसामो ?९(६७॥०) के समीर उत्तरा क्षेत्र 
की एक पट्टी देने के लिये सहमत हो गया। रूस को उत्तर में एक रेल्वे- 
निर्माण का अधिकार भी प्राप्त हुआ । उसको नावें तथा स्वीडन में स्वतस्त्रता- 

पूवंक जाने का अधिकार मी मिला । फिनलैण्ड ने रूस को ३० साल के लि 

३ लाख ३० हजार डालर पर हाँंकों का वन्दरगाह मी प्रदान किया । 

_ १६४० में जरमनी द्वारा नावें, डेनमार्क, होडैण्ड, बेल्जियम, फ्रान्त 

की विजयों से मास्को.मयमीत हो गया और झपनी स्थिति सूद बताते 

लिये जन १६४० में सोवियत, सेनाओं ने श्रचावक लियूबानिया, लेददिया #: 

इस्टोनिया पर अधिकार कर लिया । अगस्त में इनमें स्थानीय चुनाद 
ये देश सोवियत संघ के भंग वना लिये गये । २- जून को हस की लाल __ 
(१८० ७779) ने वेसारविया और उत्तरी दृवृकी विता (४077-8०:% ४2: | 
को भी अपने श्रधीन कर लिया । रूस ने वल्गेरिया और दर्का दा सा हा: 


हे 


सआः 


न! 


मा 


ब्लड शाप 
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प्लस 


जे 


साम्यवादी रूस की विदेश-नीति प्र ५ 


के साथ न मिलने में सहयोग दिया । जापान के साथ अनाक्रमण समझौते 
करने से उसने इन्कार कर दिया। 


द्वितीय महायुद्ध की अब तक की इस पूरी भ्रवधि में रूस को ब्रिटेन की 
हार का भय नहीं था | उसे विश्वास था कि संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन 
को हारने नहीं देग। । इस आ्राधार पर स्टालिन तटस्थता की नीति प्र जंमोा 
रहा । जनवरी १९४१ में रूस ने जर्मनी के साथ एक नया व्यापार-समभौता 
किया तथा तटस्थता श्रौर सोवियत-जर्मन-मित्रता का फिर से वचन दिया। 
वस्तुत: इस समय रूस की विदेश-नीति तटस्थ रहते हुए भावी नाजी-आक्रमण 
से अपने को श्रधिकाधिक सुरक्षित और सुदृढ़ बनाने की थी । इसीलिये उसने 
हिंटलर को कोई बड़ा लाभ नहीं पहुचाते हुए भी अ्रपनी शक्ति में पर्याप्त वृद्धि 
कर ली | 


अगस्त १६३६ से १६४१ के प्रारम्भ तक रूस और जर्मनी एक दूसरे 
से सहयोग करते रहे लेकिन वास्तविकता यह थी कि उस समय तक हिटलर 
रूस पर श्राक्मण करने का निश्चय कर चुका था। हिटलर के लिये इस की 
शक्ति में वृद्धि भयावह थी और उसका लक्ष्य यूक्रन के विशाल श्रन्न भण्डार 
श्रौर काकशश के तेल-क्रपों पर अधिकार करना था । परन्तु. उसके इस निश्चय 
ने जापान को चिन्तित कर दिया, क्योंकि वह रूस से युद्ध नहीं करना चाहता 
था। फलस्वरूप जरमंनी की स्पष्ट इच्छा के विरुद्ध १३ श्रप्रेल १९४१ को 
जापान ने रूस के साथ एक श्रनाक्रमरा श्रौर तठस्थता का पंचवर्षीप समझौता 
कर लिया । 5 

षष्टसावस्था (जून १६४१-१६४५) - परन्तु उपय क्त समझौता अधिक 
समय तक जमेंनी को रूस पर अपने आक्रमण -के निश्चय से विचलित 
न रख सका और २२ जून १६४१ को नाजी सेनाश्रों ने सहसा सोवियत संघ 
पर हमला कर ही दिया। ब्रिटेन को जीतने से पहिले रूस को जीतने के इस 
निश्चय में हिटलर ने प्रभेक लाभ सोचे ये--मास्को पर विजय से जर्मनी को 
यूक्रेत का विशाल अन्न भण्डार और काकेशश के तैल कृप प्राप्त हो सकते थे, 
मित्र राष्ट्रों के साथ दीधेकाल तक लड़ने के लिये सब प्रकार की सामग्री के 
विशाल स्रोत मिल सकते थे । इसके अतिरिक्त साम्यवादी रूस के विरुद्ध छेडा 
गया यह युद्ध ब्रिटेन और श्रमेरीका के साम्यवाद विरोधी तत्वों को प्रसन्न 
कर सकता था, उनमें फूट पैदा कर सकता था, और नाजीवाद को विनष्ट 
करके उनके निश्चय को निरवेल बना सकता था । हिटलर, तथा उसके साथी 
नाजी नेताग्रों कायह विश्वास था कि इसका रुख अ्निश्चित होते के 
कारण वे उसकी तरफ से निश्चित्त होकर नहीं बैठ सकते थे और फलस्वरूप 
ब्रिटेन के विरुद्ध सम्पू्णं शक्ति नहीं लगा सकते थे अत: उन्हें पहिले इसको 
नष्ट करके फिर ब्रिदेन को जीतने की नीति:अ्रपनानी चाहिए। 


हिटलर की सम्माव्ति किन्तु एकदम अ्रप्रत्याशित श्राक्मण के अवसर 
पर रूस के विदेश मनन्‍त्री मोलोटोव (|ध४००४०४) ने रूस की जनता के नाम 
निम्नलिखित रेडियो स्रन्देश प्रसारित किया-- री पलक 

यह युद्ध हम पर जमंनी जनता, जमेन श्रमिकों, कृपकों और बुद्धि- 
जीवियों के द्वारा नहीं थोपा गया है वल्कि जरमनी के उन युद्ध पिपासू फासिस्ट 
शासकों द्वारा थोपा गया है जिन्होंने: फ्रांसीसियों, चैकों, पोलों, सबियनों, 
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नावें, बेल्जियम, डेनमाक, होलैण्ड, ग्रीस श्रौर अन्य राष्ट्रों को ग्रुलाम बनाया 
है“ यह पहला मौका नहीं है जबकि हमारी राष्ट्र की जनता को एक 
जिद्दी और हठी दुश्मन के श्राक्रमण का सामना करना पड़ा. है । रूस पर 
नैपोलियन के झाक्रमण के समय हमारी जनता का जवाब हमारी मित्र- 
मूमि के लिए युद्ध में जूकेता था और भैपोलियन पराजित हुआ तथा उसे 
अपनी भ्रन्तिम अवस्था को प्राप्त होना पड़ा । यही बात हिटलर के. लिए भी 
होगी जिसने अपने घमण्ड और अपनी जिद में आकर हमारे देश के विरुद्ध 
एक नया ज़िहाद छेड़ा है। रुस की लाल फौज और हमारी समग्र जनता 
अपनी पिनत्र-भूमि के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे सम्मान और हमारी 
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स्वतन्त्रता के लिए विजय का युद्ध लड़ेगी'““व 


“में सोवियत संघ के समस्त नागरिकों को आह्वान करता हू कि वे 
हमारी शानदार बोल्शेविक प्रार्टी के और भी निकट आयें, सोवियत शासन 
से सहयोग करें श्ौर हमारे महान्‌ - कोमरेड स्टालिन के साथ इस संकटापन्न 
अवस्था में हाथ बढ़ायें -। हमारा यह पवित्र कार्य है। दुश्मन पराजित होगा, 
विजय हमें मिलेगी ।!? 


रूस पर जमंत आक्रमण के साथ सोवियत विदेश नीति का छठा युग 
प्रारम्म हुआ-साम्यवादी और पू जीवादी देशों की विचित्र मैत्री का युग । 
रूस पर जमेनी की विजय हिटलर को सम्पूर्ण यूरोप का सर्वेर्सवा बना देती, 
अतंः चचिल और रूजवैल्ट ने क्र मलिन (रूस) को पूरी सहायता का श्राश्वा- 
सन दिया और मास्को ने भी अपने पुराने कट्टर शत्रु ब्विटेब तथा संयुक्त राज्य 
प्रमेरिका के साथ घनिष्ठ मंत्री स्थापित कर हिटलर से घनघोर युद्ध करने की 
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साम्यवादी रूस की विदेश-नीति प्र 


ठान ली । वास्तव में रूसी साम्यवादियों के लिये श्रव तफ का * साम्नाज्य॑ंधोदी 
युद्धां। [रएशांशांकी छत्मा] 'लोक युद्ध' [/?2००ए०'४ छा] में परिवर्तित 
हो गया । जुलाई १६४१ में क्रिप्स ((य078) ने ब्रिटेन की श्रोर से तथा 
भोलोटोव ने रूस की ओर से एक समभौते पर हस्ताक्षर किये। नवब्वर 
१९६४१ में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने रूस की शुम कामना की और कहा कि संयुक्त 
राज्य अमेरिका १,०००,०००,००० डालर की सहायता रूस को देंगा । रूस 
को संयुक्त राज्य अ्रमेरिका से ६ हजार ८०० टैंक, १३,३०० वायुवान, 
१,००० रेल के ए जिन, ४०६,००० मोटरकार, ७२० लाख टने लोहां भ्रौरें 
११,०००,००० जूतों के जोडे प्राप्त हुए । तीन वर्ष तक रूसी जमंनों से श्रकेले 
लड़े । उनकी सहायता करने के लिये कोई दूसरा मोर्चा व था, केवल मित्र 
राष्ट्रों की अल्प सहायता थी । रूसियों की वीरता की सम्पूर्ण विश्व ने सेरा- 
हना की ।'जिस वीरता के साथ उन्होंने स्टालिनग्राड की रक्षा की वह विश्व 
के इतिहास में स्वणक्षिरों में लिखी जाने योग्य है। वहाँ की जनता प्रव्येके 
खण्ड, प्रत्येक गली, प्रत्येक मकान और प्रत्येक कमरे में लड़ी । रूस की जनता 
ने श्रन्तिम विजय के लिए अपने खून की बाजी लगा दी श्रौर उसने श्रन्तिर्मे 
विजय प्र'प्त भी की । विजय के पश्चात्‌ स्टालिन ने ये शब्द केहे--"गुलाम 
राष्ट्रों ढ॥रा अपने अस्तित्व और अपनी स्वाधीतता के लिये लंड़ा जाने वालों 
दीर्घकालीन युद्ध जर्मन श्राक्रमणकां रियों और जर्मन निर्देयताी पर 'विजय में 
संमाप्त हुआ है । अव से भ्रागे के लिये राष्ट्रों की स्वतंत्रता और शांति का 
महान ध्वज यूरोप में ऊंचा फदरायेगा:दुश्मम के खिलाफ लड़े जाने वलि 
युद्धों में जिन वीर पुरुषों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है और जिन्होंने 
स्वतंत्रता के लिए तथा हँमारी खुशहाली के लिए श्रपने प्राणों की आंहुति दी 


है. 


हैं उनके शाश्वत यश के रूप में यह ध्वज उड़ता रहैगा ।” 


युद्ध काल में सोवियत रूस ने फ्रान्स (१६४४) श्र संयुक्त राज्य 
अमेरिका (११ जून, १६४२) के साथ भी संधियां सम्पन्न की |, क्रमलिन ने 
युद्ध के समय होने वाले राष्ट्रों के विविध सम्मेलनों-मास्को (अक्टवर १६४३), 
तेहरान (नवम्वर-दिसम्बर १९४३) तथा याहटा (फरवरी १६४५) में झ्ञाग 
लिया । यद्यपि जून १६४१ से सित्तम्बर १६४५ तक रूस और पश्चिमी राज्य 
कस्घे से कन्धा मिलाकर फासिस्ट शक्तियों के :विरुद्ध लड़े. किन्तु उनकी यह 
मित्रता किसी स्थायी घरातल पर प्रतिष्ठित व थी अपितु श्रन्दर से एक 
खोखली वस्तु थी । रूस ब्रिटेन और अमेरिका के सह-युद्धरत होते हुए भी 
उनके मध्य पारस्परिक अ्रविश्वास और सदेह का वातावरण वना रहा था। 
पश्चिमी राष्ट्र यह समझते थे कि यद्यपि उनके द्वारा रूम को भारी सैनिक 
सहायता दी जा रही है तो मी रूस उनके साथ मिलकर जर्मनी पर संयुक्त 
आक्रमण की योजनायें नहीं वनाता है, उन्हें अपने सैनिक रहस्य- नहीं बताता हैं 
श्र उन्हें अपने सैनिक अड्डों का उपयोग नहीं करने देता है । इसके विपरीत 
रूस का यह कहना था कि मित्र राष्ट्रों द्वारा दी गई युद्ध-सामग्री की सहायता, 
रूस द्वारा उत्पन्न की गई युद्ध संमेग्री का केबल ४ प्रतिशत है। रूस को 
पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति-यह शिकार्यंत भी वनी रही कि रूस के युद्ध के प्रारम्भ 
होने के ३ वर्ष वाद तक भी मित्रे राष्ट्रों ने जर्मनी के विरुद्ध “दूसरा मोर्चा 


कक श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


[55:0076 707] नहीं खोला श्रौर इस कारण जर्मन आक्रमण की सम्पूर्ण 
तीव्रता का सामना प्रधानत: श्रकेले रूस को ही करना पड़ा । 


दरअसल में न केवल युद्ध के दौरान श्रपितु युद्ध के वाद भी रूस और 
मित्रराष्ट्रों द्वारा एक दूसरे पर अनेक श्रारोप प्रत्यारोप लगाये जाते रहे । 
रूस, के आ्ारोपों में नि:सन्देह वल और सत्यता का बड़ा श्रश था। रूस ने 
कहां, कि मित्र राष्ट्रों की  श्रांतरिक इच्छा -तो यही थी कि जर्मनी के साथ 
संघंष में रूस एकदम निर्बल हो जाए ताकि बाद में वे उस पर पर्णत: 'हांवी 
हो सके, और इसीलिए उन्होंने रूस को सहायता व विलम्ब से तथा बड़ी 
थोड़ी मात्रा में केवल दिखावे,के लिए दी । रूस ने आरोप लगाया कि ब्रिटिश 
सरकार अपनी सेनाओं को सोवियत विरोधी साहित्य का प्रचार करती रही | 
इतना ही नहीं लक़्दत को “पोल सरकार ने १९४२ में रूस से एक. लाख पोल 
सेना हटा ली । स्टालिन ग्राड की रू की विजय (२ फरवरी १६४३) ने 
मित्र राष्ट्रों को रूसी शूरवीरता के प्रति ईरष्याल बना दिया । मित्र राष्ट्र यहीं 
तक शांत नहीं रहे बल्कि अगस्त १६४३ से ही उन्होंने श्रण॒ु-बम्ब की वार्ता 
भी रूस से बिल्कुल गुप्त रखी, तथा नवम्बर १९४३ में ब्रिटिश मंत्री मण्डल 
के सदस्य जान स्मट्स ने ज्ञोवियत संघ को यूरोप का “तया महादैत्य” 
[]7०ए (005505$ ] बताया | युद्ध काल में पश्चिमी जनतन्त्रों और संयुक्त 
राज्य श्रमेरिका ने अनेक ऐसे कार्य किये जिनसे मास्कों के हृदय में उतके 
प्रति सशंकित रहना स्वाभाविक था । तेहरान सम्मेलन में प्रस्तावित बाल्कन 
प्रदेश पर हमले की ए ग्लो-अमेरिकन योजना का उद्देश्य रूस की दृष्टि में यूरोग 
का दूसरा मोर्चा खोलने के ट/लने का वहाना था । इसके 2 फ्रेको के 
स्पेन के साथ संयुक्त राज्य श्रमेरिका द्वारा १४ जुलाई १६४४ को किये जाने 
वाला समेझौता, बल्गेरियन सरकार के साथ ब्रिटिश झ्रमेरिकन सरकारों द्वारा 
की गई पृथक संधि वार्ता तथा यूनान में ब्रिटिश मोर्चे श्रादि ने दोनों पक्षों के 
मध्य कटता, मतभेदों तथा शंकाओं में वृद्धि की । याल्टा, सानफ्र स्सिसती तथा 
पोटसडैम सम्मेलनों ने इन मतभेदों को और भी श्रधिक उग्र बनाया। जापान 
में श्रणु बम्ब के विस्फोट ने रूस को पश्चिम के प्रति बहा ही शंक्राणील बना 
दिया । युद्ध की सनाप्ति तक तो, युद्ध कालीन परिस्थितियों के कारण, ये 
मतभेद दवे रहे, परन्तु उसके बाद ये उग्र रूप में प्रकट हुए और इसने उस 
महान शीत युद्ध [000 एथ' ] को जन्म दिया जो दितीवय महायुद्ध से लेकर 
श्राज तक विभिन्न कणों में चला श्रा रहा है । 

सोवियत विदेश नीति का सृल्यांकन--उपयुक्त सम्पूर्ण विवरण में 
स्पष्ट है कि १६१७ को वोल्शेविक क्रान्ति से लैकर द्वितीय महायुद्ध के झत्त 
तक की अवधि साम्यवादी रूस की वैदेशिक नीति अनेक चोले बदलती हट इस 


कहावत को चरितार्थ करती रही कि “राजनीति देहझ्या की तरह बअनेर रूप 
बदलने वाली 


होती है ।” इस श्रवधि में रूस कमी पश्चिम का समर्थर बना 
तो कभी -उसका उम्र विरोधी | इसी तरह वह कनी हिदलर का । मा 
कर्म ,उसका मित्र भी । उसकी वृदेशिक हल 3204९ 86 
श्राकस्मिक झौर अप्रत्याशित रूप से हुए कि झन्तर्द्वीव राजवाज हे हुए 


प्रोक्षक तक स्तव्घ हो गये । 


साम्यवादी रूस की विदेश-नीति प्र 


' प्रत्येक देश की विदेश नीति के समान ही सोवियत रूस की वैदेशिक 

तीति भी गम्मीर आलोचना और उम्सुक्त प्रशंसा का पात्र रही । विरोधी पक्ष ने 
झ्रारोप लगाया कि क्रान्ति के बाद की सोवियत नीति अवसरवादी तथा जार- 
शाही की साम्राज्यवादी नीति का विकास मात्र थी | पुराने जारों ने पश्चिम, 
दक्षिणःऔर पूर्व में रूसी साम्राज्य का विस्तार किया था, उसी तरह साम्य- 
वादी झूस'ने वाल्टिक राज्यों को हड़पकर तथा फिनलैण्ड के विरुद्ध युद्ध छेड़ 
कर साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया | जारों के समान ही क्रान्ति के 
बाद के रूस ने पोलंण्ड, बाल्कन, मंचूरिया और मंगोलिया में अभिरुचि प्रदर्शित 
की । १६३६ के बाद स्टालिन ने तो एकदम जारशाही का भ्रनुप्रण किया। 
उसने तानाशाही मार्ग पर चलते हुए फिनलूण्ड के कुछ प्रदेशों और टापुओं को, 
इस्टोनिया, लियुआनिया, लैटविया, धुर्दो पोलेण्ड, बुकोविनतिया तथा बैसारिवियां 
आ्रादि प्रदेशों पर श्रधिकार कर लिया । श्रालोचकों के इस प्रकार के आरोपों के 
प्रत्युत्तर में साम्यवादी रूस के समथ्ंकों का प्रत्युत्तर है कि जारशाही और 
साम्यवादी शासन को एक रूप देखना पूर्णत: भ्रमात्मक है। जारशांही शासन 
पूुजीवाद श्र साम्राज्यवांद का योषफक था जबकि साम्यवादी शशसनत्न इन 
दोनों का विध्वंसक है । अपनी साम्राज्यवाद-विरोधी नीति के कारण.ही 
लेनिन ने वाल्टिक राज्यों और पूर्वी पोलैण्ड के स्वतंत्र होने में बाधा नहीं 
डाली । यदि बाद में इन प्रदेशों पर साम्यवादी रूप ने श्रधिकार कर लिया 
तो यह उसकी मौगोलिक परिस्थितियों तथा राजनीतिक-अ्रस्तित्व के रक्षा- 
प्रयासों का परिणाम था । जर्मनों में फारतिस्टवादी शक्तियों ने सम्पूर्ण रूस के 
श्रस्तित्व तक को ही संकटापन्न कर दिया था। फिनलण्ड के टापुओं और 
बन्दरगाहों पर अधिपत्य जमा कर हिटलर लेनिनग्राड को नेस्तनाबूद कर 
सकता:था और वाल्टिक राज्यों व पोलैग्ड के अ्रष्टों से मास्को पर सरंलतापूर्वेक् 
आक्रमश कर सकता था। इन परिस्थितियों में हूस के लिये यह श्रा श्यक्र था 
कि वह इन पर श्रपना आधिपत्य जमा ले | यदि रूस ने यह न किया होता 
तो यह प्रदेश भाजियों के परों तले रोंदे जाता । जारशाही का मुख्य उह्ंश्य 
रूसी माल के निर्यात के लिये बाल्टिक सागर पर खिडकियां प्राप्त करना था, 
उसके लिये इन पर अधिकार करना निश्चित रूप से साम्राज्यवादी पग था। 
परन्तु साम्पवादी रूस के लिये यह जीवन-मरण झौर आत्मरक्षा का प्रश्व या 
और संसार का कोई भी देश इन परिस्थितियों में वही ऊदम उठाता जो उसने 
उठायां । ग्रत: साम्यवादी रूस के विस्तार की तुलना जारशाही के साम्राज्य- 
वादी विस्तार से नहीं की जा सकती । 


. विरोधियों के सर्वेथा विपरीत साम्यवादी रूस के पक्षपातियों का कथन 
है कि उसकी नीति तो शान्तिवादी तथा शान्तिपूर्णो सहश्नस्तित्व क्री समर्थक 
है | वह त्ञाम्राज्यवाद का नहीं वल्कि साम्यवादी सिद्धान्तों का प्रस्तार करने 
वाली है । परन्तु समर्थकों का यह पक्ष भी अतिरंजित है। साम्यवाद और 
माक्सवाद का एक मूल सिद्धात्त अन्तर्राष्ट्रीय विश्व-कान्ति और परृजीवादी 
शासनों का उन्मूलन है । लेनिन को मृत्यु के वाद अवश्य ही स्टालिन ने विश्व 
ऋान्ति के विचार का परित्याग कर दिया। वर्तमान युग में रूस की विदेश 
नीति का सर्वोपरि उद्दे श्य अपने हितों की सुरक्षा, भर इसमें कोई संदेह नहीं 


प्रपप अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


[52००4 गि०] नहीं खोला और इस कारण जर्मन आक्रमण की सम्पूर्ण 
तीत्रता का सामना प्रधानतः श्रकेले रूस को ही करना पड़ा। 


.. दरअसल में न केवल युद्ध के दौरान श्रपितु युद्ध के बाद भी रूसःऔर 
मित्रराष्ट्रों द्वारा एक दूसरे पर अनेक श्रारोप प्रत्यारोप लगाये जाते रहे । 
रूस, के भ्रारोपों में निःसन्देह्‌ बल और सत्यता का बड़ा श्रश था। रूस ने 
कहा कि मित्र राष्ट्रों की झ्ांतरिक इच्छा -तो यही थी कि जरमनी. के साथ 
संघष में रूत एकदम निर्वेल हो जाए ताकि बाद में वे उस पर पूर्णात : हावी 
हो सकें, और इसीलिए उन्होंने रूस को सहायता व विलम्ब से. तथा बड़ी 
थोड़ी मात्रा में केवल दिखावे के लिए दी | रूस ने आरोप लगाया कि ब्रिटिश 
सरकार अ्रपनी सेनाओं को सोवियत विरोधी साहित्य का प्रचार करती रही 
इतना ही नहीं लत़्दव को “'प्रोल' सरकार ने १९४२ में रूस से एक लाख पोल 
सेना हटा ली । स्टालिन ग्राड की रूस की विजय. (२ फरवरी -१६४३) ने 
मित्र राष्ट्रों को रूसी शूरवीरता के प्रति ईष्याल बना दिया । मित्र राष्ट्र यहीं 
तक शांत नहीं रहे बल्कि अगस्त १६४३ से ही उन्होंने श्रणु-बम्ब की वार्ता 
भी रूस से बिल्कुल गुप्त रखी, तथा नवम्बर १९४३ में ब्रिटिश - मंत्री मण्डल 
के सदस्य जान स्मट्स ने त्ञोवियत संघ को यूरोप का “तया महादेत्य”! 
[7२०ए४ (०0।०५४४05 | बताया । युद्ध काल में पश्चिमी जनतन्त्रों और संयुक्त 
राज्य अमेरिका ने अनेक ऐसे कार्य किये जिनसे के हृदय में उतके 
प्रति सशंकित रहना स्वामाविक था.। तेहरानः सम्मेलन में प्रस्तावित बाल्कन 
प्रदेश पर हमले की एग्लो-अमेरिकन योजना का उद्देश्य रूस की दृष्टि में यूरोप 
का दसरा मोर्चा खोलने के टालने का वहाना था । इसके श्रतिरिक्त फ़ॉकों के 
स्पेन के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा १४ जुलाई १६४४ को किये जाने 
वाला समझौता, बल्गेरियन सरकार हा साथ ब्रिटिश अमेरिकन सरकारों द्वारा 
की गई पृथक संधि वार्ता तथा 28 में ब्रिटिश मोर्चे आदि ने दोनों पक्षों के 
मंध्य कटुता, मतभेदों तथा शंकाओं में वृद्धि की | याल्टा, सानफ्र न्सिसको तथा 
पोटसडैम सम्मेलनों ने इन मतभेदों को और भी अधिक उग्र बनाया । जापान 
में श्र॒णु बम्ब के विस्फोट ने रूस को पश्चिम के प्रति बहुत हे शंकाशील बना 
दिया । युद्ध की समाप्ति तक तो, युद्ध कालीन परिस्थितियों के कारण, ये 
मतभेद दवे रहे, परन्तु उसके बाद ये उम्र रूप में प्रकट हुए शौर इसने उस 
महान शीत युद्ध [200 एक | को जन्म दिया जो द्वितीय महायुद्ध से लेकर 
ञ्राज तक विभिन्न कणों में चला श्रा रहा है । 


सोवियत विदेश नीति का मूल्यांकन--उपयुक्त सम्पूर्ण विवरण के 
स्पष्ट है कि १६१७ को वोल्शेविक क्रान्ति से लेकर द्वितीय -महायुद्ध 28 
तक की अवधि साम्पवादी रूस की 3070 नीति अतेक चोले बदलती हुई 3 
कहावत को चरितार्थ करती रही कि “राजनीति वेश्या की तरह प्रनेक हि 
बदलने वाली होती है ।” इस भ्रवधि में रूस कभी पश्चिम का 245 5 
तो कमी-उसका उम्र विरोधी । इसी तरह वहू कमी हिंटलर का दि कि 48002 
कमी ,उसका- मित्र भी । उसकी वैदेशिक नीति में कई वार परिवर्तन, इत् 


राजनीति के कशल 
भ्राकस्मिक और अप्रत्याशित रूप से हुए कि भन्तर्राड्रीय राजन ति के कुबल 


प्रेक्षक तक स्तव्ध हो गये । 


साम्यवादी रूस की विदेश-नीति प्र्पह 


: प्रत्येक देश की विदेश नीति के समान ही सोवियत रूस की वेदेशिक 
नीति भी गम्मीर आलोचना और उन्सुक्त प्रशंसा का पात्र रही । विरोबी पक्ष ने 
आरोप लगाया कि क्रान्ति के बाद की सोवियत्त नीति अवसरवादी तथा जार- 
शाही की साम्राज्यवादी नीति का विकास मात्र थी । पुराने जारों ने पश्चिम, 
दक्षिण और पूर्व में रूसी साम्राज्य का विस्तार किया था, उस्ती तरह साम्य- 
वादी रूस ने बाल्टिक राज्यों को हुड़षकर तथा फिनलुण्ड के विरुद्ध युद्ध छेड़ 
कर साम्राज्यवादी नीति का अनुस रण किया | जारों के समान ही क्रान्ति के 
बाद के रूस मे पोरैण्ड, बाल्कत, मंचूरिया और मंगोलिया में प्रमिरुचि प्रदर्शित 
की । १६३६ के बाद स्टालिन ने तो एकदम जारशाही का झनुतरण किया। 
उसने तानाशाही मार्ग पर चलते हुए फिनलेण्ड के कुछ प्रदेशों और टापुओं को, 
इस्टो निया, लिथुआनिया, लैटविया, पूर्दी पोर्लण्ड, बुकोविनतिया तथा बेसरिवियां 
आ्रादि श्रदेशों पर अधिकार कर लिया । आलोचकों के इस प्रकार के आरोपों के 
प्रत्युत्तर में साम्यवादी रूस के समर्थकों का श्रत्युत्तर है कि जारशाही और 
साम्यवादी शासन को एक रूप देखना पूर्णत: अमात्मके है। जारशाही शासन 
पू जीवाद श्र साम्राज्यवाद का योषक था जबकि साम्यवादी शासन इन 
दोनों का विध्वंसक है । अपनी सांम्रज्यवाद-विरीधी नीति के कारण.ही 
लेनिन ने वाल्टिक राज्यों और पूर्वी पोर्ल॑ण्ड के स्वतंत्र होने में बाघा नहीं 
डाली । यदि बाद में इन प्रदेशों पर साम्यवादी रूप ने अधिकार कर लिया 
तो यह उसकी मोगोलिक परिस्थितियों तथा राजनीतिक-अ्रस्तित्व के रक्षा- 
प्रयासों का परिणाम था । जर्मनों में फास्िस्टवादी शक्तियों ने सम्पूर्ण. रूस के 
श्रस्तित्व तक को ही संकटापन्न कर दिया था। फिनलैण्ड के. टापुओं और 

बनन्‍्दरगाहों पर अधिपत्य जमा कर हिटलर लेनिनग्राड को नेस्तनाबूद कर 
सकता: था और दाल्टिक राज्यों व पोलेण्ड के अड्डों से मास्को पर सरंलतापूर्वक 
आक्रमश कर सकता था। इन परिस्थितियों में रूस के लिये यह श्रा श्यक था 
कि वह इन पर अपना आ्राधिपत्य जमा ले । यदि रूस ने यह न किया होता 
दो यह प्रदेश नाजियों के पैरों तले रोंदे जाता । जारशाही का मुख्य उद्देश्य 
रूती माल के निर्यात के लिये वाल्टिक सागर पर खिडकियां प्राप्त करना था, 
उसके लिये इन पर अधिकार करना निश्चित रूप से साम्राज्यवादी प्ग था। 
परन्तु साम्यवादी रूत के लिये यह जीवन-मरण और आत्मरक्षा का प्रश्न था 
ओर संसार का कोई भी देश इन परिस्थितियों में वही ऊदम उठांता जो उसने 


उठाया । अत; साम्यवादी रूस के विस्तार की तुलना जारशाही के साम्राज्य- 
वादी विस्तार से नहीं की जा सकती । 


. विरोधियों के सर्वथा विपरीत साम्यवादी रूस के पक्षपातियों का कथन 
है कि उत्तकी नीति तो शान्तिवादी तथा शान्तिपूर्ण सहग्रस्तित्व की समर्थक 
है। वह साम्राज्यवाद का नहीं वल्कि साम्यवादी सिद्धान्तों का प्रसार करने 
वाली है । परन्तु समर्थकों का यह पक्ष भी अतिरंजित है। साम्यवाद भौर 
माक्सेवाद का एक मूच सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय विश्व-कान्ति और पू'जीवादी 
शांसनों का उन्पूलन है | लेनिन की मृत्यु के बाद अवश्य ही स्टालिन ने विश्व 
कान्ति के विचार का परित्याय कर दिया। वतंमान युग में रूस की विदेश 
तीति का सर्वोपरि उ्दँ श्य अपने हितों की सुरक्षा, और इसमें कोई संदेह नहीं 


न अ्रन्तरष्ट्रीय सम्बन्ध 


कि पहले भी रूस की समल्‍्त गतिविधियां इसी मूल बिन्दु के चारों ओर चक्कर 
काटती रहीं । इस सम्बन्ध में स्टालिन ने सन्‌ १९३४ में ठीक ही कहा था-- 
ु “हमारी नीति का लक्ष्य भूतकाल में एवं वर्तमान समय में सोवियत 
संघ के हितों की पूति है । इसके लिये यदि किसी देश की मित्रता आ्रावश्यक 

है तो हम निःसंकोच भाव से उसे कर लेते है।/ ... : । 
स्टालिन के उपयु'क्त शब्द सोवियत विदेश नीति के रहस्यों और मर्मो 
पता उद्घाटन करते हैं | यदिं रूस ते श्रगस्त १६३६ में अपने प्रबल शत्रु 
जमनी से, भ्रप्नोल १६४ में जापान से, जुलाई १६४१ में ग्रेट. ब्रिटेन झे पर- 
स्पर विरोधी संधियां की तो इनके मूल में उसका श्रमुख , उद्देश्य. यही निहित 
था 'कि एन-केन-प्रकारेण रूस के हितों की रक्षा की जाय ।, सोवियत विदेश 
मीति में जो श्राकंस्मिक और श्र्रेत्याशित परिवर्तन आते रहे, -इनके- मूल में भी 
प्पने देश के हिंतों की भांवना ही निहित थी । जब तक, जर्मत्री, दुबंत भर 
क्षीर बना रहा तब तक रूस नें. पूजीव[दी पश्चिमी देशों.. से: मैत्री करने:की 
कोई आवश्यकता नहीं समझी किन्तु हिटलर के उत्थान के, बाद , जर्मनी एक 
महान्‌ शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विकसित. हुआ और अपनी: - कुचेष्टाश्रों से 
रूस को संकट! पन्न अवस्था में डालने लगा तो उसने (रस ने) पाश्चात्य देशों 
के साथ सहयोग तंथां मैत्री के। अनुसरण किया । इसी तरह जब रूस को अनु- 
भव हो गया कि पश्चिमी देशों की मित्रता ख़ोखली है और उनका मुल लक्ष्य 
साम्यवाद को श्रन्त है तथा फासिस्ट शक्तियों से लड़ा कर वे रूस को एकदम 
निर्वेल बना देना चाहते हैं. तो उसने तुरन्त ही अपनी नीति में परिवर्तन करते 
हुए हिटलंर से मैत्री स्थापित कर लीं तथा सोवियत-जर्मन भ्रनाक्रमश सम- 
भौते से एकबारंगी ही विश्व को स्तब्ध कर दिया | द्वितीय ,महायुद्ध आरम्म 
होने पर, र्‌स' हिंटलर की मित्रेता के खोखलेपन, में विश्वास रखते हुए उससे 
लंड़ने की तृयारियां करेंतो रहा श्रौरं जुब हिटलर ने आक्रमण कर दिया तो 
उंसने पुंनं: पश्चिम के साथ मैत्री-संम्बन्ध स्थाप्रित कर लिये। इस तरह स्पष्ट 
है कि रूस की गैदेंशिक नीति का संचालन देश के हितों की सुरक्षा को दृष्टि में 
रखते हुए ही होता रहा है । | 

' ५०८ छोर (785:85 

],.. “पूंफन गिश्षेशा एगोॉंए गी टकााफएफंज किप्रध्धं8 8 एप ॥88 0 

- .. पूहक्ांह रिए5्णंत छा धा22.7 7280788- | 
साम्यवांदी रूस की विदेश नीति जारकालीन रूस की विदेश नीति का 

: विस्तृत रूप ही है ।” विवेचना कीजिये । 
2, 506 8 ला०क 7९९0 ० 'सिप्रघ्शंव0 0ि887 7070ए 6ठणाएड 
(06 (७० २(/070 ४/85$ 

दो विश्व-युद्धों के मध्य रूस की विदेश-नीति की विवेचनात्मक व्यास्या 


कीजिए । 

3, कब वश डशीएड 00००) छ ॥939 (0 ००णाणेण्प 
& 7707-98 १ ९६५४०7 [080[ फ्ाफः (ट770079 वद्वीश पिश्ा 8 06 
लाआंए्ट शर्षा०० जो डिधिोंग खाते विक्षाएट, | 
१६३६ में स्टालिन के निर्णय की, कि फ्रांस तथा ब्रिटेन से रक्षात्मक 
संधि करने की अ्रपेक्षां जमेनी से अ्रवाक्रमण समभोता केटना अधिक 
श्रेयस्कर समझा, विवेचनां कीजिए । 


साम्यवादी रूस की विदेश-नीति ४६१ 


4, 


[0८इ0३98 पा णशलंशा एणां०एए ण ए.5,8.7, [008 2िपा09९ 
(0०7 ]936 (0 (942 00 ७ऋब्ग76 टाट्शीए 6 बिएं05 
जाए 707060 ॥[ 


यूरोप के प्रति १६३७ से १६४२ तक की सोवियत विदेश-नीति का 


वर्णन कीजिए और उन तथ्यों की समीक्षा कीजिए जिन्होंने इस नीति 
को ढाला । 


एए॥३४६ एटार 0९ गाया] शावं$ ग.06 560एशं फ#ठशंशा एग0 9 
9०४ए७७॥ 933 306 945 १ 


१६३३ से १६४५ के मध्य सोवियत विदेश-तीति की मुख्य प्रवृत्तियां 
क्‍या थीं ? 


"पु:8०९ 6 लाएणापरश॥ा३०६४ ए०ा 60 [0 6 ररिघड50-ठ6दाग्राधाए 
0807-3227९8900 9280 ० 939 हे 

उन प्रिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिनके परिणामस्वरूप १६३६९ 
का रूस-जमन शअनाक्रमण समभौता हुश्ा ॥ 


“नुफञं8 ४०० (२४४0-05७7॥ शा २०7-4९26580॥ 80 ०07 939) 
485; [7 (070४ ४५६5, (06 (0प0० 80ए87[886 ०0 हांशंगह 
0०5४४ 80060 पंगरा6 ६0 फशथाहिएं वढ् गांग्रांधाएं छाथ्फृधाओ0॥5 
870 8 (6 ४४70 पऐं।व6 07 प्रल्व(९वंघ४ (उशप)80ए 9५ ९9007९ 
४० [0 9680076 6४४०/णॉ8४१ ॥ 8 फज़शा' जाती (जब्त उिवाशंग बात 
छा9॥06." (8९8078)--2080758 


साम्यवादियों की दृष्टि भें इस सन्धि (रूस-जर्मंग अनाक्रमण सन्धि 
१६३६) के दो उपयोग थे। एक तो यह कि इससे रूस को श्रपनी 
युद्धोपयोगी तैयारी करते का समय मिल गया और दूसरे इंगरलूुण्ड और 
फ्रॉस के साथ उलभकर जमनी के कमजोर होने की सम्भावतता बस 
गयी। ” (वेन्स) विवेचना कीजिए । 


पृए8०४ $0एंश रिप्रष्शंड ३४ णिशंशा 7ढ27075 0९४फ्९2॥ ]9]7 870 


]92, 806छ थि 88 9४6 500085४पीं 8878: (8 फ्ै०४६०७७ 
90७८५ ? 


सोवियत रूस के १६१७ शरीर १६२१ के मध्य के वेदेशिक सम्बन्ध 
बताइए । पाश्चात्य शक्तियों के प्रति रूस कहां तंक सफल रहा ? 


११ 
मध्य पूर्व [पश्चिमी एशिया] 
१६१४-४४ 


. (7प्त& शा0णएा।: ४8457',94--]9 45 ) 
£७<५६ए7%55077-:4072-50702-<0005ए77-:थए?-७९०7१०-५एए2--श7८०-दाए?-<फ 
“सीमित श्रर्थ के भ्रनुसार मध्य-पुर्व सें केवल मिश्र तथा एशिया के भ्रव 
राज्य फी गणना की जाती है, परन्तु उसमें ईरान, तुर्की और भूमध्य 
सागर के तट पर स्थित लीबिया, दयूनीसिया, अश्रल्जीरिया और 

मोरक्कों का भी समावेश होता है ।” 
. ४ +ग्राई विण्ट 
| अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का अध्ययन करते समय हमें अपनी दृष्टि 
यूरोप और अमेरिकन महाद्वीपों से हटाकर एशिया और अफ्रीका की शोर ले 
जानी होगी । इतिहासकारों ने इन .महाद्वीपों के महत्वपूर्ण देशों को “मध्य पूर्व 
(धांत06 5885) और “असुदूर पूर्वा (#शा 88) दो वर्गों में विभाजित 

किया | । 
मध्य पूर्वा एक प्रकार की राजनीतिक श्रभमिव्यक्ति (?०॥#८। 
छ5%97<8»०॥) है। यह एशिया, अफ्रीका भर यूरोप-इन तीन महाद्वीपों का 
संगम स्थल होने से इतिहास के ऊपाकाल से ही श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की 
दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। मध्यपूर्व के इस रंगमंच पर ही मिद्नी, 
हिट्टाइट,ईजियन,फिनिशियन,यूनानी,सुमे रियन,असी रियन,वेवी लो नियन,खा ल्दियन, 
हखामनी, सासानियन, अभ्ररव और तुक साम्राज्यों का उत्थान तथा पतन हुआ, 
और विश्व के तीन बड़े धर्मो--यहूदी मत, ईसाई मत तथा ईस्लाम का जन्म 
हुआ । सामान्यतः मध्यपूर्व में पश्चिम दिखला में मिस्र से लेकर पूर्व दिशा में 
प्रफगानिस्तान तक का प्रदेश समझा जाता है। कई बार इसमें अश्रफ्रीका नै 
उत्तरी समुद्र तट के श्ररव राज्य भी सम्मिलित कर लिए जाते हैं। वास्तव 


. यह वर्गीकरण पाश्चात्य दृष्टिकोण से किया गया है, इसीलिए १६५५ मे 
भारत सरकार ने एक घोपणा हारा यह तय किया है क्रि सुद्दर पृ 
(छा 72950) और मध्यपूर्ण (]शांतव6 895) को कमशट 77 


एशिया (285४ 283) और पश्चिमी एशिया (८७ 88४9) वहा 
जाय । 


+३५ 


षु | 


मध्य पूर्व (पश्चिमी एशिया) ५६३ 


में मध्यपर्व के इस क्षेत्र को एकदम निश्चित तथा सुस्पष्ट भौगोलिक सीमाओं 
में प्रकट नहीं किया जा सकता क्योंकि इस सम्बन्ध में विभिन्‍न विचारकों त्त 
अपने अलग अलग मत प्रकट किये हैं । गाई विषण्ट ने लिखा है कि “सीमित 
अर्ये के अनुसार मध्यपर्व में केवल मिश्र तथा एशिया के अरब-राज्य की गराुना 
की जाती है, परन्तु उसमें ईरान, तुर्की और भूमध्य सागर के तट पर स्थित 
लीविय।, ट्यूनीसिया झल्जीरियो और मोरक्को का भी समावेश होता है |? 
कार (८५7) का कहना है कि “पूर्वी भूमध्य सागर से लेकर भारत के 
उत्तर-पश्चिम सीमान्त तक देशों का जो जाल फैला हुशा है उसे सुविधा वी 
दृष्टि से मध्यपृर्व कहा जाता है ।/* ए्लीचर के मतानुसार यदि इसमें केवल 
मिश्र से अफगानिस्तान के प्रदेश को ही सम्मिलित करें तो इसका क्षेत्र २७ 
लाख वर्गमील है ।१ इस तरह यह क्षेत्र रूस रहित यूगोप के बरावर और 
भारत के दुगने से कुछ अधिक है, यद्यपि इसकी भ्रावादी केवल ७॥ करोड़ 
ही है। इतने विशाल क्षोत्र में इतनी कम आबादी . प्रंमुंखतः इसीलिए है क्योंकि 
इसमें सऊदी अरब, मिश्र शऔर' ईरान के विशाल मरुस्थल हैं । इस क्षेत्र में 
उल्लेखनीय राज्य टर्की (परण८४), मिश्न (82899), फिलिस्तीन 
(?#6४॥०), परशिया (एसश्ं8), साऊदी अ्ररव (8ब७ता 68729), 
ईराक (]790) , जोड़ने (उ०तथा) आदि थे। 

मध्यपूर्वाय राजनीति का महत्व श्रौर उसको विशेषताएं (#परएण- 
(९९ जाएं शिश्वाण ९5 ए पार शांपेए॥९ पछत्बणुशा 20005)--एशिया, 
अफ्रीका और यूरोप-इन तीन महाद्वीपों की संगम-स्थली होने के कारण मध्य- 
पूर्व का राजनीतिक और यौद्धिक' महत्व बहुत अधिक है क्योंकि जो भी. 
अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में रख सकती है वह संसार 
के ग्रनेक महत्वपूर्ण देशों की सुरक्षा के लिए संकट पैदा कर सकती है और. 
अपने व्यापारिक एवं व्यावसायिक हितों की पूति कर सकती है। सध्य-पर्व 
अथवा पश्चिपी एशिया का यह क्षेत्र प्राचीत काल से ही विश्व राजतीति का 
तूफानी केन्द्र रहा जिसने झ्नेक सम्यताओं के उत्थान और पतन के, घझनेक 
घर्मों के विकास और अन्त के तथा विभिन्‍न ऐतिहासिक यद्धों के दर्शन. किये 
हैं ग्राधुनिक युग में नेपोलियन पहला व्यक्ति था जिसने इस भूमाग के 
स मरिक महत्व को समझा और अपने मिश्ली अभियान के समय स्वेज नहर _ 
की योजना बनाई जिसे ५० साल बाद लेस्पस ने पूरा किया.। स्वेज नहर के 
निर्माण के बाद से ही मध्यपूर्व की राजवीति ने एक नया मोड़ ले लिया और 
इसमें कोई अत्यृक्ति नहीं कि मध्य पूर्व अथव। पश्चिम- एशिया का इतिहास - 
इस महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय जल मार्ग एवं इसके इर्द-गिर्द के भूमागों पर . 
अयना आावियतत्य या प्रभाव क्षेत्र कायम करने का यूरोप के महान राष्टों: 
के बीच आपसी प्रतिद्वन्दता का इतिहास है। यह स्मरणीय है कि प्रस्तुत पुस्तक 
में हमारा श्राशय मध्य-पूर्ण की सम्पूर्ण गौरव-गाथा का अ्रथवा.इस क्षोत्र के ' 
श्राद्योपान्त इतिहास का दिग्दर्शन कराना नहीं है। हमारा प्रभिप्राय सामान्य 


]. शी90॥6 ९७5 (9858, ?. 6. 


2. एथारए : फाशा2"078ी रिटोबा005 ऊ्रेशणल्शा पी6& ६ 
एछ४27४5, ए. 252 हर हू :. जछ0 फरागा[्‌0 


3. 5लमशंलाल : [000व0०0०7 ९० एशटा१00०७०४ एटा8४०७५, 9. 435. 


भ्छड ग्रत्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


पृष्ठभूमि का अवलोकन करते हुए, १६१६ से १९४४५ तक की अवधि के मध्य 
पूर्वीय अस्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर प्रकाश डालना है। झ्तः आगे का सम्पूर्ण 
आ्रवश्यक विवरण इसी दृष्टि से किया जाना समुचित है । 


मध्य-पुर्व के प्रमुख देशों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का भ्रवलोकन करने 
से पहले हम इस क्षेत्र को उन राजनीतिक विशेषताओं का और उन कारणों 
का वर्शान करेंगे जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से इसे एक महत्वपर्ण स्थान प्रदान 
किया । हु 


(१) स्वेज नहर एवं भौगोलिक स्थिति-मध्य-पुर्व की श्रसाधारण अन्त- 
रष्ट्रीय महत्ता का प्रधाव कारण इसकी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति और 
इसमें स्वेज जैसे अ्रन्तर्राष्ट्रीय जलमार्ग का होना है। मध्य-पूर्वे एशिया, अफ्रीका 
और यूरोप इन तीन महाद्वीपों का संगम-स्थल है तथा अन्ध महासागर, भूमध्य 
सागर, कृष्ण महासागर और स्वेज नहर को परस्पर जोड़ता है। इस क्षोत्र के 
जल मार्ग यूरोप को दक्षिणी और पूर्वी एशिया, भास्ट्र लिया, अमेरिका एवं 
अफ्रीका से जोड़ते हैं। १८६६९ में निभित स्वेज नहर ने मध्यपूर्व को श्रन्त- 
राष्ट्रीय राजनीति में श्रत्यधिक मह॒त्वपूण' स्थान दिला दिया क्योंकि उसने 
भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ जोड़कर एटलांटिक महासागर और 
हिन्द महासागर के बीच एक ऐसे नये संचार पथ का निर्माण किया जो 
शांतिकालीन व्यापार और सामरिक संचार दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 
पश्चिमी यूरोप के श्रौद्योगिक कारखानों में तैयार होने वाला माल दक्षिण-पूर्वी 
एशिया को मध्य-पूर्व के जल मार्गों से होकर जाता है और उसे अपने उद्योग- 
धन्धों को चलाने के लिए पैट्रोल भी इसी मार्गे से प्राप्त होता है । स्वेज नहर 
के बन्द होने से पूर्व और पश्चिम का व्यापार ठप्प हो सकता है। पश्चिमी 
यूरोप के लिए यह नहर जीवन-मरण का भ्रश्न है। यदि साम्यवादी प्रमाव के 
बढ़ने से मध्य-पू्व का यह अन्तर्राप्ट्रीय जलमार्ग पश्चिमी यूरोप के लिए बन्द 
हो जाता है तो पैट्रोल के सरलता से उपलब्ध न होने एवं पूर्व में औद्योगिक 
माल की निकासी बन्द होने तथा वहां से कच्चा माल न मिल सकने के कारण 
उसका (पश्चिमी यूरोप का) सम्पूर्ण आथिक जीवन भ्रस्त-व्यस्त हो सकता 
है । इसके फलस्वरूप पश्चिमी यूरोप की राजनीतिक स्थिति को भी गम्भीर 
खतरा पहुच सकता है । स्वेज की भांति ही दर दनियाल और वास्फोरस 
जलडमरूमध्य भी सामरिक दृष्टि से बड़े महत्वपण हैं जिन पर इस समय 
टर्की का अधिकार है । पाश्चात्य शक्तियां रूस को अपने-अपने प्रमाव क्षेत्रों में 
लाने का शुरू से ही प्रयत्न करते आ रहे हैं । रूस द्वारा क्रीमिया का युद्ध 

(१८५४-५६) इसी उह्ँ श्य से लड़ा गया था श्रौर द्वितीय महायुद्ध को समाप्ति 
पर भी उसने टर्की पर इसके लिए बल डाला था। पराश्चात्य शक्तियों के 
विरोध के कारण ही रूस इन्हें हस्तगत करने में भ्रमी तक झसफल रहा है । 
इन जलडमरूमध्यों पर रूस का नियंत्रण स्थापित हा जाने स्‌ वह अपना 
नौ-सेना शप्कि के बल पर पूर्वी भूमध्य सागर में से हाकर एशिया ओर 
आ्रास्द्रे लिया को जाने वाले मार्ग की सुरक्षा के को संकद जा डाल 8 ह्। 
मध्य पूर्ण के देश इसलिए मी महत्वपूर्ण नहीं कि ये इस समय दका हैं वाड 
गानिस्तान तक सोवियत संघ की दक्षिणी सीमा बनाते हैं और इनमें भ्रपन 


मध्य पूर्व (पश्चिमी एशिया) श्ह५्‌ 


सैनिक भहुँ स्थापित करके अमेरिका युद्ध की स्थिति में सोवियत संघ पर 
प्रभावशाली आक्रमश करते की स्थिति में रह सकता हूँ । 


(९) विशाल वैल भण्डार--मध्य पूर्व तेल का विशाल रहा. है 
और यह तेल इस क्षेत्र की राजनीति में एक निर्णायक तत्व सिद्ध हुआ है। 
बिश्व से प्राप्त तेल का लगमग ६६% तेल ईरान की कम के आस-पास के 
प्रदेशों मुख्यत : कुबेत, ईरान,इराक तथा सऊदी श्ररव में पाया जाता है । मध्य 
“पूर्व का यह तेल यूरोप के आर्थिक जीवन का ग्राण है, सोवियत संघ के लिये 
प्रबल आकर्षण है भर मध्य पूर्व के उद्योगहीन देशों की आय का एक मात्र 
स्नोत है । इस क्षेत्र का विशाल तेल भण्डार विदेशी शक्तियों को प्रारम्म से 
अपनी ओर खींचता रहा है। १६०१ में ईरान के शाह ते एक ब्रिटिश 
नागरिक को ईरान में तेल की खोज और उसका व्यापार करने की आज्ञा 
दी । १६०६ में एग्लो-इरारियन तेल कम्पनीं का निर्माण हुआ जिसने ईरान 
के सम्पूर्ण तेल पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। ब्रिटिश सरकार एक ही 
तेल के महत्व को समझ गयी, उसने कम्पनी की पू है के हिस्सों का एक 
बडा भाग खरीद लिया और कम्पनी सरकारी प्रभुत्व में आ गयी । शीघ्र ही 
रूम भी ईरानी तेल की ओर झ्राकषित हुम्रा । उसने कब्रिटेत से संधि करके 
ईरान के उत क्षेत्र पर अपना प्रमाव जमा लिया। जम॑ती भी मध्य 
पूर्व के तेल की ओर दौड़ा श्र उसे १६ जून १६२१ के पोद्सडम 
समभौते के श्रनुसार ईराक का शोषण करने का अधिकार प्राप्त हो गया । 
प्रथम महायुद्ध में मध्यपूर्व के तेल ने वहुत महत्व प्राप्त कर लिया। युद्ध के 
श्रनुमवों के परिणाम स्वरूप फ्रास्स और संयुक्त राज्य अमेरिका मध्य पूर्व के 
तेल क्षेत्रों की ओर ग्राकपित हुआ । ब्रिटेत और फ्रान्स कोये क्षेत्र सरक्षण 
व्यवस्था के भ्रन्तेगत मिल गये, रूस ने १९२० की सेनरीमों संधि के अन्तर- 
गत तेल व्यापार में ग्रपना हिस्सा प्राप्त कर लिया और संयुन्त्र राज्य अमेरिका 
ते भी ४ माच १६२५ को तेल व्यापार में लगभग २४ प्रतिशत भाग प्राप्त 
कर लिया । यद्यपि क्रांति के वःद रूस ने ईरान में अपने साम्राज्यवादी हितों 
का परित्याग कर दिया लेकिन १९२१ की ईरानी-हूसी संधि में यह स्पष्ट कर 
दिया गया कि ईरान शअ्रपने को रूस विरोधी मोर्चे का केन्द्र नहीं वनने देगा । 


१६२८ तक लगभग सम्पूर्ण मध्य पूर्व तेल क्षेत्र (0 २८४0॥) 
बन गयः । इस समय तक ईरान के अलावा टर्की, बहरीन, सऊदी अरब और 
मिश्र में नी तेल की खोज करली गयी थी। द्वितीण महायुद्ध ने तेल के 
महत्व दो बौर भी अधिक बढ़ा दिया और श्राज मध्यपर्वे का यह तेल विश्व- 
राजनोति का विस्फोटक केन्द्र बना हुआ है । 


(३) भ्रादर्शों की होड़---बोल्शेविक क्रांति के वाद रूस में साम्यवाद 
की स्थापना होने से अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति में आदर्शो के संघर्ष के नये तत्व 
का उदय हुआ झोर उसने सदसे पहले मध्य पूर्व के देशों की राजनीति को 
प्रभावित किया। मध्य पूर्व साम्यवादी और लोकतंत्रात्मक श्रादर्शो' का 
प्रतियोगी क्षेत्र बत गया । ईरान में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और 
फ्रामम अपने अपने बाघारों को सुहृढ़ करने लगे तो सोवियत संघ ईरान के 
उत्तर में प्रजरदेजान और समवर्ती प्रदेशों में अपने प्रभावों को स्थायी बनाने 


*६६ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


में जुट गया । रूस ने ईराक में सैनिक हस्तक्षेप भी आरम्भ कर दिया जो 
द्वितीय महायुद्ध के बाद ही समाप्त हुआ । 

(४) राष्ट्रवाद को उदय--प्रथम महायुद्ध के ब्रांद मध्य पूर्व की 
राजनीति में राष्ट्रवाद के उदय ने नवीन दशा को जन्म दिया। बेहतर जीवन- 
स्तर के लिये आन्दोलन शुरू हो गया । प्रथम महायुद्ध के बाद मध्य पूर्वीय 
राजनीति की मुख्य विशषता यही रही कि इस क्षेत्र के लोगों ने विदेशी 
शक्तियों के राजनीतिक और व्यापारिक प्रभृत्व के विरुद्ध विद्रोह कर दिया 
ओर जगह-जगह सामाजिक आथिक और शैक्षरिषिक सुधार आन्दोलन 
आरम्म हुए । मध्य पूर्वीय राष्ट्रीय आन्दोलन का श्रमुख उद्देश्य राजनीति से 
धर्म को निष्कासित करके आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था का समारम्भ 
करना था। इस आन्दोलन में टर्की, और पर्शिया (फाह९ए & एश४&ं4) 
ने आशातीत सफलता प्राप्त की। टर्की ने इस्लाम को राज्य का आधार 
मानना स्वींकार करके धर्म निरपेक्ष राज्य ($९८७।७/ 84०) स्थापित करने 
में सफलता प्राप्त की, ईरान ने इस्लाम का क्षेत्र राजनीतिक जीवन मे 
अत्यन्त सीमित कर दिया और ईराक तथा मिश्र ने परम्परागत धर्मा की 
श्रावश्यकता की श्रपेक्षा राष्ट्र-कल्याण पर बल देकर इस्लाम के मृल्यों को 
पुर्र्नीवित करने का श्रयत्त किया । इस तरह मध्य पूर्वीय राष्ट्रवाद राज- 
नीतिक परिवर्तेत और विदेशी शासन से मुक्ति मात्र का प्रतीक नहीं बना 
बल्कि उसने सामाजिक एगं राजनीतिक जीवन के पूर्णों पुनर्गठन की मांग भी 
की । इस श्रान्दोलन में मध्य पूर्वे के इतिहास . में एक नये युग का श्री गणेश 
किया । दूसरी ओ विदेशी शक्तियां इस क्षेत्र को राष्ट्रवादी भावाओं के 
मार्ग में ।घाएं डालती. रहीं.। फलल्वरूप मध्य पूर्वीय राजनीति श्रन्तर्राष्ट्रीय 
संघर्ष का श्रखाड़ां बन गयी. । ह 

(५) विदेशी शक्तियों की स्वार्थ-नीतियां;--विद्रोह और पुनरुत्वान 
की पृष्ठभूमि में पाश्चात्य देशों ने टर्की की पराजय भथ्लौर उसके साम्राज्य 
के पतन से लाभ उठने का प्रयास किया । प्रथम महायुद्ध में प्राप्त विजय 
के मद में तथा बोल्शेविक क्रांति की अराजकता के फलस्वरूप मध्य पूर्व से 
रूसी ध्यान हट जाने के कारण ब्रिटेन और फ्रान्स को सध्य पूर्व में अपने 
स्वार्थों का विस्तार करने की प्रेरणा मिली । ब्रिटेन ने मिशथ्व पर अपते 
सरक्षणत्व॑ं (700९८०४० ) को स्थायी बनाने की चेप्टा की । फ्रान्स और 
ब्रिटेन दोनों ही ने टर्की साम्राज्य के भागों पर तथा कथित मेण्डेट व्यवस्था 
के अन्तर्गत अधिकार जमाने की कोजिश की। झ्रप्रल १६२० में सीरिया 
तथां लेबनान फ्र न्‍च मेन्डेट के अन्तग्गंत और ईराक, फिलिस्तीन एवं ट्रन्स- 
जोडन ब्रिटेत के श्रन्तगंत कर दिये गये । हि ६२१ में ब्रिटेन ने मध्य पत्र के 
मामलों में सीधा हस्तक्षेप किया ओर सीरिया के अपदस्थ ([2200:८4) 
शाह फैजल श्रौर उसके भाई श्रव्दुल्ला को ऋवषश: ईराक तथा ट्रन्सजोईर की 
गद्दी पर बैठा दिया.। वास्तव में, अमेरिकन प्रतिरोध की पूर्ण 4670) हक 
हम मा आम ता 
व्यवस्थाओं अथवा शर्तो' का श्रतिक्रमण करने हक में का 88 23 
नहीं की । सोवियत संघ ने मो मस्यत अं मे कष्ट 


फ्रान्स को स्थान च्यूत करने के प्रयत्न में अपने कूटनीतिक ओर वैंड्धाशिक 


मध्य पर्व (पश्चिमी एशिया) ५६७ 


अस्त्रों का प्रयोग करने की चेष्ठा की। उदाहरर्णाथ, सितम्बर १६२० में 
'कोमिन टर्न ने बाकू में पृव की जनता की. एक कांग्रेस का आयोजन किया 
औरं उपनिवेशों में निवास करनो वाली जनता की मुक्ति: का नारा प्रसारित 
किया; १६२३ में टर्की, अफंगानिस्तान और ईरान से मैत्री संधियां स्थापित 
की; १९२० में गिलन (0व4॥] पर कब्जा कर लिया और वाद में ट्रकरिश 
भाषी-समूहों में पृथकतावादी प्रवृतियों को प्रोत्साहत दिया; १९२६-२८ में 
सऊदी अरब ($20तां 7409) तथा यमत के साथ कटनीतिक सम्बन्ध 
स्थापित किये एगं विभिन्‍न: अरब राजधानियों में कूटनीतिक, व्यापारिक 
तथा सांस्कृतिक कार्य कलापों हें. पर्याप्त. वृद्धि की । अमेरिका भी मध्य-पूर्व 
में चुप न रहा। मध्य-पूव के तेल क्षेत्रों पर अपत्ता पर्याप्त प्रभुत्व जमाने में 
उसने सफलता श्रजित की । द्वितीय महायुद्ध के समय रूस में सामान भेजने 
के मार्ग निश्चित करने के लिये ईरान में तथा ब्रिटिश सेना को अ्रमेरिकन 
शस्त्रों से संज्जित करने के लिये मिश्र तथा फिलिस्तीन में श्रमे रिकत सैनिक 
उतारे गये । इसके अतिरिक्त-मध्य पूर्व के श्रनेक देशों को श्राथिक सहायता 
देता प्रारम्म किया गधा । १६४४५ तक मध्य-पूर्व में अमेरिकत अभिरूचि 
तीन तत्वों पर केन्द्रित होने लगी-तेल ख्रौत (0] :6४०४०७5 ) 


फिलिस्तीव (?००४४॥7९ ) श्रौर सोवियत घुमपैठ ([रेएडक्लक्षा धवि8- 
प07 ) । पु 


(६) जातिगत संघर्ष, मध्यपुर्वोय राज्यों में एकता-श्रान्योलत तथा 
भ्ररव लीग की स्थापना--१ ६१६ के बाद से मध्य पू्वीय राजनीति की . भ्रन्य 
विशेषताएं श्ररब-यहुदी जातीय संघर्ष (77० ७ ४०-३०७ 87क्‍8/07[शग), 
मध्यपूर्वीय राज्यों में एकता-आन्दोलन (१(०४७गह्ाां 00 एशोए  द्वा079 
0॥6 7ल्‍/00॥2 835 88०७) भ्रौर अरब-लीग की स्थापना (8880!/9ताला 
0 0९ /790-,68806) थीं। प्रथम महायुद्ध के बाद से ही अरबों और 
यहूदियों में जातिगत संघर्ष मध्यपूर्वीय राजनीति को प्रभावित करता: रहा । 
इसमें फिलिस्तीन की पूरी समस्या निहित है जिस पर इस अध्याय में विस्तार 
से विचार किया जायगा। दोनों महायुद्धों के बीच-की अवधि में ही. मध्यपर्वीय 
देशों ने श्न: शने; एकता की मावना विकसित करली | मध्यपर्वीय राज्यों ने 
पाश्चात्य साम्राज्यवाद और यहूदियों के ग्राक्ममक व्यवहार के विरुद्ध जिस: 
राजनीतिक एकता की आवश्यकता का_ अनुभव किग्रा' उसकी सबसे पहली *' 
प्रनिव्यक्ति 'सदाबाद समझौते ($8804940 ९४० ) में - प्रकट हुई। यह 
समझोता १६३७ में पाशिया, ईराक, टर्की और अफगानिस्तान - में- सम्पन्न 
हुआ । इस समभौते के अनुसार हस्ताक्षर-कर्ता राज्यों ने यह वायदा किया कि: 
व ए% दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और न ही एक दूसरे के. 
प्रति यूद्धरत होंगे। हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र इस वात पर भी सहमत हुए “कि वे 
पारन्‍नरिक विवादों का शांतिपूर्ण उपायों से समाधान करेंगे -पहले-पहल इस 
समझते की अवधि ४ वर्ष निश्चित की गई. किन्तु वाद में इसे १ ६४८ तक 
बढ़: दिया गया। मंध्य पूर्व के देशों में एकता लाने के उद्देश्य से. ही १ ४४५ 
में घरव-लीग की स्थापना की गयी। मिश्र की राजघानी काहिरा (एशा०) 
में £ सेजित एक सम्मेलन में सीरिया (8978), मिश्र (£899/), ईराक 
(7.५), सऊदी अरव (5.00 ४7299) और ट्रान्सजोडंन ( 2 2 


भ््श्प अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
४20 ९५॥ ) के प्रतिनिधियों ने अ्रब-लीग के संविदा (20ए७॥8॥/) पर अ्रानी 
सहर्मात प्रदान की । अरब-लीग की स्थापना के प्रमुख उठ श्य ये थे--अरब 
देशों में पारस्परिक सम्बन्धों में सुधार करना, शत्रु के विरुद्ध एक दूसरे की 
सहायता करना, एक दूसरे की स्वतंत्रता और संप्रमुता का सम्मात करना 
तथा अरब राज्यों के आथिक और सांस्कृतिक विंकास में सहायक होता । 
अरब राज्यों के प्रतिनिधियों की एक परिषद भी स्थापित की गयी। 


मध्य-पूर्व की राजनीति की विशेषताओं और .महत्ता का आवश्यक 
+रिचय देने के उपर/त्त अरब हम मध्य पूर्व के प्रमुख देशों की १६१६ से १६४५ 
तक की प्रवधि की बैदेशिक नीतियों का उल्लेख करेंगे ) 

दर्क्की (7०9) 

'टर्की मध्य-पूर्व का होते हुए भी अनेक दृष्टियों से इस क्षेत्र के देशों से 
भिन्न है और यूरोपियन सभ्यता की साम्यता रखता है। यूरोप से लगा होने 
के कांरण टकी एक लम्बे समय तक यूरोप के महान राज्यों में से एक गित्ता 
जाता रहा था। झ्राज भी टर्की यूरोप के विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से 
घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। इसलिये टर्की को श्र शत: यूरोपियन और भ शतः 
मध्यपूवीय राज्य (एश्ा)१ शिता०कृथ्था. शाप एक्मा।) ग्रां008 88 श॥) 
कहता अनु चित ते होगा । सामाजिक और राजनीतिक एकता तथा सैनिक 
शक्ति की दृष्टि से ट्री आजभी मध्य-पूर्व की महानतम शक्तियों में से एक है । 
टंकी में राष्ट्रवादी श्रान्दोलन (पपिआ।जराशोर्श (४०एशाशा) का प्रारम्भ-एक 
राष्ट्रीय राज्य के रूप में ठर्को का इतिहास प्रथम महायुद्ध के वाद से प्रारम्म 
हाता है। मध्य-पूर्व में राष्ट्रीय आ्रान्दोलत का प्रारम्म सब प्रथम टर्की में हे 
हुआ । प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर टर्की एक दुर्वल और पततान्मुल दे 
था । १६११ से चलने वाले अ्रनवरत युद्ध ने उसे विनाश के कगार पर हो 
खड़ा किया था । प्रथम महायुद्ध में समस्त केन्द्रीय यूरोपियत देशों में टर्को की 
वराजय सर्वाधिक्र रूप से हुई और उसकी राजधानी तक पर मित्र राप्रीय 
सेनाओं का कब्जा हो गया । युद्ध में इस पूर्ण पराजय ने टर्की को सेव को 
अपमानजनक सन्धि 78 क्ाएा/॥0ह8 0४ रण 5/घ९5) पर हस्ताक्षर 
करने को विवश कर दिया । यह सन्धि १० अगस्त १६२० को की गई जिसके 
अतृसार ठर्की ने लगमग अपनी सम्पूर्ण गर-तुर्की जनसंख्या की प्रभुनत्ता 
सम्ित की और मिश्र, यूडान, साइप्रस, ट्रिपोलीटानियां, मो रकको, क्यूनि्सिया, 
अरब, फिलस्तिन, मेसोपोटामिया और सीरिया पर अपने सव श्रधिकारों का 
परित्याग किया । इस सर्धि द्वारा यूनान को पूर्वी श्रेश्त का कब मांग, ईजियन 
सागर के कुछ चुके ठापू तथा स्मर्ना (9978 ) झौर दक्षिणी य 
एशिया का अस्थायी शासन प्राप्त हुमा । इटली को रोडस्‌ 238 रे 
टापू मिले, और दर्रे दानियाल के जलडमरू मध्य का प्र ग्रन 85 
किलेबन्दी रहित बना दिया गया । ढर्की द्वारा शासित पहले कल ४ 
ब्रिटेन श्रौर फ्रांस के संरक्षण में रख दिये गये और टर्की को युद्ध में 2 नये 
साथ सहयोग करने के दण्डस्वरूप क्षतिपूर्ति की एक विशाल 3 देने को 
बाध्य किया गया | ढर्की ने प्रार्मीनिया (#प्राव्णॉंड) को िया। इस 
स्वीकार किया और कुदिस्तान को भी स्वतन्त्रता देने का वचन या 
प्रकार सेत्र की इस सन्धि से टर्की के विशाल साम्राज्य में केवल झ्तातो: 
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का पहाड़ी भाग और कुस्तुन्तुनिया (टप्रशंभथा॥॥90०) के आस-पास कुछ 
प्रदेश ही रह गया 

सेत्र की उपयुक्त सन्धि पर सुल्तान वो प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर भ्रवश्य 
कर दिये किन्तु यह सन्धि सम्पुष्ठ श्रोर क्रियान्वित कभी नहीं हुई । सन्धि की 
शर्तों के प्रकाशन से टर्की में एक गम्मीर उचल पुथल हुई। सन्धि के कार्या- 
न्वित होने से पूर्व ही टर्की के राष्ट्रवादियों के एक दल ने मुस्तफा कमाल 
पाशा के नेतृत्व में इसको पलट देने का प्रयत्त किया । कमालपाशा ने सेत्र की 
सन्धि को मित्र राष्ट्रों की सहायता से बलपूर्वक लागू करने वाली यू नी 
फौजों को अपनी मातृभूमि से खदेड़ना शुरू किया । इसी मध्य इटली, फ्रांस 
श्रौर इगलैण्ड ने यूनान को सहयोग देना छोड़ दिया । इससे राष्ट्रवादी और 
भी प्रवल हो गये प्रौर सितम्बर १६९२२ तक उन्होंने यूनानियों को बुरी तरह 
परास्त कर उन्हें लघु एशिया (४४9 ](॥0०) से निकाल दिया । १ नवम्बर 
१६२२ से टर्की में सुल्तान के पद को भग कर दिया गया श्रौर २९ श्रक्‍्टूबर 
१६२३ को टर्की गणतत्र घोषित किया गया जिसका प्रथम राष्ट्रपति "कमाल- 
पाशा बना । 


जब राष्ट्रवादियों ने यूनानियों को एशिया माइनर से खदेड़ कर वाहर 
कर दिया श्र सेत्र की सन्धि की कन्र खोद ली, तमी मित्र राष्ट्रों ने यूनान 
ओर टर्की की सन्धि के लिये लोसाने (7,8759776) में एक सम्मेलन बुलाया । 
२० नवस्बर १९२२ को शांति के लिये लोवाने में वार्ता आरम्म हुई जिसमें 
एक ओ्रोर राष्ट्रवादी टर्की और दूसरी शोर मित्र राष्ट्रों की सरकररें थीं। 
वास्तव में टर्की के राष्ट्रवादियों के सामने बैठकर समभौता वार्ता चलाने के 
लिये ब्रिटेन और फ्रांस तभी तेयार हुए थे जत्र उन्होंने यह श्रनुमव॒ कर लिया 
कि टर्की के साथ भगड़ा जारी रखना वेकार है और उससे समभीता करके 
कुछ ऐसी आ्ाथिक सुविधायें प्राप्त कर लेनी चाहिए जिससे फ्रांस और ब्रिटेन 
के पू जीपतियों को टर्की का श्राथिक शोषण करने का मौका प्राप्त होता रहे । 
टर्की की नई सरकार के साथ विदादग्रस्त मामलों का नये सिरे से 
निवंटारा करने के लिए २० नवम्बर १६२२ को स्विटजरलैंड के अ्न्यतम नगर 
लोसाने (.80587009) में जो सम्मेलन प्रारम्भ हुआ उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, 
इटली, यूनान, जापान, अमेरिका, रूस. रूमानिया, यूगोसलाविया और टर्की थे। 
फरवरी १६२३ में यह वार्ता असर्फल हो गई, किन्तु अप्रेल में जब पुन: वार्ता 
प्रारम्म हुई तो टर्को को भ्रपनी मांग का अ्रधिकांश भाग प्राप्त हुआ और 
४ जुलाई १६२३ को लोसाने की सन्धि (77९४५ ० [.#ए5क0॥9 ) सम्पन्न 
हुई जिसके अन्तर्गत संक्षेप में निम्नलिखित व्यवस्थायें की गई-- 
[१] दर्की के पूर्वी क्षेत्र, ईजियन सागर के कुछ टाप, स्मर्ना और परा 
झनातोलिया (67800) ) पुनः प्राप्त हुआ । रे 
[२] दरें दनियाल (70णए087८॥०८5) और वास्फोरस के जलडमरू- 
. मध्यों के प्रदेश को पूर्णो अन्तर्राष्ट्रीय और निःशस्त्र बना रहने 
दिया। _ 
[३] दर्की ने अपनी सीमाओ्नों से बाहर अपने पुराने प्रदेशों मेसोपोटा- 
मिया, अरव, सीरिया, मिश्र, फिलस्तीन, सूडान तथा साइग्रस 
पर अपने सव अधिकार छोड दिये । 
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[४] ठर्की ने अपने प्रदेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों कीं रक्षा का 
वचन दिया । 
[५] रोड्स तथा डोडेकनीज के टापू इटली को प्रदान किये गये । 
[६| टर्की की जल, थल और वायु सेनाओं पर से पहले लगाये गये 
* सभी प्रतिबध उठा लिये गये, ढंकीं की भूमि से सब विदेशी 
फौजों को हटाने लग गये और टर्की से किसी प्रकार की हर- 
जाने की रकम नहीं मांगी गई । ' ह 
[७] गैलीपोली (049॥) प्राय: द्वीप का एक छोटा सा 
(67280) क्षेत्र स्थाई रूप से ब्रिटेन, फ्रांस और इटली को 
प्रदान किया गया जहां पर तीनों देश युद्ध में सारे गये सैनिकों 
की कन्नों की रखवाली के लिये संरक्षक तियुक्त कर सकते थे 
परन्तु जहां किसी प्रकार की  किलेबन्दी नहीं की जा 
सकती थी। ; 
लोसाने की संधि पारस्परिक समझदारी और शांतिपूर्ण ले-दे की 
भावना की-प्रतीक थी । इस सधि की विशेषता यह थी कि यह आरोपित 
संधि नहीं थी बल्कि खुले विच;र-विमर्श द्वारा तय की गई थी और इसी लिये 
युद्ध के बाद होने वाली अन्य संधिथों की अपेक्षा अधिक हढ़ तथा स्थाई थी । 
लोस।ने की सबि की भावना और उदारता यदि युद्ध के बाद की जाने वाली 
अन्य सधियों में भी रश्छी जाती तो सम्भवत: विश्व की अनेक समस्याएं शांति- 
पूत्रंक सुलक जाती । इस सधि ने टर्की की अन्तर्राष्ट्रीय प्रंतिष्ठा में भारी वृद्धि 
का । इसंमे कोई संदेह नहीं कि “सेन्र की संधि को पूर्णतया नष्ठ करके उसके 
स्थान पर लोसाने की संधि करना कमालपाशा की प्रन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में भारी 
विजय थी ।” दो सौ सालों से टर्की यूरोप का “रोगी” कहलाता था और 
पश्चिमी राष्ट्र इस युग में उसे लूटते रहने का निरन्तर प्रयास करते आा रहें 
थे, परन्तु अब उस युग की समाप्ति होकर टर्की के जीवन में आत्म-सम्मान 
और ख्याति के एक नये युग का संमारम्म हुआ था । 
उपयक्त रुदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि टर्की ने पश्चिमी 
शक्तियों की सफलतापूवक अभ्रवहेलना करदी तो मी उसने पाश्चात्य सम्यता और 
सस्क्ृति का स्वागत करने में कोई हिचक प्रदर्शित नहीं की । अपने देश का 
विदेशी प्रभाव से मुक्त करने के उपरान्त मुस्तफा कमाल ने टर्की का झ्राधुनिवर्त- 
करण किया। कमालपाशा के योग्य निर्देशन में टर्की ने पश्चिमीकरण 
(५४०४७ ४४$५४००) की योजता पर श्रमल किया । कमाल ने अपने देश के 
राजनीतिक, सामाजिक और आ्रार्थिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तनों का सूत्रपाद 
किया । सुल्तान और खलीफा के पद समाप्त कर दिये गये ओर टर्की का 
गणतंत्र ((२०७००६०) घोषित कर दिया गया । राज्य में सभी धर्मो की समा- 
नता को मः्यता प्रदान की गई भर स्त्रियों को मताधिकार प्रदान हिया 
गया । टर्की के आर्थिक ढांचे का भी पुनर्गठन किया गया। कृषि 00% 
के विकास के लियें कुंछ विशेष विभाग गठित किये गये। इसके बा 
श्रनेक उद्योगों की संरक्षण प्रदान किया गया और अवेक का राष्ट्रीकरस 
दिया गया । उद्योगों के विक्रास के लिए १६३४ में एक पंचवर्षीय बहता हे! 
लागू की गई अब ह 
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वैदेशिक सम्बन्धों के क्षेत्रों में लोसाने की संधि कमालपाशा की पहली 
शानदार सफलता थी। पराजित देशों में टर्की ही ऐसा प्रथम देश था जिसमे 
पहले सम्पन्न की गयी अपमानजनक संधि को ठुकराकर मित्र राष्ट्रों को एक 
ऐसी संधि स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जो उसके स्वयं की इच्छा पर 
आधारित थी । परन्तु कई पक्षों में ठर्कों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने पर 
भी लीसाने की सन्धि टर्को की सभी वेदेशिक समस्यात्रों का समाधान प्रस्तुत 
नहीं कर सकी थी और टठर्की तथा ईराक की सीमा एवं मोसल (]/०५४४) 
की समस्या और सीरिया के साथ सीमा एवं जिले की स्वायत्तता के प्रश्न 
अनिश्चित ही छोड़ दिये गये थे । इसी तरह ढर्की श्नौर यूनान के मध्य जाबादी 
की भ्रदला-बदली का प्रश्न भी नहीं सुलफा था जो यह सुनिश्चित करने के 
लिए निर्घारित था कि दोनों देशों में से कोई भी जातिगत अल्पर्सस्यकों के 
आधार पर एक दूसरे से किसी प्रकार की मांग नहीं करेगा । ओटोमनकाल के 
ऋण के विभाजन श्रौर भुगतान का प्रश्न मी अभी तक उलभन में ही पड़ा 
हुआ था । अतः टर्की के नये शासन की वदेशिक - नीति का मूल उद्देश्य अपनी 
सार्भभीमिक एकता एवगँ स्वाधीनता की रक्षा करना, पाश्वात्य देशों के स्वार्थ- 
पूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति न होने देना, साम्यवादी रूस के साथ मित्रवत्‌॒सम्बन्धों 
को स्थापना करना, मध्यपूर्वीय देशों के साथ मैन्नीपूर्णा एबं सामान्य सम्बन्ध 
कायम करना, इटली को निष्फल करने के लिए वालकान राज्यों के साथ 
मधुर सम्बन्ध स्थापित करना और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के तूफानों से पृथक 
रहता था । श्रग्निम पंक्तियों में हमें यही देखने का प्रयत्न करेंग्रे कि १६२३ से 
१६४५ तक की अ्रवधि में टर्की के सोवियत रूस, पश्चिमी शक्तियों, मध्यपूर्वीय 
झौर बालकान राज्यों तथा इटली और जर्मनी आदि के साथ कैसे वैदेशिक 
सम्बन्ध रहे । 

(१) वर्को के सोवियत झस्त फे साथ सम्बन्ध (पेश॥॥/णा$ जात 
50शं९८ प्ेए४श३)--सोवियत रूस और टर्की दोनों ही ऐसे देश थे जिनके हृदय 
में पाश्चात्य शक्तियों के प्रति सामान्य सन्देह और शत्रुता के भाव विद्यमान थे, 
क्षतः दोनों में मैत्री सम्बन्धों के स्थापित होने के मार्ग में कोई दिक्कत न थी ) 
मुस्तफा कमालपाशा के शक्ति में ञ्राने से पूवे ही १६२१ में टर्की रूस के साथ 
मास्को की संधि (प7085 ० ०६८०७) सम्पन्न कर चुका था। इस संधि 
में हस्ताक्षरकर्त्ता राष्ट्रों ने पूर्ण में सामाजिक और राष्ट्रीय क्रांतियों के अस्तित्व 
को स्वीकार किया और यह माना कि इन आन्दोलनों को नवीन सामाजिक 
व्यवस्था बनाने के लिए रूसी श्रमिक वर्ग के संघपे के साथ सी&श्य ताल-मेल 
| संधि में "इन जनसमूहों के लिए स्वतन्त्रता, स्वाधीतता तथा जैसी सरकार 
वे चाहें उसे निर्वाघ ढंग से चुनने के अधिकारों? करा जिक्र किया गया। टर्की 
पर साम्यवादी रूस परस्पर इसलिये भी मिक्तद' आये क्रिलोसाने सम्मेलन 
(.80५७7९८ (:07/शक८७) में रूस ने वर्की के दृष्टिकोण को अपना समर्थन 
प्रदान किया था । क 

१६२२-२३ में दोनों देशों के राजनीतिनों और सैनिक कमाण्दरों की 


ब् 


यात्राओं ने पारस्परिक सम्दन्धों में और भी श्ुधार किया। दोनों देशों की 
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मिन्रता 8 तब और भी अभिवृद्धि हुई जब उनमें ऐसे समय मैत्री ग्रोर तटस्थता 
की एक संघि पर हस्ताक्षर हुए जबकि १६२४ में ब्रिटेत श्ौर ढर्की मोसल 
((०५॥) के प्रश्न पर एक-दूसरे से विवाद में उलभे हुए थे । १६२५ में की 
गई मैत्री और तटस्थता सम्बन्धी इस सन्धि के श्रन्तर्गत टर्की और रूस में से 
प्रत्येक पक्ष ने यह वायदा किया कि वे एक-दूसरे पर आकमण नहीं करेंगे, एक 
दूसरे के 40203 शनवत कार्य से विरक्‍त रहेंगे तथा ऐसे किन्हीं भी कार्यों में 
सम्मिलित नह के जिनसे उनकी मैत्री व मेल-जोल को क्षति पहुंचती हो । 
इसके अलावा दोनों राष्ट्र इस बात पर भी सहमत हुए कि किसी भी तृतीय 
शक्ति से वार्ता करते समय वे पहले परस्पर विचार-विमर्श करेंगे। परन्तु इस 
संबंध में यह स्मरणीय है कि दोनों देश वेदेशिक संबधों की दृष्टि से और 
राजनीतिक दृष्टिकोण से ही परस्पर मैत्नी संधियों से आबद्ध हुए थे, भ्रन्यथा 
आच्तरिक दृष्टि से टर्की साम्यवाद का घोर विरोधी था और उसने साम्प- 
वादियों को कभी क्षमा नहीं किया । 


ग॒ यूरोपियन स्थिति में बिगाड़ श्राने के साथ-साथ टर्को और रूस की 
मैत्री का महत्व बढ़ता गया । यद्यपि टर्की ने साम्यवादियों के दमन की अ्रपती 
नीति जारी रखी, किन्तु सोवियत रूस ने उससे अपने मैत्री सम्बन्ध नहीं तोड़े। 
१६३४ में टर्की ने आक्रमण की परिभाषा सम्बन्धी सोवियत समभौते पर 
हस्ताक्षर किये और १६३६ में रूस ने मौन्द्रो. सम्मेलन (शणााएशार (/0ा- 
श्थाध००) में जलडमस्मध्य (505) के बारे में लोसाने संधि की शर्तो को 
धंशोधित करने के मामछे में टर्की को समर्थन प्रदान किया । जुलाई १६३६ में 
मौन्ट्रो (१४००४०७%४) में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, बल्गेरिया, ग्रीस, रूमा- 
निया और युगोस्लाविया ने एक संधि पर हस्ताक्षर किये जिसमें जलडमख्मध्य 
(809६ ० /0ध097०6४) पर दर्की को किलेबंदी करने की अनुमति दे दी 
गई और उसे यह अधिकार भी दिया गया कि वह किसी भी पक्ष के जंगी 
जहाजों को इस जल-मार्ग से आने-जाने से रैक सके । जलडमरूमध्य पर अपने 
इस श्रधिकार की मांग टर्की लम्बे समय से वरावर करता श्रा रहा वा। लोसाने 
संधि द्वारा यह तय किया गया था कि टर्की जलडमखूमध्य के श्रामन्‍नपास 
किलेबंदी नहीं करेगा। टर्की की राष्ट्रीय भावना तभी से इस व्यवस्था में 
संशोधन करने की श्रावाज उठा रही थी । मैंन्द्रो समझौते [फि०ायालार 
(0०0श्शााणा) के फलस्वरूप दर्व्ग की इस मांग की पूर्ति हा गई । मौस्ट्रो 
समभीते का खूलासा विवरण हम दर्की के पश्चिमी देशों के "ाव वेदें शिक 
संवंधों की चर्चा करते तमय देंगे । 
आते वाले वर्षों में टर्की और रूस के सम्बन्धों ने शक नवा मोड लिया 
और वे पहले क्री भांति मधुर नहीं रहे । टर्की बी भावनाओ्रों को उस संगय 
बड़ी ठेस पहुँची जब अगस्त १६३६ में जमेंती और ढुस के मध्य एक अनताकमणस 
समंभौता सम्पन्न हो गया । तत्पश्चात्‌ १ सितम्बर को पोर्लैण्ड पर जमन-प्रःक- 
मण ने और १७ सितम्बर को सोवियत प्राक्रमंण ने भ्रकारा (ढक की (हद 
धानी . में आतंक उत्पन्न कर दिया। सितम्बर १६३६ के झल्त्र में ठक व 
विदेशमंत्री वाल्कन क्षेत्र में शक्ति संतुलन वनाये रखने के उदृग्य हैं अवाकमरद 
संधि पर बातचीत करने के लिये मास्क्रों गया | परच्चु जमन दवाव के झाररए 
रूंस ने इस नई संधि के प्रस्ताव को झस्वीकार कर दिया । झपने इस 


मिएते मे 
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श्रसफल होने पर अक्टूबर १६३६ में टर्की ने ब्रिटेन और फ्रांस से मेत्री संधि 
करली । 

जून १६४१ में जमेनी ने रूस पर हमला कर दिया । इस समय टर्की 
ने तटस्थ रहना ही उचित समझा | महायुद्ध के दौरान रूस और टर्की के 
सम्बन्धों में और भी बिगाड़ आ गया । उदाहरणार्थ टर्की ने रूसी पतियों के 
निमित्त जलडमरूमध्य को बंद कर दिया और १६४४५ में मास्कों ने १९२५ की 
धर्की सोवियत मैत्री संधि को समाप्त घोषित कर दिया । युद्ध की समाप्ति के 
समय तक दोनों देशों के सम्बन्धों में पूरा तनाव आ गया और टर्की पूरी तरह 
पश्चिमी खैमे का सदस्य बन गया । 


(२) ढर्की के पश्चिमी शक्तियों के साथ सम्बन्ध (९।३80॥5 छां। [॥ 
फ़०शा .9०0ए९४५)--प्रथम महायुद्ध में टर्की मित्र राष्ट्रों के विरोधी खेमे 
में था और पश्चिमी शक्तियों ने उसे इतनी बुरी तरह पराजित किया कि उसकी 
राजधानी तक पर इनका कब्जा हो गया। युद्ध के उपरान्त टर्की को सैेत्र की 
अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होना पड़ा, यद्यपि इस 
संधि की क्रियान्विति कभी नहीं हो सकी । युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने टर्की में 
उठ रहे राष्ट्रवादी आन्दोलन को पूरी तरह कुचल देने के सभी प्रयत्व किये, 
परन्तु उन्हें इसमें श्रसफलता ही हाथ लगी । पश्चिमी शक्तियों के ऐसे व्यवहार 
के कारण टर्की के मन में उनके प्रति गहरा विक्षोम छा गया जिसकी परिणति 
टर्की-रूस मैत्री-सम्बन्धों में श्रभिव्यक्त हुई । 

सेत्र की संधि ने तो-टर्की श्रौर पाश्चात्य शक्तियों के सम्बन्धों में कठ्ठता 
पैदा की ही, मोसल, एलेक्जेन्ड्रेटा, जलडमरूमध्य आदि के प्रश्नों ने भी उनके 
पारस्परिक मतभेंदों को अधिक उम्र बनाया । राष्ट्र संघ द्वारा मोतल समस्या 
के निबटारे के बाद ५ जून १६२६ को ब्रविदेत श्रौर ढर्की के मध्य एक संधि 
(#980-707:09-77०॥५) सम्पन्तर हुई जिसके द्वारा टर्की मोत्तल से अपने सारे 
दावे इस आश्वासन पर उठा लेनेको सहमत होगया कि“मोसल का दस भ्रतिशत 
तेल उसके उपयोग के लिये उपलब्ध रहेगा ।” इसके वाद सम्बन्धों में श्रोर भी 
सुधार हुआ! अलेक्जेन्द्रेदा (8]9ऋक07०:4 ) के प्रश्त पर, यह कहा जा 
सकता है कि १९३१ के फ्रेन्‍्कलिनं-ब्ोलिन समभौते में इस जिले के लिये 
विशिष्ट शासन की व्यवस्था थी, जहां ४० प्रतिशत जनसंख्या तुर्दी थी। 

सितम्बर १६३६ में जब फ्रांस ने श्रलेक्जेन्ड्रेद और सीरिया की स्वतं- 
त्रत्ता की घोषणा की तब टर्की ने राष्ट्र संघ परिषद में इसका तीन विरोध 
किया । १६३७ में राष्ट्र संघ ने यह वचन दिया कि अलेक्जेन्ड्रटा में तुकां के 
अधिकारों की रक्षा की जायेगी । १६३८ में टर्की ओर फ्रांस में सुलह हो गई 
जिसके प्रनुसार अलेक्जेन्ड्रे ठा में फ्रांस और दर्की का संयुक्त शात्तन तब तक के 
लिये स्थापित कर दिया गया जब तक कि वहां क्ञाम चुनाव हो जाये। शीक्र 
ही चुनाव मी हुए जिनमें बहुमत टर्की को मिला । परिणामंत्वहप अलेक्जन्ड्र टा 
को गणतंत्र घोषित किया गया । १६३६ में ब्रिटेव और बा ड साथ दर्को को 
मैत्री संधि हुई और फ्रांस इस गणतंत्र को दर्की द्वारा ले लिये जाने के ल्ियि 
सहमत हो गया ।' पे ्ि 

जहां तक जलडमखू्मध्य (ह8आ। ण॑ 02पेथा८९5) का प्रश्न था, 
टर्की पश्चिमी शक्तियों से १६३० के बाद से ही विशेष रूप से यह प्रान्रह कर्ता 


गा ि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
| 03028 भ्रसैन्दीकरण की धारायें समाप्त कर देवी 
र रूमध्य की किलेबन्दी करने का अधिकार मिलना 
चाहिये। लोसाने की सधि ने जलडमरूमध्य का भ्रन्तर्राष्ट्रीयकरण कर दिया 
था ओर इस क्षेत्र का निरीक्षण ($80ए९/-रंधंठा ) एक भश्रन्तर्राष्ट्रीय आयोग 
(7 4079] एणाप्रां$भं०ा) को सौंप दिया गया था जिसकी अध्यक्षता 
टर्की के प्रतिनिधि द्वारा की जा रही थी। परच्तु धुरी राष्ट्रों इटली, ' जापान 
ओर जमेनी की आतक्रमणकारी नीति ने टर्की की चिस्ता को बढ़ा दिया श्र 
उसे इस वात से भ्ाश्वस्त कर दिया कि यदि जलंडमरूमध्य की किले बंदी न 
की गई तो टर्की की सुरक्षा को विशेष खतरा पैदा हो जायेग। । जलडमरूमध्य 
का विश्वसनीय नियंत्रण रूस के लिये भी भ्रावश्यक था क्योंकि इसकी सरक्षा 
काले सागर के क्षेत्र की सुरक्षा के लिये श्रावश्यक थी । टर्की की उपय'क्त मांग 
पर पश्चिमी शक्तियों ने तब तृक कोई ध्यान न दिया जब तक कि - हिटलर ने 
राइनलैण्ड पर अधिकार न कर लिया और इटली एक आक्रामक सामुद्रिक 
शक्ति के रूप में उनके लिये सिरदंद व बन गया । धुरी राष्ट्रों की आक्रामक 
नीति ने जब भूमध्यसागर की यथास्थिति को संकट में डाल दियातों ,पश्चिमी 
शवित टर्की की मांग को उचित समभने लगी । महाशक्तियों के इस प्रकार के 
परिवर्तित दृष्टिकोण से मौण्ट्रो (४०00७ ध05) सम्मेलन ने सुप्रसिद्ध जल- 
डमरू समभौत्ते (50भा5 ८०एशाहंणा) का मार्ग प्रशस्त कर दिया | जुलाई 
१९३६ में होने व(/छे इस सम्मेलन में ब्रिटेन, फ्रांत, सोवियतसंघ, भ्रायरलैण्ड 
और विभिन्न भ्रधिराज्यों, बलोरिया, यूवान्,रूमानिया, टर्की भौर य्रुगोस्लाविया 
ते भाग लिया । इस समभौते के अन्तगंत टर्की को जलडमरूमध्य की किलेय॑ंदी 
करने तथा कालेसागर के अ्रतिरिक्‍त श्रन्य देशों के युद्धपोतों को वहां से गुजरने 
पर नियंत्रण लगाने का पुरा अधिकार दिया गया। युद्धकाल में वह कालेसागरीय 
देशों (8/807: 868 20४८७) के जहाजों के लिये भी जलडमरूमध्य को बंद 
«कर.संकता था, जब तक कि वे समभौते (८07५०४४07) की शर्तों के श्रनुसार 
' ऐसा न॑ कर रहे हों । यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि यदि टर्की स्वयं युद्ध रत 
; ही ती जल डमरूमध्य में आने जाने का प्रश्न पूर्णत: उसकी इच्छा पर निर्मर 
होगा । शाच्तिकाल में कालेसागरीय देशों के व्यापाश्कि श्रौर सामरिक 
- जहाजों को निर्वन्ध श्रावागमन का अधिकार था। यह समभोता २० वर्षों तक 
' लागू रहने वाला था । 


मौण्ट्री समझौता लोसाने की संधि (उपटए 0 7,25ब॥6) के 

- बाद टर्की की विदेश चीति की दूसरी महत्वपूर्णा श्लौर गौरवगाली सफलता 
 थी। इस संधि ने टर्की झौर पश्चिमी शक्तियों के मध्य मैत्री के एक नये युग 
का श्रारम्म किया । इसके वाद सोवियत रूप एवं पाश्चात्य राष्ट्रों के साथ 
टर्की के सम्बन्ध शर्ने: श्े: सामान्य होते गये और टर्की सामुहिक सुरक्षा 
(एगाश्लांए8 $शशाप्रीोए) के सिद्वान्त का समर्थक बन गया। १६३३ 
टर्की ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी ग्रहण कर ली। १६३३ के दाद 
यूरोपियत राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से विगड़ती गयीं और टकीं 
पश्चिमी शक्तियां एक दूसरे के अधिक निकट झाती ययीं। १६३७ 2 । का 
एवं टर्की के मध्य तीन आथिक समझौते हुये । मई १६३६ में कह शक 
सुरक्षा पैक्ट बनाने के लिए ब्रिटेन बौर टर्की द्वारा घोषणा की गई दर 


| 
स्व 
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में मंडराते हुए युद्ध के बादलों को दृष्टिगत करके यूरोप के दोनों हो शक्ति- 
दल टर्की के महत्व को समझने लगे श्लौर उसे अपने खेमे में लाने को प्रयत्त- 
शील हुए । किन्तु जब जमंत्री ते २३ अगस्त १६३६ को रुस के साथ अना- 
क्रमण समभौता कर लिया तो टर्की ने ब्रिटेन श्रौर फ्रांस केसाथ सुरक्षा की एक 
त्रिपक्षीय संधि अ्रवृतदतृवर १६३६ में की । इस संधि के अस्तर्गंत युद्ध के भू- 
मध्य सागर तक फैलने की स्थिति में टर्की द्वारा ब्रिटेन भीर फ्रांस को सहायता 
दिये जाने के बदले टर्की पर किसी यूरोपियन देश द्वारा आक्रमण की स्थिति 
में उसे सहायता और अनुदान का आश्वासन दिया गया। इसी समभीते से 
संलग्न एक श्राथिक समझौते हारा टर्की को २४०,००,००० पौंड का ऋण 
दिया गया । उधर जमंनी ने. भी टर्की को प्रसन्‍त रखता जारी रखा । हितीय 
महायुद्ध के दौरान प्रारम्भ में टर्की ने तठस्थ रहने का प्रयत्न किया । १६४१ 
में टर्की भर जर्मनी में मैत्री का दसवर्षोय पेक्ट हुश्ला | इसके वाद टर्की पर 
दोनों ही पक्षों द्वारा दवाव पड़ने लगा, लेकिन उसने किसी न किसी प्रकार 
प्रपनी तटस्थता बनाये रखी। जर्मती-के दवाव का -सफलतापूवेक प्रतिरोध 
करते हुए भी टर्की को क्रोम (0४07०) की विशाल राशि विवश होकर 
जर्मनी को निर्यात करनी पड़ी । -दिसम्बर १६४१ में दर्की को अमेरिका की 
उधार-सहायता (4ञाथांत्क्षा 7,शाते-,889९ &9७5(॥06) आप्त हुई । 
१६४: के प्रारम्म से मित्र राष्ट्रों ने टर्की पर धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध 
घोषणा करने के लिए बहुत श्रधिक दवाव डालना आरम्म किया, परन्तु जनवरी 
१६४४ तक टर्की तटस्थता की नीति पर श्रटल रहा । १६४४ के आरम्भ मेंमित्र- 
राष्ट्रों ने यह घोषित किया,कि केवल धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध एक भा तक 
युद्ध घोषित करने वाले देश ही सानक्रान्सिसको सम्मेलन ($आा-ग्रिश्याएं५00 
ऐैए/७०॥०८) के लिए आझमन्त्रित किये जायेंगे जो कि संयुक्त राष्ट्रसंघ की 
स्थापना करेगी । इस समय तक यह भी स्पष्ट हो चला था कि जमंनी की 
पराजय श्रव कुछ सप्ताहों का सवाल है। इन अनुकूल परिस्थितियों में २८ 
फरवरी १६४५ को टर्की ने जमंनी के. विरुद्ध, युद्ध घोषणा करदी झौर इस 
तरह सान फ्रांसिसको सम्मेलन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त कर लिया । 


(३) दर्कों के इटली झौर जमंनी के साथ सम्बन्ध रिशुक्षां०75 ज्ञात 
]0॥) भाव ठशशाशाए)--दो महायुद्धों की मध्यावधि में टर्की के जर्मनी के 
साथ सम्बन्ध लगभग सामान्य से रहे । इन दोनों ही देशों ने प्रथम महायद्ध 
में मित्राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध किया था, दोनों ही युद्ध में पराजित हुए थे और 
दोनों ही को मित्रराष्ट्रों के हाथों अपमान एवं क्षेत्रीय नुकसान सहना पड़ा था । 
बत: १६१६ से १६३६ तक दोनों ही देश एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्णा रहे 
और उनमें श्राथिक सहयोग स्थापित रहा। जमन विशेषज्ञों और निर्माण 
कार्य करने वाली फर्मो को टर्की में तुरन्त काम मिला । १६३० के व्यापारिक 
समझौते ने टर्की से जर्मनी में निर्यात की मात्रा को काफी बढ़ा दिया ! इस 
समभौते ने टर्की को इतना आधिक्त लाम पहुंचाया कि १६३६ तक उसके कुल 
निर्यात का ५०% जमंनी में जाता था । ्ि 

जमंनी के विपरीत इटली के साथ टर्की के सम्बन्ध दूसरी तरह के 
थे। दर्की इटली के प्ननातोलिया (&0०७/०॥७) पंर दावे की तरफ से सर्देव 
चौकला रहता या झौर इटली के वास्तविक उद्देश्य कें प्रेति उसके मन में 
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सदा शंका ग्रह किये होती थी। इसके अतिरिक्त ढर्की के तट पर स्थित द्वीपों 
पर इटली का कब्जा था, इसलिए मी टर्की की सरकार इटली की तरफ से 
भयमुक्त ने थी। फिर भी टर्की ने इटला के प्रति मित्रता की नीति ही जारी 
रखी, क्योंकि वह इटभी को ऋद्ध करके उसकी शत्रुता मोल नहीं लेवा 
चाहता था । जब मुस्ोलिनी शक्ति में आया तो उससे भी ठर्की के सम्मुख 
मैत्री का हाथ बढ़ाया क्योंकि प्रथम तो अभी तक वह सत्ता पर अपना पूर्ण 
अधिकार नहीं जमा पाया था और दूसरे अपनी शक्ति में उसे अ्रमी तक पूर्ण 
विश्वास नहीं था । सन्‌ १६२८ में मिलान (॥0॥|9॥) में टर्की के विदेशमस्त्री 
का हादिक स्वागत किय। गया और बाद में इसी वर्ष दोनों देशों के मध्य 
तटस्थता, शांति और न्यायिक समझौता सम्बन्धी संधि हुई। साथ ही साथ 
इटली ने यूनान के साथ भी एक संधि की और यूतातव एवं टर्की के सम्बन्धों 
में सुधार लाने के लिए अपने प्रभाव का प्रयोग किया । 

१६३३ में जर्मनी में नाजी शक्ति का उदय हुआ और अगले ही वर्ष इटली 
तथा एबीसीतिया श्रथवा इथोषिया के मध्य सम्बन्ध बिगड़ गये। जमंनी में 
: त्ाजियों की सफलता से टर्की में कोई प्रतिकु अतिक्रिया नहीं हुई श्ौर जर्मनी 
के साथ आर्थिक सहयोग की नीति जारी रही । जब इटलो ने भूमध्य-सागरीय 
' क्षेत्र में श्रपनी विस्तारवादी नीति का समारम्भ किया तो टर्की श्रौर इटली के 
: सम्बन्धी में बिगांड शुरू हो गया और टर्की ने इटली के विरुद्ध एबीसीनिया के 
मामले में राष्ट्रसंघ में लगातार विरोध अरकट किया । इसी बीच में इटली और 
जम॑नी एक दूसरे की तरफ तेजी से निकट आये ओोर रोम-वर्धित धुरी 
(क्‍२०7४0०-फरैशव। 878) का निर्माण हो गया । श्रव टर्की की झागद/ प्रा मं 
वृद्धि हो गयी । १६३७ में स्पेन के ग्रहयुद्ध मे इटली-जर्मन हस्तलेव (40- 
ठबजाशा प्रथए्थाधंणा | में तो दर्की में फासिस्ट शक्ति के ग्रति एड मबपूरा 
प्रतिकिया पैदा करदी | इसीलिए जब १६३६ में इटली ने बल्वातिया पर 
हमला किया, तो टर्की ने बुरन्त ही ब्रिटेत और फांस के साथ मंत्री सम्बन्ध 
स्थापित कर दिया । १६४१ में, ब्रिटेन पर हमला वरन का दृ/प्ट से, जमसा 
 टर्की को इस बात के लिए बड़ा उकसाया कि वह ब्रिदेन और क्रॉस मे 
अपने मैत्री सम्बन्धों का परित्याग कर दे । जर्मनी के निरन्तर दवावे के फल- 
स्वरूप ही भस्त में जून १६४१ में टर्की श्लौर जमनी के मध्य एक अवाकमंरा 
समभौता हुआ । टी हारा जन से इस तरह मंत्री सम्बन्ध दर हा 
परिणामस्वरूप रूस अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के ज्षेत्र में अकेला पड गया । श्राकः 
इसी वर्ष २२ झून को जमनी का रूस पर आक्रमण ना शुदा हो गया | 

रूस पर जमनी के आक्रमण ने और उत्की रुत्त में अ्रत्नत्याहपत सह 


लता ने टर्की को प्रोत्साहित ही किया, क्योंकि इससे जलइमह्मध्य पट हता 
जर्मन श्राकमण की संभावता पमाप्त के गयी पा कद जा 
जर्मन र्गि एक नया व्य : समभीता हुझा जिसने १६४६ 
मी और दटर्की के मध्य एक नया व्यापा।रत हँगा लिमेक १6 


४४ में टर्की द्वारा जर्मगी को ६०००० टन क्ोम बेचने की व्यवस्था 

थी | जमंगी ने जलडमस्मध्य पर सैनिक अधिकार पर करने व जे हे 
- आकांक्षा को रर्की पर प्रकट कर के झ्लौर अन्य ४ (हक में द३३ 
तथा सोवियत संघ के मध्य फूट पैदा करत का . अल | रे ह 
ग्रौर जर्मनी के मध्य अ्रप्रेल १६४३ म और भी व्यापारिश समझ्थत्रां हुआ 


न 


मध्य पूर्व (पश्चिमी एशिया) ६०७ 


जब १६४३ के बाद युद्ध में जर्मनी का सूर्य अस्त होने लगा तो टर्की जमेनी 
के प्रति श्रधिकाधिक उदासीन होता गया और रूस के प्रति अधिक मैत्रीपूर्णा 
बनने का प्रयत्न करने लगा । अप्रेल १६४४ में जर्मंती को क्रोम का निर्यात 
रोक लिया गया भ्रौर जून में जलडमरुमध्य से जर्मन युद्ध पोतों का गुप्त ग्रावा- 
गमन बन्द कर दिया गया । श्रगस्‍्त में जमेनी से कूटनीतिक सम्तरन्ध तोड़ 


लिये गये श्रौर २८ फरवरी १६४४ को र्की द्वारा जर्मवी के विषद्ध युद्ध 
घोषणा कर दी गयी । 


(४) टर्की के मध्य-पुर्वोष राज्यों श्रोर बालकन प्रदेश के साथ 
सम्बन्ध (फ्शक्ञांणा5 जाता कर शाववा८ फोब्रपएशावा बात 6 सन्नाधा 
39०5)--प्रथम महायुद्ध के वाद से ही टर्कती ते अखिल इस्लामवाद! 
(747-६0यां॥) के सिद्धासत का परित्याग कर दिया था । इसके परिणाम- 
स्वरूप इसके लिए मध्य-पू्व में राष्ट्रीय आ्रान्दोजनों का नेतृत्व करता बड़ा सरल 
हो गया। १२२ में टर्की भ्रौर अफगानिस्तान के मध्य मास्क्रो में एक मैत्री 
संधि हि जिसमें दोनों ही देशों ने क्रिसी 'साम्राज्यवादी देश' द्वारा आक्रमण 
को स्थिति में एक दूसरे की सहायता करने का वायदा क्रिया । इस संधि ने 
टर्की को मध्य-पूर्व श्र्थात्‌ पश्चिनी एशिया के जनता के राष्ट्रीय स्व:तन्त्य 


हु 


श्रान्द्री ननों के नेता के रूप में मान्यता प्रदान की । इसी वर्ष ठर्क्ती ईरान और 
श्रफगनिस्तान के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता (गप)5 #[ीक्षा९८ ) हुम्रा । 
१६२६ में दर्की श्रौर ईरान (!'शार8) के मध्य मैत्री और सुरक्षा संधि हुई । 
१६३३ के वाद से ही टर्की की विदेश नीति का प्रधान लक्ष्य मध्य-पूव में 
प्रादेशिक सुरक्षा पद्धति (१४6 ए८.०७४ 56८ए7७) का निर्माण करना 
रहा भ्रोर इसी उद्दे श्य से प्रेरित होकर १६३७ में टर्की ने ईरान, ईराक और 


88000 के साथ सादाबाद समभ्यैता (59909080 ?4०() सम्पन्न 
। ह 


8 प्रायद्वीप की राजनीति में रुचि लेता टर्क़ी के लिए बिल्कुल 
स्वाभाविक था। बालकन प्रदेश में १६२३ में हँंगरी के साथ और ६६२४ में 
श्रास्ट्रिया के साथ टर्की ने मैत्री संधि की । यूनान, यूगोस्लाविया और बल्गे- 

रिया के साथ ठकीं का कुछ विरोध था। १६२९४ में यूगोस्लाविया ओर वल्गे- 
रिया के साथ मैत्री संधि पर हस्ताक्षर करके कुछ कठिनाइयों को दूर किया 
जिया में इंदली और १६२६ में यूनान के साथ टर्की की संघि हुई 
जिसके अन्तर्गत हस्ताक्षरकर्ताओं ने यह चचन दिया कि थे पारस्परिक बिवादों 
 अपला शांतिपूर्ण तरीकों से करेंगे । १६३३ में यूनाव और ठकी के मध्य 
उक दस वर्षीय मंत्री संधि हुईं जिसमें सीमाओं की पारस्थरिक सुरक्षा और 
_आ अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में संयुक्त रूप से दोनों ही राज्यों का एक ही 
व्यक्ति के द्वारा प्रतिनिधित्व कराने की व्यवस्था की गयी। इसके पहले १६३० 
ही यूनान भ्रोर दर्की के मध्य अल्पसंख्यकों की अदला-वदली की समस्या 
हल हो चुकी थी और इससे दोदों देशों के मध्य मैत्री सम्बन्धों का उत्साहवर्चक 
दातावरण दन चुका था । 
१८२१ में भ्रकारा (47:७7) में पहला वालकन सम्मेलन [7[॥० 
विएः छ[:89७ (-0ग्रश्चि९ा८6) हुआ | दर्की ने ऐसे अवसरों का प्रयोग 
इुसानिया और पूूगोस्लाविया के साथ सम्दस्धों में ग्रबुकूत नुब्ार लाने के लिए 
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किया। फरवरी १६३४ में टर्की के प्रयासों के फलस्वर॒प बाल्कत समभौते पर 
हस्ताक्षर हुए जिसके द्वारा, बाल्कन प्रदेशीय सुरक्षा पद्धति ((९०॥०८४४० 
5०प्रयाप 8एघथा। ० 06 ऊशाध्शा २०४०) विकसित हुई । 
मिश्र [६89६ | 
* मिश्र मध्यपूर्ण का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण देश है। इसके पश्चिम में 
लीबिया (77098) और दक्षिण में यूडान (पता) है। उत्तर में यह 
भूमध्यसागर (॥(९०४(क7४०97 ) से व पूर्ण में लाल सागर (7१८० 868) से 
घिरा हुआ है । नील नदी मिश्र को दो भागों में विभाजित करती है 28 
पश्चिमी रेग्रिस्तान और पूर्वी रेग्रिस्तान । मिश्र की लगभग ६५% जनता नील 
नदी की उपजाऊ घाटी में निवास करती है । इस्लाम इस देश का धर्म है और 
अरबी (/790४८) यहां, की भाषा है । स्वेज नहर और, नील नदी, इन दोनों 
ने मिश्र को मध्य-पूर्णम में ऐतिहासिक और सामरिक महत्व प्रदाव किया है। 
मिश्र को, हेरोडोटस के शब्दों में, “नील का उपहार” (77० 0॥// ० 6 
]४॥४) कहा गया है। मिश्र श्राज मध्य पूर्ण अथवा पश्चिमी एशिया का एक 
तूफानी केन्द्र बना हुआ है । अरब संघ के सक्रिय सदस्य के र॒प में यह अरब 
जगत का केन्द्र बिन्दु और आज के श्ररव राष्ट्रवाद का श्रग्रदूत है। एशिया, 
श्रफ्रीका और अरब-संसार का संगम-स्थल यह देश स्वेज के जलमां्ग के 
कारण सामरिक महत्व की दृष्टि से संसार के दोनों शक्तिशाली स्रेमों (पूजी- 
वादी राष्ट्र और साम्यवादी रस) की राजनीति का शिकार बना हुप्रा है। 
सभी इसे बात को समभते हैं किन्तु युद्ध के समय इस देश का महत्व किगी 
भी र्‌प में विजय के लिये श्रावश्यक है । 
१६वीं शताब्दी से पूर्ण मिश्र टर्की साम्राज्य का श्रंग धा। १६वीं 
शताब्दी के आरम्भ में मिश्र के तुर्की पाशा मोहम्मद श्रत्ी ने खेरीव' की 
उपाधि लेकर स्वतंत्र मिश्र की स्थापना की, यद्यपि उस समय भी टर्की का 
प्रभाव कायम रहा । १८८१ ई० में भ्रग्न॑जों ने अपना प्रमुत्त जमाया और 
इस तरह उनका प्रभाव क्षेत्र सूडान तक फैला | सूडान पर १८६६६ ई० में मिश्र 
और ब्रिटेन का संयुक्त प्रभुत्व स्थापित हुआ । १६१४ में अरब प्रथम महायुद्ध 
आरम्भ हुश्ना तो ब्रिटेन ने टर्की का पक्षपात करने वाले खेदीव अब्वास हिल्मी 
द्वितीय को हटा दिया और तिल्‍मी वंश के हुसैन कामिल को युल्तान दनाया । 
१६१७ में कामिल के मरने पर उसका भाई फूआद मिश्र का सुल्तान बला । 
इस तरह प्रथम महायुद्ध के आरम्म होने तक मिश्र की स्थिति ब्रिट्िण-एक्षित 
राज्य जैसी रही । 
प्रथम यहायुद्ध के बाद मिश्रों में जग्लुल पाशों के नेतृत्व में राष्ट्र 
प्रेमियों ने ब्विटेन से पूर्ण स्वतंत्रता की सांय को | जब ब्रिटिण सरकार 
भांग को ठुकरा दिया तो दंगे-फसाद धुर्‌ हो गये । यह संघर्ष प्रत्तत 


गया | जग्लल पाशा की गिरफ्तारी से उपद्रव कौर सइक उद्र। अन्त 
ब्रिटिश सरकार द्वारा मिश्र की समस्या पर विचार करने के लिये लीं: लिल- 
नर की अध्यक्षता में नियुक्त किये गये आयोग ने यह सुझाव दिया हि च्श्षिमें 
ब्रिटेन के संरक्षण को समाप्त कर दिया जाय और मित्र की स्वाधीदता स्कह7 
के तथा दूसरे देगों को हितों को 


करते हुए एक संधि द्वारा ब्रिदेत के 
गारण्टी दी जाय । २८ फरवरी १६ 


5 
श््प्हरशा व 
टरा 


गा 


२२ को ब्रिटिश सरशार ने मिलदर 
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प्रापोग के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए मिश्र की नीति के सम्बन्ध सें एक 
घोषणा की । इस घोषणा द्वारा मिश्र पर ब्रिटेन के संरक्षण का अन्त कर दिया 
गया, उसे सर्वोच्च प्रभता-सम्पन्न स्वतंत्र राज्य मान लिया गया और तिम्न- 
लिखिंत विषयों में उस समय तक ब्रिटिश सरकार का पूरा अधिकार माना 
गया जब तक कि एक स्वतंत्र एवं मैत्रीपूर्ण सन्धि द्वारा ब्रिटेन तथा मिश्र में 
उपयुक्त समझौता नहीं हो जाता--(क) मिश्र में ब्विटिश साम्राज्य के संचार- 
साधनों की सुरक्षा, (ख) परोक्ष या अपरोक्ष विदेशी श्राक्रमण अथवा हस्तक्षेप 
से मिश्र की प्रतिरक्षा, (ग) विदेशी हितों तथा मिश्र में बसने वाले विदेशियों 
की रक्षा, एगं (घ) सूडान पर नियंत्रण । इन प्रतिवंधों द्वारा भिश्र को दी 
गई स्वतंत्रता इतनी सीमित हो गई थीं कि वास्तव में यह अधिराज्यों 
।0०ग्रापंणा 54०४) से भी कम रह गई थी । चू कि यह घोषणा मिश्रियों 
की राष्ट्रीय भ्राकांक्षाओं को सतुष्ट न कर सकी, श्रतः मिश्र ने इस घोषणा की 
स्वीकार नहीं किया । 

१६२४ से १६९२६ तक दोनों पक्षों के मध्य कोई समझौता न हो सका । 
जग्लुलपाशा और उसकी राष्ट्रवादी वफ्द पार्टी मे ब्रिटेन द्वारा लगाये गये 
चारों प्रतिबन्धों को मानने से इन्कार करते हुए पूर्ण स्वतन्त्रता का आन्दोलन 
छेड़ दिया। निश्चवासियों ने ब्रिटिश घोषणा के प्रति कोई कृतज्ञता प्रकाशित 
नहीं वी और उसे पूर्ण स्वतन्त्रता की ओर बढ़ने में केवल एक कदम समझा । 
इसी मध्य १६२२ को ब्रिटिंग घोषणा पर आधारित नवीन सविधान मिश्र में 
लागू कर दिया गया | इसके फलस्वरूप अनेक छोटे-छोटे ब्रल्पसंख्यक दलों 
राजमहल, राष्ट्रवादियों श्रौर ब्रिटिण रंजीडन्ट के मध्य मिश्र के राजनीतिक 
जीवन में विभिन्न संघर्ष उत्पन्त हो गये । २३ अप्रैल १६२३ की तथा संविवान 
लागू हुआ श्रौर जनवरी १६२४ में मिश्र में प्रथम संसदीय चुनाव किये गये । 
चुनाव में बाएद यार्टी (छ्वा१ ९४४0५) की विजय हुई शभौर जग्लुल 
(टए्शा॥) प्रधानमंत्री बना ! प्रधानमन्त्री पद पर आसीन होते ही 
ज्लुल ने १६२२ की “स्वतंत्रता” की एक पक्षीय उद्घोषणा को समाप्त 
करने कौर उसके बदले में समानता के स्तर पर दूसरी सन्धि करने की मांग 
की । उस समय ब्रिटेन में रेम्जे मेकडोनेल्ड के नेतृत्व में श्रमदलीय सरकार 
काम कर रही थी । जग्लुल को आशा थी कि श्रमिक दल को मिश्र की 
राष्ट्रीय ग्राकांक्षाओं के साथ सहानुभूति होगी ! लेकिन यह केवल उसका भ्रम 
था । अपनी इच्छा पूति के लिए १६२४ में वह लंदन भी गया, लेकिन उसे 
निराष्त लौदना पड़ा । 

. यह एक तथ्य है कि जब शांतिनय उपायों से विदेशी सत्ता का अन्त 
प्रयंगव हो जाता है तो देश में हिंसात्मक कार्यवाहियों का तूफान “उठ खडा 
होदा है । अतः मिश्र के साथ नी यही दात हुई । ब्रिटेन द्वारा जब मिश्र की 
सम्माननीय समझौते की मांग ठुकरा दी गयी तो वहां हिसात्मक घटनाएं 
प्रारम्भ हो गयीं श्ौर अनेक द्विठिश अफन्तर मौत को घाट उत्तार दिये ग्रग्ने । 
नवम्बर १६२४ में मिश्न के गवर्नर जनरल सर लो स्टैंक (50 7,68 8/80:) 
की प्ौर मिश्ठी सेनाओं के सेदापति को हत्या कर दी गयी। इस घटना के 
फलस्वरूप परिस्थितियां इतनी विषम हो गयी कि प्रिदेन और मित्र के मध्य 


स्ज्ज्ा पैत लि सपा: राजा कौर प्रधानमन्धी जग्लुल >> 
लदाव उतावते हाव ऊूूगा। राजा बार प्रधानमन्त्रा जग्लल ने इस 


श्न्प् 
च्2्र् 
< 


हा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


कर हि पर दुख प्रकट करते हुए ब्रिटेन से वायदा किया कि हत्यारे 
सजा दो जायगी जो दूसरों के लिए एक सबक सिद्ध होगी। परन्तु 
ल्लिटेन इस झ्राश्वासन से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने मिश्री सरकार को एक 
अल्टीमेटम 2 यह मांग की कि-- [१] सरकारी रूप में क्षमायाचना 
हो, [२] अपराधियों को दण्ड मिले, [३] सब प्रकार के राजनीतिक प्रदर्शनों 
का का हो, [४] उचित क्षत्तिपुति दी जाय और [५] सुडान से मिश्री 
सेनिकों और श्रफसरों को हटा लिये जांय । प्रधानमन्त्री जग्लुल सूडान से 
सम्बन्धित भांग को छोडकर और अन्य सब मांगों को स्वीकार करने के लिए 
तेयार 58 । किन्तु ब्रिटेन अपनी जिद पर श्रड़ा रहा और उसने अपनी 
सब मांगों को पूरा करने के लिए मिश्र पर दबाव डालने हेतु सिकन्दरिया 
[409708 |] पर अधिकार कर लिया । ब्रिटेन के इस कदम के विरोध में 
ज़सलुल ने प्रधानमन्त्री पद से त्यागपत्र दे दिया श्रौर राजा फुआद [[ए8 
7796 ] ने शासन की बागडोर अपने हाथ में संम्माल ली । 

सन्‌ १६२६ के श्राम चुनावों में उदारवादी नेता श्रब्दुल खालिक 
सरवत पाशा [040 छा अ्याण्थ 285) ] श्रौर उसकी पार्टी ने 
बहुमत प्राप्त किया तथा वफ्द पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। 
जुलाई १६२७ में ब्रिटेन और मिश्र के मध्य वार्ता का दूसरा दौर प्रारम्भ 
हुआ । सरवत पाशा ने इ ग्ूण्ड जाकर ब्रिटिश विदेशमन्त्री चेम्बरलेन के साथ 
यह समभीता किया कि ब्रिटिश फौजें केवल स्वेज की रक्षा के लिए रहें और 
मिश्र की विदेश नीति ब्रिटिश हितों के अनुकूल हो । यह मी तय किया गया 
कि ब्रिटेन मिश्र को राष्ट्रसंघ की सदस्यता के लिये अपना समर्थन प्रदान 
करेगा । १६२७ में जग्लुल की मृत्यु हो जाने से सरवत पाशा के हाथ कमजोर 
हो गये और उधर वफ्द पार्टी के उमग्रवादी नेता नहुस पाशा [[४४॥४५ ४5॥8 ] 
मे उपरोक्त समभौते का तीत्र विरोध किया, फलस्वरूप अब्दुल खालिक को 
त्यागपत्र देने को बाधित होना पड़ा । नहस पाणशा ने विशुद्ध वषद पार्टी का 
समन्त्रिमण्डल बनाया । इसी मध्य ब्रिटेव में श्रमिक दल सत्तारुढ़ हुआ और 
उसने सिश्र के सामने एक सन्धि का मसविदा रखा । चूकि दस मसविदे में 
भिश्र की पूर्ण स्वाधीनता के बारे में कोई संकेत न था, क्तः: नहमप्राथा ने 
इसे मानने से अस्वीकार कर दिया । वास्तव में दोनो राष्ट्रों वे मव्य किसी 
भी समभौते में सबसे वड़ी वाघा पारस्परिक अविश्वास की नावता थ्थ 
ब्रिटेन मिश्रवात्तियों के मरोसे पर अपने हितों को छोड़ने को उद्यत 
औ्रौर दूसरी तरफ मिश्री लोग भी उनकी पूर्ण स्वाधीनता की मांग के बारे में 
ब्रिटेन के वास्तविक उद्दे श्य के प्रति शंकालु थे । 

दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्धों में विगाड आता गया, : 
में मिश्र में विद्रोह पुनः मडक उठे और दोनों देगों के मध्य चलने बाली वा 
भंग हो गयी । मिश्न के शाह [॥76 #॥78] ने संसद को संग कर 
नहस पाशा को पदच्युत कर दिया गया । उसके स्थान पर 


सिदकी पाशा [5 78988 | प्रधानमन्त्री बता | उसने सब १ 

नया सविधान तैयार किया । लेकिन वफ दल झोद उदार इल वे लड़ । 

से इस संविधान के विरुद्ध प्रवल प्रतिरोध खड़ा कर दिया । उन्होंद ४६:३१ 
मुप्राट- 


का «ढ 
न्‍्फ्रट्ात दपिचचाडा मा 
न्श्ज *, ५ 


संविधान की वापसी [रि८४००४०॥] की मांग की । कि 
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कारी उपायों का आश्रय लिया, फलस्वरूप १६१४ तक मिश्र में राजनीतिक 
अराजकता की सी स्थिति रही । सिदकी पाशा तीच वर्ष तक मिश्न का ताता- 
शाह बना रहा । इस बीच ब्रिठेत के साथ कोई समझौता ने हो सका । 
१६३३ में पोर्ट सईद में एक ब्रिटिश अध्यापिका द्वारा एक मुस्लिम लडकी को 
ईसाई बताने का प्रयत्त करने पर देश भर में ईसाई विरोधी उपद्रवों की बाढ़ 
ग्रा गयी । राष्यवादियों ने ईसाईयों पर हमले बोले और सिदकी पाशा के 
नेतृत्य को खतरे में डाल दिया । अस्त में मिश्र के शाह से मतभेद हो जाने पर, 
स्वास्थ्व बिगडने का बहाना लेकर, सिंदकी पाशा ने त्यागपत्र दे दिया। श्रब 
नहस पाशा पुनः प्रधानमन्त्री वा ओर उसकी सलाह पर [फुआद ] ने सिदकी 
पाशा द्वारा बनाये गये १६३० के संविधान को समाप्त कर दिया । 


मिश्र और ब्रिटेन में गतिरोध तव समाप्त हुआ्मा जब १६३५-३६ में 

मुस्तोलिनी ने एवीसीनिया पर आक्रमण शुरू किया । उस समय, कुछ ऐसी वातें 
परिरसथा «कि भिश्न ब्रिटेन पर शीघ्र ही राजनीतिक समभौता 
कर लेने के लिए प्रभावकारी दबाव डाल सका । इनमें से कुछ बाते ये थीं-- 
(६) एवीसीनिया पर इटली के भ्राक्रमण ने. ब्रिठेन को राजनीतिक दष्टि से 
बड़े उलभन में डाल दिया और मिश्र से ब्रिटेन की इस उलभनभरी स्थिति का 
लाभ उठाया, (२) ब्रिठेन श्रौर इटली में संघर्ष होने की स्थिति में इटली द्वारा 
सिश्न से शत्रुता ठान लेने की काफी संभावना थी, अतः मिश्र ने ऐसी किसी 
घटन। के घटित होने के पहले ही प्रिटेन से अपनी समस्याएं सुलफा लेना उचित 
समझा, (३) एवीसीनिया के ग्रति मिश्र में सभी जगह सहानुभूति अनुभव की 
गयी और सभी ओर ब्रिटिश विरोधी श्रान्दोलन उठ खड़े हुए । मिश्र की तेजी 
से विगड़ती हुई राजनीतिक परिस्थिति ने ब्रिटेन को चिंतित बना दिया, और 
(४) एवीसीनिया पर इटालियन आक्रमण होने से ब्रिटेनने जब स्वेज नहर की 
रक्षा के लिये विशेष सैनिक तैयारियां आरम्भ की तो सिश्री राष्ट्रवादियों मे 
मिश्री सरकार की सलाह के बिता इन्हें करने का विरोध किया और इस तरह 
इससे ब्रिटिश हितों को खतरा हो गया। मिश्र की सरकार भी समा- 
नता के भ्राधार पर नयी संघि को माँग करने लगी । इन परिस्थितियों में ब्रिटिश 
हाई कमिश्नर ने यह घोषणा की कि मिश्र में सव दलों की सरकार बनने पर 
उसके साथ संघि-चर्चा करने के लिए ब्रिटेन तैयार है। १६३६ में १६२३ के 
संविधान के प्रमुतार आम चुनाव हुए जिसमें ५० प्रतिशत के वहुमत से वफ्द 
पार्टी की विजय हुई और नहसपाशा पुन: प्रधान मंत्री वना । इसी समय शाह 
ऊप्ाद कीं मृत्यु होने पर उसका १६ वर्षीय पुत्र फारूक (एथवा०प्रा८ ) गही पर 
बैठा । 

“हंस पाशा ने २ मार्च १६३६ को सव मिश्री दलों के प्रतिनिधियों के 
साध द्विदेन से संघी-चर्चा बारंम की । संघि वार्ता अनेक महीनों तक चलती 
रही और कई बार उसके मंग होने को नौवत श्रायी । प्रन्त में २६ भ्रगस्त 
(६३६ को एक प्बलग मिप्ली सन्पि (47860 78 ९ए0०9प पपरब्राए )५र हस्ताक्षर 
हो गये । इस संधि की शर्तों के नुस्तार - (६) संधि को २० वर्ष तक के लिए 
लायू किया गया, (२) ब्रिटेन मिश्र से प्रपनी फोजें हटाने को सहमत हो गंगा 
किन्तु २० दपं ठक स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर प्रग्नेजी फौजों के बने रहने 
के प्रधिकार को स्दीकार किया गया। यह निश्चय किया गया कि शांतिकाल 


द्पप अन्तर्राष्ट्रीय सम्बर 


में इनकी संख्या १०,००० सैनिकों और ४०० चालकों (0॥0/5) से अधिव 
नहीं होगी, ।३) दोनों ही देशों में किसी भी श्राक्रमण के विरुद्ध एक दूसरे क॑ 
सहायता करने की बात तय हुई, (४) सूडान पर दोनों का संयुक्त शासः 
स्वीकार किया गया, ब्रिटेन ने मिश्र को राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने में रहा 
यता देने का वचन दिया, (५) ब्रिटेन मिश्र में अपना राजदूत भेजने को सहमत 
हो गया और (६) ब्रिटेन ने यह भी वचन दिया क्रि मिश्र में जिन यूरोपियन 
राज्यों को विशेषाधिकार तथा अतिरिक्त प्रादेशिक अ्रधिकार (%08 छाप 
[072 [शा8॥8) प्राप्त हैं, उन्हें वह यह श्रधिकार छोड़ते को कहेगा। मिश्र 
सरकार ने यह वायदा किया कि वह विदेशियों के जान-माल की पूरी जिम्मे: 
वारी वहन करेगी । 


यद्यपि उपरोक्त संधि ने मिश्र के राष्ट्रीय हितों को पूर्णातः संतुष्ट नहीं 
किया, फिर भी इसने तत्कालीन परिस्थितियों में मिश्र की समस्याओं का 
श्रांशिक समाधान कर दिया । संधि में दिये गये वचन के श्रनुसार १६३७ में 
विशेषाधिकार रखने वाली शक्तियों का सम्मेलन मौण्ट्रो (|४०१॥८४७५) 
में बुलाया गया जिसमें १६४६ तक इन्हें पूर्णात! समाप्त करने का निश्चय 
किया । १६३७ में ही मिश्र राष्ट्र संघ का सदस्य वन गया श्ौर फारूक का 
मिश्र के पहले स्वतन्त्र राजाके रूप में राज्याभिषेक किया गया। 


सितम्बर १६३६ में द्वितीय महायुद्ध श्रारम्म होने पर मिश्र ने फरवरी 
१९४४५ तक युद्ध-घोषणा नहीं की, यद्यपि जमंनी के साथ ब्रिटेन का यूद्ध घोषित 
होने से ४८ घंटे के भीतर ही उसने जमंनी के साथ श्रपने कूटनीतिक सम्बन्ध 
विच्छेद करके मिश्र के जर्मनों को वन्‍्दी बना लिया | इटली द्वारा युद्ध में कूदने 
पर उसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही नहीं की गयी । १६४०-४१ में मिश्र पर इटली 
और जर्मनी का संयुक्त प्राक्रमण श्रनिवार्य दिखाई देने लगा तो मिश्र ब्रिटिण 
फौजों की सहायता लेने के लिए बाध्य हुआ्ना । मिश्र में तब एक नयी ट्थिवि 
पैदा हों गयी जब १६४२ में ब्रिटेन ने अ्रल-भलामीत का बुद्ध (705 85 
0 6।शभा५ा)) ज़ीत लिया । मिश्र वालों ने इस युद्ध को कोई महत्व नहीं 
दिया, प्रत्युत फासिस्टों के प्रति उनकी सहानुभूति में शा: जन; वृद्धि होने 
लगी । मिश्ै ने इटली से कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद करने से उस समय भी 
इन्कार कर दिया जब्र इटली यूद्ध में जमंती की ओर से शामिल दो गया । 
वास्तव में १६९४० और उसके वाद अंग्रेजों का मिश्नियों के प्रति व्यवहार 
इतना यूक्तिहीन और असाधारण रूप से अनुचित था छि मिश्री के सभी | 
में इससे विरोध उत्पन्न हो गया। जनरल नगीब ने अपने सांस्मरण में लिता 
है--' युद्ध के दौरान में अ ग्रेजों के हाथों हमने सक ब्रयमान नहे | उतहा 
टुकड़ियां काहिरा की सड़कों पर हमारे वादशाहों के प्रति अश्वील बा 
हुएं कवायद करती थीं, जो ऐसा व्यक्ति था, जिसके प्रति हम में से झूम 


4५ 


हू 
लोगों के मन में आदर था, जो फिर भी राष्ट्रघ्वज की भांति ही हमादा 
प्रतीक' था । उन्होंने हमारी भौरतों के साथ दुब्येवहार किया, हक 28 


मियों को मारा पीटा घौर सार्वजनिक स्थानों पर तहस-नहसे के काम द्विद्र 
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मध्य पूर्व (पश्चिमी एशिया) ६१३ 


ब्रिटेन के असद व्यवहार के कारण ब्रिटिश-विरोधी धुरी जक्तियों 
के प्रति मिश्र में इतनी सद मावना व्याप्त थी कि १६४२ में अमभ्नेजोंने 
शाह फाझुक को वाध्य क्रिया कि वह श्रग्रेजों को सहयोग देने वाले मंत्रिः 
मण्डल बनाये । ब्रिटिण दवाव के फलस्वरूप फारूक ने नहस पाजशा को प्रधान 
मंत्री बनाया जो अ्त्र ब्रिटिश चरकार का विश्वासपात्र था । ५ फरवरी के 
तहस ने इस णर्ते पर सरकार बनायी कि मिश्र के आन्तरिक मामलों में प्िठेन 
हस्तक्ष प नहीं करेगा । वहस ने. निष्ठा और ईमानदारी के साथ सहयोग 
क्रिया, किन्तु जब उसने अपने सर्वाधिक योग्य सहयोगी अवीद पाणा (20शं0 
?४७॥७) को वखल्ति कर दिया तो धीरे-धीरे ठेश में उसका सम्मान गिरता 
गया । १६४४ के अन्त तक नहस पाशा अंग्रेजों के लिये निरर्थक हो चक्का 
था, श्रत; उन्होंने उसे श्रपना सहयोग व समर्थन देना बन्द कर दिया | अब 
-गाह फारुक को भी उसे हटाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। १६४५ के 
प्रारम्त में चुनाव हुए जिनमें वषद पार्टी के अतिरिक्ते अस्य दलों ने बहुमत 
प्राप्त कर लिया भौर- अहमद मेहर पाशा प्रधानमंत्री हुआ | २४ फरवरी 
१६४५ को मिश्र ने घुरी राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी । थोड़े ही 
समय बाद किसी राष्ट्रवादी द्वारा मेहर पाणा की हत्या करदी गयी श्रीर उसके 
स्थान पर लुकरशी पाणशा प्रधान मंत्री बना । 

इस तरह १६१६ से १६४५ तक-मिश्न पर ब्रिटिश नियंत्रण किसी न 
दास। हूप में बता रहा थार उसके साधनों का ब्रिटेन ने पूरी तरह उपयोग 
किया । 


फिलिस्तोन की समस्या 
(776 ९॥९5४॥९ ?शाकराथा) 


साईयों यहूदियों एव दुद्ध ध्रवा का प्रादीन पदिन्न देश फिलिस्तीन 
एशिया के पश्चिमी दोदा पर भ-मध्य सागर के तट पर है। उसकी राजघार् 
जेर्मलम (७759९[७ ) है || सदीर्ध दाल तक फिलस्तीन की सामाए हा 
प्रदावर निश्चित नहीं पीं। १६४६ में लेबनान सीरिया, मिश्र श्ौर जोरदइन 
के मध्य एक संधि हुई जिसके अवुसार फिल्िस्तीद दो गसीशमाए मोटे रूप में 


सूनिश्िचित की गई। 





फिलिस्तीद मध्य पूर्वा 5 राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में 
जयनभग ६००० वा से एक महतउपण स्पिति रखे ह्ए है । पहले यट् ६५ ४० 
पु० स ६६४ए८० तक रंनव सातनज्राज्य का अब्यग रद्रा दाद नल लग्मर 
१०० वर्षो! (१०६८-११८७) तक्ष इसाईयों के प्रभुत्व में रहकर बढ़ दर्द 
साऊझाज्य दी प्रधोन हो गया | इस प्रदयर फिलस्तीन दिमिन्न ममयों मे 


दिभिप्न विदेशी शासकों के घनन्‍्तर्गत रहा । किस ६१६ वीं ऊताब्दी के उत्तराई 
मे फि स्‍स्तीन भर रू|येचन ७४ ॥४ रान्प [ [0(5:520089 ]६७०१६५०४ 5!2/5 ) 
के लिये आन्दोलन प्रारस्म हो गया । इस प्रानदोलन को 'यहदोवाद (2/05ा- 
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५ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


में इतकी संख्या १०,००० सैनिकों और ४०० चालकों ( ?0।8) से अधिक 
नहीं होगी, ।३) दोनों ही देशों में किसी भी आक्रमण के विरुद्ध एक दूसरे की 
सहायत। करने की बात तय हुई, (४) सूडान पर दोनों का संयुक्त शासन 
स्वीकार किया गया, 'ब्रिटेत ने मिश्र को राष्ट्र संध का सदस्य बनाने में चहा- 
यता देने का वचन दिया, (५) ब्रिठेन मिश्र में अपना राजदूत भेजने को सहमत 
हो गया और (६! ब्रिठेत ने यह भी वचन दिया क्रि मिश्र में जिन यूरोपियन 
राज्यों को विशेषाधिक।र तथा अतिरिक्त प्रादेशिक श्रधिंकार (फ08 ३४ - 
(07 [रां870) श्राप्त हैं, उन्हें वह यह अ्रधिकार छोड़ने को कहेगा। मिश्री 
सरकार ने यह वायदा किया कि वह विदेशियों के जान-माल की पूरी जिम्मे- 
वारी वहन करेगी । ४ 

यद्यपि उपरोक्त संधि ने मिश्र के राष्ट्रीय हितों को पूर्णतः संतुष्ट नहीं 
किया, फिर भी इसने तत्कालीन परिस्थितियों में मिश्र की समस्याओं का 
आंशिक समाधान कर दिया । संधि में दिये गये वचत के अनुसार १६३७ में 
विशेषाधिकार रखने वाली शक्तियों का सम्मेलन मौण्ट्रो (४०४॥४८४४५) 
में बुलाया गया जिसमें १६४६ तक इन्हें पूर्णात: संमाप्त करने का निश्चय 
किया । १६३७ में ही मिश्र राष्ट्र रांघ का सदस्य बन गया शऔर फारूक का 
सिश्र के पहले स्वतन्त्र राजाके रूप में राज्याभिषेक किया गया। 


सितम्बर १६३६ में द्वितीय महायुद्ध श्रारम्म होने पर मिश्र ने फरवरी 

१९६४४ तक युद्ध-घोषणा नहीं की, यद्यपि जर्मनी के साथ ब्रिटेन का युद्ध घोषित 

होने से ४८ घंटे के भीतर ही उसने जमेती ,के साथ अपने कूटनीतिक सम्बन्ध 
विच्छेद करके मिश्र के जमेनों को बन्दी वना लिया | इटली द्वारा युद्ध में कदने 
पर उसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही नहीं की ययी । १६४०-४१ में मिश्र पर इटली 
और जर्मनी का संयुक्त श्राक्रमण श्रनिवार्य दिखाई देने लगा तो मिश्र ब्रिटिश 
फौजों की सहायता लेने के लिए वाध्य हुआ । मिश्र में तव एक नयी स्थिति 
पैदा हों गयी जब १६४२ में ब्रिटेन ने अल-अलामीन का बुद्ध (॥2 छ5 
0 8/भ्णथा) जीत लिया । मिश्र वालों ने इस यूद्ध को कोई महत्व नह 
दिया; प्र॒त्युत फासिस्टों के प्रति उनकी सहानुभूति में शं: शने: दृद्धि होने 
लगी । मिश्र ने इटली से कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद करने से उम समत्र भी 
इन्कार कर दिया जत्र इटली युद्ध में जमंती की ओर से शामिल हो गया । 
वास्तव में १६४० और उसके वाद बग्नेजों का मिश्रियरों के प्रति व्यवहार 
इतना यूक्तिहीन और असाधारण रूप से अनुचित था कि मिश्री के अत 
में इससे विरोध उत्पन्न हो गया। जनरल नगीव ने श्रपने संस्मरण में लिखा 
है--'युद्ध के दौरान में अग्नेजों के हाथों हमने ग्रवगधिनत झपमान सहे | उतकी 
ठुकड़ियां काहिरा की सड़कों पर हमारे वादशाहों के प्रति अश्लील_ गने गाते 
हुएं कवायद करती थीं, जो ऐसा व्यक्ति था, जिसके प्रति -हम मैं सेकम दा 

लोगों के मत में आदर था, जो फिर भी राष्ट्रष्वज की भांति ही हमारा 

प्रतीक' था । उन्होंने हमारी श्ौरतों के साथ द्ुव्येवहारे किया, हमारे ला 

मियों को मारा पीटा और सार्वजनिक स्थानों पर तहस-नहत्त के काम किदा 
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ब्रिटेन के असद व्यवहार के कारण ब्विटिश-विरोधी धुरी शक्तियों 
के प्रति मिश्र में इतनी सद भावना व्याप्त थी कि १९४२ में शअ्रग्रेजों ने 
ज्ञाह फाइक को वाध्य किया कि वह अग्रजों को सहयोग देने वाले मंत्रि- 
मण्डल बनाये । ब्रिदिण दवाव के .फ़लस्वरूप फारूक ने नहस पाशा को प्रधान 
मंत्री बनाया जो अ्त्र ब्रिटिश सरकार का विश्वासपात्र था। ५४ फरवरी को 
नहस ने इस शर्ते पर सरकार वनायी कि मिश्र के आन्‍्तरिक मामलों में ब्रिटेन 
हस्तक्ष प नहीं करेगा । नहस ने. निष्ठा और ईमानदारी के साथ सहयोग 
क्रिया, किन्तु जब उससे अपने सर्वाधिक योग्य सहयोगी श्रवीद पाशा (79शं्त 
7४४॥७) को वखस्ति कर दिया तो घीरे-घीरे देश में उसका सम्मान गिरता 
गया । १६४४ के भ्रन्त तक नहस्त पाशा अंग्न॑ज़ों के लिये निरर्थक हो चुका 
था, श्रतः उन्होंने उसे श्रपता सहयोग व समर्थन. देता वन्द कर दिया । अब 
शाह फारुक को भी उसे हटाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। १६४५ के 
प्रारम्भ में चुनाव हुए जिनमें वषद पार्टी के अतिरिक्त अन्य दलों ने बहुमत 
प्राप्त कर लिया श्रौर- अहमद मेहर पाशा प्रधानमंत्री हुआ । २४ फरवरी 
१६४५ को सिश्र ने धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी। थोड़े ही 
समय वाद किसी राष्ट्रवादी द्वारा मेहर पाशा की ह॒त्या करंदी गयी और उसके 
स्थान पर नुकरेशी पाशा प्रधात मंत्री बना । ह 
.... इस तरह १६१६ से १६४५ तक-मिश्र पर ब्रिटिश नियंत्रण किसी द 
दास हुप में बता रहा और -उसऊे साधनों का ब्रिटेन ने पूरी. तरह उपयोग 
किया । कि ते ;ल्‍ 
फिलिस्तीन क्ली समस्या 
(6 ९॥९5४३९ ?7णशा ) 
इसाईयों, यहूदियों एव' कुछ श्ररवों का प्राचीन पवित्र देश फिलिस्तीन 
एशिया के पश्चिमी रोक पर भू-मध्य सागर के तट पर है । उसकी राजधानी 
जेरुसलम [ 7धव१६१)९॥॥ ) है। सुदीध काल तक फिलस्तीन की सीमाए' भर्ल 
रे 2528 रे ६४६ में लेबनान सीरिया, मिश्र और जोरडन 
॥ उष्य एक सधि हुई जिसके अनुम्ाार फिलिस्तीन की सीमांए' मोटे हूंप में 
अविकिदत को गई तु फ़ि ही सीमाए' मोटे रूप में 
कम 30005, दा एवं सांस्क्ृतिक_ इतिहास 
38 8, _एक महत्वपूर स्थित रखे हुए है । पहले यह ६५ 
प्०स ड्ई४ ४० तेके रानव साजन्नाज्य का अब्ृग रहा और वाद में लगभ 
०० वर्षा (१०६५-१६१५८७) तक इसाईयों के प्रभुत्व में रहकर यह टर्की 
साल्ाज्य के धधीत हो गया इस प्रकार फिलस्तीन विभिन्न समयों-में 
व 'शासका के घन्‍्तर्गत रहा । किन्तु १६ वीं शनाच्दी के उत्तराई 
| फिलस्तीद में स्वतंत्र यहूदी राज्य ( [62एलाएंशा व» 8806) 
के ऐिये ब्रान्दोतन प्रारम्भ हो गया । इस पझान्दोलन को 'बहदीवाद (230कां- 
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का अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


आ॥) कहा जाता है। 'यहुदीवाद” आन्दोलन का अ्रम्मुख उद्देश्य फिलस्तीन में 
यहुदियों को पुचर्स्थधापित (॥था4४/॥4०) करना और उनके लिये एक 
स्वतन्त्र तथा प्रभुत्व सस्पच्त राज्य का निर्माण करता था। इस आन्दोलन 
का संग्रठन कर्ता लियो पायेन्सकर (॥,९0॥ शिंक्राइ८००) था जो कि रूस में एक 
यहूदी चिकित्सक था । 8 लोग पिछली शहाब्दी में यूरोप के विभित्न 
राज्यों में और अमेरिका में. बसे हुए थे । रूस और रुमातिया में १८८१ में 
इस पर भीषण अत्याचार हुए थे और इन्हें वहां से भागना पड़ा था | इत्त 
तरह इनका न कोई अपना देश था, न राज्य । चू कि फिलस्तीन यहूदियों का 
मूल निवास स्थान था अत: उन्होंने विभिन्‍न देशों के अत्याचारों से पीड़ित 
होकर, अब पुन: इसे पाने के लिये श्रौर वहाँ श्रपता राज्य स्थापित्न करने 
के लिये श्रान्दोलन शुरू कियोा। यह श्रान्दोलन 'जायनवाद! (टां0आांभा) 
या यहूदीवाद इसलिये कहलाग्रा क्योंकि बाइबल के वर्णानुसार "जिश्नोन 
(टांगा) जेस्सेलम की उस पहाड़ी का नाम है जहां यहूदियों के प्रसिद्ध राजा 
दाऊद और इसके उत्तराधिकारियों का राजकीय निवास स्थान था । लियोन 
पाइनसक'ही वह प्रथम यहूदी था. जिसने १८८२ में पहुली वार एक 
स्वतंत्र और संप्रमुत्व सम्पन्न यहूदी राज्य के निर्माण के लिये यहुदीवादी 
आन्दोलन को गठित किया । उसके बाद श्रास्ट्रिया के यहूदी पत्रकार थियोडौर 
हाज्ल (7॥९०१० प्भह) ने यहुदियों के राजवीतिक श्रान्दोलन का समा- 
रम्म किया औरं १८६७ में वाजेल' (अथवा वेसेल, 85०) में पहली 'चिश्व 
जियोनचादी कांग्रेस! (२/ण११ 05 एणाह्रा०5७) शभरामंत्रित की । इस 
आन्दोलन के फलस्वरूप यहुदियों में श्रपने पृथक राज्य के लिये प्रवल प्रेरणा 
जाग्रत हो गई। थियोडोर. हाज्ले ने भ्पनी “एक यहूदी राज्य! नामक 
पुस्तक में बढ़े ही सन्तुलित, दृढ़ भोर भात्मविश्वासपुर्णा शब्दों में लिखा 
इतिहास साक्षी है कि हम लोगों के चरित्र का स्तर बहुत ही ऊंचा रहा है । 
द्य - यता को वर्वाद नहीं किया जा सकता । यहूदियों की 
समस्या एक राष्ट्रीय समस्या हैं और विश्वव्यापी समस्या बनाकर ही इसका 


समाधान किया जा सकता-है । 


थियोडोर हाज्ले जैसे नेताओ्रों द्वारा बहुदियों के प्रात्दोलन ने इतना 
पअ्भावकारी रूप घारण कर लिया कि १८६४-१६६४ तक फिलस्तीन में लग- 
भग एक लाख यहूदी बस गये । ब्रिेन को, अपने राजनीतिक स्वार्थों की दृष्टि 
सै, यहूदी आन्दोलन के प्रति काफी सहानुभूति थी। वह श्ररवों के बीच में 
ऐसे देश का सृजन कर देता चाहता था कया से ब्रिटेन के प्रभाव में रह 
सके । इसके अतिरिक्त एक झौर भी घटना ने यहूदियों के प्रति ब्रिटिश दृष्टिकोण 
को सहयोगी बचाने में मदद दी। ब्रिटेन में प्रसिद्ध रसायन-शास्त्रा डा० 
चाइन्समान (एशंटए४॥0) यहूदी राष्ट्र के ग्रान्दीलन के 2 220 थे 
प्रथम महायबुद्ध में उन्होंने टी० एन० टी० के प्रसिद्ध विस्फोटक के इक 3 
नई प्रत्िया के आ्राविष्कार द्वारा ब्रिटिश सरकार को वहुमृल्य हल 22% 
जंब पुरस्कारस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कुछ माँगने को का 
यही प्रार्थना की कि फिलस्तीन' में यहूदियों का राज्य स्थायित ३ रे 
जाय । लॉगडजॉर्ज ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। महायुद्ध के समय दिल 


'स्तीन का विस्तृत भू-माग अग्न॑ जो के कब्जे में आ चुका था, अतः ३ हदस्दर 
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१६१७ को ब्रिटिश विदेश मंत्री लॉड वॉल्फोर ने ब्रिटिश रांसद में यह्‌ घोषणा 
की कि "ब्विटिश सरकार फिलस्तीन में यहूदी जाति के लिये एक राष्ट्रीय 
निवास स्थाव की स्थापना के पक्ष में है श्लौर इस उहं श्य की सिद्धि सरलता से 
कराने के लिये वह मरसक प्रयत्न करेगी। यह स्पष्ट समझ लेता चाहिये कि 
फिलस्तीन में विद्यमात वर्तमान गैर-यहूदी जनसमूहों के दीवानी और धामिक 
अधिकारों को हानि पहुँचाने वाला काय नहीं किया जायेगा ।” लॉड्ड बॉल्फोर 
का यह कथन ही सुप्रसिद्ध 'बॉल्फोर घोषणा” (फश्णि 00००ाशांणा) कह- 
लाता है। इस घोषणा के मूल' में एक ओर भी उहंश्य निहित ५4॥- संयुक्त 
राज्य ग्रमेरिका की सैनिक श्रौर श्राथिक सहायता लेना और साथ ही जमेनी 
के विरुद्ध युद्ध में श्रमेरिका के प्रवेश फो निश्चित करा लेता । बॉल्फोर घोषणा 
ऐे थहुदियों को वहुत ही प्रसन्नता हुई और उन्हें इस विचार से बड़ा सम्तोष 
मिला कि अब उनकी चिर वांछित भमोकामना पूरी होगी । थ 

महतो राज्य की स्थापना का मार्ग इतना सरल न था। फिलस्तीन 
१६१७ में टर्की साम्राज्य का एक भाग था और उसकी लगभग ९० प्रत्तिणत 
जनसंख्या अरब थी । प्रथम महायुद्ध में टर्की ने - भित्रराष्टों के विरुद्ध जमनी 
वी झोर से युद्ध किया था। ब्रिटेन टर्की के विरुद्ध अरबों के. समर्थन का 
ग्राकाक्षी था, अत: उनका समर्थन पाने के लिये २४ अक्टूचर १६१४ को मिश्र 
के त्रिटिण हाई कमिएमर सर हेनरी मैकमेहोत (॥४० ॥॥७॥०॥) ने श्ररव 
स्वावत्रय श्रान्दोलन के नेता मवत। के शरीफ हुसेन (8॥०॥ प्र७५४०४७) को 
एक पत्र में “फिलस्तीन को एक स्व॒तन्त्र अरव राज्य का भाग” बनाने का 
वचन दे दिया । इस प्रकार ब्विटेन ने एक हो वस्तु को दो भिन्‍न-भिन्‍्न खरीद- 
दारों फो बेचकर श्रपने लिये एक सिरदर्द मोल ले लिया। ब्रिटिश . सरकार 
ने युद्ध में विजय पाने के लिये यहुदियों श्रौर अरबों की सहायता: चाही भर 
इसीलिये एक ही क्षेत्र के लिये दोनों को परस्पर विरोधी आश्वासन दे दिये । 
परिणाम यह हुआ कि दोनों फिलस्तीन को श्रपना विशेष प्रदेश समझते लगे । 


ब्रिटेन ने न केवल यहूदियों श्रौर अरबों को परस्पर विरोधी श्राश्वासन 
दिये ये बल्कि फ्रांस से भी एक पृथक बादा किया । १६१६ के 'साइकस-पिकोट' 
(35५॥८8-2००0) समझौते में उसने फ्रांस को यह संकेत दिया था कि श्ररवों 
वो दिए गये ध्राश्वासन को दिव्दावरे के बरावर समका जावे । ब्रिटेन और फ्रांस 
दोनों ही ने तौरिया तथा ईराक को झपने प्रभाव सत्र में सम्मिलित कर लिया 
था | फिलस्तीन यद्यपि सीरिया का एक भाग था लेकिन इसे श्रपनी स्वयं की 
विशिष्द प्रन्तर्राष्ट्रीय सरकार के ब्न्दर्गत स्खा गया । इस प्रकार की विशिष्ट 
शासन-व्यवत्था मित्रराषट्रीं के ब्रीच परस्थर विशीधी स्वार्थों में एक प्रकार 
पा समझीता था । 
साइक्म-पिकोट समभौता! श्रस्बरों को दिये गये आश्वासन के विरुद्ध 
था 'दालफोर घोषणणा' से श्रर्थ पहले दी सर्थकित थे श्रीर जब रूसियों द्वारा 
सोज्वस-पिकीट समझौते! का न्हस्योदयादन कर दिया गया तो श्ररव ब्रिटिण 
राह के प्रति विभेष रूप से सर्मकित हो गए । फलन: मक्का के टुमेन शरीफ 
ट्टने से बालहोर घोषणा” का स्पप्टीकरण मांगा | इसके प्रत्यत्तर में ८ 
ः ८ ठग ब्रिटिश मरकार द्वारा यह सूचित किया गया कि बालफोर 
घोषणा द्वारा यहदियों 


दैयों को दिया गया समर्थन “केबल उसी हद तक मान्य -« 


६१६ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


होगा जिस ह॒द तक यह वर्तेमात जनलाधारण .की आशिक एवं राजनीतिक 
दोतों ही स्वतन्त्रताश्रों के श्रनुकूल होगा ।”. 

ब्रिटिश संरक्षकता श्रौर यहूदी श्रानदोलच (छ्नंपणा [शश्वाव७ श्ात 
8९ 29756 १(०४७॥०॥)--प्रथम महायुद्ध के बाद होने वाले पेरिस-शांति- 
सम्मेलन में श्ररबों को यह पता लगा कि फिलस्तीन ब्रिटिश संरक्षण (छाप 
2(६४५४(४ ) के श्रन्तर्गत रखा जा रहा है। शान्ति-सम्मेलन- में, विरोधों के 
बावजूद, फिलस्तीन संरक्षित-प्रदेश (]४७॥0268) के रूप में ब्रिटेन को सौंप 
दिया गया और उस पर यह उत्तरदायित्व. डाला गया कि वह देश का प्रशासन 
इस प्रकार से करे कि “यहूदी राष्ट्रीय देश की स्थापना हो सके और साथ ही 
फिलस्तीन के सभी निवासियों के नागरिक और धामिक अधिकारों की रक्षा 
भी हो ।” स्पष्ट ही इस निर्णय में 'बालफोर घोषणा को श्रक्षरश: मान लिया 
गया। : ३ 2 कै बा 2 
फिलस्तीन पर ब्रिठिश-संरक्षण कायम होने से ब्रिटेव को काफी लाम 
हुआ । प्रथम, सामरिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र का बड़ा महत्व हैं। इस समय 
मिश्र में राष्ट्रीय आन्दोलन बड़ी तेजी से चेल रहा था श्रौर ब्रिटेन को यह 
भरोसा नहीं था कि मिश्र में सेना रखना उसके लिये सुरक्षित है। लेकिन 
फिलस्तीन पर संरक्षकता कायम हो जाने के बाद ब्निठेन वहां ब्रप्नी सेनायें 
'निश्चिन्त होकर रख-सकता था। फिलस्तीन में स्थित श्रपनी त्निक शक्ति 
के बल पर उसके लिये न केवल स्वेज नहर पर ही कब्जा कायम रखता सुगम 
हो गया । दूसरे, यहूदी श्षीवियतत रूस के घोर विरोधी थे, श्रत: यहूदियों को 
अपने पक्ष में रखकर वह ॒ रूसी हितों के विरुद्ध मध्यपुर्व में एक शक्तिशात्री 
प्रतिद्वन्द्दी बनाए रख सकता था । - 

शान्ति-सम्मेलन द्वारा फिलरस्तान को ब्रिटिश संरक्षित राज्य कया देने 
से फिलस्तीन समस्या का हल नहीं हुआ । यहूदी नेता वाइत्समाव (%४४४2- 
7रथ्गा2) ने स्पष्ठझूप से घोषणा की कि “यहूदी श्रान्दोलन का उद्देश्य 
फिलस्तीन को उसी भ्रकार यहूदियों का बना देना है जिस अ्रकार इंगलैप्ड 
श्रग्नेजों का है।” इस तरह यदि “यहूदी राष्ट्रीय देश” की स्थापना होनी 
थी, तब भ्ररव अधिकारों की रक्षा श्रसम्भव थीं। ब्रिटंन यदहूदियों के प्रति 
पहले से ढी सहानुभूतिपूर्णा था झौर उसका प्रोत्साहन पाकर लाखों की संख्या 
में यहुदी फिलस्तीव आकर बसने लगे । यद्यपि ब्रिदेत ने यदूदियों और अरबों 
की विरोधी अभिलापाशों के समन्वय का प्रयत्न किया, किन्तु इसमें वह नितास्त 
असफल रहा क्योंकि श्ररव लोग यहूदी आन्नजन के पूर्णो विरोवी थे और यहूदी 
आ्रान्ननन पर लगाई जाने वाली किन्हीं भी सीमाओं को बदश्ति करने वा तेबार 
न थे। यहूदियों का श्राव्रजन फिलस्तीन के वहुसंख्यक्त निवाली प्रसव का 
इसलिये पसन्द न था कि यहूदी प्रत्येक दृष्टि से उनसे बढ़े -चढ़ थे आर इस्द 
भय था कि कहीं आगे चलकर वे पिछड़े हुए अरबों पर क्पना बावुपता 5 
कायम करलें । इन परिस्थितियों में फिलस्तीन शीघ्र ही जातिगत दिखब 5 
प्रग्नि ज्वालाओं का केन्द्र वव॒ गया । बहूदियों गौर अरब ने झपट- अर 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आ्रार्तक्रवादी साधनों को झताया और हट 
शान्ति-स्थापना सम्बन्धी सभी प्रय॒त्वों के वावजूद छित्रस्ताव हे 
तथा हिसात्मक कार्यवाहियों का रंगमंच वता रहा । ६६६६४: ६६३६ 
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जातिगत विद्रोह होते रहे और दोनों पक्षों के--विशेषकर यहूदी पक्ष के 
वहुत से लोगों को अपने प्राणों से हाथ घोना पड़ा । 
१६१६ के वाद से ही फिलस्तीन सम्बन्धी समस्याझ्रों को सुलभाने के 
अनेक प्रयत्त किये गये । १६१६ में राष्ट्रपति वित्सन के कहने पर “किग-क्र न 
श्रायोग। (प्रा6 काए-टएश्ार (०ए्रणांईअंणा) फिलस्तीन की समस्या की 
जांच करने के लिए नियुक्त किया गया । यह आयोग एक आंग्ल अमेरिकन 
संयुक्त प्रयास था । इस श्रायोग की सिफारिशों को प्रकाशित नहीं किया गया 
क्योंकि वे यहूदियों के हितों के विरुद्ध पड़ती थीं। जब फिलस्तीन को ब्रिटेन 
के संरक्षण में दे देने के बाद भयानक जातिगत विद्रोह उठ खड़े हुए तो इतके 
कारणों की जांच करने के लिए १६२१ में 'हे-काफपट श्रापोग' (४४-९।7६ 
(.0ाग्गरां50) नियुक्त किया गया जिसने यह घोषणा की कि अरबों का 
घोर यहूदी विरोधी श्राचरण ही सघरपों का मुख्य कारण है। सन्‌ १६२२ में 
फिलस्तीन के प्रथम ब्रिटिण हाई कमीशनर ह॒र्बट सेमुश्बल (ध्0ध। $3702/) 
ने फिलस्तीन के लिए एक तया संविधान घोषित किया। इस संविधान के 
श्रन्तर्गत एक हाई कमिशनर, एक आंशिक रूप में निर्वाचित व्यवस्थापिका 
समा (6 ?थ॥र 8[०८६१ ,8859076 855७॥9|ए) और एक नामांकित 
कार्यकारिणी कमेटी (& 'पिण्गराए/व्व छलत्प्रप॑ए८ (0०ए्रफ्ंप००) की 
व्यवस्था की गयी। जव श्रवों ने चुनावों में माग लेने से इन्कार कर दिया तो 
सेमुश्नल ने नामांकित कार्यकारिणी कमेंटी के साथ शासन की वागडोर अपने 
हाथ में ले ली। लेकिन इस व्यवस्था से न तो यहूदी ही खुश हुए 
शोर न पशभरव हो। यहूदी इसलिए खुश नहीं हुए कि उन्हें तथाकथित 
बहूदी राज्य नहीं मिल सका था श्रोर दूसरी तरफ यहूदी राज्य-स्थापना 
को कोई भी योजना श्ररवों को पसन्द ने थी । तत्पश्चात्‌ ३ जूत १६२२ 
को चचिल-श्वेत-पन्र ((ाणका). ए्रो€ 287०) प्रकाशित हुआ 
जिसने इस वात की पृष्टि की कि फिलस्तीन में यहूदियों का स्थान 
साधिकार है, कृपा के कारण नहीं । चचित-प्वेत-पत्र ने तीन बातें रखीं-- (१) 
ब्विटन का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वह पूणंत: यहूदी फिलस्तीन का 
निर्माण करे प्रथवा वहां मरव जनता की संस्कृति व भापा को विनप्ट करे, 
(२) फिलस्तीन में यहूदियों को कानून और अधिकार के द्वारा विशेष स्थान 
प्राप्त होगा एवं (३) यहूदी जाति को इस देश की आ्राथिक्र क्षमदा के अनुकूल 
देशान्तर के द्वारा (87 [शामंशथां०ा ) अपनी संख्या बढ़ाने की अनुमति 
दी जायगी । ग्ररवों द्वारा उस संविधान का प्रस्ताद अस्वीक्षत कर दिया गया 
जिसमें २२ सदस्पों की उस्त धारा समा की व्यवस्था की गयी थी जिसमें १० 


सरकारी सदस्यों झौर दो निर्वाचित यहूदी प्रतितिध्रियों के कारण अरवों का 


82. 
रुल्पनत् हाता । 


फिलस्ती जा सम्या है: ० सेलाधाने 4०0२ लिए सदा -5 ४- डिश सर 

लक्तान सम के छमाधाद के लिए एक तरफ तो प्रिटिश सरकार 
दिदि किये ऊापते रहे आर न 

धारा विधसिन्न प्रयात्त किये झाते रहे और दूसरी 


ज्ञार पएद्ड्ता गया दधा बज ४5 > 5 5 

जार पराइुता गया तंवा द्रटन के प्रदन आर प्रदद्ध प्रोत्साहन के कारण 

स्दीन में यहूदी दाहुर से बाते दकते गये। ६६२ 

पहूदियों घोर घरदों के दीच इतनी अधिक प्रतिक्रिदाए' हुई कि यहदी राष्ट- 
राष्ट्रदाद पं प्रेफ्द्र | 


ह के स्विति न > 
पंप की स्थिति में पच गये 





4 
कक? हर अच्णाम- आल 
इप.5 आर दरद ट्दा 


जज ग्रन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध 


वाल (फाड़ शेथ्वा) विवाद में प्रदर्शन, हत्याएं, लूट-खसोट आदि की 
घटनाएं के भी हो ययी । ब्रिटिश सरकार ने अ्रपनी परम्परागत नीति के अनुसार 
इन दंगों की जांच करने के लिए शा आयोग (9ब्त 0णण्यांड्अंणा) नियुक्त 
कर दिया । आयोग ने यही निष्कर्ष निकाला कि “दोनों पक्षों में से किसी ने 
भी जातिगत सम्बन्धों में सुधार करने के निमित्त गम्भीर चेष्टा नहीं की है।” 
आयोग ने अपने प्रतिवेदन में फिलस्तीन में आने वाले यहूदी प्रवासियों की संख्या 
पर निर्ंत्र० रखने की सिफारिश की । | 


शा श्रायोग की सिफारिशों के अन्तर्गत ब्रिटिश सरकार ने फिलस्तोन 
की कृषि सम्बन्धी समस्या की विशेषज्ञ-स्तर पर जांच करने के लिए होप- 
सिम्पसन श्रायोग (म्र०१०४शाकफ्५०० (०णगग्रांडआंणा) की नियुक्ति की | इसे 
श्रायोग ने अपनी रिपोर्ट में कहाकि यद्यपि फिलस्तीन में कृषि के विकास भर 
भ्रधिक यहूदियों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त स्थान है, किन्तु जब तक यह्‌ 
विकास पूर्ण न हो जाय तब तक यहूदी प्रवासियों के आन्नजन पर रोक लगायी 
जानी चाहिये | शाँ आयोग और होपसिम्पसन भ्रायोग की रिपोर्ट के आधार 
पर ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया जिक्षमें यहूदियों के झात्र- 
जन पर नियंत्रण की व्यवस्था की गयी, यहूदियों थौर श्ररवों के श्रति त्रिटिग 
सरकार के कर्तव्यों पर बल दिया गया और यहूदियों द्वारा भूधि-क्रप पर 
नियत्रण रखने के लिए विकास विभाग की व्यवस्था की गयी । इसे श्वेतपत्र में 
यह भी सुझाव दिया यया कि सारी उपलब्ध भूमि को भरूमिहीव अ्रव बैति- 
हरों को बसाने के लिए अलग कर दिया जाय । यह एवेत पत्र स्पष्टत: यहूदी 
हितों के प्रतिकूल था, श्रवः यहुदियों ने इसके श्रति घोर ग्रसंतोष व्यक्त किया । 
यहुदियों ने इ गर्लैंड के कुछ यहूदी समर्थक नेताओं की सहानुभूति का पूरा लाम 
. उठाया । बाल्डविन श्रौर चर्चिल ने रेम्ज मेकडोनेल्ड पर काफी देवाब डाला । 
अन्त में मेकडोनेल्ड ने यहूदी नेता वाइत्समान ('/०ंटफाभाए ) को लिये गगन 
पत्र में अपनी नीति में परिवर्तत का सकेत दिया । इस पते में उपराक्त शत" 
पत्र की सरकारी व्याख्या करते हुए यह कहा गया कि ब्रिटिण सरकार का 
ऐसी कोई मंशा नहीं है कि यहूदियों द्वारा भूमि-क्रय पर प्रतिबस्ध लगासा 
जाय प्रथवा यहूदियों के अःब्रजन को सीमित किया जाव | ब्रिटिंग प्रवादप 
मेकडोनेल्ड ने इस प्रकार यहुदियों को फिलस्तीन में वसने के संबंध मे किए गये 
वायदों की पुष्टि की । वाइत्समाय को उसके द्वारा लिखा गया उपरोक्त पड़ 
काले पत्र' (98०९ [.०ह|टा) के नाम से विख्यात है । 
इसी मध्य यूरोप की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तैडी ने विगडने 83] हक 
यूरोप में झआथिक संकट के जारमस्म होने के कारण फिलसतान | बहूँदियों 5 
ग्राकमण झौर भी बढ़ चुका था। यूरोप के वानत ः 
धन, शिक्षा और संस्कृति की दृष्टि से ब्रन्‍्य जा।। 
हुए थे । श्रत: जमंती, पोलेड, हँगरी श्राद देता है 
को एशिया के दृष्टि से देखते थे श्रारि उन्हे मा के 
रहते थे । जमनी में नाजी ऋ्रंति के बाद ता वहूदत | 
गयी । हिटलर यहुदियों का घोर शत्रु था बौर उसकी नार 


यद्ध ज् कप तरानय बा एच तुमसे वार सा; 
की गतिविधि प्रथम महायुद्ध में जमतनतव्लतत | जि इक 
तो अयना परे ठ555 


नाजी यहूदियों पर तरह-तरह के अत्यावार हे 


मध्य पूर्व (पश्चिमी एशिया) ६१६ 


थे । ऐसी स्थिति में यहूदियों के लिए यह अनिवार्य हो गया कि वे जर्मनी 
छोड़कर ठेजी से भागे श्रोर फिलस्तीन में जाकर बसें । यहूदियों का फिलस्तीन 
में श्रान्नजन इतनी तेजी से हुआ कि १६३० में जो आब्र॒जन € हजार प्रतिवर्ष 
था वह १६३३ में बढ़कर ३० हजार, १६३४ में ४२ ह॒जांर प्रतिवर्ष तक पहुंच 
गया । जहां १६१६ में फिलस्तीन में यहुदियों की संस्या केवल ५३ हजार थी, 
वहां १६३४ के अन्त तक यह संख्या ३ लाख ७० हजार तक पहुंच गई । 
यहूदी प्रवासियों के विशाल संख्या में इस निरन्तर आ्रागमन से अरब लोग भय- 
भीत हो गए । प्रतिक्रियास्वहूप १६३५ से ही प्ररबों का राष्ट्रीय श्रांदोलन फिर 
से जोर पकडने लगा । इस आ्रानदोलन पर तत्कालीन श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
का प्रभाव पड़े विना नहीं रह सका । उस समय एबीसीनिया युद्ध की घटनाओं 
से एस प्रतीत होने लगा कि ब्रिटिश प्रभाव और शक्ति दोनो घट रह है तथा 
श्ररवो के लिए ब्रिटिण शासन पर दवाव डालने का यह उपयुक्त समय है। 
इसके अतिरिक्त फिलस्तीन के अरब श्रान्दोलन को इस बात से भी प्रेन्‍णा 
मिली कि इस समय मिश्र और सीरिया में राष्ट्रवादी झ्लांदोबन को सफनता 
मिल रही थी | इन सब घटनाग्रों ने फिलस्तीन के अरत्रों के दिमाग पर ग्रसर 
डाला श्रोर नवम्बर १६३५ में उनके विविध राजनीतिक दलों ने मिलकर एक 
संयुक्त मोर्चा कायम किया तथा ब्रिटिश सरकार के सामने निम्नलिग्ित मांगे 
पेश फी--(१) फिलस्तीन में प्रविलम्ब॒प्रजातांत्रिक शासन स्थापित किया 
जाय, (२) ऐसा कानून बनाया जाय जिससे भविष्य में कोई यहूदी फिलस्तीन 
में जमीन नहीं खरीद सके एवं (३) फिलस्तीन में यहृदियों के प्रवेग या आद्र- 
जन पर पूर्णतः रोक लगा दी जाय | ब्रिटिश सरकार ने, जो स्पष्ट ही यहदियों 
के प्रति उदार और सहानुभूति पूर्णा पी, इन मांगों को अ्स्वाइल यर दिया । 


शांतिमय उपायों से फिलस्तीन की समस्या हल करने के जब सारे 
उपाय समाप्त हो गए तो श्ररवो ने पुनः शस्त्रपूर्णा दंगों का ग्राश्षय लिया । 
हड़तालों ने उम्ररूप ले लिया प्रौर क्षग्रेज़ अ्रफसरों तथा यहूदियों पर हमसे 
शुरू हो गए। यहूदियों की फसलें झ्ौर उनके पेड़ नप्ट कर दिए गाए तथा 
भ्राम हृश्तालों ने सम्पूर्ण फिलस्तीन में द्विटिंण शासन णो. हालत राराव कर 


दी । सेबड़ों यहूदी भोर प्ररव तथा अनेक श्रप्नेज् दर्गों के शित्र हो गये । 


फलते: एक दहुत बड़ी प्रग्रेज फोड अराजक तत्वों! पर नियत्रण के लिए छित- 
स्तीन भेजी गयी । दूसरी प्रोर ईराद, द्रान्सयजोर्टन, सऊदी प्रत्व, यमन प्रादि 
के शासकों ने फिलस्तीन की “गरव-उच्च समिति" को, हो हृड़तालो झ्ादि 
का संचालन वर रही थी, शांति का मार्ग झपनाने वी सलाह दी । इन विल्निप्न 





दादा के फलत्वरुप प्वरद लोग शांति व्यवस्था को मानने को तवार हो गए 





गैर स्स्च्त्ा न पे+ ब०--> २+-> फिल्‍ल्स्ती न जल नन्‍ड्ि अअल्चपनस अत अलनई घाट ० 
आर नवम्दर के अन्त तक फिलस्तीन में शांति स्थाएित हा गंदा । मादा का 

हि द्विटटि कार ने समस्या की जांच के 5 पट नक सो कसम कल के, 22 
नंद द्टिश सरकार ने समस्या की ऊांंच के लिए लाई पील को प्रध्य लता में 
२६ जलाई 5६६६ वो 'प पोल दादोग' *रआक) सिलनतलओा पि 
*६ जुला३ १६३६ वा 'पोल घादोग' (ए€चे (०छ&टंडप००) निदता विया। 
श्ट इंच ते दी ला पटताल कि दोनों क्षा फ्मितिहियों उठता दाने मनप्र 2 
८ भर्रान। दे जांच पडदाल छार दाना पक्षों ह प्रतिदाधयरा हा दाने सनने के 
हाल बतातचे 7 जे विजिज जसजडसझसजे डहपजनाओ रु ०5, छह्डः ७ क्चथछार- दा 
दाद दायागय ने हक्रदन लोटकर जुलाई $६६७छ के एक रिप प्रवाडि *जिआआ। 

शा ५ 

रेपोट में प्ायोंग ने रफ्च्ट हर ट्िलरतीन के प्रररतों कौर दल दियों 
रा तट ने धायांग ने रघ्प्ट कर ६८ दि शिलरतीन हा पग्ररदा छार बतदियां 
दीरः प.टीप दाजांघाओं में दिल्ली प्रच्मर का नमन शाप सन कर व तन 
3 0 डुप छावाक्षाह्ता मंद प्रद्यार वा सामान्जस्य स्थापवत हारता प्रसमद 
ह.-व ्ब च्क 
है । छत: इसने फिलल्तीन को घरदों पर पहदियों & दच टदॉंटशर पनड 
£ छठ: इसने रलस्ताीन दा) घरदों प्रौर ; 5८ दद्रा[ क्‍$2:3. 000 «575 


२० 
हा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


श्रलग-अलग दो राज्य कायम करने की योजना भ्रस्तुत की । इसके साथ ही 
एक ब्रिटिश क्षेत्र भी रहना था। इस प्रकार आयोग की योजना के अनुसार 
फिलस्तीन को तीन भागों में व्रिभाजित किया जाता था--एक यहूदी राज्य 
एक भअरब राज्य ग्रौर जाफा से जेरसलम तक के क्षेत्र को मिलाकर एक ब्रिटिश 
क्षेत्र । यह ब्रिटिश क्षेत्र वह था जहाँ म्रवः और यहूदी दोनों श्रच्छी वड़ी 
संख्या में निवास करना चाहते थे। इसीलिए इस क्षेत्र को स्थायी रूप 
ब्रिटेन के भ्रधिकार में रखने की व्यवस्था की गयी थी और समुद्र तट से इस्तका 
सम्बन्ध रखने के लिए जाफा बन्दरगाह तक एक गलियारे का प्रवन्ध किया 
गया । यहुदी सा्वभौम राज्य पर निर्माण गेलिलो तथा समुद्रतटीय मैदानों को 
मिलाकर किया जाना था और शेष माग को ट्रान्स जोडेन के साथ मिलाकर 
एक श्ररव राज्य वना देने की चर्चा थी। पील श्रायोग ने यह भी प्रस्ताव रखा 
कि सम्पूर्ण योजना की संरक्षक राज्य, द्वान्स जोर्डन, फिलस्तीन के अरबों श्रौर 
यहूदियों के बीच मैत्री संधियों द्वारा पक्का कर दिया जाय, फिलस्तीन के यहूदी 
और अरब राज्य पूर्णतः स्वतन्त्र माने जाये तथा इन दोनों राज्यों को राष्ट्रसंघ 
की सदस्यता दिलानें के प्रयत्त किया जाय । ॒ 


फिलस्तीन के विभाजन की चर्चा प्रथम वार पील झायोग के प्रतिवेदन 

में ही हुई थी। यहूदियों ने विभाजन की योजना को स्वीकार कर लिया 
क्योंकि इससे उनका एक राज्य तो बनता था । बाकी भागों पर वे बाद में 
कझजा कर सकते थे । उतका विश्वास था कि जब एक वार यहुदी राज्य की 
स्थापना हो जायगी तो शेष फिलस्तीत पर भी कब्जा कर लिया जायगा । 
लेकित श्र॒रवों को फिलस्तीन के विभाजन की यह योजना पूर्णतः श्रम्ान्य थी, 
श्रतः उन्होंने इसे ठुकरा दिया श्र संपूर्ण फिलस्तीन वर अपने अधिकार का 
प्रतिज्ञापन किया । राष्ट्रसंघ के सरक्षण-राज्य-श्रायोग, जिसके सामने पील 
आ्रायोग की योजना रखी गयी, ने भी इसे नापसन्द किया । यहूदी विभागत 
की इस योजना को अपना राज्य बनने की आशा से ही स्वीकार करने को 
उद्यत थे । श्रन्यथा उन्हें मी योजना के प्रति विशेष आपत्तियां थी। उनका 
एक प्रमुख ग्रापत्ति यह थी कि प्रस्तावित यहुदी राज्य में औद्योगिक दृष्टि ने 
कुछ महत्वपूर्ण केन्द्र, जैसे जोर्डन नदी पर जल विद्युत स्टेशत भर मृतमागर 
[0680 56४) पर पोठाश का कारखाना सम्मिलित नहीं थे । उन्हेंते हल्का 
झ्रौर गैलिली के अन्य तगरों पर ब्रिटिश शासन को ग्रतिश्चित काल तक बतीव 
द्रा 


रखने पर भी आपत्ति थी । अ्रवों का सम्पूर्ा फिलस्तीन पर तो दावा था हा, 
ड्भ्णु 


किन्तु उनका एक प्रह्मर यह भी था कि योजता को स्वीकार करने का गब 
गैलिली के अपने श्रन्ध भाइयों से विछुड़ जाता और भू-मध्यमागर के इंदरगादा 
से सम्बन्ध विच्छेद हो जाता था | पी ब्रायोग रिपोर्ट गंभीर श्रातलीचता हय 
शिकार बनी । यहूदी कांग्रेस के अधिवेशत में ग्ोजना की तीद्र आलाचता हुए 
अरबों ने रिपोर्ट की आलोचना की और यहां तक कि ईराक सरकार 
विरुद्ध राष्ट्रसंध में विरोध पत्र नेजा। पील बायोग की टिपोर्ट दे लेट 
आंदोलन को पुनः गम्मीर रूप से मड़का दिया। हल पर दंगे हुए 
और न कैवल यहूदी तथा अंग्रेज नी उनके बोध के शिकार कु हि 

श्ररवों की भी हत्याएं की गयी जो प्रस्तावित योइना के पन्न मद 
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तक फिलस्तीन की यही दशा बनी रही | अ्रग्नेजों द्वारा बदला लेने के लिए 
यहुदियों को उकसाया या, श्रतः फिलस्तीन के उपद्रवों ने म्यंकर रूप घारण 
कर लिया | १९३८ तक लगभग ३ हजार ७०० व्यक्ति मौत के घाट उतारे 
गये । १६३६ के मई मास तक छोटे-मोटे महावे और विद्रोह होते रहे । 

पील रिपोर्ट बद्यपि ब्रिटिश सरकार द्वारा मन्जूर करली गयी लेकिन 
ब्रिटिश संसद सदस्य उस समय इसे स्वीकार करने को तैयार न थी। शीघ्र 
ही पील योजना की व्यावहारिकता पर विचार करने के लिए एक और आयोग 
की नियुक्ति की गयी जिसके अध्यक्ष सर जॉन वुडहैड थे। १६३८ में नियुक्त 
इस वृडहैड ऋरययोग (शा०्णतालावे ए०णएांइशं०१) ने अ्रग्टूबर १६३८ में 
भ्रपनी रिपोर्ट प्रकाशित की । आ्राथोंग ने निर्णशेय दिया कि विभाजन योजना 
को कार्यान्वित करना सम्पूर्ण देश में यहूदियों और श्ररवों के व्यापक त्रिखराब 
के कारण असंभव है। श्रायोग का निष्कर्ष था कि यदि विभाजन सम्बन्धी 
कोई भी योजना लागू की गयी तो दोनों भागों में अल्पसंख्यकों की जटिल 
समस्प्रा उत्पन्न हो जायगी । श्रायोग ने ग्राथिक संघवाद (?2०॥09॥2८8 छए८०66- 
780॥00) की योजना की सिफारिश की “जिसमें अरबों और यहुदियों के लिए 
वित्तीय नीति संरक्षक राज्य (7॥6 १(५७॥09:०५) द्वारा निर्धारित की जाय, 
अन्यथा श्ररव एवं यहूदी दोनों ही स्वायत्त शासन (8७७0॥०7008) रहें ।” 


बुडहैड़ रिपोर्ट के बाद ब्रिटिश सरकार ने फिलस्तीन व्रिमाजन की 
योजना का परित्याग कर दिया । श्रव ब्रिटिश सरकार यह यत्न करने लगो 
कि यहूदियों श्रौर श्ररवों में कोई ऐसा समझौता हो जाय जो दोनों पक्षों को 
स्वीकार हो । इसके लिए लन्दन में एक गोलमेज-परिषद्‌ का श्रायोजन किया 
गया जिसमें यहुदियों भ्ौर प्ररवों को ब्रिटेन के सामने श्रपना मामला पृथक रूप 
से रसने के लिए श्रामंत्रित किया गया । पड़ौस के अन्य अ्ररव राज्यों के प्रति- 
निधियों को भी बुलाया गया । फरवरी मार्च १६३६ में इस गोलमेज परिपद 
का भ्रधिवेशन हुआ । सम्मेलन ब्रत्यन्त कठ्ु वातावरण में हुआ क्योंकि अरव- 
प्रतिनिधियों ने यहुदी-प्रतिनिधियों के साथ बैठने से इस्क्रार कर दिया । दोनों 
ने सम्मेजन में श्र॒लग-प्रलग वार्ताएं की । उस समय ऐसा लगता था क्रि मानों 
एक ही जगह दो सम्मेलन हो रहें हों । बरवों छौर यहुदियों में इतना तीत्र 
मतभेद था कि ये किसी भी बात पर परस्पर सहमत ही नहीं होते थे । अरबों 
ही भाग थी कि उन्हें पूर्ण स्वृदन्थदा दी जाय और फिलस्तीन में यहदी झआाद्र- 
जन पर रोक लगा दी जाय । इसके विपरीत वहूदियों की माँग थीं वालफोर 
पोषणा' (83]007 06:9भ9030) क्रियान्वित की जाय । ब्रिटिश सरझार 
के ल्मभोता कराने के सारे प्रयास निष्फल हुए और छुछ नप्पाहों के बाद 
सम्मेदन भांग हो गया। फिलस्तीन की समस्या दनी रही झौर परवों दया 
पहुदियों में संपर्ष होते रहे । 

उपरोक्त दशाओं में द्विटिझ सरकार ने ऋपता ही निर्सय बोपने का 
दिश्यय किया। मावो युद्ध ंकद में झरदों का समर्थन पाने की आशा इरते 
हुए ६५४ मई १६३६ को द्िदेन ने एक स्देतपत्र प्रकाशित किपा। जिसमें छद्ठा 


ः शी रे दिया ८३! ,कन्कुन- बम 
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२० से 
हर अ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


अलग-अभ्रलग ज्य 
हल क्‍ रा 038 करने की योजना प्रस्तुत हक । इसके साथ ही 
रहना पे । इईंस भेकार आयोग की योजना के अनुसार 
फिलस्तीन को तीन भागों सें विभाजित किया जाता था-- एक यहूदी राज्य, 
3 अरब राज्य और जा।फा से जेससलम तक के क्षेत्र को मिलाकर एक ब्रिटिश 
क्षेत्र | यह ब्रिटिश क्षेत्र बहु था जहाँ अरव और यहुदी दोनों अच्छी बड़ी 
संख्या में निवास करता चाहते थ्रे। इसीनिए इस क्षोत्र को स्थायी रूप से 
ब्रिटेन के भ्रधिकार में रखने की व्यवस्था की गयी थी और समुद्र तट से इसका 
सम्बन्ध रखने के लिए जाफा वन्दरगाह तक एक गलियारे का प्रबन्ध किया 
गया । यहूदी सावेगौम राज्य पर निर्माण गेलिलो तथा समुद्रतटीय मैदानों को 
मिलाकर किया जाता था और शेष भाग को ट्रान्स जोडन के सांथ मिलाकर 
एक अरव राज्य वना देने की चर्चा थी) पील आयोग ने यह भी प्रस्ताव रखा 
कि सम्पूर्ण योजना को संरक्षक राज्य, ट्रान्स जोर्डन, फिलस्तीन के भरवों और 
यहुदियों के बीच मैत्री संधियों द्वारा पक्का कर दिया जाय, फिलस्तीन के यहूदी 
और अरब राज्य पूर्णतः स्वतस्त्र माने जाये तथा इन दोनों राज्यों को राष्ट्संच 
की सदस्यता दिलाने का प्रयत्त किया जाय । 4 आओ, 


फिलस्तीन के विभाजन की चर्चा प्रथम बार पील आयोग के प्तिवेदत 
में ही हुई थी। यहुदियों ने विभाजन की योजना को स्वीकार कर-लिया 
क्योंकि इससे उनका एक राज्य तो बनता था | बाकी भागों पर के बाद में 
कर्जा कर सकते थे । उनका विश्वास था कि जब एक बार यहुदी राज्य की 
स्थापना हो जायग्ी तो शेष फिलस्तीन पर भी कब्जा. कर लिया जायगा । 
लेकिन अरबों को फिलस्तीन के विभाजन की यह योजना पूर्णतः श्रमान्य थी, 
अतः उन्होंने इसे ठुकरा दिया और संपर्ण फिलस्तीवत पर अपने अधिकार का 
प्रतिज्ञापन किया । राष्ट्रसंघ के संरक्षण-राज्य-श्रायोग, जिसके सामने पील 
श्रायोग की योजना रखी गयी, ने भी इसे नापसन्द किया | यहुदी विभाजन 
की इस योजना को अपना राज्य बनने की आशा से ही स्वीकार करने को 
उद्यत थे । अन्यथा उन्हें भी योजना के प्रति विद्वेष आपत्तियां थी। उनकी 
एक प्रमुख आपत्ति यह थी कि प्रस्तावित यहुदी राज्य में औद्योगिक दृष्टि से 
कुछ महत्वपूर्ण केन्द्र, जैसे जोडेन नदी पर जल विद्युत स्टेशन श्रौर मृतसागर 
(0880 3823) पर पोटाश का कारखांना सम्मिलित नहीं थे । उन्होंने हल्फा 
और गैलिली के अन्य नगरों पर ब्रिटिश शासन को अ्रनिश्चित काल तक बनाये 
रखते पर भी आपत्ति थी। श्ररबों का सम्पूर्ण फिलस्तीन पर तो दावा था ही, 
किन्तु उनका एक प्रह्मार यह भी था कि योजना को स्वीकार करने का भ्रथ 
गैलिली के श्रपते भ्रन्ध भाइयों से बिछुड़ जाना और भु-मध्यप्तागर के बंदरगाहों 
से सम्बन्ध विच्छेद हो जाता था। पील आयोग रिपोर्ट गंभीर आलोचना का 
शिकार बनी । यहुदी कांग्रेस के अभिवेशव में योजना की तीत्न भ्रालोचना हुई 
अरबों ने रिपोर्ट की आलोचना की और यहां तक कि ईराक सरकार ने इसके 
विरुद्ध राष्ट्रसंध में विरोध पत्र भेजा । पील आयोग की रिपोर्ट ने अरव 
आंदोलन को पुनः गम्भीर रूप से भड़का दिया। स्थान-स्थाव पद देंगे पे 
और न केवल यहूदी तथा, अग्नेज भी उनके. क्रोध के शिकार बने वल्कि 
श्रेरंबों की भी हत्याए' की गयी जो प्रस्तावित योजना के पक्ष में थे । (६३८ 
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तक फिलस्तीन की यही दशा बनी रही। पअ्र'ग्नंजों द्वारा बदला लेने के लिए 
यहुदियों को उकसाया भ्या, ग्रतः फिलस्तीन के उपद्रवों मे भयंकर रूप धारण 
कर लिया । १६३८ तक लगभग ३ हजार ७०० व्यक्ति मौत के घाट उत्तारे 
गये । १६३६ के मई मास तक छोटे-मोटे मलबे श्रौर विद्रोह होते रहे । 

पील रिपोर्ट यद्यपि ब्रिटिश सरकार द्वारा मन्ज़ूर करली गयी लेकिन 
ब्रिटिश संसद सदस्य उस समय इसे स्वीकार करने को तैयार न थी । भीछ्र 
ही पोल योजता की व्यावहारिकता पर विचार करने के लिए एक और ब्रायोग 
की नियुक्ति की गयी जिसके अध्यक्ष मर जॉन बुडहैड थे। १६३८ में नियुक्त 
इस वुडहैड आयोग (जण्ठगादात (०णरांईशंणा) ने प्रम्ट्बर १६३८ में 
अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की । आयोग मे निर्णय दिया कि विभाजन योजना 
को कार्यान्वित करना सम्पूर्ण देश में यूहुदियों और प्ररवों के व्यापक त्िखराब 
के कारण असंभव है। झायोग का निष्कर्ष था कि यदि विभाजन सम्बन्धी 
कोई भी योजना लागू की गयी तो दोनों मागों में अल्पपृंशयकों की जटिल 
समस्पा उत्पन्न हो जायगी । श्रायोग ने ग्राथिक संघवाद ( 8९00705 ४९१९- 
7800॥) की योजना की सिफारिश की “जिसमें अरबों श्ौर यहूदियों के लिए 
वित्तीय नीति संरक्षक राज्य (॥॥6 ]/वा०8॥०७ ) द्वारा निर्धारित की जाय, 
अन्यथा अरब एवं यहूदी दोनों ही स्वायत्त शासन (8&७॥00०700$) रहें ।” 


वुडहैड रिपोर्ट के बाद ब्रिटिश सरकार ने फिलस्तीन विभाजन की 
योजना का 20 7 कर दिया। श्रव ब्रिटिश सरकार यह यत्न करने लगी 
कि यहूदियों और भ्रवों में कोई ऐसा समझौता हो जाय जो दोनों पक्षों को 
स्वीकार हो । इसके लिए लन्दन में एक गोलमभेज-परिषद्‌ का श्रायोजन किया 
गया जिसमें यहूदियों और श्ररवों को ब्रिटेन के सामने श्रपता मामला पृथक रूप 
से रखने के लिए श्रामंत्रित किया गया । पड़ौस के अन्य भ्रब राज्यों के प्रति- 
निधियों को भी बुलाया गया । फरवरी मार्च १६३६ में इस गोलमेज परिपद 
का अधिवेशन हुआ । सम्मेलन अत्यन्त कद्रु वातावरण में हुआ क्योंकि श्ररव- 
अतिनिधियों ने यहूदी-प्रतिनिधियों के साथ बैठने से इन्कार कर दिया । दोनों 
ने सम्मेलन में श्रलग-ग्रलग वार्ताएं की । उस समय ऐसा लगता था कि मानों 
एक ही जगह दो सम्मेलन हो रहे हों । अरबों और यहुदियों में इतना तीव्र 
मतभेद थाकिवे किसी भी वात पर परस्पर सहमत ही नहीं होते थे । अरबों 
की माँग थी कि उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता दी जाय और फिलस्तीन में यहूदी आब्- 
जन पर रोक लगा दी जाय । इसके विपरीत यहूदियों की माँग थीं 'बालफोर 
घोषणा! (छक्षणिएए 06८थ्ा००) क्रियान्वित की जाय । ब्रिटिश सरकार 
के समभौता कराने के सारे प्रयास निष्फल हुए श्रौर कुछ सप्ताहों के बाद 
सम्मेलन भंग हो गया। फिलस्तीन की समस्या बनी रही और प्ररबों तथा 
यहूदियों में संघर्ष होते रहे । ०5 

उपरोक्त दशाओं में त्रिटिश सरकार ने श्रपना ही निर्णय थोपने का 
निश्चय किया ।.भावी युद्ध संकट में अरबों का समर्थन पाने की श्राशा करते 
हुए १७ सई १६३६ को ब्विटेन ने एक श्वेतपन्न प्रकाशित क्रिया । जिसमें कहा 
गया कि दस वर्षों बादं फिलस्तीन को एक स्वतन्त्र राज्य ।वना दिया जायगा ॥ 
इस स्वतस्त्र राज्य के बारे में बताया गया कि (१) यह नया फिलस्तीन राज्य 
यहूदियों के राष्ट्रीय भूमि के अधिकार की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटेन 


६२२ *  अ्तर्रोष्ट्रीय सम्बन्ध 


के साथ संधि करेगा, (२) इस नये राज्य के प्रशासन में अ्ररव भौर यहुदी 
दोनों माग लेंगे, (३) नवीन राज्य स्थापित होने के मध्यवर्ती काल में फिल- 
स्तीन में यहूदी आन्नजन सीमित रहेगा । इस विषय में यह व्यवस्था की गयी 
कि आगामी पाँच वर्षों में कुल ७५ हजार यहूदियों को फिलस्तीन में देशान्तरण 
वा आान्नजच (]गाणांशा870॥) करने दिया जायगा और श्ररवों की सहमति 
के बिना इससे श्रधिक आन्नजन को अनुमति नहीं दी जायगी, एवं (४, जब 
यहुदी और अरब दोनों आपसी समभौते की स्थिति में पहुंच जायेंगे तो फिल- 
स्तीन के स्वतन्त्र राज्य का संविधान तैयार किया जायगा। इस श्वेतपत्र ने 
ब्रिटेन की इस सहानुभूति को भली प्रकार व्यक्त किया कि जर्मनी से युद्ध छिड़ने 
की स्थिति में अरवों की अत्यन्त महत्वपुर्णा भूमिका अदा होगी । यह स्पष्ट 
था कि यहुदी इस श्वेत पत्र का, स्वागत न करते । किन्तु उन्होंने ही केवल 
इसकी निनन्‍दा नहीं की बल्कि स्वयं राष्ट्रसंघ के संरक्षा-आयोग (]/(4॥008० 
(०फ्राममां4४०० ) ने इसे संरक्षण (](७030८) का उल्लंघन कहा । चर्चिल ने 
इसे “बालफोर घोषणा का भंग और खंडन” बताया तथा १६३६ के श्रमिक 
दल सम्मेलन ने यह घोषणा की कि श्वेतपत्र “बालफोर घोषणा और . मेनडेट 
में दिये गये गंभीर वचनों का. उल्लंघन करता है।” अरब लोग भी श्वेतपन्र से 
सतुष्ट न थे । इस अनिश्चय की और विरोध की श्रव॑स्थो के मध्य ही द्वितीय 
महायुद्ध छिड़ गया और ब्रिटिश. सरकार ने फिलस्तीन के मामले को अ्रनिश्चित 
काल के लिए स्थग्रित कर दिया | फिलस्तीन में बहुत बड़ी सख्या में अ्रग्न॑ जी 
फौज लाकर रख दी गयी ताकि वहां कोई विद्रोह: न-हो सके । 
द्वितीय महायुद्ध के प्रथम चरण में अरबों श्रौर यहूदियों के बीच तनाव 
बढता ही गया । अ्ररब मुख्यतः धुरी राष्ट्रों के प्रति सहानुभूति पुरा है तो 
यहुदी पूर्णेत: फासिस्ट विरोधी । चू कि युद्धकाल में अरबों को धुरी राष्ट्रों के 
विमुख करना और उनको ब्रिटेन के श्रति सहयोगी बनाना श्रत्यन्त आवश्यक 
था, अतः फरवरी १६४० में ब्रिटिश हाई कमिश्नः ने फिलस्तीन के अनेक 
भागों में यहदियों द्वारा भूमि प्राप्त करने पर निषेध लगाते हुए भूमि हस्तां- 
तरण श्रधिनियम जारी किये । युद्ध के दबाव में ब्रिटेन के लिए अरबों को प्रसन्त 
करने की नीति का अनुसरदा करना स्वाभाविक था। इसी मध्य ब्रिटिश सर- 
कार को कठिनाई में डालने के लिए और उसकी युद्ध सम्बन्धी तैयारियों को 
क्षीण करने के लिए जम॑नी फिलस्तीन में बड़ी संख्या में यहूदियों को भरने 
लगा । जर्मन अत्याचार से पीड़ित होकर फिलस्तीन भाग आने के सिवाय यहू- 
दिय्ों के पास और कोई चारा भी न था। इस तरह गैर कानूनी तौर पर 
यहूदी प्रवासी फिलस्तीन में भरते गये श्रौर उनमें से श्रधिकांश की श्ररवा न 
हत्या करदी । फलत: दोनों जातियों के बीच छणा और शत्र्॒‌ता के बीज श्र 
भी गहरे हो गये । । यह 
ब्रिटेन ने यद्ध काल में यहूदियों की अप्रसन्‍नता की विशेष चिन्ता नहीं 
की, किन्तु संयुक्त राज्य श्रमेरिका ने अवसर को हाथ, से न जाने 8 5 
यहदियों के अ्रति अपना समर्थन प्रदान किया । संयुक्त राज्य प्रमेरिका नदेव से 
दियों का पहिले से ही काफी प्रमाव था। वहां का यहूदी सम्प्रदाय हक 
अत्यन्त घनाढ्यय तथा प्रभावशाली रहा । युद्धकाल में १६ मई पागल हा 
या में यहुदीवासियों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें फिलस्तीन 


मध्य पूर्व (पश्चिमी एशिया) मे 
एक नया मोड़ ला दिया । इस सम्मेलत में यहूदियों को अ्रमेरिका की तरफ 
भाकषित किया । सम्मेलन में विल्ट मोर (070८) योजना तैयार ा 
गयी जिसमें फिलस्तीन में यहुदियों के प्राश्नजन को सीमित करने वाले ब्रिटिश 
श्वेतपत्र की निन्‍्दा की गई श्रौर फिलस्तीन में का राज्य, यहूदी सेना के 
निर्माण तथा एक यहूदी एजेन्सी की देखरेख में यहदियों के अनियंत्रित आन्रणन 
की मांग की गयी । इस सम्मेलन में फिलस्तीन समस्या में संयुक्त राज्य अमे- 
रिका की गंभीर अभिरुचि जागृत करदी । इधर युद्ध की पुरी अवधि में यहू- 
दियों ने फिलस्तीन स्थित ब्रिटिश एवं मित्र राष्ट्रीय फौजों के बीच अ्पनः घोर 
प्रचार जारी रखा | अमेरिकन प्रशासन पर भी इस बात के लिए पर्याप्त प्रभाव 
डाल; गया कि वह ब्रिटिश सरकार क्ो यरहुदियों के प्रति न्यायस गत हृष्टिफोश 
श्रपन,ते के लिए समभझाये | संयुक्त राज्य अमेरिका की अनेक राज्य व्यवस्था- 
पिका सभाशओं में यहुदीवादियों का समर्थन करने वाले विभिन्‍न प्रस्ताव 
प्रस्तुत हुए। कांग्रेस का प्रस्ताव सैनिक कारणों से बच पाया । स्वयं राष्ट्रपति 
रूजवेत्ट ने यहूदियों के पक्ष में अपना अभिमत घोषित किया । सन्‌ १६४५ तक 
मध्यपूर्वीय राजनीति में अमेरिकन प्रश।सन की पूर्णा रुचि जागृत हो गयी श्रौर 
अमेरिकन वैदेशिक नीति में फिलस्तीर को समस्या एक प्रमुख तत्व वन गया । 
अव्टूचर १६४५ में राष्ट्रपति ट्ूमैन ने ब्रिठेन की एटली से यूरोप में विस्थापित 
एक लाख यहुदियों को फिलस्तीन में देशान्तरणा करने की ग्नुमनि दे देने का 
अनुरोध किया । १३ नवम्वर १६४५ को बेविन ने घोषणा की कि फिलस्तीन 
समस्या का सर्वा गीण निरीक्षण करना आवश्यक है, श्रत: इसके लिए एक 
व्रिटिश-अमेरिकतन जांच सम्रिति नियुक्त की जा रही है। इस घोषणा ने 
फिलस्तीन की सारी समस्या को ही एक नया रूप दे दिया। 
ईरान (शा) 

पहले फारस के नाम से पुकारा जाने वाला ईरान भौगोलिक दृष्टि से 
उत्तर में केस्पियन सागर व रूस, दक्षिण में फारस की व उमान की खाड़ी, 
पूर्व में रूस, अफगानिस्तान श्रौर विलोचिस्तान तथा पश्चिम में ईराक और 
टर्की से घिरा हुआ है । इस देश की राजधानी तेहरान और यहां का प्रमुख 
धर्म इस्लाम है। है 

१६०६ तक ईरान में निरंकुश राजतंन्र था जिसमें काजर ((#ंक्वा) 
वर का शासन था। जनता राजतंत्र शासन से सुखी न थी, अतः आंतरिक 
कलह के कारण १६०६ में वहां क्रांति हो गयी श्र सुल्तान मुजफ्फर शाह 
एक नवीन विधान बनाने को विवश हुआ । 

१६०७ से १६२० तक--ईरान में एक तरफ तो आंतरिक अशांति का 
वोलवाला था झौर दूसरी तरफ विदेशी षड़यंत्रों का कुचऋ अपना जाल फैलाये 
हुए था। भारत के तिकट होने के कारण रूस और ब्रिटेन बराबर ईरान पर 
अपनो श्रांखें गड़ाये हुए थे । श्रन्‍्त में ३१ अगस्त १६०७ को रूस और ब्रिटेल 
ने परस्पर एक समभौते पर हस्ताक्षर कर दिये। इस अरग्ल-रूसी-संधि 
'[4780-00४8॥॥ ॥76॥9, 907] के द्वारा रू और ब्रिटेन ने ईरान 
को दो प्रभाव क्षेत्रों में विभाजित कर लिया--रूस के पाले उत्तरी ईरान- पड़ा 
और ब्रिटेन के दक्षिणी । दोनों प्रभाव क्षेत्रों के बीच एक -तटस्थ क्षेत्र छोड़ा 
' गया दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के क्षेत्र में कोई राजनीतिक - श्रौर व्याच- 
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सायिक 8 की प्राप्ति का प्रयत्न न करने का वचन दिया। तथापि 
दोनों ही देशों का यह श्रयत्त रहा कि वे अपने-अ्रपने प्रभाव खण्ड को पुर्ण रूप 
ने लात्मसातू कर हे। इसी नीति पर चलते हुए, यूरोप में बढ़ते हुए तनावों 
का लाभ उठा कर, रूस ने उत्तरी ईरान पर १६११ में अधिकार कर लिया । 
जैव मथम महायुद्ध श्रारम्म हुआ तो ईरान ने अपनी तटस्थता घोषित की। 
किन्तु माचे १६१४ में ब्रिटेन ने रूस के साथ एक ग्रुप्त समझौता किया जिसके 
अनुसार रूस को इस्तम्बुल एवं जलडमरूमध्य पर अ्रधिकार 'करने की 
अनुमति मिल गयी और ईरान के उत्तरी खण्ड में मनमानी कार्यवाही करने 
की उसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई । इसके बदले में ब्रिटेन को दक्षिणी ईरान के और 
तटस्थ खण्डों को संयुक्त कर देने के लिए मुक्त कर दिया गया । इसका स्पष्ट 
परिणाम यह हुआ कि यद्यपि विद्य युद्ध में ईरान तटस्थ रहा किन्तु उसके 
विभिन्न प्रदेशों पर ब्रिटिश, रूसी, टर्की और जर्मन सेनाओं पर कब्जा बता 
रहा । ईरान इन सेनाओं के लिए एक यद्ध क्षेत्र बन गया । 
मार्च १६१७ में रूत में साम्यवादी काँति हुई और द्रोट्स्की ने १६०७ 
की सन्धि के समझौते को रद्द करके ईरान में सभी रूसी अधिकारों का परि- 
त्याग कर दिया । रूसी फौजें उत्तरी ईरान से हठा ली गयीं। रूस के इस 
कदम के फलस्वरूप ब्रिटेव को भी १६१५ में वहां से श्रपनी सेना हटानी उड़ी । 
कन्तु अब ब्रिटेन को ईरान की अखण्डता की रक्षा करवा उपयुक्त प्रतीत हुआ 
क्योंकि देश में राजनीतिक अव्यवस्था और श्राथिक पतन की दशा थी तथा 
सम्पूर्ण ईरान साम्यवाद के विस्तार के लिए बड़ा उपयुक्त श्रवसर प्रदान कर 
रहा था। श्रत: प्रथम महायुद्ध के बाद, श्रगस्त १६१६ में ब्रिटेन ने ईरान के 
साथ एक संधि सम्पन्त की जिसके अनुसार उसने ईरान को विभिन्‍न क्षेत्रों में 
सहायता देना स्वीकार किया । इस सन्धि के फलस्वरूप ब्रिटेव का ईरान पर 
एक प्रकार से सेनिक प्रभृत्व स्थापित हो गया और व्यवहारतः ईरान की 
स्थिति एक ब्रिटिश उपनिवेष जैसी हो गयी । परन्तु ईरान की संसद 
(मजलिस, )७४)॥85) ने १६१६ के इस आंग्ल-ईरानी संधि की पुष्टि नहीं 
की । 
ईरान में सैनिक क्रान्ति और रूस के साथ संधि-महायुद्ध के बाद ईरात 
में राजनीतिक स्थिरता स्थापित नहीं होने पायी । ऐसे श्रास्थिर वातावरण में 
ईरानी सेना का एक अफसर रिजाखां पहलवी (उरांट॥ रिक्शा _29॥०४) 
ईरान के रंगमंच पर श्रवतीर्ण हुआ । राष्ट्रवादी श्रान्दोलन का नेतृत्व करते 
हुए उसने फरवरी १६२१ में तेहरान पर चढ़ाई कर दी श्रौर मंत्रिमण्डल के 
गिरफ्तार करके वह स्वयं युद्ध मंत्री एवं सर्वोच्च सेनापति वन गया । शक्ति 
प्रहण करने के तुरन्त बाद उसने ब्रिटिश सन्धि को ठुकरा कर २५ फरवरी 
१६२१ को रूस द्वारा प्रस्तावित विनम्र शर्तों पर हस्ताक्षर कर दिये। इत 
सन्धि के अन्तर्गत रूस ने ईरान की पूर्ण स्वतंत्रता को स्वीकार किया और 
बदले में ईरान शे किसी प्रकार की सुविधाओं की मांग ० नहीं की । हसी देश- 
तशसियों के लिए अतिरिक्त प्रदेश सम्बन्धी विशेषाधिकारों को त्याग दिया गया 
और ईरान की प्रभुसत्ता तथा प्रादेशिक सम्पूर्णता का सम्मान करने का वेद 
दिया गया । बदले में ईरान ने भी रुस को यह ग्राश्वासन दिया कि हे अगना 
भूमि को रूस के विरुद्ध वाले किसी भी श्रभियात के लिए प्रयोग में नहा ताव 
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देगा । इस सन्धि को ईरान की राष्ट्रीय सभा ने परृष्टि कर दी। दिसस्वर 
१६२४ में ईरान की नवगठित संबिधान समा ने रिजाखां को सम्राट बना 
दिया और नये सम्राट ने देश को शांति तथा सुव्यवस्था प्रदान की । 

रिजाखां के समय में ईरान के वेदेशिक सम्बन्ध (१६२५-१६३६) -- 
नये शाह रिजाखां ने अयने देश में कामून और व्यवस्था की स्थायना करने 
पर पूरा ध्यान दिया श्रोर शासन पर इतना प्रभाव जमा लिया कि संत्द 
धीरे-धीरे होती गयी तथा १६४२ में उसके पुत्र के गही पर बैठने के समय 
तक बिल्कुल निष्क्रिय बनी रही । 


नये शाह ने संसार के सब देशों को सूचित कर दिया कि ईरान अपनो 
भूमि पर किसी भी देश के विश पराधिकार को स्वीकार नहीं करेगा । १ ६२७ 
में विदेशी शक्तिणें को भेजे गये रुक्कों ([३०(८४) में उसने स्पष्ट कर दिया 
कि अतिरिक्त प्रदेश सम्बन्धी सभी समझौते एक चर्ष पश्चात समाप्त हे 
जावेंगे तथा नयी संधियाँ की जायंगी । इसी वर्ष ईरान और, ब्रिटेन के बीच 
बहराइन के प्रश्त पर सनमुटाव हो गया, क्योंकि रिजाखां ने ब्रिटेन से मांग 
की कि वहराइन ईरान को वापस दिश्वा जाय जबकि ब्रिटेन ने इस मांग को 
अस्वीकार कर दिया। इसी समय से ईरान और ब्रिटेन के सम्त्नन्ध तेजी से 
बिगड़ते गये । १६३२ में ईरान के शाह ने यह घोषणा कर दी कि एग्लो- 
. ईरानियन तेल कम्पनी (॥॥6 &॥800 0॥। 00 पे09॥9) को दी गयी समस्त 
सुविधाएं सम।प्त की जाती हैं। ये सुविधाएं १६६१ तक के लिये तय हुई 
थीं (रिजाखां जो शाहू बनने के वाद रजाशाह पहलवी के नाम से विरुप्रात 
हुआ) इस कार्यवाही से ब्रिटेन में बड़ी खलबली मच गयी और ब्रिटिश 
सरकार ने ईरान की खाड़ी के लिये सामुद्रिक सेना दल भेजे | श्रासिरकार 
पारस्परिक चर्चा के परिणामस्वरूप मामला भ्रन्तिम रूप से समाप्त हो गया 
और कम्पनी को कुछ शर्तों पर सौमित सुविधाएं देना स्वीकार कर लिया 
गया । कम्पनी का सुविधा क्षेत्र (00॥०८५३ 
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सीमित कर दिया गया जिसे कम्पनी को पांच वर्ष के भ्रन्दर छांटना था तथा 


ब्रिटेन को युवक ईरानियों को तेल सम्बन्धी कला-विज्ञान में प्रशिक्षण भी 
प्रदान करना था। ' ह ः 


ईरान भ्रौर रूस के मध्य भी सम्बन्धों में श्रधिक सुधार नहीं हुआ्रा । 
शाह की नीति राष्ट्रवादी थी और वह विदेश विरोधी नीति का अनु गन 
कर रहा था. जो का रूप से रूस के भी विरोध में. थी श्रौर जिसे समय- 
समय पर वन्धनों तथा बहिष्कारों के रूप में व्यक्त किया गया । फिर भी 
रूस से ईरान से तकनीकी सहायतां मिलती . रही शोर, रूस ने उसे ब्षिटेन के 
साथ 2 में भी सहायता दी । दोनों के बीच के व्यापारिक सम्बन्ध भी 
काफी अच्छे रहे क्योंकि १६३६ तक रूस. ईरान से. २८९निर्यात प्राप्त कर रहा 
था और ३० प्रतिशत अपनों आयात प्रदान कर रहा था.।। ., 

शाह ने मुस्तफा कमाल पाशा की तर ही ईरान में सामाजिक, 
राजनैतिक और आथिक समी क्षेत्रों में ऋतिकारी परिवर्तन किये। उसके 
शासन काल में १६३५ ई० में वैधानिक: ढूँ ग से फारस का नाम ईरान पड़ा । 
उसके शासन में ईरानःका चतुर्दिक विकास इस प्रकार हुआ कि ईरान 
का राष्ट्रीय जीवन ग्रारम्भः हो गया।।: के | 
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इस समये जहां एक ओर ईरान ओर ब्रिटेन के सम्बन्धों में तनाव 
बढ़ा हुआ था और रूस तथा ईरान के सम्बन्ध लगभग सामान्य चल रहे थे 
वहां दूसरी ओर व्यावसायिक स्वार्थो' के कारण ईरान तथा जर्मनी अ्रधिक 
निकट आते जा रहे थे । व्यापार में ईरान और जम नी एक दूसरे के प्रक थे । 
एक के पास कच्चा माल शौर कुछ खाद्य पदार्थ तो दूसरा सामान का उत्पादन 
करता था। जमंन व्यावसायिक क्षेत्र में श्रत्यन्त निपुण था । उसने शीघ्र ही 
अपना व्यावसायिक सिक्नका ज़मा लिया शौर राजनीतिक उद्देश्यों के लिये इसका 
उपयोग किया | शाह ईरान में औद्योगिकरण का तीबत्र अमिलाषी था अतः 
उत्पन्त व्यापार का अधिकांश भाग जमेनी को प्राप्त. हुआ | जमन सरकार 
ने ईरान में क/रखानों की स्थापना की और ईरानी युवकों को प्रशिक्षण देने 
के लिये काफी स ख्या में जमंनत विशेषज्ञों को भेजा | ईरान, इंन परिस्थितियों 
में, पूर्ण रूप से जमेन. समर्थक रुख अपनाता गया । जमेनी से उसकी यह 
नयी दोस्ती रूस को हमेशा खटकती रही।...... 
जमेनी के साथ ईरान की मैत्री इसलिये-विकसित होती गथी क्‍योंकि 
प्रथम तो शाह ईरान के व्यापार को विकसित देखना -चाहता था और 
दूसरे ब्रिटेन तथा रूस. के साथ ईरान के सम्बन्ध सुमधुर नहीं थे । १६३६ में 
जब रूस जर्मन अनाक़मण संधि सम्पन्त हुई तो भी ईरान जमंन्री को रूस का 
स्थायी शत्रु, और इप्तीलिए अपना; स्वाभाविक मित्र: समभता रहा। ब्रिटेन 
भी कुछ सीमा तक ईरान के दंघ का अधिकारी बना हुआ था क्योंकि उसने 
१६०७ में ईरान के विभाजन में रूस की मदद -की-थी । 
द्वितीयं महायुद्ध और ईरान--हितीय महायुद्ध छिड़ने पर यद्यपि ईरान 
ने तठस्थता की घोषणा: करदी, परन्तु जर्मनी के प्रति उसके मन में कोमल 
भाव बना रहा । रूस और ब्रिटेव की सरकारों ने शाह के पास श्रपने-अपने 
दूत भेजे और फिर लिखित रूप में भी यह मांग की कि शाह ईरान से नाजी 
-समर्थकों को तिक ल दे, परन्तु सब कुछ निष्फल रहा। की का विश्वास- 
पूर्वक कहना था कि उसके देश में नाजी समर्थक लोग नहीं हैं। ऐसी स्थिति 
में फासिस्टों के प्रति हमदर्दी की झराशका से, ब्रिटेन और रूस ने संयुक्त रूप में 
अगस्त १९४१ में ईरात पर आक्रमण कर दिया ओर उसे अपने अधिकार में 
कर लिया | सितम्बर १६४१ में उन्होंने रिजाशाह को हटाकर उमके पूत्र 
मोहम्मद रिजाशाह पहलवी को गद्दी पर वैठाया | मोहम्मद रिजा ने मित्र 
राष्ट्रों से वार्ता आरभ्भ की जिसके फलस्वरूप २६ जनवरी १६४२ को एक 
त्रिपक्षीय सहायता संधि ('ंएशध/९ पथ 0 8/#97८९) सम्पन्न हुई है 
इस संधि के अन्तगत ईरान ने कक से प्रतिज्ञा की कि वह उनको 
'रूप में सहायता देगा । ,. - ३ -% गा 
0, उनकी सैेताओ्रों को ईरान में होकर जाने की श्रनुमति होगी । 
(२) ।ईरान उन्हें 2 3 मजदूर और अन्य सामान देगा । 
(३) मित्र राष्ट्रों की ईरान में अपनी सेनाए .रखने का अधिकार 
“0 हीगा। परत पढ़ समाधि के बाद छा माह के हक हत 
5 . सेनाए वहां से हठाली जायेंगी ।. - 5... न 
वात व 
न की प्रादेशिक अखण्डता, प्रमुसत्ता तथा. पते 


रा 
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सम्मात किया जायगा। इस संधि के बाद ईरान ने सितम्बर १६४९ में 
जमेनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया । 
ईरान द्वारा मित्रराष्ट्रों के पक्ष में युद्ध में सम्मिलित हो जाने पर १ 
दिसम्बर १६४३ को रूजबेल्ट, चचिल श्रीर स्टालिन ने सुप्रप्तिद्ध तेहरान 
घोषणा ॥लाशशा 0००४7०४०॥, [943) प्रसारित की जिसमें “उन्होंने 
प्रत्येक सम्भव झाथिक सहायता ईरान को प्रदान करते रहने का उत्तरदायित्व 
लिया और ईरान की स्वाघीनता प्रमुसत्ता तथा प्रादेशिक श्रखण्डता कायम 
रखने की इच्छा व्यक्त की” थोड़े दिनों में इरान विदेशी सेनाओं का अड्डा 
बन गया। अजर वेजान, कैस्पियन प्रान्तों श्रौर खुरासान के भागों में रूसी 
फौजें, तथा ईरान के. दक्षिणी भागों में ब्रिटेन, अमेरिकन फौजे झा गयीं । 
महायुद्ध के समाप्त होने पर ब्रिटिश-अ्रमेरिकन फौ्ें तो ईरानी क्षेत्र से हटाली 
गयी परन्तु रूस ने ईरान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप आरम्म किया 
और उसकी फौजें मई १९४६ में जाकर ईरानी भूमि से तभी हटीं जब 
ईरान ने सयुक्त राष्ट्र संघ से शिकायत की और संघ ने रूस को सेना हटाने 
के लिये बाध्य किया । ॥ 
(५) ईराक (एम) 
ईराक के उत्तर में टर्की, पश्चिम में सीरिया और जोडंन, दक्षिण में 
सऊदी भ्ररव, दक्षिण-पुर्व में कुवेत श्र फारस की खाडी के तट का एक छोटा 
सा भाग तथा पूर्व में ईरान है । बगदाद उसकी राजधानी, इस्लाम सरकारी 
धर्म और अभ्रवी सरकारी भाषा। | ह 
सन्‌ १६२७ में ईराक ओटोमन अथवा टर्की साम्राज्य का एक भाग 
बन गया था, परल्तु प्रथम महायुद्ध के समय-जब टर्की ने घुरी राष्ट्रों का साथ 
दिया तो ब्रिटिश सेनाओं ने ईराक पर आधिपत्य जमा लिया। १६१४५ में 
ईराक पर आधिपत्य जमा लेने के उपरान्त १६१६ में ब्रिटेन और फ्रान्स के 
मध्य एक गुप्त समभौते पर हस्तकक्षर हुए जिसके भ्रनुसार उन्होंने टर्की को 
आपस में दो मागों में बांद लिया । फ्रान्स को सीरिया, लेबनान और ईराक के 
कुछ भाग मिलने थे और बगदाद सहित ईराक का शेप भाग ब्रिटेन के कब्जे 
भें रहता था। नवम्बर १६१८ में ब्रिटेन श्रौर फ्रान्स ने सम्मिलित रूप से यह 
घोषणा की कि वे युद्ध की समाप्ति पर ईराक को स्वतन्त्रता प्रदान कर देंगे । 
किस्तु हुन्ना यह कि 'महायुद्ध की समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्रों ने प्रपना रंग 
बदल लिया और ईरांकियों को स्त्रतंत्र करने के बदले उन्हें गुलामी की जंजीरों 
में जकडने की कोशिशें की जाने लगीं ।:सपष्ट्रसंघ के निर्णय के अनुसार १६२७ 
में ईराक को ब्रिटिश संरक्षता (एग्रत॒क्ष, छत्रंशा (०४००७) रख दिया 
गया । ईराक को ब्रिटिश संरक्षण में रखने की घोषणा सेनरिमो सम्मेलन 
($0॥ रि०ता० "णआाशि०९६) में की गयी ।' हे 
ब्रिटिश संरक्षण से ईराक के लोगों को बडा श्रसंतोष हुआ और विरोध 
स्वरुप ईराकी राष्ट्रवादियों ने बईं उग्र रुप से यह मांग की कि ईराक को तुरन्त 
स्वतन्त्रता भ्रदान की जाय बौर उसे सीरिया में सम्मिलित होने दिया जाय । 
इस मांग के साथ ही ईराक में राष्ट्रवादी श्रान्दोलन का [प्रारम्भ हो, गया । 
लगभग ६ महीनों तक ईराक में तीन विद्रो ह 


ह चलता रहा श्रोर अनेक ब्रिवि 
श्रफसर मार डाले गये । ६ महीनों की श्रवर्धि में घायलों, तथा , मृतक़ों की 
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संख्या हजारों तक पहुंच गयी । परन्तु ब्रिटेन ईशक में हर कीमत पर अपने 
स्वार्थों की रक्षा करना चाहता था | उसके लिए ईराक़ की -महत्ता उसके 
समृद्ध तेल कूपों तथा भारत और यूरोप के .बीच वायु-पथ को लेकर थी । 
ईराक की विगडती हुई राजनीतिक स्थिति को देखकर ब्रिटिशं सरकार 
ने शरीफ हुसेन के पुत्र फेैजल को ईराक की गद्दी पर बैठने के लिए श्रामंत्रित 
किया जिसको कि १६२० में फ्रान्सीसियों ने सीरिया से निकाल दिया था। 
फजल २३ अगस्त १६२१ को विधिवत ईराक की गद्दी पर बैठा-दिया गया 4 
फंजल के सिहासनारूढ़ होंने के बाद ईराक के इतिहोस में एक नया 
पध्याय शुरू हुआ । ईराक में सरक्षित पद्धति के: बढ़ते हुए विरोध को देख कर 
ब्रिटेन ने उसके साथ एक ऐसी सन्धि कर लेना श्रेयस्कर समभा जिसके द्वारा 
पथासम्मव सम्माननीय ढंग से ब्रिटिश स्वार्थों की रक्षां हो सके । फैजल ब्रिटेन 
के प्रति अनुग्रहीत पहले से ही 'था । अत: १० अक्टूंबर १६२२ को दोनों देशों 
भें सध्य एक सन्धि सम्पन्त हुई । इस श्रॉग्ल-ई धकी सन्धि' के अनुसार ईराक 
स्थित ब्रिटिश हाई कमिएवर शाह फैजल का सलाहकार हों गया। इसे सलाह- 
क्रार का काम ईराक के आथिक सैनिक और बैदेशिक मामलों में परामश्श देता 
पा। इस सन्धि में “संरक्षण की व्यवस्थाए , शत्रु के समर्पण की शर्तों के 
उन्मूलन की पूर्ति के लिए न्यायालय सम्बन्धी मामलों की. गारन्टी और ईराक 
पं ्रिटेन के विशेष स्वार्थोंकी गारन्टी” समाविष्ट थीं। इस तरह सन्धि में 
ब्राय; उन सभी अधिकारों का समावेश कर. दिया गया जो बिटेन को एक 
पंरक्षक राज्य की हैसियत से मिल सकते थे | प्रारम्भ में यह सन्धि २० वर्ष 
के लिए की गयी थी, परन्तूं श्रागमेंं चलकर इसकी अवधि घटाकर ४ वर्ष 
क़रदी गयी इस सन्धि द्वारा ईसाक में अपने हितों को सुरक्षित बना लेने के 
गाद ब्रिटेन ने ईराक को राष्ट्रसंघ का सदस्य बनवा देने में अपने प्रभाव का 
उपयोग किया.। ह | के 
* यह स्पेष्ठ था कि ईराकियों को उपरोक्त सन्धि से सन्‍्तोष नहीं हुआ । 
। तो ब्रिटिश गुलाभी से शीघ्रातिशीघ्र मुक्त होना चाहते थे। परन्तु 0 
रकार भी अपने हितों के प्रति पूर्ण सजग थी | श्रत: मार्च १६२३ में ईराक 
” एक संविधान सभा ((णानापएशा६ 4८5श॥॥|9 ) की रचना की गयी 
जसने जन, में अ्रक्ट्ूबर १६२२ की सन्पि स्वीकार कर ली । २१ माचे १६२५ 
[ ईराक में नया संविधान लागू होना घोषित कर दिया गया । 
परन्तु इस तरह की किसी भी व्यवस्था से ईराकियों को संतोष नहीं 
भ्रा और राष्ट्रवादियों ने पूर्ण स्वतन्त्रता के लिए अथना आन्दोलन जारी 
खा । परिणामस्वरूप १६३० में एक नयी आंग्ल-ईराकी सन्धि उत्पन्न हुई 
न्सके द्वारा ब्रिटेन ईराक में अपना संरक्षण समाप्त करने को और साथ ही 
राक को राष्ट्रसंघ का सदस्य बनने में पूरा समर्थन देने को सहमत हो गया । 
रन्‍्त इंस सन्धि के द्वारा ब्रिटेन ने ईराक में अनक व्यश्पक अधिकार हब 
खें। इसमें विदेशी मामलों में सहयोग पा युद्ध की ग्रवस्था में पारस्परिक 
हांयतों की व्यवस्था की गयी जिसमें ब्रिटिश सैनाझ्रों के यातायात 3038 लक 
स्यं सभी सुविधाश्रों सम्बन्धी, सहायता आऔर : मार्ग पथ पड नं 
मिल थे। ब्रिटेन को बसरा नगर के निकट झोर यूफठत ( 220 
मे कैंपुश्चिंस में हवाई अंडे बताने का अधिकार मिलां तथा हैवाविस 
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(प्र8एए्वांशश।) और साहिबाह ($व॥0॥॥) में ब्रिटिश सेचाए रखने का 
ग्रधिकार भी मिला । इतमे व्यापक अधिकारों को प्राप्त कर लेने के उपरान्त 
ब्रिटेन के प्रयासों के फलस्वरूप ३ श्रव्ट बर, १६३२ को ईराक को राष्ट्रसंघ 
का सदस्य बना लिया गया । राष्ट्रसंघ की परिषद्‌ (८00८!) ईराक के 
प्रवेश के लिए इस शत पर सहमत हो गयी कि वह “अल्पसंख्यकों के अधिकारों 
न्याय, अन्तर्राष्ट्रीय कानुन और भ्रन्य सुरक्षात्रों की गारन्टी करे। राष्ट्रसंध 
का सदस्य बनने के उपरात्त मंरक्षण व्यवस्था को विधिवत समाप्त कर दिया 
गया । इस तरह सैनरिमो सम्मेलप्त द्वारा प्रदत्त तीन संरक्षित प्रदेशों में से एक 
का अन्त हो गया । | 


जून १६३० की उपरोक्त सन्धि में ईराक पर इतनी शर्तें लाद दी गयी 
थी कि एक स्वतन्त्र राज्० बन जाने पर भी वास्तव में प्रत्येक दग्टिकोण से 
वह पूर्णतया ब्रिटेन के संरक्षण में ही रहा । फलस्वरूप ईराक में राष्ट्रवादियों 
ने इस सन्धि का विरोध करना निरन्तर जारी रखा। सितम्बर १६३३ में 
शाह फैजल की मृत्यु हो गयी और उसका युवक पुत्र गाजी गद्दी पर बैठा जो 
अनुभव शून्य होने के कारण शासन करने में विफल रह। । परिणाम यह हुआा। 
कि १६३६ में सेना ने अपने हाथ में ले ली। कुछ काल के लिए जनरल 
बक्ते सिदिकी के ह।थ में शक्ति आ गयी । परन्तु ब्रिटेन और ईराक के मध्य 
हांदिक संम्वन्ध फिर भी स्थापित नहीं हुए । इसके साथ ही ईराक में कुछ 
अन्य संमस्याएं भी उठ खड़ी हुई जिनमें सवसे कठिन थी उसके गर-घरबी 
अल्पसंख्यकों की । एक तरफ तो ईराक श्रपने बीच भ्रसीरियन अल्पसख्यकों को 
सेहन नहीं कर पा रहा था तो दूसरी ओर कुछ श्रल्पसंख्यक अपने लिए 
कुंदिस्तान की मांग कर रहे थे । असंतोष के वातावरण में ईराकी सेनाओं ने 
लगभग ५०० अ्रसीरियनों की हत्या कर दी जिसके लिए बाद में जेचेवा में 
ईराकी प्रतिनिधि ने अत्यन्त दु:ख प्रकट किया श्रौर विनीत शब्दों में यह वचन 
दिया कि ईराक उन असीरियनों को संहायता देगा जो ईराक छोडकर ्रन्यत्र 
बसने की इच्छा प्रकट करेंगे । कुदों के लिए ब्रिटेन ने ईराक को फूसलाने की 
कोशिश की. कि वह कुईिस्तान प्रान्तों को 'एक विशेष शात्न प्रंदान करे | परर 
ये प्रयत्त विफल रहे क्‍योंकि कुर्दों ने खुले आम विद्रोह प्रारम्म कर दिया श्रौर 
उन्हें 8 008 दिया गया ।' 
अमेंत्र हे वातावरण में ब्रिटेन और ईराक के- सम्बन्ध बिगड़ 
ग़ये । १६३६ में सेना द्वारा शक्ति-अपहरण के पश्चात्त ईराक में 487 
भावनाएं उमर आयीं। जमेन सरकार ने भ्रवसर का 'लांम उठाते हुए ईराकी 
राष्ट्रवादियों में “ब्रिटेन के विरुद्ध शत्रुता! और 'तानाशाही राज्यो की प्रशंसा' क 
तीत्र प्रचार करना प्रारम्म कर दिया। भ्रप्न ल; १६३६ में सम्राट गाजी है 
मोटर दुषघटना में मर गया और ईराकियों ने यह सन्देह किया .कि इसमें ब्रिटेन 
का हाथ है । गाजी के वाद.बालक फंजल द्वितीय ईराक की गद्दी. पर बैठा श्य 
- सितम्बर १६३६ में द्वितीय महायुद्ध श्रारम्मं होने पर १६३० की आर 
ईराकी संन्धि के अनुसार ईराक ने घुरी राष्ट्रों के लाये गत 
कर लिये । परन्तु ईराक में ब्रिंटेन को दी जाने वाली. सहायता के अप 
“राजनीतिक मतभेद थे ( राप्ट्रेवदिथों की मांग थी कि यद्ध न किया जाय ४ की 
'जमेती के साथ पुनः कूठनीतिक. सम्बन्ध. स्थापित कर. लिये जांय | 28 
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१६४१ में ईराक में दूसरी बार सैनिक क्रान्ति हुई. श्र सैनिक श्रधि 
रशीद श्ली किलानीः ने सम्राट से सत्ता छीन ली.। नयी पी 
युद्ध-भप्रियता घोषित कर दी, किन्तु धुरी राष्ट्रों का पक्ष- लिया । इस घटना 
से ईराक और प्विटेत के सम्बन्ध . विशष रूप सेः बिगड़ गये। रशीद श्रली 
किलानी फासिस्ट विचारों का व्यक्ति था । मई १६४२ में उसमे ब्रिटिश सेनाग्रों 
को अपने प्रदेश में से गुजरने की प्रनुभति- नहीं दी । लेकिन ब्रिटिश सरकार 
बहुत सतक थी ।. उसने स्थिति. विशेष बिगड़ने से पहले ही ईराक पर झ्राक्मण 
कर दिया, रशीद अली की सरकार को उखाड़ फँका और सम्राट फैजल द्वितीय 
को वापिस गद्दीनशीच करके अपने अनुकूल सरकार का निमर्णि कर लिया । 
बालक फैजल के संरक्षक शासनकर्त्ताओं ने ब्रिटेत के साथ समस्त विरोध 
समाप्त कर दिये और मित्र राष्ट्रों के युद्ध प्रयत्तों में पूरा सहयोग दिया। 
जनवरी १६४३ में ईराक ने धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की. घोषणा कर दी 
और १६४४ में राष्ट्रसंध के घोषणा पत्र पर भी ; हस्ताक्षर.किये । 


सीरिया शोर लेबतात / 
(8978 भाव ॥(कथाणा 


. सीरिया के उत्तर में टर्की, पश्चिस में लेबनान और भूमध्य सागर, 

दक्षिग में फितस्तीन, व ट्रान्सजोर्डतल और दक्षिण-पूर्व-में ईराक हैं । इसका 
दक्षिणी भाग एक विस्तृत रेगिस्तान है । लेबनान समकोण चतुर्म ज की शक्ल 
में है । जिसके उत्तर में सीरिया, पश्चिम में: भूमध्य, सागर, . दक्षिण में जोन 
और .फिलिस्तीन हैं। सीरिया और लेबनाव दोनों ही के -अधिकांश निवासी 
प्रबी भाषा बोज॑ते हैं और अपने श्राप को अरब मानते हैं । इन दोनों देशों 
की लगभग आधी जनसंख्या कृषि-व्यवसाय करती है। जनसंख्या का एक बहुत 
बड़ा भाग खानाबदोश है और शेष नगर निवासी । 
... सीरिया और लेबतान-दोनों १६. वीं शताब्दी के ,प्रारम्म में टर्की 
साम्राज्य के श्रग थे । उतकी राजनीतिक स्वतन्त्रता का आरम्म प्रथम महा- 
युद्ध के वाद लोसाने या लासेन की संधि (उ्वाए रण 7,08058776) के 
के अनुसार शुरू हुआ | युद्ध के वाद सीरिया और लेवतान फ्रान्स-संरक्षित 
प्रदेश बने । १६२० में हेजाज के राजा हुस्न के पुत्र प्रमीर फैजल (एप 
784958।) को सीरिया का सम्राट घोषित किया गया | किन्तु उसे मित्रराष्ट्रो 
का समर्थन न मिलने के कारण सीरिया का परित्याग करना पड़ा भौर वाद 
में वह ईराक में गद्दीनशीन हुआ । 

, सीरिया और लेबनान दोनों ही फ्रांस के संरक्षण से मुक्ति के झ्राकांक्षी 
थे और दोनों ही देशों में राष्ट्रवादी इसके लिए फ्रान्सीसियों से संघर्ष करने 
लगे । सौभाग्यवश लेबनान की अन्तरिक दशा सीरिया से अच्छी थी। लव 
नान में गणतंत्र सरकार थी जो फ्रान्सीसी सहायता से झ्पना कार्य करती थीं । 
फ्रान्स का भी व्यवहार लेबनान में बहुसंहयक अरंब .ईसाइया से अच्छा था । 
अत: छोटी-मोटी शिकायत होते हुए भी लेवनान, फल्च सन लगनग 
संतुष्ट था, यद्यपि लेबनान के राष्ट्रवादियों शोर फ्रान्स में शांति वार्ता चलती 
'रहती और इस दौरान कमी-कभी दंगे और प्रदर्शन भी होते रहते ये । ६२५ 
: खेश्नान के लिए विधान बनाया गया जिसके बनुतार वह संसदीय शासत 


: अध्य पू्वे (पश्चिमी एशिया) ६३१ 


- की व्यवस्था की गयी । किन्तु इसके बाद लेबनान के अरबों श्रौर ईसाइयों 
में राजनीतिक तनाव शुरू हो गया, अतः १६३४ में लेबनान के लिए पुनः 
एक नवीन विधान बनाया गया जिसके द्वारा ससद की प्रतिनिधित्व प्रणाली 
में कुछ हेर-फेर कर दिया गया । धीरे-धीरे लेवनान में यह प्रथा स्थापित हो 
गई कि लेबनान का राष्ट्रपति ईस्ताई होगा श्रौर प्रधानमंत्री सुन्ती मुसलगान । 
नवम्बर १६३६ में एक फ्रन्‍्च-लेबनान संधि हुई जो १६३० की आग्ल-ईराकी 
संधि के अनुरूप थी। यह संधि २५ वर्ष तक के लिए हुई जिसमें फ्रान्स ने यह 
वचन दिया कि संधि की पुष्टि हो जाने के उपरान्त ३ वर्ष के भीतर ही वह 
लेबनान को राष्ट्रसंघ में प्रविष्ट कराने का प्रयत्त करेगा । बदले में लेबतान 
इस बात पर सहमत हुग्रा कि सधि काल में फ्रान्स लेबनान में हर प्रकार के 
शस्त्रों की स्थलीय सेनाए रख सकेगा और उन पर स्थान व संख्या सम्बन्धी 
कोई वधन नहीं होगा । कि-तु सिर पर मंडराते द्वितीय महायुद्ध की श्राशका 
से फ्रान्सीती संसद ने सधि की पुष्टि नहीं की । 

सीरिया की राजनीतिक स्थिति शुरू से ही एकदम श्रणान्त रही। 
सीरियाई लोगों ने आ्रारम्म से ही फ्रान्स के संरक्षण का तीत्र विरोध क्रिया | 
१६२४ में सीरिया में फ्रेन्च नीतियों के विरोध विद्रोह फूट पड़ा जिसका 
दमन फ्रन्‍्च सरकार ने बमवर्षा करके किया शौर १६२७ में जाकर विद्रोह 
शान्त हो गया । ा रे 


राष्ट्रसंघ के संरक्षण श्रायोग ने फ्रन्‍्च॒ सरकार के इस दमन कार्य की 
निन्‍दा की । जुलाई १६२७ में फ्रांस ने पांसों को सीरिया का नया हाई- 
कमीशनर बनाकर भेजा जिसने पद ग्रहरों करते ही सीरिया के लिए एक 
संविधान बनाने की दिशा में कर्य करता शुरू किया। १६२८ में एक 
संविधान सभा का आयोजन किया गया, किन्तु उसमें बहुमत राष्ट्रयादियों का 
था । जब उन्होंने पूर्णा स्वतन्त्रता की मांग की तथा संविधान के मसविदे में 
. प्नेक फ्रेन्च विरोधी उपबन्ध प्रस्तुत किये तो समा को श्रनिश्चित काल तक के 
: लिए स्थगित कर दिया गया। मई १६३० में पांसों ने स्वयं एक संविधान की 
रूपरेखा प्रस्तुत की जिसके अनुसार सिरिया में गगणतंत्रात्मक शासन की 
- स्थापना की जानी थी । फ्रेन्च दबाव के कारण सीरिया को यह संविधान 


मंजू र करना पड़ा। १६३२ में इस संविधान के भ्रनुसार चुनाव हुए और 


. सीरियायी राष्ट्रवादियों को मिलाकर एक मंत्रिमण्डल को स्थापना हुई । 


- ... इस समय पड़ीसी: राष्ट्रों की राजनीति से प्रभावित होकर 
- के राष्ट्रवादी भी फ्रान्स के साथ सम्मानजनक सम्बन्धों की 30338 
सच्तेष्ट हुए। उनकी मान्यता थी कि सीरिया निवासी स्वायत्त शासन के 
लिए: काफी योग्य हो गये थे । सीरियवों के श्राक्रोश को संतुष्ट करने के त्लि 
फ्रान्स ने १६२३ में सीरिया की श्रपनी कठपुतली सरकार'के साथ एक संधि 
वार्ता की जिसके अ्रनुसारे सीरिया की सुरक्षा और परराष्ट्र नीति २४ वर्षों 
'. तक फ्रान्सःके नियत्रश में रहने वाली श्री । सीरिया के राष्ट्रवादियों ने संधि 
: का घोर विरोध किया और सोरियायी संसद ने इसका अनुमोदन करने से 
: इन्कार कर दिया । 'जेब संसद का अनुमोदन आप्त करना प्रसम्भव समझ 
तोःफ्रे न्‍्च अधिकारियों ने संसद- को अनिश्चित काल तक के लिएं भंग कर है 
-. दिया, तथा सीरिया के संविधान को विलम्ब्रित्‌ कर. दिया गया ।: इस प्रकार 
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हा 43203 हे सीरिया के राष्ट्रवादियों ते विक्षुब्ध होकर फ्ोत्व साम्राज्यवाद 
दा मेश्षी राष्ट्रवादियों के समान' ही विद्रोह करना शुरू कर दिया। 
हे सियों और सिरिधयों के मध्य मुठभेड़ें होने लगीं और प्राम हड़तालें शुरू हे 
.ीं। अस्त में बाध्य होकर फ्रन्‍्च हाई कमीशतर को राष्ट्रवादियों को मिलाकर 
एक सरकार “का संगठत करना पड़ा तथा सीरियायी विद्रोह से बचने के लिए 
फ्रान्‍्स वे एक सीरियायी प्रतिनिधि मण्डल को संधि वार्ता के लिए पेरिस 
श्र मंत्रित किया । & सितम्बर १६३६ को फ्रान्स- और सींरिया के मध्य एक 
संधि सम्पत्त हो गई जिसके अनुस्तार तीन वर्ष पश्चात्‌ सीरिया को स्वतन्त्रता 
प्रदान की जाने वाली, थी। संधि के द्वारा सीरिया के राष्ट्रसंघ 
का सदन्य होने पर लागू होने वाली थी श्रौर सीरिया को राष्ट्रसघ की 
सदस्थता इस संधि के अनुमोदत के ३ वर्ष के मीतरं प्राप्त करायी जानी थी । 
साध के द्वारा फ्रान्स को सीरिया की भूमि पर सेना तथा. सीशियायी परराष्ट्र 
नीति पर नियंत्रण रखते का अ्रधिकार दिया गयां था। इस संधि पर भी, 
लोवनान के साथ की गई संधि की घटना की पुनरावृति हुई, बर्थात्‌ महायुद्ध 
की आ्राशंका को सच्तिकट फ्रान्स की संसद ते 'सघि का अनुमोदन करने से 
इन्क्रार क्र दिया और दूसरी और सिरिया के उप्रराष्ट्रवादियों. ने भी पूरी 
तरह इसका विरोध किया। इसी समय से फ्रान्स और सीरिया के सम्बन्ध 
और भी तेजी से बिगड़ने लगी जिसका एक भ्रन्य प्रमुख्त कारण यह था कि 
फ्रान्स अ्रलेक्जांडिया का जिला ट्रर्की को देने क्री वातचीत कर रहा था। जून 
१६३६ में फ्रान्स ने. ठर्की के साथ एक रामकौता भी कर लिया जिसके श्रनुसार 
यह जिला टर्की को इस शर्त पर सौंत दिया गया कि वह सिरिया पर अपने 
: सभी दावों क्वा परित्याग कर देगा श्रौरः उस देश में फ्रान्स विरोधी कोई कार्य- 
: बाही नही करेगा। सीरिया के विखण्डन की नीति: के फलस्वरूप सीरियाबासियों 
. ने उपद्रब पुनः प्रारम्भ कर दिये तथा ७ जुलाई १६३६ को सीरिया के राष्ट्र- 
पति ने फन्‍्च नीति के विरोध में परित्याय कर-दिया । इसके वाद सीरिया की 
- सेंसद भंग क्र दी गयी और फ्रल्‍्च हाई कमीशवर का निरंकुश शासन आरम्म 
हो गया ।. 


१९३६९ में द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया | फ्रागस के पतन के साथ ही 
सीरिया और लेबनान का जमनी के सामने आत्मसमर्पण हो गया । १६४१ में 
सीरियायी सरकार ने जो जम नी के समक्ष आ्ात्मसमर्पण कर चुकी थी, मीरि- 
यायी हवाई ग्रड्ड जर्म ती के' लिए खोल दिये । परिणामतः एक ब्रिटिश फोज 
ने भयंकर आक्रमण करके सीरिया श्र लेवनान पर कब्जा कर लिया, यद्यपि 
, इसी समय ब्रिटेत और 'स्वाधीन फ्रोन्स' (7८० एत्शा८०) ने यह घोषणा दी 
*: कि यथाशीक्र सीरिया और लेवनात का शासन उनके. देशवासियों के हाथ में 
ही सौंप दिया जायगा | १६४१ में फ्रेच्चः जनरल कारों [एआाधव्रफफ ] ने 
सींरिया और लेबनान को शीत्र ही स्वतंत्रता देने की घोषणा की । परन्त ज्या- 
ज्यों युंद्ध मित्रराष्ट्रों के श्रनुकूल होताःगया फ़रान्स सीरिया भर लेबतान में 
अपने साम्राज्यवादी पग रोपे रहने को प्रपास करने लगा । परिणाम व 
दोनों ही देशों में उपद्रव पुनः भड़क उठा) फ्रान्सीसी वायुसेना ने देमिरर 
., (क095005) पर वम वर्षा करके आतंक फैला दिया। इस स्विति हे 

ब्रिटेन ने मध्यपूर्व में अपने हितों की सुरक्षा का ख्याल करते: हुए सौरियादी 
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सामलों में हस्तक्षेप किया । १६४६ में फ्रान्स और ब्रिटेव ने सीरिया और 
लेबनान से अपनी फौजें हटालीं श्रौर इन देशों को सेन-फ्रान्सिसकी ($श- 
ए0)०६००) सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदात की। १९४६ में इनको 
स्वतंत्रता की मान्यता प्राप्त हुई । 


[७] सऊदो श्ररब (5शा0ं &7909) 


सऊदी प्ररव अरव प्रायद्वीप का एक भाग है जिसके उत्तर में जोडेंन 
तथा ईराक है, पूर्व में फारस की खाड़ी है. पश्चिम में लाल सागर और दक्षिण 
में रेगिस्तान । यद्यपि यह देश मुख्यतः कृषि प्रधात है परन्तु तेल की दृष्टि से 
अत्यन्त समृद्ध है । सऊदीभ्रंरब को संस्थापक इब्त सऊद [#9॥5000) था 
श्रौर दो महायुद्धों के बीच के काल में वह अखिल भ्ररव आन्दोलन (?४॥- 
67%) ४(०एथ॥०॥) का श्रग्णणी बना रहा । 


१६१९ में हुई एक संधि के द्वारा ब्रिटेन ने सऊदी श्ररत्र की स्वतंत्रता 
स्वीकार की भौर इब्न सऊद ने प्रथम महायुद्ध में अपनी तटस्थता का वचन 
दिया ! जब श्रमीर हुसन ने १६१६ में स्वयं को भरवों का शासक घोषित 
किया तो इब्व सऊद के : साथ इसके शत्रु तापूर्णं व्यवहार हो गये। चू कि 
ब्रिटेन अरब के भ्रन्य देशों को स्वतंत्रता देने का वायदा कर चुका था ब्रतः वह 
अमीर हुसैन के स्वयं-प्रारोपित दावे को स्वीकार न कर सका और उसने यह 
घोषित किया कि वह प्रमीर हुसैन को केवल हेजाज का सम्राट मानता है । 
युद्ध के दौरान मिश्र स्थित ब्रिटिश हाई कमीशन ने हुसैन को यह भ्राश्वासन 
दिया कि युद्ध की समाप्ति प्र उसके शासनान्तगंत अ्ररव स्वत त्रता प्रदान की 
जायगी । इब्न सऊद को अमीर हुस्न के दावे और ब्विठिश हाई कमीशनर के 
हुंसेन को दिये गये वचन आदि से बड़ा अ्रसन्तोष हुआ भौर उसने पड़ौसी देशों 
की यह उकसाना चाह किया क्रि वे हेजाज से अपने सम्प्नन्ध तोड़ दे । इन 
कार्यवाहियों के फलस्वरूप हुसेन भर इब्न सऊद में १९१६ में खला संघर्ष 
छिड़े गया जिसमें इब्त सऊद की विजय हुई । किन्तु चूंकि ब्रिटेन का समर्थन 
इब्त सऊद श्ौर हुसैन दोनों को ही प्राप्त था, श्रतः, ब्रिटिश समर्थन खो बैठने 
के भय से, इब्न सऊद ने कुछ समय तक संस्रमपूर्ण व्यवहार बर्ता । 


इसी मध्य हुसेस और ब्रिटेन के मध्य:एक विवाद उठ खड़ा हुआ 4 
ब्रिटिश हाई कमीशनर हुसेत से यह वायदा कर चुका था कि यद्ध की प्माष्ति 
के बाद उसके शासन के अल्तर्गत श्ररब विश्व को स्वतंत्रता प्रदान की जायगी । 
किन्तु हुसैन की महत्त्वाकांक्षा की तब बहुत ही ठेस पहुंची जब महायुद्ध के 
बाद फिलस्तीन और सीरिया में ऋरमश: ब्रिटेन और फ्रास्स का स'रक्षण स्था- 
पित कर दिया गया । कुंपित होकर हुसैन ने वर्साय की संधि की: पुष्टि करने 
से ओर साथ ही लोसाने या लासेन सम्मेलन (].8050॥8 (१०७(८७॥०७ ) में 
सम्मिलित होने से इस्कार कर दिया । परिणाम स्वरूप मित्र राष्ट्र उससे रुष्ट, 
हो गया । शाह हुसेन ने कुछ भ्रौर भी अनुचित तथा अमैत्रीपुर्ण कार्यवाहियों 
की 4 उसने :मवका जाने वाले मिश्री घर्मं यात्रियों (88909 (0 2 
पर प्रतिबन्ध लगा दिये श्रौर इसी तरह के अन्य 'ँत्र्‌ तापूर्णा कार्यों से मिश्र 
को भी गाराज कर दिया । उसने “एक और भी भयंकर गलती की । सन १६: 
२४ में खलीफा' (0थ(9) की उपाधि: घारण करके सम्पूर्ण म्‌ स्लिम 


५ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध | 


संसार की भावनाओं को भाघात पहुंचाया । हुसौन के विरुद्ध म्‌स्लिम संसार 
का प्रतिक्रियाश्रों का लाभ उठाते हुए इब्त सऊद ने हुसैन पर श्राक्रमण कर 
दिया । हुस्न पराजित हुआ और भाग गया । हुसैन को इस तरह राजनी- 
तिक और आध्यात्मिक पद से म्‌ क्ति प्रदान करके १९२६ में इब्त सऊर 
हेजाज का राजा बन बेठा । अपनी सूक-बूझ पूर्णो कूट नीति और युद्ध नीति 
का - सहारा ऊेकर वह अरब राष्ट्रवाद का नेता बन गया और श्ररब प्रायद्वीप 
को उसने एक सूत्र में बांध दिया । अब इब्न सऊद ने पड़ौसी राज्यों पर अपना 
प्रभाव बढ़ाना शुरू किया किन्तु शीघ्र ही, सऊदी अरब तथा ट्रान्स जोडेव के 
मध्य सीमांकन करने की समस्या को लेकर, इंब्न सऊद. और ब्रिटेन के मध्य 
विवाद उठ खड़ा हुआ परन्तु १६२७ में तब दोनों देशों के, मध्य शांति पुन- 
स्थापित हो गयी जब सऊदी अ्ररब और ब्रिटेन के मध्य 'जिद्दा की संधि' 
(7८४५ ( 3009 ) पर हस्ताक्षर हो गये, जिसके द्वारा ब्रिटेन मे इब्त सऊद 
को हेजाज (्रदांघ८2), नेज्द (१८४०, और इसके अधिराज्यों का श्रभुत्व 
सम्पन्न स्वाधीन शासक स्वीकार किया । ट्रान्स जोर्डन के सरहदी संघर्ष इसी 
मित्रता पर निर्मर करते थे । जिद्दा की संधि द्वारा इब्न सऊद ने ब्रिटेन के 
संरक्षण में चलने वाले फारस की खाड़ी के सभी शेख साम्राज्यों के साथ 
मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखने का दायित्व लिया । सितम्बर १६३२ में इब्न सऊद 
ने भ्पने आपको सऊदी अरब का सम्राट घोषित किया । 

इन्न सऊद के कुशल नेतृत्व में अखिल-श्ररव आन्दोलन (॥॥-290 
१०९०० था) शर्ने: शने: प्रगति करता गया । किन्तु शीघ्र ही सऊदी प्ररब॑ 
आर यमन के मध्य संघर्ष उठ खड़ा हुआ । १६३४ में वह यमन के इमाम के 
साथ यूद्धरत हो गया । यूद्ध में परास्त होकर यमन नें इब्त सऊद के साथ 
एक संधि करली जो “इस्लामी मैत्री और श्ररव मातृत्व की संधि! (॥7€0५४ 
० घब्वागां० साथाठभाफ शाव 899 गिणतधा000 ) के नाम से विख्यात 
है । इस संधि के फलस्वरूप सऊदी अश्ररव की स्थिति _दक्षिण में और भी 
अधिक सुरक्षित हो गयी । श्ररत्र समाज में संगठन लाने की दृष्टि से श्रप्न ल 
१६३६ में इब्त सऊद ने “अरब भातृत्व ओर मैत्री (880 फाणाक्ष ]000 
१70 0०६) नामक संधि ईराक के साथ सम्पन्न की । इसी वर्ष मई में 
म्रिश्व के साथ भी एक मंत्री-संधि सम्पन्न की गयी । 

सऊदी अरब का बढ़ता हुआ प्रभाव ब्रिटेन के लिए लामदायक था, 
क्योंकि इब्न सऊद ब्रिटेन के प्रति मंत्रीपूर्ण था । इस समय इटली ब्रिटेन का 
कठोर श्रालोचक बना हुआ था और बरव विश्व में भी ब्विटन के विरुद्ध श्रपना 
घरणा पूर्ण प्रचार फैलाने में लगा हुआ्ल था । अन्त में १६३८ में ब्रिटेन और 
इटली के मध्य एक संधि सम्पन्न हो गयी । इस संधि के द्वारा सकतीं ग्रद् 
आर यमन में क्रमश: ब्रिटेन और इटली के हितों को मान्यता मिली भ्रौर 
दोनों ही शक्तियों ने यह प्रतिज्ञा की कि वे मध्यपूर्वीय देशों के 828 
मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे | १६३६ में द्वितीय महायुद्ध छिड़ने पर, के 
राष्ट्रों के पक्ष में, सऊदी अरब निष्पक्ष रहा भर सम्पूर्रों ठृद्ध काल ह सा 
राष्ट्र भी सऊदी अरव के प्रति सहयोगपूर्रा रहे तथा अमेरिका ने उसे 0 
आयिक सहायता दी । तेल का पता लग जाने के कारत सऊदी ग्ररवद 

में पहले. ही आरम्म हो चुका था प्र 

राजनीति में अमेरिकन. प्रवेश... पहल हा हीएग है $ 
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वहां अमेरिकन तेल कम्पनी को तेल निकालने का प्रधिकार मिलो । १६३३ 
में स्थापित होने के बाद १६३९६ में इस कम्पनी को विशेष सुविधाएं 
मिल गयी । द्वितीय महायुद्ध के वाद सऊदी अरब में एक अ्रमेरिकन 
सैनिक अड्डा स्थापित कर दिया गया और इस तरह श्रमेरिका ने मध्य- 
पूवे में एक विश्वस्त सित्र प्राप्त कर लिया । युद्ध में सऊदी अरब 
तठस्थ रहते हुए भी धुरी राष्ट्र विरोधी वना रहा और याल्टा सम्मेलन 
(रथ (0एर/ा०१८०) के वाद सऊदी अरब ने जमंनी के विरुद्ध युद्ध घोषणा 
कर दी । फलस्वरूप उसे सान-फ्रान्सिसको सम्मेलन में सम्मिलित होने की अनु- 
मत्ति मिल गयी । 


(८) मध्य-पूर्ण के भ्रन्य देश 
(0#०' (०४४९5 ०ए शात06 ॥088) 


मध्य पूर्व भ्रथवा पश्चिम एशिया के सभी प्रमुख देशों के १६१६ से 
१६४४ तक की अवधि के वैदेशिक सम्बन्धों पर प्रकाश डाल चुकमे के उपराच्त 
अब हम संक्षेप में इस क्षेत्र के कुछ अन्य छोटे श्रौर कम महत्वपूर्ण राज्यों की 
चर्चा करेंगे .। 
साइप्रस--लगमग ३.५७२ वर्गमील के क्षेत्रफल का यह टापू पूर्वी 
भूमध्य सागर:में स्थित है। १८७८ में इसे टर्की के “सुल्तान ने ब्रिठेन को पहू 
प्र दिया था । १६१४ तक सुल्तान को पट्टा-किराया नियमित रूप से चुकाया 
जाता रहा, लेकिन प्रथम महयुद्ध काल में ब्रिटेन ने ठापू को अपने में मिला 
लिया। १९२४ में साइप्रस को 'सम्राट का उपनिवेष' बना लिया गया श्र 
शासन के लिए सम्राट की ओर से वहां एक गवर्नर नियुक्त कर दिया गया । 
साइप्रस की बहुसंख्यक जनसंख्या ग्रीक यह चाहती थी कि साइप्रस ग्रीस (यूनान) 
के साथ एकताबद्ध हो जाय । ब्रिटेन द्वारा विरोधी रुख अपनाये जाने पर 
साइप्रस के ग्रीकों ने अपनी मातृभूमि से पुतर्मिलन के लिए श्रान्दोलन श्रारम्स 
कर दिया । १६३६ में, महायुद्ध के शुरू होने पर, ग्रीस ने ब्रिटेन का पक्ष लिया 
श्रौर तब साइप्रस के ग्रीक भी, ब्रिटेन से नाराज होते पर भी मित्र राष्ट्रों से 
मिल गये । साइप्रस की जनता को श्राशा थी कि युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटेन 
उनकी अभिलाषाएं पूर्ण करेगा । लेकिन उनकी यह श्राशा निराशा में बदल 
गई ओर उन्हें भ्रपती महत्वाकांक्षाश्रों को पूरा करने के लिए फिर से आन्दोलन 
छेड़ना पड़ा | | 
“ कुदेत--फारस की खाड़ी के अरबी तट पर स्थित अनेक शेख राज्यों में 
से एक कुवंत के शासक मुबारक ने १८६६ में श्रपने श्राप को ब्रिटेन के संरक्षण 
में रख दिया था । १६१४ में ब्रिटेन ने शेख को घह लालच दिया कि आअग्रेजों 
को बसरा के अपहरण में सहायता देने के बदले में कुवेत को ब्रिटिश संरक्षण 
में एक स्वतन्त्र राज्य स्वीकार कर लिया जायगा ! परन्तु ब्विटेन की गिह-हृष्टि 
तो कुवेत के तेल भण्डारों पर थी । अतः वचन से मुकरते हुए युद्ध काल में 
ब्रिटिश फौजों ने कुवेत पर कब्जा कर लिया। . , े 
प्रथम महायुद्ध के बाद ईरांक और सऊदी अरब ने कुवैत को अपने 
' अधिकार में लाने के असफल प्रयत्न किये। शेख ब्रिटिश -संरक्षण का लाभ 
उठाते रहे । जब १६४५ में अरब लीग का निर्माण हुआ तो भी कुवैत उसमें 


'६३६ । श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


शामिल नहीं हुम्रा | कुवेत के शेख ने तेल के नि: | 
की नीति जारी शत अमन (6 का 
कक द्रान्‍्स जोडंन-प्रथम महायुद्ध में सुल्तान की शक्ति के पतन तक ट्राल्स- 

जोडेन टर्की साम्राज्य क। एक भाग था जिसके पूर्व में ईराक, दक्षिण में अर- 
बियन प्रायद्वीप, पश्चिम में फिलस्तीन और पूव में सीरिया थे। अप्रेल १६२० 
में सेनरिमो सम्मेलच ($9॥ ९७0 0०ाश्षिआ००) द्वारा ब्रिटेन को फिल- 
स्तीन पर संरक्षण अदान किया गया । ट्रान्सजोर्डन भी यहूदियों की इच्छाओं 
के अनुकूल इसमें शामिल किया गया लेकिन संरक्षित शक्ति (](क्षान.ध०३ 
?०४० ) की यह अधिकार था कि इसमें यहुदियों को बसने की अनुमति न 
दे। ब्रिटेन के लिए आदेशित या सरक्षित सम्पूर्ण प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से 
जोर्डन नदी द्वारा विभाजित हुआ । ट्रात्स जोर्डन इसके पूर्ब़ में स्थित थातो 
फिलस्तीन पश्चिम में । सन्‌ १९२२ में ब्रिटेन ने ट्रान्स जोन को एक श्रद्ध- 
स्वाधीन अरब कक बना दिया । मक्का के शरीफ हुर्सेन के पुत्र अ्रब्दुल्ला को 
इसका शासक स्वीकार किया गया । ट्रान्स जोन और ब्रिटेन के मध्य २० 
फरवरी १६२८ की एक संधि द्वारा श्रन्तिम प से संबंधों का निश्चय हुत्ना 
जिसके श्रनुसार ब्रिटिश सरकार ने ट्वान्स जोडेन को स्वाधीन मान लिया और 
अमीर अंब्दुल्ला ने वेदेशिक सम्बंन्धों में ब्रिटिश सरकार के परामर्श से सचा- 
लित होना स्वीकार किया । २ जून १६३४ को ट्रान्स जोर्डन को श्ररव राज्यों 
में राजदूत के रूप में प्रतिनिधि नियुक्त करने की भनुमति मिली। मई १६३६ 
में ट्रान्स जोडेन के लिए एक मंत्रिमण्डल नियुक्त करने की व्यवस्था: हुई । इसके 
बाद देंश पूर्ण स्वायत्त शासन की ओर बढ़ने लगा। मार्च १६४४ में ट्रान्स 
जोडन- एक स्वतंत्र राज्य के रूप में सम्मिल्ति हो गया। 

ह एजफटाठटड. 

.. ॥ंघणा55 ह6 ग्राध। र्शएा65 0 6 'चीवठ6 830 ?ि०0/005 

#96ए८९॥ [76 [90 ५/०76 ५७/॥६, 

दो महायुंडों के बीच की मध्यपूर्वीय राजनीति के मुख्य लक्षणों की 

विवेचना कीजिये । 


2, 706807796 (6 ए0ए00०7॥8 ह80 प्रणाह#6० 2077०7[९0 वत्र॥९0॥8- 
टीए हि 6 शा शत्तत शा, स0ए ए#श८ 056 
80ए6० १ 
उन समस्याओं का वर्णन कीजिये जिनका हवितीय महायुद्ध समाप्त होने 
के तुरन्त बाद टर्की को सामना करना पड़ा। उन्हें कैसे हल किया 


“गया ? 
3, ज॥०६ जा [6 80००५ #9[ 
(6 एा0ऐंशा75 2९०॥॥९०0९॥ शांत ८ 0776 
-भीशः ॥6 गा5डा शणाग6 शा ? 
वे कौन से कारण थे जिन्होंने प्रथम 
साम्राज्य सें सम्बन्धित समस्याओं के 
4, . 67श9ए8० [6 74० ्शए0/65 ० ८ 
नुत्तातंजा रिटएपएणी० 72ए6६॥ 6 [ए० ०070 ४85. 
- दो महायुद्धों के बीच के तुर्की गणतन्त्र की विदेश नीविके आधार दूत 


लक्षणों का विश्लेषण कीजिए । 


ट्णाएण्बवा०्त (6 उ5लवटापथा: र्ण 
7 0000 97 थि79॥7₹ 


महायुद्ध के बाद पूर्ववर्ती झोटोमन 
समाधान को जटिल वनता दिया ? 
+ ॥#6 07८80 20॥09 ०76 


य पुर्वे (पश्चिमी एशिया) ६३७ 


7५ 


: इसंमें सऊदी-अररव ने. क्या भूमिका: अदा की? ..  +- . 


7)8078$ 06 [गञालायाबाणा॥ 900ए ए छ॥9॥84 पपा(6ए. 
कमालपाशाकालीन टर्की की अन्तर्राष्ट्रीय नीति की विवेचना 
कीजिए । 
(अए० 3 शांत गांशतरए ते एब्वॉध४ं)।6 08४फ़०शा 0 ए0० २४०१0 
५४४४. 
दो विश्व-युद्धों के मध्यवर्ती फिलिस्तीन का संक्षिप्त इतिहास लिखिए । 
प्र०फ्न ॥8$ 6 शाणां४ एा०्ञथा। गरीविप्रशाए८्त (6 ए0चा5९ ०0 
[7/00900798। 90॥608 | ॥06 ५७७]९ [288 ? 
यहूदी समस्या ने मध्यपूर्व में श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के मार्ग को क्रिस 
तरह प्रभावित किया ?' - 
8०७६५ 6 0४8॥8503 ॥॥ छ0|847१5 ?7]९४४॥०९ ए0]0%. 
ब्रिटेन की फिलस्तीन नीति में दुरंगेपन की विवेचना कीजिए । 
छ॒ग्तफ प्रणाए०ए 780080०60 [6 तांणा८०१ फाल्याए 0 86ए०४ 99 
(6 ॥6९0०986९0 7८86५ 0 7.8059776 ? 
टर्की में सेत्र की श्रारोपित संधि, के स्थान पर लोसाने की संधि किस 
प्रकार प्रस्थापित की'। जे 
स्‍9807४$ ॥6 गरद्वाणा6 0 6 ए०६४ध7९ 9700078, 70650706 (0 


एलथ्चा005 धाशा।एा हा. एशा6 7806 60 50।ए ६086 97000.॥5 
ए9०फ्र०शा 9]9 200, 945, 


फिलस्तीन-समस्याश्रों- के. स्वरूप अ्रथवा उसकी प्रकृति की विवेचना 

कीजिए । उन विभिन्‍न प्रयासों का वर्णन कीजिए जो इन समस्याग्रों 

को सुलभाने के लिए. १६९१६ और १६४५ के मध्य किए गये । 

5 न ॥6 ?8९४॥06 ए700678 ४४पश९०॥ [86 (४० ५४००० 
8785६ 

दो महायुद्धों के बीच की फिलस्तीन की समस्याओ्रों की विवेचना 

कीजिए । ४६7 जा 

ल्‍9580788 6 गर्ाएा8 0 0९80-02 28 पि 

06 घाछझ ०0 छा घए १० (0० गत 0 

5९ए7४५॥ 347289 0 936. नि 

प्रथम महायुद्ध से. लेकर १६४३६ की आंग्ल-मिस्री- संधि के सम्पन्न होने 

तक के आंग्ल-मिस्री सम्बन्धों की विवेचना कीजिए । 

+॥॥6 सांह09 णए ०॥8४४४6 त0वाष्ट हर गग्रंदाए एछग5 क्षायाा- 

5706 एशगरल्था (प्र0 जिपा0080 स़ा5 एटा8०,ए0॥॥5$20, 96९४० 

ए०शआा980009: --298०७४४,  - .: पे ह ५ 

“दो यूरोपियन युद्धों के बीच की बीस साला .विरामसंधि के दौरान 

फिलस्तीन का इतिहास उलभन भरा, क्षयशील और विरोधाभासपूराँ 

था ।” इस कथन की विवेचना कीजिए ।, 

78९४ 6 शण्णा। एी॑ एब्रा-शाव0 (०एटाला। ॥िश (6 

कवाओ सेणए मा, सेएरा एशा। वा0 5400 9997॥ १ 


प्रथम महायुद्ध के बाद अखिल अरब आन्द्रोलन. के विकास को बताइये । 


च् रु 
3 दर 22८2: कम हे. &:8:- #ः +# 4. अ2ाॉचन ड़ 


| ( प्र 7 57 #3587' ) ु | 
“पश्चिम मूलतः इस इच्छा से पूर्व की 'ओर गया कि 
चह पूर्व सें उत्पत्व होने . वाली चाय, ससाले, 
सिल्क जेसी वस्तुए' प्राप्त कर सके । 
, १६वीं शताब्दी में श्राकर यह मुल प्रयोजन बदल गयां 
झौरं एक नयो इच्छा उत्पन्न हुई कि पश्चिमी 
देशों के उपभोक्ताश्रों की श्रावश्यकता से 
श्रधिक बनने वाला माल बेचने के 
लिए पूर्व के देशों को बाजारों 
के रूप में प्रयोग: 


किया जाये।”! 
“हैराल्ड एम० विनाके 


“जब्रीन के साथ उसके सम्बन्धों में जापान की विशंष स्थिति 
के कारण, चीन से सम्बन्धित विषयों में उसके विचार तथा 
दृष्टिकोश हो सकता है प्रत्येक बात में विदेशी राष्ट्रों के समान 
न हों, परन्तु यह बात समझे लो जानो चाहिए कि जापान 
पर पूर्वी एशिया में श्रपने व्रत (!थां5आ०४) को पूरा 

करने और श्रपने विशेष उत्तरदायित्वों का निर्वहन 
करने के लिए प्रधिकुतम प्रयास करने का 
उत्तरवायित्व भ्रा पड़ा है ।*''“'*अभ्रत: हम 
चीन द्वारा जापांन का विरोध करने के 
लिए किसी श्रन्य देश के प्रभांव का 
उपयोग करने के किसी भी प्रयत्न 
का' विरोध करते हैं ।॥” 

--एजी प्रमाट 

: सुद्र-पूर्ण का झघ्न्तर्राष्ट्रीय महत्व 
शिया के पूर्वी देशों श्रौर जापान, चीन तथा फिलिदाइल्ट 
होता है । विभिन्न जातियों से दसा हुआ यहू #द5 


सुदूर पूर्व में ए 
झौर रेगिस्तानों से परिपुर्ण है। किसी समय इस दोहे 


ढ्ीप समूह का समावेश 
पर्वतों, घाटियों, मैदानों 


सुद् र-पूर्व ६३६४६ 


में एक श्रत्यधिक विकसित संस्कृति फली-फूली थी । इसके विपुल प्राकृतिक 
स्रोतों और सामरिक ठिकानों ने १९वीं शताब्दी के बहुत पहले से गा विश्व के 
विभिन्न राष्ट्रों का ध्यान अपनी श्रोर झ्राकषित क्रिया और १६वीं शताब्दी के 
प्रःरम्भ से तो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक सम्बन्धों के इतिहास में यह निविवाद 
रूप से एक अतिशय महत्वपूर्ण स्थान रखे हुए है। १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ 
से ही, कच्चे माल ओर बाजार की खोज में, श्रौद्योगिक दृष्टि से उन्नत यूरोप 
के देशों तथा सयुक्त राज्य श्रभेरिका ने, सुदूरपूर्व के क्षेत्र में अ्रपना औपनिवेषिक 
विकास प्रारम्भ कर दिया । इस सम्पूर्ण प्रदेश के कोयला, इस्पात, टिन, जस्ता, 
तांबा एवं अन्य कच्चे माल के भण्डार ने इसे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का विकट 
अखाड़ा ग्रथवा संघर्ष स्थल बना दिया । 


२०वीं शताब्दी के प्रारम्भ में विश्व राजनीति का केन्द्र युरोप से हट 
कर चीन हो गया। संयुक्त राज्य श्रमेरिका के विदेशमन्त्री जॉन हे ( 4४8 
प०9) ने ठीक ही कहा था “जो कोई उस पक्तिशाली साम्राज्य (चीन) को 
समभ लेता है, उस्ती के हाथ में श्राने वाली ५ शताव्दियों तक विश्व राजनीति 
की कुजी रहनी है ।“7 भ्रथम महायुद्ध के बाद यूरोपियन कूटनौति यूरोप से 
हटकर प्रशान्त सागरीय क्षेत्र (28०॥0 [२९०४४०॥ में अ्रपना श्रखाड़ा जमाने 
लगी । इस सम्बन्ध में जनरल स्मद्स (5शाशाण 5॥68) ने केहा था “मेरे 
विचार से प्रशासन की समस्याए' भ्रगले ५० श्रथवा भ्रधिक- वर्षों के लिए विश्व 
की समस्याएं हैं ।”2 इसमें कोई सन्देह नहीं कि व्यवहारतः १६२१ से १६४५ 
तक का सुदूर पूर्व का इतिहास तनाव, संघर्ष एवं संकटों का इतिहास रहा है । 
इस क्षेत्र के ब्रिटन, फ्रांस और जापान जैसे प्रमुख साम्राज्यवादी राज्य इस 
अवधि में न केवल पारस्परिक विरोध और शत्रुता में ध्यस्त रहे बल्कि उन्होंने 
अपने आपकी साम्यवादी रूस के साथ भी कदु-शत्रुता में लिप्त रखा । 

उत्तर-पूर्वी साइबेरिया के छोर से लेकर भारत की सरहद तक फंले 
हुए यह विशाल क्षेत्र पाश्चात्य प्रभुत्त (ज«४०॥ 7007॥4॥08 ) के विरुद्ध 
होने वाले एशियायी लोगों के राष्ट्रवादी और स्वातन्त्य आ्रन्दोलनों का भी 
मुख्य केन्द्र रहा । प.श्चात्य साम्राज्यवाद के विरुद्ध उत्पन्न हुए इन राष्ट्रव।दी 
संघर्षों ने सुदूरपूर्व के अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को और भी बढ़ा दिया । 

१६१६ से १६४५ के बीच के सुदृरपुर्वीष इतिहास के लक्षर (77९७- 
हरा705 ० 0१९ प्ाधणए ता फीट फच्चा 0७5 #९लशा 799 200 94 3- 
दो महायुद्धों के मध्यवर्ती काल सुदूर पूर्व के प्रमुंख देशों के वैदेशिक सम्बन्धों 
श्ौर उनकी अच्चर्राष्ट्रीय स्थिति पर प्रकाश डालने से पहले उचित होगा कि 
सुदूर पूर्व की इस युग की राजनीति के कुछ प्रमुख लक्षणों का भी उल्लेक्ष कर 


दिया जाय जो निम्नलिखित थे--- 


, "ज्रा0चएटा एाठशाजञभाते5 धात्वा, ग्रं29 छाएा।8 (एफंा॥). .॥३६६8 
569 क्‍0 9०70 90॥॥08 07 ॥6 ग०छ #ए8 एशापप68,? ... ः 
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हू प्रथम, इस अवधि में जापान की ग्राश्चर्यजतक उच्चति हुई | इस युग 
में चीन, भारत और जापान तीनों ही देशों में राष्ट्रवाद का उदय तेजी से होने . 
लगा था, परन्तु जापान इस मामले में विशेष रूप से अग्रणी रहा और उसने 
सबसे पहले राष्ट्रीय आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थान प्राप्त किया । 

उसके बाद चीन और भारत ने श्रपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त की । जापान 

ने १६३१ से ही भन्तर्राष्ट्रीयता की उपेक्षा आरम्म क़रदी और वह उम्र राष्ट्री 

यता की दिशा में इतनी तेजी से आगे बढ़ा तथा अपने साम्राज्यवादी इरादों 

की पूर्ति के लिए ऐसा भयंकर राजनीतिक व सैनिक खेल खेलने यें संलग्न हुआ्ना 

कि अ्रच्तत: १६९४४ में, मित्रराष्ट्रों के समक्ष, श्रात्म्समर्पण करके सम्पूर्ण 

विनाश के मुख से बाल-बाल बचा । मी 


दूसरे, प्रथम भहायुद्ध के वाद सुदूर पूर्वीय राजनीति में साम्यवाद के 
तत्व का उदय हुआ-। रूस ने यह अनुमव किया कि चीन की आंन्‍्तरिक कलह 
से लाभ उठाया जा सकता है, श्रतः उसने चीन में 'साम्यवादी दल का संगठन 
आरम्भ कर दिया । शनेः शर्तें: चीन में साम्यवादी-तंत्व प्रबल होते चले गये 
और राष्ट्रवादी शक्तियों के साथ सक्रिय रूप.में लोहा लेने लगे | १६३० के 
बाद से ही चीन में साम्यवादी आन्दोलन ने प्रबल. रूप धारणा कर लिया और 
द्वितीय महायुद्ध आरम्भ होने पर इसका स्वरूप आक्रामक हो गया। चीन के 
इस गृहयुद्ध में अ्रन्ततः राष्ट्रवादियों की पराजय'हुई श्रौर १६४६ में वहां 
साम्यवादी शासन स्थांपित हो गया तथा चीन को “गणतन्त्र घोषित किया 
गया । | 
| तीसरे, इस भ्रवधि में सुदूर पूर्व में इन्डोनेशिया, लंका, वर्मा, भारत 
आदि में राष्ट्रीय और स्वातन्त्रय आ्रान्दोलन विकसित हुए भ्रौर ब्रिटेन, फ्रांस 
तथा हारलैंड द्वारा उन्हें कुचलने के हर संभव प्रयत्त किए गये । 


चौथे, प्रथम महायुद्ध के बाद है ३9328: सम्मेलन से ही संयुक्त राज्य 
अमेरिका ने सुदूर पूर्ण की राजनीति में एकदम सक्रिय रुचि लेना आरम्म कर 
दिया । उसने इस क्षोत्र में मुक्तद्ार (07० 6००) तथा चीन की सीमाग्रों 
की सुरक्षा की नीति भ्रपतायी । मुक्तद्वार न ति का अ्रमिप्राय था मित्रराप्ट्रों बे 
लिए व्यापार की खुली छूट श्रौर चीन की सीमाश्रों की सुरक्षा का बर्थ था 
चीन की भूमि पर जापान अ्रथवा कोई न, अपना भ्रधिकार न जमाने 
पाये । वस्तुतः अमेरिका सुदूर पूर्ग में रूस एर्ग जापान को एक दुसरे ६628 
खड़ा करके शक्ति-संतुलन स्थापित करना चाहता था हु बहू इस बात के लिए 
बडा इच्छुक था कि मंचूरिया में अपनी पूजी के विनियोग के लिए क्षेत्र 8 
करे, परन्तु इसकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई । उसन ब्रिटेन के 55 
साम्राज्यवादी श्राकांक्षाओं में सम्मिलित करना चाहा ताकि वह मुदनहर्त में 
सैनिक शक्ति का प्रयोग कर सके दर प्र ब्रिटेन के कक चाल हा रे न्‍र 
भ्रमेरिका चीन में लगी हुई अपनी पूजी के लगभग ६ ञ का 
लिए सैनिक कार्यवाही करने से कतराता रहा | दंत 52225] हे 
के बाजारों में दो महायुद्धों के बीच की अवधि में 40209 ट्री ये कक 
श्र यूरोप के अन्य देश, (२) जापान ता (३) संयुक्त "आह 
ग्रमेरिका, चीन वे जापान के संघर्ष से लाभान्वित होता चाहता वा, चद 


सुदू र-पूर्व कि ६४१ 


जापान के मार्ग का बहिष्कार कर रहा था । इस तरह श्रमेरिका, चीन शौर 
जापान दोनों को माल वेचकर अपना खजाना भरने की होड़ में था । 


इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रथम महायुद्ध के परिणामस्वरूप सुदरपुर्व से 
जरमनी के विलुप्त होने के पश्चात्‌ सुदूरपूव में सोवियत रूस जापान, संयुक्त 
राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के परस्पर विरोधी स्वार्थों और अ्रधिकार-लिप्सा 
का महत्वपूर्ण अखाड़ा चन गया । 


प्रस्तुत अध्याय में हम सुदूरपूर्व के दोनों महात देशों जापात श्रौर चीन 
के वेदेशिक सम्बन्धों व उनकी श्रन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर प्रकाश डालेंगे । 
जापान (वश) 
प्रथम महायुद्ध से.पूर्व की पृष्ठभूमि : जापान का जागरण--१६वीं 
शताब्दी के प्रथमाद्ध तक चीन और जापान दोनों ही यूरोपियन लोगों को 
श्र्बर! और 'शैतान' समभते थे। उन्होंने अपनी पवित्र मातृभ्ूमियों के द्वार 
उनके लिए बन्द कर दिये थे | लेकित जहां १८४०-४२ के अ्रफीम युद्ध द्वारा 
“ब्रिटेन ने चीन को अपने द्वार खोलने पर विवश कर दिया वहां १५५३ में 
संयुक्त राज्य भ्रमेरिका ने जापान के द्वार खटखटा दिये । इसका कारण उत्तरी 
प्रशान्त महासागर में ब्हेल मछलियों का शिकार करने वाले अमेरिकन जहा- 
जियों के साथ जापानियों द्वारा किया जाने वाला दुर्व्यवहार था। १८४३ में 
अमेरिकन तौ-सैतापति पेरी अपने जंगी जहाजों के साथ जापान जा पहुंचा 
ओर उसने अमेरिकत नाविकों के साथ सद्व्यवहार की माँग की । १८४४ में 
वह और अधिक जहाज लेकर जापान पहुंचा और अमेरिकन तोपों के गोलों से 
वाध्य होकर जापान को अपने दो बन्दरगाह अमेरिकनों के लिए खोलने पड़े । 
वाद में नागासाकी श्रौर योकोहोमा भी इनके लिए खोल दिये गये । 
जहां चीन विदेशी घुसपैठ के वाद भी श्रपन्ती मोह-निद्रा से नहीं जगा 
वहां जापान के इतिहास में सुयंदिय और जागरण के एक नवीन युग का सूत्र- 
पात हुश्ना । चीन अपने प्राचीन सामान्‍्तवादी ढाँचे से ही चिपका रहा, परिणा- 
मत; यूरोपियन साम्नाज्यवादी शक्तियों ने उसका इतना अधिक आर्थिक शोषण 
किया कि १८६८ तक उन्होंने उसे अ्रपने-अपने 'प्रभाव क्षेत्रों ($छाण 5 ० 
प्रर५०॥०७) में वांदकर उसे अद्धं-परतत्रता की स्थिति में पहुँचा दिया । लेकिन 
जापान ने तुरन्त ही यह अ्रनुभव कर लिया कि यदि पश्चिम के नवागन्तुकों 
का प्रभावशाली क्रियात्मक प्रतिरोध करना है तो पश्चिम के ज्ञान-विज्ञाम को 
सीखना होगा, अपने देश का पश्चिमीकरण ( पर6्धाए24॥0व) करना 
होगा । फलतः १८६७ के बाद नवयुवक सम्राट मत्यूहितों के उत्साहपुर्णं और 
क्रियाशील नेतृत्व में जापान में तवीन सुघारों का सिलसिला जारी हभ्ना.और 
जापान का बड़ी तेजी से प्राधुनिकीकरण होने लगा । रेलों, मशीनों, जहाजों, 
कारखानों, बेंकों एवं प्राधुनिकतम शक्तिशाली सैन्य बल के निर्माण का कार्य- 
क्रम अपनाया भया। फ्रेन्च और जमन श्रादर्श पर सम्पूर्ण कानून-पद्धति का 
पुरननिर्भाण हुआ । १८७१ में सामन्‍्तवाद की समाप्ति की घोषणा की गयी। 
. १८५६ में प्रशिया के नमूने का एक नवीन संविधान बनाग्रा गया । 
जापान ने अपने 'पश्चिमीकरण' के कार्यक्रम में असाधारण तौत्गति- से 
सफलता प्राप्त की । भ्रपनी नवीन शंक्ति और -नवीन :.आकांक्षात्रों, का पहला 


हे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


प्रयोग 'उसते चीत पर क़िया । कोरिया जापान के तट के सामने वीन का एक 
वशवर्ती राज्य था । जापान ने देखा कि विदेशी शक्तियां चीन, मस्चूरिया और 
कोरिया में अप्रने पांव फैलाकर उसकी सुरक्षा को. खतरा पैदा कर रही हैं। 
अत: सबसे पहले उसने चीनी साम्राज्य के ग्रधीन: कोरिया पर, जो उस समय 
विदेशी घुसपैठ के कारण “जापान के हृदय से सटी “हुई कटार! के समान था, 
अधिक्रार करते का निश्चय किया । अपने इस - निश्चेय के अनुरूप १८९४ में 
-जापान मे कोरिया पर झाक्रमख कर “दिया | इस पर चीन-जापान युद्ध 
(१८६४-६५) आरम्भ हो गया जिसमें चीन बुरी तरह पराजित हुआ । 
अन्त में १८६५ ई० में शिमोनोसेकी की..संधि [7७क॥्राए ण 8#शराणा०५०एं ] 
हारा चीन को कोरिया की स्वतंत्रता स्वीकार करनी पड़ी, फारमूसा और 
पेसकाडोर (१४६०४५०7०५) के द्वीप तथा पोर्ठआथे के बन्दरगाह सहित 
मन्चूरिया का लियाओ्रोतु ग (7808) प्रायद्वीप जापान को दे देने पड़े | 


शिमोनोसकी की संधि के पश्चात्‌ सुदरपुवं की राजनीति ने एक नयी 
*दिशा ली । सर्वप्रथम तो इसने जापान की प्रतिष्ठा एवं शक्ति में वृद्धि कर 
- दी | जापान के ऊपर जो असमान संधियां लादी गयीं थी, उन्हें फिर से बदल 
दिया गया । विदेशियों को जो विशेष अ्रधिकार प्राप्त थे, उन्हें समाप्त कर 
दिया गया और ग्रव वह चुँगीकर अपने मन से नियमित करने को स्वतंत्र हो 
गया । इतना ही नहीं, इस विजय से जापान को साम्राज्यवादी प्रयास की 
शोर प्रे रणा :मिली । जापान का साम्राज्यवाद सुद्दरपूर्व की राजनीति . में एक 
सवीन समस्या बन गया । सैनिक दृष्टि से समृद्ध जापान को श्रव श्रपन्ती ताकत 
पर पूरा भरोसा हो गया और गूरोपियव शक्तियों को यह पता चल गया कि 
जापान एक ऐसा शक्तिशाली राष्ट्र है जो सैनिक प्रयाण में साभीदार बनकर 
तैयार रहेगा । इस घटना से चीन की दुर्बलता प्रकट हो गयी, वह विदेशियों की 
, क्षुपा-तृष्ति का सहारा बन गया और उसका अ ग-मंग होना निश्चित सा हां 
गया | दुर्बल,और क्षीणकाय चीन में विदेशी शक्तियों ने पर रोप लिये तथा 
(१८९७-६८ -में एक शांतिपूर्ण सुविधाशों के युद्ध (84808 ०0 (0702५५0॥5 ) 
द्वारा चीन के अधिकांश भाग को उन्होंने अपने प्रभाव क्षेत्रों में विभाजित कर 
लिया । 


जापान के नवीन साम्राज्यवाद के पीले खतरे ने रूस, जर्मनी, क्रास्स 
आदि राष्ट्रों के हृदय में भय पैदा कर दिया | जापान की बढ़ती हुई शक्ति 
यूरोपियन राष्ट्रों को सहनीय न थी । इसीलिए काउप्ठविटे (200०६ ७॥॥६) 
ने जार निकोलस ह्विंतीय से कहा--“हम जापान को अपने दीपा की छाड़क: 
एशिया की मुख्य भूमि पर पैर रखने की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि यह 


_ सुदूरपर्व में हमारी शांतिपूर्ण घुसपैठ को प्रभावशाली दूध से रोक कं 7 
अन्त में हुआ यह कि रस, जमेनी और फान्स ने जापान के लियाओवु गे श्राव- 
द्वीप चीन को लौटा देने की सलाह दी | इन तीन शक्तियों से युद्ध हर की 
: अपेक्षा जापान ने यही भ्रधिक श्रे यस्कर समझा कि इनका परामज मात लिया 
जाय | वास्तव में रूस मन्चूरिया को स्वयं प्राप्त करत का इच्छुक सा 
४ और उसी की प्रेरणा से फ्रान्स तथा जमेती ने जापान पर लियाझाडुग मी 5 
गल्गैप चीन को लौटा देने का दबाव डाला था । 


सुदूरुूव ६४३- 


ग्रब रूस, जमेनी श्ौर फ्रांस तीनों देशों ने चीव की बन्वरवांद शुरू 
करदी । जर्मनी ने दो जर्मत मिशनरियों की हत्या का बदला लेने के लिए 
शांद्र ग प्रान्त में कियाओचाओो ([(800020) पर अधिकार कर लिया और 
१८९८ में इसे चीन को ६६ चर्ष के लिए पट्टे पर वलित को देते के लिए 
बाधित किया गया । इसी वर्ष इसी प्रकार का पड़ा रूस ने पोर्ट आर्थर 
वनन्‍्दरगाह के लिए और मस्चूरिया में रेल बनाने के लिए प्राप्त किया | इससे 
मन्चूरिया में रूस की स्थिति पत्यन्त सुदृढ़ हो गयी और उम्तमे कोरिया के 
मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया। फ्रात्स ने चीन की गोगसी-कांग 
नदी के दक्षिण में कोई प्रदेश किसी अन्य शक्ति को न दिये जाने का वचन 
दिया । ग्रंट ब्रिटेन भी पीछे न रहा, उसने वेई-हाई-बेई ( ए<ं-मिथं-फथ॑) 
के बन्दरगाह का पढ्ा प्राप्त किया तथा यानसीकांग की उपज।ऊ धाटी | 
अपने व्यापार के लिए सुरक्षित कराने का निश्चय किया । संयुक्त राज्य अमे- 
रिका ने ६ सितम्बर १८६६ को चीन की 'प्रादेशिक मुरक्षा और अखण्डता 
बनाये रखने के लिए 'मुक्तद्वारा नीति! (09०॥ 000 9०॥०५) का प्रतिपादन 
किया | 
चीन में यूरोपियन शक्तियों और रूस के बढ़ते हुए प्रभावों को देखकर 
जापान हाथ पर हाथ दिये नहीं बेंठा रहु सकता था। कोरिया में जापानी 
हितों की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक था कि मत्वूरिया पर रूस का अधिक 
प्रभाव न रहे । दूसरी ओर रूस वहां अपना प्रमुत्व स्थापित करने के लिए 
कटिबद्ध था | इस परिस्थिति में भावी रूस-जापानी युद्ध अनिवार्य था और 
इसके लिए १५६५ से ही जापान ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति से युद्ध की तैयारियां: 
आरम्भ कर दी । 


जापान इस बात को भली भांति समभता था कि केवल मात्र युद्ध की 
तैयारियाँ करना ही पर्याप्त न था अपितु ऐसी व्यवस्था का होना भी आवश्यक 
था जिससे १८६५ के समान रूस, जमंन्री और फ्रात्स के संयुक्त हस्तक्षेप की 
पुनराबृति न हो सके । श्रतः जापान ने मित्रों की खोज आ्रारम्भ की और 
१६०२ में ब्विटेव के साथ एक सन्धि कर ही ली । १९०२ की इस एग्लो- 
जापानी संधि के द्वारा जापान ने चीन में ब्रिटेन के विशेष हितों को और 
ब्रिटेत ने चीन तथा कोरिया में जापान के विशेष हितों को स्वीकार किया! 
यह व्यवस्था भी की गयी कि यदि वह अपने विशेष हितों के रक्षार्थ दोनों में 
से किसी भी देश को किसी अन्य देश से युद्ध करना पड़ा तो दूसरा देश तटस्थ 
रहेगा एवं अन्य देशों को भी तटस्थ रखने का प्रयास करेगा । किन्तु यदि उसके 
प्रयत्वों के बावजूद भी कोई श्रन्य देश उसके मित्र के विरुद्ध थ्रुद्धशत होगा त्तो 
वह तुरन्त अपने मित्र की सहायता के लिए झ्रागे झा जायगा । वास्तव में यह 
एग्ली-जापानी सन्धि'सुदूरपूर्व के इतिहास की एक निर्णायक घटना थी और 
जापान के साम्राज्यवादी अभियान में पहला प्रभावकारी कदम थी। इससे 
साम्राज्य विस्तार के. लिए जापान का रास्ता साफ हो गया | ब्रिटेन को भी 
इस समभोते से स्पष्ट लाभ था। वह रूसी प्रसार को रोकने के लिए उत्तना 
ही चिन्तित था, जितना कि जापान | इसके भ्रतिरिक्त जमनी के तीव्र नौसेना 
निर्माण कार्य ने भी ब्रिटेन को चिन्तित बना दिया था | वह प्रशान्त महासागर 
से अपनी नौसेना के कुछ माय को हटा लेना चाहता था लेकिन यह -तमभी 


जज अन्तर्राष्ट्रीय सम्वेन्ध 


सम्भव था जब प्रशान्‍्त महासागर की एक महान शक्ति जापान -से उसकी 
मित्रता हो । एग्लो-जापानी सन्धि से ब्रिटेन की समस्या का समाधान निकल 
आया । पुनश्चय जम॑नी, झास्ट्रिया और इटली के तिगुट. के विकास ने ब्रिटेन 
को यह अनुभव करा दिया था कि उसके लिए किसी महाशक्ति से मित्रता 
स्थापित करना जरूरी है। इस सन्धि के फलस्वरूप ब्रिटेन को जापान जैसा 
शक्तिशाली मित्र मिल गया । ऐसे शक्ति सम्पन्त देश की मित्रता से ब्विटेत की 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई 5... जा | 
शिमोनोसेकी की सरन्धि के उपरान्त रूस और जापान के बीच संघर्ष 
के सभी लक्षण एक एक कर जमा होने लग गये थे । ए'ग्लो-जापानी संधि ने 
रूस को खुली चंनौती ही दें दी। यह सन्धि स्पष्ट रूप में रूस-विरोधी मोर्चा 
ही थी । भ्रत: रूस ने मन्त्र रिया पर अपना प्रभाव और भी सुदृढ़ कर लेने का 
निश्चय किया । यद्यपि १६०२ की रूसी-चीनी संधि द्वारा वह मन्चूरिया से 
अ्रपती फौजें हटा लेने का वचन दे चुका था लेकिन १६०३ में उसने इस सन्धि 
का उल्लंघन करते हुए चीन को सूंचित किया कि वह मन्चूरिया में कुछ श्रौर 
विशेष सुविधाएं प्राप्त करने पर ही अपनी सेनाए उस क्षेत्र से हटा सकेगा । 
यही नहीं, रूस ने श्रपती सेनाग्रों को हटाने की स्थिति से बचने के लिए उन्हें 
इमारती लकडी काटने के लाइसेन्स (7-40०6॥५०) के बहाने कोरिया की शीमा 
पर यालु नदी के पास एकत्रित करना शुरू कर दिया । शीघ्र ही कोरिया मे 
रूस के अतिक्रमण होने लगे और कोरिया के एक वन्दरगाह को लेकर यह 
काफी स्पष्ट हो गया कि रूस श्रपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने पर कटिवद्ध है। 
जापान ने रूसी कार्यवाहियों का विरोध किया। १६०३ में उसने रूस के 
समक्ष कई प्रकार के प्रस्ताव रखे जो दोनों राष्ट्रों के संघर्ष कारी स्वार्यों को 
समाप्त करने के आधार थे । दूसरी ओर इन प्रस्तावों के विरुद्ध कई विरोधी 
प्रस्ताव रूस द्वारा उपस्थित किये गये । किस्तु कोई भी समभौता नहीं हो 
पाया । १३ जतवरी १६०४ को जापान ने रूस को इस आशा का वत हक 
कि वह मंच्रिया में रूस के विशेष हितों को स्वीकार करने को तैयार है 
बशरतें कि रूस कोरिया में उसके विशेष हितों को स्वीकार कर छे। हप्त थे 
अपने पत्र का कोई उतर न पाने पर जापान ने ५ फरवरी १६०४ का हस से 
प्रपने कटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद कर लिये । कोरिया दोनों देशों के मध्य डूढ़ 
का मूल कारण बन गया । जी. एफ. हड़सन (0-7. छप्तं5०४) के शब्दों ६4 
“कोरिया भगड़े की वास्तविक जड़ था। १८६४ का युद्ध यह्‌ निश्चय कप 
लिए लड़ा गया था कि कोरिया में चीन का ग्रभुत्व रहेगा य। जापान का वेंड। 
१६०४ का युद्ध उसी देश पर जापानी तथा रूसी प्रवानता मे निश्चय करने 
के लिए लड़ा जाना था।? जह़ाजों 
८ फरवरी, १६०४ को जापान ने पोर्टश्रार्थर में स्थित ह्सी जह 
पर भीषण श्राक्रमण कर दिया । वौने (जापान) की दैत्य ( रत) मत्यह हे 
श्राश्वयजनक लड़ाई थी जिसमें स्थल पर मुकदन मं गौर जल पर कॉरियां 
जलडमरू मध्य में देत्य को पराजित होना पड़ा। डुड का अन्त मील 
१६०४५ को पोटट्स माउथ की संधि (प7टकाए रण 9075 3000) दीरा हुए 
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सुंदुस्पूवे ६४५ 


जिसके भ्रन्तगंत रूस ने कोरिया में जापान के विशेष हितों को स्वीकार किया, 
पोटेग्राथर सहित लियाओतु ग॑ प्रायद्वीप का पट्टा जापान को हस्तान्तरित कर 
दिया, सुखालिन द्वीप ($809॥7 [5970) का दक्षिणी भाग जापान को 
दे दिया'और मन्चूरिया से अपनी फौजें हटा लेने का वचत दिया । 

जापान जैसे छोटे से देश की रूस जैसे महान देश पर विजय एक 
्राएचर्यजनक घटना थी | एच० जो० वेल्स (प्त, 6, ज़था5$) के शब्दों में 
रूसी-जापाती युद्ध “एशिया के इतिहास में एक युग का यूरोपियन अ्रभिमान 
के काल के भअ्रन्त का परिचायक था।” रूस जैसे महान्‌ राष्ट्र पर विजय 
प्राप्ति के कारण जापान सूदूर पूर्व की राजनीति में श्रपता विशिष्ट स्थान सम भने 
लगा । कोरिया से रूस को निकाल करं वह अब कोरिया के मामले में स्वयं हस्त- 
क्षेप करते लगा । १६१० ई० में तो जापान ने कोरिया को अपने साम्राज्य में 
ही मिला लिया रूस-जापानी युद्ध का एक क्रान्तिकारी प्रभाव यह हुआ कि 
इससे एशिया में और विशेष रूप से चीन में राष्ट्रीयता की नवोदित शक्तियों 
को अ्रसीम बल मिला । जापान जैसे छोटे से राष्ट्र द्वारा रूस की प्रवल यूरोपि- 
यन शक्ति के परासव ने चीन श्रौर एशिया के देशों में इस नवीन आशा का 
संचार कर दिया कि पश्चिमी शक्तियाँ अजेय हैं। इस जागरणा से प्रभावित 
होकर चीन में डॉ० सनयात सेन के नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन का तेजी से 
विकास हुआ । १६१२ की क्रान्ति द्वारा मांचु: राजवंश का अस्त कर गणातस्त्र 
की स्थापना की गई जिसके प्रथम अस्थाई राष्ट्रपति डॉ० सनयातसेन बने। 


१६२४ में उनकी मृत्यु के बाद राष्ट्रवादी कुओमितांग दल का नेतृत्व चांगकाई- 
शेक के हाथ में श्रा गया । ०४१४० 2 5 


रूस-जापानी युद्ध से यह असंदिंग्ध रूप से प्रमाणित हो गया कि 
जापान विश्व की महान्‌ शक्तियों में से एक है । जापान की इस नई स्थिति की 
प्रथम प्रतिक्रिया अगस्त १६०५ में एग्लो-जापानी संधि का नवीमीकरर 
(ेशाल्ज) तथा पुष्टीकरण थी-। संशोधित संधि में यह व्यवस्था की गई 
कि यदि कोई भी श्रन्य शक्ति पूर्वी एशिया श्रथवा भारत में उनके हितों पर 
आत्रमण करती है तो वे एक दूसरे की सहायता करेंगे । इस नवीत संधि न्ने 
चीन और कोरिया की स्वतन्त्रता को मान्यता देने के स्थान पर जापान को 
कोरिया के पथ-प्रदर्शन, “नियन्त्रण एवं रक्षण का अधिकार दिया । 


जापान और प्रथम महायुद्ध-औयूरोप के रंगमंच पर जब प्रथम विश्व युद्ध 
के वादल घिर आये तो जापान को अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा पूरी करने 
का स्वर्ण ग्रवसर मिला, क्योंकि उस समय यूरोप के सभी प्रमुख राष्ट्र युद्धरत 
थे। महायुद्ध प्रारम्भ होने पर जापान ने ब्रिटेन के साथ अपनी - मैत्री का प्रदर्शन 
करने और सूदूर पूर्व में जर्मन-प्रभाव का अन्त करने के - दोहरे उद्देश्यों से 
२३ अ्रगस्त १६१४ को जमंनी के विरुद्ध पुद्ध-घोषणा कर दी । इसके पहले १५ 
. अगस्त १६१४ को वह जमंनी को चेतावनी दे चुका था कि वह बिना शर्ते और 
बिना मुआवजे के कियाझ्रोचाओं ([(80०॥०७) का पट्ट पर दिया गया क्षेत्र १५ 
सितस्व॒र से पहले अन्ततोगत्वा चीन को लौटा दिया जाने के उद्दे श्य' से: जापान 
सरकार को दे दे ।”'जमेनी का कोई प्रत्युत्तर न. मिलने - पर . जापान ने: 7२३ 
अगस्त को यह घोषणा करते हुए जमंन्री पर झ्राक्रमण बोल दिंया' क्रि “जापान 
की भूमि प्राप्त करने की कोई श्राकांक्षा नहीं है, और वह पूर्व में :शान्ति/ग्के 


गम भ्रन्तर्राष्ट्रीय सस्बन्ध: 


रक्षक के रूप में स्थित होने की आशा करता है। जापान ने १९१४ के अन्त 
तक कियाओचाओ तथा अन्य जर्मन द्वीपों पर अ्रधिक्रार कर लिया। इसने 
कैरोलीन ((५४०४॥८5) और मार्शल द्वीप समूह (१(87शाथं! ॥58705) पर 
भी कब्जा जमा लिया जिससे चीन के साथ उसके सम्बन्ध बिगड़ गये और चीन 
ने उससे शाण्ट्‌ग प्रदेश से (जिसमें कियाओचाशो प्राय: द्वीप स्थित है) भ्पनी 
सेना हटा लेने को कहा-। इससे चीन और जापान के मंध्य कटुता और भी बढ़ 
गई और जापान ने चीन को सबक सिखाने का निश्चय किया । 


महायुद्ध में यूरोपियन शक्तियों की व्यस्तता का लाभ उठाकर १५ 
जनवरी, १६१५ को जापानी राजदूत ने पेकिंग में चीनी राष्ट्रपति यूआन 
(एए४०) के सामने “कुल्यात २६१ मांगें. ([९०६०४०ए४ 'त्शा।ए-0॥९ 
70७शथा08 ) प्रस्तुत कीं । इन मांगों का उद्ं एय यह था कि जब तक यूरोप 
के राष्ट्र युद्ध में लीन हैं तब तक वह चीन में अपना स्थान हृढ़ करले । ये सब 
मांगें £ भागों में विभक्त थीं। पहला भाग शाण्टुग से सम्बन्धित था, दूसरा 
मंचूरिया तथा पूर्वी आन्तरिक मंग्रोलिया से; तीसरा कोयला तथा लोहा 
सम्बन्धी कुछ सुविधाओं से; चौथा खाड़ी, बन्दरगाह और किनारों के अ-वैदेशी- 
करण से और पांचवां जापानी परामर्शदाताओं की नियुक्ति, जापानी शस्त्रों के 
क्रय, घार्मिक प्रचार, पुलिसं-नियन्त्रण श्रौर आधथिक चुनाव से सम्बन्धित था । 
इन सभी मांगों का उददं श्य चीन को यूरोपवासियों के लिए वन्द करना तथा 
एशिया वालों के लिए खोलना था । यही कारण है कि इसे “एशिया का मुनरों 
सिद्धान्त” (#अंभां2 !४०क्रा०8० 000776) भी कहा जाता है। सचगुच यदि 
थे मांगें मान ली जाती तो चीन जापान का एक संरक्षित देश बन जाता | 
यरोपियन राष्ट्रों और अमेरिका ने चीन के सामने पेश की गई जापानी मांगों 
को तीब्र विरोध किया । १३ मार्च १६१५ को अमेरिकन विदेश मन्‍्त्री ब्रियात 
(89980 ) ने कहा, “श्रमेरिकत सरकार किसी ऐसे समभौते को स्वीकार नहीं 
कर सकती कि जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका के संधियों हारा ब्राप्त अ्रधिकारों 
का, चीन की राजनैतिक अ्रथवा प्रादेशिक अखण्डता का या 'मुक्तद्वार' नीति का 
हनन होता हो ।” फिर भी जापान ने युद्ध की धमकी देकर चीन से २५ मे) 
१६१५ को दो संधियों पर हस्ताक्षर करा ही लिये जिनमें जापान कं दक्षिणी 
मंचरिया और आन्‍्तरिक मंगोलिया में अनेक सुविधायें देने की व्यवस्थाय थीं। 
२ नवम्बर, १६१७ को लंनसिंग-इशी समभोते ( [शाह शिंयों. 86८ 
70९॥/) द्वारा श्रमेरिका ने भी यह स्वीकार कर लिया कि “जापान के चीन 
में विशेष स्वार्थ हैं ।* 

प्रथम महायुद्ध के बाद का शान्ति-सम्मेलन 
व वाशिंगटन सम्मेलन झोर जापान 
(१६१६-१६२१) 
दपहर 


द्ध की समाप्ति के पश्चात्‌ पेरिस में जो शान्ति सम्मे्न हुढ्र! 


महायु रे पद्धि के लिये ची का म्द्तित 
उसमें भ्रपने-अपने स्वार्थो' की सिद्धि के लिये चौत और जापान ना रे 204 
हुये । अगस्त १६१७ में चीनने भी जमेती के विस्द्ध युद्ध के वा 5 


दी थी, अतः वह भी जापान की तरह ही मित्रराष्ट्रों की मंत्री का इाठः 
करता था। 


सुंदूस्‍्पूरव 


: जापान मे सूदूरपूर्व मेंचीन और रूस को वारी-बारी से पछाड़कर 
'अपने को शक्तिशाली प्रमाणित कर दिया । साथ ही अव वह उत्त प्रथम 
"के श्रौद्योगिक देशों में था जिनकी सर्वत्र अतिरिक्त माल एवं पूंजी की धाक 
'जञम गई थी । युद्धकाल में भी वह श्रपनी सैनिक शक्ति'की घाक' जमा चुका 
था । श्रेतः शान्ति-सम्मेलन में उसका यह हर सम्भव प्रयास रहा कि उसे बड़ 
“संष्ट्रों की पंक्ति में गिना.जाय और साथ ही सूद्टरपृर्वे में उसके एकमात्र प्रभाव 
'को मान्यता दी जाये । इसी दृष्टि से शान्ति-सम्मेलन में जापान ने अपनी 
'प्िम्तलिखित तीन मांगें प्रस्तुत की--- 
*.. (१): उत्तरी प्रशोन्त महासागर के सभी जर्मन द्वीपसम्रृह उसे मिल 
जाय; | 
..._ (२) शाण्ट्रग.प्रान्त में जमेती को पहले जो श्रधिकार प्राप्त थे, ये 
अधिकार अब 'उसे दिये जांय; 
(३) प्रस्तीवितं राष्ट्संघ करा श्राधारभूत सिद्धान्त “राज्यों के वीच 
जाति सम्बन्धी समानता” घोषित किय। जाय | 
जापान की उपरोक्त सभी मांगों का मित्रराष्ट्रों तथा सहयोगियों ने 
तीव्र विरोध किया । जर्मन द्वीपों पर जापान के भ्रधिकार की मांग विल्सन के 
सिद्धान्त का खण्डन करती थी, शाण्टुंग एवं कियाओचाओर पर अधिकार की 
मांग चीन की नवोदित राष्ट्रीयता का विरोध करती थी, और जाति-सम्बन्धी 
समानता की माँग ब्रिटिश डोमिनियन राष्ट्रों को स्वीकार्य न थी। सबसे प्रबल 
विरोध संयुक्त राज्य अमेरिका की जोर से हुआ क्योंकि युद्ध की समाप्ति के 
उपरान्त ही चीन को लेकर अमेरिका एवं जापान में काफी प्रतिद्वन्द्रिता 
आ्रारम्म हो गई थी। इस प्रकार शान्ति-सम्मेलन में अब संघर्ष था--जापान 
के साम्राज्यवादी विस्तार और 'मुक्तद्वार' की अमेरिकन नीति एवं चीन की 
एकता के मध्य श्रौर यही एक प्रमुख कारण था कि शान्ति संम्मेलन में जब 
गुप्त संधियों की चर्चा की गई तो राष्ट्रपति विल्सन ने लेनसिग-समझौते' को 
मान्यता नहीं दी श्रौर उसके प्रति अपनी अनभिज्ञता प्रकट की । 
चीन, जापान के विस्तार और प्रभुत्व को कभी सहन नहीं कर सकता 
था, अत्त: उसके प्रतिनिधियों ने शांति सम्मेलन में अपनी अ्रनेक मांगें, पेश कीं 
जिसमें से प्रमुख निम्नलिखित थीं-- 
(१) शाण्ट्रग प्रदेश चीन को लौटा दिया जाय, 


(२) चीन से विदेशी विशेषाधिकार तथा श्रत्य असमान सुविधाओं 
* एवं संधियों का अन्त कर दिया जाय, एवं 


्च्क 


'प्रभाव-क्षेत्र' में चीन का जो विभाजन हुआ है उसका भी श्रत 
कर दिया जाय । 


परन्तु चीन के भाग्य में निराशा ही लिखी हुई थी. जहां तक शाण्ट्र्‌ग 
का प्रश्न था, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली पहले से ही इस प्रदेश को जापान को 
हस्तांतरित करने को वचनवद्ध थे । मित्रराष्ट्रों ओर जापान ने चीन की मांगों 
को वड़ें संशयपूर्वक देखा क्योंकि चीन का मन्तव्य जर्मनी'से संधि करने 


रे ओर अधिंक न होकर अपनी अधघे-उपनिवेश की स्थिति को बदलने की 
रथा।. 0 % 3 * 


बिननी 


(३ 


का अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


“ -+ शांति-सम्मेलन में यद्यपि चीन -और जापान दोनों ही- की मांगों का 
:तीत्र विरोध किया गया और चीन को कुछ भी नहीं दिया गया, किन्तु जापार्न 
प्रतिनिधियों ने शाण्ट्रुग के मामले में अपनी मांग को मनवाने के लिये प्रभाव- 
कारी दबाव डाला । जापान का कहना था कि उसने सूदूरपुर्वे से जरमनी के 
भगाकंर न केवल मित्रता के उत्तरदायित्व को ही निभाया, बल्कि प्रशाम्त महा- 
सागर-एवं यूरोप की और के कुछ द्वारों की सुरक्षा भी की है । इसके लिये उसे 
धन श्रौर जन दोनों की बलि देवी पड़ी । श्रतः शाण्ट्रुग में उसके दावे को मान 
लिया जाना चाहिए जब जापान ने शांति-सम्मेलन से निकल जाने की और 
राष्ट्र संघ का बहिष्कार करने की धमकी. दी तो भ्न्त में शाप्टुग पर जापान 
का दावा स्वीकार कर लिया गया और इस तरह चीन अपनी वाजी हार 
गया । । 
पेरिस के शान्ति समझौते के अनुसार १८६८ के समभौते तथा वाद के 
अन्य समभौतों के आधार पर शाण्ट्रग में जर्मंवर वाले सभी अधिकार 
जापान को मिले। कियाश्रोचाश्रो की खाड़ी में उसे लीज का श्रधिकार 
मिला और साथ ही इस प्रान्त में उसे आथिक अधिकार भी प्राप्त 
हुए । परन्तु तीन राष्ट्रों की परिषद ने एक शर्ते लगवा दी-वह यह कि जापान 
प्रत्यक्ष समभौते के द्वारा चीन को इन प्रान्तों में राजनीतिक श्रधिकार वापिस 
कर देगा और अपने लिए केवल आर्थिक अधिकार एवं सुविधाएं रखेगा । इस 
सब के विरोध में चीनी प्रतिनिधि मंडल ने वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करने 
से इन्कार कर दिया । ह 
शांति सम्मेलन से न तो जापान ही संतुष्ट हुआ भर न श्रमेरिका हो, 
परन्तु फिर भी दोनों देशों के आपसी मतभेद बढ़ते गये । अमेरिका में बर्साय संधि 
के शाण्ट्रग सम्बन्धी उपकरणों पर भारी प्रतिक्रियाएं हुई, चीन को यह प्रदेश 
वापिस दे देने की मांगें उठने लगीं और सीनेट में भी इस तरह के प्रस्ताव 
आये.। जापान वो जो जर्मनी वाले सभी अ्रधिकार दे दिये गये, उसको | तीत्र 
भर्त्सना हुई । इस आक्रोष एवं श्रन्‍्य कारणों से सीनेट ने वर्साय की संधि का 
श्रस्वीकार कर दिया । जापान शाण्द्रुग को प्राप्त करके भी असंतुप्ट बना रहा 
क्योंकि उसे वायदे के अनुसार लाभ नहीं हुए । जापान में अमेरिका-विरोधी 
भावनाएं मड़क उठीं क्योंकि जापान की मांगों की पूर्ति में सवसे बड़ा वाीघक 
ग्रमेरिका ही रहा था । इधर अमेरिका के लिए एक गंभीर सिरदर्द दा ह्दा 
गया क्योंकि जापान सुदूरपूर्व में एक सबल राष्ट्र के रूप में उपस्थित हा गया 
था जिसका मूल उद्देश्य इस क्षेत्र से अमेरिका को वहिप्कृत करना था। फिर 
एंग्लो-जापानी संधि भी अमेरिका के लिए चिन्ता का कारण बनी हुई था। 
अ्रत: उपरोक्त बातों की पृष्ठभूमि में, वर्साय की संधि पर पुनविचा?र 
के लिए और सुदूरपूर्व में जापान के विस्तार को रोकने के लिए अमेरिका ने 
नवम्बर १६२१ में वाशिंगटन सम्मेलन (१४४४आंप्र/०0 (००शि९ा८6) इंताद 
जिसकी विस्तार से चर्चा पिछले प्रृष्ठों में यवास्थान की जा चुकी है। वह 
सम्मेलन ६ फरवरी १६२२ को समाप्त हुआ । 
जापान के वैदेशिक सम्बन्ध (१६२२-१६४५ ) ५, 
यद्यपि वाशिंगटन सम्मेलन अपने समय की एक महानू सहुलता या 


जे की मे न ० एंगो कक _म्ा क्म्टे 
तथापि “यह मूल प्रश्व अमी भी अ्रनिर्णीत था कि सुद्दरहवें म दवात: 


सुदू र-पूरव 


प्रभत्व रहेगा अथवा जापान की ही तूती बजेगी ।”? कक्‍लाड ए० बस' ((॥8००४ 
3. 305») के मतानुसार “(६२१-२२ का वाशिंगटन सम्मेलन कितने ही 
रूरों में जापान के लिए एक दुःखपुर्ण कृठनीतिक पषड़यन्त्रोद्त्राटन था ॥!? 
जापानियों की दृष्टि में यह सम्मेलल जापान पर अमेरिकन कूटनीति की 
विजय थी । इस सम्मेलन के बाद से ही जापान को तीन प्रमुख समस्याश्रों का 
सामना करना पड़ा था--प्रथम, चीन में एक नवीन एवं उग्र राष्ट्रवाद का 
त्रिकास, द्वितीय, साइवेरिया में रूसी वोल्शेविज्म के श्रन्त के लिए किये गये 
मित्रराष्ट्रीय हस्तक्षेप की असफलता एवं तृतीय, वाशिंगटन सम्मेलन के बाद से 
दी प्रशार, महासागर में ब्रिटिश जापानी सहयोग के स्थान पर ब्रिटिश-अमेरिकन 
सहयोग का प्रारम्भ । 
ग्रत: जापान के समक्ष समस्या यह उत्पन्न हुई कि इन विभिन्न जटिल 
समस्याओं के समाधान के लिए किस नीति का अवलम्वबन किया जाय | इस 
विषय में जापाती राजनीतिज्ञ एकमत नथे। १६२४ से १६३१ तक जापान 
एक तरफ सहयोग और समभौते की नीति और दूसरी तरफ हृढ़ कूटतीतिक 
कार्यवाहियों एवं शक्ति की नीति के मध्य फसा रहा । १६२४ से १६२७ और 
१६२९ से १६३१तक तथा उससे पूर्व १९२१ से १६२४ के बीच के तीन वर्षों में 
जापान मुख्यत: समभझौतावादी नीति पर ही चलता रहा, यद्यपि शक्ति प्रयोग 
पर आधारित नीति भी प्रभावशील रही और १६९३१ के बाद की साम्राज्य- 
वादी नीति का आधार वनी । सहयोग की नीति का भण्डा जापानी प्रधानमंत्री 
शिदेहारा (8गव०४०7०) ने फहराया जबकि १६२७ के बाद से १६२९ तक 
की ग्रवधि में प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहने वाले बैरन तनाका (छ्ेश्चणा 
. ४॥०४५४) ने शक्ति पर आधारित नीति को प्रभावशाली बनाने की चेष्टा की। 
क्लाड ए, बंस ने ठीक ही लिखा है कि १६२२ से -१६३१ तक “जापान एक 
श्रोर वरन जनरल तनाका की दृढ़ कटनीतिक कार्यवाहियों और शक्ति-प्रयोग 
पुर आधारित नीति तथा दूसरी ओर बैरन शिदेहारा -की नम्नता और समान 
व्यवहांर की दीति के बीच परेशानी से मंडराता रहा था ।/ड 


जापान की विदेश नीति (१६२२-१६२७ और १६२९-१६३१) 
जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है; इस काल में जापान ने सहयोग व. समभौते 
की नीति का अनुसरण किया । वारशिगटन सम्मेलन के उपरान्त जापान श्रीर 
अमेरिका के सम्बन्ध कुछ समय तक श्रच्छे रहे । १६२२ में भ्रमेरिका ने भूकम्प 
से पीड़ित जापान को सहायता दी और भूकम्प पीड़ितों के :प्रति सहानुभूति 
अभिव्यक्त की । परन्तु १६२४ में श्रमेरिकन कांग्रेस ने कुछ गेद-भावष से पूर्ण 
कानून पास करके जापानी प्रवासियों को अ्रमेरिका में वसने से मना कर दिया 
' फलस्वरूप दोनों देशों में पुनः तनाव.उत्पन्त हो गया ' तथापि उसने श्रमेरिका 
के प्रति भ्रमेत्रीपूर्ण रुख नहीं अपनाया 4 इस श्रवंधि में जापान सरकार ने उन 
निर्णोयों का पालन करने का प्रा प्रयास किया जो उसने :वाशिगटन सम्मेलन 
में स्वीकार किये थे । जनवरी १६२३ में, चीन के साथ किये * गये इकरारनामें 


8. 8. मर. (7 + वरॉश्याशीणाओओ एरे९४४003 88 फ९९॥ - 6 पछ० 
हे ए/०७0 ४४४४5, 9. 6 

2. (यस्‍ग्पवं8 4, 2758 : 7४6 77 8०5६, 9. 352 
3. एएं१, 9:352, : 


जल अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


के अनुसार, ज,पान ने णाण्ट ग चीन को वापिस लौटा दिया। १६२४ में उसने 
शंघाई में पुलिस की गोलियों से मारे गये चीनियों के परिवारों को क्षतिपूर्ति 
देना स्वीकार कर लिया और १६२७ में नानक्तिण पर की गई बमवर्पा में 
ब्रिटेन व श्रमेरिका का साथ देने से इन्कार कर दिया | वास्तव में १६९२२ से 
ही जापान की विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य चीन के साथ मंत्रीपूर्ण 
सम्बन्धों का विकास था । जापान ने सोवियत रूस के प्रति भी मैत्रीपूर्ण रुख 


'अपनाया । १६२२ में उसने साइवेरिया से श्रपनी सेनायें हठाली और २० 


जनवरी १९२४५ को रूस के साथ संधि भी कर ली। १६२७ में जापान ने 
जेनेवा के नौसनिक सम्मेलन में भाग लिया और १६३० में हूुंदन नौसनिक 
संधि पर हस्ताक्षर किये। उसने राष्ट्रतंधघ और अन्‍्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थाई 
न्यायालय से भी सहयोग किया । १६२८ में जापान ने केलॉग-ब्ने यां पेक्ट पर 
भी हस्ताक्षर किये। जापान की इस तरह की उदार नीति का श्रेय प्रधानमंत्री 
शिदेहारा (8770०72/4) को था जो सहयोग की माबना में विश्वास रखता 
था । शिदेहारा के कारण ही चीन, सोवियत रूस और अमेरिका तीनों के प्रति 
मेत्रीपर्ण नीति पर श्रमल हुआ । 


जापान की विदेश नीति (१६२७-१६२६) और 'तनाका स्मृत्ति 
पतन्न--अप्रेल १६२७ में बैरत तनाका (840॥ '०7०८४) जापान का प्रधान 
मंत्री बना । जहां शिदेहारा जापान के कुटीर श्रौद्योगिक हितों का प्रतिनिधि 
सहयोग और सैत्री पूर्ण नीति द्वारा निर्यात के लिए विदेशी बाजारों को 
बढ़ाने का समर्थक था, वहां बैरन जनरल तनाका जापान के तहत उद्योगों का 
प्रतिनिधि और दृढ़ एवं शक्ति प्रयोग पर अधघारित नीति का पोपक था। ख्न- 
जुलाई १६२७ में जापानी सेनाध्यक्षों एवं वित्त तथा युद्ध विभाग के प्राति- 
निधियों के एक सम्मेलन में प्रसिद्ध 'तनाका स्मरण पत्र (वशामास्य ऐसा0- 
पर] की रचना हुई जिसे २५ जुलाई १६२७ को जापानी सम्राट की 
सेवा में प्रस्तत किया गया । इस स्मृतिपत्र में स्पष्ट कहा गया कि जापान 
के राष्टीय अस्तित्व की नीति न केवल मंचूरिया, मंगोलिया और चीन की 
विजय की ही आ्रावश्यकता है बल्कि सम्पूर्ण एशिया और दक्षिय्र मागराय 
देशों की विजय की भी झ्राव्श्यतता है । इसमें यह भी स्वीकार किया गया था 
कि प्रादेशिक विस्तार की इस योजना के सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका 


. को भी पराजित करना पड़ेगा । तनाका स्मृतिपत्र को कुछ पक्तियां इस प्रकार 


“जापान पर्वी एशिया में कठिनाइयों को उस समय तक दूर नह 


त्प्ल। 
कद 
ब्था 


पट 
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2023 सकता जब त्तक वह “रक्त तथा लौह _(8)000 870 [॥0॥ ) वी नीति स्वीकार 
नहीं करता । यदि-हम चीद-पर नियंत्रण करना बाद्वत ् गो हमें पहले सडक 

: राज्य,अमेरिका को दवा देना परन्तु चीन को जीयने के लिए, हे ५ 5 
मंचरिया श्ौर मंगोलिया को जीतना आवश्यक है! सदर का विदय कप 
हमें चीन को पहुले जीतना चाहिए। "7 चौन के सन्‍्म्त साधनों करे दे 
ग्रधिकार में करने के उपरान्त, हम भारत, एशिया झाइनर, सब्य टटबा | 
बढ़ेंगे । | यदि बामदी जाडत ओला 


यूरोप तक को जीतने के लिए झागे बढ़े 228 
विशिष्टता सिद्ध करना चाहती है, तो मंचूरिया तथा संगाथदा 


वा ल्व्ित्रण 


सुदूर -बूवे अओ 


प्राप्त करना पहला "दम है?! ? 


तनाका स्मरण पत्र को जापान की वेदेशिक नीति में वही स्थान प्राप्त 
हुआ जो नाजी जमेती की विदेश नीति में हिटलर के "मीन कैम्फ! को प्राप्त 
हुआ । इसे जापान का मुनरो सिद्धान्त कहा जाता है क्‍योंकि गे “एशिया 
एशिया वालों के लिए” के सिद्धान्त पर आधारित है। इसका घोषित उ्दं श्य 
यूरोपियन साम्राज्यवाद से एशिया की रक्षा करना था किन्तु अन्त में यह 
साम्राज्यवाद का एक अस्त्र सिद्ध हुआ | प्रमुख अन्तर यही था कि अमेरिका 
सांग्राज्यवाद जापानी साम्राज्यवाद की अपेक्षा अधिक अप्रत्यक्ष एवं उदार 
था ओर जहां मुनरो सिद्धान्त यूरोप को अमेरिकन महाद्वीपों से पृथक रख 
सका वहां तनाका छिद्धान्त एशिया को यूरोपियनों से पृथक रखने में सफल 
नही हुआ । यद्यपि जापान का मन्त्रिमण्डल तनाका स्मरण पत्र की नीति पर 
चलने को तैयार नहीं था परन्तु जापान के सेनानायक घटनाओं के प्रवाह को 
प्रभावित करने की स्थिति में थे क्योंकि जापान में सेना श्रौर नौसेना विभाग 
व्यावहारिक रूप में नागरिक अ्रधिकारियों से स्वतन्त्र था और मंत्रियों की 
स्वीकृति के विना ही सैनिक अधिकारियों को सम्राट से प्रत्यक्ष वार्ता करने का 
अधिकार था। सैनिक नेताओं के हृदय में लोकसभात्मकशांसनके प्रति बहुत कम 
सहानुभूति थी श्रोर १६३१ के प्रारम्म से ही ० नीति को आरोपित करने 
में सफल हो गये । वैसे तवाका स्मरण पत्र में निदेशित नीति पर आचरण 
१६२७ में प्रारम्म हो गया जबकि मई-जुन १६२७ में चीनी राष्ट्रीय सेनाप्रों 
के उत्तरी मार्च के तथाकथित खतरे के विरुद्ध जापानी नागरिकों के जीवन 
और सम्पत्ति की रक्षा के बहाने जापानी फौजें शाण्टुग मेज दी गईं, बाद में 
और अधिक जापानी फौजें १६२८ के अप्रेल मास में शोजी गई और मई 
१६२८ में जापानी-चीनी सेनाओं में पहली मुठमेड हुई। परन्तु जापानी 
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राजनैतिक क्षेत्रों के तीत्र विरोध के कारण तनाका को अपनी इस सकारात्मक 
नीति को त्यागना पड़ा और २८ माचे १९२६९ को चीत से सुलह हो गयी । 
बाद में जुलाई १६२६ में शिदेहारा पुनः प्रध.तमंत्री बन गया और २ वर्ष 
तक जापान पुन; समभकौतावादी वीति पर चचता रहा। लेकिन १६३१ के 
बाद से ही तनाका स्मरण पत्र की नीति हावी हो गयी । 
जापान की विदेशी नीति (१६३१-१६४१)--१६३१ से जापान ने 
तनाका की साम्राज्यवादी नीति पर अनुसरण करना शुरू कर दिया। १० 
वर्ष तक शांति की नीति का पालन करने के बाद जापान की राजनीति में 
साम्राज्यवाद का पुनरोद्मव अनेक कारणों से हुआ जिनमें से अमुख ये थे-- 
प्रथम, चीन में कुओमितांग दल के नेतृत्व में राष्ट्रीय एकता का तेजी से 
विकास होता जा रहा था और जापानी हितों को तथा उत्तकी साम्राज्यवादी 
महत्वाकांक्षा को चीन की संगठित एकता से बड़ा खतरा था । द्वितीय, चीन 
में साम्यवादी रूस का प्रभाव बढ़ते लगा था और जापान के सैन्यव।दियों एवं 
शांतिप्रिय शाजनीतिशों तक को यह पसन्द न था। तृतीय, १६३० की अरथिक 
मन्दी ने जापान को इस बात के लिये विवश कर दिया कि वह भ्रन्‍्य देशों में 
श्रपने अतिरिक्त उत्पादन के लिये बाजार तथा अपनी अश्रतिरिक्त जनसख्या 
के लिये प्रदेश खोजे | :.. * अ 
(क) मंचूरिया काण्ड--को रिया में अपनी साम्राज्यवादी महत्वा- 
कांक्षाओं की पूर्ति के बाद जापान का दूसरा स्वाभाविक लक्ष्य मंवूरिया था। 
तनाका स्मरण-पन्न में स्पष्ट घोषित क्रिया था कि, “चीन पर विजग प्राप्त 
- करने के लिये पहले हमें मन्चूरिया और मंगोलिया जीत लेना चाशि) | 
संसार-जीतने के. लिये हमें चीन जीतना. पड़े गा [77 हा! यदि यामाता 
(५४॥7800 जाति एशिया महायुद्ध पर श्रपनी विशिष्टता सिद्ध करमका साहेतीं 
है तो मंचूरिया और मगोलिया पर ब्रधिकार श्राप्त करना हवा ऊदप $ ॥ ; 
' जापान के सेनिकवादो सत्ताघारी मंचूरिया पर श्रधिक्तार करने का ताने 
"कारणों से प्र रिंद थे । सबसे पहले ता यह कि मन्चूरिया कच्चे माल के 
साधन के रूप में जापात के लिए बहुत ही वांछित बन गया था। इसर, 
मंचरिया जापान के ठिरयात के लिए उत्ताम दाजार था ध्रौर साथ ही म.प,न 
एवं कोरिया से देश छोड़कर जाने वालों को वन नि के लिए बड़ा उपयाया 
स्थान था ! तीसरे, सनिक दृष्टि से ज.प्रान के लिए मल्चूरिया का बड़ा 
. महत्व था। जापानी. नेताओं की यह मात्यता थी छि यदि मस्वृूरिय्रा पर 
, “कब्जा कर लिया जाय तो यह रूस के संम्भः दिते आकनथ के समत हक बहा 
+- (छणी९) राज्य की तरह काम करेगा । जान सौरिसन ने ठीक ही कहा हैं 
कि “आधुनिक शताब्दी के २०वीं वषन्समूद्रो लू जीपाद हल के भय 
- झाक्रान्त था, ठीक उसी दरह जिस तरह 'पमसेटन को भ्पन वंदेशित मर्धि 
. काल में हआ वरता था ।” जापानियों का विश्वास था 00%, 
: सम्यवादियों के सिद्धान्त तथा दक्षिण में जापान विरोधी माया 
, श्लेल की सम्मावना थी । ज़ापान चाहता था कि इन दें मु 
स्वतंत्र मन्चूरिया खड़ा कर दिया जाय । सर 
स्पष्ट है.कि जापान ने मन्वूरिया में अपर वशिप्द स्थान " 
» ज्मोथिक और सै विक्ष विचारों पर कद 
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था। दूसरी शोर चीनी राष्ट्रवादी मी मन्चूरिया पर अधिकार करता अपनी 
राष्ट्रीय एकता की .पूरत्ति और रक्षा के लिये अनिवार्य सम्रभते थे । उन्हें यह 
सहनीय न था कि मन्चूरिया का ३ लाख ८० हजार वर्गमील का अत्यन्त 
उपजाऊ भू-माग और कोयला, लोहा, सोता श्रादि महत्वपूर्ण खनिजों का 
क्षेत्र जापानियों के प्रभुत्व में रहे । मन्चूरिया पहले दो बार युद्ध की रगभूमि 
बन चुका था और इन दोनों युद्धों में जापान को काफी क्षति हुई थी; पर 
दक्षिणी मन्चूरिया रेलवे कम्पनी पर जापान का नियंत्रण था और रेलवे क्षेत्र 
की देखभाल जापानी सिपाहियों ढ्वारा होती थी । इसके साथ ही मन्चूरिया 
में जापानी नागरिकों की रक्षा जापान के दूतावासी सिपाही करते थे । चू कि 
चीन जापान के बढ़ते हुए नियन्त्रण को ना पसन्द करता था, श्रतः मन्चूरिया 
में जागन की विद्येषसुविधाश्रों पर खतरा भा गया। चीन में दक्षिणी 
मन्चूरिया प्रणाली के अन्दर जापान की एकाधिकार की समाप्ति का प्रय्यस 
किया जिससे जापान को बड़ा श्रसंतोष हुआ । चीन ने समानान्तर रेल की 
पटरियां विछाने की योजना प्रस्तुत की जिसका जापान ने विधोध किया । 
“जापान समभता था कि-इससे उस क्षेत्र में उसकी महत्ता को खतरा पैदा हो 
जायगा । चीन ने विभेद पूर्ण नीति अ्रपनायी । उसने अपनी रेल प्रणाली के 
सभी भागों के लिये लगातार व्यवस्था की, लेकिन दक्षिणी मन्चूरिया रेलवे 
के लिए नहीं । इसके अ्रतिरिक्त चीन ने हेंलेनाावों में एक प्रथम वोटि का 
बन्दरगाह बतवाना शुरू किया जो बाद में जाकर डेरियन तथा ब्लाडीवॉस्टक 
से मुकाबला कर सकता । चीन के इस प्रय.सं की. सफलता का अभिष्राय 
था दक्षिणी मन्चूरिया रेलवे कम्पनी का - विनष्ट हो जाना । जापान यह कभी 
सहन नहीं कर सकता था। जापान की एक शिकायत यह थी कि दक्षिणी 
मन्चूरिया रेलवे ने चीन को रेलवे लाइने बिछाते के लिए जो विभिन्न कर्ज दिये 
' थे उनके मूलधन और सूद की वापसी भ्रभी तक नहीं हो पायी थी । दक्षिणी 
मन्चूरिया रेलवे को जो विभिन्‍न अधिकार श्रौर सुविधाएं मिली थीं, उनको 
'लेकर भी झगड़े होते थे । ह ह 


चीनियों द्वारा जापान के विरूद्ध किथे जाने. वाले कार्य केवल रेलवे 
सम्बन्धी राजनीति तक ही सम्बन्धित नहीं थे। १६१५.की संधि के खिलाफ 
वे जापानियों के जमीन इजारा (,2856) .लगाने के भर्ग में बाधा डालने लगे 
श्रौर दक्षिणी मन्चूरिया में जापानी नागरिकों के आवास, भ्रमण और व्याप।र 
: के अ्रधिकार पर भी नियन्त्रण लगाने .लगे। किस्तु-सिक्‍क्रे का दूसरा पहल 
: यह भी था कि जहां- जापान के नागरिकों की स्थिति, वाज्जुक बवा दी गयी थी 
' वहां मन्च्रियावासियों की ->जित्होंने जापानी-नियमों के श्रतु तार नागरिकता 
' प्राप्त की थी--तो -हालत-ओऔर- मी. वदतर वन गयी.थी, और इनकी 
: संख्या 5८ लाख के -लगभग-थी-। इन समी- बातों के स.थ आग में घी 
“ डॉलने वाली तव और भी हो गयी-जब चीनी राघ्ट्रवादियों ने मन्च रिया में 
: जापानी अफसर केप्टन तकमूरा की-हत्या: करदी । ,इसकी प्रतिक्रिया जापान 
- में बड़ी तीत्र हुई औौरु जाप्रानी फौजें बदला - लेने. को, वेसब्रें हो गयी | अ्रब 
“ जापानी -साम्राज्यवःद ओर चीनी राष्ट्रवाद -में युद्ध: अनिवाय हो- गया । 
“ जापान के लिए यह-समय भी अनुकूल .था.- क्योंकि. पाश्चात्यं शक्तियाँ उसके 
“चीनी अभियान का; “सक्रिय-्सैनिक : प्रतिसेध:': करने. की. - मतों दशा में: नहीं 
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यी और साथ ही चीन में राष्ट्रवादियों तथा साम्यवादियों में एक भीसर 
शहयुद्ध चल रहा था तथा जापान चीन की इस श्रसहाय अवस्था से लाभ उठा 
सकता था । | 


जापान के लिए आक्रमण का अनुकूल अवसर भी समीप भरा गया। 
१६३१ ई० में १८-१९ सितम्बर की रात में दक्षिणी मन्चूरिया रेलवे के 
तिकटस्थ सुकदन में, जो जापानी फौजों का प्रधान केंद्र था, बस फूटा | यद्यपि 
इसकी सही उत्पत्ति को श्रभी तक निश्चित नहीं किया जा सक्ा है, परन्तु 
इस सुकदन-घटना के बहाने की आड़ में ?८ सितम्बर को ही जापानी फौजों 
ने चीनी सेनाओं पर भयंकर श्राकृपण कर दिया । मुकदत स्थित चीनी फीजों 
के हथियार छीन लिए गग्रे । जापान ने इतनी तेजी से कार्यवाही की कि शीघ्र 
ही मुकदन के उत्तर में दो सौ वर्गमील के क्षेत्र के अन्तर्गत के सभी चीनी 
शहर जापान के कब्जे में आ गये । ३ जनवरी १६३२ तक जापान ने सम्पूर्ण 
मंच्ुरिया पर अधिकार कर लिया और १६ फरवरी १६३२ को वहां मांचूगे 
या मंचुकुओ (](3707७/(70) नामक एक कठपुतली राज्य स्थापित्त करने 
का निश्चय किया और ६ मार्व १६३२ को इस नवीन राज्य की स्थापना भी 
कर दी गयी । १५ सितम्बर १६३२ को जापान ने औपचारिक रूप से इस 
राज्य को मान्यता प्रदान कर दी । 
संचूरिया काण्ड की गम्भीर श्र तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं हुई । इस कांड 
से संसार के शांतिप्रिय राष्ट्रों को बहुत बड़ा घाका लगा। मंचूरिया के साथ 
जापान ने जो कुछ किया, वह बहुत ही अत्यथाचा “पूर्ण था । इस घटना से एक 
ऐसे घटना-चक्र का प्रारम्म हुआ जिसने न केवल खुदृरपृर्व श्रपितु सम्धूर्ग 
विश्व के इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया। सम्पूर्णा ब्रिण्व॒ में जापानी 
साम्राज्यवाद की निंदा की गयी । “यह ठीक है कि यूरोप के राष्ट्रों ने नी 
१९वीं शताब्दी में अफ्रीका का प्रीतिनोज किया था ग्रौर संयुत्त राज्य अंग सका 
में भी मध्य श्रमेरिका में क्यूवा बोम के स्वतंत्र गणतंत्र की १८६१८ में स्थापता 
करके और शान्तो डोमिंगो, हरी तथा पतामा में जबर्दस्ती हस्तदोप हरक 
अपनी साम्राज्यवादी नीति का परिचय दिया था। यहां तक कि राष्ट्रपति 
विल्सन ने भी कमजोर राष्ट्रों के हितों का कोई विशेव ध्यान नहीं रखा जब 
मैक्सिको पर अमेरिका ने अपना न्यित्रण बढ़ाना चाहा । फिर मीयेसना 
साम्राज्यवाद दूसरे प्रकार के थे और सब में अलग-अलग ढंग की समस्याए 
भी थीं और उस समय तो राष्ट्रमंघ भी नहीं था । जापान के मत्यू सदा 
प्र झ्ाक्रमण के समय राण्ट्रसंघ जैमी अन्तर्राप्ट्रीय संस्था मौडूद थीं, 7६ 
वह भी जापान को अपने कुकृत्य से न रोक सकी | राष्ट्रसंव मत्वृर्या है हा 
के समाधान में किस प्रकार असफल हुआ और मन्‍्चूरिया काएद ने विंटट7 
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में क्या रूप घारण किया, इसका विस्तृत वर्णातर “राष्ट्रसंब” नानढ 757 
अध्याय में किया जा च्‌ू का है । यहां इतना ही लिखता क्वाजड़ ड़ हा 
। सतम्बर १६३१ को चीन ने राष्ट्रसंघ से सहायता मांदी, २० ईहटत् 


न्‍ 


राष्ट्संघ की परिषद्‌ ने १६ नवम्वर तक मन्च, रिया से डापदा 
लेने का आदेश दिया, जापान ने ग्रादेश की कोई परबॉ्ह:ड हर्ट ह 7 £ 

झभमियान जारी रखा । इस तरह जापान के व्यवहार हू बह काट 
कि १६१८ के वाद से संपतार के महानू राजतीतिशों ने प्राछानट दुईः 


सुदूर-पूर्व | पर 


विरुद्ध जो प्रतिबन्ध लगाये थे वे सभी टूट गये और एक ही घकके में ताश का 
सारा भवन छिल्न-मभिन्न हो गया । जापान ने राष्ट्रसंघ के घोषणा-पत्र, नो 
राष्ट्रों की सधि और केलॉग ब्रियां पैक्ट की भावना को बेरहमी से कुचल 
दिया । इस पर भी तुर्रा यह कि उसने श्रपने इस कार्य को आक्रामक न बता- 
कर चीनी लुटेरों से जापानियों के जीवत और उतकी सम्पत्ति को बचाने के 
लिए पुलिस कायंवाही की संज्ञा दी। राष्ट्रसंघ द्वारा जांच के लिए नियुक्त 
लिउडत-आयोग की रिपोर्ट पेश की जाने के बाद २४ फरवरी १६३३ को राष्ट्र- 
संघ ने जापान के कार्यों की केवल निन्‍्दा करके संतोष कर लिया श्रौर इस 
तरह निक्रट भविष्य में आने वाली अपनी मौत की पूर्व सूचना दे दी। राष्ट्र 
संध की निन्‍दा के विरोध में जापान ने १७ मार्च १९३३ को राष्ट्रसंघ की 
सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया | जापान के विरुद्ध राष्ट्रसघ प्रधानत: ब्रिटिश 
तुष्टीकरण की नीति के कारण प्रभावशाली कार्यवाही करने में भ्रसमर्थ रहा । 
यह संघर्ष उस समय हुआ्आना जब सम्पूर्ण यूरोप एवं अ्रमेरिका श्राथिक 
तफान में जकड़ा हुआ था और जरमती में नाजीआद का जोर फल हुआ था । 
सुद्रपूर्व में स्वार्थ रखने वाला श्रमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था श्रौर 
साथ ही शअ्रपन्ती प्रथकतावादी नीति के कारण इन भंझेटों में उलकना भी 
नहीं चाहता था । वह खुले आम जापान से युद्ध मोल लेने को तैयार न था | 
किन्तु च्‌ कि उसकी दृष्टि-में जाप।नी आक्रमण राष्ट्रमंघ जैसी संस्थाद्रों और 
शांतिप्रिय राज्यों के लिए एक च्‌नौती था अ्रत: उसते राष्ट्रसंघ के स्ताथ 
सीमित सहयोग की नीति अपनाई । ७ जनवरी १६३२ को अमेरिकन विदेश 
मंत्री स्टिमसन ने अपने “झ्रमान्यता श्रथवा श्रनधिन्ञान के सिद्धांत (70०- 
00 ० पिजान०९००१॥४ा४०॥), का प्रतिपादन किया जिसके द्वारा चीन और 
जापान दोनों को यह सूचित कर दिया गया कि अमेरिका कैलॉग-ब्नियां पैक्ट 
के विरुद्ध स्थापित किसी स्थिति अ्रथवा समभोौते को स्वीकार नहीं करेगा । 
इसके अनुसार भ्रमेरिका ने 'मान्च को” को मान्यता देने से इल्कार्‌ कर दिया । 
अमेरिका द्वारा. जापान के विरुद्ध सैनिक कार्यव ही न करने की स्थिति 
में इस तरह की कार्यवाही का सारा उत्तरदायित्व-ब्विटेन के मत्थे पड़ता, परन्तु 
वह भी इंतती बड़ी जिम्मेवारी, जिसका पेरिशाम मीपरा .-हो सकता था, लेने 
को तैयार नथा। रूस ने भी जापानी श्राक्रमण की स्पृष्ट रूप से निन्‍दा 
अवश्य की, परन्तु कोई सैनिक कार्यवाही करने का साहस नहीं कियां | हां 
वह अपनी सुरक्षा-व्यवस्था को और भी श्रधिक दृढ़ करने को उत्मुक हो गया 
और १२ दिसम्बर १६३२ को उसने चीन के साथ कटनीतिक सम्बन्ध किये 
वाह्म-मगोलिया के साथ संधि-वर्तो की और फ्रांस के साथ तटस्थता की संधि 
पर हस्ताक्षर किए । 2५ < ० हम 
मंच्‌ रिया-कांड का मूल्यांकन करते हुए इ. एच. कार (9, छू. 0४४ ) 
ने लिखा है कि “जापान द्वारा मंच रिया-विजय प्रथ्म भहायुद्ध के बाद सर्वा- 
धिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सीमा-चिन्हों में से एक थी ।” इसने वाशिंगटन 
सम्मेलंत की उपलब्धियों को-नष्ट कर दिया और प्रशान्त महासागर में शक्ति- 
-: संघर्ष पुतः प्रारम्म हो गया। मच रिया-विज़य से न केवल, जापानी साम्राज्य- 
' बाद को प्रोत्साहन मिला वल्कि सर्वाधिकारवादी.- युद्धव्रिय राष्ट्रों के मेताओं 
के ह॒इदंय में अस्तर्राष्ट्रीय कावूत और व्यवस्था के अति घृणा उत्तन्न हो गई । 


१४९ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
जम नी और इटली के श्रधितायक जःपान के इस कदम से सबक लेने में पी£े 
नहीं रहे | वे लोग तो पहले से ही “बल ही अधिकार है” (8॥8॥ 75 एह॥। | 
के सिद्धान्त को मानने वाले थे जब इस घटना से उन्हें कानून की मर्यादा के 
भंग करने की प्रेरंगणा'भी मिली। इस तरह मच रिया-क्राण्ड ने उस अन्त: 
रॉप्ट्रीय छूट-खंसोट के युग का श्रीगंणेश क्रिया कि जो शीत्र ही यूरोप के 
अपनी लपटों में निगलने वाला था। 'भ्रमेरिकन विदेश मन्‍्ची कार्डनहल * 
ठीक ही कहू। था कि इस काण्ड के बाद से ही विश्व की शांति व्यवस्था क 
क्रमण: खण्डन अ्र रम्भ हो गया। दुनिया पुन: शक्ति-राजनीति के च गुल ?े 
फंसी । प्रथम -मह।युद्ध के बाद यह पहला श्रतूसर था जब युद्ध लड़ा गया और 
विजेता द्वारी दूसरे राज्य के एक बर्ड भर भाग को शअ्रपने राज्य में मिल 
लिया । मच रिया की इस घटना ने जापांनियों को यह विश्वास दिला दिय 
क्रि संझक्तवादियों के हाथों में राष्ट्र का हित सुरंक्षित रह सकता है । जापाः 
में नरम दल वंलें पीछे वी पक्ति में ढकेल दिये गये और युद्ध की मनोवृत्त 
को प्रोत्साहन दिया जाने लगा । मच रिया काण्ड ने अमेरिका को सुद्रपृः 
की राजनीति में जोरों का धक्का दिया और अब अमेरिकन नेता यह सोचः 
लगे कि पृथकतावादी नीतियाँ अमेरिकन हितों की रक्षा के लिये उपमोर्ग 
नहीं है । यह घटना जापत की मनोदशा का चाप-मापक यत्र प्रमाणित है 
और जापान के नेताओं की आवाज में हिटलर की आवाज सुनाई पहने गः 
गई । जापान के जनरल ग्रराकी ने इस घटना को जापानी जनता को जगा 
वाली अलाम घंटी की संजा दी झ्ौर यह विच,र प्रस्चुत किया कि जापान॑ 
दाष्ट्र का महान्‌ आदर्श सम्पूर्ण संसार में व्याप्त होना चाहिये तथा उस 
मार्ग में श्रामे बाली कोई भी बाधा तलवार के बल पर दूर कर दी जाते 
चाहिये |? है 
(ख) मंचूरिया के उपरान्त - मंचूरिया-विजय व अप शर्त ता 
चूप बैठने वाला नहीं था । उसने शीत्र दी चीन के पग्रत्य प्रात्यों पर था| 
मारना शुरू कर दिया हर १६३३ में उत्तरी चीन के ५ प्रालोज्ड 
(409०) , चाहार (0#०४४४) बा 2580 ओर स्वैयुश्रान (>पांफ्फ्गा 
में वृुथकताबादी आन्दोलन नड़काने का प्रवत्त क्रिया । उसने तेल की दूषि 
मा गन न 
कब्जे में ले लिया । इसके वाद उसने चीन की दीवार के सब दर्खी पर ब्रदि 
कार कर लिया | अप्रेल १६३३ में तो जापानियों ने कर्ड स्थानों पर दीवाः 
को पार करके चीनी भूमि पर वढ़ता शुरू किया और पैकिंग के लिए हंह 
उत्पन्त कर दिया । अन्त में ३ मई १६६ 


हो गई और चीनी सेनायें महान्‌ दीवार के आस पास के ५ दृदार दर्द मल 
हट गईं। 


की दोनों राष्ट्रों में सैनिक दे“ 


हु 
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सुदूर-पूर् ६५७ 


[ग] एशिया के लिये तई व्यवस्था, श्रथवा जापानी घुनरो सिद्धान्त 
का स्पष्ठीकरण--अप्र ल १६३४ में जापान की विदेश नीति में एक नया 
मोड़ आया और उसने अ्रपती मुनरो विचारधारा (->ब?8९४6४ शैणाा0०-- 
ए०८एंग८) जिसे 'एशिया के लिए नई व्यवस्था (९ए (006 कि ४89) 
भी कहा जाता है, संसार के सामने रखी । जापान की यह नृततन विचारधारा 
१८ अप ल १६३४ को जापानी विदेश मंत्रालय के एक सरकारी प्रवक्ता 
अमाओ (4790) के एक वक्तव्य में प्रकट हुई। श्रमात्रो वक्तव्य में यह 
घोषित किया गया किः--- 

“चीन के साथ अपने सम्बन्धों के मामले में श्रपना विशेष स्थिति के 
कारण उन मामलों से सम्बन्धित दृष्टिकोणों में जिनसे कि चीन प्रभावित है, 
अन्य विदेशी राष्ट्रों के साथ हर बात पर जापान के सहमत होने की संभावना 
नहीं है । परन्तु यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि पूवी एशिया में अपने मिशन 
को पूरा करने लिए और अपने विशिष्ट उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए 
जापान को कठोरतम प्रयास करते हैं ।......इसलिए हम चीन द्वारा की गई 
ऐसी किसी भी चेष्टा का विरोध करते हैं जिसके द्/र। वह जापान का विरोध 
करने हेतु किसी भी अन्य देश का प्रभाव उपयोग में लाता हो। खास इस 
समय, मंचूरिया और शंघाई की घटनाओं के बाद, विदेशी शक्तियों द्वारा चीन 
को टेकनिकल या वित्तीय सहायता के नाम से की जाने वाली संयुक्त कार्यवाही 
का राजनीतिक अर्थ अवश्य लगाया जायेगा । यदि ऐसे कार्य जारी रहे तो 
इनसे उलभने पैदा होगी ।.. इसलिए जापान को पिद्धान्तत: ऐसे कार्यों पर 
आपत्ति उठानी पड़ेगी । चीन को लड़ाकू विमान देना, चीन मे हुवाई अड्डे 
बनाना, सेनिक शिक्षक, विशेषज्ञ तथा सलाहकार भेजना, या राजनीतिक उप- 
योग के लिए धन की व्यवस्था करने की दृष्टि से ऋण देना, स्पष्ट रूप से, 
जापान एवं चीन तथा अन्य देशों के मैत्री सम्बन्धों में तथा पूर्वी एशिया की 
शांति और व्यवस्था में बिगाड़ पैदा करने लगेंगे । जापान ऐसी परियोजनाओों 
का विरोध करेगा ।” 


वास्तव में, जोपान की यह घोषणा पाश्चात्य देशों को एक चेतावनी 
थी जिसमें उन्हें चीन से पृथक रहने की धमकी दी गई थी । श्रमाश्नो वक्तव्य 
(4757 5/टाशा।) एक तरह से तनाक़ा स्मरण पत्र' का पूरक था जिसके 
द्वारा जापान में 'पाश्चात्य राज्यों के साम्राज्यवाद के विरुद्ध चीन का रक्षक 
होने का दावा किया, चीन ने श्रपने विशेष हितों पर बल दिया और श्रमेरिका 
सहित पाश्चात्य शक्तियों को चीन को किसी भी प्रकार की सहायता न देने को 
आगाह किया । यह वक्तव्य वास्तव में चीन के लिये एक धमकी होने से अधिक 
यूरोपियनों के लिये चोन छोड़ो नोटिस था । जापान की इस घोषणा कीं 
तीज प्रतिक्रियायें हुई । ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस में शीक्र ही पत्र व्यवहार 
हुआ और पश्चिमी देशों की भावी नीति के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण वक्तव्य दिये। 
जापान के कार्यक्रम को पश्चिमी राष्ट्रों ने अनुचित एवं अन्यायपूणा वतलाया | 
उन्होंने चीन को सैनिक सहायता देना वदस्तूरजारी रखा, परन्तु दुर्भाग्य से, 
चीन को अधिक सहायता प्राप्त नहीं हुई और जो कुछ सहायता! मिली, उसका 
उपयोग उसने साम्बवादियों को कुचलने में किया | अतः चीन शोर जापान में 
कुछ समय तक ही चुप्पी रह सकी । २८ दिसम्बर १६३४ को जापान ने 


श्र धर अच्तर्ना 


जं वक्त इ्टल झधिनत ह 3 वों ० 
नही रहे । मे लोग तो पहले से हो “वल हो ढट्र टटाविलों के अत 
के सिद्धान्त को मानने वाले थे जब इस | लत 
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४ हे द +#ह २७ मारे १९३३ को ही कर 
भंग करमे की प्ररणा भी मिली | (धरे ् 


धो एफ कोमेटन पक्ट आर चीन से युद्ध का पुनः प्रारमभ्भ--चीनी 
जनता जापत क्ले प्रभार को रोकते के लिए बड़ी व्यप्र थी और यह 
तभी सम्नव था जबकि चीन पहले गृहयुद्ध से मुक्त हो जाय । अत: दिसम्बर 
१६३६ में मार्गल चांग-शु-्येल्यॉंग (0४898 प्रश्यला [8०8) ने च्यांगकाई 
शेक्ष का अपहरण करके उसे बंदी बता लिया और तभी मुक्त क्रिया जवकि उसने 
साम्बवादियों से चमभौता कर पूर्णो शक्ति से जापान का प्रतिरोध करने का 
वचन दिया । कुझओमितांग और साम्यवादियों के इस पुनर्मिलन से जायाती 
प्रसार रुक जाने की संभावना प्रवल हो गई, भ्रत£ अपनी स्थिति. मजबूत करने 
और एशिया में 'नवीन व्यवस्था! (0८७ 0706) स्थापित करने के अपने 
उद्देश्य में सफलता पाने के लिए जापान ने जर्मनी के साथ २५ नवम्बर,१६३६ 
को एण्टी कोमिटर्न पेक्ट पर हस्ताक्षर किए । जापान की विदेश नीति में यह 
एक महत्वपूर्णो परिवर्तत था | इस सम्बन्ध में शुंमैन (52ाप्राएशा) ने लिखा 
हैः--'जवब यह बात स्पष्ट हो गई कि साम्यवाद का विरोध, देशमक्ति उभाड़ने 
तथा पश्चिमी प्रजातंत्रों को मदोन्मत्त करने के लिए एक लाभदायक प्रतीक 
था, तो जापान के नीति-निर्माताओं ने २५ नवम्बर सन्‌ १६३६ ई० के एण्टी 
कोमिटने पैक्ट पर हस्ताक्षर करने सें नाजी रीश का साथ दिया, मंचूरिया 
तथा मंगोलिया में रूस के विरुद्ध सीमा पर युद्ध किया (जिसमें एक भी सफ- 
लता प्राप्त नहीं हुई) तथा अन्तिम रूप में, जुलाई सन्‌ १६३७ ई० में चीन को 
जीतने के लिए अपती सारी शक्ति लगाकर अपनी समस्या को हल करने की 
चेष्टा की । वस्तुत: यह जापान का एक नया कदम था । इस कदम से जापान 
को न केवल जर्मनी और इटलो की मित्रता ही प्राप्त हुई वेल्कि साम्बवादी 
विरोधी कार्यों को करने में अमेरिका. ब्रिटेव तथा फ्रांस का मौन समर्थन भी 
प्राप्त हो गया ।” 

१६३७ के मध्य में जापान ने एक ओर चीन के विरुद्ध प्रौर दूसरी 
झोरः रूस के सुदूरपूर्वी प्रदेशों के विर्द्ध एक नवीन आक्रमण का श्रीगणेश कर 
दिया । रूसी सेनाओं के समक्ष जापान को हर वार असफलता का मुख देखना 
पड़ा । १६९३७ से १६४० के मध्य चार वार जापानी और रूसी सेनाग्रों के 
मध्य उल्लेखनीय मुठभेडों हुई और चारों ही वार जापानी फौजें पीछे हटने को 
बाध्य हुईं । जापान यह समझ गया कि रूस से टकराना सरल नहीं होगा अतः 
उसने अपने आक्रमण का सुख्य शिकार चीन को ही बनाया । 

वह घटना जिसके परिणामस्वरूप चीन से जापान ने लड़ाई शुरू कर 
दी और जो लड़ाई १६३६-४४ के महायुद्ध से जा मिली, श्रपने मूल में अ्रधिक 
भयंकर नहीं थी । घटना इस प्रकार ववाई जाती है कि ७ जुलाई १६३७ व* 
मध्यरात्रि को, लूकाओचियाझो के पास मार्कोपोलो नामक स्थान पर एक 
जापानी सैनिक लापता हो गया और उसकी खोज करने वाली जापानी 
सैनिक टकड़ी की चीनी सैनिक टुकड़ी से भुठ्भेड हो गयी । जापान ने इस 


3 च्छ 


घटना की ओट में चीनी सरकार से तुरन्त ही यह मांग की कि, “उत्तरी चीन 


५७ 

५ 2 श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 

जर्मानी और इटली के श्रधितायक जाप ४ 2 
' नहीं रहे ' वे लोग तो पहले से ही “बृषष अनिर्णायात्मक एवं स्थिर स्थिति 
के सिद्धान्त को मानने वाले थे उपस्थित हुआ कि अगला कदम क्या 
भंग करने की प्रेरणा म्रीण कर सकता था, पूर्वी एशिया के ब्रिटिश 
.... #सर्पीनेवेशों के विरुद्ध युद्ध छेड़ सकता था अथपथा सुद्ु रू में अपने 
वास्तविक प्रतिद्वन्द्दी अमेरिका से लोहा वजा सकता था। जम॑नी ने जापान 
को रूस पर आक्रमण करने की सलाह दी क्रिन्तु जापान इसके लिए तैयार न 
था | १६३७ से १६४० के बीच वह ४ बार रूस से शक्ति परीक्षण कर चुका , 
था और इसलिए उसने उससे अलग ही रहने का निश्चय किया । 


जापान की इच्छा यह थी कि जमनी इ गलैण्ड और फ्रांस को पराजित 
करे ताकि इन देशों के एशियाई प्रान्तों को जापान सुगमतापूर्वक हड़प सके ' 
किस्तु जब जर्मनी ने जापान पर यह दबाव डालना श्लारम्म किया कि वह 
जर्मनी के पक्ष में ब्रिटेन से युद्ध करे तो जापान ने प्रत्युत्तर में मांग की कि 
जर्मनी स्वय रूस पर आक्रमण करे या फिर भविष्य में धुरी राष्ट्रों और रू 
के संघर्ष में जापान की तटस्थता स्वीकार करे | हिटलर ने जापान की अन्तिम 
मांग को स्वीकार कर लिया । इधर सुरिश्चितता की दृष्टि से, जापान ने 
१३ अप्रल १९४१ को रूस के साथ एक पंचवर्षीय श्रनाक्रमण समभौता कर 
जया । इस समभौते द्वारा दोनों देशों ने एक दूसरे पर आक्रमण न करते का 
वचन दिया भौर साथ ही बाह्य मंगोलिया एवं मांचुको की स्वाधीनता एवं 
सीमान्त-सुरक्षा का भी आश्वासन दिया । 


ब्रिटेन श्रौर श्रमेरिका से युद्ध छेड़ने का प्रस्ताव एक अत्यन्त संकटपूरों 
विचार था । पर जापान के लिए चुप बैठना सम्मव न था। उसे विश्वास हो 
चुका था कि यदि चीन पर विजय प्राप्त करनी है तो उसे अमेरिका को चीन 
की सहायता करने से रोकना होगा | इसी लिये उसने यही निश्चय किया कि 
सुदूरपूर्व में ब्रिटिश एवं श्रमे रिकन शक्ति को समाप्त किया जाय । सबसे पहले 
उसने अमेरिका से कूकने का संकल्प किया । उसने सोचा कि रूस और ब्रिटेन 
जंब तंक जरमनी के साथ उलके हुए हैं, वह अ्रमेरिका से, निपट लेगा। परन्तु 
यही जापान की भूल थी । अमेरिका जैसी. महान शक्ति से टकराना वच्चों का 
खेल न था। जो भी हो, जायान ने ७ दिसम्बर १६४१ को पललंहारवर में 
स्थित अमे रिकन नौ-सैनिक वेड़े पर भीषण आकस्मिक बमवर्षा की और अनेक 
जहाजों को डुबो दिया । ८ दिसम्बर को अमेरिका ने जापान के विरुद्ध युद्ध- 
घोषणा करदी । ६ दिसम्बर को जापानी वमवर्षकों ने ब्रिटिश जहाज 'प्रिन्स 
प्रॉफ वेल्स' ड्बो दिया और जब ब्रिटेन ने इसके विरुद्ध विरोध-पत्र भेजा तो 
शक्ति के मद में चुर जापान ने ब्रिटेन के विरुद्ध भी युद्ध का विग्ुल वजा दिया। 
दिसम्बर १९४१ में ही चीन ने मित्र राष्ट्रों की भ्रोर से जापान के विरुद्ध 
बाकायदा युद्ध की घोषणा कर दी। ११ दिसम्बर को जमंनी ने मी जापान 
का साथ देते हुए श्रमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घापणा कई दी । परन्‍्तु युद के 
अन्तिम समय तक जापान और रूस, परस्पर पर विरोघी ग्रुट होते हुए भी, 
एक दूसरे के प्रति तटस्थ ही बने रहे । केवल अन्तिम समय में झस ने हम 
के विरुद्ध युद्ध घोषणा करते हुए मंचुरिया और उत्तरी कोरिया पर प्र 


जमा लिया । २ 


सुदूर-पूर्व ६६१ 


मित्रराष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध में जापान को प्रारम्भ में आशातीत सफलता 
प्राप्त हुई । ६ महीने के अन्दर ही जापानी सेनाओं ने हांगकांग, ग्वाम, फिलि- 
पाइन्स, स्याम, बर्मा, मलाया, सिंगापुर, डच ईस्टइन्डीज तथा पश्चिमी एल- 
शियन्स तक घावा मार दिया । लेकिन १६४३ के बाद युद्ध की परिस्थितियों में 
परिवर्तेत आया और जापान की स्थिति तेजी से विगड़नी प्रारम्भ हुई । सभी 
मोर्चों पर जापान की प्रगति को रोक दिया गया । मोरेल सागर, मिडवे, 
विस्मार्के सागर, ग्वादला नहर, तरावा, साइपान, श्राईयो गिमा तथा ओकिनावा 
में भीषण नौसेनाओ्रों की भिडन्त हुई जिसमें जापान को हार खानी पड़ी । 
१६४५ के आरम्भ में अमेरिका द्वारा हवाई झौर समुद्री आक्रमण भयंकर रूप 
से होने लगे । जुलाई में तो एक-एक दिन में दो हजार से श्रधिक हवाई 
जहाजों ने जापान पर हमला किया। उधर जर्मती की हालत भी पूरी तरह 
पतली हो चुकी थी । मई १६४४ में जर्मनी पूरी तरह हार चुका था और उसने 
आत्मसमपंणा कर दिया था। परन्तु जापान अभी तक डटा हुआ था । पोदस 
डम सम्मेलन में जापान को यह चेतावनी दी गयी कि वह॒ बिना किसी शर्त के 
आत्मसमपंण कर दे भ्रन्यथा उसे बिल्कुल विनष्ट कर दिया जायगा । जापान 
हारा इन चेतावनियों की उपेक्षा कर देने पर अ्रमेरिका ने ६ अ्रगस्त १९४५ 
को अणुवम के प्रहार से हिरोशिमा नगर को नष्ट कर दिया । इस प्रथम भर 
तिस्फोट से जो प्रलयकारी दृश्य उपस्थित हुआ्ना, वह संसार के इतिहास की एक 
अ्रत्यन्त द्देनाक श्रौर सर्वाधिक अमानवीय घटना है । लगभग ८० हजार नाग- 
रिक तुरन्त ही मृत्यु की गोद में चले गये श्रौर सारा नगर ध्वंस हो गया । 
उघर रूस ने भी. याल्टा सम्मेलन के श्रन्तगंत हुए समभौते के श्रनुसार उञ्नगस्त 
को भृतप्राय: जापान के विरुद्ध यद्ध की घोषणा कर दी और मंचुरिया, उत्तरी 
कोरिया, साखालिन व क्यूराइल द्वीपों पर अधिकार कर लिया । ६ अगस्त को 
फिर दूसरा अणुबम जापान के दूसरे नगर नागासाकी पर गेरा गया। अर, 
बमों की इस महान संहारिक शक्ति के सामने श्रन्ततः सूर्योदय के देश जापान 
ने घुटने टेक दिये और १४ श्रगस्त १६४४५ को ही उसने आत्मसमर्पेण कर 
दिया और साथ ही द्वितीय महायुद्ध भी समाप्त हो गया । 


यूद्ध के फलस्वरूप जापान को अपार क्षति उठानी पड़ी। उसके १ श्युद्ध 

पोत, १ श्वायुयान वाहक, ३४पोतरक्षक जंगी जहाज, १२६विध्न॑सक तथा १९५ 

पनड्ब्बी जहाज नष्ट हो गये, ५० हजार से भी ऊपर हवाई जहाज ववदि हुए 

और ६० लाख टन के व्यापारी जहाज या तो डूब गये या वेकार हो गये | 

जापान के ४४ नगर विनष्ट हो गये, लाखों नागरिक मारे गये श्रौर लाख 
ग़ृहविहीन हो गये । 


आत्मसमपंण के बाद जापान मित्र राष्ट्रों के नियंत्रण में चला 
गया | ॥ 


(२) चीन (८४॥8) 

. जापान के वेदेशिक सम्बन्धो का अध्ययत करते समय श्रनेक वार 
चौन का प्रसंग आया और उससे चीन के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का काफो 
प्रकाश पड चुका है अभ्रतः आगे चीन के वारे में हमारा वर्णेन यवासम्मव सर्लेप 
में ही रहेगा । हे 


| रे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
जम नी और इटंली के श्रधिनायक ज।प सा 
' नहीं रहे ' वे लोग तो पहले से ही “बंद अनिरयात्मक एवं स्थिर स्थिति 
के सिद्धान्त को मानने वाले थे उपस्थित हुआ कि अगला कदम क्‍या 
भंग करने की प्र रणा भण कर सकता था, पूर्वी एशिया के ब्रिटिश 
_... +उपीनेवेशो के विरुद्ध युद्ध छेड़ सकता था अ्थणा सुद्वरपूर्व में अपने 
वास्तविक प्रतिदवन्द्दी अमेरिका से लोहा बजा सकता था। जमंनी ने जापान 
को रूस पर आाक्रधण करने की सलाह दी किन्तु जापात इसके लिए तैयार न 
था | १९३७ से १६४० के बीच वह ४ बार रूस से शक्ति परीक्षण कर चुका 
था और इसलिए उसने उससे अलग ही रहने का निश्चय किया । 


जापान की इच्छा यह थी कि जर्मनी इगलैण्ड और फ्रांस को पराजित 
करे ताकि इन देशों के एशियाई प्रान्तों को जापान सुगमतापूर्वक हड़प सके 
किन्तु जब जर्मनी ने जापान पर यह दबाव डालना श्रारम्भ किया कि वह 
जर्मनी के पक्ष में ब्रिटेन से युद्ध करे तो जापान ने प्रत्युत्तर में मांग की कि 
जर्मनी स्वय रूस पर आक्रमण करे या फिर भविष्य में धुरी राष्ट्रों और रूत 
के संघर्ष में जापान की तटस्थता स्वीकार करे । हिटलर ने जापान की अन्तिम 
मांग को स्वीकार कर लिया । इधर सुदिश्चितता की दृष्टि से, जापान ने 
१३ अ्रप्रेल १६४१ को रूस के साथ एक पंचवर्षीय श्रताक्रमरा समभौता कर 
लिया । इस समभौते द्वारा दोनों देशों ने एक दूसरे पर आ्राक्रमण न करने को 
वचन दिया श्र साथ ही बाह्य मंगोलिया एवं मांचूको की स्वाधीनता एवं 
सीमान्त-सुरक्षा का भी आश्वासन दिया । 


ब्रिटेन और अमेरिका से युद्ध छेड़ने का प्रस्ताव एक अत्यन्त संकटपूर्णां 
विचार था । पर जापान के लिए चुप बैठना सम्भव न था। उसे विश्वास हो 
चुका था कि यदि चीन पर विजय प्राप्त करनी है तो उसे अमेरिका को का 
की सहायता करने से रोकना होगा । इसीलिये उसने यही निश्चय किया कि 
सुदूरपूर्व में त्रेटिश एवं अमेरिकन शर्त को समाप्त किया जाय | सबसे पहले 
उसने अ्रमेरिका से करूकने का संकल्प किया । उसने सोचा कि रूस और ब्रिटेन 
जंब तंक जमनी के साथ उलमे हुए हैं, वह अ्रमेरिका से. निपट लेगा। परन्तु 
यही जापान की भूल थी । अमेरिका जैसी. महान शक्ति से टकराना बच्चा का 
खेल न था। जो भी हो, जायान ने ७ दिसम्बर १६४१ को पलंहारवर में 
स्थित अमेरिकन नौ-सैनिक बेड़े पर भीषण आकस्मिक बमवर्षा की और अनेक 
जहाजों को डुबो दिया | ८ दिसम्बर को अमेरिका ने जापान के विरुद्ध युद्ध- 
घोपणा करदी । € दिसम्बर को जापानी वमवर्षकों ने ब्रिटिश जहाज 'त्रिन्स 
श्रॉफ वेल्स' डुबो दिया और जव ब्रिटन ने इसके विरुद्ध विराध-पत्र भेजा तो 
शक्ति के मद में चुर जापान ने ब्रिटेन के विरुद्ध भी युद्ध का विभुल वजा दिया। 
दिसम्बर १९४१ में ही चीन ने मित्र राष्ट्रों की शोर से जापान के विरुद्ध 
बाकायदा युद्ध की घोषणा कर दी। ११ दिसम्बर को जमेनी ने भी जापान 
का साथ देते हुए श्रमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । परन्तु युद्ध के 
अन्तिम समय तक जापान और रूस, परस्पर पर विरोधी ग्रुट होते हुए भी, 
एक दूसरे के प्रति तठस्थ ही बने रहे | केवल प्न्तिम समय में रूस ने मर 
के विरुद्ध युद्ध घोषणा करते हुए मंचूरिया और उत्तरी कोरिया पर अधिक 
जमा लिया । ४ 


सुदूर-पूर्व... हा 


मित्रराष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध में जापान को प्रारम्भ में आणातीत 228 
प्राप्त हुई। ६ महीने के अन्दर ही जापानी सेनाओं ने हांगकांग, खास, फिलि- 
पाइन्स, स्याम, बर्मा, मलाया, सिंगापुर, डच ईस्टइन्डीज तथा पश्चिमी एल 
शियन्स तक घावा मार दिया । लेकिन १६४३ के बाद युद्ध की परिस्थितियों में 
परिवर्तन भ्राया और जापान की स्थिति तेजी से विगड़नी प्रारम्भ हुई। सभी 
मोर्चों पर जापान की प्रगति को, रोक दिया गया | मोरेल सागर, मिडवे, 
बिस्‍्मार्क सागर, ग्वादला नहर, तरावा, साइपान, श्राईयोगिमा तथा श्रोकिनावा 
में भीषण नौ सेनाओ्रों की भिडल्त हुई जिसमें जापान को हार खानी पड़ी । 
१६४५ के आरम्भ में अमेरिका द्वारा हवाई श्रौर समुद्री आक्रमण भयंकर हप 
से होने लगे। जुलाई में तो एक-एक दिन में दो हजार से श्रधिक हवाई 
जहाजों ते जापान पर हमला किग्रा । उधर जमेनी की हालत भी पूरी तरह 
पतली हो चुकी थी । मई १९४५ में जमनी पूरी तरह हार चुका था प्रीर उसने 
प्रात्मसमपंण कर दिया था। परन्तु जापान भ्रभी तक डटा हुआ था । पोद्म 
डम सम्मेलन में जापान को यह चेतावनी दी गयी कि वह विना किसी शर्ते के 
भात्मसमर्पण कर दे भ्रत्यथा उसे बिल्कुल विनष्ट कर दिया जायगा । जापान 
द्वारा इन चेतावतियों की उपेक्षा कर देने पर अ्रमेरिका ने ६ श्रगस्त १६४५ 
को भ्रणवम के प्रहार से हिरोशिमा नगर को नष्ट कर दिया । इस प्रथम अणु 
विस्फोट से जो प्रलयकारी दृश्य उपस्थित हुआ, वह संसार के इतिहास की एक 
अत्यन्त दर्देताक और सर्वाधिक अमानवीय घटना है। लगभग ८० हजार नाग- 
रिक तुरन्त ही मृत्यु की गोद में चले गये श्रौर सारा नगर ध्वंस हो गया । 


उधर रूस ने भी. याल्टा सम्मेलत के श्रन्तर्गत हुए समभौते के श्रनुसार पभ्रगस्त 


४९०38 : जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी श्रौर मंचूरिया, उत्तरी 
था, 


साखालिन व क््यूराइल द्वीपों पर ्रधिकार कर लिया । ६ अगस्त को 
फ़िर इसरा अशुबम जापान के दूसरे नगर नागासाकी पर गेरा गया। अणशा, 
बों को इस महान संहारिक शक्ति के सामने भ्रन्ततः सूर्योदिय के देश जापान 
ने घुटने टेक दिये श्रौर १४ भ्रगस्त १६४५ को ही उसने भ्रात्मसमर्पण कर 
दिया और साथ ही द्वितीय महायुद्ध भी समाप्त हो गया । ह 


युद्ध के फलस्वरूप जापात को अपार क्षति उठानी पड़ी। उसके १ युद्ध- 

पोत, १ ध्वायुवात वाहक, ३४पोतरक्षक जंगी जहाज, १२६विध्यंसक तथा १२५ 

पनडुब्बी जहाज नष्ट हो गये, ५० हजार से भी ऊपर हवाई जहाज बर्बाद हुए 

और ६० लाख टन के व्यापारी जहाज या तो छूब गये या बेकार हो भगत । 
जापान के ४४ नगर विन्तष्ट 


नष्ट हो गये, लाखों नागरिक मारे गये और लाखों 
गृहविहीन हो गये । । 
हा आत्मसमर्पण के बाद जापान मित्र. राष्ट्रों. के नियंत्रण में चला 
|। न्ब 


(२) चीन (४) ह 

जापान के वेदेशिक सम्वन्धो का अध्ययन करते समय श्रनेक बार 

जी का प्रसंग आया और उससे चीन के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का काफी 
शश पड़ ' ल्‍ क्षेप 


काश पड़ चुका है प्रतः आगे चीन के बारे में हमारा वर्णन यथासम्भव संक्षेप 
में हो रहेगा । गंगा ओ ;' 


५६२ भ्रन्तर्रा ष्ट्रीय सम्बन्ध 


१९वीं शताब्दी के प्रथम अर्द्धाशतक तक चीन “रमणीय एकान्तबास” 
(5ए०74[0 [80800॥) का शांतिप्‌वेक उपयोग करता रहा और पाश्चात्य 
साम्राज्यवादी तत्वों के सम्पर्क से बचा रहा। लेकिन यूरोप के सभ्य राष्ट्रों 
ने अपने-शक्ति-बल पर चीन के विशाल एवं व्यापक समुद्री तट का हार 
उन्मुक्त करके ही विश्राम लिया | प्रथम महायुद्ध से पूर्व तक चीन विदेशी 
शक्तियों का पूरा अखाड़ा बन गया । उस समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका 
सहित अधिकांश यूरोपियन देश और जापान चीन को अपने-अपने प्रभाव क्षेत्रों 
में विभाजित कर चुके थे जिस कारण चीन की केन्द्रीय सरकार का अस्तित्व 
नाम मात्र को ही रह गया था । 


प्रथम महायुद्ध और चीन--प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ होने पर चीन ने 
तठस्थता की नीति की घोषणा कर दी क्योंकि प्रथम तो उसकी आन्‍्तरिक 
दशा बड़ी खराब थी और दूसरे जापान नहीं चाहता था कि वह युद्ध में सम्मि- 
लित हो । जापान तो चीन को पूरी. तरह अपने हो प्रभाव-क्षेत्र में रखने का 
आकांक्षी था। युद्ध के दौरान ब्रिटेत, फ्रांस, रूस आदि सभी राष्ट्रों की मंघर्ष- 
रत व्यस्तता का लाभ उठाकर जाप्रान ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और 
चीन में स्थित जम॑न क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया । शान्टुग पर कब्जा जमा 
लेने के बाद जापान ने चीत के सामने अपनी “कुख्यात २१ मांगें” रखी । इन 
मांगों को लेकर दोनों राष्ट्रों के बीच लम्बा विवाद चला, परन्तु जापान की 
शक्ति के आगे चीन को क्ुकना पड़ो और उसने उपरोक्त मांगों पर श्राधारित 
दो सन्धियों पर हस्ताक्षर करके अपना पीछा छुड़ाया । १६१७ में मित्र राष्ट्रों 
ने चीन पर दबाव डालां कि वह जर्मनी और आस्ट्रिया-हंगरी के विरुद्ध युद्ध 
की घोषणा करदे । अमेरिका ने जापान से भी कहा कि वह चीन का युद्ध 
धोषणा करने के लिये कहे । परिणामस्वरूप भ्रगस्त १६१७ में चीन जरमंनी के 
विरुद्ध युद्ध में क्‌द पड़ा । फिर भी चीन के युद्ध सम्बन्धी प्रयत्त अ्रत्यन्त सीमित 
थे और जमेनी को पराजित करने से अ्रधिक चीनियों की जापानी आ्राक्ममण को 
रोकने में अ्रभिरुचि थी । प्रथम महायुद्ध ने चीनियों को गह॒न निद्रा से जगा 
दिया और उनमें आत्म विश्वास का भाव उत्पन्न किया । 

पेरिस का शान्ति सम्मेलन और चीन--महायुद्ध की समाप्ति के उप- 
रानत चीन को भी पेरिस शांति सम्मेलन में अश्रपना प्रतिनिधिमण्डल भेजने का 
निमंत्रण मिला । सम्मेलन में चीनी प्रतिनिधियों ने जापानियों और 
चीन का शोषण कर रही अन्य विदेशी शक्तियों को चीन 
से हट जाने की भ्रपील की। इससे विदेशी शक्तियां सतक हा 
गयी । चीनी प्रतिनिधि मण्डल ने शान्टुग के प्रश्न को सम्मेलन के 
सामने रखा भर उस प्रदेश को जापान से वापस दिलाने की सांग की । उसने 
जापान की साम्राज्यवादी मनोवृत्ति से दुनियां को अवगत कराने की चैप्टा 
की । चीन द्वारा शान्टुंग सम्बन्धी युदधकालीन सन्धियां रद्द कर देने का श्राहहू 
किया गया क्‍योंकि ये संधियां युद्ध में दबाव के कारण करवाइ गई था। यद्यवि 
राष्ट्रपति विल्सन ने चीन की मांग को अपना समर्थन प्रदान किया तथाषि 
जापान की हृठधर्मी के कारण इस दिशा में कोई प्रगति न ही सकी । इसमे 
चीन को बड़ा आघात लगा और उसने वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर के द 
मना कर दिया । उसने जर्मनी के साथ १६१६ में श्रलाग से एक सन्धि को। 


सुदूर-पूर्व ; एप 


सेंटजर्मेन की सन्धि पर हस्ताक्षर करके चीन ते अपने लिये राष्ट्रसंघ की 
सदस्यता अवश्य प्राप्त करली । 


शांति सम्मेलन में अपने देश की असफलता की सूचना पाते ही सम्पूर्णो 
चीन में जापान के प्रति तीज विद्रोह उठ खडा हुआ जिसमें छात्र-छात्राओं: 
व्यापारियों और वेकारों तक ने सक्तिय भाग लिया जापानी माल का बहि- 
प्करार करने की घोषणा की गई। विद्रोहियों द्वारा पेकिंग सरकार के जापान- 
समर्थक मस्त्रियों और कर्मचारियों पर घातक हमले किये गये । इन घटनाओं 
से जापान चिन्तित हो उठा क्ग्रोंकि उसके विदेशी व्यापार पर इसका बहुत बुरा 
प्रभाव पड़ने लगा । अतः उसने जान्‍्द्रु गे प्रदेश पुत: चीन को लौटाने के लिये 
बातचीत शुरू की, लेकित पेकिंग सरकार ने जापानी प्रस्ताव को ठुकराते हुए 
विदेशी शक्तियों से आर्थिक सहायता की प्रार्थना की जिसमें उसे सफलता नहीं 
मिली । ऐसे समय पर, नवम्बर १६२१ में अ्रमेरिका के राष्ट्रपति ने वाशिंगटन 
सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया | 

वाशिंगटन सम्सेलद और चीत--वाशिगटन सम्मेलन बुलाने के अनेक 
महत्वपूर्ण कारणों में से एक चीन और जापान के पारस्परिक विवाद का 
निपटारा एवं सुदूरपूर्व की अन्य समस्याओ्रों का समाधान करता था। जहां 
पेर्सि शांति-सम्मेलन में चीन की झ्राशाओं पर तुपारापात हुआ था, वहां 
वाशिगटन सम्मेलन में चीन को अस्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मान्यता मिली। 
संयुक्त राज्य अमेरिका न केवल वर्साय की सन्धि से असच्तुष्ट था वल्कि चीन, 
साईवेरिया और प्रशान्त क्षेत्र में जापान के विस्तारवाद से भी वडा चिन्तित 
था । १६०२ में सम्पत्त की गई एग्लो जापानी सन्धि सुदूरपूर्व में अप्रत्यक्ष 
रूप से जापानी विस्तारवाद में सहायक थी। अ्रत: सम्मेलन में जापान की 
विस्तारवादी नीति पर अ्रक्कुश लगाने की संयुक्त राज्य की इच्छा प्रबल रही । 
यह उल्लेखनीय है कि प्रतिनिधित्व करने के लिये उतरी चीन के सेनानावकों 
श्रथवा युद्ध नेताओं को आमंत्रित किया गया जबकि केण्टन की चीनी राष्ट्र- 
वादी सरकार हा को सम्मेलन में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी गई . (प्रथम 
महायुद्ध के दौरान चीन उत्तर और दक्षिण की सरकारों में विभाजित हो गया 
था तथा राष्ट्रवादी ड.० सनयाद सैन की अध्यक्षता में केण्टन में संसदीय 
सरकार की पृथक से स्थापना करली गई थी) । 

वाशिगटन सम्मेलन में श्ननेक संधियों पर हस्ताक्षर किये गये जिनमें 
से दो का सम्बन्ध नौ-सेनिक शक्ति से था और होप का प्रश्ञान्त की एवं सुदूर- 
पूर्वीय समस्याओं से । अमेरिका के दवाव और चीनी प्रतिनिधियों की वारम्बार 
प्राथंदा के कारण श्रच्त में चीन की मांगें मंजूर की गयीं और इस सम्बन्ध में 
एक संधि पर हस्ताक्षर हुए । इस संधि के अनुसार जापान ने एक भारी मुआ- 
वजे की राशि के बदले में शाण्टुग प्रान्त चीन को लौटाना स्वीकार कर लिया 
भौर १६२२ में वह वाकायदा शाण्टुग से हट गया । इस तरह चीन की कूट- 
नीति ने पहली वार सफलता अजित की और जापान की सात्राज्यवादी नीति 
को पहली वार एक वड़ा आघाद लगा । ज्ञाण्दुग की मांग के अतिरिक्त चीनी 
प्रतिनिधियों ने यह मांग भी प्रस्तुत की कि चीन में विदेशियों के विशेष अधि- 
कारों झ्नौर अतिरिक्त प्रादेशिक अधिकारों, (59००४ रांश्ञा5 - 270. छैध 
प्रथा|।णांथे करा8॥5) को समाप्त करके” चीन की संप्रभूता का सम्मान 


कक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


किया जाय । सम्मेलन में नौ राष्ट्रों की एक संधि हुईं जिसके अनुसार जापान 
ने अ्रमेरिका के समक्ष चीन में मुक्तद्वार की नीति के सिद्धान्त को कबूल कर 
लिया | संधि-कर्त्ताओ्ों ने चीन की सार्वभीमिकता, स्वतंत्रता एवं प्रादेशिक 
एकता के प्रति विश्वास प्रकट किया, चीन में एक स्थिर तथा सुव्यवस्थित सर- 
कार को स्थापना के लिए सुग्रवसर प्रदान करने का श्राए्य/सन दिया, श्र 
चीन में सभी राष्ट्रों के समान व्यापारिक अधिकारों को मान्यता दी । किसी 
भी राष्ट्र द्वारा चीन से विशेषाधिकार प्राप्त करने की चेष्टा को वर्जित किया 
गया और युद्ध के समय चीच की तटस्थता के प्रति आस्था प्रकट की गयी । 
इस तरह इस संधि ने चीन के श्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर को ऊंचा उठा दिया । 


राजनीतिक दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अजित करने पर भी, चीत 
विदेशी सत्ता के शोषण से मुक्ति नहीं पा सका । वाशिग्रटन सम्मेलन में 
पाएचात्य शक्तियाँ चीन की सार्वमौमिकता की रक्षा की अपेक्षा चीन में अपने 
श्राथिक एवं व्यापारिक हितों को बनाये रखने को अधिक उत्सुक थी। सबसे 
अ्रधिक लाभ अमेरिका को हुआ क्योंकि 'मुक्तद्वार' की नीति को मान्यता 
मिलना चीन के लिए “मैगनाकार्टा” प्राप्त करने के समान था । चीन को 
असंतोष इसलिए भी रहा क्‍योंकि मन्चूरिया और पूर्वी मंगरोलिया में जापान 
के प्रभुत्व को कोई आंच नहीं पहुंची । यहां वाशिंगटन सम्मेलन के कार्य का 
मूल्यांकन करना हमारा उद्द श्य नहीं है, अतः चीन के सम्बन्ध में यह कहना 
पर्याप्त है कि ' कुछ खोई हुई स्वतंत्रता उसे पुन: वापिस कर वी गयी भ्ौर 
शाटुग को फिर से प्राप्त कर लेने से उसे सांस लेने का अवसर प्राप्त हुत्रा 
जिससे यदि वह चाहता तो वह अपना पुनर्सज्भुडझव कर सकता था ।” व/शिंगटन 
सम्मेलन में संसार के राष्ट्रों के समक्ष चीनी मांगों का विज्ञापन कर दिया 
और इस तरह विदेशों में उसके प्रति सहानुभूति बागृत कर दी । 

चीन की बैदेशिक नोति १६२२ से १६३६ तक--१६२१ में वाशिंगटन 
सम्मेलन के बाद से लेकर १६३७ के पूर्व तक की चीनी वैदेशिक नीति सम्बन्धों 
के प्रधान लक्षण ये थे-(१) सोवियत रूस के साथ चीन का कूटनीतिक श्र 
ग्राथिक सहयोग, (२) चीन की राजनीतिक व्यवस्था को पुनर्गंठित करने के 
चीनी राष्ट्रवादियों के प्रयास, (३) चीनी में साम्यवादी दल की स्थापना, (४) 
१६२७ से १६३७ तक की अवधि में चलने वाला चीनी राष्ट्रवादियों और 
साम्यवादियों के मध्य का भ्रान्तरिक संघर्ष, (५) विदेशी शक्तियों के विरुद्ध 
चीनी कूटनीतिक सफलता, एवं (६) १६३१-३२ में जापान द्वारा मन्चूरिया 
प्र अधिकार । 

वाशिंगटन सम्मेलन के बाद चीन में राष्ट्रवादी आन्दोलन का विस्तार 
हुआ और सोवियत रूस के साथ उसके सम्बन्ध घनिष्ठ हो गये । वास्तव में 
रूसी क्रांति के बाद से ही रूस की बोल्शेविक सरकार चीन के प्रति सहानुभूति- 
पूर्ण रही थी और १६१७ में ही उसने चीन में अपने सभी अधिकारों और 
सुविधाश्रों का परित्याग कर दिया था । चीन में भी वोल्शेविक क्रांति के प्र्ति 
पर्याप्त सहानुभूति रही थी । दोनों ही देशों वी भ्ान्तरिक दश्शात्ं में पर्याप्त 
समानता थी । रूसी क्रांति पुरानी पढ़ गयी सामाजिक ओर राजनीतिक व्यव- 
स्थाओं व संस्थाओ्रों (00(-70460 $00॑थव 870 ए०॥॥०र्ग #शैश्षा)5) राज- 
तंत्र श्र साम्राज्यवाद के लिए चुनौती थी और देश से निष्कियता एवं भाग्य 
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वाद को मिटाने के लिए कटिबद्ध थी । उस समय चीन का जनसाधारण भी 
रोटी, भूमि, स्थिरता, एकता और ग्ात्मसम्मान का भूखा था तथा एक जन- 
प्रिय एवं कार्यकुशल सरकार की स्थापना चाहता था। रूसी साम्यवाद उनकी 
इत आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो रहा था । रूसी ऋन्‍्ति ने 
चीन की सामान्य जनता में आत्मविश्वास की एक नवीन भावना पैदा की, उनके 
सामने सामाजिक और आर्थिक बुराइयों की व्याख्या प्रस्तुत की और उन 
साम्राज्यवादी राज्यों के विरुद्ध समर्थन प्राप्त करने का नया स्रोत प्रदान किया 
जो अब भी उनके देश का शोषण करने को कटिबद्ध ये । रूसी क्रांति और 
साम्यवाद के आदर्शों ने चीनी जनता में प्र रणादायक भावों का संचार किया । 
दूसरी ओर रूस के लिए भी राजनीतिक और प्रचारात्मक दृष्टिकोण से चीन 
उपयोगी क्षेत्र था । श्रत: दोनों ही देशों में पारस्परिक सहायता और सहयोग 
की सक्तिय इच्छाएं जागृत हुई झोर दोनों के मध्य विद्वावों का आदान-प्रदान 
हुआा । 


सन्‌ १६२१ में चीन में साम्यवादी दल की स्थापना हुई। १६२२ में 
पराजय, १६२४ में कैन्टन नगर के बाहर ब्रिटिश, फ्रेन्च, अमेरिकन भौर 
पुतंगाली फौजों के सैनिक प्रदर्शन, चीनी सेना को पुनर्गठित करने बाबत 
पाश्चात्य देशों की इन्कारी आदि के कारण राष्ट्रवादी कुश्रोमितांग 
((००॥ए(४7६) स्वमावतः सोवियत रूस की ओर भुके । इस संदर्भ में यह 
स्मरणीय है कि पाश्चात्य शक्तियों ने चीनी राष्ट्रवादी नेता डा० सनयातसेन 
[707. $0798(/०॥ ] श्रौर उसकी कुञ्रोमितांग दल की पूर्ण उपेक्षा की थी । 
उन्होंने चीन के युद्ध नेताओं ['»' 7,005] को ही अधिक महत्व दिया 
था, जव कि सोवियत रूस ने इस वात को उचित समभा था कि राष्ट्रवादी 
क्रांति द्वारा चीन के युद्धनेताओं का विनाश किया जाना चाहिए । भ्रपने इसी 
दृष्टिकोण के कारण सोवियत रूस ने प्रारम्म से ही कुओमितांग दल के साथ 
कूटनीतिक संम्बन्धों की स्थापना के प्रयत्न किये | * 

१६२३ में रूसी विशेषज्ञ वोरोदिन राष्ट्रवादी कुश्नों मितांग सरकार के 
परामशंदाता के रूप में दीन भ्राया । इसके बाद उंदर्ष तक घीनी-रूसी सहयोग पुरी 
तरह से चलता रहा। कुप्नोमितांग दल का रूस के साम्यवादी दल के नमूने पर 
पुनर्गठन किया गया । इसी तरह रूसी फौज के आदर्शों पर ही चीनी सेवा का 
पुनर्गठन हुआ ओर वाम्पोया (ज्ञप्रशा009) में सैनिक कॉलेज की स्थापना 
हुई । कुओमितांग दल ने साम्यवादियों को व्यक्तिगत हँसिंयत से अपने दल 
का सदस्य होने और दल के पद पर चुने जाने की अनुमति प्रदान की और 
साथ ही साम्यवादी दल अपना पृथक अस्तित्व भी रखे रहा । किन्तु दोनों हो 
दलों की यह मंत्री ऊपरी थो क्योंकि कुश्लोमितांग दल के प्रतिक्रियावादी 
सास्‍्यवादी दल के उम्रवादियों के प्रति सदेव संदेहशील रहते थे । फिर भी 
१६२४ में चोत और रूस में कुटनीतिक सम्बन्धों की स्थापना के लिए वार्ताए 

* चली बौर उसी वर्ष दोनों देशों के मध्य एक संधि पर हस्ताक्षर हुए । १६२५ 
में डा० सनयातसेन की मृत्यु होने पर ऋुझ्नो मितांग दल के साम्यवाद विरोधी 
झौर साम्यवाद सहयोगी दोनों पक्षों के मतभेद और भी उग्र हो गये ॥ फिर भी 
डा० सेन के उत्तराधिकारी और रूस व ठोकियो में सैनिक-प्रशिक्षण और 
जनुमव भराप्त ररते वाले च्यांग-काइ-शेक ने साम्यवादियों का विरोध होते हुए 
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भी प्रधान रूप से रूसी सहायता के आधार पर १९२५ तक :सारे देश में एक 
शासन सत्ता स्थापित की, सम्पूर्ण चीन की राजधानी नानकिंग (दक्षिणी 
राजधानी ) बनायी, पेकिग (उत्तरी राजधानी) के पुराने शासन को समाप्त 
कर उसका नाम पेपिंग (?श्‌आ078) रखा । ््ि 
हर १६२४ के बाद ही चीन में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं। १६२४ 
में शंघाई में विदेशी सेना द्वारा एक छात्र जुलुस पर गोली चला देने के फल- 
स्वरूप वहां भयंकर उपद्रव भड़क उठा और चीनी राष्ट्रवादियों ने ब्रिटेन द्वारा 
अधिकृत हांगकांग के चारों ओर घेरा डाल दिया तथा ब्रिटिश माल का 
बहिष्कार कर दिया । शंघाई काण्ड से उत्पन्न इन परिस्थितियों में ब्रिटेन 
को चीन के साथ सुलह करनी पडी ! शंघाई में आयोजित एक सम्मेलन में 
यूरोपियनों द्वारा चीन की चुगी नीति (प्रथांएी 90॥09) पर पुनविचार 
किया गया। ब्रिटेन. चीन .को कुल चुगी ((ए४४60%४ 700०४) का 
५ प्रतिशत देने को सहमत हो गया । १६२६ में चुगी के मूल्यांकन और 
एकत्रीकरण का अधिकार भी चीन को दे दिया गया । इटली, स्पेन और 
पुतंगाल भी चीन को चुगी चुकाने पर सहमत हो गये। 
दूसरी महत्वपूर्ण घटना .यह हुई, कि चीन की राष्ट्रवादी सरकार 
चदेशी प्रभुत्व. को -समाप्त करने की दिशा में श्रागे "बढ़ी ॥ १९६२६ 
में प्रमेरिका, -ब्रिटेन और फ्रान्स को एक नोट भेजकर चीन ने यह मांग की 
कि उसके देश से विदंशी राष्ट्रों के विशेष प्रादेशिक अधिकार समाप्त किए 
जायें । उसने राष्ट्रसंध के समक्ष. इस प्रश्न को उठाया । राष्ट्रवादी सरकार 
उन समस्त संधियों को रह करना चाहती. थी जिनके अन्तर्गत चीन के साथ 
असमानता. का व्यवहार किया जा रहा था। .१६३० ,में पाश्चात्य शक्तियां 
चीन की- मांगों. के प्रति, सहानुभूतिपूर्ण हो गई श्रौर उन्होंने चीन में रहने वाले 
विदेशों के ऊपर चीती,सरकार का प्रभुत्व, स्वीकार कर लिया। इसी भ्रवधि 
पें ब्रिटेन ने हॉकी (७॥0॥:80.),, चिन-कियांग, ((एां॥-[टूं॥॥8) और भ्रमोय 
४ 0॥709) में अ्रपने श्रिकारों और विशेष हितों, का त्याग कर दिया । इस 
गकार १६३० तक.्ीन:ने प्राश्चात्य शक्तियों के ऊपर एक महान्‌ कूटनीतिक 
वेजय प्राप्त: की;! किन्तु जब १६३० में जापान ने मंचूरिया प्र आक्रमण कर 
दिया तो कुझ्ोसितांग; सरकार. को ,पुन: पाश्चात्य शक्तियों का क्ृपाकॉक्षी 
बनता पड़ा.। इसके बाद ,से ही जीन की विदेश नीति ने एक नया मोड़ 
लिया और उसने. यूरोप के साथ सहयोग की नीति का अंनुसरण किया । 
चीन के वेदेशिक सम्बन्धों में एक . क्रांतिकारी मोड़ तब आया णव 
पाम्यवादियों, श्रौर चीन की राष्ट्रवादी सरकार के मध्य मतभेद मयकर रूप 
3 उम्र'हो गये और रूस के प्रति ,चीनी नीति में अमैत्रीपूर्णा कठोरता ने 
थान, लिया. । इस बात का श्रांमास:ःबहुते पहले, से ही हो चुका था कि राष्ट्र- 
दी. कुओमिंदांग. सरकार /रूस- के. साथ/वहुत दिनों, तक़ मित्रता नहीं बनाये 
ख संकेगी.क्योंकि:चीन का साम्यवादी. दल, अपनी अलग सेना और शक्ति का 
नर्माण' कर रहा था-। /१६२७ में; मतभेद, इतने ,.उग्न,हो गये झ्लौर रूसी त्रीनी 
म्बन्धों में इतनाःतनाव।आ. गंया, -कि राष्ट्रवादी: सरकार ने- रूसी सलाहकारों 
गे देश से निकील :दियां भर, शघाई ,तथा'कंण्टन में भ्रनेक रूसी श्रौर चीनी 
पम्यंवादियों को गिरफ्तार कर. लिया गया ॥ः इतना ही... नहीं, चीन की रा्ट्र- 
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वादी सरकार ने सोधघियत रूस से कूटनीतिक सम्बन्ध तोड़ दिये और वह ब्रिटेन 
तथा अ्रमेरिका की श्रोर झकी । १६२६ में रूस द्वारा सचालित पूर्वी-चीनी रेलवे 
के प्रश्य पर चीन झ्नौर सोवियत रूस में गम्भोर संघर्ष खड़ा हो गया भ्रौर 
दोनों ही देशों ने सीमाओं पर अपनी फोजें भेज दी । फ्रांस और जर्मनी ने दोनों 
के बीच मध्यस्थता करते की चेष्टा की । जमंत्री ने सलाह दी कि १६२४ में 
हुई चीनी-छसी सधि की शर्तों के अनुसार संघर्ष का फँंसला किया जाय। 
परन्तु जर्मन प्रयासों का कोई फल नहीं निकला । अमेरिका के विदेश सचिव 
स्टिलसन ने भी संघर्ष के शांतिपर्ण समाधान का एक प्रस्ताव रखा, लेकिन 
चीन श्रौर रूस दोनों ही ने उनके पारस्परिक विवादों में किसी तृत्तीय पक्ष के 
हस्तक्षेप को पसद नहीं किया । अन्ततः १६२६ में ही दोनों देशों ने श्रापस में 
एक समभोतां करके यह निश्चय किया कि इस विषय में यथा पूर्व. स्थिति 
कायम रखी जाय॥ १६३० में चीदी और रूसी प्रतिनिधि पुत्र: मिले, 
परन्तु दोनों देशों के मतभेदों का श्रन्त करने बाबत कोई समझौता नहीं हो 
सका। । 
एक तरफ तो रूस के साथ चीन के सम्बन्ध मधुर नहीं थे और दूसरी 
तरफ १६३० के भ्रन्त तक मंचूरिया के प्रश्न पर जापान भर चीन के बीच 
पूर्ण रूप से गत्यावरोध हो गया । जून १६३२ में कुओमितांग की कार्यकारिणी 
ने अत्यन्त गुप्त ढंग से यह प्रस्ताव पारित किया कि सोवियत संघ के साथ पुनः 
कूटतीतिक सम्बन्ध स्थ।पित किये जांय । प्रारम्भिक वार्ता जेनेवा में राष्ट्रसघ 
असेम्बली के चीनी प्रतिनिधि और सोवियत प्रतिनिधियों के बीच हुई । दिस- 
म्बर १६३२ में लिटविनोव (/970४) स्वयं जेनेवा श्राया और उसने चीनी 
प्रतिनिधि से बातचीत की । परिणामस्वरूप दोनों देशों के मध्य कूठनीतिक 
सस्दन्धों की पुंनर्स्थापता हो गयी । 
चीत की सकटापूर्ण अवस्थाका भरपूर लाभ जापान ने उठाया । चीनी 
राष्ट्रवादियों और साम्यवादियों के आन्तरिक संघर्ष से फायदा उठाते हुए 
जापान ने मंचरिया की राजधानों सुकदन पर श्रधिकार कर लिया और वहाँ 
अ्पदी एक कठपुतली सरकार की स्थापना करदी । आरम्म में श्रन्य देशों ने 
जापान हारा स्थापित मांचूको या मंचुकाऊ -(]/०४८०॥०४४७०) सरकार को 
मान्यता देने से इन्कार कर दिया, परन्तु वाद में उन्होंने उसे मान्यता दे दी । 
चीन ने मंचूरिया के मामले को राष्ट्रसंघ के समक्ष उपस्थित किया और राष्ट्र्- 
संघ ने जापान को क्षाक्रांता घोषित भी कर दिया, परन्तु इससे अधिक और कुछ 
नहीं किया जा सका। जापान ने मंचूरिया को हड़प लिया और राष्ट्र संघ के 
निरुय की पूर्ण उपेक्षा ही नहीं की वल्कि उसकी सदस्यत्ञा से त्यागपत्र भी दे 
दिया । रूसी विदेश मंत्री लिट विनोव मे जापान के विरुद्ध सामुहिक प्रतिरोध 
का श्रस्ताव किया, ढिन्त्‌ ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका सहमत न हुए | १६२२ 
की नो-शक्ति-संधि ()श॥6 70०7 77०४9) चीन की प्रादेशिक श्रखण्डता 
की रक्षा नहीं कर सकी | | 
चीन पर संकटों की जैसे वाढ़े ही आयी हुई थी । रूस के साथ दिसम्बर 
१६३२ में कटनीतिक सम्बन्धों की पुनर्ध्यापना के - कुछ ही समय वाद वाह्म 
मंगोलिया (0ए९ )४०६३०४४) को लेकर दोनों देशों के सम्बन्ध फिर से 
दिगड़,गये । यद्यपि रूस से मंग्रोलिया पर चीन के प्रभुत्व सम्पन्न अधिकार 
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को स्वीकार कर लिया था, तथापि उसकी रुचि इस प्रदेश में बराबर बनी 
हुई थी । श्रगस्त १६३४ में बाह्य मंगोलिया में विद्रोह हो गया और रूस ने 
उसमें पर्याप्त सहायता दी । इस विद्रोह के द्वारा बाह्य मंगोलिया में साम्यवादी 
सरकार की स्थापना हो गई, वहाँ सोवियत संविधान के नमूने पर बना नया 
संविधान लागू किया गया । 

जापान के द्वारा मंचूरिया में मंचुकाओ शासन की स्थापना के बाद 
ब्राह्म मंगोलिया और मंचुकाओ के मध्य सीमावर्ती भड़पें शुरू हो गई और 
इनके कारण रूस तथा जापान के सम्बन्धों में तनाव झा. गया। १६३४ में 
पंगोलिया गणतन्त्र के प्रतिनिधि और स्टॉलिन मास्को के एक सम्मेलन में मिले 
प्रौर तव १६३६ में एक पारस्परिक सहायता संधि सम्पन्न हो गई जिसके 
द्वारा सोवियत संघ ने बाह्य मंगोलिया को सुरक्षा का आश्वासन दिया । चीन 
ने इस संधि के विरुद्ध पूरजोर ग्रावाज उठाई और कहा कि बाह्दय मंगोलिया में 
किसी भी तृतीय पक्ष का हस्तक्षेप अवैधानिक है । परन्तु सोवियंत संघ ने चीनी 
प्रतिरोध की ओर कोई ध्यान नहीं दिया । अन्ततः १६४४ की चीनी-सो वियत- 
पंधि हे इस स्थिति की पुष्टि कर दी कि बाह्य मंगोलिया सोवियत संघ का 
प्रग है । 

१९२२ से १६३७ तक की श्रवधि में चीन में राजनीतिक व्यवस्था के 
युनर्गठन के भी प्रयास किये गये । १९२८ तक तो राष्ट्रवादी नेता च्यांगकाई 
गेक के नेतृत्व में चीन के एकीकरण का कारये बहुत ही जोरों से चला। 
१९२८ में एक कानून बनाया गया जिसके अनुसार सरकार जनता द्वारा न 
चुनी जाकर कुओमितांग की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा नियुक्त की 
जाने की. थी | इस समय तक करीब-करीब चीन के सम्पूर्ण भू-माग पर जापान 
के भय से राष्ट्रवादियों की तूृती बोलने लगी थी । च्यांग़ काई शेक ने यह भी 
घोषणा कर दी कि चीत का एकमात्र वेधानिक दल कुश्रोमितांग दल है । इसी 
प्रवधि में चीन का ब्राथिक ढांचा भो बुरी तरह लड़खड़ा गया था, अत: १६३१ 
में राष्ट्रवादी सरकार द्वारा एक र ष्ट्रीय आथिक परिषद्‌ की स्थापना भी की 


ःई। ४. ०, | है ु 

१६२२ और १६३७ के मध्य ही चीनी राष्ट्रवादियों और साम्यवादियों 
के मध्य व्यापक रूप से शत्रुतापूर्ण कार्यव!हियां चलती रही । यद्यपि १६२७ से 
ही चीन में गृहयुद्ध की स्थिति हो गई, किन्तु जापान द्वारा चीन पर सम्मावित 
पाक्रमण के भय से यह ग्रहयुद्ध स्थगित सा हो गया क्योंकि एक सामान्य शत्रु 
का सामना करना था । हुआ यह कि दिसम्बर १६३६ में च्यांगकाई शेक को 
उसके दो श्रधिनस्थ सेनापतियों ने बन्दी वना लिया और उसे साम्यव।दियों की 
पलाह के अनुसार उनके साथः मिलकर जापान के विरुद्ध , लड़ने को वाध्य 
केया | इस समय यदि साम्यवादी चाहते तो च्यांग का बध कर सकते थे, 
केन्तु स्टॉलिन की परामर्श: से उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समक्का ।? 

चीनी विदेश नीति १६३७ से १६४४५ तक--१६३७ से. १६४५ तक 
प मध्य कुओमितांग और साम्यवादियों के मध्य ऊपरी श्ौर श्रस्थाई मंत्री दरों 
टी । चीन की ब्रान्तरिक फूठ का. लाम उठाकर. -जाप्रान; न १६३७ मे उस 
न्ब्ब्ह रू + कम । 2४ हि > 
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सुदृर-पूर् के 


पर नया भाक्रमणु कर दिए्ण । राष्ट्र के इस संकट के समय चीन के सभी 
राजनीतिक दलों ते अस्थाई रूप से अपने श्राप को एकबद्ध कर लिया ताकि 
विदेशी शत्र का मुकाबल। किया जा सके । साम्यवादियों ने च्यांगकाई शेक 
के साथ मिल कर जापान के विरुद्ध प्रभावशाली युद्ध छेड़ा । किन्तु उनकी 
वास्तविक नीति यही थी कि पहले कुओमितांग के साथ समाचता का दर्जा 
प्राप्त किया जाय और बाद में उत्का स्थान ग्रह कर लिया जाय । माश्रो 
कुप्रोमितांग के सिद्धान्तों की मानता हुआ भी साम्यवादी आादर्शों को छोड़ने 
को तैयार न था। उसका कहना था कि मेरी नीति ७ ०९% साम्यवादी, २० 
प्रतिशत समझौतावादी तथा १० प्रतिशत जापान के विरुद्ध है। साम्यवादियों 
ते जापानियों के विरुद्ध छापामार रण-तीति के अनुसार प्रबल बातक्रमण 
आरम्म कर दिये । उन आक्रमणों के सम्बन्ध में एक जापानी सेनापति के ये 
शब्द थे कि, “यदि हम इनके विरुद्ध छोटे सैनिक दस्ते भेजते हैं तो वे कभी 
वापस नहीं लौटते; यदि बड़ी सेना भेजते हैं तो उन्हें कभी साम्यवादी नहीं 
मिलते ।” एक अन्य सेनापति ने साम्यवादी सैनिकों की तुलना मधघुमविखयों 


से करते हुए कहा, “इन्हें जितना हटाग्नो या इनसे जितना बचो, उतनी हीं 
प्रबलता से ये श्राक्रमण करते हैं । 


१६३४ से १६३७ के बीच जापान उत्तरी चीन में ग्रपती राजनीतिक 
और आर्थिक प्रभुता जमा चुका था और मार्कोपोलो पुल की घटना (](श- 
००००० 87086 ॥भत७ा). को लेकर जुलाई १६६७ में उसका उपरोक्त 
नया श्राक्रमण शुरु हुआ । जापान के विरुद्ध साम्यवादियों और कुश्नोमितताँग का 
संयुक्त मोर्चा १६३७ से १६४० तक चला। उस श्रस्थाई एकता के परिणाम- 
स्वरूप चीनी सोवियत सम्बन्धों में भी सुधार हुआ । इसी दोरान जापान 
भ्रौर रूस के सम्बन्धों में तेजी से बिगाड़ श्राया, क्योंकि रूस के शत्र जमेती 
के साथ जापान ने एण्टीकोमिट्त पेक्ट पर १६३६ में हस्ताक्षर कर दिये थे । 
ग्रतः जापान को नीचा दिखाने और उसकी शक्ति को क्षीण करने की दृष्टि 
से रूस है सभी साधनों द्वारा चीन को जापान के विरुद्ध सहायता दी । भगस्त 
१६३७ में चीन और सोवियत रूस के मध्य एक श्रनाक्ृमण समभौता हुआ । 
उसी वष रूस ने आस्ट्रे लिया के इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि सू८रपूर्व 
में अभिरुचि रखने वाले देशों का एक सम्मेलन बुलाया जाय । नवम्बर १६ २७ 
में बरूसेल्स सम्मेलन (छा0882$ (०णाश्थिणा०) में रूस ने जापान के आक्रमण 
की तीब् भर्त्तता की और चीन का पुरजोर समर्थन किया । १६३७ में चीन 
और रूस के मध्य एक व्यापारिक समभोते (9॥0-$०शंल 706 एश्वण ) 
पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान जापान के साथ रूस के सम्बन्ध निरन्तर बिगड़ते 
चले गये किस्तु अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने तेजी से मोड़ लिया भोर प्रचानक 
ही १६३६ में रूसो जापानी श्रनाक्रमण संधि सम्पन्त हो गई और इसके बाद 
१६४१ में रूसो-जापानी तठस्थता संधि पर भी हस्ताक्षर हो गए । रूस और 
जापान के इन प्रप्रत्याशित मैत्री सम्बन्धों वे चीन और पाश्चात्य, शक्तियों को 
स्तम्मित कर दिया । इन दो समंभौतों और संधियों के दांरा रूंस श्रो ( जापान 
इस वात पर सहमत हो गए:कि वे मन्चूरिया और मंगोलिया गरातन्त्र सें 
परस्पर शत्र्‌ तापूर्ण विरोबी कार्येत्राहियां नहीं करेंगे | जॉपान मे मंगोलिया 
गणतन्त्र और रूप्त ने मंचुंकाओ- (](थ॥०१०६७० ) की झनुल्लंघनीयंता का वचन 
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फैट 5॥0०॥] 70(05 0:--(9) २७४४० -9]08686 ज़ध् ० [904- 
05. (9) शाइच्रीशिणा एजगालियाए& 3927-22; (०) (पाता 
फएंतटा। 

इन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए---(भ) १६०४-०५ का रुसी- 
जापानी युद्ध, (ब) वाशिंगटन सम्मेलन १९२१-२२, एवं (स) मुकदन 
घटना । 


क्‍0९50906 ९0 णाएप8४8॥0658 हा ९( 0 ज़रांगातवणज़्व। 
ग१एवा 0 (९ 7,९88ए०6 0४075 270 86 वी0प्त थि 
पाठ जाताता3एश, ॥7ए76७7060 उद्ब980656 7िशंशा एणॉाएए वा 
5005८0(०७९०॥ ७९४॥5५ 

उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिनके परिणामस्वरूप जापान ने 
राष्ट्रसंघ का परित्याग किया तथा इस परित्याग का श्रागामी वर्षों में 
जापान की विदेश नीति पर क्या प्रमाव पड़ा ? 

छ&४2०7४९ धार गिशल॑शा एढेंधां0, 5-० (फ्रा74 9४पण़र९शा 6 
[90 9/०07]0 एाप्ठा$ 

दो महायुद्धों के बीच की अ्रवधि में चीन के वेदेशिक सम्बन्धों का वर्णन 
कीजिए 


279]986 (॥6 679079] ॥779078॥02 ०7 (6 एथ्वा 88४. 


सुटूर-पूर्व के अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का विश्लेषण कीजिए 


8०९००॥ 0 (6 85प700658 0 (6 उंबएक्या556 गि॑ं४१० एणीण 
छ6(ए९९७॥ (76 (शए० ४०76 9४७75 


: दो महायुद्धों के बीच में जापानी विदेश नीति की सफलता के कारण 


बतलाइए । 


एं४प॥986० ध९ खा ए4४९7॥ एगास्‍०₹ए णी 8#7(क7, 900 [86 [700 
5(६९8 0 370709 


ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका की सुद्र-पूर्वीय नीति का मुल्याँकित 


कीजिए 


(ाए९ 3 एा6७6 3०९००प४ ० उद्ग99778 3288९8807॥ 32209 (॥॥8 
ग्र शिब्राकीपा8, 700 ए०ए पाया ता 6 शिपिा8० णी (8 
[.628206 0 'पिज्ञांणा5 0० जालएां(॥ फ़३5 (76 प्रिश इधांणा5 007 
60 08 965026 85 थ॥ 320700ए7 ण 970९ ४९००४ ? 
मन्चरिया में चीन के विरुद्ध जापान के - श्राक्रमण का संक्षेप में वर्णत 
कीजिए । क्‍या श्राप इस बात से सहमत हैं कि इस श्राक्रमण को रोकते 
में राष्ट्र संघ की असफलता 'सुरक्षा प्रदान करने वाली एक एजेन्सी के 
रूप में इसके सम्मान पर पहली गम्भीर चोट थी ? 


का १३ 
दितीए महागुद्व भर उस कह के अल्े- 
राय समोतत एवं शानि-सच्धियां 

[एकड़ 55४ट0४0 ए0छा,0 ७७४ ७४० 'ए&२-77शछ 


एशसफोररडप्!03,: ए0०कफफारएर(ए5 & 
एड तएए॥आप5॥| - 





"में श्राक्मरण करूंगा, आ्आत्मसमपंण नहीं ।,......समभौते के प्रति 
आशा बच्चों जैसी दात है | दो ही चीजें हैं, विजय या पराजय । 
यह नाजी जर्मनी के भाग्य का प्रश्न है, प्रश्न यह . नहों है कि - 
भविष्य में युरोप में कौन शासन करेगा ।...... .. में अपनी - 
सम्पूर्ण उपलब्धियों को जू श्रा के दाव पर लगा रहा 
है 2 का में कुछ भी करने से नहों चूकूंगा और 
प्रत्येक विरोधी को नष्ठ कर दूगा। या तो इस 
संघर्ष में सफल होऊंगा या नष्ठ हो 
जाऊंगा । में श्रपने देश की हार श्रपनी 
श्रांखों से नहीं देख गा । बाहर किसी 
भी शक्ति के सामने घुटने नहों टेक्के - 
जाएगे श्रौर देश के भीतर 
किसी भी कान्ति को सहन 
-नहीं किया जाएगा।” 
| . +-एडोल्फ हिठलर' 
प्रथम महायुद्ध की समाप्ति १९१८-१६ को हुई थी और ठीक २० वर्ष 
बाद ह्वितीय महायुद्ध १६३६ में प्रारम्भ हुआ । मार्शल फ्रौच ने शांति--सम्मेलन 
के समय ही जो यह भविष्यत्राणी की थी कि यह शांति नहीं, २० साल के 
लिये युद्ध विराम है, वह सच्ची निकली | प्रथम महायुद्ध के उपरान्त विश्व 
शांति के प्रयत्त ही अप्रत्यक्ष रूप से द्वितीय महायुद्ध के कोरण परिणित हुए । 
' म्यूनिख उपसंधि जो ब्रिटेन और फ्राँस के सम्मान पर आघात का कारण बनी 
वही शांति को स्थायी रखने वाली मानी गई । राष्ट्रसंध अन्तर्राष्ट्रीय शांति 
के प्रयास में असफल रहा ग्लौर उसके लक्ष्य राप्ट्रों द्वारा उपेक्षित्त किये गये । 
साज्नाज्यवादी राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय न्याय तथा प्ंधियों की शर्तों से विमुख-रहे । 





६७४ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


इसका भीषण परिणाम वह महाविताशकारी युद्ध हुआ जिसने मानवता को 
ध्वंस में ढकेल दिया । प्रथम महायुद्ध के लगभग सीमित रंगस्थल थे, किन्तु 
द्वितीय महायुद्ध ने सम्पूर्ण विश्व को अपनी विकराल लपटों में समेट लिया 
झौर इस दृष्टि से यह निश्चयतः एक विश्व संग्राम था-ऐसा विश्व-संग्राम 
जिमने विख्यात वैज्ञानिक आइन्सटाइन को यह कहने पर बाध्य कर दिया कि 
“तृतीय विश्वयुद्ध के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, परन्तु चौथा विश्व युद्ध 
पापारं अस्त्रों से होगा ।”? स्पष्ट है कि द्वितीय महायुद्ध की भयंकरता ने 
राजनी तिज्ञों और वैज्ञानिकों के हृदय में इस आतंक की अनुभूति पैदा कर दी 
कि यदि कहीं तृतीय महायुद्ध हो गया तो सम्पूर्ण मानव सम्यता ही विनष्ट हो 
जायगी । ह 

तो फिर ऐसे भयंकर महायुद्ध के कारणों और इतिहास पर संक्षेप में 
समग्र रूप से दृष्टि डालना उचित होगा । पहले हम कारणों की. चर्चा करेंगे 
श्लौर तब संग्राम के इतिहास की । , | 


द्वितीय महायुद्ध के कारण- 
((475९5 रण 6० 8९८०३ ए०त0१ ए़थ) 


द्वितीय महायुद्ध के लड़े जाने के अनेक कारण थे जिनमें से उल्लेखनीय 
निम्नलिखित हैं-- 

(१) जर्मनी, इटली और जापान का श्रतिवादी राष्ट्रवाद--हिंती य 
महायुद्ध का सर्वोपरी प्रमुख कारण जर्मनी का घोर उम्रवादी राष्ट्रवाद था । 
वर्साय की सधि की श्रपमानजनक शर्तों वे बर्मती को राजनीतिक सम्मान झ्रोर 
राष्ट्रीय मानस को गम्भीर आघात पहुंचाया था । इन शर्तों का उद्दे श्य जमेनी 
को सदैव के लिए दुर्बल और लगड़ा बना देना था। प्रथम महायुद्ध की श्रपमान- 
जनक पराजय और ऊपर से थोपी गयी श्रपमानजनतक वसाय की सन्धि ने 
जर्मन जनता के हृदय में अभूतपूर्व श्रात्मचेतता और राष्ट्रवाद का संचार कर 
दिया था । जर्मनों ने वर्साय की सन्धि को “अन्तिम” (00) कभी स्वीकार 
नहीं किया । वर्धाय संधि द्वारा निश्चित सीमाए जमंनी की राष्ट्रअ मी जनता 
के लिए निराशाजनक थीं, क्योंकि उनके द्वारा जर्मनी की अभ्रखण्डता क्रिस 
प्रकार सुरक्षित नहीं रह सकती थी। उत्त रपूर्वी यूरोप में पोलिश-गालियारे का 
बनाता या डैन्जिग का जमंनी से विच्छेद करना सतत्‌ शत्रुता का बीज बोना 
था । जमंनी का अधिकांश हिस्सा पोलेण्ड में मिलाकर या फ्रान्स में सम्मिलित 
कर द्वेष की आग को प्रज्वलित रखा गया था । जमं॑नी और टर्की से उपनिवेषों 
का विच्छेद और उन पर मित्रराष्ट्रों की रक्षा-व्यवस्था विद्व प की भावना 
को सतत सजीव रखने वाला कदम था । वर्साय की सन्वि द्वारा एक "प्रदेशों? 
जमेती का अग-मंग कर दिया गया था और उसे “सोना उगलने वाले प्रदेश 
से वंचित कर दिया गया था। वहां क्षतिपूर्ति की विशाल राशि की मांग भ्रना- 
चार और शोषण की पराकाष्ठा थी । विनष्ट ॥४532 से, जहां 38808 सा 
जीने-जिलाने के लाले पड़ रहे थे, श्ररवों और खरबों की संख्या में 58 
स्वर्ण मुद्रा मांगी जाती थी। युद्ध-अ्रपराध' की घारा जर्षत राज्य के स 
एक काला धब्बा था जिसको घो डालना प्रत्येक जमतवासी अपना उत्तरदायित 


समभवा था 


द्वितीय महायुद्ध श्रौर शान्ति संधियां ६७५ 


१६२०-२५ के जर्मनी के आथिक संकट ने और जमेंनी की पाएचात्य 
राष्ट्रों के प्रति इस अवधि की पूर्व की तीति ने जम॑नों के हृदय में अ्रपती सर- 
कार के प्रति विश्वास को हिला दिया । फलस्वरूप जमंनी में उग्रराष्ट्रवादी 
विचारधारा लेजी से पतपने लगी और भ्रन्त में विश्वव्यापी मन्‍्दी के उपरान्त 
नाजी पार्टी के नेतृत्व में वहाँ श्रतिवादी उग्रतम राष्ट्रवाद एवं सैनिकवाद का 
उदय हुआ । नाजी क्रान्ति ने जर्मनी में एक नयी आशा भर दी, नवे प्राणों 
का संचार कर दिया । शक्ति ग्रहण करते ही हिटलर ने जमेनी के लिए अ्रात्म- 
निर्णय के श्रधिकार की मांग की और सम्पूर्ण जर्मन राष्ट्र ने “करो या मरो! 
का पिद्धान्त इसके वीमत्सरूप में प्रपताते हुए दानवी अंगड़ाई ली । हिटलर 
का नवीन दृष्टिकोण और अभियान युद्ध का प्रमुख कारण घन गया। उसने 
ग्पने देशवासियों के हृदय में ये माव मर दिये कि उसकी सम्पूर्ण योजनाएं 
राष्ट्रीय विकास के लिए हैं। उसने अनिवार्य सैनिकीकरण कर दिया :रर 
निःशस्त्रीकरण के प्रयासों को ठोकर लगा दी, ऑस्ट्रिया का अपहरण कर 
लिया, चैकोसलोवाकिया को निगल लिया और जमंन जनता को विश्वास 
दिला दिया कि “उसके समान देश में अधिकार सम्पन्न या विश्वासपात्र अन्य 
कोई व्यक्ति कमी नहीं होगा | यह समय चूफने का नहीं है । मेरे समग्र में युद्ध 
छिड़ जाता चाहिए ।? इसी भ्रथ॑ में केटेल्वी ने द्वितीय महायुद्ध को हिटलर 
का युद्ध कहकर सम्बोधित किया है और कहा है कि “यह एक व्यक्ति की स्वतः 
नीति है जो दलीय शक्ति के विश्वास वा महान जुशा हैं।”* हिटलर की 
नीतियों ने, उग्रजमंत राष्ट्रवाद ने, पोलैण्ड पर आकमरा द्वारा अन्त में द्वितीय 
महायुद्ध का भयंकर विस्फोट कर ही दिया । 


जमनी की ही भांति इटली और जापान में उप्रत्तम राष्ट्रवाद और 
चरमवाद ने द्वितीय महायुद्ध का मार्ग प्रशस्त किया । मुस्तोलिनी युद्ध का पुणारी 
था भौर युद्ध में ही सम्पूर्ण मानव-शक्तियों के चरमोत्कर्ष का दर्शन करता था । 
उसके लिये युद्ध जीवन था, शान्ति मृत्यु । जा॥न, इटली और जर्मनी में से 
कोई भी देश उपनिवेश छीनते के किसी भी अवसर से वंचित नहीं रहना 
चाहता था । इसीलिए यदि जापान ने मंचूरिया पर श्राक्रमण किया तो इटली 
ने एवीसीनिया के साथ वलात्कार किया और म्यूनिख-दुर्घटना के बाद तो 
हिटलर दुनिया के धन के उचित विवरणा पर जोर देने लगा ) इस प्रकार 
उपनिवेशों को लेकर इटली, जर्मनी और जापान में सैनिकवाद पर आधारित 
साम्राज्यवाद की नीति का अनुसरण खुले श्राम किया जाने लगा । इन तीनों 
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श्र ः ' अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


घुरी राष्ट्रों के सैनिक राष्ट्रवाद ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक संकट उपस्थित 
कर दिया ओर अ्न्तर्राष्ट्रीयतावाद की शक्तियों को पीछे घकेल दिया । इन 
सव घटनाओं की चरम परिणति द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ में हुई । 

(२) विभिन्‍न अल्पसंख्यक जातियों का असंतोष---वर्साय की संधि 
श्रौर उसके साथ ही बाद में होने वाली अन्य संधियों के द्वारा विभिन्न श्रल्प- 
संख्यक जातियों का निर्माण हो गया । राष्ट्रपति विल्सन ने शान्ति-संधि का 
आधार भात्म-निर्णंय के सिद्धान्त को बनाना चाहा, किन्तु ओंथिक, सैनिक, 
सामाजिक और धामिक कारणों- की वजह से उस सिद्धान्त को सभी जगह 
कठो रतापूर्वक लागू करता सम्भव-नहीं था। अनेक स्थानों पर एक-दूसरे की 
विरोधी अल्पसंख्यक जातियां .एक ही शासन के अस्तर्गत रह गई। परिणाम- 
स्वरूप अनेक राज्यों में अल्पसंख्यक जातियों के मध्य भयानक असंतोष विक- 
सित होता गया । हिटलर ने इस असंतोष का लाभ उठाया, उसने पश्चिमी 
शक्तियों से सौदेबाजी की और अल्पसंख्यकों पर कुशासन' के बहाने की आड़ 
में आस्ट्रिया तथा सूडेटन प्रदेश पर. लगंभग  बलपूर्वक कब्जा कर लिया और 
पोलैण्ड पर हमला बोल दिया ।. कक 

(३) दो प्रतिद्वन्दी सैनिक खेसों का उदय--जिस तरह प्रथम महांयुद्ध 
से पहले सम्पूर्ण विश्व दो विरोधी सैनिक खेमों में विभाजित हो गया था, 
उसी तरह द्वितीय महायुद्ध आ्रारम्भ होने से पूर्व तक संपूरां अन्तर्राष्ट्रीय संसार 
दो परस्पर शत्र सैनिक खेमों में बंट गया । १६३७ तक अ्रन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में 
दो शक्तिशाली ग्र्प बन गये । एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान जैसे कभी 
संतुष्ट तन होने वाले राष्ट्रों की रोम-बलिन-टोकियो घुरी (फ०76-क्रिश!0- 
पृ०८४० 65४5) बनी तो दूसरी तरफ मित्रराष्ट्रों के सुदृढ़ संगठन का उदय 
हुआ । फलतः ज्योंही ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलण्ड को समर्थन दिया त्योंही 
द्वितीय महायुद्ध भड़क उठा । 

(४) ब्रिटेन और फ्रान्स के दृष्टिकोणों का श्रन्तर--प्रथम महायुद्ध के 

'बाद से ही ब्रिटेत और फ्रांस के मध्य मतभेंद पैदा हो गये जो दोनों महायुद्धों 
के बीच की लगभग संपूर्णा अवधि पर्यन्त चलते रहे । ब्रिटेन 'शक्ति-संतुलन' की 
ग्पनी परम्परागत नीति में विश्वास करता था । न तो वह जमेंनी को एकदम 
पंगु बताना चाहता था और न॒फ्रांस को एकदम शक्तिशाली । इसके विपरीत 
फ्रांस अपने को हर तरह से सुरक्षित करके यूरोप पर सर्वाधिक शक्तिशाली 
राष्ट बनाने का अभिलाषी था । जर्मनी के सम्बन्ध में दोनों ही राष्ट्रों के मध्य 
उम्र मतभेद थे । फ्रांस जर्मती को सदैव के लिए एक क्षीण और मृत प्राय: 
राष्ट्र देखना चाहता था जब कि ब्रिटेत अपने आ्िक पुनरुत्थान के लिए जमना 
को आ्राथिक दृष्टि से समृद्ध बनाना चाहता था । दुकानदारों का राष्ट्र ब्रिटेव 
१६१४-१८ के युद्ध की कदुताओं को मुलाकर जमंनी को अपनी बर्थ व्यवस्था 
को पुनर्गठित करने का अवसर देना चाहता था। दि्लर के उदय के वाद भी 
' फ्रांस और ब्रिटेन के मतभेद शांत नहीं हुए ।. हिटलर ने राष्ट्रसंघ को दुकराया 
और वर्साय संधि के उपबन्धों की श्रवहेलना की । फ्रांस ने विरोध ढाना कल ओ 
ब्रिटिश सहयोग का अमाव रहा । १६ जून १६३४ को ब्रिटिश जमन 088 
समझौता फ्रांस का विरोध होते हुए भी सम्पन्न किया गया । जब रे रे६ में 

.हिठलर मे लोकानों समझौतों को अस्वीकृत किया झौर राइन प्रदेश का सेस्यी- 
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कररणा शारम्म किया तो भी ब्रिटेत जम॑त्ती के प्रति उदारवादी तुष्टीकरण की 
त्तीति का पोषक बना रहा । फ्रांस को ब्रिटिश नीति के श्रागे हार खानी पड़ी । 
जब नांजी भ्राक्रमण म्यूनिख-वार्ता की स्थिति तक पहुंच गया तब भी अनिच्छा 
होते हुए भी विवशता के कारण फ्रांस को ब्रिठिश-मत के प्रनुसार कार्य करता 
पड़ा । 
ब्रिटेन यह भी चाहतां था कि सोवियत रूस का प्रभाव और क्षेत्र यूरोप 
में त बढ़े । इसीलिए जर्मनी की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर ब्रिटेन चुप रहा 
ताकि आवश्यकता पड़ने पर,सशक्त जमेनी सोवियत रूस का सामना करने में 
सहायक बन सके । फ्रांस जर्मती की बढ़ती हुई शक्ति को सदेव श्राशंका की 
दृष्टि से देखता रहा, किन्तु ब्रिटेन के सहयोग के अभाव -में रे अकेला कुछ भी 
कर सकते में असमर्थ था.. पुनश्च, ब्रिटेन-समुद्री यातायात में स्वतन्त्रता की 
नीति अपनाने के पक्ष में था |. वह समुद्री यातायात को बढ़ाना और सुरक्षित 
करना चाहता था जो फ्रांस. की नीति के साथ मेल नहीं खाते थे । क्षतिपत्ति के 
सम्बन्ध में भी दोनों राष्ट्रों में उग्र मतभेद रहे हैं और राष्ट्रसंघ के प्रति भी 
उनके दृष्टिकोणों में समानता नहीं रही थी । ५ 
ब्रिटिश-फ्रोंच मतभेदों ने सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को गम्भीर 
रूप में प्रमावित किया । राष्ट्रसंघ इनके खेलों का अखाड़ा बन गया और 
प्रभावशाली रूप में शान्ति स्थापक का कार्य करने में श्रसफल रहा । इन दो 
हान्‌ राष्ट्रों के मतभेदों का धुरी राष्ट्रों ने पूरा लाभ उठाया । बे अपने को 
अधिकाधिक शक्तिशाली बनाते गये, फ्रांस. के सुरक्षा-संगठत को क्षीण करते गये, 
श्पने अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों से मुकरते गये और राष्ट्रसंघ की अवहेलना करने 
में सफल हुए। इत सब बातों का अनिवार्य परिणाम यह हुआ कि विश्व एक 
बार फिर पहले से भी अधिक भयंकर महायुद्ध की चपेट में श्रा गया । ब्रिटेन 


हर तुष्टीकररा की नीति हिट्लर के दुस्साहस को बढ़ाने में बड़ी सहयोगी 
हुई । 


डे (९) भन्तर्राष्ट्रीय श्राथिक संकट--१६३० में विश्व में एक महान्‌ 
आशिक संकट झ्राया जिसने किसी-न-किसी रूप में प्रत्येक देश की आर्थिक 
गवस्था पर बुरा प्रभाव डाला। इस आर्थिक संकट के फलस्वरूप "राष्ट्रों में 
निःशस्त्रीकरण की भावना लुप्त प्राय: हो गई, वे शस्त्रों की होड में एक 
दूसरे से बाजी मार ले जाने को लालाबित हो गये »ऐर सभी में यह तीक्र 
आकाक्षा जागृत हो गई कि उनका देश शस्त्र और सेना की दृष्टि से श्रन्य देशों 
से पिछड़ा न रहे । आ्िक संकट ने जर्मनी में नाजीवाद के उत्कर्ष में सहायता 


पहु चाई, इससे इटली में फ्रांसवाद को बढ़ावा मिला तथा यूरोप के अनेक राष्ट्रों 
में साम्यवादी दलों का प्रसार और प्रमाव बढ़ने लगा । इस आथिक संकट का 
लाभ उठाकर ही 


जापान ने १६३१ में मंचूरिया पर चढाई कर दी और १६३५ 


में एवीसीनिया पर इटली का हमला भी इसी आर्थिक संकट का एक अप्रत्यक्ष 
परिणाम सिद्ध हुआ । 


हर (६) राष्ट्रों के विभिन्‍न स्वार्थ-आ्राथिक सम्पन्नता की होड़; नये 
ताजारा की खोज और कच्चे माल को प्राप्त करने की सुविधा ने जिस पार- 
स्परिक संघर्ष को जन्म दिया था, उस संघर्ष का निवदारा प्रथम महायुद्ध के 
/ समाप्त होने पर मो न हो पाया और युद्ध में माग लेने वाले अवसर पाकर 
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एक हुसरे संघर्ष की खोज में तल्‍लीन हो गये। वे ऐसे बहाने ढूंढने लग गये 
जिससे व्यापारिक लाभ केवल उन्हीं के देशों को होता रहे । प्रथम महायुद्ध के 
बाद जर्मनी के उपनिवेश ब्रिटेन, बेल्जियम और फ्रांस में बंट गये जिससे जहाँ 
इन देशों को कच्चा माल प्राप्त करते की सुविधा बढ़ गई वहाँ जर्मन ग्रादि 
देशों की श्रकथनीय हानि होने लगी। इटली को भी प्रथम महायुद्ध से कोई 
विशेष लाम नहीं पहुचा था, अतः वह भी जर्मनी की भांति कच्चे माल के 
लिए नए उपनिवेश स्थापित करने और विदेशी बाजारों में अपने माल की 
खपत करने की फिक्र में लगा । साथ ही वह तेल, लोहा और कोयले की भारी 
कमी का अनुभव कर रहा था। इन वस्वुश्नों को सुविधापुर्वक उ.लब्ध न कर 
सकने की सूरत में इटली की साम्राज्यवादी +हत्वाकांक्षाएं प्रो नहों हो सकती 
थीं! इसी प्रकार जापान भी अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या के निवास के लिए 
और ओऔद्योगीकरण के लिए तब तक पर्याप्त साधन नहीं जुटा सकता था जब 
तक वह अपने पड़ौसी अश्रद्ध विकसित राज्य चीन में-पैर फैलाने की कोशिश ने 
करे । 0 
एक तरफ तो साम्राज्य को प्रसार सम्बन्धी भावनाओं की कशमकश 
चल रही थी और दूसरी तरफ 'आन्तरिक व्यापार की उन्नति के फलस्वरूप 
अपने तैयार माल की खपत के लिए बाजारों को ढढ़ निकालने की तीज 
आवश्यकता विभिन्न राष्ट्रों को उकसा रही थी। १६२५ से १६२६ के मध्य 
इस दिशा में और साथ ही कच्चे माल को प्राप्त करने में इन राष्ट्रों ने किसी 
सीमा तक सफलता ग्राप्त की । लेकिन १६२९-१६३० के आधिक संकट ने 
एक नयी स्थिति पैदा कर दी -जिसके फलस्वरूप प्रत्येक राज्य ने अपने निजी 
उद्योगों की रक्ष! के लिए भारी कर-प्रणाली, व्यापार-कर, समुद्री व्यापार, 
प्रतिबन्ध आयात-निर्यात सम्बन्धी नियन्त्रण आदि लागू कर दिये । इस नीति 
का परिणाम यह हुआ कि सम्पन्न देशों में इतना अधिक माल बढ़ गया कि 
उसकी खपत की गम्भीर समस्या उठ खड़ी हुई । लेकिन इससे भी अधिक असु- 
विधा उन देशों को हो गयी जिनके पास कच्चे माल और उपनिवेश दोनों का 
ही श्रभाव था । उनके लिए जीवन-मरण का प्रश्न उठ खड़ा हुआ और उनके 
समक्ष यह प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो गया कि इसमें कहां तक न्याय है कि कुछ 
देश तो कच्चे माल के सड़ कर नष्ट हो जाने से भी चिन्तित न हों जबकि 
दूसरे देश कच्चे माल के लिए तड़पते रहें और दाने-दाने के लिए मोहताज 
हों। स्वभावत्त: समृद्ध देशों का सर्वाधिकार और विकसित स्वामित्व श्रनेक 
अल्प विकसित एवं महायुद्ध में पराजय के कारण साघनहीन हो गये देशो को 
चूमने लगे । श्र उन्हें स्वयं को समृद्ध बनाने एवं समस्याओ्रों से मुक्त कराने 
का एकमात्र मार्ग युद्ध ही दिखायी देने लगा । परिणामत: जापान, इंटला बार 
“ जमंनी आदि धुरी राष्ट्र राजनीतिक वन्बनों से निकट बाते चले गये श्रौर एक 
दूसरे के सहयोग से साम्राज्यवादी आर्काक्षाबं की पूतति हेतु सच्चेष्ट हो गये । 
इस तरह विभिन्न राष्ट्रों के विभिन्न स्वार्थ द्वितीय महासमर के अग्रदूत बन 
गये । ः ४; 
(७ ) राष्ट्रसरंघ की निर्बंलता--राष्ट्रसंध की स्थापना प्न्तर्राष्ट्रीय 
शांति की प्राप्ति के लक्ष्य को लेकर हुई थी, किन्तु मंहाशक्तियों के 20203 
रुख के कारण और जमंनी, इटली एवं जापान द्वारा घोर उपक्षा के कारण 
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यह संस्था अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी । प्रथम तो संघ की स्थापना 
ही बदनाम वर्साय संधि के अन्तर्गत हुई थी, दूसरे, इसके उदय के साथ ही 
ग्रमेह्ठिका द्वारा इसे स्वीकार त करना उस पर, तुषारापात था, तीसरे आरम्भ 
से ही पराजित राष्ट्रों को इसकी सदस्यता व देने और रूस की इसका सदस्य 
बनने के लिये निमंत्रित न करने से अनेक राज्यों के मन में यह भावना चेंठ 
गई थी कि राष्ट्रसंघ एक विजेताश्रों का गुट है जो अत्तर्राष्ट्रीय पे बनने 
का ढोंग है और जिसका केवल मात्र उद्देश्ण यही है कि वह पेरिस में 234 गये 
सनमाने समभौते को बनाये रखे । यद्यपि १६२५ से १६२६ के मध्य कियें गये 
राष्ट्र के आथिक और पुनर्तिर्माण के कार्यों से प्रभावित होकर १६ राष्ट्रों ने 
इसकी सदस्यता स्वीकार कर ली थी, परन्तु यह रवेया क्षरि_क था। जब वड़े- 
बड़े राज्यों के स्वार्थों के प्रश्न राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों से ठकराये तो सिवाय 
पवित्र प्रस्तावों को पास करने और आायोगों की नियुक्ति करने के दाष्ट्रसंघ कुछ 
भी न कर सका । राष्ट्रसंघ की शक्ति में तब कुछ वृद्धि हो गयी थी जब १६२४५ 
में जमंनी ने इसकी सदस्यता ग्रहण की । परन्तु जमनी द्वारा हिदलर के उदय 
के बाद सदस्यता त्याग देने के उपरांत संघ निरंतर निर्बेल होता गया। राष्दट्र- 
संघ की नपु सकता से प्रोत्साहित होकर फासिस्ट और वाजी शक्तियां आक्रामक 
हो गयीं और उन्होंते द्वितीय मह-युद्ध का मार्ग प्रशस्त कर दिया। जापान नै, 

अस्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा में सहयोग देने संबंधी श्रपने वचनों को ठुकराते हुए १६३१ 
में मंचू रिया पर कब्जा कर लिया और १६३७ में चीव पर हमला बोल दिया। 
लेकिम आपान को रोकने में राष्ट्रसंघ विल्कुल श्रसमर्थ रहा, और जब चीन पर 
हमले के लिए राष्ट्रसंघ ने जापान के विरुद्ध प्रतिवन्‍्ध लगाये तो उसने संघ का 
परित्याग कर दिया । १६३५ और ३६ में इटली ने क्रमशः एबीसीनिया और 
श्रल्वानिया पर भ्रधिकार कर लिया । यद्यपि राष्ट्रसंध ने इटली पर आथिक 
प्रतिवन्‍्ध लगाये, परन्तु संघ के सदस्य प्रतिबन्धों को प्रभावकारी बनाने के लिए 
कतई उत्सुक न थे । राष्ट्रसंघ की दुर्वलता का भान करके इटली ने भी संघ से 
अपनी सदस्यता समाप्त कर ली। १६३६ में जमनी ने वर्साय की संधि के 
उपंधों को तोड़ा और लाकारनों समभौतों के प्रति अवज्ञा प्रदर्शित की । उसने 
राइनलैण्ड का सन्‍्यीकरण प्रारम्म कर दिया और आस्ट्रिया तथा चैकोस्लो- 
वाकिया पर वलपूर्वक अधिकार कर लिया । किन्तु तव भी राष्ट्रसंघ मूक दर्शक 
बना रहा । १६३६ में रूस ने फिनलूण्ड पर हमला किया और राष्ट्रसंघ पुनः 
असहाय सिद्ध हुआ । 


अन्तर्राष्ट्रीय शांति को बनाये रखने में राष्ट्रसंघ की असफलता के 
फलस्वरूप यूरोपियन देशों ने संघ में अपनी निष्ठा खो दी श्रीौर शक्ति-संतुलन 
बनाये रखने के लिए उन्होंने अपने विभिन्न गठबंधन कर लिये । यूरोपियन देशों 
के मध्य एक दूसरे के विरुद्ध इतने राजनीतिक भौर सैमिक गठबंधन हुए क्रि 
शनसे सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज विषाक्त हो गया और द्वितीय महायुद्ध की 
आधारभूम तैयार हो गयी । राष्ट्रसंघ अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को विगड़ने 
से इसो लिए नहीं रोक सका कि प्रथम तो वह संवधानिक निर्वलता का शिकार 
था बौर उसके पास आधिक एवं सैनिक शक्ति का अमाव था, दूसरे,महाशक्तियों 
का असहयोग था, तीसरे राष्ट्रसंघ के सिद्धान्तों के प्रति सदस्यों में निष्ठा का 
अनाव था, चौथे, संघ के प्रति सदत्य राज्यों के विभिन्न हृष्टिक्रोण थे और वे 


मम 2 ' अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


संघ को श्रपनी स्वार्थ पूर्ति का साधन बनाने पर तुले थे, चौथे, १६३० के 
भाथिक संकट ने राष्ट्रवादी शक्तियों को इत्तना प्रबल कर दिया था कि सामू- 
हिक सुरक्षा और आक्रमण के सामूहिक प्रतिरोध के श्रन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों की 
उपेक्षा होने लगी. थी से अन्त में श्रधिनायकवाद के विकास ने और “लहू 
और लोहे की” तलवार में तथा पाशविक बल में विश्वास रखने वाले हिटलर 
और मुसोलिनी के. कार्यों ने 'शास्ति'-के सभी प्रयासों का जनाजा निकाल दिया 
था । शूमैन के ये शब्द ठीक ही हैं कि - 'संध की सफलता के लिए यह श्राव- 
श्यक था कि सदस्य राज्यों में इसके सिद्धांन्तों के प्रति निष्ठा, बुद्धिंमता और 
साहस होता किन्तु इनमें इसका सर्वथा अ्रभाव था शअ्रतएवं जेनेवा की भील 
के तट पर एरियाना पार्क में निमित उसका भव्य प्रासाद शीघ्र ही उसका 
सुन्दर समाधि स्थल बन गया ।॥” रण री, 

(5) स्पेन का गृहयुद्ध और.घुरी राष्ट्रों द्वारा समर्थन--जनरल फ्रांकों 
ने १६३६ में स्पेत का गृहयुद्ध प्रारस्म कर. दिया जिसमें ब्रिटेत और फ्रांस ने 
तटस्थता श्रवश्य बरती. लेकिन उनकी. आन्तरिक सहानुभूति जनरल फ्रान्को के 
साथ ही रही | हिंटलरु श्रौर मुंसोलिनी ने फ्रान्को को खुलकर संक्रिय सहयोग 
दिया । फलस्वरूप १६३६ में स्पेन. की ग्रणातांत्रिक सरकार .की पूरी तरह से 
हार हुई और फ्रान्को-की. तानाशाही सरकार स्थापित हो गयी । फ्रान्को की 
इस विजय से. फासिस्ट राष्ट्रों की शक्ति बढ़ गयी और वे ब्रिटेन तथा फ्रांस की 
धमकियों को कोरी गीदड़ भभ्की समभने लगे । 

। (६) जर्मनी का पोलेंड पर आक्रमण--द्वितीय महायुद्ध के लिए, उप- 
रोक्त सब कारणों के फलस्वरूप, बारूद का महल खेड़ा हो चुका था। केवल 
उसमें चिनगारी लगने की देर थी और यह कार्य पोर्लेंड पर जमंत श्राक्रमण से 
हो गया । १ सितम्बर १६३६ को हिटलर ने अ्रचानक पोलैण्ड पर श्राक्रमण 
किया, ब्रिटेन और फ्रांस ने ३ सितम्बर को जम॑नी को युद्ध बन्द करते की चेता- 
वनी दी और इस चेतावनी की उपेक्षा होने पर उन्होंने जमेंनी के विरुद्ध युद्ध 
में सम्मिलित होने की अश्रपनी घोषणा कर दी । थोड़े ही सभय में युद्ध ने 
इतना विस्तृत रूप धारण कर लिया कि उसने महायुद्ध का रूप ले लिया । 
द्वितीय महायुद्ध के कारणों पर संक्षेप में विचार करने के उपरान्त 
भ्रव हम इस युद्ध के इतिहास पर एक सरसरी निगाह डालेंगे * 
विश्व संग्राम की गतिविधि 
((6ता5९ एी 06 50९08 ए/०जत ५७/७7) 

द्वितीय महायुद्ध के इतिहास को हम सुविधा की दृष्टि से ४ चरणा मे 
बांट सकते हैं:--- 

ह (१) प्रथम श्रवस्था--१ सितम्बर १६३६ से २१ जून १६४१ तक, 
इसमें जमं॑नी ने पोरलेंड, नावें, डेनमा्क, नीदरलेंड, बेल्जियम, लक्जमवर्म, क्रॉस, 
ब्रिटेन, यूरान तथा क्रेट पर आक्रमण किया । 

।... (२) हितीय श्रवस्था--२२ जून १६४१ से ६ दिसम्बर १६४१ तैठ, 
'इसमें धुरी राष्ट्रों का अफ्रीका पर तथा जर्मनी का रूस पर झाकमण हुआ | 
(३) तुतीय श्रवस्था--७ दिसम्बर १६४१ से ७ नवम्बर १६४२ तक, 


द्वितीय महायुद्ध और शान्ति संधियां ६८१, 


इसमें जापान का पर्लहारवर पर आक्रमण तथा मिंत्र राष्ट्रों के सेन्य बल का 
नीदरलैंड, ईस्ट इडीज तथा उत्तरी काकेशस पर अ्रधिकार हुआ । 

(४) चतुर्थ प्रवस्था--5 तवस्वर १६४२ से ६ मई १६४४ तक, इसमें 
फ्रैच उत्तरी अफ्रीका पर अमेरिका का श्राक्रमण तथा जमेवी का झआात्म- 
समपंण । 


(४) पंचम तथा प्रन्तिस श्रवस्था--७ मई १६४५ से १४ अगस्त 
१६४५ तक जापान का आत्म-समर्पण । 


(१) प्रथम चरण (ि ?॥85४) “हितीय विश्वयुद्ध का प्रथम 
चरण १ सितम्बर १६३६ से प्रारम्भ होता है जब जर्मनी ने पोलेंड- पर झाक- 
सण किया । हिटलर ने अपनी भ्रदम्य सैनिक शक्ति द्वारा विद्यूत गति से' 
पोलेड को कुचलन की चेष्टा की । कुछ ही दिलों में जर्मंत्र सेना वारता एक 
पहुंच गई । ब्रिटेत और फ्रांस पोलेण्ड की रक्षा के लिये पहिले से ही वचनबंद्ध 
हो चुके थे । उन्होंने जर्मनी को अल्टीमेटम दिया कि वह ,.पोर्लण्ड पर अपना 
श्राक्रमण समाप्त करते हुए अपनी फौजों को वापिस लौटा ले, लेकिन इसका 
वांद्धित परिणाम न निकलने पर ब्रिटेन श्रौर फ्रांस दोनों ही ने, २ सितम्बर को 
जमंती के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यह महायुद्ध का आरम्भ था। 
रखभेरी घज उठी और भीषण तर-मेघ शुरू हो गया । लेकिन पोलैण्ड को 
हिटलर के पंजों से बचाया न जा सका ब्रिटेन और फ्रांस की सेना ने जमत्ती 
का ध्यान बांटने के लिये ठोक पैमाने पर पश्चिमी -सीमाग्रों पर बुद्ध नहीं 
किया । इसी समय सोवियत रूस ने भी पोलैड पर आक्रमण कर दिया क्योंकि 
वह यूक्र निया को स्वतंत्र करके अपने में मिला लेना चाहता था । यदि पोलैण्ड 
पूरी तरह जम॑नी के हाथ में चला जाता तो उसके लिये ऐसा करना लगभग 
असम्मव था। इस घटवाचक्र की स्वाभाविक परिणति वारसा के पतन में हुई 
और पोलेंड का चौथा विभाजन रूस तथा जमती के मध्य सम्पन्न हुआ । 
उसका पश्चिमी भाग ज्मनी में तथा पूर्वी भाग सोवियत रूस में संयुक्त हो 
गया। पोर्लेंड की सरक्वार का फिर भी फ्रांस में पुनर्सज्भठन हुआ और युद्ध चलता 
रहा । हिटलर ने युद्ध वन्द कर देने की अपील की क्योंकि उसके भ्रनुसार उसके 
उद्दे श्य की पूर्ति हो गई थी श्रौर अव उसकी शोर कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी | 
हिटलर ब्रिटेन और फ्रांस से इस शर्ते पर संधि करने को तत्पर था कि वे" 
उसकी विजयों, को मान्यता प्रदात कर दें। लेकिन फ्रांस और ब्रिटेत को भ्रव 
2 पर विश्वास नहीं रहा था | भयकर युद्ध के दृश्य देखने को अभी वाक़ी 
हीथ। * 


पूर्वी पो्ण्ड पर विजय प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ सोवियत रूस नाजी 
शक्ति के भय से अ्रपदी सुरक्षा व्यवस्था को पूणुत: सुदृढ़ कर लेना चाहता था। 
उसने इसी दृष्टि से इस्टोनिया, लेटाविया, लियुआनिया और फिनलींड से 
घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करने के प्रयास-किये । प्रथम तीनों देशों से उसकी 
संधियां हो नई, लेकिन फिनलेंड ने संधि करने से इन्कार कर दिया जिसका 
अत्युत्तर उसे २० नवन्वर १६३६ को रुती आकर द्वारा मिला | घमासान 
युद्ध में फिनलेंड पराजित हुआ और उसके महत्वपूर्ण माग-रूस में. मिला' लिंये 
गये । हि 


प्ण्प | अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


इसी मध्य अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति को श्रपने अनुकूल पाकर रूस ने 
रूमानिया को वेसारविया वापिस करने “का अल्टीमेटम दिया। विवश होकर 
बलिन और रोम की सलाह पर रूमानिया को सोवियत मांग की पूति करनी 


पड़ी | इस तरह सोवियत रूस ने सैनिक दृष्टि से उपयोगी सभी क्षेत्रों को अपने 
भ्रधीन कर लिया। 


..... पोलेण्ड विजय के पश्चात्‌ हिठलर ने लगभग ८ गहीनें तक' कोई 
सेनिक कार्यवाही नहीं की । € झ्रप्नेल १६४० | तक उसका कोई नया हमला 
नहीं हुआ । इस मध्य वह एक तरफ तो शांति के दावे करता रहा और 
दूसरी ओर घोर सामरिक तैयारियां ! इस काल को कुछ लोग “बनावटी 
युद्ध काल” (0९70१ ०। 7॥णाए कश ) , चेम्बरलेन “गौधूली-युद्ध” (7 छातंडा। 
शा) और जमेन प्रेस 'आंधगाए कक” कहकर पुकारते थे । यह वास्तव में 
ऐसी अवधि थी जिसका जमेनी और उसके शत्र्‌ पक्ष द्वारा युद्ध की तैयारियां 
करने में दुरुपयोग किया गया | ब्रिटेन और फ्रान्स ने टर्की के साथ पारस्परिक 
सहायता करने का समभौता सम्पन्त किया, जापान फासिस्टों के प्रति सहानु- 
भूति पूर्णा बता, अमेरिका लोकतंत्र की रक्षा करने को उद्यत हुआ और यूरोप 
के कुछ राष्ट्र ऊपरी तोर पर बिल्कुल तटस्थता की नीति के हिमायती बने । 
अन्त में हिटलर का मौन भंग हुआ । & श्रप्नेल १६४० को प्रातः 
काल डेनमार्क श्ौर नावें पर जर्मन फौजें चढ़ बेठी । हिटलर की रण-नीति 
का एक महत्वपूर्णा विमाग जासूस-व्यवस्था था। दोनों ही देशों में जर्मन 
जासूसों का मयानक जाल पहिले से ही बिछा दिया गया था। १० जून 
को हिटलर ने नावें के राजा को परास्त करके क्विजलिंग नामक व्यक्ति को 
जो हिटलर के पक्ष में प्रचार कर रहा था, नावें सरकार का अध्यक्ष बना 
दिया । इसी तरह हिटलर ने डेनमा्क पर भी अपनी पूरी शक्ति से हमला 
बोला-। जर्मन वायु सेना की शक्ति के आगे डेनमाक परास्त हो गया । अब, 
स्कैण्डेनेविया के इन दो देशों पर कब्जा कर लेने से जमेती को उत्तर की 
तरफ से खतरे की आशंका जाती रही और साथ ही उसे श्राथिक एवं सैनिक 
दृष्टि से भी अनेक लाभ हुए । इस मध्य १० मई १६४० को जमंनी ने लक्जम- 
बगं, बेल्जियम और होलंण्ड पर धावा बोल दिया। चन्द घटों में ह॑ 
लक्जमवर्ग को ले लिया गया | वायु-युद्ध द्वारा ४ दिन के भीतर ही भीतर 
होलेण्ड पर कबूजा कर लिया गया और र८ मई को बेल्जियम भो परास्त 
कर दिया गया । बेल्जियम के राजा ने आत्मसमर्प ण कर दिया । बेल्जियम 
की सहायतार्थ लाखों की संख्या में ब्रिटिश फौजें आई हुई थीं वे पूरी तरह 
घिर गई । ब्रिटेन ने इससे बचने के लिये अ्रदभुत रण-कौशल का परित्रय 
दिया । डन्कर्क की लड़ाई में साहसपूर्वक युद्ध करते हुए इंग्लैंड ने अपनी 
अधिकांश सेना को बचा लिया। वास्तव में यह एक श्रनोखी घटना थी। 
उपयुक्त घटना-क्रम के दौरान ही ब्रिटेन में विक्षोम से परिपुरों 
जनता की विरोधी भावनाओं के फलस्वरूप १० मई १६४० को ही चैम्बर- 
लेन की सरकार का पतन हो गय। और चच्चिल की राष्ट्रीय सरकार सत्ताल्ड 
हुई । चचचिल शीघ्र ही ब्रिटेन के प्रतिरोध का प्रतीक वन गया । े 
अपनी सफलताओं से उत्साहित होकर १० मई को ही हिटलर ने 
अ्रपने चिर शत्र्‌ श्ौर यूरोप-महाद्वीप में श्रपने एकमात्र प्रतिद्व दी फ्रोन्स पर 
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प्राक्मर। कर दिया । चूकि हिटलर फ्रान्स को ही सबसे पहिले पराजित करना 
चाहता था, ग्रतः ५ जूब १९४० को उसने फ्रान्स के विरुद्ध श्रयनी सम्पुरो 
शक्ति लगा दी । प्रथम महायुद्ध में विजय प्राप्त करने में फ्रान्स को कठोर 
परीक्षा का सामना करना पड़ा था लेकिन इस युद्ध में वह अपने को बिल्कुल 
नहीं सम्हाल सका । जर्मनी के भय से उसने जो “मैजिनोलाइन” बनाई थी 
बह दुरबल प्रमाणित हुई। फ्रान्‍्स की दयनीय स्थिति को देखकर १०जून 
१६४० को इटली ने भी फ्रान्स के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करदी । फ्रान्स ने 
इटालियन फौजों से डटकर मुकाबला किया लेकिन जम न रण-कौशल के भागे 
उसे बुरी तरह परास्त होना पड़ा । १४ जून १६४० को पेरिस नगर पर 
जर्मन सेना ग्रों मे श्रपता श्राधिपत्य जमा लिया और फ्रान्स के तत्कालीन 
शासक माशल पेंता से युद्धवन्दी का प्रस्ताव रखा । तीन सप्ताह की छोषी 
सं। अवधि में फ्रात्स को जमंन शक से चारोंखाने चित्त होता पड़ा। २१ जून 
१६४० को फ्रेन्च सरकार के प्रतिनिधियों ने जम न नेताग्रों से मुलाकात 
की । यह मुलाकात उसी ट्रेन में हुई जिसमें प्रथम महायुद्ध के बाद जम नी 
के नेताग्रों को माशल फौच के समक्ष भुकना पड़ा था। जिस कुर्सी पर 
माश ल फौच बैठा था वहीं भ्रव हिटलर बैठा । 

युद्ध विराम के पश्चात जो संधि हुई उसमें फ्रान्स को दो भागों में 
विभाजित कर दिया गया । कुछ हिस्से जम नी के प्रत्यक्ष शासन में चले गये 
जबकि शेष पर पेंता की सरकार का शासन स्वीकार किया गया जिसकी 
राजधानी बीची थी । इटली के साथ भी फ्रास्स ने दो दिन बाद युद्ध विराम 
समभोौता कर लिया । 


यद्यपि घोर पराजय ने फ्रान्स को लोकतन्त्र से हटाकर माशंल पेंता 
के अधिनायकत्व में डाल दिया, परन्तु फ्रान्स की आत्मा कमी पराजित नहीं 
हुई थी । इसीलिये वहां के देशभकतों ने जनरल डिगाल के नेतृत्व में एक 
फ्र न्‍च राष्ट्रीय समिति की स्थापना की और स्वतंत्रता का अभियान श्रारम्भ 
कर दिया । डिगोल ने फ्रान्स को पुन: स्वाघीन कराने के लिये आजाद 
फ्रांसिसी सेना कायम की जिसका संचालन लन्दन से किया जाने लगा। 

फ्रान्स के पतन के पश्चात्‌ यह स्पष्ट हो गया कि अब ब्रिटेन ही 
हिटलर के आक्रमण का अगला निशाना बनेगा। नावें की हार, डन्कर्क का 
पतन, फ्रान्स, होलेण्ड तथा बेल्जियम की पराजय-इन सारी घटनाओं से ब्रिटेन 
पर विपत्ति की वाढ़ आ गई थी। वाल्टिक सागर और एड़ियाटिक क्षागर 
के मध्यदर्ती भू-भाग पर पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त कर चुकने के बाद हिटलर जैसे 
व्यक्ति के लिये यह स्वाभाविक था कि यह॒ ब्रिटेन की तरफ दृष्टि उठाता । 
फ्रान्स के पतन के वाद १८ जून १६४० में चचिल ने भी इसकी भविष्यवाणी 
करदी थी ।? 
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की भोौगोखिक रियत्ति सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी अनुपम 
म्प के का भी क्षमाव नहीं था तथा उसकी वब- 
ना , फिर भी हटलर को आक्रमण करने के उपयोगी 
राघार मिल चुके थे | स्ममियि उराकी बासु सेना ने १८६ जून १६४० की 
रात से इस्लेप्ड पर घोर प्राक्रमण करना शुरू कर दिया । हवाई हमले का 
कार्यक्रम देसिक कार्यफस बता-इस आक्रमण से ब्रिटेन को गहरी क्षति पहुंची, 
तु ब््ः अपना साहस नहीं खोया। ब्रिटिश वायु 
सेना ने जम ने फे हजारों बायुयानों को जमीन पर गिराग्रा शर हिटलर को 
यह भरहसास करा दिया कि क्रिदेन से ठवकर लेसा कोई मामूली वात नहीं है । 
हुठो हिटलर फिर भी अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन करता रहा, किन्तु 
कोई परिणाम नहीं निकल सका ! अ्रव हिटलर घीरे-धीरे ग्राक्रमण को ढीला 
करता गया और युद्ध को नयी दिशा में संचालित करने लगा । 
ब्रिटिश अभियान से निराश होकर हिटलर 'बालकर्ना की ओर बढ़ा 
वर्योंकि इस पर झाधिपत्य स्थापित करके वह ईरान झौर मिश्र को तरफ 
वढना चाहता था । जम नी ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न-भिन्न करने पर 
कटिवद्ध था । इसलिये २० अक्टूबर १६४० को ग्रीस को इस झाशय का 
अ्ल्टिमेटम दिया गया कि वह सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रदेश जम नी को सौंप 
दे। अ्रल्टिमेटम की अवधि मात्र ३ घन्टे की थी । इस अल्पकाल के बीतते न 
बीतते ग्रीस पर आक्रमण कर दिया गया जिसका भार प्रारम्म में इटली को 
दिया गया। ग्रीस को भ्रन्य राष्ट्रों की सहायता मिली और इंटालियन फौजें विजय 
पाने में असफल रहीं । अब हिटलर ने हंगरी, रोमानिया और बल्गेरिया को 
अ्रपने साथ मिलाया । युगोस्लाविया को भी जर्मन पक्ष में लाना जरूरी था, 
लेकिन वहां की सरकार ने हिटलर की संधि की शर्तों को ठुकरा दिया । और 
फलस्वरूप ६ श्रप्रेल १६९४१ को युगोसलाविया के राजा पीटर पर हमला 
बोल दिया गया श्रौर कुछ ही दिनों में वह परास्त हो गया । भ्रब जम त सेना 
ने ग्रीस पर हमला बोला और भ्रप्रेल के श्रत्त तक उसे अपने ग्राधिपत्य में 
ले लिया । जम त श्राक्ममण के भय से ग्रीस का राजा और उप्तकी सरकार 
क्रीट द्वीप में चली गई थी, श्रतः २० मई १६४१ को जर्मन फौजें क्रीट में 
भी उतर झ्राई । ब्रिटिश वायु सेना और नौ सेना के द्वारा डटकर मुकावला 
करने पर भी मई के समाप्त होते होते क्रीट जम नी के अधीन हो गया । 
इन विजयों के उपरान्त हिटलर का ध्यान मध्य पू्वे की ओर गया । 
जिस समय जर्मनी वालकन प्रायद्वीप में उलका हुआ था उस समय ब्रिटेत 
अफ्रीका को इटालियन प्रभाव से मुक्त करने में लगा था | वालकन पर श्रपने 
प्रभत्व- की स्थापना के बाद जर्मन फौजें जनरल रोमेल की श्रध्यक्षता में 
श्रफ्रीका की ओर मुड़ी श्रौर उसे ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त कर दिया गया। 
जमंनी अफ्रिका पर विजय प्राप्त करने को लालायित नहीं था, वह तो सीरिया, 
ईराक और ईरान पर कब्जा कर ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना चाहता 
था | सैनिक दृष्टि से सीरिया पर विजय प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण . था। 
लेकिन विरोधी पक्ष भी कम चालाक नहीं था । -ब्रिटेने ने पेलेस्टाइन को डिश 
से घसकर सीरिया पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित. कर लिया |! तत्पश्चात 2 
फौजों ने ईराक पर हमला करके उसे अपने अघीत किया श्र इस तरह ईरान 
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+ यद्यति ब्विद्ेन की जीगोलिक रिपरति सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी अनुपम 
थी झीर द्विद्देन के पाव सैनिक जक्ति का भी अग्ाव नहीं था तथा उसकी नव- 
सेना तो 3 समृद्ध थी ही, फिर भी हिटलर को आक्रमण करने के उपयोगी 
आधार मिल चुके थे । प्सलिये उसकी खायु सेना ने १८ जन १६४० की 
रात से इप्लण्ड पर घोर प्राक्मण करना शुरू कर दिया । हवाई हमले का 
कार्यश्रम देविक कार्यक्रम चना-इस ग्राकरमण से ब्रिट्टेम को गहरी क्षत्रि पहु ची, 
किन्तु चित्र के नेतृत्व में उसने अपना नाहस नहीं खोया | ब्रिटिश वायु 
सेना ने जम ने के हजारों बायुवानों को जमीन पर मिराया और हिटलर को 
यह भ्रहसास करा दिया कि ब्विटेन से टक्कर लेना कोई मा मूत्री बात नहीं है। 
हटो हिटलर फिर भी अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन करता रहा, किन्तु 
कोई परिणाम नहीं निकल सका १ श्रव हिटलर धीरे-धीरे आक्रमण को ढीला 
करता गया श्ौर युद्ध को नयी दिशा में संचालित करने लगा । 

ब्रिटिश अभियान से निराश होकर हिटलर 'वालकन' की ओर बढ़ा 
वर्योकि इस पर आधिपत्य स्थापित करके वह ईरान और मिश्र की तरफ 
वंदना चाहता था। जम नी ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्त-भिन्न करने पर 
कटिबद्ध था। इसलिये २० श्रक्टूवर १६४० को ग्रीस को इस आशय का 
अल्टिमेटम दिया गया कि वह सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रदेश जम नी को सौंप 
दे। अल्टिमेटम की अवधि मात्र ३ घन्टे की थी । इस ब्रल्पकाल के बीतते न 
बीतते ग्रीस पर आक्रमण कर दिया गया जिसका भार प्रारम्भ में इटली को 
दिया गया। ग्रीस को भ्रन्य राष्ट्रों की सहायता मिली और इटालियन फौजें विजय॑ 
पाने में असफल रहीं। अब हिटलर ने हंगरी, रोमानिया और बल्गेरिया को 
अपने साथ मिलाया । युगोस्लाविया को भी जर्मन पक्ष में लाता जरूरी था, 
लेकिन वहां की सरकार ने हिटलर की संधि की शर्तों को ठुकरा दिया । और 
फलस्वरूप ६ श्रप्रेल १६९४१ को युगोसलाविया के राज। पीटर पर हमला 
बोल दिया गया श्रौर कुछ ही दिलों में वह परास्त हो गया । अरब जम न सेना 
ते ग्रीस पर हमला बोला और भ्प्रोल के श्रत्त तक उसे अपने आधिपत्य में 
ले लिया। जम न ग्रक्रमण के भव्र से गस क। राजा और उप्तकी सरकार 
क्रीट ढीप में चली गई थी, श्रत: २० मई १६४१ ' को जर्मान फौजें क्रीट में 
भी उतर आ्ाई । ब्रिटिश वायु सेना और नौ प्लेना के द्वारा डटकर मुकाबला 
करने पर भी मई के समाप्त होते ' होते क्रीठ जर्मनी के अधीन हो गया । 

इन विजयों के उपरान्त हिटलर का ध्यान मध्य पूर्व की ओर गया। 
जिस समय जर्मनी वालकन प्रायद्वीप में उलका हुआ था उस समय क्रिटेत 
अफ्रीका को इटालियन प्रभाव से मुक्त करने में लगा था । वालकन पर श्रपते 
प्रभुत्व. की स्थापना के बाद जर्मच फौजें जनरल रोमेल की अ्रध्यक्षता में 
अफ्रोका क्री ओर मुड़ी श्र उसे ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त कर विया गया । 
जमेती अफ्रिका पर विजय प्राप्त करने को लालायित नहीं था, वह तो सीरिया, 
ईराक और ईरान पर कब्जा कर ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना चाहता 
था । सैनिक दृष्टि से सीरिया पर विजय प्राप्त करना बहुत महत्वपुर्णा था। 
लेकिन विरोधी पक्ष भी कम चालाक नहीं था । ब्रिटेन ने पेलेस्टाइन की श्रोर 
से घुसकर सीरिया पर पूर्ण वियत्रण स्थापित. कर लिया 4' तत्पश्चात ब्रिटिश 
फौजों ने ईराक पर हमला करके उसे अपने अ्रधीन किया श्रौर इस तरह ईरान 
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का प्रश्त भी हल किया गया। ए्रान में जर्मन प्रभाव बढ़ रहा था और ब्रिठेग व 
रूस दोनों ही इस बात से सशंकित थे। प्रत: ईरान पर हमला ब्रिटेन और रस 
दोनों ही के द्वारा किया गया । वहां अलफझकी की नई सरकार बर्गी। जिसने 
दोनों राष्ट्रों से सन्धि करते हुये यह वचन दिया कि ईरान #ा नाबियों के 
प्रभाव से मुक्त रखा जाएगा। ब्रिदेन को खतिज तेल देने का भी श्राशवासग 
दिया गया । इस तरह दूसरी बार जमंनी की प्रगति को ठोकर लग 
गई । पूर्व का रास्ता जमनी के लिये एकदम बर् कर दिया गया । दे 
कार्य ब्रिटिश साम्राज्य-रक्षा के ज़िये श्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध हव्रा । 


न अन्तर्राष्ट्रीय सम 


गया। उसकी उत्तरी सेनायें लेनिनग्राड तक पहुच गई । जो सेता स्मोलः 
की ओर बढ़ रही थी उसके लिये मास्को मी करीब था । इन दोनों ही नग 
पर बड़ी भयंकरता से श्राक्मण हो रहा था | हिटलर चाहता था कि रू 
गिरते से पहिले ही रूस पर कब्जा कर लिया जाए। लेकिन अपने महान ने 
स्ंटालित के श्रधिनायकत्व में री जनता अदम्य साहस के साथ शत्र 
मुकाबला करती रही । रूसी फौजों ने घनघोर और अनथक यद्ध किया 
लेनितग्राड और मास्को अ्रजेय रहे। लेनिनग्राड की गलियों में घर-घर 
दरवाजों पर शत्रु से मोर्चा लिया गया और आ्राखिरकार रूसी सेनाओं ने नाः 
फौजों को पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया। इस समय शीत-काल ने रूस की ब 
रक्षा की । रूसी फोजें युद्ध की प्रथम ध्रवस्थः में जो इतना पीछे हट गई 
उसमें भी गहरी चाल थी । उनकी युद्ध कुशलता ने जर्मन सेना को अन्दर त 
खींच कर ओर फिर जाडे शुरू होते ही उस पर श्रपन। भयंकर प्रह्मर कर 
उसे अ्रसहाय कर दिया । वास्तव में हिटलर की यह गम्भीर मल थी 
पश्चिम के शत्रुओं का पूर्ण विनाश किये बिना ही उससे पूर्व की ओर कद 
बढ़ा लिये थे । इसके अतिरिक्त युद्ध सम्बन्धी उसकी एक गम्भीर गलती २ 
भी थी कि उसने अ्रपनी सेनाओं को केन्द्रित न करके रूस की विस्तृत सरह 
में चारों और फैला दिया था। अत: उसकी शक्ति छितरी हुई और क्षीण | 
गई थी | परिणामस्वरूप रूस के भीषण जाड़े से कांपती जमेन सेनाग्रों ५ 
जब रूसी फौजों ते भयानक प्रत्याक्रमण करना शुरू किया तो विजय की भ्रो 
अग्रसर होने वाला जमेनी अचानक ही बुरी तरह पछाड खा गया और ८ 
पदछ्धाड ही वास्तव में उसकी अंतिम पराजय का आधार स्थल बनी । 


(३) तृतीय चरण (काव 7॥85०)-युद्ध का तृतीय चर 
७ दिसम्बर १६४१ को आरम्भ हुआ जब जापान ने परे हार्वर पर श्राक्रम 
किया । वास्तव में कुछ समय से अमेरिका के जापान से सम्बन्ध शिथिल ; 
चले थे । १६३६ में जापान का चीन पर आक्रमण अमेरिका की नाराजगी ६ 
प्रमुख कारण था । नाराज अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने जापान द्वारा ची 
पर आक्रमण के प्रति फलस्वरूप जापान को निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया 
अमेरिका के इस कदम की टोकियो में तीन्न प्रतिक्रिया हुई और २७ दिसम्ब 
१६४० को जर्मनी के साथ जापान ने १० वर्ष के लिये सैनिक संधि कर ह 
गौर तत्पश्चात उसने मास्को के साथ श्रनाक्रमरा एवम्‌ तठस्थता का समभौः 
भी सम्पन्त किया | इसके बाद फ्रान्स पर दवा!व डालकर हिन्द चीन थो लेक 
सैनिक समभौते किये । जापान की इन कार्यवाहियों से अमेरिका को यह भ 
हो गया कि सुदूर पूर्व में उसके स्वार्थ की सिद्धि के मार्ग में कठिनाडया व 
रहो हैं । इसलिये ब्रिटेन श्रौर अमंरीका ने कठोर रुख प्रपनाते हुए जापान ई 
साथ अपना प्रमुख व्यापार स्थगित कर दिया । अमेरिका भ्रौर जापान के मध् 
बढ़ रही खाई को पाटने के सभी प्रयत्न श्रसफल हुए श्रौर यह स्पष्ट दिखा 
देते लगा कि निकट भविष्य में दोनों के मध्य संघर्ष होकर रहेगा। इध 
जापान में भी सैनिकवादियों का जोर बढ़ रहा था । 
. जापान ने समभौते के सभी प्रस्तावों के श्रति असहयोग का रख अप 
नाया और ७ दिसम्बर १६४१ को अचानक ही पर्ल हावेर पर मयानक हमले 
कर दिया । जापान के इस आकस्मिक हमले से अमेरिका की लगमंग प्राय 
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सामुद्रिक शक्ति नष्ट हो गई अ्व अमेरिका को भी खुले तौर पर लडाई 
के मंदान में उत्तर आना पड़ा । जिस दिन पर्ल हाबेर पर आक्रमण किया गया 
उसी दिन शंघाई, हांगकांग, मलाया और सिगापुर पर भी बम्ब बरसाए गये । 
अतः अब युद्ध यूरोप और अफ़रिका तक ही सीमित व रहा प्रत्युत एशिया, 
अमरीका और प्रशान्त महासागर में. भी व्याप्त हो गया-। 

जापान के आक्रमण की तीक्र प्रतिक्रिया हुई | लेटिन अमेरिका के नव 
राष्ट्रों ने भी भ्रमेरिका की ओर से जावान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । 
ग्रेट ब्रिटेन और कनाडा अमेरिका के-पक्ष में सम्मिलित हुए और चीन भी धुरी 
राष्ट्रों के खिलाफ अखाड़े में ताल ठोकने लगा । अ्रास्ट्रे लिया और न्यूजीलैंड 
भी इस युद्ध में शरीक हुए। ग्रीस, युगोस्लाविया और फ्रांस की बनवासी 
सरकारों ने मी मित्र राष्ट्रों का साथ दिया । ठीक इसी प्रकार धुरी राष्ट्रों के 
मित्र राज्यों ने भी उनका पक्ष लिया । ११ दिसम्बर को इटली जर्मनी और 
जापान ये तोतों राष्ट्र युद्ध को सामुहिक ढंग से सचालित करने को वचनबद्ध 
हो गये। इस प्रकार सम्पूर्णा विश्व युद्ध की लपटों में श्रा गया और युद्ध करने 
वाले दो दल स्पष्ट हो गये । एक शोर थे धुरी राष्ट्र और दूसरी तरफ थे 
मित्र थष्ट्र । 

जापान ते जिस तीव्र गति से आक्रमण किया, उसी अनुपात में प्रारम्भ 
में उसे सफलता भी श्रजित हुई । जापान की सेना युद्ध के लिये पूर्णा प्रशिक्षित 
थी, भ्रत: वह विजय प्राप्त करती रही । ८ महोने तक मित्र राष्ट्रों की किसी 
न किसी स्थान पर निरन्तर बड़ी-बडी पराजयें होती रही । जापान हांगकांग, 
खाम, फिलिपाइन, स्याम, मलाया, सिग्रापुर श्रादि को रोंदत्ता हुआ आगे बढ़ 
चला ब्रिटेन श्रपनी ७० हजार सेना से भी सिंगापुर की रक्षा न कर सका । 
जापातियों की युद्ध प्रवीणता तथा दरदशिता ने ब्रिटिश फौजों के छक्के छुड़ा 
दिये । इसके उपरान्त जापान वर्मा में बढ़ा । नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की 
श्राजाद हिंद फौज ने भी जापान का साथ दिया । श्रमेरिका तक जापान ने 
रंगून पर अधिकार करके चीनियों और श्र प्न॑जों को पीछे खदेड़ दिया । श्र ग्रे ज, 
भागकर भारत में इकट्ट होने लगे | कलकत्ते पर भी वम्व॒वर्षा की गई किन्तु 
भारत पर जापानियों ने हमला जारी नहीं रखा । 

_ रैवी एशिया में जापान का प्रभृत्व स्थापित हो गया। ब्रिटेन और 

अन्य घवेतांगों की सेनाप्रों के वावजूद मी ऐसा हो न सका, यह इस वात का 
चोतक था कि इन हिस्सों की जनता पुराने साम्राज्यवादी शासकों से मुक्ति 


या की अभिलापी थी। सम्मवत: इसीलिये जापान इतनी सुगमता से आगे 
ढ़ सका | - 


. (४) चहुर्य चरण (#0णा॥ ?॥85०) --यद्यपि यूरोप में जर्मनी 
फौजों को प्रश्ृतवूव सफलता मिलती जा रही थी, किन्तु शीघ्र ही उसे मुह की 
जानी पड़ी । घुरी राष्ट्र और उनके सहयोगी राष्ट्र हर तरफ से मित्र राष्ट्रों 
६ कमर तोड प्रहार करने का कोई भी श्रवसर हाथ से न जाने दे रहे थे 
3. सागर और पूर्वी अफ्िका में ब्रिठेग कमजोर पड गयी था, अतः इटली 


58085 न जूते हुए ब्रिटिश उपनिवेश्ञों पर हमला बोल दिया । ब्रिटेन और 
टली के मध्य जो न हुआ, वह अधिकांशतः वायु आक्रमण तंक ही 
सीमित रहा । इटली ब्रिदेन के पर्वी ल्‍ 


पूर्वी अफ्रिकन -प्रदेशों पर आरधिपत्य करते में: 
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सफल हुआ, लेकिन इससे उसे कोई विशेष लाभ नहीं पहुंचा । इसलिये उसमे 
भू मध्य सागर में ब्रिटिश प्रभाव को कम करते के निमित्त. मिश्र और स्वेज 
नहर पर दृष्टि दौड़ाई । श्रक्रिका से सम्बन्ध बनाये रखने के लिये भीं उसे ऐसा 
करता आवश्यक था । परिणामस्वरूप इटालियन फौणों ते दिसस्वर १६४० 
में मिश्र में नियुक्त ब्रिटिश फोजों पर हमला बोल दिया। परन्तु अन्त में मार्च 
१६४१ में इटली की फौजों को पराजय का सामना; करना पड़ा। श्रप्नौल 
१६४१ में जर्मत जनरल रोमेल के नेतृत्व में इटालियन सेवाओं ने फिर से 
मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को पीछे हटा दिग्रा, पर नवम्बर १६९४९ में मित्र 
राष्ट्रीय सेनाओं की पुन: जीत हुई | इस तरह की रस्स्ताकसी अक्टूबर १६४२ 
तक चलती रही । लेकिन शीघ्र ही माण्टोगोमरी की सेना ने जर्मन फौजों को 
खदेड़ कर लिबिया से. बाहर निकाल दिया;और शरनेः श्नं: रोमेल की सेना 
को मिश्र भी छोड़ना पड़ा । माण्टोगोमरी की फौजें जब ट्रिपोली पहुंची तो 
मिश्र की श्रतिम लड़ाई लडी गई और रोमेल की सेता भगा दी गईं। इस 
तरह इटली का अफ्रिकत साम्राज्य विवष्ट हो गया । 

जब मास्टोगोमरी की सेना पूर्वी अफ्रिका से घुरी राष्ट्रों को हृदाने में 
व्यस्त थी उस समय पश्चिम की ओर से अमरिकन सेनाध्यक्ष श्रांदजनहोवर 
के सेनापतित्व में अमेरिकन फौजें उन्हें दमन करने में लगी थी। फिर भी 
श्रभी यह सम्भव न था कि फ्रान्स, वेल्जियम अथवा जमेनी में मित्र राष्ट्रों की 
फौजें उत्तर सकें । हां, उत्तर अफ्रिका में मित्र राष्ट्रीय सेनाश्रों का उत्तरना 
प्रवश्य सम्भव था, व्योंकि प्रथम तो वहां जमंन प्रमाव बहुत अधिक न था 
और दसरे फ्रौच सेना की भी वहां कमी न थी । श्रत: नवम्बर १६४२ को 
आइजनहावर के नेतृत्व में मित्र राष्ट्रीय फौजें उत्तरी अ्रफ्रिका में उतारी गई 
श्रौर अन्त में अफ्रिका को जर्मनी के चंगुल से मुक्त कर दिया गया । 

१४ जनवरी १६४३ को ब्रिटिश प्रधातमन्धी चचिल थोर श्रमेरिकन 
राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कैसाब्लांका (:88804॥८० ) में एक गुप्त सम्मेलन 
किया जिसमें १६४३ के युद्ध संचालन के लिये योजना बनाई गईं । 

उत्तरी श्रफ्रीका पर मित्र राष्ट्रों ने कब्जा विशेषतः इसलिये किया 
था कि उसको सैनिक आ्राधार बताकर नाजियों और फासिस्टों के चंगुल से 
यूरोप के देशों को मुक्त किया जाय । इसी उद्देश्य से १० जुलाई १६५३ का 
मित्र राष्ट्र की सेताओं ने सिसली पर आक्रमण किया | शीत्र ही सिसली पर 
मित्र राष्ट्रों का आधिपत्य स्थापित हो गया । १८ जुलाई १६४३ का मित्र 
राष्टों ने संगठित रूप से इटली पर हमला बोला । इस समय हिटलर स्वयं 
बडी कठिनाई में फंसा हुआ था श्रत : वह मुसोलिती को त॒निक भी सहायता 
न दे सका | इस समय स्वयं" इटली में भी जनमत मुसोलिनी के विरुद्ध हो 
रहा था क्‍योंकि युद्ध में अभी तंक कहीं भी. इटली की” संतोपजनक कक 
नहीं मिल सकी थी। २२ जुलाई को फारसिस्ट हाई कवाएए हे मुसोलिता से 
त्याग पत्र मांगा, भ्रगले दित इटली के सम्राट ने मुसोलियी कई हज किक त्त 
हटा दिया और उसको गिरफ्तार कर लिया ग्रयां | नथे हल सती मे 
आरम्म में यद्ध जारी रखा परन्तु ३ दिसम्बर १६४३ का उसने ध्रात्म-समर्पण 
कर दिया | इस पर जमती बीच में कूद पड़ां शोर मित्र राष्ट्रों को सै हे 
झनि से पूर्व ही जर्मन सेता इटली में प्रविष्द हो गेई । जर्मन फौजों ने मुर्ता- 
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लिनी को गिरफ्तारी से छुड्ठा लिया | मुसोलिनी जर्मदी पहुंच गया और वहां 
से उसने फिर इंटली को अपने प्रभाव में लाने की चेष्टा की । लेकिन अब यह 
सब निष्फल प्रयास थे। पासा तेजी से पलटने लगा और मित्र राष्ट्रों की 
सेनाओं ने शर्न: २ इटली पर आधिपत्य जमा लिया तथा ४ जून १६४४ को 
रोम नाजियों के फन्‍्दे से मुक्त कर दिया गया । इटली की भूमि पर अवशिष्ट 
जर्मन सेनायें युद्ध करती रुहीं, पर अन्त में २ मई १६४५ को उन्होंने हथियार 


डाल दिये । 

सोवियत रूस के साथ होने वाले संघर्ष में भी जन फौजों को निरन्तर 
पराजय का मुख देखना पड रहा था । ज्यों ३ रूस की सेना बढ़ती थी, जर्मनी 
की सेना को उल्टे पाँव भागना पड़ता था । १९४३ के समाप्त होते-होते 
रूसी फोजों ने जर्मन श्राधिपत्य में गये हुए अधिकांश भू भाग को मुक्त करा 
लिया | जनवरी १६४४ से रूस का आक्रमण और भी भयानक हो' उठा, 48) 
स्वरूप वसनन्‍्त के समाप्त होते-होते रूसी फोजें जमंनी और उसके ्र 
राष्ट्रों की सरहद के समीप आ गई। जिस साहस के साथ लाल सेना ने 


जे 


जर्मन सेना को पराजित किया, वह विश्व इतिहास के स्वर्णाक्षरों में भ्रकित 
रूस तो जर्मनी पर कहर वर्षा ही रहा था, इसी मध्य दूसरी तरफ 
अ्रमेरिका और मिन्ने-र ष्ट् मी हिटलेर के मनसूवों पर पानो फेर रहे थे 
ब्रिटेन के ४०० वम्बबर्षक वायुयानों ने वलिन पर भीषण बअम्बवर्षा की थी 
और ३० मई १६४४ को एक हजार वायूयानों ने जमंदी के कोलोन नगर को 
मिट्टी में मिला दिया था । पूरे एक वर्ष तक इस्ो तरह की भयंकर बम्बवर्षा 
होती रही । दिन में अमेरिकन बम्बवर्षक जर्मन नगरों को भुमिसात करते 
थे औ्रौर रात में ब्रिटेन के वम्बवर्षक, परन्तु जमंनी इस स्वताश के बीच भी 
मुस्करा रहा था और उसका युद्ध सामग्री का उत्पादन बढ़ता चला जा रहा 
था। 
अ्रब, रूस की सेना के सामने जर्मन सेना के धरामव को देखकर इटली 
पर अपना अधिकार जमाकर, मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के विरुद्ध दुबारा मोर्चा 
कायम करना डचित समझा । फलतः १६४३ के नवम्बर-दिसम्बर में तेहरान 
में चचिल, रूजवेल्ट और स्टालिन के मध्य एक सम्मेलन हुआ जिसमें हिटलर 
प्र चढ़ाई करने की संयुक्त योजना तैयार की गई। कील: 
अब जमूनी के पतन का काल निकट आ गया था। ८५ मार्च १९४४ 
को दो हजार अमेरिकन वम्बवर्षकों ने बलिन पर भयंकर अग्नि वर्षा की । 
४ जून १६४४ को अंतिम संघर्ष की चूनौती दे दी गई। फ्रान्स के उचचर- 
पश्चिम कोने में समुद्र के किनारे मित्र राष्ट्रों की सेनायें उतार दी गई । 
दिसम्बर १६४४ तक ३ लाख से 3-8 फोजें फ्रांस पहुंच गई । फ्रांस के 
तट पर जमंन किलेवन्दी झौर जर्मन फौजों परं॑ भीपण वम्दवर्षा को गई । 
उधर स्वतंत्र फ्रांस की सेना भी भीतर -से मित्र राष्ट्रों की.सेना को प्रत्येक 
सम्भव सहायता देने लगी। १५ अगस्त १६४४ को फ्रांस के पूर्व भूमध्य साग- 
रीय तट पर मित्र राष्ट्रीय फौजें उतारी गई । तूलो तथा मारसेली के बन्देर- 
गाहू पर मित्र राष्ट्रों का कब्जा हो गया । २६ अगस्त १६४४ को फ्रांस स्थित 
जन सेदापति से सुलह वार्ता शुरू कर दी और २५ अगस्त को जर्मन श्रधि- 
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कृत पैरिस का पतन हो गया । जमेन फौजों ने फ्रांस में . आत्मसमर्पंण कर 
दिया । इसी संमय - जनरल डिगोल अपनी सेना के साथ पैरिस आ पहुँचा । 
उसका भव्य स्वागत हुआ और उसके नेतृत्व में क्रॉस में सामयिकर सरकार 
स्थापित हा गई । ब्रिटिश, रशियन और अमेरिकन सेनाश्रों के संयक्त प्रयास 
से ही फ्रांस, जर्मन आधिपत्य से मुक्त हो सका। मित्र राष्ट्रों ने उस्ते 'बडी 
शक्ति! की स्थिति प्रदान की । ' 


फ्रांस को मुक्त कंराने के पश्चात्‌ मित्र राष्ट्रीय फौज मध्य यूरोप की 
ओर बढ़ी । स्कैण्डेनेविया, डेनमार्क, हलेण्ड आदि श्रभी तक ज॑मेनी के अधीन 
थे और उन्हें मुक्त करना आवश्यक था। मित्र राष्ट्रीय फौजों ने श्रपना लक्ष्य 
पूरा किया । इधर रूस भी फिनलैंड और पोलेण्ड को मुक्त कर रहा था । 
१६४४ के श्रन्त तक लैंटविया, इंस्टोनिया और लिथुआनिया के अधिकांश भाग 
को जमेन-नियंत्रण से स्वाधीन करा दिया गया । श्रव रूस ने बाल्कन प्राय- 
दीप की ओर कदम बढ़ाया | इस प्रायद्वीप के राष्ट्र एक एक कर रूस से 
सुलह करने लग॑ गये । रोमानियां, बल्गेरिया, युगोस्लाविया आदि सभी मित्र 
राष्ट्रों के पक्ष में हो गये । हंगरी ने रूस का विरोध किया लेकिन रूसी फौजों 
ने उसे हराकर आत्म-समर्पण के लिये विवश. कर दिया । ग्रीस और चेको- 
सस्‍लोवाकिया भी रूसी फौजों द्वारा जमंन आ्राधिपत्य से. मुक्त करा दिये गये । 


नवम्बर: १६४४ में मित्र राष्ट्रीय फौज़ें हालेण्ड की तरफ से जर्मनी 
में प्रविष्ट हो :गई | जमती के पूर्व शौरं पश्चिम में स्थित - प्रवल शत्रु सेना 
अंतिम धावे के लिये तेयार थी । जब मित्र राष्ट्रों की फौजें राइन. प+र कर 
गई तो जर्मनी की घड़ी समीप श्ोने लगी । उधर जमंनी में हिटलर के 
विरुद्ध घडयन्त्र आरम्भ हो गए और उसे मारने की चेष्टायें की ज,ने लगी 
परन्तु हिटलर श्रब भी अपराजेय था। उसने षडयन्त्रों क। पता लगा लिया 
और सेकडों षडयंत्रकारियों को मौत के घाट उतार दिया | हिटलर अन्तिम 
घड़ी तक युद्ध करने के लिये कटिबद्ध-था और वही हुम्ना भी | उसने एक बार 
फिर जी-.[न से टक्कर लेने की चेष्टा की तथा कुछ समय के लिये अमेरिकन 
सेना की प्रगति को अवरुद्ध कर दिया | लेकिन बुभते हुए दीपक की यह 
श्रतिम लौ थी | हिटलर की यंह भर तिम > चेष्टा अन्ततः भ्रसफल हुई। इसी 
मध्य पूर्वी रण क्षेत्र में छत की लाल. सेना तेजी से बाढ़ की तरह बढ़ रहो 
थी । जमनी के चंगुल से राष्ट्रों को मृक्त करता हुआ रूस वबलिन-विजय 
की ओर कच.कर' रहा था। २२ श्रप्रेल १६४४५ को मार्शत कुकोव की स्सी 
सेनाओ्रों ने बलिन के माथे पर चोट की । ,उधर अमेरिकन, ब्रिटिश और फ्रंच 
फौजें भी वर्लिन की श्रोर-बढ़ रही थीं। अन्तत: २ मई को वलिन का पतन 
हो गया और ४.मई को यूरोप में समस्त जर्मन सेनाओं ने आत्म-समर्पण कर 
दिया ॥ इटली के देशं-मक्तों ने तो मुसोरलिनी और उंसकी पत्नी को गोर्ल। का 
निंशान। वना दिया था. और... मिलान में मुसोलिनी की लाश लटका दी थी, 
किल्तु हिटलर ने अपनी पत्नी इवाब्नांन समेत- आत्महत्या कर ली। झन्य जर्मन 
नेता:गिरफ्त/र कर .लिये गये | हिटलर के बाद एडमिरल डायनिट्ज ने जेमने 
सेरकार/का नेतृत्व ग्रहरा क्रिया! ७ मई को जर्मनी ने वाकायदा अत्मसम- 
पणा पर हस्ताक्षर विये और ८ मई १६४४ को यूरोप में युद्ध बन्द हो गया । 
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(५) पंचम चरण (7 7॥85०) :--यूरोप में जर्मनी को परास्त 
करने के पश्चात्‌ मित्र राष्ट्रों का ध्यान सुदूर पूर्ण में जापान को पराजित करने 
की ओर गया । ब्रिटिश फौजें वर्मा की ओर बढ़ीं और जापान से वर्मा को 
मुक्त किया गया; तत्पश्चात मलाया का उद्धार हुआ । फिलिपाइन पर ग्रमे 
(किन फौजों ने कव्जा कर लिया और सिंगापुर पुन: ब्रिटिश श्राधिपत्य में श्रा 
गया । अब के ले जापान ही का पराभव शेप रहा । अतः जनरल भेकार्थर के 
सेनापतित्व में जातान पर भीपण श्राकमण शुरू हुआ । जापान की नौ-सेना 
को घुटने टेक क्षति पहुंचाई गई । जापानी वन्दरगाह भयानक बम्बवर्पा के 
शिकार बने । चीन के चांगकाई शेक ने भी जापान के कब्जे से अपने प्रदेशों 
को मक्त कराना आरम्म किया। मित्र राष्ट्रों ने जापान से साम्राज्यवादी 
नीति का परित्याग करने की अपील की। २६ जुलाई १६४५ को अपने 
पोट्सडम सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों ने जापान से बिना शर्ते आत्म समर्पणा की 
मांग की । जापान द्वारा यह प्रस्ताव ठुकरा दिया गया | परिणामस्वरूप ६ 
श्रगस्त १६४५ को जापान के समृद्ध नगर हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा 
पहला अगखुबवम्ब डाला गया । परन्तु जापान फिर भी नहीं कुका । उधर रूस 
ने मी जापान के विरुद्ध यद्ध की घोषणा कर दी लेकिन जापान को सदब॒ुद्धि 

हीं श्राई । € श्रगस्त १६४५ को अमेरिका ने जापानी नगर नागासाकी पर 
ग्रपना दूसरा अशवम्व गिराया । वस, यही जापान के प्रतिरोध का भश्रन्त 
था । जापान के सम्राट को यह अनुभव हो गया कि युद्ध करना व्यर्थ है क्योंकि 
अ्रणावम्व से जापान पूर्णतः: तहस-नहस हो जाएगा । १४ श्रगस्त को जापान 
ने विना शर्त श्रात्मसमपंण कर दिया | केवल सम्राट के विशेषाधिकारों को 
सुरक्षा प्रदान करने की शर्ते लगाई गई। मित्र राष्ट्रों ने इसे कबूल करते हुए 
कहा कि जापान को मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च सेनाध्यक्ष जनरल मेंगार्थर के नियं- 
त्रण को स्वीकार करना होगा । जापान के सामने श्रस्वीकृति का कोई प्रश्न 
ही नहीं उठता था । पूब॑ में जापान की इस पराजय के वाद द्वितीय महायद्ध 
की विभीषिका का श्रन्त हुआ्ना । 


द्वितीय महायुद्ध के परिणाम 
द्वितीय महायुद्ध एक सम्पूर्ण युद्ध (708 ए87) था जिसमें भाग 
लेने वाले राज्यों को सभी प्रकार के साधनों का उपयोग करना पड़ा श्रौर 
प्रत्येक राज्य ने राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर नियंत्रण करके उसको युद्ध- 
संचालन के आ्लाश्चित बना दिया | यह युद्ध इतना व्यापक था कि प्राय: सम्पूर्ण 
पुराने विश्व में संघर्ष हुआ, संयुक्त राज्य श्रमेरिका पर भी कुछ वम-वर्पा हुईं 
झौर यूरोप, अफ्रीका, एशिया, अटलांटिक सागर, प्रशान्त महासागर झादि 
सभी क्षेत्रों में मीपण नर-संहार हुआ । इस बुद्ध को रीति-नीति भी पृर्वेवर्ती 
ग़ों से भिन्न थी । हिटलर के विद्य त-वेगीवा (छााराया58) युद्ध ने समग्र 
संस;र को चकित कर दिया । जो विजय मासों कौर वर्षो में होती थीं, थे 
सप्ठाहों और दिनों में सम्पादित हू । यह युद्ध राष्ट्रों का ही नहीं अपितु 
विचारों या सिद्धान्तों का भी युद्ध घा। एक जोर हिदलर का नांडीवाद 
मंसोलिनी का फासिस्टवाद और जापान का शिन्तोदाद (डशिन्तों धर्म) था तो 
टसरी ओर लोकतांत्रिक देश ये जिन्होंने मानव की. स्वतन्त्रता को रक्षा झे 
लिये, सम्पता और हंस्कृति को सुरक्षा के लिये इन  अधितायकदादी देशों दो 
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चूनौती को स्वीकार किया था। महायुद्ध के समय उपरोक्त दोनों विचार- 
धाराओं के प्रतिकूल, किन्तु फिर भी अधिनायक वादी तत्व के श्रधिक अनुकूल 
का तीसरी विचारधारा थी--स्ताम्यवाद । परिस्थितियों ते उसे लोकतांत्रिक 
देशों के साथ लाकर खड़ा कर दिया । साम्यवादी रूस ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त 
राज्य से कंधे से-कंधा भिड़ाकर धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध, लड़ा परन्तुँ दोनों विचार- 
धाराश्रों में जो प्राकाश-पाताल का अन्तर है, उसने युद्ध की पमाष्ति पर दोतों 
में रस्सा-कणशी पुनः प्रारम्म कर दी । 28% 87 
,___ द्वितीय महायुद्ध के बड़. क्रान्तिकारी परिणाम निकले । प्रमुख परिणाम 
संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त किये जा सकते हैं-- 
प्रथम, द्वितीय महायुद्ध इतना विनाशकारी था कि अभी तक इस विनाश 
का सही अनुमान नही लगाया जा संका है ।. फिर भी, अनुमानतं: २,००० 
करोड़ रुपये के मूल्य की सम्पत्ति अकेले ब्रिटेन में नष्ट हुई । रूस की राष्ट्रीय 
सम्पत्ति का १/४ भाग नष्ट हुआ और फ्रांस, जमंनी, पोलेण्ड आदि देशों की 
साम्पत्तिक क्षति का तो अंनुमान लगाना भी कठिन है।_ दोनों पक्षों के लगभग 
२7 करोड़ से अधिक सैनिक मारे गये और १ करोड़ से अधिक घायल हुए । 
इसके अ्रतिरिक्त करोड़ों असतिक नागरिकों का जीवत बम-वर्षा ग्रादि कारणों 
से नष्ट हो गया । १ लाख करोड़ से अधिक रुपयों का व्यय तो केवल मित्रे- 
राष्ट्रों का हुआ और संभवत: इससे कम व्यय धुरी राष्ट्रों का भी नहीं हुआ 
होगा । | - ., 
। इसरे, यूरोपीय देशों के साम्ाज्यों में स्वतन्त्रता-की-मावलायें अज्ज्व- 
'लित हुई । परिस्थितियों से बाध्य होकर - महायुद्ध के बांद ब्रिटिश साम्राज्य ने 
अपनी नीति में परिवर्तत करके मारत, .बर्मा, पाकिस्तान, मलाया, मिश्र आदि 
देशों को स्वतन्त्रता प्रदाव की । बाद में भफ्रीकन्‌, देशों को भी स्वतन्त्रता 
मिली, लेकित कुछ देश स्वतस्त्र नहीं हो सके ।, .फ़रन्‍्च हिन्द चीन में फ्रेश्च 
साम्राज्य समाप्त हो गया । कम्बोडिया, लाकोस और वियतनाम ( दो भागों 
में) स्वतन्त्र हो गया । हॉलिण्ड के उतनिवेशोंन्नीबा, सुमात्रा, बोनियो आदि ने 
हिन्देशिया ([7007६ थक) नामक: संघ राज्य की स्थपना की । वह भी स्वतंत्र 
हो गया। जर्मनी, इटली श्रौर जापान का साम्राज्य भी क्षत-विक्षत हो गया । 
जमेनी दो भागों में विभक्त हुआर-पश्चिमी जमंनी और पूर्वी जर्मनी । पश्चिमी 
जभनी मित्र॑राष्ट्रों के प्रभाव-क्षेत्र'में' श्राया तो पूर्वी।जमेनी रूसी प्रभ'वक्षेत्र में । 
जापान-के क्यूराइंलढीपों और दक्षिणी शाखालिन पर रूसे मे अधिकार कर 
लिया, फारंमोसा-चीन ने ले लिया और कोरिया प्र संयुक्त राज्य अमेरिका 
तेथां रूस ने अपने-अपने क्षेत्रों परः अधिकार, कर लिगा झौर उन्हें उचित समय: 
पर स्वतस्त्रेतां प्रदान करने का; अ'श्वेसत दिया : जापान को महायुद्ध से पहले 
जी द्वीप प्रदेश या संरक्षण: व्यवस्था .(#विा0 2 ७9 वा 7 'के, अन्तर्गत द्यि 
गये थे वे संय्ती राष्ट्र.संघ कीः देख-रेखं में ज्योस-ब्वस्था। के अच्तगत सपुक्त 
राज्य की 'हस्तोॉन्तरितःकैरः दिये-गये ॥ इस प्रकार, ४ मूल द्वीपों और! समीपवर्ती 
छोटे-छोटे दीपों पर ही जाप्रोत कौ संत्रभुता'रहे गई ॥ किम्तू यह संत्रमता ४ 
नहीं थी बंयोंकि मित्रराष्ट्रों: की:ओ्रो रक्षिस्सर्युक्त र.ज्यं का मंकार्थर जांपान में 
सर्वोच्च सेना नायक: था जो*: व्यीवहारिक़ः:दृष्टि रे ,वहां का.अधिनायक था। 


इटली भी अपने औपतिवेशिक साम्राज्य से वंचित कर दिया गया--लीविया, 
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इरीटीरिया और इटालवी सोमालीलैण्ड उसके अधिकार में नहीं रहे । उसने 
एबीसीनिया और अल्वानिया की स्वतंत्रता और संप्रभुता को मान्यता प्रदान 
कर दी। उत्तर-पश्चिम सीमा पर फ्रांस को तथा यूगोस्लाविया को कुछ भू- 
क्षेत्र दे दिये गये । एड्रियांटिक क्षेत्र में मी कुछ माग यूगोस्लाविया को मिल 
गया | | 
तीसरे, विश्व॑ की नेतृत्व ग्रठ ब्रिटेन के हाथ से निकलकर संयुक्त राज्य 
अमेरिका के हाथों में चेला गया और साथ ही साम्यवादी रूस में विश्व नेतृत्व 
की महत्वाकांक्षा ने धर कर लिया। युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि अ्रब 
संसार में दो ही महानतम शक्तियाँ रह गई हैं--सोवियत संघ और संयुक्त राज्य 
ग्रमेरिका | सोवियत संघ स.म्यवादी विचार की विजय का प्रतीक बन गया 
तथा संयुक्त राज्य अमेरिकां लोकतन्त्रवादी आराकाक्षाओं का। संयुक्त राज्य 
अमेरिका ही संसार में एकमात्र ऐसा देश था जिसे युद्ध केवल वगण्य हानि 
पहुचा सका था। युद्ध न तो उसकी भू-पर लड़ा गया था श्रौर न ही जन-धन 
की उसे कोई गम्भीर क्षति पहुची थी | इसके विपरीत युद्ध के परिणामस्वरूप 
उसके उद्योगों में लगमग ५० प्रतिशत भौर खेती में ३६ प्रतिशत वृद्धि हुई 
थी । उसके पास अण वम का रहस्य था जो उसे ससार में सर्वाधिक शक्ति 
प्रदान कर रहा था। उसकी मुद्रा स्थिर थी और वह सारे युद्ध-पीड़ित जगत 
के लिए एक श्राथिक सहारा वन गया था। प्रत्येक देश उसकी सहायता के 
लिये लालायित था । । स्‍ 
चौथे, फ्रांस की स्थिति भी दयनीय थी। जर्मनी के श्राधिपत्य ने .उसे 
तहस-नहस कर डाला था और उसकी राजनीतिक व आथिक स्थिति बहुत 
चिस्ताजनक थी । पराजय के कलक और उंसेकी लज्जा ने फ्रांस वी जनता के 
नेतिक साहस पर गहरा आधघ/त किया था| चीन, इण्डोचाइना, स्थाम, वर्मा 
भ्रादि ने धन-जन की गम्भीर क्षति सही थी श्र वे मानव जाति के इतिहास 
में सत्से अधिक भयंकर श्राधिक्र एवं राजनीतिक संकट में फेस गये ये । रूमा- 
निया, वल्गेरिया. हगरी, फिनलैण्ड आदि देशों की सीमायें निश्चित कर दी गई 
और उन्होंने मानव-भ्रधिकारों तथा मूलभूत स्वतन्त्रताओ्ों को प्रदान करने की 
प्रत्याभूति दी । वल्गेरिया को सीमाओ्रों में अ्रभिवृद्धि हो गई क्योंकि उसे रूमा- 
निया से डोवूजा मिल गया। रूमानिया को वैसरेबियो कां प्रान्त रूस को देता 
पड़, । हंगरी ने ट्रांसिलव/।निया रूमानिया को लोटो दियों और स्लावक क्षेत्र 
चेक्रोस्लोवाकिया को देव पड़े । फिनलूँण्ड ने कैरेलिन डमेरूमध्य तथा पैटसमों 
प्रान्त रूस को दे दिये । है दा 5 
पांचवें, विश्व की अज्ञान्ति कों दूर करने के लिये मानव ने. अपने 
हृदय को पुतः टटोला । एक वार फिर लोकतत्रिक देशों ने शान्ति की खोज 
हज भर २४ अक्द्ूवर, १६४५ को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 
र॒द्ा भर रे ४ यु 
छठे, युद्ध के फेलस्वरूप सर्वाधिक लान यदि किसौ राज्य को पहुंचा 
या उसठी भूमि का विस्तार हुआ तो वह रूस था. ।_ उसके राज्य में माषा 
पोल, स्टोनिया, लैंटविया, लिखुओनियां फिनलण्ड.का भाग, रुथेनियां, पर्वी 
प्रशा पाप भाग, भादि मिल। दिये गये और रूस का जम॑ंन क्षेत्र वलिन से न 
दन। «या गया। रूच्च भ्रव बूरोप में एक अत्यन्त शक्तिशाली राष्ट्र बन गया । 


हे | 
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तप्रीय यूरोप प्रौर बालकन की श्रमिव्यक्ति रूस के अ्न्तगंत विलीन हो गयी । 
उहां क आत्तरिक और विदेश नीति में रूस का प्रभाव बढ़ गया और मुद्रण 
तथा भाषण के स्वतन्त्रता इन प्रदेशों में कहने के लिए रह गयी । पूर्वी और 
के्रीय यूरोप में प्रजातस्त्रीय व्यवस्था धर न कर सकी क्योंकि प्रधम तो हिट- 
तर ने उन परस्पराओं का सटियामेट कर दिया था और दूसरे रही-सही पर- 
म्पराधा का अस्तित्व समाजवादी प्रचार ने समाप्त कर दिया। 
सातवें, विभिन्न देशों के साथ, युद्धकालीत समस्याश्रों के समाधान के 
लिए, शान्ति संधियां सम्पन्न हुई । इनका क्रम महायुद्ध समाप्त होने के वंष्ों 
बाद तक चलता रहा । इस सधियों का विस्तार से वर्णन यद्धोत्तर श्रन्तर्राष्टीय 
सम्बन्ध इतिद्ास का विषय है। हे ह 
महासुद्ध के प्रमुख परिणामों पर प्रकाश डालमे के उपरान्त अ्रब॒ हम 
एक संक्षिप्त चर्चा 'युद्ध-अपर।७" (५/७७ (77965) पर करेंगे । 


युद्ध श्रपराध 
( एन (ता॥०४ ) 


. फरवरी १६४४ में सम्पन्न हुए याल्टा सम्मेलन में ब्रिटेन, श्रमेरिका 
ओर सोवियत रूस - इन महाशक्तियों ने यह निश्चय किया था कि: युद्ध के 
वाद युद्ध में ऋरता करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे चलाने के सम्बन्ध 
में ग्रावश्यक कयवाही की जायगी.। इसके पहले श्रक्टूबर १९४३ के मास्को 
सम्पेलन में यह घोषणा की गई थी कि जमेनी के साथ विराम-संघि. करते 
हुए इस बात का ध्यान रखा जायगा कि - भीषण और अ्रमानवीय “क्र रताए 
करने वाले व्यक्तियों की दण्ड दिया जाय |... हर 

उपरोक्त निश्चयों को क्रियान्वित करने हेतु एक संयुक्त राष्ट्रीय युद्ध 
अपनाध आयोग (7#6 ए॥/०७१ [रक्षाणा: शा एपरा० 00कंगां5छणग 
का निर्माण किया गया जो युद्ध-अपराधियों की सूची तैयार करे । वास्तव में 
अ्रमानवीय अपराध? द्वितीय, महायुद्ध का एक सर्वाधिक भयानक पक्ष था। 
अधिकृत भूमागों में नागरिकों. के साथ दुव््यंबहार, जमानत के रूप में व्यक्तियों 
को ले लेना श्रोर उनकी हत्या कर देना , [796 गेणाए 3४१ पाए ० 
॥09888७) , भ्रुप्त ग्रिफ्तारियां "और निर्वात॑]त, | भागे हुए युद्धबन्दियों की 
हत्याएं, युद्धद-बंदियों में से छांटे हुए अवांछतीय बंदियों की हत्या ग्रादि पूर्णत: 
भ्रमानवीय एवं अक्षम्य श्रपुसघ थे.। फासिस्ट और नताजी शक्तियों ने अपने 
शत्र पक्ष के सैनिकों के साथ इतना निर्मम अत्याचार किया था कि संभवत्त: 
स्वयं ग्रत्याचार का मुह भी शर्म से कुक गया होंगा | सोवियत सैनिकों को 

“रु टे पर ठोंक दिया-गया था-और- उनके शरीर: में लाल-लाल गर्म छुरियों 
से काट-कर पांच सितारें भ्रकित कर दिये गये थे” ,(0]60 ॥0 888):85, 
थार्व ण थी 90968 ँ४8 ए07०6 #शा$ 740 ए8शा ०पा शा 7०0 
#0६ छा००४,) श्राक्रामक जमेन सेनाओ्रों का प्रतिरोध करते 2 के साथ 
छूटेरों का सा व्यवहार किया गया । युद्ध-बंदियों -को. जर्मत्त खालों में भौर 
विशाल जमन खेतों में उस्त समय तक, काम करते रहते को विवश किया गया 
जब तक कि वे मर न॑ जाय॑ । गांव के गांव और,नगर जला दिये गये। यदि 
दूसरे पक्ष ने एक जर्मन को गोलीं मार दी तो जमंनों ने भ्रमानवीय प्रतिशोष 
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का प्रदर्शन करते हुए शत्रु पक्ष के सैंकड़ों मनुष्यों को गोली मार दी। फ्रान्स 
पर कब्जा प्रारम्म होने के तीन माह बाद ऋर 'प्रतिभू पद्धति (708/88०58 
89४6०) लागू की गई श्र अकेले फ्रान्स में ३६,६०० लोगों का प्रतिभू 
( पस॒०४०९८७ ) के रूप में कत्ल कर दिया गया | प्रतिभू पद्धति का एक 
ग्रत्यन्त ऋर पक्ष सम्पूर्ण परिवार से बदला निकालना था जिसके अनुसार पूरे 
के पूरे परिवार को गोली मार दी जाती थी। ७ सितम्बर १६४१ को 
हिटलर ने “रात्रि और कुहासा (४४४ आ7 ०९) सम्बन्धी कुख्यात और 
निर्मम ग्राज्ञप्ति जारी की जिसके अन्तगेत स्कूल जाता हुआ लड़का, कारखाने 
में काम करता हुआ मजदूर, घरेलू काम धन्धों में व्यस्त पत्नी रहस्थात्मक 
ढग से विलुप्त हो गये शऔर उन्हें फिर कभी न देखा गया और न ही उनके 
बारे में मविष्य में कुछ सुनाई दिया ।” १८ अक्टूबर, १६९४२ को हिटलर ने 
एक श्रत्यन्त गोपनीय भ्रादेश जारी किया जिसके अनुमप्तार शत्रु पक्ष के सब ल गां 
को चाहे वे वर्दीधारी सैनिक हों या सशस्त्र हों या निहत्थे हों, या युद्ध-भूमि पर 
हों या भाग रहे हों, एक-एक करके मार डालना था। जमेंनों ने हजारों युद्ध- 
बदियों को गोली से उड़ा दिया और यहूदियों का सामूहिक कत्लेगा 
किया । जनों द्वारा १६४१ से १६४५ तक की ग्रवधि में अपने 'फिद्रालिया - 
73॥॥0॥ (0५॥99' में लगभग २० लाख व्यक्तियों को विभिन्न यत्रणा दे देकर 
जाम से मार दिया गया । इतना ही नहीं मारने के बाद उन लोगों के हाथों 
से श्र गूठियां निकाल ली गई और दांतों में मढ़ा हुआ सोना हटा लिया गया। 
जब ॒मिन्रराष्ट्रीय सनाञ्रों की विजय निश्चित होती गई तो यद्धवंदियों की 
मुक्ति होने से पहले ही हिटलर और हेमलर ने वंदियों को जीवन - मुक्त कर 
देने का निश्चय कर लिया । २० जुलाई १६४४ को यह आदेश जारी किया 
गया कि यदि जेलें खाली न हो पा»छें लो उन्हें आग लगा दी जाय या उड़ा 
दिया जाय । जर्मनी ने अत्याचार के किसी भी पक्ष को अछूता नहीं छोड़ा । 
हिटलर ने अधिक्त क्षेत्रों का जर्मनकरण किया । इसके साथ ही विशालस्तर 
पर लूट -पाट होती रही । जर्मत युद्धतन्त्र को परिचालित रखने के लिए अ्रध्ि- 
कृत छेंयों से विज्ञाल मात्रा में स्वर, कच्चा माल, अन्न, औद्योगिक यम्त्रों 
ग्रादि को जमेनी ले जाया गया। -इतना ही नहीं, स्थानीय जनसंख्या को 
सामरिक्र हत्या द्वारा कम कर दिया गया । अधिक्षत क्षेत्रों में स्थित कार वासों 
तथा शविरों में हीत कोटि के बोर दानवीय तरीके अपनाये गये, जँसे; #।4- 
पैर दांध देवा और कोड़े लगाना, हाथ पीछे वांघकर उसी के सहारे लटका 
देना और तवद तक लटकाये रहना जब तक कि कन्धे घड़ से अलग न हो जाय 
तेज छरे से पैरों की एड़ियां काट डालना और तब- नमक पर चलमे के लिए 
बाध्य करना, वंदियों को लकड़ी के ऐसे बकसों में बन्द कर देना जिनमें वायु 
के प्रवेश के लिए केवल एक अथवा दो छेद हों । इसी प्रकार के जघन्य 
अपराध जापानियों ने बपने अधीनस्थ क्षेत्रों में किये । 


मरायथद्ध 


जब महायुद्ध समाप्त हुआ तो युद्धापराधियों को कठोरतम दण्ड देने 
के निश्चय को कार्यान्वित करने हेतु .विजेताजों ने अपराधों को निम्नलिखित 
तोन थे खियों में विभाजित किया-- ३. 
११) शान्ति.के विरद्ध भ्पराध [ ए7णछ९५ बटटश5 ९९४९९ |-श्राक्रा- 
मह यूद्ध को योजनाएं बनाना, तैयारी करना अ्रधवा उन्हें प्रारम्म करना, या 
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अन्तर्राष्ट्रीय संघियों, समभौतों एवं आश्वासनों का उल्लंघन करते हुए युद्धरत 
होना । . ।॒ 

हि (२) युद्ध श्रपर/घ [ शेक्रा (पंघरर ]-युद्धबंदियों की हत्या करना, 
साथ बुरा व्यवहार करना अथवा उनका निर्वासन करना, गैयक्तिक 
सम्पत्ति एवं नगरों का छूटना या नष्ट करना आ्रादि। 


(३) मानवता के विरुद्ध श्रपराध [ एप्रत९5 2शातई प्रा्रधयात ]- 
युद्धकाल में श्रथवा युद्ध से पहले नागरिक जनता की हत्या करना, उनका 
समूल नाश करना, उन्हें सत्ताना श्रथवा उनका निर्वासन करना आदि । 


युद्धापरांधियों पर मुकदमा [7फ्ंग ण- छत्क शगाग्षा॥]-यद्ध- 
अपराधियों पर मुकदमा चलाने और उन्हें दण्डित करते के लिये एक अन्त- 
राष्ट्रीय से निक अधिकरण . 9स्‍0रवाठातरों 'शपाक्ार पर्रपमनं ) ने कार्य- 
वाही शुरू की । नवम्बर १६४५ और अक्टूबर १९४६ के मध्य इसने २२ 
व्यक्तियों और ६ संगठनों की, शांति और मानवता के विरुद्ध अपराध 
करने के लिए, जांच की | यह मुकदमा न्यूरैमबर्ग (!ैणाटा०७९४ ४९8) में सर 
जिश्रोफ़ लॉसेच्स (शा 06८076५ 4,8७727०८) की अध्यक्षता में २० 
नवम्बर १६४४ से प्रारम्म-हुआ और १ अकबर. १९४६- को निर्णाय सुना 
दिय्रे गये | ३ के अतिरिक्त सभी अभियुक्तों को फाँसी था कारावास का दण्ड 
मिला । फाँसी के लिए नियत समय से कुछ ही पहले ग्रोरिग (9०7०8) श्ौर 
ली (,८५) ने जल्लाद को धोखा देकर विष खा लिया.। अभियुक्तों को क्षमा 
के लिए प्रार्थना पत्र देते का चार दिन का समय विया गया लेकिन १० 
श्रक्टूबर को सभी प्रार्थना पत्रों को श्रस्वीकृत, करते हुए पहले के निर्णय को 
यथापूर्व रखा गया । इसके अतिरिक्त न्यूरेमबर्ग अदालत ने सभी प्रकार के 
ताजी संगठनों की कटु निंदा की । 3% « सह 


न्‍्यूरैमबर्ग अदालत ने युद्ध-अपराधों के विषय में श्रत्तर्राष्ट्रीय कानून के 
दो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संमाध,व किया-- (१) राज्य के समान ही व्यक्ति 
पर भी श्रन्तर्राष्ट्रीय कानुन लागू किया जा सकता है, एवं (२) अन्तर्राष्ट्रीय 
कानुन के अनुप्तार, राज्य के प्रतिनिधियों को भी दण्डित किया जा सकता है 
यदि यद्ध-अपराधों के श्रभियोग उनके विरुद्ध सिद्ध हो जाएं। इस तरह 
स्यूरैमबर्ग श्रदालत ने यह विचार कायम रखा कि राज्य का कोई पृथक श्रस्तित्व 
नहीं है, राज्य व्यक्तियों से मिलकर बना है (8806 ॥88 70 ८?क्ष॥ा० 
शाधरोए, 58० 35 ००0908०१ ० रतशंतण्धा$) । स्यूरैमबर्ग अधिकरण 
(एए०ा0०३ पा0पणा॥) के शब्दों में, “अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध 
अपराध व्यक्तियों द्वारा किये गये थे व कि अ्रदृश्य _संत्ताश्रों द्वारा, श्लौर केवल 
मात्र अप राधी व्यक्तियों को दण्डित करके ही अन्तर्राष्ट्रीय कानुन के प्रावधानों 


को लागू किया जा सकता है ।/? रिीलिय, 
प्‌, “(स्रा68 88४४०5७ परशिएश॥079] 7.8 छ९९ ९००0ए्रॉ(€प 2 77९॥, 
छ0 9ए 8950 80० ९शत68 0 , णगए ०४ एएग्रागांगड़ 70्र0॥95 
ए0' 20907 डाएं। ८0965, 2८६ (76 770 शंभं०75 ०796277790#0॥9) 
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द्वितीय महायुद्ध और शान्ति संधियां ६६७ 


प्रशान्त महासागर में मित्रराष्ट्रों के स्बोच्च सेनापति जनरल मैक- 
श्रोर्थर की घोपणा द्वारा सुदूरपुर्वे में १९ जनवरी, १ ६४६ को अन्तर्राष्ट्रीय 
सैनिक अधिकरण स्थापित हुम्ना । इस अ्रधिकरण ने मुकदमों की कार्यवाही ४ 
जूच १६४६ से प्रारम्भ की और नवम्बर १६४८ में अ्रपना फैसला सुनाया । 
अपराधों का विवरण न्यूरैमवर्ग पद्धति के अनुसार ही किया गया। इन प्रमुख 
मुकदमों के अतिरिक्त जमंनी के प्रत्येक अ्रधिक्ृत क्षेत्र में सैनिक श्रधिकरणों के 
सम्मुख मुकदमे चले । १६७२ व्यक्तियों पर मुकदमें चलाये गये जिनमें से 
४२६ को फांसी दी गयी । 


द्वितीय महायद्ध के भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 
( एश्रायए॥ पराशाश्रीणाएं 00 शशा०८४) 


महायुद्ध काल में जो विभिन्‍न *महत्वपुरों अच्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए 
श्रौर जिन्होंने न केवल युद्धकालीन घटनाप्नों को अपितु युद्धोत्तर विश्व को भी 
प्रभावित किया, वे निम्नलिखित हैं--- 

श्रटलाण्टिक चार्टर (62८ (गद्ग७) १४ श्रगस्त १६४१-- 
अगस्त १६४१ में ब्रिटिश प्रधान मंत्री च्चिल और संयुक्त राज्य अमेरिका के 
राष्ट्रपति रूजवेल्ट भ्रटलाण्टिक महासागर में एक युद्धपोत पर मिले श्री र उन्होंने 
मिन्न राष्ट्रों के युद्धझ-उद्दे श्यों (एआ ४४७७) का एक घोषणा-पत्र तैयार 
किया । इस घोषणा-पत्र को श्रटलाण्टिक चादर के नाम से सम्बोधित 
किया जाता है। इस चार्टर का उद्देश्य उस समय तक हिटलर्‌ द्वारा 
पराजित किये गये श्रौर आक्रमण का शिकार हुए पोलेण्ड, नावें, डे न- 
मार्क, होलेण्ड, वैल्जियम, फ्रांस, रूस तथा बाल्कन प्रदेशों की जनता 
में नाजियों के साथ लड़ने का उत्साह पैदा करना श्रौर हिटलर द्वारा 
वारम्वार उपस्थित की जाने वाली नवीब यूरोवियन व्यवस्था की 
तुलना में अपने उद्द श्यों का स्पष्टीकरण करना था । भ्रटलाण्टिक चार्टर विल- 
सन की १४ शर्तो जैसी घोषणा था। इस चघार्टर में दोनों देशों के उन सामान्य 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया था जितके आधार पर मविष्य में उन्हें 
अपनी राष्ट्रीय नीतियों का संचालन और विश्व की नई श्रेष्ठ व्यवस्था का 
निर्माण करना था । यह चार्टर एक अ्रष्टयूमी योजना था जिसमें ८ सिद्धांतों 
का प्रतिपादन किया गया था । 

अट्लाण्टिक चार्टर की सम्मिलित घोपणा, जिसमें ८ सिद्धान्त पूर्णतः 
स्पष्ट किये गये थे, इस प्रकार थी :-- 

“संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति 
को सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले चचिल, एक स्थान पर मिलते 
हुए, अ्पने-२ देशों की राष्ट्रीय नीतियों के कुछ सामान्य सिद्धान्तों को प्रस्तत 
करना उचित समझते हैं; जिन पर उन्होंने संसार के लिये एक श्रच्छे भविष्य 
को शझाथा श्राघारित की है । 

सर्दे प्रथम, उनके देश, 
नहीं चाहते । 

दूसरे, वे ऐसा कोई भी प्रादेशिक 
उनसे सम्बन्धित लोगों को स्वत 
नही। 


तथा संयुक्त साम्राज्य के सम्राट 


प्रादेशिक अयवा श्रन्य प्रकार की शक्ति-बृद्धि 
25 परिवर्तन नहीं देखना चाहते, णो 
एक प्रकट की गई इच्छाश्रों के अनकल 


पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


अं बे प्रत्येक राष्ट्र के, प्रपनी सरकार के, जिसके अन्तर्गत वे रहेंगे 
ह7 की पुन अधिकार का सम्मान करते हैं; तथा वे यह देखना चाहते 
हैं क्रि जिन राज्यों में सत्तात्मक अधिकारों और स्वशासन को वलपर्बक लिया 
गया है, वे उन्हें पुनः प्राप्त हो जाए । हर । 
र चौये, वे प्रपने वर्तमान कर्क्तव्यों का पूर्ण ध्यान रखते हुए, सभी 

राज्यों के लिये, चाहे वे छोटे हों अथवा बड़े, विजेता हों श्रथवा विजित, इस 
बात की चेष्टा करेंगे कि उन्हें समान रूप में संसार के व्यापार एवम्‌ कच्चे 
माल की प्राप्ति के साधन प्राप्त हो सकें जो उनकी आ्राथिक उन्नति के लिये 
आवश्यक हों । ह - | ु 

पांचवें, वे समी के लिये मजद्री के उन्‍नत स्तरों आधथिक उन्नति 
एवम्‌ सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति की दृष्टि से, आशिक क्षेत्र में, सभी राष्ट्रों 
के मध्य पूर्णा सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं । ४ 

छठे, नाजी अत्याचार को ग्रतिम रूप से नष्ट करने के उपरान्त वे 
एक ऐसी शांति स्थापना करने की ग्राशा करते हैं जो सभी राष्ट्रों को अपनी-२ 
सीमाओ्रों के भीतर सुरक्षित रहने के साधन दे सके; तथा जो यह आश्वासन 
भी दे सके कि सभी मनुष्य समी देशों में मय तथा युद्ध से स्वतंत्र होकर अपना 
जीवन व्यतीत कर सकेंगे । हे हे 

सातवें, इस प्रकार की शांति बिना रुकावट के. बाह्य सागरों एवम्‌ 
-महासागरों को पार करने का अधिकार प्रदान कर सकेगी । ॥ 

- श्राठवें, उनका विश्वास है कि संसार के सभी राष्ट्रों को, वास्तविक 
'एवम्‌ श्राध्यात्मिक कारणों की दृष्टि से शक्ति के प्रयोग को छोड देना चाहिये, 
"क्योंकि यदि राज्य स्थल, जल.अथवा वायु के शस्त्रों का प्रयोग करते रहेंगे, 
“जो उनकी सीमाओ्रों के बाहर आक्रमण की घमकी देते हैं श्रंथवा दे सकते हैं, 
तो भविष्य में शांति नहीं रह सकती । श्रतएव उनका विश्वास है कि सामान्‍य 
सरक्षा की एक विस्तृत एवम्‌ स्थायी व्यवस्था की स्थापना के समय तऊ ऐसे 
“राज्यों का निःशस्त्रीकरण आवश्यक -है । ह 

इस प्रकार से, वे अन्य सभी व्यावहारिक कार्यों में सहायता एवम्‌ 
प्रोत्साहन देगे, जो शांति-प्रिय लोगों के शस्त्रों के मारी बोफ को हल्का फर 


सकेंगे । | 

उपय क्त प्रसंग में यह बात स्मरणीय है कि इस समय तक संयुक्त 
राज्य धमेरिका प्रत्यक्ष रूप से महायुद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ थ। । ऐसा तो 
७ दिसम्बर १६४१ को पले हार्वर पर जापानी आक्रमण के बाद ही सम्भव 
हो सका । अ्रटलाण्टिक चार्टर की यह घोषणा अमेरिकन राष्ट्रपति द्वारा ६ 
६४१ को श्रग्नेजों को भेजे गये उस संदेश के अनुरूप थी जिसमें अमे- 
रिका का उद्देश्य चार स्वतंत्रताओों (700 ।7०60008) की प्राप्ति बताया 
जया था । ये चार स्वतंत्रताएं इस प्रकार थीं :--( १) मापरण तथा अभिव्यक्ति 
की -स्‍्वतंत्रता, (२) निजी. विश्वास के अनुसार. ईश्वर उपा-- 
' सना की स्वत त्रता, (३) अभाव श्र दरिद्रता को समाप्त करके गरीबी 
: तथा बेकारी को दूर करना, एवम्‌ (४) निःशस्त्रीकरण के द्वारा प्राक्मण के 
भय से मुक्ति तथा निबेल राष्ट्रों को अभय दान । 


जून, ९ 


द्वितीय महायुद्ध और शान्ति संधियां ३६६ 


उपरोक्त चार स्वत त्रताओं के उहं श्यों को ही विकसित रूप में अट- 
लाण्टिक चारटंर द्वारा स्पष्ट किया गया। संयुक्त राज्य श्रमेरिका ने जर्मनी के 
साथ युद्धरत न होते हुए भी ब्रिटेन के साथ शांति स्थायना के उपरोक्त 
उदँ इयों से सहमति प्रकट की । लेकिन वास्तव में यह दुर्भाग्यपूण था कि युद्ध 
की समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्र इन उच्च और उद्दात्त उद्देश्यों को पूरा 
कर सके | 
संयुक्त राष्ट्रों की घोषणा (॥॥९ एज पिज्ञाणा$ 0०९॥४तणा ) - 
हिटलर के विरुद्ध युद्ध-प्रयत्नों में अधिकाधिक सहयोग प्राप्त कर ओर सुदृढ़ 
संगठन का निर्माण करने के लिये संयुरू राष्ट्रों की यह घोषणा १ जनवरी, 
१६४२ को की गई। इस बीच में ७ दिसम्बर १६४१ को पलंहार्बर पर 
जापानी भ्राक्रमण के बाद स युक्त राज्य अमेरिका मिंत्र राष्ट्रों की ओर से 
युद्ध में सम्मिलित हो चुका था । ११ दिसम्बर १६४१ को जर्मनी, इठली 
और जापात से २७ दिसम्बर, १६४० के त्रि-पक्षीय समझौते ( पं क्षा। 6 
?9८() को प्रुष्ट करते हुए यह स्‌ कल्प प्रकट किया कि संयुक्त राज्य अमे- 
रिका और ब्रिटेत से पृथक सन्धि नहीं होगी और युद्ध के बाद “नई न्यायपूर्ण 
व्यवस्था” की स्थापना की जाएगी। घुरी राष्ट्रों के इस संकल्प का प्रत्युत्तर 
उपय्‌ कत घोषणा में दिया गया था । जर्मनी, इटली श्रौर जापान के विरुद्ध 
संघर्ष करते वाली शक्तियों के गुट का नामकरण श्रमेरिकन राष्ट्रपति रूजवैल्ट 
ने "स युक्त राष्ट्र ([7777०0 )२४४०॥5) ” किया । इस समय तक इन राष्ट्रों 
की संख्या २१ हो चुकी थी । ये २१ राष्ट्र निम्नलिखित थे--प्रमेरिका, 
इ रले ड, रूस, चीन, भ्रास्ट्र लिया, वैलिजियम, कताड़ा, क्यूवा, चैकोस्लोवाकिया 
डेमीनिकन रिपब्लिक, एल सेलवेडर, यूनान, ग्वाठेमाला, हेटी, होप्डुरस, मारत 
लग्जमवगग, होल ण्ड, न्यूजीलड, निकारगुआ, नावें, पनामा, पोलैण्ड, दक्षिण 
श्रफ़ोका श्रौर यूगोस्लाविया । इन सभी राष्ट्रों ने एक घोषणापत्र निकाल कर 
श्रटलाण्टिक चार्टर के सिद्धान्तों का समर्थन किया श्रौर यह प्रतिज्ञा की कि वे 
धुरी राष्ट्रों के साथ कमी भी पृथक संधि नहीं करेंगे श्रौर उनके विरुद्ध संघ 
में अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देंगे । साथ ही यह भी संकल्प प्रकट किया गया 
था कि हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र जम नी, जापान और इटली के विरुद्ध झ्राथिक 
साधनों की सहायता से भी स घर रत होंगे । 
दिविघ सम्मेलन-कासाब्लांक्ा सम्मेलन (१४-२४ जनवरी, १६९४३) - 
२० मई, १६४२ से जनवरी १६४३ के मध्य मित्र राष्ट्रों के अनेक सम्मेलन 
हुए मई के श्र॑तिम पक्ष में मोलोटोव, चचिल ईडन, रूजवेल्ट श्रादि ने एक 
दूसरे से परामर्श किया बौर २६ मई, १६४२ को इस्लैंड और रूस में ग्रागामी 
२० वर्षो के लिये मेत्री-संधि सम्पन्न की गई । ११ जून, १९४२ को रूस और 
अ्रमेरिका के मध्य 'ढैंड लीज” का समम्तैता सम्पन्न किया गया । १८ जन, 
६६४२ को वाशिगटन में जमेरिका, इग्लैंड जौर रूस के प्रतिनिधियों ने सम्मि- 
लित युद्ध की व्यवस्था के वारे में नीति निर्धारित की। इस बैठक में उत्तरी 
भफ्ोका की सुरक्षा के सम्दन्ध में किये जाने वाले अभियान की भी चर्चा को 
गई धोर एक गुप्त समझौता सम्पन्न किया गया । 
._ से २४ उनवरी, १६४३ में मोरकज्षो 


गो के कासाब्लांका में चचिल, 
रूडदेल्ट तथा जनरल डियाल का एक उम्मेलव 


हुआ जिसमें यह घोषणा की 
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गई कि उत्तरी श्रफ़ीका पर भ्राक्रमण करने से पूर्व इटली पर आक्रमण करके 
उसे पराजित कर दिया जाए । 
हु मास्कोी सम्मेलन (१६-३० श्रक्टूबर, १९४३ )--१६ श्रक्टूबर, १६४३ 
को मास्को में मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ 
जो ३० अ्रक्टूबर तक जारी रहा । इस सम्मेलन में पहली बार युद्ध के सम्बन्ध 
में ध्ांग्ल-समकोता सम्पन्न किया गया । पहली बार ही मित्र राष्ट्रों ने धुरी 
राष्ट्रों-आस्ट्रिया, जमेंनी, इटली के सम्बन्ध में अपनी नीति की घोषणा की 
झ्रौर पहली बार सामान्य सुरक्षा के महत्वपूर्ण तथ्यों के सम्बन्ध में कुछ 
निण य लिया । इस सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और रूस 
के विदेश मंत्री को्डल हल, एन्थोत्ती ईडन और मोलोटोव सम्मिलित हुए । 
सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका, इ ग्लैंड और रूस की तीनों सर- 
कारों में सामन्‍जस्य स्थापित करने तथा यूरोपियत समस्याओं पर विचार 
करने के लिये लंदन में यूरोपियन परामर्शदाता आ्रायोग (प्ा०१6०7 60॑ंशं- 
509 0०ग्राग़ांडश००) स्थापित करने का निशा य लिया गया। १४ मार्च 
१६३८ को आस्ट्रिया का जर्मनी में सम्मिलित होना अवध घोषित करते हुए 
यह व्यवस्था की गई कि युद्धोपरान्त उसे पुन: जम॑नी से पृथक कर दिया 
जाएगा और एक स्वतेत्र तथा स्वाधीन राष्ट्र का सम्मान दिया जाएगा । 
इटली के बारे में यह निश्चय किया गया कि फासिस्टवाद. को जड़-मूल से 
समाप्त कर दिया जाए, वहाँ लोकतंत्र की स्थापना की जाए और उस देश 
के निवासियों को उपासना, भाषण, प्र स आदि की स्वतंत्रतां प्रदाव की जाए। 
जर्मनी के भविष्य के बारे में यह व्यवस्था की गई कि महायुद्ध के लिये उत्तर- 
दायी व्यक्तियों को कठोर दंड दिया जाए। - क्‍ 
इसी सम्मेलन में सुरक्षा ओर शांति बनाये रखने . के लिये एक अन्त- 
राष्ट्रीय संगठन बनाने का निश्चय हुआ । यही संगठन बांद में संयुक्त राष्ट्र 
संघ के रूप में विकसित हुआ । इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि यह 
संगठन सब शांति प्रेमी राज्यों की सर्वोच्च प्रमुता को समान रूप से स्वीकार 
करने वाले सिद्धान्तों पर आश्रित हो, सभी छोटे-बड़ राष्ट्र इसके सदस्य बन 
सकें और शांति तथा सुरक्षा स्थापित करने के अलावा युद्धोपरांत शस्त्रों के 
नियन्त्रण के सम्बन्ध में मी यह संघ सामान्य समझौता सम्पन्न करवाये । 
फाहिरा सम्मेलन (२२-२५ नवम्बर, १६४३)--मास्को सम्मेलन में 
यूरोप के शनु राष्ट्रों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय किये गये लेकिन सुदूर- 
पूर्व की समस्याओं का समाधान होना बाकी था। इस क्षेत्र में जापान श्रमी 
तक मित्र राष्ट्रों का डटकर मुकाबला कर रहा था । अतः हा २-२५ नवम्बर, 
१६४३ के मध्य मिश्र की राजधानी काहिरा में छजबेल्ट, चचिल झ्रौर च्यांग- 
काई शेक का एक सम्मेलन हुआ | ४ दिन के विचार-विमंशे के उपरान्त ये 
नेता एक निश्चय पर पहुँचने में सफल हुए । यहें निश्चय इस शकार थाः-- 
'( ) जापान के विरुद्ध जल, थल और वायू सेनाओं द्वारा पूरी काय- 
वाही की जाए। . मा े 
! (२) चीन को यह आश्वासन दिया गया. कि १६१४ से जापान ने 
उसके जो प्रदेश मन्वूरिया, फारमोसा तथा पेस्काडोरेज ([?८8०४०००८७५) के 
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४८ टापू बल-पूर्वक छीने हैं, वे सब उसे वापिस कर दिये जाएगे । 'तीन 
महान राष्ट्रों को ग्रपने लिये किसी नवीन प्रदेश की कोई श्राकांक्षा नहीं है । 
लेकिन जापान ने जिन प्रदेशों को बलपृर्वंक हस्तगत किया है, उन सबसे उसे 
बलपवेक निष्कासित किया जाएगा । 

(३) 'तीन महान शक्तियों! को कोरिया की जनता की दासता का 
ध्यान है श्रौर उनका यह सकलल्‍प है कि कोरिया को स्वतत्र राष्ट्र बनाया 
जाए । 

काहिरा सम्मेलन के सम्बन्ध में इस वात क। ध्यान रखना चाहिये कि 
च कि रूस और जापान अभी तक एक दसरे के विस्द्ध यद्ध में सम्मिलित 
नहीं हुए थे, ग्रत: सोवियत रूस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। 
सम्मेलन की सरकारी विज्ञप्ति पर संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन श्रौर 
चीन के ही हस्ताक्षर थे । 

तेहरान सम्मेलन (२८ नवम्बर-१ दिसम्बर १९४३)--इस सम्मेलन में 
पहली बार तीन बड़ संयुक्त राष्ट्रों के अध्यक्ष चचिल, रूजवेल्ट श्रौर स्टालिन 
ईरान की राजधानी तेहरान में एकत्र हुए। यहां दोनों मित्र देशों के सेता- 
ध्यक्षों ने जर्मन सेनाश्रों के विनाश की योजनाएं तैयार कीं। तेहरान प्म्मो- 
लन के निर्णोयों को तीन भागों में विभाजित किया गय :- 


प्रथम भाग में जर्मनी के विरुद्ध लड़ने का ६ढ़ निश्चय श्र अपनी 
विजय पर प्र्‌व विश्वास व्यक्त किया गया । दासता और श्रत्याचार को मिटाने 
के लिये भ्रन्य देशों का सहयोग मांगा गया। वक्‍तव्य के भ्रत्त में यह कहा' 
गया कि “हम यहां श्राशा शौर विश्वास के साथ श्राये थे, यहां से प्रस्थान के 
समय वस्तृतः मावना श्रौर उद्देश्य की दृष्टि से मित्र बन कर जा रहे हैं |”? 

दूसरा माग ईरान के सम्बन्ध में था । इसमें 'तीन बड़ों! (१॥/6७ 
988) ने ईरान की स्वतंत्रता, सर्वोच्च सत्ता और प्रादेशिक अखडता वनाये 
रखने की इच्छा श्रभिव्यक्त की । 

समभीते का तृतीय भाग एक भ्रुप्त समझौता था । इसमें यह व्यवस्था 

गई थी कि.नारमंडी में मित्र राष्थों का दूसरा मोर्चा खोलते ही सोवियत 

संघ जर्मनी पर घोर आत्रमण करे ताकि हिटलर पूर्वी मोच से पश्चिमी भोचे 
पर सेना न ला सके । इसके तुरन्त बाद तुर्की को युद्ध में शामिल करने 
यत्न किया गया तथा यूगोस्लाविया में मार्शल टीटो के नेतृत्व में चलने वाले 
नाजी-विरोधी जन आऑदोलन को सहायता देने का निश्चय किया गया। इस 
गुप्त समभौते को बाद में २४ माच १६४७ को प्रवाशित किया गया । 

ब्रिटेत बुड़्स सम्मेलन--२१ जुलाई १६४४ को संय कक्‍त राष्ट्रों क 
एक सम्मेलत ब्रिटेन बुड़ंस में हुमा जिसमे ४४ राज्यों के प्रतिनिधि राम्मिलित 
हुए । इसमें पुनर्तिर्माण श्रौर विकांस के लिग्रे श्रस्तर्राष्ट्रीय मूद्रा-कोप स्थापित 
करते पर निश्चय किया गया ।- 

डस्वरटतर ओवस सस्मेलन (07)0/णा 0279 (णालि०॥००) 
२१ श्रगस्त से ७ दिमम्वर, १६४४ तक सयक्त राज्य श्रम रिका सोवियत 
झुस, ग्रेट त्रिटेन और चीन के प्रतिनिधियों ने वाशिंगटन के निकट ड्स्वर्टन 
झोक्स नामक स्थान में एकत्र होकर एक अन्तर्राष्ट्रीय भावी संगठन-संय्‌ क्‍त 


छ्त्य 
हा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


राष्ट्र संध की रूपरेखा के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया और अनौपचारिक 
वार्ता की । इस सम्मेलन के निर्णय अतिम नें थे, यद्यपि संय्‌कत राष्ट्र संघ 
के चाटर का बहुत कुछ आधार यही सम्मेलन बना । जे 

५ इस सम्मेलन में विभिन्न प्रस्तावों को रखा गया श्रौर उन पर विचार 
कया गया। संय क्त राज्य श्रमेरिका ने प्रस्तावित संघ की सुरक्षा में-ब्राजील 
को स्थः पी सदस्य बनाने की मांग रखी, लेकिन ब्रिटेन एवं सोवियत रूस के 
विरोध के फ स्वरूप यह प्रस्ताव स्वीकृत त हो सका ।. 


हि सोब्रियत संघ ने सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा कि उसके १६ गण- 
राज्यों को स्वतंत्र सदस्यों के रूप में संगठन' में सम्मिलित किया जाए किन्तु 
श्रमेरिका और ब्रिटेन ने सोवियत रूस के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया । 
रूप ने यह मांग भी प्रस्तुत की कि श्राथिक और सामाजिक विषयों पर 
विचार-विमर्श के लिये एक प्रथक भ्रन्तर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया 
जाए पर यह प्रस्ताव भी अन्य राष्ट्रों को मान्य न हुआ । सोवियत संघ का 
यह प्रस्ताव भी स्वीकृत न. हो सका कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद 
के भ्रादेशों द्वारा सचालित होनें वाली एक श्रन्तर्राष्ट्रीय वायु सेता का निर्माण 
हो । हां, ब्विठेन और श्रमेरिका का यह प्रस्ताव अवश्य स्वीकार हो गया कि 
प्रावश्यक्ता पड़ने पर सुरक्षा परिषद को पारस्परिक समभौते के श्राधार पर 
राष्ट्रीय सेनाओं के दस्तें प्रदान कियें जाएं ।._ 


डम्बर्टन ग्रोवस सम्मेलन का सर्वाधिक विवादास्पद विषय था--सुरक्षा 
परिषद के सदस्यों को निषेधाधिक,र (४००) प्रदान करना। प्रेट ब्रिठेन 
श्र श्रमेरिका का मत यह था कि निषेधाधिकार इस प्रततिबन्ध के साथ प्रदान 
किया जाए कि जो राष्ट्र जिस विषय पर्‌ निषेघाधिकार का प्रथोग करें वह 
. विषय उस राष्ट्र से संबंधित न हो । सोवियत रूस ने इस प्रतिबन्ध का विरोध 
किया और यह मांग की कि निषेधाधिकार के प्रयोग पर किसी प्रकार का 
प्रतिवन्‍्ध नहीं लगाया जाना चाहिये । काफी वाद-विवाद के पश्चात्‌ भी इस 
विषय पर कोई परिणाम तहीं निकला और यह निर्णय लिया गया कि तीनों 
राज्यों के शासनाध्यक्ष स्वयं इस प्रशत का समाधान करे । 


ऋमियां -(याल्टा) सम्मेलन (४ फरवरी- फरवरी, १६४५)-- 
महायुद्धकालीन भ्रतिम महत्वपूर्ण सम्मेलन याल्ठा (कृष्ण, सागर में क्रीमिया 
प्रायद्वीप में) नामक स्थान पर ४ फरवरी १६४५ को हुआ और ११ फरवरी 
१९४५४ तक जारी रहा | इस सम्मेलन में अनेक नेताओं ते भाग लिया 
जितमें रूजवैल्ट, चर्चिल, स्टालिन, ईडन, मोलोटोव, मार्शल, बुक, एन्टोनोव, 
हाफकिंस, केडोगन, बिशिन्‍्सको श्रादि प्रमुख थे। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र 
संघ के यूरोप के नवीन मानचित्र, सुदूर पूर्व, मा पूर्व हर के सम्बन्ध में 

हत्वपण विचार-विमर्श किये गये । युद्धकालीन सम्मेलनों में याल्टा का यह 
सम्मेलन सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि इस ' सम्मेलन ने जिन समस्याओं को 
जन्म दिया उनका युद्धोत्तर भन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर पर्यात्त श्रमाव पड़ा | 
इस सम्मेलन में व्यक्त विचारों ने जहां एक तरफ हा अन्तर्राष्ट्रीय समभोते की 
श्राधारशिला रखी वहां दूसरी तरफ सित्र राष्ट्रों में आपसी मतभेदों को भी 
उत्पन्न किया जिसकी चरम सीमा शीत युद्ध (९०१0 एक्षा) माती जाती है । 


ह् 
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याल्टा सम्मेलन के कुछ निणंय उस समय गुप्त रक्‍धे गये भीर पूरा 
विवरण १६५४ में संयुक्त राज्य श्रमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने प्रकाणित 
किया । इस सम्मेलन में लिये गये महत्वपूर्ण निर्शाय निम्नानुसार थे:-- 

(१) यह निश्चय किया गया कि विश्व संगठन के राम्बन्ध में २५ 
भ्रप्रेल १६४५ को सानफ्रांसिस्को (अमेरिका, में संयुक्त राष्ट्रों का एक सम्मे- 
लत आमंत्रित किया जाए। १ मार्च १६४५ तक जमंनी के थिम्द पुत्र 
घोषणा करने वाले राज्यों को निमस्त्रण भेजे जाए श्र यूए न तथा श्वेत रूम 
को मित्र राष्ट्रों द्वारा पृथक रूप में बुलाया जाए। ५ राज्यों, मगक राप्ट्र 
अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत रूस, चीन और फ्रांप को इस सभ की गुरक्षा 
परिषद में स्थायी सदस्य बनाण जाए । सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य हो 
प्रत्येक महत्वपूर्गां प्रश्श पर निपेघाधिकार हो । 

(२) यूरोप में नाजी भ्रौर फासिस्ट दासता से मुक्त देशों मे प्रटला- 
श्टिक चार्टर के भ्रनुसार प्रजातांभिक पद्धति फी सरफारें स्वातित गं। जाए 
तथा भाक्रमणकारी देशों द्वारा छीने हुए प्रदेश उन राज्यों को उापिय लौटा 
दिये जाए जिनसे उन्हें छीन लिया गया था । 

(३) सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि यूरोप में भांति भौर 
सुरक्षा के लिये जमंनी का निःशस्त्रीकरण किया जाए | युद्ध में ऋरता या 
अत्याचार करने वाले व्यक्तियों के प्रपराघों की जांच के लिये एक प्रदानत 
कायम की जाए भ्रोर जर्मनी से क्षति-पूतति ली जाए | क्षति-पृत्ति की राशि 
२० भ्ररव डालर निश्चित की गई श्रोर यह निर्णय हुमा कि इसका प्रापा 
भाग सोवियत संघ को दिया जाए। । 

(४) यह भी निएचय हुम्ना कि पोलैण्ड की पूर्वीय सीझशा "कर्जन 
रेखा” को कुछ आवश्यक संशोधनों के साथ स्वीकार किया जाए तथा पोलेण्ड 
में यथाशीघ्र स्वतंत्र सरकार की स्थापना हो । 

(५) यूगोसलाविया में यथाशीघत्र माशेल टीदो प्रौर सुयासिन 


(50080(०॥) के मध्य सम्पन्न समझौते के श्राधार पर नुतन सरकार बनागे 
का निश्चय किया गया । 


(६) बूरोप में युद्ध की समाप्ति के आगामी ३ महीनों के मीतर छत 
ने जापान के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने तथा मित्र राष्ट्रों को सहयोग देने का 
आएवासन दिया4.._. 

- ७) जापान के विरुद्ध यद्ध छेडने वात वचन देने के बदले में स्ट,लित 
ने चचिल और रूजवेल्ट से सुदूरपूव के सम्बन्ध में विशेष महत्वपूर्ण सुविधायें 
प्राप्त की । इन दोनों ने ब्राह्म मगोलिया में यथापूर्व स्थिति ( $(॥(08-60० ) 

' स्वीकार की। १६०४ में जापान के श्राक्रमणा से छीने हुए निम्तालिषित 

. प्रदेशों को रूस को देने का निश्चय किया . गया:-- (क) :साख्ालीन द्वीप का 

' दक्षिणी, मांग श्र का इनके, समीपवर्ती टापू (ख). पोर्ट-आार्थर का नौसे तिक 
अड्डा रूस. की लौटानां तथा - डायरेन (॥9॥6॥ ) के बन्दरगाह का अन्त 

. रष्ट्रीयक्रंण-करना, (ग). चीनी-पूर्वी रेलवे तथा दक्षिणी: मंचूरियन रेलवे पर 

सोवियत चीनी कैंस्सनी का सँंयुक्ते स्वामित्व भर मृंचूरिया में चीन की सोशज 
सत्ता की स्त्रीकृति, एवम्‌ (घ) क्यूराइल द्वीप पुनः रूंस को लौटाना। 


अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


कट ब्राह्य मंगो लिया तथा रेल सम्बन्धी समभौते के सम्बन्ध में चीन की 
स्वोक़ति नहीं ली गई थी, अतः यह निश्चय किया गया कि राष्ट्रपति रूजवैल्ट 
चीन की स्थोकझृति प्राप्त करने का प्रयत्त करेंगे और जापान की पराजय के 
बाद हो रूस को दी गई सुविधाश्रों को कार्यान्वित क्रिया जःएगा | रूस, चीन 
के साथ मँत्री सन्धि करने लगा ताकि चीन को रूस की तरफ से किसी प्रकार 
का भय न रहे । चू कि ये सम्पूर्ण व्याधियां जापान के पराजित होने के पश्चात्‌ 
ही सम्मव हो सकती थी, भरत: इन्हें गुप्त रखा गया और १९५४ तक संसार 
इनके बारे में भ्रनभिज्ञ ही रहा । ः 

सान-फ्रांसिस्को सम्मेलन (२४ श्रप्नेल १६४५-२६ जून, १६४५)-- 
२५ अप्र ल, १९४५ से २६ जून १६४५ तक सानफ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्रों का 
एक सम्मेलन हुआ । यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण से सम्बन्धित 
था, अ्तएवं यहां इस पर अधिक विचार न करके हम इसे अगले अध्याय में 
विस्तार से प्रस्तुत करेंगे। यहां म'त्र इतना लिखना ही पर्याप्त है कि इस 
सम्मेलन के आरम्भ होने से १३ दिन पहिले राष्ट्रपति रूजवेल्ट का स्वर्गवास 
होने से उनके उत्तराधिकारी ट्र मत ने इसके उद्घाटन भाषण में कहा था कि-- 
/ इस सम्मेलन का उद्देश्य यह नहीं है कि वह पुराने ढर्रे की संधि करे । हमारा 
यह काये नहीं है कि हम प्रदेशों, सीमाओं, नागरिकता और क्षतिपूर्ति से 
सम्बन्धित प्रश्नों का निर्णय लें। यह सम्मेलन भ्रपनी सम्पूर्ण शक्ति शांति को 
सुरक्षित रखने वाले संगठन के निर्मायय मे लगाएगा। आपको इसका मौलिक 
चार्टर बनाना है'हम युद्ध में श्रकेले - नहीं थे अत: शांति में भी अ्रकेले नहीं 
रह सकते । यदि हम युद्ध में इकट्ठा न मरना चाहते तो हमें शांतिकाल में 
मिलकर रहना सीखना चाहिये । ” ४ 

पोट्स्डस (बलिन) सम्मेलन (१७ जुलाई-२ श्रगस्त, १६४५) 

७ मई, १६४५ को जम॑ंनी द्वारा बिना शर्ते आत्म-समर्पणा और युद्ध- 
विराम संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। 
५ जुलाई १९४५ को वाशिंगटन, लन्दन, पेरिस तथा मास्को की सरकारों ने 
घोषणा की कि अ्रब. उनका “जमनी तथा उसकी सरकार, जमेंन हाई कमाण्ड 
तथा उसकी राजकीय एवं स्थानीय सरकारी शक्ति पर पूर्ण नियत्रण स्थापित 
हो च॒का है!” अधिकतर 
/ जर्मनी द्वारा बिना शर्त आ्रात्म-समपेण के पश्चात्‌, यूरोप के नवीन 
मानचित्र को तैयार करने तथा शत्रु राष्ट्रों के साथ की जाने वाली संधियों 
की रूपरेखा तैयार करने की दृष्टि से बलिन के निकट पोट्स्डम नामक स्थान 
पर “तीन बड़ों? का एक सम्मेलन हुआ जो १७ जुलाई १६४५ से २ अगस्त 
१९४५ तक चलता रहा । इस सम्मेलन में अमेरिकन राष्ट्रपति ट्र मैन, ब्रिटिश 
प्रधानमंत्री एटली (जो नये चुनावों के बाद चच्चिल के स्थान पर चुने गये), 
स्टालिन तथा च्यांकाई-शेक् सम्मिलित हुए । इस सम्मेलन में व केवल ग्रन्तिम 
स्थायी संधि होने से पूर्व जमेनी पर 2 ओऔर इसके प्रशासन के सम्बन्ध 
में समझौता किया गया तथा श्रन्‍्य धुरी राष्ट्रों के साथ संधियों की आरम्मिक 
तैयारी की गई बल्कि श्रभी तक युद्ध करने में संलग्त जापान को यह चेतावनी 
भी दी गईं कि यदि उसने बिना शर्ते आत्म-समर्पण व किया तो उसका पूख 
विध्वंस कर दिया जाएगा ) 
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पोद्स्डम सम्मेलन के सम्मुख बहुत सी कठिनाईयाँ थीं। इसे यूरोप की 
भावी शांति को स्थायी बताना था, यूरोप के अधिकांश भून्‍न्माग को जो यूद्ध- 
काल में वर्वाद हो चुका था फिर से श्रावाद करना था, सुदूर पूर्व के जापान 
को पराजित करना था, पराजित जमंनी के साथ किस प्रकार का व्यवहार 
किया जाए यह तय करना था। लेकिन इन सबसे श्रधिक महत्वप्र्णां विषय 
था--मित्र राष्ट्रों के युद्धछालीन पारस्परिक सहयोग को बनाये रखना, क्योंकि 
युद्ध समाप्त होने के बाद उनमें आपसी मतभेदों का सून्रपात हो चुका था। 
वास्तव में भावी विश्व के निर्माण के लिये "तीन बढ़ों” का पारस्परिक सहयोग 
नितान्त आवश्यक था । 

इस सम्मेलन में संयुक्त राज्य श्रमेरिका, सोवियत संघ और ग्रंट ब्रिटेन 
ने निम्तलिखित निर्णाय किये :-- 

(१) शान्ति समभझोते की झ्रावश्यक ग्रारम्मिक तेयारी करने के लिये 
लंदन में स्थायी सचिवालय रखने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ 
चीन, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों की एक परिषद (776लंह्ुए 
शाए्रधतश$ (०णाणी।) स्थापित की जाएगी । इस परिषद की पहलो बैठक 
लन्दन में १ दिसम्बर १६४५ को होगी और तत्पण्चात भ्रन्य बैठकें समभौते 
के अनुसार श्रन्य राजधानियों में भी हो सकेंगी । इस परिपद का तात्कालिक 
एवं महत्वपूर्णा कर््य संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुत किये जाने के लिये इटली, रूमा- 
निया, वल्गेरिया, हंगरी तथा फिनलैंड की संधियां श्रौर प्रादेशिक प्रश्मों का 
निपटारा तथा जर्मनी के साथ की जाने वाली संधि की तैयारी होगा । 

(२) सम्मेलन में जमेती के साथ अन्तिम संधि करने से पहिले उसके 
साथ व्यवहार करने के १० राजनीतिक सिद्धान्त, ६ झआाथिक सिद्धान्त, १० 
क्षतिपूर्ति सिद्धान्त, जर्मन नौ-सेना के विभाजन के ६ रिद्धान्त तथा जर्मनी के 
व्यापारिक जहाजों के विभाजन के बारे में ५ सिद्धान्तों का निएचय किया 
गया:-- 

. .. (क) राजनीतिक सिद्धान्तों की दृष्टि से यह निश्चय किया गया कि 
जमनी को अमेरिकन, ब्रिटिश, रूसी और फ्रेस्च--इन चारों अ्रधिकार क्षेत्रों में 
वांट लिया जाए। इसके नियंत्रण के लिये चारों महाशणक्तियों के प्रतिनिधियों 
की एक संयुक्त प्रशसक्रीय समिति भी स्थापित की गई । साथ ही यह भी 
निश्चय किया गया कि जहां तक सम्भव होगा सम्पूर्ण जमंनी में जनता करे 
साथ समान व्यवहार किया जाएगा। जमंनी को सैनिक शक्ति तथा शस्भ्ास्त्रों 
से रहित कर दिया जाएगा भ्ौर नाजी दल को अवैध घोषित करके वहां प्रजा- 
तांब्रिक शासन की स्थापना की जाएगी । समस्त नाजी काननों को भंग करके 
नागरिकों को धर्म, भाषण तथा प्रकाशन की स्वतन्बता प्रदान की जाएगी । 
सार्वजनिक पदों से सभी क्रियाशील अनुयायियों को निकाल दिया जाएगा और 
अपराधियों के विरुद्ध वेधानिक कार्यवाही की जाएगी । समस्त शस्त्रास्त्र, गोला- 
वारूद, युद्ध-यन्त्र और उनके उत्पादन की सुविधायें या तो मित्र राष्टों द्वारा 
नियन्त्रित होंगी या विनष्ट कर दी जायेंगी । जर्मन शिक्षा- व्यवस्था पर ऐसा 
नियन्त्रण स्थापित किया जाएगा कि जिससे सैनिक श्रौर नाजी सिद्धान्तों का 
पूर्ण उन्मूलन हो सके तथा प्रजातान्त्रिक विचारों के विकास को सम्भव बनाया 
जा सके । न्याय-व्यवस्था समस्त नागरिकों के लिये जाति, धर्म प्रथवा राष्ट्री- 


६९७८ 
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यना से रहित समान श्रप्रिकारों पर आश्रित होगी। जर्मनी के प्रशासन को 
विकेस्रीकृत करके वहां स्थानीय उत्तरदायित्वों के विकास के प्रयास किये 
जायेंगे । 

(ख) श्राधिक सिद्धान्तों की दृष्टि से जमेनी की युद्ध-क्षमता को नष्ट 
करने के लिये शस्त्रास्त्र, गोलाबारूद के उत्पादन और हर :प्रकार के वायुयानों 
व युद्ध तोपों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया । जर्मन अर्थ-व्यवस्था में 
विदेन्द्रीकररा करने का तथा कृषि श्रौर शांतिकालीन उद्योगों के प्रोत्ताहन का 
निर्णय किया गया । यह व्यवस्था की गई कि.जर्मन अर्थव्यवस्था को पुन: 
संगठित करने में कृषि और शांतिपूर्ण ग्रह-उद्योगों के विकास .:पर अधिक बल 
दिया जाएगा। यह भी निश्चय किया गया कि अ्रधिकार-काल के दौरान 
जर्मनी को एक ही ्राथिक इकाई माना जाएगा । इस उह श्य की पति के लिये 
खानों तथा भद्योगिक उत्पादन, कृषि-वनविकास तथा मछली उद्योग, वेतन, 
पारिश्रमिक तथा राशनिंग, झ्रायात तथा निर्यात व्यवस्था और यातायात तथा 
संचार व्यवस्था के सम्बन्ध में समान नीतियों की स्थापना की जाएगी । 

(ग] जर्सी से क्षतिपुर्ति के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ 
कि जर्मनी अपने “ओऔद्योगिक कल-कारखातों को उन्मुलित करके युद्ध की 
क्षति-पूर्ति करेगा । रूस इस क्षतिपूर्ति का भाग अपने भ्रधीन जन प्रदेश तथा 
उसके विदेशी सस्थानों से प्राप्त करेगा। अमेरिका, ब्रिटेन तथा अन्य देश 
जिनको क्षतिपूर्ति लेने का श्रधिक/र है, जमनी के पश्चिम भाग तथा उससे 
सम्बन्धित विदेशी संस्थानों (88४०४) से उसकी प्राप्ति करेंगे /” सोवियत 
संघ को जर्मनी की शांतिकालीन श्र्थ-व्यवस्था के लिये श्रनावश्यक १० प्रतिशत 
कारखानों की मशीनें और सामग्री पश्चिमी क्षेत्र से दिये जाने का निश्चय 
हुआ । इसके ग्रतिरिक्त पश्चिमी क्षेत्र से ली जाने वाली श्रौद्योगिक सामग्री के 
वदले उसे पूर्वी क्षेत्र से इतने ही मूल्य का श्रन्न, कौयलः, पोहाश, इमारती 
लकड़ी श्रादि का सामान प्रदान करता था। सोवियत सरकार ने जम॑नी के 
मित्रराष्ट्रों की सेनाओ्रों द्वारा हस्तगत किय्रे स्वर्णकोष पर तथा पश्चिमी क्षेत्र 
के जूर्मनी कारखानों पर दावे का परित्याग किया । इसी प्रकार अमेरिका और 
ब्रिटेन ने पूर्वी क्षेत्र के कारखानों में किसी हिस्से का दावा न करने का निर्णय 
किया | 

े (घ) जर्मन जल-सेना श्रौर वाणिज्य सम्बस्धी जल स्थानों फे विभाजन 
के बारे में यह तय किया गया कि जमंती की सम्पुर्णा जल शक्ति है! जिसमें 
तिर्मित तथा मरम्मत किये जा रहे जलयान भी सम्मिलित थे) को ब्रिटेन, 
अमेरिका और रूस में विभाजित किया जाए। इसके अतिरिक्त जर्मनी की 
अधिकांश पनडव्वियों की जल समाधि देकर नष्ट करने 2 निश्चय किया 
गया । प्रयोगात्मक तथा प्राविधिक (ए6कागंणव) उद्देश्यों के लिए. 0, 
३० पनडुब्जियों को बचाकर उन्हें भ्रभेरिका, ब्रिटेन 2 डुत मे बदन को 
निर्णय लिया गया । साथ ही जर्मत व्यापारिक जल साधनों को तीन राष्ट्र को 
पः हें क्षमे र्थ्र 2 8 वाटन का 

समपित करने का निश्चय करके उन्हें रूस, अमेरिका और प्रिटेन में वां 
निश्चय हुआ । ! 

5 (डा सम्मेलन में पोलैंड के सम्बन्ध में मी कुछ निश्चय मी कक 
इसके पश्चिमी सीमात के बारे में यह तय हुआ्ना कि . जर्मनी के सा 


द्वितीय महायुद्ध श्रौर शान्ति संधियां ७०७ 


शांति समभीता होने तक तोन क्षेत्रों- श्रोडर तथा नायणी (]३०5६८८) नद्दियोँ 
के पूर्व में स्थित जर्मन विस्तृत प्रदेश, भूतपूर्व स्वाधीन नगर हेन्जिग का क्षेत्र, 
तथा पर्वी प्रशा का दक्षिणी प्रदेश-को पो लिश-प्रशासन के श्रन्तर्गत रखा जाये । 
ब्रिटिण एवम्‌ श्रमेरिकन सरकारों ने राष्ट्रीय एकता के लिये स्थापित पोल 
की अन्तरिम सरकार (709 शिठ्रशंशंणाओ (00१णता॥0॥। ० ]१॥॥०॥8] 
ए॥9) को मान्यता प्रदान करने और उसके साथ कटनी तिज सम्बन्ध रधापित 
करने का निश्चय किया | सरकार ने शीध्रातिशीघ्र पोलेंड के सावेजनिक गता- 
धिकार पर स्वतन्त्र चुनाव कराने का निश्चय किया जिसमें समस्त प्रजातांभिक 
तथा नाजी विरोधी दलों को भाग लेने का अधिकार दिया गया । 

(४) इटली, हंगरी, फिनहींड तथा बल्गेरिया के सम्बन्ध में यह तय 
किया गया कि इनके साथ यथाशीघ्र शांति संधियां करली जाए झ्ौर रन्हें 
संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बना लिया जाए। 

(५) ईरान से मित्रराष्ट्रों की सनायें फौरन हदा ली जाए' । 

(६) टेजियर का क्षेत्र भ्रन्तर्राष्ट्रीय बना रहे । 

(७) शआरास्ट्रिया से क्षतिपूत्ति की राशि न ली जाए । 

(८) सम्मेलन में जापान द्वारा आत्मसमपंण की शर्ते भो निश्चित की 
गई जो निम्नानुसार थीं:-- 

(अ) जापान के उन सैनिक तत्वों को समूल नष्ट किया जाएगा 
जिन्होंने उसे विश्व-विजय के लिये युद्ध का प्राश्रय लेशे को बाध्य किया । 

(भरा) इन सैनिक तत्वों के पूर्ण विध्वंस होने तक जापानी प्रदेश पर 
मित्रराष्ट्रों का सैनिक अधिकार वना रहेगा। 

(६) काहिरा सम्मेलन के निर्णयानुसार जापान की सर्वोच्च ५०७ [ 
केवल होंशू (पछ०॥४॥०), होकाइदो (प्र00:800) , पयूश, शिकोक्‌ 
(5॥#0/0) तथा तीन शक्तियों द्वारा निश्चित किये जाने वाले श्रन्य ऐसे 
छोटे टापूप्रों तक ही मर्यादित रहेगी । 

(३) जापानी सेनाओं को निःशस्त्र कर दिया जाएगा । 

(उ) युद्ध अपराधियों को दंडित किया जाएगा । 

(ऊ) जापानी सरकार का संगठन लोकतांबिक होगा श्रौर जापानियों 
को भाषण, लेखन, धर्म और विचार को स्वतंत्रता तथा मौलिक अधिकार 
प्रदान किये जायेंगे । 

(ए) जापान में स्वतंत्र चुनावों के बाद जापानी जनता की इच्छा से 
उत्तरदायी सरकार स्थापित हो जाने के उपरान्त ही मित्र राष्ट्रीय सेनाश्रों 
द्वारा जापानी प्रदेश खाली किया जाएगा । | 


(ऐ) यह चेतावनी दी गई. कि यदि जापान शीघ्र ही'बिना शर्ते आात्म- 
समपंण नहीं करेगा तो तुरन्त ही उसका पूर्ण विध्वंस कर दिया जाएगा । 

जापान और मित्रराष्ट्रों की उपरोक्त ' चेतावनी की उपेक्षा करने पर 
संयुक्त राज्य अमेरिका ने उसे विनष्ट फरने के लिए पहला अण बम ६ शअ्रगस्त 
को:हिरोशिमा तगर पर गिराया.॥ सोवियत संघ ने, जिसे संयुक्त राज्य अमे- 
रिका द्वारा परमाण, बम बनाने की कोई जानकारी” नहीं थी, ८ श्रगस्त को 
जापान पर युद्ध घोषित कर दिया । €-अगस्त १६४५ को एक श्र परमाणू 
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बम जापान के विशाल नगर नाग्रासाकी पर गिराया गया। इन वक्ों की 
प्रतंयकारी शक्ति से भग्रमीत होकर १० अगस्त को जापान ने स्विट्जरटौंड के 
माध्यम से युद्धविराम की इस शर्ते पर प्रार्थवा की कि सम्राट के विश्वेषाधिकारों 
पर कोई प्रभाव नदीं पड़े गा। मित्र राष्ट्रों द्वारा यह उत्तर दिये जाने पर कि 
सम्राट का पद मित्रराष्ट्रीय सर्वोच्चि कमाण्ड के श्रन्तगंत बना रहेगा, १४ अगस्त 
को जापान ने आत्म-समर्पणु कर दिया । २ सितम्बर को टोकियों की खाड़ी 
में मिसौरी बृद्धपोत पर आत्यसमर्पण सम्बन्धी मसविदे पर हस्ताक्षर हुए और 
उसके साथ ही द्वितीय महायुद्ध विधिवत्त समाप्त हो गया । हि 


ऋडद्ार(धअ5%॥8 

3... 0ए8 ॥6 [8005 98 ]९0 [0 ।96 $९0070 ७००४० ५४४७५ 
द्वितीय महायुद् किन परिस्थितियों के कारण घटित हुआ था इसका 
विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए । 

2... “(७88 70 !॥6 एश्ला5भं]65 8एडॉटा। प्र धा० 8000858 0 (6 
ठश्ाग्राक्षाए ॥0 एाल्टत॑ंपए 0 70 938 300 939 84 ०६8९0 (6 
$60070 ०0४6 ५७४," (:0ताशशा, 

“वर्सा की व्यवस्था नहीं ग्रपितु १६३८४ तथा * १६३६ में जमेवी द्वारा 
उसका सफलतापूर्वक विनाश ही टह्वितीय महायुद्ध का कारण बचा । 
ग्रालोचना कीजिए । | 

3, 5९6६ शणांशी ब०००पर ती ९ एक धं॥6 0|007809 रण 8 
(30०४ 20४08. 
महान्‌ शक्तियों की युद्धकालीत कूटनीति का संक्षिप्त विवरण दोजिए । 

4... 00707एथ्ा2 व 007048 [6 [888 री 988०8 प्रात ॥ 945 

एाए। 96806 ग्रा्थधंप8 ॥॥ 99. (श0त0)0 8 0878९४ एप 
॥एातेलारत धरातल ताविएपा( (6. धंशाएड़ रण 06806 ॥6द65 
अीक्ष' 6 $८0070 ए०7० एक. 
१६४५ में शान्ति-तिर्माण की कठिताइयों की १६१६ की शान्ति निर्माण 
कठिनाइयों से तुलना कीजिए । उत कारणों का वर्शात कीजिए जिनके 
कारण द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ शान्ति संधियों पर हस्ताक्षर ने 
ही सके । 


08 

“्‌एढ 96900 ए/णणं568 ० (॥6 60870 (धरभाश, धी6 7007 

६880090$ 800 406 ए्री66 'शा008 एथ6 घापि।] ९7 ७ 

[8 806 0 त्रृष्चक्ाव03$ रण शए0$ बाते 8 ॥0४0)॥ ० /98. 7 

--($0)ए7॥7). 8००88. 

“ग्रटलांटिक चार्टर, चार स्वतन्त्रतायें तथा संयुक्त राष्ट्रसेच की महान्‌ 

आशायें विजेताओं के पारस्परिक संघर्ष तथा एशिया विद्रोह के कारण 

अ्रपूर्ण ही रह गई । (शूम न) विवेचता कीजिए । | 
5, [060९०]706, ॥7 शी0, [6 एथ्यानीप्राह एणराशि9088 0० (॥6 8॥॥९$ 

जाए ॥6 जै०णोएं शैंश. 

द्वितीय मंहायुद्धकाल में मित्र राष्ट्रों के जो युद्धआलीव सम्मेलन हुए) 


उनका संक्षिप्त विवरण दीजिये । 
छ््े 


द्वितीय महायुद्ध और शान्ति संधियां ७०६ 


ए7९ शाता 7005 ०॥ 6९ "]0ए४92 ३-- 


(9) ए70पा 6९058 (9) &#॥मगएं९ (ाब्राएल (0) ४०९९०0७ (0ा- 
लशि९ट7९6 (9] परा6 (लावा एणालिएाएट (९0776 (ांग्राद्मा] (79) 
0००॥ह6ि९४॥९०९ (] ॥फ७ उिढद्वा। (?०(०त३0) एणालिणाए८ (8) 89॥- 
निशधाएं500 ०00श0ि०॥0०९. 


निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये-- 
(श्र) चार स्वतन्त्रतायें, (आ) श्रटलांटिक चार्टर, (5) मास्क्रों सम्मे- 
लन, (ई) तेहरान-सम्मेलन, (उ) याल्टा-सम्मेलन, (ऊ) पोट्सद्रम- 
सम्मेलन (ए) सान-फ्रांसिसको सम्मेलन । 

6, (0गग्रला 7 पा पिपाशाएशएर 20 7'0॥90 ॥78. 
स्यूरेमबर्ग और दोकियों मुकदमों की विवेचना कीजिये । 


(२ 
ए766 3 ५॥0०॥ 70०6 07 “'ृतद्य णी फ़्वा ढात॥9।59, '! 


'धयुद्धापराधियों पर मुकदमा' पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये | 
7... ऐ०शाए०8 06 १68पर($ 0 #6 8९००॥0 ९४०१0 9४४. 
द्वितीय महायुद्ध के परिणामों का वर्णान कीजिये । 


परिशिष्द- १ 


भहत्व पूरा धरहताओ्ों की काल- 
फ्रमावुसार वरातिका 


(क) द्वितीय महायुद्ध से पूर्व तक 


' २८ जुलाई, १६१४ 
८प जनवरी, ,१६१८ 
११ नवम्बर, (६१८ 


श्८ जून, १६१६ 

१० सितम्बर, १६१६ 
२७ नवम्बर, १६१६ 
१० जनवरी, १६२० 
४ जून, १६२० 

१० अगस्त, १६२० 

१८ फरवरी, १९२१ 
१६ मारे, १६९२१ 


२ जुलाई, १६२१ 
१२ नवम्बर, १६२१ 
६ फरवरी, १९६२२ 


२८ फरवरी, १६२२ 
१६ श्रप्न ल, १६२२ 
३१ श्रव्दूबर, १६२२ 
२० नवम्बर, १६२२ 
११ जनवरी, १६२३ 
र४ जुलाई, १६२३ 
२१ दिसम्बर, १६२३ 
२७ जनवरी, १६९२४ 
१ फरवरी, १६२४ 
३० शअ्रगस्त, १६२४ 
२ अ्रक्‍्टूबर, १६२४ 


१८ नवम्वर, १६२४ 


 १६१४-१६१८ 


: प्रथम महायुद्ध का प्रारम्भ 
: राष्ट्रपति विल्सन, के चौदह सूत्र 
: जर्मनी से युद्ध-विराम संधि पर हस्ताक्षर 


१६१६-१६२४५ 


: जर्मनी के-साथ वर्साय की संधि 

४ भास्ट्रिया के साथ सेण्ट-जर्मेन की संधि 

: बल्गेरिया के साथ न्यूइली की संधि 

: राष्ट्रसंघधका अस्तित्व में आना 

: हंगरी के साथ ट्रिपनो की संधि 

; ढर्की के साथ सेत्र की संधि 

£ फ्रच-पोलिश संधि 

: प्रेट-ब्रिटेब और सोवियत रूस के मध्य व्यापारिक 


समभौते 


: लधुमेत्री संघ का अ्रस्तित्व में श्राना 
: वाशिगटन सम्मेलन का समवेत होना 
: नौसेतिक संधि और चीन से सम्बन्धित नौराष्ट्र 


संधि पर वाशिगटन के हस्ताक्षर 


: ग्रेट-ब्रिटेन द्वारा मिश्र की स्वतंत्रता को मान लेना 
; जमंनी और सोवियत रूस में रैपेलो की संधि 
 मुसोलिनी का इटली का प्रधानमंत्री बनना 

: लोसाने सम्मेलन का आरम्भ 

: फ्रेंच और वेल्जियम सेनाओं द्वारा रूस में प्रवेश 
 टर्की के साथ लोसाने की संधि 

 डावेस समिति की नियुक्ति | 

: यूगोसलाविया के साथ रोम की संधि हाना 

: प्रट-ब्रिटेन हारा सोवियत सरकार को मान्यता 

: डेविस समभौतों पर लन्दन में हस्ताक्षर प 

: राष्ट्रसंघ द्वारा जिनेवा प्रोटोकोल स्वीकार किया 


जाना 


: फ्रांस और वेल्जियम का रूर प्रदेश से फौजें हटाना 


उहत्वपूर्ण घटनाओ्रों की काल क्रमानुसार तालिका 


१० मार्च, १६२५ 
१ दिसम्बर, १६२५ 


१० सितम्बर, १९२६ 
२७ नवम्बर, १६२६ 
२० जून, १९२७ 
२५ जुलाई, १६२७ 


१७ दिसम्बर, १६२७ 
२७ अगस्त, १६२८ 


११ फरवरी, १९६२९ 


३१ अगस्त, १६२९ 
अक्टूबर, १६२६ 
२१ जनवरी, १६३० 
२२ अप्र ल, १६३० 
३० जून, १६३० 
३० अक्टूबर, २६९३० 


१ जनवरी, १६३१ 
२१ मार्च, १६३१ 
१० जून, १६३१ 


२४ श्रंगस्त, १६३१ 
१६ सितम्बर, १६३१ 


२१ सितम्बर, १९३१ 
६ जनवरी, १६३२ 


२ फरवरी, १६३२ 
१६ जून, १६३२ 

& जुलाई, १९३२ 
२० अगस्त, १६३२ 


३ अक्टूबर, १६३२ 


३० जनवरी, १६३३ 


२७ मार्च, १६३३ 


7 


: ग्रेट-ब्रिदेम 


७११ 


द्वारा जैनेवा उपसंधि स्वीकार करना 


: लोकार्नो संधियों पर लच्दन में हस्ताक्षर 


१६२६-१६३० 
राष्ट्रसंघ गें जर्मनी का प्रवेश 


: इटली तथा अल्वानिया के मध्य तिरान। की संधि 
: जैनेवा सम्मेलन का समवेत होता 
: तनाका स्मरणपत्र जापानी सम्राट के सम्मुख प्रस्तुत 


किया जाना 


रूसी साम्यवादी पार्टी से दाटस्की का निष्करासस 


: पेरिस रामभौते (केलॉग-ब्रीयों पेवट) पर हस्ता- 


घर 


: यंग समिति द्वारा क्षति-पूर्ति समस्या पर काम 


# ७५ 


आरम्भ 
हेग सम्मेलन द्वारा यंग यं।जना का अनुमोदन 
यूयाक में बॉलस्ट्री: संकट उत्पन्न होना 


 लन्दन नौसनिक सम्मेलन का आरम्म होना 


्भ 


नौसेनिक संधि पर लन्दन में हस्ताक्षर 


: मिन्रराष्दीय सेनाओं हारा राइनलैण्ड खाली करना 


यूनान में ठर्की द्वारा अगोस प्रोटेकोल पर हस्ताक्षर 
१६३१-१६३५ 


: लन्दन नोसेनिक संधि का लागु होंना 
/ जमनी श्रीर श्रास्ट्िया में चंगी संघ समभौता 
४ श्रमेरिकन राष्ट्रपति हवर हारा भगतान विलम्ब 


कक 


काल का प्रस्ताव 

ब्रिटेन भें मेकडोनेल्ड द्वारा राष्ट्रीय सरकार की 
स्थापता 

जापान द्वारा मचूरिया. में सैनिक कार्यवाही का 
प्रारम्भ 


: ब्रिटेन द्वारा स्वरणंमान का परित्याग 
: जमन चांसलर ब्रूनिंग हारा जर्मनी की क्षति-पूर्ति 


की अ्रदायगी न करने की घोषए। 


: निःशस्त्रीकरण सम्मेलन का प्रारम्भ 
* लोसने सम्मेलन का श्रायोजन 


लोसाने में क्षतिपुर्ति समझौते पर हस्ताक्षर 


: ग्रट-ब्रिटेन और अधिरांज्यों में व्यापारिक सम 


कछ 


भोतों पर भोठावा में हस्ताक्षर 
ईराफ से ब्रिटिश-संरक्षण शासन की समाप्ति श्रौर 
ईराक का राष्टसंघ में प्रवेश 


* हिटलर का जमंनी का प्रधानमंत्री बनता 


_ ; जापान द्वारा राष्ट्रसंघ का त्याग 


हे | अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


९२ जून, 58228 : विश्व श्र्थ-सम्भेलन का प्रारम्त 

(४ जुलाई, १६३३ : फ्रांस, ब्रिटेन, जमंती और इटली के मध्य चतुः- 
शक्ति समभौता होना 

(४ अवूवर, ६६३३ : जमंनी द्वारा निःशस्त्रीकरण सम्मेलन झौर राष्ट्संघ 
के बहिष्कार की घोषणा ह 

२६ जनवरी, १६३४ ; जमेन-पोलिश श्रनाक्रमण समभौते पर हस्ताक्षर 

(८ अश्नल, १६३४ ;: श्रमाओं वक्तव्य--जापानी मवरो सिद्धान्त का 
स्पष्टीकरण रा 

२५ जुलाई, १६३४  श्रास्ट्रिया को हड़पने का जमनी हारा विफल 
प्रयास ; 

(४ अगस्त, १६९३४ ; जर्मनी में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पदों का 
मिला दिया जाना तथा हिटलर का जमेन-भाग्य 
विधाता “राइक्स-फ्यूररः बन जाना 

१८ सितम्बर, १६३४ : सोवियत संघ को राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाया 
जाना | 

७ जनवरी, १६३५. : मुस्ोलिनी और लेवाल द्वारा रोम में फ्रांस-इटली 
समझमोते पर हस्ताक्षर . | 


१ मार्च, १६३५ : राष्ट्रसंघ द्वारा सार का प्रशात्षन जमेनी को 
सौंपना 

१६ मार्चे, १६३५ : जर्मनी द्वारा वर्राय संधि के सैनिक उपवंधों का 
परित्याग 

२ मई, १६३५ : रूस-अ्रमेरिका पारस्परिक पहायता समभौता 

१६ मई, १६३४ : रूस-चेकोस्लोवाकिया भरना क्रमण समभौता 

७ जून, १९३५ : फ्रेत्को इटालियन प्तमकौता 

१८ जून, १६३५ : एंग्लो-जमेन नाविक समभीता 

२ अक्टूबर, १६३२५  ; इठालियन सेनाओं द्वारा एवीसीनिया पर आक्रमण 

७ अक्टूबर, १६३५ ; राष्ट्रसंघ हारा इंठहली को एबीसीनिया पर 


आतक्रान्ता घोषित करता 

; इंटली के विरुद्ध राष्ट्रसंघ द्वारा आर्थिक प्रतिबन्ध 
लगाया जाना 

७ दिसम्बर, १६३४ : इटली से लेवाल तथा सेमुश्रलहीर का गुप्त सम- 


१८० ववम्बर, १६३४ 


भोता 
ह दिसम्बर, १६९३५ ८: हितीय लब्दन नौसैसिक सम्मेलन का आरम्भ 
होना 
१६३६-१६३६€ 


; जमंन असंनीकृत क्षेत्र पर पुतरः अधिकार 

: इटली द्वारा सम्पूर्ण एवीसीतिया को अपने साम्रा- 
: ज्य में मिला लिया जाता 

है| जुलाई, १६३६ : इटली पर से आधिक प्रतिवन्ध हटा लिया जाना 
११ जुलाई, १९३६: श्रास्ट्रो-जमंन समझौता 

१७ जुलाई, १६३६; स्पेनिश गृहयुद्ध का आरम्भ 


७ मार्च, १६३१६ 
8 मार्च, १६३६ 


महत्वपूर्ण घटनाओं की 
२४ अवहूबर, १६३६ 
२४५ नवम्बर, १६३६ 


२ जनवरी, १६३७ 
प जुलाई, १६३७ 
६ नवम्बर, १६३७ 


१२ मार्चें, १६३८ 


२६ सितम्बर, १६३५८ 
१५ माच, १६३६ 


२२ भाचे, १६३६ 
र८ माच, १६३६ 


७ श्रप्रेल, १६३९ 
२३ अगस्त, १६३६९ 


१ सितम्बर -- 
३ सितम्बर --- 
२६ सितम्बर -- 
३० नवम्बर 
१४ दिसम्बर -- 


कालक्रमानुसार तालिका 


७१३ 


* इटालियन विदेशमंत्री सियानो और जर्मन विदेश 


मंत्री न्यूरथ के मध्य गुप्त समभोता 


: जमन-जापान संधि (एण्टी-कोमिण्टने पेक्ट) होना 


व रोम वलिन घुरी बनना 


: एंग्लो-इटालियन शरीफाना समभौता 
: जापान द्वारा चीन में अ्रघोषित युद्ध का प्रारम्भ 
: इटली द्वारा एण्टी-कोमिप्टर्न पेवट पर हस्ताक्षर 


करना भौर रोम-वलिन-टोकियो धुरी का पूरोँ 
होना 


; जमंनी द्वारा श्रास्ट्रिया को अपने राज्य में मिला 


लिया जाना 


: चेकोस्लोवाकिया सम्बन्धी म्यूनिख समभौता 
: बोहेनिया तथा मोरेवियां पर जमंनी द्वारा श्रघि- 


कार, चेकोसलोवाकिया की राजधानी प्राग पर 
कब्जा | 


: जमंन सेनाओं द्वारा मेमल पर अ्रधिकार 


: स्पेनिश गृहयुद्ध 


[हयुद्ध की समाप्ति और फ्रान्को सरकार 


की स्थापना . 
इटली का अल्वानिया परे अधिकार 


: जमंन-सोवियत अभ्रनाक्रमण समझौता 
(ख) ह्वितीय महायुद्ध काल के सध्य फी तिथियां 


१६३६ 


जमंन्री द्वारा पोलैंड पर श्राक्रमण-युद्ध प्रारम्भ 

इंग्लैंड और भ्रांस द्वारा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 
रूस-जर्मन संधि, पो्ैंड के विभाजन पर रूस की सहमति 
फिनलेण्ड पर रूस का आक्रमण 

रूस ने फिनलैड के युद्ध में राष्ट्रसंघ की मध्यस्थता अस्वी- 


कार कर दी। रूस को राष्ट्रसंघ से निकाल दिया गया 


€ भ्रप्रैेल. -+- 
१० मई न 
२७-२८ मई +- 
१० मई 

५ जून 
१० जून 
१४ जून 
श्प जून 

१ णुलाई 


किनः 
किलन्‍न्‍न्‍- 
इलसम«न_>न 
अलजाननन 
गा 


१६४० 


जमेनी का नावें औरं डेनमा्क पर आक्रमण 

हालैंड, बेल्जियम भर लक्षेम्बर्ग पर जमंत-आराक्रमण “ 
बेल्जियम का शआ्रात्म-समर्पण 
का वापस आना . 
जमेनी का फ्रांस पेर श्राक्रमण 

जर्मनी का फ्रांस के विरुद्ध सम्पुर्ण शक्ति लगा देना 
इटली का युद्ध-प्रवेश का 
पेरिस का पतन | 

इ गलैंड पर रात्रि में जमंन वायुसेना का श्राक्षमण 

-- भंग्ल समुद्र बंक के कुछ द्वीपों पर जर्ममी का श्रधिकार 


र्पण, डतकक से अग्नेजी सेना 


७९४ 


१४ प्रगस्त ++- 


७ सितम्बर -- 
१३ सितम्बर -- 
२७ सितम्बर --- 
२४ भ्रवटूवर  -- 


६ प्रप्नौल 
५ मई 

र्‌२ जून 
६ अ्वटूवर 
७ दिसम्बर 


१० दिसम्बर -- 
११ दिसम्बर 


. ७ फरवरी 
१५ फरवरी 
२७ फरवरी 
१ मार्च 
६ मार्च 
२४ मार्च 
र८ अप्रैल 
२३ अ्रक्ट्ूबर 
१६ नवम्बर 


] |]|]|]]।।] 


२ फरवरी “-- 
'१४५ जुलाई -- 
३, सितम्बर +-- 
८ सितम्बर -- 


हे जूते 2 तर 


६ जून. 7: 
हक ' सैनायें यूरोप में नारमण्डी में उतरीं 


२१ सितम्बर -- 
दे तवदुबर 
१४ शवहबर “-- 


३ फरवरी “- 
२३ फरवरी <- 


अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


लन्दन पर जमंनी के हवाई श्राक्रमणों की बहुलता का 
श्रीगणंश | 
दिन में लन्‍्दन पर आक्रमण प्रारम्भ हये 
मिश्र पर इटालवी सेना का आक्रमण 
जम॑नी, इटली और जापान के मध्य नवीन संधि 
इटली का यूनान पर श्राक्रमण , 
हे १९६४१ हु 
यूनान तथा यूगोस्लाविया पर जमेन आक्रमण 
हेली-सेलासी का पुनः आरादिसअबाबा में प्रवेश 
जम॑नी का रूस पर आक्रमण 
मास्को पर जमंत आक्रमण 
जापान का पर्लहाबर पर श्राक्ममण और इगलैंड तथा 
संयुक्त राज्य के विरुद्ध युद्ध-घोषंणा. 
चीन की धघुरी राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध-घोषणा 
इटली और जम॑ती की संयुक्त राज्य के विरुद्ध युद्ध-घोषणा 
१६४२ ज 
सिंगापुर में जापानी सेना का उंतरना 
नेताजी सुभाषचन्द्र बोस द्वारा श्राजाद हिन्द की घोषणा 
ब्रह्मा से आंग्ल सेना का पलायन 
जावा में जापानी सेना का आगमन 
जावा का आत्म-समपरण खिल िए 


. अण्डमान निकोबार पर जापान का अधिकार 


संयुक्त राज्य का टोकियो पर हवाई आक्रमण 
मित्र राष्ट्रों का मिश्री अभियान - 
रूसी सेनाओं के सामने जर्मन सेना का पीछे हटना । 


१६४३ थ 
जन सेना का स्टालिनग्राड में श्रात्म-समपंण 
मुसोलिनी का पदत्याग ५५ 
इटंली पर मिन्रराष्ट्रों का अतिक्रमण 
इटली का आरात्म-समपंण 
! १९४४ 
रोम का पंतन | 
मुक्तिदिवस, जनरल आइजनहोंवर की अध्यक्षता में मित्र 


अमरीकी सेनाओं ने जमती में प्रवेश किया 
सीजफ्रीड पक्ति का अमरीकी सेना-ह्वारा तोड़ा जाना 
हंगरी से युद्ध विराम के लिये अनुरोध 

हध्डप्ू 
१००० हवाई जहाजों द्वारा वलिनः पर बमवर्पा 
तुर्की द्वारा राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 


महत्वपूर्ण घटनाओं की कालक्रमानुसार तालिका ७१५ 


५ अप्रैल -- रूसी जापानी तटस्थता की संधि की रूस द्वारा अवमावना 
१३ भ्रप्रैल_-- राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मृत्यु है 
२७ अप्रैल -- खझूसी-भ्रमरीकी सेनाश्रों का जर्मन मोर्चो पर मिलता 
२मई -- बलित का पतन 
४मई. -- यूरोप में समस्त जमंन सेना का श्रात्म-समपण 
७ मई. -- जमंनी द्वारा विधिवत्‌ श्रात्म-समपण पर हस्ताक्षर 
* ८छमई. -- यूरोप में युद्ध का अन्त, वी. डे. (विजय दिवस ) 
६ अ्रगस्त -- हिरोशिमा पर भश्रणु बम का गिराया जाना 
१४ अगस्त -- जापान का आत्म-समपण 


२४ अक्ट्वर -- संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना 


(ग) द्वितीय महायुद्धकालीन प्रमुख सम्मेलन 


१४ अगस्त १६४१ -- अ्रटलांटिक चार्टरे की घोषणा 
१ जनवरी १६४२ -- संयुक्त राष्ट्रों की घोषणा 
१४-२४ जनवरी १६४३ “-- कांसॉब्लॉका सम्मेलन 
१६-२० अक्टूबर १६४३ -- मास्को सम्मेलन 

२२-२५ नवम्बर १९६४३ -- काहिरा सम्मेलन 

२८ तवम्बर-१ दिसम्बर १९४३ -- तेहरान सम्मेलन 

२१ जुलाई १६४४ -- ब्रिटेन गुड्स सम्मेलन 


२१ प्रमस्त-७ दिसम्बर १६४४ 


डम्ब्टन ओक्स सम्मेलन 


४ फरवरी-११ फरवरी १६४५ -- क्रीमियां (याल्टा) सम्मेलन 


२४ श्रप्न ल-२६ जून १६४५ 
१७ जुलाई-२ अगस्त १६४५ 


सान-फ्रासिस्को सम्मेलन 
पोद्स्डम (वलिन) सम्मेलन 
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